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स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 32 वर्ष बाद भी हिन्दी भाषा में छपी 
सुरुचिपूर्ण भौर श्रेष्ठ पुस्तको को पश्ग्नेजी के माहोल में, उपेक्षा की 
दृष्टि से देखा गया झौर यहाँ तक कि कई पुस्तकालयों में एक प्रति 
का भी बिक पाना टेढी खीर रही । ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में 
भी प्रस्तुत पुस्तक ने श्रपता नाम भर स्थान कमाया, यह सभी 
हिन्दी-प्रेमी पाठकों के लिए उत्साहवद्ध॑क है । 


हिन्दी भाषी थाठकों की माँग पर “भन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध! के 
नवीन संस्करण ने जो रूप घारण किया है उसमे हमे सर्वश्री 
डा ए प्रवस्थी, डॉ. भार. के. अ्रवस्थी, डॉ. पी. एन. मसलदान, 
प्रो. ए बी. लाल, डॉ. के. वी. राव, डॉ. वी. एस. बुद्धराज, 
डॉ थी. पी. वर्मा, डॉ. हरद्वार राय, डॉ. आर. एन. अ्रिवेदी, 
डॉ. झ्ार. सी. प्रसाद, डॉ. सुभाष काश्यप, डॉ. बी. प्रार. पुरोहित, 
डॉ. एम. डी. मिश्रा, डॉ. एल. पी. सिन्हा, डॉ. वीरकेश्वर प्रसाद 
सिह, डॉ. वी. एन. श्रीवास्तव, डॉ. एम. एम. पुरी, डॉ. ए. डी. 
परत, डॉ. जे. एस. वेन्स, डॉ. रघुवीर सिंह, डॉ. डी. एन. पाठक, 
डा, आर. पी. श्रीवास्तव, डॉ. एन. प्रार. देशपाण्डे एवं भ्नन्‍्य 
महानुभावों का सक्तिय सहयोग मिला है, हम उनके हृदय से 
भ्राभारी हैं । 
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मे महाबुद्धेत्तर "तर/्ट्रिय सम्व-, का--बदलती हैई दुनिय। 
आ>राष्ट्रों के बदलते डैए नए परिवेश का चित्रण है। श्रम ट्रीय म्बन्धो के 
नेत्र में ढेए नवीवतम परिवत्नों और कमों का इस; स्थान कि; है । 
वि सेद्धान्तिक गैर व्यावहारिक दोनों ही. घर किए गए है | 
उद्यीत्तर (६ राजनीति मानचिक हे पेय परिवतेत पवुक्त राष्ट्रपक 
कं क्या नया * बनता जा रहा है; पमेरिका, रत पर मे परस्पर विसेध 
र सहयोग के) गे शतरंज पाले बेच) जा रहे है; उपाधि वाद क] कम्रश; 
भन्‍्त्ये। न (३ कर हुईं है, एशिया परौर अफ्रीका $ मानचित्र किन गए राज्यों 
का उदय ह्धा है भर महाद्वीके की | क्‍न्त भरी विस्फोटक: समस्याएं कौन-सी 
» शीत क्रैसश: | ले होकर नए छ़प # प्् कैप ॥, प्रफयानिर, न 
ते। हस्तक्षेप ईरान-इराक- ने श्रन ट्रीय स्थिह फेतना विस्फोट 
घना दिय। है, तेल राजनीति खिचा रही है, गुर-मि पेक्षता आन्दोलन 
प्राज कितना अभावशात्री बने गया है श्रौर विभिन्न पेरपेक्ष यों 
न्तरव्ट्रिय राजनीतिक क्षितिज 7 छाप हैं, कार्टर अशासन प्रमय 
प्रमेरिकन विदेश #| ति की क्या छैक्ि रही है रीगन समय 
प्रमेरिकक विदेश-तरकि के मोड़ ले क्या ज्म्मा, ऐं है, २] वेयत विदेश-नीति में 
क्या ते। भोड़ परित्रक्षित: ही रहे ह, पर्दे के पीचे गीय थि रहा है, इक 
पर रिचनह | क्या बचार है, दक्षिसा-पृे में महा शक्तियों की तिस्वद्ध 
का है, भा पे। पार्टी के सरः बाद नह प्रकार के 
विदेश-नी।ति के पुन; र॒ प्राजा-सवारा कर ४: थे बनाय| है भोर 
भारत, ७ पैथा पाक्िस्त न्के पपसी सम्बस्धो में क्या न; अवृत्तिया 3. री है... 
चेवीन करण के पेमावेज्ष ३ | अमुक्ष ऋत 4 घटनाप्री 
र एक ९ भ्ध्याय है जिसमे अन्तरब्टिय राजनीतिक महत््ववूरत 
परटनापों भर! ।ग्रों का उल्लेख है जो प्रन्य प्ध्यायों के स्याः हैं। पा सके 
हैं। संक्षेत / भाज तक की) री सम्जन्बिति विवेच' सामग्री बे; 
को अधि बनाये 


मचुरात्ाक्त चर्म 


अनुक्रोणिका , 


[ द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ सम्पन्न शान्ति सन्धियाँ 
(7९३९९ $श९९एशाड 4वीधय ५०्ात पए०च वा) 


द्वितीय महायुद्धकालीन श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (2), महायुद्ध के 
उपरान्त शान्ति निर्माण में कठिनाइयाँ (9), शान्ति प्रयास भौर 
पाँच सन्धियाँ (40), जमंनी, आ्रास्ट्रिया भौर जापान की नई 
व्यवस्था (3), युद्धीत्तर विश्व (5) 

2 संयुक्त राष्ट्रसंध, इसका विधान झौर कार्य 

«» (776 ॥9॥00 7३३0-७5, 5 5792(07९ 990 ५४०7४) 
सयुक्त राष्ट्रसथ की स्थापना (8), चाटटंर की भ्रस्तावता (9), 
प्रयोजन श्र सिद्धान्त (20), सयुक्त राष्ट्रसंध की सदस्यता (2), 
चार्टेर में संशोधन की व्यवस्था (23), चार्टर की कुछ श्रन्य 
व्यवस्थाएँ (23), संयुक्त राप्ट्रसघ के अंग (24), महासभा (25), 
सुरक्षा परिषद्‌ (28), निषेधाधिकार क्री समस्या (3), झाथिक 
झौर सामाजिक परिपद्‌ (34), न्यास परिषद्‌ (37), भरन्‍्तर्शष्ट्रीय 
न्यायालय (39), सविवालय (4), संयुक्त राष्ट्रसंघ के राजनीतिक 
फार्य श्रथवा संयुक्त राष्ट्रसंघ की विश्व शान्ति मे भुमिका (45), 
संयुक्त राष्ट्रसंध के विशिष्ट प्रभिकरण झौर संस्थाएँ : गैर-राजबीतिक 
कार्य (59), संयुक्त राष्ट्रसंघ की व्यवस्था एक नजर में (67), 
संयुक्त राष्ट्रसंध की दुर्बंलताएँ (68), सघ को शक्तिशाली बनाने के 
सुझाव (7), राष्ट्रसघ भौर संयुक्त राष्ट्रसंघ की तुलना (73), 
संयुक्त राष्ट्रसंघ का मुल्यांकन (78) 

3 संपुक्त राज्य भ्रमेरिका झ्ौर सोवियत संघ का महाशरक्तियों के रूप 
में उदय दे 
(एराइढ ० ए8% 32७4 56 एता0 ब्र 57९7 ?0क्तषए7३) 
संयुक्त राज्य प्रमेरिका का महाशक्ति के रूप में उदम (82), महा- 
शक्ति के रूप में सोवियत संध का उदय (56) 

4 नि.शस्त्रीकरण 
(छ0इशण्ग्रध्य) 
मिःशस्त्रीकरण : भर्थ एवं प्रकार (92), निःशस्त्रीकरण वयों (94), 
द्वितीय महादुद्धेत्तर युग में निःशस्त्रीकरण के प्रयास (96), 
निःशस्त्रीकरण के मार्ग मे कठिनाइयाँ (06), नाटो और वारसा 
सन्पि : प्रस्तरों की होड़ विश्व शान्ति के लिए सतरा (09) 
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शोतयुद्ध बह न 3 
+ “(एगाव ए) 
शीतयुद्ध का भर्य ([3), शीतयुद्ध के कारण (74), 947 से 
]953 तक शीतयुद्ध (9), सब्‌ 953 से 3958 तक का 
शीतयुद्ध (2), सव्‌ 958 से 977 तक शोतयुद्ध की स्थिति 
भौर बदलता वातावरण (23), सन्‌ 977 से प्क्‍तुबर, 980 
के मध्य तक शीतयुद्ध के उतार चढ़ाव(32), शीतयुद्ध में शिथिलता 
के कारण (37), शीतयुद्ध भ्ौर देताँत (38), यूरोपीय सुरक्षा 
सम्मेलन झौर हेलसिकी भावना का निर्माण (4), सैद्धान्तिक 
संघर्ष बनाम शक्ति राजनीति (42) 
ग्रुट-निरपेक्षता 
(२०7०-86) ६॥४९7) 
गुट-निरपेक्षता का श्रर्थ भौर उसके तत्व (46), गुट-निरपेक्षता 
का विकाप्त : प्रोत्साहन देने वाले कारक (47), गुट-निरपेक्षता 
की भ्रभिव्यक्ति ; विभिन्न सम्मेलन (48), गुट-तिरपेक्षता भोरों 
की दृष्टि में (!64 ), गरुट-निरपेक्षता का बदलता हुमा रूप (66 ), 
बतंमान परिस्थितियों मे गुट-निरपेक्षता का महत्व (67), क्‍या 
पाकिस्तान ग्रुटन्तिरपेक्ष नीति का हामी है? (डॉन! की 
समीक्षा) (१69) 
7 उपनिवेशवाद का शझ्रन्त झौर एशिया तथा श्रफ्रोका में नए राज्यों 
० का उदय 7 


(0४-ए००ांंय्बा०प घा। (6 एपशए्९ा९०९ 0। २९७ 5/905 | 8594 
8॥0 666९7) 


एशिया में उपतिवेशवाद का भ्रन्त और नए राज्यों का उदय (7), 
बगलादेश का उदय : एशिया में नव-जागरण का एक नया मोड़ 
(80), एशियायी राष्ट्रों के भन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण (8), 
भ्रफ़ीका में उपनिवेशवाद का अन्त भौर राज्यो का उदय (83), 
एशिया झौर प्रफ़ीका के जागरण के कारण (१88), एशिया और 
अफ्रीका के जागरण में समातताएँ तथा अ्रन्तर (89), एशिया 
श्रोर प्रफीका के जागरण के प्रतीक महत्त्वपूर्ण संगठन और सम्मेलन 
(94), प्रफ़े शियाई एकता को हानि पहुँचाने वाले कुछ सम्मेलत 
(203), स्वतन्त्र प्रफ्रीका महाद्वीप की समस्याएं (205), 
झल्जीरिया का स्वाघीनता संग्राम (208 ), दक्षिण रोडेशिया (भव 
स्वाधीन जिबाब्बै) का संकट (209) 
+/8 झन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में समकालीन प्रवृत्तियाँ प्ौर विवाद... श्7 

((एहफफ्णघपज प्रा९एत५ शा /55065 ॥0 उच/राा्व०छव् ?एगा।0७) 
प्रत्तर्राष्ट्रीय राजनीति में समकालीन प्रवृत्तियाँ (27 ), भ्न्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में कुछ नवीनतम विवाद झौर घटना-चक्र (223), 


ध्छ् 
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प्रनुक्रम शिका 7? 

0 सोवियत संघ को विदेश नीति गम ल्‍».. 362 

(छफ्थंझ्रा ?जा०ज ण॑ ए 5 57) 

स्टालिन युग (364), शान्तिपूर्ण प्रत्रियोगिता का स्टालिनोत्तर 

युग : मोलेंकीव काल ([953-54) (373), ख श्वेव-काल 

(955-64 ) (575) , ब्रेकनेव कोसीगिन काल (964-980) 

(38), एशिया में सोवियत संघ का प्रभाव विस्तार एक मूल्याँकिन : 

वियतनाम श्र भ्रफगानिस्तान रूस का सिरदर्द (408), महा- 

शक्तियों द्वारा प्रभाव क्षेत्रों का नही, सदभाव क्षेत्रों का विस्तार हो 

(40), सोवियत विदेश नोति के कुछ नवीनतम कदम (442), 

सोवियत विदेश नीति का मूल्यकन (483) 
॥7 द्विततोष महायुद्ध के घाद भारत की विदेश नीति ग्ुट-निरपेक्षतर के 


विशेष सन्दर्भ सहित 445 


(प0७ #0/संएहत्र एगांटए ० 4 हा९९ एठतत ५९४7 ॥ क्तत 596९० 
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भएरतीय विदेश नीति कः ऐतिहासिक श्राघार (45), भारतीय 
विदेश नीति के म्राधारभूत उहृश्य शौर लक्ष्य (486), भारत की 
विदेश नीति के निर्धारक तत्त्व (420) , गुट-निरपेक्षता भोर सह- 
भ्रस्तिव की नीति के प्रयोग का सर्वेक्षण (!947-980), 
संपुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री थी वाजपेपी का नीति 
सम्बन्धी भाएण. (433), भारत सरकार विदेश मंत्रालय की 
बापिक रिपोर्ट 979-80 (प्रस्तावना) (438), पराकिस्‍्ताल के 
साथ भारत के सम्बन्ध (450), भारत भौर श्रीलंका (483), 
भारत और नेपाल (496), भारत झौर मूठान [49), भारत 
और वंगलादेश (493), भारत भौर चीन के सम्बन्ध (502), 
भारत भौर फ्रॉस (57), भारत भौर पुतंगाल (520), संयुक्त 
राज्य प्रमेरिका भोर भारत के सम्बन्ध (5५20), भारत तथा दक्षिणी 
भोर मध्य भ्मेरिका (532), सोवियत संघ के साथ सम्बन्ध (534), 
भरत भौर प्रिटेन के सम्बन्ध (546 ), भारत भोर पश्चिमी एशिया 
तथा उत्तरी ग्फ्रीका (55), भारत झोौर भप्रफीका (सहारा के 
दक्षिणी देश) ($55), भारत भोर राष्ट्रमण्डल (564), भारत 
भौर संयुक्त राष्ट्ररंध (574), वर्ष 979-80 के दोरान भारत 
के देदेशिक प्राथिक सम्बन्ध (577), भारत की विदेश नीति का 
मूल्यौदन (579) 

2 सम्म्ययादों चोन की विदेश नोति स् 583 
श+56 797श8७ एच।टहए ण॑ ए०७फण्वॉड! (पेज) 
पन्तरोप्ट्रीय राजनीति में साम्यवादी चीन के उदय के परिशाम 
(584), छाम्यवादी चौन शी विदेश नीति के झाधारनूत तत्त्व, 


# श्रनुक्रमशिका 


साधन श्रौर लक्ष्य (586), चीनी विदेश नीति की प्रधान श्रवस्थाएँ 
(590), चीन के भन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध (599), चीन झौर 
भमेरिका (599), चीन शौर सोवियत संध (603), चीन भौर 
भारत (63), पाकिस्तान घौर घीन (66), चीन-प्रत्यानिया : 
बदलते रिश्ते (62), चीन-यूगोसलाविया : रिश्ते में नया मोड़ 
(622), चीन श्रोर प्न्य राष्ट्र (624), दक्षिण-पूर्वी एशिया में 
चीनी महत्त्वाकाँज्षा और रस विरोधी मोर्चा बनाने का प्रयत्न 
(624 ),गुट-निरपेक्ष प्ान्दोलन के प्रति चीन की बदलती हुई 
भूमिका गुट-निरवेक्ष देशों को एक चुनोती (629), बदलता चीन ३ 
क्रिश्वियन साइस मानिटर की समीक्षा (सितम्बर, 980), चोौन 
की विदेश नीति का मूल्यांकन (636) 
8&77६800॥% 


शान्ति, सिन्नता शोर सहयोग सन्धि (झ्रगस्त, 97) 
2 नादो ; एक प्निवाय्य बुराई वन 
3 सपयूरोपीय संसद, जून 7979 : यूरोप के एकीकरण फी शोर पःदम 
4 हिन्द महासागर झोर बड़ो ताकतें 
5 हथियार हम नहीं छोड़ेंगे 
6 तृतीय विश्व युद्ध चल रहा है: रिचर्ड निवस्नन-रूस को शक्तिशाली 
विस्तारवादी नीति, प्रमेरिका झौर पश्चिमी राष्ट्रों को रूसी खतरा 
झौोर महायुद्धीत्तर श्रन्तर्राष्ट्रीय शतरंज पर एक महत्त्ववूर्ण लेय 
7 द, पू. एशिया में महाशक्तियों फो प्रतिस्पर्दा : प्रशान्त कभो भी 
प्रशान्त हो सकता है 
8 क्‍या चोन परमाणविक हथियारों वाली ततोसरो महाशक्ति बन 
गया है ? 
9 झमेरिकी बन्धकों फो रिहाई के लिए ईरान की घार शर्तें शोर 
भ्रमे रिफी स्वीकृति 
0 अमेरिका के नए राष्ट्रपति : रोनाल्‍ड रीगन 


।] जनवरी 977 से नवम्बर 7980 तक की महत्त्वपूर्ण भन्तर्राष्ट्रीय 
घटनाओं की ऋलक 


42 प्रश्नावली 
(प्रष्श्थज्ञॉज (07९5०75) 
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द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ सम्पन्न 
| शान्ति सन्धियाँ 


(7७४०७ 56शाशा।$ #्वीश ५४070 ४॥9 ॥) 
आरा या 3.3 का न्कक २> मलबे रद नकली कर कर आज सदर कद पल 


ंघ के विषय में 
“भ्रटलांटिफ चार्टर, 'चार स्वतन्प्रतापों' तथा हा डोह के कारण प्रपूरँ 
उज्ज्वल श्राशाएं, विजेताओं के भगड़े एवं एशिया के विद्रोह _शूचैव 
रह गई ४! 


डर के बीस वर्ष 
अधम महायुद्ध की समाव्ति 98-9 में हुई पक 24058 945 तक 
बाद दवितोय भहायुद्ध । सितम्बर, 939 से प्रारम्भ हुआ जे युद्ध के बाद शार्ति के 
प्र्थात्‌ जापान के पात्म-समपंण तक चलता रहा । प्रथम हि सम्पि, तुष्टिकरए की 
जो भी भ्रयलत किए गए वे भसफल सिद्ध हुए। वर्साय की मुसोलिमी तथा जापान 
नीति, हिटलर की घोर विस्तारबादी झौर सैन्यवादी नीति, गेमिता भादि ने ऐसी 
'ा साम्राज्यवादी प्रसार, शस्त्रीकरण की भयंकर प्रतियो कर रहा. यह यु 
परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दीं कि द्वितीय महायुद्ध का विस्फोट हो हे साथ ही विश्व 
ता व्यापक, प्रभावकारी और प्रलयंकारी था कि इसके अन्त ब 
इतिहास के एक युग का भन्त हो गया । 


बंण में से अंघर्प अवश्य हो गया, 
जमंनी और जापान के आत्मसमपंण में सैनिक संघर्ष का अन्त 
किन्तु वास्तवि 


न्त-स्थापना का 
क शान्ति की स्थापना भ्रभी बाकी थी । कप रा पंधिक सरल 
महू कार्य प्रथम महायुद्ध के उपरास्त शान्ति-स्थापना के कारये 
प्रतीक होता 


में हो विशि गं और 
था क्योकि विजेता राष्ट्र महायुद्ध-काल में ही विभिन्न सम्मेलन 
पार्ताप्नो द्वारा शान्ति: 


के स्तु वास्तव 
“स्थापना के भागे की काफी दूरी तय कर चुद हर । रा होगे के 
वाद यह स्थिति थी नहीं । द्वितीय महायुद्ध दे स्‌ः 40:करबरी, 
शान्ति-सन्धियों के प्रारूप तैयार नहीं हो के उप शाम 
इटली, रूमानिया, बल्गेरिया, हंगरी भौर फिनलैण्ड 


न्ति-सन्धि युद्ध-समाध्ति के 
जा सकीं। जापान के साथ तो शान्ति-सन्धि युद्ध-सम हम 


में द्वितोय महायुद्ध के 
डेढ़ वर्ष बाद तक भी 
947 तक केवल इट 
सन्धियाँ सम्पन्न को 


2 थन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


लगभग साढ़े छः वर्ष बाद 28 प्रग्नेल, !95[ को की गई, भौर उस समय भी यह 
एक अधूरी शास्ति-सन्धि ही थी क्योकि रूस ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर 
दिया । छस भौर जापान के बीच युद्ध-व्यवस्था की श्रौषचारिक समाप्ति तो श्रक्तुबर, 
956 में हुई जब दोनो राष्ट्रो द्वारा एक समुक्त विज्ञप्ति जारी की गई। भास्ट्रिया 
के साथ शात्ति-सन्धि युद्ध समाप्ति के लगभग 0 वर्ष बाद 27 जुलाई, 955 की 
कार्यान्वित की गई भौर जर्मनी के साथ स्थायी शान्ति-सन्धि प्रभी तक संपन्‍न नहीं की 
जा सकी है। विन का प्रश्न शान्त होने के बावजूद भाज भी जीवन्त है घोर जमनी 
आज भी दो भागों में विभक्त है । श्रस्तरप्ट्रीय राजनीति इसी भोर रांकेत कर रही 
है कि यह विभाजन निकट भविष्य में समाप्त नहीं ही सक्रेया झौर बहुत सम्भव है 
कि यह लम्बे समय के लिए स्थायी बन जाए ! 


स्पष्ट है कि प्रस्तुत श्रध्याय मे क्रमशः निम्तलिखित बातो पर विचार करना 
होगा-- 

(क) द्वितीय महायुद्धकलीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन; 

(ख) महायुद्ध के उपरान्त शान्ति-निर्माण में कठिनाइयाँ; 

(ग) शान्ति-प्रयास शोर पाँच शान्ति सम्मेलन; 

(घ) युद्धोत्तर विश्व 


द्वितीय महायुद्ध कालीन भ्रस्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
प्रटलाँटिक चाटर. (809ाध० ८कक्वा।८ ४) 


अगस्त, 94 मे ब्रिटिश प्रधानमन्त्री चचिल भौर संग्रक्तराज्य अमेरिका के 
राष्ट्रपति रूजबेल्ट ने भ्रटलाँटिंक महासागर मे एक युद्धपोत पर भेंट की झ्ोर उन्होंने 
मित्रराष्ट्रों के युद्ध-द्देश्यों (शा 875) का एक प्रप्टसूत्री घोषणापत्र तैयार किया 
जिसे 'पटलाँठिक चार्टर” कहा जाता है; चार्टर का उद्देश्य उस समय तक हिटलर 
द्वारा पराजित झ्ौर उसके श्राक्रमण के शिकार राज्य पोलैण्ड, नावें, डेनमार्क, हालेण्ड, 
बेल्जियम, फ्राँस, रूस तथा बल्कान प्रदेशों की जनता में नाजियों के विरुद्ध लड़ने का 
उत्साह पैदा करना शौर हिटलर द्वारा बार-बार उपस्थित की जाने वाली नवीन 
यूरोपीय व्यवस्था की तुलना मे श्रपने उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करना था । 44 झगस्त 
को चार्टर द्वारा रूजवेल्ट और चचिल ने घोपणा की क्वि-- 

. उनके देश प्रादेशिक प्रथवा अन्य प्रकार की शक्ति-वृद्धि नही चाहते । 

2. वे ऐसा कोई भी प्रादेशिक परिवर्तंत नही देखना चाहते जी उससे सम्बन्धित 
लोगों की स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकट की गई इच्छाप्रों के अनुकूल न हो । 

3. बे प्रत्येक राष्ट्र के अपनी सरकार के, जिसके अन्तर्गत वे रहेगे, स्वरूप को 
चुनने के अधिकार का सम्मान करते हैं तथा यह देखना चाहते हैं कि जिन राज्यो की 
सत्ता और स्वशासन को वलपूर्वक छीन लिया गया है, वे उन्हें पुनः प्राप्त हो जाए। 

4. वे झपने वतंमान कर्तव्यों का पूर्ण ध्यान रखते हुए सभी राज्यों के लिए 
चाहे वे छोटे हों भ्रयवा बड़े, विजेता हो प्रववा विजित, इस बात की चेप्टा करेंगे कि 
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उन्हें समान रूप से संसार के व्यापार एवं कच्चे माल की प्राप्ति के साधन प्राप्त हो 
सकें जो उनकी झ्ाथिक उन्नति के लिए झावश्यक हों । 

5. वे सभी के लिए मजदूरी के स्तरों, प्राथिक उन्नति एवं सामाजिक सुरक्षा 
की प्राप्ति की दृष्टि से आथिक क्षेत्र भे सभी राष्ट्रों के बीच पूर्ण सहयोग प्राप्त 
कराना चाहते है । 

6. नाजी अत्याचार को भ्रन्तिम रूप से नप्ट करने के उपरान्त वे एक ऐसी 
शान्ति-स्थापना करने फी इच्छा करते हैं जो सभी राष्ट्रों को भ्रपती-अपनी सीमाओं 
के भीतर सुरक्षित रहने के साधन प्रदान कर सके तथा जो यह श्राश्वासन दे सके कि 
सभी देशों के मनुष्य भय त्तथा युद्ध से मुक्त रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे । 

7. इस प्रकार की शान्ति बाह्य सागरों एवं महासागरों को निर्बाध पार करने 
का अधिकार प्रदान कर सकेगी । 

8. उनका विश्वास है कि संसार के सभी राष्ट्रों को वास्तविक एवं झ्ाध्यात्मिक 
कारणों की दृष्टि से बल प्रयोग त्याग देना चाहिए क्‍योंकि यदि राज्य स्थल, जल 
भ्रथवा वायु सम्बन्धी सैन्य शस्त्रों का प्रयोग करते रहेंगे, जो उनकी सीमाग्रों के बाहर 
आक्रमण की धमकी का काम करते हों भ्रथवा जिनसे ऐसी सम्भावना हो, तो शान्ति 
स्थायी नहीं रह सकती । अतएव उनका विश्वास है क्रि सामान्य सुरक्षा की एक 
विस्तृत एवं स्थायी व्यवस्था की स्थापना के समय तक ऐसे राज्यों का निःशस्त्रीकरण 
ग्रावश्यक है | 

स्मरणीय है कि इस समय तक सयुक्तराज्य भ्रमेरिका प्रत्यक्ष रूप से महायुद्ध 
में सम्मिलित नही हुप्ना था । ऐसा तो 7 दिसम्बर, 94] को पलें हार्वर पर जापानी 
श्राक्रमणा के बाद ही सम्भव हुपग्ना | म्टलॉटिक चार्टर की यह धोपणा अमेरिकी 
राष्ट्रपति द्वारा 6 जुन, (94] को अंग्रेजों को भेजे गए उस सन्देश के भ्रनुरूप थी 
जिसमें प्रमेरिका का उद्देश्य चार स्व॒तन्त्रताओं (०७ ए76८४०॥5) की प्राप्ति 
घोषित किया गया था ) ये चार स्वतन्त्रताएँ थीं--() भाषण तथा श्रभ्िव्यक्ति की 
स्वतन्त्रता, (2) निजी विश्वास के ग्ननुसार ईश्वरोपासना की स्वतन्त्रता, (3) प्रभाव 
और दरिद्रता को समाप्त कर गरीबी तथा बेकारी को दूर करना, एवं (4) तिःशस्त्री- 

करण द्वारा भ्ाक्रमश के भय से मुक्ति तथा निर्वेल राष्ट्रों को भ्रभयदान । 
संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा (१॥० एक्ाव्त फक्रपणा&' 0६०ग्शां०णा) 

हिब्लर के विरुद्ध सुदृढ़ संगठत भौर शक्ति का निर्माण करने के लिए संयुक्त 
राष्ट्रों की यह घोषणा ! जनवरी, 942 को की गई । जर्मनी, इटली झौर भमेरिकी 

राष्ट्रपति रूजबेल्ट ने जापान के विदद्ध संधर्ष करने वाली शक्तियों के गुट का नामकरण 
संयुक्त राष्ट्र" (ए्त।८० ०४०४5) किया । इस समय तक इन राष्ट्रों की संख्या 
2] हो चुकी थी | ये 2] राष्ट्र निम्नलिखित थे-अ्रमेरिका, इंगलैण्ड, रूस, चीन, 
परास्टूं लिया, बेल्जियम, कनाडा, वयूबा, चेकोस्लोवाकिया, डोमीनिकन रिपब्लिक, एल 
सेलवेडर, यूनान, ग्वाटेमाला, हैटी, होण्ड्रस, भारत, लग्जमबर्ग, हार्लेण्ड, न्यूजीलैण्ड, 
निकारणुम्ा, नावें, पनामा, पोसैण्ड, दक्षिण प्रफ्रीका और यूगोस्लाविया । इन सभी 
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राष्ट्रों ने एक घोषणापत्र द्वारा प्रटर्लाँटिक चार्टर के सिद्धान्तों का समर्थन किया । 
उन्होने यह प्रतिज्ञा की कि वे घुरी राष्ट्रों के साथ कभी भी पृथक्‌ सन्वि नहीं करेंगे 
भौर उनके विरुद्ध संघर्ष में ग्पनी सम्पूर्ण शक्ति लगा देंगे । 

कासा ब्लाका सम्मेलन (4--24 जनवरी, 943) 

20 मई, 942 से जनवरी, 943 तक संपुक्त राष्ट्रों के भरनेक सम्मेलन हुए। 
4 से 24 जनवरी. !973 तक मोरक्कों के कासा ब्लाका स्थान पर चित्त, 
रूजवेहट तथा जनरल डिगॉल का एक सम्मेलन हुप्रा जिसमें यह घोषणा की गई कि 
उत्तरी भ्रफ्रीका पर शभ्राक्रमण करने से पूर्व इटली पर प्ाक्रमण कर उस्ते पराजित कर 
दिया जाए । 

मई-जून, १943 में 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने खाद्य एवं कृपि सम्मेलन 
में लाखों विस्थापित लोगों के भोजन की समस्या पर विचार किया प्रौर इस प्रकार 
आगामी खाद्य एवं कृषि संगठन की नींव डाली । 
मास्कों सम्मेलन (9-30 अक्तूबर, 943) 

9 झवतूबर, 943 को मास्कों में मित्रराष्ट्रों के प्रतिदिधियों का एक 
महत्त्वपूर्ण सम्मेलन हुआ जो 30 भ्रक्तुबर तक चालू रहा | इस सम्मेलन से पहली 
बार युद्ध के सम्बन्ध में एक समभझोता सम्पन्न हुम्ला । पहली बार हो मित्रराष्ट्रों ने 
घुरी-राष्ट्र--प्रास्ट्रिया, जर्मनी, इटली के सम्बन्ध में भ्रपवी नीति की घोषणा की भौर 
पहली बार सामान्य सुरक्षा के महत्त्वपूर्ण तथ्यों के सम्बन्ध में कुछ निर्णय लिए । इस 
सम्मेलन में संयुक्तराज्य श्रमेरिका, ग्रेंट-ब्निटेन पौर रूस सम्मिलित हुए । 

सम्मेलन में तीनों सरकारों में सामझ्जस्थ स्थापित करने तथा यूरोप की 
समस्याझ्नों पर विचार करने के लिए लन्दन में यूरोपीय परामर्शंदाता भ्रायोग स्थापित 
करने का निर्णय लिया गया । यह व्यवस्था भी की गई कि युद्धोपरान्त भास्ट्रिया 
को पुत्र: जमेंनी से पृयक्‌ कर दिया जाएगा। इटली के बारे में यह निश्चय क्रिया 
गया कि फासिस्टवाद को जड-मूल से समाप्त कर दिया जाए। जमंनी के भविष्य के 
बारे में यह ध्यवस्था की गई कि महायुद्ध के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को कठोर 
दण्ड दिया जाए । 

इसी सम्मेलन में सुरक्षा और शान्ति कायम रखने के लिए एंक भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन की स्थापना का निश्चय हुम्ना । यही संगठव बाद में संयुक्त राष्ट्रसंघ के रूप 
भे विकसित हुआ । 
काहिरा सम्मेलन (22-25 नवम्बर, 943) 

22-25 नवम्बर, 943 में मिस्र की राजघानी काहिरा मे रूजवेल्ट, चचिल 
झौर च्याग काई शेक का एक सम्मेलन हुआ जिसमे ये निश्चय करिए गए--- 

() जापात के विरुद्ध जल, थल और वायु सेनाओं द्वारा पूरी कार्यवाही की जाएगी, 
(2) चोन को यह भ्राश्वासन दिया गया कि सब्‌ 94 से तब वक जापान ने उसके 
जो प्रदेश पर्थात्‌ मंचूरिया, फारमोसा तथा पेस्काडोरेज के 48 टापू बलपर्वक छीमे 
थे, वे सब उसे वापस दिला दिए जाएँगे, (3) 'तीनों महान्‌ शक्तियों! को कोरिया 
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की जनता की दाता का ध्यान है। उनका यह संकल्प है क्रि कोरिया को स्वतस्त्र 
राष्ट्र बनाया जाएगा । 
काहिरा सम्मेलन में सोवियत रूस ने भाग नहीं लिया था । 


तेहशान सम्मेलन (28 नवम्बर-- दिसम्बर, 943) 

इस सम्मेलन में चचित, रूअव्रेल्ट और स्टालिन ईरान की राजघानी तेहरान 
में एकत्र हुए | यहाँ तीनों मिन्रदेशों के सेनाध्यक्षों ने जर्मन सेनाप्री के विनाश की 
योजनाएँ तैयार की । तेहरान सम्मेलव के मिणंयों को तीन भागों में विभाजित किया 
गया । प्रमुख निर्णय ये थे-- 

प्रथम भाग में जमेती के विरुद्ध लड़ने का हढ़ निश्चय किया गया और ग्रपनी 
विजय पर विश्वास व्यक्त किया गया । 

दूसरे भाग में तीन बड़ों? (88 787००) ने ईरान की स्वतन्त्रता, स्वो- 
सत्ता और प्रादेशिक प्रतण्डता कायम रखने की इच्छा व्यक्त की । 

तृतीय भाग एक गुप्त समभौते जैसा था जिसमें यह व्यवस्था की गई कि 
मित्रराष्ट्रों द्वारा दूसरा मोर्चा खोलते ही सोवियत सघ जर्मनी पर भीषण प्राक्रमण 
कर देगा। 

इस सम्मेलन ने यह भी निर्शंय किया कि छोटे भ्रौर बड़े सभी राष्ट्रों को 
संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाने के लिए श्रामन्त्रित किया जाएगा। 
ब्रिटेन बुड्स सम्मेलन (2 जुलाई, 7944) 

संयुक्त राष्ट्रों के इस सम्मेलन में पुननिर्माएं और विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा-कोप स्थापित करने का भी निश्चय किया गया। 
डम्बर्टन श्रोक्स सम्मेलन (अभ्रगस्त-दिसम्बर, 944) 

2] अगस्त से 7 दिसम्बर, 944 तक संयुक्तराज्य अमेरिका, सोवियत रूस, 
ग्रेट-ब्रिठदेव भर चीन के प्रतिनिधियों ने वाशिगटन के निकट डम्ब्रठेत श्रोक्त नामक 
स्थान पर एक अन्तर्राष्ट्रीय भावी संगठन 'संयुक्त राष्ट्रसंध/ की रूपरेखा के सम्बन्ध में 
विचार विमशें किया । इस सम्मेलन के निर्सेय प्रन्तिम नही थे, परन्तु सयुक्त राष्ट्रसघ 
के चार्टर का बहुत कुछ प्राघार यही सम्मेलन बना । इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्रसंध 
के मुख्य भ्रंगों/महासभा, सुरक्षा-परिषद्‌, सचिवालय एवं अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के 
सम्बन्ध मे विचार किया गया झौर चार्टर का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया । 
सम्मेलन सें संध-सचिवालय द्वारा कार्यों को अ्रधिक क्षमतापूर्वेक सम्पन्नता के लिए एक 
प्राथिक तथा सामाजिक परियद्‌ बनाने एवं शान्ति स्थापित करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय 
सशस्त्र-सेवाश्रों की व्यवस्था के लिए सैनिक स्टाफ समिति के निर्णय के भी सुझाव 
दिए गए । इस सम्मेलन मे इस संस्था के सम्बन्ध में पश्चिमी राष्ट्रों श्रौर रूस के बीच 
कुछ मतभेद प्रकट हुए । 

सम्मेलन का सर्वाधिक विवादास्पद विपय या सुरक्षा-परिपद्‌ के सदस्यों को 
निषेघाधिकार (४८० ?०फ़ढ्ा) प्रदान करना । काफी बाद-विवाद के बाद भी कोई 
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ठोस परिणाम नही निकला । यह निशंय लिया गया कि तीनो राज्यों के शासनाध्यक्ष 
स्वय इस प्रश्व का समाधान करेंगे । 


ऋक्रीमिया (याल्टा) सम्मेलन (4-]] फरवरी, 945) 

महायुद्धकछालीन अन्तिम महत्त्वपूर्णा सम्शेलन याल्ठा नामक स्थान पर 
4 फरवरी, 945 को हुप्रा । यह । फरवरो, 945 तक चालू रहा । इस सम्मेलन 
में अनेक नेताओों में भाग लिया जिनमे रूजवेल्ट, चचिल्र, स्टालिन, ईडन, मोलोटोब 
माशेंल ब्र्‌ क, एण्टोनोब, हाफकिस, केडोगन विशिस्की प्रादि श्रमुस थे । 


सुरक्षा परिषद्‌ में मतदान की क्या पद्धति हो, इस सम्बन्ध में इस राम्मेलन में 
महत्त्वपूर्ण निर्श्य लिया गया जो “याल्टा वोटिंग फामू ला! के नाम से जाता जाता 
है। सम्मेलन मे रूजवेल्ट झौर स्टालिन ने यह समभौता किया कि सुरक्षा परिपद्‌ 
प्रक्रिया सम्बन्धी मामलो में [! सदस्यों में से 7 के बहुमत से तथा भ्रन्य भ्रावश्यक 
विपयो मे 7 स्वीकारात्मक मतो से निर्णय ले । इसमें सुरक्षा परिपद्‌ के पॉचों सदस्य 
सयुक्तराज्य प्रमेरिका, ग्रेंट-ब्रिटेन, सोवियत सघ, फ्रांस भौर चीन की सहमति प्रवश्य 
होनी चाहिए । 

इस सम्मेलन में सयुक्त राष्ट्रमघ के अतिरिक्त यूरोप के नवीव मानचित्र तथा 
सुदूरपूर्व, मध्यपूर्व प्रादि के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण विचार-विमर्श हुप्रा । इस सम्मेलन 
ने जिन समस्याप्रो को जन्म दिया उनका युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर पर्माप्त 
प्रभाव पड़ा । सम्मेलन ने जहाँ एक तरफ अन्तर्राष्ट्रीय समभौते की श्राधारशिला रखी 
बहाँ दूसरी तरफ मित्रराध्ट्रो मे आपसी मतभेदों को भी उत्पन्न किया । 

याहठा सम्मेलन के कुछ निर्णय उस समय ग्रुप्त रखे गए और पूरा विवरण 
सन्‌ 955 पे सयुक्तराज्य अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा प्रकाशित किया गया। 
इस सम्मेलन के महत्त्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार थे--- 

. विश्व-संगठन के सम्बन्ध में 25 अप्रेल, 945 को सान-फाँसिसको 
(अमेरिका) मे सथुक्तराष्ट्रो का एक सम्मेलन झामन्त्रित किया जाए। 5 राज्यो-- 
संयुक्तराप्ट्र प्रमेरिका, ग्रे ट-ब्रिठेन, सोवियत रूस, चीन भौर फाँस को इस सघ की 
सुरक्षा परिषद्‌ का स्थायी सदस्य बताया जाए। 

2. यूरोप मे नाजी और फार्सिस्ट दासता से मुक्त देशों मे झटलाँटिक चार्टर 
के घनुसार भजाताल्व्रिक सरकारें स्थापित की जाएँ तथा झाक्रमणकारी देशों द्वारा 
छीने हुए प्रदेश उन राज्यो को वापस लौटा दिए जाएँ जिनसे उन्हें छीना गया था । 

3« यूरोप में शान्ति और सुरक्षा के लिए जर्मनी का निःशस्त्रीकरण किया 
जाए तथा उससे क्षतिपूत्ति वमूल की जाए। क्षतिपूर्ति की राशि 20 श्ररब डॉलर निश्चित 
की गई झोर यह निर्णय हुआ कि इसका झ्राधा भांय सोवियत सघ को दिया जाएगा। 

4. पोलैण्ड को पूर्वी सीमा 'कर्जन रेखा! को कुछ श्रावश्यक संशोधनों के साथ 
स्वीकार किया जाए तथा पोलैण्ड मे सथाशीत्न स्वतन्त्र सरकार की स्थापना हो । 

5. यूगोस्ताविया में यथाशीघ्र मार्शत्र टोटो और सुबासिच (5092धा०॥) के 
मध्य सम्पन्न सममोते के प्राधार पर नई सरकार को स्थापना की जाए । 


द्वितीय महाग्रुद्ध के पश्चात्‌ सम्पन्न शान्ति सन्धियाँ 7 


6. यूरोप में युद्ध की समराष्ति के आगामी 3 महीनों में रूस ने जापान के 
विरुद्ध युद्ध घोषणा करने तथा मित्रराप्ट्री को सहयोग देने का झाश्वासन दिया ( 

7. जापान के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का वचन देते के बदले मे स्टालिन ते चर्चिल 
श्रौर रूजवेल्ट से सुदूरपूर्व के सम्बन्ध में विशेष महत्वपूर्ण सुविधाएँ प्राप्त की । इन 

दोडों ने बाह्य मगोलिया मे यथापूर्व स्थिति (5ल्‍0005-99० ) स्वीकार की | सन्‌ !904 
में जापान के प्राक्मणा के फलस्वरूप जापान द्वारा हस्तगत कुछ प्रदेश भी रूस को 
देते का निश्चय किया गया । 

बाह्य मंगोलिया तथा रेल सम्बन्धी समभौते के सम्बन्ध में चीन की स्वीकृति 
नहीं ली गई थी, भत: यह निश्चय किया क्रि राष्ट्रपति रूजवेल्ट चीन की स्वीकृति 
प्राप्त करने का प्रयत्त करेंगे और जापान की पराजय के बाद ही रूस को दी गई 
सुविधाभोों को कार्योन्वित किया जाएगा । रूस चौन के साथ मैत्री सन्धि करेगा ताकि 
चीन को रूस की तरफ से किसी प्रकार का भय न रहे । 
सान-फ्रासिसको सम्मेलन (25 अप्रेल--26 जून, 4945) 

संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्दर को प्रन्तिम हूप देने के लिए साम-फ्ॉसिसको 
(अमेरिका) में विश्व के 50 राष्ट्रों के 850 प्रतिनिधि एक सम्मेलन में एकन्रित हुए 
भौर उन्होंने पूर्ण विचार विनिमय के बाद विश्व-संगठन का एक चार्टर तैयार किया । 
26 जूद, 4945 को सान-फ्रॉसिसको के बेटरन मेमोरियल हाल में 50 राष्ट्रों के 
850 प्रतिनिधियों ने उस चार्टर पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार संपुक्त राष्ट्रसघ 
का जन्म हुप्रा । इस चार्टर में संयुक्त राष्ट्रसध के उद्दे पय, सिद्धान्त और उसका विधान 
समाविष्ट था । ऐसा माना जाता है कि विश्व में ऐसा प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन पहुले 
बाभी नहीं हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति टू मेन ने सम्मेलन के भ्रस्तिम प्रधिवेशन 
में भाषण देते हुए कहा, “संयुक्त राष्ट्रसंध का चार्टर जिस पर आपने अभी हस्ताक्षर 
किए हैं, एक ऐसी सुदृढ़ नींव है जिस पर हम एक सुन्दर विश्व का निर्माण कर सकते 
हैं । इसके लिए इतिहास झापका सम्मान करेगा ।” 

324 झबतुबर, 945 को संयुक्त राष्ट्रसंध का यह चार्दर लागू हुमा | ऋतः 
यही दिन विश्व में 'संयुक्तराप्ट्र दिवस” के नाम से मवाया जाता है । 0 फरवरी, 
946 को लन्दन के वैस्टमिनिस्टर हाल में समुक्त राष्ट्रसेघ की प्रथम बैठक हुई । 
5 फरवरी, 946 को इस संघ का प्रथम अधिवेशन समाप्त हुप्रा । संयुक्त राष्ट्रसंच 
का प्रधान कार्यलिय पहले लेकसकतेस (प्रमेरिका) में रखा गया। इसके लिए न्यूयॉर्क 
में एक भव्य विशाल भवन तैयार किया गया जो 84 प्रवतूबर, 7952 को बनकर 
पूरा हुआ भौर तब से ही संघ का कार्यालय न्यूयॉर्क में इसो भवन में है । 
प्ोट्सडम (वलिन) सम्मेलन (7 जुलाई-2 अगस्त, 945) 

३ 7 मई, 945 दो जर्मनी द्वारा बिना शर्ते झात्म-समर्पेष्ठ भौर युद्ध विराम 
पतत्य पर हस्ताक्षर करने बे: बाद यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। भव ग्रूरोप का 
नदीन मानचित्र तैयार करने तथा शधुराष्ट्रों के साथ को जाने घाली सन्पियों की 
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रूपरेखा तैयार करने की दृष्टि से बलिठ के निकट पोट्सडम नामक स्थान पर तीन 
बडों' का सम्मेलन हुआ । 

इस सम्मेलन में सयुक्तराज्य अमेरिका, सोवियत संघ भौर पग्रेट-ब्रिटेन ने 
निम्नलिखित निर्णय लिए-- 

. शान्ति समभौते की श्रावश्यक आारम्भिक तैयारी करने के लिए एक परिपद्‌ 
की स्थापना की जाए। इस परिषद्‌ का तात्कालिक एवं महत्त्वपूर्ण कार्य संयुक्त 
राष्ट्रसंघ में प्रस्तुत किए जाने के लिए इठली, रूमानिया, बल्गेरिया, हंगरी तथा 
फिनलैण्ड की सन्धियाँ, प्रादेशिक प्रश्तो का निपटारा तथा जमनी के साथ की जाने 
वाली सन्धि की तैयारी हो । 

2, जमंनी को अमेरिकी, ब्रिटिश, रूसी और फ्रेंच--इन चारो भ्धिकार- 
क्षेत्र में बाँट लिया जाए। जहाँ तक सम्भव हो सम्पूर्ण जमेनी की जनता के साथ 
समान व्यवहार किया जाए | जमेनी को सैनिक शक्ति तथा शस्त्रास्त्रों से रहित कर 
दिया जाए तथा नाजी दल को अवैध घोषित कर वहाँ प्रजातान्त्रिक शासन की 
स्थापना की जाए । 

3. जर्मनी की युद्ध-क्षमता को नष्ट करने के लिए शस्त्रास्त्र, गोला-बारूद के 
उत्पादन श्रौर हर प्रकार के वायुयानों व युद्ध पोतों के निर्माण पर प्रतिवन्‍्ध लगा 
दिया जाए। जमेन श्र्थव्यवस्था को पुनः सगठित करने के लिए कषि श्रौर शान्तिपूर्ण 
गृह-उद्योगों के विकास पर श्रधिक्र बल दिया जाए । 

4. जमंनी भ्रपने भौद्योगिक कल-कारखानों को समाप्त करके युद्ध की क्षति- 
पूछ्ति करे । रूस इस क्षतिपूर्ति का भाग भपने अधीन जमंन प्रदेश तथा श्रपने विदेशी 
संस्थानों से प्राप्त करे ॥ भ्रमेरिका, ब्रिटेन तथा भ्रन्य देश जिनको क्षतिपूर्ति लेने का 
अधिकार है, जमंना के पश्चिमी भाग तथा उससे सम्बन्धित विदेशी संस्थानों से क्षति- 
पूति प्राप्त करें । 

5. जमेनी की सम्पूर्ण जल-शक्ति को ब्रिटेन, भ्रमेरिका भौर रूस में विभक्त 
कर दिया जाए तथा उसकी श्रधिकाँश पनडुब्बियो को जल में डूबों कर नप्ट कर 
दिया जाए । जर्मन व्यापारिक जल-साधनों को रूस, प्रमेरिका शौर ब्रिटेन में बाँट 
लिया जाए । 

6. सम्मेलन में पोलेण्ड के सम्बन्ध में भी कुछ निश्चय किए गए | यह तय 
हुप्ना कि जमेंनी के साथ भ्रन्तिम शान्ति समझौता होने तक तीन क्षेत्रों--भ्रोडर तथा 
नायशी नदियों के पूर्व स्थित जर्मन विस्तृत प्रदेश, भूतपूर्व स्वाधीन नगर डेंजिग का 
क्षेत्र तथा पूर्वी प्रशा के दक्षिणी प्रदेश को पोलिश-प्रशासन के भ्रन्तर्गेत रखा जाए। 
पोर्ण्ड की भ्रम्तरिम सरकार सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर शौघ्रातिभीक्न 
पोनेण्ड में स्वृतन्त्र चुनाव कराए । 

7. इटली, हगरी, फिनलण्ड तथा बल्गेरिया के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया 


गया कि इनके साथ यथाशीघ्र शान्ति-सन्धियाँ की जाए झौर इन्हें संयुक्त राष्ट्रसंघ का 
सदस्य बना लिया जाए। हि 
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8, ईरान से मित्रराष्ट्रों की तैनाएँ फोरन हठा ली जाए। 
9. दैजियर का क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय रहे ९ नया कई 
0, सम्मेलन में जापान हारा प्रात्मन्समपेण की भी निम्नलिखित शर्ते 
निश्चित की गई--- 

(प्र) जापान के उत सैनिक तत्तवों को समूल नेष्ठ कर दिघा जाए डिन्‍्होने 

उसे युद्ध दृररा विश्व-विजय के लिए बाध्य किया । है 

(शा) इन सैनिक तत्त्वों के पूर्रोतः नध्ठ होने तक जापानी प्रदेश पर मिन्न- 

राष्ट्रों का सैनिक भ्धिकार स्थापित रहे । हि 

(६) बाएहिए। सम्मेलन के लिर्णयानुसार जापान की सर्वोच्च प्रमुता केवल 

होयू (प००७७७), होकाइदो (80800); क्यूशू, शिकोकू (8000) तथा 
तीन शक्तियों द्वारा निश्चित भन्य छोटे दापुप्ों तक ही मर्यादित रहेगी । 

(६) जापानी सेनाधो को निःशस्त्र कर दिया जाएं । 

(उ) युद्ध श्रपराधियों को दण्डित किया जाए। 

(ऊ) जापानी सरकार का संगठत लोकतान्त्रिक होगा श्लौर जापानियों को 
भाषण, लेखन, धर्म भौर विचार की स्वतन्त्रता तथा मौलिक भ्रधिकार प्रदान किए 
जाएँगे । 

(ए) जावान में स्वतन्त्र चुनावों के बाद जापानी जनता की इच्छा से 
उत्तरदायी सरकार स्थापित हो जाने के उपरान्त हो मित्रराष्ट्रीय सेजाम्रों दरा भदेश 
खाती किए जाएँगे । ; 

(ऐ) यह ब्ेत्तावमी भी दी गई कि यदि जापान शीघ्र ही बिना शर्ते भात्म- 
समपेए नहीं करेगा तो उसको पूर्णतः घ्वस्त कर दिया जाएगा । 

जापाल दया मित्रराष्ट्रों को चेतावनी की उपेक्षा करने पर संग्रक्तराजय 
प्रमेरिका ने उसे नप्द करने के लिए भ्रभुबम गिराए। भ्रन्त मे भगभोत होकर 
4 प्रमहत को जापान ने प्रात्मन्समपेण कर दिया । - 

महाथुद्ध फे उपरान्त शान्ति-निर्माण में फठिनाइयाँ 

मह्दायुद्ध के उपरान्त शान्ति-ध्यवल्थर का छार्य बहुत हो कठिन सिद्ध छुपा । 
इसके मुश्य पधरण निम्नलिखित थे-- 

. विज्ञेता राष्ट्री के बीच पारस्परिक मतनेदो ने उग्र रूप धारणा कर लिया । 
माम्यवादी घौर पूँजीयादी भादशों के बीच ट्यकर शुरू हो गई। दोनों शिविरों में 
पारस्परिक सम्देह भौर प्रविश्वास का वातावरण उत्पन्न हो गया जिससे शान्ति- 
सन्पियों शय मार्ग दुष्शहर बन गया 


२2. दोनों शिविरों मे 'शोत युद्ध' का मूत्रपात हो गया । पूँजीवादो प्रौर 
भास्यशादी शिविर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से तथा एक दूसरे के विश्द्ध 
दृटनीतिश दायपेश चलाने सगे जिसके फलस्वरूप एक दूसरे के प्रति शप्ुता भौर 
घुणा को भावनाएं उप्र होती गई 


3. रूम पौर प्रमेरिका दोनो ही महाशक्तियों में संसार पर धपना प्रमुत्य 


0 श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई दोनों ही राष्ट्र इस मूल लक्ष्य से विमुख 
हो गए कि पराजित देशो को यथाशीघ्र आत्मनिर्णय का ग्रधिकार दिया जाए। 
स्पर्डा-प्रतिस्पर्डा, क्रिया-प्रतिक्रिया के भमेले में शान्ति-सन्धियों का मार्ग केंटक्राकीर्ण 
हो गया । 

4. इस वार सन्‌ 99 की भाँति कोई शान्ति-सम्मेलन आयोजित नहीं 
किया गया, बल्कि अमेरिका. ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन के विदेश मन्त्रियों की एक 
परिषद्‌ बनाई गई भौर यह निश्चय किया गया कि परिषद्‌ शान्ति-सन्धियों के बारे में 
सर्वसम्मति से निरंय करे । सर्वेसम्मति से निर्णय करने का निश्चय दुर्भाग्यपुर्ण था 
क्योंकि इसके द्वारा दोनों ही पक्षों का एक दूसरे के प्रस्तावों पर “निषेषाधिकार' 
(५०७ ए०ए८) प्राप्त हो गया | परिषद्‌ का कोई भी सदस्य-राष्ट्र किसी भी 
निर्णय को रोक सकता था। इस व्यवस्था के फलस्वरूप शान्ति-रचना के मार्म में 
भारी बाघा पहुँची । 

5. व्यक्तित्व सम्बन्धी तत्त्वने भी शान्ति-निर्माण की समस्या को बहुत 
प्रभावित किया । मित्रराष्ट्रों के विदेश मन्त्री उतने अनुभवी नहीं थे जितने रूस के 
स्टालिन और मोलोटोब । इसके भ्रतिरिक्त मित्रराप्ट्र स्वयं पारस्परिक मतभेद के भी 
शिकार थे | विभिन्न व्यक्तियों श्रौर उनके विभिन्न दृष्टिकोणों ने सन्‌ !945 के बाद 
की शान्ति-रचना में उसी तरह विकट समस्याएँ खडी कर दीं जिस तरह सन्‌ 799 
के शान्ति-सम्मेलन में विल्सन, लॉयड जॉर्ज तथा कनेमेंसो के पारस्परिक विरोधी 
हृष्टिकोसों से उत्पन्न हुई थी । 

6. विदेश मन्त्री परिषद्‌ में फ्राँस भ्रौर चीन के विदेश मन्त्रियों को सम्मिलित 
तो कर लिया गया, लेकिन उन्हें यह भ्रधिकार नहीं दिया गया कि वे पाँच पराजित 
देशों के साथ की जाने वाली सन्धियों का प्राह्षप तैयार करने में भाग लें | उन्हें यह 
अधिकार भी महीं दिया गया क्रि वे सन्धि सम्बन्धी निर्खेयों में भाग लें । यद्यपि इस 
समस्या का बाद में निराकरण हो गया, किन्तु यह व्यवस्था फिर भी रखी गई कि 
ये मिर्णय के समय मतदान में भाग नहीं ले सकेंगे 

इन स्व बारसों से सन्देह, प्रविश्वास, वैमनह्य झौर शत्रुता का ऐसा 
घातावरएा बन गया कि शान्तिल्सन्वियों के मार्ग में एक के बाद एक विरीघ उत्पन्न 

होते गए । शान्ति-सममौते के प्रयत्तीं का बही हाल हुंच्ा जी एक ऐसी गाड़ी का 
होता है जिसके दोनो भोर घोड़े जुते हुए हों प्रौर ये घोड़े उम गाड़ी को विपरीत 
दिशाप्रों में खीच रहे हों तथा उनमें से भ्रधिक शक्तिशाली घोड़ा गाडी को थोड़ा-भोड़ा 
करके भागे की दिशा में सींच सका हो । 

शान्ति-प्रयास और पाँच सन्धियाँ 
शान्ति-स्यापना के प्रयास में विदेश मन्धत्रियों की परिषद्‌ की प्रथम दैठक 
जरदन में सितम्वर-प्रवनूवबर, 9435 में हुई | इसके बाद इस परिषद के सितस्वर, 
945 से दिसम्बर, 947 तह पेरिस, न्यूथार्क, माम्को, लन्दत ध्रादि स्थानों 
पर विभिन्न सम्मेलन हुए । इनमें इटली, रूमानिया, बल्गेरिया, हूँगरी, फिनलैण्ड श्रादि 


द्वितीय महायुद्ध के पश्यात्‌ सम्प्छ शान्ति सन्धियां 


देशों के साथ शास्ति-सन्धियाँ करने के प्रश्नों पर दिचार किया गया । यहू ध्यणस्पां 
की गई कि फ्रँस, ब्विठेन, प्रमेरिका तथा रूस मिलकर इटली के साथ की जाने दासी 
सन्धि का धारूप (ड्रापट) तैयार करेंगे; रूस, झरभे रिफा घोर प्विटेत द्वारा प्ररशाम 
क्षेत्रो के लिए सन्धि का प्रारूप तैयार किया जाएगा; फिनस्तैण्ड फे लिए प्रारूप तैयार 
करने का कार्य ब्रिटेन तथा रूस करेंगे । तत्पश्चात्‌ इन सभी प्रारुपों पर मित्तराष्ट्रो 
झौर उनके समर्थ॑रु राष्ट्रों के एक सामान्य सम्मेलन में बियर किया जाएगा। एंग 
सस्मेलन फो सिफारिशों को ध्यान मे रखकर सन्पियों को भ्रन्तिम रूप ऐने का फार्प 
विदेश मन्त्रियों की परिषद्‌ द्वारा होगा ( 

झन्दत की विदेश मन्ध्रियों की परिषद्‌ के निर्णय के भ्नुप्तार पेरिस में जगप री, 
946 में शान्ति-सन्धियों के प्राझपों को तैयार परने फे लिए उप-पिदेश गन्वियों परे 
बैठकें भ्रारम्भ हुई' । जुलाई के मध्य तक पाँच शास्ति-सन्धियों के प्रारूप तैगार कर 
लिए गए । पराजित रक्ड्रों के साथ शान्ति स्थापित फरगे फे मौलिक सिद्यान्तों का 
प्रतिपादन महायुद्धकाल के विभिन्न पन्‍्तर्राष्ट्रीय सम्मेतनों मे पहले ही दिया जा चुका 
था। शत: प्रारम्सिक ध्रवरोधों के निवारण केः उपराम्त पेरिश मे 29 जुलाई, !940 
से 5 अपतूबर, 946 तक 2] राष्ट्रों का एक सागासा शाम्गेसग प्रारस्भ हुप्रा 
काफी विचार-विमर्श के पश्चात्‌ 0 फरवरी, 947 को पेरिस में ५ संगुए प्रषणा 
मिन्रराप्ट्रों तथा 5 पराजित राष्ट्रों दारा इन स॒न्धियों पर हरताक्षर कर दिए गए । 
शान्ति-सन्धियों के भनुसमर्थव फे लिए 5 शितम्बर, 947 प्रस्तिग तिषि विश्पित 
की गई । इस तरह मूरोप के प्रधिकाश भू-्माग पर शान्ति फी पुगरायृत्ति रास्भष 
हुई। फिर भी पराजित राष्ट्र ने शान्तिश्तन्धियों यो रास्तोषणगक) स्यायन्तंगत 
प्रौर भ्च्छा वही माना तथा 'सेशोषन प्रानदोजन' फा यथाशीघ्र गूत्रपणात हो गया । 
प्रास्ट्रिया, जर्मनी श्रौर जापान फे साथ शान्ति-सन्धियों फे बारे में परारश्वरिष 
मतभेदो की उपम्रता बनी रही धौर गतिरोध फायम रहा भ्रास्द्रिया फे साथ 5 पुधाई, 
955 को शान्ति-सन्धि पर हस्ताक्षर दिए, लेकिय सोवियत रुस धौर उसके साच 
ही पोलैण्ड तथा चेकोस्लोवाबिया हस्ताक्षरकर्ताप्रों मे सम्मिलित गहीं हुएं। जापान 
के साथ अपतूबर, 956 में रूस द्वारा एक झमभोता सम्पन्न हुप्रा श्रोर तंग पोगों 
देशों के बीच युद्ध-स्थिति फा भ्रन्त हुप्ना । 

जिन 5 शान्ति-सन्धियों पर 2 संयुक्तराष्ट्रो भौर 5 पराणित राष्ट्रों गे पेरिस 
में हस्ताक्षर किए वे निम्नलिशित थी--- 
इटली के साथ सन्धि (2८००० प्रोब्य/ छत 739) 

इटली के शाध हुई सन्धि के अनुसार इटली के भ्रधिकाँश उपनियेश उससे से 
लिए गए। इटली के जो प्रदेश फ्रॉम से मलग्न थे, उनमें से एुछ फ्रॉस फो दे दिए गए | 
लगभग 3 हजार बर्गमील का क्षेत्र भौर ए्रियाटिक सागर में कुछ द्वीप «६-८ 
सैकर यूगोस्लाचिया को दे दिए गए । यूनान के समीप स्थित इटली के 
यूनान को प्राप्त हुए । ट्रीस्ट को स्वतस्त्र प्रदेश बना दिया गया | लिए 


हि इटली को प्रफ्रोका में लीबिया, इरिट्रिया (269) प्ौर शो, 
उपनिवेशों से हाथ थोना पड़ा । 


द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ सम्पन्न शान्ति सन्धियाँ ।3 


दण्ड मिला प्रौर विजयी राष्ट्रों को क्षतिपूर्ति के रूप में च॑न एवं प्रदेश दिलाने का 
प्रवन्ध किया गया । शान्ति-सन्धियों ने यूगोस्लाविया को बल्कान प्रायद्वीप में सर्वे 
शक्तिशाली राष्ट्र बवा दिया जिसके परिशामस्वरूप वहू इटली का प्रतिस्पर्डी बन 
गया | ग्राथिक हृष्ठिकोण से सर्वाधिक लाभ रूस को हुमा क्योंकि उसको पाँचों 
राष्ट्रों पर लगायी गई क्षतिपृतति का 70 प्रतिशत भाग पश्रर्थाव्‌ 90 करोड़ डॉलर 
वसूल करने का भ्रधिकार मिला । राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से भी पूर्वी यूरीप में 
रूस का अ्रधिक्रार स्थापित हो गया । 29 जून, [945 की सन्धि के अनुपार उसे 
चेकोसलोवाकिया से 'सवकारपेथियन रूथेनिया' मिला प्रोर पोर्लण्ड से 6 प्रगस्त, 
945 की संधि द्वारा पूर्वी पोलैण्ड का एक वडा भाग प्राप्त हुम्आा। इन शान्ति-सधियों 
से पश्चिमी राष्ट्रों को भ्राथिक तथा प्रादेशिक दृष्टि से किसी प्रकार का लाभ नही 
हुआ इसके विपरीत, भावी समभौतों में रूस की माँगें उत्तरोत्तर बढती गई जिनके 
परिशामस्वरूप मित्रराष्ट्र जमेंनी भौर प्रास्ट्रिया के साथ सामूहिक रूप से शान्ति- 
संधियाँ करने में झ्सफत रहे । 

इटली, हंगरी, बल्गेरिया, रूमातिया श्रौर फिनलेंण्ड के साथ सम्पन्न की गई 
शान्ति-संधियाँ यद्यपि 5 सितम्बर, 947 से श्रन्तिम रूप में लॉगूं करदी गई तथापि 
इन संधियों का पुरी तरह प्रालत नहीं किया गया ओर इनके प्रनेक प्रावधानों का 
उल्लंघन हुप्रा अथवा उनकी उपेक्षा की गई। 


जमंनो, आास्ट्रिया और जापान की नह व्यवस्था 


मुख्य पराजित शत्रु-देश जमनी, झास्ट्रिया और जापान में नई व्यवस्थाएँ 
स्थापित की गई । 

आात्म-समपंरा करते समय जर्मती में एडमिनरल डायनिट्स की अन्तर्कालीन 
सरकार सत्तारूढ़ थी । मित्रराष्ट्रो ने इस सरकार का मान्यता न देकर जर्मनी का 
शापन-भार स्वयं सम्भाल लेने का निश्चय किया । 

जर्मती को चार भागों में बॉट कर एक-एक भाग का शासन अमेरिका, 
इ'ग्लैण्ड, फ्रांस श्रौर रूस को सौंपा गया । इस व्यवस्था के अनुसार पूर्वी जमदी पर 
रूस का, पश्चिमी जमंनी पर अमेरिका का, फ्रास से संलग्न भाग पर फ्राँस का औौर 
बेल्जियम हॉलण्ड की सीमा से संलग्न जमंन प्रदेशों प्र इ'ग्लैण्ट का अधिकार हो 
गया । पूर्वी जमेंनी पर रूस का कब्जा हो जाने से बलिन के चारों शोर का प्रदेश 
रूसी अधिकार में आ गया | पर खास बलित को भी चार भागों में विभक्त कर 
अमेरिका, इ'्लैण्ड, फ्रांस और रूस का पृथक्‌-पृथक्‌ शासन स्थापित किया गया । 

इस तरह सम्पूर्ण जरमत्री मे मित्रराष्ट्रो का सैतिक शासन स्थापित हो गया । 
हजनि के रूप मे जमेनी पर एक भारी रकम लाद दी गई। इस सम्बन्ध मैं यह निश्चय 
किया गया कि केवल कुछ ही मशीनें जमंती में रहने दी जाएँ। शेप सब भशीतें, 


कारखाने, युद्ध-सामग्री, जहाज ग्रादि जमेती से हटा कर रूस, फ्रांस, पोलैण्ड, बेल्जियम, 


भादि देशों में विभक्त कर दिए जाएं । डर 


4 पझन्तरप्ट्रीय सम्बन्ध 


गे हुधा था। इसका उत्ल्रेध् धागे 
यथास्थात विद्या गया है | ईंच्च जमंनी के अश्य पर इतसे व्यापक मतप्रेद अकट होते 


रहे हैं कि श्रनेक पत्तों के बावजद परी तक इस सम्केध में कोई विधिवत सक्िय 


जलाई-अगस्त, 4945 के पोट्सड्म सम्मेलन मे जापान के भविष्य के सम्बन्ध 
में कुछ व्यापक निश्चय किए गए थे । एक निश्चय पह भी था कि जावान के सैनिक 
त्त्त्वो का पूर्ण विनाश होने तक मित्रराष्ट्रो % जापानी पदेश प्र संनिक 


प्रधिकार 
बना रहेगा । इस निश्चय के पनुरूप दिसम्बर, । 245 मे मास्को में सुक्तराज्य 
अमेरिका, व्विदेस, सोवियत तथा चीन के अतिनिधियों की मिकरराष्ट्रीय 
पेयुक्त परिषद का निर्माण कर दिया ग्रया 5 भका अध्यक्ष जनरत्त कार्थर को बनाया 
ग्रया । था गन पूर्ण हूप से भमे रेका के नियर आग गया क्योकि यह 
अमेरिका ही था जि ने अणु बमर बरिरकर जापान को बरास्त किया था। परस्भ 
मे जापान की सृमि बरटेन, ब्रास्ट्रोल्लि भोर न्यूजीलैप्ड की सेनाएं थी, परन्तु 


मु 
4947 के बाद बहूँ केवल अमेरिकी सेमा ही रह गई अर जनरल मैंकार्य: 
का एक प्रकार से सर्वंसर्वा कन गया । 

विजेता राष्ट्री में जावान के भविष्य के बारे मे 
समय त्तक उसके पथ (जापान के साथ) सम 
प्रन्त में जनवरी, 957 में भगेरिका के तत्का वेदेशमन्त्री मे विभिन्‍न य्ट्रो पे 
परामर्श करने के उपरात्त सम्ध्रि का ए पैय।र किया] जिसके | 
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2. जापान ने कोरिया की स्वतस्त्रता स्वीकार की, फारमोसा और क्यूराइल, 
सखालीमन टापुप्रो पर अपने विकार का परित्याग किया और प्रशान्त महासागर मे 
बोनिन व रयूकू टापुओं पर 2 प्रप्नेल, 947 से अमेरिका की ट्रस्टीशिप स्वीकार की । 

3. जापान ने चीन मे अपने सव अधिकारों को छोड़ना श्लौर मित्रराष्ट्रो के 
युद्ध-मपराध न्यायालय के निर्णायों को मानना स्व्रीकार किया । 

4. जापाने ने युद्ध पूर्वे के ऋणों के मुगतान का दायित्व भी स्वीकार किया । 

सन्धि में और भी अनेक बातें सविस्तार दी गई है। डलेस के प्रयत्नों से अन 
में 8 दिसम्बर, 95] को इस प्रस्तावित जापानी सन्धि पर 48 राज्यों ने हस्ताक्षर 
कर दिए । सोवियत रूस, पोलैण्ड और चेकोसलीवाकिया अलग रहे । जापान के साथ 
होने वाली यह शोस्ति-सन्धि 28 अप्रेल, 952 से क्रियान्वित हुईं। भ्रक्तुबर, 956 
में रूस और जापान के बीच एक समझौता हुमा जिसके द्वारा दोनो देशों के बीच 
युद्व-स्थिति का अन्त हो गया । फिर भी दोनों के बीच कोई प्रोपचारिक शान्ति-सन्धि 
अभी तक सम्पन्न नही हो सकी है । 

स्पष्ट है कि व्यापक श्रप्निम तैयारियों के बावजूद सन्‌ 7945 के बाद शान्ति 
समझौते का कार्य सन्‌ 949 की प्रपेक्षा कहीं प्रधिक कठिन सिद्ध हुम्ना । द्वितीय 
महायुद्ध के साथ ही विजेता राष्ट्रों में युद्ध के उपरान्त मतभेद अधिकराधिक व्यापक 
और उग्रतर हो गए तथा पूर्व और पश्चिम के मध्य विश्व-शान्ति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण 
पीत-युद्ध का श्रीयरेंश हो गया । हे 

युद्धोत्तर विश्व 
(776 ?९०४-५७४७४ ५०१४) 
द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर जिंस नवीन युग का सूत्रपात हुआ उसमे 
अनेक 'नूतन क्षितिज! उभरे, नवीन प्रभुत्व उभरे, क्षेत्र बदले, नवीन प्रवृत्तियों ग्रौर 
सिद्धास्तों का प्रादुर्भाव हुआ तथा अन्तर्राष्ट्रीय जगते की नवीन समस्याप्रों का सामना 
करना पड़ा। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो की अ्रनेक प्राचीन श्रौर परम्परागत मान्यताएँ 
नष्ट हो गई | युद्धीत्तर युग में अनेक विरोधी प्रवृत्तियाँ एक साथ क्रियाशील हुईं प्रौर 
विभिन्न वाद! विश्व को प्रभावित करने लगे। यूरीपोय राष्ट्रो में राष्ट्रवाद की 
दुर्बलता्रो का मान हुआ । एशिया भोर प्रफ्ोका के नवोदित राष्ट्र राष्ट्रीय सम्प्रमुता 
फी पविश्नता का पअ्रतिपादन करने लगे । ये प्रवृत्तियाँ समाष्त नहीं हुई, वरन्‌ झाज भी 
अस्तित्व में हैं। 
यहाँ हमारा मन्तव्य द्वितीय महायुद्ध से प्रव तंक के भ्रस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो का 
विश्लेषण करना नही है बंरन्‌ महांयुद्ध से तुरन्त बाद जो नया मानचित्र निभित हुप्ता, 
जो भ्रेवृत्तियाँ उभरी झोर विश्व जिस नई दिशा मे प्रेग्नतर हुमआ उसका बित्रणय मात्र 
करना है। युद्धोत्तर युग की इन घटनाम्रों, प्रवृत्तियों, नवीनताप्रों श्ौर विशेषताप्रों 
को संक्षेप में हम विम्नानुस्तार व्यक्त कर सकते हैं-- 

मुरोपोय प्रभुत्व का ध्स्त और एशिया व श्रफरीका का जागरण--्ैठा कि 
पिछले शीप॑क में बताया जा चुका है, युद्धोत्तर नवीन युग की पहली महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति 
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यह थी कि विश्व इतिहास का निर्माता यूरोप पंगु बन गया प्रौर खोता हुप्रा एशिया 
व ग्रफ्रीका तेजी से जाग्रत होने लगा । प्राचीन फाल से विश्व को प्रनुशासित करने 
वाला यूरोप (१४०7१ ए0०फऋाएगांएड फग्रा०००) महायुद्ध के बाद नवीत 'समत्या- 
प्रधान यूरोप” (?709९७ प्ंप्मा09९) बन गया | एशिया भौर प्रक्कीका में यूरोपीय 
साम्राज्यवाद का उन्पूलन होने लगा । यूरोपीय साम्राज्यवाद भौर झोपनिवेशिक 
व्यवस्था को कितना भारी प्राघात पहुँचा, इसका प्रतुमान इसी तथ्य से लगाया जा 
सकता है कि जहाँ पहले ससार की जनसख्या का लगभग 33 प्रतिशत भाग 
साम्राज्यवाद के शिकजे में था वह भ्रव एक प्रतिशत के झ्ासन्‍पास रह गया है । 
सिद्धान्तों का संधर्ष--ट्वितीय महायुद्ध के वाद सिद्धान्तों व ग्राद्शों पर बल 
देने की प्रवृत्ति भन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ की एक प्रमुख विशेषता बन गईं। विभिन्न सिद्धास्तों, 
झ्राद्शों श्रोर विचारधाराप्रों का उदय हुप्रा जिनमे से कुछ मे साम्य था तो भ्रधिकाश 
में परस्पर विरोध | ये विभिन्न विचारधाराएं विकसित होती रही भौर प्रपनो 
शाखाप्रो-प्रशाखाम्रो का विस्तार करती रही | श्रमेरिकी उदारवाद, साम्यवादे, 
तथ्स्थतावाद, राष्ट्रवाद, प्रन्तराष्ट्रीयतावाद धादि सिद्धान्तों प्रथवा प्रादर्शों ने 
प्रस्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक रंगमच को प्रभावित किया झौर झाज भी इनसे प्रस्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्ध व्यापक रूप से प्रभावित हैं । 
द्वि-प्लुवीयता का विकास शौर शीतयुद्ध का प्रारम्भ-युद्धोत्तर विश्व ने प्राचीन 
शक्ति सन्तुलत् को छिँ्त-भिन्न कर दिया झोर द्वि-प्रुवीमता को जन्म दिया। युद्धोत्तर 
विश्व दो प्रमुख शक्ति-केन्द्री या शक्ति-ध्‌वों में बेंट गया--सोवियत संघ पौर संयुक्त 
राज्य अमेरिका | दोनो ही के नेतृत्व में दो विरोधी, शक्तिशाली ग्रुटो का निर्माण 
होने लगा । जहाँ महायुद्ध काल में अमेरिका, रूस श्ौर ब्रिटेन भ्रादि ने परस्पर कंधे 
से कधा मिलाकर “धघुरीराष्ट्रो' (जमेनी, जापान व इटली) के विरुद्ध सघर्प किया था 
और उनके राजनीतिज्नो तथा कूटनीतिज्ञों ने सम्मेलन और पत्र-व्यवहार श्रादि में एक 
दूसरे को सहयोग दिया था, वहाँ युद्ध के बाद इन राष्ट्रों में सहयांग के सभी झाघार 
समाप्त हो गए । युद्ध के समय के दोस्तों में युद्ध के बाद, तीत्र मतभिद उत्पन्न हो 
गए । शीघ्र ही इन मतभेदों ने तनाव, वैमनस्थ और मनोमालिन्य की ऐसी स्थित्ति 
उत्पन्त कर दी कि पश्चिमी झौर धुर्वी शिविरी के राज्यों में बारूद के गोले-गोलियों 
से लड़े जाने वाले सशस्त्र संधर्पों के न होते हुए भी कागज के गीले तथा पखबारों से 
लड़ा जाने वाला परस्पर विरोधी राजनीतिक प्रचार का तुमूल संग्राम छिड़ गया । 
इसी संग्राम को 'शीत-युद्ध/ (0०० 9/०7) की संज्ञा दी गई । 
प्रादेशिक संगठनों का निर्माण--युद्धोपरान्‍्त विश्व में रूस ओर अमेरिका 
दोनों ही शक्ति-केन्द्र अपनी भावी सुरक्षा के लिए प्रादेशिक संगठनों भौर सन्धियों के 
निर्माण की झोर भ्रग्नसर हुए । साम्यवादियों का प्रसार एशिया, श्रफ्रीका शौर लेटिन 
अमेरिका में स्थापित पूंजीवादी राष्ट्रों के साम्राज्य और उपनिवेश्ञों में घुन का काम 
कर रहा था । श्तः जहां-कही भी साम्राज्यवादी शक्तियों को चुनौती मिलो, वहीं 
पूंजीवादी राध्ट्रो ने इस चुनोती का डटकर सुकाबला करने की चेप्टा की | फलस्वरूप 
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प्रन्तर्शप्ट्रीय पटल पर झनेक ऐसी सन्धियों भौर संगठनों का विकास होने लगा 
जिनका मुख्य लक्ष्य साम्यवाद के प्रसार को रोकना था । रूख ब उसके साथी राष्ट्रों 
में पश्चिमी शक्तियों के इन प्रयासों के विरुद्ध अतिक्रिप्रा होना स्वाभाविक था। इत 
तरह की किया-प्रतिक्रिया का परिणाम यह हुआ्आा कि एक ओ्रोर अमेरिका के नेतृत्व में 
पश्चिमी शक्तियों ने साम्यवादी राष्ट्रों के चारों शोर सुरक्षा-संगठतों का एक घेरान्सा 
डालकर साम्यवाद पर अ्रकुश लगाने की चेप्टा की, दूसरी भ्रोर रूस ने झपने व 
पशिचमो राष्ट्रों के बीच के देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना कर झपनी 
सुरक्षा-व्यवस्था को प्रधिकाधिक सुहृढ बनाया । पश्चिमी शक्तियों ने नादो, सीढो, 
बगदाद पैक्ट धादि का निर्माण किया तो साम्यवादी सुरक्षा संगठनों में वारसा पैक्ट 
प्रादि सम्पन्न हुए । इसके श्रतिरिक्त कुछ श्रद्धांसंघीय प्रादेशिक संगठनों का विकास 
भी होने लगा, जैसे यूरोपीय साझा बाजार | 
मध्यपूर्व धौर सुद्रपूर्य की महत्ता में युद्धि--द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त 
एशिया के दो क्षेत्र मध्यपूव॑ भौर सुदृुरपूर्वं श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्वन्धों के क्षेत्र में निरन्तर 
भहत्त्वपूर्ण होते गए भौर यह स्थिति भाज भी है । तेल के बहुल भण्डारों की खीज के 
फलस्वरूप मध्यपूर्व न केवल भन्तर्राप्ट्रीय नीति का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र वरन्‌ विश्व 
का एक प्रधान संकट-स्थल भी बन गया है | दूसरी शोर एक महत्त्वपूर्णा तटस्थ राष्ट्र 
के रूप में प्रगस्‍्त, 947 ई. में स्वतन्त्र भारत के उदय ने तथा एक महान्‌ शक्ति के 
हूप में लात चीन के विकास ने सुद्न्‌रपूर्वीय क्षेत्र को विश्व के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 


प्रदेशों की श्रेणी में ला दिया है | इस क्षेत्र में चीन विशेष रूप से भमेरिका का घोर 
प्रतिदन्द्री बन गया है । 


विश्व-सरकार ग्रयवा एक विश्य की भावना का विकास-युद्धीपरान्त युग में 
जिम भहत्त्वपूरं प्रदृत्ति का उदय हुप्ता, वह प्रन्तर्राष्ट्रीयतायाद, एक विश्व का स्वप्न 
प्रथवा विश्व सरकार की भावना है । यह कहा जाने लगा है कि “थदि भ्राप विश्व 
में स्थायी रूप से शान्ति घाहते हैं भोर तृतीय विश्व-युद में प्रणु-शक्ति के प्रकोप से 
मानवता की रक्षा करना चाहते हैं तो विश्व के सभी राष्ट्रो को मिलाशर एक विश्व 
संघ बाग निर्माण किया जाना चाहिए जिममें शान्ति शौर व्यवस्था का काम विश्व 
सरकार को सौंप दिया जाए ।" "संयुक्त राष्ट्रसंध/ की स्थापना इस दिशा में एक 
प्रभावशाली कदम माना जा सकता है, तथापि प्राज भी बहुलता ऐसे हो विज्ञारकों 
बी है जो विश्व-सरफार के विचार को भव्यावहारिक मानते हैं । 

निष्कर्ष रूप में सन्‌ 945 के बाद का विश्व विभिन्न सिद्धान्तों, रूपों, 
विधारों ध्ौर प्रादर्शों को संधर्ष-स्थली बना है । प्राशविक पधादयों को भयानकता से 
दिश्य की महाशक्तियों को सन्‍्तुलस भौर विवेक से काम सेने को बाध्य कर दिया है । 
पाप हो शक्ति के नए पेस्द्र विकसित होते जा रहे हैं जिनमे विश्व का इदि-प्ुदीय 
(४००५7) चित्र धूमिल पड़ रहा है घौर विश्य दहुकेदवाद (जे; >लापाशेडण) 


वो घोर बढ़ता प्रतोत हो रहा है। समशातीन धस्तर्राष्ट्रीय जयद्‌ शी मुस्य प्रयृत्तियो 
पर पाये धष्याय 8 में विस्तार से प्रशाश डासा गया है । 


संयुक्त राष्ट्रसंघ, इसका 
विधान और कार्य 


(॥॥8 (0६९० 800॥05, ॥5 5000० छ8 97॥0 ४४०९) 





“पंगुक्त राष्ट्रसेंध का घार्दर जिस पर झापने भी हस्ताक्षर किए हैं, एक ऐसों 

शक्तिशाली मींव है जिस पर एक सुन्दर विश्व का निर्माण किया जा सकता 

है । इसके लिए इतिहास झापका सम्मान करेगा ।/ > राष्ट्रपति ट्र,मेन 

प्रथम महायुद्ध के वाव भ्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना के लिए राष्ट्रसघ 
अ्रस्तित्व में भ्राया । भतेक दुर्बंबताप्रो भौर महाघक्तियों के सहयोग के कारण यह 
झपने उद्देश्यों में भसफल रहा । सन्‌ 939 मे द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया भौर 
मित्रराप्ट्र एक नई प्रभावशाली विश्व-सस्था स्थापित करने की बोजना बनाने लग्रे ) 

संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना 

महायुद्धकाल में एक नवीन श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की दिखला में 
श्रनेक कदम उठाएं गए जिममें ये थे! -- 

4 चगस्त, 944---संयुक्तराज्य भ्रमेरिका भौर ब्रिटेन शान्ति के भाधारभूत 
लिद्धान्तों पर सहमत हो गए जिन्हें बाद मे अटलाटिक चार्टर का नाम दिया यया । 

4 जनवरी, 942--26 राष्ट्रों ने धुरी शक्तियों को परानित करने प्रोर 
अदठलौटिक चार्टर को स्वीकार करने की प्रतिज्ञा की ।इस घोषणा मे, “संयुक्त राष्ट्रों! 
(0/॥6वत 7प9४०॥७) शब्दों का पहली बार प्रयोग हुआ । वाद मे 2) और राप्ट्रों 
ने भी घोषणा से सहमति प्रकट की । 

30 प्रक्‍तूबर, 4943--मास्को घोषणा में चीन, सोवियत संघ, ब्रिटेन और 
संमुक्तराज्य भ्रमेरिका इस बात पर सहमत हो गए कि शान्ति स्थापित रखने के लिए 
एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाए। 


"३ ए079॥6७ १२३४४४००३$ & |७६0/295४९९ ० ए८३८९ #०वे $<एणा(४, 99. २-3, 
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श्रमत्त-प्रवतूबर, 7944--डम्बरटन-परोवस सम्मेलन में, जिसमे चीन, सोवियत 
संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिठेत शामिल हुए थे एक अस्तर्राष्ट्रीय संगठन के 
लिए प्रारम्भिक प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार की गई । 

झ्प्रेल-जून, 945--सान-फ्राँसिसको सम्मेलन में 5! राष्ट्र सम्मिलित हुए । 
उन्होंने संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टेर का प्रारूप तैयार क्रिया और उसे स्वीकार किया । 
इस प्रारूप पर 26 जून, 945 को हस्ताक्षर कर दिए गए। पीलैण्ड ने, जो कि 
सम्मेलन में उपस्थित होने मे अ्रसमर्थ रहा, चार्टर पर बाद में हस्ताक्षर किए ग्लौर 
इस प्रक्रार वह भी संघ के प्रारम्भिक सदस्यों (07र९/04/ ४९७॥४७६४5) मे गिना गया । 

24 श्रक्‍तुबर, 945--चीन, फ्रॉस, सोवियत संघ, ब्रिटेन, संयुक्तराज्य 
प्रमेरिका श्रौर बहुत से दूसरे हस्ताक्षरकर्त्ता राष्ट्रों ने चार्टर का अनुसमर्थन कर दिया । 
इस तारीख को सयुक्त राष्ट्रसंध विधिवत्‌ रूप मे श्रस्तित्व में श्रा गया झ्ौर इसलिए 
यहे दिन (24 श्रक्तूबर) विश्व में "संयुक्त राष्ट्र दिवस! (00760 'सक्ष०॥ 099) 
के रूप में मनाया जाता है । 

8 पप्रेल, 946 को राष्ट्रसंध (लीग श्रॉफ नेशन्स) ने एक प्रस्ताव पास कर 
झपनी समाप्ति की घोषणा कर दी । उसके उत्तरदायित्वों, कार्यक्रमों, सम्पत्ति तथा 
भवनों भादि को संयुक्त राष्ट्रसंघ ने सम्भाल लिया । 

चार्टर की प्रस्तावना 

संयुक्त राष्ट्रसंघ के विधान को घोषणापत्र (0॥2०7) कहते हैं | चार्टर की 
प्रस्तावना ([४८४770]6) बहुत ही महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उन लोगों के भ्रादर्शों 
और सामान्य उद्देश्यों की प्रभिव्यक्ति है जिनकी सरकारों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ का 
निर्माण करने के लिए कदम उठाए । यह सुन्दर प्रस्तावना इस प्रकार है?-- 

“संयुक्त राष्ट्रों के हम लोगों ने यह पक्‍का निश्चय किया है कि हम श्राने 
वाली परीढियों को उस युद्ध की विभीषिकाग्रों से बचाएँगे जिसने 
हमारे जीवन-काल में ही दो वार मनुष्य मात्र पर झकंथनीय दुःख 
ढाए हैं, प्रौर 

कि हम मानवता के मूल ग्रधिकारों में, मानव की गरिमा और महत्त्व में, 
और छोटे-बड़े सभी राष्ट्रो के नर-नारियों के समान भ्रधिकार में फिर 
आस्था पैदा करेंगे, भौर 

कि हम ऐसी स्थिति पैदा करेंगे जिससे न्याय और उन दायित्वों का सम्मान 
कायम रहे जो सन्धियों प्रोर प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के दूसरे स्रीतीं से 
हम पर पड़ते हैं, भौर 

कि हम भ्रधिक व्यापक स्वतन्त्रता द्वारा अपने जीवन का स्तर ऊँचा उठाएँगे 
भौर समाज को प्रगतिशील बनाएँगे । हे 


॥ | वु#दा३0०7व) प.3७ (प्तागठ एव.) 6? 5. 8. #दाकाघ--# 65008 ० [9979 
९9709, 7- 375, 
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इन उद्देश्यों के लिए 
हम सहनशील बनेंगे प्रौर भ्रच्छे पड़ोसियों की तरह साथ मिलकर शान्ति से 
रहेंगे, भौर 

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति श्रौर सुरक्षा के लिए अपनी शक्तियों का संगठन करेंगे, भौर 

उन नियमों का पालन करेंगे शौर ऐसे साधनों से काम लेंगे जिनसे इस बात 
का विश्वास हो जाए कि झपने सामान्य हितों की रक्षा के मलावा 
हथियार बन्द सेना्ो का प्रयोग नहीं किया जाएगा, झौर 
सभी लोगो के सामाजिक शौर प्ाथिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय साधनों का प्रयोग करेंगे । 
इन उद्देश्यों को पुरा करने के लिए हमने मिलकर 
प्रयत्न करने का निश्चय किया है 
इसलिए हमारी सरकारें झपने प्रतिनिधियों के रूप में सान-फ्राँसिसको नगर 
में एकत्र हुई हैं। इन प्रतिनिधियों ने श्रपने भश्रधिकार-पत्र दिखाएं 
जिनकी डीक और उचित रूप में पाया गया है भौर इन्होंने संग्रुक्त 
राष्ट्रो के इस चार्टर को स्वीकार कर लिया है श्ौर इसके प्राधार पर 
वे अब एक श्रन्तर्राष्ट्रीय सथ की स्थापना करते हैं जिसका नाम 
'सयुक्त राष्ट्रसध होगा ।” 
प्रयोजन और सिद्धान्त 

चार्टेर के भनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयोजनों (एफ्रए05८६४) का और 
श्रनुच्छेद 2 में सिद्धान्तो (27709०8) का उल्लेख किया गया है। 

(क) संपरक्त राष्ट्रसंघ के प्रयोजन (?ए79०६४७) सक्षेप में ये हैं-- 

]. भ्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति झौर सुरक्षा क्री स्थापना करना श्रौर सामूहिक तथा 
प्रभावपूर्ण प्रयत्नों से श्राने वाले खतरों का उन्मूलन करता, शात्ति भंग करने वाली 
चेष्टाम्रों को दबानां तथा न्याय और भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों के श्राधार पर 
शान्तिपूर्ण साधनों से उन भ्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों और समस्याओं को सुलभाना जिससे 
शान्ति भंग होने की श्राशंका हो । 

2. सब राप्ट्रो के बीच मैत्रीपूर्ण सस्वन्धों का विकास करना ! 

3. श्रन्तर्राष्ट्रीय भ्राथिक, सामाजिक, सॉँस्कृतिक और मानवीय समस्याप्रों 
के समाघान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना और बिना किसी भेद-भाव के 
मानव अ्रधिकारों त्था मौलिक स्वतन्त्रताझो के सम्म्रात को प्रोत्साहन देना । 

4. संयूक्त राष्ट्रसंघ को एक ऐसा केन्द्र बवावा जहाँ इन सामान्य उद्देश्यों की 
पूर्ति के लिए राष्ट्रों के श्रलग-प्रलग प्रयासों में सामउन्‍जस्थ स्थापित किया जा सके । 

(ख) उप्र क्त प्रयोजनों को पूरा करने के लिए संघ श्रौर उसके सदस्य जो भी 
काम करें, उनमें इन सिद्धान्तो (?क्‍ंएलए0]०5) का ध्यान रखा जाना आवश्यक है-- 

. संयुक्त राष्ट्रसूथ का झाधार सब सदस्यों की सम्प्रभुता की समावता 

($0रवप्टाहा सेपप्रभााए) का सिद्धान्त है | 


संयुक्त राष्ट्रसंघ, इसका विधान भौर काये 2] 


2. सभी सदस्य भरने उन दायित्वों को ईमानदारी के साथ निभाएंगे जो 
उन्होने चार्टर द्वारा भंगीकार किए हैं। 

3. सभी सदस्य प्रपने प्रन्तर्राप्ट्रीय विवादों को शान्तिपूर्ण साधनों से इस 
प्रकार तय करेंगे कि विश्व की सुरक्षा, शान्ति शौर न्याय खतरे में न पड़ें । 

4. मभी सदस्य प्रपने प्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों में किसी राज्य की प्रखण्डता तथा 
राजनीतिक स्वाबीनता के विरुद्ध न तो धमकी देंगे ग्रौर न बल-प्रयोग करेंगे। वे कोई 
भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो संयुक्त-राष्ट्र के प्रयोजन से मेल न खाता हो । 

5. सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्रसंघ को ऐसी हर कार्यवाही में सव तरह की 

. सहायता देंगे जो चार्टर के भ्रनुसार हो । वे ऐसे किसी भी राज्य की सहायता नही 
करेंगे जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रलथ रोकथाम की कोई कार्यवाही कर रहा हो 

6. संघ इस बात का विश्वास दिलाएगा कि जो राज्य इसके सदस्य नहीं हैं 
वे भी प्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति भ्रौर सुरक्षा के लिए इन्हीं सिद्धान्तों का पालन करेंगे। 

7. चार्टर में जो कुछ कहा गया है उससे संयुक्त राष्ट्रसघ किसी भी राज्य के 
घरेलू मामलो मे हस्तक्षेप का प्रधिकारी नहीं होगा । 

सयुक्त राष्ट्रमंध के प्रयोजन और सिद्धान्त वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और 
सहयोग के महान्‌ आदर्श प्रस्तुत करते हैं। यदि सदस्य-राज्य ईमानदारी से इनका 
अनुमरणा करें तो श्रन्तर्राप्ट्रीय जगत्‌ विनाशकारी सघर्षों से बच जाए भ्रौर विश्व के 

सभी देश सुख तथा समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होने लगें । पर दुर्भाग्य की बात यह 
है कि सदस्य-शप्ट्र चार्टर की भावना का पालन नहीं करते, बल्कि चार्टर की घाराश्रों 
का प्रयोग इस ढंग से करते है कि उनके राजनीतिक स्वार्थों की पूति हो । सिद्धान्त 
रूप में चार्टर के शब्दों मे विश्वास व्यक्त किया जाता है लेकिन व्यवहार में चार्टर की 
भावना का उल्लंधन होता है । इसी कारण संयुक्त राष्ट्रसंध इतना प्रभावकारी सिद्ध 
नहीं हो सका जितना होता चाहिए था। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि यह 
विश्व-सस्था वास्तव में पूरी तरह महाशक्तिग्रों के हाथ का खिलौना बन गई है जिसमें 
छोटे राष्ट्रों की कोई परवाह नहीं की जाती | फिर भी इस बात से कुछ सन्तीष होता 
है कि भूतपूर्व राध्ट्रसंघ की तुलना मे संयुक्त राष्ट्रसंघ श्रमी तक काफी सफल रहा है 
औ्रौर इस संस्था के सदस्य-राष्ट्रों की सख्या निरन्तर बढती गई है | मानवता के लिए 
वहू दिन सौभाग्य का सूचक होगा जब संयुक्त राष्ट्रसघ सही श्र्थों में सभी राष्ट्रों के 
हिंतो की ईमानदारी से रक्षा करेगा श्रौर बड़े राष्ट्र अपनी भ्रड़गेबाजी की राजनीति 
से इस संस्था को दूधित करना छोड़ देंगे । 
संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता 

चार्टर में तीन से लेफर छः तक सदस्यता सम्बन्धी अनुच्छेद हैं। संध की 
सदस्यता दो प्रकार की है। कुछ देश प्रारम्भिक सदस्य है और कुछ को बाद मे 
सदस्यता प्रदान की गई । प्रारम्मिक सदस्य (0789 'र्व्गफटा$) वे 5] राज्य 
है जिन्होंने सान-फ्रॉसिसको सम्मेलन में भाग लिया था और चार्टर को स्वीकार... 
था। दूसरे सदस्य वे हैं जिन्होंने संघ मे बाद मे प्रवेश किया | संघ की स्षदध्यत 
सभी राज्यो के लिए खुती है जो शान्तिप्रिय हों और चार्टर में विश्वास करो 
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पनुच्छेद 4 के प्रनुतार नए सदस्य बनाने के लिए श्रनिवार्य शर्तें ये हैं-- (।) वह 
शाम्तिप्रिय राण्य हो, (2) चार्टर द्वारा प्रस्तावित कर्तव्यों को स्वीकार करता हो, 
(3) संघ के निर्णय के ध्गुमार उन कर्त्तव्यों को पूरा करने में समय दो, एवं 
(4) संघ के निर्णयानुसार उन कर्तव्यों को पूरा करने की इच्छा रखता हो । सदस्य 
बनना सभी सम्भव है जब महासभा को दो-तिहाई बहुमत भ्ौर सुरक्षा परिपद्‌ की 
स्वीकृति प्राप्त हो जाए। सुरक्षा परिषद्‌ के वर्तमान परद्रह में से नो सदस्यों का 
बहुमत तथा स्थायी सदस्यों का निर्णंयात्मक मत इसके पक्ष में हाना चाहिए। महासभा 
में निर्णय लेने से पूर्व सुरक्षा परिषद्‌ की स्वीकृति भ्रावश्यक है । 
संयुक्त राष्ट्रसध सदस्यता की दृष्टि से झ्राज एक विश्वव्यापी संगठन बने 
चुका है। सन्‌ 945 में इसके प्रारम्मिक सदस्य केवल 5 थे जबकि सितम्बर, 974 
में इसकी कुल सदस्य संख्या 38 झौर सन्‌ 975 के मध्य तक 40 हो गई । 
सन्‌ 977 के प्रस्त में इनकी सदस्य सख्या ॥48 थी । नए सदस्य राज्यो से 
बंगलादेश, पूर्वी जमंनी, पश्चिमी जरमनी, बहामा, वियतताम झ्रादि उल्लेखनीय हैँ 
दोनों जर्मन राष्ट्रों के संघ की सदस्यता प्रदान करता एक क्रान्तिकारी घटना थी 
क्योंकि श्रधिकारिक रूप से इसे द्वितीय महायुद्ध का भंग मात्रा जा सकता है। 
! मई, 975 को वियतनाम युद्ध समाप्त हो जाने से भ्रौर राष्ट्रीय मुक्ति मो्चें द्वारा 
दक्षिण वियतनाम में सत्ता सम्भाल लेने से इस बात की सम्भावना प्रबल हो गई कि 
सम्पूर्ण वियतनाम एक ही भण्डे के नीचे झा जाएगा भौर एक राष्ट्र के रूप में 
संयुक्त राष्ट्रसघ में प्रवेश कर सकेगा । यह स्वप्न साकार हुआ झोर सितम्बर, 977 
में विश्व समुदाय ने समाजवादी वियतनाम गरातन्त्र को प्रपनी बिरादरी में शामिल 
कर लिया । वह विश्व-संस्था का 48वाँ सदस्य था । ]979 के फरवरी माह तक 
संयुक्त राष्ट्रसथ की सदस्य सख्या 50 थी। स्विट्जरलैण्ड संयुक्त राष्ट्रलथ का 
सदस्थ नहीं है लेकिन वह स्वेच्छा से सदस्य नहीं बना । बसे, सघ के कार्य-कलापों में 
वह पूरी तरह सहयोग करता है । उसका प्राचररा ऐसा है जैसे वह सघ का ईमानदार 
सदस्य हो । साम्यवादी चीन की सदस्यता का प्रएन सपुक्त राष्ट्रसघ में महाधक्तियों 
के आपसी तनाव का एक बड़ां कारण रहा था। यह शीतयुद्ध का एक महत्त्वपूर्ण 
झग बन गया था । लेकिन 26 भ्रक्तूबर, 97] को ताइवान को निष्कासित कर 
उसके स्थान पर साम्यवादी चीन को सघ का सदस्य बनाकर शीतयुद्ध की एक विकट 
समस्या को सुलभा दिया गया । लगभग 70 करोड़ की जनसख्या वाले राष्ट्र को 
सदस्यता प्रदान कर संयुक्त राष्ट्रसंघ ने सच्चे भ्र्थों मे एंक सार्वभौमिक सगठन का 
रूप ले लिया है । 
चार्टर में किसी राष्ट्र की सदस्यता समाप्त करने की भी व्यवस्था है । ऐसे 
किसी सदस्य-राज्य को जो चार्टर के सिद्धान्तों का लगातार उल्लघन करे, चार्टर के 
छठी धारा के अन्‍्तर्मत्त सघ से निष्कासित किया जा सकता है । यह सुरक्षा परिपद्‌ 
की झनुशसा पर महासभा के निरुय से होता है । हर 
चार्टर में सदस्थ के निल्म्बन की भी व्यवस्था है । ऐसे किसी भी सदस्य- 
राज्य को, जिस पर निरोधात्मक या दण्डात्मक कार्यवाही की गई हो, निलम्बित किया 
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जा सक्रता है। लेकिन उपयुक्त समझे जाने पर उसे पुनः सदस्यता प्रदान कीजा 
सकती है । इन दोनों ही बातों के लिए सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश ग्रावश्यक है । 
निलम्बन महासभा के निर्णय से होता है 

चार्टर में संघ की सदस्यता परित्याग करने की कोई व्यवस्था नही है | लेकिन 
सदस्य-राज्य सम्प्रभु होते हैं प्रतः वे सदस्यता जब चाहें तब छोड़ सकते हैं। भ्रपनी 
सार्वभौमिकता के इसी ग्रधिकार का प्रयोग करते हुए इण्डीनेशिया ने जनवरी, 9 65 
में संघ से पृथक्‌ होने की सूचना दी थी । सितम्बर, 965 में पाकिस्तान ने भी संघ 
छोड़ने की धमकी दी थी, पर वह ऐसा साहस नहीं कर सका । इण्डोनेशिया में जब 
नई सरकार का निर्माण हुम्ना तो उसने संयुक्त राष्ट्रसंध की सदस्यता पुनः प्राप्त करने 


की इच्छा व्यक्त की श्रौर 28 दिसम्बर, 966 की उसे फिर से सघ में शामिल कर 
लिया गया । 


चार्टर में संशोधन की व्यवस्था 

संयुक्त राष्ट्रसघ के चार्टेर में सशोधन की व्यवस्था भ्रध्याय 8 में झनुच्छेद 
08 और 09 के भ्रन्तर्गत दी गई है । यह प्नुच्छेद इस प्रकार हैं--- 

झनुच्छेद 708--वर्तमान चार्टर में जो भी संशोधन होगे वे राष्ट्रसंघ फे सब 
सदस्यों पर तभी लागू हो सकेंगे जब उनको महासभा दो-तिहाई बहुमत से स्वीकार 
कर ले भ्रौर सुरक्षा परिपद्‌ के सभी स्थायी सदस्यों सहित सयुक्त राष्ट्रसघ के स्रदस्य 
अपनी-प्रपनी वैधानिक प्रक्रिया्रो के श्रनुसार दो-तिहाई बहुमत से उनकी पुष्टि कर दें। 

अनुच्छेद 709--, जब कभी चार्टर के पुनरावलीकन की बात हो तो 
उसके लिए सयुक्त रष्ट्रसथ के सदस्यों का एक सामान्य सम्मेलत किया जा सकता है 
जिमकी तारीख, समय और स्थान महासभा दो-तिहाई बहुमत से और सुरक्षा परिषद्‌ 
भपने किन्हीं सात सदस्यों के मत से तय करेगी । उस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्रसंघ के 
हर सदस्य का एक वोट रहेगा । 

2. यदि सम्मेलन में वर्तेमाव चार्टर का कोई परिवर्तन दो-तिहाई बहुमत 
में स्वीकार कर लिया जाता है तो वह तभी लायू हो सकेगा जब सुरक्षा परिषद्‌ के 
सदस्य झपनी-प्रपनी वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार दो तिहाई बहुमत से उनकी 
पुष्टि कर दें | 

3. चार्टर के क्रियान्वयन के बाद महासभा के दसवें वापिक श्रधिवेशन के 
पहले प्रगर ऐसा सम्मेलन नहीं होता तो ऐसा सम्मेलन करने का प्रस्ताव महासभा के 
उस्ती अधिवेशन के एजेण्डा पर रखा जाएगा झौर भ्रगर महासभा में बहुमत से श्रौर 
सुरक्षा परियद्‌ में किन्‍्हीं सात सदस्यों के मत से यह स्वीकार कर लिया जाता है तो 
ऐसा सम्मेलन बुलाया जा सकेगा । 

चार्टर की कुछ श्रन्य व्यवस्थाएं 

संध के चार्टेर को कुछ पन्य उल्लेखनीय व्यवस्थाएँ ये हैं-- हां 

गुप्त सन्धियों झोर गुप्त राजनयिक प्रणाली के विरुद्ध व्यवस्था--इस सम्बन्ध 
में भनुच्छेद 02 के प्रस्तर्गत व्यवस्था की गई है कि संघ के सदस्य जो सन्धियाँ या 
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प्रस्तर्राष्ट्रीय समभौते करेंगे (चा्टर के पास होने के बाद) उन्हें पधाशीक्र गंध के 
सचिवालय में पंजीकृत कराया जाएगा भौर उसके बाद सचिवालय उन्हें यथाशीघ्र 
प्रकाशित करेगा । जिन सन्धियों ग्लौर समझौतों को पजीक्षत नही किया गया उनको 
शर्तों की दुह्दाई संयुक्त राप्ट्सूघ के किसी भ्रंग के समझ नहीं दी जा सकेगी । 

चार्टर के दायित्वों को प्रायमिफता--इस सम्बन्ध में प्रनुच्छेद 03 में 
उल्लेख है कि--“यदि संयुक्त राष्ट्रमघ के किसी सदस्प के वर्तमान चार्टेर के दायित्व 
किसी दूसरे प्रन्तराष्ट्रीय समभोते के दायित्व के विरुद्ध पड़ते हो, तो उस स्थिति में 
वर्तमान चार्टर के दायित्वों को माता जाएगा ।" 

सदस्यों के श्रावश्यक फानूनी प्रधिकार, विशेयाधिकार प्लादि की व्यवस्या--- 
अनुच्छेद 04 और 05 के प्रन्तगंत इस सम्बन्ध में मुझय व्यवस्थाएँ ये हैं-- 

(क) संघ को श्रपने हर सदस्य-देश में अपने कार्यों प्रौर प्रयोजनो को पूर्ति 
के लिए स्‍ग्रावश्यक कानूनी भ्रधिकार प्राप्त होगे । 

(ख) सघ को धपने हर सदस्य-देश मे अ्रपने प्रयोजनों को पूति के लिए 
झ्रावश्यक विशेषाधिकार प्रौर उस्मुक्तियाँ प्राप्त होगी । 

(ग) उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंध के सदस्यों के प्रतिनिधियों भौर संघ के 
भ्रधिकारियों भ्ौर सघ के कार्यों को स्वतन्त्र रूप से पूरा करने के लिए प्रावश्यक 
विशेषाधिकार शोर उन्मुक्तियाँ प्राप्त होगी । 

भाषाएं-पनुच्छेद के अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ की भाषाएँ चीनो, 
फ्रॉसीसी, रूसी, श्रग्रेजी और स्पेनी हैं। भधिकाँश काम पंग्रेजी भर फ्रांसीसी भाषाभों 
भे होता है । 

श्राय--सयुक्त राष्ट्रमथ की भाग राष्ट्रसघ की भाँति ही सदस्य-राज्यी के 
चन्दे पर ग्राश्ित है । विभिन्न सदस्य एक निश्चित सबदान बी सूची के भनुस्तार सध के 
वाधिक बजट में वाधिक चन्दे के रूप में भ्रपना भ्रनुदान देते है। झनुदान की राशि 
राष्ट्र की देय शक्ति के श्रनुपात में निर्धारित की गई है । उदाहरणार्थ सन्‌ 947 में 
निर्धारित राशि के प्रनुसार प्रमेरिका संघ के बजट का 39:9०, ब्रिटेन !84%, 
रूस 7*40%, फ्रॉस 6%, चीन 6%, भारत 3"95% अनुदान देते थे । सदस्य-राज्य 
अपने अनुदान में नियमित नही रहे हैं ग्रौर उनक्की टालमटोल की नीति के कारण 
कई अवसरों पर सघ को वित्तीय सकट का सामना करना पड़ा है । 

संयुक्त राष्ट्रसंघ के श्रंग 

चार्टेर के भ्रनुच्छेद सात में सयुक्त राष्ट्रसंघ के अगों (07875) का उल्लेख 

है, तदनुसार प्रमुख अंग छ: हैं -- 
*» महासभा (0थ॥ध8] 5४९७४) 

- शुरक्षा परिषद्‌ (8९००५ ए०णाता) 

* भाथिक ब्रौर सामाजिक परिषद्‌ (80०४०)ांठ 30ते 5009 0०घ४ण) 
- *यास परिषद्‌ (पए०६जा४छ ए०ए०ली) 
« न्याय का प्रन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय (7८9007व] (० 705०६) 
- मचिवालय (ईच्यलशआंश) 
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(०्गांततव४) हैं--(क) विशेषज्ञ समिति, जो कार्येविधि की नियमावली का रो 
देख ; (खोमन के प्रवेश का काम देखने बाली समिति ॥ इनदै 
ती है, एवं (ख) नवीन सदस्यों के प्रवेश का है 
प्रतिरिक्त परिषद्‌ समय-समय पर तर्दर्य समितियों और भागोगो की नेयुक्ति भी करत 
रहती है। सैनिक आवश्यकता, शस्प्रों के नियन्त्रण भादि पर स्वतन्त्र परामर् भर 
सहायता के लिए एक सैन्य स्टॉफ समिति (शी॥9५ 5४ (0007/४६७) भी है । 
परिषद्‌ के प्रघीन एक निःशस्त्रीकरण भागोग भी है जिसकी स्थापना जनवरी, 952 
में की गई थी । पे 
परिषद्‌ का सभापतित्व परिषद्‌ के सदस्यों में से अंग्रेजी वणमाला के प्रनु्तर 
सदस्य राप्ट्रों के नाम के ऋम से प्रतिमास बदलता रहता है। परिषद के भ्रेत्तेक 
सदस्य-राष्ट्र को एक मत प्राप्त होता है । परिषद्‌ के निर्णय दो प्रकार के होते हैं 
सुरक्षा परिषद्‌ को कार्य और श्रधिकार ते 
अस्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना की हृप्टि से सुरक्षा परिषद्‌ को 
स्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है । चार के अनुच्छेद 24 में स्पप्ट उल्लिखित है कि 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा का प्रधान उत्तरदापित्त्व सुरक्षा परिषद्‌ का है और 
उसे यह देखना है कि संघ की झोर से प्रत्येक कार्येदाही जल्दी और प्रभावपूर्ण ढंग से 
हो। पनुष्छेद 25 के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रंसंध के सदस्यों का कर्तेब्य है कि दे चार्टेर 
के अनुपार सुरक्ष' परिषद्‌ के निर्णयों को मानें झोर उन पर प्मल करें। सुरक्षा 
परिषद्‌ को अ्रधिकार व शक्तियों का उल्लेख चार्टर के 6, 7, 8 और !2 दें प्रध्याय 
में किया गया है । इन प्रध्यायों के प्रनुसार शान्ति व सुरक्षा की दिशा में श्रन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति को प्रभाव्रित करने की दृष्टि से परिषद्‌ की शक्तियाँ निम्नलिखित हैं--- 
प्रथम, भ्रनुच्छेद २4 के भनुसार सुरक्षा परिषद्‌ का मुख्य काये प्रन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति भौर सुरक्षा स्थापित रखना है। परिषद्‌ उन विवादों झ्लौर परिस्थितियों पर 
तत्काल विचार करती है जो शान्ति के लिए खतरा उत्पन्न कर रही हों भ्रथवा इस 
प्रकार की सम्भावना हो गई हो । सुरक्षा परिषद्‌ अपने कर्त्तव्यों को संध के प्रयोजतों 
और सिद्धन्तों के प्रनुसार ही पूर। करती है | प्रनुन्छेद 24 में हो यह व्यवस्था दी 
गई है कि सुरक्षा परिषद्‌ महासभा के विचार के लिए वापिक रिपोर्ट या जरूरत 
पड़ने पर विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । 
दूसरे, सुरक्षा परिषद्‌ प्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्णे समाधान के लिए 


प्रावश्यक कार्यवाही करती है। चार्टर के प्रनुच्छेद 33 से 38 तक विवादों के 
शान्तिपूर्ण निषदारे से सम्बन्धित है । 


हि तीमरे, सुरक्षा परिषद्‌ शान्ति के लिए खतरनाक, शान्ति भंग और भात्रमणात्मक 
कार्यों के बारे में कार्मवाही करती है।इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 39 से 5! में 
भावश्यक व्यवध्याएं दी गई हैं । सुरक्षा परिपद्‌ ही यह निरेय करती है कि कौनसी 


उैप्टाएँ जाल्ति को खतरे में डालने वाली, शास्ति मंग करने वाली और आक्रामक 
समझी जा सक्तती 


हे हैं ५ वह सिफारिश करती है श्रथवा यह तथ करती है कि भन्तर्राष्ट्रीय 
शान घोर युरक्षः दायम रखने अघवा उसे किर से स्थापित करने के लिए इनमें से 
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कौनसी कार्यवाहियाँ करे--(क) ऐसी वार्यवाहियाँ जिनमे हृथियार्त्रन्द सेना का 
प्रयोग न हो । परिषद्‌ संघ के सदस्पों से पूर्ण या भाधिक रूप से भ्राथिक सम्बन्ध 
समाप्त करने की माँग कर सकती है । इस कार्यवाही के प्रनुस्तार समुद्र, वायु, डाक, 
तार, रेडियो प्रौर यातायात के भ्रन्य साधनों पर प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं या 
राजनीतिक सम्बन्ध तोड़े जा सकते हैं। (स) यदि सुरक्षा परिपद्‌ इस फार्यवाही को 
भपर्याप्त समभे तो ग्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति ग्रौर सुरक्षा कायम रसने या पुन: स्थापित 
करने के लिए जल, थल श्रौर वायु सेनाप्रो का प्रयोग कर सकती है| इस वार्यबादी 
में सपुक्त राष्ट्रो के सदस्य देशो की जल, घत वायु सेना विरोध प्रदर्शन कर सकती है, 
घेरा डाल सकती है या कोई प्रन्प का्यंबाही कर सकती है । 

चौथे, पनुच्छेद 43 के प्रनुम्तार भस्तर्राष्ट्रीय शान्ति श्रौर सुरक्षा की स्थापना 
में सहयोग देने के लिए सयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी सदस्प्र-राज्य वचनवद्ध हैं कि “सुरक्षा 
परिपद्‌ के माँगने पर झऔौर विशेष स्मझौते या समझौतों के झनुसार वे प्रपती सशस्त्र 
सैनिक सहायता तथा प्रन्य सुविधाएँ प्रदान करेंगे जिनमे मार्गेनप्रधिकार भी शामिल 
होगा ।” 


पाँचवें, प्रनुच्छेद के प्नुसार सुरक्षा परिपद्‌ हथियारवन्द या सशस्त्र सेनाप्रो 
को उपयोग में लाते की योजनाएँ संनिक स्टॉफ समिति (सैक्ाश# 5र्थी 
(०7४०॥॥८४) की सलाह झौर सहायता से तैयार करेगी । अनुच्छेद 47 मे उल्लेख 
है कि सुरक्षा परियद्‌ के उपयोग के लिए जो सशस्त्र सेनाएं दी जाएँगी उनका सुद्ध 
सम्बन्धी निर्देशन सैनिक स्टॉफ समिति के हाथ में रहेमा और यह समिति सुरक्षा 
परिषद्‌ के भ्रधीन रहेगी । परिषद्‌ द्वारा श्रधिकृत किए जाने पर सैनिक स्टॉफ समिति 
अपनी प्रादेशिक उप-समितियाँ भी बना सकती है । भनुच्छेद 47 ही व्यवस्था देता है 
कि सैनिक स्टॉफ समिति काम सुरक्षा परिषद्‌ को इन प्रश्नों पर सलाह ग्रौर 
सहायता देना होगा--() अन्तर्शष्ट्रीय शान्ति श्रौर सुरक्षा परिषद्‌ की सैनिक 
आवश्यकताएँ, (॥) उसके अधीन सेनाझ्नों का प्रयोग ओर उनकी कमान, (॥॥) शत्त्रों 
पर नियन्त्रण, और (3५) सम्भावित निःशस्त्रीकरण । सेनिक स्टॉफ समिति के सदस्य 
सुरक्षा परिपद्‌ के स्थायी सदस्यों के मुख्य सेनिक अधिपति ((कार्थ ० 5097) या 
उसके प्रतिनिधि होगे । 

छठे, भ्रनुच्छेद 48 के अनुसार सुरक्षा परिषद्‌ के निर्णयो पर जो कार्यवाही 
की जाएंगी परिपद्‌ के निर्णय के अनुसार सघ के सब सदस्यो को या उनमे से कुछेफ 
को करनी होगी। श्रनुच्छेद 49 की व्यवस्था के अनुसार सुरक्षा परिषद्‌ जो भी 
कार्यवाही निश्चित करेगी उसको पूरा करने मे संयुक्तराष्ट्र के सब सदस्य सामूहिक 
रूप से एक दूसरे को सहयोग देगे। 

सातवाँ, भनुच्छेद 5 मे उल्लेख है कि--/यदि सथुक्त राष्ट्रसध के किसी 
सदस्य पर कोई सशस्त्र झ्राक्रमण होता है तो वह व्यक्तिगत अथवा सामृहिक रूप से 
झात्मरक्षा करने का ब्रधिकारी होगा । चार्टर के श्रनुसार उस पर उस समय तक 
कोई प्रतिबन्ध नही होगा जब तक सुरक्षा परिषद्‌ अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति श्रौर सुरक्षा के 


संयुक्त राष्ट्रसंघ, इसका विधान झौर कार्ये 3 


लिए स्वयं कोई कार्यवाही न करे | सदस्य राज्य झ्ात्मरक्षा के लिए जो भी कार्यवाही 
करेंगे, उसकी सूचना तुरन्त ही सुरक्षा परिपद्‌ को देंगे, पर चार्टर के प्रनुसार इससे 
सुरक्षा परिषद्‌ के अधिकारों झौर दायित्वों पर कोई प्रभाव न पड़ेगा । वह अस्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति और सुरक्षा की स्थापना या पुनर्स्थावना के लिए जब कभी और जो कार्यवाही 
प्रावश्यक समझे, कर सकती है ।” 
ग्राठवें, जब सुरक्षा परिषद्‌ किसी राष्ट्र के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही 
हो उस समय हो सकता है कि किसी दूसरे राष्ट्र के सामने कुछ विशेष श्राविक 
समस्थाएँ उठ खडी हों । ऐसी स्थिति मे उस राष्ट्र को, चाहे वह संघ का सदस्य हो 
या नही, झ्पनी समस्याओं को हल करने के लिए सुरक्षा परिषद्‌ से परामर्श करने का 
भ्रधिकार होगा । (अनुच्छेद 50) 
सवें, स्थानीय विवादों के समाघान के लिए सुरक्षा परिपद्‌ प्रादेशिक संगठनों 
झौर भ्रभिकरणों का माध्यम के रूप में प्रयोग कर सकती है। इसके अतिरिक्त 
प्रादेशिक संगठन या अभिकरण शपने क्षेत्रों में शान्ति शौर सुरक्षा के लिए जो कदम 
उठाते हैं, उनकी सूचना उन्हें नियमित रूप से सुरक्षा परियद्‌ को देनी पड़ती है । 
दसवें, सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 
दायित्व ग्रहण किया है, उसे निभाने का भार भी सुरक्षा परिषद्‌ पर ही है | संरक्षित 
प्रदेशों को किसी भी राष्ट्र के संरक्षण में देते समय संरक्षण सम्बन्धी शर्तें” सुरक्षा 
परिपद्‌ द्वारा ही तय की जाती हैं | वही इन शर्तों में संशोधन कर सकती है । यदि 
ऐसे कुछ क्षेत्र सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हों जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के संरक्षण में हों, 
तो इन क्षेत्रों की राजनीतिक, सामाजिक, प्राथिक एवं शैक्षणिक प्रगति के लिए सुरक्षा 
परिषद्‌ प्रावश्यक कार्यवाही कर सकती है। 
सुरक्षा परिषद्‌ को अपेक्षाकृत कुछ कम महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ भी सौंपी गई हैं 
जिनमें से प्रधिकाँश का प्रयोग वह महासभा के साथ मिलकर करती है। ये कार्य 
निर्वाचनात्मक (8००४४७), प्रारम्भिक ([ए/08009)झौर निरीक्षणात्मक ($प्रफथ- 
शं$079) है। तिर्माताओं द्वारा परिषद्‌ को ये कार्य इस हृष्टठि से सौंपे गए है कि 
महाशक्तियाँ महत्त्वपूर्ण संगठनात्मक मामलों पर अपना कुछ नियस्त्रश रख सकें । 
महासचिव द्वारा भ्रन्तरप्ट्रीय न्यायालय के न्यायाघीश के चुनाव में भी परिपद्‌ का 
मुख्य हाथ रहता है । 
निषेधाधिकार की समस्या 
(शाकाधा ० ए८०-एणश७) 
चार्टर के अनुच्छेद 27 में सुरक्षा परिपद्‌ की मतदान-प्रणाली का उल्चेख है 
जिसमें प्रसाधारण झ्थवा सारभूत (5705970४6) मामलों में परिषद्‌ के 5 स्थायी 
सदस्यों सहित 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मत प्रावश्यक हैं । इन 5 स्थायी सदस्यों 
मे से कोई भी सदस्य अपनी झसहमति प्रकट करे अथवा प्रस्ताव के विरोध में मतदान 
करे तो प्रस्ताव को स्वीकृत नही समभा जाता । चार्टेर में परिषद्‌ पर साधारण भौर 
प्रसाधारश कार्यविधि में अन्तर करने वाली कोई व्यवस्था नही है। झ्रतः जव यह 
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प्रश्व उठता है कि श्रमुक मामला साधाररण माता जाए या प्रक्रियात्मक [ एछ०्व्व्ठणया) 
भ्रथवा असाधारण (509४07/४०), तब दोहरे निपेधाधिकार (7000006 ४८०) 
का प्रयोग होता है, श्र्थात्‌ पहले तो निपेत्रात्मक मतदान द्वारा किसी प्रश्न को 
असाधारण विपय बनने से रोका जाता है और तत्पश्चात्‌ प्रस्ताव के दायित्वों , 
(00०/ह०४०75) के विरोध में पुनः मतदान होता है । 

झालोचकों का आरोप है कि निपेधाधिकार की व्यवस्था के कारण सुरक्षा 
परिपद्‌ अपने सामूहिक सुरक्षा के दायित्व में असफल ही गई है । श्रा्नोलड फोस्टर के 
प्रनुसार, “मियेघाधिकार का प्रातक सम्पूर्ण व्यवस्था पर छाया हुमा है । ऐसी 
व्यवस्था के रक्त में ही पक्षाघात है। वह उस कार के समान है जिसका स्टार्टर 
(8/00८:) किसी भी समय उसकी यन्त्र-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर उसके एजित 
को रोक सकता हो ॥7 
निषेधाधिकार के विपक्ष में तके 

. पाँच महानू राष्ट्रों को निपेधाधिकार प्रदान कर सभी सदस्यों के समानता 
सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसघीय सिद्धान्त क्री उपेक्षा की गई है। निरषेघाधिकार छोटे 
राष्ट्रों पर जबर्दस्ती लादागया। उन्हें सयुक्त राष्ट्रसंघ-चार्टर के निषेधाधिकार 
प्रनुच्छेद को महाशक्तियों के दबाव के कारण स्वीकार करना पडा था | न्यूजीलैण्ड 
के एक प्रतिनिधि के श्रनूपार, “बाँचों महान्‌ शक्तियों ने सान-फ्रासिसको में 
निपेधाधिकार पर बन दिया, श्रत्य शक्तियों को विवश होकर उसे स्वीकार करना 
पड़ा । निषेघाधिकार की तुलता ऐसी शादी से की जा सकती है जो बन्दूक की नोक 
पर की गई हो ।” 

2 निपेघाधिकार के कारण सुरक्षा परिषद्‌ शान्ति एवं ुरक्षा की व्यवस्था 
के प्रपने दापित्वों का समुचित रूप से पालन करने मे प्रसमर्थ हो गई है । यह 
भरधिकार प्रस्तर्राष्ट्रीय विवादी के शान्तिपूर्ण समाघान में सबसे प्रधिक बाधक है ! 
राष्ट्रसंध के एक भूतपूर्व महासचिव ट्रिग्वेली ने स्पष्ट कहा था कि “विश्व-संस्था 
४३ के कारण नपु सक है । यह महाशक्तियों के संघर्ष द्वारा पक्षाघातग्रस्त 
हो गई है ।” 

3. निषेधाधिकार पश्षपोषक राज्यों (टछ7 50825) की एक खुली 
राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दे सकता है। यह सम्भव है कि प्रत्येक स्थामी सदस्य 
अपने मित्र राष्ट्री को निषेधाधिकार द्वारा संरक्षण प्रदान करे | इस प्रकार यहू भय 
उत्पन्न होता स्वाभाविक है कि संमुक्त राष्ट्रसघ के सदस्ष्य स्थायी सदस्यों के नेतृत्व भे 
भ्रनेक गुटों में विभक्त हो जाएंगे। यह भय तिराघार नहीं है क्योंकि भ्रमेरिका भौर 
रूस के नेतृत्व में दो शक्तिशाली ग्रुट पहले ही प्रस्तित्व में प्रा चुके हैं। लाल चीन 
का संघ मे प्रवेश भोर सुरक्षा परिपद्‌ में स्थायी सदस्यता प्राप्त होने से वह भी अ्रपने 
नेतृत्व में एक तीसरे गुट की क्मापना कर लेगा । 

4, निर्षेघाधिक्गर के कारण सुरक्षा परिषद्‌ में जो गतिरोध उत्पन्न होते रहे 
रह विश्व-राज्यों की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में भात्था बुरी तरह डगमगा 
गई है। 
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चार्टर के प्रनुसार भ्रावश्यकतानुसार भ्रत्य सहायक अंग भी ध्यापित किए जा 
सकते हैं । प्रनुच्छेद 8 में उल्लेख है कि “संयुक्त राष्ट्रसंध अपने प्रमुख मा सहायक 
श्रगों मे समानता की दशा में किसी भी ट्वैत्तियत से काम करने के लिए किसी भी 
नर-नारी की पान्नता पर कोई पावन्दी नहीं लगाएंगा ।” 
महासभा 
(796 एशाश् 55४४४ ५ ) 
चार्टर के अध्याय चार में अनुच्छेद 9 से 22 तक महासभा की रचना, कार्पो 
तथा शक्तियों से सम्बन्धित हैं । महासभा को संघ की व्यवस्थापिका सभा कहा जा 
सकता है, तथापि इसके प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं हैं। संघ के सभी सदस्य महांसमा 
के सदस्य होते हैं । प्रत्येक सदस्य-राज्य को महासभा में पांच प्रतिनिधि तथा पाँच 
चैकल्पिक प्रतिनिधि (6॥6008096 ॥0००840०४) भेजने का अधिकार है, किन्तु 
उसका मत एक ही होता है। महासभा का एक अध्यक्ष और सात उपाध्यक्ष होते 
है । महासभा प्रत्येक अधिवेशन के लिए झपना सभापति चुनती है । 
महासभा का अधिवेशन 
प्रहाप्तभा का भ्रचिवेशन वर्ष में एक बार होना भनिवार्य है, सुरक्षा परिषद्‌ 
अथवा संघ के सदस्यों के बहुमत की प्रार्थना पर महासचिव द्वारा विशेष श्रधिवेशन 
बुलाया जा सकता है। ऐसे विशेष भ्रधिवेशन कई अ्रवसरों पर बुलाएं जा चुके हैं, 
जैसे - फिलस्तीम की समस्या पर 28 श्रप्रेल से 5 मई, 947 औझौर [6 पप्रेल से 
]4 मई, ]948 तक; मध्यपूर्व की स्थिति पर | से 0 नवम्बर, 956 तक; 
हंगरी की स्थिति पर 4 से 0 नवम्खर, 956 तक; लेबनान की समस्या पर 8 से 
2 श्रगस्त, 958 तक; काँगो की समस्या पर ॥7 से 20 सितम्बर, 960 तक 
विशेष श्रधिवेशन बुलाएं गए थे | जुन, 967 में प्ररब-इजरायल संघर्ष पर विचार- 
विमर्श के लिए भी महासभा का विशेष अधिवेशन हुँग्ना था। सन्‌ 97 में भारत- 
पाक युद्ध के समय भी महासभा का विशेष ग्रधिदेशर आमन्त्रित किया गया था १ 
महासभा में महत्त्वपूर्ण नि्यंय उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से भौर 
साधारण प्रश्नों के निंय साधारण बहुमत से लिए जाते है। उस सदस्य को, जिसने 
सघ का पूरा चन्दा न दिया हो, मताधिकार से बचित किया जा सकता है । 
महाप्तभा की समितियाँ भ 
महासभा का कार्य मुख्यतः सात समिततियों में विभक्त है । प्रत्येक सदस्य 
इसमें झपना एक प्रतिनिधि भेज सकता है। ये सात समितियाँ हैं-- (2) राजवीतिक 
भोर सुरक्षा समिति, (2) झाथिक तथा वित्तीय समिति, (3) सामाजिक-मानवीय 
एवं सांस्कृतिक समिति, (4) न्याय समिति, (5) प्रशासक्रीय एवं बजड समिति, 
(6) कानूनी समिति, एवं (7) विशेष राजनीतिक समिति ।? इनके प्रतिरिक्त दो 
4. 9०0८३ 294 $८०णा५ए एकाक्या।दवद 8८000ग्रा2 गापे संग्रणलंव] (णराश/6९/ 
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अन्य प्रक्रित्मक (?7०८४४७४४) समितियाँ भी होती हैं जैसे सामान्य समिति जो 
उपयुक्त समितियों की कार्यवाहियो में समन्वय स्थापित करती है एवं प्रमारा-पत्र 
समिति ((उ«्तथ्यांब (०ण्ा०८) जो प्रतिनिधियों के प्रमाण-पत्रों को जाँच 
करती है । 
महासभा में संयोग एवं समूह 
महासभा एक संसदीय निकाय की भाँति है क्‍योंकि वहाँ एक प्रकार को 
अपरिपक्व दलीय व्यवस्था (छ7्राछा०शाह एथा।9 5एश०7) प्रभावी रहती है। संघ 
मे सदस्य-राज्य निरन्तर एक दूसरे से मिलते हैं । उनमें पर्दे के पीछे और खुले रूप में 
विभिन्न समरयाग्रों भ्ौर प्रश्नों पर निरन्तर परामर्श होता रहता है। महासभा में 
राज्यों के समूह (07०0०$), सयोग झथवा गठबन्धन (009)9075), ग्रुट (छा००४७) 
श्रादि निरन्तर सक्रिय रहते हैं ॥ आलोचकों के अनुसार इन सयोगो, समूहों ओर गुटों 
की गतिविधियों के फलस्वरूप महासभा द्वारा किसी निष्पक्ष निर्णय पर पहुँचने की 
सम्भावना कम हो जाती है। यह श्रारोप एक हद तक सही है, तथापि हमें यह 
नही भूलना चाहिए कि महासभा कोई दार्शनिको या वैज्ञानिकों का निकाय नहीं है 
श्रौर न ही न्याय की खोज करने वाला कोई न्यायिक संस्थान ही है। यह तो एक 
राजनीतिक निकाय (70४८४ 8009) है जो विभिन्न समस्याप्रों का सम्भावित 
समाधान खोजने का प्रयास करता है शोर देखता है कि किस प्रकार समस्या के 
समाधान मे सदस्यों का बहुमत प्राप्त किया जाए। 
महाभभा के प्रस्तावों मे राज्यो के प्रायः निम्नलिखित चार वर्गों का उल्लेख 
हांता है--() लेटिन अमेरिकी राज्य ([.80॥ /&767८७॥ 5६8०5), (2) प्रफीकी 
एवं एशियाई राज्य (&॥्रौॉं०्छ 800 /&ंशा 50905), (3) पूर्वी यूरोप के राज्य 
(8350६० &ण०ए६आ॥ $9/०5), (4) पश्चिमी यूरोप एवं दूसरे राज्य (लाए 
एण7०ए८क्षा 970 0॥#67 804८5) ॥ राज्य के इन वर्गों के श्रलग-पलग अथवा एक 
दूसरे से मिलकर समय-समय पर विभिन्न समूह (50795) विकसित होते रहते हैं । 
महासभा के कार्य और उसकी शक्तियाँ 
मोटे रूप में महासभा संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के क्षेत्र मे निहित सभी प्रश्नों 
पर विचार कर सकती है । इसके प्रमुख कार्यों झौर शक्तियों का उल्लेख संक्षेप में 
निम्नानुमार किया जा सकता है!-- 
प्रथम, शान्ति भौर सुरक्षा कायम रफसने के लिए अश्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के 
सिद्धास्तों के घनुमार सिफारिशें करना । इसमे निःशस्त्रीकरए झशौर शस्प्रों के नियमत 
की सिफारिशें भी सम्मिलित हैं । 
दूसरे, शास्ति शौर सुरक्षा को प्रभावित करने वाली समस्याप्रों पर विचार- 
विमर्भ करना तथा तत्सम्वन्धी सिफारिशें करना, वश्तें कि उन पर तब सुरक्षा परिषद्‌ 
में वियाद न चत्र रहा हो । 


4. एश684 3095 ॥॥ छा: 89 एचडटबाण्व एणफत्या005, 9 56. 
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तौमरे. प्रस्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक सहयोग, पस्तर्राप्ट्रीय कानून के विकास भौर 
संद्विताकरण, मानव अधिकारों भौर मूलभूत ध्वतस्वताप्ों की प्राप्ति तथा सॉस्क्ृतिक, 
सामाजिक, प्राधिक्, शैक्षणिक प्रौर स्वास्थ्य सम्यस्धी क्षेत्रों में प्रावश्यक अ्रध्ययन को 
प्रेरित करना तथा इन सब बातों के विकास के लिए समुचित झभिगसा करना । 

चौथे, सुरक्षा परिषद्‌ श्रौर सयुक्त राष्ट्रसंघ के श्रन्य भंगो से रिपोर्ट प्राप्त 
करना धोर उन पर विचार करना । 

पाँचवें, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्णा सम्बन्धों को भ्राधात पहुँचाने वाले किसी भी 
मामले के शान्तिपूर्णो समाधान के लिए स्िफारिशें करना । 
छठे, न्यास-परिपद्‌ के माध्यम से न्‍्याय-समभौतों के श्रनुपालन का निरीक्षण 
करना । 

सातवें, सुरक्षा परिषद्‌ के !0 भ्रस्थाई सदस्यों, भ्राथिकर एवं सामाजिक परिपद्‌ 
के 27 सदस्यों झौर न्‍्यास-परिषद्‌ के निर्वाचित होने बाले सदस्यों को चुनता, 
प्रन्तराष्द्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्वाचन में सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश 
पर महासचिव की नियुक्ति करना । 

श्राठवें, संयुक्त राप्ट्संघ के वजट पर विचार करना श्रीर उसे स्वीकार 
करना राष्ट्रों के लिए घन्दे की राशि नियत करता श्ौर विशिष्ट अ्रभिकरणों के 
बजटों की जाँच करना । 
शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव 

3 नवम्बर, 950 के “शान्ति के लिए एकता” (एंग्रांप्ताह 0 268००) 
प्रस्ताव पारित होने के बाद से महासभा की शक्तियों मे उल्लेखनीय वृद्धि हो गई है। 
इस प्रस्ताव के श्रनुसार--शान्ति को खतरा, शान्ति-मंग प्रथवा आक्रमरा के भय के 
सम्बन्ध में स्थायी संदस्यों के एकमत न होने के कारण यदि सुरक्षा-परिपद्‌ प्रपने कार्य 
संचालन में श्रसफल रहे, तो महासभा तुरन्त ही उस मामले पर विचार कर सकती 
है श्रीर सामुहिक कार्यवाही के लिए उचित सिफारिशें कर सकती है। शान्ति-मग 
होने तथा भ्राक्रमण होने की दशा में शक्ति-प्रयोग की सिफारिश कर सकती है ताकि 
प्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा काथम रहे । श्रस्ताव के अनुसार सुरक्षा परिपद्‌ 
9 सदस्यों के साघारण मत्त से श्रथवा संघ के सदस्यों के बहुमत से 24 घण्टे का 
मोटिस देकर महासभा का संकटकालीन अधिवेशन बुला सकती है । 
हर शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव मे महासभा की स्थिति को काफी 
महत्त्वपूर्ण बना दिया है । इस बात की श्रार्णका घट गई है कि महाशक्तियाँ बार-बार 
निषेधाधिकार के प्रयोग से सुरक्षा परिषद्‌ को एकदम निष्क्रिय बनाकर श्रपना उल्लू 
सीधा करती रहेंगी । नवम्बर, 956 को मिल्र॒ पर इजरायल, ग्रेट ब्रिठेन और 
फ्रॉँस के संयुक्त भ्राक्मरम होने पर, महासभा के अ्रधिवेशन ने इस प्रस्ताव के भनुसार 
कार्य करते हुए सफलतापूर्वक शान्ति स्थापित की थी । 
महासभा के महत्त्व में वृद्धि के कारण 

महासभा निरन्तर प्रभावशाली होती जा रही है भोर उसकी 5 
वृद्धि हुई है। इसके कुछ विशेष कारण ये हैं-- 
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], संघ के सभी सदस्य महासभा के भी सदस्य हैं, प्रतः यह एक प्रभावशाली 
सावेजनिक रंगमंच है । 

2. निषेधाधिकार के दुरुपयोग के फलस्वरूर सुरक्षा परिषद्‌ की स्थिति पहल्ले 
के समान लाभकारी नही रही है झौर राज्य विश्व-जनमत को अपने पक्ष में करने के 
लिए महासभा को झधिक उपयुक्त स्थान समभते हैं । 

3. 'शान्ति के लिए एकता-प्रस्ताव” ने महासभा की शव्ति-वृद्धि में बहुत 
योग दिया है । 

4. आपातकालीन सेना की नियुक्ति से भी महासभा की शवित और महत्ता 
में वृद्धि हुई है । 

5. सुरक्षा परिषद्‌ के साथ-साथ महासभा को भी प्रस्तर्राष्ट्रीय थान्ति भौर 
सुरक्षा के प्रश्नों पर विचार करने का भ्रधिकार है । इस प्रधिकार के समुचित प्रयोग 
ने महासभा के प्रभाव में वृद्धि की है । 

6. महात्रभा का अन्वेपणात्मक और निरीक्षणात्मक भ्रथिकार इसे संघ के 
भ्रन्य श्रंगों की श्रपेक्षा कुछ झधिक पच्छी स्थिति प्रदान करता है । 

अपने अधिकारों के समुचित प्रयोग के फलस्वरूप महामभा मे प्नन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति श्रौर सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्नों के भमाधान में भ्रवेक संक्टपू्णं ध्वसरों पर 
महत्त्वपूर्ण भूमिका तिभायी है । 

सुरक्षा परिषद्‌ 
(5९९77 (०) 
संगठन व कार्यप्रणाली 

सुरक्षा परिषद्‌ "संयुक्त राष्ट्रसंध की कुजी” ([(९४-०४०० ० 8 ए.,) 
है । इसकी रचना संय के कार्यकारी झौर सर्वाधिक महत्त्वपूर्णों श्रंग के रूप में की गई 
है तथा भ्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा का मुख्य दायित्व इसी पर है। चार्टर की मूल 

व्यवस्था के अ्रनुसार परिषद में पहले ] सदस्य थे--5 स्थायी झ्ौर 6 भ्रस्थाथी, 
किन्तु दिसम्बर, 965 मे चार्टर में एक सशोधन के प्रनुसार सदस्थों की संख्या 
बढ़ाकर ]5 कर दी गई है--5 स्थायी और ॥0 श्रस्थायी | स्थायी सदस्य है-- 
्रमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन । परिषद्‌ द्वारा निर्णायों के न्यूनतम 
भ्रावश्यक मतों की संख्या भी बढाकर 7 से 9 कर दी गई है । अस्थायी सदस्य 2 बर्ष 
के लिए चुने जाते हैं । प्रवधि की समाप्ति पर कोई भी सदस्य तुरन्त पुनः चुनाव में 
खडा नही हो सकता । 
परिषद्‌ का सगठन इस प्रकार का है कि वे लगातार काम कर सकें । इसलिए 
संघ मुख्यालय पर परिषद्‌ के प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधि हर समय रहना ग्रावश्यक 
है । कार्य विधि के नियमों के ग्रनुसार परिषद्‌ की बंठकों के बीच 4 दिन से झ्रधिक 
का अन्तर नहीं होता चाहिए । परिषद्‌ मुख्यालय के अलावा इच्छानुसार अ्न्यत्र भी 
भपनी बैठक कर सकती है। प्रपने कायों के समुचित निर्वाह के लिए वह सहायक 
अंगों को स्थापना भी कर सकती है | परिषद्‌ की दो स्थायी समितियाँ (8/8007 
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हुधा है । जब कश्मीर के प्रश्व पर सुरक्षा परियद्‌ में प्रिटेन वे प्रमेरिका मे खुतकर 
प्राकिस्तान का समर्यन किया और निर्सज्जवायूवँक स्पाय का गला घोटा तब सोवियत 
झस के निर्षेधाधिकार के प्रयोग मे स्थिति को सम्मालने प्रौर न्याय वी रक्षा करने में 
सहायता प्रदान की थी । 

4. वास्तव में नियेघाधिकार सघ के विभिन्‍न पद्षों में सत्तुलन कायम रखने 
में सहायक पिद्ध हुमा है। यदि निधषेध-वब्यवस्था न होती तो संयक्त राष्ट्रयंघ पूरी 
तरह एक गुट विशेष का शस्त्र वत जाता जिसे क्‍ग्रपती मनमानी करने की पूरी छूट 
मिल जाती । 

5, निषेधाधिकार को प्रसेक स्वस्थ परम्पराग्रों के विज्यम स्‍ौर व्यावहारिक 
कदमों ने पूवपिक्षा कुछ फम प्रभावशाली वना दिया है | शान्ति के लिए एकता का 
प्रस्ताव पारित होने के बाद से भव न तो यह प्रधिक्रार फोई नया प्रन्तर्राष्ट्रीय संपर्ष 
उत्पन्त करता है भौर न उसे प्रागे बढाता हैं! इसके होते हुए भी महासभा द्वारा 
अनेक कार्य सम्पादित किए जाते हूँ । शान्ति निरीक्षण भ्रायोग, सामूहिक उपाय 
समिति श्रादि की स्थापना द्वारा महासभा ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को निरषेष के 
दुष्प्रभाव से मुक्त कराने का कारगर प्रयास क्रिया है । 

निष्फर्प रूप मे, उपयोगी यह होगा कि नई सदस्यता भोर शान्तिपूर्णा समभौतों 
के सम्बन्ध में तो निपेघाधिकरार ममाप्त होना चाहिए, परन्तु शान्ति भग झोर प्राक्रमण 
की स्थिति में सैनिक फार्मवाही के लिए इस पश्रधिकार का प्रयोग बनाएं रखता 
चाहिए, प्रन्यथा भ्रनेक गम्भीर झौर नवीन समस्याएं उत्पन्त हो जाएँगी। निपेघाधिकार 
के प्रयोग की समस्या के सम्बन्ध में गुडरीच एवं हैम्ब रो का मूल्यांकन उचित ही है । 
उन्होने लिखा है-“राष्ट्रों में जो समझौता नही हो रहा है उसके कारण निपषेषाधिकार 
का प्रयोग हो रहा है। उसके लिए किसको उत्तरदायी ठहराया जाए, यह निर्णय 
करना कठिन है | वास्तव में यह एक राजनीतिक प्रश्न है। रूस ने इस झ्रधिकार का 

अधिकतर प्रयोग किया है । परन्तु उसका तक है कि विरोधी बहुमत से बचने के लिए 
ही वह इस भ्रधिकार का प्रयोग करता है | यह स्वीकार करना चाहिए कि महा- 
शक्तियों की सर्वेसम्मति भौर उनकी समान प्रभुता का ही यह भर है कि उनमें 
मतभेद और सह-सम्मति सम्भव है। स्थायी सदस्यों मे जो झाशा से भ्रधिक मतभेद 
रहे हैं, उनका मूल कारण नीतियों सम्बन्धी मतभेद है जिसने शान्ति-सन्धियों के मार्ग 
में बाघा डाली है तथा क्षतिग्रस्त देशों के युद्धोत्तर पुनविकास को भवरुद्ध किया है ।/” 
आधिक और साम्राजिक परिषद्‌ 
(एल्णाठमांस थ्रात 505ंछ! एणाएल।) 
चार्टर के अध्याय 0 में अनुच्छेद 6] से 72 भ्राधिक एव सामाजिक परिपद्‌ 
से सम्बन्धित हैं | यह परिपद्‌ विश्व में आशिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सॉस्क्ृतिक 
एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्‍न कार्य करती है । अपने सहायक अंगों द्वारा यह मानव- 
जीवन के व्यापक क्षेत्रों का अ्रध्ययन करती है श्र उस प्राघार पर झावश्यक 
कार्यवाही की सिफारिशें करती है । 
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समितियाँ 
अपने कार्यों में सहायता के लिए परिपद्‌ स्थायी समितियाँ गठित करती है 
जिनमें से भुरुष ये हैं---प्राविधिक सहायता समिति, अन्तर्राष्ट्रीय संस्था बातालाप 
समिति, गैर-सरकारी सगठन परामर्श व्यवस्था समिति, कार्मे-सूची समिति और बैठकों 
के कार्यक्रमीं की प्रान्तरिक समिति ! इन समितियों में प्रावधिक सहायता समिति 
सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण है । 
कार्य एवं शक्तियाँ 
चार्टर के श्रनुच्छेद 62 से 66 मे आथिक एवं सामाजिक परिषद्‌ के कार्यों एवं 
शक्तियों का उल्लेख है ) तदनुसार इसके प्रमुख कार्य और अधिकार निम्नलिखित हैं- 
प्रथम, यह परिषद्‌ अन्तर्राष्ट्रीय श्राथिक, सामाजिक, सॉस्क्ृतिक, शिक्षा प्रीर 
स्वास्थ्य सम्बन्धी मामलों का अ्रध्ययन करती है । इन मामलों पर वह अपनी रिपोर्ट 
देती है भौर महासभा, सयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्यों तथा विशिष्ट संस्थाश्रों से सिफारिश 
कर सकती है । परिपद्‌ मानव-प्रधिकारों ओर मौलिक स्वतन्त्रताओ्रो के प्रति प्रास्था 
बढाने भ्रथवा उनके अनुपालन के लिए भी सिफारिशें कर सकती है । 
दूसरे, परिपद्‌ श्रपने श्रधिकार-क्षेत्र के अन्तगेंत आने वाले मामलों के सम्बन्ध 
में महासभा का प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावों के प्रारूप तैंयार कर सकती है। संघ 
के नियमो के भ्रनुसार भ्रपने प्रधिकार-क्षेत्र मे श्राने वाले मामलों पर वह ग्रन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन करा सकती है । 
तीसरे, १रिपद्‌ उत विशिष्ट सस्थाम्रों के साथ, जो ग्रस्तर्राष्ट्रीय श्राथिक और 
सामाजिक सहयोग से सम्बन्धित हो, समझोते कर सकती है । वह उन शर्तों को भी 
निश्चित करती है जिनके श्राधार पर सस्था का संयुक्त राध्ट्रसंध से सम्बन्ध स्थापित 
होता हो । इत समभौतों पर महासभा का अनुमोदन प्रावश्यक होता है । परिषद्‌ 
विशेष कार्य करने वालो संस्थाओ्रों से पराम्श करके या उनसे अपनी सिफारिशें करके 
उनकी कार्यवाहियों में तालमेल बँठाती है। यह इन संस्थाग्रों से विधिवत्‌ रिपोर्ट प्राप्त 
करने के लिए उचित कदम उठा सकती है । इत रिपोर्टों पर परिषद्‌ के जो विचार 
होछे हैं उन्हें वह महासभा तक पहुँचाती है । 
झाथिक एवं सामाजिक परिषद्‌ के लक्ष्य बहुत ऊँचे झाद्शों से परिपूर्ण हैं। 
यह संसार से गरीबी और होनता को मिटाकर एक स्वस्थ ओर सुन्दर विश्व के निर्माण 
के लिए प्रयत्नशील है । विभिन्‍न राष्ट्रो के बीच सॉस्क्ृतिक, सामाजिक, आधिक झांदि 
क्षेत्रों मे विवादों को मिदाने का प्रयत्न करके यह अन्तर्राष्ट्रीय सहपोग को प्रोत्साइन 
देती है । पिछड़े हुए देशों के ्राथिक्त विकास के लिए परिपद्‌ ने श्रनेक प्राधिक एवं 
प्राविधिक महायता-योजनाएँ सचालित की हैं । परिषद्‌ को प्राविधिक सहायता समिति 
का मुख्य उद्देश्य ही मानव-जाति को कष्ट भ्रौर दरिद्रता से छुटकारा दिलाना है । 
यह भ्रदध-विकप्तित देशों को विशेषज्ञ भेजती है प्रौर उन्हे मशीनो, उप रखो श्रादि की 
पूर्ति के लिए ग्लराथिक सहायता देती है। यह भवनों, सड़कों, बन्दरगाहों श्रादि के 
विकास में झौर उद्योग तथा कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में सहायोग देती है | परिषद्‌ 
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है वह महत्त्वपूर्ण काये कर रहा है । 
परिषद्‌ का मुख्य लक्ष्य मानव-प्रधिकारों को प्रोत्साहन, 
दायित्व की पूतति के लिए परिपद्‌ द्वारा विभिन्‍न श्रायोग स्थापि. «४ गए हैं। 
परिषद्‌ के एक झ्रायोग की सिफारिश पर ही महासभा ने 0 सितम्बर, 948 की 
मानव-प्रधिकारों का घोषणा-पत्र (००था40०7 ण॑ घाण्णआ पर) स्वीकार 
किया था जिसमे राजनीतिक, झ्रथिक और सामाजिक अधिकारों का विस्तार से 
उल्लेख हैं। इन मानव अधिकारों का महत्त्व प्रकट करने के लिए ही प्रतिवर्ष 
0 सितम्बर को 'मानव-अधिकार दिवस! मनाया जाता है| परिषद्‌ ने शरणार्थियीं 
तथा राज्यहीन व्यक्तियों के लिए भी नियम निर्धारित किए हैं तथा ट्रेंड यूनियनों के 
अधिकारों-दासता श्लौर बेगार की स्थिति का अध्यवन किया है | स्त्रियों की स्थिति 
की सूचना एवं व्यावसायिक स्वतम्त्रता सम्बन्धी श्रायोग स्थापित किया है और इन 
विषयों में विभिन्‍न समभौतों के प्रारूप तैयार झिए है । 
जैसा कि कहा जा चुका है, विभिन्‍न विशिष्ट अस्तर्राष्ट्रीय संस्थाग्रों के साथ 
सम्बन्ध स्थापित करना प्राथिक एवं सामाजिक परिपद्‌ का उत्तरदायित्व है। प्रभी 
तक जिन प्रमुख संस्थाओं के साथ सयुक्त राष्ट्रसंघ का सम्बन्ध है, वे है--अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, 
अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, श्रन्तर्राष्ट्रीय पुत्निर्माण विकास 
बैक, भन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उल्डुयन, विश्व डाक संत्र, अस्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार व्यवस्था 
संघ एवं विश्व ऋतु-विज्ञान संगठन । 
स्थास परिपद्‌ 
(पाप्र४००ञआए (०ए्ग्था ) 
चार्टेर के अध्याय 2 मे अनुच्छेद 75 से 85 तक ग्रन्तर्राष्ट्रीय स्यास व्यवस्था 
([शिए/ांणाएं 'प्र7ए5४४५ए $9ञधवा) का और ग्ध्याय 3 मे अनुच्छेद 86 
से 9] तक न्यांस परिपद्‌ की रचना, शक्तियो, क्रिया-विधियों श्रादि का उल्लेख है । 
पहले राष्ट्रसंध मे सरक्षए-व्यवस्था ()४३००७६८ 5५५९७) थी और प्ब इसके स्थान 
पर इससे बहुत कुछ मिलती-जुलती न्यास व्यवस्था अपनाई गई है जिसका मुख्य 
सिद्धान्त यह है कि विश्व में अनेक पिछड़े हुए तथा अविकसित प्रदेश हैं जितका 
विकास तभी सम्भव है जब सम्प झौर उन्नत देश उन्हें सहयोग प्रदान करें। प्तः 
न्‍ततव देशों का यह कर्च॑व्य है कि स्वयं को न्‍न्यासी (777565) समझकर ग्रविकप्तित 
प्रदेशी के हितों की देस-भाल करें तथा उनके विकास में हर सम्भव सहयोग दें । 
राष्ट्रसथ की सरक्षश-व्यवस्वा केवल जमनी, टर्क़ी प्रादि से पीड़ित प्रदेशों के लिए 
थी, वह संवुक्त राष्ट्रसंघ की न्यास पद्धति का क्षेत्र उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद 
द्वारा पराघीन बनाए गए सभी क्षेत्रों के लिए हैँ | न्यास पद्धति के मूल उद्देश्य हैं--- 
(क) भन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा में वृद्धि करना, (ख) न्यास प्रदेशों के मिवासियों 
का स्वशासन की दिशा में विकास करना, (ग) मानव-प्रधिकारों प्रौर मूल स्वतस्त्रताप्रों 
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» प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्साहन देना तथा यह भाव जाप्रत करना कि संसार 
के सभी लोग प्रन्योन्याश्रित हैँ, एवं (घ) सामाजिक, धाथिक, वाणिज्यिक मामलों 
मे संयुक्त राष्ट्रसंघ के सब सदस्यों भौर उनके नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार 
का विश्वास दिलाना 
न्यास पद्धति के श्रन्तर्मंत समाविष्ट प्रदेश दो भागों मे विभाजित हैं--- 
प्रस्वशासित प्रदेश (7079-86 00श्यग पशप्रा०व०5), एवं न्यास या सरक्षित 
प्रदेश (70४ 'पृछ्णणाण।८5) । प्रथम प्रकार के भ्रस्वशासित प्रदेश में वे पराधीन 
प्रदेश तथा उपनिवेश हैं जो संरक्षित प्रदेश न बने हो | ये ब्रिटेन, फ्रास भादि पश्चिमी 
देशो के साम्नाज्याघीन प्रदेश है । दूसरे प्रकार के मर्थात्‌ न्यास प्रदेश वे है जो न्‍्यास- 
समभौतो द्वारा, जो सम्बन्धित राज्यों के मध्य होते हैँ भ्रोर जिन पर महासभा वी 
स्वीकृति प्रनिवाय है, न्यास प्रदेश बना दिए जाते है । 
कुछ वर्ष पूर्व न्यास पद्धति के भ्रन्तर्गत न्‍्यूगिनी, रुप्नाण्डाउरुण्डी, फ्रॉंच कमरन, 
फ्रैच टोगोलेण्ड, पश्चिमी समोग्ना, टाँगानिका, ब्रिटिश कंमन, पीछे, प्रशास्त 
महासागर द्वीप, सुमालीलैण्ड, टोगोलेण्ड नामक देश थे जिनमे से बाद में केवल 
दो प्रदेश ही न्यास प्रदेश रह गए--न्‍्यूगिनी तथा पपुप्ना, परन्तु सन्‌ !975 में थे 
भी स्वतन्त्र हो गए । 
संगठन एवं कार्ये-प्रणाली 
न्यास परिपद्‌ का कार्य माचे, 947 से प्रारम्भ हुम्ला था। इस परिपद्‌ में 
सध के निम्नलिसित सदस्य शामिल हो सकते हैं-- 
()) सुरक्षा परिषद्‌ के स्थायी सदस्य, चाहे वे न्यास प्रदेश पर प्रशासन करते 
हैं ग्रथवा नही । 
(४) सयुक्‍त राष्ट्रसघ के वे सदस्य जो न्यास-क्षेत्र का प्रशासन करते हो । 
(70) महासभा द्वारा तीन वर्ष के लिए निर्वाचित उतने सदस्य जितने न्यास 
परिपद्‌ में न्‍्यास-प्रदेशो पर शासन करने वाले और न करने वाले सदस्यों की संख्या 
को समान करने के लिए आवश्यक हो । 
परिषद्‌ के संदस्य का एक मत होता है| इसके निर्णय परिपद्‌ में उपस्यित 
सदस्यों के बहुमत से किए जाते है। न्यास परिषद्‌ अपनी कार्यविधि के नियम स्वये 
बनाती है । अपने श्रध्यक्ष चुनते की विधि भी वह स्वयं निर्धारित करती है। न्यास 
परिपद्‌ की बैठके नियमानुसार की जाती है। सदस्यों की प्रार्थना पर विशेष 
बैठक भी बुलाई जा सकती है। यह परिपदृप्रावश्यकतानुसार ग्राथिक तथा सामाजिक 
परिषद्‌ झौर झअन्य संस्थाओं से सहायता ले सकती है। 
कार्य एवं अधिकार 
न्यास परिषद्‌ महासभा से झादेश प्राप्त करती है और न्‍्यास-प्रदेशों के शासन 
की देख-रेख करती है । प्रशासी भ्रधिकारी अपने प्रतिवेदन प्रतिवर्ष न्यास परिषद्‌ के 
समक्ष प्रस्तुत करते हैं जिन पर झावश्वक विचार-विमर्श करने के उपरान्त परिषद्‌, 


' भोर सुरक्षा परिषद्‌ को विभिन्‍न अकार की सिफारिश भेजती है। 
ड़ 
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न्यास परिषद्‌ की प्िफारिशें इस प्रकार की होती है जैसे, मूल निवासियों को सरकार 
के विभिन्‍न अंगों में स्थान दिलाना, उनके वेतन एवं जीवन-स्तर को उन्वत करना, 
निकित्सा तथा भ्रधिक लाभप्रद स्वास्थ्य सेवाएँ सुलभ कराना, दण्ड-पद्धति में सुष्रार, 
सामाजिक कुरीतियों का अ्रन्त कर मूल निवाध्तियों की कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन 
देना । न्यास परिपद्‌ ने न्यासनझ्त्रों में होने वाले भ्रणु विस्फोटीं पर भी विचार 
किया था । 
न्यास परिपद्‌ का दूसरा मुख्य कार्य न्‍्यास-प्रदेश के निवासियों के लिखित 
एवं मौखिक प्रावेदन पत्रों पर विचार करना है । यह परिपद्‌ का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
कार्य है जिसके साध्यम से परिपद्‌ झौर न्यास-अ्रदेशों की जवता में सीधा सम्पर्क 
स्थापित हो जाता है । 
न्यास परिषद्‌ का तीसरा महत्त्वपूर्ण कार्य समय-समय पर न्यास-प्रदेशों को 
निरीक्षण मण्डल (फ्रांश्रधाष्ट |धां६आं००४) भेजना है। इन मण्डलों के माध्यम से 
पराधीन प्रदेशों पर श्रन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण रखा जाता है। इतको परिषद्‌ की श्राँख 
और कान कहा गया है। ये न्‍्यास-प्रदेशों के श्राथिक विकास, शिक्षा-प्रसार, श्रम- 
व्यवस्था, सामाजिक-सुधार, भूमि-सुधार आदि से सम्बन्धित नीतियों का अध्ययन करते 
हैँ भ्रौर सुधार के लिए आवश्यक सुभाव देते हैं। उिछड़े हुए प्रदेशों की जटिल समस्पाश्रो 
का ज्ञान प्राप्त करने मे इन निरीक्षक मण्डलों से बहुत सहायता मिली है । 
न्यास परियद्‌ महत्त्वपूर्ण निर्णय स्वयं ही करती है तथापि अपने कार्य को 
तत्परता से सम्पन्न करने भ्रथवा किसी विशेष समस्या को हल करते के लिए समय- 
समय पर इसने कई समितियाँ स्थापित की हैं जैसे शिक्षा समिति, ग्रामीण विक्रास 
समिति एवं प्रशासी संध समिति । महासभा की चौथी समिति और स्वयं महासभा ने 
न्थास-पद्धति के विकास में काफी हाथ बेंटाया है । 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
(06 पांकशष।बराणाण (०घा ० उघ्च००) 
यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का न्यायिक अंग है। यह वही पुराना अस्तर्राष्ट्रीय 
न्पायानय है जिते राष्ट्रसंघ ने सन्‌ 90] में हेग में स्थापित किया था। नवीन 
न्यायालय अपने पूर्ववर्ती न्यायालय की भपेक्षा कई प्रकार से दोप-मुक्त है । 
संगठन 
इस न्यायालय में केवल 5 न्यायाबीश होते हैं जिनका चुनाव सुरक्षा परिपद्‌ 
एवं महासभा द्वारा 9 वर्ष के लिए किया जाता है धौर कार्याविधि की समाप्ति के 
बाद जो पुनः निर्वाचित हो सकते हैं । एक राज्य से दो न्यायाथीश नहीं लिए जा 
सकते । न्यायाधीश की पदच्युति भी हो सकृती है जबकि वह सदस्यों को सर्वेसम्मति 
से आवश्यक शर्तों को मंग करने का दोपी पाया जाए। 
न्यायात्रय के विधान के भ्नुसार इसमें 5 न्यायाघीशो के प्रतिरिकत धन्य 
भस्वायी न्यायाधीश नियुक्त करने की भी व्यवस्था है । यदि न्यायालय मे किसो ऐसे 
राज्य का मामला विचारणीय हो जिसका 5 न्यायाधीशों में प्रतिनिधित्व नहीं है तो 
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वह मामले की सुनवाई के समय प्रस्थायी न्यायाधीश येः रूप में प्रपता एक मानुनी 
विशेषज्ञ नियुवत करा सकता है । यह न्यायाधीश मामले की सुनवाई समाप्त होते ही 
पद से हट जाता है । उससे मामले के सम्बन्ध में कानुनी राय ली जाती है, किन्तु 
निर्णय में उसका कोई हाथ नहीं रहता । भन्तर्राप्ट्रीय न्यायालय की गएपूर्ति 9 रखी 
गई है | न्यायालय में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। बहुमत न होने पर 
सभापति का निर्शायक मत भाग्य होता है| न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई 
भ्रपील नही की जा सकती । विशेष परिस्थितियाँ उत्परन होने पर स्थायालय प्रपने 
तिर्णयों पर पुनविचार कर सबता है । न्यायालय फी भाषा फ्रेंच तथा श्रग्रेजी है। 
अन्य भाषाशञो की भी अधिकृत रूप ने प्रयुवत क्या जा सकता है । 
न्यायिक निर्ंय का निप्पादन 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के गिरणंयों को प्रियान्वित कराने के लिए संघ के घार्टर की 
धारा 94 में व्यवस्था की गई है। इसके झनुसार सघ का प्रत्येक सदस्य यह प्रतिज्ञा 
फरता है कि वह विसी मामले में विवादी होने पर प्रन्तराष्ट्रीय न्यायालय के फंसले 
को स्वीकार करेगा । यदि एक पक्ष न्यायालय के निरंय को नहीं मानता तो दूसरा 
पक्ष सुरक्षा परिषद्‌ का ग्राथ्य ले सकता है। सुरक्षा परिषद्‌ जैसा भावश्यक समर्भे 
वैसी सिफारिश श्रथवा कार्यवाही करेगी | न्यायालय के निरंय मद्यपि स्वेसम्मति से 
लिए जाते हैं फिर भी मतभेद की भ्रवस्था मे प्रत्येक न्यायाधीश श्रपना पृथक विचार 
निर्णाय-पत्र के साथ संलग्न कर सकता है । 
न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित कराने के लिए स्‍ावश्यक कार्यवाही 
निश्चित करते समय सुरक्षा परिषद्‌ के 9 सदस्यों की स्वीकृति भावश्यक है । इनमे से 
पाँच स्थायी सदस्य होने चाहिएँ । क्रियान्विति के उपायो की घारा 4] तथा 42 में 
प्रावधान है । प्रथम के पनुसार सुरक्षा परिषद्‌ संविक-बल को छोडकर ऐसे उपायो का 
प्रमोग कर सकती है जिनमे भ्राथिक सम्बन्ध, रेल, समुद्र, डाक, रेडियो, यातायात के 
साघन तथा राजनीतिक सम्बन्ध विच्चेद शामिल हैं। यदि ये उपाय प्रसफल हो जाएँ 
तो घारा ५2 के अनुसार सुरक्षा परिपदू, जल, स्थल झौर वायु सेना द्वारा ऐसी 
कार्यवाही कर सकती है जो भन्‍्तर्राष्ट्रीय शान्ति भौर सुरक्षा के लिए प्रावश्यक हो । 
क्षेत्राधिकार 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार तीन वर्मों में विभाजित किया जा 
सकता है-ऐच्चछिक क्षेत्राधिकार, प्रनिवाय क्षेत्राधिक्ार तथा परामशंदात्री क्षेत्राधिकार 
ऐच्छिक क्षेत्राधिकार (शणष्पाबा३ जण्एंब्ताटा07) के श्रन्तर्गत न्यायालय श्रपनी 
सविधि (8/8000(2) की धारा 36 के भ्रनुसार उन सभी मामलों पर विचार कर 
सकता है जिनको सम्बन्धित राज्य न्यायालय के सम्मुष्ठ प्रस्तुत करे । केवल राज्य 
ही न्यायालय के विचारणीय पक्ष हो सकते हैं, व्यक्ति नहीं। 
अनिवायं क्षेत्राधिकार (009783809 जपएंतांट्धंठा ) को वैकल्पिक झ्रावश्यक 
क्षेत्राधिकार (070ण० (०ग्ाफ॒प्रं5०५ उप्चाा56/07०7) भी कहा जाता है जिसके 
अनुसार राज्य स्वयं धोपणा द्वारा श्रग्नां कित क्षेत्रो मे न्यायालय के आवश्यक क्षेत्राधिकार 
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को स्वीकार कर लेता है--सन्धि की व्यास्या, प्रत्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र से सम्बन्धित 
सभी मामले, किसी ऐसे तथ्य का भ्रस्तित्व जिसके सिद्ध होने पर किसी अ्रन्तर्राष्ट्रीय 
करत्तेंव्य का उल्लंघव समझा जाएं तथा किसी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन पर 
क्षतिपृति का रूप भौर परिणाम । घोषणा करते समय राज्य कोई भी शर्त लगा 
सकता है । कभी-कभी तो ऐसी शर्तों के कारण यह घोषणा व्यावहारिक रूप में 
निरथंक बन जाती है; तथापि, सशर्त होते हुए भी वेकल्पिक धारा प्रनिवाये न्यायिक 
निर्णय की सर्वाधिक झौर महत्त्वपूर्ण व्यवस्था है । 
परामश्शदात्री क्षेत्राधिकार (809$079 उणरां50०॥०7) के झन्तर्गेत न्यायालय 
द्वारा परामर्श देने का कार्य सम्पन्न किया जाता है। महासभा भ्रथवा सुरक्षा परिपद्‌ 
किसी भी कानूनी प्रश्न पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श माँग सकती है । संयुक्त 
राष्ट्रसंध के भ्रन्य अंग तथा विशेष भभिकरण भी उनके अधिकार-क्षेत्र में उठने वाले 
कानूनी प्रश्तो पर न्यायालय का परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। परामर्श के लिए 
न्यायालय के सम्मुख लिखित रूप मे प्रार्थना की जाती है । इस प्रार्थना-पत्र में सम्बन्धित 
प्रश्न का विवरण तथा वे सभी दस्तावेज सलग्न होते हैं जो उस प्रश्न पर प्रकाश डाल 
सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय ्यायालय का परामर्श केवल परामर्श होता है ध्रौर सिद्धान्त 
रूप में सुरक्षा परिपद्‌, महासभा या प्रन्य सस्था इसकी भ्रवहेलना कर सकती है, पर 
व्यवहार में ऐसा करना सर्वेधा कठिन होता है । 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अनेक महत्त्वपूरां विवादों के समाधान में सहयोग 
दिया है । उदाहरणा के लिए मोरक्कों का मामला, ऐंग्लो-ईरानी मामला, भारतीय 
प्रदेशी से पुत्नंगाल को मार्म देने का विवाद, कोफू-चेनत विवाद, ऐंग्लो-नार्वेजियन 
मछलीगाह विवाद झादि को लिया जा सकता है। न्यायालय के कार्य-संचालन में 
विभिन्न देशो तथा गुटों ने बाधा उपस्थित की है । राज्यो की भ्रवहेलना तथा उनके 
झसहयोगपूर्ण दृष्टिकोण के कारण यह ग्रधिक उपयोगी तथा शक्तिशाली नहीं बन 
सका है । 
सचिवालय 
(80तशक्षांब) 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यों के सम्पादन के लिए एक सचिवालय की स्थापना 
की गई है । चार्टर के श्रध्याय !5 में अनुच्छेद 97 से 0] तक सचिवालय से 
सम्बन्धित है। यह सचिवालय सामान्यतः राष्ट्रसंध (लीग) के सविवालय का 
प्रतिरूप है । 
संगठन एवं .विभाग 
सचिवालय मे एक महासचिव और वे कर्मचारी सम्मिलित होते हैं जो संघ 
के कार्ये-सम्पादन के लिए झ्ावश्यक हो । महासचिव सचिवालय की सहायता से प्रपने 
सब का करता है । महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिपद्‌ की सिफारिश पर महासभा 
द्वारा को जाती है। वही संघ का प्रमुख अभिशासक भ्रधिकारी है। संघ के 
पदाधिकारियों या कर्मचारियों की नियुक्ति महासचिव महासभा द्वारा निर्धारित 
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नियमों के प्रनुमार करता है। कर्मचारियों की भर्ती श्रौर उनकी सेवा-शर्तों को 
निर्धारित करने में सबसे प्रधिक घ्यान इस बात पर दिया जाता है कि वे कुशल प्रौर 
ईमानदार हो । महासचिव यह भी ध्यान रखता है कि भर्ती प्रधिक से प्रधिक विस्तृत 
भौगोलिक झ्ाधार पर हो | अनुच्छेद !04 में यह व्यवस्था है कि प्राधिक भौर सामाजिरझ 
परिपद्‌ तथा न्यास परिपद्‌ की स्थायी रूप में यथोचित कर्मचारी उपलब्ध कराएं 
जाएँगे शोर सघ के भन्य भगगीं को भी पश्रावश्यकतानुसार कर्मचारी दिए जाएँगे | ये 
सभी कमंचारी सचिवालय का ही एक अग होगे । 
महासचिव झौर उसके कर्मचारी केवल सयुक्त राष्ट्रसंध के प्रति निप्ठावानु 
द्ोते हैं । झनुच्छेद 00 में स्पष्ट उल्लेख है कि “प्पने कर्त्तव्यों की पूर्ति में महासचिव 
और कर्मचारी किस्ती राज्य से या सघ के बाहर किद्ी प्रन्य प्रधिकारी से परामर्भ 
नही माँगेंगे श्रौर न प्राप्त करेंगे। वे प्रत्तर्राष्ट्रीय प्रधिकारी हैं प्रौर केवल संघ के 
प्रति उत्तरदायी हैं ।” 
सयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रत्येक सदस्य वचनवद्ध है कि बह महासचिव झौर उसके 
कर्मचारियों के द्यित्वों के पूर्ण प्रन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप को स्वीकार करेगा । प्रत्येक 
सदस्य-राज्य यह प्रतिज्ञा करता है कि वह मद्रासचिव भौर कर्मचारियों के दायित्तरों 
के निर्वाह मे किसी प्रकार का प्रभाव डालने की चेष्टा नहीं करेगा । 
सचिवालय, प्रशासनिक झौर भन्‍्प कार्यों की दृष्टि से, प्रनेक विभागों में 
विभक्त है। इसके प्रमुख विभाग है--भाधिक विधय सम्बन्धी विभाग, सामाजिक 
कार्य सम्बन्धी विभाग, न्याय तथा प्रस्वशासित क्षेत्रों से सूचना सम्बन्धी विभाग, 
सम्मेलन एवं सामान्य सेवाएँ, प्रशासकीय एवं वित्तीय सेवाएँ तथा बैधानिक या कानूनी 
विभाग । महासचिव को सहायता के लिए एक कार्यकारिणी सहायक श्रौर एक 
टेवनीकल सहायता प्रशासन भी होता है । टेक्नीकल सहायता प्रशासक एक 
भमहासंचालक की देख-रेख मे कार्य करता है । ) जनवरी, 955 से महासचिव का 
कार्यभार कमर करने के लिए 7 झवर सचित्रों की भी नियुक्ति की गई है। महासचिव 
के कार्यालय से अनेक कार्यालय सम्बन्धित हैं, जैसे महासचिव का कार्यकारी सचिव, 
वेधिक विपयों का कार्यालय, नियन्त्रक कार्यालय, सेवीवर्म कार्यालय तथा विशेष 
राजनीतिक कार्य सम्बन्धी उपसचिव का कार्यालय.। सचिवालय के प्रशाती और 
कर्मचारी वर्ग में प्रथशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, दुभाषिए, श्ननुवादक, 
पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रशासक, सम्पादक, वित्तीय झधिक्रारी, विधिवेत्ता, फोटोग्राफर, 
सेवीवर्ग के श्रधिकारी तथा विशेषज्ञ, सरकारो और संयुक्त राष्ट्र को भेजे गए विदेशी 
मेना अधिकारी आदि सम्मिलित होते हैं । 
साचिवालय-कार्यालय एवं कार्य 
सचिवालय का प्रधान कार्यालय न्यूग्ार्क तथा जेनेवा में है, किस्तु क्षेत्रीय 
सेवाप्रों, प्रदेशिक आयोगी तथा सूचना केन्द्रों के लिए इनक्ने कर्मचारी विश्व के कई 
भागों में विखरे रइते हैं। सचिवालय द्वारा बहुत महत्त्ववूरणों एवं प्रावश्यक्र कार्य 
सम्पन्न किए जाते हैं। यह संघ के झंदों एवं ग्रभिकररों के भ्रधिवेशनों के लिए सेवाएँ 
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प्रदान करता है । यह इन भ्धिवेशनों के लिए भ्रध्ययन करता है तथा पृष्ठभूमि तैयार 
करता है तथा धन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के भतिरिक्त संघ के श्रन्य श्रगो के लिए 
सचिवालय सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान कर एक कार्यकारिणी की भाँति कार्य करता है । 
संयुक्त राष्ट्रसघ की कार्यवाही के लक्ष्य को ध्यान मे रखकर यह प्रत्येक साधन द्वारा 
हर प्रकार की सूचना एकत्रित करता है । 

महासचिव की स्थिति और कार्य 


गत राष्ट्रसंघ (लीग) के महासचिव की तुलना में संयुक्त राष्ट्रसंघ का 
महासचिव प्रधिक प्रधिकारसम्पन्न झौर प्रभावशाली व्यक्ति है। उसे कुछ ऐसे 
अधिकार और कर्तंव्य सौपे गए है जिनका पुराने राष्ट्रसघ में सर्वथा श्रभाव था । 
चार्टर के प्रनुसार महासचिव के निम्नलिखित महत्त्वपूर्णो कार्य है-- 


. अनुच्छेद 99 के भ्रनुसार यदि महासचिव समझे कि किसी मामले से 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति झौर सुरक्षा को संकट उत्पन्न हो सकता है तो वह सुरक्षा परिपद्‌ 
का ध्यात उस मामले की भोर झाकपित कर सकता है | यहि महासचिव का बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण भ्रधिकार है। ऐसा कोई भ्रधिकार राष्ट्रसंघ के महासचिव को नही 
था। इस अ्रधिकार के बल पर ही सयुक्‍त राष्ट्रसंघ के महासचिव श्रन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में व्यक्तिगत रुचि लेकर विश्व-शान्ति कायम रखने की दिशा में 
महत्त्वपूर्ण योग देते रहे हैं ९ 

2. भनुच्छेद 38 में प्रावधान है कि संयुबत राष्ट्रसंघ के प्रमुख भ्रभिशासी 
अधिकारी की हैसियत से महासचिव महासभा में, सुरक्षा परिपद्‌ मे, ध्राथिक भ्ौर 
सामाजिक परिपद्‌ में तथा न्यास परिपद्‌ की बैठकों में कार्य करेगा । इसके भ्रलावा 
वह उन कार्यों को भी पूरा करेगा जो ये झग उसे सौप दें । 

3. महासचिव संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यों के विषय में महासभा के समक्ष 
वाधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है । 


4. संघ के पदाधिकारियों श्रौर कमेंचारियों की नियुक्ति का भार महासचिव 
पर ही होता है । 
हासचिव की स्थिति वास्तव मे बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसकी वास्तविक 
शक्तियां अनुच्छेद 99 में केन्द्रित है। स्टीफेन बेवल के भ्रनुध्ठार इस श्रनुच्छेद के 
पन्तगेंत महासचिव को सात महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हो गई है?--- 
() किसी भी विवाद या स्थिति को सुरक्षा परिपद्‌ की स्थायी कार्यसूची 
भें रखना, 
(2) राजनीतिक निणुंय लेना, 
(3) सुरक्षा परिषद्‌ के सामने उठ झाथिक झौर सामाजिक घटनाओ्ों को 
रखना जिनके राजनीतिक परिस्याम निकलने की सम्भावना हो, 


4 उचफऋव/ल, 5. 37. ; प्र॥ढ $०८१८भरज 0९9द॥ ज एल एथा29 [३३॥005, 99. ?? 
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(4) श्रपनी शक्तियों का प्रयोग करने से पूर्व प्रावश्यक पूछताछ या 
खोजबीन करना, 

(5) यह निश्चय करना कि प्रमुक भन्तर्राष्ट्रीय समस्या सुरक्षा परिपद्‌ के 
सामने प्रस्तुत की जाए एवं परिवद्‌ के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व 
झोपचा रिक रूप से वार्तालाप करना, 

(6) प्रपने कर्तव्यों का निवंहन करने के लिए प्रावश्यक घोषणा करना या 
सुझाव रसना, या सुरक्षा परिपद्‌ के विचाराय॑ प्रारूप-प्रस्ताव प्रस्तुत 
करना, तथा 

(7) सुरक्षा परिषद्‌ के मंच से विश्व-लोकमत को सम्बोधित करते हुए 
शान्ति के लिए भपील करना । 

महासचिव को भ्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने के महान्‌ भ्रवसर 

प्राप्त होते हैं । वहू निरस्तर विभिन्न देशों के प्रतिनिधि-मण्डलो के सम्पर्क में रहता है, 
भ्रत, उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वह संयुक्त राष्ट्रसंध के उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए सरकारों को प्रभावित कर सकता है | महासचिव सावंजनिक वक्तव्य देकर भी 
विश्व-जनमत को प्रभावित कर सकता है । महासचिव की रिपोर्ट, जो महासभा में 
प्रस्तुत की जाती है, भमेरिरकी राष्ट्रपति के सन्देशों के समान प्रभावशाली होती है । 
अपनी रिपोर्टी मे घहु इस तरह की सिफारिश भी कर सकता है कि संगठत को कौनसी 
नीति या कार्यक्रम भ्रपनाना चाहिए । फिर भी, प्रन्तिम रूप मे सदस्यों का सहयोग 
ही वह कुंजी है जो महासचिव को झसफल या सफल वर्ना सकती है। महासचिव 
हिटलर, नेपोलियन, लिकन या लॉयड्‌ जॉर्ज नही वन सकता । विश्व-संस्था के सदस्यों 
के विश्वास और सहयोग के अनुपात मे ही उसकी शक्ति घट-बढ़ सकती है। महासचिव 
एक निष्पक्ष प्रघिकारी समझा जाता है। वह एक ग्रस्तर्राष्ट्रीय भ्रसैनिक सेवक प्रौर 
विश्व-संस्था का प्रयक्ता है । 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के भव तक के महासचिव 
संयुक्त राष्ट्संघ में श्रवः तक महासचिव के पद पर चार ब्यकितियों की 
नियुक्तियाँ हुई हैं--ट्रिग्वेली, डॉग हेमरशोल्ड, ऊ-याण्ट तथा कुर्त वाल्दहीम ॥ 
] फरवरी, 946 को नावें के ट्रिम्बेल 5 व्यें के लिए महासचिव पद पर निथुक्त 
किए सए | नवम्बर, 950 को उनका कार्येकाल 3 वर्ष के लिए झौर बढा दिया 
गया । 0 नवम्बर, 952 को उन्होने त्यायपत्न दे दिया । 0 प्रप्नेल, 953 को 
स्वीडन के डॉयग हेमरशोल्ड को महासचिव पद पर नियुक्त किया गया । बाद में 
26 सितम्बर, 957 को उन्हे 0 अप्रेल, 7957 से शुरू होने वाले 5 वर्ष के लिए 
पुनः महासचिव पद प्रदान किया गया, लेकिन कांगो में शान्ति-अभियात में 8 सितम्बर, 
96] को हवाई दुर्घटन। मे उनकी मृत्यु हो गई | तब बर्मा के ऊ-थाण्ट को कार्य- 
बाहक महासचिव नियुवत क्रिया गया और फिर उनकी नियुक्ति 5 वर्ष के पूरे कार्यकाल 
के लिए करदी गई। ग्रक्यूतर, 966 में उनका कार्यकाल समाप्त हो र्ह्म था, किन्तु 
उन्हें पुतः सर्वेश्षम्मति से महासचिव चुन लिया गधा | वर्तमान महासचिव आस्ट्रिया 


संयुक्त राष्ट्रमेष, इसका विधान प्रौर काये 45 


के रॉ. इु्ते वाल्रद्ोम हैं जो. जनवरी, 972 में काये कर रहे हैं। 2] सितम्बर 
मै 2] दिप्स्वर, 976 तह संयुक्त राष्ट्र महासभा क्रो 3वयाँ नियमित सत्र स्पूपार्क 
मे हुपा था पर सुरक्षा परिषर्‌ शी सावेसमस्मत सिफारिश पर मद्गाप्तमा में डॉ. वासइहीन 
को गले एाँद वर्ष की भ्यषि के लिए पुननिर्वाधित किया गया था । 

संयुक्त राष्ट्रसंध को राजनीतिफ फार्य 


झ्रयवा 
संयुक्त राष्ट्रसंघ फो विश्व-शास्ति में म्ूमिफा 

संयुक्त राष्ट्रसंध का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक समस्याप्रों का शमाघान फरते 
हुए प्रस्तर्राष्ट्रीय शान्ति भौर सुरक्षा ओ प्रोत्साहन देता है। संघ के प्रापिक भौर 
सामाजिक छ्षेत्र में किए गए कार्य भी कम महत्त्वपूर्ण नहों है, लेकिन उस्तके राजनीतिक 
कार्यकलाप ही सामान्यतः भपिक प्रकाश में घ्राते हैं। विश्व-जनमत राजनीतिक कार्यों 
कै प्राघार पर हो संघ की सफलता-भग्मफनता का मूल्यौरुन करता है। भय तक सये 
के सामने याई भप्रन्तर्राष्ट्रीय विवाद उपस्थित हुए हैं जिनको सुलकाने में कहीं उसे 
सफलता मिली है घौर कही निराशा । महाँ हम झुद प्रमुए राजनीतिक वियादों का 
उल्लेख करेंगे पौर देखेंगे कि संघ उसको निपटाने (में? कहाँ तक राफल हुमा है । 

, रुस-ईराम वियाद--संगुक्त राष्ट्रसंघ के समक्ष प्रस्तुत यह प्रथम विवाद 
था । ईरान के एक प्रान्त भाइजरबेजान में सोवियत फौ्े प्रवेश कर गई थीं । 
9 जनवरी, 946 को ईरान ने सुरक्षा परिषद्‌ में शिकायत की । रूस पर ईरान 
के भ्ान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप का भारोप लगाया गया भौर ईरानी प्रान्त में रूसी 
पैनाओों की उपस्थिति को भन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए खतरा बताया गया । सुरक्षा 
परिषद्‌ में पश्चिमी ग्रुट के राज्यो ने ईरान का समर्थन किया। जवाब में रूसी 
प्रतिनिधि ने परिवद्‌ से प्रार्थना की कि बूनान में उपस्थित ब्रिटिश सैनिकों को 
निकालने के लिए कार्यवाही की जाएं। प्रमेरिका श्रौर सोवियद रूस भपने शीत-युद्ध 
को संयुक्त राष्ट्रसघ में घमीट लाए | रूस ने इसी विवाद में भ्पने प्रथम वीटो का 
प्रयोग किया। परिषद्‌ से रूस से भाग्रह किया कि वह 6 मई, 947 तक ईरान 
से भ्रपनी सेनाएं हटा ले। वाद में मामला दोनों देशों की प्रत्यक्ष वार्ता द्वारा सुलक 
गया । 2 मई, 946 को दोनों देशों की राजधानियों ने घोषणा की कि सोविधत 
सेनाएँ 9 मई को ही ईरान खाली कर चुकी हैं । 

ईरानी संकट को सुलभाने में सुरक्षा परिपद्‌ का यथपि विशेष हाथ नहीं रहा, 
तथापि परियद्‌ में हुई बहसों मे रूस के विरुद्ध प्रवल्ल जनमत जाग्रत कर दिया प्रौर 
रूस ते अपनी सेनाएँ ईरानी भूमि से हटा लेना ही उचित समझा । यह सिद्ध हो गया 
कि संयुक्त राष्ट्रसंच लोकमत को प्रदर्शित करने बाला एक अत्यन्त उपयोगी मंच है । 

*2. युनान विवाद--पहले 3 जनवरी, 7946 को रूप्त ने सुरक्षा-परिषद्‌ से 
शिकायत की कि महायुद्ध की समाप्ति के बाद भी ब्रिडिश सेवाएँ यूनानी भूमि पर 
जमी हुई हैं श्रौर यूनान के प्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप एवं अन्तर्राष्ट्रीय तवाव पैदा 
कर रही है। परिषद्‌ में विचार-विमशे के समय यूनानी प्रतिविधि से कहा कि यूनानी 
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जनता प्रपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सैनिकों की उपस्थिति अनिवार्य समझती है । 
इस स्थिति में यह स्वाभाविक था कि सुरक्षा परिषद्‌ ने मामले की सुनवाई समाप्त 
करने का निश्चय कर लिया । दिसम्बर, 946 में यूनान ने परिषद्‌ से शिकायत की 
कि पड़ोसी साम्यवादी देश छापामारों को सहायता दे रहे हैं और यूनान मे तनाव 
उत्पन्न कर रहे हैं । परिपद्‌ द्वारा नियुक्त ग्रायोग ने मई, 947 में इस शिकायत की 
पुष्ठि की । परियद्‌ ने जब प्रागरे जाँच-पड़ताल करने का प्रयत्न किया तो सोवियत 
रूस ने वीटो का प्रयोग कर दिया । इसके वाद महासभा ने जाँच-पड़ताल के लिए 
श्रायोग नियुक्‍त्त किया जिसे अल्बानिया, बल्गेरिया भौर यूगोस्लाविया ने अपनी 
सीमाझ्रों मे प्रवेश की अनुमति नहीं दी। अन्त में तीन मुख्य कारणों से यूनानी 
समस्या का समाधान हो गया-- 

(।) महासभा द्वारा नियुक्त श्रायोग की उपस्थिति में साम्यवादी देश 

छापामारो को पूरी सहायता नही दे सके । 

(॥) टीटो-स्टालिन-विवाद के कारण यूनानी छापामारों को यूगोसलाविया 

की सहायता बन्द हो गई । 

(४0) सयवत राष्ट्रसंघ के विरीक्षण मे अमेरिका हारा ध्रुनान को पूर्ण 

झाथिक व सँनिक सहायता प्राप्त हुई । 

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंव के सामथिक और साहसिक हस्तक्षेप से दक्षिणी 
यूरोप का एक महत्त्वपूर्ण देश साभ्यवादी नियन्त्रण मे जाने से बच गया । 

3. बलिन की समस्या--सन्‌ 945 को पोट्सडम समभौते के प्रनुसार बलिन 
नगर रूस, फ्रास, ब्रिटेन भौर भ्रमेरिका के नियन्त्रण में विभकत कर दिया गया था । 
पश्चिमी बलिन मित्र राष्ट्रो के नियत्रण मे और पूर्वी ब्रलिन रूस के नियत्रण में 
रहा । पोट्सडम सम्मेलन में यह भी तय हुम्ना था कि दोनों जमंनी की भ्राथिक एकता 
कायम रखी जाएगी, लेकिन चारों देश इस निर्णय का पालन न कर सके । पश्चिमी 
राष्ट्रो द्वारा नई मुद्रा प्रचलित करने से क्षुब्ध होकर रूस ने मार्च, 948 को 
पश्चिमी बलिन के जल श्र स्थल मार्ग बन्द कर दिए | इस नाकेवन्दी का भ्रत्युत्तर 
पश्चिमी राष्ट्रों वे हवाई मार्ग का भ्रधिकाधिक प्रयोग करके दिया | 

23 सितम्बर, 947 को सुरक्षा परिषद्‌ में रूसी नाकेबन्दी के विरुद्ध 
शिकायत की गई गौर इस कार्यवाही को शान्ति के लिए घातक बताया गया । 
भगड़ा महाशक्तियों के बीच था, भरत: सुरक्षा परिपद्‌ समस्या पर विचार करने के 
अत्तिरिक्त भौर कुछ भी कर सकने में भसमर्थ थी । इस बीच चारो महाशवितियों के 
बीच प्रनौपचारिक रूप से समस्या के समाधान की बातचीत चालू रही और 
4 मई, 949 को फ्रास, ब्विटेन व भ्रमेरिका ने सुरक्षा परिषद को सूचित किया कि 
वलिने समस्या पर रूस से उनका समझौता हो गया है । 

यद्यपि समस्या का हल महाशक्तियो के पारस्परिक समझौते से हुआ, तथापि 
सयुवत राष्ट्रसथ ने विचार-विमशे, पत्र-व्यवहार झौर सम्पर्क झादि के रूप में दोनों 
पक्षों को हक मिलाने के लिए भहृत्त्वपूर्णा तथा उपयोगी पृष्ठभूमि तैयार की भौर 
स्थान तथा सुविधाएं उपलब्ध करायी । 
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4, कोरिया संकट- इस गम्भीर संकट के समाधान के लिए संयुक्त्र राष्ट्रसंघ 
को पहली वार सैनिक कार्यवाही का सहारा लेना पड़ा । जून, 950 में उत्तरी 
कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर भीयणा सैनिक ग्राक्रमण कर दिया । सुरक्षा परिषद्‌ 
ने उत्तरी कोरिया को ग्राक्मणकारी घोषित कर दिया । जुलाई, 950 में लगभग 
6 राष्ट्रों की संयुक्त राष्ट्रसंघीय सेना एकत्र की गई जिसने उत्तरी को रिया के विरुद्ध 
सैनिक कार्यवाही की । उत्तरी कोरिया के समर्थन में चीन भी युद्ध में कुद पड़ा । एक 
प्रोर तो संयुक्त राष्ट्रसंघ की सैनिक कार्यवाही जारी रही भ्रौर दूसरी भ्रोर संव ने 
शान्तिपूर्ण समभीते के प्रयास भी चालू रखे । प्रन्त में जुलाई, 95] में दोनों पक्षों 
में समझौता हो गया । सयुकत राष्ट्रसंध के प्रयासों से कोरिया का युद्ध विश्वन्युद्ध 
बनने से रुक गया । ए. ई स्टीवेंसन के शब्दों में--“सयुक्त राष्ट्रसंध की इस प्रथम 
महान्‌ सामूहिक सैनिक कार्यवाही ने यह सिद्ध कर दिया कि यह संगठन शक्ति प्रौर 
शान्ति दोनो रूप से काम करने में सक्षम है ।” वास्तव में संयुक्तराज्य भ्रमेरिका की 
प्रवल सैनिक शक्ति के बल पर ही संघ कोरिया युद्ध में सफल हो सका। 


5. फिलील्‍्तीन विभाजन की समस्या--प्रथम महायुद्ध के बाद यह प्रदेश 
ब्रिटेन को संरक्षित प्रदेश ()४७४0७08) के रूप मे प्राप्त हुप्रा था । द्वितीय महायुद्ध 
के उपरान्त फरवरी, 947 मे ब्रिठेन ने घोषणा की कि उसके लिए इस्त मेंडेट के 
शासन-प्रवन्ध को चलाना सम्भव नही है । श्रश्रेल, 947 में ब्रिठेन ने यह समस्या 
मद्गासभा के सामने प्रस्तुत की । महासभा द्वारा नियुक्त विशेष समित्ति ने अगस्त, 
]947 में सिफारिश की कि फिलिस्तीन को दो भागों में विभकत कर दिया जाए-- 
एक भाग में भ्ररब राज्य की स्थापना हो ओर दूसरे मे यहूदी राज्य की । महासभा ने 
प्िंफारिश स्वीकार कुर ली। लेकिन फिलिस्तीव-विभाजत के प्रश्न पर अरबों श्रौर 
यहूदियों में सबर्ष श्रारम्भ हो गया । दोनों पक्षों में प्रभावी युद्ध-विराम के सभी सयुक्त 
राष्ट्रसधीय प्रयास विफल हो गए। 24 मई, 7948 को कब्रिठेत ने फिलिल्तीन ने 
अपना शासन हटा लिया (जिसकी घोषणा 5 मई की की गई) झ्ौर यहूदियों ने 
फिलिस्तीन में इमरायल-राज्य की घोषणा कर दी। इस पर ईराक, लेब्रतान, 
द्रॉँसजोईन श्रादि भ्ररव राष्ट्रो ने फिलिस्तीन पर झ्राकमण कर दिया। अरब-राष्ट्र 
इजरायल के प्रत्याक्रमण को नही झेल सके । [] जून, 948 को सयुक्त्त राष्ट्रसं वीय 
प्रतिनिधि बनडोट के प्रयत्नों से दोनों पक्षों में चार सप्ताइ के लिए युद्ध-विराम हो 
गया, किन्तु उपद्रव चालू रहे भौर 7 सितम्बर को वर्नाडोड भी गोली के शिक्रार 
हुए। घुरक्षा परिपद्‌ ने क्‍्रब डॉ. राल्फ जे. बुच को कार्यवाहक मध्यस्थ नियुक्त 
किया । 29 दिसम्बर को तोसरी वार युद्ध-विराम स्थापित हुआ । इसके बाद 
महासभा ने एक 'सयुकत राष्ट्र समझौता आयोग” (एप, एग्नी।बपंणा ए०णायां- 
$अं9॥) नियुक्त क्रिया जिसने अनेक गम्भीर प्रश्नों का समाधान किया और इज रायल 
व पड़ोसी राज्यों मे सीमा सम्बन्धी सन्धियाँ सम्पन्न हुई । 

यद्यपि सयुकत राष्ट्रयंध के प्रयासों में फिलिस्तीन के विभाजन की समस्या के 

समाधान स्वरूप इजरायल और अरब राष्ट्रों मे सम्वियाँ हो गई, तवावि इस क्षेत्र में 
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स्थायी शान्ति की समस्या प्राज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। भवतुवर, 956 में 
मिस्र शौर इजरायल मे पुनः युद्ध छिडा तथा रूसी हस्तक्षेप व संयुकतत राष्ट्रसघीय 
प्रयासों से शान्ति स्थापित हुई । इसके बाद सन्‌ 967 झौर फिर सन्‌ 973 में 
भरब राष्ट्रों सौर इजरायल के बीच भीपर युद्ध हुआ किन्तु संयुषत राष्ट्रसघीय 
प्रयत्नों से भ्रस्थायी तौर पर शान्ति स्थापित हो गई । 

6. इण्डोनेशिया विवाद--द्वितीय महायुद्ध के पूर्व इण्डोनेशिया पर हॉलैण्ड 
का पभ्रधिकार था । युद्धकाल मे उस पर जापान ने अ्रधिकार स्थापित कर लिया । 
जापान की पराजय के बाद इण्डोनेशिया के राष्ट्रवादियों ने भ्रपति यहाँ एक स्वतन्त्र 
राज्य की स्थापना कर दी। इसके फत्तस्वरूप हॉलंण्ड झौर इण्डोनेशिया में युद्ध छिड़ 
गया । मामला सुरक्षा परिपद्‌ में ग्राया । परिपद्‌ द्वारा नियुक्त सद्भाव समिति” 
(0००१ 0/0८8 (००॥०४०७) के प्रयत्नों से प्रगस्त, 947 मे दोनो पक्षों में युद्ध 
अन्द हो गया झौर स्थायी सन्धि-वार्ता भारम्भ हो गई। लेकिन दिसम्बर, 948 में 
हॉलेण्ड ने इण्डोनेशियायी गणराज्य के विरुद्ध पुनः युद्ध छेड दिया तथा इण्डोनेशिया 
के राष्ट्रपति एवं प्रन्य नेताशों को गिरफ्तार कर लिया । परिपद्‌ ने इस कार्यवाही का 
विरोध कर हॉलैण्ड से कहा कि इण्डोनेशिया मे एक सर्वोच्च सत्ता-सम्पन्न सघात्मक 
गणराज्य की स्थापता की जाए जिसे डच सरकार जुलाई, 949 तक ससम्प्रमुता 
हस्तान्तरित कर दे । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 'सदमभाव समिति” को “इण्डोनेशिया 
श्रायोग' मे परिवर्तित कर दिया गया । 

काफी विचार-विमर्श भौर ददाव के बाद हॉ्लण्ड ने इण्डोनेशियायी राजधानी 
से भ्रपनी सेनाएँ वापस बुलाई और यह घोषणा की कि 30 दिसम्बर, 949 तक 
इण्डोनेशिया गश्राज्य को सर्वोच्च सत्ता हस्तान्तरित कर दी जाएगी। बाद मे 
27 दिसम्बर, 949 को ही इण्डोनेशिया को एक स्वतन्त्र सम्प्रमु गणराज्य मान 
लिया गया शौर 28 दिसम्बर, 950 को उसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी 
प्रदाव कर दी गई। इण्डोनेशियायी विवाद को हल करने में इस प्रकार संयुक्त 

राष्ट्रसघ को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई । 

7. दक्षिण प्रफ्रोका में भारतोयों के साथ दुष्यंवहार फा प्रश्न--दक्षिण प्रफ़ीका 
की सरकार “काले-गोरे' में भेद-भाव के लिए बहुत समय से बदनाम है । सन्‌ 946 
में सयुकत राष्ट्रथ की महासभा के प्रथम झधिवेशन मे ही भारत ने यह प्रश्न उपस्थित्त 
कर दिया और दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर मानवीय मौलिक झधिकारों के उल्लघन 
का आरोप लगाया । दक्षिण अफ्रोका ने भारत की शिकायत पर यह सफाई दी कि 
यह उसका घरेलू मामला है श्ौर संयुक्त राष्ट्रसथ को इसमे हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिए | महासभा ने दक्षिण अफ्रीका की आपत्ति को श्रमान्य ठहराते हुए भारतीय 
प्रस्ताव पारित कर दिया । किन्तु दक्षिण प्रफ़ीका ने इस प्रस्ताव को कोई परवाह 
नहीं की झोौर जाति-मेद की भ्पनी भ्रमानवीय नीति चालू रखी । सब्‌ 949 मे यह्‌ 
प्रश्न पुनः महासभा में उठाया गया जिसने एक अस्ताव द्वारा सिफारिश की कि भारत, 
पाकिस्तान और दक्षिण प्रफ्रोका एक ब्रोलमेज सम्मेलन द्वारा समस्था का समाधान 
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स्वीकार किया गया जिसके द्वारा कश्मीर प्रत्येक हृष्ठि से भारत का वैध झग बन 
गया । इस तरह कश्मीर समस्या का स्वरूप विलकुल वदल गया शोर जनमत-संग्रह 
का कोई मूल्य नही रह गया । पाकिस्तान द्वारा श्रमेरिकी सैनिक ग्रुट में शामिल हो 
जाने भौर कश्मीर को बलपूर्वक लेने को चालें सेलमे के कारण जनमत-साग्रह की बात 
बहुत पहले ही निरर्थक हो चुकी थी । 

पाकिस्तान पाश्चात्य राष्ट्रो के समर्थन के बल पर बार-बार कश्मीर के प्रश्न 
को सुरक्षा परिवद्‌ में उठाता रहा, लेकिन भारत के हृढ रवेये भौर न्याय का पक्ष 
लेते हुए सोवियत रूस द्वारा निषेधाधिकार प्रथोग के कारणा उसके कुटिन्न उद्देश्म पूरे 

न हो सके । 

कश्मीर का मामला झाज भी सुरक्षा परिषद्‌ की विपय-सूची में है। 
दुर्भाग्यवश विश्व की गुटवन्दी के कारण सुरक्षा परिषद्‌ श्रभी तक इस विवाद को 
हल नही कर सकी है। सुरक्षा परिषद्‌ मे पश्चिमी शवितयों का बहुमत है, प्रतः 
पाकिस्तान परिपद्‌ के फैसले को श्रपने पक्ष में कराने का कोई मौका नहीं चूकता । 
किन्तु सितम्बर, 7965 और दिसम्बर, 97] के भारत-पाक युद्धों के बाद झ्रव स्थिति 
इतनी बदल चुकी है कि पाकिस्तान भी यहू समझ गया है कि परिपद्‌ के माध्यम से 
भारत पर कोई भी निरणंय थापने की बात सोचना व्यर्थ होगा । 

वास्तव में सयुकत राष्ट्रसंध के लिए कश्मीर का धिवाद राहू के समान सिद्ध 
हुमा । यध्पि वह इस प्रश्व पर भारत झौर पाकिस्तान के बीच होने वाले युद्धों 
को शान्व कर सका है, तथापि पश्चिमी शक्तियों के हाथों में फेलते हुए उसने जो 
पक्षपातपूर्ण रवैया भ्रपनाया है उससे इस महान्‌ संस्था के गौरव को ग्राघात ही पहुँचा 
है । न्याय झौर निष्पक्षता का तकाजा यही है कि सयुकत राष्ट्रसघ भ्राक्रामक पाकिस्तान 
की सेनाग्नों को कश्मीर की भूमि से हटाने की कार्यवाही करे । 

9. स्वेज नहर विवाद--सन्‌ !869 मे निर्मित स्वेज नहर का सचालन एक 
स्वेज नहर कम्पनी करती थी जिसमे ब्रिटेन और फ्रास के भ्रधिकांश शेयर थे 
समभौते के भ्रनुसार इसकी रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार अपनी सेना रखती थी । 
नवम्बर, 950 में मिस्र की सरकार ने यह मांग की कि ब्रिटिश सेना स्वेज नहर 
क्षेत्र से हट जाएं । ब्रिटेन द्वारा यह माँग ठुकरा देने पर दोनो पक्षों के सम्बन्ध कदु 
हो गए । मिस्र मे राष्ट्रीय आन्दोलन ने जोर पकड़ा और श्रन्त में घुलाई, 954 में 
एक नए समभोौते के अ्रस्तगंत ब्रिटेन को स्वेज वहर क्षेत्र से प्रपनी सेना हटा लेनी 
पड़ी । इस समय मिद्न में करेल नासिर का शासन था। उपयुक्त समभौते के बाद भी 
मिस्र और ब्रिटेन व अन्य पश्चिमी राष्ट्रो के सम्बन्धों में कोई सुधार नही हुप्ना और 
26 जुलाई, 956 को नाप्चिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया तथा मित्र 
स्थित स्वेज नहर कम्पनी की सम्पत्ति जब्त कर ली | 26 सितम्बर को ब्रिटेत श्रौर 
फ्रॉस ने यह सम्पूर्णा विवाद सुरक्षा परिषद्‌ के समक्ष रखा | 3 अक्तूबर, 956 को 
परिपद्‌ ने समस्या के हल के लिए एक प्रस्ताव के रूप मे 6 सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
किया जिसमे स्वेज नहर पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण का भी घुकाव दिया गया, लेकिन 
सोवियत बीटो से यह्‌ प्रस्ताव रद्द हो गया । 
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झ्रापसी तमाव इततना बढ गया कि 26 अवतूबर, 956 को ब्रिटेन भौर 

फ्रास की प्रेरणा पर इजरायल ने स्वेज नहर क्षेत्र पर भ्राक्रमरा कर दिया । इसके दो 
दिन बाद ही ब्रिटेन और फ्राँस भी इजरायल के साथ युद्ध में कूद पड़े । सुरक्षा परिषद्‌ 
में युद्ध-बन्दी का प्रस्ताव फ्रांस भौर प्रिठेत के वीठो के कारण प्रास न हो सका । 
संघ के जीवन में यह घोर संकट का समय था जब सुरक्षा पौरपद्‌ के स्थायी सदस्य 
स्वय संघ के चार्टर का उल्लंघन कर संध के एक सदस्य-राज्य पर श्राक्रमण कर रहे 
थे। 2 नवम्बर, 956 को महासभा के एक विशेष भ्रधिवेशन ने अमेरिका का एक 
प्रस्ताव पारित किया जिसमें ब्रिठेन और फ्राँस की सैनिक कार्यवाही को निन्‍दा करते 
हुए अविलम्ब युद्ध बन्द करमे पर जोर दिया गया । 4 नवम्बर को यह प्रस्ताव पारित 
किया गया कि महासचिव श्री डॉग हेमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्रसंध की एक झ्रापातृकालीन 
सेना तैयार करें जो मिल्न में युद्धवन्दी का कार्य करे । 0 राष्ट्रों ने मिलकर 6 हजार 
सैनिक्र जुटाये जो संयुक्त राष्ट्रसथ के नीले शोर श्वेत ध्वज के नीचे एकत्र हुए । 
5 नवम्बर को सोवियत रूस ने ब्रिटेन और फ्राँस को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि एक 
निश्चित समय मे मिस्र पर भ्राक्रमण बन्द नही किया गया तो सोवियत सध नवीनतम 
शस्त्रों के साथ इस सकट में हस्तक्षेप करेगा | इस चेतावनी से तृतीय महायुद्ध की 
सम्भावना दिखाई देने लगी भ्ौर ब्रिठेन भौर फ्रांस ने भयभीत होकर युद्ध बन्द कर 
दिया । 7 नवम्बर, 956 को महासभा ने अपने प्रस्ताव में कहा कि ब्रिटेन, फ्रांस व 
इजरायल की सेनाएँ मिस्र से हट जाएँ तथा स्वेज नहर क्षेत्र मे प्रस्तर्राष्ट्रीय पुलिस 

की व्यवस्था की जाए । इस प्रस्ताव के फलस्वरूप युद्ध पूरी तरह बन्द हो गया श्रौर 

5 नवम्बर को सयुकत राष्ट्रसधीय प्रपात्‌कालीन सेना का पहला दस्ता मिस्र पहुंच 

गया । मिस्र ने संघ की सेनाग्रों को तभी प्रवेश की प्रांज्ञा दी जब मिल्र की प्रभुसत्ता 

को हानि न पहुँचाने का वचन दे दिया गया । अप्रेल, 957 में स्वेज नहर से जहाजों 

का झाना-जाना पुनः आरम्भ हो गया । 

मिस्र मे युद्ध बन्द कराने और विदेशी सेनाओ्रों क्रो हटाने में संयुक्त राष्ट्रसघ 
को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई भ्रौर स्वेज पर ब्रिटेन व फ्राँस के पुनः झरधिपत्य के सपने 
चूरन्चूर हो गए । 

40, काँगो समस्था--संघ की सबसे कठिन परीक्षा काँगो मे हुई भ्रौर 
सौभाग्यवश इसमे उसे सफलता भी प्राप्त हुई | जुलाई, 960 मे काँगो में भीषण 
ग्रृवु-युद्ध छिड़ गया जिसे भडकाते मे वेल्जियम का मुख्य पड़्यन्त्र था। काँगो सरकार 
की प्रार्थना पर संयुक्त राष्ट्रसंघीय सेनाग्रों ने पहुँचकर काँगो श्रौर वेल्जियम के बीच 
होने वाले संघर्ष को तो समाप्त कर दिया, लेकिन काँगोई प्रान्तो के गृह-बुद्ध की 
स्थिति तेजी से बिगड़ती गई ! सयुकत राष्ट्रसंघ ने एक श्रोर तो सैनिक उपायो द्वारा 
काँगो का विधटन रोका तथा दूसरी शोर समभोतावादी नीति भी प्पनाई। 
सितम्बर, 962 में महासचिव डॉग हेम रशोल्ड काँगो के संघर्षरत नेताओं से बातचीत 
करने के लिए स्वयं काँगो गए श्रौर वही मार्ग में एक वायु-दु्घेटना में उनकी मृत्यु हो 
गई | नए महासचिव ऊंथाँट ने अपने प्रयत्न जारी रखे। अ्रन्त में, विरोधी प्रान्त 
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स्वीकार किया गया जिसके द्वारा कश्मीर प्रत्येक हष्टि से भारत का वैध भ्रंग बन 
गया । इस तरह कश्मीर समस्या का स्वरूप बिलकुल बदल गया झौर जनमत-सप्रह 
का कोई मूल्य नही रह गया । पाकिस्तान द्वारा प्रमेरिकी सेनिक ग्रुट मे शामित्र हो 
जाने ग्लौर कश्मीर को वलपूर्वक लेने की चालें सेलने के कारण जनमतन्सग्रह की बात 
बहुत पहले ही निरथंक हो चुकी थी । 

पाकिस्तान पाश्चात्य राष्ट्रो के रामर्यव के बल पर बार-वार कश्मीर के प्रश्त 
को सुरक्षा परियद्‌ में उठाता रहा, लेकिन भारत के हृढ रवेये भौर न्याय का पक्ष 
लेते हुए सोवियत रूस द्वारा निषेधाधिकार प्रधोग के कारण उसके कुटिन उद्देश्य पूरे 
न हो सके । 

कश्मीर का मामला आज भी सुरक्षा परिषद्‌ की विपय-सूची में है। 
दुर्भाग्यवश विश्व की गुटवन्दी के कारशा सुरक्षा परिपद्‌ भ्रभी तक इस विवाद को 
हल नहीं कर सकी है। सुरक्षा परिपद्‌ में पश्चिमी शक्तियों का बहुमत है, प्रतः 
पाकिस्तान परिपद्‌ के फैसते को प्रपने पक्ष में कराने का कोई मौका नहीं चुकता 8 
किन्तु सितम्बर, 7965 भ्ौर दिसम्बर, 97] के भारत-पाक युद्धों के बाद झब स्थिति 
इतनी बदल चुकी है कि पाकिस्तान भी यह समझ गया है कि परिपद्‌ के माध्यम से 
भारत पर कोई भी निणंय थांपने की वात सोचना व्यर्थ होगा । 

वास्तव में सयुक्त राष्ट्रसंध के लिए कश्मीर का पिवाद राहू के समान सिद्ध 
हुआ । यद्यपि वह इस प्रश्न पर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले युद्धों 
को शान्त कर सका है, तथापि पश्चिमी शवितियों के हाथों में खेलते हुए उसमे जो 
पक्षपातपूर्ण रवैया भ्रपवाया है उससे इस महान्‌ संस्था के गौरव को पग्राघात ही पहुँचा 
है। न्याय और निष्पक्षता का तकाजा यही है कि सयुक्‍त राष्ट्रसघ भाक्रामक पाकिस्तान 
की सेनाग्रों को कश्मीर की भूमि से हटाने की कार्यवाही करे । 

9. स्वेज नहुर विवाद--सन्‌ 869 में निभित स्वेज नहर का सचालन एक 
स्वेज नहर कम्पनी करती थी जिसमे ब्रिठदेन और फ्राँत के श्रधिकाश शेयर थे । 
समभौते के प्रनुसतार इसकी रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार प्रपनी सेना रखती थी । 
नवम्बर, 950 में मिस्र की सरकार ने यह माँग की कि ब्विठिश सेना स्वेज नहर 
क्षेत्र से हट जाए । ब्रिटेन द्वारा यह माँग ठुकरा देने पर दोनो पक्षों के सम्बन्ध कठु 
हो गए । मिस्र मे राष्ट्रीय आन्दोलन ने जोर पकड़ा और प्न्त में जुलाई, 954 में 
एक नए समभौते के श्रन्तर्गत ब्विटेन को स्वेज गहर क्षेत्र से श्रपनी सेना हटा लेनी 
पड़ी । इस समय मिस्र में केंध नासिर क्वा शासन था । उपयुक्त समझौते के बाद भी 
मिस्र और ब्रिटेत व अन्य पश्चिमी राष्ट्रो के सम्बन्धों में कोई सुधार नही हुआ और 
26 जुलाई, 956 को नामिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया तथा मिस्र 
स्थित स्वेज नहर कम्पनी की सम्पत्ति जब्त कर लो ॥ 26 सितम्बर को ब्रिटेन और 
फ्रौस ने यह सम्पूर्ण विवाद सुरक्षा परिषद्‌ के समक्ष रखा । 3 अक्तूबर, 956 को 
परिपद्‌ ने समस्या के हल के लिए एक प्रस्ताव के रूप मे 6 सिद्धान्तो का प्रतिपादन 


किया जिसमे स्वेज नहर पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण का भी सुझाव दिया गया, लेकिन 
सोवियत वीटो से यह प्रस्ताव रह हो गया । 
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श्रापस्ती तनाव इतना बढ गया कि 26 अ्रक्तूबर, 956 को ब्रिेन शौर 
फ्राँस की प्रेरणा पर इजरायल ने स्वेज नहर क्षेत्र पर झाक्रमण कर दिया । इसके दो 
दिन बाद ही ब्रिट्रैस भौर फ्राँस भी इजरायल के साथ युद्ध मे कूद पड़े । सुरक्षा परिपद्‌ 
में युद्ध-बन्दी का प्रस्ताव फ्राँस धौर ब्रिदेन के वीठो के कारण पास न हो सका । 
संघ के जीवन में यह घोर संकट का समय था जब सुरक्षा पारपद्‌ के स्थायी सदस्य 
स्वयं संघ के चार्टर का उल्लंघन कर संघ के एक सदस्य-राज्य पर श्राक्रमण कर रहे 
थे। 2 नवम्बर, 956 को महासभा के एक विशेष ग्रधिवेशन ने श्रमेरिका का एक 
प्रस्ताव पारित किया जिसमें ब्रिटेन भौर फ्रॉस की सैनिक कार्यवाही को निन्‍दा करते 
हुए धविलम्व युद्ध बन्द करने पर जोर दिया गया । 4 नवम्बर को यह प्रस्ताव पारित 
किया गया कि महासचिव श्री डॉग हेमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्रसंध की एक श्रापात्‌कालीत 
सेना तैयार करें जो मिन्न में युद्धबन्दी का कार्य करे । 0 राष्ट्रों ने मिलकर 6 हजार 
सैनिक जुठाये जो संयुक्त राष्ट्सथ के नीले श्रौर श्वेत ध्वज के नीचे एकत्र हुए । 
5 नवम्बर को सोवियत रूस ने ब्रिटेन झौर फ्राँस को स्पष्ठ चेतावनी दी कि यदि एक 
निश्चित समय में मिस्र पर आक्रमण बन्द नहीं किया गया तो सोवियत संध नवीनतम 
शस्त्रों के साथ इस सकट में हस्तक्षेप करेगा । इस चेतावनी से तृतीय महायुद्ध की 
सम्भावना दिखाई देने लगी प्लौर ब्रिटेन भ्रौर फ्रांस ने भवभीत्त होकर युद्ध बन्द कर 
दिया । 7 नवम्बर, 956 को महासभा ने श्रपने प्रस्ताव में कहा कि ब्रिठेन, फ्रांस व 
इजरायल की सेनाएँ मिस्र से हट जाएँ तथा स्वेज नहर क्षेत्र मे प्रग्तर्राष्ट्रीय पुलिस 
की व्यवस्था की जाए। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप युद्ध पूरी तरह बन्द हो गया भौर 
5 नवम्बर को संयुक्त राष्ट्रसघीय प्रपातूकालीन सेना का पहला दस्ता मिस्र पहुँच 
गया । मिस्र ने संघ की सेनाओ को तभी प्रवेश की ग्रांज्ञा दी जब मिस्र की प्रभुसत्ता 
को हानि न पहुँचाने का वचन दे दिया गया । अप्रेल, 957 में स्वेज नहर से जहाजों 
का झाना-जाना पुनः प्रारम्भ हो गया । 

मिस्र में युद्ध बन्द कराने और विदेशी सेनाओ्रों को हटाने में संयुक्त राष्ट्रसंघ 
को पूर्णं सफलता प्राप्त हुई श्रौर स्वेज पर ब्रिटेन व फ्रांस के पुनः आधिपत्य के सपने 
चूर-चूर हो गए । 

0. काँगो समस्या--संघ की सबसे कठिन परीक्षा काँग्रो मे हुई भ्ौर 
सौभाग्यवश इसमे उसे सफलता भी प्राप्त हुई | जुलाई, 960 में काँगो मे भीषण 
शड-युद्ध छिड़ गया जिसे भड़काने मे बेल्जियम का मुख्य पड्यन्त्र था। काँगो सरकार 
की प्रार्थना पर संयुक्त राष्ट्रसंघीय सेनाग्रों ने पहुंचकर काँगो झौर वेल्जियम के बीच 
होने वाले संघर्ष को तो समाप्त कर दिया, लेकिन काँगोई प्रान्‍्तों के ग्रह-युद्ध की 
स्थिति तेजी से बिगड़ती गई । सयुकत राष्ट्रसंघ ने एक झोर तो सैनिक उपायों द्वारा 
काँगो का विघटन रोका तथा दूसरी झोर समभझौतावादी नीति भी प्रपनाई। 
सित्तम्बर, 962 में महासचिव डॉग हेमरशोल्ड काँगो के संघर्परत नेताओो से बातचीत 
करने के लिए स्वयं कांगो गए और वही मार्ग में एक वायू-दुर्घटना मे उनकी मृत्यु हो 
गई । नए महासचिव ऊंथाँट ने अपने प्रयत्न जारी रखे। झन्त में, विरोधी प्रान्त 
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कटंगा ने अपने घुटने टेक दिए श्लौर जनवरी, 963 में काँगो में शान्ति का मार्गे 
प्रशस्त हो गया | सयुकत राष्ट्रसघ का शान्ति स्थापता का काये काँगो के एकीकरण 
के साथ समाप्त हुआ ! 

4], यमन की समस्था--9 सितम्बर, 962 को यमन के शापत्क इमाम 
श्रहमद की मृत्यु हो गई । 26 सितम्बर को एक क्रान्ति द्वारा यमन में राजतन्त्र की 
समाप्ति कर दी गईं श्रोर क्रान्तिकारी परियद्‌ ने वहाँ गणराज्य की स्थापना की । 
दूसरी ग्रोर राजतन्त्रवादियों को अपने पक्ष मे कर शहजादा हसन मे सऊदी प्ररब में 
जिद्दा नामक स्थान पर यमन की निर्वासित सरकार की स्थापना की। दोनों यमनी 
सरकारें एक दूसरे को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक और सामरिक नीतियाँ 
प्रपनाती रही । भ्रवतूबर के समाप्त होते-होते राजतन्त्रवादियों और गरातस्त्रवादियों 
से भीषण संघर्ष शुरूहों गया। सऊदी अरब झौर जोडंन ने राजतन्त्रवादियों की 
सहायता की और मिस्र ने गणतन्त्रवादियों की। ग्रह-युद्ध को व्यापक बनाने से रोकमे 
के लिए सयुक्‍त राष्ट्रसघ ने हस्तक्षेप किया । मार्च, 963 भे सध की भ्रोर से राल्फ 
बुच ने प्रत्यक्ष मेंट द्वारा दोनों पक्षों की इस बात के लिए सहमत कर लिया कि वे 
अपने-प्रपने सैनिकों को बापस बुला लें और समस्या का शात्तिपृर्ण हल खोजें । संयुक्त 
राष्ट्रसघ के ब्राद के प्रभावपूरं प्रयासों के फलस्वरूप शर्मः-शर्नें: बाह्य शक्तियों ने यमत 
से भ्रपनी सेनाएँ हटा लीं और यमन में शान्ति स्थापित हो गई । 

2, स्राइश्रस फी समत्या--3 प्रगस्त, 960 को साइप्रस ब्रिटिश अधिकार 
से मुक्त होकर स्वतन्त्र गणराज्य वन गया | साइप्रस का जो सविधान बनाया गया 
उसमें वहाँ के बहुसख्यक यूनानियों झोर प्रल्यसंख्यक तु्कों के बीच सामझ्जस्थ झौर 
शान्ति कायम रखने की व्यवस्था की गई । स्वतन्त्रता के कुछ ही समय बाद राष्ट्रपति 
मकारियोस ने संविधान मे ऐसा सशोधन प्रस्तावित किया जिससे दोनों जातियों के 
मध्य सन्तुलस भोर सामज्जस्य समाप्त हो जाता। फलस्वरूप दोनों जातियो में 
राजनीतिक संधर्प झौर गृह-युद्ध प्रारम्भ हो गया । समस्या पर यूनान, टर्की प्रौर 
साइप्रस के बीच इज्ू्लण्ड में शान्ति-सम्मेलन शुरू हुम्रा । ब्रिटेन ने साइप्रस में नाटो 
सेनाएँ भेजने का चक्कर रचा | राष्ट्रपति मकारियोस ने दिसम्बर, 963 में सारा 
मामला सुरक्षा परिषद्‌ के सामने प्रस्तुत कर संयुक्त राष्ट्रसंघीय पर्यवेक्षक भेजने श्रौर 
स्थिति सम्भालने के लिए सघ के हस्तक्षेप की माँग की। लम्बे विचार-विमर्श के 
बाद मार्च, !964 में साइप्रस में शान्ति-स्थापना हेतु संयुक्त राष्ट्रसंघीम शान्ति सेना 
जेजने का निर्णय किया गया । शीघ्र हो पन्तर्राष्ट्रीय सेचा साइप्रस पहुँच गई जिसने 
वहाँ कानून झौर व्यवस्था स्थापित रफने में उल्लेसनीय सफलता प्राप्त की | इसके 
बाद इस प्रापावृक्ालीन सेना की प्रवधि बढ़ाई जाती रही । 

43. डोमिनिकन ग्रखराज्य विवाद-लेटिन प्रमेरिका के इस छोटे से राज्य 
में ग्रश्नेर, 7965 में यूइ-दुद छिड़ गया। प्रमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रवने पक्ष की सरकार 
को बचाने के लिए सैनिक हस्तक्षेप किया । बहाना यह लिया गया कि डोमिनिकन 
गरणुराज्य को साम्यवादिवों से बचाने के लिए यह कार्यवाही की गई है। रूस ते 
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सुरक्षा परिषद्‌ से अनुरोध किया कि वह मामले में हस्तक्षेप करे । अन्त में परिषद्‌ 
द्वारा यह प्रस्ताव पास किया गया कि दोनों युद्धरत पक्ष युद्ध-विराम करें झौर 
महासचिव डोमिलिकत गणराज्य में आवश्यक जाँच-पड़ताल के लिए प्रतिनिधि भेजें । 
अमेरिकी राज्यों के संगठन ने भी समस्या के समाधान की दिशा में कुछ ठोस कदम 
उठाए । भ्रन्त में अमेरिकी राज्यों के संगठन श्ौर संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयासों से 
4 माह के ग्रह-युद्ध के उपरान्त 3 अगस्त, 965 को दोनों पक्षों में समभौते के 
फलस्वरूप शान्ति स्थापित हो गई । महासचिव ने श्रपनी रिपोर्ट में खुले शब्दों मे 
कहा कि डोमिनिकन गणराज्य में युद्धबन्दी कराने मे संघ ने महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभायी है। 

4, भ्ररच-इजरायल संघर्ष--सन्‌ 956 के अ्ररब-इजरायल युद्ध-विराम 
के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ की श्रन्तर्राष्ट्रीय सेवा गाजा और मिस्र की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा 
पर तैनात हो गई थी ताकि इजरायल-गरवों में पुनः संघर्ष न छिड़ जाए लेकिन 
दोनों पक्षों में तताव बढता गया । सन्‌ 967 में जोरों से युद्ध की तैयारियाँ शुरू हो 
गई । मई मे राष्ट्रपति नासिर के जिंद करने पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के सैनिक हटा 
लिए गए । श्रव संयुक्त भ्ररब गरशराज्य शोर इजरायल की सेनाएँ प्रामने-सामने हो 
गई । एक-दूसरे की काय॑ंवाहियों से स्थिति बिगड़ गई झौर 5 जून को एकाएक 
इजरायल ने प्ररबों पर विनाशकारी श्राक्रमरा कर दिया | जोन, सीरिया, मिल्र, 
ईराक आदि 0 करोड़ वाली जनसंख्या के देश छोटे से इजरायल के प्राक्रमण का 
सामना न कर सके । केवल 5 दिन की लड़ाई में ही भ्ररव राष्ट्रों की सामरिक क्षमता 
का विनाश हो गया । इस बीच सुरक्षा परिषद्‌ युद्ध-विराम के लिए पूरे प्रयास करती 
रही । 7 जूब को परिषद्‌ ने यह अ्रादेशात्मक प्रस्ताव पारित किया कि सभी युद्धरत 
देश युद्ध बन्द कर दें। चूंकि अरब राष्ट्र युद्धक्षमता खो चुके थे और इजरायल 
सामरिक उद्देश्यों को पूरा कर चुका था, अतः 8 जून को इजरायल श्र मिल्न के 
बीच युद्ध-विराम हो गया और 0 जून तक सभी अरब राष्ट्रों प्रौर इजरायल के 
चीच पूरी तरह युद्ध बन्द हो गया । संयुक्त झरव गणराज्य स्वेज तट पर संयुक्त 
शाष्ट्रसघीय पर्यवेक्षक रखने के लिए सहमत हो गया । 6 जुताई से स्वेज नहर क्षेत्र 
में संव के पर्यवेक्षकों की देख-रेख में युद्ध-विराम लागू हो गया । किन्तु फिर भी पूर्ण 
शाम्ति स्थापित न हो सकी और ग्राज भी इस क्षेत्र में दोनों पक्षीं में सैनिक रडपें 
होती रहती हैं । पारस्परिक तनाव पुनः विस्फोटक स्थिति में पहुंचता जा रहा है ग्रौर 
स्थायी शान्ति तो कोसों दूर दिखाई देती है। अरव राष्ट्रों प्रौर इजरायल के बीच 

बार-बार युद्धऔ-विराम कराने में सघ को सफलता अवश्य मिली है, लेकिन इसे समस्या 
का स्थायी समाधान नहीं कहा जा सकृता । इस क्षेत्र मे शान्ति तभी सम्मब हो 
सकेगी जब विश्व की महाशक्तिपाँ वीच में पड़ कर रुचियूवेंक कोई हल निकालने 
का प्रयत्न करेंगी । 

35. भारत-पाक संघर्ष, 965---करमीर को हड़पने के लिए प्राकिस्तान ने 
सन्‌ 965 में पुनः युद्ध का झाश्रथ लिया । प्रमस्त, 965 में हजारों पाकिस्तानी 
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हमलावर छिपकर युद्ध-विराम रेखा पार कर कश्मीर के भारतीय प्रदेश में प्रवेश कर 
गए । भारत ने जब इस घुसपठी भ्राक्रमण को भ्रसफल कर दिया तो सितम्बर, 965 
को भ्रन्तर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर पाकिस्तान की एक पूरी पैदल ब्रिगेड और 
40 टैक कश्मीर पर चढ़ झाए। विवश होकर भारत को भी अपनी रक्षा के लिए 
पाकिस्तान के विरुद्ध खुलकर लडाई छेड देनी पड़ी । 22 दिन के घमासान युद्ध में 
प्राकिसतान पर करारी मार पड़ी शौर भ्राखिर सयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयासों से 
23 सितम्बर, 965 को प्रातः 3> वजे भारत-पाक युद्ध-विराम हो गया तथा 
पाकिस्तान की रही सही लाज नष्ड होने से बच गई । 

संयुक्त राष्ट्रसध प्रारम्भ से भ्रन्त तक युद्ध-विराम के प्रयत्न करता रहा। 
स्वयं महासचिव ने दिल्ली भ्रौर कराँची पहुंच कर श्री शास्त्री और श्रयूब से सम्पर्क 
स्थापित किया । महासचिव ने श्रपती प्रारम्भिक रिपोर्ट में सुरक्षा परिपद्‌ को बताया 
कि यदि पाकिस्तान सहमत हो तो भारत बिना शर्ते युद्ध बन्द करने को प्रस्तुत है, 
किन्तु पाकिस्तान ने युद्ध-विराम प्रस्ताव को प्रत्यक्षत: ठुकरा दिया । महासचिव ने 
माँग की कि परिषद्‌ दोनों पक्षों को अविलम्ध युद्ध बन्द करने का पश्रादेश दे भोर 
युद्ध बन्द न होते पर श्रावश्यक कार्यवाही करे । भारत ने स्पष्ट कर दिया कि परियद्‌ 
पहले यह निश्चित करे कि श्राक्ामक कौन है । भारत ने यह भी कह दिया कि संयुक्त 
राष्ट्रसघीय पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट ही इस बात का स्पष्ट प्रमाण है! पाकिस्तान मे 
पहले कश्मीर में घुसपैठी श्राक्रमण शुरू किया श्रौर बाद में विधिवत्‌ श्राक्रमण कर 
दिया । भ्रन्त भे काफी ऊहापोह के बाद परिपद्‌ द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार किया 
गया कि भारत और पाकिस्तात 22 सितम्बर को दोपहर से युद्ध बन्द कर दे श्र 
युद्ध-विराम लागू होने के बाद अपनी सेनाप्रो को 5 अगस्त, 965 की स्थिति मे 
लौटा लें । पाकिस्तान द्वारा सहमति की सूचना देने पर युद्ध 23 सितम्बर, 965 
को प्रातः 3 बजे बन्द हो गया । 

सुरक्षा परिषद्‌ का 22 सितम्बर का प्रस्ताव भारत के साथ प्रन्याय था। 
इसमे दोनों देशों को युद्ध बन्द करने का श्रादेश दिया गया था जबकि यह आझादेश 
केवल प्राक्रमणकारी पाकिस्तान को ही दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उसमे ही 
परिषद्‌ के युद्धबन्दी के पहले वाले प्रस्ताव को ठुकराया था। पाक्रामक भ्ौर प्राक्रास्त 
दोनो के साथ एक-सा व्यवहार करना न्यायसंगत नहीं था । भारत ने केवल यही 
सोचकर इसे स्वीकार कर लिया कि उसकी शान्तिप्रियता पर कोई अंगुली न उठा 
सके । 

6. चेकोस्लोवाकिया का संकट--2 झगस्त, 968 को सोवियत संघ 
तथा वारसा-सन्धि के श्रन्य साम्यवादी देशो ने चेकोललोवाकिया मे सैनिक कार्यवाही 
कर हंगरी की घटमाग्नों को एक बार फिर ताजा कर दिया। रूसी पक्ष की इस सैनिक 
कार्यवाही के कई कारण थे | मूल कारण यह घोषित किया गया कि चेकोस्लोवा किया 
के साम्यवादी शासन की श्रतिक्रियावादी तत्त्वी से रक्षा के लिए सैनिक हस्तक्षेप 
अनिवार्य हो गया है। तुरन्त ही इस मसले को सुरक्षा परिषद्‌ मे उठाया गया। 
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परिषद्‌ के 7 सदस्थ-राप्ट्रो की भोर से एफ प्रस्ताव रखा गया जिसमें रूसी कार्यवाही 
की एक स्वतम्त्र भौर प्रमुत्वसम्पस्त राष्ट्र पर प्राक्रमए की संज्ञा देकर उप्तकी निन्‍्दा 
की गई तथा यह माँग की गई कि झूस ध्ौर वारसा राष्ट्रों की सेनाएँ शीघ्र ही 
चैकोस्लोबाकिया से वापस चली जाएँ । बाई कारणों से यह प्रस्ताव व्यर्थ सिद्ध हुम्मा । 
स्वयं चेकीस्वोवाकिया की सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। बाद मे 
सितम्बर में भहासभा के ध्धिवेशन में इस विवाद को पुनः उठाने का प्रयत्न किया गया, 
लैकिन इस वार भी कोई परिणाम नहीं तिकला । वास्तव में चेक्रोल्लोवाकिया-संक्रट 
के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रसंथ ने एड मूकदर्शक से श्रधिक की सूमिका वहीं निभायी ( 

7, साम्पवादी चोन का संयुक्त राष्ट्रसध में प्रवेश-महासभा ने सम्‌ 97 
के प्रधिवेशन में लगभग 22 वर्षों से विद्यमान भन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के साम्यवादी 
चीन की रादस्पता से सम्बन्धित एक बहुत ही जटिल प्रश्न का समाधान कर दिया 
गथा । 26 प्रवनूबर, 97] को साम्पवादी चीन को सध की सदस्यता प्रदान करने 
भोर ताइवान (राष्ट्रवादी चीन) को वहां से निष्कासित करमे सम्बन्धी श्रल्वानिया 
द्वारा प्रस्तुत 35 के विरद्ध 76 मतो से स्वीकार कर लिए जाने से स॑युकत राष्ट्रसघ 
के इतिहास में बस्तुत: एक नए युग का सूश्रपात हुमा । 

48 बंगलादेश की समस्या--पाठिस्तान से श्रपने ही एक भाग पूर्वी बंगाल 
की स्वायत्तता की माँग को कुचलमे के लिए सन्‌ 970-7] में बर्बर दमन चक्र 
चलाया जिसके फलस्वरूप मार्च, 97] मे पूर्वी बंगाल की जनता ने एक स्वतन्त्र 
देश के रूप में श्रपनी स्थापना की धोपणा करदी | पाकिस्तान में वंगलादेश के 
जन-आान्दीज्ञन को कुचलने के लिए प्रमानुपिक ढंग से सैमिक शक्ित का प्रयोग किया, 
जिसके कारण लगभग एक करोड़ सोग भागकर शरणाथियों के रूप मे भारत श्रा 
गए। भारत ने तथा श्रन्य देशों के साथ स्वयं बगलादेश के प्रतिनिधि मण्डल मे इस 
समस्या की गम्भीरता की ओर संयुक्त राष्ट्रसंघ का घ्यान प्राकपित किया । लेकित 
प्रमेरिका के पाक-समर्थंक ग्रौर वंगलादेश विरोधी रवैये के कारण समुकत राष्ट्रसंध 
इस समस्या को सुलझाने और बगलादेश में पाकित्तान द्वारा मानवीय ब्रधिकारों के 
हनन को रुकवाने मे कोई विशेष सहायता नहीं कर सका । पाकिस्तान का भीषण 
अत्याचार भोर ह॒त्याकाण्ड चालू रहा तथा विश्व-संस्था उसके पिरुद्ध कोई कार्यवाही 
नही कर सकी । बाद में भारत के सहयोग से बंगलादेश का मुक्ति-संग्राम सफल हुआ 
और एक सम्श्रभु राज्य के रूप मे वह सयुकत राप्ट्रसंव का सदस्य भी बन गया । 

49. भारत-पाक संघर्ष, 4977---इस संघर्ष के समय भी संयुक्त राष्ट्रसंध ने 
अमेरिका और उसके पिछलग्गू राष्ट्रो के प्रभाव भे आकर पुनः बड़ा पक्षपातपूर्ण रुख 
अपनाया । भारत के इस अनुरोध पर कोई ध्यान नही दिया गया कि असली विवाद 
पाकिस्तान और बंगलादेश के बीच है तथा इसे भारत-पाक विवाद के रूप में नही 
लिया जाना चाहिए । 

सुरक्षा परिषद्‌ में अमेरिका ने प्रस्ताव रखा कि भारत तथा पाकिस्तान 

युद्ध-विराम करें और तुरन्त झपनी-पपनी सेनाएँ पीछे हटा लें । भ्रन्य राष्ट्रों दारा भी 
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प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए जिनमे से एक में युद्ध विराम कर सेनाएँ वापस हंटाने की 
बात थी । चोथा प्रस्ताव रूस द्वारा पेश किया गया जिसमे कहा गया था कि पूर्वी 
पाकिस्तान का राजनीतिक हल निकाला जाए जिससे स्वाभाविक रूप से भन्त में 
संघर्ष समाप्त हो सकेगा | अमेरिका के प्रस्ताव पर रूसी वीटो के प्रयोग से भारत के 
समक्ष उपस्थित एक भारी संकट टल गया । 24 घण्टे में ही परिषद्‌ की दूसरी बैठक 
में पुन: युद्ध-विराम तथा दोनो पक्षों के सैनिकों के लोद जामे का प्रस्ताव प्रस्तुत 
किया गया जिसे रूस ने पुनः वीटो कर दिया | चीन ने अपने भ्रसफल प्रस्ताव में 
भारत पर श्राक्रमण करने का श्रारोप लगाया । सुरक्षा परिषद्‌ मे अ्रसफल होने पर 
विवाद महासभा के समक्ष प्रस्तुत हुआ जिसमे भमेरिका और उसके साथी राष्ट्रों के 
प्रभाव से युद्ध-विराम तथा सेनाओं की वापसी का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया | भारत 
ने स्पप्ठ कर दिया कि कोई भी युद्ध-विराम तब तक लागू नही किया जा सकता जब 
तक बंगलादेश के मुक्ति प्रान्दोलन और वहां से पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाग्रो की 
वापसी की बात को नही माना जाता । १4 दिसम्बर को परियद्‌ की तीसरी बैठक 
में प्रमेरिका के पहले जैसे ही प्रस्ताव पर रूस मे तीसरी बार निपेधाधिकार का प्रयोग 
किया । परिपद्‌ का झ्रगला अधिवेशन बुलाएं जाने और कोई अन्य प्रपच किए जाने 
से पूर्व ही भारत ने एक पक्षीय य्रुद्धविराम की घोपणा कर दी (6 दिसम्बर) | 
भारत का उद्देश्य बंगलादेश गणातन्त्र को पाक्षिस्तानी कब्जे से मुक्ति दिलाना था| 
यह उद्द श्य पूरा होते ही उसने युद्धवन्दी का आ्रादेश दे दिया पर युद्ध मे बुरी तरह 
पिट रहे पाकिस्तान ने युद्ध बन्द कर देने मे ही झपनी कुशलता समभझी। 

20. श्ररब-इजरायल युद्ध, 973--अक्तूबर, 973 में चौथा प्रव- 
इजरायल युद्ध भ्रारम्भ हो गया, लेकिन महाशवितियों की उदासीनता के फारण सुरक्षा 
परिपिद्‌ मे तत्काज्न सारी स्थिति पर विचार नहीं हो सका । रूस ने इसलिए रुचि 
नहीं ली कि युद्ध के प्रारम्भ में ग्रबो की विजय हो रही थी । भ्रमेरिका द्वारा रुचि 
लेने का कारण था कि वह उस भ्रवसर की प्रतीक्षा में था जब इजरायल सम्भल कर 
जवाबी हमले हारा प्रपना पक्ष मजबूत कर लेता | इसी बीच संयुवत राष्ट्रसंघ के 
महासचिव वबाल्दहीम ने सुराव रखा कि युद्धरत राष्ट्रों से भ्रविलम्ब युद्ध बन्द करने 
की ग्रपील की जाए | 7 झ्रवटूबर को सुरक्षा परिषद्‌ की गुप्त बैठक में इस सुझाव 
पर विचार हुम्रा, लेकिन रूस शौर चीन के विरोध के कारण कोई प्रस्ताव स्वीकार 
नहीं हो सका। भ्रधिकाँयश सदस्यों का विचार था कि ऐस्ती किसी भी अपील 
से तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक उसके साथ ही यह माँग भी न की 
जाएं कि इजरायली सेनाएँ सन्‌ 967 को युद्धन्पूर्व की विराम रेखा तक लौद 
जाएँ। 9 प्क्‍टूबर को प्मेरिका ने सुरक्षा परिषद्‌ की बैठक बुलाने को पहल की । 
अपने प्रस्ताव में उसमे माँग रखी कि इजराइल, मित्र ओर सीरिया में युद्ध बन्द 
करने झौर युद्ध की पूर्वे-स्थिति तक झपनी-पपनी सेनाएँ लौटा लेने की झ्पील की 
जाए। यह प्रस्ताव भरब देशों के हित मे नहीं था। भ्रतः रूस ने श्रारम्भ में ही 
स्पष्ट कर दिया कि वह ऐसे किसी भी प्रस्ताव को “वीटो' कर देगा। परिषद्‌ की 
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प्रथम बैठक में कोई निशंय रही लिया जा सका और १2 श्रवद्ूबर की दूसरी बैठक 
में भी इस प्रश्न पर कोई सहमति नल हो सकी कि किस प्रकार युद्ध बन्द कराया 
जाए | जब थुद्ध की स्थिति अत्यधिक विस्फोटक हो गई तो 22 भ्रवतूबर को रूस 
श्रौर भ्रमेशिका ने सयुक्त रूप से सुरक्षा परिपद्‌ में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे 
स्वीकार कर लिया गया । इस प्रस्ताव में कह्य गया था कि सुरक्षा परिषद्‌ यह माँग 
करती है कि युद्धरत पक्ष तुरन्त युद्ध बन्द कर दें श्रौर जिस जगह है वही इस प्रस्ताव 
की स्वीकृति के 2 घण्टे के ग्रन्दर सारी कार्यवाही रोक दें, युद्धबन्दी के तुरन्त बाद 
सुरक्षा परिपद्‌ के सन्‌ 967 के 242वें प्रस्ताव को पूर्णरूप से लागू किया जाए एवं 
सम्बन्धित पक्ष न्यायोचित तथा स्थायी शान्ति स्थापना के लिए समभौता वार्ता 
झारम्भ कर दें । परिपद्‌ के प्रस्ताव को इजरायल और मिस्र ने 22 अ्रवतूबर की 
शाम को ? बजे स्वीकार कर लिया, लेकिन सीरिया ने इसे स्वीकार नहीं किया, श्रत: 
गोलन पहाड़ियों पर युद्ध जारी रहा | स्थिति इतनी बिगड गई कि रूस का प्रत्यक्ष 
हस्तक्षेप हीने की सम्भावना दिखाई देने लगी । 26 अक्तूबर को अमेरिका नेभी 
विश्व भर में भ्रपने सैनिकों को सतर्क रहने का आदेश दे दिया । 27 श्रक्तूबर को 
सुरक्षा परिषद्‌ की बंठक में युद्ध-विराम की निगरानी के लिए झौर उसके उल्लंघन 
फो रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्रीय श्रापात्‌ सेना के गठन पर विचार-विमर्श हुआ और 
परिपद्‌ ने भारत के एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । महासचिव ने कहा कि 
भ्रापात्‌ सेता मे 7 हजार व्यक्ति होगे | एक सैनिक टठुकडी अविलम्ब ही मिस्र मे 
भ्रुद्ध-विराम का उल्लंघन रोकने के लिए तैवात कर दी गई। इसके बाद पश्चिमी 
एशिया की विस्फोटक स्थिति में कुछ सुधार हुआ । समभौता-वार्ता चालू रही और 
अन्त में नवम्बर, 973 को इजरायल झौर मिस्र के बीच एक 6 सूत्री समभौते 
पर हस्ताक्षर हो गए । सयुकत राष्ट्रसंघ की भूमिका से पुनः यह स्पष्ट हो गया कि 
बह महाशक्ितियों के हाथो का खिलौना है। 

2]. दुरान और, ईराक शुद्ध (स्पिम्वर-भ्रब्तूथर, 980)--ईराछ श्र 
ईरान मे सैनिक भड़पें तो पहले से ही हो रही थी, किन्तु सितम्बर, 980 के 
उत्तराद्ध में दोनों पक्षों मे घमासान युद्ध छिड़ गया । सुरक्षा परिषद्‌ ने 2 सितम्बर, 
980 की रात सर्वंसस्मति से पारित एक प्रस्ताव मे ईरान व ईराक से तत्काल 
युद्ध बन्द करने तथा आपसी मतभेदों को हल करने के लिए बाहरी मदद स्वीकार 
करने को कहा है । 

प्रस्ताव मैक्सिको ने पेश किया था । प्रस्ताव में झन्य देशों से भी श्रमुरोध 
किया गया है कि वे इस विवाद को बढ़ने से रोके | प्रस्ताव में राष्ट्रसंघ महासचिव 
श्री कुत्ते वाल्दहीम की विवाद के हल में मदद की पेशकश का समर्थन करते हुए 
उनसे कहा गया है कि वह अपने प्रयासों के परिणामों को परिपद्‌ को जानकारी दें । 

प्रस्ताव पर मतदान के बाद भाषण करते हुए डॉ. वाल्दहीम ने कहा,कि 
मुझे निर्धारित अवधि में सफलता मिलना दोनों पक्षों के रुख पर निर्मर न 
इस झवसर का लाभ उठाते हुए में दोनों पक्षो से शीघ्र प्रत्युत्तर देने को 
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इसके पूर्व 27 सितम्बर, 980 को पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने परिपद्‌ से 
प्रनुरोध किया था कि इस्लामिक सम्मेलन की झोर से ईरान व ईराक की सदभावना 
यात्रा पर गए पाक राष्ट्रपति के प्रयासों के परिणामों की प्रतीक्षा की जाए किन्तु 
यह स्पष्ट हो जाने पर कि उन्हें सफलता नहीं मिल रही है पाक-प्रतिनिधि ने श्रपना 
अनुरोध वापस ले लिया । 
प्रस्ताव में युद्धऔविराम शब्द का प्रयोग न करके सिर्फ इतना ही कहा गया 
कि सुरक्षा परिषद ईरान व ईराक को श्राह्वान करती है कि वे तत्काल भौर बल 
प्रयोग बन्द कर दें तथा झ्पने कगड़ो को शान्तिपूर्ण ढग से न्याय व श्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के सिद्धास्तों के सन्दर्म में हल करें । 
ईरान का प्रतिनिधि परिषद्‌ के समभाकक्ष में उपस्थित नहीं था। 
श्री भ्रायतुल्लाह खोमैनी ने संयुक्त राष्ट्रसंघ को अमेरिका का पिट्दू' कहा । मंगलवार, 
23 सितम्बर, 980 को भी सुरक्षा एरिपद ने युद्ध बन्द करने की अ्नौपचारिक 
अपील की थी। पमेरिकी प्रतिनिधि मण्डल के प्रध्यक्ष श्री डोनाल्ड मैकहैनरी ने 
मतदान के बाद के अ्रपने भाषण में कहा कि वाशिगटन तठस्थता के शरास्तपुर्णं सूप 
की परख जारी रखेगा । 
उन्होने झ्ागे कहा : हम झ्राशा करते हैं कि भन्य राष्ट्र भी तठस्थता की 
नीति अपनाएँगे तथा इस विवाद में हस्तक्षेप नहीं करेंगे | विशेषतः हम सभी सम्बद्ध 
राप्दरों से श्राशा करते हैं कि वे इस विवाद को निजी उद्द श्यों का मोहरा न बना कर 
संयम से काम लेंगे । 
ब्रिटेन के सर एन्थोनी पारसन ने कहा : मेरी सरकार इस प्रस्ताव का 
समर्थन कर प्रसन्न है, लेकिन यह तो प्रथम कदम है । 
सोवियत राजदूत श्रोलेग ए. त्रोयानोव्स्की ने कहा कि ईरान व ईराक की 
लड़ाई प्रतिक्रियावादियों व साम्राज्यवादियों के इशारों पर हो रही है झौर ये वाकर्तें 
स्थिति का नाजायज लाभ उठाने को प्रयत्नशील हैं ताकि ईरान व ईराक एवं अन्‍य 
देशों का ध्यान इजरायल के विरुद्ध संघर्ष की प्रमुख समस्या से हट जाए। हम 
युद्धरत दोनों देशों से कहते हैं कि वे हथियारों का प्रयोग बन्द कर आमने-सामने 
बैठ कर झ्लापसी विवादों को निपटाएँ ॥ 
ईराक और ईरान के बीच युद्ध यदि निकट भविष्य में नहीं रुकता तो इससे 
विश्व-शान्ति को पूरा खतरा पैदा हो सकता है क्योकि दोनों ही राष्ट्र तेल के विशाल 
भण्डारों के मालिक हैं और इनसे जब दुनियाँ को--विशेषकर पश्चिमी देशो की तेल 
मिलना बन्द हो जाएगा तो विदेशी शक्तियाँ झ्धिक समय तक अपने को युद्ध से दुर 
सम्भवतः नही रख सकेगी । अक्तूबर, 980 के प्रारम्भ होते ही ऐसे आसार प्रवश्य 
प्रकट हो चले हैं कि सम्भवतः कुछ ही दिनो में दोनों पक्षों मे युद्ध-विराम होकर 
शान्ति-वार्ता प्रारम्भ हो सकेगी । वैसे शान्ति-वार्ता के लिए ईराक पहल कर भी 
चुका है, हालाँकि 2 अक्तूबर, !980 तक इस पहल केया सुरक्षा परिपद्‌ की 
जपील के कोई ठोस परिणाम सामने नही झा सके है । 
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संयुवत राष्ट्रसंघ की राजनीतिक गतिविधियों के इस विवेचन से स्पष्ट है कि 
संघ ने विवादों का समाधान करने मे भ्रपनी जागरुकता दिखाई है लेकिन वह महा- 
शक्तियों की अडंगेबाजी का शिकार रहा है। कश्मीर के प्रश्त, वियतनाम के संधपप, 
दक्षिण झ्रफ़रीका की रंगभेद नीति, निःशस्त्रीकरण, अ्रणुशक्ति के प्रयोग पर प्रतिवन्धर, 
पश्चिमी एशिया के सकट के स्थायी समाधान आदि में संघ को विफलता का ही 
मुह देखता पड़ा है । फिर भी उनमे से कुछ समत्याप्रों को अधिक विस्फोटक बनने 
से रोकने की दिशा में संघ के प्रयास प्रशसनीय रहे हैं । श्रनेक भ्रवसरों पर संघ के 
साम्प्रदायिक हस्तक्षेप के कारण ही स्थिति विस्फोटक होने से रुकी है। यद्यवि संघ 
विश्व-शान्ति श्रौर सुरक्षा के प्रतीक के रूप में पूर्णा सन्‍्तोपजनक सिद्ध नहीं हुम्ना है 
तथापि प्रत्यक्ष-प्रप्रत्यक्ष रूप में शान्ति स्थापता के इसने अनेक बार सफल प्रय॒॑त्न 
किए हैं। 

संयुक्त राष्ट्रसंध के विशिष्ट श्रमिकरण और संस्थाएँ-- 
गर-राजनीतिक कार्य 


विश्व में शान्ति कायम रखना तथा राप्ट्रो के वीच उत्पन्न राजनीतिक 
विवादों को सुलभाना संयुक्‍त राष्ट्रसथ का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है, लेकिन चार्टर 
ने सघ पर कुछ गैर-राजनीतिक कार्यों का दायित्व भी डाला है, जिनका उद्देश्य 
मानव-समाज के भौतिक, ग्राथिक श्र सॉस्क्ृतिक विकास में सहयोग देता है । 
चाट्टेर में भ्रन्तर्राष्ट्रीय आथिक शोर सामाजिक सहयोग पर विशेष बल दिया गया 
है । प्रनुच्छेद 55 में व्यवस्था है कि-- 

“बौमों के समानाधिकार और स्वाधीनता के आधार पर राष्ट्रों के बीच 
शान्ति शौर मिन्नता के सम्बन्ध स्थापित करने के लिए तथा जनहित झौर स्थिरता 
की जो स्थितियाँ प्रावश्यक हैं उनको पैदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ नीचे लिखी 
बातों को प्रोत्साहन देगा-- 


(क) रहन-सहन का स्तर ऊँचा करना, सबके लिए काम की व्यवस्था करना, 
झाथिक भर सामाजिक उन्नति के विकास के लिए अनुकुल 
परिस्थितियाँ उत्पन्न करना । 

(ख) प्न्तर्राष्ट्रीय भाथिक, सामाजिक, स्वास्थ्य श्रौर तत्सम्बन्धी समस्याओ्रों 
को सुलभाना तथा संस्कृति एवं शिक्षा के क्षेत्र में अ्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
प्रदान करना । 

(ग) जाति, लिग, भाषा और घ॒र्म का भेद किए बिना सबके लिए मानव- 
अधिकारो झौर मूल स्वतन्त्रताग्रों के प्रति सर्वेत्ष सम्मान और उनका 
पालन करना ।” 


इन विभिन्‍न उद्दे श्यों की पूति के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ अपनी स्थापवा के 
समय से ही प्रयत्नशील है । इन कार्यों का सम्पादन संघ कुई विशिष्ट श्रभिकरणों 
भौर संस्थाम्रों की सहांयता से करता है । जिन अभिकरणों झौर संस्थाम्रों का ८ 
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राष्ट्रसंध के साथ सम्बन्ध है, उन्हें कार्यो की दृष्टि से चार समूहों में वर्गीकृत किया 
जा सकता है--आध्िक, संचार, सॉँल्कृतिक एवं स्वास्थ्य तथा कल्याण सम्बन्धी ! 
ब्राथिक संगठन 

आशिक कार्यों के लिए जिन चार मुख्य संस्थाप्रों का निर्माण किया गया, वे 
हैं-- (क) भन्‍्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (7. 7.. 0.), (ख) खाद्य एवं कृषि संगठन 
(7. ४. 0.), (भ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप (7. )थ, ४. ), एवं (घ) अन्तर्राष्ट्रीय 
वित्त निगम ([. 7. 2.) । 

(कक) प्रन्तर्राष्ट्रीय भ्रम समठन-यह एक पुराना अन्तर्राष्ट्रीय संगठव है 
जिसकी स्थापता प्रथम महायुद्ध के बाद हुई थी और जो राष्ट्रसंघ (लीग) के साथ 
सम्बद्ध था । बाद में इसे सयुक्त राष्ट्रसंघ के साथ सम्बद्ध कर दिया गया । इस संगठन 
के सिद्धान्त हैं--() श्रम वस्तु नही है, (॥) गरीबी समृद्धि के लिए खतरवाक है, 
() मानव-प्रगति के लिए सगठत तथा भ्रभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता परमावश्यक है, 
एवं (४) भ्रभाव भर दरिद्रता के विउद्ध प्रत्येक देश को पूरे उत्साह के साथ युद्ध 
करना चाहिए । इन सिद्धान्तों की पूति के लिए भ्न्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन ने जो 
कार्यक्रम प्रपनाया है वह मोटे रूप में इस प्रकार है--श्रमिकों को जीवन-निर्वाह झौर 
पूर्ण रोजगार के लिए प्रावश्यक तथा पूरी मजदूरी प्राप्त हो; श्रमिकों की सामाजिक 
सुरक्षा के लिए भ्रावश्यक कार्यों का विस्तार हो; श्रमिकों के लिए पर्याप्त भोजन 
झौर भावास की व्यवस्था हो; श्रमिकों को सामूहिक्र सौदेबाजी का प्रधिकार प्राप्त 
हो; उन्हें प्रवसरों की पूरी समानता प्राप्त हो; एवं उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की 
सुचारु व्यवस्था हो । भन्‍्तर्राप्ट्रीय थम संगठन ते प्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा श्रमिकों 
का जीवन-स्तर सुधारने और उनकी श्राथिक और सामाजिक स्थिरता बढ़ाने की 
दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । संगठन के तीन प्रमुसत प्रंग हैं-- (क ) भन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम सम्मेलन ([7द73007॥9] .ब००एा7 0०7श्िटा०४), (ख) प्रशासनिक निकाय 
(0०0८८४78 8009), एवं (ग) भन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय (व#/शाएवंणावां 
7.829070 0/7०6) । 

(छत) खाद्य एवं कृषि संगठन--संयुक्त राष्ट्रसंघ के भन्तगेंत सम्‌ 945 में 
महादुद्ध के बाद स्थावित यह प्रथम संगठन था | इसका मुझ उद्देश्य विश्व में खाद्य 
एवं कृषि की दश्शाप्रो को उन्नत करना है। पौष्टिक सुराक प्राप्त हो, रहन-सहन का 
स्तर ऊँचा उठे, फार्मों, जंगलों तथा मछली उद्योग वाले क्षेत्रों में सभी तरह फे खाद्य 

वदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हो तथा इनका समुचित वितरण हो--इन बातों के लिए 
मह संगठन प्रयस्तभील रहता है । इसने विरव के विभिन्न भागों में भूमि भौर जल के 
मूल साधनों के विकास भें मोग दिया है छौर नवीन प्रकार के पौयों फ्री प्रदता-इदनी 
को प्रोत्साइन दिया है। विश के देशों में इसने कृषि के उन्नत तरीकों का प्रचार 
किया है, मवेशियों के रोग-निवारण के लिए कार्य जिया है प्रौर इस दिशा में विभिन्न 
अाष्ट्रों गो तझ़नीही सद्वायठा दी है। साथ प्रौर कृषि की प्रत्येक समम्पा पर इस 
संगठन की तफुनीही राहावता घौर परामर्न महत्त्ययूर् रहे हैं। यह प्रतिवर्ष विश्व- 
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खाद्यातप्नों का मिरीक्षण करता है। भारत में बंजर भूमि को कृषि योग्य बताने में इस 
संगठन ने बहुत सहायता की है । 

खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्य श्रंगों में एक सम्मेलन, एक परिपद्‌ शौर 
डायरेक्टर जनरल तथा उसका स्टॉफ सम्मिलित है । सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य-राज्य 
का एक-एक प्रतिनिधि होता है । सम्मेलन ही खाद्य और कृषि संगठन की नीति का 
निर्धारण करता है श्रौर बजट स्वीकार करता है । सम्मेलन के ग्रधिविशन की समाप्ति 
भ्रौर आरम्भ की ग्रवधि में परिषद्‌ काम करती है । 


(ग) प्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष--इसकी स्थापना 27 दिसम्बर, 945 की हुई 
जबकि इसके क्ोप का 80 प्रतिशत भाग विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने जमा करा 
दिया। श्रत्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के मुझुय लक्ष्य हैं--विनियम स्थायित्व को प्रोत्साहन 
देवा, सदस्पों के बीच व्यवस्थित विनिमय-व्यवस्था की स्थापना करना, प्रतिस्पर्दापूर्ण 
विभमिमय तथा मनन्‍्दी की स्थिति को दूर करना, सदस्यों के बीच चालू लेन-देन में 
भुगतान की बहुपक्षीय प्रणाली की स्थापना में सहायता करना, विश्व-व्यापार की 
प्रगति में श्रवरोघक विदेशी विनिमय के प्रतिवन्धों को समाप्त करना, सदस्यों के लिए 
कोप के साधन उपलब्ध कराता श्रौर इस तरह उनमें विश्वास की भावना जगाना 
झादि। प्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप का प्रबन्ध कार्यालय उस देश में होता है जो सबसे 
प्रधिक नियताँश प्रदान करता है। वर्तेमान समय में यह कार्यालय संमुक्तराज्य 
भ्रभेरिका में है । इस कोप की शाखाएँ किसी भी सदस्य-देश में खोली जा सकती हैं। 
मुद्रा कोप के कार्य बहुत ही महत्त्वपूर्ण रहे हैं। इसने विभिन्न देशों को समय-समय 
पर ऋण देकर उनके भुगतान की बकाया के स्थायी अस्नन्चुलन को दूर किया है । 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय भुद्रा-सहयोग झौर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में इसका भारी योग 
रहा है । इसने सदस्य-देशों को मुगतान की बकाया के दीर्धकालीन असन्तुलन को दूर 
फरने में भी सहायता दी है । कोष ग्राथिक श्र मौद्विक विषय पर सदस्य-देशों को 
उपयोगी परामर्श देता है। यह अपने सदस्यों को विश्व की झाथिक स्थिति के 
परिवर्तन की सूचनाएँ नियमित रूप से देता रहता है) कोप श्रपने विशेषज्ञों की 
सेवाएँ प्ररदाव करता ही है, कभी-कभी बाहरी विशेषज्ञों को भी सदस्य-देशों की 

हायता् भेजता है ) ये विशेषज्ञ सदस्य-देशों में ग्राथिक परामर्शदाताम्ों का कार्य 
फरते हैं । 

पन्तर्राप्ट्रीय मुद्रा कोप का प्रबन्ध एक गवर्नर-मण्डल (छ0०ग9 रण 
(०९४८४075 ), कार्मेकारी संचालक मण्डल (8090 ० फष्टशारए८ 0/#०००7) 
भौर प्रवन्ध संचासकों (१(७॥5९४४४ 707९०८०$) तथा प्रन्य स्टाफ की सहायता से 
किया जाता है । 

(पघ) प्रस्तर्राप्ट्रीय बिच्त नियम--इसकी स्थापना जुलाई सन्‌ 956 में को 
गई घोर 20 फरवरी, 957 में संयुक्‍त राष्ट्रसंध के एक विशिष्ट भरभिकरण के रूप 
में कार्य कर रहा है । इसशा कोप पस्तर्राष्ट्रीय बैंड के कोप से बिलकुल पृषशु है। 
विद्मम का मूल उद्देश्य विश्व बैक के एफ पूरक के शुप में उस्तादनगीत निञ्ञी उद्यम 
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के विकास को (विशेषकर श्रद्धं-विकसित देशों में) श्रोत्साहन देना है | मिग्रम के 
चार्टेर में धारा | में इसके इन उद्दे श्यो का उल्लेख है-- 

]. किसी उद्योगों के विकास, सुधार भौर विस्तार को बढ़ावा देना तथा 
इसके लिए विना सरकार की ग्रारण्टी के सदस्य-देशों में स्थित मिजी उद्योगों में 
वितियोग करना । 

2. विनियोग के श्रवसरों, देशी भ्रौर विदेशी निजी पूँजी तथा भनुभवी 
व्यवस्थापन को परस्पर सम्बद्ध करना शभ्रौर उनमें समन्वय स्थापित करना । 

3. सदस्यनराप्ट्रो में घरेलू और निजी विदेशी पूंजी को उत्पादनशील 
विनियोगो में प्रभावित कर विकास में सहायक परिस्थितियों को उत्पन्त करना है । 

साराँश में, निगम का उद्देश्य निजी उद्योगों के साथ मिलकर बिना सम्बन्धित 
सरकार की भारण्टी के उनमें पूँजी का विभियोग करना है । यह केवल निजी क्षेत्र के 
उद्योगों में ही विनियोग कर सकता है, सरकारी योजनाग्रों मौर सरकार द्वारा 
स्थापित उपक्रमो में नही । भारत इस निगम का प्रारम्भ से ही सदस्य रहा है प्रौर 
निगम की पूंजी में भारत ने जो भुगतान किया है उसके प्राधार पर भारत का नियम 
में चौथा स्थान है । निगम की सदस्यता केवल उन्ही देशों को प्राप्त हो सकती है जो 
विश्व-बैक के सदस्य हैं। सदस्यता ऐच्छिक है, पभनिवार्य नहीं । निगम के प्रबन्ध के 
लिए एक गवर्नेर-मण्डल होता है। दिन-प्रतिदिन के कार्य-सचालन के लिए एक 
सचालक बोर्ड होता है। विश्व-बैक का ग्रध्यक्ष निमम के संचालक-बोर्ड का पदेन 
चेयरमैन होता है । 

(ड) प्रस्तर्राष्ट्रीय पुनर्तिर्मारण विकास बेक--ब्ने टनवुड्स सम्मेलन में 
अस्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ-साथ भन्तर्राप्ट्रीय पुननिर्माण एवं विकास बैक की 
स्थापना का भी निर्णय किया गया । यह संस्था, जिसे विश्व बैंक (४४०४५ 8972) 
भी कहते हैं, भुद्रा कोप की एक पूरक संस्था के रूप मे 27 दिसम्बर, 945 को 
स्थापित हुई, किन्तु 25 जून, 946 से इसने झपना कार्य भ्रारम्भ किया । मुद्रा कोष 
ओर विश्व वैक 'स्थायित्व एवं विकास” के उद्दे श्यों पर श्राघारित है। मुद्रा कोष 
स्थायित्व पर अधिक बल देता है भौर विश्व वैक “विकास” पर । इसके मुख्य उद्देश्य 
हैं-सदस्य राष्ट्रों का पुनरनिर्माण एवं विकास, व्यक्तिगत विदेशी विनियोगों को 
प्रोत्साहन, दीघेंकालीन सन्तुलित श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को ग्रोत्साहत, प्रधिक भावश्यक 
उत्पादन के कार्यों को प्राथमिकता, शान्तिकालीन अर्थेध्यवस्था की स्थापना प्रत्येक 

राष्ट्र, जो भन्तर्राव्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है, विश्व बैक का भी स्वतः ही सदस्य 
बन जाता है। इस प्रकार इन दोनों संस्थाओं की सदस्यता साथ-साथ चलती है और 
एक की सदस्यता त्याग देने पर दूसरे की सदस्यता भी सामान्यतः समाप्त हो जाती 
है । मुद्रा कोप की सदस्यता समाप्त हो जामे पर कोई देश विश्व बैक का सदस्य तभी 
बना रह सकता है जव उसे बैक के 75 प्रतिशत मतों का समर्थन प्राप्त हो । प्रारम्भ 
में बैंक की भधिकृत पूंजी 0,000 मिलियन डॉलर थी जिसमे समय-समय पर वृद्धि 
होती रही है । 
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विश्व वैक का संगठन भी मुद्रा कोष के संगठन की भाँति है । वैंक के संगठन 
में बोर्ड प्लॉफ गवर्नेंस, प्रशासनिक संचालक बोर्ड, सलाहकार समिति श्ौर ऋण समिति 
विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। विश्व बैंक के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं--सदस्य-देशो को ऋण 
देना (अधिकांश ऋण प्ल्पविकसित देशों मे विजली, उद्योग, परिवहन प्रादि के 
विकास के लिए ही दिए गए हैं); निजी विनियोजकों को गारण्टी देकर उनकी पूजी 
अन्य देशों को दिलाता; सदस्य-देशों को तकनीकी सहायता और प्रबन्ध सम्बन्धी 
परामर्श देना; सदस्य-देशों के श्रधिकारियों के लिए वित्त, मुद्रा-व्यवस्था, कर-प्रणाली, 
ओद्योगिक एवं बेकिंग संगठन शभ्रादि विधयों से सम्बन्धित प्रशिक्षण की व्यवस्था 
करना; अस्तर्राष्ट्रीय श्राथिक समस्याएँ सुलभाने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य 
करना; श्रादि | उल्लेखनीय है कि भारत भ्रौर पाकिस्तान के बीच पंजाब की नदियों 
के जल-विभाजन सम्बन्धी विवाद का निपटारा सन्‌ 960 में विश्व बैक की 
मध्यस्थता से ही हुप्ना था। विश्व बैक ने भ्रब तक जो कार्य किए हैं उनसे संयुक्त 
राष्ट्रसंघ द्वारा विश्व मे शान्ति स्थापित रखने के उद्द श्य में सहायता मिली है। बेक 
के विकास-ऋणों की सहायता से कोंपड़ियो तक प्रकाश पहुंचा है, नए-नए कल* 
कारखानो का निर्माण हुभ्ना है, सूले खेतों को पावी मिला है, यातायाव और 
सन्देशवाहनों का प्रसार हुआ है तथा रेगिस्तान नखलिस्तान में परिणत हुए है । 
संचार सम्बन्धी संगठन 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशिष्ट संचार भ्भिकरणों में ये महत्त्वपूर्ण हैं-अ्रन्तर्राप्ट्रीय 

मागरिक उड्डबन सगठन (.0.8 0.), विश्व डाक संध (५.ए.ए.), भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
दूरसंचार संघ (.7.ए.), विश्व ऋतु-विज्ञान संगठन (५/.४.०0.), भौर 
श्रन्तर-सरकारी जहांजरानी परामर्श संगठन । श्रन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 
के प्रमुख उद्द श्य हैं--अस्तर्राष्ट्रीय उड्डयन सम्बन्धी प्रतिमान और विनियम निश्चित 
करना, उड्डयन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याझों का अ्रध्ययन करना, भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
उड्डयन विधियीं झौर समभौतों के प्रारूप तैयार करना, झ्रादि । विश्व डाक संघ के 
प्रमुख उह्ं श्य हैं-- सदस्य-देशों मे डाक सम्बन्धी सुविधाओ्ों का विकास करना, डाक 
सम्बन्धी कठिनाइयो का निवारण करना, एक देश से दूसरे देश को डाक भेजने की 

दर ग्रादि निश्चय करना । अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार संघ के प्रमुख उद्देश्य हैं--तार, 
टेलीफोन और रेडियो सम्बन्धी सेवाग्नीं का प्रसार और विकास, सर्वताधारण को 

कम से कम दर पर इनकी सेवाएं सुलभ करने के लिए प्रन्तर्राष्ट्रीय मियमो ग्रादि का 

निर्माण, दुर-संचार (ठेली-कम्यूनिकेशन) के व्यवहार के लिए भ्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 

और प्राविधिक सुविधाओं में वृद्धि करता । विश्व ऋतु-विज्ञान संगठन के उद्दे श्य हैं- 

ऋतु-विज्ञान सम्बन्धी जाँच-पडताल अ्रथवा ऋतु-विज्ञान के बारे में भूगर्भ सम्बन्धी 

जाँच-पडताल के लिए केन्द्र स्थापित करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, 

ऋतु-विज्ञान सम्बन्धी सेवाप्रों की व्यवस्था के लिए केन्द्रों की स्थापना और उनका 

समुचित मंचालन करना, ऋतु-सम्बन्धी ज्ञान के प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रादान-प्रदान के लिए 

व्यवस्था करना, ऋतु-विज्ञान के बारे में खोज और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, झादि। 
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पझन्तर-सरकारी जहाजरानी परामर्श संगठन का उद्देश्य भ्रन्तर्राप्ट्रीय जहामजरानी 
सेवाझ्ों को सरल झौर गतिमान बनाना है। यह सागरों पर सुरक्षा झौर भय 
प्राविधिक मामलो के लिए सरकारो के बीच सहयोग की व्यवस्था करता है, सरकारों 
के प्रनावश्यक प्रतिबन्धो मौर भेद-भाव को दूर करने में सहायता करता है। यह 
संगठन जहाजरानी के सम्बन्ध में संयुक्त राप्ट्रसंघ के किसी झ्ग या विशेष अ्भिकरण 
द्वारा अस्तुत मामलों पर विचार करता है । 

सांस्कृतिक संगठन : यूनेस्को 

संयुक्त राष्ट्रसघ के विशिष्ट भ्रभिकरणों में “यूनेस्को” प्र्थात सयुक्तराष्ट्रीय 
शिक्षा, विज्ञान भौर सॉस्कृतिक समठन (ए्माहत '॥075 8600९8॥०74, 
इलंशाधं० घ76 एणाएन 0847580०7--ए्5४८०0) का अपना विशेष 
महस्व है। 3 नवम्बर, 946 को इस संस्था का जन्म हुप्रा । इसके सीन प्रमुख 
श्रंग हैँ--साधारण सभा (960९४)] (एणाध्यि८०6), कार्यकारी मण्डल (#९८०(ए९ 
ए०श०१) एवं सचिवालय ($८८८]4) । समुक्त राष्ट्रघ के लगभग सभी सदस्य 
यूनेस्कों के भी सदस्य हैं । यूनेश्को का लक्ष्य शिक्षा श्ौर संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों 
के बीच सहयोग को प्रोत्साहन देकर शान्ति और सुरक्षा में योगदान करना है । यह 
संस्था बिना किसी भेद-भाव के चार्टर में निहित मानव-प्रधिकारों श्यौर मौलिक 
स्वतन्त्रताप्रो को क्रियाशील बनाने में सहायक है। गन्तर्राप्ट्रीय श्रम संगठन के पश्चात्‌ 
सयुक्त राष्ट्रसघ के विशिष्ट भ्रभिकरण में सबसे प्ृधिक सफलता यूनेस्को को ही 
प्राप्त हुई है। यूनेस्क्रो के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं-- 

. यूवेस्कों का प्रथम कार्य है शिक्षा | इसमे तीन बातें सम्मिलित हैं-शिक्षा 
का विस्तार, शिक्षा की उन्नति भौर शिक्षा मे अन्तर्राष्ट्रीय हष्टिकोश । इस कार्यक्रम 
में साक्षरता के प्रसार भर आधारभूत शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है । मौलिक 
शिक्षा का अभिप्राय सामुदायिक विकास की उस शिक्षा से है जो जन-साधारण को 
उनके स्वास्थ्य, भोजन, फसलों झौर जीवन-स्तर को सुधारने के लिए दी जाती है । 
यूनेस्को ने जन-शिक्षा ()र्धव55 80प८७/०7) पर बहुत बल दिया है । इसका यह एक 
पवित्र ध्येय है कि सभी लोगो के लिए निःशुल्क और प्ननिवायं शिक्षा की व्यवस्था 
की जाए। इसीलिए यह सस्था विभिन्न देशों की शिक्षा सम्बन्धी विशेष योजनाझों 
को सहायता देती है । 

2. यूनेस्को का कार्य है विज्ञान का विकास। इसने प्राकृतिक भौर 
सामाजिक विज्ञान पर बहुत ध्यान दिया है । यूनेस्को ने क्षेत्रीय-विज्ञान-सहयोग केन्द्र 
स्थापित किए हैं। इसका महत्त्वपूर्ण कार्य है रेगिस्तानी प्रदेशों को उपजाऊ बनाने के 
सम्बन्ध में विभिन्न राज्यो के कार्यों मे सामज्जस्य लाना ॥ प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र 
में यह संस्था वैज्ञानिकों के सभा सम्मेलनो का श्वायोजन करती है, वैज्ञानिक संगठनों 
को सहायता देती है भौर भनुसम्धान, प्रकाशन तथा वैज्ञानिक शिक्षा का कार्य करती 
है | सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र मे इसके प्रमुख कार्य हैं--पअन्तर्राष्ट्रीय संघ का निर्माण 
श्रौर सहायता, विचार-गोष्ठियों का प्रायोजन, अन्तर्राष्ट्रीय तनावो सम्बन्धी साहित्य 
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का प्रकाशन, प्रादि । यूनेस्को ने विभिन्न भाषाप्रों में जातिवाद के विदद्ध साहित्य 
प्रकाशित कराया है जिससे यह सिद्ध हो गया है कि एक जाति को दूसरी जाति से 
उच्च मानने का कोई न्‍्यायोचित प्राधघार नही है । 

3, यूनेस्क्रो का तीक्षया कार्य संस्कृति सम्बन्धी है । यह सस्था मानव-जाति 
की साँस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रसने के लिए प्रयलशील है । उदाहरणार्थ, जब 
प्रास्वान बाँध के निर्माएं के फलस्वरूप नूबिया के प्राचीन स्मारकों के डूब जाने का 
खतरा पैदा हो गया था तो उनकी रक्षा के लिए यूनेस्क्रो द्वारा ग्न्तर्राष्ट्रीय भभियान 
चलाधा गया था| भारत, कोलम्बिया, नाइजीरिया श्रादि में सार्वजनिक पुस्तकालय 
खोलने की यो जनाप्मों में यूनेस्को का भारी योगदान रहा है । इसमें सबसे श्राचीन दिल्‍ली 
का सावेजनिक पुस्तकालय है । यूनेस्को ने मानव जाति का वैज्ञानिक भौर सॉस्कृतिक 
इतिहास प्रकाशित फिटा है | यह सामूहिक ज्ञान के प्रचार के लिए प्रयत्नशील है । 
फिल्म, प्रेंस, रेडियो प्रादि के द्वारा इस कार्यक्रम की पूर्ति की जाती है | भूनेस्को के 
सॉँस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रन्तर्गत मनुसन्‍्धान, सभा, सम्मेलनों भौर विचार गोप्ठियों 
के भ्रायोजन होते हैं । यह्‌ विविध प्रकार का साहित्य भी प्रकाशित करता है । 

4. यूनेस्क्रों का चोया कार्य है व्यक्ति-विनिमय प्ौर जन-सम्पर्क । इस कार्यक्रम 
के श्रन्तगंत विभिन्न देशो के विद्वानों को दूसरे देशों में भेजा जाता है भौर विभिन्न 
क्षेत्रों में प्न्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का प्रायोजन किया जाता है। इस तरह विश्व के 
दूरस्थ देशों के वैज्ञानिकों झौर विद्वादीं का पारस्परिक सम्पर्क हो जाता है । यूमेस्को 
ने जन-सम्पर्क के साधनों--प्रेस, रेडियो, फिल्म, टेलीविजन प्रादि के विस्तार के 
लिए काफी प्रयत्न किए हैं । 

5. यूनेस्को भौर भी भनेक कार्य करता है । यह विभिन्न देशों के शरणाधियों 
के पुनर्वास में सहायता पहुँचाता है। इस कार्य के लिए यह्‌ विश्व के देशों की 
जन॑-कल्याणकारी संस्थाग्रों से धत सम्रह करता है । श्पने विश्वेषज्ञों द्वारा यह संगठन 

विभिन्‍न देशों को उपयुक्त परामर्श देकर लाभ पहुँचाता है। सितम्बर, 952 में 
स्वीकृत की गई 'यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन! यूनेस्की की एक बहुत बड़ी सफलता 
मानी जाती है। इस समभौते द्वारा यूनेस्क्रों ने लेखकी भौर कलाकारों के हितों के 
सरक्षण में विशेष योग दिया है । 

यूनैस्को ले प्रपनि उद्देश्यों और कार्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न संगठनों 
प्रथवा संस्थाप्रों की स्थापना की है जिनमे से मुख्य हुँ--प्रन्तर्राष्ट्रीय नाट्य संस्थान 

(फाशियाक्षी०घढ प्रशध्य१६ वाज्ञपा७) , अन्तर्राष्ट्रीय संगीत परिषद्‌ ([ाल्य- 
ए्रथांणाओं [० ए०प्पाणी), दर्शन और मानवतावादी भध्ययव की भ्रन्तराप्ट्रीय 
परिषद्‌ ([7स्‍धपरबाणाई 00ए८। ० ए॥#050779 & पस्तप्रगा॥ाशा० 5090०5 ) , 
अन्तररोप्ट्रीय समाजशास्त्रीय संघ [ालिााबांए्एग 5020० ३ंप्वा &5४0००४०॥) , 
प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक विज्ञान सच [[76ए्रांगरब] 0०॥पटवे $ल्रश्ाए० 855024- 
0००) एवं तुलनात्मक विधि की प्रन्तर्राष्ट्रीय समिति ([एधएक्रपंणा8। 00णप(०० 


्ण (णाएबरब्ांए३ हु) । 
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यूमेस्को विश्व में शान्ति की स्थापना और मानवतावाद के निर्माण में वास्तव 
में श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यह संत्या भ्राधुनिक पीढ़ी के लिए गौरवपूर्णो 
है, किन्तु यह प्रावश्यक है कि एशिया भौर भ्रफ़ीका की प्रावश्यकतामों, प्राकाक्षात्रों 
और सांस्कृतिक निधियों पर यह संस्था विशेष ध्यान दे | 
स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी संगठन 
संयुक्त राष्ट्रसंघ से सम्बद्ध स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी संगठतों में विशेष 
महत्त्वपूर्ण ये है--- 
प्रस्तर्राष्ट्रीय श्र शक्ति एजेंसी--इसकी स्थापना 29 जुलाई, 956 को 
हुई । संयुक्त राष्ट्रसंघ के साथ इसके कार्य सम्वन्धी प्रस्ताव महासभा द्वारा नवम्बर, 
956 में श्रौर एजेंसी की जनरल कान्फॉस द्वारा भ्रक्तुबर, 957 में स्वीकार किया 
गया । इस भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रणुशक्ति एजेंसी (7४780078 ४00४0 /8९0०५) 
के मुख्य उद्देश्य हैं- विश्व की शान्ति व्यवस्था झौर सम्पन्नता में भ्रणुशव्िति के 
योगदान को बढ़ावा देना, श्रणुशव्ति के शान्तिपूर्णा उपयोग को हर प्रकार से प्रोत्साहव 
देना तथा यह देखना कि उसके द्वारा दी जाने वाली सहायता का झननेंतिक उद्देश्यों 
के लिए उपयोग नहीं किया जाता । 
विश्व स्वास्थ्य संगठन--7 श्रप्रेल, 948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन 
(प्र. छ. 0.) की स्थापना हुई, इसीलए प्रतिवर्ष 7 श्रप्रेल विश्व भर में “स्वास्थ्य 
दिवस' के रूप में मनामा जाता है । इस संग्रठन की सदस्यता सभी राष्ट्रों के लिए 
खुली है। इसके प्रमुख भ्रंग हैँं--सभा (2557७), कार्यकारी बोर्ड (87०60006 
छ0क्ाव), एक सचिवालय ($०८८४७४४७(८) । संयुक्त राष्ट्रसघ के अ्रन्तगंत स्थापित 
इस समठन का उद्दे श्य ससार को रोगों से मुक्त कराना है । इस उद्दे श्य की पूर्ति के 
लिए संगठन अनेक कार्य करता है जैसे-- (!) अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों 
का संचालन, (2) महामारियों झौर रोगो के उन्मूलन सम्बन्धी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन, 
(3) स्वास्थ्य के क्षेत्र में श्रनुसन्धान, (4) बीमारियों से अन्तर्राष्ट्रीय नामों के निदान 
सम्बन्धी कार्यों में एकरूपता की स्थापना, (5) आकस्मिक चोटों को शोकने का 
प्रबन्ध, (6) मानसिक स्वास्थ्य-सुघार को प्रोत्साहन, (7) प्राहार, पोषण, 
स्वच्छता, (5)निवास और काम करने की दशाओं में सुधार, (9) स्वास्थ्य सम्बन्धी 
क्षेत्र में प्रशासनिक श्रौर सामाजिक विधियों का अध्ययन, झ्ादि । विश्व स्वास्थ्य 
संगठन द्वारा टीके लगाने शौर श्रौषधियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड निर्धारित 
करने का कार्य किया जाता है ) संगठन विश्व भर के राष्ट्रों को हैजा, चेच्क झ्रादि 
संक्रामक रोगों की सूचना देता है | इस प्रकार की सूचनाएँ संगठन की ओर से प्रायः 
रेडियो द्वारा प्रसारित की जाती हैं । रोगों के प्रसार को रोकने के कार्य में सरकारें 
सहयोग देती है । संगठत द्वारा विगत कुछ वर्षों से इन्फ्लूएँजा, पोलिया, मैलिटिस 
श्रादि रोगो पर विशेष शोघ-कार्य कराया जा रहा है। संगठन तकनीकी बुलेटिन भर 
प्रन्य साहित्य प्रकाशित कर संसार भर के देशों को वितरित करता है । यह संगठव 
अपुशवित के उपयोग के स्वास्थ्यजनक पहलुओं से भी निकट सम्पर्क रखता है । 
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- , श्रस्तर्राष्ट्रीय बाल भ्रापात्कालीन कोप--बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से 
ध्यान देने के लिए महासभा द्वारा ! सितम्बर, 946 को भन्तर्राष्ट्रीय बाल भ्रापात 
कोप (ए. ४, फ़राशा॥३0079॥ एम्ना।वाशा हगालाइशारए छत) की स्थापना की 
गई। यह संस्था भ्राथिक प्लौर सामाजिक परिपद्‌ की देखरेंख में काम करती है । 
इसके मुख्य उद्देश्य है--संसार भर के (विशेषकर ग्रविकसित देशों के) बच्चों की 
हर तरह की भावश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करना; भूकम्प, बाढ़ आदि के 
समय प्रसूतिकाओ्रों भौर शिशुम्रों की सहायता करना; प्रसूति-गृहों भौर शिशु कल्याण 
केद्रों की स्थापना करना, शिय्रु-प्राह्मर की व्यवस्था करना झादि । इस बालकोष की 
सहायता से भारत के विभिन्न प्रस्पतालों झौर स्कूलों मे 700 से भी अधिक प्रशिक्षण 
केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिनमें घातृ-विद्या (नर्तिग) की शिक्षा दी जाती है । 

संयुक्त राष्ट्रसंघ की व्यवस्था का अभिप्राय उसके स्थाई अंगों, विशिष्द 
झभिकरणों, सम्मेलनीं और कोपों से है जिनका विवेचन किया जा चुका है। स्टीवेन 
रोजन एवं वाल्टर जोंस ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यवस्था को इप्त प्रकार दर्शाया है--- 
संयुक्त राष्ट्रसंघ की व्यवस्था एक नजर में 
(070९४ 7०7५ 89907 88 4 6॥7८०) 


स्थायी प्रंगा विशिष्ट श्नभिकरण* सम्मेलन झौर फीप? 

(एल्यगाला 0ाएइथा5).. (5०्लंत्राउश्व 48थारं०5) (एकलिशा९९५ 200 
फण्ा05) 

2, महासभा » विश्व स्वास्थ्य संगठन . व्यापार एवं विकास 
2, सुरक्षा परिपद्‌ 2, खाद्य एवं कृषि संगठन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र 
3, न्यास परिषद्‌ 3. अन्तर-सरकारी जहाजरानी सम्मेलन 
4. आथिक एवं सामाजिक परामर्श संगठन 2, बाल-कोप 

परिपद्‌ 4. अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक 3. संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट 
5. सचिवालय उड्डयन संघ कोप 


4, एटकाबाल्एं 0785 ६ ठक्षादाबव ह55९07099, 56एपचाए (०णाली, 7795४0८९४॥% 
2०7४९, 8९णा०णांठ गाव $00ं4 (०णालं,, 5९००(७३, टापबाणाओंं (0०७ 
66 375८९. 

>2 $फ9९2बीस्‍564 3867००५ ४ ए०ा93 घल्वेता 0:इगाय्वाणा, 000 ब77 मैहा- 
€पएाथं 078970723॥005, 790९780ए67एगव्यांवी कैॉवातंप्ंतालट (१.०059080ए४ 0/83॥< 
2207, [0(एपावाणाबों एस! #प्रंबधाणता 0इग्याटध07,  एंफ्रएटाइव 7024 एज, 
वदााबणाओ ॥९४॥९९००ग्रायहाए३ध०03 एग्रॉएण, एछ्ाव /ाला207ण०६एक 0789॥- 
डबा00,. वशलााना0तओों )बठ90ए 0849243॥00, 7820 ०१5 8ता०4॥णाव] 
$050080 309 (णाप्ाब] 084गटाणा (एोर52ट0),  जॉब्कबाएणाडे &णया 
छिगालाए५ एकाप्रा$शंता . 

३3 एशादिव्या०ढड 890. फ्पात$ 2. ए्र।ट्त फरिडाणा$ एणराडशिवाल्ट एच्त तरी8ठे6 बात 
ए०रली०फछ्र३ई॥, एकवारए'5ड छाएठ,. एगॉ्ए िडप्छा३ 5फच्टांगी #िए5१, ॥गहा- 
-वबााणाओं कश०ग्रधंबाज एएए१, वॉलिए4४णा३)  फ्ेबगा 0. हेल्ट0ए57फ्लाण क्ाव॑ 
ए6र८०फगाव्छा, 

न-+के०जटा <: उ00725 : परह० 7,0०220 ० व१(८7030009] १९]३७००५$, 974, 9. 292. 
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6, भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 5« विश्व डाक संघ 4. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोप 
6. श्रन्तर्राष्ट्रीय दुर-संचार 5. पुननिर्माण और 
संघ विकास सम्बन्धी 
7. विश्व ऋतु-विज्ञान संगठन भ्रन्वर्राष्ट्रीय बैंक 


8. ब्रन्तर्शप्ट्रीय श्रम संगठन 
» संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षणिक, 
बेज्ञानिक एवं सॉस्कृतिक 
संगठन (यूनेस्क्रो ) 
0. अन्तर्राप्ट्रीय भ्रणु शक्ति भायोग 
संयुक्त राष्ट्रसंघ की दुर्बलताएंँ 

संयुक्त राष्ट्ूथध की ग्रनेक साँविधानिक, सैद्धान्तिक झौर व्यावहारिक 
दुबेलताग्रों ने इस अस्तर्राष्ट्रीय संस्था की शक्ति पर बुरा प्रभाव डाला है प्लौर यह 
महान्‌ संस्था ग्राशाभों के भ्नुझूप सफल सिद्ध नही हुई है । पश्रतः यह देखना उचित 
होगा कि संघ किन विशिष्ट समस्याझरों भ्ौर दुर्वलतामरी का शिकार है-- 

. संघ भ्रभी तक सार्वदेशिक संगठन नहीं वन सका है । दोनों जमंनी, दोनों 
कोरिया आ्रादि राष्ट्र श्रभी तक संघ से बाहर हैं । प्रायः देखा गया है कि विश्व संस्था 
से बाहर रहने वाले देश भन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के उत्तरदायित्व से स्वयं को मुक्त 
समभने लगते हैं जिसका संघ की कार्य-क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । 

2. संघ सैद्धान्तिक विरोधाभास का शिकार है। एक झोर राज्यों के 
समानाधिकार श्रौर समान प्रभुत्ता की बात कही गई है तो भनेक स्थलों पर चार्टेर 
में राज्यों की सम्प्रभु-प्रसमानता के सह अस्तित्व का प्रतिपादन है। उदाहरणार्थ 
सुरक्षा परिषद्‌ में स्थायी सदस्यों की स्थिति असामान्य रूप से विशेषपाधिकार- 
सम्पन्न है। चार्टर मे लक्ष्यों पौर सिद्धान्तों के गीत गाए गए हैं, पर कहीं भी न्याय, 
अन्तर्राष्ट्रीम कानून का सम्मान, राष्ट्रीय प्रात्म-निर्णय जैसे सिद्धान्तो की व्याख्या 
नही की गई है । 

3, घरेलू क्षेत्राधिकार की कोई स्पष्ट व्यास्या नहीं की गई है और यह भी 
उल्लेख नही है कि “घरेलू क्षेत्र” का निश्चय कौन करेगा । इस बारे में महासभा के 
निर्णय वस्तुस्थिति के आधार पर न होकर प्रायः गुटबन्दी के प्राधार पर होते रहे हैं । 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून में “घरेलू क्षेत्राधिकार' झौर हस्तक्षेप की विशिष्ट धारणा है, 
लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंध में यह विशुद्ध राजनीतिक विषय बना हुम्ना है । 

4. संयुक्त राष्ट्रसंघ 'यथास्थिति सम्बन्धी श्रस्पपष्टता' के कारण भी कुछ कम 
प्रभावशाली रहा है। वास्तव में जर्मनी, कोरिया, पूर्वी यूरोप, वियतनाम आदि सभी 
अस्थायी व्यवस्थाओं के परिणाम हैं ओर यथास्थिति कायम रखने के थारे मे संघ के 
सदस्यों में बहुत श्रस्पष्टता है जिसके फलस्वरूप प्रभावशाली झौर निश्चित कार्यवाही 

करने की दृष्टि से संघ प्रायः अस्थिर रहा 


ह । 
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5. संघ के वाद-विवाद झौर निर्णय प्रधिकाशतः पक्षपातपूर्ण अथवा महा- 
शक्तियों के अपने हितों से प्रभावित रहे हैं। प्रधिकाँश समस्याएँ शक्ति राजवीति 
द्वारा तय की जाती हैं । पश्चिमी ग्रुट के बहुमत को विफल करने के लिए रूस अपने 
निषेघाधिकार का व्यापक प्रयोग करता है | स्वयं महासचिव यह स्वीकार करते हैं 
कि मुटबन्दी भौर बड़े राष्ट्रों के संघर्ष ने विश्व सस्था को पंगु बता दिया है । 


6. सध निषेधाधिकार के दुरुपयोग का मंच बना हुआ है । स्थायी सदस्थ 
किसी भी उचित किन्तु प्रपने विरोधी दावे को विशेषाधिकार के प्रयोग से भ्रमान्य 
ठहरा देते हैं। यह विचित्र स्थिति है कि कोई एक महाशक्ति शेप सदस्यों की इच्छाग्रों 
को निरस्त कर दे, यहाँ तक कि महासभा की इच्छा को भी विफल कर दे | पर यह 
भी स्वीकार करता होगा कि कुछ मामलों में इस निषेधाधिकार की व्यवस्था से ही 
न्याय की रक्षा हो सकी है, जैसे कश्मीर तथा भारत-पाक संघर्षों के मामले में । 

7. महासभा विश्व-जनमत का प्रतिनिधित्व करते हुए भी उसके निर्णय का 
प्रतिनिधित्व नहीं करती । वस्तुतः: “शान्ति के लिए एकता का प्रस्ताव” पारित किए 
जाने के बाद भी व्यवहार मे महासभा झाज भी भ्रपनी उपयोगिता मे बहुत कुछ 
सुरक्षा परिषद पर श्राश्नित है । यदि महासभा किसी कार्य की सिफारिश दो तिहाई 
बहुमत से भी करे तो परिषद्‌ उसे ग्रपने विवेक के भ्राघार पर प्रस्वीकार कर सकेती 
है । यह एक गम्भीर साँविधानिक विरूपता है कि एक ही समय संघ के दो प्रंग 
भिन्न-भिन्न राय प्रकट कर सकते है । शक्ति-वितरण में महाशक्तियों की मनमानी को 
कायम रखने की व्यवस्था के फलस्वरूप संघ में “सुरक्षा परिपद्‌ द्वारा भ्रस्तर्राष्ट्रीय 
सरकार! की स्थिति वनी हुई है । 

8. संघ के पास श्रपने निर्णेयों को लागू कराने की स्वयं की शक्ति नहीं है । 
उसके पास काटने के दाँत” नहीं हैं । अ्रपवी निजी सेना न होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति तथा सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होने पर वह सदस्य-राष्ट्रों की सैनिक 

सहायता पर निर्भर रहता है ! यह सदस्य की इच्छा पर निर्भर है कि वह सैनिक 
सहायता दें या न दें ' 

9. संघ के निर्णायों का महत्त्व सिफारिशो से भ्रधिक नहीं है। सदस्य-राज्यों 
को छूट है कि वह उन्हें स्वीकार करें या न करें | एक बड़ी दुर्बलता यह है कि 
महासचिव की शक्तियों का भ्रभी तक समुचित रूप से निश्चय नहीं किया जा सका 
है, भ्तः परिपद्‌ द्वारा भ्रस्तावित कार्यवाही करना कई बार महासचिव के लिए 
कछित हो जाता है । 


0. चार्टर ने भ्रभी कुछ ही समय पूर्व तक झात्मरक्षा और श्राक्रमरा के बीच 
भैद स्पष्ट नही किया गया था । यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था 
कि किसी देश द्वारा किए जाने वाले किस प्रकार के कार्य 'झक्रमण माने जाएँगे। 
चार्टर के प्रनुसार आक्रमण का भर्थ 'शक्ति का अरवैघानिक श्रयोग' है, किन्तु 'शक्ति 
का प्रवेघानिक' प्रयोग क्या है. यह प्रश्त विदादास्पद बना रहा। सौभाग्यवश प्रव 
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ला भग 3 वर्ष के परिश्रम के बाद 5' दिसम्बर, 974 को लगभग 350 शब्दों 
मे 'ब्राक्रमणा की परिभाषा कर दी गई है ॥7 हि 

]. महासभा की कार्यविधि भी दोधपूर्णा है। सभा के सम्मुख विचारणीय 
विषयों की संख्या पहले ही बहुत झधिक रहती है गौर इस पर भी लम्बे-लम्बे भाषणों 
द्वारा सभा का श्रधिकाँश समय नष्ट कर दिया जाता है। इसके भ्रतिरिक्‍त समित्तियो 
में एक बार प्रस्तुत प्रस्तावों को भी कभी-कभी पुनः सभा में प्रस्तुत कर दिया जाता 
है । इस पुनररधवित्ति से लाभ कम होता है, समय की हानि श्रधिक होती है । 

2. महासभा के श्रधिवेशनों मे राष्ट्रो के प्रमुख राजनीतिश्ञ उपस्थित रहने 
की परवाह नहीं करते और साधारण प्रतिनिधियों के उपस्थित रहने से सभा को 
कार्यवाही श्रधिक प्रभावशाली नही हो पाती । 


] “आक्रमण की परिभाषा के प्रयम अनुच्छेद मे कहा गया है कि आक्रमण एक देश द्वारा दूसरे 
देश की प्रमुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता या राजनीतिक स्वतम्वता के विदद्ध सशस्प्र-प्तेना या किसी 
अन्य तरोके का प्रमोग है जो सयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्न के अवुरूप नही है। 

दूसरे अनुच्छेद में कट्टा गया है कि सयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्च का उल्लंपन कर एक 
देश द्वारा दूसरे देश पर पहले सशस्त्न सेता का प्रयोग आक्रमण की कार्यवाही का प्रारस्पिक 
प्रमाण होगा, यद्यवि सुरक्षा १रिपद्‌ संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्न के अनुरूप यह निश्चित कर 
सकती है कि आक्रमण हुआ है । 
तीसरे अनुच्छेद में फट्टा गया है कि युद्ध की घोषणा किए और भी एक देश द्वारा 
दूसरे देश पर सशस्त्त आक्रमण, दूसरे देश की भूनि पर कब्जा करना चाहे यह अस्थायी ही 
क्यो न हो, बमथारी, बन्दरगाहों, तटों को नाकेबन्दी भो आक्रमण है। एक देश की सशस्त्त 
रेना द्वारा दूसरे देश की भूमि, समुद्र, वायुवेना, नौसेना और विमानों के बेड़े पर घावा 
बोलना भी आक्रमण है। समभौते की अवधि के वाद दूसरे देश की भूमि पर जमे रहना 
भो आक्रमण कहलाता है । अपनी भूमि का किसी तासरे देश के विरुद्ध श्रयोग करने को अनुमति 
देता या किसी दूसरे देश की ओर से किसी अन्य देश पर सशस्त्त कार्यवाही के लिए सशस्त्न 
व्यक्ति व भाड़े के शेनिक भेजना भी आक्रमण है ॥ 
चाये अनुच्छेद के अनुसार सुरक्षा परिपद्‌ भी यह तय कर सकती है कि घोषणा पत्त 
के अन्तर्गत कित-किन कार्यवाहियों को आक्रमण की सज्ञा दी जा सकती है । 
वाँचवें अनुच्छेद क अन्तगंत ब्राक्मण आक्रमण ही होगा। इसमें इस बात पर कोई 
विचार नहीं होगा कि राजनीतिक, आधिक ओर छोेनिक कारणों से दूसरे देश पद आक्रमण 
करने के लिए बाध्य होना पडा है । 
ह आक्रामक युद्ध अस्तर्राष्ट्रीय घ्रान्ति के प्रति एक अपराध है। आक्रमण से अन्तर्राष्ट्रीय 
दायित्व बढ़ जाता है । 
आक़रमण के परिणामस्वरूप प्राप्त क्षेत्र या कोई अन्य सुविधा कानूनी नहीं मानी 
जाएगी । 
छठे अनुच्छेद में कहा गया है कि इस परिभाषा का अर्थ यह नहीं होगा कि सयुक्त 
राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्न मे वृद्धि या कमी की जा सकती है । 
सातवें अनुच्छेद में आत्म-तिर्णय, स्वाधीवता ओर स्वतन्न्नता के अधिकाद के लिए 
युद्ध माकरमण की परिभाषा में नहीं आएगा ॥ 
आठवें अनुच्छेद में उल्लेख है कि आक्रमण की परिभाषा सम्बन्धी आठों अनुच्छेद एक 
दूसरे से सम्दद्ध हैं ।/” - हिन्दुस्तान, 6 दिसम्बर, !974. 
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3. संघ के बाहर की गई सैनिक सन्धियों के कारण भी इसका महत्त्व कुछ 
कम हो गया है । विवसीराइट के भ्रतुसतार, “क्षेत्रीय सुरक्षा गुठों के झनियन्त्रित 
विकास के संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती ।” 

4. यह भी विडम्बना है कि सदस्यगण महासभा भ्रौर सुरक्षा परिषद्‌ को 
प्रचार-संस्था के रूप में प्रयोग करते है। उनका मुख्य उह्दे श्य राजनीतिक हथकंडों 
द्वारा विश्व-जनमत को अनुचित रूप से झपने पक्ष मे तैयार करना होता है। नार्मत 
बैंटविच श्रौर एण्ड्रयू मािन के इन शब्दों में वजन है कि "महासभा ओर सुरक्षा 
परिपद्‌ का श्रयोग विवादों को सुलभाने के लिए नहीं, प्रपितु उनकी बढ़ाने के लिए 
किया जाता है ।” 

संघ फो शक्तिशाली बनाने के सुझाव 
(8॥स्‍88९50075 00 5एथाशशा 86 एं, १. 0.) 

नवीन और परिवर्तित परिस्थितियों में यह श्रावश्यक हो गया है कि प्रथम 
तो संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टेर में भ्रावश्यक संशोधन किया जाए और द्वितीय, इस 
प्रकार के विभिन्‍त उपाय किए जाएं जिनसे यह विश्व-संस्था प्रधिक शक्तिशाली बन 
सके । पहले उन सुझावों का उल्लेख किया जाएगा जो चार्टर में संशोधन के लिए 
प्रस्तावित किए जाते हैं और तत्पश्चाव्‌ झन्य सुझावों का । 

(क) चार्टर में संशोधन श्रथवा पुनर्िरीक्षण--महाशक्तियों के बीच 
पारस्परिक सहमति न होने से चार्टर मे कोई महत्त्वपूर्ण संशोधन नही हो सका है । 
यहू आशंका की जाती है कि संशोधन से वर्तमान-शविति-सन्तुलन बिगड़ जाएगा झौर 
संशोधन के प्रस्तावों के सम्बन्ध में भन्तर्राष्ट्रीय मतभेद प्रखर रूप से उभर जाएँगे 
तथापि समय-समय पर संशोधन सम्बन्धी अनेक सुझाव दिए-जाते रहे हैं जिनमें से 
प्रमुख ये हैं 

. महासभा में प्रतिनिधित्व के तरीके में परिवर्तत किया जाता चाहिए । 
एक देश के 5 सदस्य तथा वोट के स्थाठ पर सदस्य तथा वोट जनसंख्या के प्रनुभात 
से होने चाहिए ताकि महासभा के निर्णय प्रधिकतम जनसंख्या के हितों के श्राधार 
पर हों । 

2. सदस्यता के लिए सुरक्षा परिद्‌ की सिफारिश की शर्ते हटा देनी चाहिए 
भयवा उसमें बहुमत के आधार पर निर्णय की व्यवस्था की जामी चाहिए । 

3. महासभा झपने उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से नए सदस्यों को 
संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्रदान करे। केवल महासभा को इस प्रकार सदस्यता 
प्रदान करने के श्रधिकार दिए जाने से सदस्यता के प्रश्व पर राजनीतिक सौदेबाजी 
की वर्तेमाव कटु स्थिति समाप्त हो जाएगी । 

4, सुरक्षा परिषद्‌ के स्थायी सदस्यों का प्रावधान हटा देना चाहिए ताकि 
शक्ति-सन्तुलन पश्चिमी शक्तियों के पक्ष में न रहे। परिषद्‌ को सन्तुलित झौर निष्पक्ष 
बनाने के लिए यह पभ्रावश्यक है कि वर्तमान प्रन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ के भारत जैसे मदृत्त्व- 
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पूर्ण सदस्यों को भी इसमें समान झ्राघार पर स्थान प्राप्त हो । यदि स्थायी सदस्यता 
कायम रखने का ही निश्चय हो तो उनकी सदस्य-संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए । 

5. “घरेलू क्षेत्र! की व्यवस्था में समुचित सन्तुलन किया जाना चाहिए | यह 
सुझाव भी है कि भस्‍्तर्राप्ट्रीय कानून में जो बातें घरेलू क्षेत्राधिकार के भन्तगगंत झाती 
हैं उनका संहिताकरण कर लिया जाए तथा उनके भतिरिक्त जो बिपय शेप रहें उन 
पर शान्ति एवं सुरक्षा की दृष्टि से संग्रुक्त राष्ट्रसंध जो कार्यवाही उचित सममे 
स्वतन्त्रतापूर्वक करे । 

6. यह्‌ सुझाव दिया जाता है कि महासभा को द्विन्सदनात्मक रूप दिया जाए- 
एक 'मानवता का सदन हो” झोौर दुसरा “राष्ट्रीय सदन! । मानवता-सदन का समठन 
प्रत्येक राज्य की अनसंख्या के भ्रमुपात मे हो तथा राष्ट्रीय सदन का गठन राज्यों की 
समानता के ग्राधार पर हो भौर उसमें प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को प्रतिनिधित्व दिया 
जाए। सभी साधारण विपयो का निर्णाय दोनों सदस्यो द्वारा किया जाए, लेकिन 
मतभेद की स्थिति में वह निर्णय उस रूप में मान्य समझा जाए जिस रूप में मानवता- 
सदन पुनः तीन-चौथाई मतों से पारित कर दे। साथ ही शान्ति भ्रौर सुरक्षा जैसे 
महत्वपूर्ण विषयों पर निंय मावव्रता-सदन द्वारा लिया जाए। इस बात के निर्णय 
का दायित्व कि कौत से विषय महत्त्वपूर्ण हैं, भ्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य 
न्यायाघीश की सौंपें जाए । 

7. सुरक्षा परिषद्‌ की बठकें हमेशा न होकर कुछ निश्चित भ्रवधियों में ही 
हों ताकि सम्बन्धित देशों के प्रधान मन्‍्त्री या विदेश मन्‍्त्री उसमें भाग न ले सकें। 
महू सुझाव विशेष स्वागत योग्य नहीं है क्योंकि सुरक्षा परिपद्‌ यदि एक सतत्‌ 
कार्यशील भंग न रहा तो शान्ति और सुरक्षा को खतरा पैदा होने पर प्रथवा भ्रन्य 
किसी महत्त्वपूर्ण मामले में तुरन्त कार्यवाही करने की वर्तमान में जो कुछ भी क्षमता 
है उसे भाघात पहुँचेगा । 

8, अनुच्छेद 27 मे सुरक्षा परिषद्‌ में मतदान की व्यवस्था में प्रक्रिया 
सम्बन्धी विषय! तथा “अन्य सभी विषय” शब्द इतने प्रनिश्चित भौर पस्पष्ट हैं कि 
इससे निषेधाधिकार का बहुत भ्रधिक प्रयोग हुआ है । भत: यह उपयुक्त है कि इन 
शब्दी को अधिक स्पष्ट किया जाए । 

9. प्रादेशिक संगठन सम्बन्धी घाराप्रों मे ऐसा सशोधघन होना चाहिए जिससे 
सैनिक संगठनों को स्थापना को श्रोत्साहन न मिल सके । 

40. शान्ति श्रौर सुरक्षा सम्बन्धी मामलों मे अ्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभी 
निर्णय राष्ट्रों पट वाध्यकारी माने जाएँ, किन्तु यह भी सुनिश्चित व्यवस्था होनी 
चाहिए कि निर्णेब यजनीतिक पक्षपात से मुक्त हों । 

(ख) श्रन्य सुकाव--जो अन्य सुकाव समय-समय पर दिए गए हैं उनमे से 
ये उल्लेखनीय हैं-- 

], सदस्य-राज्य श्रधिक स्वामिभकति और कल्पनात्मक रूप से श्रपने उत्तर- 
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दायित्वों को पूरा करें । विशेषकर महाशक्तियाँ संघ के सिद्धान्तों के प्रति निष्ठावान 
रहें भौर भपने स्वार्यों की पूरति के लिए सैद्धान्तिक शिथिलता न दिखाएँ । 

2. महासभा, सुरक्षा परिषद्‌ तथा भ्रन्य श्रगों का प्रचार-संस्था के रूप में 
उपयोग न किया जाए | इस सम्बन्ध मे एक तो सदस्य-राज्य स्वयं पर नियन्त्रण रखे 
भौर दूसरे म्रावश्यक साँविधानिक व्यवस्थाएँ करने का भी प्रयास किया जाए। 

3. महासभा के भरधिवेशन प्रल्पकालीन हों जिनमें सदस्य-राष्ट्रों के प्रधान 
मस्‍्त्री भ्रथवा विदेश मन्त्री सम्मिलित हों। मन्स्रिमण्डलीय स्तर के प्रतिनिधि अपने- 
श्रपने देशों की नीति निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, भ्रतः वे महासभा की 
फार्यचाही को भ्रधिक प्रभावशाली व निर्णंयकारी बनाने में सक्षप हो सकते हैं । 

4. चार्टर की व्याख्या करते समय उदार दृष्टिकोण भश्रपनाया जाए । सुरक्षा 
परिपद्‌ की शर््तियों के पुल्य पर यदि महासभा, जो विश्व जनमत की प्रतिनिधि है, 
कोई कार्य करने का उत्तरदायित्व श्रपने ऊपर ले ले, तो इसका विरोध नहीं किया 
जाना चाहिए। मुख्य लक्ष्य तो समस्या का समाधान करना है न कि वैधानिक 
अवरोघध उत्पन्न कर समस्या को उलभाना । 

5. संघ के वर्तेमान यन्त्र को विस्तृत बना देवा चाहिए ताकि भ्रावश्यकतानुसार 
नवीन संस्थाओ्रों का निर्माण किया जा सके । 

6. जो क्षेत्र राष्ट्रीय सम्प्रभुता के भ्रधीन नहीं हैं वहां पर प्रशासकीय सत्ता 
स्थापित हो जाती चाहिए, जैसे बाह्य ग्रन्तरिक्ष । 

7. संघ की ग्राय का कोई स्वतन्त्र ख़ोत होना चाहिए | उचित होगा कि वहें 
विकास-कर, सेवा-कर, यात्री-कर श्रादि लगाए श्रौर विश्व-बेंक की ध्ाय तथा बाह्य 
भ्रन्तरिक्ष शुल्क द्वारा भ्रपनी भ्राय मे वृद्धि करे । 

राष्ट्रसंघ भ्रौर संयुक्त राष्ट्रसंघ की तुलना 

संयुक्त राष्ट्रसंध को राष्ट्रसघ का एक अगला कदम (076 869 क्ाएपरश ॥0 
].48०९ 0६ ]९७०॥8) कहा जाता है। झतः देखना चाहिए कि दोनो विश्व-संस्थाश्रीं 
में क्या समानाताएँ और अ्समानताएँ हैं तथा संयुक्त राष्ट्रसंध का संगठन राष्ट्रसंघ की 
तुलना में कितना श्रेष्ठ है । 
समानताएँ 

, दोनो ही संस्थाप्रों का जन्म महायुद्धों के फलस्वरूप हुआ । दोनो ही को 
उत्तराधिकार में युद्ध-जन्य विश्व की जठिल.राजनीतिक, सामाजिक और प्राथिक 

समस्‍्याएँ प्राप्त हुई । 

2. दोनों ही संस्थाओ्रों की स्थापना सम्प्रमु राष्ट्रों के ऐच्छिक संगठनों के छूप 
में हुई। दूसरे शब्दों मे सस्थाओ्रो ने सदस्य-राज्यों की सम्प्रमुता का झादर करना 
स्वीकार किया । दोनों ही ने सिद्धान्त रूप में प्रत्येक देश के मत को बरावर&क्रा 
महत्त्व देने की बात को मान्यता दी । 

3. मूल रूप से दोनो ही संस्थाप्रीं की स्थापना के समय विजेता 
पराजित राष्ट्रों को संघ में स्थान दिया । जब राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई "* 


लगाने ६ 2॥ कोई 
>द्रयप को जा संयुक्त 
निम्मेर है ही 


मपिकार 
राष्ट्रबव 
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प्रधिक है । प्राज 50 देश संयुक्त राष्ट्रसघ के सदस्थ हैं, राष्ट्रसघ ऐसा सार्वभौमिक 
रूप कभी प्राप्त नही कर सका । राष्ट्रसघ को सभी विश्व-शक्तियो_ का वसा विश्वास 
प्राप्त नहीं हो सका था जैसा झ्ाज संयुक्त राष्ट्रसघ को प्राप्त है। राष्ट्रसघ में 
तत्कालीन 5 महाशक्ितियों मे से 2 ही स्थायी सदस्य के रूप में सम्मिलित रहती थी 
जबक्रि संयुक्त राष्ट्रसध में द्वितीय महायुद्वोत्तर तीनों नहाशक्तियाँ सम्मिलित हैं। 
संयुक्त राज्य अमेरिका कभी भी राष्ट्रसंध का सदस्य नही बना और इसमें रूस के 
प्रवेश करते ही जापान तथा जर्मनी इससे पृथक्‌ हो गए । झतः विश्व के महांन्‌ 
शवितशाली राष्ट्रों का जैसा प्रतिनिधित्व सयुक्त राष्ट्रसंघ मे है वैसा राष्ट्रसंघ में कभी 
नही रहा । 

4. दोनों सस्थाग्रों के बिधानों के श्राकार में भी अन्तर है। राष्ट्रसंघ की 
प्रसविदा में केवल 26 धाराएँ थी जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में 
धाराएँ हैं । 

5. संगठनात्मुक दृष्टि से भी कई अन्तर है। राष्ट्रसंघ के प्रमुख प्रंग केवल 
तीन थे--प्रप्तेम्बली, परिषद्‌ और सचिवालय, लेकिन संयुक्त राष्ट्रसघ के प्रमुख अंग 
छः है--महासभा, परिपद्‌, ग्राथक और सामाजिक परिषद्‌, न्यास परिपद, 
श्रस्तराध्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय । झ्ाथिक एवं सामाजिक परिषद्‌ बिलकुल 
नवीन संस्था है जिससे स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ पर केवल राजनीतिक कार्यो का 
दायित्व ही नही है बल्कि श्राथक, सामाजिक मानवीय और सॉस्कृतिक कार्यो पर 
भी विशेष बल दिया गया है । संयुक्त राष्ट्रसंघ मे मानव-व्यक्तित्व के विकास श्रौर 
व्यक्तियों के मानवीय भ्रधिकारों के सरक्षण के महत्त्व को समझा गया। इन गैर- 
राजनीतिक - कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्रसघ के अ्न्तगंत कई विशिष्ट संस्थाएँ हैं 
जिनका थुराने राष्ट्रसंघ में प्रभाव था । 

6, वर्तमान सस्था की महासभा में निर्णय ह मत से लिए जाते हैं झौर ये 
निर्णय सदस्य-देशो पर बाध्यकारी रूप से लागू नही होते वरन्‌ सिफारिश के रूप मे 
होते है | दूसरी झोर पुरानी संस्था की असेम्वली की सभा में निरेय सर्वेसम्मति से 
लिए जाते थे और इनका पातन करना सदस्यों के लिए अ्निवायं था । इस हृप्टि से 
यह कहना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा यप्ट्रसंघ की सभा से निर्वेल है । 

7. संयुक्त राष्ट्रसघ के चार्टर में महासभा और सुरक्षा परिषद्‌ के कार्यों का 
राष्ट्रसंघ की सभा भौर परिपद्‌ की प्रपेक्षा ग्रधिक स्पष्ट विभाजन है । सुरक्षा परिपद्‌ 
का कार्यक्षेत्र राष्ट्रसंघ की परिषद्‌ की अपेक्षा सीमित होते हुए भी श्रधिक स्पष्ट 
है । उसके निर्णोयों का पालन करना सदस्यो के लिए वाध्यकारी है, इस तरह सुरक्षा 
परिषद्‌ पुरानी परिषद्‌ की पपेक्षा अधिक शत्ति शाली है। उसके पास वास्तविक शक्ति 
है । उसके संगठन झोर व्यवहार के नियमो ने उसे परिषद्‌ की तुलना में श्रत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण संस्था बना दिया है । 

8. सुरक्षा परिषद्‌ एक स्थायी संस्था है भौर 4 दिन में इसकी 
भवश्य होती है । राष्ट्रसंघ की परिपद्‌ (कौंसिल) की वैठकें वर्ष भर में के 


पर 
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ही होती थीं । इसके अ्रतिरिक्त जहाँ संकटकाल में सुरक्षा परिषद्‌ की आवश्यक बैठक 
तुरन्त बुलायी जा सकती है वहाँ राष्ट्रसघ की परिपद्‌ इस दृष्टि से निर्वेल और 
पिछड़ी हुई थी । 

9. राष्ट्रसंघ की सभा मे सर्वेसम्मति से निर्शय लिए जाने की व्यवस्था का 
श्राशय था कि उसके सभी संदस्य-राज्यों को निषेघाधिक्रार (/७४० ?०फ०) प्राप्त 


था । दूसरी श्रोर सयुक्त राष्ट्रसंघ में केवल सुरक्षा परिषद्‌ के पाँच स्थायी सदस्यों को 
ही निषेधाधिकार प्रदान किया गया है । 


0, राष्ट्रसघ प्राक्रमणा होते पर ही उसे रोकने के लिए कोई कार्यवाही कर 
सकता था जबकि सुक्त राष्ट्रसघ युद्ध छिड़ने पर ही नही बल्कि शान्ति भंग होने या 
झ्राक्रमण होने की सम्भावना पर भी अपनी कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है । 

]], राष्ट्रसघ मे शान्ति भंग करने वाले देश के विरुद्ध मुख्य रूप से श्राथिक 
प्रतिबन्धो की व्यवस्था थी। सयुक्त राष्ट्रसघ के पास श्राथिक प्रतिबन्धों की शक्ति तो 
है ही, प्रपितु विशेष परिस्थितियों मे सुरक्षा परियद्‌ जल, थल झौर वायु सेना द्वारा 
सैमिक कायंवाही भी कर सकती है । वह शभ्रपने सदस्यो से सेताझों की माँग करती है 
और सैनिक योजना को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने के लिए उसके पास एक 
सैनिक स्टॉफ समिति भी है । राष्ट्संध इस सम्बन्ध में भ्र सहाय था । उसके पास संक्ट 
में प्रयोग की जा सकने वाली इस प्रकार की कोई सेना नहीं थी । सयुकत राष्ट्रसघ के 
चार्टर की 43वी घारा के अन्तगंत सुरक्षा परिषद्‌ को आवश्यकता पड़ने पर 
अन्तर्राष्ट्रीय सेना संगठित करने का भी अ्रधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग 
पिछले वर्षों में कई बार किया जा चुका है । राष्ट्रसंघ इस हृष्टि से एकदम प्रपंग था। 


2. श्राक्रमण रोकने की कार्यवाही के सम्बन्ध मे दोनों संस्थाओं मे एक 
और भी वड़ा भ्रन्तर देखने को मिलता है । राष्ट्संघ मे ऐसी कार्यवाही करने के लिए 
सदस्य बाध्य नहीं थे | राष्ट्रूथ के विधान की 6वी घारा के श्रनुसार संघ के 
सदस्य यह निर्णय करते थे कि किसी सदस्य-देश ने राष्ट्संघ भें विधान के दायित्वों 
का उल्लधन किया है या नहीं तथा उसके विरुद्ध सनिक कार्यवाही की जाए या नहीं ।' 
इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्सघ के चार्टर में शान्ति मंग की दिया का निए्चय करने 
और सैनिक कार्यवाही करने का निर्णय लेने का दायित्व संघ के सभी सदस्यों का 
न होकर सुरक्षा परिषद्‌ का है। सुरक्षा परिषद्‌ के निर्शयों का पालन सदस्यों की 
इच्छा पर निर्मर नहीं है वल्कि भ्रावश्यक है। शान्ति के लिए एकता के प्रस्ताव में 
महासभा को भी अधिकार प्रदान किया गया है कि सुरक्षा परिषद्‌ में यदि 
निपेघाधिकार के कारण गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो वह शान्ति स्थापित करने के 
लिए सैनिक कार्यवाही कर सकती है इस प्रकार की व्यवस्था रष्ट्संघ के विधात 
में नहीं थी । 

3. शान्ति झौर युद्ध की स्थिति में राष्ट्रसघ भपनी भोर से कौई पहल नहीं 
कर सकता था । किसी सदस्य द्वारा मामला प्रस्तुत करने पर ही उस पर विचार 
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सम्भव था । लेकिन वर्तेमान विश्व-संस्था में इस कमजोरी को दूर कर दिया गया है। 
चार्टर के भनुसतार सुरक्षा परिषद्‌ भर महासभा दोनो इस दिशा में पहल करने मे 
समर्थ हैं। महासचिव पर भी इस सम्बन्ध मे विशेष दायित्व है। सन्‌ 973 के 
ग्ररब-इजरायल युद्ध के प्रारम्भिक दिनो में जब महाशक्तियों ने या किसी प्रन्य राष्ट्र 
ने सुरक्षा परिषद्‌ में मामला नही उठाया तो महासचिव ने सुझाव रखा कि युद्धरत 


राष्ट्रों से लडाई भविलम्ब बन्द करने की श्रपील की जाएं। इसके बाद सुरक्षा परिषद्‌ 
सक्रिय हो गई । 


4. संयुक्त राष्ट्संघ की न्‍्यास-व्यवस्था (7705९९७॥७ 5प४ छाया ) राष्ट्सघ 
को संरक्षरा व्यवस्था (१(७0906 5५५८०) से बहुत भिन्न श्रोर श्रेष्ठ है । 

]5. सयुक्त राष्ट्रसघ के चा्टेर में इस बात की व्यवस्था की गई है कि 
सुरक्षा परिषद्‌ के सभी सदस्य संध के प्रधान कार्यालय झपना एक स्थायी प्रतिनिधि 
झ्रवश्य रखें ताकि झावश्यकता पडने पर तुरन्त विचार-विमर्श सम्भव हो सके । 
राष्ट्सघ के विधान मे इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी । 

6. सयुक्त राष्ट्मंघ के चार्टर में शान्ति-रक्षा के लिए प्रादेशिक सगठन 
(४६६००४॥ 0807/2900॥5) बनाने की अनुमति दी गई है, जबक्रि राष्ट्रसंघ के 
विधान यें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी । 

7, राष्ट्रसंघ के विघान में 'श्रात्मरक्षा” के ग्रधिकार के सम्बन्ध में कोई बात 
स्पष्ट रूप से नही कही गई थी, यद्यपि भ्रनुच्छेद 57 में इसका गोलमाल संकेत 
था। दूसरी ओर सयुज्नत राष्ट्रसंघ के चार्टर के ग्रनुच्छेद 5] मे संघ द्वारा कार्यवाही 
करने से पूर्व श्राक्रमश का शिकार बने राज्य की प्रात्मरक्षा' का श्रधिकार रपष्ठ 
शब्दों मे दिया गया है । 

8. संयुक्त राष्ट्संध का महासचिव राष्ट्र्संघ के महासचिव से कहीं प्रधिक 
शक्तिशाली है । वह एक बहुत ही प्रभावशाली “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ' होता है । 

9. 'घरेलू अधिकार-क्षेत्र” (0076800 उए्यं४0/007) के सम्बन्ध में भी 
दोनों प्रंस्थाओ्रों मे मौलिक प्रन्तर है। संयुक्त राष्ट्रसंघ मे इस बारे मे राष्ट्रसंघ की 
अपेक्षा भ्रधिक व्यापक व्यवस्था है। राष्ट्रसघ में इस बात के निर्धारण का भार 
सदस्य-राज्यों पर नहीं, बल्कि परियद्‌ पर डाला गया था कि कोनसी बात घरेलू 
मामले के पभ्न्तगंत श्राएगी । लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में यह निश्चय नही किया 
गया है कि घरेलू क्षेत्र का निर्धारण कौत करेगा । इस सम्बन्ध में प्रत्येक सदस्य को 
निर्णय की स्वतन्त्रता प्राप्त है। इस सम्बन्ध मे संयुक्त राष्ट्रसध का कार्यक्षेत्र भौर 
प्रभाव संकुचित हो गया है । 

स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ का संगठन राष्ट्रसंघ के संगठन से अनेक पझंशों 
में प्रधिक उत्कृष्ट एवं प्रभावशाली है। प्रो ईगल्टन (722?8/0007) का कहना सत्य 
है कि “यद्यपि दोनों व्यवस्थाप्रों के स्वरूप और साधारण कार्यों मे एकरूपता दिल्लाई 
देती है, तथापि इनके बीच जो मौलिक अन्तर हैं उनको देखने पर यह स्पष्ट हो 
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जाता है कि संयुक्त राष्ट्रसंध मान्यता और प्रक्ृति में राष्ट्रसंघ से पर्याप्त भिन्न है ।/! 
एक बात प्रौर भी है श्र वह यह कि संयुक्त राष्ट्रसंघ एक निर्दोव संस्था नही है ॥ 
इसमे अनेक त्रुटियाँ हैं जिनका सुधार होने पर यह संस्था झ्लौर भी झ्रधिक शक्तिशाली 
तथा प्रभावशाली वत सकती है। श्रभी यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून को ययेष्ट नैतिक 
झौर भौतिक समर्थन प्रदान करने मे प्रसमर्थ है । इसके पास ऐसी ठोस सैनिक शवित 
का प्रभाव है जिसके बल पर यह सभी राष्ट्रों से भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन करवा 
सके । भाशा है कि विश्व के राजनीततिज्ञ उपयुक्त समय पर इन बुटियों का परिमाजजन 
करने में समर्थ हो सकेंगे । 


संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन 

सयुकत शप्ट्रसंघ की स्थापना हुए लगभग 35 वर्ष हो गए हैं। इन 35 वर्षों 
में उसका इतिहास-चित्र विचित्र रहा है। कुछ समस्याएँ उसने हल की और कुछ 
उसके मच पर पहुँच कर सुलभने के वजाय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के चक्रव्यूह में 
फेसकर श्रौर भी उलभ गईं। सयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना भावी सन्ततियों को 
युद्ध की विभीषिक्रा से बचाने के लिए की गई थी । निःसन्देह इन 35 वर्षों में संसार 
को तृतीय विश्व-युद्ध का सामना नहीं करना पड़ा । भल्ले ही केवल संयुक्त राष्ट्रसंघ 
ही इमके लिए श्रेय का एकमात्र अधिकारी न हो । बड़े राष्ट्रो ने शक्तिशाली परमाणु- 
भ्रायुद्धो से जो विराट संहार-शक्ति संचित कर ली है, उसने भी विश्व-युद्ध को रोका 
है । कोई राष्ट्र आाज इसलिए महायुद्ध आरम्भ नहीं कर सकता क्योकि उसके लिए 
जो संहारक शक्ति वह प्रयोग मे लाएगा वह उसके प्रतिपक्षी को ही नहीं स्वयं उसे 
भी विनष्ट कर देगी । परन्तु केवल झत्म-विनाश के इस भय ने ही नही सयुकत राष्ट्र 
संघ के मच पर शान्ति के समर्थक देशों ने शान्ति के पक्ष मे जो वात्तावरण उत्पन्न 
किया है, उसने भी महायुद्ध को रोका है । फिर भी यह दु.ख की बात है कि छोटे- 
मोटे युद्ध संसार मे चलते ही रहे हैं भौर सयुकत राष्ट्रसंध उन्हें रोकने मे सफल नहीं 
हुप्रा है । जहाँ तक विश्व के देशों के श्रापपतरी विवादों का सम्बन्ध है, यह ठीक है कि 
सयुकत राष्ट्रसघ मुख्यतः वाद-विवाद के मंच का काम हो करता रहा है । इस मच 
पर खड़े होकर पक्ष-क्षिपक्ष मे लोगों ने अपती भडास निकाली है भौर भड़ास निकल 
जाने से वे विवाद अनेक बार ठण्डे पड गए हैं । विवादों के कभी-क्ी उलभ जाने 
का एक कारण यह है कि बड़ी णक्तियाँ न्याय और सत्य की उपेक्षा कर झपने हानि- 
लाभ की कसौटी पर हर सवाल को परखती हैं झोौर तदनुसार भपने निषेघाधिकार 
के भ्रधिकार (हथियार) का प्रयोग करती रही हैं । जिस निपषेघाधिकार को अन्याय 
का निवारक होना चाहिए था, झनेक बार वह प्रन्याय मे सहायक बना है । 

इन तीन दशकों में संयुक्त राष्ट्रसंघ के स्वरूप में एक बुनियादी परिवर्तनआा 
गया है । पहले जहाँ संयुक्त राष्ट्रीय मंच पर दो ही राष्ट्र-समूह थे, वहाँ झ्राज मुट- 


व. हबहांशिमा ३ *एएस्टआडइए4 ० 08 [.९३8०९ ० २0085 ब57 फर टशक्ाव  ए, ॥४.: 
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तिरपैक्ष और विक्रास्णणील देशों का समूह भी एक तीसरी शक्ति के रूप में उभर कर 
सामने झा गया है ] बड़ी शक्तियाँ प्राज इस समूह की उपेक्षा नहीं कर सकती । अपती 
एकाधिक असफलताप्रों के बावजूद सयुकत राष्ट्रसथ विश्व के लिए एक ग्राशा की 
किरण है। इसीलिए झ्राज उसके सदस्यों की सख्या 50 हो गई है। 
सयुक्त राष्ट्रसघ को यदि महाशक्तियों का सहयोग प्राप्त हो तो यह संस्था 
विश्व की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान क्र सकती है। पश्चिमी एशिया तथा 
साइप्रस मे शान्ति की स्थापना जैसी बड़ी समस्याओ्रों का निदान राष्ट्रसंघ के प्रत्यक्ष 
तत्वावधान में ही सम्भव है | सयुकत राष्ट्रसघ को उपनिवेशवाद के उन्मूलन मे भी 
उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। इन्डोनेशिया, मोरकको, ट्यूनिशिया, अ्रल्जीरिया 
आदि को स्वतस्त्र कराने मे सघ के प्रयत्न ग्रत्यन्त महत्त्ववूर्ण सिद्ध हुए है। संघ की 
संरक्षण व्यवस्था ने श्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति श्रौर सुरक्षा में वृद्धि की है श्लोर विश्व के 
प्रनेक प्रदेशों के निवासियों में स्वशासन की योग्यता विकसित करने मे सहायता 
पहुँचाई है | कुछ वर्ष पूर्व सघ की न्याय पद्धति के अ्रन्तगेंत देश थे जो अब स्वतन्त्र 
राज्यो के रूप मे विश्व के मानचित्र पर प्रतिष्ठित हैं। सध श्रफ्रीका में बचे हुए 
साम्राज्यवादी उपनिवेशो की स्वतन्त्रता के लिए सतत्‌ प्रयत्नशील रहा है । 
गैर-राजनीतिक कार्यों में सघ की भूमिका भ्रधिक महत्त्वपूर्ण प्लौर सफल 
रही है । इसकी विभिन्न सस्था्रों से विश्व के विभिन्न राष्ट्रो श्लौर समाजों को भारी 
लाभ पहुँचा है। श्रम सगठन ने श्रमिकों की दशा को उन्नत करमे झौर खाद्य तथा 
कृषि संगठन ने प्रश्न का उत्पादन बढ़ाकर श्रकाल को नियन्त्रित करने की दिशा में 
उल्लेखनीय प्रगति की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मे बीमारियों के प्रतिरोध में श्रौर 
यूनेस्कों ने मानव के सॉँस्कृतिक विकास में बहुत सहायता पहुँचाई है। संघ के गैर- 
राजनीतिक कार्यों के मूल्याँकन के सम्बन्ध मे एक राज्याध्यक्ष के ये शब्द निश्चय ही , 
सही हैं कि संयुक्त राष्ट्रसथ मे नि:शस्त्रीकरण शझ्रौर राजनीतिक कार्यों का खरगोश 
तो भ्रभी भपकी ही ले रहा है जबकि उसकी विशेष संस्थाप्नों की तकनीकी सहायता 
ग्रौर सहयोग का कछुओ्रा अपनी घीमी चाल से बहुत आगे बढ़ रहा है। सयुकत 
राष्ट्रसंघ ने जल, थल और शभ्रन्तरिक्ष का प्रयोग मानव जाति के हित मे करने पर 
निरन्तर बल दिया है । संघ अन्तरिक्ष अ्रनुसन्धान के लिए सहायता दे रहा है। संघ 
देवी प्रकोप के समय भी सक्रिय होता जा रहा है। बाढ़, तूफान, प्रकाल शौर 
भूकम्प से होने वाले विनाश से राहत पहुंचाने में संघ ने प्रमेक भ्रवसरों पर बडी 
तत्परता दिखाई है । सयुक्त राष्ट्रसंघ सहायता एवं विकाम कार्यक्रम के प्रन्तर्गत झपनी 
अनेक संस्थाएँ चला रहा है जो मानव विकास के लिए कार्यरत हैं | इन संस्थाओं में 
प्रमुख हैँ--यूनेस्को, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संघ, भ्रस्तर्राप्ट्रोय श्रम सगठन, खाद्य 
एवं क्पि संघ, विश्व प्रणु शक्तित संस्था झौर संयुवत राष्ट्र सघीय वाश्ज्य एवं व्यापार 
विकास सम्मेलन । सौ से भी झ्धिक देशों को विकास कार्यों के लिए हजारों मिलियन 
डॉलर की सहायता दी गई है। इसके भलावा खनिज पदार्थों की खोज में भी सहायता 
दी जा रही है। साथ ही संघ पोष्टिक झाहार, पौष्टिक तत्त्व, पुस्तक वितरण, 
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चिकित्सा आदि का कार्य भी कर रहा है | इतना ही नही, विश्व की बढ़ती प्राबादी 
की रोकथाम के लिए परिवार-नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 80 से भी अ्रधिक देशों 
को लाखों डॉलर श्रदान किए गए हैं। राष्ट्रसघ के श्रनचुभान के झनुसार वर्तमान 
शताब्दी के श्रन्त तक संसार की जनसंख्या लगभग साढें 7 अरब तक पहुँच जाएगी। 
संयुक्त राष्ट्रसघ ने आरम्भ से ही भारत के विकास कार्यों में दिलचस्पी दिखाई है । 

प्रन्तिम विश्लेषण के रूप में यह कहना होगा कि संयुक्त राष्ट्र सघ की 
राजनीतिक और गैर-राजनीतिक उपलब्धियों का पलड़ा इसकी भ्रसफलताशों की 
तुलना में बहुत श्रधिक भारी है । यदि महाशक्तियों द्वारा इस विश्व-संस्था को मुक्त 
हृदय से सहयोग दिया जाए, निर्षेघाधिकार का संयत भ्रौर विवेक-सम्मत प्रयोग किया 
जाए, सुरक्षा परिषद्‌ के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर उसमें भारत जंसे महान्‌ 
देश को स्थान दिया जाएं, साम्राज्यवादी औ्रोर पूँंजीवादी देशों के एकाधिकार पर 
प्रभावी रोक लगाने की दशा मे प्रयत्न किए जाएँ, ती सयुक्‍त राष्ट्रसंघ की उपयोगिता 
हे चार चाँद लग जाएँगे । 

संयुक्त राष्ट्रसलथ का बदलता हुप्रा रूप झ्राशा की नई किरणों उजागर कर 
रहा है । इस विश्व संस्था पर लगभग दो दशकों तक संयुक्त राज्य अमेरिका छाया 
रहा, पर अब उसकी मनमानी का अन्त हो रहा है। शोषित और पीड़ित एशिया 
तथा झफ्रीका के विकासशील देश भ्रव अ्रन्तर्शाष्ट्रीय राजनीति के मंच के प्रभावशाली 
झभिनेता बनते जा रहे हैं। वह दिन समाप्त हो चला है जब झमेरिका झ्ौौर उसके 
पिछलग्गू राष्ट्र विश्व सस्था को प्रपनी “बपौती” मानकर चलते थे । 





संघ का महाशक्तियों के रूप में उदय 


(#96 ० ७858 शा0 80शं४ (0॥॥07098 9090 ?0५४8४/9) 


भु संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत 





“इस दस्तावेज में जो बुनियादी घिद्धान्त निरूषित किए गए है वे उन 
उत्तरदायित्वों फे लिए बाधक साबित नहों होंगे जो श्रमेरिका स्‍भ्रौर सोवियत 
संघ प्रन्य देशो के बारे में पहले झ्रगीकार फर चुके हे ।”? 

--संथुक्त घोषणा, मास्की शिखर वार्ता, 972 


जर्मनी शोर जापान की पराजय के साथ ही द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति 
हुई । 7 मई, 945 को यूरोप में जमेनी ने श्रौर 4 अगस्त, 945 को एशिया में 
जापान ने श्रात्मसमपंण कर दिया। इस प्रकार लगभग छः वर्ष तक चलने बाले 
मानव इतिहास के एक सबसे अधिक ऋर, भयानक झौर विनाशकारो युद्ध का भ्रन्त 
हुआ्ला जिसने विश्व के लगभग प्रत्येक राष्ट्र, यहाँ तक कि प्रत्येक परिवार को किसी न 
किसी रूप में प्रभावित किया था । 

द्वितीय महायुद्ध इतना व्यापक और प्रभावकारी था कि इसके भ्रन्त के साथ 
ही विश्व-इतिहास के एक युग का अ्रन्त हो गया। एक नूतन युग का सूत्रपात हुमा 
जिसमें भनेक राज्य उभरे, नई महाशक्तियों का उदय हुम्रा, प्रभुत्व-क्षेत्र बदले, नई 
प्रवृत्तियों और नए सिद्धान्तों का प्रादुर्भाव हुआ तथा अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में नई 
समस्याएं उत्पन्न हुई' । द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक यूरोप विश्व-इतिहास का निर्माता 
था | सन्‌ 492 में कोलम्बस द्वारा नई दुनिया अर्थात्‌ भ्रमेरिका की खोज से लेकर 
सन्‌ 939 तक के युग को विश्व-इंतिहास का यूरोपीय युग कहा जाता है | लेकिन 
भहायुद्ध ने इस यूरोपीय युग' का अश्रन्त कर दिया। महायुद्ध ने यूरोप को झ्लाथिक, 
राजनीतिक और सँनिक सभी हृष्टियों से पंग्रु बना दिया । महायुद्ध के बाद का यूरोप 
एक 'समस्या-प्रधान यूरोप” (8 77097 टंपः०७४) वन गया । जमनी भ्ौर इठली 
नष्ट हो गए तथा क्षिटेन भौर फ्राँस तृतीय श्रेणी के राष्ट्र बन नए | विश्व-नेतृत्व 
यूरोप के हाथों से निकल कर संयुक्त राज्य झमेरिका तथा सोवियत संघ के हाथों में 
झा गया । महायुद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि ग्रव संसार में दो ही महाशक्तियाँ रह गई 
हैं---संयुकत राज्य प्रमेरिका और सोवियत संघ । अब ये दोनो ही देश प्रथम श्रे शी के 
राष्ट्रो के रूप में उदित हुए झौर युद्धोत्तः विश्व तेजी से इनके प्रभाव-क्षेत्रों मे बेंटने 
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लगा। दोनों राष्ट्र मानव-चिन्तन की दो प्रत॒ल विचारबाराप्रों के प्रतीक बन गए । 
सोवियत सघ साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधि बना तो संयुक्त राज्य अमेरिका 
लोकतन्त्रवादी आर्काक्षां का पक्षघर वन गया । दो शिविर प्रकट हुए-सयुक्त राज्य 


प्रमेरिका के नेतृत्व में ए'जीवादी शिविर और सोवियत सघ के नेतृत्व मे साम्यवादी 
शिविर । 


संयुक्त राज्य श्रमेरिका का महाशक्ति के रूप में उदय 
द्वितीय महायुद्ध के बाद सयुक्त राज्य अमेरिका के उदय को एक “महाशक्ति' 
($0ए9थ 70४८7) के रूप मे समभमे के लिए यह आवश्यक है कि हम यह भी देखें 
कि द्वितीय महायुद्ध से पहले तक सयुक्तराज्य अमेरिका की क्‍या स्थिति थी, क्या 
रीति-नीति थी । 
द्वितीय महायुद्ध से पूर्वे अमेरिका 
सयुक्तराज्य श्रमेरिका महायुद्ध के पूर्व से ही एक समृद्ध और शक्तिसम्पन्न देश 
था, लेकिन उसे 'महाशक्ति' का वह स्तर प्राप्त नही था जो युद्धोत्तरकाल मे प्राप्त 
हुम्ना | द्वितीय महायुद्ध से पूर्व तक वह यथासम्भव पृथकतावादी नीति का अनुसरण 
करता रहा । राष्ट्रपति जैफरसन ने सन्‌ 80! में इस नीति को इन शब्दों में स्पष्ड 
किया था--शान्तिपूर्णो व्यापार सवके साथ, भभट पैदा करने वाली सन्धियाँ किसी 
के साथ नहीं ।” इसका झ्राशय यही था कि अमेरिका यूरोपीय देशों के साथ व्यापार 
करेगा, लेकिन यूरोपीय राजनीति के जाल में नही फेंसेगा । सन्‌ 823 मे प्रमेरिका 
की विदेश नीति में सुप्रसिद्ध 'मुनरो सिद्धान्त! ()४७०7०४ 7000ध776) का प्रवेश 
हुआ । राष्ट्रपति मुनरो ने एक ओर तो यह कहा कि श्रमेरिका यूरोपीय विवादों से 
पृथक्‌ रहेगा, लेकिन दूसरी झोर यूरोपीय राज्यो को यह चेतावनी भी दी कि वे 
भ्रमेरिकी महाद्वीप में साम्राज्यवादी चेप्टाओं से दूर रहें | यदि अमेरिकी गोलार्द्धँ मे 
हस्तक्षेप किया गया तो इसे संयुक्त राज्य भ्रमेरिका अमैनत्रीपूर्ण कार्यवाही समकेगा । 
दूसरे शब्दों में, मुनरो सिद्धान्त का प्र्थ था--तुम पृथक रहो, हम भी पृथक्‌ रहेंगे ।' 
प्रथम महायुद्ध तक मुनरो सिद्धान्त शौर पृथकृतावादी नीति का मेल भली-भाँति 
चलता रहा । लेकिन महायुद्ध श्रारम्भ हो जाने पर अमेरिका के लिए इस परम्परागत 
नीति पर चलते रहना सम्मव नहीं रहा | प्रारम्म में तट॒स्‍््य रहने के बाद अमेरिका 
भी मित्रराष्ट्रों के पक्ष में धुद्ध मे कृद पड़ा । इससे मित्रराष्ट्रो की शक्ति मे भारी 
वृद्धि हो गई भौर विजयी जमेती पराजित जमंती में बदल गया । 
प्रथम महायुद्ध समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति बिल्सन ने प्पने देश को 
अस्तर्राष्ट्रीयताबांद के मार्ग पर चलाना चाहा, लेकिन अमेरिकी काँग्रेत इस बात के 
लिए तैयार नही हुई | सीनेट के विरोध के कारण श्रमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य तक 
नदी बन सका | इस प्रकार अमेरिका में यूवकतावादी मोँति का पुनरोदय हुमना। 
सन्‌ 920 से 932 तक भ्रभेरिका के राजनीतिक क्षितिज पर रिपब्लिकन दल 
छापा रहा झौर पृषक्तावाद (750]3000ंज्वा)) का बोलवाला रहा । इस नीति के 
झनुसरण के कारण अमेरिका को विश्व में “महाशवितर! का स्तर प्राप्त नही ही 
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सकता था। मार्च, 937 में फ्रेंकलिम रुजवेल्ट के राष्ट्रपति बनने पर भ्रमेरिका 
पृथकताबाद से भ्रन्तर्राष्टीयतावाद की झ्रोर मुड़ने लया । फिर भी अमेरिका चाहता 
यही था कि मित्रराष्ट्रों के साथ सहानुभूति रखते हुए भी यूरोप के मामलों से 
यथप्साध्य पृथक्‌ रहे । सन्‌ 937 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक भाषण दिया जिसे 
अमेरिकी विदेश नीति में परिवर्तन का द्योतक कहा जाता है | शिकागों में दिया गया 
यह भाषण “क्वारण्टीन वक्तुता' (00878॥008 592००॥) के नाम से विख्यात है । 
इस भाषण से यह स्पष्ट हो गया कि प्रमेरिका ने अन्ततोगत्वा प्रहस्तक्षेप और 
तटस्थता की नीति से हटने का निश्चय कर लिया है और शान्तिप्रिय राष्ट्रीं के साथ 
सहयोग कर जमंनी, जापान, इटली जैसे उम्र राष्ट्रों के विझद्ध सयुकत कार्मवाही का 
समर्थन किया है। श्रव प्रमेरिका यूरोप की राजनीति में रुचि लेने लगा । भ्रनेक 
ऐसी घटनाएँ हुई! जिनमे स्पष्ट हो गया कि अमेरिका श्रव अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से 
उदासीन नही रहना चाहता | वह एक सबल झ्ौर सुदृढ़ देश के रूप में प्रल्तर्राष्ट्रीय 
जगत में प्रपनी प्रतिष्ठा चाहता है । 
द्वितीय महायुद्ध काल में अ्रमेरिका 

द्वितीय महायुद्ध का विस्फोट होने पर प्रमैरिकरा में इस प्रश्न पर गम्भीर 
मतभेद रहा हि वह युद्ध में सम्मिलित हो या नहीं । लेकिन जब 7 दिसम्बर, 94] 
को जापान ते परललहाबंर के प्रमेरिकी नौ सैनिक झड्डे पर बम वर्षा कर दी तो 
8 दिमम्बर को ही प्रमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस 
प्रकार प्रव "पुरानी दुनिया” तक सीमित युद्ध नई दुनिया! में भी प्रवेश कर गया झौर 
प्रमेरिका जैसा सत्रत तथा साधन-सम्पन्न राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रास ग्रादि मित्रराष्ट्रों के पक्ष 
में मैदान में श्रा गया । महायुद्धकाल में अमेरिका ने प्रपती महान्‌ सेनिक शक्ति का 
प्रदर्शन किया जिससे शत्रुराष्ट्रों (जमंती, जापान, इटली ग्रादि) की पराजय निश्चित 
हो गई । युद्ध के दोराम अमेरिका ने मित्रराष्ट्रों के पक्ष मे प्रपने सैनिक भी भोंके, 
उन्हे शस्त्रास्‍्त्र भी दिए प्रोर उनके लिए डॉलर की थैलियाँ भी खोल दीं! इस 
सेनिक और झ्राथिक सहायता ने अ्रमेरिका का सिक्‍क्रा जमा दिया और एक 
हाशविति' के रूप मे उदय होने का उसका मार्ग प्रशस्त हो गया । 
द्वितीय महायुद्ध के वाद अमेरिका एक 'महाशक्ति' के रूप में 

द्वितीय महायुद्ध सयुक्तराज्य अमेरिका के लिए प्रच्छन्‍्न रूप में एक वरदान 
सिद्ध हुपा । प्रथम महायुद्ध ने अमेरिका को एक ऋणोी राष्ट्र से ऋणदाता राष्ट्र 
का रूप दिया था और द्वितीय महायुद्ध ने श्रधिक्रांश विश्व को उसके आधिक प्रमुत्व 
पे झ्राच्छादित कर दिया । कारण स्पष्ट था कि महायुद्ध मे श्रमेरिका को उस धोर 
विनाश का सामना नही करना पड़ा जिसका ग्रन्य मित्र और शज्रुराष्ट्रों को करना 
पड़ा था। जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, इटली, फ्राँत प्रादि सभी राष्ट्र भयंकर बमवर्पा के 
शिकार हुए थे और ब्रिटेव को छोड़कर इन सभी देशां की भूमि पर रकतरंजित युद्ध 
हुए थे । सौभाग्यवश ग्रमे रिका ही इस दुर्देशा से वद्या रहा $ न उसकी भूमि पर युद्ध 
लड़ा गया झौर न उसे दूसरे देशों के समान कूर वमवर्षा का शिकार होना. ' 
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इमीलिए जहाँ युद्धकाल में दूसरे देश भाथिक और ओचद्योगिक दृष्टि से भ्रस्त-व्यस्त 
हो गए, वहाँ धमेरिका को प्राथिक समृद्धि पर कोई झ्राँच नहीं झ्ाई । युद्ध के बाद 
यूरोप का चित्र दर्देनाका था, सैनिक हृष्टि से यूरोप के राष्ट्र अत्यधिक दुर्बेल ये, 
प्राधिक हृष्टि से वे लगभग मौत के मुह में थे, वहाँ अमेरिका इन सब कठिनाइयों 
प्रौर दुर्दशाओ्ों से बचा हुआ था । सैनिक हृष्टडि से भी वह अ्रत्यधिक सब था और 
प्राधिक हृष्टि से भी । इसीलिए उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई झौर अब 
वह सैनिक, राजनीतिक और आ्ाथिक तोनों ही इृष्टियो से पूजीवादी जगत्‌ का नेता 
बन गया । युद्धकाल में उसका उत्पादन गिरते के बजाय बढ़ा । ग्रोौद्योगिक उत्पादन 
में लगभग 50 प्रतिशत और कृषि उत्पादन मे लगभग 36 प्रतिशत की बुद्धि हुई । 
अणु बम का रहस्य भी उसके पास था, जापान पर अ्रणु बस गरिराकर वह अ्रपनी 
भद्दानू विनाशक क्षमता का परिचय दे चुका था । प्रतः स्वभावतः युद्ध से पीड़ित 
भौर ध्वस्त राष्ट्र उसके भण्डे के नीचे श्रा खड़े हुए भौर उन्होंने उसका नेतृत्व 
स्वीकार कर लिया ॥ जिस सोकतन्त्वादी जगत का नेतृत्व पहले ब्रिठेन के हाथों में 
यह प्रव संयुयत राज्य प्रमेरिका के हाथो में भ्रा गया । प्रत्येक देश उत्तकी सहायता 
पाने के लिए लालापित था ॥ 

28 ध्रवतूबर, !945 को प्रमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्र,मैन ने 
प्रमेरिकी विदेश नीति के जिन “बारह सूत्रो/ (7४८४६ ९०७5) की घोषणा की 
उमसे यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका भ्रत्र नेतृत्व” से पीछे नहीं हटना चाहत&# 
“महाशक्िति! की प्रपती भूमिका निभाने के लिए हृड इन बारह सूत्रों में मुख्यतः सिम्त- 
लिपित सूत्र प्रमेंरिका की महृत्त्वाकाक्षा को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं-- 

(क) अमेरिका चाहता है कि जिन देशों से सर्वोच्च प्रमुसता के भ्धिकार 

बनपूर्वक छीने गए थे, वे उर््हें वापस किए जाने चाहिए । 

(छल) प्रमेरिका किसी मित्र देश में, जनता की सहमति के बिना करिए गए, 

किसी प्रादेशिक परिवर्तेन को स्वीकार नहीं करेगा । 

(गे) भरमेरिका देखेगा कि स्वशासन के योग्य देशों को विदेशी हस्तक्षेप के 

बिना भपने शासत का स्वरूप चुनने में स्वाधीनता मिले | 

(प) प्रसेरिका प्रपने साथियों के साथ सहयोग करते हुए पराजित देशों में 

शाम्तिपूर्स सोफतन्धीय शासन की स्थापना के लद्य पर चलेगा! । 
(४) भमेरिका ऐसी किसी सरकार को मान्यता नहीं देगा जो विदेशी 
शक्ित द्वारा झिसी देश पर दलपूर्वक योपी गई हो । 

(थे) विउउ में कब्ने माल की प्राप्ति घोर व्यापार में सब देशों कों 
सवउन्त्रता होनी चाहिए $ 

(छ) प्रमेरिका विर३ में विधार प्रभिश्यत्रित प्रौर पर्म छो स्वतस्थता की 
सृद्धि बा प्रयरत झरेया । 

[ह) विश में दरिद्रता दूर दस्‍ते घौर जोवत-स्‍्तर ऊँवा उठाने के खिए 
सब देशों में पूर्ण प्रादिक सद॒दीव हीना चाहिए । 
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ये नीति-बिन्दु अमेरिका की महत्त्वाकाँक्षा के प्रतीक ये जिनमें अमेरिका 

मानो यह कह रहा था कि उसने दुनिया को बचाने, सुधारने तथा दुनिया में अपनी 
सरकारें स्थापित करने का ठेका ले लिया है । इन उद्देश्यों में श्रमेरिका के 'डॉलर 
साम्राज्यवाद! की गूज थी । झमेरिका भव पृथकतावादी नीति से बिलकुल हट चुका 
था अर्थात्‌ यह नीति अमेरिका के लिए अब्र मृत हो चुकी थी। अमेरिका ने अब 
राजनीतिक, सैनिक और ग्ाथिक्र हस्तक्षेप क्री नीति पर चलना णुरू कर दिया था। 
उसकी चुनौती देने वाला एकमात्र राष्ट्र सोवियत सघ था। अत. प्रमेरिका के 
नीति-निर्माताओों और प्रशासको ने यह्‌ निश्वय कर लिया कि उनका देश प्रत्येक 
स्तर पर सोविण्त सघ के प्रभाव श्रोर साम्यवाद के प्रसार को रोकेगा । इसे 
'ग्रवरोध नीति! (?०॥०ए ० (०॥४॥7०॥५) की संज्ञा दी गई । इसके फलस्वरूप 
मार्शल योजना का निर्माण हुम्रा जिस पर अप्रेल, 948 में प्रमेरिकी काँग्रेस ने 
स्वीकृति की मोहर लगा दी । इस योजना का उद्देश्य युद्ध द्वारा ध्वस्त मूरोप, का 
पुनरुद्धार कर उसे 'साम्यवाद से बचाना! था। इस योजना के अन्तगंत चार - वर्ष 
(]947-5) में प्रमेरिका ने यूरोप को लगभग ] मिलियन डॉलर की सहायता 

दी । इस नीति के दो स्पष्ट परिणाम दृष्टिगोचर हुए--एक झ्ोर तो पश्चिमी यूरोप 
आधिक पतन और साम्यवादी श्राधिपत्थ से वच गया तथा दूसरी औ्लोर प्रमेरिका 

पश्चिमी जगतु का सर्वेमान्य नेता वन गया । 


'हाशक्ति! के रूप में प्रमेरिका के इरादे तब और भी स्पष्ट हो गए जब 
जनवरी, 949 में राष्ट्रपति ट्र,मैन ने प्रसिद्ध 'चार सूत्री कार्यक्रम! (8007 ९००७5 
97०ह7५॥78) की घोषणा की | ट्र मैन ने यह स्पष्ट कर दिया कि संयुक्त राज्य 
प्रमेरिका मे विश्व के प्राथिक पुनछद्धार का बीड़ा उठाया है, भाक्रमण के विरुद्ध 
स्वतन्त्ता-प्रेमी राष्ट्रों को सुदृढ़ बनाने का निश्चय किया है और अल्पविकसित देशों 
के उत्थात के लिए पुनः प्राविधिक सहायता देने का निर्णय किया है। इस कार्यक्रम 
के मूल में भ्रमेरिका के राष्ट्रीय हिंत निहित थे । मह चार सूत्री कार्यक्रम 'शीत-युद्धा 
का एक शस्त्र था, अ्र्द्ध-विकसित देशों का समर्थन प्राप्त करने की एक कूटनीतिक 
चाल थी । “चार सूत्री कार्यक्रम के फलस्वरूप प्रमेरिकी विदेश नीति का कार्य 
विश्व-व्यापी हो गया | झब॒ यह निश्चय किया गया कि “जहाँ-कही शान्ति भंग 
करने वाली प्रत्यक्ष या परोक्ष झाक्रमण की कार्यवाही होगी, उसे संयुक्त राज्य 
अमेरिका की सुरक्षा के लिए संकट माना जाएगा और प्रमेरिका उस्ते रोकने का पूरा 
प्रयत्त करेगा ।/ 

आ्राधिक क्षेत्र में तो अमेरिका ने अपना नेतृत्व स्थापित कर ही लिया, सैनिक 
क्षेत्र मे भी उसने स्वयं को पूरी तरह एक महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए 
झनेक कदम उठाए । भअन्य देशों के साथ सैनिक सस्धियों ग्रौर पारस्परिक प्रतिरक्षा 
सहायता कार्यक्रम की नीति प्रारम्भ की गई जिसके फलस्वरूप प्रभ्रेल, 7948 में 
नादो (ऐेशग0) की स्थापना हुई । इस सन्धि-संगठन द्वारा संयुक्त राज्य प्रमेरिका 

पश्चिमी यूरोप के साथ सैनिक गठर्वन्धन में बेंध गया । साम्यवादी जगत्‌ के लिए यह 


था 
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एक चेतावनी थी कि वह नाटो के सदस्य-देशों पर ग्राकमण करने का साहत ने करें 
इस सन्वि ने यूरोपीय देशों को एक सुरक्षा-प्रावरण प्रदान किया साफ़ि वे प्रपगे 
आाथिक झौर सैनिक विकास कार्यक्रम तैयार कर सके । इस सम्ध्रि द्वारा प्रमेरिका ने 
यह दापित्व सम्भाल लिया कि वह साम्यवाद धिरोधी किसी भी युद्ध के लिए सदेव 
तैयार रहेगा | 'नाटो-फामू ला' का प्रयोग पउ्रस्य क्षेत्रों में भी किया गया। नादो-सदस्यों 
को सैनिक सहायता दी गई, सदस्य-देशों में सैनिक अड्डे स्थापित किए ग्रए तथा 
विभिन्‍न देशो के साध मैत्री-सन्धियाँ क्रियान्वित की गई । 


सयुक्‍त राष्ट्रसघ में भी श्रमेरिका ने सक्रिय नेतृत्व की भूमिका निभाना 
प्रारम्भ कर दिया। वह सुरक्षा परिषद्‌ मे रूस विरोधी सदस्यों का प्रगुप्ता बन गया 
झौर संयुक्त राष्ट्रमथ “मदहाशक्तियों के दाव'पेंच का अखाड़ा बन गया। जब 
सन्‌ 946 मे सुरक्षा परिपद्‌ में यूनान भम्बन्धी विवाद प्रस्तुत हुम्मा तो प्रमेरिका 
झौर रूस तथा उनके साथी राष्ट्र 'शीत-युद्ध/ को विश्व संध्या में घसीट लाए । संयुक्त 
राष्ट्रसंध पर ग्रमेरिका का प्रभाव व्याप्त हो गया भौर सघ के निरीक्षण में वस्तुत+ 
भमेरिका द्वारा ही यूनान को भ्राथिक भ्रौर सैनिक सहायता दी गई | जब सन्‌ 950 
में कोरिया का गृहयुद्ध छिष्ठा तो मुख्य रूप से श्रमेरिका के प्रयत्नों से ही सुरक्षा 
परिषद्‌ ने उत्तरी कोरिया को प्राक्रमणकारी घोषित कर से निक हस्तक्षेप करमे का 
निश्चय किया । जुलाई, 950 में सयुकत राष्ट्रसघ के भाण्डे के नीचे जिन 6 राष्ट्रों 
की संयुक्त सैनिक कमान की स्थापना हुई उसका सेनापति अ्रमेरिका के जनरल 
मैकार्थर को बनाया गया । प्रमेरिका की प्रवल सैमिक शक्ति के कारण ही संयुक्त 
राष्ट्रसंघ कोरिया-युद्ध मे सफल हो सका । वास्तव में सारा युद्ध प्रमेरिका ने लड़ा, 
केवल उस पर 'लेबल' सयुकत राष्ट्रसथ का लगा था। 
इस प्रकार आथिक, सैनिक झौर राजनीतिक सभी स्तरों पर अमेरिका एक 
महाशक्तति के रूप मे उभर झ्राया । चहुँमुखी प्रयासों के फलस्वरूप प्रमेरिका का प्रभाव 
क्षेत्र निरन्तर विस्मृत होता गया और वह “मुक्त विश्व" (7८८ ५४०४७) का एकछन्र 
नेता बन गया । ग्राज भी अ्रमेरिका विश्व की महाशक्ति नम्बर एक बना हुआा है । 
महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ का उदय 
द्वितीप्र महायुद्ध से क्षतिग्रस्त और श्रस्त-व्यस्त विश्व मे केवल एक ही देश 
ऐमा बचा जो सयुक्‍त राज्य ग्रमेरिका को चुनौती देने में सक्षम था, भौर यह देश था 
सोवियत संघ । यूरोपीय महाद्वीप पर सोवियत संघ ही एक ऐसा राष्ट्र था जो युद्ध 
कालीन महान्‌ क्षतियों के बावजूद शक्तिशाली था । यद्यपि महायुद्ध के कारण लगभग 
2+ करोड रूसी गृहहीन हो गए थे, लाखो रूसी सैनिको और नागरिको को प्राण से 
हाथ घोना पड़ा था और लगभग 8 लाख वर्ग मील रूसी प्रदेश “राख का ढेर! बन 
गया था; तथापि ये सभो बलिदान और संकट रूस के लिए “वरदान” सिद्ध हुए। 
ऐसी अनेक बातें रूस के ब्नुकूल पडी जिनके कारण उसका प्रादेशिक विस्तार हुगश्ना, 
उसके राजनीतिक तथा सैनिक प्रभाव मे वृद्धि हुई और वह विश्व की दूसरी महाशब्िति 
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के रूप में उभर कर सामने झ्राया । द्वितीय महायुद्ध के बाद एक महाशवित के रूप 
में रूस के उदय को भी आवश्यक पृष्ठभूमि में देखना उपयुक्त होगा । 

द्वितीय महायुद्ध से पूर्व रूस 

सन्‌ 97 की महान्‌ बोल्शेविक क्रान्ति ने रूस में जारशाही का भ्रन्त कर 
साम्यवादी शासन की स्थापना की । साम्यवादी रूस ने स्वयं को युद्ध से पृथक्‌ कर 
लिया। पश्चिमी पूंजीवादी राष्ट्रों ने ढस की नई शासन-व्यवस्था को समाप्त कर 
देते का चक्रव्यूह रचा और रूस में सैनिक हस्तक्षेप भी किया, लेकिन ये सारे अयत्न 
निष्फल हुए। सन्‌ 92व के समाप्त होते-होते साम्यवादी सरकार ने अपने पैर पूरी 
तरह जमा लिए । इसके बाद सन्‌ 92] से 934 तक रूस ने “रक्षात्मक पार्थेक्रयँ 
(0८थथाभ्रं४० 902000) की नीति का अनुसरण किया | इस काल में रूस ने 
आ्रात्मरक्षा की दृष्टि से विभिन्‍न शक्तियों के साथ सन्धियाँ सम्पन्स की, उनसे व्यापा- 
रिह् सम्बन्ध स्थापित किए और दूसरे देशों में साम्यवादी प्रचार करना कम कर 
दिया । वह सामान्यतया पश्चिमी देशों की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से अ्रलम रहा शौर 
राष्ट्सूघ की सदस्यता भी उसने ग्रहण नही की । रूस ने पूँजीवादी राज्यों से समभौता 
करते की नीति का झनुसरण किया, किन्तु साथ ही भ्रन्य देशों में साम्यवादी क्रान्ति 
फैसाने का प्रयत्न भी करता रहा । अत. पश्चिमी राज्य रूस को प्रविश्वास श्रौर 
सन्देह की दृष्टि से देखते रहे । अमेरिका ने सन्‌ 933 में रूस को मान्यता प्रदान 
की । दोनो देशों के बीच एक सन्धि हुई जिसमे दोनों ने एक दूसरे की प्रादेशिक 
प्रखण्डता की सुरक्षा का श्रौर विरोधी प्रचार करने वाले दलों के दमन का वचन 
दिया । यह सन्धि रूस के लिए बहुत हितकर थी क्योंकि इसके बाद ही रूस की 
साम्यवादी सरकार को संसार की सभी बड़ी शक्तियों ने मान्यता प्रदान कर दी । 
सभ्‌ 934 में रूस राष्ट्रसंघ का सदस्य बन गया | भ्ननेक देशो के साथ उनकी संधियाँ 
हुई । सन्‌ 936 तक रूस एक विशाल शक्तिसम्पन्त देश गिना जाने लगा। इस 
प्रकार रूस के लिए एक महाशक्ति बनने की प्रृष्ठभूमि तैयार हो गई। रूस को जमेनी 
की श्रोर से झआशका थी, भ्रतः सन्‌ 939 भें उसने जमेनी के साथ धनाक्रमण 
समभोता कर लिया। यह समभौता पश्चिमी देशों को भ्राश्च्येंचकित कर देने वाला 
था क्‍योंकि वे तो जमेनी को रूस पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रहे थे । 
इस सप्य रूस का सारा कूटनीतिक खेल एक बहुत ही कुशल शौर मेघावी खिलाडी 
जैसा था जो यह भलीभांति जानता था कि पश्चिमी देश विश्वासघात कर रहे हैं 
श्ौर जरंनी पर भी भरोसा नही किया जा सकता । इसीलिए रूस भीतर ही भीतर 
स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए निरन्तर सैनिक तैयारियाँ भी करठा रहा । 
द्वितीय महायुद्ध काल में रूस 
सितम्पर, 939 में द्वितीय महायुद्ध छिड गया। रूस प्रारम्भ में तटस्थ 

रहा, लेकिन जून, 94 में जमेन-प्लाक्रमण होने पर वह पूरी शक्ति के साथ युद्ध 
में कूद पड़ा । युद्धकाल में भ्रनेक उतार-चढ़ाव झ्राएं, लेकिन रूसी सेनामों ने प्रपनी 
युद्ध-कन्ता, हृढ़ता मौर वीरता का सिउ्क्ना जमा लिया । भारी क्षति सहने के दावा” 


88 अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


रूस का एक विजयी राष्ट्र के रूप में उदय हुआ भौर ये रूसी सेनायें ही थी जिन्होंने 
सबसे पहले बलिन के सर पर चोट की । जब जमंन-राजघानी बलिन पर मित्रराष्ट्रों 
का अधिकार हुप्रा तो बलिन चार भागो में विभाजित हुम्रा जिनमें एक भाग पर 
रूस का कब्जा रहा । युद्धकाल में जो प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए तथा मिद्रराष्ट्रों के 
साथ रूस के जो समझौते हुए उनमे रूस ने भ्रपने हितो की पूरी तरह रक्षा क्री। 
यूद्धकाल में ही उसने भ्रपनी प्रादेशिक सीमाग्रो का भी विस्तार कर लिया। 

रूस क॑ पक्ष में महायुद्ध के परिणाम और “महाशक्ति' के 

रूप में रूस का उदय 

महायुद्ध मे बलिदान और सकट रूस के लिए “वरदान” सिद्ध हुए। महायुद्ध 
के परिणामों और महायुद्ध के बाद अपनाई गई नीतिथो के कारण रूस भस्‍न्‍्तर्राष्ट्रीय 
जगत्‌ में महाशक्ति” के रूप में प्रतिष्ठित हो गया । 

(क) युद्धकाल में सीमाश्रों का विस्तार--महायुद्धकाल में ही रूस ने भ्रपनी 
सीमाभ्रो का पश्चिम में विस्तार कर लिया झौर पूर्वी केन्द्रीय यूरोप को प्रपने नियंत्रण 
में ले लिया । वास्तव में महायुद्ध में रूस स्पष्ट भौर निश्चित ऐतिहासिक लक्ष्यों को 
लेकर अग्रसर हुमा था | ऐतिहासिक दृष्टि से वह तीन दिशाझ्रो में विस्तार का 
श्राकाक्षी था--पश्चिम की झोर यूरोप मे, दक्षिण की धोर पूर्वी भूमध्यसागर के 
निकटवर्ती प्रदेश में तथा पूर्व मे प्रशान्‍्त सागर की पभ्रोर । इस प्रादेशिक विस्तार के 
झतिरिक्त रूस यह भी चाहता था कि पडोसी यूरोपीय देशो पर भी उसका प्रभाव 
जम जाए । महायुद्ध ने रूस को इन ऐतिहासिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का अवसर 
दिया । सन्‌ 98 में रूस को जितने भू-भाग की हानि हुई थी उसे उसने पुनः 
प्राप्त कर लिया | रूस मे अ्रपनी सीमा में (इतिहास मे पहली वार) सभी रूसी 
श्रावादी वाले क्षेत्रों को सम्मिलित किया, पूर्वी यूरोप में भ्रपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार 
किया ओर सुदूरपुर्वे मे श्रपनी स्थिति सुहृढ बनाए रखी । अवश्य ही पूर्वी भूमध्यसागर 
के सम्बन्ध मे रूस अपने ऐतिहासिक लक्ष्य प्राप्त नही कर सका | 

(खत) पूर्वो यूरोप में सोवियत प्रभुता का विस्तार--महायुद्धकाल मे पूर्वी 

यूरोप के लगभग सभी देशो को लाल सेना ने जर्मन दासता से मुकित दिलाई थी श्र 
इन देशो की साम्यवादी पार्टियों ने जमंती के विरुद्ध छापामार सघर्षो का नेतृत्व किया 
था । युद्धोपरान्‍्त इन देशों में राजनीतिक सत्ता भी साम्यवादियों के हाथ में आई 
और सोवियत रूस के लिए इस क्षेत्र मे अपने प्रभुत्व का विस्तार का मार्ग सरल हो 
गया । युद्ध के उपरान्त सन्‌ 948 तक की तीन वर्ष की प्रल्पावधि में ही यूरोप के 
सात देश पूरी तरह 'लाल' वन गए। फरवरी, 945 के याल्टा सम्मेलन में 
रूजवेल्ट, स्टालिन और चचिल ने “विमुक्त यूरोप सम्बन्धी घोषणा” (0९0879४07 
0०॥ ॥.9679४८० 80०7०7८) पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन स्टालिन ने याल्टा-भावना 
को झुकराते हुए पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रमुत्व का विस्तार कर दिया। उसने सन्‌ 
]947 झभौर सन्‌ 948 की सन्धियो द्वारा फ्निलैण्ड को भी अपने नियन्त्रण में ले 
लिया । फिनलैण्ड की स्वतन्त्रता तो कायम रही, लेकिन उसे यह वचन देता पड़ा कि 
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वह रूस विरोधी विदेश नीति नहीं झपनाएगा । स्टालिन ने पूर्वी यूरोप में साम्यवादी 
सरकारों की स्थापना करायी भौर इस प्रकार सोवियत राष्ट्रीय सुरक्षा-पंक्ति को 
सुहृढ बनाया । इन देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों के विकास के लिए भी समझौते 
किए गए। सन्‌ 947 की 'मोलोटोव योजना में पूर्वी यूरीप के साम्यवादी देशों के 
प्राधिक पुनर्मिर्माण के लिए उनके भौद्योगीकरण पर बल दिया गया । पोलैण्ड, 
चैकोस्लोवाकिया, हगरी के साथ व्यापारिक सन्धियाँ की गई' । पूर्वी यूरोप के देशों के 
साथ झाधथिक सहयोग फो घमिष्ठ बनाने के लिए सन्‌ 949 में पारस्परिक झाधथिक 
सहायता परिषद्‌ (000्रपणं] 00 80०7076 (एप ह$झं॥४700---00॥. 
(००, ) स्थापित की गई | यह 'कौम-कौन” पश्चिम द्वारा स्थापित 'यूरोपीय पुन- 
निर्माण कार्यक्रम! (8प्रा०फ०॥॥ २९८००ए९८७ ए70ट्टाक्षणा०--४., 8, ?.) की एक 
प्रकार से जवाबी कार्यवाही थी | सोवियत सघ मे पूर्वी यूरोप के देशों के साथ सैनिक 
सन्धियीं युद्धकाल में हो की जा चुको थीं । इसके बाद माचे, 946 से श्रप्नेल, 949 
तक 7 द्वि-पक्षीय सन्धियाँ की गई । भ्रागे चलकर मई, 955 में इन देशों ने 
वारसा पैक्ट पर हस्ताक्षर किए भ्रौर इस प्रकार सोवियत संघ के साथ ये देश श्रौर 
भी प्रधिक हढ़ता से बंध गए । 

रूस क्य प्रादेशिक प्रमुत्व-विस्तार वस्तुतः झ्राश्व्यंजनक था । सन्‌ 939 में 
रूस ने भ्रपने क्षेत्र मे लगभग 27 करोड 40 लाख वर्गमील की वृद्धि कर ली शौर 
साथ ही लगभग 36 करोड़ वर्गमील क्षेत्र के सात राज्य मास्को के समर्थक बन गए। 
इन देशों के प्रतिरिक्त भ्रधिक्ृत पूर्वी जमंनी भी रूसी सरक्षण में ही था भौर वहाँ 
समाजवाद के सिद्धान्तो पर झाषारित शासन-प्रणाली कायम की जा चुकी थी। 

(ग) आ्रान्तरिक क्षेत्र में सुदृढ़ता--किसी भी देश की झान्तरिक शवित उसे 
प्रन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाने में बहुत सहायक होती है । द्वितीय महायुद्धकाल मे 
यद्यपि रूस को भारी भटके लगे, रूसी जन-घन की भयावह हानि हुई, तथापि रूस में 
साम्यवादी शासन-व्यवस्था की नीब कमजोर नही हुई | विपुल संकटों को केलकर 
भी रूस विजयी हुआ, झत: प्रान्तरिक क्षेत्र मे स्टालिन का और उसके शासन का 
पूर्ण प्रमुत्व स्थापित हो गया । सैनिक ग्रुट का प्रभाव समाप्त हो गया झौर साम्यवादी 
दल में जो भ्रवाँछुनीय तत्त्व थे वे भी स्टालिन का लोहा मानने लगे । 

(घ) विश्व में साम्यवादी क्रान्ति का प्रसार-जिस स्टालिन ने प्रथम महायुद्ध 
के बाद ट्रॉ सकी के विश्व-क्रान्ति के विचार का विरोध किया था, वही द्वितीय महायुद्ध 
के बाद इस नीति का प्रबल पोषक बन गया । साम्यवादी क्रान्ति को दूसरे देशों में 
फैलाने के लिए स्टालिन के नेतृत्व में रूस ने विभिन्न उपायो का सहारा लिया । यूनान 
के गृह-युद्ध मे यूनानी साम्यवादियों को पड़ोसी साम्पवादी देशों के माध्यम से सहायता 
पहुँचाई गई। तृतीय श्रन्तर्राप्ट्रीय (प्रशांत पशा्यणंणा#) के विश्वव्यापी 
ऋरान्तिकारी कार्यों को सम्पन्न करने के लिए सन्‌ 947 में विभिन्न देशों में समस्यवादी 
पाटियों के नेताप्रो ने वेलग्रेड में 'कॉमिलफार्म! को स्थापदा की। इसका उद्देश्य 
विश्वव्यापी साम्यवादी झान्दोलन का नेतृत्व करना था। स्टालिन चाहता था कि 


90 प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


पूर्व भर पश्चिम में रूसी सांम्राज्य का विस्तार हो, रूसी सीमाप्नों पर रूप समर्थक 
राज्यों की सरकारें स्थापित हों भौर पुराने बुजु ग्रा साम्राज्य नष्ट हो । इन्हीं उद्द श्पों 
से प्रेरित होकर स्टालिन ने विश्व समस्यात्रों के समाधान में समझभौतावादी नीति न 
अपनाना ही उचित समझा | वह प्रड़गेवाजी की नीति पर चलकर शान्ति-व्यवस्था 
को टालना चाहता था ताकि संसार की स्थिति सोवियत सध के लिए झौर भी 
अनुकुल हो जाए । 

(ड) लोह-भ्रावरण को नौति--स्टालिन को भय था कि यदि पाश्चात्य 
लोकतन्त्र के जीवाणु सीवियत संघ में प्रवेश कर गए तो वह साम्यवादी शासन के 
लिए एक झशुभ बात होगी । इसीलिए उसने लोहन्ग्रावरण ([00 एणं79) की 
नीति अ्रपनाई ताकि रूप को सभी प्रकार के पश्चिमी प्रभावों से प्रछुता रखा जा 
सके । महायुद्ध के तुरन्त वाद सयुक्त राज्य अमेरिका झौर पश्चिमी राज्यों ने साम्यवाद 
के विरुद्ध जोर-शोर से जहरीला प्रचार शुरू कर दिया। साम्यवादी देशों के इर्दे-गिर्द 
अज्ञात रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए जिनके नाम “झ्राजाद हगरी रेडियो”, 'प्राजाद 
पोलैण्ड रेडियो' आदि रखे गए | किन्तु स्टालिन भी पूरा 'घाध' था | उसने विभिन्‍न 
प्रतिबन्ध लगाकर साम्यवादी जग्रत्‌ के चारों झोर ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि 
साम्यवाद-विरोधी प्रचार प्रवेश न कर सके । स्टालित ने रूस श्रौर धूर्वी यूरोप के 
साम्यवादी देशों को गैर-साम्यवादी देशों के सम्पर्क से पृथक्‌ रखने का मिश्चय कर 
लिया था । कठोर कानूनों द्वारा सन्‌ [945 से ही रूसियों का वाह्य जगत्‌ के साथ 
सम्पर्क रोक दिया गया । उदाहरणार्थे, एक कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि 
युद्ध के समय रूस में प्राए हुए विदेशी सैनिक्रों के साथ जिन रूसी स्त्रियों ने विवाह 
किया था वे अपने पतियों के पास विदेश नहीं जा सकेंगी। एक अन्य कानून द्वारा 
विदेशियों के साथ सोवियत नागरिकों के विवाहों पर रोक लगा दी गई । विदेशी 
राजदूतों प्रोर पत्र-प्रतिनिधियों के साथ भी बहुत कठोरता का व्यवहार किया 
गया । विदेशों में स्थित सोवियत राजदूतों पर भी कठीर अनुशासवात्मक प्रतिबन्ध 
लगाए गए । 

(च) “शान्तिवादी भ्ान्दोलन' कही कूटनोति--सोवियत रूस के पक्ष मे एशिया 
और प्रफ्रीका का समर्थन प्राप्त करने के लिए सोवियत संघ ने युद्ध के कुछ सभय ही 
बाद 'शास्ति आन्दोलन” (76४०७ 0#6८0०४८) आरम्भ किया । पूँजीवादी पश्चिम 
को “युद्ध-लोखुप” (फा- (००8०) कहा गया। सन्‌ 950 में स्टॉकहोम विश्व- 
शान्ति समिति द्वारा ग्राणविक भायुधो पर बिना शर्ते प्रतिबन्ध लगाने की भ्रपील पर 
उचित समय पर लगभग 50 करोड लोगों के हस्ताक्षर प्राप्त कराएं गए । इस शान्ति 

आन्दोलन ने एशिया श्र अफ्रीका की विशाल जनसख्या को बहुत प्रभावित किया । 
वे साम्यवाद की झोर आकर्षित होने लगे तथा सोवियत संघ को पश्चिम की तुलना 
में ग्रधिक शान्तिप्रिय और साम्राज्य विरोधी मानने लगे। साम्पवादियों ने इस 
आन्दोलन में सब देशों के मजदूरों, स्त्रियों ओर वच्चों से सहयोग माँगा। जहाजी 
श्रमिकों मे यह प्रचार किसा गया कि अमेरिका से शम्त्रास्त्रों को लाने वाले जहाजों 
से माल न उतारा जाए और हड़ताल कर दी जाए । प्रचार की दृष्टि से शान्तिवादी 
ग्रान्दोलन को श्रारम्भ करने में पर्याप्त सफलता हुई | यद्यपि स्टालिन अपने अनुदार 
इृष्टिकोश के कारण इस आन्दोलन से रूस को झ्धिक लाभान्वित नहीं कर सका, 


संयुक्त राज्य प्मेरिका भ्रौर सोवियत संघ का महाशवितियों के रूप मे उदय 9| 


तथापि विश्व के देशों में रूसी शक्ति भ्रौर रूसी क्षमता की चर्चा होने लगी । पश्चिमी 
देश भी यह समझ गए कि यदि पूंजीवादी ग्रुट मे अमेरिका जँसी महाशकित है ती 
साम्यवादी गुट में रूस जंसी महाशक्ित है जो प्रमेरिका को टवकर देने में सक्षम है 

(छ) रूस द्वारा विनाश के घावों फो धो डालना--रूस ने महायुद्ध के फोडों 
की थोड़े ही समय में श्राश्वयंजनक रूप से मलहम-पट्टी कर ली । रूसी नागरिकों में 
प्रात्म-विश्वास का श्रभूतपुर्वे प्रादुर्भाव हुआ । रूस से समाजवादी पद्धति के कररा, 
दुत गति से अपना पुन्तिर्माण कर लिया झौर नाजी झ्राक्रमर। की कड़वी स्मृतियों 
को मिटा डाला । युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी रूसी सेना मे कोई विशेष कमी 
नहीं की गई, इसके विपरीत श्राधुनिकतम शस्त्रासत्र बनाने पर विशाल धनराशि व्यय 
की गई । 

(ज) प्रण-शक्ति पर प्रमेरिका के एकछत्र स्वामित्व को भंग फरना--सैनिक 
स्तर पर सच्चे भ्रयोँ में एक महाशक्ति बनने के लिए यह आवश्यक था कि रूस भी 
भ्रमेरिका के समान श्रणु-शक्ति का स्वामी बनता । रूस मे इस दिशा मे प्रारापणा से 
चेष्टा की भर भ्रगस्त, 953 में श्रपना प्रथम श्राणविक विस्फोट किया । इससे रूस 
की प्रतिष्ठा में चार चाँद लग गए तथा उद्चे सयुक्तत राज्य अमेरिका का वास्तविक 
प्रतिद्वन्द्दी माना जाने लगा । रूस ने भ्रल्पकाल में ही विभिन्न प्रकार के प्रणु-पआयुधों 
श्र श्रणु-बमों का निर्माण कर श्रमेरिका के लिए गम्भीर चुनौती प्रस्तुत कर दी । 

(ऋ) मोटो के जवाब में वारसा-पेक्ट--पश्चिमी राष्ट्रों और श्रमेरिका के 
सैन्य-संगठन के जवाब में रूस ने भी ऐसे समगठनों की स्थापना की। सन्‌ 955 में 
वारसा-पैक्ट की स्थापना कर नांटो की ईट का जवाब पत्थर से दिया गया । विभिन्न 
राष्ट्रों के साथ सैनिक सन्धियाँ की भी गई । 

इस प्रकार द्वितीय महायुद्धोत्तर काल में दो महाशक्तियों का उदय हुप्ला-- 
सयुक्‍त राज्य प्रमेरिका झौर सोवियत सध । विश्व में शक्ति के दो प्रमुख केन्द्र उभर 
कर सामने आए और लगभग सन्‌ 954-55 तक विश्व मे हृढ द्वि-भ्रवीयता (पर800 
89009) का बोलबाला रहा। दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे की जबर्दस्त 
प्रतियोगी बन गई भौर दोनो ही के नेतृत्व में दो विरीधी ग्रुटो का निर्माण होता 
गया। महाशक्तियो की प्रतिस्पर्डा विशेषकर यूरोप में वहुत तीघ्र रही जिससे न 

कैवल शीत-युद्ध में तीव्रता आई बल्कि प्रतिद्वन्द्री सन्धियो झौर भनेक सैनिक ग्रुटो का 
निर्माण भी तेजी से हुआ । सन्‌ 955 के प्रारम्भ में स्थिति यह थी कि जहाँ विश्व- 
शान्ति और संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता केवल 59 सम्प्रमु राज्यों तक सीमित थी 
वहाँ भ्रमेरिका और ब्रिटेन एक श्रोर तथा रूस और श्रन्य राष्ट्र दूसरी झोर लगभग 
60 से भी भ्रधिक राज्यों के साथ बंधे थे |? सन्‌ !955 के मध्य द्िन्ध्र वीयता शिथिल 
होने पा श्रौर घारा बहुकेन्द्रवाद (20ए००णाएंशंधा)) की शोर बहने लगी । ,प्राज 
यद्यपि शक्ति के श्नेक केन्द्र कम से कम चार या पाँच उभर झ्ाए हैं फिर भी 
महाशक्ततियों के रूप मे वस्तुतः भ्रमेरिका और रूस की ही गणना की जाती है। 


निकट भविष्य में साम्यवादी चीन और भारत भी महाशक्ततियों का दर्जा पा सर्कगे, 
इसकी सम्भावनाएं प्रबल है| 
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निःशस्त्रीकरण की थात करते हैं तो इसका पर्थ वर्तेमान में उपलब्ध सभी प्रकार के 
शस्त्रो पर प्रतिबन्ध लगाने से होता है । 


निःशस्त्रीकरण कार्यक्रम को कतिपय क्षेत्रों मे 'शस्त्र-नियन्त्ररा (#&।705 
(०77०) कार्यक्रम की संज्ञा दी जाती है। यद माना जाता है दि लिःनस्थीकरस्ा 
के प्नुसार तो राष्ट्रों के पास शस्त्र होने ही नहीं चाहिए, किन्तु पूर्रा निःमरस्थीररण 
कोई नहीं चाहता क्‍योंकि भ्रान्तरिक व्यवस्था, अप्रत्याशित बाह्य प्राह्यण ये रसा 
तथा प्रस्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के निर्वेदन के लिए कुछ शस्त्र सैन्स-न मरेक्षित है, भव: 
समस्या शस्त्र-नियन्त्रण (5णगा5 00700) की है, पूर्ण निःमस्दीब्स्य ही नहीं। 
वेजले डब्ल्यू. पोस्वार (१४०४८७ ७, 705४०) ने ऋररईे नेक ग5३ पिंनश 
#(६७॥॥9 07 878 (०४807 में लिया है छि “निशन्शरन्‍्न अ) प्रमित्राव 
सेनाप्रों और शस्त्रों को घटा देना या समाप्त कर देटा ई जडके अप्-ठियस्वरगा में 
वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जिनेका उद्देश्य युद्ध र दस्मएशद पर दिवागशारी 
परिणामों को रोकता (विशेषकर प्राणविद्व दृंद्ध # द 
सैनाप्नों तथा शस्त्रों को धटाने या न घटाने छा डितेए उध्रचद सटों है 77 



























अ्धिकाँश प्रमेरिको लेखों और सबनलिंद ऋिझनरी # कि्म्वीड्रराा के 
स्थान पर “शस्त्र-नियन्त्रण” शब्द का प्रवोद डिक है ४ संकरिडझ 
सहयोगी निःशस्प्रीकरण पर ही नहीं इन्द्र 
निरपेक्ष दृष्टि से देखने पर शस्त्र-जिदन्त्शा 
होता है जबकि निःशस्त्रीकरख एड 
झ्ौर विवाद करने के लिए मे हे 
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निःशस्त्रीकरण क्यों ? 
शान्ति-स्थापना के लिए 
अपने सामान्य और सार रूप में ति:शस्त्रीकरण की धारणा में विश्व-शान्ति 
और सुरक्षा की श्राशाएं निहित हैं । शस्त्रास्त्र एक राष्ट्र की विदेश-नीति को सैनिक 
दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जिससे युद्ध और संघर्ष की सम्भावनाएँ सदा जीवित जाग्रत 
श्रौर प्रबल रहती हैं । श्री कोहन के अनुसार, “निःशस्त्रीकरण द्वारा राष्ट्रों के भय 
श्रौर मतभेद को कम करके शान्तिपूर्ण समभझौतों की प्रक्रिया को सुविधापूर्ण तथा 
शक्तिशाली बताया जा सकता है ।” 
निःशस्त्रीकरण भौर शान्ति के सम्बन्ध में विचार-मतैक्य नहीं पाया जाता | 
हैडले बुल का तक है कि श्रस्तर्राष्ट्रीय प्रतिद्वन्द्रिता और तनावपूर्णो स्थितियाँ ही युद्ध 
के वास्तविक कारण हैं क्योक्रि इनसे ही शस्त्रास्त्रो की भीषण प्रतिस्पर्दा झ्रारम्भ 
होती है जिसका ग्रन्तिम परिणाम युद्ध और विनाश होता है । प्रो. शूमैन के अनुसार 
संघर्ष की ्राशका ही शस्त्रीकरण् की होड को जन्म देती है और युद्ध की सम्भावना 
से शस्त्रो में वृद्धि होती है । यह मानना कि शस्त्रों के कारण युद्ध होते हैं गाडी को 
घोड़े के श्रागे खड़ा करना है | कुछ विद्वानो का मत है कि शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्डा 
से भनिवायंतः युद्ध नहीं होते शोर यह भी झ्रावश्यक नही है कि नि॥शस्त्रीकरण से 
झवश्यम्भावी रूप में शान्ति और सुरक्षा की स्थापना हो जाएगी । मूल समस्या तो 
ब्रन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की है । विवसी राइट का मत एकदम विपरीत है | उनका 
विचार है निःशस्त्रीकरण को शान्ति तथा सुरक्षा की समस्याप्रों का समाधान नहीं 
माना जा सकता । नि'शस्त्रीकरण से तो युद्ध के बार-वार होने की संम्भावना 
(एल्पृप्रधा००) बढ़ जाती है। शस्ब्रास्त्रों के श्रमाव में राज्य दुमरे राज्यों के 
भाक्रामक कार्यों पौर इरादों का मुकाबला नहीं कर पाते। प्रथम और द्वितीय 
महायुद्ध मुख्यतः इसीलिए हुए थे कि बड़े राष्ट्रों ने निःशस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्दा से 
बचने का प्रयास किया था | 
स्पष्ट है कि निःशस्त्रीकरण का विषय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की अत्यन्त 
जटिल झौर विवादास्पद समस्या है, पर मतभेदों के वावज़ुद इस तथ्य को नही 
दुकराया जा सकता कि निःशस्त्रीकरण समय की माँग है भौर इसके द्वारा श्रन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग तथा विश्वास के नए द्वार खोले जा सकते हैं। यदि हम अपने व्यवहार में 
शान्ति के प्रति रचनात्मक हृष्टिकोश भपना लें तो निःशस्त्रीकरण के प्रयास बड़ी 
सीमा तक सफल हो सकते हैं । 
आशिक कल्याण झौर पुनर्निर्माण के लिए 
निःशस्प्रीकरण के पक्ष में यह भ्राथिक तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि 'शस्त्रो 
की दौड़” के स्थान पर शान्ति के लिए दौड़” शुरू होने पर मानव-समाज की समृद्धि 
यग सार्गे भ्रधिक प्रशस्त होगा तथा विश्व के झौद्योगीकरण प्रौर भ्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
के नूतन यूग का सूत्रपात होगा । संयुक्त राष्ट्रसंघ के एक अध्ययन के भ्नुसार सेना पर 
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होने व'ला संसार का कुल व्यय सन्‌ 97] तक 8700 खरब डॉलर (40250 
लाख रुपये) तक पहुंच गयाथा | सन्‌ 96] से 97] के बीच दस वर्षों मे 
सरकार का रक्षा-व्यय 500 खरब डॉलर (3750 खरव रुपये) से बढ़कर 2000 
सरव डॉलर (5000 सरब दुपये)वापिक हो गया जो विश्व की कुल राष्ट्रीय प्राय 
का साढ़े छः प्रतिशत था । पश्चिमी एशिया में सन्‌ 974 मे प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय 
उत्पादन 845 डॉलर था प्रोर सेना पर प्रति व्यक्ति खर्चे 35 डॉलर | सन्‌ 975 
के वित्तीय वर्ष में भ्रकेले अमेरिका ने 7! देशों को 9-5 मिलियन डॉलर के पक्‍स्त्र- 
शस्त्र बेचे । जरा कल्पना कीजिए कि यदि इस विपुल घनराशि का सदृपयोग विश्व 
की पीडित श्रौर प्नमावग्रस्त जनता के लिए किया जाता तो मानवता का कितना 
भला होता । 


कतिपय क्षैत्रों में कहा जाता है कि निःशस्त्रीकरणा के फलस्वरूप मत्दी का 


दौर शुरू होगा जिसके भीषण परिणाम लोगों को मुगतने पड़ेंगे, साथ ही 
वैज्ञानिक भौर तकनीकी विकास भी पझ्वरुठ हो जाएगा | लेकिन इस प्रकार की 


झ्राशंकाओं में श्रधिक वजन नहीं है | निःशस्त्रीफरण के फलस्वरूप जो रचनात्मक 
वातावरण पनपेगां, उसमें वैज्ञानिक ग्लौर तकनीकी विकास की क्षमताएँ ग्रवरुद्ध नहीं 
होंगी, इसके विपरीत भाथिक समृद्धि के इतने विशाल स्रोत खुल जाएँगे जिनकी झाज 
हम कल्पना भी नहीं कर सकते । श्रवश्य ही हमें “शस्त्रीकृत श्रथव्यवस्था' को 
“निःशस्त्रीकृत व्यवस्था! में परिवर्तित करमे की समस्या का मुकाबला करना पड़ेगा ।? 
समस्याग्रों के शान्तिपुर्णं समाधान के लिए 

निःशस्त्रीकरण से विश्व-राज्य के निर्माण की सम्भावनाएँ बढ़ेंगी, महायुद् 
का सम्भावित खतरा टल जाएगा तथा राष्ट्रों के पारस्परिक विवाद झ्ापसी बातचीत 
द्वारा सुलभाने का मार्ग प्रशस्त होगा, शीत युद्ध का ज्वर कम होगा, प्रातंक के वादल 
छेंटेंगे ग्लौर राप्ट्रों के विवाद बड़ी सीमा तक गोलभेज सम्मेलनो में तय होने लगेंगे । 
नैतिक वातावरण के निर्माण के लिए 

निःशस्त्रीकरणा नैतिक रूप से भी आवश्यक है क्योंकि “किसी भी राष्ट्र को 
यह प्रधिकार नही है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए श्रन्य राष्ट्र की वतंमान ्ौर 
भावी पीढियो के स्वास्थ्य तथा जीवन को रेडियो सक्रिय घूल तथा सामरिक तैयारी 
द्वारा प्रनेक खतरों मे डाले ।” सेद्धान्तिक रूप से नैतिक आधार पर निःशस्त्रीकरण 
का प्रतिपादन उचित है, लेकिन यथार्थवादी राष्दीय राजनीति में इसका विशेष 
प्रभाव नही होता | उदाहरण के लिए, भारत जैसे शान्तिप्रिय राष्ट्र के प्रति चीन 
और पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए इकतरफा निःशस्त्रीकरण का कोई भी कदम 
उठाना देश के लिए प्रात्मघातक होगा । 
आणिवक संकट से बचने के लिए 


प्राज के युग में आरशविक युद्ध एव विनाश से बचने का * एकमात्र मार्ण 


दिनमान, ]2 सितम्बर, 975 एुव जबवरी, 976. 
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रि.शस्त्रीकरण भश्रथवा शस्प्रों पर प्रभावशाली नियन्त्रण ही है। खतरनाक शस्वों पर 
रांक लगाने तथा उर्नहें सीमित कर देने मे चाहे झ्राक्रमण रोके न जा सकें, किन्तु 
उनको कम, मर्यादित और श्रपेक्षाकत कम विध्वंसक बनाया जा सकेगा । निःशस्त्री- 
करण के फलस्वरूप प्रथम तो कोई भी राष्ट्र तुरन्त एवं व्यवस्थित रूप से युद्ध छेड़ने 
में प्रसमर्थ हो जाएगा धौर दूसरे, राष्ट्रों के मध्य दवं पपूर्ण सम्बन्धों में कमी हो जाने 
से राष्ट्रीय हितों के पारस्परिक समायोजन के अनुकूल वातावरण बन जायेगा। 
नाभिकीय तथा प्राणविक शस्त्रास्त्र ही आज राष्ट्रो के मनो को झातंकित किए हुए 
है । दूसरी श्लोर यह तर्क भी दिया जाता है कि झाज महाशक्तियो की नामिकीय एवं 
श्राशुविक शक्ति ने भ्रातंक का जो सन्तुतन स्थापित किया हुआ्नमा है उसी से विश्व में 
शक्ति कायम है, अन्यथा तृतीय महायुद्ध कभी का छिड़ गया होता । इस तक में 
वजन है तथापि यह स्वीकार करना होगा कि युद्ध की निरन्तर सम्भावनाश्रों भौर 
श्राशंकाग्रों से बचने का मार्ग निःशस्त्रीकरण झौर शस्त्र-नियन्त्रण का है, शस्त्रीकरण 
का नहीं । 
निष्कर्प रूप में, भाधुनिक परिस्थितियों मे विश्व के राष्ट्रों के लिए निःशस्त्रो- 
करण का मार्ग भ्रपनाना श्रेयस्कर है । युद्ध और शान्ति का चक्र न कभी मिटा है 
और ने कभी सम्भवत' मिट सकेगा, अभ्रतः प्रयत्त इसी दिशा में होना चाहिए कि युद्ध 
की विनाशक शक्ति घट जाए। इस हृष्टि से नाभिकीय तथा भझ्राणविक हथियारों के 
भावी निर्माण १२ ईमानदारी से पूर्णा प्रतिबन्ध लगाना चाहिए भौर इस प्रकार के 
उपलब्ध हथियारों को विनष्ट कर देना चाहिए | यह कार्य जोर-जबर्देस्ती न होकर, 
स्वेच्छा से होना चाहिए झौर इसके लिए सभी राष्ट्रो को ईमानदारी से परस्पर 
सहयोग करना चाहिए । प्रमेरिका के राष्ट्रीय लक्ष्य एवं उपलब्धियों पर शोघ करने 
वाली समिति ने सन्‌ 960 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि--चूकि महा 
परमाणु-युद्ध सम्वूर्ण विश्व के लिए विनाशकारी होगा भतः बड़े पैमाने पर निःशस्त्री- 
करण के प्रयास हीने आवश्यक हैं । यह तभी सम्भव होगा जब महाशक्ितियाँ 
पारस्परिक भ्रविश्वास और प्रतिस्पर्डा को भुलाकर परमाणु-शक्ति के उत्पादन, 
परमाणु-अस्त्रो के निर्माण, तियन्त्रण एवं वितरणा पर अन्तर्राष्टीय निरीक्षण एवं 
प्रतिबन्ध के लिए सहयोग करने को तैयार होगे । परमाणु-भ्रस्त्रो के परीक्षणों पर 
नियन्त्रण लगाना इस दिशा में महत्त्वपूर्णं कदम होगा ॥7 
द्वितीय महायुद्धोत्तर युग में निःशस्त्रीकररण के प्रयास 
द्वितीय महायुद्ध के बाद के निःशस्त्रीकरणा-प्रयासों को हम मोटे रूप में दो 
भागों में विभाजित कर सकते है--प्रथम भाग के अन्तगंत उस समय तक की वारताएँ 
सम्मिलित की जा सकती हैं जब केवल अमेरिका ही श्रणुबम का स्वामी था; द्वितीय 
आग का झारम्भ तब से माना जा सकता है जब सोवियत-संघ ने भी अ्रणुबम का 
निर्माण कर लिया । निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में पूजीवादी श्रोर साम्यवादी दोनों 
ही ग्रुटीं मे विरोधी दृष्टिकोण मिलता है झौर इस दिशा मे किए जाने वाले प्रयासों 
का क्षेत्र संयुक्त राष्ट्रसंघ भी है तथा निजी वार्ताएँ भी । द्वितीय महायुद्ध के बाद 
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नि शस्त्रीकरण की दिशा मे जो भी प्रयास हुए हैं उन्हे निम्नलिखित शी्कों में 
व्यक्त करना उपयुक्त होगा । 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में नि:शस्त्री करण की व्यवस्था 

संध के चार्टर में निःशस्त्रीकरण को महासभा औौर सुरक्षा परिषद्‌ दोनों की 


ही कार्य सूची में सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद !, 26 एवं 47 में तत्सम्बन्धी 
व्यवस्थाएं हैं । 


सयुक्त राष्ट्रसंघ ने प्रारम्भ से ही निःशस्त्रीकरण की समस्या पर ध्यान देना 
आ्रारभ्भ कर दिया था। जनवरी, 946 में सघ द्वारा अणु-शक्ति झ्रायोग (श॥000 
कराधए/ ए०ागयगांडशंता ) की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य एक ऐसी योजना का 
निर्माण करना था जिसके अन्तर्गत राष्ट्र परमाणु-शक्ति के उत्पादन को अन्तर्राष्ट्रीय 
नियन्त्रस में रखने तथा अ्रणु-शक्ति का प्रयोग केवल शान्तिपूर्णं उद्देश्यों के लिए करने 
को सहमत हो सकें तथा श्राणविक श्रस्त्रो के प्रयोग व उत्पादन पर पूरा नियन्धण 
लगाया जा सके । श्रणु-शक्ति श्राथोग को वाँछित सफलता नहीं मिली | प्रतः 
दिसम्बर, 946 में महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसका श्राशय था कि 
प्रणु-शवित झायोग श्रपने कार्य में तेजी लाए श्ौर सुरक्षा परिषद्‌ शीघ्रतापूरवंक शस्त्रों 
के घटाने तथा उनका नियमन करने की व्यावहारिक योजनाएँ बनाएं । शीक्र द्विपरिषद्‌ 
द्वारा परम्परागत शस्त्र श्रायोग! (४ ए०फांडशंणा णि (ए0एशाएंणवा 
#एएश्याथा।$) गठित किया गया जिसका कार्य केवल परम्परागत शम्ब्रों को सीमित 
एवं नियमित करने सम्बन्धी प्रस्ताव रखना ही था, ग्रणु-शस्त्रों प्रौर विनाश के व्यापक 
साधनों से इसका सम्बन्ध नहीं था ! 


दोनों श्रायोगीं की स्थापना भी हो गई, महाशक्तियों द्वारा विभिन्न प्रस्ताव 
भी प्रस्तुत किए गए लेकिन सभी प्रयासों का परिणाम कुल मिलाकर शून्य रहा । 
शान्ति की दिशा में बढने के बजाय इन प्रयासों ने शीतयुद्ध को प्रोत्माहन दिया। 
ग्रमेरिका मे एक प्रन्तर्राष्ट्रीय आणविक विकास-सस्था के निर्माण का सुझाव रखा जो 
परमाणु-शक्ति के उत्पादन से सम्बन्धित कच्चे माल पर भी नियन्त्रण लगाए। 
सोवियत रूस ने सुझाव दिया क्रि वर्तेमान परमाणु श्स्त्रों को नप्ट कर दिया जाएं 
श्रौर तत्पश्चात्‌ ध्ुकावों को कार्यान्त्रित किया जाए। महाशक्ितियों के वार्ावररिका 
विरोधी हृष्टिकोश के फलस्वरूप निःशस्त्रीकरण की दिशा में कोई प्रगति महीं ही 
सकीी। 


सन्‌ 947 से 954 तक कई छुट-पुट प्रयास हुए । सन्‌ 954 # प्रारम्भ 
में प्रन्तर्राष्ट्रीय अगु-शक्ति एजेंती ([ाल्पाक्ाण्पब] #ण्गांट 2३ 08४०४) 
अ्रस्तित्व में श्राई जिसने एक पंचराष्ट्रीय उप-समिति की रथायता की | प्रस्लेरिका 
ब्रिटेन, फ्रांस, कवाडा झौर रूस इसके सदस्य ये । प्रतेकों औट४८| | बादडूद 
परिणाम नहीं निकला । स्थिति यह रही कि एक पक्ष वी श्रोर मे थि। टच 
प्रस्ताव प्राते और दूसरे पक्ष द्वारा दुकरा दिए जाते । 
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जैनेवा-सम्मेलन, 4955 से 960 तक 
जुलाई, 955 मे जेनेवा में रूस, ब्रिटेग, भ्रमेरिका भौर फ्रांस का सम्मेलन 
हुआ जिसमे ग्मेरिकी राष्ट्रपति घाइजन होवर ने खुली आकाश योजना! (0.०0 
5885 0॥80) प्रस्तावित की । इसका आशय था कि भ्रमेरिका झौर झूस दोनो ही 
अपने सैनिक बजट उत्पादन, वर्तभान शवित एवं उसके विक्रास की सम्भावना के 
बारे में एक-दूसरे को सूचता दें तथा परस्पर जाँच एवं निरीक्षण के लिए सहमत ही। 
एक देश को दूसरे देश के भ्राकाश पर निरीक्षण करने का अधिकार दिया जाए। 
सीवियत प्रधान मन्त्री वुल्यानिन ने प्रमेरिकी योजबा को स्वीकार करते हुए भपना 
यह प्रस्ताव रखा कि निःशस्त्रीकरण को क्रियान्वित्त करने के लिए एक अस्तर्राष्ट्रीय 
नियन्त्रण-प्भिकरण की स्थापना की जाए और उसे निरीक्षण का कार्य सौंपा जाएं, 
आशणविक-शस्त्रीं के परीक्षण पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिया जाए झौर परम्परागत शस्त्रो में 
निश्चित कटौती की जाए । 
जेनेवा-सम्मेलनन ग्रसफल रहा । दिसम्बर, 955 में भारत ने ग्रणु-शस्त्रों के 
परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगाने की माँग की और शस्त्रों से सम्बन्धित एक ग्रल्पकानीन 
सन्धि का भी सुझाव दिया, किन्तु ग्रमेरिका ने इसे स्वीकार नहीं किया । जून, 956 
में संयुषत राष्ट्रसंघीय नि शस्त्रीकरण आयोग की उप-समिति की वैठक में रूस ने त्रिसूत्ी 
कार्यक्रम प्रस्तुत किया-- (4) दो वर्ष के लिए भाएविक परीक्षण बन्द कर दिए 
जाएँ, (2) इस प्रतिवन्‍्ध को लागू करने के लिए भ्तर्राष्ट्रीय भ्रायोग वैठाया जाए, 
एवं (3) प्राथोग सहित रूस, अमेरिका और ब्रिटेन प्रणान्त महासागर में वियस्त्रणा 
चौकियाँ स्थापित करे । रूसी प्रस्ताव पश्चिमी रास्ट्रों को मान्य नहीं हुए। लन्दव- 
सम्मेलन की भ्रसफलता घोषित कर दी गई 
नवम्बर, 4957 में निःशस्त्रीकरण आयोग का विस्तार किया गया । अभी 
तक पश्चिमी राष्ट्रों को रूसी वैज्ञानिक परीक्षणो की गोपनीयता से चित्ता थी पौर 
वे जाँच तथा निरीक्षण पर जोर दे रहे थे, लेकिन शअ्रगस्त, 957 में रूस ने 
भ्न्तमंहाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रो (/0808) के सफल परीक्षण की घोषणा कर और 
अक्तूबर, 957 में एक इत्रिम उपग्रह ($579ण०॥:) छोड़कर पश्चिमी जगत्‌ को 
स्तव्ध कर दिया ) 
दोतों पक्षों की ओर से निःशस्भीकरणा-प्रस्तावों को प्रस्तुत करने और 
स्वीकृत करने का कम जारी रहा | फरवरी, !958 में रूसी प्रधान मन्त्री वुल्यानित 
ने एक योजना प्रस्तावित की जिसके मुख्य पहलू ये पे--(/3) प्रणु-वम परोक्षरस 
बन्द किए जाएँ, (2) अमेरिका, रूस व ब्रिदेत झाणुविक शस्त्रों का परित्याग कर 
दें, (3) जमेंती तथा भ्न्‍्य यूरोपीय देशों में विदेशी सेनाम्रों को घटाया जाएं, 
(4) वादों तथा वारखा पैवट के देशों में भवाक्रमण समझौता हो, एवं (5) प्राकस्मिक 
आक्रमण रोके जाएँ । यह योजना निष्फल हुई ॥ मार्च, /958 के लगभग पोलैण्ड के 
विदेश मस्त्री ने 'रापाडी योजवा' [फेएु० ?)4॥) प्रस्तुत की जिसमें यूरोप की 
सुरक्षा और शान्ति हेतु प्रोलेग्ड, चेकोह्तोवाकिया, पश्चिमी घौर पूर्वी जर्मती को 


अयु-विहीन केक नेक यु दिया ग्रय; ढ़ फल रहा । 
मारे, ॥ 958 # पुश्नीष जो अल्ताव | कहा गया कि सोवियत सघ 
भाशा से सर अ्कार के भाएविक कट भरा बन्द कर रहा है | देश भी इसका 
अनुसरण करते किन्तु कदि इसरे देशों शरत उक परीक्षण बन्द ते करिए गए 
पो वह पपके परीक्षण पुन: प्र कर देगा । प्रमेरिका दिया गया 
यदि उ्धे गी परीक्षण के बन्द हीने का | व हो ग्य। अपने परीक्षण 
बन्द र 'म्भीरताइकंक विचार करे पूबर, |9 -सम्मेतन 
मेक करर कर प्रनेक प्र; ताव हु ई गेगी तमभीता चहीं 
स्का 4 
न 239 में रूसी अधानमन्ञी तू इचेव ने संयुक्त की महाक्भा 
बस कि सस्त्रीकरणा के प्रस्ताव / उन्होंने बुक्राव दिया कि चार व्य को 
भ्रवि मे राज्य पर नि:शल्प्रीक करते ता किसी २ ज्यि के पास युद्ध 
करने का साधन + २६ जाए। ही उन्होने प्रॉशिक ३ शस्त्रीकरण की 
योजना बित को समें कि बारो- यो तथा पश्चिमी राज्य के 
ताय वारसा हे, सदस्यों के सन्धि सम्पन्न हो, एक राज्य का इसरे 
राज्य पर आकाहि कम रोकने के बारे मे समभौता हे, ध्य यूसेत मे 
हीन क्षेत्र कायम क्रिया जाए श्रादि ; व का सब देश) ने स्वागत 
॥7, लेकिन 4, पी शक्तियों दारा इ है।व का विपय दिया गया प्रौर 
अकार गक्तिरो गे 9 जेने: भरा, पर 
ह्मा। 


खबर, (96| महासभा के यह भारतीय अस्ताव स्व) लेया कि ग्राजवि: 
प्तैक्षणे पर जब तक कोई के नह जाए ग बन्द दी रखा 
जाए । एक अन्य भ्रस्ताव सभा के कहा कि यदि | गी हारा श्रषु- यों 
का किया गया. तो इच्चे ्टेरे के बाएग मार्च, 8962 में 
विदेश महि यों के के: म्मेलन को नि.श। यका ने हुआ जिसमें 
भारत की ओर से अस्ताव रखा गया | ब्षस्रों का ! लगाने के लि। 


कायम किए जाएं। अस्ताव रखा कि लेनों ही पक्ष 
पैढ्मत हो जाएं कि हक देशों की भैमि मे वीक भहान्‌ आाराविक यक्तियाँ प्राणविक- 
भड् कायम हीं करेगी | सम्मेलन मे अस्तावो का प्वे केकल 
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हुई । उमर समय तक लगभग 00 राष्ट्र इस सन्धि पर हस्ताक्षर कर चुके थे । सन्धि 
के प्रन्तगंत तीनो देशों ने स्वीकार किया कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत बाह्य ग्रन्तरिक्ष, 
प्रादेशिक तथा महायुद्ध या वायुमण्डल में कोई भी झ्ाणविक विस्फोट नहीं करेंगे 
सन्धि प्रसीमित भ्रवधि के लिए की गई तथापि हस्ताक्षरकर्त्ता राष्ट्रों को प्रधिकार 
दिया गया कि वे उस समय स्वयं को इसे सन्धि की वाघ्यताप्रों से मुक्त रस सकते 
हैं जब वह समरभे कि सन्धि से सम्बन्धित कोई ऐसी भ्रसामान्य घटना घटी है जिससे 
सम्बन्धित देश का सर्वोच्च हित संकट में पड गया है | सम्धि में प्रम्य सदस्यों को 
सम्मिलित किए जाने की व्यवस्था भी की गई बशर्ते कि वे इसकी मौलिक घाराप्रो से 
सहमत हो । इम सन्धि में भूमिगत परीक्षण पर प्रतिबन्ध की वात नहीं की गई ॥ 
इसका मुख्य कारण यह था कि भूमिगत परीक्षणों की जाँच के लिए घटना-स्थल पर 
जाना ग्रनिवार्य होता है जिनसे राज्य की प्रादेशिक सार्वभौमिकता का उल्लघन 
होता है । 
परमाणु-परीक्षण-प्रतिबन्ध-सन्धि ने खुले तौर पर प्रन्तर्राप्ट्रीय स्तर पर 
बात-चीत का स्वस्थ वातावरण तैयार किया। पर मार्व, 964 में जेनेबा- 
नि.शस्त्रीकरण सम्मेलन का कोई सुपरिणाम नही निकला । कुछ ही दिनो बाद चीन 
ने प्रपना प्रथम पभ्रणु-वम का परीक्षण कर सन्‌ 963 के जेनेबा-समभोीते की उपेक्षा 
की । नवम्बर, 964 में महासभा ने एफ प्रस्ताव में निःशस्त्रीकरण-प्रायोग से 
श्राग्रह किया कि परमाणु प्रायुघों के सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई समभौता प्रवश्य होना 
चाहिए | जुलाई, 965 में जेनेवा मे नि.शस्त्रीकरण-प्रायोग की बैठक पुनः बुलाई 
गई, लेकिन पश्रायुघों को नियन्श्रित करने के उपायो पर इतने मौलिक मतभेद थे कि 
कोई फल नहीं निकला । 
निःशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयासों का क्रम चलता रहा श्ौर तब एक 
उल्लेखनीय सफलता मिली जबकि रूस व अभ्रमेरिका के बीच सन्‌ 968 की परमाणु- 
अस्त्र प्रसार-निरोध सन्धि (उ॥6 ि०्त-?/णराह्िशाणा प्रोध्थाए, 968) हुई, 
श्रन्य राज्य, विशेषकर यूरोप के राज्य, इससे आ्राश्वस्त नहीं थे। सन्धि का मसविदा 
बड़ा लम्बा-चौड़ा था। साराशतः उसकी मूल बातें ये थीं -() परमाणु-प्रस्त्र 
सम्पन्न राष्ट्र, परमाणु-प्रस्त्र-विहीन राष्ट्रों को परमाणु-प्रस्त्र प्राप्त करने में किसी 
प्रकार की सहायता नहीं देंगे, (2) हस्ताक्षरकर्त्ता परमाणु-अस्त्र-विहीन राष्ट्र 
वरमाणु-अस्त्र बनाने की कोई कोशिश नहीं करेगे, (3) हस्ताक्षरकर्त्ता राष्ट्रों को 
असैनिक कार्यों के लिए परमाणु-शक्ति का विकास करने की पूरी छूट रहेगी । 
अनेक राष्ट्रों की झापत्तियो के बावजूद जूत, 968 में संयुक्त राष्ट्रसंधीय 
महासभा ने सन्धि एर अपनी स्वीकृति दे दी। यद्यपि इस समभौते से यह स्पष्ट हो 
गया कि महाशक्तियाँ परस्पर सहयोग करें तो सभी गम्भीर समस्याओ्रो को सुच्रका 
सकती है, तथापि इस सन्धि का बहुत से राष्ट्रो ने स्वागत नहीं किया। सन्धि की 
सबसे बड़ी कमी यह है कि एक ओर तो यह प्रतिबन्ध है कि जो राष्ट्र परमाणु-बम 
नही बना पाए हैं वे भविष्य में भी इस शोर कदम नहीं उठाएँगे और दूसरी ओर 
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उन्हें परमाणु श्राक्मण से बचने के लिए प्राश्वासन दिया है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ 
द्वारा अणु-आयुधों से उनकी सहायता की जाएगी जिसका निर्णय सुरक्षा परिषद्‌ 
करेगी । स्पष्ट है कि सुरक्षा परिषद्‌ महाशक्तियों के हाथ का खिलौना है । फिर इस 
श्राश्वासन का तब कोई महत्व नहीं रह जाता जब सुरक्षा परिषद के किसी भी 
स्थायी सदस्य को किसी प्रस्ताव के वीटो करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त 
राष्ट्रसंघ ने 'प्राक्रमए” शब्द की व्याण्या नही की है। अत. यह अप बने रहने की 
सम्भावना है कि परिपद्‌ किस हालत में किसको झाक्रमशकारी समभेगी। भारत ने 
सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किए । कारण स्पप्ट है कि उसे परमाणु-प्रस्त्र सम्पन्न चीन 
से भारी खतरा है श्र सन्धि इस खतरे को दूर नहीं कर सकती ।, 
_.. सन्‌ 968 में परमाणु-अरस्त्र विरोधी सन्धि के उपरान्त सन्‌ 972 के 
प्रारम्भिक चरण तक नि.शस्त्रीकरश की दिशा में कोई महत्त्वपूर्ण प्रगति नहीं«की 
जा सक्री। सामरिक-अस्त्र-परिसीमन वार्ता के दौर चले, संयुक्त राष्ट्रसंध 
निःशस्त्रीकरण समिति ने सभी देशों द्वारा जीवाणु अस्त्र-भण्डारों को नष्ट कर देने 
सम्बन्धी प्रारूप तैयार किया, लेकिन कुल मिलाकर परिणाम तिराशाजनक रहे । 
मई, 972 के अन्तिम सप्ताह में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्‍सव ने मास्कों की यात्रा 
की श्र दोनों देशों के बीच “हूस-अमेरिका परमाणु परिसीमन सन्धि, 2972? 
सम्पन्न हुई। इस ऐतिहासिक सन्धि में दोनो महाशक्तियों ने एक दूसरे की शक्ति का 
सम्मान करते हुए ग्रात्म-विश्वास पर आधारित एक नया सन्तुलन कायम किया। 
इस पंचवर्धीय सन्धि में, जो राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल प्रमाणित होने पर किसी भी 
पक्ष द्वारा 6 मास के नोटिस पर रह की जा सकती है, स्वीकार किया गया है 
कि--() नए प्रन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण नहीं किया जाएगा, 
(2) कोई भी पक्ष हल्के या पुराने क्रिस्म के भू-प्रक्षेपास्त्र-स्थलों को सुधार कर भारी 
अ्न्तमंहाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों के लिए योजना नहीं बनाएगा, (3) दोनों पश्ष 
पनडृब्बियों के प्रक्षेपास्त्रों और प्रक्षपकोी और प्रक्षेपास्त्रयुक्त श्राधुनिक पनडुब्बियों का 
निर्माण नहीं करेंगे, यद्यपि निर्माणाधीन पनडुब्बियों का कार्य करने की छूट रहेगी, 
(4) सन्धि की व्यवस्थाओ्रों को ध्यान में रखते हुए झ्राक्रामक श्रक्षेपास्त्रों और 
प्रक्षेपकों का झ्राधुनिकीकरण करने अ्रथवा स्थानापत्न श्रस्त्र बनाने का अधिकार 
दोनों देशों को प्राप्त होगा, एवं (5) सन्धि के भ्रनुपालन की जाँच के लिए हर एक 
राष्ट्र केवल वही विधियाँ प्पनाएगा जो भ्रन्तर्राष्ट्रीप कानुन के मान्य सिद्धान्तों के 
प्नुरूप हैं । 
वास्तव में इस सन्धि से भी नि.शस्त्रीकरए की दिशा में कोई ठोस प्रगति 
नही हुई । श्रीमती गौँधी को टिप्पणी थी कि अस्व्रन्परिसीमन अपने श्राप में ध्रही 
चीज है, लेकित दुनिया के बाकी हिस्सों मे शाम्ति-ह्यापना को दिशा में इससे कोई, 
सहयोग नहीं मिलता । श्रीमती गाँधी ने यह भी कहा कि रूस झौर प्रमेरिका 
को यह प्राश्वासन देना चाहिए कि परमाणु-प्रस्त्रों का उपयोग परमाणु श्रस्त्त्र 
देशों के विशद्ध नहीं किया जाएगा । इसके अलावा सन्धि इतनी ५. के 
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परमाणु-श्रस्त्रों पर खर्च होने वाली राशि में कमी श्राने की कोई सम्भावना नहीं है । 
प्रक्षेपास्त्रों के क्षेत्र में ग्राधुनिकीकररण द्वारा उन्हें बेहतर या भ्रधिक घातक बनाने की 
प्रतियोगिता कायम रहेगी । 
भास्को में परमाणु परिसोमन सन्धि के सम्पन्न होने के बाद सन्‌ 973 के 
मध्य तक निःशस्त्रीकरण झौर भ्रणु-शक्ति के परिसीमन के सम्बन्ध मे कोई प्रगति 
नहीं की जा सकी, इसके विपरीत निःशस्त्रीकरण-प्रयासो को ठेस पहुँची | मार्च, 973 
के सम्राचार-पत्रों में इस झ्राशय का समाचार प्रकाशित हुप्रा कि चीन ने द्रव ई घन 
से चालित एक ऐसा दूरगामी प्रन्तमंहाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र तैयार किया है जो सोवियत 
रूस के सबसे बडे प्रक्षेपास्त्र से भी बडा है । चीन के नए महाप्रक्षेपास्त्र पर प्रमेरिका: 
झौर रूस जैसी महाशक्तियों द्वारा भी चिन्ता व्यक्त की गई । 27 जून, 973 को 
चीन से एक भर परमाणु-विस्फोट किया जो 2 मेगाटन टी एन. टी. शक्ति का था। 
विशेषज्ञों ने स्पष्ट मत प्रकद किया कि झ्राणविक्र प्रायुध और प्रक्षेपास्त्र विकास की 
दिशा में चीन की प्रगति भ्रन्य सभी देशो से तेज रही है । 
974-76 में परमाण, अस्त्र परिसोमन की दिशा में प्रगति 
सोवियत संघ श्ौर भ्रमेरिका के बीच 27 जून से 3 जुलाई, 974 तक 
तीसरी शिलर-वार्ता हुई जिसमे परमाणु अस्त्र परिसीमन पर कोई व्यापक समभौता 
तो नही हो सका, किन्तु भूमिगत परीक्षण पर प्रतिबन्ध तथा कुछ प्रक्षेपास्त्रों के 
परिसीमन भ्रादि के बारे में समझौते हुए। 3 जुलाई, ॥974 को दसवर्पीय 
प्राणविक आायुध-परिसीमत-समभौता हुआ उसे 3] मार्च, 976 से लागू किया 
जाना निश्चित किया गया । समभौते के भ्रनुसार दोनो देशों ने ॥50 किलो टन से 
भधिक के भूमिगत झाएविक परीक्षणों को रोकने तथा श्रपने प्रश्षेपास्त्रों पर नई 
सीमा लगाने का निश्चय किया । यह तय किया गया कि शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए 
किए गए विस्फोट इस भ्राशिक प्रतिबन्ध-व्यवस्था की परिधि में नहीं ग्राएँंमे । नवीन 
समभौते के प्रन्तर्गंत दोनो पक्ष अपनी-अपनी प्रक्षेपास्त्र-ब्यवस्था को 3 ग्रक्‍्तूबर, 
977 से 2 अवतूबर, 978 के बीच एक बार तथा उसके उपरान्त पाँच वर्ष में 
एक बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित, कर सकेंगे । यह कार्स परस्पर 
सूचना के आदान-प्रदान के बाद ही किया जा सकेगा ।* 
सन्‌ 974 में भूमिगत परमाणु परीक्षण करने के बारे में जो उपयुक्त 
सममोता हुआ्ना उसका एक मुख्य उद्देश्य यह था कि वायुमण्डल को दूषित होने से 
बचाने और रेडियमघमिता के खतरे से बचने के लिए अब सभी परमाणु-परीक्षण 
भूमि के नीचे किए जाएँगे । लेकिन परमाणु-परीक्षरा के खतरे से दुनिया को बचाने 
के लिए इतनी ही सन्धि काफी नहीं थी, ग्रतः जुन, 976 में एक नई घारा जोडकर 
इस सन्धि को अधिक लाभकारी बना दिया गया। परमाणु-परीक्षण स्थल की 
जानकारी कोई भी एक पक्ष दूसरे पक्ष को देवा नही चाहता था जिसका मतलब था 


] दिनमान, 4 जुलाई, 976, पृष्ठ 27. 


निःशस्त्रीक रण 03 


कि यह पता लगाना कठिन था कि परीक्षण शान्तिपुर्णो कार्य के लिए हुम्रा है या 
परमाणु अस्त्र बनाने के लिए। अतः यह बात स्वागत योग्य थी कि स्थल का 
निरीक्षण करने पर दोनों देश सहमत हो गए । 
977 में हथियारों की होड़ में नया दौर और परमारा, अस्त्र 
पर रोक का नवम्बर, 977 का ब्रे भनेव प्रस्ताव 
977 में महाशक्तियों में हथियारों की होड एक बार फिर शुरू हो गई । 
प्रमेरिका ने बी- बमवर्षक्र न बनाने का निर्णय तो लिया, साथ ही यह निर्णय भी 
किया कि वह “क्रुज' प्रक्षेपास्त्र का निर्माण करेगा | इससे पहले उसते न्यूट्राव बम 
का परीक्षण भी किया था | सोवियत संघ ने इन नए हथियारों की श्रालोचना करते 
हुए कहा कि यह कैसे सम्भव है कि एक तरफ तो श्राप शान्ति श्रीर मानवाधिकारों 
के प्रति प्रेम जतलाये और दूसरी ओर नए हथियारों का निर्माण कर सारी मानवता 
को विनाश के कग्रार पर लाकर खड़ा कर दें । हा 
सोवियत प्रक्तूबर क्रान्ति की 60वी वर्ष गाँठ वे! अवसर पर 2 नवम्बर, 
977 को ब्रेभनेव ने यह प्रस्ताव किया कि सभी देश एक अन्तर्राष्ट्रीय समभौते 
के अन्तगंत परमाणु ग्रस्त्रों का निर्माण एक साथ रोक दें। उन्होंने यह श्राग्रह भी किया 
कि एक निश्चित ग्रवधि के लिए न केवल सभी प्रकार के परमाणु परस्त्रों के परीक्षणों 
पर प्रतिबन्ध लगाया जाएं बल्कि शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए किए जाने वाले परमाणु 
विस्फोटों को भी स्थग्रित किया जाए । ब्रे कनेव ने यह सुझाव दिया कि जिन देशो के 
पास परमाणु भ्रस्त्रों के भण्डार हैं वे उसमें धीरे-घीरे कटौती करें और प्रम्त में उसे 
बिलकुल समाप्त कर दें । स्वाभाविक था कि ब्रे भनेव के प्रस्ताव पर भ्रमैरिका तत्काल 
अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता | अ्रमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने उस्ती दित रात 
को कहा कि हमें आशा है कि बिना बहुत विलम्ब किए हम परमाणु परीक्षणों पर 
व्यापक प्रतिबन्ध लगाने मे सफल होगे जिससे पृथ्वी पर इस परमाणु शक्ति का खतरा 
निमूल किया जा सके । 
बे भूलेव का प्रस्ताव प्रच्छा और व्यावहारिक है, किन्तु व्यावहारिक 
परिस्थितियों में उसे क्रियान्वित करना निश्चय ही जटिल है। प्रस्ताव की सफलता 
के लिए जरूरी है कि वे सभी देश उस पर स्‍प्रमल करने के लिए बिना शर्ते सहमत 
हों जिनके पास परमाणु भस्त्र हैं, वे भी जो परमाणु शक्ति सम्पन्न नही है । वास्तव 
में महाशक्तियों की कथनी ओर करती में बड़ा अन्तर है । 
4978 में संयुक्त राष्ट्रसंघ का नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन 
मार्च, 978 में जेनेवा निःशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ्ना जो किप्ती ठोस परिणाम 
पर नही पहुँच सका । मई-जुन, 978 में संयुक्त राष्ट्र सभा का एक अधिवेशन 
निःशस्त्रीकरण के बारे में विचार करने के लिए विशेव रूप से झ्रायोजित हुप्रा । 
महासचिव डॉ. कुत्ते वाल्दहीम ने प्रस्ताव रखा कि अस्त्रों पर सच होने वाले प्रत्येक 
प्ररब डॉलर में से.यदि 0 लाज डॉजर भी अन्तर्राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण पर खर्च 
किए जाएँ तो प्राम व्यक्ति का जीवन कहीं प्रधिक खुशहाज़ हो सकता है । इस समय 
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परमाणु भ्रस्त्रों के निर्माण पर 400 झरव डॉलर से अधिक खबचं होता है। यह 
शायद पहला झवसर था कि इस विशेष सम्मेलन में 20 देशों के राज्याध्यक्ष प्रथवा 
शासनाध्यक्ष स्वयं झ्राएं। सोवियत विदेश मन्त्री ग्रोमिको ने इस बात पर जोर दिया 
कि जब तक भस्त्रों के दौर पर रोक नहीं लगती तब तक इस तरह का सम्मेलन 
बैमानो है । ग्रोमिको ने कुछ ठोस सुमाव प्रस्तुत किए, यथा--सभी तरह के परमाणु 
अ्रस्त्रों के उत्पादन को समाप्त करना, सभी किस्म के विनाशकारी अस्त्रों पर 
प्रतिबन्ध और उनके उत्पादन को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाना, झधिक 
विनाशकारी परम्परागत हथियारों को त्यागने का श्राश्वासन । ग्रोमिको ने परमाणु 
अस्त्रों के प्रसार पर रोक लगामे की दिशा में भी निश्चित कदम उठाने का 
आह्वान किया । 


चीन मे भी इस सम्मेलन की बहस परे खुल कर भाग लिया। उसने पाँच 
नुकता कार्यक्रम प्रस्तुत किए--गैर-परमाणु या परमाणु प्रस्त्रों का इस्तेमाल न करने 
का आश्वासन, विदेशों से सभी सशस्त्र सेनाग्री की वापसी, भ्रमेरिका और सोवियत 
संघ द्वारा परमाणु लथा परम्परागत अस्त्रो के निर्माण की होड समाप्त करना, किसी 
पडौसी देश की सीमा पर न तो सैनिक तैनात करना झौर न ही सैन्य प्रम्पास को 
बढावा देना तथा किसी बहाने अन्य देशों पर श्राक्रमण करने से परहेज करना । 


संघुक्त राष्ट्र मे गुट निरपेक्ष देशों ने एक सात सदस्यीय गुद की स्थापना की, 
ताकि परमाणु अस्त्रों का निर्माण करने वाले देशो से निःशस्त्रीकरण करने की दशा 
के कार्यक्रमों को लागू करने की हालत में प्रधिकतम रियायतें प्राप्त की जा सकें । 
ये देश हैं--भारत, श्रीलंका, नाइजीरिया, मिस्र, यूगोस्लानिया, ब्राजील झौर 
अर्जेन्टाइमा । 

भारत- भारत के प्रधान मन्‍्न्री श्री मोरारजी देसाई ने 9 थून के अपने 
भाषरा में घोषणा कौ--हमने अपने आप यह सकल्प लिया है कि हम परमाणु 
हथियारों का निर्माण नही करेंगे झौर न ही इन्हें कहीं से प्राप्त करेंगे ।” श्री देसाई 
ने सयुक्त राष्ट्र सभा में निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में एक चार सूत्री योजना भी 
प्रस्तुत की । उन्होने कहा-- 

(क) एक घोपणा की जाए जिसमें अस्त्र-प्रौद्योगिकों में अनुसन्धान सहित 
परमाणु प्रौद्योगिको का सैनिक कार्य मे प्रयोग को गैर-कानूनी घोषित किया जाना 
चाहिए । 

(ख) परमाणु प्रस्त्रों की ग्रुसात्मक और परिमाखात्मक सीमा बाँध दी जाए 
झ्ौर वर्तमान भण्डारो पर तुरन्त श्रन्तर्राप्ट्रीय निरीक्षण रोक लगा दी जाएं। 

(ग) सभी परमाणु भ्रस्त्रों को पूरी तरह समाप्त करने के उद्दंश्य को ध्यान 
मे रखते हुए हथियारों के भण्डारों को धीरे-धीरे कम करने के लिए एक समयवद्ध 
कार्यक्रम निर्धारित किया जाएं जिसकी अवधि एक दशक स्ले भ्रधिक नहीं होनी 
चाहिए 
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(घ) एक व्यापक परीक्षण निषेध सन्धि की जाए निसके भ्रेन्तगेंत इस सन्धि 
का उल्लंघन रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था होनी चाहिए णो मेरे 
विचार से केवल स्वतम्त्र निरीक्षण के द्वारा ही हो सकती है । 

यह्‌ प्रतिबन्ध बायुमण्डल में भूमिगत, समुद्र में, ग्रन्तरिक्ष में किए जाने वाले 
परीक्षणों पर लागू होना चाहिए | सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था विश्वव्यापी भर 
भेदभावहीनता पर झाघारित होनी चाहिए । हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि 
निरीक्षण पौर युरक्षात्सक उपायों को व्यवस्था वास्तविक रूप में निष्पक्ष हो । यह 
राजनीति को लाए बिना लागू की जाए । 

एक परम्परागत क्षेत्र में निःशस्त्रीकरण शुरू करने के लिए हम परमाणु 
निःशस्त्रीकरणा पूरा होने तक प्रतीक्षा नही करेंगे । हमें निःशस्त्रीकरण झौर हथियारों 
की संख्या में भाटी कमी लाने के बारे में एक समभोता करने के लिए इसी वर्ष 
प्रयास प्रारम्भ कर देता चाहिए | में इस सभा को भपने देश की तरफ से विश्वास 
दिलाता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के निर्धारण में भारत पूरी त्तरह सहयोग 
करेगा झौर उनके कार्यात्वयन के प्रति वचनबंद्ध होगा । 
कार्टर व ब्रे भनेव द्वारा साल्ट-2 पर हस्ताक्षर, जून 979 

इस हकीकत के बावजूद कि सामरिक प्रस्त्र परिसीमन वर्तमान सम्यता की 

रक्षा के लिए जरूरी है, 969 में भ्रमेरिका शौर सोवियत संघ के बीच भारम्भ हुई 
और सामरिक भ्रस्त्र परिसीमन वार्ता पिछले 0 वर्षों में किसी ठोस नतीजे पर नही 
पहुंची है। 972 में इस वार्ता के परिणामस्वरूप हुम्ना समकौता-! भी अ्रपने समग्र 
रूप में प्रभी तक क्रियान्वित नही किया गया है भौर दोनों ही महाशक्तियाँ नए-बए 
प्रक्षेपस्त्रों के निर्माण में संलग्न है। लगता है कि महाशक्तियाँ भ्रस्त्र परिसीमन से 
अधिक एक दूसरे को शस्त्रास्त्रों की होड़ में परास्त करने में रुचि ले रही हैं ताकि 
समग्र समभोता होने पर कोई एक लाभ की स्थिति में न रहे । 3 प्रवतुबर, 972 
की समझौता-) के प्रभावी होने के एक महीने बाद तबम्बर,972 में आरमस्म हुए 
समभौता-2 वार्ता का प्रोत्साहक परिणाम भी दभो निकल सका जब 28 जून, 
979 को विमना में कार्टर एवं ब्रेकनेद ते साल्ट-2 (सामरिक झायुर्ध परिसोमन 
की दूसरी संधि) पर हस्ताक्षर कर दिएं। साल्ट-2 श्रथवा समझौता-2 को भी भ्रस्त्र 
परिसीमन की दिशा में कोई दोस कदम नहीं कहा जा सकता, तथापि यह प्रवश्य है 
कि दोनों नेताओं ने सम्पूर्ण क्‍न्तर्राष्ट्रीय स्थिति में सुधार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण 
कदम उठाया है । समभोता-2 में समझौता -- की खामियों को सुधारने का प्रयास्त 
किया गया है । इस सन्धि के बाद भ्रव दोनों देशों का सामरिक शस्त्र रखने का 
अधिकार सोमित हो जाएगा । दोनों देशों को केवल 2,400 सामरिक प्रक्षेपास्त्र तथा 
भारी बमवर्षक विमान रखने का स्धिकार होगा । 298] के बाद यह संख्या घटकर 
2,250 हो जाएगी। सामरिक शस्त्र रखने का अधिकार सीमित हो जाने के कारण 
सोवियत संच को झपने सामरिक प्रक्षेपास्थों की संख्या में लगभय 250 की कटौती 
करनी पड़ेगी, जबकि पमेरिका अगर चाहे तो भभी 400 झौर प्रश्षेपास्तर रख सकवा 
है । दोनों देशों को एक नया सामरिक प्रक्षेपास्थ्र बनाने का धधिकार भी होगा । 
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कार्टर तथा ब्रे भनेव दोनों ने ही इस बात पर जोर दिया कि यह संधि काफी 
नही है। इसमें दोनो देशों को जितने परमामु अस्त्र रखने का अभधिकांर दिया गया 
है, उनका उपयोग किए जाने पर हिरोशिमा से एक लाख ग्रुणा अधिक विनाश हो 
सकता है । जो भी हो इससे सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता का महत्त्व कम नहीं हो 
जाता । भ्रस्त्र परिसीमत की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है भ्रौर चू कि इससे 
विश्वे-शान्ति का भविष्य जुड़ा हुम्रा है। यह श्राशा की जानी चाहिए कि देरसबेर 
दोनों महाशक्तियाँ एक बडें उद्देश्य के लिए अपने क्षुद्र स्वार्थ का त्याग करेंगी झौर 
सामरिक प्रस्त्र॒ पक्षेरसीमन वार्ता जनित समभौतों के भन्तर्गत शस्त्रास्त्र होड़ पर 
उत्तरोत्तर भ्रंकुश लगता जाएगा। साल्ट-2 समभोौते के श्नुपालन के सम्बन्ध में 
महाशक्तियाँ एक-दूसरे के प्रति सन्देह-प्रस्त हैं ॥ जून 980 में साल्‍्ट-वार्ता में धीमी 
गति के लिए सोवियत संघ ने पश्चिम को दोपी ठहराया है प्रौर कुछ इसी प्रकार के 
प्रत्यारोप पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर भी लगाए जाते रहे हैं । 


निःशस्त्रोकरण के मार्ग में कठिनाइयाँ 

]. महाशक्तियाँ प्रपने शस्त्रास्त्रों के प्राघुनिकीकरण का मोह छोड़ने को 
तैयार नहीं हैं; भ्रतः स्वाभाविक है कि देश के झाधुनिकतम प्रायुधों के जवाब में दूमरा 
देश उससे भी बढकर प्रायुद्ध वनाने की सोचता है शौर इस तरह जो भी निःशस्त्री- 
करण समभौते होते हैं वे वहुत ही भ्राशिक और व्यवहार में प्रभाव-शून्य होते हैं । 
उदाहरणाथे, जून-जुलाई, 974 के शिखर-सम्मेलन में रूस स्‍प्रौर अमेरिका के बीच 
प्रभावी सामरिक प्रस्त्र-परिसीमन-समभोता न हो पाने के राजनीतिक क्षेत्रों में दो 
प्रमुख कारण बताए गए हैँ--(क) हाल में अमेरिका के लक्ष्य भेदकर स्वतः लोट 
आने वाले एम. श्राई. झ्रार. वी. प्रक्षेपास्त्र के बारे में यह तथ्य सामने झाया है कि 
प्रथम प्राक्मण की स्थिति में ये प्रक्षेपास्त्र शत्रु के ठिकानों को उचित क्षति नहीं पहुँच 
पाएँगे जितनी उनसे प्रपेक्षा की जाती है क्योंकि उनके प्रापस में टक्ऋराकर नप्ड हो 
जाने की क्‍्धिक सम्भावना है ।॥ प्रेक्षकों का मत है कि यह ज्ञात हो जाने 
के बाद प्रमेरिकी प्रतिरक्षा विभाग प्रधिक बडे श्रौर ठिकाने पर मार करने वाले 
अर्त्रों के निर्माण के लिए सरकार पर दवाव डालेगा | हो सकता है कि इस स्थिति 
के कारण निक्सन ने सामरिक भ्रस्त्र परिसीमन जैसा समझौता टालने का भी 
प्रयास किया हो | (ख) दूसरे कारण का सम्बन्ध सोवियत संघ से था | यह तो सब्‌ 
972 में समकौते के समय ही स्पष्ट हो गया था कि जब तक दोनों महाशक्तियाँ 
आ्राक्रमण और प्रतिरक्षा, दोनों ही दृष्टियों से परमाणु-अस्त्रों में समान स्तर पर नहीं 
पहुँच जाती, तब तक उनके बीच सामरिक-अस्त्र-परिसीमन संम्बंन्धी ' पूर्स समर्ीता 
नहीं हो सकेगा | श्राशा थी कि सोवियत संघ शीघ्र ही भ्रक्षेपास्त्रों के बरावर न सही, 
उसके निकट तो पहुँच ही जाएगा; किन्तु वस्तु-स्थिति यह है कि इस क्षेत्र में ग्रमी 
वह अमेरिका से पीछे है--न केवल इसलिए कि उसके विश्व भरे में सैनिक झंडू ने 
होने के कारण वह अमेरिका की समता नही कर सकता, बल्कि इसलिए भी कि उसके 

पास अमेरिका से कम परमाणु अस्त्र हैं। धि 


वि:शस्तीकरसा 407 

इन ॥रिस्थितिय: में पमरिक्त सिियरिसीमत के करे किसी व्यापक 

प्मशोते ३३ अपेक्ष) के पे) जा सकती है ? 

3, बैंटनीविक- भर सनक: सत्र के प्रमेशरिकः की रमागुजाकि सोवियत सर 

से बहुत अधिक ॥), ) है भर] पियभय ती+ (ध् 

फ़िर २ बेह नए थे. अअशषपास्तोप निर्माता की दिशा ग्रे अयलशोल है ४२ प्रपने 
के ह 
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4, राष्ट्रवाद एवं सम्प्रमुता की भावना के कारण एक देश यह स्वीकार नहीं 
करता कि उसकी निःशस्प्रीकरण की क्रियान्विति की जाँच के लिए कोई भ्रन्तर्राप्ट्रीय 
संस्या बनाई जाए। इस प्रकार के निरीक्षण द्वारा एक देश की स्वतन्त्रता पर जो 
भ्रंकुश लगता है उसे मानने को कोई तैयार नहीं होता। यही कारण है कि 
निःशस्त्रीकरण योजना की सफलता से पूर्व विश्व-सरकार की स्थापना का सुझाव 
दिया जाता है। 

5. निःशस्त्रीकरण के कारण एक देश फी प्रथ॑-व्यवस्था पर भारी प्रभाव 
पड़ता है । शस्त्रों के निर्माण पर व्यय होने वाली भारी राशि का शस्त्र-निर्माण बन्द 
कर देसे पर रचनात्मक कार्यों में कैसे उपयोग किया जाएगा, उससे भर्थ-म्यवस्था को 
प्रस्त-व्यस्त होने से कैसे बचाया जाएगा प्रादि भाशंकाएँ उठती हैं तथा यह भ्राशा भी 
रहती है कि इसे प्रद-विकसित देशो के विकास के लिए किस प्रकार प्रयोग में लाया 
जा सकता है । यह भी सम्मव है कि निःशस्त्रीकरण के प्राथिक परिणामों का भय 
एवं प्राशा वास्तविक है । इस ग्राशा एवं भय का पश्चिम के सम्पन्त समाज पर क्‍या 
प्रभाव पड़ता है, यह भी भनुमान का विपय है । 

6, नि शस्त्रीकरण करते समय देशों के शस्त्रों फा जो पभनुपात निर्धारित 
किया जाता है उसके कारण देशों के बोच मन-मुठाव व प्विश्वास की भावना पैदा 
होती है। शस्त्रों की सीमा-निर्धारण के समय प्रत्येक देश को दूसरे देश के प्रति यह 
शक्ता रहती है कि शायद वह भपनी शक्ति को बढ़ाने तथा विरोधी पक्ष की शक्ति 
घटाने का प्रयत्न कर रहा है । तकनीरी रूप से यह कठिन काम है कि एक देश की 
सैनिक झावश्यकता का पता लगाया जाए तथा उसी भ्रनुपात में उसकी सैनिक शक्ति 
को घढाया जाएं । जॉन फास्टर डलेस के मतानुसार इसी समस्या के कारण प्रमेरिका 
द्वारा निःशस्त्रीकरण की योजनाम्रों का समर्थन सच्चे दिल से नहीं किया जा सका । 
इस समस्या के समाघान के लिए दो सुभाव प्रस्तुत किए जाते हैं--(7) पूर्ण रूप से 
निःशस्त्रीकरण कर दिया जाएं, () ग्रन्तर्राष्ट्रीय पुलिस शक्ति द्वारा देशों को 
सामूहिक सुरक्षा की गारण्टी दी जाए । किन्तु ये सुकाव भी तब तक सफल नहीं हो 
सक्रते जब तक पहले शस्त्रों को कम न किया जाएं, इसलिए अनुपात की समस्या 

ल्है। 

पर. यह कहा जाता है कि भ्रविश्वासपूर्ण वातावरण में नि.शस्त्रीकरण भौर 
शस्त्रों का नियन्त्रण तथा भ्रन्य राजनीतिक समस्याओं का समाधान सम्भव नहीं है । 
यदि देशों में पारस्परिक विश्वास रहे तो शस्त्रों की झावश्यकृता ही न रहे झौर 
ति'शस्त्रीकरण की समस्या भी उत्पन्न न हो । पूर्णो अविश्वास की स्थिति झराजकता 
एवं तानाशादहदी मे से एक को स्थापित कर देगी। यह श्राशा की जाती है कि 
निःशस्त्रीकरण की समस्या के समाधान के बाद दोनों गुटों में विश्वास की भावना 
उत्पन्न हो सकती है। भ्रविश्वास के कारण कोई समभोता नही हो पाता; होता भी 
है तो सच्चे रूप से क्रिग्रान्वित नहीं हो पाता । 

8. एक समस्या यह सामने भाती है कि पहले राजनीतिक समस्याझ्ों को हल 


“8९ 
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किया जाए या निःशस्त्रीकरण किया जाए । ये दोनों एक दूसरे के सायें में बाधक हैं 
भौर एक का समाघान हो जाने पर दूसरे का समाघान सुगम है। यह सोचा जाता 
है कि शस्त्र भंगड़ों का कारण है भौर इनकी घटाने से भ्रन्तर्राष्ट्रीय प्रेम धौर मैत्री 
बढ़ेगी, किन्तु यह प्रयास एकपक्षीय होगा। होना यह चाहिए कि मन-मुठाव, 
भविश्वास एवं प्रतिदन्द्रिता को दुर करने के लिए हर दिशा मे प्रयास किया जाएं। 
मड़रियाया के शब्दो में, “शस्त्रीकरण की समस्या का समाधान इस समस्या के भ्रन्दर 
ही नही खोजा जा सकता, किन्तु इसके बाहर ही खोजा जा सकता है ।” यथार्थ में 
निःशस्त्रीकरणा की समस्या निःशस्त्रीकरण की समस्या नहीं है, यह वास्तव में विश्व 
समुदाय के संगठन की समस्या है । 

वास्तव में निःशस्त्रीकरण की दिशा में ठोस कार्य तव तक नहीं हो सकता 
जब तक महाशक्तियों में मौलिक मतभेद बने रहेंगे | निःशस्त्रीकरण मे वाँछित 
सफलता न मिलने का एक कारण यह भी है कि “प्राणविक बलब” (१76 ०६७० 
(४७) की सदस्यता बहुत सीमित है । ग्रभी तक प्रमेरिका, रूस, ब्रिेन, फ्रांस भौर 
चीन ही भ्राणविक शस्प्रास्त्रों के क्षेत्र मे खिलाड़ी हैं, लेकिन जब विश्व के श्रन्य देश 
भी मैदान में उत्तर भाएँगे भौर जरा-सी टकराहट पर अणु-युद्ध का खतरा सजीव हो 
उठेगा तो महाशक्तियाँ सम्भवतः बाध्य ही जाएँगी कि वे निःशस्त्रीकरण (विशेषकर 
भणु-शस्त्रों के क्षेत्र में) की दिशा में गम्भीर प्रयास करें । भ्रभी तक इस झोर जो भी 
कदम उठाए गए हैं श्रथवा समय-समय पर जो सन्धियाँ की गई हैं वे प्रदर्शनात्मक 
श्रौर प्रचारात्मक ही भ्रधिक हैं, प्रन्यथा महाशक्तियों का यह प्रयास जारी है कि 
अभिनव सामरिक भ्रणु-शस्तत्रों की खोज की जाए और वर्तमाव शस्त्रों की विनाशक 
शक्ति बढ़ाई जाए । 

नाटो श्रौर वारसा सन्धि : भस्त्रों की होड़ 
विश्व-शान्ति के लिए खतरा 

महाशक्तियों के दो विशाल सैन्य संगठन--नाटो श्रौर वारसा सन्धि किस 
प्रकार एक दूसरे के घीर प्रतिद्नन्द्री हैं, यूरोप की अस्त्र-होड विश्व-शान्ति के लिए 
कितना भारी खतरा बनतो जा रही है और महाशक्तियाँ शस्त्रीकरण की कैसी 
कूटनीतिक सामरिक चालें चल रही हैं, इसका यदि हम जायजा लें तो हम पाएँगे कि 
श्राज विश्व बारूद के ढेंर पर टिका है और एक भी चिनभारी मानव सम्यता को 
विनाश के कगार पर ला सकती है । 

सोकियत संघ ने 4977 में वारसा सन्धि से जुड़े पूर्द यूरोपीय देशों में मध्यम 
दूरी के भूस्थित प्रक्षेपास्त्र का उत्थान किया झौर फलस्वरूप उसके प्रतिद्वन्द्दी खेमे 
नाटो!' (उत्तर ग्रदनौटिक सैन्य संगठन) में भारी बेचैनी पैदी हो गई | उसका सारा 
चिन्तन ही बदल गया । जो उसे छोडने की सोच रहे ये उन्होंने अपना इरादा बदल 
दिया. जो छोड़ गया वह फिर सहयोग करने लगा जिसे दूसरे सदस्य के द्वारा प्रपनी 
आणविक प्रहार क्षमता बढाने पर आपत्ति थी । अ्रव चुप है. ' नई कूटनीतिक प्ले 
चल्नी जाने लगीं और 980 में यूरोपीय रंगमंच पर हो रहा प्भिनय बहुत कुछ 
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स्पष्ट हो गया । संघीय जर्मन गराराज्य के चाँसलर श्मिड्ट मास्को से हाल ही में 
लौटे । उनके विदेश मन्‍्त्री गेंशर वाशिगटन हो श्राए। फ्राँसीसी राष्ट्रपति जिस्कार 
बान में श्री श्मिड्ट से बातचीत कर चुके भौर सर्वोपरि नाटो देशों के विदेश मन्‍्त्री 
इस सारे घटनाचक्र से पहले ही पिछले वर्ष १2 दिसम्वर को ब्नूसेल्स की श्रपती बैठक 
में नाटो की भाराविक शक्ति का झाधुनिकीकरण करने का फैसला कर चुके ये । 
यूरोप में उत्यापित सोवियत प्रक्षेपास्त्र एस. एस. 20 कई परमाणु बम एक 
साथ ले जा सकता है श्ौर वह 3000-4000 मील तक प्रहार कर सकता है । यह 
पहले वाले सोवियत प्रक्षेपास्त्रों से कही भ्रधिक शक्तिशाली है भौर वह पश्चिमी 
यूरोप मे किसी भी ठिकाने पर प्रहार कर सकता है। अनुमान है कि ऐसे 20 
प्रक्षेपासत्र इस समय वारसा सन्धि के पास हैं । इस प्रक्षेपास्त्र के शलावा सोवियत सघ 
मे एक नया वमवर्षक टी. यू. 22 एम. भी झपनी यूरोप स्थित वायुसेना के बैड़े में 
जोड़ा है । पश्चिमी खेमा इसे पीछे से बम दागने वाला (बैकफायर) बमवर्षक कहता 
है । 3000 मील की दूरी तक प्रह्मर करने वाला यह विमान एक साथ पाँच परमाणु 
बम ले जा सकता है । पूर्वी यूरोप मे ऐसे 50 वमवर्पक होने का प्रनुमान है । 
एस. एस. 20 भ्रक्षेपास्त्रों श्लौर टी. यू 22 एम. बमवर्षकों की यूरोप में 
उपस्थिति से नाटो का चिन्तित होना स्वाभाविक ही है। इनके कारण नाटो भ्रौर 
धारसा सन्धि के बीच शक्ति-सन्तुलन बिगड़ गया है | 977 तक नाटो यह दावा 
कर सकता था कि यूरोप मे उसकी भ्राणविक शवित प्रायः वारसा सन्धि के बरावर 
है । अब ऐसा नही रहा । नाठो के जो आशिक प्रक्षेपास्त्र हैं वे कम दूरी के है भ्ौर 
सोधियत सघ के भीतर किसी ठिकाने को अपने प्रहार का लक्ष्य नहीं बना सकते है । 
पूर्वी यूरोप में स्थित सोवियत सैनिक प्रतिष्ठानों पर अलबत्ता प्रहार कर सकते हैं । 
पश्चिम यूरोपीय देश फिलहाल आश्वस्त हैं तो इसलिए कि उन्हे लम्बी दूरी तक मार 
करते वाले अमेरिकी प्रक्षेपास्त्रों का सम्वल मिला हुप्ना है भौर वे स्वय को सुरक्षित 
महसूस्र कर हे हैं । किन्तु कब तक झौर यह प्रश्न ही नाटो के सदस्यों की चिन्ता का 
प्रमुख कारण है । 
वास्तविकता यह है कि 977 से ही लम्बी दूरी के प्रक्षेपास्तरों के क्षेत्र में 
सोवियत संघ लगातार अपनी स्थिति सुधारता रहा है भौर भ्रब॒ वह भप्रमेरिका की 
बराबरी पर पर श्रा गया है--कुछ जानकारों के प्रनुसार वह श्रागे भी बढ चुका है । 
श्रगर हम यह मान भी लें कि वे दोनों बराबरी पर ही हैं तो भी यूरोप में मध्यम 
दूरी के प्रक्षेपास्त्रों के कारण नाटो की तुलना में बारसा सन्धि का पत्नड़ा भारी हो 
गया है। निश्चय ही नाटो देश ऐसी स्थिति में हाथ पर हाथ रख कर बेठे नही रह 
सकते हैं। वे मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों को प्राप्त करने का निश्चय कर चुके हैं ताकि 
बे सोवियत संघ की बराबरी कर सके झौर यह प्रक्षेपास्त्र है प्रमेरिका का पार्तिग-2 | 
सोव्रियत संध ने जब झपने बेड़े में एस. एस.-20 प्रक्षेपास्त्र जोड़ा तभी उसे इसका 
झाभास मिल गया था झोर सोवियत राष्ट्रपति ब्रेमनेव ने 6 अक्तूबर, 979 को 
पूर्व विन के भपने प्रवास, के दौरान यूरोप स्थित सोवियत परमार श्रस्त्रो में कदौती 
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का प्रस्ताव किया था किन्तु इस शर्ते के साथ कि नाटी नए झस्त्रों के बारे में भ्रपता 
फैसला बदले । श्री ग्रेभनेव ने यह नहीं बताया कि कटोती से उनका तातपये किन 
भ्रस्त्रों में कटौती से था। जाहिर है दि नाटो देश इसमे सन्तुष्द नहीं हुए ग्रन्यथा वे 
2 दिसम्बर को मध्यम दूरी के !08 पाहिंग-2 झौर भूमि से दागे जाने वाले 
464 ऋूज प्रक्षेपास्त्रों के उत्वापन का निर्णय तहीं करते! ये दोनों ही प्रकार के 
प्रक्षेपास्त्र पश्चिम यूरोप स्थित प्रड्टों से सोवियत संघ के भीतरी ठिकानों पर प्रहार 
कर सकते हैं । 983 मे इन प्रक्षेयास्त्रों का उत्थापन शुरू हो जाएगा। 

पिछले 7-8 महीनों से सोवियत संघ का प्रयास नाटो देशों के इस फैसले को 
बदलने का रहा है ताकि ययास्यिति वनी रहे | इम समय यूरोप में सोवियत सघ के 
पास 5,364 प्रक्षेपण वाहन हैं (जब कि नाटो के पास 2,045 प्रक्षेपण धाहन ही 
हैं) ध्ौर नाटो के ,88] की तुलना में 2,244 परमाणु बम हैं । किन्तु गुणवत्ता, 
कार्यक्षमताा श्रौर इतर कारणों से उनकी उपयोगिता का भाँकड़ा वहुत भागे नहीं है । 
सोवियत संघ के लिए थह भाँक़ड़ा 7209 है श्र नाठो के लिए 7,065 । यदि 
सोबियत संघ एस. एस.-20 प्रक्षेपास्त्र प्रौर टी. यू. 22 एम, बमवर्षक यूरोप से हटा 
ले तो लाभ की यह स्थिति भी समाप्त हो जाएगी । 

सुरक्षा के प्रति पश्चिमी यूरोप की चिन्ता तभी दूर हो सकती है जबकि 
सोवियत संघ यूरोप से एस. एस.-20 श्रौर टी, यू. 22 एम. हटाएं श्रथवा भ्रमेरिका 
उनके मुकाबले के लिए जल्दी ही पश्चिमी यूरोप में प्रक्षेपास्त्र उत्थावित करे। इसमें 
कोई सम्देह नही कि सोवियत संध का प्रयास मथास्थिति बनाए रखने का ही होगा । 
इसका मतलब यह होगा कि सामरिक भस्त्रों के बारे में प्रमेरिका झौर सोवियत संघ 
के बीच इस समय जो भ्रन्तर-महाद्वीपीय सम्वुलन है वह बना रहेगा और यूरोप में 
सोक्यित संध का वर्चेस्व भी । 

सोवियत संध ने पूर्वी यूरोप में ये नए प्रक्षेपास्त्र शोर बमवर्षेक ही तैनात नहीं 
किए हैं बल्कि उमने यूरोप स्थित अपने कम दूरी के प्रक्षेपास्त्रीं के प्राधुनिशीकरण 
श्रौर विस्तार का काम भी हाथ मे लिया है। हाल के वर्षों में उसकी अ्रन्तर- 
महंद्वीपीय परमाणु क्षमता बढी है। उसने परम्परागत सैनिक शक्ति में भी बहुत 
सुधार कर लिया है । उसकी नौ-सेना जितनी विज्ञाल है उतनी शान्तिकाल में शायद 
ही कभी किस्ती प्रन्य देश की नौ-सेना रही हो । 

मजे की बात यह है कि पश्चिम जमेंती के भू. प्‌. चाँसलर विली ब्रॉट प्रणीत 
देताँ के दौर (969-79) का सर्वाधिक लाभ सोवियत संघ ने ही उठाया । इसी 
दौर में उसने यूरोप स्थित श्रपनी सेना का और झाणविक अस्त्रों का विस्तार किया, 
जबकि नाठो से हृटते का फैसला किया प्रौर प्रमेरिका ने फ्रँस द्वारा परमाणु प्रक्षेपास्त्रो 
का विस्तार किए जाने का विरोध । विश्व के अत्य तनाव क्षेत्रों को लेकर भी नाठो 
देशों के मतभेद उभर कर सामने प्राए भौर यह कहा जा सकता है कि यदि सोवियत 
संघ ने यूरोप में अपनी शक्ति न बढाई होती, उसने पहले वियतनाम के माध्यम से 
कंबूजिया भौर फिर प्रफगानिस्तान में हस्तक्षेप न किया होता तो वादों देशों मे 
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एकता पैदा नहीं होती जो झ्ाज उनमें हैं। फ्रांस फिर नाटो से सहयोग करने लगा 
है भ्रौर उसकी आशविक शक्ति को लेकर अमेरिका कोई झापत्ति नहीं उठा रहा है । 
नाटो का एक झौर परमाणु शक्ति सम्पन्न देश ब्रिटेन भी आथिक दुरावस्था के बावजूद 
झपनी परमाणु शक्ति के विस्तार की योजना बना रहा है । अपनी सुरक्षा के लिए 
प्राय: पूरी तरह अमेरिका पर निर्भेर पश्चिम ज्मत्री भी प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भ्रपने 
पाँवों पर खड़े होने की कोशिश करे तो कोई भाश्चयं नहीं होगा । 

यूरोप की वर्तमान स्थिति ने पश्चिमेशिया में खासतौर से' खाड़ी के तेल 
उत्पादक देशों में पश्चिमी खेमे के हस्तक्षेप की सम्भावना को वढा दिया है। 
श्रफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के बने रहते नाटो देश प्न्ननी व्यूहरचना में यदि 
ऐसा कोई परिवर्तन करें तो स्वाभाविक ही होगा । ईरान में भ्रमेरिकी प्रभाव के 
पराभव के बाद तो यह शनिवायं-सा लगने लगा है। हिन्द-महासागरीय द्वीप दियागो 
गासिया स्थित भ्रमेरिकी सैनिक भरड्ठा इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है । 
सैनिक विशेषज्ञों का भ्रनुभान है कि इस भट्ट से कार्यवाही कर के अमेरिका भानन- 
फानन में झरब की खाड़ी के देशो के तेलकूपों पर श्रघिकार जमा सकता है । 


रा] शीतयुद्ध 


(0०१७ ४४७४) 





द्वितीय महायुद्ध काल में भ्रमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रो तथा सोवियत रूस ने 
फन्वे से कन्धा भिडाकर धुरीराप्ट्रो के बिरुद्ध युद्ध किया था, पर इस एकता क्के 
बावजूद दोनो पक्षों भे एक-दूसरे के प्रति सन्देह के बीज विद्यमान थे | युद्ध के बाद 
सन्देह के बीजो ने वृक्ष का रूप धारण कर लिया | युद्ध-काल का सहयोग प्रसहयोग 
में बदल गया। श्रमेरिका भ्रौर पश्चिमी शक्तियों के पूंजीवादी गुट तथा सोवियत रूस 
भ्रौर उसके साथी देशों के साम्यवादी ग्रुट के बीच तनाव और मतभेद इतने बढ़ गए 
कि वे एक-दूसरे पर कठोर आरोप प्रत्यारोप लगाते लगे । इस प्रकार महायुद्ध के बाद 
शीत-युद्ध शुरू हुआ जिसमें अ्रस्त्रों के स्थान पर वाम्वाणों का प्रयोग हुप्ला । 


शीतयुद्ध का श्रर्थ 

महायुद्ध के उपरान्त सशस्त्र सैनिक संघर्ष तो शान्त हो गया, बारूद के गोले- 
गोली बन्द हो गए, लेकिन कठु शब्दों, आरोपों-प्रत्यारोपों, एक-दुसरे के विरुद्ध प्रचार 
झौर कूटनीतिक दाँव-पेच झादि का युद्ध आारम्म हो गया । इसी संग्राम को ग्ीतयुद्ध 
(९०७ ५४३४४) की सज्ञा दी गई । पिछले दोशतीन वर्षों से और विशेषकर सन्‌ 
]974-75 में श्रत्तर्राष्ट्रीय वातावरण में मुधार के कारण शीतयुद्ध बहुत कुछ 
शिधिल पड़ चुका है, लेकिन विश्व इस बात को नही भूल सकता कि विछले वर्षों में 
शीतयुद्ध ने कई बार भीपणश संकटों को जन्म दिया, यहाँ तक कि महाशक्तियों के बीच 
सशस्त्र युद्ध तक की नौबत आ गई थी । ५ 

शीतयुद्ध में दोनों पक्ष आपस में शान्तिकालीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित 
रखते हुए भी शत्रु-भाव रखते हैं और सशस्त्र युद्ध के भ्रलावा अन्य सभी उपायों से 
एक-दूसरे को कमजोर बनाने का प्रयत्व करते हैं! यह एक कुटनीतिक युद्ध है जो 
प्रत्यन्त उग्र होने पर सशस्त्र युद्ध को जन्म दे सकता है। शीत्गुद्ध में दोनों ही पक्ष 
भपने प्रभाव-क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी सैंद्धान्तिक विचारधाराों घौर 
मान्यताप्रों पर बल देते हैं। दूसरे देशों को ग्राथिक सहायता, प्रचार-प्रस्त्र का ७ 
जासूसी, सैनिक हस्तक्षेप, शस्त्र सप्लाई, सैनिक गृटबन्दियों शौर प्रादेशिक « उनो 
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तिर्माण, शस्त्रीकरण प्रादि शीतयुद्ध के महत्त्वपूर्ण अंग है । पं. नेहरू के शब्दों में यह 
“दिमायों में युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध है जिसका उद्देश्य शत्रुओं को 
पकेला कर देना और मित्रों को जीतना होता है” 


शीतयुद्ध के कारण 

शीतयुद्ध का आधार तो महायुद्ध-काल में ही बत चुका था पर महायुद्ध के 
वाद संयुक्त राज्य अभ्रमेरिका और सोवियत संघ में उग्र मतभेद हो जाने से इन दोनों 
महाशक्तियों के नेतृत्व में दो गुटों का कूटनीतिक युद्ध शुरू हो गया ! अनेक ऐसे 
कारण उत्पन्न हो गए जिनसे शीत्तयुद्ध का तेजी से प्रसार हो गया । यहाँ हम प्रारम्भिक 
कुछ वर्षों में शीवयुद्ध के पषपने के कारणों का उल्लेख करेंगे जिसमे 'वरिचिम के 
ध्यूव' के विरुद्ध तथा पूर्व” के 'पश्चिस! के विरुद्ध आरोप सम्मिलित हैं। 

(क) पश्चिम के पूर्वे के विरुद्ध आरोप 

अमेरिका के नेतृत्व मे पाश्वात्य शक्तियों मे सोवियत रूस पर ग्रतेक प्रारोप- 
प्रत्यारोप लगाएं। उनमें मुरुय इस प्रकार थे-- 

, रूस द्वारा याल्टा-समझौतों की अ्रवहेंलना --ब्रिदेव और भमेरिका की रूस 
के विरुद्ध सकसे प्रधिक महत्त्वपूर्ण शिकायत यह थी कि उसने याह्टा-समझीतों का 
पूर्ण उल्तधन किया । फरवरी, 4945 में रूजवेल्ट, चचिल भौर स्टालित ने कुछ 
समभौते किए थे, उदाहरणा्थे जमंती की चार 'माधिपत्य क्षेत्रो' (00ए00एणए४०7 
207९5) में विभाजित करना, पोर्लण्ड में सोवियत संघ द्वारा सुरक्षित 'लुबनित 
सरकार' झौर पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित 'लन्‍्दत सरकार' से उसके पूर्व में चुनायों 
हारा प्रतिनिध्यात्मक सरकार की स्थापना, नए पोलैंण्ड के स्थान पर स्वतस्थ स्थित 
रूसी भाषा-भाषी प्रदेश का कर्जन-रेखा के झघार पर पृथवकरण, यद्यपि पश्चिम में 
उसे मुप्रावज के रूप में कुछ जमेंव-भूमि दिए जाने का प्रावधान था । सोवियत रूस 
द्वारा यह भी वचन दिया गया था कि बह “बाह्य मंग्रोलिया में 'पूर्व-स्थिति! (80405 
५४०), दक्षिणी सखातिन तथा कुराइल द्वीपों पर स्वामित्व, दारेने का 
प्रन्तर्राष्ट्रीयक रस (उथियक्एंणयरंटए ४०४ ० 70%), पोर्ट घ्ार्थर में एक रूसी 
नौसेतिक भई को स्थापना तथा एक चोनी-रूसी कम्पनी द्वारा मंचूरियन रेलवे के 
संयुबत-संचालन की शर्तों के साथ जर्मती के प्रात्म-समर्पण के दो तीन महीने बाद 
जापान के विदद्ध युद्ध में शामिल हो जाएगा । स्ट्रालित ने यह भी कहा था कि वह 
चौन की राष्ट्रवादी! सरकार को ही वेध सरकार के रूप में मान्यता प्रदान करेगा । 

लेकिन रूप द्वार यात्टा-्समझौतों की उपेक्षा की गई। उसने धमेक ऐसी 
कार्यवाहियाँ कीं जिनसे यह स्पप्ट हो गया कि रूसी हृष्टिकोश में बाल्टा-म्रमझौता 
रही कायनों के ढेंर के भलावा कुछ नही है । उदाहरण के लिए, 

(3) रूस ने पोलेण्ड में स्वतेन्त्र चुनावों पर भाधारित एक प्रतिनिध्यात्मक 
सरझार की स्थापना वरने के बजाय पोलिश जनता पर झ्पनी संरक्षित 'लुवनित- 
मरकार! ([.प्र0ए0४0 0०एस्‍म्ए८११) को चादमे का प्ले किया । 

(7) रूस ने केवल लुद॒निति सरकार को ही पोलिश जनता पर नहीं सादा 


न 


के प्प 5५ न्विक मो भीतबुद्ध (5 
सा वो उन्हें पेपर 
( बेर अनुमति नह रे तिया। ज्होे ७. 
उड-विसम ह हरी, पल्पेरिया, ल्याविया थे ई उन फोलणड 
स्त ने इक सभी 8७ पथ पलट ३ भो र चैक वाकिया २ 
के देशो के ५ दिपडम सन्ध्ियों ७; रस द्वारा 
ने से इनकार कर दिय। गन की स्वप्न > उत्त क्रिया गया 
(*४) जम द्वार # मर प-समयक कर्क > हे *प्टों के सब सह गे ! 
के उत्तर मे यो चमपंश 0 रे स्थापित करढी। 
निया और # पूर्की और दक्षिसा-पवा ए जाने हे 
बा, हे 8 


6 अ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


6. जमेंनी सम्बन्धी समभझोते के गम्भोर उल्लंघनव--रूस ने जमेनी सम्बन्धी 
अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के और भी झनेक गम्भीर उल्लंघन किए, जैसे (क) रूस ते 
अपने प्रधीनस्थ जमंन क्षेत्र के हजारों लोगों को बन्दी बनाकर रूस भेज दियाया 
बन्दी-शिविरों मे डाल दिया, (ख) पूर्वी जमेंनो की जनता को पश्चिमी जमेंनी की 
जनता से एकदम पृथक्‌ कर दिया, (ग) झ्प्रेल, 946 में जमंन समाजवादी दल को 
बलपूर्वक साम्यवादी दल में संयुक्त कर दिया गया, (ध) जमंनी को एक पृथक्‌ ग्राथिक 
इकाई के रूप में मान्यता सम्बन्धी व्यवस्था को ठुकरा कर रूस ने स्पष्ट कह दिया 
कि प्रत्येक क्षेत्र श्रपना व्यापार स्वय करेगा, एवं (डः) रूस मे झ्रोडर-नीसे रेखा को 
जमंत्-पो लिश-सीमा के रूप में मानकर लुदतिन सरकार को यह शनुमति प्रदान 
करदी कि वह उस भूमि पर अभ्रधिकार करके वहाँ बसे जमेन नागरिकों को निष्कासित 
कर दे । 

*7. बलिन की नाक्षेबन्दी--जुून, 948 में, लन्दन प्रोटोकोल का उल्लघन 
करते हुए रूस ने बलिन की नाकेवन्दी की शोर पश्चिमी बलिन तथा पश्चिमी जमंनी 
के बीच सभी रेल-सडक झौौर जल-यातायात बन्द कर दिया। यही नहीं, रूस ने 
हजारों जमेन युद्ध-वन्दियों और नागरिकों को स्वदेश लौटने की भ्नुमति देने से इनकार 
कर दिया। 

- $, निषेधाधिकार का बार-बार प्रयोग--सोवियत रूस ने अपने निषेघाधिकार 
के प्रनियन्त्रित प्रयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ के मार्ग में बाघाएँ डालना प्रारम्भ कर 
दिया । निषेधाधिकार के बल पर उसने प्रमेरिका और पश्चिमी शक्तियों के लगभग 
प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने की नीति स्‍भपनाई । 

9. रूस हारा शान्ति-व्यवस्था में विध्त--शान्ति-ष्यवस्था की पुनर्स्थापना में 
रूस द्वारा इतनी वाघा डाली गई झ्ौर इतनी प्रनुचित तथा व्यापक माँगें प्रस्तुत की 
गईं कि शान्ति समस्याएँ सुलभने के स्थान पर उलभने लगी तथा नए विवाद उत्पन्त 
होने लगे । 

0, ब्रमेरिका में साम्यवादी मतिविधियाँ--रूस ने धन्य देशों में ही नहीं, 
प्रमेरिका में भी साम्यवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया। सन्‌ 945 के प्रारम्भ 
में 'स्ट्रेटेजिक सविस” के भधिकारियों को पता चला कि उनकी संस्था के बहुत से गुप्त 
दस्तावेज साम्यवादी संरक्षण में चलने वाले “अमेरेशिया' नामक मासिक-पत्र के 
सम्पादक के हाथ लग गए हैं। सन्‌ 946 में 'कनाडियन शाही भायोग” की रिपोर्ट 
ने यह प्रमाशित कर दिया कि कनाडा का साम्यवादी दत्त सोवियत संघ की एक 
भुजा' है | प्रव भ्मेरिकी सरकार साम्यवादियों के प्रति पूरी तरह सशंकित हो गई 
प्रौर सम्पूर्ण प्रमेरिकी राष्ट्र तथा भन्‍्य पश्चिमी शक्तियों मे ख्म के प्रति घृणा की 
उत्कट भावना व्याप्त हो गई । 

पश्चिमी राज्यों भौर भमेंरिका ने उपयुक्त तया पन्य भारोप लगाते हुए 
सोवियत संघ के प्रति परुर्ण अविश्वास व्यक्त कर दिया | यह कह्टा जाने लगा कि हमे 
तानाशादी के एक स्वरूप के स्थात पर उसके दूसरे स्वरूप की स्थापना को रोझना 


चोतयुद्ध 7 


घाहिए। प्रिटिश प्रधान मस्धी घचिल ने प्रमेरिकी राष्ट्रपति ट्र,मैंन की उपस्थिति में 
मार्च, 946 को पपनी सुप्रसिद्ध 'फुल्टन बकतृता' में साम्मवाद के विरोध को एक 
नई नीति का संकेत दिया । इस भाषण में चचिल ने यूरोप पर सोवियत लोह- 
पावरण' (00 एफपवा) की भिन्‍्दा की तथा 'स्वतन्त्रता की दीपशिसा प्रण्ज्यलित 
रसने एवं ईसाई सम्पता की सुरक्षा के लिए! एक एंग्नो-प्रमेरिकी गठबन्धन टी माँग 
की । सन्‌ 946 फे प्रप्नेल मास के वाद से ही दोनों पक्षों (पश्चिमी व पूर्वी गुट) 
ने अपने मतभेदो को सुलेप्राम उगलना शुरू कर दिया । 2, मार्च 947 की 
यूनानी गूठयुद्ध के सम्बन्ध में काँग्रेस से यूनान एवं टर्की करो 400 मिलियन 
डॉलर की सहायता देने का धनुरोध करते हुए राष्ट्रपति ट्र,मैन ने विख्यात 'ट्र,मेन 
सिद्धान्त! (77070) 0००॥776) का प्रतिपादन किया । इस सिद्धान्त के प्रन्तर्गेत 
उन्होंने सभी स्वतन्त्र देशों को सहायता देने की नीति पर वल दिया जो सशस्त्र 
अल्पसंख्यकों प्रथवा बाह्य शक्तियों द्वारा भ्राधिपत्य स्थावित करने के प्रयत्नों का 
विरोध कर रहे ये । 5 जून, 947 को 'मार्शल योजना' की घोपरा की गई जिसका 
उद्देश्य यूरोप की धस्त-व्यस्त प्राथिक दशा को युघारना था। जहाँ पश्चिमी यूरोप 
के राष्ट्रों ने इस यीजना का उत्साहपुर्वक स्वागत किया वहाँ रूस ने इसे श्रपने लिए 
गम्भीर चुनौती समका। 3 जुलाई, 947 को ब्रिटेन श्रौर फ्रॉस मे यूरोप के प्राथिक 
पुनरत्यान की समस्या पर विचार करने के लिए पेरिस में 22 देशों के एक सम्मेलन 
का भ्रायोजन किया जिसमें प्रारम्भ में तो पोलैण्ड प्लौर चैकोस्लोवाम्यि! ने भाग लेने 
की स्वीकृति दे दी, परन्तु बाद में सोवियत रूस के विरोध के कारण इस निमन्त्रण 
को ठुफरा दिया। एटली (8॥76०) के शब्दों मे--"जब पोलैण्ड हझौर 
चैकोस्लोवाकिया ने मार्शल सहायता के विचार को स्वीकार कर लिया तब पूर्वी झौर 
पश्चिमी यूरोप के एकीकरण की उसकी (वेबिन की) पश्राशाएँ बढ गई । परल्तु 
क्र मलिन के भ्राधार पर इन स्त्रीकृतियों के परावतेन ते इस श्राशा को समाप्त कर 
दिया । वस्तुत: यह शीतयुद्ध की एक घोषणा थी ।” 


(ख) पूर्व (रूस) के पश्चिम के विरुद्ध आरोप 
पश्चिमी राज्यों द्वारा रूस के बिशद्ध जो ग्रारोप लगाए गए, उनसे यह नहीं 

समेभना चाहिए कि शीतमयुद्ध के नाटक का एकमात्र खलनायक सोवियत रूस ही 
था । सोवियत संघ श्रौर उसके समर्थक राष्ट्रों ने श्रपने झ्रारोपों में यह प्रमाणित 
करने की चेष्ठा की कि युद्धोत्तर काल के तनाव और झ्शान्ति का सम्पूर्ण दोप 
पश्चिमी राष्ट्रों का है 

- [) थुद्धकाल में पश्चिम द्वारा 'द्वितीय भोर्चा' खोले जाने में देरी -- रूस की 
पश्चिमी शक्तियी के विरुद्ध एक सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि जमेनी द्वारा पूरी 
तरह से दबे रहने की स्थिति मे स्टालिन ने मित्रराष्ट्रों से बार-बार अनुरोध किया था 
कि पश्चिमी यूरोप में जमेनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोला जाए ताकि सोवियत रूस 
पर किए जाने वाले जर्मन आक्रमण मे कमी झा सके, परन्तु पश्चिमी राष्ट्रो द्वारा रा, 
रूसी सुझाव को यह कह कर अस्वीकार कर दिया गय्य कि उनकी तैयारी झभी :- 
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है । दूसरा मोर्चा खोले जाने में पर्याप्त विलम्ब किए जाने का परिणाम यह हुमा कि 
सोवियत रूस को जमंनी के हाथों जन-धन की भारी क्षति उठानी पड़ी। वेली 
(8८9) के शब्दों में, “इससे ऋमलिन में यह सन्देह जड़ पकड गया कि पश्चिमी 
राष्ट्र, जौ युद्रोत्तर काल मे एक शक्तिशाली सोवियत संध के उत्थान की सम्भावता 
से भयभीत है, युद्ध के अखाड़े मे कुदने से पूर्व रूस को पूर्णतया आहत तथा शक्तिहीन 
होते देखना चाहते है।” 

(3) पश्चिमों देशों की फासिस्ट देशों के साथ साँठगाँठ --रूस ने इस बात 
पर बहुत क्षोभ प्रकट किया कि सैनिक व्यावहारिकता की झ्राड़ मे अमेरिका मे इटली 
झ्रोर फ्रास के फासिस्ट तत्त्वो से सम्पर्क स्थापित किया और फिनलेण्ड द्वारा रूस के 
विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने तथा लेनिनग्राड पर आक्रमण करने के काफी समय 
बाद तक वाशिंगटन ने उनसे झपने कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद नहीं किए । 

(॥॥) य्रुद्धफाल में पश्चिम द्वारा श्रपर्याप्त सहायता--सो वियत संघ ने यह 
झ्रारोप लगाया कि युद्धकाल मे जमंनी द्वारा रूस पर झ्राक्रमश होने पर पश्चिमी देशों 
ने जो सैनिक सहायता रूस को दी, वह रूस द्वारा उत्पन्न की गई युद्ध स्रामग्री का 
केवल 4 प्रतिशत था । वास्तव मे मित्रराष्ट्रो की झ्ान्तरिक प्रभिखापा यह थी कि 
रूस जमंनी के साथ सघर्ष में बिलकुल पस्त हो जाए। 

(९) प्रमेरिका द्वारा श्रण बम के रहस्य फो रूप्त से गुप्त रखना--प्रमेरिका 
ने श्रणुवम के आविष्कार को सोवियत रूस से सर्वथा गुप्त रखा जबकि ब्रिटेन श्रौर 
कनाडा को इस बात का पता था। स्टालिन ने भ्रमेरिका द्वारा झुणुबम के गहस्य को 
रूस से गुप्त रखने को परस्पर विश्वासधांत माना । 

(४) सोवियत सघ की लंण्ड-लीज' सहायता बन्द किया जाना-श्रमेटिका 
द्वारा 'लैण्ड-लीज भ्रधिनियम! (7.996 [९४६८ ४८) के श्रन्तग्रंत सोवियत संघ को 
जो श्राशिक सहायता दी जा रही थी, उससे वह (रूस) पहले से ही शअसन्तुष्ठ था, 
क्योकि सहायता एकदम ना-काफी थी, किन्तु यूरोप मे विजय के उपरान्त राष्ट्रपति 
ट्रमैन ने जब यह प्राशिक सहायता भी एकाएक बन्द कर दी तो सोवियत रूस 
भड़क उठा । 

* (भी) सोवियत बिरोधी प्रचार प्रभियान-- रूस पश्चिमी राष्ट्रों से इसलिए 
भी बहुत पसन्तुप्ट था कि युद्धकाल में द्विटिश सरकार. प्रपनी सेनाप्ों में निरस्तर 
सोबियत-विरोघी साहित्य का प्रचार करती रही | पश्चिमी प्रेस खुज़ेप्राम साम्यवादी 
देश के प्रति घृशा-प्रचार मे संलग्न हो गए प्रोर साम्यवादी खतरे का खूब बढा-चढ़ा 
क्र प्रचार किया गया । 

(शो) 5 मार्च, 4946 की चचिल की विख्यात 'फुल्टन वबतृता' ने सोवियत 
रूस को एकदम बौखला दिया । इसमें यह स्पष्ट निर्देश था कि “हमें तानाशादी के 
एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की स्थापना को रोकना चाहिए । 

(धो) पश्चिम! के प्रति, विशेषकर संयुक्त राज्य प्रमेरिका के विरद रूसी 
सन्देह तब बहुत श्रधिक बढ गया जब 20 सितम्बर, 945 को राष्ट्रपति द्र,मैन ने 
भूतपूर्व उपराष्ट्रपति तथा तत्कालीन वारिएज्य सचिव हेनरी ए. वेलेस को केवल इस 
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प्रवराध के लिए त्यागपतन्न देने को कहा कि, “उसने 2 सितस्वर को न्यूयार्क में अ्रपते 
एक सार्वजनिक भाषण में सोवियत संघ तथा अमेरिका के बीच मैत्री-स्थापना की 
श्रपील की थी। इसके कुछ ही माह बाद राज्य-सचिव डीन एचीसन ने 0 फरवरी, 
947 को सीनेट के सम्मुख स्पष्ट रूप से घोषणा की कि रूप को विदेश नीति 
आक्रामक तथा विस्तारवादी है ।” इसके बाद ही साम्यवाद के विरोध के नाम पर 
और सोवियत-विस्तार को रोकने के उद्देश्य से 'दर,मेन सिद्धान्त" 'मार्शल योजना 
श्रादि का सूत्रपात हुम्ना | सोवियत संघ ने इन सब कार्यवाहियों को अपने भ्रश्तित्व 
के लिए चुनौती माना । 25 अक्तूबर को यार्शल योजवा के जवाब में यूरोप के 
नो साम्यवादी देशों का कोमिनफार्म स्थापित किया गया ) अब बात-वात पर झगड़ा 
होने लगा और एक-दूसरे के विरुद्ध गाली-गलौज और आरारोपो-पत्यारोपों की धुप्ाघार 
बषों होने लगी । 
इस विवरण से सूस्पष्ठ है कि युद्धोत्तर काल मे पूर्व” श्रौर “पश्चिम! के बीच 
एक गंहरी खाई बन चुकी थी शोर सन्‌ 97 को सोवियत क्रान्ति से द्वितीय महायुद्ध 
की समाष्ति तक के इतिहास में वैमनस्य का भ्रच्छी तरह वीजारोपण हो चुका था ! 
947 से 953 तक शोतयुद्ध 
सन्‌ 945 से 953 तक पश्चिमी देशो और रूस में सयुक्त राष्ट्रसंघ के 
भीतर और वाहर भ्रणुशक्ति के नियन्त्रण व नियमीकरणा; निःशस्त्रीकरण; पशजित 
राष्ट्रों के साथ शान्ति-सन्धियो; जमंती, बलिन, यूरोप की सुरक्षा-समस्याप्रों; एशिया 
एवं प्रफ्रीका के प्रल्वविकसित राष्ट्रों के भविष्य ग्रादि अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के लगभग 
सभी प्रश्नों पर तीत्र धाद-विवाद तथा कूटवीतिक संण्प चालू रहा। छूसे द्वारा 
भाशल योजना के प्रत्युत्तर में भ्रवतुबर, 947 में यूरोप ने नौ साम्यवादी देशों के 
कोमिनफार्मी!' (0०ग्रष्मागणिकर 0६ ए०गाणप्रणांश ]0रशरध०० ऐपा८३४) की 
स्थापना के बाद से शीतयुद्ध की उम्रता बढती गई | रुख ने पूर्वी यूरोप पर अपने 
नियन्त्रण को भौर भी भधिक कठोर दना दिया। शक्ति के दो गुद या शिविर बन गए 
और उनमें अपने-ग्पने प्रभाव-क्षेत्रों के विस्तार के लिए जी तोड स्पर्द्धा होने लगी | 
रूसी दबाव के कारण फिनलैण्ड को सार्शल सद्दायता का प्रस्ताव अस्वीकार करना 
पड़ा । परन्तु एक साम्यवादी देश यूगोसलाविया ने ही भअपने नेता मार्शल टीढो के 
नेतृत्व में स्टालिद के प्रभुत्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया | मार्शल टीटो 
का यह कार्य 'शीतयुद्ध/ की एक महत्त्वपुर्ण घटना थी क्योकि जहाँ इसने एक तरफ 
गेर-साम्यवादी देशो को नवीन बल प्रदान किया, वहाँ दूसरी तरफ रूस के दृष्टिकोश 
को भोर भी प्िक कठोर बना दिया । 
अलिन की नाक्षेबन्दी, दो जर्मनियों का उदप--सन्‌ 948 में रूस ने वलित 
की नाकेबन्दी करके नया संकट उत्पन्न कर दिया | इस घटना ने 'शीतयुद्ध को एक 
नया मोड़ दिया। वर्चिन के बेरे के समय ही दोनों पक्षों को शक्ति परीक्षण क 
सर्वप्रथम बाम्तविक प्रवसर मिला भोर शीठयद्ध में इस बार भमेरिका का रुस पहली 
बार भत्यघिक केढौर दिलाई दिया | यद्यवि रूस फी बलिन-नोकेबन्दी घ्िद्ध 
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हुई और मई, 948 में इस नाकेवन्दी को समाप्त कर दिया गया, तथापि इस घटना 
का एक गस्भीर परिणाम यह हुआ कि श्रव सोवियत संघ का विरोध करने के लिए 
अमेरिका तरह-तरह के सैनिक-संगठनों की स्थापना की दिशा में सक्रिय हो गया। 
दूसरी झोर पहले से ही क्षत-विक्षद जमेनी 'शीतयुद्ध! का एक प्रधान केन्द्र बना रहा। 
ब्रिटेन, फ्रॉस. भ्रमेरिका ने शपने भ्रधीनस्थ जमेती के तीनों पश्चिमी क्षेत्रों का 
एकीकरण कर दिया । इस तरह 2! सितम्बर, 949 को सघीय-जमंन-गणराज्य 
(सल्वदा ह०एए७॥० ठाी 0व0र५7०) अयवा पश्चिमी जमेनी' का उदय हुमा 
मित्रराष्ट्रो प्र्थात्‌ उपयुक्त तीनो शक्तियों में इस कार्य के प्रत्युत़्र में 7 झवतूबर 
949 की जरमंनी के रूसी क्षेत्र मे 'जमंन प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य” (ठ0पाशा 
ए870०८एकष० रिव्छुए०॥०) श्रथवा 'पूर्वी जमेंनी” की स्थापना कर दी गई। इस 
तरह पश्चिमी झौर पूर्वी जमेनी के दो जमंतर राष्ट्र अ्रस्तित्व में प्राए भ्रौर उनके 
एकीकरण का प्रश्न शीतयुद्ध को बल प्रदान करने लगा । 


नाटी की स्थापना, साम्यवादी चीन का उदय, श्रादि घटनाएँ- रूस के 

कठोर रुख और साम्यवाद के प्रसार की नीति का उत्तर पश्चिमी शक्तियों ने 4 प्रेत, 
949 को 'नाटो' (४४70) की स्थापना के रूप में दिया। शीतयुद्ध का क्षेत्र 
केवल यूरोप तक ही सीमित नही रहा । एशिया भी इसकी लपेट मे भरा गया। रूस 
ने टर्की और ईरान में प्रपना प्रभाव बढ़ाना चाहा, परल्तु पाश्चात्य शक्तियों की 
सहायता से ये दोनो देश रूसी दवाव का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करते रहे । अवतूबर, 
949 को पेकिंग मे साम्यवादी गणराज्य स्थापित हो जाने से 'शीतयुद्ध' मे श्रत्यधिक 
गर्मी श्रा गई । साम्यवादियों की इस विजय मे रूस के उत्साह में आशातीत वृद्धि 
कर दी । सयुक्त राध्ट्रसघ के चार्टर के प्रनुसार चोन सुरक्षा परिपद्‌ का एक स्थायी 
सदस्य था | परन्तु जब च्याँगकाई शेक की राष्ट्रवादी सरकार फारमोसा कौ पलायन 
कर गई तो चीन की साम्यवादी सरकार ने महासभा एवं सुरक्षा परिषद्‌ मे अपना 
स्थान पाने की माँग की । पश्चिमी गुट यह नदी चाहता था कि सुरक्षा परिपद्‌ में 
सोबियत संघ का एक भ्रौर समर्थक हो जाए। परिपद्‌ के 5 स्थायी सदस्यों में से 
2 साम्यवादी हो जाने के भय से संयुक्तराज्य अमेरिका ने चीन की नई सरकार को 

मान्यता नही दी भौर साम्यवांदी प्रतिनिधि के संघ में स्थान ग्रहशा का घोर विरोध 

किया । साम्यवादी चीन की सदस्यता की माँग को इस प्रकार ठुकरा दिए जाने का 

रूस द्वारा तीव्र विरोध किया गया श्ौर एक वार तो उसने परियद्‌ की बेठकों तक 

का बहिष्कार कर दिया । वास्तव मैं साम्यवादी चीन की संध में सदस्यता के प्रश्न 

पर शीत्रयुद्ध मे कटुता झौर गम्मीर वैमनस्य का समावेश हुआ्रा तथा पश्रागामी वर्षों में 

शीतयुद्ध की भीषण्ता भ्रौर पारस्थरिक मतभेदों की तीव्रता में हर प्रकार से वृद्ध 
हुई । पवतुदर, 97 में जनवादी चीन विश्व-मंस्था का सदस्य वन सका शौर 

सुरक्षा परिषद्‌ में ताइवान की जगह उसे स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई। ताइवान का 

विश्व-संस्या से यह निध्कासन सर्वेया प्रप्रत्याशित था । 
कोरिया का युद्ध -- वलिन-प्रश्व पर पौर संयुक्त राष्ट्रसंघ में साम्यवादी चीन 
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के प्रवेश की समस्या पर शीतयुद्ध की तीव्रता भ्रभी कम न हो पाई थी कि जूत, 950 
में उत्ती कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया पर श्राक्रमण कर दिया गया जिससे 
'शीतयुद्धौ ने कुछ समय के लिए “उप्ण प्रथवा सशस्त्र युद्ध का रूप धारण कर 
लिया । प्रत्यक्ष में यह युद्ध दो कोरियाई क्षेत्रों मे था, परन्तु वास्तव में यह दोनों 
शक्ति/युटीं के नेताम्रों-हस एवं भमेरिका में ठत गया। संयुक्त राष्ट्रसंध ने उत्तरी 
कोरिया को झ्राक्रमणफारी घोषित कर दिया भौर उसके भण्डे के नीचे पअनैक देशों 
की, विशेषतः प्रमेरिका की सेनाओं ने दक्षिणी कोरिया की सहायता की। परन्तु 
किसी भी पक्ष को निर्णयात्मक विजय प्राप्त न हो सकी और 8 जूत, 953 को 
प्रन्तत: कीरिया में युद्ध-विराम हो गया । अ्रमेरिका, ब्रिटेन और रूस की सरकारों ने 
युद्धवन्दी का स्वागत किया, किन्तु दिलों में विद्वेप की भ्राग घधकती रही | फलतः 
शौतयुद्ध जारी रहा। इसमे कोई सम्देह नहीं कि कोरिया युद्ध शीतयुद्ध की ही एक 
महत्त्वपूर्ण घटना थी | चेस्टर बाउल्स (00६४८४ 80ल्‍/6$) के शब्दों मे, “कोरिया- 
युद्ध ने ही रूसी श्ौर चीनी नीतियों को एक धवे में एकता प्रदान की ।” चीन के 
लिए सोवियत सहायता की ग्रावश्यकता स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई झौर चीन प्रौर 
पश्चिमी राज्यों के सम्बन्ध भौर भी प्रमत्रीपूर्णा हो गए ! 
जापान फे साथ मित्रदेशों को शॉति-ततन्धि, 795--जिंस समय कोरिया- 
युद्ध चल रहा था, तभी सितम्बर, 95 में श्रमेरका भौर कई प्रन्य देशी ने 
जापान के साथ एक शान्ति-सन्धि पर हस्ताक्षर किए। रूस को यह बात बुरी लगी 
झौर उसमे इस एकपक्षीय कार्यवाही की खुल कर भ्रालोचना की । 
सन्‌ 953 से 958 तक का शीतयुद्ध 
मार्च, !953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद शीतयुद्ध के इतिहास में एक नया 
मोड़ श्राया | स्टालिन पश्चिम के प्रति उग्रवादी और कठोर नीति का समर्थक था। 
उसका हृष्टिकोर सन्‌ 953 के प्रारम्भ तक शीतयुद्ध का एक प्रधान कारण बना 
रहा | सर एलवरी गैसकोमने के श्ननुसार, “सन्‌ 947 के बाद यद्यपि स्टालिन ने 
पश्चिमी राष्ट्रों से कुटनीतिक सम्बन्ध कायम रखे, तथापि वह इतना अड़ंगेबाज भौर 
दुःसाध्य हो गया कि उसके साथ कार्य करना कठिन हो यथा । जो भी युझाव प्रस्चुत 
किए जाते वह उनको अस्वीकार कर देता था ।” स्टालिन के बाद के उत्तराधिकारी 
विशेषतः खु श्चेव ते समझौतावादी नीति को श्रथनाने की कोशिश की, भ्रमेरिका के 
नेतृत्व में भी एक परिवर्तन भ्राया भौर शीतयूद्ध के उन्नायक राष्ट्रपति ट्रमैंनच के स्थान 
पर जनरल आइजनहाँवर ने प्रमेरिका के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। श्रगस्त, 
953 में लोवियत संघ का प्रयम ग्राखविक परीक्षण हुआ और दोनों को हथियारों 
के क्षेत्र में विद्यमात खाई को धीरे-धीरे कम करने की प्रावश्यकता भ्रतुभव होने लगी । 
परन्तु शीतयुद्ध की यह शिथिलता एकदम झल्पक्रालिक ही सिद्ध हुई क्योकि 
रूस के विदेश मन्त्री मोलोटोव श्र श्रमेरिका के विदेश सचिव डलेस दोनो ही शीत- 
युद्ध के बॉके पटेवाज थे । एक तरफ तो हिन्द-चीन के प्रश्न पर शीतयुद्ध में पुनः तेजी 
भाई क्योंकि फ्रंच साम्राज्यवाद के विरुद्ध चलने वाले युद्ध मे दोनों ही गुटों ने प्रलग- 
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पलग पक्षों का जोरदार समर्थन किया झौर दूसरी तरफ श्रमेरिका ने साम्यवाद के 
विस्तार को रोकने के लिए सैनिक समभौतों तथा सैन्य संगठनों की स्थापना करने की 
नीति भ्रपना कर शीतयुद्ध को बढ़ावा दिया । श्रमेरिका ने नाटों, सीटो झौर बगदाद 
पैक्ट स्थापित किए भौर इनके जवाब में रूस ने वारसा पट की स्थापना की | वास्तव 
में दोनों ही पक्षों मे श्रपती-प्रपनी कार्यवाहियों से एक दूसरे के प्रति सन्देहों को दृढ़ 
बनाया तथा प्रपनी प्रत्येक कार्यवाही ने शीतयुद्ध को कुछ-न-कुछ देशों के झनाक्रमण 
प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो मार्च, 954 में जब रूसी विदेशी मन्त्री मोलोटोव ने 
रूस के उत्तर भटलांटिक सन्पि में सम्मिलित होने के लिए तत्परता दिल्लाई तो नाटो 
देशों ने इसका विरोध क्रिया । जनवरी, 956 में रूसी प्रधानमन्त्री बुल्गानिनले 
राष्ट्रपति श्राइजनहाँवर के सम्मुख एक रूसी-प्रमेरिकी मैत्री संधि का प्रस्ताव रखा, 
परन्तु वह भी फलीभूत नहीं हुप्रा । ऐसे प्रस्ताव सममन्समय पर किए जाते रहे, किन्तु 
पारस्परिक मतभेद झौर सन्देह इतने गहरे ये कि कोई सफलता प्राप्त न हो सकी । 
संयुक्त राष्ट्रसंघ, यूरोप, प्रफ़ीका, मध्यपूर्व, सुद्गृरपूर्व प्रादि सभी क्षेत्रों में पूर्व मोर 
पश्चिम का संघर्ष जारी रहा । जापान झौर जर्मनी के पुनः शस्त्रीकरण के दोनों ही 
गुटों में काफ़ी तनाव उत्पन्न कर दिया । जर्मनी के भविष्य प्रौर बलिन के स्तर पर 
भी मतभेद कायम रहे । श्रणुशाक्ति के निर्माण शौर नियन्मण पर कोई समझौता न 
हो सका । संसार के सवसे प्रमुख प्रश्न “निःशस्त्रीकरण' पर दोनों ही गुटों में तीम्र 
मतभेद रहा--प्रस्ताव व प्रति-प्रस्ताव किए जाते रहें, किन्तु परिणाम कुछ भी नहीं 
निकला । वास्तव में प्रन्तर्राप्ट्रीय राजनीति के प्रत्येक प्रश्न पर शीतयुद्ध की पृष्ठभूमि 
में दोनों गुटो के दृष्टिकोश निर्धारित होने लगे । 
सन्‌ 956 में हंगरी के प्रश्न ने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव भौर शीतयुद्ध में पर्याप्त 
प्रभिवृद्धि की । पश्चिमी देशों ने रूसी कार्यवाही की तीत्र निन्दा की शोर उधर रूस 
ने स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरणा के फलस्वरूप सन्‌ 956 में मिस्र पर होने वाले 
एंग्लो-फ़ेंच-इजरायल झाक्रमण की तीन्र भर्त्सवा की । जून, 957 में बप्राइजनहाँवर- 
सिद्धान्त' की घोषणा की गई जिसके प्रनुसार अमेरिकी काँग्रेस ने राष्ट्रपति को 
सध्यपूर्व के किसी भी देश में साम्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए झ्रपती विवेक 
बुद्धि के प्रनुसार फौजें भेजने तथा सैनिक कार्यवाही करने का भ्रधिकार दिया। 
“प्राइजनहाँवर-सिद्धान्त' की घोषणा के बाद मध्यपूब में 'शीतयुद्ध/ में श्लौर भ्रधिक 
भर्मी झा गई | रूस ने पश्चिमी एशिया के लिए इस सिद्धान्त को एकदम अनुचित 
बताया तो प्रमेरिका श्रौर इंग्लेण्ड ने उस क्षेत्र में रूसी घुसपैठ व तोड़-फोड़ की 
कार्यवाहियो की निन्‍्दा की । तात्पयं यह है कि सन्‌ 955 से सन्‌ 958 तक 
पश्चिमी एशिया शीतयुद्ध का अखाडा बना रहा । उस क्षेत्र के सामरिक महत्त्व श्रौर 
त्तेल-कुपो पर प्रभुता कायम रखने के लिए दोनें पक्षों में कुटनीतिक संघर्ष जारी रह । 
फारस के तेल-विवाद, स्वेज नहर के संकट, लेबनाव में अमेरिकी सेनाएँ उतारने, 
.ईरान की क्रान्ति आदि अवसरो पर दोनों हो पक्ष ताल ठोक कर एक-दूसरे के विरुद्ध 
मैदान में डट गए। इस क्षेत्र मे कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी जो शीतयुद्ध से 
प्रभावित ने रही हो । 
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इस समय के शीतयुद्ध के इतिहास को निम्त रूप में प्रध्ययतत करना सुविधा- 
जतक होगा-- 


लू श्वेव फो ध्रमेरिफी यात्रा तथा यू-2 विभाव काण्ड--सन्‌ 959 में कुछ 
कारणों से शीतयुद्ध में कुछ शिमिलता भाई । दोनों में बढ़ते हुए तनाव में कमी लाने 
के लिए खू एचेव मे 5 सितम्बर से 28 सितम्बर, !959 तक अमेरिका की यात्रा 
की । संयुक्त वक्तव्य में कहा ग्रथा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हैं कि सभी 
प्रस्तर्राष्ट्रीय प्रश्नीं का निर्णय शान्तिपुर्ण उपायों तथा पारस्परिक वार्तलाप ह्वारा 
किया जाता चाहिए । 


शीतयुद्ध के तनाव को कम करते भौर प्रापसी मतभेदों को समाप्त करने के 

लिए चार बड़े देशों (संयुक्तराज्य भ्रमेरिका, सोवियत संघ, ग्रेट प्षिठेत झौर फ्राँस) के 
शासनाध्यक्षों का एक शिखर सम्मेलन आयोजित करना आवश्यक समझा गया। पर 
दुर्भाग्यवश शिखर सम्मेलन के प्रारम्भ से पूर्व ही । मई, 960 को यू-2 विभान 
काण्ड हो गया जिसने प्रस्तर्राष्ट्रीय तनाव मे दूद्धि कर भ्रन्तत. शिखर सम्मेलन को 
प्रसफल बना दिया ) बात तब बहुत बढ गई जब राष्ट्रपति श्राइजनहाँवर ने स्पष्ट 
दो में कह दिया कि सोवियत संघ में सामरिक गतिविधियाँ बहुत गुप्त रहती हैं, 
झतः किसी भी प्राकस्मिक भ्राक्रमण को रोकने के लिए श्रमेरिका ऐसी जासूसी 
कार्यवाहियाँ करता है श्रोर भ्रागे भी करता रहेगा, भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून मे इसका निषेध 
नही है । इस घोपणा से खू श्चेव श्राय-बेबुला हो गया । उसने ऐसी जासूसी उड़ानो 
को राष्ट्रीप श्रपमान बताते हुए इन्हें भविष्य में बन्द करने की माँग की भौर साथ ही 
यह धमकी दी कि भविष्य में इस प्रकार की किसी घटता से यदि युद्ध छिड़ गया तो 
उसका दायित्व संयुक्त राज्य श्रमेरिका पर होगा । यू-2 विमान-काण्ड ते शीतयुद्ध में 
जो तूफान खड़ा किया, उससे रूस ने प्रधुर लाभ उठाया। खू श्वेव ने यह सिद्ध करने 
में कोई कसर नही छोड़ी कि रूस शान्ति का सबसे बड़ा प्रेमी श्रौर अमेरिका 
इसका सबसे बड़ा शत्रु है तथा भन्तर्राष्ट्रीय वनाव के लिए वही एकमात्र उत्तरदायी है। 


रूसी चेतावनी के फलस्वरूप श्रब ग्रमेरिकी श्र्टों की अनुमति देने वाले देश 


यह श्रभुभव करने लगे कि यू-2 विमानीं को अपने देश में उतरने देना भयंकर खतरों 
को मोल लेना था । 


पेरिस शिखर सम्मेलन--थू-2 विमान काण्ड की घटना से 6 मई, 960 
में होने वाले शिखर सम्मेलन की भसफलता साफ दिखाई देने लगी । लेकिन !3 मई 
को सुप्रीम सोवियत में अपने एक भाषण में खू श्चेव ने सम्मेलन की सफलता के प्रति 
आशा का संचार किया । खू श्वेव ने कहा, “सयुक्त राज्य श्रमेरिका के इस उत्तेजना- 
पूर्णो कार्य से हमें अन्तर्राष्ट्रीय तताव कम करने के प्रयत्नों मे शिथिलेता नहीं लानी 
चाहिए। पेरिस में यू-2 का विषय नहीं उठाया जाएगा ।” 
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किन्तु जब पेरिस में शिखर-सम्मेलन हुप्रा तो खूश्चेव ने यू-2 का प्रश्न 
उठाते हुए प्रमेरिकी जासूसी कार्यवाही की तीब्र निन्‍दा की । खू रचेव ने बड़े ही 
नाटकीय ढंग से माँग की कि श्रमेरिका को श्रपते जासूसी काम की तनिन्दा करनी 
चाहिए, इसके लिए माफी माँगनी चाहिए, भविष्य में ऐसे उत्तेजक कार्य बन्द करने 
चाहिए और इस घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से दण्ड देना चाहिए | खू श्चेव 
ने शीतयुद्ध को तब पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया जब उसने डिगॉल भौर मैकमिलन से 
तो हाथ मिलाया, लेकिन जब राष्ट्रपति श्राइजनहाँवर ने हाथ बढाया तो खू इचेव ने 
इनकार कर दिया । इतना ही नहीं, खू इचेव ने श्रमेरिकी राष्ट्रपति को दिए गए रूसी 
यात्रा के निमन्त्रण को वापस ले लिया और कहा क्रि राष्ट्रपति महोदय को ग्रव रूस 
झ्राने की झ्रावश्यकता नही है । 
रूसी नेता के इस रुख से शिखर-सम्मेलन भ्रसफल हो गया । ग्राइजनहाँवर 
के प्राश्वासन और डिगॉल व मैकमिलन के गतिरोध को दूर करने के प्रयत्व सम्मेलन 
को भंग होने से बचा न सके । सम्मेलन के दूसरे सत्र में खू श्चेव ने भाग ही नहीं 
लिया, झतः सम्मेलन की कार्यवाही बन्द कर देनी पड़ी । 
फ्ैनेडो का भ्रमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित होना भौर क्यूबा-काण्ड-सखू श्वेव 
ने पेरिस शिखर-सम्मेलन को असफल बनाने के बाद अपने विभिन्न भाषसों में 
झाश्वासन दिया कि रूस प्रत्तर्राष्ट्रीय स्थिति को बिगाड़ने का कोई कार्ये नही करेगा । 
8 नवम्बर, 960 को अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन मे सीनेटर जॉत फिट्जेरल्ड 
कैनेडी की सफलता के बाद शीतयुद्ध में कमी की झ्राशा की जाने लगी | खू,श्चेव ने 
कैनेडी को अपनी बधाई में और कैनेडी ने खू श्चेव को दिए गए प्रत्युत्तर में बड़े 
श्राशावादी शब्दों का प्रयोग किया । 
दोनों नेताप्रीं की ग्राशाग्रों और उनके झाश्वासनों का कुछ समय तक प्रभाव 
रहा और शीत्तयुद्ध में कुछ नरमी ध्राई, लेकिन सन्‌ 962 में क्यूबा के सकट ने पुनः 
एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी। क्यूवा के प्रश्न पर विश्व-युद्ध की सम्भावना 
उत्पन्न हो गई। सौभाग्यवश कैनेडी और खू श्चेय की बुद्धिमत्ता के कारण यह संकट 
ठल गया । सोवियत रूस ने क्यूवा के संघर्प क्षेत्र से हूट जाने का निर्णेय करके बड़ी 
सहनशीलता का परिचय दिया । 
शीतयुद्ध में शियिल्ता--वयुबा-संकट के वाद खू श्वेव ओर कैनेडी दोनों ही 
नेता निःशस्त्रीकरण की दिशा मे प्रगति के लिए प्रयास करने लगे । श्रतः शीतयुद्ध 
में काफी समय तक उबाल नहीं आया । 5 अगस्त, 963 को रूस, अ्रमेरिका झौर 
इंगलैंण्ड ने मास्को में आणविक परीक्षणों पर रोक सम्बन्धी सन्धि पर हस्ताक्षर किए 
और बाद में चीन, फ्रास आदि कुछ राष्ट्रो को छोड़कर विश्व के सौ से अ्धिक्र राष्ट्रों 
ने सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिए । शीतयुद्ध ठण्डा पड़ गया । सन्‌ 955 की आस्ट्रिया 
की शान्ति-सन्धि के वाद पूर्वे और पश्चिम का यह सबसे बड़ा समझौता था। 
ह खू शचेव झौर कंनेडी के प्रयत्नों से शीतयुद्ध मे शिथिलता आई और यह ग्राशा 
की जाने लगी कि दोनों नेता पारस्परिक विश्वास भ्रौर शान्ति के बीज वो देंगे, पर 
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दुर्भागवश 22 नवम्बर, 963 को कैतेडी एक हत्यारे की गोली का शिकार बचे 
और 45 अक्तुवर, 964 को खू श्चेव अपदस्थ हो गए । 

कंनेडी की मृत्यु के बाद लिण्डन बी. जॉन्सन थे अमेरिका के राष्ट्रपति का 
पद संभाला । दूसरी ओर खू श्चेव के पतन के बाद प्रक्तूबर, 964 में रूस का नेतृत्व 
कौसिगित और ब्रे कनेव के हाथों में आया । दोनो पक्षों ने प्रन्वर्राष्ट्रीय शान्ति में 
विश्वास प्रकट किया | कुछ गर्से तक शीतग्रुद्ध मंद रहा, लेकिन बाद में वियतताम 
युद्ध की तोब्ता और भरव-इजरायल संधर्ष के फलस्वरूप शीतयुद्ध पुनः भड़क उठा । 


वियतनाम युद्ध, भारत-पाक संघर्ष, श्ररब-इज॒रायल संघर्ष शर शीतयुद्ध-- 
सम्‌ 964 में हो शीतयुद्ध के तीत्र होने के प्रास्तार प्रकट होने लगे थे । रूस ने काँगो 
श्रादि मे संयुक्त राष्ट्रसंध के शान्ति स्थापना सम्बन्धी कार्यों के व्यय सम्बन्धी अपने 
अंश की भ्रदाथगी से इनकार कर दियां। अमेरिका ने माँग की कि यदि रूस अपना 
अंश प्रदा नहीं करता तो चार्टर के उन्नीसवें अनुच्छेद के अन्तर्गत उसे महासभा में 
मताधिकार से वंचित कर दिया जाए । इस घटना से शीतयुद्ध फिर भडक उठा । 

वियतनाम युद्ध की तीव्रता में शीतयुद्ध को बढ़ावा दिया। श्रमेरिकी 
राष्ट्रपति जॉनसन ने वियतनाम के प्रति प्रत्यन्त उग्र आक्रामक नीति का भ्रतुसरण 
किया । अमेरिकी वायुयान उत्तरी वियतनाम की सीमाओं में घुसकर बम वर्षा करने 
सगे | सोवियत रूस ने इत ग्राक्रामक कार्यवाहियों का कड़ा विरोध क्रिया और 
शीतयुद्ध की लहर पहले से प्रधिक तेज हो गई । 

सितम्बर, 965 में कश्मीर के प्रश्त पर भारत-पाक संघ ने अस्तर्राष्द्रीय 
तनाव में वृद्धि की | पश्चिमी राष्ट्रों ने भारत के विरुद्ध प्रधना कूटनीतिक युद्ध छेडने 
में कोई कप्तर नहीं रखी पर प्रधान मंत्री लालबहादुर शास्त्री की हढ़ता प्रौर स्पष्ठता 
के सामने वे सफल नहीं हो सके + 

जून, 967 को भ्रब-इजरायल संघर्ष के समय शीतयुद्ध ने सशस्त्र संधर्प 
का रूप धारण कर लिया | सोवियत संघ ने प्रमेरिका पर आरोप लगाया कि वह 
इजरायल को आक्रामक कार्यवाही के लिए प्रोत्साहित कर रहा है । उधर श्रमेरिका ने 
इस संघर्ष के लिए सोवियत कूटनीति को दोपी ठहराया । पश्चिमी एशिया का सेट 
के प्रश्त पर दोतों गुटों में इतना वाक्युद्ध चला कि उनके आपस में टकराने का संकट 
पैदा हो गया । दोनों के जहाजी बेड़ें भूमध्य सागर मे चक्कर काटने लगे। श्रव 
झोर इजराग्रल नेताओं द्वारा भी जबरदस्त कूटनीतिक और वाहूयुद छिड गया। 
यही शीतयुद्ध प्ररद-इजदायल सशस्त्र युद्ध में परिणत हो गया जिसकी समात्ति 
संपुक्त राष्ट्रसंघी्र ग्ररब-राफ्ट्रों को प्राऋस्मिक पराजय ,में हुई । 

झ्रब-इज रायल संघर्ष के समय सुरक्षा परिषद्‌ की प्रत्येक बेठक में शीतयुद्ध 
का हृश्य देखने को मित्रता था। प्रमेरिका भौर योवियत संघ एक दूसरे प९ प्रारोप 
प्रत्यारोर लगाते थे और एक दूसरे को पश्चिप्त एशिया के संक्रट के लिए उत्तरदाप्री 
ठहराते थे। प्ररब राष्ट्रों को पराजय के बाद सोवियत संध के प्रति भरब्रो में सन्देद 
और भधिप्रवाप्त व्याप्त हो गया क्योकि उसने युद्ध में भरवों को कोई सक्रिय धौर 


दि 
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प्रत्यक्ष सहायता नहीं दी थी जबकि इजरायल को अमेरिका व ब्रिटेन दोनों से प्रत्यक्ष 
शोर श्रप्रत्यक्ष सहायता प्राप्त हुई थी । इस वातावरण को देखते हुए रूस में भ्रव 
जगत्‌ में श्रपनी स्थिति मजबूत करने के लिए यह माँग की कि भरव-इजरायल संयप 
का मामला संयुक्त राष्ट्रसंध की महासभा में पेश किया जाए। 8 जूब, 967 को 
जब महासभा में प्रश्तो पर विचार होने लगा तो स्वय झसी प्रधान मन्‍्त्री ने कार्यवाही 
में भाग लिया | कोसिग्िन ने महासभा में उपस्थित होकर स्वयं एक प्रस्ताव प्रस्तुत 
किया जो भरबव भावनाप्रों का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन पश्चिमी गुट उसको 
मानने के लिए तैग्रार नहीं हुआ । प्रतः 9 जून की बैठक में सोवियत प्रतिनिधि- 
मण्डल ने महासभा से बहिगंमन कर भरवों की सहानुभूति जीती | सोवियत प्रधाने 
मन्त्री ने प्रमेरिकी प्रशासन पर कस-कस कर प्रहार किए । प्ररवे-इजरायल संघर्ष के 
सन्दर्भ में इस प्रकार शीतयुद्ध आकाश छूने लगा । 
ग्लासबरों फा शिखर सम्मेलन--सोवियत प्रधान मन्त्री कोसिग्रिव ने, जो 
महाराभा के प्रधिवेशन में झ्राए हुए थे, प्रमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन से ग्लाखबरो में 
मेंट की ताकि शीतयुद्ध की गर्मी कुछ शान्त हो सके । मुख्य रूप से यह शिखर-सम्मेलन 
ग्लासबरो में 23 जूत से 26 जून, 967 तक चला। इसमें वियतनाम श्रौर 
पश्चिमी एशिया पर विंचार-विमर्श किया गया । निःशस्त्रीकरश एवं परमाणु शक्ति 
के विस्तार तथा भ्रन्य राजनीतिक प्रश्ते भो भछ्ूूते नही रहे । दोनों नेंताप्नों का यह 
शिखर-सम्मेलन धीन द्वारा हाइड्रोजन बम के परीक्षण के प्रभाव से व्याप्त था। दोनों 
ही नेता इस बात को भली-भाँति समभते थे कि भ्रणुशक्ति से सम्पेन्न चीन विश्व के 
दोनों ही ग्रुटों के लिए खतरा हो सकता है । 
इलासबरो में कोई सौदेबाजी नहीं हो सकी, लेकिन इस सम्मेलन के फलस्वरूप 
अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में अवश्य कमी झाई ॥ पश्चिमी एशिया के सकट के सम्बन्ध में 
दोनों महाशक्तियों के बीच संहमति के क्षेत्र में वृद्धि हुई । इस शिखर सम्मेलन के बाद 
दोनों ही महाशक्तियाँ कुछ प्रधिक संयमित भाषा का प्रेयोग करने लगी । 
लियतनाम युद्ध में शिथिलता झौर शोतपुद्ध में फकरी--सन्‌ 967-68 में 
वियतनाम का प्रश्न शीत्युद्ध को भड़काता रहा | भ्रमेरिकी नीति के विरुद्ध विश्व 
जनणत मे ही नही बल्कि स्वय अमेरीकियों में री गम्भीर प्रतिक्रिया हुई ५ श्रतः बाध्य 
होकर राष्ट्रपति जॉनसन मे एक श्रोर तो उत्तरी वियतनाम पर बमवारी रोकने की 
घोषणा की और दूसरी भ्रोर भात्मग्लानि से पीड़ित होकर राष्ट्रपति पद के लिए 
पुनः उम्मीदवार ने होने का निश्चय व्यक्त किया। इसके फलस्वरूप धीरे-धीरे 
वियतनाम युद्ध शिथिल होता गया भौर शीतयुद्ध ठण्डा पडता गया । 
सार्च, 969 का वलिन संकट झोर शोतयुद्ध--शीतयुद्ध में पुतः गर्मी तब 
आई जब पश्चिमी जमेंन्ी ने निश्चय किया कि 5 मार्चे, 4969 की फेडरल जमंनी के 
राष्ट्रपति का चुनाव पश्चिमी बंलिन में सम्पन्न किया जाए । पूर्वी जमेंनी सरकार ने 
इस निश्चय का विरोध करते हुए कहा कि पश्चिमी बलिन अभी तक स्त्‌ 945 के 
पोद्सडम समभौते के झधीन है, प्रत: पश्चिमी बलिन की सरकार को इस तरह का 
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समारोह कर उसे केवल पश्चिमी जमेंनी का एक भाग सिद्ध करने का कोई शझ्रघिकार 
नहीं है। पूर्वी जमेंती ने झारोप लगाया कि पश्चिमी जर्मनी के राष्ट्रपति का चुनाव 
बलिन में कराने का निशंय पूर्वी जमंनी के दावे के खण्डन के लिए किया गया है । 
पूर्वी जर्मंदी ने न केवल मौखिक विरोध ही नृही किया वरवु पश्चिमी बलिन 
जाने वाले भार्गों पर भी प्रतिवन्ध लगा दिया ताकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग 
लेते वाला तिर्वाचक मण्डल बलिन न पहुँच सके । किन्तु पश्चिमी जमंनी भी इस बात 
पर तुल गया कि राष्ट्रपति का चुनाव पश्चिमी वलिन भें ही किया जाएगा। अतः 
वायुयानों द्वारा (हवाई यातायात प्रतिबन्ध से मुक्त था) निर्वाचक-मण्डल अपने दल- 
बल सहित पश्चिमी बलिन पहुँचा। पश्चिमी जर्मनी को इस सम्पूर्ण कार्यवाही में 
पश्चिमी राष्ट्रों का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। यद्यपि पूर्वी जमनी ते, जो रूस समर्थित 
है, तीम्र विरोध प्रकट किया और स्वयं रूस ने भी पश्चिमी जर्मती को इस श्यिति से 
बचाने की चेतावनी दी तथापि राष्ट्रपति का चुनाव-कार्य शान्तिपूर्णा सम्पन्न हो गया। 
इस प्रश्न पर सोवियत संघ ने कोई बड़ा पूर्व-पश्चिम संकट खड़ा नही किया क्योंकि 
इससे उसका कोई उद्ृं श्य सिद्ध होने वाला नहीं था बल्कि इसका दो बातों पर 
विपरीत प्रभाव पड़ सकता था--प्रक्षेपास्त्रीं के बारे में झुस द्वारा प्रस्तावित वार्ता 
पर तथा नए भ्रमेरिकी राष्ट्रपति तिक्सन के साथ सोवियत संघ के शिखर सम्मेलन 
की योजना पर । 
सास्को-बोन समझोता, 970 तथा शीतयुद्ध में कमी--द्वितीय महायुद्ध के 
बाद से ही जन समस्या प्रन्तराष्ट्रीय क्षेत्र मे विशेषकर महाशक्तियों के बीच शीतयुद्ध 
का प्रमुख कारण बनी हुई थी पश्चिमी जमेंनी ग्रौर सोवियत संघ के सामान्‍य सम्बन्धो 
का विकास न होने से शीतयुद्ध को समय-समय पर प्रोत्साहन मिलता रहता था। 
सौभाग्यवश 2 प्रगस्त, 970 को दोनो और से लम्बे प्रयासों के उपरान्त मृस्को 
में संधीय जमंनी के विली ब्राँट श्रीर सोवियत सघ के कोसिग्रित ते एक सन्धि-पत्र पर 
हस्ताक्षर किए जिसे युद्धोच्तर यूरोप्रीय इतिहास का एक प्रवर्तन-बिन्दु माना जाता है। 
इस समभोौते से शीतगुद्ध का एक प्रमुख कारण निश्चित रूप से कमजोर पड़ गया । 
सन्धि की मुख्य बात यहू थी कि दोनो पक्षों ने वस्तुस्थिति को स्वीकार करते हुए एक 
दूसरे के विषद्ध शक्ति का भ्रधोध न करने का नि्शेय किया । सन्धि पर हस्ताक्षर के 
दिन ही सघीय जन सरकार से क्नोवियत विदेश मन्त्रालय को पत्र भेजकर यह 
स्पष्ट किया कि स्वतत्र आत्म-निर्णय के अधिकार के ग्राधार पर जमनी का एकीकरण 
संघीय सरकार का सर्वोपरि राजनीतिक लद्ष्य है ॥ 
सास्को-बीन सत्धि के बाद यह ग्राशा व्यक्त की ज़ाने लगी कि भ्रब यूरोप मे 
युद्ध नहीं होगा, नाटो तथा वारसा सन्धि जैसे सैन्ध संगठन शिथिल पड़ जाएँगे शौर 
पूर्व तथा पश्चिम में मुरक्षा की मावना में दृद्धि होगी | इस सन्धि की विशेषता दो 
बातों में थी-प्रथम, सोवियत संघ भ्रौर पश्चिमी जर्मनी ने एक दूसरे के बिरुद्ध शक्ति 
प्रयोग का निपेघ क्रिया और द्वितीय पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी की सीमाग्रो स़दित 
यूरोप की वर्तमान राष्ट्रीय सीमाओ्रो को दोनो देशों ने स्वीकार किया | थ पूरब 
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तक मुख्य तनाव जमंनी के वर्तमान स्वरूप तथा युद्धोत्तर राष्ट्रीय सीमाभ्ो के प्रश्व पर 
ही था । भ्रतः जब सन्धि द्वारा वरतंमान सीमाप्रो को मान्यता मिल गई तो तनाव का 
एक मुख्य कारण समाप्त-सा हो गया । 
बलिन-समभौता, 97 त्रथा शोतयुद्ध के एक और फारख में शिथिलता-- 
मास्को-बोन सन्धि के उपरान्त 3 सितम्बर, 97] को प्रमेरिका, सोवियत संघ, 
ब्रिटेन भौर फ्रांस के बीच लगभग 8 महीने की वातचीत के बाद, वलिन समभौते 
पर हस्ताक्षर दो गए | इस समभौते द्वारा पूर्वी जमेनी भौर पश्चिमी जमंनी में तनाव- 
पूर्ण स्थिति समाप्त हो गई | यह निर्णय किया गया कि पश्चिमी वलिन के लोगो को 
पूर्वी बलित तथा पूर्वी जमेनी जाने की प्रनुमति प्राप्त होगी। इस समभौते से पूर्व 
पश्चिम बलिनवासियों को पूर्वी बलिन तथा पूर्वी जर्मेनी भें भपने सम्बन्धियों तथा 
मित्रों से मिलने जाने पर प्रतिबन्ध था । सोवियत संघ कुछ विशेष सुविधाएँ देने को 
भी तैयार हो गया । वास्तव मे इस समभोते के सम्पन्न होने पर ही उन प्रनाक्रमण 
सन्धियों की सम्पुष्टि निर्मर थी जो पश्चिमी जर्मनी ने रूस भौर पोलैण्ड के साथ 
की थी। 
पूर्वी जनों तथा पश्चिमी जमनी फे बीच समभोता, 4972-... सितम्बर, 
97] का बलिन समझौता पूर्वी झौर पश्चिमी जमनी के वीच सामान्य सम्बन्ध 
कायम करने की भ्राधारभूमि वन गया | 8 नवम्बर, 972 को पश्चिमी ण्मंनी की 
राजघानी बोन में दोनो जमंन-राज्यों के बीच एक सन्धि पर हस्ताक्षर हुए जिसमें 
दोनो राज्यो ने एक दूसरे के श्रस्तित्व को स्वीकार कर विभिन्न मानवीय क्षेत्रों मे 
परसुपर सहयोग का प्राश्वासन दिया श्रौर जमेत समस्या के समाधान के लिए बल- 
प्रयोग के उपायों को सदेंव के लिए तिलाँजलि दी । इस सन्धि के फलस्वरूप दोनों 
जमेन-राज्यों के पिछले लगभग 23 वर्षों से चले झा रहे तनावपूर्ण सम्बन्धों को 
समाप्ति हो भई | यह एक ऐतिहासिक सन्धि थी जिसने दोनों जर्भन-राज्यों की शत्रुता 
को समाप्त कर शीतयुद्ध के प्रमुख कारण भौर यूरोपीय शान्ति के लिए एक स्थायी 
खतरे को दूर कर दिया। 
कोरिया का समभोता, 972 झौर सहयोग-वृद्धि का झ्ापोग, 973-- 
एशिया में उत्तरी कोरिया झौर दक्षिणी कोरिया के तनावपूर्ं सम्बन्धों ने भूतकाल में 
शीतयुद्ध को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। सन्‌ 972 में दोनों राज्यों के बीच 
सम्बन्ध सामान्य बनाने के लिए श्रनेक कदम उठाएं गए शौर 4 जुलाई, 972 को 
एक समझौता हुझ्ना जिसमें दोनों ने वचन दिया कि वे एक दूसरे को कमजोर करने 
का कोई प्रयास नहीं करेंगे । इसके पूर्व भ्रमस्त, 97 में दोनों कोरिया की रेडक्रॉस 
सोसाइटी की एक बैठक में यह तय किया गया कि कोरिया-युद्ध के दौरान जो लगभग 
] करोड़ रिश्तेदार, मित्र शादि विछुड़ गए थे उनकी भ्दला-बदली की जाएं । उत्तरी 
और दक्षिणी कोरिया के एकीकरण सम्बन्धी विभिन्न समस्याग्रों के समाधान के 
विषय में प्रगति हुई भौर एक समन्वय समिति गठित की गई | जुलाई, 973 मे 
दोनों के बीच पारस्परिक सहयोग में वृद्धि के लिए समन्वय समिति ने सुकाव दिए । 
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यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन, जुलाई, 973-एक पूर्व निश्चय के प्रनुसार यूरोप 
के 36 राज्यों के विदेश-मम्त्रियों का एक सम्मेलन 3 से 5 जुलाई, 973 तक 
हेलसिकी में हुआ । इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य श्रस्तर्राष्ट्रीय तनावी को दूर कर 
शीतयुद्ध को समाप्त करमा झौर यूरोप के देशो मे सुरक्षा की नई भावना को जन्म 
देना था। कई हृष्टियो से यह एक ऐतिहासिक सम्मेलन था भौर राजनीतिक क्षेत्र 
में कहा गया कि--(४) यूरोपीय महाद्वीप मे यह झपनी किस्म का अ्रनूठा सम्मेलन 
है | (॥) इससे बड़े छोठे राष्ट्रों मे सन्‍्तुलन स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त होगा । 
(7॥) इस सम्मेलन में बड़ी शक्तियों के हितों का सम्मान झौर छोटे राष्ट्रो के हितों 
झौर राष्ट्रीय गरिमा के बीच एक विशेष प्रकार का तालमेल बेठाने का वात्तावरण 
उत्पन्न होगा ।? संयुक्त राष्ट्रसंध के महासचिव डॉ. कु्ते वाल्दहीम ने कहा कि इस 
सम्मेलन से यूरोप में एक नवीन विचारधारा झौर स्वरूप का निर्माण होगा जिससे 
नए प्रकार के शक्ति-सन्तुलन कायम होगे । यूरोप में इस सम्मेलन से एक नवीन ग्राशा 
का सचार होगा शोर राष्ट्र एक दूसरे के ग्रधिक निकट झाएँगे ॥2 सम्मेलन मे रूस की 
झोर से एक लम्बा दस्तावेज पेश किया गया जिसमें यह माँग की गई कि सभी 
यूरोपीय देशों के लोगों को खुलकर एक दूसरे से मिलना शौर विचारों का अदान- 
प्रदान करना चाहिए तथा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी देश किसी 
दूसरे देश पर प्राक़मणा करने की चेष्टा न करे । इससे यूरोप भ्रधिक सशक्त श्रौर 
सम्पन्न होगा तथा उसमे अधिक सुरक्षा की भावना पैदा होगी ।* हैलसिकी सम्मेलन 
ने तनाव-बिन्दुओं को शिथिल कर शौतगरुद्ध के प्रभाव को और भी कम किया। 
यूरोपीय राज्यों का प्रगला शिखर सम्मेलन दिसम्बर, 973 मे होने वाला था, किन्तु 
चौथे प्ररव-इजराइल युद्ध भौर तेल संकट के कारण वह भविष्य के लिए टल गया। 
महान्‌ राष्ट्रों के सम्बन्धों में परिवर्तन और तनाव-क्षेत्रों में कमी--सन्‌ 972 
के बाद से ही रूस श्लौर अमेरिका के शीर्षस्थ नेता एक दूसरे से मिलते रहे हैं प्रोर 
चीन तथा अमेरिका में भी मेल-मिलाप बढा है। नवम्बर, 974 में अमेरिका के नए 
राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड ने भी ब्वाडीवोस्तक में सोवियत नेता ब्रेभनेव से मेंट की । 
इन कूटनीतिक यात्राओं झौर सम्पर्क-सूत्रों के विस्तार के फलस्वरूप श्रौर रूस के 
सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ है श्रौर चीन तथा भ्रमेरिका के सम्बन्ध भी उत्तरोत्तर 
भ्रच्छे बने हैं, भ्रतः शीतयुद्ध लगभग ठण्डा पड़ चुका है ! बीच-बीच में तवाव पैदा 
* होते हैं लेकिन संयम और वार्ता की कूटनीति' शीतयुद्ध के पैर नहीं जमने देती । 
कम्बोडियाई युद्ध की समाप्ति, श्रप्रेल, 975--कम्बोडिया का गृहयुद्ध 
शीतयुद्ध का एक बड़ा कारण बना हुआ था | इस युद्ध में बड़ी शक्तियां अप्रत्यक्ष रूप 
से लिप्त थी) सयुक्तराज्य अमेरिका लोन-नोल सरकार की पीठ पर था भर उसे 
भारो मात्रा में शस्त्रास्त्र दे रहा था । विरोधी खमेर सेना को साम्यवादी राष्ट्रों-- 
विशेषकर चोन से सहायता प्राप्त होती थी । राजकुमार सिंहानुक ने लम्बे भर्से से 
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जीन में शरण! से रप्ती धी। सोमाग्यव्श 38 भ्रप्रेल, 7975 को विहानुझ-सेनाप्रों 
(झगया समेर सेना) की विजय के साथ कम्बोडियाई युद्ध झा धम्त हो गया भौर 
सनाय का एक प्रस्तर्राष्ट्रीय केस्द्र समाप्त या शिधिल हो गया । 


विपतनाम-घुद्ध फा प्न्‍्त, 30 प्रप्नेल, 7975--सन्‌ 975 झा वर्ष एक तरह 
से समूचे विश्व के लिए शुभ था। कम्योदियाई मुद्ध के कुछ ही दिनों बाद 30 प्रग्नेंस, 
975 को वियतनाम का ऐतिहासिक युद्ध भी रामाप्त हो गया । संयुक्तराज्य प्रमेरिशा 
की कठपुतली सेंगोन सरफार ने राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के समक्ष बिना शर्ते भात्मसमर्पण 
कर दिया; प्रस्थायी फ्राम्तिकारी सरकार ने सम्पूर्ण दक्षिण वियतनाम का नियन्त्रण 
सम्भाल लिया । वियतनाम का युद्ध बहुत ही विश्फोडक था जिससे कई बार महागुदद 
तक का सतरा उत्पन्न हो गया था। राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे भौर उत्तर वियतताम की 
पीठ पर रूस भौर चीन थे तथा दक्षिण वियतनाम की बठपुतली पियू सरकार के 
पीछे संयुक्त राण्य धमेरिका था। प्रमेरिका तो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाय ले रहा था। 
लासों की सख्या में अमेरिकी सेनिक वियतनाम में उपस्थित थे) 4 थर्य के सम्वे 
युद्ध ने 30 भप्रेल, 975 को प्रकाशित दिनमान के समाचारों के प्रधुमार 56 हजार 
$50 भमेरिक्षियों की जानें गई धोर 50 भरव डॉलर सर्च हुए। घायल प्रमेरिकों 
सैनिकों की संस्या 3,03,682 थी भोर लापता संनिकों को संस्या 2949 ; में तो 
सरकारी प्ाँकड़े हैं, भन्‍्यथा भमेरिकी जन-धन शी द्वानि कही भधिक हुई होगी । यदि 
प्रमेरिका विपक्तनाम युद्ध में स्रिय सैनिक हस्तसेप न करता भोर राजनीतिक ढंग से 
सम्मानजनक समभीता करने की ईमानदारी दिखाता तो वियतनाम युद्ध कभी का 
समाप्त हो गया होता भौर भमेरिका को उस लण्जाजनक रूप में वियतनाम से ने 
हृदना पडता जिस रूप में बह 30 भ्रश्नेल, 975 के भास-पास हटा । वियतनाम के 
स्वतत्व्ता-सेनानियों की विजय विश्व के स्वाधीनता-भ्रान्दोलनों केः इतिहास में सर्देव 
स्वर्ण प्रक्षरों में लिखी जाएगी । वियतताम युद्ध कितना भयानक था, इसका प्रभुमाव 
इन्हीं भ्रौकडों से लगाया जा सकता है कि “इस युद्ध में लगभग 0 लास लोगों की 
जानें गई, द्वितीय विश्वमुद्ध से दुगुते वम बरसाएं गए, यही नहीं नापाम बसों को 
भर्सनिक ठिकानों पर भी छुला इस्तेमाल किया गया ।/ (दिनमान ] मई, 975) 


प्रश्चिमी एश्िपा शान्ति की भोर-- पश्चिमी एशिया में सरब-इजरायल संघर्ष 
लगभग 27 वर्ष से शीतयुद्ध भौर सशस्त्र युद्ध का कारण बना हुमा था। लेकित 
सन्‌ 975 के मध्य से हो पश्चिमी एशिया सें शान्ति के आसार प्रपिक प्रबन्त हो 
गए ॥ 4 सितम्बर, 975 को अभेरिका, मिस्र शोर इजरायल के बीच एक तिपक्षीय 
समभझीता हुप्ा । समभौते में तय किया गया कि स्िनाई पर्वतमाला के दरों (गिद्दी 
और मित्तता) भौर उनके इदेंगिदे आठ नियराती चौकियाँ होंगी--एक चौकी पर 
इजरायम का पूर्ण मियन्‍्त्रण रहेगा भौर एक पर मिश्ल का। अन्य छः चौकियो पर 
200 अमेरिकी तकनीकी कर्मेचारी रहेंगे । इत चौकियों में कुछ पूर्ण स्वचालित भी 
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हो सकती हैं। ये निगरानी चौकियाँ किसी भी पक्ष की झोर से किए जाने वाले 
झाक्रमण की पूर्व सूचना देने का काम करेंगी। भवूरूदी तेल क्षेत्र मिस्र की भ्रधिक 
भार में भरा जाएगा । इस तेल क्षेत्र से इजरायल को भ्रपनी जरूरत का 53 प्रतिशत 
तेल प्राप्त होता था, रिन्‍्तु झ्ायात में कोई व्यवधान पड़ने की स्थिति मे श्रमेरिका ने 
उसकी भावश्यकता पूर्ति करने की गारंटी दी । मिस्र ने प्रमेरिका से यह वायदा 
किया कि वह इजरायल को जामे वाले टैकरों को रोकने के लिए लाल सागर की 
नाकेबन्दी नहीं करेगा / यह भी निश्चय किया गया कि श्रब इजरायल का माल 
किसी तीसरे देश के जहाज में निःशुल्क स्वेज नहर से भेजा जा सकेगा। इजरायल 
के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण सुविधा थी जिसे पिछले 27 वर्षों में प्ररबो से चार 
लड़ाइयाँ लड़ने के बाद भी वह प्राप्त नहीं कर पाया था । समझौते की श्रमुख धारा 
यह थी कि नए गलियारे (बफर भेत्र) में मित्र, भ्रमेरिका, इजरायल और संयुक्त 
राष्ट्र की शान्ति-रक्षक सेनाझों के बीच सहयोग की व्यवस्था रहेगी | यह सहयोग 
जितना ही भ्रधिक होगा, मिश्र भौर इजरायल के बीच टकराव की सम्भावना उतनी 
ही कम होगी ।? 

0 भ्रक्टूबर, 975 को मित्र श्रौर इजरायल के श्रधिकारियों ने उपयुक्त 
समभौते को विधिवत कार्यान्वित करने भौर पश्चिमी एशिया में शान्ति स्थापित करने 
की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण समभोता किया । यद्यपि इस समभोते से पश्चिमी एशिया 
में शान्ति का वातावरण बन गया तथापि स्थायी शान्ति एक प्रश्न चिह्न बसी रही । 
महाशक्तियों के माध्यम से समझौता वार्ताएँ चालू रहीं । जुलाई-प्रगस्त, !977 में 
पश्चिमी एशिया की समस्या के समाधान के लिए एक बार फिर सक्रिय प्रयास हुए । 
अमेरिकी विदेश मनन्‍्त्री साइरस बैस ने पश्चिमी एशिया की यात्रा करके भिस्र, 
सीरिया, जोडंत, लेबनात, सऊदी भ्ररव भौर इजरायल के नेताग्नों से बातचीत की । 
मिश्र के राष्ट्रपति श्रनवर सादात ने स्पष्ट रूप से कहा कि पश्चिमी एशिया में शान्ति 
सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा पारित प्रस्ताव नें. 242 का भ्रनुसरण करने से हो सकती है । 
इस प्रस्ताव मे कहा गया है कि इजरायली सेनाएँ 967 के भरबों के प्रधिकृत 
इलाकों को साली कर दें | सादात ने भ्राश्वासन दिया है कि ऐसा हो जाने पर 

जरायल के प्रस्तित्व को मान्यता दे दी जाएगी । भ्रपनी सदुभावना जतलाने के लिए 
अनवर सादात ने घोषणा की कि मिस्र मे रहने वाले सभी यहुदियों को मिस्र का 
नागरिक माना जाएगा, उन्हें विस्थापित नहीं कहा जाएगा । साइरस बैस की यात्रा 
से पश्चिमी एशिया भें स्थायी शान्ति की सम्भावना को बल मिला | इसका एक 
स्पप्ट प्रमाण तब मिला जब 5 नवम्बर, 4977 को इजरायल के भ्रधान मन्त्र 
मेनाशम वेगिन ने मिस्र के राष्ट्रपत्ति भनवर सादात को इजरायल को यात्रा करने के 
लिए अमेरिकी राजदूत द्वारा लिखित निमन्त्रण भेजा । श्री बेगरिन ने जोर्डन, सीरिया 
और लेबनान के नेताओं को सादात के बाद इजरायल झाचे का निमन्त्रण दिया । 


-2 दिनमान 7 सितम्बर, 975, पृष्ठ 34. 
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राष्ट्रपति सादात 9 नवम्बर को जब इजरायल पहुँचे तो उनका भव्य स्वागत किया 
गया । यह दुर्भाग्य की वात थी कि मिस्री राष्ट्रपति की इजरायल यात्रा के विरोध 
में लीबिया ने मिस्र से अपने राजनयिक सम्बन्ध विच्छेद की घोषणा कर वहाँ से 
अपने सभी देशवासियों को स्वदेश लौटने की श्रपील की । प्रक्टूबर, 979 में सिनाई 
में अमेरिकी सैनिकों के नियुक्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार करके मिस्त्र ने 
पश्चिमेशिया में शान्ति स्थापित करने में मदद की जिसके फनस्वरूप भन्तर्रा द्रीय कषत 
में शीतयुद्ध श्रीर शिथिल हुप्ना 
तृतीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन, जून 977--पूर्वी यूरोपीय एवं पाश्चात्य 
विश्व के बीच तनातनी कम करके शीतयुद्ध को शिथित्र करने के प्रयत्नों के सिलसिले 
में हेलसिकी के बाद यूरोपीय सहयोग एवं सुरक्षा सम्मेलन वेल्प्रड़ में जून, 977 में 
हुआ । सम्मेलन में इस बात पर विचार कियां गया कि पूर्व प्रौर पश्चिम के बीच 
सुरक्षा एवं सदूभाव स्थापित करने के लिए तथा यूरोपीय सहयोग को हृढ बनाने के 
लिए क्या किया जाता चाहिए। इस बात पर सदस्यों की लगभग श्राम सहमति थी 
कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रचनात्मक रवैया अ्पताया जाए। सम्मेलन में लगभग 
25 यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और दो वर्ष पहले हुए हेलसिकी 
सम्मेलन के दस्तावेज के श्रभावों को दुर करने पर विचार किया । यूरोपीय सुरक्षा 
ब्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्नेक सुझाव दिए गए | हेलिकी की भावना 
को श्रागे बढ़ाया गया । अमेरिका, ब्रिठेन, फ्रॉस तथा पश्चिमी जम॑त्री में पाश्चात्य 
विश्व की ओर से यह झाशा व्यक्त की कि पूर्व-पश्चिम के बीच तनाव कम करने तथा 
गूरोप में शान्ति भौर सदुभाव बढाने के प्रयत्नों का लाभ पश्चिम बलिन को भी मिलना 
चाहिए । सोवियत रूस ने इस मुद्दे पर सहमति प्रकट की । यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन 
से तनाव शैथिल्य में निश्चित रूप से मदद मिली । 
सन्‌ 977 से अक्टूबर, 980 के मध्य तक शीतपुद्ध के उतार-चढ़ाव 
फार्टेर प्रशासन श्रौर शोतयुद्ध--20 जनवरी, 977 को जिम्मी कार्टर संयुक्त 
राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वने। उन्होने अपने उद्घाटन भाषण में कहा--हम सबको 
मिलकर परस्पर एकता और विश्वास की एक नई राष्ट्रीय भावना का सूत्रपात करना 
है | मेरा विश्वास है कि ससार के राष्ट्र यह कहते पाएं जाएँगे कि हमने एक ऐसे 
शान्तिपूर्णं वातावरण की सृष्टि की है जो युद्ध के अस्त्रों पर प्राधारित न होकर 
अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों पर श्राघारित है जो हमारे बहुमूल्य मूल्यों को प्रतिबिम्बित 
करती हैं ।” राष्ट्रपति पद सम्भालने के बाद ही जिम्मी कार्टर ने कुछ ऐसे कदम 
उठाए जिनमे प्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग झौर तनाव-ईधिल्य को बढावा मिला । पहले 
उन्होने वियतनाम के युद्ध में जबरन लामबदी का विरोध करने वालों को क्षमादान 
सम्बन्धी आदेश प्रसारित किया । उपराष्ट्रपति वाल्टर माडेल ने अनेक देशों,की 
सदुभावना यात्रा की | श्रमेरिका ने अफ्रीकी देशों के प्रति सदुभावना व्यक्त करते हुए 
कहा कि हम अमेरिकी अपने प्रभाव श्रौर शक्ति के प्रयोग से दक्षिणी अफ्रीका भर में 
बहुसंख्यक तथा वहुजातीय शासन की सम्भावनाओं पर विचार कर सकते हैं । हमें 
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रक्तपात श्ौर विनाश के विकल्प के स्थान पर स्थायी शान्ति का विकल्प भेजना 
चाहिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने बेल्जियम, पश्चिम जमेंनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस 
भौर जापान की यात्रा करके इन देशों से सद्भावपूर्ण सम्बन्धो के बारे मे वार्ता की । 
कार्टर प्रशासन ने पश्चिम एशिया की समस्या के निदान के लिए झधिक व्यावहारिक 
दृष्टिकोण अपनाया । कार्टेर ने अ्रमेरिका में कैप डेविड में सितम्बर, 978 मे सादात- 
बेगिन-कार्टर शिखर सम्मेलन का झ्रायोजन किया। विश्व राजनय में शायद यह 
पहला भ्रवसर था कि जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने श्रपनी प्रतिष्ठा को दाव पर 
रखकर किसी मसले को सुलझाने में व्यक्तिगत दिलचस्पी ली हो | 3 दिनों का 
शिक्षर सम्मेलन स्थायी शान्ति सन्धि की दिशा मे एक ऐतिहासिक समभौते के साथ 
सम्पन्न हुआ । 26 मार्च, 979 को कार्टर की उपस्थिति में वाशिंगटन-सादात और 
बैगिन के हस्ताक्षरों के साथ मिस्र भ्रौर इत्ररायल में एक शान्ति सन्धि सम्पन्न हुई । 
वियतनाम के प्रति भी अमेरिका का हृष्ठिकोश भ्रधिक व्यावहारिक बना। संयुक्त 
राष्ट्रसव में वियतनाम के प्रवेश को रोकने की प्रमेरिका ने कोई कोशिश नही की । 
कार्टेर प्रशासन ने पश्रपने कुछ कदमों से जहाँ एक और तनाव-शेथिल्य को 
कम किया वहाँ दूपदी ग्रोर इसे उभारा भी। 4979 के मध्य क्यूबा में सोवियत 
सैनिक्रों की उपस्थिति को लेकर भ्रमेरिका तथा क्यूबा के बीच गम्भीर तनातनी हो 
गई और राष्ट्रपति कार्टेर ने करेबियन में एक “टास्क फोसे! (प्रप्रिम सेना) तैनात 
करने की घोषणा की । साथ ही उन्होंने कुछ नए “रक्षा उपायो” की भी घोषणा की। 
यह भी कहा गया कि प्रवेरिका क्यूबा मे सोवियत सैनिकों की ठीक संख्या ज्ञात करने 
के मिए ग्रवती उपग्रह व्यवस्था को पुनर्गाठझत करेगा श्रौर सोवियत संघ से यह 
आश्वाप्तन प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा कि क्यूबा में तैनात किसी भी सैनिक इकाई 
से प्रमेरिका के लिए ग्रथवा भास-पास के किसी भी प्रन्य देश के लिए ग्राक्रमरा का 
कोई खतरा नदी होगा । प्रमेरिका ने यह घोषणा भी कर दी कि क्यूबा में तैनात 
सोवियत सैनिकों से भ्राक्मश के खतरे की स्थिति मे यदि किसी देश ने उससे सहायता 
माँगी तो उसे तुरन्त सहायता पहुँचाई जाएगी तथा पश्चिमी फ्लोरिडा के मुख्य सैनिक 
प्रधान कार्यालय में पूर्णकालिक एक कैरेवियाई संयुक्त सैनिक ठुकड़ी तैनात की जाएगी 
जो इस क्षेत्र के किसी भी भाग पर रूसी झ्लाक्मरा कर खतरा होने 
पर सक्रिय हो जायेगी। पग्रमेरिका ने स्पष्ट कर दिया कि कैरेवियन क्षेत्र 
में वह गझयने सैनिक प्रम्यास तीत्र करेगा ताकि वहाँ का सैनिक समुद्री 
झइडा किसी भी खत्तरे का सामना करने को तैयार रहे । इन संनिक प्रम्यासों का 
मुख्य केन्द्र क्यूबा के दक्षिण का समुद्री किनारा होगा ॥ भ्रमेरिका की इस प्रकार की 
धोपणामं से शीतयुद्ध को बढावा मिला शर संकट ने गम्भीर रूप घारण कर लिया । 
क्यूदा के राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो ने स्पष्ट ऋर दिया कि क्यूवा में रूसों सैनिकों को 
उपस्थिति सम्बन्धी विवाद पर हम श्रमेरिका के साथ बातचीत को तैयार हैं, लेकिन 
मदि ग्रमेरिका ने कैरेवियन क्षेत्र में मपनी सैमिक शक्ति बढाने की कोशिश की तो 
मामला बहुत नाजुक हो जाएगा । सोवियत संघ ने भी पअ्रमेरिका को चेतावनी दे दी 
कि क्यूबा मे सोवियत सैनिकों को उपस्थिति को क्‍्रनावश्यक तूल देकर राष्ट्रपति कार्टर 
भाग से खेलने का खतरा मोत्र न लें । कार्टर प्रशासन की उत्तेजनात्मक कार्यवाहियों 
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से क्यूबा झौर ग्मेरिका के बीच !962 जैसा ही यम्मीर संंकठ पैदा हो गया भौर 
ऐसा लगने लगा कि यदि युद्ध का विस्फोट नही हुआ तो भी शीतयुद्ध तो प्रवश्य ही 
बहुत तेज हो जाएगा । प्नन्तर्राष्ट्रीय जगत में श्रमेरिका की घोषणा के विरुद्ध तीज 
प्रतिक्रिया हुई भ्रौर स्वयं भ्रमेरिका में भी कार्टर को नीति का भारी विरोध होने 
लगा। इस पर कार्ट र को नम्न॒रुख प्पनाना पड़ा भोौर उन्होने यह कहकर संकट 
टालने की कोशिश की कि रूस झ्ौर भमेरिका के धीच टकराव की स्थिति दोनों देशों की 
सुरक्षा के लिए भारी खतरा है भ्रौर क्यूबा में 2-3 हजार रूसी सैनिको की उपस्थिति 
अमेरिकन सुरक्षा को कोई चुनौती नही हो सकती | कार्टर ने यह भी कहा कि हम 
'साल्ट-2” समभौते को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं भौर यदि हमारे सोवियत संघ 
के साथ मतभेद हैं तो इसका भ्रर्थ यह नहीं है कि हम दोनों महाशक्तियों के बीच 
परमाणु-युद्ध की प्राशंकाप्तों को दूर करने के झपने प्रयासों को तिलाँजलि दे दें। 
कार्ट र के इस प्रकार के वक्तव्य के बाद क्यूबा की विस्फोटक स्थिति शान्त हो गई, 
लेकिन शीतयुद्ध का वातावरण गर्म अवश्य हो गया । है 
भरत उपमहाद्वीप में भी कार्टेर प्रशासन ने तनाव-शैधिलय के वातावरण 
को झाधात पहुंचाया । पाकिस्तान पौर चीन फो प्रत्यक्ष-प्रप्रत्यक्ष रूप से उकसावा 
देने की नीति से इस क्षेत्र मे तनाव का वातावरण बढ़ा है। 2 सितम्बर, 980 
को सोवियत सवाद समिति “तास” ने खबर दी है कि भमेरिका भौर चीन ने 
उत्तर भारत में, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में, 'तोड़-फोड़' की गतिविधियाँ तेज 
कर दी हैं ।? 
कार्टर प्रशासन ने भारत के साथ किए गए पुराने समभोतो पर प्रमल न 
करके भी भारत-भ्रमेरिकी सम्बन्धों में तनाव पंदा किया है।4 सितम्बर, 980 
को भारत सरकार ने पुनः आशावाद प्रकट किया कि पुराने समझौते के अ्रभुसार 
अमेरिकी सरकार भारतीय भ्राणविक बिजलीथर (तारापुर) के लिए विशेष 
संसाधित यूरेनियम की पूर्व स्वीकृत खेप देने मे ढील नही करेगी । कार्ट र प्रशासन 
ने भारत के साथ भपने सम्बन्धों के भहत्त्व को ध्यान में रखते हुए भमेरिकी संसद्‌ से 
सिफारिश की है कि भारत को यूरेनियम देने की स्वीकृति प्रदान करे। प्रतिनिधि 
सभा द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत कर देने के बाद भ्रमेरिकी सीनेट मे 25 सितम्बर को 
तारापुर सयंत्र के लिए भारत को परमाणु ईंधन देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है, 
किन्तु भ्रभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इंघन की भापू्ति किस रूप मे की 
जाएगी ।* 
अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप झोौर शीतयुद्ध में चुद्धि--दिसम्बर, 
979 में श्रफगानिस्तान में हुई एक तीसरी ऋ्ास्ति के फलस्वरूप राष्ट्रपति भ्मीन 
का तख्ता प्नट गया और बबराक करमाल नए राष्ट्रपति बने। नई सरकार के 
| हिन्दुस्तान, 3 सितम्बर, 4980. 
2 हिन्दुस्तान, 26 सितम्बर, 980. 
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झामस्त्रण पर, प्रफगान-करान्ति की रक्षा के लिए, अफगानिस्तान में सीवियत 
सँनिक हस्तक्षेप शुरू हो गया भौर संयुक्त राज्य प्रमेरिका के उन इरादों पर पानी 
फिर गया जिसकी पूर्ति के लिए वह पिछले कुछ प्ररसे से प्रयास कर रहा था । 
भफगानिस्तान में सोवियत सेनिक भ्फगान सरकार के निमन्त्रण पर श्राएं, लेकित 
उससे उस क्षेत्र में भौर साथ ही महाशक्तियों के बीच शीतयुद्ध की स्थिति को बढ़ावा 
मिला है । ईरान में भमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों फरो ईरानी सरकार द्वारा बधक 
बना लिए जाने शौर उन्हें छुड़ाने के सारे प्रयत्नों के प्रसफल हो जाते से प्रमेरिका 
पहले से ही काफी प्रपमामित हो चुका था भौर भ्रव प्रफगानिस्तान में सोवियत सेना 
के पहुँच जाने पर स्वाभाविक था कि ग्रमेरिका बोखला जाता । अत; अमेरिका ने 
झ्रफगानिध्ताव की घटना की तिल का ताड़ बनाना शुरू कर दिया भौर फलस्वरूप 
शीतयुद्ध ने एक बार फिर उग्र रूप घारण कर लिया ॥ भ्रमेरिका ने, सोवियत खतरे 
की आशंका पैदा कर श्रफगानिस्तान को 20 करोड़ डालर के हथियार देने की 
घोपणा की । प्रमेरिकी रक्षा मंत्री हेरल्ड ब्राउन को पीकिय भेजा गया ताकि चीनी 
नेतागप्रों से मिलकर सोविमत विस्तार को रोकते की योजना बनाई जा सके। 
राष्ट्रपति कार्टर ने अमेरिकी काँग्रेस मे साल्ट-द्वितीय पर बहस झुकवा दी ग्रौर 
सोवियत संघ को प्रताज देने एवं झाधुनिक प्राविधि की जानकारी देने के अपने 
पूर्व फैसने को वदल दिया । यही नही, राष्ट्रपति काटेर खेलों को भी राजनीति में 
ले प्राए शौर उन्होने मास्कों मे होने वाले श्लीलम्पिक के बहिष्कार की धमकी दी 
तथा श्रागे चलकर बहिष्कार भी किया । उन्होंने भ्रपने पश्चिम यूरोपीय मित्र राज्यों 
से भी भनुरोध किया कि वे सोवियत सघ के साथ प्रव कोई सहयोग न करें। 
सुरक्षा परिषद्‌ की बैठक बुलाकर सोवियत कार्यवाही की निन्‍दा का प्रयत्न किया 
गया । अमेरिका ने शभ्रफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों की उपस्थिति का ऐसा होवा 
खड़ा कर डाला मानों सोवियत रूस अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए सैनिक 
श्राक्रमए पर निकत पड़ा हो। श्रमेरिकी कदमों से शीतयुद्ध को काफी बढावा 
मिला । अमेरिका ने पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान मे सोवियत उपलब्धि 
को नाकामबाब करने का प्रसफल प्रयत्न किया । झ्ाखिर घीरे-घीरे स्थिति सामान्य 
होते लग गईं, क्योकि कनाड़ा और ब्रिटेन को छोड़कर अन्य पाश्चात्य देशों ने 
अमेरिका का पूरा समर्थन नहीं किया श्रोर पाकिस्तान तथा चीन का उत्साह भी 
समय के साथ ठडा पड़ गया । श्रप्रेल, 980 में अफगानिस्तान में सोवियत सेनाझ्रों 
के रहते पर जब सोवियत सघ और अश्रफग्ानिस्तान के नेताग्रों में एक समझौते पर 
हस्ताक्षर हो गए तो यह तथ्य पुनः पुष्ठ हो गया कि सोवियत सैनिकों को भ्रफमान 
सरकार ने बुलाया है प्लोर अपने यहाँ प्रपनी रक्षा के लिए रखा है, रूस ने चलाकर 
कोई हस्तक्षेप नहीं किया । जून, 4980 में ग्रफगाति स्तान से सोवियत संघ के सैनिकों 
को हटाने के बारे में रूस ने अपनी युक्तिसंगत शर्तें पेश करके भी यह जता दिया 
कि वह अफगानिस्तान में जमे नही रहना चाहता । 


ईरान-ईराक संघर्ष (सितम्बर-अवदूबर, 980)--ईराक झौर 
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बीच तनातनी काफी प्ररसे से चल रही थी किन्तु सितम्बर; 980 में उनके बीच 
चल रही छुटपुट लड़ाई ने तब पूरे युद्ध का खूप धारण कर लिया जब 22 सितम्बर 
को ईराकी बमवषंकों ने तेहरान सहित नौ ईरानी हवाई झड्डों भौर सैनिक ठिकानों 
पर बम्बारी की । तब से ईरान-ईराक युद्ध भयावह रूप से बढ़ता जा रहा है, 
सुरक्षा परिषद्‌ की युद्ध बन्द करने की अपील का कोई प्रभाव नही पड़ा है भौर 
4 अक्टूबर, 980 के समाचारों के अनुसार भी ईरान-ईराक भयंकर युद्ध मे उलभे 
हुए हैं । इन दोनों भरब देशों के युद्ध के फलस्वरूप शीतयुद्ध को भी बढावा मिला 
है वयोकि खाड़ी के देशों में महाशक्तियों के दखल का खतरा पैदा हो गया है। 
खाड़ी के क्षेत्र मे बुछ देशों द्वारा नौसिनिक दल भेजने को इस क्षेत्र के लिए खतरनाक 
बताते हुए भारत सरकार की भोर से ऐसे कदमों की प्रालोचना की गई है। 
इससे न केवल ईरान-ईराक युद्ध को बढ़ावा मिलेगा बल्कि शीतयुद्ध भी झौर तेज हो 
जाएगा । 
निष्कर्ष 
निष्कर्ष रूप मे यह कहा जा सकता है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद जिस 
शीतयुद्ध का विकास हुआ वह सन्‌ 962 में क्यूबा काण्ड के बाद शिथिल पड़ने 
लगा । स्वर्गीय कैनेडी भौर खू _श्चेव द्वारा शीतयुद्ध को समाप्त करने की दिशा में 
कार्य प्रारम्भ किया ही गया था कि 22 नवम्बर, 963 को कैनेडी की हत्या कर 
दी गई भौर 5 झकक्‍तूबर, 964 को खू श्चेव को पदच्युत्‌ कर दिया गया। दोनों 
नेताश्ों के उत्तराघिकारियों ने यद्यपि उन्ही की नीतियो का प्रनुतरण करने का 
भ्राश्वासत दिया, तथापि दोनों गुटों के बीच शीतयुद्ध किसी न किसी रूप में विद्यमान 
रहा। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों जेसे हिंन्द-चीन, पश्चिमी एशिया श्रादि में तनाव 
बढ़ने से शीतयुद्ध अधिक उग्र हो जाता झौर तनाव शिथिल पड़ जाता । प्रारम्भ मे 
जब शीतयुद्ध मुख्यतया भमेरिका और रूस के बीच चलता था तो इसका स्वरूप 
द्विपक्षीय (89००7) होता था, किन्तु बाद में सन्‌ 969 में रूस-चीन-सीमान्त 
संघर्ष के कारण इसका स्वरूप त्रिपक्षीय (7गएणथ») हो गया। यह शीतयुद्ध 
सातवें दशक के अन्त तक किसी न किसी रूप मे श्रस्तित्व में रहा श्रौर सम्टूरों विश्व 
के वातावरण को विपाक्त करता रहा। प्राठवें दशक के प्रारम्भ से शीतयुद्ध के 
कारण एक-एक करके तेजी से समाप्त होते गए | निःशस्त्रीकरण समभोतो को बल 
मिला तथा सन्‌ 97] का बलिन समभौता भ्रौर फिर सन्‌ 972 का पूर्व जम॑नी 
एवं पश्चिमी जमंनी के बीच समझौता सम्पन्न हुआ | सन्‌ 972 में कोरिया समभौता 
हुआ । 2972 के बाद से ही महाशक्तियो के सम्बन्ध में परिवर्तत के फलस्वरूप 
तनाव शिथिल होता गया । केवल हिन्द-चीन झौर पश्चिमी एशिया के सकट के 
कारण तनाव क्षेत्र उमरते रहे, लेकिन संयम भोर वार्ता की कूटनीति' ने शीतयुद् 
के पैर नहीं जमने दिए। सन्‌ 975 के मध्य तक कम्बोडियायी, वियतनामी प्रौर 
भ्रव-इजरायली संघर्ष का भन्‍त हो गया भौर इस तरह विश्व ने शीतयुद्ध से मुक्ति 
की साँस लो । सन्‌ 977 के बाद विभिन्न कारणों से शीतयुद्ध को पुनः श्रोत्साहन 
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मिला भौर इसके तीन्न विस्फोट के भ्नेक भ्रवसर पैदा हो गए । फिर भी, शीतयुद्ध 
की परिस्थितियाँ पैदा होकर भी, महाशक्तियो के संयम के कारण वापिस शान्त या 
शिथिल हो गई' | विश्व शान्ति की दिशा मे यह एक शुभ सकेत है। जिस तरह 
का धन्तर्राष्ट्रीय वातावरण बनता जा रहा है भौर तनाव तथा सघर्ष क्षैत्रो को 
सीमित रखने की ,जो नीतियाँ अपनाई जा रही हैं उससे यही श्राशा बलवती होती है 
कि शोतयुद्ध का विस्फोट पहले की भांति नही हो सकेगा । मोकै-बेमौके शीतयुद्ध 
उभर सकता है लेकिन उसकी तीव्रता पहले जैसी नहीं होगी श्रौर वह सामथिक 
तेजी दिखाकर पुनः शान्त हो जाएगा । 
शीतयुद्ध में शिथिलता के कारण 

शीतयुद्ध के इतिहास के इस विवेचन से स्पष्ट है कि काफी उतार-चढ़ाव के 
बाद पिछले कुछ वर्षों से शीतयुद्ध की उग्रता मिरन्तर घटती गई है ! इसके मूल में 
जो भुरुय काररा हैं, वे ये है-- 

4, दोनों महाशक्तियाँ यह प्रनुभव करती जा रही है कि सैनिक शक्ति के 
बल पर समघ्या का निदान बहुत कठिन शौर व्यय-साध्य है। वियतनाम के युद्ध ने 
भ्रमेरिका जैसी महाशक्ति के घुटने टिका दिए, युद्ध से उसके सँ निको का ही विनाश 
नही हुप्रा बल्कि उसका श्रथ॑-तन्त्र भी सकट में पड़ गया। उसका व्यापार-सन्तुलन 
बिगड़ गया श्रौर भ्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-बाजार में डॉलर की साख तक खतरे में पड़ गई 

2. दोनो महाशक्तियों को यह पाशंका भी सताने लगी है कि शीतयुद्ध 
कभी भी ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जिससे तृतीय महायरुद्ध का विस्फोट हो 
जाएं। क्यूबा के महात्‌ संकट के बाद से ही महाशक्तियों की यह नीति स्पष्ट 
दिस्ताई देने लभी है कि वे परस्पर संघर्ष की हर स्थिति से बचती है । 

3, पूजीवादी झ्लौर साम्यवादी शिविरों में झब संद्धान्तिक सघप उतना तीत्र 
नहीं रहा जितना पहले था। अमेरिका के मिन्रराष्ट्र शीतयुद्ध की राजनीति से 
झलग होकर साम्यवादी देशों से व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने लगे हैं श्लौर भ्रभेरिका 
भो भ्रव इसी नीति पर उतर प्राया है । पूजीवादी शिविर ने साम्यवादी देशो के 
साथ प्रचुर व्यापार करने का मार्ग खुला रखने के लिए यह उपयुवत समभा है कि 

शीतयुद्ध को यथासाध्य प्रोत्साहब न दिया जाए । 

4. ग्रुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है भर गुट- 
निरपेक्षता को नीति ने शीतयुद्ध की उग्रता कम करने की महती भूमिका निभायी है । 

5, संयुक्त राष्ट्रसघ में प्रब महाशक्तियों का प्रभाव बैसा नहीं रहा है जैसा 
पहले था। अफ्र शियायी राष्ट्रों की संख्या वढ़ गई है, 'तृतीय विश्व” की भावाज को 
प्रव पहले की तरह दबाया जाना सरल नहीं रहा है । इस स्थित्ति ने शीतयुद्ध को 

डग्नता को कम किया है । 

6. सोवियत संघ द्वारा स्टालिनवादी उग्र नीति का परित्याग कर निरन्तर 
सह-भस्तित्व॒ की नीति पर बल देने से शीतयुद्ध काफी शिधिल हुझ्ना है । प्रमेरिकी 
नेतृत्व ने भी सोवियत मैत्री भौर सोवियत नीति का महत्व समझ कर सहयोगी रुख 
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झ्रपनाथा हैं | दोनों ही गुटों में इस विचारधारा ने वल पकड़ा है कि परस्पर मतभेद 
होने के बावजुद दोनो गुट्ीं के राम्बन्ध शान्तिपूर्ण रह सकते हैं । 

7. पिछले कुछ वर्षों से बड़े राष्ट्रों के नेताप्रों में सम्पर्क बढ़ा है। प्रमेरिका 
के भूतपूर्व राष्ट्रपति निबसन को यह श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने सोवियत 
रूस धौर चीन की झोर मित्रता का हाथ बढ़ाया । उनकी पहल से एक भोर रूस 
तथा प्रमेरिका श्रौर दूसरी प्रोर चीन तथा भ्रमेरिका के जी शिसर-सम्मेलन हुए 
उनसे भ्रन्तर्राष्ट्रीय वातावरण के सुधार मे काफी सहयोग मिला है । 

8. शीतयुद्ध की उग्रता कम करने में भारत की भूमिका भी विशेष महत्वपूर्ण 
रही है । कठिन परिस्थितयों के बावजूद भारत ग्रुट-निरपेक्षता की नीति पर हृढ रहा 
है जिससे विभिन्न क्षेत्रों मे तनावों के कम होने में सहायता मिली | 

9. मास्फो-्बोन समझौता, वलिन समझौता, पूर्वी जमेनी भोर पश्चिमी . 
जमंनी के बीच समझौता, कोरिया समझौता, कम्ब्ोडियायी श्रौर वियतनामी युद्ध की 
समाप्ति झादि घटनाष्ों ने यह प्राशा उत्पन्न कर दी है कि विश्व शीतयुद्ध के भेवर 
से निकल चुफा है श्रोौर शान्ति तथा सह-प्रस्तित्व की शक्तियाँ प्रवल हो रही हैं । 

वास्तव में महाव्‌ राष्ट्रों के सम्बन्धों में पिछले वर्षों में जो क्रान्तिकारी 
परिवतेन हुए हैं, उन्ही के फलस्थरूप अनेक समस्याप्रों का निदान हो सका है श्रौर 
तनाव के क्षेत्र समाप्त तथा कम हुए हैं। विश्व का कल्याण इसी में है कि 
महाशक्तियाँ प्रन्य देशों में हस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर दें. पारस्परिक 
सम्बन्धों को मघुर बनाएँ श्रौर प्रत्येक समस्या का समाधान शस्त्र-्बल के बगाय 

पारस्परिक वार्ता द्वारा करें 
शीतयुद्ध औौर देताँत 
(८०ण४३ छात्र था0 020०070०) 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञों के प्नुपार देताँत! श्रथवा सोवियत 
अमेरिकी मैत्री एवं सहयोग का प्रारम्भ कैनेडी-सू श्चेव के समय से हुम्रा । उनके 
झ्रकस्मात्‌ सत्ता से हटने के कारण कुछ समय तक मैत्री और सहयोग का मार्ग 
झवरुद्ध हो गया, किल्तु निवसन झरौर ब्रभनेव ने सहयोग के सूत्रों का पुनः विकास 
किया जिसमें भ्रमेरिका के विदेश सचिव डॉ. कीसिजर की भूमिका प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
थी । यद्यपि निक्तन के पद त्याग के बाद फोर्ड भी रूस के प्रति मंत्रीपूर्ण रहे हैं, 
तथापि दोनो महाशक्तियों के बीच मैत्री और सहयोग के विकास की गति उतनी तीत् 
नही रही जितनी निकसन के समय थी। 

देताँत (सोवियत श्रमेरिकी मैत्री एवं सहयोग) के प्रारम्भ के लिए मुख्यतः 
निम्नलिखित कारणा उत्तरदायी माने जाते हैं--- 

]. 'देतास्वा एक फ्रेंच शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है--तताव शैधिल्य। लेकित 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दुनिया में इसका अर्थ रूस अमेरिका तनाव में कभी और उसमें 
'बढ़ती हुई मित्रता तथां सहयोग की भावनाओं से लगाया जाता है । 


शीतमुद्ध 39 


प्रथम, भणुबम के रहस्य पर भमरिका का एकाधिकार समाप्त हो जाने के 
कारण रूस भौर पमेरिका के बीच भ्रस्त्र-शस्त्र वी हृष्टि से एक सन्तुलन-सा पैदा हो 
गया । इसके फ्लस्वरूप भूतपूर्व भ्रमेरिकी विदेश सचिव ड्लेस की वह नीति उपयोगी 
नही रही जिसमें साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए सशस्थ्र सघर्प पर बल 
दिया जाता था | वलिन की घेरावर्दी, कोरिया का युद्ध, बयूवा काण्ड श्रादि ने स्पष्ट 
फर दिया कि महाशक्तियो के दीच सहयोग! को भावश्यकता है, 'टकराहट' की नही । 
दिवीय, रूत की झायिक स्‍प्रावश्यकताओो ने उसे अमेरिका की मंडी शप्त करने 
के लिए प्रेरित किया । साम्यवादी क्रान्ति के पाँच दशक बाद भी सोवियत जनता 
उत्पादन के क्षेत्र मे तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण उन लक्ष्यों को प्राप्त नही कर 
वा रही थी जिससे वे उच्च जीवन-स्तर प्राप्त करने मे समर्थ हो। अमेरिका के पास 
मह उन्नत तकनीकी ज्ञान था लेकिन रूस इसका भागीदार तभी वन सकता था जब 
बह प्रमेरिका के प्रति संघर्ष के बजाय सहम्रस्तित्व की नीति अपनाता । झतः 
स्‍्टालिनोत्तर युग में सोवियत नेताशों ने पूंजीवाद के साथ सहग्नस्तित्व के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन विमा भौर इस तरह दोनो महाशक्तियो मे सहयोग का द्वार खुल गया । 
तृतीय, साम्यवादी चीन के साथ संघर्ष उत्पन्न होने के कारण सोवियत संघ 
के लिए यह ग्रावश्यक हो गया कि वह चीन के मुकाबले में भपनी स्थिति सुहृढद करने 
के लिए पश्चिमी देशो झोर मुख्यतः श्रमेरिका से शान्तिपूर्णा सम्बन्ध स्थापित करे । 
चतुर्थ, भारत की भूमिका भी कम महत्त्वपूर्ण नही रही । एक भोर तो रूस 
ने समझ लिया कि चीन के विरुद्ध श्पनी स्थिति सुदृढ़ कायम रखने मे भारत की 
मैत्री मुल्यवान है भौर दूसरी भोर झमेरिका तथा उसके साथी राष्ट्रों ने समझ लिया 
कि रूस-भारत मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर प्रभावशाली युल खिला सकती 
हैं। भारत की इस केन्द्रीय स्थिति के कारण महाशक्तियों मे सहयोग के सूत्र को 
प्रोत्साहन मिला । भारतीय नेताओं ने सर्देव इस बात का प्रयत्व किया कि शीक्षमुद्ध 
के कारण समाप्त हो झौर विश्व के बड़े राष्ट्रो के वीच सहयोग का वातावरण 
स्थापित हो । 
पंचम, प्रमेरिका वियतनाम के युद्ध से थक चुका था | वह वियतनामी युद्ध के 
दलदल से सम्मानपुूर्वक सोवियत संघ के सहयोग से ही निकल सकता था। 
उपयुक्त कारणो से यह स्वाभाविक था कि दोनो महाशक्तियाँ परस्पर तनाव 
ओर संघर्ष के मार्ग का परित्याग कर मंत्री और सहयोग का मार्ग ध्रपनायें। 
देताँत का शीतयुद्ध पर प्रभाव 


देताँव भर्थात्‌ रूस-अमेरिकी सहयोग का शीतयुद्ध पर निशायिक प्रभाव पड़ता 
प्रवश्यम्भावी था | दोनो महाश्क्तियों के बीच तनाव ही शौतयुद्ध की जड़ था और 
जब दोनों महाशक्तियों ने यह नीति अ्रपना ली कि वे क्रमश. सहयोग के मार्ग पर 
अयसर होगे तो शोतयुद्ध भी भ्पनी साँसें गिनने लगा । देठाँत का प्रारम्भ तो कैतेडी- 
खूफचेव के कार्यकाल में हो हो चुका था, लेनिन इसे वास्तविक ठोस रूप निकसन- 
अं भमेव-काल में मिला | इसकी श्रथम वास्तविक प्रभिव्यवित तब हुई जब मई, 972 
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में निवसन शिग्र-वार्ता के लिए मास्को गए झौर वहाँ उन्होंने भाशा व्यवत फी कि-- 
"इस शिफर-न वार्ता से शाम्तिपूर्ण सहयोग एक वास्तविकता बन जाएगा शौर दोनों 
देश विश्व की समस्त जनता की सुस-समृद्धि के लिए मिलजुल कर काम कर 
सकेगे।” मई, 972 की इस शिखर-वार्ता के फलस्वरूप रूस प्र प्मेटिका के बीच 
एक के वाद एक विभिन्न समभौतों का माग प्रशस्त हो गया । निःशस्त्रीकरणु सम्बन्धी 
समभौते भी सम्पन्न हुए भौर भ्ाथिक समभौते भी | देताँत के विफझास का दूसरा 
चरण जून, 973 में सोवियत नेता ग्रे भनेव की वाशियटन यात्रा से प्रारम्भ हुप्रा । 
इस शिखर-ार्ता में दोनों देशों के बीच समुद्र-विज्ञान सद्दित प्रणु शवित्त के शान्तिपूर्"ं 
प्रयोग तथा सॉँस्क्ृतिक प्रादान-प्रदान सम्बन्धी कई समभौते सम्पन्न हुए । इस शिसर- 
वार्ता का मुख्य उद्देश्य दोनो देशों के बीच भाधिक सहयोग का विरझास करना था, 
भ्रतः दोनो नेताप्नों ने यह मिश्चवय किया कि इस द्ोत्र में रूस झ्ौर प्रमेरिका को 
परस्पर साकीदार बनना चाहिए। निकसन भौर प्रेभतेव की इन यात्राभ्रों के 
फलस्वरूप दोनों महाशक्ितियों के बीच जो सहयोगपूर्ण समझौते हुए उनके कारण 
“शीतयुद्ध ठण्डा पड़ गया प्रौर विश्व-शान्ति का वातावरण सुहृढ हो भया |” 
अगस्त, 974 में देताँत के प्रतिपादक निवस्तन को वाटरगेट काण्ड के कारण 
राष्ट्रपति-पद से हटना पड़ा झौर भन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत्‌ में देताँत के मविष्य 
के प्रति प्राशंका व्यक्त की जाने लगी, लेकित नए राष्ट्रपति फोर्ड ने देताँत को सुहृढ 
करने का प्राश्वासन दिया भ्रौर प्रमाण स्वरूप देताँत के एक प्रमुख निर्माता निक्सन 
प्रशासन के विदेश सचिव डॉ. कीसिजर को श्रपने प्रशासन से भी उसी पद पर पुनः 
नियुवत किया। फोडड-ब्रे कममेव काल में देताँत का क्रमशः विकास होता रहा | फोई 
और म्न कनेव के बीच नवम्बर, 974 में सामरिक प्रस्त्र-परिसीमन के लिए समझौते 
के दुसरे चरण की रूपरेया तैयार करने के लिए बातचीत हुई श्ौर दोनों ही पक्षों ने 
श्रपनी भ्रणुशस्त्र की दौड पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना स्वीकार किया। शीतयुद्ध के 
विरुद्ध विकसित देताँत की इस भावना को जनवरी, 975 में तब कुछ ठेस लगी 
जब अमेरिकी कांग्रेस ने दोनों महाशक्तियों के बीच सम्पन्न व्यापारिक समझौते को 
यहुदियों को सोवियत संघ से बहिगंमन की स्वतन्त्रता दिए जाने की शर्ते के साथ जोड 
दिया भौर सोवियत संघ ने उसे प्रस्वीकृत कर दिया । तथापि यह कोई स्थप्यी 
अश्रवरोध नही था, दोनों देशो के बीच सहयोग के सूभ्न विकसित होते रहे श्रौर सामरिक 
महत्त्व के शम्त्रास्त्रों के परिसीमन की सन्धि ($पशवाहहोंट #ैए$ जाधयाधिणा 
गृप«४५9) झौर यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन की तैयारियाँ चालू रहीं । 

20 जनवरी, 977 को डेमोक्र टिक पार्टी के 53 वर्षीय जेम्स पले (जिम्मी) 
कार्टेर ने भ्मेरिका के 39वें राष्ट्रपति के पद की शपथ ग्रहण की | श्रन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ 
में यह झाशा की गई कि कार्टर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग झौर शान्ति को बढावा देंगे 
तथा साम्यवादी और पूजीवादी सहमग्रस्तित्व को बल प्रदान करेंगे। का्टेर-प्रशासन 
ने प्रारम्भ में इतिहास को यही संक्रेत दिया कि महाशक्तियों के परस्पर सहयोग तथा 
संदभावना को बल मिला है तथा देलाँत-भावना का उत्तरोत्तर विकास हआा है| 
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विभिन्न समस्याप्रों पर रूस भौर भ्रमेरिका के मतभेदों की उग्रता कम हुई है झौर 
दोनों महाशक्तियाँ यह भ्रधिक प्रच्छी तरह समभने लगी हैं कि सहयोग झौर शान्ति 
की विजय' में ही मानव सभ्यता का सुनहरा भविष्य सुरक्षित है। भ्ागे चल कर 
कार्टेर प्रशासन के कुछ उत्तेजनात्मक कदमों से शोतयुद्ध का खतरा पुत्रः पैदा हुम्ा 
लेकिन राष्ट्रपति ने हर बार पुनः संयम दिखा कर स्थिति को सम्भाल लिया-यह 
बहुत ही प्राशाप्रद संकेत है । 
यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन और हेलसिकी भावना का निर्माण 
फिनलैण्ड की राजधानी हेलसिकी में 30 जुलाई से । श्रगस्त, 975 तक 
यूरोपीय सुरक्षा एवं सहयोग के लिए सम्मेलन का झ्रायीजन किया गया। यूरोपीय 
सुरक्षा सम्मेलन बुलाते की माँग सबसे पहले सोवियत संघ द्वारा सन्‌ 4965 में 
बुडापेस्ट साम्यवादी सम्मेनन में की गई थी | इसका मुख्य उद्ं श्य यह था कि द्वितीय 
महायुद्ध के पश्चात्‌ यूरोप का जी नया राजनीतिक मानचित्र बना था श्ौर जो नए 
सीमान्‍्त स्थापित हुए थे तथा जिनकी श्रस्वीकृति और परिवर्तन के प्रयासों से पुनः 
तनाव और संबर्ष उत्पन्न होने की सम्भावना थी, उन्हें स्थायित्व प्रदान किया जाए 
झौर इस तरह तनाव तथा संघर्ष के एक बड़े कारण की समाप्त किया जाए । 
हेलसिकी सम्मेलन में भ्रल्वानिया को छोड़कर भ्रमेरिका, सोवियत संघ श्ौर 
कनाडा सहित पश्चिमी तथा पूर्वी यूरोप के सभी राष्ट्रों ने भाग लिया। भाग लेने 
वाले देशों की कुल संख्या 35 थी। सम्मेलन में 30 हजार शब्दों का एक घोषशा-पत्र 
भाग लेने वाले राष्ट्रों के हस्ताक्षरों से स्वीकृत” हुआ जिसे फिनलैण्ड के राजकीय 
अ्रभिलिखागार में 8 मीटर की गहराई में चमड़े की एक हरी जिल्द में बाँघकर 
सुरक्षित रख दिया गया है भौर इसकी प्रतिलिपियाँ ही ,देखने को उपलब्ध हुई हैं । 
इसे तब तक नही खोला जाएगा जब तक अ्रपवाद स्वरूप इस मूल प्रति की देखने की 
विशेष झनुमति न दी जाए ।? यह घोषणा-पत्र एक कामूनी दस्तावेज होने के बजाय 
बस्तुत: भ्राचरण की एक नैतिक संहिता है । यह एक बहुत बडी उपलब्धि है क्योंकि 
यह द्वितीय महायुद्ध भौर उसके तनावपूर्णे शीतयुद्ध के कुपरिणामों को समाप्त करते 
वाला श्रौर उसके स्थान पर सदस्य-राष्ट्रों में सुरक्षा और सहयोग की भावना को 
जन्म देने वाला है. तथा संयुक्त राष्ट्रसंध के महासचिव कुर्त वाल्दहीम के श्रनुसार 
व्यावहारिक समभौते का प्रतीक है | इस सम्मेलन द्वार स्वीकृत घोषणापत्र के मुख्य 
मिद्धान्त इस प्रकार हैं--राज्यों की प्रभुसत्ता को एक दूसरे के द्वारा स्वीकृति प्रदाव 
होना, बल-प्रयोग से बचे रहने का संकल्प, राष्ट्रों के बीच समस्त विवादों का शान्तिपूर्ण 
समाधान, सीमाप्रों की श्रवण्डता का सम्मान, मानव झौर मूलभूत प्रधिकारों के प्रति 
झ्रादर. राष्ट्रों के बीच शान्तिपूर्णों सहग्नस्तित्व झादि । सम्मेलन इस रूप में ऐतिहासिक 
था कि इसमें भाग लेने के लिए 35 यूरोपीय भ्रमेरिकी देशों के राजाध्यक्ष प्रौर शीर्ष 
नेता पहुँचे भौर वे मोटे तौर पर इस बात के लिए चिन्तित रहे कि 'नरमी' (देताँत) 
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में कहीं कमी श्र यूरोप की श्राज की स्थिति में कोई गिरावट न श्राने पाए। मार्शल 
टीटो ने कहा कि सुरक्षा और सहयोग एक नए धन्तर्राष्ट्रीय झ्रथिक स्वरूप के बिना 
अधूरे रहेगे । उन्होंने नरमी” (देताँत) का समर्थन किया, लेकिन साथ ही यह भी 
कहा कि तटस्थ और विकासशील राष्ट्रो पर उनकी स्वतन्त्र नीतियो के कारण नए 
दबाव डाले जा रहे हैं। उन्होने श्रारोप लगाया कि शक्ति-सन्‍्तुलन के नाम पर हथियारों 
की प्रतिस्पर्द्धा की प्रोत्साहन दिया जा रहा है । 
यूरोपीय सुरक्षा-सम्मेलन की सफलता से इस बात की पुनः पुष्टि हो गई कि 
मतभेदों भौर श्रवरोघों के बावजुद सोवियत सध झौर प्रमेरिका सहम्नस्तित्व, शान्ति 
और सहकार की दिशा मे प्रगति करना चाहते हैं ! 
सैद्धान्तिक संघर्ष बनाम शक्ति-राजनीति 
(706०० ट्टांट्ता एणाधिंल ए६$, ए0एथ एणांध०ड) 
भ्रव हमें 'शीतयुद्ध/ के एक दूसरे पहलू पर भी कुछ विचार करना चाहिए । 
प्रायः यह कहा जाता है कि 'शीतयुद्ध/ एक सैद्धान्तिक संघर्ष (06008०४] (००४0) 
है जिसमे दो विरोधी जीवन-पद्धतियाँ (उदारबादी लोकतन्त्र तथा सर्वाधिकारवबादी 
साम्यवांद) सर्वोच्चता के लिए सघर्परत हैं । इस बाद से इनकार नही किया जा 
सकता कि शक्ति-राजनीति के इस युग मे सोवियत संघ भर संयुक्त राज्य श्रमेरिका के 
बीच जो एक विशेष प्रकार की प्रतिद्वन्द्रिता है, वह बहुत कुछ संद्धान्तिक है । इसके 
पीछे एक गहन सामाजिक दर्शन है जो श्रन्तर्राष्ट्रीय तद्ाव का एक मुख्य कारण बन 
गया है। सयुकत राज्य अमेरिका सोवियत प्रणाली को एक अन्तर्राष्ट्रीय पड्यन्त्र मानता 
है जिसका उद्देश्य भ्त्य देशों के भान्‍्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर भ्रथवा प्रपना 
प्रभाव डालकर साम्यवाद का प्रसार करना है | दूसरी झोर सोवियत सध पश्चिमी 
देशो की प्रणालियों को शोषण, भाक्रामक, हीन उपायो द्वारा स्वार्थे-ल्वाभ तथा 
सगठित लूट-खसोट पर भ्राधारित मानता है । दोनो देशों सौर उनके पिछलग्गु राष्ट्रों 
के हष्टिकोश परस्पर इस तरह विरोधी हैं कि उनका प्रभाव हर क्षेत्र पर पडा है 
और सर्वेत्र रूस व अमेरिका का वेचारिक संघ प्रवेश कर गया है | यह वैचारिक 
अथवा सैद्धान्तिक सघर्प भ्राज विश्व राजनीति का एक श्राधार बन चुका है भौर इसी 
संघर्ष को जारी रखने एवं इसमे सफलता प्राप्त करने के प्रत्येक सम्भव उपाय सोचे 
जा रहे हैं । 
वैसे तो इस संद्धान्तिक संघ का उदय प्रधानतः सन्‌ 97 की बोल्शेविक 
ऋन्ति के वाद ही हो गया था, किन्तु द्वितीय महायुद्धोत्तर काल में इसने चिन्ताजनक 
भौर भीपण रूप घारण कर लिया | परिस्थाम यह हुम्ना कि दोनो राष्ट्रों के बीच 
तमावों में वृद्धि होती गई भौर विश्व की समस्याप्नों के प्रति विरोधी नीतियाँ परस्पर 
टकराने लगी । साम्यवाद को सीमित रसने के लिए प्रमेरिका ने विभिन्न कदम 
उठाएं | द्रमैन घिद्धान्त का प्रतिपादन, मार्शल-योजना जैसे कार्यक्रमों की पूर्ति, सैनिक 
एवं प्रादेशिक संगठनों की स्थापना प्रादि बातों से यह स्पष्ट हो गया कि श्रमेरिका ने 
साम्यवाद के विरुद्ध कमर कस ली है। दूसरी झोर साम्यवाद ने पुंजीवादी घेरों को 
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तोडकर साम्पवाद के प्रसार का संकल्प ले लिया | इसका झनिवा्य परिण्याम यह 
हुआ कि द्वितीय महायुद्ध के बाद 'शीतयुद्ध' का मानव समग्र संसार को ग्रसने लगा । 
स्थिति यह बन गईं कि सैद्धान्तिक संघप में विजय पाने भौर शीतयुद्ध को कायम 
रखने के लिए राजनीतिक, झआथिक, मनोवैज्ञानिक तथा सैनिक सभी प्रकार के उपाय 
काम में लाए जाने लगे । लेकिन इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ ऐसे भी कार्य हो रहे 
हैं जिनमें सचमुच विरोधाभास है। संयुक्तराज्य श्रमेरिका लोकतन्त्र की साम्यवाद से 
रक्षा के नाम पर विभिन्न देशों को ग्राथिक सहायता देता है ताकि वहाँ की स्थिति 
सुहढ रहे और साम्यवाद के प्रसार का भ्रवसर त मिले | लेकिन यह झाथिक सहायता 
उन्हीं देशों को प्राप्त होती है जो सोवियत संघ के विरोधी हैं या उनको जिनकी 
स्थिति श्रव श्रच्छी नहीं है और जहाँ लोकतन्त्र के प्रति ग्रास्था मिटवी जा रही है । 
इसके परिणामस्वरूप उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती । उदाराद को महत्त्त न दिया 
जाकर विचारों की विभिन्नता को इण्प से देखा जाता है | म्वतन्त्र विचारों के लिए 
झआ्रांदर न होने से विश्व में प्रविश्वास की राजनीति को बल मिला है । 
दोनों राष्ट्र एक दूसरे के प्रति इतने सशंकित हैं कि अपनी व्यवस्था के रक्षार्थ 
उन्होंने गुप्तचरों का एक विश्व-व्यापी जाल बिछा रखा है । सैद्धान्तिक संघर्ष में श्रोर 
एक-दूसरे के दर्शन से श्रपने दर्शन को अथवा अपने रहन-सहन की श्रेष्ठतर सिद्ध 
करने के लिए प्रचार के सभी साधन अपनाए जाते हैं । प्रत्यक्ष भ्राथिक सहायता देकर 
अधिकसित देशों की मित्रता खरीदी जाती है, सामरिक सामग्री पर नियन्त्रण किया 
जाता है भौर दुबंल देशों के श्रयृतन्त्र को नियन्त्रित किया पाता है । इतना ही नहीं, 
भ्रन्‍्य देशों भें जो राजसत्ता के लिए संघर्ष होते हैं उनमें किसी दल विशेष का पक्ष 
लेकर सैंद्धान्तिक संघर्ष को बढाया जाता है ॥ 
इस तरह वत्तमान शीतपुद्ध का सर्वोपरि आ्राधार सैद्धान्तिफ या वैचारिक 
संघर्ष (460080१ (०र्भी०) ही है। प्रार्नोल्ड टॉयनबी ने शीतयुद्ध को एक 
सेद्वान्तिक संघर्ष मानते हुए विश्व राजनीति की 'द्विनन्नू वी! व्यास्या की है । ,टॉयनवी 
के भनुमार वर्तमाव समय में विश्व-राजनोति में केवल दो सिद्धान्त झौर केवल दो 
शक्तियाँ हैँ--उदारवादी लोकतम्त्र तथा सर्वाधिकार साम्यवाद श्रौर संयुक्त राज्य 
प्रमेरिका तथा सोवियत झूस । यहे कहा जाता है कि संसार के प्रन्य राज्यों के पास 
इसके भतिरिक्त झौर कोई प्रन्थ विकल्प नहीं है कि इन दो महाशबितियों मे से एक- 
न-एक का साथ दें । मार्शल टीटठो का सोबियत संध के विरुद्ध विद्रीह शभ्रथवां भारत 
का धर्संललताधाद किसी भी ऐच्छिक विकल्प का प्रतितिघित्व नहीं करते, भ्रपितु 
महाशक्तिवपों द्वारा चयनित विकल्प [(शारणं०ट 8०0८०) का प्रतिनिधित्व करते 
हैं। पढ़ बात इसी से स्पष्ट है कि यदि रूस और अमेरिका में कभी भ्रन्तिम संघर्ष 
का भवसर उपस्थित हो गया तो यूगोस्लाविया ग्रथवा भारत के पास सिवाय इसके 
कोई प्रभावी विकल्प नही रहेगा कि वे दोनों में से किसी एक पक्ष का साथ दें । 
यह भी ध्यान रखते योग्य बात है कि स्वर्य पश्चिमी शक्तियाँ भौर साम्प्वादी 
देश भी शीतयुद्ध के एक सैंद्ान्तिक संत्रपें होने का दावा पेंश करते हैं। परिव्मी 
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शक्तियों द्वारा इसे एक सैद्धान्तिक संघर्ष मानने का स्पष्टतम प्रमाण 5 मार्च, 946 
की चचिल की विख्यात 'फुल्टन वक्तुता' है जिसमें उन्होंने यूरोप के प्रार-पार सोवियत 
“लौह आवरण! (770०7 (०प८४॥) की निन्‍्दा करते हुए सोवियत खत्तरे से ईसाई 
सम्यता की रक्षा करने तथा साम्यवादी निरंकुशता द्वारा गुलाम बनाए गए लोगों को 
स्वृतन्त्र कराने के लिए एक एँग्लो-भ्रमे रिकी मंत्री सन्धि पर बल दिया था। शीतयुद्ध 
एक सैंद्धान्तिक संघर्ष है, इस सम्बन्ध में रूसी दावे की पुष्टि उस घोषणा-पत्र के 
निम्नलिखित अभंशों द्वारा की जा सकदी है जो 5 भवतूवर, 947 को रूस सहित 
8 प्रमुख साम्यवादी देशों के प्रतिनिधियों ढ्वारा मास्को तथा वारसा में एक साथ 
प्रसारित किया गया था--- 

4/०*++““दो बिरोधी राजनीतिक विचारधाराएँ उजागर हो गई हैं । एक 
झोर सोवियत संघ तथा पभन्य लोकतस्त्रीय राज्यों का उद्दं श्य साम्राज्यवाद का विनाश 
करना तथा लोकतन्‍्त्र को मजबूत बनाना है १ दूसरी शोर इद्धूलैंड तथा अमेरिका का 
शद्देश्य साम्राज्यवाद को मजबूत बचाना तथा लोकतन्त्र का गला घोठना हैं। चूंकि 
सोवियत संघ तथा लोकतान्त्रिक देश विश्व-प्रमुत्व एव लोकतन्त्रीय श्रान्दोलनो के दमत 
को साम्राज्यवादी प्रार्काक्षाओं की पूर्ति में बाघक हैं, इसलिए इज्धूलैंड तथा प्मेरिका 
के खुनी साम्राज्यवादियों ने सोवियत संघ तथा नए लोकतन्त्र के प्रतीक अन्य देशों के 
विरुद्ध एक प्रभियान भारम्भ कर दिया है ।"7*““इन परिस्थितियों मे साम्राज्यवाद- 
विरोधी लोकतन्त्रीय समुदाय के लिए संगठित होना तथा साम्राज्यवादी समुदाय की 
प्रमुख शवितयों के विरुद्ध अपनी नीति निश्चित करने हेतु एक सामान्य मज्च 
(९०ण००० एं/ाणाए) का निर्माण करना भ्रावश्यक है ।” 

निष्कर्प यही निकलता है कि शीतयुद्ध को एक सैद्धान्तिक संघर्ष की संज्ञा दिया 
जाना गलत नहीं है, पर यह कहना भवश्य भ्रामक है कि यह केवल एक सैद्धान्तिक 
संघर्ष है। शीतयुद्ध भौर सैंद्धान्तिक संघर्ष पर्यायवाची नहीं है बल्कि सैद्धान्तिक संघर्ष 
शीतयुद्ध के एक भ्रघान कारण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है । नेतृत्व की 
होड़, प्रभाव-विस्तार फी होड़, शक्ति-प्रतिस्पर्दा, भव्वर्राष्ट्रीय राजनीतिक समस्याएँ 
आदि प्रनेक भ्रन्य तत्त्व भी हैं जो शीतयुद्ध भड़काते हैं । 


गुट-निरपेक्षता 


(४00-&60५६/07) 





“यदि हम धपने झ्ापफो किसी एक गुट के साथ संयुक्त कर लेते हैं तो शायद 
एक प्रकार से यह भ्रच्छा कदम सिद्ध होगा; लेकित हमें ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण 
दुनिया को इससे लाभ को श्रपेक्षा हानि हो होगी । इससे हम दुनिया में 
अपना प्रभाव काम में नहों ला सकेंगे ।/” -“ जवाहरलाल नेहरू 


गुट-निरपेक्षता श्रथवा अ्रसंलग्तता की नीति को सर्वप्रथम व्यावहारिक रूप 
देने का श्रेय भारत को है। स्वतन्त्र भारत ने भ्रपनी विदेश नीति का इसे झाधार- 
स्तम्भ बनाया भौर कठोर बाघा्रों के बावजूद इस नीति को भ्रागे बढाया। धीरे-धीरे 
गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाने वाले देशों की संख्या में वृद्धि होती गई। सन्‌ 96] 
में बेलग्रंड के गुट-निरपेक्ष देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन मे केवल 25 देश सम्मिलित 
हुए थे जबकि सन्‌ 973 भे अल्जीरिया में सम्पन्न शिखर सम्मेलत॑ 76 देशों ने 
भाग लिया । वर्तमान प्रवृत्ति यही है कि जो भी राष्ट्र गुलामी की बेड़ियों से मुक्त 
होकर स्वतन्त्र सम्प्रमु राष्ट्रों के रूप में उदित हो रहे हैं वे श्रधिकांशतः गृट-निरपेक्ष 
नीति को ही श्रपनाना श्र यस्कर समभते हैं । सबसे ताजा उदाहरण ग्रप्रेल, 975 मे 
कम्बोडिया में लोन-नोल सरकार के पलायन के उपरान्त विजयी सिंहानुक सरकार 
की घोषणा है जिसमें कम्बोडिया के लिए गुट-तिरपेक्षता की नीति को स्वीकार किया 
गया हैं । भारत विश्व के सभी ग्रुट-निरपेक्ष देशों की 'प्राशा? है भौर विश्व-पटल पर 
भारत की पभ्रावाज का झाज पहले से अधिक महत्त्व है। महाशक्तियाँ चाहे ग्रुटन 
निरपेक्षता की नीति मे हृदय से विश्वास न करती हों, लेकिन प्रकट रूप में इस नीति 
के प्रति सम्मान प्रदर्शित करती हैं। साम्यवादी चीन, जो विस्तारबादी गौर 
सैनिकवादी नीति का ग्रनुसरण कर रहा है, स्वयं को गुट-निरपेक्ष कहलाना ही 
प्रधिक पसन्द करता है। पाकिस्तान जैसे देश के लिए ग्रुट-निरपेक्ष शब्द का "थ, 
कोई झर्थ नहीं रखता, फिर भी वह गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन मे प्रवेश कप 
करता रहता है । इससे यह स्पष्ट है कि गुट-निरपेक्षता को नीति राज ड्डै 
जगत्‌ में भ्पनी जड़ें जमाकर एक “वास्तविकता” बन गई है । * 
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ग्रुट-निरपेक्षता का श्र्थ श्रोर उसफे तत्त्व 
गुट-निरपेक्षता का सरल अर्थ है विभिन्न शक्ति-ग्रुटों से तटस्थ या अलग रहते 
हुए प्रपनी स्वतन्त्र निर्शय-नीति और राष्ट्रीय हित के भ्रनुसार न्याय का समर्थन 
करना । इसका श्रथं भ्रस्तर्राष्ट्रीय मामलों मे 'तटस्थता” ()८एणघ०॥॥9 ) नहीं है । 
गुट-मिरपेक्ष देश विश्व की घटनाग्रो के प्रति उदासीन नहीं रहते बल्कि एक ऐसी 
स्पष्ट भौर रचनात्मक नीति का झनुसरण करते हैं जो विश्व-शान्ति की स्थापना में 
सहायक हो । भारत सरकार के एक प्रकाशन के भनुप्तार--“गुट-निरपेक्षता का ग्र्य 
है भ्रपनी स्वतन्त्र रीति-नीति। गुटों से अलग रहने से हर प्रश्म के भ्रौचित्य-प्रनौचित्य 
को देखा जा सकता है। एक गुट के साथ जुड़कर उचित श्रनुचित का विचार किए 
विना श्राँख मूंदकर पीछे-पीछे चलना गरुट-निरपेक्षता नही है।” 'तटठस्थता' और 'गुट- 
निरपेक्षता! पर्यायवाची शब्द नही हैं। इनमे यह समानता तो है कि दोनों के अ्रन्तगंत 
शीतयुद्ध के समय संघर्ष से पृथक्‌ रहा जाता है, लेकिन झ्राघारभूत भप्रन्तर यह है कि 
जहाँ वास्तविक युद्ध छिड़ने पर एक तटस्थ राष्ट्र यूद्ध से पृथक्‌ रहता है वहाँ ग्रुठ« 
निरपेक्ष देश युद्ध मे किसो भी पक्ष की भोर से उलक सकता है । न्याय का समर्थन 
फरते हुए उसकी विदेश नीति सकारात्मक रूप से संचालित होती है । स्विट्जरलेण्ड 
एक 'तटस्थ” देश है जवकि भारत एक “गुट-निरपेक्ष” देश है। ग्रुद-विरपेक्षता के 
झग्नदूत स्व. नेहरू न कहा था--“मैं 'तठस्थ' शब्द का प्रयोग नहीं करता क्योकि 
उसका प्रयोग सामान्य रूप से युद्धकाल में होता है। शान्तिकाल मे भी इससे एक 
प्रकार के युद्ध की मनोवृत्ति प्रकट होती है ।” जार्ज लिस्का ने लिखा है कि--/किसी 
विवाद के सन्दर्भ में यह जानते हुए कि कौन सही है कौन गलत है, किसी का पक्ष 
लेना तटस्थता है, किन्तु श्रसलग्नता या गुट-निरपेक्षता का श्रर्थ है सही और गलत में 
भेद करना तथा सदैव सही नीति का समर्थन करना [77 
ग्रुट-निरपेक्षता कोई निष्क्रिय सिद्धान्त नहीं है । यह एक सक्रिय स्‍्ौर स्वतन्त्र 
सिद्धान्त है | यह नीति चुप्पी लगाकर बैठ जाने की या अन्तर्राष्ट्रीय घंटना-चक्र से 
सन्यास लेने की नही है, बल्कि इसके अन्तर्गत स्वतन्त्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध 
स्थापित्त किए जाते हैं झोर भस्‍्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे न्‍्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग 
लिया जा सकता है ॥ गुट-निरपेक्षता का स्पष्ट अभिप्राय है किसी भी विशेष देश के 
साथ सैनिक गुटवन्दी मे सम्मिलित न होना, पश्चिमी या पूर्वी ग्रुट के किसी भी विशेष 
देश के साथ सैनिक दृष्टि से न बेघना, किसी भी प्रकार की झ्राक्रामक सन्धि से श्र॒लग 
रहना, शीतयुद्ध से पृथक्‌ रहना, राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुए न्यायोचित पक्ष में 
झपती विदेश नीति का संचालन करना। सन्‌ 96 मे गरुट-निरपेक्षता के तीन 
करणोधारों नेहरू, नासिर और टीटो ने इसके पाँच भ्राधार स्व्रीकार किए थे-- 
() सदस्य-देश स्वतन्त्र नीति पर चलता हो; 
(2) सदस्थ-देश उपनिवेश का विरोध करता हो; , ! 
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(3) रादरय-देश किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो; पु 

(4) सदस्य-देश ने किसी बडी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता मे झिया 

हो; एवं 

(5) संदस्य-देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ बपने क्षेत्र में सैनिक प्रा 

बनाने की घनुमति न दी हो । 

गुट-निरपैक्षता की मींव जो भारत ने सन्‌ 946-47 में रसी वह समय के 
साथ भौर हृढ़ बन चुकी है। स्व. नेहरू के ये शब्द भाज भी इस नीति के संदर्भ में 
सजीव हैं-- 

“जहाँ स्वतन्त्रता के लिए सतरा उपस्थित हो, न्याय को घमकी दी णाती हो, 
प्रयवा जहाँ प्राफ़मण होता हो, वहाँ न तो हम तटस्थ रह सकते हैं शोर न ही 
तटस्थ रहेंगे ।” 

पाकिस्तान के भ्रव्याचारों से मुक्ति दिलाकर बंगला देश के उदय में भारत मे 
जो ऐतिहासिक भूमिका प्रदा की यह स्व. नेहरू के उपय'क्त शब्दों की पुष्टि करती है। 

इससे सिद्ध होता है कि गुठ-निरपेक्षता का प्रर्थ 'योथा शान्तिवाद! नहीं है। यह 
निर्मेघता भौर साहस की नीति है, कायरता की नहीं | 
ग्ुट-निरपेक्षता फा विकास : प्रोत्साहन देने वाले कारक 

गुट-निरपेक्षता की नीति सैद्धान्तिक रूप में तो वहुत पहले से विद्यमान थी, 
लैकिन इसे व्यावहारिक घौर साकार रूप मिल्रा भारत के स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप मे 
उदय हीसे पर । इसके बाद कुछ भौर भी राप्ट्रो ने गरुठ-निरपेक्षता की नीति को 
झपनाया । इनमें प्रखमु थे-इण्डोनेशिया, यूगोस्लाविया तथा संयुक्त भ्ररव गणराज्य । 
लेकिन छठे भ्ौर सातवें दशक में एशिया प्रौर प्रफ्रीका के भ्रनेक राष्ट्र स्वतन्त्र हुए 
जिनमें से प्रधिकाँश ने मुट-निरपेक्षता को राष्ट्रीय नीति के रूप में प्रपनाया श्रौर प्राज 
विश्व के बहुसंड्यक देश इस नीति का समर्थन करते हैं तथा इसे माव्यता देंते हैं ॥ 
जब सितम्बर, 96| मे वेलग्रेड मे गुट-निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन हुमा 
उममे 25 देश सम्मिलित हुए। सम्‌ 964 के काहिरा शिखर सम्मेलन में 47 गु४- 
निरपेक्ष देशों ने भाग लिया; सत्‌ 970 के लुकासा सम्मेलन में यह संख्या 54 तक 
पहुँच गई भर सन्‌ 973 में अ्ल्जीरिया में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का जो सम्मेलन हुआ 
उसमे 76 सदस्य-्देशों ते भाग लिया । 

गुट-निरपेक्षता की इस लोकप्रियता के कुछ मुख्य कारण ये है--- 

4, राष्ट्रवाद की भावना--नवोदित राष्ट्रों के मेता गुट-निरपेक्षता के समर्थन 
में राष्ट्रवाद का श्राश्रय लेते रहते हैं | फ्रांस, जमेनी भौर प्रेट-ब्रिटेन का इतिहास भी 
बताता है कि ये देश शप्ट्रवाद की भावता के कारण हो तदस्थता की नीति से 
प्रभावित हुए। 

2. उपनिवेशवाद का विरोध--नवोदित प्रफ्रे शियाई राष्ट्रों में यह भय विद्यमान 
रहा है कि बड़े राष्ट्रों के साथ सैनिक सम्धियों में बेंघ जाने पर वे फिर उनके 
में ग्रा जाएँगे। उपनिवेशवाद का कड़वा फल चखने के वाद भब नवोदित 


48 प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


समभने लगे हैं कि गुटों से निरपेक्ष रहकर ही वे झपने श्रात्म-सम्मान की रक्षा कर 
सकते हैं । 

3. दोनों गूटों से सहायता प्राप्त करने की इच्छा-- नवो दित राज्यों को भपने 
श्राथिक पुनतिर्माण के लिए उस्नत राष्ट्रों से भ्राथिक और प्राविधिक सहायता की 
भ्रावश्यकता रहती है | गुट-निरपेक्षता की नीति प्रपनाकर ये देश पूजीवादी झौर 
साम्यवादी दोनों ही गुटों से सहायता लेने में सफल होते हैं । फलस्वरूप गुट-निरपेक्षता 
की नीति श्रधिकाधिक लोकप्रिय होती जा रही है | यही एक ऐसी नीति है जिस पर 
चलकर बिना शर्ते सहायता ली जा सकती है ! 

4. जातीय एवं सॉस्कृतिक पहलू -गुट-निरपेक्षता की नीति का एक जातीय 
और साँस्कृतिक पहलू भी है । इस नीति के समर्थक मुख्यतः एशिया झौर भ्रफ्नीका के 
वे देश हैं जिनका यूरोपीय राष्ट्रों ते ग्राथिक झ्लौर राजनीतिक शोपण किया | ये देश 
गश्वेत हैं भौर उनमे जातीय तथा साँस्कृतिक समानताएं हैं । सॉस्क्ृतिक एकता की 
कडियाँ यद्यपि मजबूत नहीं हैं तथापि इस बारे में सभी एकमत हैं कि वे किसी भी 
बड़ी शक्ति के अ्रधीन न रहें । 

5, शान्तिपूर्णा विकास की इच्छा-गुटीय प्रतिस्पर्दधा नवोदित राष्ट्रों के लिए 
हानिकारक हैं। शान्तिपूर्ण विकास के लिए प्रावश्यक है कि गुटों से पृथक्‌ रहने की 
मीति का भनुसरण किया जाए। 

गुट-निरपेक्षता की श्रभिव्यक्ति : विभिन्न सम्मेलन 

ग्रुट-निरपेक्ष देशों की संख्या मे निरन्तर वृद्धि होती गई भ्ौर इस नीति की 
श्रभिव्यक्ति समय-समय पर होने वाले विभिन्न सम्मेलनों में हुई है। गुट-निरपेक्ष देश 
कभी शिखर सम्मेलनों का भायोजन करते हैं तो कभी विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन का । 
इससे चार मुख्य लाभ होते हैं-- () गुट-निरपेक्षत्रा की लोकप्रियता में वृद्धि होती 
है, (2) भ्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर गरुट-निरपेक्ष के हृष्टिकोशों की स्पष्ट रूप में 
श्रभिव्यक्ति होती है, (3) ग्रुट-निरपेक्ष देशों में पारस्परिक राजनीतिक, झ्राधिक एवं 
सॉँस्क्ृृतिक सहयोग की वृद्धि होती है, एवं (4) विश्व के राजनीतिक रंगमंच पर 
गुट-निरपेक्ष देशों की भ्रावाज को बल मिलता है । 

श्रभी तक गुठ-निरपेक्ष देशों के जो महत्त्वपूर्णं सम्मेलन और विदेशमन्त्री- 
सम्मेलन हुए हैं वे संक्षिप्त मे निम्नलिखित हैं-- 
प्रथम शिखर सम्मेलन (बेलग्रेड), 96] 

सितम्बर, 96 में बेलग्रेड में गुट-निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 
हुप्ला जिसमे 25 देश सम्मिलित हुए | सम्मेलन के मुख्य विचार-बिन्दु ये थे-- 

]. महाशक्तियों से भरतुरोध किया गया कि वे शीतयुद्ध की उग्रता कम करें 
आपसी बातचीत द्वारा समस्याप्रों के हल खोजें भौर निःशस्त्रीकरण के लिए स्रिय 
रूप से प्रयास करें । 

2. विश्व में शान्ति-स्थापना के लिए सभी देशों के प्राथिक, सामाजिक और 
राजनीतिक पिछड़ेपन को दूर करने पर बल दिया गया । 
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3, विज्ञप्ति में कह गया कि सभो देशों को भपने ढंग से शासत-संचालन 
पी पूर्ण स्वतत्त्रता होनी चाहिए भौर किसी के घरेलू मामलों में विदेशी शक्तियों की 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । 

4, दक्षिणों भ्रफ्रीका की रंगभेद नीति की निन्‍्द्रा की गई। 

5. विश्व में सैनिक अझट्टों को समाप्त करने की प्रपील की गई। 

6. सभो विचारघारात्रों के सह-प्रस्तित्व को विश्व-शास्ति के लिए स्‍्रावश्यक 
माना गया । यह भी कहा गया कि संयुक्त राष्ट्रसंध के निसेथों को पूरी मान्यता दी 
जानी चाहिए ।! 

ब्रेलग्रेड सम्मेलन में कुछ मतभेद भी उभरे। इण्डोनेशिया के डॉ. सुकार्णों ने 
उपनिवेशवाद को समकालीन विश्व की बुराइयों की जड़ बतलाया जबकि प्रण्डित 
नेहछू ने विश्व-शान्ति की स्थापना को मुख्य स्थान दिया । 
द्वितीय शिखर सम्मेलन (काहिरा), 964 

अक्तूबर, 964 में काहिरा में गुढ-निरपेक्ष राष्ट्रों का दूसरा शिखर सम्मेलन 
हुआ जिसमे 47 देशों ने भाग लिया । इनके श्रतिरिक्त !] देशों से पर्मवेक्षक भी 
सम्मिलित हुए। सम्मेलन का उद्देश्य गुद-निरवेक्ष क्षेत्र को विस्तृत करना भौर इसके 
द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय तताव को कम करना था। 

सम्मेलन में भारतीय प्रब्ानमत्री स्वर्गीय शास्त्री ने विश्व-शान्ति की स्थापना 
के लिए एक पाँच सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो इन प्रश्नों से सम्बन्धित था--- 
() श्रणु निःशस्त्रीकरश; (४) सीमा-विवादों का शास्तिपूर्रंक हल; (7) विदेशी 
प्रभुत्व, प्राकमरा एवं तोड-फोड़ की कार्यवाहियों से मुक्ति; (१४) प्रम्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग द्वारा आथिक विकास, एवं (५) संयुक्त राष्ट्रसघ के कार्यक्रम का समर्थन । 
भारत ने राष्ट्रों के लिए श्राचार-संहिता सम्बन्धी एक 0 सूत्री योजना भी प्रस्तुत 
को | सोवियत संघ ने सम्मेलन के घोषणा-पत्र की बहुत सराहना की और उसे 
शास्तिवादी तथा सह-ग्रस्तित्व के विचारो के भ्रनुकुल बताया । 
तृतीय शिखर सम्मेलन (लुसाका), 970 

सितम्बर, 970 में गुट-निरपेक्ष देशों का तीसरा शिखर सम्मेलन लुसाका 
मे हुभ्ना जिसमे 54 देशों मे भाग लिया । इसके अतिरिक्त 9 पर्यवेक्षक सम्मिलित 
हुए। सम्मेलन के मुल्य विचार-बिन्दु ये थे-- 

. सम्मेलन ने विश्व के सम्पन्न और निर्धन देशों की खाई की और ध्यान 
भकापित करते हुए आचिक तथा सुरक्षात्मक उपायों पर बल दिया । 

के 2. पुराने उपनिवेशवाद के साथ-साथ नव-उपतिवेशवाद की भी आलोचना 
को गई । ु 
3. सम्मेलन ते गुट-निरपैक्ष दलो का स्थायी संगठन बनाने श्रौर उप्तका 


48 स्थापित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योकि इससे गुद- 
निरपेक्षता की भावना को ठेस पहुँचने को सम्भावना थी। भारत के कड़े विरोध 
कारण ऐसा संगठन नहीं बन पाया । . 2 
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जाजेटाउन सम्मेलन, अ्रगस्त 972 

गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों का एक चार दिवसीय सम्मेलन जाजंदा उन 
में हुआ । एक घोपणा का प्रस्ताव स्वीकृत करमे के उपरान्त सम्मेलन समाप्त हो 
गया | इस घोपरा में निम्मल्रिसित मुख्य बातें ये थीं-- 

4. गुट-निरपेक्षता के पिद्धान्तो को व्यावहारिक रूप देते हुए श्रन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों के विकास पर बल दिया गया । 

2, हिन्द-चीन, पश्चिमी एशिया शौर श्रफ्रीका में संघर्पों पर चिन्ता प्रकट 
की गई । 

3. यह स्पष्ट किया गया कि संयुक्तराप्ट्र महावभा की हिन्द महासागर को 
शान्ति क्षेत्र रसने की घोषशा पर भ्रमल किया जाए। 

4. दक्षिण वियतनाम की भ्रस्यायी क्रान्तिकारी सरकार की योजना का 
झौर पेकिंग स्थित कम्बोडिया की सिह्ानुक सरकार के पाँच सूत्री प्रस्ताव का समर्थन 
किया गया | यह माँग की गई कि अमेरिकी फौजों को वियतनाम से शीघ्र वापस 
चला जाना चाहिए । 

सम्मेलन में मारत सहित 58 देशों ने भाग लिया। सम्मेलन की भ्राथिक 
समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि ग्रीवी और बेरोजगारी दुर करने के लिए 
गुट-निरपेक्ष देशों को प्रात्म-निर्भरता पर जोर देता चाहिए । इस बात पर भी बल 
दिया गया कि सदस्य देश द्विन्पक्षीय व्यापार में यथासम्भव राष्ट्रीय मुद्राप्रों का 
उपयोग करें । 

सम्मेलन के भ्रन्तिम श्रधिवेशन में पारित एक प्रस्ताव में भमेरिक्ा की 
आ्राक्रमशकारी नीति श्रोर हिन्द-चीन मे युद्ध विस्तार की कड़े शब्दों में निन्दा 
की गई । 
चतुर्थ शिखर सम्मेलन (अल्जीरिया), 973 

सितम्बर, 973 में 4 से 8 तारीख तक गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का भ्रल्जीरिया 
में जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमे 76 देशो ने भाग लिया । यह ग्रुट-निरपेक्ष देशो 
का श्रव तक का सबसे बड़ा शिखर-सम्मेलन था। सम्मेलन के मुख्य विचार-बिन्‍्दु 
इस प्रकार थे-- 

]. लीविया और अल्जीरिया के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया 
कि गुठ-निरपेक्षता की एक नई परिभाषा की जाए भौर गुट-निरवेक्ष देशो के लिए 
नया विधान बनाया जाए । 

2. इस प्रस्ताव को भी सर्वेसम्मति नहीं मिल सकी कि सम्मेलन के लिए 
एक स्थायी सचिवालय का निर्माण किया जाए। यही तय किया गया कि बर्तेमान 
प्रबन्ध व्यवस्था चालू रखी जाए । 

3. घोषणापत्र मे सुभाव दिया गया कि तटस्थ राष्ट्र कम्बोडिया के 
राजकुमार सिहानुक की निर्वासित सरकार को मान्यता दें । यह भी कहा गया कि 
मिस, सीरिया धौर जोडंन को उन क्षेत्रों की मुक्ति के लिए राजनयिक सहयोग दिया 


/ 
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जाए जो इजराइल ने अपने अधिकार में कर लिए हैं।॥ वियतनाम की प्रस्थायी 
क्रान्तिकारी सरकार को भो राजनयिक सहयोग देने की सिफारिश की गई । 

4. फिडेल कास्ट्रो ने घोषणा की कि क्यूबा इजरायल से भ्रपने राजनयिक 
पम्बन्ध तोड़ रहा है । 


5. श्रफ्रीकी मुक्ति-प्ानदोलनों को सहयोग दिए जाने का प्रश्न सम्मेलन मे 
कई बार उठाया गया है । दे 

6. फिडेंल कास्ट्रा ने रूस को गुट-निरपेक्ष देशों का समर्थक ब्रताया है जबकि 
लैटिन भ्रमेरिकी देशों, विशेषकर ब्राजील पर उन्होंने यह भारोप लगाया कि वे 
अमेरिकी साम्राज्यवाद को प्रश्नय दे रहे हैं। 

7. भारतीय भ्रघान मन्त्री श्रीमतो गाँधी मे कहा कि कुछ बड़े दैशों द्वारा 
दुनिया पर प्रमुत्व जमाए रखने के प्रयत्नों का प्रतिरोध किया जाता चाहिए । 

8. सम्मेलन में बड़े राप्ट्रीं की चर्चा और आलोचना हुई, पर चीन का 
उल्लेख नहीं हुआ | प्रक्षेकों ने यह भहसूस किया कि शिखर-सम्मेलन में पश्चिमी 
देशी से अधिक दिलचस्पी रूस भौर चीन ने ली । 

9. बड़े राष्ट्री (र्स-अमेरिका) के भी सम्बन्ध-मुधघार का स्वागत किया 
गया, किन्तु यह भी कहा गया कि सम्बन्ध-सुधार से होने वाले लाभ सभी राष्ट्रों में 


समान रूप से बेंटने चाहिएँ। दुसरे शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया कि सम्बस्ध- 


सुधार के परिणाम बड़े राष्ट्रों द्वारा छोटे राष्ट्रों के शोषरा के नए रूपों मे विकम्तित 
नहीं होने चाहिए ॥ 


अल्जीयर्स सम्मेलन, 974 


अल्जीरिया की राजधानी अ्रल्जीयसे में ॥7 गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश 
भल्विधों का तीन दिवसीय सम्मेलन (20 मार्च से 22 मार्च, 974 ) सम्पन्न हुमा। 
सम्मेलन में मिम्त बाती पर विचार हुआ-- 

!. हिन्द महासागर मे प्रमेरिका द्वारा डियागो गासिया को नौ-सैनिक ग्रह्ठ 
यनताने के निश्चय की आलोचना को गई । 

2. तैल उत्पादक देशों से श्रपील्न की गई कि थे विकासशील देशों के प्रति 
परम रवैया प्रपनाएँ। तेल के भावों में वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त की गई । 

श 3. गुयाना, श्रीलंका, नेपाल, लाइबेरिया का एक पझ्रध्ययन-ग्रुट बनाया गया 
जैसे तेल-उत्पादक देशों के संगठन के साथ परस्पर सहयोग आर वालमेल्र द्वारा 
समस्याओं को सुलभाने के लिए विचार-विमशे करने का का्ये सौंपा गया । 

4. सम्मेलन ने एक भ्रन्त्सरकारी गुट का भी गठन किया जिसको यह दायित्व 
सौंपा गया कि बह विभिन्न देशो मे होने वाले कच्चे माल का जायजा ले भौर बड़े 
देझों के साथ कच्चे माल के बारे मे समझौता करने की दिशा में प्रपनी राय दे 2 


| दिनमाव, 6 वितम्बर, 2973, पृष्ठ 3!-32. 
2. दिनमान, 3] मा्चें, 974, पृष्ठ 28-29. 
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मार्च, 975 में हवाना सम्मेलन 
मार्च, 975 में 7 गुट-नि रपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों का एक सम्मेलन 
हंवाना में हुआ । सम्मेलन की विज्ञप्ति में कई प्रन्तर्राष्ट्रीय मामले सामने प्राएं-- 


]. हिन्द महासागर मे ब्रिटेन और भ्रमेरिका की उपस्थिति की निन्‍दा की 
गई | इस बात पर गहरी चिन्ता प्रकट की गई कि इस क्षैत्र के विदेशी ग्रद्डो पर सैनिक 
शक्ति बढायी जा रही है प्रौर महाशक्तियाँ इस क्षेत्र मे तनावपूर्णा वातावरण उत्पन्न 
कर रही हैं। महाशक्तियों के इस रवैये को हिन्द महासागरीय क्षेत्र के राज्यों की 
स्वतन्त्रता और क्षेत्रीय भ्रख॒ण्डता पर झ्राघात माना यया । डियायो गासिया से सैतिक 
गतिविधि के बढने पर विशेष चिन्ता प्रकट की गई । 

2. संयुक्त राष्ट्रसघ के उस प्रस्ताव का समर्थन किया गया जिसमे हिन्द" 
महासागर को शान्ति-क्षेत्र बनाने का समर्थन किया गया था । 

3 भारतीय विदेश मंत्री श्री चद्धाण ने अपने भाषण मे भ्रमेरिका पर सीधा 
आरोप लगाया कि वह इस क्षेत्र के अपने मित्रों को विनाशकारी हथियार देंकर 
प्रतिस्पर्डा का वातावरण बना रहा है । 

4. अन्य राजनीतिक महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विचार-विमर्श हुम्ना, जैसे 
तनाव मे शिथिलता, पश्चिमी एशिया में उपनिवेशों की समाप्ति, हिंन्द-चीन तथा 
साइप्रस । विदेश मन्त्रियों की समस्वय समिति (या ब्यूरो) द्वारा फिलिस्तीन के प्रश्न 
पर प्रलग से एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया जिसमे इस आवश्यकता का हढ़ता से ' 
समर्थन किया गया कि गुट-निरपेक्ष देश इस विषय से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र क्के 
प्रस्तावों के प्नुपालन में गुट निरपेक्षता के सिद्धान्तों तथा उद्देश्यों के भ्मुरूप 
फिलीस्तीन में न्‍्यायसगत तथा स्थायी शान्ति की स्थापना के लिए किए गए प्रमासों 
में खुलकर तथा ठोस योगदान करें । 

5. बेठक के सम्मुख झाथिक क्षेत्र के प्रमुख प्रश्नों मे एक महत्त्व का प्रश्त 
था -अन्तर्राष्ट्रीय श्राथिक संकट से अत्यन्त गम्भीर रूप से प्रभावित देशों की जटिल 
समस्या । अभ्रन्तिम समस्या के झ्राधिक खण्ड मे ब्यूरो ने दुसरी बातों के प्रलावा श्रपने 
इस विश्वास की पुनः पुष्टि की कि विश्व की श्राधिक समस्याप्रों के समाधान के लिए 

है झ्रावश्यक है कि समस्त संसार इसके लिए ऐसे पारस्परिक सहयोग से कार्य करे 
जो नवीन प्रन्तर्राष्ट्रीय प्राथिक व्यवस्था सम्बन्धी घोषणा भ्रौर कार्यक्रम 'के प्रनुपार 
सभी देशों की समानता झौर सम्मान पर ग्राधारित हो । साथ ही ब्यूरो ने राज्यी के 
आधिक प्रधिकार भौर दायित्व सम्बन्धी चार्टर को क्रियान्वित करने की भ्रावश्यकता 
पर भी बल दिया जो अन्तर्राष्ट्रीय भाथिक सम्बन्धों के क्षेत्र में नुतन युग की स्थापना 
की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था। 
अगस्त, 975 में लीमा सम्मेलन 
गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मम्त्रियों का एक सम्मेलन 25 से 30 भगस्त, 
975 तक लोमा (पीछे) में सम्पन्न हुआ । सम्मेलन ने (परस्पर सहायता एवं एकता 
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का लौमा-कार्यक्र' शीपेक एक घोषणा प्रसारित की । घोषणा के प्राथिक खण्ड में 
नवीन अन्तर्राष्ट्रीय श्राथिक व्यवस्था की स्थापना के लिए गुट-निरपेक्ष देशों की एकता 
एवं बन्धुत्व को सुहृढ़ बनाने की एक योजना भी शामिल है। इससे दो भागों में 
“विकासशील देशों के बीच सहयोग तथा विकप्तित देशों से सहयोग” सम्बन्धी एक 
क्रियात्मक योजना भी है। सम्मेलत में विशिष्ट राजनीतिक एवं आधिक प्रश्नों पर 
भी प्रस्ताव स्वीकृत हुए | इस सम्मेलन में 82 सदस्य देशों तथा कई पर्यवैक्षकरों ने 
भाग लिया। 


सम्मेलन का एक महत्त्वपूर्णा पहलू यह था कि कुछ ग्रुटबद्ध देशों ने भी इसमें 
पर्यवेक्षक तथा प्रतिधि के रूप में भाग लेमे मे रुचि प्रदर्शित की । महान्‌ शक्तियों की 
प्रतिस्पर्दा के सन्दर्भ में किए गए सैतिक समभोौतों से सम्बद्ध तथा श्रपने क्षेत्र में 
विदेशी सैनिक भ्रई रखने वाले देशों को गुट-मिरपेक्ष सम्मेलनों मे नहीं बुलाया जाता 
था ॥ प्रतः विचार-विमर्श के बाद उन देशों को, जिन्‍्हींने श्रपने प्रतनिधि लीमा में 
भेज दिए थे विशेष तौर से क्‍ग्नतिथि के रूप में इस शर्ते पर झ्रामन्त्रित कर दिया गया 
कि अ्रगस्‍्त, 976 में कोलम्बरो में होने वाले गरुट-निरपेक्ष सम्मेलन से पहले तथा 
बाद में इस पूरे प्रश्न पर पुनविचार किया जाएगा । 


सम्मेलन मे राजनीतिक प्रश्नों के प्रन्तगंत मध्यपूर्व तथा फिलिस्तीन, साइप्रस, 
इण्डोचीन प्रौर हिन्द महासागर के बारे मे विचार-विमर्श हुम्ना । इन प्रश्नों पर गुठ- 
निरपेक्ष देशो के पहले हष्टिक्रोण को पुनः दोहराया गया । इण्डोचीन के पुनर्निर्माण 
में सहायता के लिए ग्रुट-निरपेक्ष देशों द्वारा एक स्वैच्छिक एकता निधि स्थापित करते 
का निर्शय किया गया | सम्मेलन ने हिन्दमहासागर पर एक अलग से प्रस्ताव स्वीकृत 
किया जिसमें इस विषय से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावी को दोहराया गया । 
बैठक में प्राथिक प्रश्नों पर कई ऐतिहासिक निर्णेय लिए गए। सम्मेलन ने 
ग्रुट-निरपेक्ष देशों के श्राथिक एवं सामाजिक विकास के लिए एक कोप की स्थापना 
का अनुमोदन किया । कोप की सदस्यता के लिए समान चन्दा 5,00,000 डॉलर 
निश्चित किया गया । चन्दे की सम्पूर्ण राशि को निछि की स्थापना के बाद श्रधिरिक्त 
स्वेब्छिक चन्दे द्वारा पूरा किया जाएगा । ज्यों ही 40 देश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर तथा 
उप्का भ्रनुसमर्थन कर देंगे, निधि अ्रस्तित्व मे श्रा जाएगी । भारत ने प्रस्ताव पर 
हस्ताक्षर किए । 
सम्मेलन ने कच्चे माल तथा विकासशील देशों द्वारा निर्यात किए जाने वाले 
उत्पादनों के सुरक्षित भण्डार की वित्तीय व्यवस्था के लिए विशेष निधि की स्थापता 
के सम्बन्ध मे अन्तर्सरकारी विशेषज्ञ दल को समभौते का अन्तिम प्राहृप तैयार करने 
के लिए अधिकृत किया । न्‍ 
सामूहिक संचार साधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए गुट-निरपेक्ष देशों की 
प्रेस-एजेंसियों का एक निकाय स्थापित करने के लिए गुट-निरपेक्ष देशों से परामर्श 
करने के बाद भारत ने एक अस्ताव रखा जिसे सम्मेलन ने स्वीकृत कर लिया । 
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गट-निरपेक्ष देशों का नन्त्रिमण्डलीय स्तर का 
सम्मेलन, दिल्‍ली, जुलाई 976 


दिल्‍ली में 8 से 3 जुलाई को प्रायोजित गुट-निरपेक्ष देशों का मन्त्रिमण्डलीय 
स्तर का सम्मेलन इस हष्टि से भत्यन्त महत्त्वपूर्ण था कि उसमें ऐसी समाचार एजेंसी 
पुज के गठन पर विचार-विमर्श हुआ जो इन देशों की वास्तविक श्रावप्रयकताप्रों व 
उपलब्धियों को केन्द्र-बिन्दु मानकर समाचारों का एकत्रर्य भौर भ्रादान-प्रदान करेगा। 
उसके माध्यम से न केवल पश्चिमी देशों की समाचार एजैंसियो पर प्राधित रहने की 
स्थिति समाप्त होगी, बल्कि एक तटस्य भर पूर्वाग्रह मुक्त दृष्टि से कार्य करने के 
परिणामस्वरूप इन देशों का वास्तविक स्वरूप भी दुनिया की दुष्टि में उजागर किया 
जा सकेगा । 
साठ गरुट-निरपेक्ष देशो के इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधान मन्‍्त्री श्रीमती 
इन्दिरा गाँधी ने किया। अध्यक्षता केन्द्रीय सूचना राज्यमन्त्री श्री विद्याचरण शुक्ल 
ने की । श्रीमती गाँधी ने भ्रपने भाषण में ग्रुट-मिरपेक्ष देशों के बीच समाचारों के 
सीधे प्रादान-प्रदान की भ्रावश्यकता पर बल दिया झोर समाचार एजेंसी-पुज के गठन 
को एक अच्छा प्रारम्भ माना । श्रीमती गाँधी ने कहा “हमारा प्रतीत एक तरह का 
रहा है, हमारा वर्तमान एक तरह का है और भविष्य भी समान है, शीतयुद्ध के तताव 
में कमी श्रा जाने के कारण गुट-निरपेक्ष झान्दोलन का उद्दे श्यख़त्म नहीं हुआ है । 
यह सर्वाधिक सशक्त सन्तर्राष्ट्रीय झ्रान्दोलन है। देतां के क्षेत्र मे गुट-निरपेक्ष देशों ने 
प्रेरक भूमिका निभायी । हमे यह झवश्य ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रवृत्ति उलटने 
न पाए । हममें पारस्परिक विश्वास ग्रहरा होना चाहिए भौर गलतफहमियाँ दूर 
होनी चाहिए । शान्ति को शस्त्रास्त्रों के भण्डार बनाने से खतरा है, लेकित झाथिक 
झसमानताएँ भी शान्ति को खतरे में डाल रही हैं। श्रपनी स्वायत्तता को सुरक्षित 
करने की जरूरत है । 
श्रीमती गाँधी ने गुट-निरपेक्ष देशों भोर उनके भूतपूर्व शासकों के बीच के 
श्रसमान सॉस्क्ृतिक और झाथिक सम्बन्ध की भी चर्चा की--"वे ही देश झौद्योगिक 
साज-सामान तथा तकनीकी जानकारी देने के मुख्य स्रोत रहे”“उनके अपने पुर्वाग्रह 
'रहे जिसके कारए हसाएरी छदि को विरूप करके प्रस्तुत किया गया | इसी कारण 
हमारे लोग उनके उपनिवेशवाद के प्रासानी के साथ शिकार हो गए ।” श्रीमती गाँधी 
ने प्रह स्पष्ठ किया कि अ्रंग्रेजी या फ्रॉंसीसी भाया के भ्रष्ययन के प्रति उनके मत में 
किसी प्रकार की संकीणंता को भावना नही है । प्रश्न उन पश्चिमी देशों के समाचार 
एजेंसियों श्रौर प्रकाशन संस्थाओ्रो द्वारा श्रस्तुत तथ्य को निर्बाघ स्वीकार करने का है। 
हमें एक दूसरे को सीधे जानना चाहिए । एक दूसरे के सम्पर्क में रहना चाहिए ताकि 
हम एक दूसरे के विचारो को उनके मूल रूप,में जान सकें4 शक्तिशाली राष्ट्र के 
सूचना-माध्यमों ,के पीछे एक सायास उद्दे श्य भूतपूर्व उपनिवेशों यानी नव-स्वतन्त्र देशो 
की जनता;उसके नेता और उसकी सरकार को बदनाम करना रहा है । जब हमारे 
बारे में कोई गलत चीज कही जाती है तब हम यह जान सकते हैं कि क्या गलत झौर 
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क्या सही हैं। लेकिन दूसरों के बारे में कोई गलत रपट आती है तब हम तत्काल 
उसकी तथ्यात्मकता की जानकारी नही प्राप्त कर सकते | हम अफ्रीकी घढनाश्री के 
बारे में भ्रफ्रीका के लोगों से ही सुनना चाहते हैं । इसी प्रकार भ्राप लोगों को भारत 
की घटनाओं के बारे में भारतीय व्याख्या पाने की स्थिति भे होना चाहिए। यह 
प्राश्चर्य की बात है कि एशिया, झफ्रोका और लावीनी श्रमेरिका के श्रमुख कवियों, 
उपस्यासकारो, पत्रकारों गौर' इतिहासकारों के बारे में हम बहुत कम जानते है जबकि 
हम यूरोप और अमेरिका के छोटे से छोटे लेखक से भी परिचित हैं । 
(दिनमान 8-24 जुलाई, 976) 

कोलम्बो में पाँचवाँ नियुंट शिक्षर सम्मेलन! (6-9 अ्रगस्त, 976) 

गुट-निरपेक्ष देशों का पाँचवाँ ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन श्रीबंका की 
राजधानी कोलस्बो में श्रीलंका की प्रधान मन्‍्त्री श्रीमती सिरिमाग्नो भण्डारतायके के 
इस भ्ाद्धान के साथ प्रारम्भ हुप्रा-- 

“मानव इतिहास में हम ऐसा अ्रध्याय जोड़ें जो साम्राज्यवाद श्रौर उपनिवेश- 
बाद के हथकण्डों को प्रभावहीन कर दे ।” 

. श्रीमती भण्डारनायके सम्मेलन की अश्रध्यक्षा निर्वाचित हुईं । सम्मेवन की 
सम्पूर्ण कार्यवाही के महत्त्वपूर्णो बिन्दु ये थे-- 

. “श्रीमती भण्डारनायके ने लिगुट श्रानदोलन को सयुक्तराष्ट्र में 'बहुमत के 
भ्रातक' की सज्ञा दिए जाने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि निगु प्रान्दोलत न कभी 
ऐसा.रहा है, न उसका ऐसा इरादा है और न ही भविष्य में वह ऐसा रूप लेना 
चाहता है। उन्होने घोषणा की--गुट-निरपेक्ष देशों का सघर्ष किसी भी राष्ट्र श्रथवा 
समुदाय के विरुद्ध न होकर प्रन्याय, भ्रसहनशीलता, श्रसमानता तथा हस्तक्षेप श्रौर 
चोधराहट के विरुद्ध है । शान्ति सब देशों का प्रधिकार है, इसलिए इसका दायित्व 
भी सब पर होना चाहिए । 

2. भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने कहा--सम्मेलन को 
अधिक न्यायसंगत प्न्तर्राष्ट्रीय आथिक और राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण का 
सन्देश प्रसारित करना चाहिए । भारतीय नोति की चर्चा करते हुए उन्होंने स्पष्ठ 
किया कि भारत ने सदेव झपनी कथनी और करनी मे स्वतन्त्रता, न्याय, समता तथा 
सहयोग का पक्ष लिया है । अत्यन्त विषम परिस्थितियों मे भी झ्पने विचारों श्रौर 
सिद्धान्तो पर भारत सर्देव दृढ़ रहा है । भारत ने उपनिवेशवाद तथा जातिवाद के 
सभी स्वरूपों के खिलाफ जोरदार संघर्ष किया है झौर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से 
डाले गए सभी राजनीतिक झोर प्राथिक दवाव का प्रतिरोध किया है । उन्होंने कहा 
कि मानव की भन्तर्रत्मा/ के रूप में गुट-निरपेक्ष पभानदोलन की अब तक की 
उपलब्धियाँ प्रत्यन्त महत्वपूर्ण रही हैं, फिर भी हमें व्यापक परिवेश में सोचना है 
भौर विघटनकारी भवृत्तियों से दूर रहना है । उन्होंने कहा--यहे सर्वथा उचित ही 
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है कि एशिव्रा, जिसने विदेशी शासन-काल में यंत्रणा भोगी है, ग्रुट-निरपेक्षता की 
भावना अंग्रीकार करने वालों मे अग्नणी है । श्रीमती गाँधी ने सदस्य-देशों से एकजुट 
होकर शान्ति की रक्षापंक्ति सुदृढ़ करने की अपील की । 

3. संयुक्त राष्ट्रसंध के महासचिव डॉ. कुर्त वाल्दहीम ने कोलम्बों पहुँचने पर 
कहा--ग्रुट-निरपेक्ष देशों का कोलम्बो सम्मेलन राष्ट्रसंघ के कार्य भौर विश्व शान्ति 
तथा सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण योगदान करेगा। 

4. श्रीमती भण्डारनायके ने निमुट देशों की नई भ्र्थ॑-व्यवस्था के निर्माण के 
लिए भआद्वान किया श्रौर इसकी कुछ रूपरेखा भी प्रस्तुत की । उन्होंने कहा कि निगू ८ 
राष्ट्रों को (() एक नई मुद्रा का प्रचलन करना चाहिए जिसकी पुश्त पर विकासशील 
देशों की अपरिमित आधिक शक्ति हो, शोर साथ ही (2) तीसरी दुनिया के लिए एक 
व्यापारिक वैक स्थापित करना चाहिए। श्रीमती भण्डारनायके ने कहा कि श्राथिक 
न्याय की प्राप्ति के संघर्ष में हमें श्रपने निज की वित्तीय झौर मौद्रिक प्रणालियों का 
गठन करना चाहिए । विकासशील देश विकसित देशों की मुद्रा को प्रपने सुरक्षित 
विदेशी मुद्रा कोषों में रखते हैं जिससे उनकी मुद्राओ्रों को शक्ति और दुढ़ता प्राप्त 
होती है । यदि निगु'ठ राष्ट्र ग्रपनी निज की भ्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन करें भौर 
प्रपनी सुरक्षित मुद्रा-निधियों से विकसित देशों की मुद्राप्रों को धीरे-धीरे निकाल दें 
तो वे विकसित देशों की झ्राथिक शक्ति का मुकाबला कर सकेंगे। श्रीमती भण्डार- 
नायके का दूसरा सुझाव यह था कि तेल, ताँवा, वॉक्साइट भौर यूरेनियम श्रादि 
महत्त्वपूर्ण कच्चे भाल के लिए उत्पादक एसोसिएशन स्थापित की जाएँ ताकि 
विकासशील देश इन वस्तुप्रों के लिए उचित मुल्य प्राप्त कर सकें ॥ यदि निगुद् देशों 
की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा भौर व्यापारिक बैक स्वतन्त्र रूप से स्थापित हो जाए तो लन्दन, 
पेरिस, जूरिख भर न्यूयॉर्क का झ्राज वित्तीय दृष्टि से जो श्रन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व है वह्‌ 
नहीं रह पाएगा । संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास भायोग के भव तक के सम्मेलनों 
तथा प्रम्य प्रन्तर्राष्ट्रीय भाथिक मन्‍्त्रणाप्रों से यह स्पष्ट है कि विकसित देशों से 
विकासशील देश कुछ प्राशा नहीं कर सकते | इसलिए विकासशील देश स्वयं ही 
परस्पर सहयोग से भपने भाधिक उद्धार के लिए कुछ कर सकते हैं। यदि सभी निगुट 
देशों की प्राथिक शक्ति संगठित हो जाए तो वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं प्रीर 
विकसित देशों की पराश्रयता से उन्हें मुक्ति मिल सकती है । 

5. नियुट देशों के सम्मेलन द्वारा स्वीकृत भाधिक घोषखापन्र में नंई 
भ्रस्तरोप्ट्रीय प्र्थ-ब्यवस्था की स्थापना पर जोर दिया गया। मेजबान देश श्रीलंका 
द्वारा तैयार किए गए इस घोषणापत्र के प्रारूप में भारत के कई महत्त्वपूर्ण सुकावों 
का समावेश हुप्रा | घीषणा-पत्र की मुख्य बातें ये थीं-- 

(क) गुट-निरपेक्ष देश भनुभव करते हैं कि वर्तेमाव भाषिक-व्यवस्था में 
झामूल परिवर्तेन तथा पुनर्गेठन किए बिना सारी दुनिया, सामकर विक्रासशील देशों 
थी झाधिक समस्यामों का समाधान भसम्भव है। वर्तेमान ध्रायिक व्यवस्था में प्रदामता 
विश्व की मण्डिपों के हाल के संकटों से स्पष्ट है। समूचा विश्व-समुदाय प्राज एक 
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ऐसी प्राधिक व्यवस्था की सोज करने पर विवश हुमा है जो सामान्य शेयर, सायेभौम 
समानता, परस्पर-निर्म रता, समान हितों श्रौर सहयोग पर प्राधारित हो । 

(स) बहु-उद्देश्यीय निगमों की नीति तथा भाचरण की भत्सना करते हुए 
कहा गया कि ये निगम अपने निजी लाभ के लिए विकासशील देशों के साधनों का 
शोपण कर उनकी श्रथ॑-व्यवस्था को विकृत करते हैं तथा इन देशों की सार्वभौमिकता 
प्रौर प्रात्म-निर्णय के प्रधिकारों का उल्लंघन करते हैं । ये निगम बहुधा घूप्त देने 
प्रौर भ्रष्टाचार के प्रन्य कुत्सित तरीके अपनाते हैं तथा विकासशील देशों को 
प्रौद्योगिक देशों के भ्रधीन बनाते हैं । रे 

(ग) यदि बड़ी सैनिक शक्तियाँ निःशस्त्रीकरशा की दिशा में काम करें तथा 
प्रपने साधनों का एक बडा भाग विकासशील देशों की प्राथिक स्थिति को सुधारने में 
व्यय करें तो विकासशील देशों की काफी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। यदि ऐसा किया 
गया तो निकट भविष्य में ही विकसित तथा विकासशील देशों के बीच की खाई पाटी 
जा सकती है। 

के (घ) घोषणा-पत्र में विकसित देशों से विश्वव्यापी त्ततर पर परस्पर- 
नरमेरता के सिद्धान्त में प्रधती प्रास्था प्रकट करने तथा ऐसे कदम उठाने की श्रपील 
की गई जिससे वास्तविक प्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावता को बल मिले और श्रस्ततः 
नई प्रायिक व्यवस्था विकसित हो । है 

6. सम्मेलन द्वारा स्वीकृत राजनीतिक घोषणशा-पत्र में 'तनाव शैधिल्य! शब्द 
को कोई स्थान न देकर सभी देशों के लिए स्थायी शान्ति की स्थापना के सन्दर्भ में 
अन्तर्राष्ट्रीय नाव में कमी” वाक्याँश का श्रयोग किया गया । भारत की राय को 
पमुश्च स्थान दिया गया । राजनीतिक घोषणा-पत्र में गुट-मिरपेक्ष देशों के राष्ट्राध्यक्षो 
प्रोर शासनाध्यक्षों ने प्रस्तर्राष्ट्रीय समस्याप्रों के न्याग्रयुक्त समाघान के लिए प्रभावी 
भूमिका प्रद्य करने का संकल्प व्यक्त किया । 

7. सम्मेलन में पिछले 5 वर्षों में हुए परिवर्तनों की समीक्षा की गई तथा 
पनम्रानकालीम गुट-निरवेक्षता की भूमिका को मूल्यांकन के लिए समीचीन माना 
पया। सम्मेलन इस निष्कर्प पर पहुंचा कि गुट-निरपेक्ष श्राग्वोलन की साथेकता तथा 
विश्व सन्दर्भ में इसकी उत्तरोत्तर बढ़ती भूमिका के कारण इन देशों का यह उत्तरदायित्व 
ही जाता है कि वे गुट-निरपेक्षता के मूल स्वरूप के संरक्षण के लिए सतत्‌ जागढक 
रहें तथा इसके टिद्धास्तों श्रौर नीतियों में अपनी अददूट भास्था रखते हुए इस 
प्रान्दौलन की एकजुटता तथा झखण्डता की रक्षा के लिए इसके निर्शयों का प्रादर 
*हैं। सम्मेलन मे कहा गया कि अनेक गुट-निरपेक्ष देशो पर कई तरह के दबाव डाले 
गई रहे हैं, उन पर छुले तौर पर प्राक्रमण किया गया है भ्रथवा उन्हें घमकियाँ दी 
है इस भ्रकार मुट-निरपेक्ष आन्दोलन से सम्बद्ध सभी देशों के विरद्ध नियोजित 
दंग से निन्‍्दा, डराने व धमकाने का अभियान चलाया जा रहा है ताकि प्रन्तर्राष्ट्रीय 
सेम्बस्धो मे दे अपनी संगठित तथा स्वतस्त्र भूमिका न- निभा सकें। सम्मेलन ने गुट- 
निरपेक्ष देशों के बीच घनिष्ठ एकता का श्राद्धात किया तथा इसे समय की अपरिद्वार्य 
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प्रावश्यकता बताया। इसके भ्रतिरिक्त ग्रुट-निरपेक्ष देशों को समूचे विश्व की प्रगतिशील 
तथा शान्तिप्रिय शक्तियों के साथ भझ्पना सहयोग जारी रखने पर जोर दिया गया 
वयोकि यही एक मार्ग है जिससे वे साम्राज्यवाद का मुकाबला कर सकते हैं । 

8. निगुंट देशो की यह परम्परा रही है कि उनके सम्मेलन मे राष्ट्रों के 
छोटे-मोटे श्रापसरी मामले नही उठाए जाते, परन्तु बंगलादेश ने इस परम्परा को ताक 
पर रखकर इस सम्मेलन में गंगा के पानी के बेंटवारे का सवाल उठाया झौर भारत 
पर प्नेक भ्रनुचित श्राक्षेप किए । भारत शान्तिपुर्वक वार्ता द्वारा सब समस्याप्रों को 
निबटाने की नीति मे श्रास्था रखता है भौर बगलादेश के साथ भी बह इसी नीति 
का अनुसरण कर रहा है, परग्तु बगलादेश के नेता या तो भ्रकारण भारत का विरोव 
कर, भ्रपने प्रापकी प्रकाश में लाने धौर सस्ती प्रसिद्धि श्रज्ित करने के लिए यह सब 
कुछ कर रहे हैं या पाकिस्तान भ्रथवा कोई भ्रन्य देश बंगलादेश के कन्धे पर रख कर 
बन्दूक चला रहा है ताकि निगु'ट देशों की एकता पौर संगठन में दरार डाली जा 
सके । इसलिए श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने सम्मेलन मे द्विपक्षीय मामले न उठाते पर 
जोर दिया क्योकि इससे सामुदायिक उद्देश्य दृष्टि से प्रोकल हो सकते हैं। तिगुट 
देश यदि एकता भ्रौर सगठन की सुदृढ़ता कायम नही रख सकेंगे तो उनकी सामूहिक 
शक्ति कमजीर होगी झौर उनके बड़ी शक्तियों की कठपुतली बन जाने की श्राशका 
बढ जाएगी । 

9 भूटान नरेश जिम्मे दोरजी बांचुक ने गुट-तिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में इस 
क्षेत्र के सभी पड़ोसो देशो के साथ श्रच्छे सम्बन्ध बनाने के भारत के प्रयास की 
सराहना की । 

कोलम्बो के इस पाँचवें निमुट शिखर सम्मेलन मे विश्व के चार महाद्वीपों के 
40 से भी भ्रधिक राष्ट्राध्यक्षों तथा शासनाध्यक्षों ने भाग लिया । मालदीव को 
नियुंट राष्ट्र संगठन फा पूर्ण सदस्य बना लिया गया | इस प्रकार यह देश संगठन का 
86वाँ सदस्य देश बना। निमुंट शिखर सम्मेलन मे विदेश मन्‍्त्री सम्मेलन की 
सिफारिश के अनुसार 8 'उपाध्यक्षों का चुनाव किया । विदेश मन्त्री सम्मेलन ने 
उपाध्यक्षों की संख्या 24 से बढ़ा कर 8 करने का प्रस्ताव किया था।। श्रीलकी के 

मेडिस को सम्मेलन का महासचिव चुना गयां। यह पाँचवाँ शिखर सम्मेधत 
9 प्रगस्त को राजनीतिक और ग्राथिक घोषणा-पत्र स्वीकार करने के बाद समाप्त 
हो गया । शिखर-सम्मेलन ने निगुट देशो का जो झ्राथिक कार्यक्रम स्वीकार किया 
है उसमें प्रपील की गई कि प्राथिक शौर सामाजिक विकास के लिए 'एकता कोप 
स्थापित कर 976 के अन्त तक उसकी शुरू कर दिया जाए। सम्मेलन के 
25 सदस्यीय ब्यूरो में भारत, श्लीलंका, ईराक, सीरिया, फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा 
तथा इण्डोनेशिया आम सहमति के आधार पर सदस्य चुन लिए गए । प्रफगा निस्तानि 
झौर बंगलादेश ब्यूरो में स्थान पाने के लिए भपने दावो पर भ्रड़े रहे भौर तब यह 
निरंय किया गया कि तीन वर्ष के कार्यकाल में शुरू के डेढ़ वर्ष बंगलादेश झौर 
शेष डेढ़ वर्ष श्रफगानिस्तान सदस्यता ग्रहण करेगा । 
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गृट-निरपेक्ष सम्मेलन, हवाना 978 
मई, 978 में हवाना (क्यूबा) में गुट-निरपेक्ष देशो के समन्वय ब्यूरो का 
सम्मेबन हुआ्ना । इस सम्मेलतृ की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी --निःशस्त्रीकरए पर 
गुद-निरपेक्ष देशों द्वारा एक श्रन्तर्राष्ट्रीप समिति का विचार । सम्मेलन ने एक दस्तावेज 
स्वीकृत किया जिसमें दो खण्ड थे--राजनोतिक और आधिक । राजनीतिक खण्ड 
गुट-निरपेक्षता की भुमिका भर परिभाषा, गुट-निरवेक्ष देशों के बीच एकता शौर 
एकजुदता की प्रावश्यकता औौर श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ग्रुट-निरपेक्ष देशों के मतों की 
पुनः अभिषुष्टि से सम्बन्धित है। भारत ने गुट-निरपेक्ष देशों के सूचना भौर प्रसारण 
संगठनों के जक्रारता, सारजेबों गौर हवाता में हुए तीनों सम्मेलनो के प्रतिवेदनों और 
सिफारिशों का भ्रनुमोदन भी किया । झाथिक खण्ड के भ्रन्तर्गंत वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय 
प्राधिक परिस्थिति का विश्लेपणा, विकसित तथा विकासशील देशो के बीच चल रही 
वार्ता के परिणामों का मूल्याकन, तृतीय विकास दशक के लिए कार्य नीति का 
निर्धारण करने वाले तत्व और गुट-निरपेक्ष तथा विकासशौल देशों के वीच श्राधिक 
सहयोग के लिए बने कोलम्बो क्रियाशील कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की 
समीक्षा शामिल थे । 
हवाना सम्मेलन ने संयुक्तराप्ट्र महासभा से अनुरोध किया कि हथियारों की 
होड़ समाप्त करते के लिए वहूं निश्चित कदम उठाए। भारत के विदेश राज्य मनी 
सरेंडर पुण्डू ने गुट-निरपेक्ष देशों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि वे द्विपक्षीय 
. प्रापसो मतभेद दूर मही करते हैं तो बाहर के देश उनकी कमजोरी का फायदा 
उठाकर प्रपना प्रभाव क्षेत्र चढ़ाने का प्रयत्त करेंगे । उनका यह भी कहना था कि 
हमे वास्तविक भ्रथों में तठस्थता का पालन करना है । यह वटस्थता उद्देश्यपुर्ण होनी 
चाहिए। इसके द्वारा संसार को झाभास्त मिलना चाहिए कि हम सच्चे प्रर्थों में 
गुटवन्दी की राजनीति से बिलकुल अलग हैं। अनेक विदेश मन्त्रियो श्रौर शात्षनाध्यक्षों 
ने गुट-निरपेक्ष देशों के बीच सीमा सम्बन्धी विवादों पर चित्ता व्यक्त की | सभी देशों 
के प्रतिनिधियों ने इन विवादों को आपसी बातचीत द्वारा हल ,करने की प्रावश्यकता 
पर जोर दिया । इण्डोनेशिया के विदेश मन्त्री ने कहा कि गुट-निरपेक्ष श्रान्दोलन की 
देशों के द्विपक्षीय मामलो में दखल नहीं देना चाहिए बल्कि समान समस्याम्रो पर 
प्रधिक ध्यान देना चाहिए। सम्मेलन मे इजरायल की कड़ी निन्‍दा की गई | उस्ते 
व बुद्ध भड़काने वाले देश की संज्ञा दी गई । दुनिया के देशों से मधिका लि भ्रस्न्न 
उष्त करने के लिए भी इजरायल को बुरा भला कहा गया और सम्मेलन में भाग 
सैने बाले देश इस बात से भी नाराज ये कि इजरायल दक्षिस्स थ्रफ्रीका, ग्वाटेमाला 
भोर दक्षिण प्रमेरिका में हथियारों की दिक्री को बढावः दे रहा है । पश्चिमेशिया 
2... को लेकर ग्रमेरिका की काफी निन्‍दा की गई । 
वैलग्रेंड गूट-निरपेक्ष सम्मेलव, जूलाई 9787... / ० 
गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश भन्त्रियो के तृतीय सम्मेलन मे जो 25 से 29 


! भारत सरकार विदेश मम्तालव रियोर्ट !978-79 एवं दिवमाव 6-2 अगस्त, 978. 
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जुलाई, 978 तक चबेलग्रेड में हुआ, भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व विदेश 
मन्‍्त्री श्री झटल बिहारी वाजपेयी ने क्रिया | इस सम्मेलन में 47 सदस्य देशों ने 
भाग लिया, 0 देशों भौर संगठनों ने प्रेक्षक के रूप मे और 9 देशों ने प्रतिथि के रूप 
में भाग लिया । जिवूती को नए सदस्य के रूप में तथा पाकिस्तान तथा सानमारिनों 
को भ्रतिधि देशो के रूप में शामिल किया गया । भारत ले पाकिस्तान का अतिथि के 
रूप में स्वागत करते हुए यह झाशा व्यक्त की कि यह सैनिक सन्धि-संठतों से स्वयं 
को झलग रखने का प्रयत्न करेगा । 


भारत राजनीतिक समिति का सर्व सम्मति से अ्रध्यक्ष चुना गया प्लौर उस्ती 
ने राजनीतिक घोषणा के उम्र श्रश का प्रारूप तैयार करने के लिए राजनीतिक 
समिति द्वारा गठित प्रारूप समिति की अध्यक्षता की जो वस्तुतः उस घोषणा का 
सबसे भ्रधिक विवादास्पद श्रश साबित हुमप्ना । 

भारतीय विदेश मन्‍्त्री मे सम्मेलन में दिए अपने भाषण में गुट-निरपेक्षता कै 
मूलभूत सिद्धान्तों के प्रति भारत की पूर्णो बचनबद्धता को दोहराया | उन्होंने कहा 
कि भारत इन सिद्धान्तों का निष्ठापूर्वक पालन करके ही महाशक्तियों में से प्रत्येक के 
स्राथ भपने द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारने में समर्थ हो पाया है और ऐसा करते हुए न 
वह उनके झ्रापसी मतभेदों मे पडा झौर न ही उन मामलों में फंसा है जो प्रन्तर्राष्ट्रीय 
तनावो को बढाते हैं । साथ ही, गुट-निरपेक्षता के दर्शन से प्रनुप्रेरित होकर भारत 
से सफलतापूर्यक प्रपनी पुरानी और जटिल समस्याप्रों का हल तलाश किया है झौर 
प्रपने पड़ोसी देशों के साथ सदुभाव श्रौर सहयोग का सेतु निर्माण किया है । उन्होंते 
यह विचार व्यक्त किया कि द्विपक्षीय समस्याझ्रों को शान्तिपूर्णो ढग से हल करने के 
हृंढ निश्चय से वह शक्ति प्राप्त होती है जिससे यह ग्रान्दोलन संसार की बड़ी-बड़ी 
राजनीतिक श्र झाधिक समस्याओ्रों के समाधान में एक निश्चित भूमिका का निर्वाह 
कर सकता है! * 

सम्मेलन एक ऐसे समय में हुआआ जब कुछ गुट-निरवेक्ष देशो के बीच उत्पन्न 
घोर मतभेद श्र द्विपक्षीय संघर्पों के फलस्वरूप इस बात को लेकर तरह-तरह के 
श्रनुभान किए जाते थे कि क्या आन्दोलन भ्रब अपनी एकता धौर सम्बद्धता को बनाएं 
रखने में समर्थ हो सकेगा । सम्मेलन ने उन गुट-निरपेक्ष देशों से एक विशेष प्रपील 
की जो द्विपक्षीय भगड़ों मे उलभे हुए ये कि वे बातचीत के द्वारा शान्तिपूर्ण समभौता 
करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करें । साथ ही उसने यह सिफारिश भी की कि 
गुट-निरपेक्ष देश सम्बन्धित पक्षों को अपने विवाद समाप्त करने की दिशा में सहायता 
दें। भारत के इस दावे को व्यापक्र समर्थन प्राप्त हुआ कि यदि देश ईमानदारी से 
गुट-निरपेक्ष रहे तो बाहर या भीतर से हुआ कोई भी प्रयास आ्रान्दोलन को न तो 
कमजोर कर सकता है श्र न झपने पथ से विचलित ही । 

सम्मेलन ने एक घोषणु-पत्र स्वीकार किया जिसके दो भाग थे और एक 
पृथक्र्‌ खण्ड था जिसमें भ्राथिक सहयोग विषयक्र कोलम्बो क्रियाशील कार्यक्रम के 


गुट-निरपेक्षता 6॥ 


ड्रायन्वियन की सुरक्षा की गई छी । जैसा कि पहले भी होता प्राया है । घोषणा 
कै राजनीति विषयक भाग में प्रमुख भ्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों भौर साथ ही उन मामलों 
* युट-निरपेक्ष देशों का संयुक्त रवैया परिसक्षित हुआ जिनका गुट-निरपेक्ष प्रान्दोलन 
पामना कर रहा है । घोषणा का एक नया स्वरूप मानव अ्रधिकार सम्बन्धी एक 
नया खण्ड था जिसमे भारत की ही पहल पर विश्व समुदाय के लिए इस बात 
की प्रावश्यकता पर बल दिया गया था कि वह मानव अ्रधिकारों के सभी पहलुगओरों 
के सम्बन्ध में एक समग्र और व्यापक दृष्ठिकोर झपनाएँ। 


एक ऐसी अफ्रीकी सेना के ग्रठव का समर्थत किया गया जो उस महाद्वीप की सुरक्षा 
भोर एकता बनाए रख सके । घोषणा-पत्र मे गरुट-निरपेक्ष समाचार एजेंसियों के 
संगठन की भूमिका पर बल दिया गया । हिन्दमहासागर क्षेत्र में स्थित विदेशी बड़े 
सैनिक अ्रहं समाप्त किए जाने की माँग की गई। प्रफ्रीका के जातिवादी शासकों 
को प्राथिक प्रौर सैनिक सहायता देने वालो की निन्‍्दा की गई। पूर्वी तिमारे के 
भात्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया गया। इजरायल पर परमाणु प्रतिबन्ध 
लगाने की माँग की गई झौर भ्राक्रमण, कब्जा और विस्तार की नीतियों की निन्‍्दा 
की गई। फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन को सभी गुट-निरपेक्ष देशो द्वारा राजनयिक 
देजा देने का प्रस्ताव है, साइश्रस से सभी विदेशी सैनिकों को हटाने की भांग की 
हे प्रौर निरस्त्रीकरण समभौते में सभी देशों के भाग लेने की जरूरत पर जोर 
दया गया। 


भतिथिय देश यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने कहा कि “गुट- 
निरपेक्ष गत के भ्रति महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में, विशेषकर अफ्रीका भे नए प्रकार की 
प्रोपनिवेशिक उपस्थिति या गुट-निर्भ रता, विदेशी प्रभाव तथा प्रमुत्व” का प्रतिरोध 
या जाता चाहिए। उन्होने इसके साथ ही गृट-निरपेक्षता के उद्दश्यों को भी 
परिभाषित कर दिया--'यह नीति साम्राज्यवाद, नव-उपनिवेशवाद, नस्लवाद झौर 
सन्‍्य सभी प्रकार के विदेशी प्रमुत्य तथा शोपण का विरोध करती है । सत्ता 
राजनीति, राजनीतिक तथा आर्थिक प्रमुखवाद झौर सब तरह के बाह्य हत्तक्षेप 
पैया निर्मरता के विरुद्ध है ४” 
६२॥३... जेते की समाप्ति पर अ्सारित 80 पृष्ठीय विज्ञप्ति सर्वे सम्मत कम, 
पैचारिक तथा सैद्धान्तिक स्तर पर पूर्णतया विभाजित सदस्यों को येन-केन अ्रकारेणश 
एकता सृत्र में दाँधे रखने का प्रयास प्धिक थी । विज्ञप्ति यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न भी 
उठती है कि गृट-निरपेक्षता में पभास्थाहीन देशों को झ्राखिर कब तक झारोवित 
एकता के छद्टम में एक मंच पर इकट्ठा रखा जा सकेगा 
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मोजाम्विक का विश्वेप सम्मेलन, जनवरी-फरवरी [9797 


दक्षिण प्रफ्रोका में हुई घटनाझोों पर विचार करने के लिए मापूतों 
(मोजाम्बिक) में 28 जनवरी से 2 फरवरी, !979 तक गृटन्‍निरवेक्ष देशों के 
समन्वय ब्यूरो के विदेश मन्त्रियों का एक विशेष सम्मेलन हुम्रा। सम्मेलन की 
समाप्ति पर स्वीकृत एक घोषणा में ब्यूरों गुट-निरपेक्ष देशों कौ पिछली बंठकों 
भोर संयुक्त राष्ट्रसंघ में किए गए निरंयों भौर सिफारिशों को दोहराया भोर 
झागे कुछ झ्रौर कार्यवाही करने की माँग की जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-- 


(क) दवक्षिख भ्रफ्रोका के मुक्ति संघर्ष के लिए राजनीतिक राजनयिक, 
सैनिक और वित्तीय सभी प्रकार से समर्थन मे वृद्धि की जाए। 


(ख) दक्षिणी भ्रफ्रोका पर पुरां श्रौर प्रभावकारी तेल प्रतिवनन्‍्ध लगाया 
जाए । 
(ग) भाड़े के विदेशी सैनिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, पारगमन भौर वित्त 
दान पर रोक लगाई जाए। 
(घ) देशी प्रेमी मोर्चे (जिम्बाब्वे) को गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के पररों 
सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जाए । 
कोलम्बो में गुट-निरपेक्ष समन्वय ब्यूरो की बैठक, जून 979 
भूतपूर्व विदेशी मन्‍्त्री श्री अटल विहारी वाजपेयी ने 4 से 9 जून, 979 
तक कोलम्ब्रो में प्रायोजित ग्ुठ-निरपेक्ष समन्‍्वय ब्यूरो की बैठक में भारतीय 
प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व किया । यह बैठक ऐसे समय झौर ऐसी परिस्थितियों में 
हुई जो गुट-निरपेक्ष भान्दोलन की एकता के लिए निर्णायक रही । कम्पूचिया का 
प्रतिनिधित्व श्रौर मि्र को शामिल होने के सवाल, ये दो ऐसे राजनीतिक विपय थे 
जो इस सम्मेलन पर छाए रहे | ब्यूरो की बैठकों के विषय में निर्णय लेने वाली 
प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए ब्यूरो के गैर-सदस्यों के बीच बढ़ती हुई इच्छा ने 
इसमें एक तीसरा भ्राभाम जोड दिया | इसके फलस्वरूप इस ब्यूरो के 23 सदस्यों 
की उपस्थिति के प्रतिरिक्त इस बैठक में इस श्रान्दोलन के 52 सदस्यों, 9 प्रेक्षकी/ 
प्रतिथियों तथा 2 भ्रन्तर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय संगठनों ने भाग लिया। 
भारत ने इस सम्मेलन में एक महत्त्वपूर्ण श्र रचनात्मक भूमिका निभाई। 
इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल ने इस सम्मेलब की एकता और सम्बद्धता 
की बनाए रखने की वात को ध्यान मे रखा । कम्पूचिया के प्रतिनिधित्व तथा मिस्र 
के भाग लेने से सम्बन्धित प्रत्यन्त विवादास्पद मामलों के बारे में भारतीय प्रतिनिधि- 
मण्डल ने समझौते का समाधान ढूँढने की दिशा में कार्य किया ताकि इस झान्दोलन 
का ध्यान प्रन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने की झोर से न हटे । 


] भारत सरकार विदेश मन्व्रालय रिपोर्ट, 978-79. 
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गुट-निरपेक्ष सम्मेलन, हवाना (सितम्बर 979)7 


गुट-निरपेक्ष देशों का छुठा शिखर सम्मेलन 3 से 9 सितम्बर, !979 तक 
हंवाना में हुझा । यह पहला मौका था जबकि ऐसा सम्मेंलन एक लातीनी प्रमेरिका 
के किसी देश में हुआ। इस सम्मेलन में 54 राज्याध्यक्षों/भासनाध्यक्षों ने भाग 
लिया जिसमें कुछ राष्ट्रीय मुक्त प्रान्दोलनो के श्रध्यक्ष भी शामिल हुए । इस 
भानदोलन की सदस्य संख्या 94 हो गई है जिसमें 20 देश झौर संगठन प्रेक्षक हैं 
तथा 8 देश श्रतिथि हैं। इससे गृढ-निरपेक्ष परिवार में शामिल होने की राष्ट्रों 
को बढती हुई इच्छा का पता चलता है । 


भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व विदेश मन्‍्त्री श्री श्याम नन्‍्दन मिश्र ने 
किया। भारत को इस सम्मेलन का एक उपाध्यक्ष चुना गया है भौर इसको 
36 सदस्यों के विस्तृत समन्वय ब्यूरो के लिए पुतरः निर्वाचित किया गया। गुद- 
निरपेक्ष भ्रान्दोलन के समस्वय ब्यूरो के काम में जो रचनात्मक भुमिका भारत 


निभाता | रहा है उसको मान्यता देते हुए ग्राम सहमति द्वारा भारत का चयन 
किया गया । 


यह सम्मेलन एक प्रच्छन्न तनाव के वातावरण में हुआ । कम्पूचिया 
(कम्बूजिया) का प्रश्न, मिस्र-इजराइल सन्धि तथा पश्चिमी सहारा का प्रश्न जैसे 
'हैंड डालने वाले गम्भीर मसले ही नही थे बल्कि गुट-निरपेक्ष भरान्दोलन के मूलभूत 
उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को बनाएं रखने तथा उसकी भावी भूमिका झौर निर्देश के 
बारे भें यदि चिन्ता नहीं तो कम से कम एक ग्रनिश्चितता भी बनी हुई थी । 
विवादास्पद मुह्दो पर बहस लम्बे समय तक चलती रही धोर पअ्वसर उम्र भी हो 
गई । लेकिन प्रन्त से कम्पूचिया के सम्बन्ध मे एक मतक्य हो गया। इस सम्बन्ध 
_ भपनाया गया मत्तैक्य भारत को स्थिति से मेल खाता था यातरि कम्पूचिया का 
स्थाव खाल्ली रखा जाए क्योकि गुट-निरपेक्ष सभुदाय के लिए यह सम्भव नही है 
कि वह वर्तमान स्थिति में किसी एक या दूसरे प्रतिनिधि-मण्डल के पक्ष में कोई 
निरेय ले सकें। पश्चिम एशिया की स्थिति के बारे मे इस शिक्षर सम्मेलन ने 
मिश्च-इजराइल सन्धियों की तीव्र भ्रालोचचा की भौर इन सन्धियों के प्रति अपनी 
भस्वोकृति तथा निन्‍्दा अ्रभिव्यक्त करते हुए एक कठोर संकल्प पारित क्रिया । इस 
भानदोलन से मिस्र को निलम्बित करने को माँग के सम्बन्ध में कोई मतैक्य नहीं 
ही सका भौर यह सहमति हुई है कि इस सवाल को झ्याग्रे विचार, के लिए समन्वय 
ब्यूरो को भेज दिया जाए जो धन्ततः इसे 98] मे मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन में प्रस्तुत 
करे । इस बारे मे सहमति थी कि विश्व-शान्ति प्र स्थायित्व तथा प्न्तर्राप्ट्रीय 
सहयोग भोर सदुभावना के संवद्ध/न के लिए मुट-मिरवेक्ष भान्दोलन एक रचनात्मक, 
खतन्त्र तथा महत्त्वपूर्ण घटक है । 


7 भारत सरकार विदेश मस्दाखय रिपोर्ट, 979-80. 
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भारत ने अपनी इस धारणा को दोहराया है कि गशुट-निरपेक्ष सम्मेसनों 
को फूट डालने वाले मुद्दों और द्विपल्लीय विवादों से वचना चाहिए भौर इसके बदले 
में ऐसे व्यापक उद्देश्यों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जो ग्रुट-निरवेक्ष देशों को 
एक-दूसरे के निकट लाएँ। उन्हें इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त 
नीति तैयार करने के बारे में दत्तचित्त होना श्रौर इस पर पुरा-पूरा ध्यान देना 
चाहिए। इसके लिए यह झ्ावश्यक है कि इस आ्ान्दोलन की एकता को सुरक्षित भौर 
सुदृढ़ किया जाएं तथा इसकी सक्तियात्मक कारगरता को और ग्रधिक जीवतंता 
प्रदान की जाए । 
इस सम्मेलन द्वारा पारित ग्रन्तिम घोषणा पत्र में एक राजनीतिक तथा 
आझाधिक खण्ड श्रौर कार्यवाई सम्बन्धी कार्यक्रम शामिल हैं। ये झ्पनी समग्रता के 
अनुसार एक महत्त्वपूर्ण नीति की रूपरेखा को प्रस्तुत करते हैं तथा भावी कारंबाई 
के लिए लाभप्रद मार्ग-निर्देशन प्रदान करते हैं। नई भन्तर्राष्ट्रीय प्र्थेव्यवस्था की 
प्राप्ति के लिए नवीनीकृत भ्रौर तीत्र प्रयत्नो के किए जाने फी माँग को दोहराया गया । 
विकासशील देशों की श्रत्यावश्यक ग्राथिक समस्याप्नों का समाधान खोजने के लिए 
सभी देशों में परस्पर वातचीत का एक नया दौर शुरू करने का प्रस्ताव किया गया । 
इस शिखर सम्मेलन में तीसरे संयुक्त राष्ट्र विकास दशयाब्द (नर्वें दशक) के लिए 
एक प्रन्तर्राष्ट्रीय विकास नीति तैयार कररे के महत्त्त पर बल दिया गया | कच्चे 
माल तथां ऊर्जा जैसे भतिशय महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर भारत भोपेक देशों की सहायता 
श्रौर सहयोग से एक ऐसा प्रस्ताव तैयार करने में सफल हुझा जिसमें गुट-निरवेक्ष 
देशों के बीच उनकी भपनी सामूहिक निर्मेरता सुहढ करने मे परस्पर सहयोग करने 
के मार्ग निर्देशक सिद्धान्त तय किए गए हैं । 
एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जो इस शिखर सम्मेलन में हुआ उसका सम्बन्ध 
गरुट-निरपेक्ष समाचार एजेन्सियों के प्रूल के कार्यकलापों तथा सूचना के क्षेत्र में गुट 
निरपेक्ष देशों के प्रन्य कार्यकलापों से है । इस शिखर सम्मेलन ने इस पूल के कार्य 
निष्पादन की प्रशंसा की झौर इस पूल में भ्रपने सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए 
सदस्यों से कहा । 
ग्रुट-निरपेक्षता : गोरों की दृष्टि में 
गुट-नि रपेक्ष देशों के सितम्व र, 979 के हवाना सम्मेलन को लेकर पश्चिमी 
देशों के समाचारपत्रों में काफी चर्चा रही है। कुछ पत्रीं ने इसे भ्रसफल ठो कुछ ने 
सीमित सफलता की बात कही है। परन्तु पश्चिमी देशों के समाचारपत्रों की 
टिप्पशियों से स्पष्ट है कि इन राष्ट्रों ने सम्मेलन में काफी रुचि दिसाई। गुट 
निरपेक्ष भरानदोतन बड़े देशों के लिए भी काफी महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है। प्रसिद्ध 
ब्रितानी साप्ताहिक गाडियन ले मांद ने सम्पादकीय टिप्पणी में कहा-- 
#हुवाना का गुटनिरपेक्ष शिसर सम्मेलन काफी हृद तझ सफल सम्मेलन के 
कप में उमर कर सामने प्राया है । कम से कम तीन जगद तो ऐसे मतभेद हुए हैं 
जिनसे गुट-निरपेन्न देशों का गुट में बेंट जाता स्वश्यम्मावी था। यह देश दुघ बातों 
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को लेकर एक-दूसरे के काफी विरुद्ध हो गए। एक-दूसरे की कटठु प्रालोचना भी 
सुनाई पड़ी । मिखू-इजराइल समभझोते को लेकर मिस्र के विरुद्ध गुठ-निरपेक्ष देशों 
का क्षोभ स्पष्ट दिखाई पड़ा । कुछ देश तो इजराइल से मिश्र की बातचीत के ही 
विरद्ध थे । फिर कम्यूजिया का प्रश्न उभर कर सामने आया जिसके प्रतिनिधित्व 
को लेकर काफी गरमागरमी हुई । मुख्य मतभेद इसी बात पर था कि गुठ-निरपेक्ष 
सम्मेलन में कम्बूजिया का प्रतिनिधि कौन होगा ? इससे भी झ्रधिक विवादास्पद 
प्रश्त यह बना कि क्‍या क्‍्यूबा के नेतृत्व में ग्रुठ-निरपेक्ष घ्रान्दोलत वास्तव में गुट- 
निरपेक्ष रह सकता है, क्योंकि सोवियत संघ के साथ क्यूबा के सम्बन्ध सभी पर 
स्पष्ट हैं। इन तीन समस्याओं को देखते हुए भ्रान्दोलन में फूड फड़ते की आशंका 
थी। पर इनका समाघान कुछ इस ढंग से किया गया था कि सम्शेलन प्रपती एकता 
बनाएं रखने में सफल रहा । राष्ट्रपति काउंडा और मोजाम्बिक के प्रतिनिधि की 
बुद्धिमत्ता के कारण मिख्र का मामला 98। तक के लिए टाल दिया गया हालाँकि 
सम्मेलन पर मित्र को प्रान्दोलन से बाहर निकाल देने के लिए काफी दबाव था। 
झधर कम्बूजिया की जगह खाली छोड़ दी गई। इस निर्णय का श्रेय क्‍्यूबा को 
जाता है। गुठ-निरपेक्ष आरान्दोलल को सोवियत शिविर में लाने के क्यूबा के प्रयत्न 
शप्दूपषति टीठो की वजह से भ्रसफल रहे । दीटो 80 व से भी पर की ्रायु में 
सम्मेलन में काफी सक्रिय रहे और उन्हें प्रपनी कड़ी मेहतत तथा सूभबुझ से 
सम्मेलन की प्रतिष्ठा गिरने नहीं दी | टीठो तथा भ्रन्य नेता भलीभांति जानते हैं कि 
गुट-निरपेक्ष भानदोलन की कोई प्रनदेखी नही कर सकता भले ही उत्तें निरन्तरता 
क्री कमी हो। व्यवहार में गुट-निरपेक्ष भ्रान्‍दोलन कम सफल रहा है ग्रुट-निरपेक्ष 
देश साम्राज्यवाद, जातिभेद, शोपण भादि जैसी बुराइयों के सन्दर्भ में भ्रपने को 
बिल्कुल भी तठस्थ नहीं मानते | वे सक्तिय होकर इन सभी बातों का विरोध करना 
चाहते हैं। यह वात हवाना सम्मेलन में और भी स्पष्ट हुई॥ इसका मतलब यह है 
कि गुट-निरपेक्ष देश पश्चिमेशिया के सन्दर्भ में इज॒राइल द्वारा पश्चिमी तंढ पर 
उपनिवेश बनाने के बिल्कूल विरुद्ध हैं। वे मिस्र के श्रधिकृत प्रदेश पर इजराइल के 
कब्जा बनाए रखने के भी खिलाफ हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि कम्बूजिया में 
बल-प्रयोग द्वारा वियतनाम के किसी सरकार के थोपने को भी गुट-निरपेक्ष देश 
पसन्द नहीं करते | इस तरह के सभी प्रयत्नों का गुट-निरपेक्ष देश विरोध करते हैं। 
इतना ही नही यह भी स्पष्ट है कि यदि इस झान्दोलन का कोई सदस्य देश किसी 
भन्‍्य देश पर बल-प्रयोग द्वारा कुछ थीपना चाहे तो वे उसका भी विरोध करेंग्रे। 
मित्ाल् के तौर पर सोमालिया का इथियोपिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ना गुठ-निरपेक्ष 
देशों की हृष्दि से भ्रनुचित है। कोई भी गुट-निरपेक्ष देश युद्ध द्वारा था अन्य किसी 
तरीके से किसी प्रन्य देश को पराधीन वनाने कौ कोशिश का मुकाबला करने के 
लिए इतसंकल्प है । यही वात साम्राज्यवाद के बारे में भी लागू होती है। हवाना 
में गुट-निरपेक्ष प्राम्दोलन ने साम्ाज्यवाद के विरुद्ध अपनी नाराजगी काफी स्पष्ट 
कर दी है झौर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि गुट-निरपेक्ष भान्दोलन प्रल्यसंस्थक 
गोरों का बहुसंसुपक भ्रश्वेतों पर आशिपत्य कभी स्वीकार नहीं कर सकता। वह 
निरन्तर इस बुराई का विरोध करता रहेगा। 
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गुट-निरपेक्ष भान्दोलन की नींव डालने वाले यूगोसलाबिया के श्री टीटो भौर 
उनके बाद इसका नेतृत्व करने वाले भ्न्य नेता बराबर इस विरोधाभास का विरोध 
करते रहेगे । साथ ही गुट-निरपेक्ष प्रान्दोलन को गुट-निरपेक्षता की परिभाषा के 
धारे में भी कोई सन्देह नहीं है ! यह स्पष्ट कर दिया गया है कि गुट-निरपेक्षता 
क्रा मतलब यह नहीं हे कि इस प्लान्दोलन के सदस्य देश तटस्थ भौर उदासीन रहे । 
बह केवल विश्व के दो बड़े गुटों में से किसी एक में शामिल नहीं होगे लेकिन 
उपनिवेशवाद का विरोघ सक्रिय रूप से करेंगे । 

श्रनेक विसंगतियो|के बावजूद गुट-निरपेक्ष भ्रान्दोलन को एक सम्मेलन भ्रथवा 
गुट-निरपेक्ष देशों के एक मंच के रूप में जीवित रहना ही चाहिए ।” 

गुट-निरपेक्षता फा बदलता हुआ रूप 

समय के साथ गुट-निरपेक्षता का रुप निखरता जा रहा है, श्रधिक वास्तविक 
होता जा रहा है। प्रारम्भ में इसकी नीति भ्रावश्यकता से प्रधिक आदशशंवादी थी, 
लेकिन प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की जठिलतामप्रों ने गुट-निरपेक्ष देशो को यह भनुभव 
करा दिया कि इस नीति को श्रधिक यथार्थवादी बनाया जाए झ्रोर राष्ट्रीय हित के 
तत्त्व को प्रधानता दी जाएं। भारत ने इस नीति को परिष्कृत करने तथा इसके 
विभिन्‍न पहलुप्नों को उजागर करने में सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका श्रदा की है। 
भारत ही इस नीति का प्रवर्तंक था । जवाहर लाल नेहरू ने इसे श्रादर्शवादी जामा 
पहनाया था । नेहरू मानवतावाद से झ्रोतप्रोत महापुरुष थे भ्रौर राजनीति को नैतिक 
घरातल पर प्रतिष्ठित करने मे सबसे भागे रहते थे । उनका नैतिकतावाद इतना उच्च 
था कि वे कई बार राष्ट्रीय हित की श्रवजाने ही उपेक्षा कर बंठते थे । चीन के 
पझाक्रमण से नेहरू के प्रादर्शवाद को गहरा धक्का पहुंचाया श्रौर उन्होने अपने ही 
जीवनकाल मे गुठ-निरपेक्षता की नीति को यथाथ्थंवादी जामा पहनावा शुरू कर 
दिया । उनके उत्तराधिकारी स्वर्गीय लालवहादुर शास्त्री के समय ग्रुट-निरपेक्षता की 
नीति पहले से अधिक सक्रिय और यथाथंवादी हो गई। इसमें तुष्टिकरण का जो 
भावश्यकता से अ्रधिक पुट मिला हुभ्मा था वह शास्त्री के समय कम हो गया | 
तत्पश्चात्‌ श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व मे ग्रुट-निरपेक्षता की नीति ने वास्तविक 
निखार पाया । भारतीय नेतृत्व ने यह सिद्ध कर दिया है कि किसी राघ्ट्र के साथ 
सैनिक सन्धि में बंधे बिता भी एक राष्ट्र कूटनीतिक उपायों तथा गर-सैनिक मैत्री- 
सन्धियों के बल पर भपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है । श्रीमती गाँधी पूरी 
तरह गुट-निरपेक्ष रहते हुए भी रूस जैसी महाशक्ति की प्रगाढ़ मैत्री अजित करने मे 
सफल हुई भौर इसीलिए 97] की भारत-रूस-मैत्री-सन्धि ग्रुट-निरपेक्ष नीति के 
नए दृष्टिकोण की परिचायक है । इस सन्धि द्वारा बिना सैनिक गुटों मे शामिल हुए 
भारत के दाष्ट्रीय हिंतों की रक्षा की गई है। श्री देसाई के नेतृत्व में भारत की 
गुट-निस्पेक्ष नीति को झौर प्रधिक निखार मिला है। 

हाल ही के वर्षों मे गुट-निरपेक्षता की नीति में पारस्परिक झ्राथिक सहयोग 
के तत्व पर विशेष वल दिया जाने लगा है । काहिरा में हुए द्वितीय शिखर-सम्मेलन 
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में गुट-विरपेक्ष देशों के पारस्परिक झ्राथिक विकास भौर सहयोग पर विशेष ध्यान 
दिया गया और तब से यह पहलू भ्रधिक विकसित हुआा है| विश्यात कुटनीतिक 
भौर संयुक्त राज्य भमेरिका में भारत के राजदूत दी. एन. कोल के झनुसार-- 
“प्रत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में राजनीतिक पहलू की श्रपेक्षा प्राथिक पहलू पर उत्तरोत्तर 
प्रधिक बल दिए जाते से गुट-निरपेक्षता की घारणा को सार्थकता सिद्ध हुई है।' 

गुट-निरपेक्षता का परस्पर विरोधी स्वरूप भी अस्तित्व में है जिसका स्पष्ट 
उदाहरण पश्चिमी एशिया में दष्टिगोचर होता है । संयुक्त प्ररव-गणराज्य सीरिया 
प्रादि भरव-राष्ट्र इजराइल के साथ सैनिक संघर्ष से विवश होकर सोवियत संघ के 
साथ इस तरह बंध गए हैं कि ग्रुट-निरपेक्षता सन्देहास्पद बन गई है। फिर भी 
प्ररब-राष्ट्र इस बात के प्रति सचेष्द हैं कि उनकी राजनीतिक प्रभुता पर भझाँच न 
प्राए। दूसरे शब्दों में पश्चिमी एशिया का यह क्षेत्र एक तरह से सचेत और 
सावधान गुटवन्दी का अखाड़ा बन गया है । 

वर्तमान परिस्थितियों में गुट-निरपेक्षता फा महत्त्व 

भाज के युग में गुट-निरपेक्षता का महत्त्व मुख्यतः इन कारणों से स्पष्ट है--- 
. गुट-निरपेक्ष नीति अपनाने वाले राष्ट्रों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा 
रही है । 
2. संयुक्त राष्ट्रसंघमें गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की प्रावाज भ्रधिक सबल है । 
3. गुट-निरपेक्ष जगत्‌ को विश्व की दो महाशक्तियों के बीच सम्तुलनकारी 
शक्ति के रूप में मान्यता मिल चुकी है। पूजीवादो भौर साम्यवादी दोनों ही गुट 
पुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का समर्थव॒ प्राप्त करने को उत्सुक रहते हैं। उनमें इन देशों को 
प्राधिक भोर प्रदेशिक सहायता देने की होड़ सी लगी हुई है। दोनों ही महाशक्तियाँ 
हटनीतिक समयंन देकर अ्रधिकाधिक गुट-निरपेक्ष देशों को अपने पक्ष में करने को 
उत्सुक हैं। 
' 4. भ्राज के झाणंविक युग की माँग है सहम्रस्तित्व | गुट-निरपेक्षता की 
भौति इस सहप्रस्तित्व की धारणा को बल प्रदान करती है। यह “जीप्नो भोर जीने 
'ो' के सिद्धान्त में विश्वास करती है। 
जप 5. गृट-निरपेक्षता की नीति शस्त्रीकरण को हतोत्साहित करती है। इसका 
वश पे प्राथिक समृद्धि भौर शान्तिपूर्ण विकास पर है तथा यह गैर-सैनिक 
उपलब्धियों को महत्त्व देता है । 
6. ग्रुट-निरपेक्षता हर प्रकार के उपनिवेशवाद भौर साम्राज्यवाद की विरोधी 
रचनात्मक राष्ट्रवाद भौर राष्ट्रों के स्वतन्त्र ग्रस्तित्तत की समर्थक है । 
ब्रती 7, गुट-निरपेक्षता संयुक्त राष्ट्रसंध के चार्टर के सिद्धान्तों को बल प्रदान 
“पती है तथा विवादों के शान्तिपुर्०ो समाधान के उपायों का समय फरती है । 
है. गुड-निरपेक्षता रंग-मेद भौर जातिवाद में विश्वास नहीं करती । इसरा 
नाश है विवव-चन्घुस्द । 


9. इसकी नोति सैनिक गुटों झौर सेनियः सन्पियों का तिरस्कार करते हुए 


है। पह 
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राष्ट्रीय हित की प्रभिवृद्धि करने बाली है । इसमें भ्रादशवाद भौर यथाथथंवाद का 
सुन्दर समन्वय देखने को मिलता है । 

0. ग्ुट-निरपेक्षता की नीति लचीली है तथा इसमें समय के भ्रनुरूप ढलने 
की क्षमता है। इस प्रकार यह सतत्‌ विकासशील है | यह निर्भीकता भौर साहस 
की नीति है जो न्याय की रक्षा के लिए तलवार उठाने की भी प्रेरणा देती है । 

भाज मानव-जाति प्ाशविक शस्स्रात्त्रों के बार्दी ढेर पर बैठी हुई है ग्रौर 
जरा-सी भी चिनगारी के विस्फोट से इस ढेर का महाविनाश हो सकता है। इस 
खतरे से बचने का एक ही उपाय है कि सहप्नस्तित्व भौर गुट-निरपेक्षता की नीति 
६ पनुसरण किया जाए । 
झ्ारम्भ में रूस श्रौर श्रमेरिका दोनों ही गुट-निरपेक्षता को शत्रुतावूर्णो दृष्टि 
पे देखते ये । रूसी नेतृत्व समझता था कि गुट-निरपेक्ष देश अभ्रमेरिका के पीछे हैं 
भौर दूसरी झोर पमेरिकी नेतृत्व गुट-निरपेक्ष देशों को रूस का पिछलग्गू मानता 
था। प्रमेरिका के विदेश मन्‍्त्री डलेस ने तो ग्रुट-निरपेक्षतरा की नीति को भ्रनैतिक 
महक कह डाला था लेकिन यथायैता को समभते हुए श्री कैनेडी भौर श्री खू श्वेव 
ने इस नीति को सम्मान देना श्रारम्भ किया भौर श्राज यह बात प्रन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति के पध्येताम्रों से छिपी नही है कि दोनों ही महाशक्तियाँ गुट-निरपेक्षता 
फो अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच का एक महत्त्ववूएं भाग मानती हैं भौर गुट-निरपेक्ष देशो 
से अ्रधिकाधिक सम्बन्ध बढाने के लिए प्रयत्नशील हैं । पश्चिमी यूरोप श्लौर चीन 
के रूप में जो नए शक्ति-केन्द्र विकसित हुए हैं उनकी विदेश-तीति का भी यह 
एक मुख्य लक्ष्य है कि गुट-निरपेक्ष देशों के साथ भ्रधिकाधिक मैत्नी सम्बन्ध कायम 
किए जाएँ। 
गुट-निरपेक्षता अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक महृत्त्व को कम करके श्रॉकना वस्तु- 
स्थिति की उपेक्षा करना होगा। संयुक्त राष्ट्रसथ के झ्ाधे से अ्रधिक देश गुठ- 
निरपेक्षता के दायरे मे भरा चुके हैं। “गुट-निरपेक्ष देशों के संगठित प्रयत्न का ही 
परिणाम है कि झाज विश्व के भ्रधिकाँश देश झ्ाजाद हो गए हैं श्रौर जो देश गुलाम 
रह गए हैं, उनके लिए भी संयुक्त राष्ट्रसथ की मात ये देश दबाव डाल रहे हैं । 
अगर गुट-निरपेक्ष देश मिल कर झ्ावाज ने लगाते तो दक्षिस-अफ्रीका की जाति- 
भेद नीति, रोडेशिया की गरैर-कानूनी सरकार की मतमानी, झंगोला भौर मौजाम्बिक 
पर पुर्तगाली शासन श्रादि पर राष्ट्रसंघ बार-बार कार्यवाही न करता श्र बड़े राष्ट्रों 
की छत्रछाया में उपनिवेशवाद चलता रहता ।” गुट-निरपेक्षता भ्राधुनिक सन्दर्भ में 
साम्राज्यवाद-विरोध की सूचक है । 
गट-निरपेक्ष नीति कितनी प्रभावी सिद्ध हो सकती है, इसका एक सबल 
प्रमाण यही है कि पहले तो भारत को विश्व के दोनों ग्रुटों से सहायता मिलती 
रही, लेकिन जब डॉलरपतियों ने मझपनी दवाव-वीति भपनाई तो भारत भीषण 
संकटों को भी म्लेल गया क्योंकि दुसरे शक्तिशाली गृट ने भारत की ग्रुट-निरपेक्षता 
को पूरुं सम्मान दिया झौर इस तरह एक महएन्‌ पूँजीवादी शक्ति के प्रनेक पड्यस्त्रों 
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को विफल कर दिया गया | यह सब कुछ बिना किसी शर्ते के हुआ । भारत की 
गृटनमिरपेक्षता पर ततिक भी श्ाँच नहीं भाई । यदि हम भारत और पाकिस्तान की 
तराजू के दोनों पलड़ों में रखें तो संपप्ट हो जाएगा कि गुट-निरपेक्षता एक सबल 
तत्त्व और प्रबल तीति है जिसे दुनिया की कोई शक्ति नकार नही सकती और यदि 
नकारती है तो अपने आपको घोला देती है । 


कया पाकिस्तान गुद-निरपेक्ष नीति का हामी है ? 
(“डान' की समीक्षा) 
पाकिस्तान ने कई बार गुट-निरवैक्ष देशो की पंक्ति मे झाते का श्रयतत किया 
है भौर राजनीतिक खेमों मे पाकिस्तात की गु८-निरपेक्षत्रा एक बहस का विषय है। 
पाकिस्तान की आस्तरिक राजनीति को लेकर खुद पाकिस्तान के भौर भ्रन्य देशों के 
समाचार पन्नो भें काफी चर्चा रहती है । लेकिन विदेश नीति को लेकर पाकिस्तान 
के समाचार पत्रों में श्रौर दुनिया के और प्रशवारों में बहुत कम सुनने को मिलता 
है। प्रभी हाल ही में जिया-उल-हक ने राष्ट्र के नाम जो सन्देश प्रसारित किया था 
उसे लेकर पाकिस्तान के प्रमुख पत्न 'डान! ने पाकिस्तान की विदेश नोति की व्यापक 
समीक्षा को है। पत्र की राय मे पाकिस्तान मूट-निरपेक्ष नीति का हामी है । लेकिन 
वह इस्लामी सम्मेलन की परिधि में रहते हुए अपने को गुठ-निरपेक्ष रखना चाहता 
है । सम्पादकीय मे राष्ट्रपति के जून, !980 के सन्देश को बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
बताते हुए पत्र में लिखा है-- हे 
“राष्ट्रपति जिया-उल-हक का राष्ट्र के नाम हाल ही का सन्देश बहुत 
महत्त्वपूर्ण है । इसे एक प्रकार से विदेश नीति के बारे में सरकारी वक्तव्य समझा 
जाना चाहिए | प्रभी तक विदेश नीति के बारे में जिया-उल-हक में पाकिस्तान की 
स्थिति स्पष्ट नहीं की थी लेकित इस सन्देश मे पाकिस्तान की विदेश नीति पूर्ण 
रूप में स्पप्ट हो जाती है । अफगानिस्तान के वर्तमान संकट भौर वहाँ सोवियत 
सँविको की मौजूदगी के बारे में विश्त्र की चिन्ता को देखते हुए पाकिस्तान का 
धपनी विदेश नीति स्पष्ट करना बहुत जरूरी था क्योंकि इसी क्षेत्र का एक देश 
होते हुए प्रफगानिस्तान की घटनाग्रों का पाकिस्तान के लिए बहुत ही महत्त्व है । 
राष्ट्रपति जिया-उल-हक के भाषण से यह बात उभर कर सामने झाई है कि 
पाकिस्तान इस्लामी सम्मेतन सीमाप्रों मे रहते हुए ग्रुट-निरपेक्षता की नीति पर 
चलना चाहता है | साथ ही वह भ्रमेरिका और सोवियत सघ दीनों के साथ झपने 
सम्बन्ध सामान्य रखना चाहता है । राष्ट्रपति जिया-उल-हक ने यह स्पष्ट कह दिया 
है कि इस्लामी दुनिया एक संयुक्त शक्ति है जो पूर्व भ्रथवा पश्चिम दोनों में से किसी 
ये भ्रागे भुकने आल नही है । झ्ााज की दुनिया में इस शक्ति कौ ग्रनदेखी नही 
| जा सकती । “लीगल के संकट के प्रति वाकिस्तान का रवैया साफ जाहिर 
पर है कि पाकिस्तान का गुट-निरपेक्षता मे कितना विश्वास है फिर भ्रफगानिस्तान 
दे ने प्रनेक वार कितनी ही बातों में परकिस्तान का समर्थन किया है श्रौर 
इस्तामी भाईचारा दोनों को एुक सूत्र में बाँधता है। अगर क्‍्फगानिस्ताद पर 
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तथा अफ्रीका में नए राज्यों का उदय 
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$ एशिया, श्रफ्फीका श्रौर लेटिन ग्रमेरिका का जागरण द्वितीय महायुद्ध के बाद 
के एक सर्वाधिक क्रान्तिकारी घटना है जिसने पभ्रन्तर्शाष्ट्रीय जगत्‌ के राजनीतिक 
मानचित्र की ही काया पलट कर दी है। विश्व के इन तीनो ही क्षेत्रों के प्रधिकांश 
राज्य साम्राज्यवाद भौर उपनिवेशवाद के शिकार थे; पर समय ने करवट ली, 
पराधोनता से मुक्त होने के लिए संधर्पों का सृश्॒पात हुआ, जागरण की लहर फैलती 
गई और भ्राज ये तीनों ही क्षेत्र (एशिया, प्रक्कीका तथा लेटिन प्रमेरिका) बहुत-कृछ 
तन्तरता की सांस ले रहे हैं। एशिया भौर पफ़ीका तो लगभग उपनिवेशवाद से 
मुक्त हो चुके हैं और जो एक-दो प्रतिशत भू-भाग झ्राज भी उपनिवेशवाद के शिकार 
हैं उनके भी निकट भविष्य मे ही मुक्त हो जाने की पूर्ण श्राशा है। लेटिन अमेरिका 
ने भी करवट बदलो है, क्यूवा जैसे राष्ट्रों ने श्रमेरिका के उपनिवेशवादी प्रभुत्व श्रौर 
डॉलर साम्राज्यवाद को चुनोती दे दी है। फिर भी अनेक राज्य चाहकर भी अभी 
स्वयं को श्रमेरिका के प्रभाव से मुक्त नहीं कर सके हैं। कहने को तो वे स्वतन्त्र 
राज्य हैं, लेकिन उनकी स्थिति गुलाम या परतन्त्र राज्यों जैसो ही है । यह स्थिति 
भी उपनिवेशवाद का ही एक रूप है। किन्तु जैसा वातावरण बन चुका है, जिन 
रद शक्तियों का उदय हो रहा है, उससे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि लेटित प्रमेरिका 
पति; स्वतन्त्र' होकर रहेगा । संयुक्त राष्ट्रूध की सररक्षण व्यवस्था 
(पर४४७॥ए 3996७ ) के भ्रधीन जो सरक्षित प्रदेश थे वे भी झ्ब स्वतन्त्र होकर 
का पैम्परभु राज्यों का रूप ग्रहण कर चुके हैं ! उपनिवेशवाद का वस्तुतः श्रव जनाजा 
सम चुड़ा है श्रोर यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्यों की संख्या 
हे तप 275 तक 40 थी और भव !50 हो गई है । जहाँ पहले संसार की जनसंख्या 
भी जगभग् 33 प्रतिशत भाग उपनिवेशवाद के शिकजे में था बहाँ भर एक प्रतिशत 
नही रहा है। हे 
; 432 में उपनिवेशवाद का श्रन्त और नए राज्यों का घदय 
£ जया महाद्वीप का परिचय 
, ५, . . ऐशिया पूर्व में प्रशान्त महासागर से पश्चिम में भूमध्य सागर तक तथा उत्तर 
मैं भारेंटिक महासागर से दक्षिण में हिन्दमहासागर के मध्य स्थित दुनिया का सबसे 
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बडा महाद्वीप है। दुनिया की आधी से अधिक जनसंख्या श्रपने में समेटे हुए यह 
महाद्वीप सभी प्रकार के धर्मों, संसक्ृतियों और भाषाओं का घर है। यह महाद्वीप 
प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता के बावजूद ग्राथिक रूप से विछड़ा हुआ है झौर 
राजनीतिक विकास की दृष्टि से भी बहुत पीछे है । यहाँ झाघुनिकतावाद और 
परम्परावाद साथ-साथ निवास करते हैं। राजनीतिक हृष्टि से एशिया को चार भागीं 
में विभक्त किया जा सकता है और उनमें निम्नलिखित राष्ट्र सम्मिलित किए 
जाते हैं-- 
, दक्षिण एशिया --भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश तथा श्रीलंका 
2. दक्षिण-पूर्वी एशिया--बर्मा, . इण्डोनेशिया, हिन्द-चीन, मलेशिया, 
फिलीपाइन्स, थाइलैण्ड भ्रादि 
3, पूर्वी एशिया चीन, हाँगकाँग तथा जापान 
4. पश्चिमी एशिया --पश्रफगानिस्तान, ईरान, ईराक, सीरिया, सऊदी ग्ररब, 
मिस्र, लेवनान, इजरायल, ट्रॉसजोर्डेन, टर्की) 
साइप्रस आदि । 
दक्षिण-पूर्वी एशिया मे कुछ विद्वान भारत, पाकिस्तान, नेपाल, वंगलादेश को 
सम्मिलित करते हैं जबकि भ्रनेक विद्वान इन देशों को “दक्षिण एशिया! नामक पूर्वक 
भौलोगिक क्षेत्र मानते हैं । इसी प्रकार पश्चिम एशिया' को पाश्चात्य इतिहासकारों 
ने मध्यपूर्व (॥(002 84») की संज्ञा प्रदान की है। वास्तव में “मध्यपूर्ब” यूरोपीय 
राष्ट्रों भ्रौर विद्वानों द्वारा की गई एक प्रकार की राजनीतिक ग्रभिव्यक्ति है । 
एशिया का जागरण : नए राज्यों का उदय 
विभिन्न प्रान्तरिक झौर श्रन्तर्राष्ट्रीय परिवर्तनों तथा प्रभावों के श्राघार पर 
हम एशिया के जागरण को कुछ निश्चित युगों में बाँठ सकते हैं-- 
() प्रारम्भ से [947 तक, 
(2) 947 से 955 तक, 
(3) 955 से 962 तक, एवं 
(4) 962 से भ्रव तक । 
() प्रथम युग (प्रारम्भ से 947 तक) : वाण्डुग सम्मेलन 
भोद्योगिक क्रान्ति ने यूरोप को तेजी से प्रभावित किया, लेकिन एशिया प्रपर्न 
प्राचीन प्रथाप्रों भौर सस्याभों में संलरत रहा । इसके फलस्वरूप यूरोप तो मध्यकालीर 
प्रवस्था पार कर प्राधुनिक प्रवस्था में पहुंच गया श्रौर निरन्तर प्रगति करता गया; 
लेकिन एशिया प्रत्यधिक पिछड़ा रहा । इसका एक गम्मौर राजनीतिक परिणाम 
यह हुप्रा कि पश्चिमी राज्यों ने एशिया में अपने पैर जमाकर उसके स्वतम्त्र अस्तित्व 
को समाप्ठ कर दिया। जापान, चाइलैड, ईरान, नेपाल भौर चीन को छोड़कर 
लगभग सम्पूर्ण एशिया पश्चिमी राष्ट्रों के स्वामित्व में भा गया ; धंग्रेज भारत, वर्मा, 
श्रीलंका, मलाया, सियापुर भौर हाँगकाँग में जम गए; फ्रॉगीसियों ने हिन्द-चीत मे 
डेरा जमाया,डचों ने ईस्ट दण्डीज पर पैर रोप दिए; रूप्तियों ने चीन के प्रामूर प्रान्त 
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सहित साइबेरिया के वाह्म मंगोलिया में और स्पेनिश लोगों ने (बाद मे प्रमेरिकियों 
ने) फिलिपाइन्स मे अपने झड्डे जमा लिए, यहाँ तक कि पुर्तगाल जैसे छोटे से राज्य 
ने भी अपने उपनिवेश कायम कर लिए । वे देश भी, जो प्रकट रूप में स्वतस्त्र थे, 


व्यावहारिक हृष्टि से विदेशी राष्ट्रों के आ्राथिक श्रौर राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं 
रह सके। 


प्रथम महायुद्ध के बाद राष्ट्रीयका की अथम लहर-- एशिया के राष्ट्री पर 
प्राथिक श्रौर राजनीतिक हृष्टि से पश्चिम का प्रमुत्व छा गया, लेकित पश्चिम के 
सम्पर्क और पश्चिमी साहित्य के प्रवेश के कारण शर्तें:-शने एशियावासियों मे नव- 
चेतना का उदय हुआ । प्रबुद्ध एशियावासी यह समझ गए कि विपम प्राथिक 
कठिनाइयो, भ्राधिक शोषण श्रौर लज्जाजनक जीवन से एशिया के देश तभी मुक्ति 
पा सकेंगे जब वे राजनीतिक दासता के जुए को उतार फेंकेंगे । प्रथम महायुद्ध ने भी 
एशियायी देशों के "जागरण को गतिशील बनाया। इस सारी स्थिति को चित्रित 
करते हुए शूमैत ने लिखा है -- 

“इन पिछड़े हुए राष्ट्रों के नए बुद्धिजीवियो ने पाश्चात्य देशों के विज्ञान, 
पृद्ध॑बला श्लौर राजनीतिक कुशलता और तनिषुणता का ज्योंही एक भ्रश प्राप्त किया 
त्योंही उनमे ऐसे नेतागणा भी पैदा हो गए जो यह माँग करने लगे कि उन्हें प्रपना 
भविष्य स्वयं निश्चित करने का अधिकार मिलना चाहिए ।! 

महायुद्ध के बाद एशियावासी 'झ्रात्म-निर्शय” की भाँग करने लगे | “भारत 
भारतीयों के लिए! 'चीन चीनियों के लिए' प्रादि नारे बुलन्द होने लगे । विदेशी 
शासन से मुक्ति के लिए एशियाई देशों में जो उत्कट प्रभिलापा जाग्रत हुई उसने एक 
दीघेकालीन स्वतन्त्रता भ्रात्दोलन और संघप का रूप घारणा कर लिया । एशिया के 
पराधीन राज्य भ्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में श्रपनी स्थिति पर पुनविचार की माँग करने लगे। 
एशिया तेजी से जागरण के पथ पर बढ़ता गया और द्वितीय भहायुद्ध से उसके निश्चय 
को प्रत्यधिक बल मिला ! 

ह्वितोय महायुद्ध द्वारा राष्ट्रीयता की लहर को बल प्रदान किया जाता--द्वितीय 
अहायुद्ध ने एशिया महाद्वीप को अ्रपने लक्ष्य-प्राप्ति की दिल्ला में प्रग्नसर किया। 
एशियाई राष्ट्रों ने महायुद्ध मे पश्चिमी शक्तियों का साथ दिया था जिसके बदले में 
उन्हें प्राश्वासन मिला कि उनकी पराघीनता की बेड़ियाँ काट दी जाएँगी । इससे 
एशियावारसियों में नई चेतना तथा नई शक्ति का संचार हुप्रा। इसके पझतिरिक्त 
महायुद्ध ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता भौर झजेयता की भावना को नष्ट कर दिया 
जिससे उपनिवेश्षों की जनता में एक नया झात्मविश्वास उत्पन्न हुप्रा । एशियावासी 
वह महसूध्र करने लगे कि साम्राज्यवाद से मुक्ति पाने का मार्ग कठित भले ही ही, 
भसम्भव नही है। महायुद्ध में विजय पाने के वाद जब पश्चिमी साम्राज्यवादी देश 
पतने यचनो को भूल गए तो एशिया झौर घफ्ीका में स्वाधीतता-प्रान्दोलनन धभ्धिक 
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तीव्र हो गया । ये महाद्वीप भ्रव यह सहन करने को तैयार नहीं थे क्रि साम्राज्यवाद 
की पुरानी व्यवस्था ज्यों की त्यों कायम रहे । उपनिवेशवादी ताकतों ने स्वाधीनवा- 
सेनानियों को श्राश्वासत की मीठी योलियाँ खिलाकर शान्त करना चाहा, लेकिन 
भव जनता मे यह भावना घर कर चुकी थी कि उनके वचनों पर कोई विश्वास नही 
किय्रा जा सकता । महायुद्ध से थके और जरजेरित पश्चिमी साम्राज्यवादी राष्ट्रों के 
लिए यह सम्भव नही था क्रि वे भ्रफ्ते शियायी राष्ट्रीय श्रान्दोलनों को दवाएं रख सकें, 
हक शीघ्र ही दोनों महाद्वीपों में नए सम्प्रभु॒ राज्यों के उदय का सिलसिला शुरू 
हो भया । 


(2) द्वितीय युग (947 से [955 तक) : नए राज्यों 
का उदय : एशियायी व्यक्तित्व का विकास 
सन्‌ 499 के बाद एशिया और भ्रफ्रीका महाद्वीपों में साम्राज्यवाद की जो 
पराजय हुईं वह सन्‌ 945 के पश्चात्‌ श्रन्तिम पराजय का रूप लेने लगी तथा 
साम्राज्यवाद के पर उखड़ने लगे । 5 अगस्त, 947 को स्वतन्त्र भारत का उदय 
हुआ झौर साथ ही पाकिस्तान नामक एक नए मुस्लिम राज्य का भी निर्माण हुमा । 
भारत विभाजन की कीमत पर पाकिस्तान का उदय इतिहास की एक दु.खद, ऋर 
और अन्यायपूर्ण घटना थी, किल्तु भारतीयों ने इस महान्‌ बलिदान को भी सहत 
किया और अपनी परम्परागत उदारता का परिचय दिया। 4 जनवरी, 948 की 
बर्मा ने पूर्णा स्वाधीनता प्राप्त की और “बर्मी-सघ' श्रस्तित्व मे श्राया | फरवरी, 
]948 मे, लगभग 3233 वर्षों की अंग्रेजी श्रधीनता के बाद, श्रीलंका ने स्वाधीनता 
की सांस ली। इसके बाद  झक्तूबर, 949 को साम्यवादी चीन के जनवादी 
गणराज्य की स्थापना हुई जो भारत की भ्राजादी के बाद दूसरी महान क्रान्तिकारी 
घटना थी । 27 दिसम्बर, 949 को इण्डोनेशिया एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में 
प्रकट हुआ और 9 नवम्बर, 953 को कम्बोडिया ने स्वयं को एक पूर्ण स्वतस्त्र 
राज्य घोषित कर दिया । 2। जुलाई, 954 को जेनेवा-समभौते के अन्तर्गत लाझोप 
राज्य की पूर्ण स्वतस्व्ता को मान्यता प्रदान की गई। इस प्रकार सन्‌ 9535 के 
श्रारम्भ तक एशिया के श्रनेक देशों ने स्वतन्त्रता के सूर्य के दर्शन कर लिए । जब 
3। प्रगस्त, 957 को मलाया ने औपनिवेशिक दासता से मुक्ति प्राप्त कर ली तो 
द्वितीय महायूद्ध के उपरान्त स्वतन्त्रता का सूर्योदय देखने वाला वह एशिया का 
गा देश था । 
एशिया में राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रसार के साथ यह भावना भी बल पकड़ती 
गई कि कठिनाइयो पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें पारस्परिक एकता, संगठन 
भ्ौर सहयोग का परिचय देना हीगा । इस प्रकार की एकता की नवीन चेतना की 
पहली स्पप्ट अभिव्यक्ति मार्च, 4947 में हुई । इस समय “विश्व मामलों की भारतीय 
परिषद्‌! (0तांव्ा। 00ए7९० ० ए०४९ 405) के तत्वावधान मे नई दिल्‍ली में 
आयोजित एक गैर-सरकारी 'एशियायी मैत्री सम्मेलन” (290 २८३४००8 (0॥- 
-) हुमा । इस सम्मेलन में अनेक प्रस्ताव पारित हुए और महत्त्वपूर्ण निर्यंय 
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लिए गए तथा निम्नलिखित उद्दे श्यों के लिए एक 'एशियायी मैत्री संगठन (#डाक्ा 
२७७॥००5 0ह8ए597००) की स्थापता की गई-- 
(7) एशियायी समस्याओं झौर सम्बन्धो की महाद्वीपीय तथा प्रन्तर्राष्ट्रीय 
पहलुओं के भ्रध्ययन झ्ौर ज्ञान को प्रीत्साहित करना, 
(४) एशियायी राष्ट्रों तथा विश्व के दूसरे राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग 
को बढ़ावा द्वेना, एवं 
(3) एग्रियायी जनता की प्रगति भौर हितों में वृद्धि करना । ५ 
सम्मेलन में शामिल होने वाले 28 एशियायी देशों के प्रतिनिधिय॑ को 
सम्बोधित करते हुए भारत के तत्कालीन प्रधान मन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने अपने 
स्वागत भाषण में कहा -- 
“जब श्राधुनिक युग का इतिहास लिखा जाएगा तब यह घटना एशिया के 
' अतीत को उसके भविष्य से भ्रलग करने वाले सीमा-चिह्न के रूप मे याद की जाएगी। 
एशिया के नव-जागरण पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने श्रागे कहा - “परिस्थितियां 
बदल रही हैं भर एशिया को शपनी स्थिति का ज्ञात हो गया है । एशिया के देश 
प्रब दूसरों के हाथों के मोहरे नही बनेंगे, विश्व के मामलों में उनकी स्वतन्त्र नीतियी 
का होना मिश्चित है ।/ ग 
एशियायी एकता तब एक कदम और भागे वढ़ी जब जनवरी, 949 प्र के 5 
राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन झायोजित किया जिसमे भोपनिवेशिक 
स्थिति पर विचार किया । इसमें मुख्य रूप से इण्डोनेशिया मे डच सरकार द्वारा 
की गई सैनिक कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति पर विचार-विमर्श हुआ। एशियायी 
व्यक्तित्व का विकास होता गया । मई, 950 में फिलिपाइन्स मे बोगुई नामक स्थान 
पर एथियाबासियों के सॉस्क्ृतिक एवं भश्राथिक सहयोग पर विचार करने के लिए 
सम्मेलन श्रामन्त्रित क्रिया | अ्रप्रेल, 954 मे मारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा और 
इण्डोनेशिया के प्रधान मस्त्री हिन्द-चीन सहित विभिन्न समस्याभ्रों पर विचार-विमर्श 
करने के लिए. परस्पर मिले । दिसम्बर में पाँचीं प्रधान मन्‍्त्री बोगार मे एकत्र हुए 
रे वहाँ एशियायी और प्रफ्रीकी राष्ट्रों का एक वृहृदु-सम्मेलन ब्रुलाने का निश्चय 
फेथा । 
द्वितीय महायुद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका से नव-जागरण की लहर का 
सर्वत्तिम रूप से बाण्ड ग सम्मेलन में प्रकट हुआ । भारत; वर्मा और इण्डोनेशिया हारा 
इस महान्‌ अफ्रो-एशियायी सम्मेलन का श्रायोजन किया गया जो 35 प्रभल से 
27 प्रप्रेल, 955 तक चला । इस सम्मेलन में भारत सह्दित 29 राष्ट्र सम्मिलित 
हुए। पहली बार साम्यवादी चीन ने भी गेर-साम्यवादी टाष्ट्रों के साथ सदुभावना 
और मैत्रीपृर्ण विचार-विमर्श मे भाग लिया । सम्मेलन की समाप्ति पर सम्पूर्ण संवार 
१) विश्वास हो गया कि सोया हुश्ला एशिया और अफ्रीका भव जाग उठा है । इस 
सम्मेलन में पण्डित नेहरू का शान्ति-सन्देश नवीन उत्साह के साथ सुना गया ।_ 
वाष्डग सम्मेलन में अ्रणुब्रस पर प्रतिवन्ध, रंगभेद की नीति की हि: 
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सामप्राज्यवाद का विरोध भर विनाश तथा श्रफ्रो-एशियायी देशो में सहयोग सम्बन्धी 
प्रस्ताव पारित किए गए । इस महत्त्वपूर्ण प्रश्त पर विचार किया गया कि 'ह्वतन्त्रता' 
का वास्तविक प्भिपष्राय क्‍या है। काफी विचार-विमर्श के' बाद सम्मेलन के सदस्य 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वास्तविक स्वतन्त्रता वही हैं जिसमे उन तत्त्वों का समावेश 
हो--() विदेशी प्रभाव से मुक्ति तथा पूर्ण लोकतन्त्रीय स्वशासन, (2) जाति; 
समुदाय, रंग श्रादि के भेद-भाव रहित मानव-प्रतिष्ठा को मान्यता, (3) तीव्र झ्राथिक 
समृद्धि जिसका लाभ अ्रधिक से अधिक जनता को प्राप्त हो, एवं (4) युद्ध का 
न्मूलन श्रौर सदभावना का प्रसार । 

बाण्डुग सम्मेलन का विशेष महृत्त्त इस बात में था कि विश्व में सभी देशो 
के पारस्परिक व्यवहार हेतु 0 सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया | ये सिद्धान्त 
भारत, चीन द्वारा प्रतिपादित पचशील के सिद्धान्वों का ही विस्तृत रूप थे । ये 
सिद्धान्त थे -- ह 

( ) मौलिक मानवीय अधिकारों के प्रति सम्मान की घारणा; 

( ०) संयुक्त राष्ट्रसघ के चार्टर के सिद्धान्तों के प्रति सम्मान की भावना; 

(77) सब नस्‍्लो तथा छोटे-बड़े सभी राष्ट्रों की समानता मे विश्वास; 

(7५) दूसरे देशों के श्रान्तरिक मामलों मे हस्तक्षेप न करवा; 

(५) सयुक्त राष्ट्रसघ के चार्टर के पभनुसार प्रत्येक देश को प्रकैले या 

सामूहिक रूप से झात्मरक्षा का श्रधिकार; 

(श) महाशक्तियो की विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निमित व्यवस्थाग्रों 

से पृथक्‌ रहना तथा दूसरे देशों पर अनुचित दबाव न डालना; 
(शव) झाक्रामक कार्य ने करना और आझ्ाक्रमण की घमकियाँ न देना; 
(५४॥) सभी भस्‍्तर्राष्ट्रीय विवादों का शान्तिपूर्णं उपायों से समाधान करना; 

(४७५) पारस्परिक हितो की वृद्धि; एवं 

(2) न्याय तथा भ्रन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति सम्मान । 

बाष्डुग सम्मेलल की उस समय बड़ी प्रशसा की गई। इसे एक प्रश्नूतपूर्व 
सम्मेलन माना गया झौर “लघु संयुक्त राष्ट्रसध” की संज्ा दी गई। बर्नेद तामक 
विद्वान ने अपनी पुस्तक 'साम्यवादी चीन और एशिया” में इस सम्मेलन के सम्बन्ध 
में निम्नलिसित विचार व्यक्त किए थे-- 

“बाण्डुग सम्मेलन एशिया भर घफ्रीका के पुनरोत्यान का उ्त्ीक था । यह 
एक भ्रभूतपूर्व ऐतिद्यासिक सम्मेलन था जिसमे एशिया पौर प्रफ़ीका के पश्चिमी 
महाणक्तियों के प्रभाव से मुक्त प्रमुस नेता बैठक में सम्मिलित हुए थे जो इस बात 
को ज्वलन्त उदाहरण था कि विश्व के मामलों में एशिया भौर झछोका के राष्ट्रों का 
भी प्रभाव बढ़ रहा है ।/ 

प्रन्त में बाण्दुग सम्मेलन में इस मात पर बल दिया गया कि-- 

“हुम भक्त शियावासी एक द्वी प्रकार के अत्याचार से पीड़ित रहे हैं भोर 
हमारे लक्ष्य भी समान हैं । हम प्रक्कोका भौर एशियाबासी सर्देव एक-दूसरे के प्रति 
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सहानुभूति रखते है | एशिया और अफ्रीका के हम लोग उपनिवेशवाद की खूद और 
प्रत्याचार के शिकार रहे हैं ओर इसके कारण गरीबी झौर पिछुडेपन की स्थिति 
में रहने के लिए वाध्य किए गए हैं। हमारी झ्रावाज बलात्‌ दवाई गई है । हमारी 
महेत्वाकाक्षाओ्ों को कुचला गया है श्लौर हमारा भाग्य दूसरों की दया पर निर्मर रहा 
है। प्रतएव इस दाता के विरुद्ध विद्राह करने के भ्रतिरिक्त हमारे पास भन्‍्य कोई 
विकल्प शेप नहीं है ।” 
(3) तृतीय युग (955 से 962 तक) : बाण्ड्‌ग भावना का अन्त 
बाण्डुग सम्मेलन ने इन आशा का सचार किया कि अफ्रीका भौर एशिया 
के राष्ट्र 0 सिद्धात्तों के भ्रमुमार आपसी सम्बन्धों की स्थापना कर परस्पर एकता 
प्रौर सहयोग का विकास करेंगे, लेकिन '“वाण्डुंग भावना' कुछ ही समय तक जीवित 
रही। एक शोर तो एशिया में नए स्वतन्त्र राज्य प्रस्तित्व में श्राते गए झौर दूसरी 
प्रोर साम्यवादी चीन प्रनुचित दबाव 'फूठ डालो श्रौर काम निकालो', विस्तारवाद 
प्रादि की नीति पर चलकर एशियायी राज्यों की एकता झौर सदभावना को खण्डित 
करने लगा प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत्‌ में यह समझा जाने लगा था कि भारत 
प्रौर चीन मिलकर एशियायी व्यक्तित्व को नया रूप देने में सफल होंगे, लेकिन 
चौन की कुटिल ग्रौर विश्वासघाती नीति ने एशिया के हितों को भारी आघात 
पहुँचाया । चीन ने ववाण्डु ग भावना! को ठुकरा दिया तथा विस्तारवाद की सुनियोजित 
मीति का झनुसरण किया। अपने महात्‌ मित्र-देश भारत की भूमि तक पर भी चीन 
प्रपनी कुदष्टि डालने से बाज नही झ्ाया । वह अन्य अ्रफ्रो-एशियायी देशों पर भी 
देवाव डालने का प्रयत्न करते लगा। चीन ने जान-बूककर सीमा-विवाद बढा कर 
नवम्बर, 962 में श्रचानक ही भारत पर विशाल पैमाने पर आक्रमण कर दिया । 
*ह एक मिन्र-देश की पीठ में छुरा भौकने जैसी बात थी। चीन का कदम पचशील 
का भ्ौर बाण्डग सम्मेलन के 0 सिद्धान्तो का खुला और शर्मनाक तिरस्कार था । 
भारत ने पूरी शक्ति के साथ आक्रमण का मुकाबला किया, किन्तु प्राकस्मिक हमले 
का लाभ उठाने में चीन सफल रहा | विश्व के ग्रधिकाँश युद्धो का इतिहास बताता 
है कि प्राकृमणकारी झ्रारस्मिक हमले का लाभ प्राय: उठा लेता है भौर इस लाभ से 
पेचित तभी किया जा सकता है जब संघर्ष लम्बा चले और आ्ाक्रमणकारी देश को 
पराजित कर दिया जाए या कोई सम्मानजनक समभौता हो जाएं। प्रन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीतिक परिस्थितियों, सैनिक कारणों, कूटनीतिक दबावों श्रादि के कारण एशिया 
इन दो सबसे बड़े देशों के बीच युद्ध चलना असम्भव नही था। ज्योंही भारत 
सम्मेलन की स्थिति में भाथा, चीन ने एकतरफा युद्ध-विराम की घोषणा कर दी झौर 
धान्तिवादी भारत ने तत्कालीन परिस्थितियों मे थोड़ी-सी भूमि के लिए युद्ध को 
नम्दा खीचना उपयुक्त नहीं समझा। चीन वर्षों से अपनी सैनिक योजना को 
'पाल्वित कर रहा था तथा ग्राक्रमण की तैयारी में संतरत था ! वूधरी श्र भारत 
को चोनी हमले की किचित मात्र भी झाशा नही थी झ्तः भारत की सैनिक और 
पन्तरोष्ट्रीय प्रतिष्या को जबरदस्त झाघात पहुँचा, पर दूसरी झोर चीनी हमले ने 
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प्रात्म-समर्पंण करने पर पाक सेना के ले. जनरल ए. ए. के. तियाजी ने आत्म-समर्पण 
के दक्तावेजो पर हस्ताक्षर किए । पश्चिमी मोर्च पर भी पाकिस्तान की लगभग 
१400 वर्गमील भूमि पर अधिकार कर लिया गया। 7 दिसम्बर को भारत ने 
एकपक्षोय युद्धऔ-विराम की घोषणा कर दी और पाकिस्तान ने ईश्वर को “धन्यवाद! 
दिया । नवोदित बंगलादेश के प्रति पाकिस्तान का द्वेपपूर्णा रवेया फिर भी जारी 
रहा, यद्यपि कालान्तर में उसे वास्तविकता को स्वीकार करना पडा । फरवरी, 974 
में पाकिस्तान ने बंगलादेश को बिना शर्ते मान्यता प्रदान की और बदले में बंगलादेश 
ने भी पाकिस्ताम को मान्यता देकर अपनी सदाशयता का परिचय दिया । 
पिछले कुछ वर्षों से यद्यपि पाकिस्तान श्रौर चीन के साथ भारत के सम्बन्धों 
मे विशेष तनाव नही रहा है, तथापि एशियायी व्यक्तित्व का विकास अपेक्षित रूप 
में नही हो सका है । भारत श्र चीन एशिया के दो महान राष्ट्र है और जड तक 
इन दो राष्ट्रो के सम्बन्ध मधुर तथा सोहाद॑पूर्ण नहीं होते तथा उनके प्रापसी 
सीमा-विबादो का शान्तिपूर्ण समाधात नहीं हो जाता तब तक हम व्यावहारिक रूप 
में एशियायी व्यक्तित्व के विकास की कल्पना नहीं कर सकते | पाकिस्तान भी 
दुर्भाग्यवश ऐसी दिशा में नहीं चल रहा है जिससे एशियायी एकता को बल मिले । 
पिण्डी-पीकिग धुरी या गठवन्धन किस तरह भारत के विभुक्ष है, कहने की 
प्रावश्यकता नहीं है। दुर्भाग्यवश पश्चिमी एशिया के अरब राष्ट्रों मे भी एकता 
नही है और कुछ अरब राष्ट्रों मे तनाव तथा सधर्ष चलता ही रहता है। सितम्बर, 
980 के ग्रन्तिम चरण मे ईरान झर ईराक के मध्य जो भयानक सशस्त्र संघ 
छिड़ा है और जिसने अ्क्तूवर, 980 के प्रारम्भ तक पूरे युद्ध का रूप धारण कर 
लिया है, वह एशियायी व्यक्तित्व, एशियायी संगठन झ्औौर एकता के लिए गहरा 
प्राधात है। हमें एशिया के भाग्य पर खेद ही करना चाहिए कि शताब्दियो की 
गृल्ामी से मुक्त होने के वाद भी वह 'एक' नही हो पाया है । 
स्पष्ट है कि द्वितीय महायुद्ध के वाद नव-स्वतन्त्रता प्राप्त एशियायी देशों मे 
जिम्त सहयोग का प्रारम्भिक वर्षों में विकास हुआ, वह कालास्तर में बिखरने लगा । 
एशियायो देशो के हष्टिकोणों मे एकरूपता के वजाय विभिन्नता के (बल्कि यूँ कहिए 
कि वुमनस्य के) दर्शन होने लगे जिसके फलस्वरूप स्थान-धथान पर तनाव तथा 
भैनिक सघरय उठ खड़े हुए । भारतीय उपमहाद्वीप मे ही पाकिस्तान श्ौर भारत के 
पम्बन्ध मधुर नही है। भारत श्रौर चीन में वैमनस्य है, बंगलादेश के प्रति चीन 
प्रोर पाकिस्तान के मन साफ नही हैं। पश्चिमी एशिया में तो न केवल अरब देश हैं । 
कई बार भयानक युद्धों का विस्फोट हो चुका है प्लौर कोई नहीं कह सकता कि पुनः 
कस क्षण युद्ध भड़क उठे । दक्षिण-पूर्वी एशिया मे हिन्द-चीन पशान्त हैं । यद्यपि 
बषों से चला प्रा रह्य वियतनाम युद्ध राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चेकी विजय के साथ 
20 प्रप्रेल, 975 को समाप्त हो गया, तथापि विनाश के घाव प्रभी मरना बाकी 
हि पदि उत्तर भौर दक्षिण वियतनाम के एकीकरण का दौर चला तो कोई नहीं 
हैं पकुता कि स्थिति क्या बन पाएगी । झप्रेत, 975 में हो पिछले पाँच वर्ष से 
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चले श्रा रहे कम्वोडिया युद्ध का भी यद्यवि प्रन्त हो गया, लेकिन प्रत्तर्रा्ध्रीय 
राजनीति की उलभरनें कम्वोडिया को ग्रभी भी प्रशान्त बनाए हुए हैं । तातय॑ यह है 
कि एशिया महाद्वीप मे चारो झोर प्रशारिति के लक्षण हृष्टिगोचर हो रहे हैं, एशियायी 
व्यक्तित्व में दरारें हैं तथा संघर्ष के वादल वरावर मण्डरा रहे हैं। यद्यपि एशिया की 
प्रावाज बुलन्द है, भव समुक्त राष्ट्रसध में एशियायो देशों की श्रावाज को ठुकराना 
महाशक्तियों के लिए पहले की तरह सुगम नहीं है, फिर भी एशिया ठव तक पूरी 
तरह नही उठ सकता जब तक एस्निया के राष्ट्र परस्पर सहयोग नहीं करते । समय- 
समय पर होने ठाले सम्मेलनों में एशिया के देश सहयोग की शक्तियों को बढ़ावा 
देते है, लेकिन विघटन की शक्तियाँ भी कम प्रवल नहीं हैं। यह प्राशा की जानी 
चाहिए कि एशिया के राष्ट्र सदवुद्धि से काम लेकर एशिया महाद्वीप को वही प्रतिष्ठा 
प्रदान करेगे जो यूरोपीय महाद्वीप को प्राप्त है । 
बंगलादेश का उदय : एशिया में तव-जायरख का एक नया मोड़ 
प्राज का बंगलादेश दिसम्बर, 97] में एक प्रमुत्व सम्पन्न राज्य के रूप मे 
उदय से पहले, पूर्वी पाकिस्तान था । पाकिस्तान ने अपने ही इस पूर्वी भाग की दशा 
उपनिवेश से भी बदतर बना रखी थी । इस प्रदेश का घोर प्राधिक शोपण तो 
पाकिस्तान प्रारम्भ से ही कर रहा था, लेकिन 25 मार्च, 977 की वह च्यत बड़ी 
भयावह ग्रौर काली थी जब तत्कालीन पाकिस्तानी सैनिक शासको ने पूर्वी बंगाल की 
प्रपनी 75 करोड़ जनता पर हत्याकाण्ड और नृशंस पउत्याचार का प्रमियान शुरू 
कर दिया । इतने जुल्म ढाए गए थे कि इतिहास मे ढूंढने पर भी शायद ऐसे उदाहरण 
न मिल सकें। पाकिस्तानी सैनिकों के प्रत्याचारों को देख कर शायद हिटलर की 
भी “दूसरी दुनिया में” पछतावा हो रहा होगा कि वह बत्याचारों मे पाकिस्तान से 
मात खा गया । पाकिस्तानी सैनिक शासन के हाथों लगभग 0 लाख व्यक्तियों की 
अपने प्राणों से हाथ घोना पड़ा भौर एक करोड़ से भी अ्रधिक लोगों को धपता 
घरवार छोड़ कर भारत मे शरण लेनी पड़ी । इतिहास में किसी सैनिक संगठन द्वारा 
इतने बड़े पैमाने पर निरपराघ नागरिकों की हत्या करने झौर एक देश की जनता 
द्वारा मजबूर होकर इतनी बड़ी सख्या में घरवार छोड़ने का दुसरा उदाहरण नही 
मिलता । भारत ने मानवता के झ्ाघार पर शरणाथियों की हर प्रकार से सहायता 
की औ्रौर पूर्वी बंगाल के स्वाधीनता सघर्य का समर्थन क्रिया । जब 3 दिसम्बर, 
97] को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया तो पश्चिमी मोर्चे पर भ रतीय 
जवानों ने प्रिकिस्तान को नीचा दिखाया और पूर्वी मोच पर भारतीय सेना तथा पूर्वी 
वंगाल की मुक्ति-वाहिनी की सयुक्त कमान ने पाकिस्तान के हौसले पस्त कर दिए ॥ 
6 दिसम्बर, 97] को ढाका में लगभग । लाख पराक-सेनाओों के झ्रात्म-समर्पण के 
साथ ही दुनिया के नक्ये पर बगलादेश (पूर्व बंगाल या पूर्वी पाकिस्तान) गंखराज्य 
स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। वैसे ग्रस्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ मे इस नए राष्ट्र 
का अस्तित्व तो तभी व्यावहारिक वन चुका था जब 6 दिसम्बर, 297 को भारत 
ने उसे मान्यता प्रदान कर दी थी । 
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बंगलादेश का उदय वस्तुतः एशिया में एक नव-जागरण का सूचक था जो 
सन्देश देता है कि प्रत्याचार, हिसा और बर्वरता से लोहा लेना मानव का जन्म-सिद्ध 
प्रधिकार है प्रौर किसी भी देश की उत्पीड़ित तया शीषित जनता को यह मार्ग 
पभपनाना चाहिए। बंगलादेश के उदय ने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धान्त को देफना 
दिया | 4 अगस्त, 947 को जिस घृणा झौर रक्तपात के बीच पाकिस्तान का 
जन्म हुमा उसी नफरत भ्ौर रक्तपात के साथ पाकिस्तान खण्डित हो गया ।,एक 
पीढ़ी में यह प्िद्ध हो गया कि मजहब कभी भी राष्ट्रीयदा का मुख्य आधार नहीं 
वन सकता | प्रग्नेजों ने भी द्विरप्ट्र सिद्धान्त को समर्थेन इसलिए दिया था कि बे 
भारत में प्पना प्रभाव जमाए रसना चाहते थे लेकिन उनकी कुटिल नीति सफल न 
हो सकी । भारत पर प्रभाव जमाने की वात तो दूर रही, वंगलादेश के उदय ने ऐमे 
भ्रामक भौर नापाक सिद्धान्तों की धज्जियाँ उड़ाकर प्रग्नेंजी भ्रौर पाकिस्तानी इरादों 
को मिट॒टी में मिला दिया । 


एशियायी राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोरा 

एशिया महाद्वीप की उपयुक्त राजनीतिक पृष्ठभूमि से स्पष्ट है कि 
प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक हृष्ठि से यहाँ अनेक प्रवृत्तियों प्रौर हृष्टिकोणों का विकास 
हो रहा है | एशिया में क्रान्दि अभी तक चल रही है । पहले इसका विरोध केवल 
विदेशी साम्राज्यवाद के प्रति था, पर झ्राज यह विरोध पुरातन विचारों, 
प्रन्धविश्वासों, प्रज्ञान, भशिक्षा, गरीवी श्रौर बिविध सामाजिक बुराइयों के प्रति 
सन्तुलित किया जा रहा है । एशिया की जागृति के कुछ निश्चित परिणाम निकले 
हैं जिनमें राजनीतिक श्रौर सामाजिक क्रान्ति, राष्ट्रीयता का विकास तथा साम्यवाद 
फा प्रसार प्रमुख है । सत्र नई राजनीतिक और प्राथिक नीतियों तथा नई संस्थाओं 
का तेजी से विकास दो रहा है और सपेण्डर के शब्दों में, “यह विक्रास राष्ट्रीय 
विचार की प्रेरक शक्ति के रूप में प्राथिक एवं सामाजिक सुधार की माँग के कारण 
भविष्य में जारी रहेगा ।” एशिया के सभी देशों मे राष्ट्रीयता की प्रवल लहर ने 
इजरायल से लेकर फिलिपाइंस तक कई नए राष्ट्रों का निर्माण किया है । एशियायी 
राष्ट्रवाद पश्चिमी राष्ट्रवाद से भिन्न है। यहाँ के राष्ट्रवाद में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, 
शान्ति, राजनीति के साथ-साथ परम्परावाद से प्रेम झादि का विचित्र सम्मिश्रण है। 
एशिया महाद्वीप में साम्राज्यवाद का अ्रन्त हो रहा है, लेकिन साम्राज्यवादी 
मनोवृत्ति समाप्त नही हुई है औ्नौर इसलिए अनेक देशों मे साम्यवाद के प्रति प्राक्पेश 
बहुत बढ़ा है । सोवियत और चीनी साम्यवाद विशेष रूप से प्रभावशील है । एशिया 
के लगभग सभी देश प्राथिक श्रौर सामाजिक न्याय तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता के 
धार्काक्षी हैं, लेकिन वे बड़ी शक्तितयों के प्रभाव से मुक्त नही है। बड़ी शक्तियाँ भी 
एशियाबासियों और एशियायी नेताओं के हृष्ठिकोणों की उपेक्षा नहीं कर पाती । 
एक शुभ-प्रभाव यह प्रकट हुमा है कि गुटों के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए भी 
एशिया के भ्रधिकाश देशो का मत है कि साम्यवादी व्यवस्था तथा पू जीवादी 
प्रजातस्त्रों के बीच का एक रास्ता है जिसे आविक हृष्टि से मिश्रित ग्र्थव्यवस्था म्ौर 
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एशिया महाद्वीप मुट-निरपेक्षता के दृष्टिकोण ते अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना 
लिया है। यहाँ के अनेक देश इस नीति में विश्वास करते हैं जिनमें भारत का स्थान 
सर्वोपरि है । कोलम्बो शक्तियों में सबसे ग्रधिक प्रभावशाली यह देश अपने भ्राथिक, 
सामाजिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक और सैनिक स्थिति के कारण प्रभावपूर्णों रूप से 
प्रपनी श्रावाज बुलंद करने मे सक्षम है। सयुकत राष्ट्रसंध मे भौर पअन्यत्र भारतीय 
नैताग्रों ने सदा ही एशिया की एकता के लिए कार्य किया है। एशिया और पअ्रफ्रीका 
में गुटनिरपेक्ष विदेश-नीति के समर्थक राष्ट्र विश्व के पूंजीवादी भौर साम्यवादी पक्षों 
में सम्तुलनकारी भुमिक्रा श्रदा कर रहे है। ये राष्ट्र भ्पने झ्रापको किसी 'वाद' के 
साथ सम्बद्ध नही करना चाहते, तथापि यह स्पष्ट है कि वे संयुक्त रूप से विश्व की 
एक तीसरी महाशकिति सिद्ध हो सकते हैं । 


श्रफ़ोका में उपनिवेशवाद का अन्त और नए राज्यों का उदय 
अफ्रीका महाद्वीप का परिचय 

अफ्रीका लगभग ,5,00,000 वर्गमील क्षेत्रफल वाला एशिया के बाद 
दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ! यह श्राकार, लम्बाई और श्रन्य कई झ्र्थों मे दक्षिण 
ग्रमेरिका के समान है । उत्तरी श्रफ्रीका के अधिकॉश निवासी मोरे हैं श्रौर शेप 
प्रफ्रीका के मूल निवासी काले है, लेकिन दोनों के वीच एकता और प्रेम की भावनाएँ 
विकसित होती रही हैं। भ्रफ्रीका दक्षिणी श्रमेरिका से बहुत-सी बातों में समानता 
रखता है। ब्न,न एवं मैमते (8700॥ & |(४॥80०59) के अनुसार-- 

“दोनों प्रपमे उत्तर में एक विशाल भू-खण्ड से एक तग भूडमरूमघ्य ढारा 
जुड़े हुए हैं, जो मानव-निर्मित नहरो द्वारा विभाजित है| दोनों लगभग त्रिकोणाकार 
हैं जो दक्षिणी प्रूव की और मुडते हुए एक पूर्ण कोण बनाते हैं। दोनों वीच में 
विधुवत्‌-रेखीय प्रदेशों की तरह बरसाती णंगलो श्रौर बड़ी नदियों से भरपूर है-+ 
भ्रफरोका की काँगो नदी और दक्षिणी अमेरिका की भ्रमेजन नदी एक जैसी है। 
जनसंख्या का घनत्व लगभग एक-सा है, जिसमे एक वर्गमील क्षेत्र में सिर्फ 20 व्यक्ति 
रहते हैं। दोनों साधन-सम्पन्न हैं। खतिज, पेट्रोल और जलशक्ति इतनी है कि उनके 
विकास के लिए प्िफे पूंजी की आवश्यकता है। दोनों में जनसंख्या की वृद्धि की दर 
ऊँची भौर जोवन-स्तर निम्तकोटि का है। दोनों यूरोपीय उपनिवेशवाद का शिकार 
रहे हैं और दोनों ने संघर्ष द्वारा आजादी प्राप्त की है । दक्षिण अमेरिका के लोगों ने 
स्वयं को स्पेनिश प्रौर पुतंगाली शासव के शिकजे से 9वीं शताब्दी के प्रारम्भ से 
ही की कर लिया था। अ्रफ़ीका की जनता 9वों शताब्दी में झनेकों यूरोपीय 
शक्तियों की साआ्राज्य-लिप्सा का शिकार थी, किन्तु उन्होंने 20वों शताब्दी के मध्य 
मे तेजी से स्वतन्त्रता प्राप्त की 777 

सन्‌ 870 के बाद से ही यूरोपीय शक्तियों में प्रक्तोका में उपनिवेशों की 

स्थापना की होड़ लग गई । सन्‌ 870 के बाद केवल 20 वर्ष की अल्पावधि में ही 
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गूरोपीय शक्तियों ने श्रक्कीका के लगभग 9/0 भाग को परस्पर विभाजित कर लिया । 
सन्‌ 899 में उनके पास ! लाख वर्म मील प्रदेश था जो 0 वर्ष वाद बढ कर 
6 लाख पर्गंमील हो गया । इस प्रकार 9वी सदी के अन्तिम चररा के समाप्त होते- 
होते समूचा श्रफीका महाद्वीप यूरोपोय शक्तियों का उपनिवेश बन गया । प्रथम 

हायुद्ध से पुर्वं केवल एबीसीनिया ही स्वतन्त्र राज्य रह गया था किन्तु सन्‌ 936 
में इसकी स्वतन्त्रता भी इटली द्वारा समाप्त कर दी गई, हालाँकि द्वितीय महायुद्ध में 
यह राष्ट्र पुन+ स्वतन्त्र हो यया। जब द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ तो सम्पूर्सो 
अफ्रीका मे केवल एबीसीनिया, लाइबेरिया, दक्षिण अफ्रीकी संघ भौर मिस्र ही स्वतन्त्र 
या श्रद्ध स्वतन्त्र राज्य थे । भ्रधिकाँश श्रफ़ीका महाद्वीप विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के 
मध्य इस प्रकार विभाजित था-- 








क्रम सर, नाम खेत्रफल 96| के अनुवार 
(दर्गमील) जनसमख्या 

] फ्राँसीती अफ्रीका 40 22,50 4,4,52,600 

2 ब्रिटिश अफ्रीका 20,25,79 6,24,33,645 

है बेल्थिमम अफ्रीका 9,24.300 4,20,00,000 

4 पुतंगीज अफ्रीका 4,78,000 95,00,000 

के स्पेनिश अफ्रोका 4,34,200 4,95,000 


द्वितीय महायुद्ध के वाद स्वतन्त्रता की लहर (945-974) 

द्वितोय महायूद्ध कै बाद अ्रफ़्ीका, जिसे कभी अन्ध महाद्वीप (037-(.078060() 
कहा जाता था, कुछ ही वर्षों में स्वतन्त्रता के प्रकाश से झलोकित हो उठा । जिस 
तेजी से यूरोप के राष्ट्री ने अफ्रीका में अपने साम्राज्य का निर्माण किया था, उससे 
भी कई गुना अ्रधिक तेजी से भ्रफ्रोका में उतके साम्राज्य का अन्त हो गया । 20 बर्षे 
के अल्पकाल में ही अ्रफ्रीका के 90 प्रतिशत देश स्वतस्त्र हो गए | जाति, भाषा, 
इत्तिहास, परम्परा, धर्म श्रादि की विभिन्नताग्रो के बावजूद श्रफ्रीका में राष्ट्रवाद ने 
अगड़ाई ली । यह एक विलक्षण घटना थी । इस राष्ट्रवाद के उदय और विक्रास के 
मूल में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कारण निहित थे-- 

. यूरोप की गोरी जातियाँ अफ्रीका के ग्रश्वेत लोगों को स्वय से सिम्नकोि 
का मानती थीं। इस सिद्धान्त की तीव्र प्रतिक्रिया हुई और अफ्रीका में राष्ट्रवाद का 
प्रसार हुआ | राष्ट्रवाद की मुख्य प्रेररणा जातीय समानता के सिद्धान्त से मिली, 
पाएचात्य सम्पर्क और पाश्चात्य साहित्य के प्रवेश ते भी श्रफीका के प्रवुद्ध लोगों पे 
राष्ट्रवाद की ज्योति जगाने में सहायता की । 

2. द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत की स्वाधीनता के साथ ही एशिया के 
विभिन्न भागों मे भी स्वाधीोनता की लहर फैन यई । एशिया के राष्ट्र तेजी से स्वतन्त्र 
होते गए । स्वतन्त्रता की यह लहर ब्रफ़ोका महाद्वीप से जा टकराई झौर इस महाद्वीप 
के करोडों लोग स्वतन्त्रवा प्राप्ति के लिए ग्रातुर हो उठे । 

3, महायुठ्धकाल के स्वतस्त्रता-प्रेमी अमेरिक्रियों के सम्पर्क ने भी अफ्रीका 
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वाधियों में स्वतन्त्रता की श्रार्काँक्षा पैदा की । राष्ट्रसथ और संयुक्त राष्ट्रसंघ जैसी 
प्रस्तर्राष्ट्रीय संस्थाड्रों द्वारा उपनिवेशवाद के विरोध से भी अरक्तीका के राष्ट्रीय 
जागरण को बल मिला । 


4. ध्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी अ्रफ्रीका के देशों को स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने में सहायता दो । महायुद्ध ने उपनिवेशवादी शक्तियों को श्रत्यन्त दुर्बल बना 
दिया। फ्राँस, ब्रिटेन आदि राष्ट्र इतने कमजोर हो गए कि उनमें अपने उपनिवैशों के 
स्वाधीनता आन्दोलनों का दमन करने की शक्ति नहीं रही ! जब एशिया के उपनिवेश 
तैजी से उनके चंगुल से मुक्त होने लगे तो भ्र्रीकी राष्ट्रवादियों भे भी प्रबल झात्म- 
विश्वास जाग्रत हुमा । 


द्वितीय महायुद्ध के बाद प्रफ़ीका महाद्वीप में एक-एक करके स्वतन्त्रता की 

तीन उत्तरो्र जबदंस्त लहरें ग्राई । महायुद्ध की समाप्ति पर झक्रीका में केवल 
4 राज्य स्वतन्त्र थे--एबीसी निया, लाइबेरिया, दक्षिण प्रफीकी संध भ्रौर मिस्र । यह 
30 लाख वर्ग मील का क्षेत्र प्रफ्रीका महादीप के कुल क्षेत्रफल का कैवल 8% 
था प्ौर इसकी 28 करोड की श्राबादी श्रफीका की कुल जनसंख्या का 26% थी। 
इसके बाद स्वतन्त्रता की पहेली लहर श्राई | इस लहर ने केवल प्रल्जीरिया को छोड़ 
कर प्ररवों द्वारा ग्रावासित शेप उत्तरी भ्रफ्ोका से उपनिवेशवादी झौर साम्राज्यवादी 
शक्तियों का सफाया कर दिया । इस पहली लहर द्वारा स्वतत्त्र होने वाले राष्ट्रों मे 
सेन 95] मे स्वतम्त्र होने वाला लीबिया भौर सन्‌ 956 में स्वाधीनता प्राप्त 
करने वाले सूडान, मोरक्कों तथा द्यूनीशिया थे । स्वतन्त्रता की दूसरी लहर ने काले 
पर्थाद नीग्रो लोगों ह्वारा प्रावासित प्रफ़ीका को प्रभावित किया। सन्‌ 957 में 
ब्रिटेन द्वारा घाना को स्वतम्त्रता प्रदान की गई और सन्‌ !958 में गिनी पंचम फ्रेंच 
गणराज्य से पृथक्‌ हो गया । सन्‌ !959 तक अफ्रीका में ग्यारह राज्य स्वाधीन हो 

गए, किन्तु अ्मो तक सहारा के दक्षिण का भौर जम्बेसी नदी के उत्तर का मध्य 

पफ्रीका पराधीन था । सन्‌ 960 में स्वतन्त्रता की तीसरी जबर्दस्त लहर ने इस 

क्षेत्र के श्रधिकाश ग्रुलाम देशों को आ्राजाद कर दिया । यह वर्ष श्रफ्रीका के स्वतस्त्रता 

का वर्ष कहा जाता है जिसमें 7 देशों ने स्वतन्त्रता प्राप्त की । इसके बाद एक-एक 

फैरके प्रफ्रोका के शेष देश भी स्वतस्व होते गए और झाज केवल इनेगिने प्रदेशों को 


जम, नाम देश स्वतन्त्रता पूर्व स्वतन्त्र दवोने 
सा 7 मरधासकोय देश 5 0 5 विधि श्रशासकीय देश की विधि 
४! लाइबेरिया - अमेरिका 847 
9 पा इयोपिया 5 पु 7्ज़्या 
4 लीबिया , ज+. 24 नवम्बर 495] 
ः इरिट्रिया इटली सितम्बर 952 
6 सूडान ब्रिटेन जनवरी [956 


मोरकको प्रासि भा्चे 4956 
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क्रम सं. नाम देश स्वतन्त्वता पूर्व स्वठन्त्र होने 
प्रशासकीय देश दी तिषि 
१5 ट्यूनीशिया फ्रॉस माच 4956 
8. घाना ब्रिटेन मार्च 957 
9, गिनी फ्रॉस बकक्‍्तूबर 958 
0. सयुक्त मरब गणराज्य 5 959 
॥ 4 थि फ्रमरूम क्रॉस जनवरी ]960 
32. मोरबकों (कुछ अश) स्पेन मार्च 960 
3. डोगो फ्रॉस , बप्रेल ]960 
१4. मालीधंघ फ्रांस जुलाई 960 
45. काँगोली गणराज्य बेल्जियम जुलाई 960 
6. सोमालिया ब्रिठेव व इटली ' जुलाई ]960 
7. भेलागासों गणराज्य फ्राँघ जुलाई [960 
]8. चाड क्रॉस अग्रस्त 7960 
]9. नाइजर फ्रॉस अगस्त 960 
20. आइवरी कोस्ट फ्रॉँस अगत्त 960 
2॥. धोल्टाई गणराज्य फ्रांस मगस्‍्त [960 
22. गेबोन फ्रांस अग॑श्त !960 
23. दहोमी फ्राँस अगस्त 960 
24. काँगो गणराज्य -+ अगस्त 960 
25. मध्यवर्ती अफ्रीका -+« - अगध्त 960 
26. नाइजी रिया ब्रिदेद मक्तूबर 900 
27. मारिटानिया फ्रांस नवम्बर ]960 
28. प्ियरात्ियोन फ्रांस अप्रेल 96[ 
29, रूऑॉडा-उरांडी बेल्जियम जुलाई 902 
30. अल्जी रिया फ्रॉस सितम्बर 962 
3. युगॉडा ब्रिटेन अक्तूबर 962 
32. तगानिरका ब्िदेव दिसम्बर 962 
33. क्ीन्या ब्रिटेन दिसम्बर 963 
34. जंजीबार ब्रिटेन दिसम्बंद 963 
35. न्यासालैण्ड (मलादी) ब्रिटेन 984 
36, जोग्विया (उत्तरी रोडेशिया) ब्रिटेन 7964 
37. गाम्दिया ब्रिटेन. 964 
38. ब्रिटिश गियाना 
पु (जया नाम गुयावा) ब्िटेन - मई 4966 
39. वबोत्सवाना (दचुआनालेण्ड) ब्रिटेन घितस्वर 967 
40. लिसोयो (बसुधोलैण्ड) ब्रिटेन 966 
बा. बारवेडास ब्रिटेन नवम्बर ]966 
42. मसारिशस ब्रिटेन मार्च [968 
43. प्रिताड़ा बिटेन फरवरी [974 
44, मिनी विसाऊ पुर्ंगाल घिठम्बद 974 
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मन जी रतन कलर 22, अक डथप अपन कद का ली ट अ पक मिल 252 लक 
क्रम सं, नाम देश स्वतन्त्रता पूर्व सत्रतम्त्त होने 
प्रशांसकीय देश की तिथि 
45. मोजाम्बिक पृर्तगाल जून 975 
46, क्ेपवर्दे घुर्तंगाल जुलाई 975 
47, कोमोरी द्वीए समूह पुर्तेग्ाल जूलाई 975 
48, अगोवा युतंगराल धवम्बर 975 
49, सेगेल्स ब्रिटेत जून 4976 
50, ्दास्वे (रोडेशिया) ब्रिटेन बप्रेल [980 





भफ़ीका महाद्वीप की राजनीतिक परम्पराएँ भ्रारम्भ से ही भ्रधितायकवादी 
भौर सर्वस्तत्तावादी रही हैं। प्रोपनिवेशिक यूग प्रारम्भ होने से पहले अफ्रीका महाद्वीप 
से एकतस्थात्मक शासन का बोलबाला था । कबीलों के सरदार स्वेच्छाचारी ढग से 
घासन करते थे । भोपनिवेशिक युग के दौरान भी इस स्थिति में कोई विशेष भ्रन्तर 
नहों प्राया। धफीका के लोग साम्राज्यवादी शक्तियों के तिरंकुश शासन से पीड़ित 
रहे । भ्रफ्रीका महाद्वीप के किसी भी देश में स्वस्थ लोकतन्त्रीय परम्परामरों का विकास 
नहीं हो सका, किन्तु श्रव स्वतन्त्रता के इस थुग में प्रनेक प्रफ़ीकी देशों में--विशेषकर 
भूतपूर्व प्रिटिश उपनिवेशों मे, संसदीय लोकतन्त्र की स्थापना की गई है। यद्यपि 
उदार लोकतस्त्र प्रभी प्रधिक सफल नहीं हुआ है, तथापि अफ्रीका धीरे-घीरे 
लोकतान्प्रिक परम्परामं प्रोर संस्थाओं के विकास की दिशा में श्रग्नतर हो रहा है । 
कुछ देशों में लोकतस्त्र की काफी प्रगति हुई है तो कुछ देशों में निर्वाचित एकतस्त्र 
की स्थापना की गई। 


भ्रफ़ीका में साम्यवाद का प्रभाव भ्रभी तक विशेष उप्र नहीं हो पाया है । 
भफ्रीका देशों के प्रति सोवियत संध श्रौर चीन के हृष्टिकोश भिन्न रहे हैं । सोवियत 
संघ ने भ्रफ्रोकावासियों को साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में नैतिक और कूटनीतिक 
समर्थन दिया है जश्रकि चीन की नीति भ्रफ्रीकी देशी पर दवाव डालने और उन्हें 
पपती शक्ति से श्रातंकित करने की रही है। यद्यपि दोनो ही देश चाहते हैं कि 
प्रफ़ीका में साम्यवाद का प्रसार हो, तथापि दोनों के ढंग भिन्न-भिन्न हैं। दोनों ही 
देशों के नेता प्रफीका के विभिन्न देशो के दौरे करते रहे हैं । 
राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीनता प्राप्त कर लेने पर भी प्रफ्रीका के सामने 
एक बडी समस्या प्रपती इस स्वतस्त्रता को सुरक्षित रखने की है। महाशक्तियाँ भौर 
भा प्रन्य बड़े देश अफ्रीका के पिछड़े देशों को झपने प्रभाव में लाने को उत्सुक हैं । 
भाषिक दृष्ठि से अफ्रीका बहुत पिछड़ा हुआ है, यद्यपि प्राकृतिक साधनों की हृष्टि से 
पह एक समृद्ध देश है। प्रक्रीका के देश चाहते हैं कि विकप्तित राष्ट्र उन्हें भ्राधिक 
भर प्राविधिक सहायता दें ताकि वे अपने प्राकृतिक साधनों का उपयोग कर सकें, 
पैफिन साथ हो दे यह भी चाहते हैं कि उनकी सम्पमुता और स्वतस्त्रता पर कोई 
पक ने श्राए। भ्रव यह सम्भव नहीं है कि अफ्रीकी देश पराश्चात्य औद्योगिक 
देव के लिए बाजार बत कर रह जाएँ । हु 
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एशियायी राज्यों को तरह ही प्रफ्कीकी राज्य भी पारस्परिक फूट के शिकार 
हैं। विभिन्न राज्यों में पारस्परिक कलह का बोलबाला रहता है; कई बार सैनिक 
भड़पें भी होती हैं । सैनिक क्रान्तियाँ होना भी एक श्राम “बात है । पृथकतावादी 
झान्दोलन भी जब तब जोर पकड़ते हैं। शिक्षा, सम्यता और विज्ञान में पिछड़े हुए 
होने के कारण भ्रफ्रीका के देशों में राष्ट्रवाद प्रभी इतना प्रभावशाली नही हो सका 
है जितना एशिया महाद्वोप में ॥ ये सब बातें अफ्रीका महाद्वीप की एकता के लिए 
हानिकर हैं श्रोर इसीलिए भ्न्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज पर श्रफ्ीका का इतना 
शक्तिशाली चित्र भ्रभी नहीं उभर सका है जितना उभरना चाहिए था। भविष्य में 
भ्रफ्रीका के कुछ देशों मे साम्यवादी झ्ान्दोलन के जोर पकड़ जाने झौर स्थिति 
विस्फोटक बन जाने की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता । भ्रफ्रीका के 
कई देशों जैसे काहिरा, प्रदिस 'अबाबा, प्रोटोरिया, किमोनरोविया प्रादि में 
साम्यवादियों के कूटनीतिक गड्ड हैं । श्रल्जीरिया, दूयूनीशिया, फ्रांसीसी पश्चिमी 
भ्रफ्रीका में स्थानीय साम्यवादी दलों का प्रभाव है । वेसे भ्रफ्रीका के नेताओं में से 
बहुत कम ही साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हैं । 

एशिया श्रौर श्रफ़रीका के जागरण के कारण 

एशिया धर भ्रफ्रीका महाद्वीप में जागरण की जो लहर उठी भौर विकसित 
हुई उसके कारण निम्नलिखित है--- 

. द्वितीय महायुद्ध ने यूरोप के राष्ट्रो को श्राधिक, सैनिक भ्ौर राजनीतिक 
हृष्टि से निर्बेल बना दिया था। यूरोप स्वय “समस्या प्रधान! (7०४०४ 807०१०) 
महाद्वीप बन गया । जर्मनी और इठली नष्ट हो गए, ब्विटेन और फ्राँस सीसरी श्रेणी 
के राष्ट्र बन गए । इस प्रकार ये उपनिवेशवादी शक्तियाँ इस योग्य नहीं रही हि 
अपने विशाल साम्राज्य का भार सम्भाल सकती 4 

2. महायुद्ध में गोरी जातियों को गहरी पराजयों का सामना करना पडा । 
अ्रतः एशिया झौर श्रफ्रीका के लोगों के दिलों में यह बात बैठ गई कि भोरी जातियाँ 
“अजेय' नही हैं । इस झनुभूति ने उममे नव-जीवन का संचार किया जिसके फलस्वरूप 
राष्ट्रीय भान्दोलन तीब्र होते गए । 

3. महायुद्ध के-बाद संयुक्त राज्य भमेरिका महाशक्ति के रूप में प्रकट हुग्ा। 
उसने दोहरी नीति भ्रपनाई--एक भोर तो ब्निटेन, फ्रास भ्ादि उपनिवेशवादी शक्तियों 
को प्राश्षय दिया झौर दूसरी झोर एशियाई देशों के मन में यह बात भी बैठानी 
चाही कि भ्मेरिका उनके स्वाघीनता-संग्राम का समर्थक एवं उपनिवेशवाद का विरोधी 
है । भमेरिका ने एशिया भौर अफ्रीका के राष्ट्रीय ध्रान्दोलनों का प्रकट रूप में विरोध 
नहीं किया था बल्कि यह कोशिश की थी कि इन महाद्वीपों के जागरश का अमेरिकी 
हितों में प्रयोग क्रिया जाएं, भ्रतः परिणाम यह निकला कि प्रफ़ो-एशियाई राष्ट्रवाद 
जोर पकड़ता गया ।7 7 हे ] 

4. झपार क्षति के वावजूद सोवियत संघ भी महायुद्ध के बाद दूसरी महाशर्ति 
के रूप में उभरा । रूस ने एशिया भौर भफ़ीका के देशों का समर्थन प्राप्त करते हे 
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लिए उसके स्वाघीनता प्रान्दोनों को प्रेरणा दी । एक महाशक्ति का कुटनी तिक 
पौर नैतिक समर्थन पाकर महाद्वीपो के राष्ट्रीय ग्रान्दोलन सफलता की झोर बढ़े । 

$. मद्टायुद्ध के बाद विश्व दो ग्रुटों मे बंट गया-पूंजीवादी झोर साम्यवादी ) 
दोनों गुटों ने एशिया भौर भफ़ीका के पिछड़े राष्ट्रों को भ्राथिक प्रौर प्राविधिक तथा 
समयोचित सैनिक सहायता देना शुरू किया । दोनों ने ही यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया कि दे एशिया भौर श्रफ्रीका के हिंत-चिन्तक हैं । इस प्रतिस्पर्डा का परिणाम 
यह हुप्ना कि प्रफो-एशियाई राष्ट्र भ्रपने राजनीतिक झौर सामरिक महत्त्व को भ्रधिक 
भच्छी तरह समभने लगे । उनका साहस बढ़ गया और राष्ट्रीय श्रान्दोलनों का 
प्रसार हुआ । 

6. संयुक्त राष्ट्रसघ में उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रावाज उठाई गई भौर 
विश्व-जनमत एशिया झ्ोर भ्रफ्रोका के राष्ट्री के पक्ष मे ही गया। न्योस-परिपद्‌ ने 
ट्रस्टी राष्ट्रों पर संरक्षित श्देशों में साँविधानिक सुधारों के लिए दबाव डाला प्लौर 
एक निर्धारित समय मे उन्हें स्वतन्त्र कराने का कार्यक्रम तैयार किया। इसका 
परिणाम यह हुआ कि स्याय-संस्था के भनन्‍्तसंत श्राज कोई अ्रदेश नहीं है जबकि 
सन्‌ 945 में ] प्रदेश थे । 

7. प्रावाग्रमन झौर संचार के वैज्ञानिक साधनों के फलस्वरूप दुनिया जिस 
तरह से स्िकुड़कर छोटी हो गई उससे भी एशिया झोर भ्रफीका के प्रान्दोलन गतिमान 
हुए। विभिन्न राष्ट्रों के नेताप्रो मे सम्पर्क बढ़ा तथा स्वाधीनता श्रान्दोलनों को सफल 
बनाने के लिए नीतियों का निर्धारण हुप्ना । दोनो महाद्वीपो के देश इस बात से 
भ्रच्छी तरह परिचित हो गए कि यूरोपीय राष्ट्रों तथा श्रमेरिका की तुलना में वे 
भाधिक भर प्रौद्योगिक हष्टि से कितने पिछड़े हुए है। इस प्रकार की भनुभूति ने 
प्रकीका भौर एशियावासियों को भ्रपनी उन्नति के लिए प्रेरित किया । जो राष्ट्र 
स्वतत्त्र होते गए वे इस बात के लिए कटिबद्ध हो गए कि शीघ्रातिशीतनर स्वावलम्बी 
बनेंगे ताकि फिर से साम्राज्यवाद के शिकजे में न फेस सकें । 

8, श्रल्जीरिया के सफल स्वाधीनता सपम्राम ने श्रक्तीका महाद्वीप में एक नई 
ज्योति जगाई। 

एशिया और ग्रफ्फीका का जायरण वास्तव में उस उभरते हुए राष्ट्रवाद का 

ही दूसरा नाम है जो इन भहाद्वीपों के छोटे-बड़े राष्ट्रों की विभिन्न आरधिक, सामाजिक 
पे राजनीतिक परिस्थितियों भौर मान्यताओं तथा अन्दर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटना- 
घरों हे विशेषताओं के बीच टकराव तथा आदान-प्रदान के फलस्वरूप विकसित 
हुप्ना है। 

एशिया श्र श्रफ्तीका के जागरण में समानताएँ तथा श्रन्तर 

समानताएं 
।, दोनों ही महाद्वीप जाग उठे हैं, गुलामी से लगभग मुक्त हैं त्तथा हर भ्रकार 
साआ्राज्यवाद-उपनिवेशवःद के' विरोधी हैं । 
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2. सदियों तक परतन्त्र रहने के कारण दोनों महाद्वीप प्राथिक पिछड़ेपन 
भौर सामाजिक रूढ़िवादिता से ग्रस्त हैं । दोनों में ही झशिक्षा का बोलबाला है तथा 
राजनीतिक चेतना भ्रपरिपक्व है । प 

3 महाशक्तियाँ दोनो ही महाद्वीपों के श्रनेक राज्यों के राजनीतिक, सामाजिक 
व झ्राथिक कमजोरियों का लाभ उठाकर अपने “आशिक उपनिवेशवाद” के लिए 
प्रपत्नशील हैं । भ्रमेरिका अपने 'डॉलर साम्राज्यवाद' का प्रसार चाहता है तो झस 
भी अपने ग्राथिक प्रभाव-क्षेत्र के विस्तार का इच्छुक है लेकिन प्रमेरिका की तुलना 
में रूस की नीति कम उग्र है । 

4. महाशक्तियों की हस्तक्षेप-नीति ने दोनों ही महाद्वीपों में संघर्य के ध्नेक 
विस्फोटक केन्द्रों की स्थापना कर दी | 

5. दोनों महाद्वीपो में अधिकाँश राज्यों का नेतृत्व पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त 
नेताओं के हाथों मे है। ये नेता भ्रपने देशों को पाश्चात्य व्यवस्थाझो के प्नुकूल 
ढालना चाहते हैं । अनेक देशों की जनता गरीवी की चक्की में पिस रही है, लेकिन 
उन देशों का नेतृत्व वास्तविक स्थिति का मूल्याँकन नहीं कर पा रहा है । 

6. दोनों ही महाद्वीपों के देश राष्ट्रवाद की लहर से भोतप्रोत, हैं, पर साथ 
ही साम्यवाद के प्रसार से भी झाशंकित है । 

7. श्रपने प्राधिक और प्राविधिक विकास के लिए दोनों ही महाद्वीप 
परमुखापेक्षी हैं, मतः सहायता देने वाली शक्तियों को सहायता श्राप्त देशों में प्रपनां 
राजनीतिक प्रभाव जमाने के प्रवसर सुलभ होते रहे हैं। 

8. सैमिक ऋत्तियाँ दोनों ही महाद्वीपों में होती रहती हैं, तथापि लोकतंत्रीम 
परम्पराझ्ो झौर संस्थाझ्रों का विकास होता जा रहा है । 
भ्रन्तर 

. एशिया का राष्ट्रवाद श्रफीकी राष्ट्रवाद की तुलना में प्रधिक परिपक्व है। 

2. एशिया में भारत, चीन, जापान, बर्मा जैसे विशालकाय भ्रौर उन्नत देशों 
का भस्तित्व है जवक्वि भ्रफ्रीका में छोटे-छोटे राष्ट्रों की भरमार है। इसीलिए 
भ्स्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ पर जितना प्रभाव एशिया का है उतना झफ्रीका का नहीं | 

3. एशिया में प्रफ्ीकी राष्ट्रों की तुलना में शिक्षा का प्रधिक प्रसार है । 

4. एशिया में लोकतन्त्र जितना झागे बढ चुका है, पश्रफ्ीका में भर्पेक्षाइत 
बहुत कम बढ पाया है। जहाँ भारत एशिया में लोकतन्त्र का गढ़ है वहाँ प्रक्कीका 
में ऐसा कोई देश नहीं है । 

5. भश्रफ्रीकी राष्ट्रवाद उग्र है जवक्रि एशियाई राष्ट्रवाद सामान्यतः शान्तिपूर्ण 
उपायों मे विश्वास करता है । प्रपवाद की वात झतग है । 

6. एशियामी देशों में यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने भस्थाई रूप से वसने की 
नीति प्पनाई थी जबकि झफ़ीऊा में यूरोपीय जातियाँ स्थाई रूप से बस गईं। पतः 
एशिया की तुलना में भफ़ीका में भ्रधिक जटिल समस्‍्याएँ उत्पन्न हो गई” जो भाज 
भो प्रपता प्रभाव प्रदर्शित कर रहो हैं । 
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7. रंग्भेद श्रौर कबीलावाद की समस्याएँ एशिया की अश्रपेक्षा श्रफ्रीका में 
निरन्तर भ्रधिक गम्भीर रही हैं । 

8. ग्रफ्रीकी नेता, श्रत्तर्राष्ट्रीय रग्मच पर एशियायी नेताओं की तुलना में 
प्रायः प्रधिक उम्र रहे हैं। इससे झफ्रो-एशियायी एकता आन्दोलन को बड़ा झ्राघात 
पहुँचा है । ह 

9, एशिया की तुलना में भफ्तीक्ा में साम्यवाद का प्रभाव उम्म रूप में नहीं 
हो पाया है। एशिया में चीच दुनिया का सबसे बड़ा साम्यवादी देश है । 


0. एशिया की तुलना में अफ्रीका के देश आर्थिक श्र श्रौद्योगिक दृष्टि से 
बहुत अ्रधिक पिछड़े हुए हैं । 


एशिया और अ्रफ्कीका के जागरण के प्रतीक महत्त्वपूर्ण 
संगठन और सम्मेलन 
द्वितीय महायुद्ध के बाद एशिया और प्रफ्रीका महाद्वीप में चेतवा की जो 
'लेहर उठी उसके फलस्वरूप इन महाद्वीपों के विभिन्न राष्ट्रों ते पारस्परिक सम्पके 
का महत्त्व समझा । भ्रतः समय-समय पर श्रफ्रे शियायी देशों के सम्मेलन हुए जिन्होंने 
राष्ट्रीयता का प्रसार किया भौर उपनिवेशवाद की जड़ें खोखली कर दीं। जागरण 
के सन्देशवाहक इन महत्त्वपूर्ण सम्मेलनों पर हृष्टिपात करना उचित होगा ।२ 
प्रथम एशियायी सम्मेलन, 947 
भारत के प्रधान मन्‍्त्री पं. नेहरू की प्रेरणा से इण्डियन कौंसिल श्रॉफ 
वह्ड भ्रफेयर्स ने मार्च-अग्रेल, 947 में एशियायी देशों के एक गेर-सरकारी सम्मेलन 
का भायोजन किया । इसमे 28 देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। सदस्यों ने 
एशियायी देशों की राजनीतिक स्वतन्त्रता, उनके प्राथिक विकास, रगभेद आदि की 
विभिन्न समस्याझ्रों पर विचार किया । इस बात पर सभो सदस्य राज्य सहमत थे कि 
एशियायी देश भ्रापस मे मिलकर ही अपनी समस्याम्रों का समाधाव कर सकते है । 
एशियायी सम्मेलन, 949 
भारत सरकार के झामन्त्रण पर दिल्‍ली मे 20 से 30 जून, 949 तक 
एशियायी देशों का द्वितीय सम्मेलन हुआ । इसका मूल उद्देश्य इण्डोनेशिया पर डच 
पाक्मण से उत्पन्न परिस्थितियों पर विचार करना था। इस सम्मेलन में डच 
र्यवाही की कठोर शब्दी में निन्दा की गई । डच ब्राक्रमण को प्रसफल बनाने के 
लिए कृछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए तथा सुरक्षा परिषद्‌, प्रास्ट्रेलिया भौर 


कप का सहयोग प्राप्त कर हॉलण्ड के प्रति कठोर नीति प्रपनाने का निश्चय 
किया गया । 


) हटस्थ या गृट-विरपेक्ष देशो के जो सम्मेतन हुए (जैसे काद्विया सम्मेचन !964, खुसाह/ 


सम्मेलन 970, अल्जोरिया सम्मेलच 973, आदि) उनका विवरण “गुट-निरपेक्षता" 
अध्याय में दिया गया है ३ 
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चाण्डुग सम्मेलन, 955 

इण्डोनेशिया के नगर वाण्डूंग में [8 प्रप्रेल से 27 प्प्रेल, 954 तक एशिया 
भौर प्रफ़ीका के 29 राष्ट्रों का सम्मेलन हुप्रा जिस पर पूर्व पृष्ठों में प्रकाश डाला जा 
चुका है । इस सम्मेलन से भ्रफ़ो-एशियायी राष्ट्रों में एक नया श्रात्मविश्वास जाग्रत 
किया । राज्यों फे भ्रापसी व्यवहार के दस सिद्धान्त निर्धारित किए गए जो पंचशील 
का ही विस्तारमात्र थे । सम्मेलन ने प्न्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक समस्याप्रों, के प्रति 
एशिया प्रौर प्रफ़ोका का समान हृष्टिकोश प्रस्तुत किया । 
मोशी सम्मेलन, 963 

फरवरी, 963 में मोशी (ठाँगानिका) में श्रफ़े शियायी एकता सम्मेलन 
हुआ | इसमें-- () ब्रिटेन से प्रपेल की गई कि वासुतोलैण्ड, बेचुप्रानालैण्ड तथा 
स्वाजीलेण्ड को तुरन्त बिना शर्तें स्वतन्त्रता प्रदान कर दे; () राष्ट्रों से भ्रपील की 
गई कि उपनिवेशवादी शक्तियों के दमन से पीड़ित लोगों को राजनीतिक शरण दी 
जाए; (7)) इजरायल की इस बात के लिए गिन्दा की गई कि वह एक नया 
उपनिवेशवादी भ्रट्ठा बनता जा रहा है; (४५) यह स्वीकार किया गया कि चीन को 
फारमोसा को मुक्त करने का भ्रधिकार है; (५) सभी राष्ट्रों से भ्रपील की गई कि 
पु्तेंगाल के विछद्ध भ्राधिक प्रौर कूटनीसिक बहिष्कार लागू कराएँ झौर भ्रगोला तथा 
मोजाम्विक के स्वतन्त्रता भ्रान्दोलनों को सहायता दें; (५) दक्षिण रोडेशिया के 
लोगों को उनके मुक्ति-सग्राम में सहयोग देने की श्रपील की गई; (५४) वियतनाम 
में भ्रमेरिका से भ्राक्रामक कार्यवाहियाँ बन्द करने की प्रपिल की गई; (४४) ब्रिटेन 
को सुझाव दिया गया कि बहू सन्‌ 963 के भ्रन्त तक जंजीवार को स्वतन्त्र कर दे; 
एवं (४) यह प्रस्ताव पारित किया गया कि संयुक्त राष्ट्रसंध प्रमेरिकी सा म्राज्यवाद 
का साधन ने बने ग्रौर इसका पुनर्गठन इस तरह किया जाए कि इसमें एशिया श्ौर 
अफ्रोका को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके । 
अदिस अवाबा सम्मेलन, [963 

मई, 4963 में इथियोपिया की राजधानी झ्मदिस प्रबाबा में 32 राष्ट्रों का 
भ्रफ्रीको सम्मेलन हुमा, जिसमें संयुक्त प्रफ़ीका की स्थापना पर विचार किया गया। 
श्रफ़ीकी राष्ट्रों के एक स्थायी सचिवालय की स्थापना श्ौर सभी राज्यों के विदेश- 
सन्त्रियों की एक सन्त्रि-परिपद्‌ की स्थापवा पर विचार हुम्रा। इन निश्चयों के 
अनुसार काये भी हुआ । सचिवालय का नाम '“प्रफीकी एकता संगठन” रखा गया। 
भ्रफ्रोकी राज्यों के वीच होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक झ्ायोग भी 
स्थापित किया गया । श्रफ़ीका के पराघीन देशों को श्रौपनिवेशिक दासता से मुक्त 
करने झौर दक्षिण अ्रफ्ीका की चश्वेत जनता को रंगभेद नीति के प्रत्याचारों से 
छुटकारा दिलाने के लिए एक मुक्ति-सेना झौर मुवित-कोप की स्थापना पर विचार 
हुआ | यह निर्णेय लिया गया कि दक्षिण अ्रफ्तीका और पुर्तगाल के विरुद्ध राजनीतिक 
तथा झाथिक बहिष्कार की नीति अ्पनाई जाए। सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि 
यह थी कि उसमें भ्रफ्रोकी एकता का एक घोषणा-पत्र स्वीकार किया गया जिसमें 
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समूचे प्रफोका महाद्वीप को दासता से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा की गई । इसके लिए 
9 प्रफीकी देशों--टाँगानिका, प्रल्नीरिया, इथियोपिया, संयुक्त-भरब-गराराज्य, 
युगाण्डा, काँगो, गियी, सेवेगल नेथा, नाइजीरिया को मिलाकर एक स्वाघधीनता 
सम्रिति (040० 0०गण्ा॥2८) की स्थापना हुई। इसका प्रधान कार्यालय 
दारेस्सलाम में रखा गया । 

अफ्रे शियायी एकता सम्मेलन, 972 


जनवरी, 972 में काहिरा में भर शियायी एकता सम्मेलन का प्रायोजन 
हुमा जिसमें 69 देशों के प्रतिनिधि-मण्डलों ने भाग लिया । सम्मेलन पाकिस्तानी 
प्रतिनिधि-मण्ठत के विरोधी रवैये के बावजूद भारत भौर बंगलादेश के न्‍्यायोचित 
पक्ष में विसनजित हुप्रा । लीविया के पलावा प्न्य मुस्लिम राज्यों ने नवोदित वंगला- 
देश का समर्थत किया श्रौर भारतीय उपमह्याण्ड की वास्तविकता को स्वीकार किया। 
सम्मेलन में बंगलादेश के प्रतिनिधि-मण्डल की भी प्रामन्श्रित किया गया जो इस बात 
का प्रमाण था कि एशिया और प्रफीका के वहुसंख्यक देशों ने उसके स्वतन्त्र श्रस्तित्त 
को स्वीकार कर लिया था। पश्विम एशिया, हिन्द-चीन भौर भ्रफ़ीका के मुक्ति- 
आम्दोलनों के बारे में भी खुलकर विचार-विमर्श हुआ । श्रफ्ते शियायी देशों का एक 
साकभा बाजार बताने की भी पेशकश की गई । 
अफ्रीकी एकता संगठन 


25 मई, 962 को 30 भ्रफरीकी देशों ने प्रदिस श्रवावा सम्मेलन में 'प्रक्रीकी 
एकता संग्रठन' की स्थापना के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए । वही इस संगठन का 
मुख्यालय है। संगठन का प्रधान उद्देश्य है--अफीकी देशों के बीच एकता और 
सहयोग की वृद्धि, उपनिवेशवाद की समाप्ति तथा सदस्य देशों की स्वाघीनता की 
रक्षा के लिए काम करना । समय-समय पर सदस्य देशों के विदेश-मन्त्रियों के 
भ्रधिवेशन होते हैं। शिखर भ्रधिवेशन भी होते हैं । इनके माध्यम से सगठन के 
महत्त्वपूर्ण विरोंय लिए जाते है भौर भ्रफ्रोकी देशों के बोच उत्पन्न मतभेदों को दूर 
करने का प्रयत्त किया जाता है । 
पान-अफ्रीकावाद 


प्रखिल भ्रफ्रीकी आतृत्व झ्रान्दोलन अथवा पान-अफ्रीकावाद (क्षा- 
#भीप्थणांधा) इस महाद्वीप के एकीकरण का एक बहुत प्राचीन झान्दोलन है । इस 
भरास्दोनन का घ्येय 'संगुक्त राज्य अफ्रीका! की स्थापना है । सबसे पहले सन्‌ 4900 
में लन्‍्दत में पात-अफ्रीकी सम्मेलन हुआ और तब से समप-समय पर ये सम्मेलन होते 
रहे हैं जिममें श्रफीका को औपनिवेशिक दासता से मुक्त कराने सम्बन्धी निर्शेय लिए 
गए हैं। घाना के स्वतस्त्र होने पर अ्रक्रीका में जब यह सम्मेलन हुआ (इसके पहले 
यह आन्दोलन अफ्रीका के बाहर ही था) तो इसके मुदप्र उद्देश्यों का स्पष्टीकरण 
किया गया । ये उद्दे श्य, संकेत रूप में, इस प्रकार हैं-- डे 

3, भ्रफीका के सभी देशो में एक संघ का विर्माण किया जाएं। 
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भ्राधार पर भी संध वनाएं जा सकते हैं, जैप्ते--उत्तर अ्रफ्रीक्रा संघ, पश्चिम ग्रफ़ीका 
संघ, केन्द्रीय अफ्रोका संघ, दक्षिण अफ्रीका संघ आदि । 

2, उपनिवेशवाद, जातिवाद झौर रंग्रभेदवाद का विरोध किया जाए। 

3. झहिसात्मक सावनों और तटस्थ नीति को प्रोत्वाहन दिया जाए। 

पहले पान-अ्रफोकी सम्मेलनों में भ्रफ्रोकी देशों को स्ववन्त्रता पर भ्रधिक बल 
दिया जाता था, पर भव अफ्रीका महाद्वीप लगमग स्वतन्त्र हो चुका है, प्रतः सम्मेतन 
का भुझ्य उद्देश्य 'ब्रफ्रीकी व्यक्तित्व की कल्पना को साकार करना है। हिन्तु इस 
लक्ष्य को पूर्ति सुगम नहीं है क्योकि अ्रफ़ोका के देश श्रापसी फूट के शिकार हैं । इस 
महाद्वीप में विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों, परम्परामों और घामिक विचारों का 
पोषण होता है । अफ्रीका के देशों में राजनीतिक भ्रस्थिरता बनी रहती है; शिक्षा 
की दृष्टि से अफ्रीका के अधिकाँश देश काफी पिछड़े हुए हैं, एवं प्धिकाश मफ़ीकी 
राज्यों के नेता उग्र तथा अस्पिर प्रकृति के हैं । 
अरब लीग 

श्रस्व लीग झरवों की राष्ट्रीय जाग्रति की प्रतीक है। इसकी स्थापना 
सन्‌ 945 में मिस्र, जोडेंत, लेबनान, सीरिया, सऊदी भरव, ईराक झौर यमन के 
बीच एक समभौते के फलस्वरूप हुईं । बाद में लीबिया, सूडान, मोरक्कों प्रादि मनेक 
श्ररव देश इसमें सम्मिलित हो गए । लीग का मुझ्य उद्देश्य भरव-देशों में एकता 
और सहयोग का प्रसार करना है, लेकिन श्ररवों की झापसी फूट के कारण भगी तक 
इस दिशा में उत्साहजनक प्रगति नहीं हो सकी है । 

विश्व-राजनीति में तेल-उत्पादक झरव-देशों का महत्त्व बढ़ने के साथनसाय 
उसके एक्रमाथ राजतीतिक संगठन के रूप में मरव लोग का महत्त्व भी काफी वई 
गया है | भवतूवर, 974 में झरव लोग के तत्त्वावधान में क्‍न्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों 
की रबात में बेंठक हुई जिसमें फिलिस्तीन राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे को फिलिस्तीनियों हें 
एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी गई । 
कंपाला सम्मेलन, जुलाई-श्रगस्त, 975 

प्रफ्रीकी एकता संगठन का 2वाँ सम्मेलन 28 जुलाई से ? प्रगस्त, !27४ 
तऊ युगाण्डा की राजघानी कपाला में हुमा । जैप्ते पहले से ही संकेत मिल गया था। 
यह सम्मेलन भ्रफ़ीकी एकता के बीच विद्यमाव दरारों को व्यक्त करने वाला विद 
हुआ | संगठद के सदस्य-देशों की सख्या 45 है जबकि उसमें युगाण्डा सहित 
20 देशों ने भाग लिया। भफ़रीकी एकता के दृढ़ स्तम्म तंजानिया के राष्ट्रपति 
जूलियस स्थेरेरे, जाम्विया के केनेध काउ'डा, नवस्वाघीन मौजाम्बिक के राष्ट्रपति 
समभोरा माकेल भ्रौर बोत्स्वाना के प्रयान सन्‍्त्री सर सेरेत्से खामा जँसे महत्वपूर्ण बैठा 
सम्मेलन में शामिल नहीं हुए ! सम्मेलन का बहिष्कार करते के पीछे तंजानिया की 
प्रबत्त तके यह था कि चूंकि सम्मेलन यग्रुगाष्डा में हो रहा है, प्रतः उसमे भाग रे 
का प्रर्थ होगा कि सन्‌ 97] में सत्ता हथियाने के बाद राष्ट्रपति ईदी प्रमीत 
हजारो प्रफीक्षियों की जो हत्या की, संगठन के सदस्य उसका समर्यन करते हैं। इव्न 
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भारोप में वजन था झौर सम्भवतः इसीलिये संगठन के अधिसख्यक सदस्य सम्मेलन 
मैं उपस्थित नहीं हुए ॥१ 

काफी विवाद के बाद य्रुगाण्डा के राष्ट्रपति ईदी श्रमीन सम्मेलन के श्रध्यक्ष 
चुने गए। इस प्रकार उनकी महत्त्वाकाँक्षा तो पूरी हो गई, लेकिन भ्रफ्तीकी एकता 
संगठन को इससे भारी ठेस पहुँची । इजरायल के विरोध के सम्बन्ध में भी संगठन से 
एकता नहीं हो पाई। मिस्र ने प्रस्ताव किया कि जब तक इजरायल श्ररब भूमि 
खाली नहीं करता तब त्ृक के लिए उसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता से वंचित! कर 
दिया जाना चाहिए। फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे ने अपने प्रस्ताव में माँग की कि 
इजरायल को संयुक्त राष्ट्रसथ की सदस्यता से तुरन्त श्रलग कर दिया जाए। सम्मेलन 
मे दोनों ही प्रस्तावों पर बिचार किया भ्रौर सदस्य-देशों में काफी मतभेद उभर कर 
सामने भाए। भ्न्त मे मित्र के प्रस्ताव को प्राथमिकता देते हुए इस भाशय का 
प्रस्ताव पारित किया गया कि इजरायल पर दबाव बढ़ाना चाहिए और यदि वह 
प्रव भूमि खाली न करे तो श्रन्ततः उद्चे संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता से बंचित 
किया जा सकता है। फिलिस्तीनी मुक्ति मोचें को बड़ा क्षोभ हुप्मा शौर उसके नेताप्रों 
ने सम्मेलन समाप्त होने के बाद मिस्र पर झारोप लगाया कि इजरायल की संयुक्त 
राष्ट्र की सदस्थद्ा का मिस्र ने 'प्रसम्मानजनक बचाव किया है शौर 'मुदुठी भर 
पतिनाय' के बदले इजरायल का पक्ष लिया है। 

सम्मेलन में दक्षिणी भ्रफ्रीका श्र रोडेशिया के प्रश्न पर भी विचार किया 
गया भोर कहा गया कि जंद तक वहाँ बहुमत का शासन स्थापित न हो जाए तब तक 
भरक्तीकी एकता संगठन को वहां के राष्ट्रवादियों के स्वाधीनता संघर्ष का समर्थन करते 
रहना चाहिए। अंग्रोला के शहयुद्ध पर भी सम्मेलन में विचार किया गया श्रौर 
उसमे उलके हुए विभिन्न पक्षों से तुरन्त युद्ध-विराम करने के लिए कहा गया। 

इस बार सम्मेलन में विध्न पड़ा । सम्मेलन के दूसरे दिन ही नाइजीरिया मे 
रक्तहीन सैनिक ऋत्ति हो गई जिसके फलस्वरूप राष्ट्रपति गोबोन को सत्ताच्युत्‌ हीना 
पड़ा । इससे न केवल राष्ट्रपति ग्रोवोन ने सम्मेलन में भागे भाग लेना बन्द किया 
बल्कि 5 झ्न्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी ध्रगले दिन (30 जुलाई) प्रपने-प्रपने देशों 
को तोद गए । ये ये राष्ट्रवदि भ्रहमद प्रहिंदजों (कैमरूव), झ्नवर सादात (मिस्र), 
सैयवी कूचे (नाइगर), उमर बोंगो (गैबोन) और मारियेन न्योप्रानी (काँगो)। 

सम्मेलन में संगठत सम्बन्धी कई प्रश्यों पर कोई निर्णय नहीं ही सका। 
भफ़ीका के विभिन्न भागों में चालू मुक्तित संघर्षों के संचालन के लिए उप-क्षेत्रीय 
कार्पातय स्थापित करते के बारे मे सम्मेलन में विचार किया गया, लेकिन मतैत्य 
ने होते वाले सम्मेलन श्रपसी मुक्ति-समिति को श्रागरामी फरवरी में श्रदिस-अवाबा 
पा सम्मेलन में श्रपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देकर समाप्त हो 


2 लिमाद, 2 अपस्‍्त, 974, पृ. 32. 
दे हिन्दुस्तान टाइस्स, 3 अगस्त, 975, पृ. . 
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श्रदिस-भ्रवावा का विशेष सम्मेलन (जनवरी, 976) 
श्रौर श्रंगोला का गृहयुद्ध 
]! नवम्बर, 4975 को पुर्तंग़ाली साम्राज्यवाद से मुक्ति पाते ही श्रंगोला 
में पहले से ही प्रारम्भ गृहयुद्ध में तीव्रता भरा गई भौर कुछ ही धण्टों में तीनों प्रमुख 
दन्नों--अंगोला जनमुक्ति प्रान्दोलन' (एम. पी. एल. ए.), भ्रंगोतरा राष्ट्रीय मुक्ति 
मोर्चा (एफ एन. एल. ए ) भौर अंगोला पूर्व स्व्राधीनता संघ (यूनीटा) ने प्ंगोला 
के विभिन्न भागों में भपनी स्वतन्त्र सरकारों की घोधणा कर दी ॥? भ्रंगोला जनमुक्ति 
झान्दोलन ने सम्पूर्ण भंगोला पर प्रपती प्रभुसृता घोषित फरते हुए पपने प्रध्यक्ष 
प्रगस्टीनो नेतो को देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया । देश के प्रास्तरिक क्षेत्रों में 
नोवो लिसबुझा में दूसरे राजनीतिक दल प्रंगोला पूरा स्वाधीनता संघ (ूमीटा) ने 
अ्रपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी गौर शहर का नाम कुर्घांची रत दिया। इसके 
जवाब में तीसरे राजनीतिक दल 'भंगोल्ा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे! (एफ. एन. एल. ए.) 
में भ्ंगोला के लोकप्रिय प्रजातान्तरिक गशराज्य” की घोषणा कर दी । 
इन तीनों राजनीतिक दलों मे भ्पनी-प्रपनी सरकारों की घोषणा फरने के 
बाद एक-दूसरे पर भाकमरा-प्रत्याक्रमशा शुरू कर दिए । लेकिन भ्रमेक भफ़ीकी देशों, 
प्र्वी गूरोपीय देशों भौर सोविषत संघ से मान्यता प्राप्त होने तथा सैनिक झोर भन्‍्य 
सहायता मिलने के कारण श्रंगोला की राजधानी युर्प्राडा स्थित भ्ंगोला जनमुक्ति 
भ्रान्दोलन की सरकार का पलड़ा भन्य दोनों दलों की सरकारों से भारी हो गया। 
राजघानी में प्रगस्टीनों नेतो की सरकार को उन सभी भ्रफ्तीकी देशों ने मान्यता दे 
दी णो कभी पुर्तंगाली शासन में थे । 
भंगोला के, गृहयुद्ध में महाशक्तिपों का हस्तक्षेप चिन्ताजनक बात थी। 
प्रमेरिका ने पंगोला पर दूसरी सरकार का द्याधिपत्य स्थापित होने का होवा खड़ा 
कर प्रंगोला राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे की सरकार का सैनिक सहायता देना शुरू कर दिया 
भोर रूस-विशेधी होने के कारण चीन ने भी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे की सरकार का 
समर्थन करते हुए उप्ते सैनिक सहायता प्रदान की । इस त्तरह स्वतन्त्रता प्राप्त करते 
ही भ्रंगोला महाशक्तियों की स्वार्थ-नीति भौर गरहयुद्ध का शिकार हो गया । 
गृहयुद्ध को रोकने झौर भंगोला में पुनः एकता स्थापित करने के लिए प्रफ्रीकी 
एकता संगठन द्वारा 40 जनवरी, 976 को इथियोपिया की राजधानी भदिस प्रबाबा 
में एक विशेष शिखर सम्मेलब का ग्रायोजन हुआ, लेकित उसमें प्रन्तिम रूप से 
समस्या का ऐसा कोई समाधान नही ढूंढा जा सका जो सभी पक्षों को मान्य होता । 
46 श्रफ्रीकी राष्ट्रों के इस संगठन की बैठक में अनेक राज्याध्यक्षों तथा प्रधाव मन्त्रियों 
मे भाग लिया ॥ इसके भलावा अ्रंगोला के तीनो मुक्ति संगठनों के प्रतिनिधि भी बैठक 
में मौजूद थे | वैसे तो इस भभूतपूर्व बैठक का श्रमुख उद्देश्य गृहयुद्ध भौर विदेशी 
हश्तक्षेप से अस्त झंगोला में शान्ति स्थापित करने के उपाय ढूँढवा था, किन्तु इसके 


]. दिनमाद, 23 नवम्बर, [975, पृष्ठ 3. 
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साथ एक महत्वपूर्णो समस्या यह भी थी कि प्रफीकी एकता संगठव ध्रंगोला में विभिन्न 
मुक्ति श्रान्दोलमों द्वारा स्थापित सरकारों में से किस सरकार को मान्यता दे । 46 
में से 22 देश भ्रगस्‍्टीमो नेतो की सरकार (लुप्ाँडा स्थित भंगोला जनमुक्ति भाग्वोलत 
की सरकार) को मान्यता दे घुके थे झौर चाहते थे कि प्रगस्टीनो के नेतृत्व में चल 
रहे एकता भौर शास्ति-प्रभियात को हर सम्भव सहायता दी जाए। इसके विपरीत 
प्रन्य 22 राज्याध्यक्षों का मत था कि तुरन्त युद्ध-विराम के माध्यम से तीनों दल्तों 
को सभी प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त एक राष्ट्रीय एकता सरकार स्थापित हो 
जाएं । शेष दी देशों इव्ियोपिया धोर युगौडा ने प्रधिकृत रूप से प्रमनी कोई राय 
जाहिर नहीं की !? राज्याध्यक्षों में विद्यमान बुनियादी मतभेदों के कारण किसी 
तरह का निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं हो सका, क्योंकि निर्णय होने की हालत मैं 
प्रफ़ीकी एकता संगठन के विधदन का खतरा था। प्रतः सम्मेलन में इस समस्या पर 
छ: महीते बाद पुनः विचार करते का निश्चय किया गया । प्रतिनिधियों का विचार 
था कि तब तक स्थिति काफी स्पष्ट हो जाएगी और तब उस पर निर्णय लेना 
झासान होया। 
पमधिकाँश भ्रफीकी भर प्रत्य देशों से मान्यता प्राप्त तथा सोवियत समर्थन 

झ्रौर सहायता से लैस प्रंगोला जनमुक्ति आन्दोलन की सरकार की स्थिति निरन्तर 
सुदृढ़ होती गई भौर श्रंणोला राष्ट्रीय मुक्ति मोर्च की सरकार जिसे प्मेरिका भ्ौर 
चीन का समर्थन प्राप्त था, पराजय के कयार पर पहुँच गई | फरवरी, 976 में 
युगाण्डा में जो भन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुम्ना उसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्रगस्टीनो नेतो 
ने किया। उन्होंने घोषणा की कि हमारा संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक 
अंगोला पूर्णतया स्वतन्त्र भौर एक नहीं हो जाता । 

एशियन शिखर सम्मेलन (फरवरी, 976) 

इण्डोनेशिया के बाली द्वीप मे (23-24 फरवरी) 976 को दक्षिण 

पूर्वे शियायी राष्ट्रों के संघ (एशियान) का पहला शिखर सम्मेलन हुमा । यह शिखर 
सम्मेलन प्राठ वर्ष में पहली बार हुआ था। इसका उद्घाटन इण्डोनेशिमा के 
राष्ट्रपति सुहार्ते ने किया । पाँच देशों--इण्डोनेशिया, मलेशिया, सिमापुर, थाईलैण्ड 
भौर फिलिपीत में यद्यपि कई तरह के विवाद विद्यमान थे और उन्हें सम्मेलन में भी 
उठाया गया, लेकिन बातचीत मैत्री और सहयोगपूर्णो वातावरण में हुई । कई प्रकार 
के प्रभाव अभियोग लगाए गए, लेकिन अन्ततः पाँचों देशों में इस बात पर सहमति 

ही गई कि “भूली ताहि बिसार है श्रागे की सुधि ले! के ग्राधार पर भावी सम्बन्धों 
को सुहृढ बनाता चाहिए ॥£ उल्लेखनीय वे कि एशियान का गठन नौ साल पहले हुम्ना 


था। इन नो साल में इन देशों के सम्मेलन तो होते रहे लेकिन सहमति का भ्वसर 
शायद ही कभी श्राया हो । 


) दिनमान, 8-24 जबवरी, 976, पृष्ठ 32. 
2 दिवमान, 4-20 माचें, [976, पृष्ठ 38. 
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पकक्‍्सर यह सुनने में धाता था कि पाँच देशों का यह 'एशियान' यूरोप के 
नी देशों के यूरोपीय श्राथिक समुदाय, जित्ते साभा बाजार ही कहते हैं, के श्रतुरूप 
समान्त मण्डी के गठन के लिए भ्रयास करेगा । सम्मेलन में इस मुद्दे पर बहस जरूर 
हुई लेकिन अपने भाषख मे राष्ट्रपति सुहातें ने इस बात पर जोर दिया कि हमें 
राष्ट्रीय भौर क्षेत्रीप एकवा को मजबूत करना चाहिएं। साथ ही उन्होंने यह वात भी 
स्पष्ट कर दी कि हमारा उद्देश्य सैनिक गुट की स्थापना नहीं है (इशारा शायद माटी 
भौर वारसा की भोर था) किन्तु हम लोग यह जरूर चाहते हैं कि हमारी क्षेत्रीय 
झखण्डता कायम रहे ताकि हम लोग किसी भी तरह के धाथिक खतरे का सामना 
शान्तिपूर्वक श्रौर हृढ़ता के साथ कर सकें । वियतनाम युद्ध समाप्त होने के बाद जिस 
तरह नए राजनीतिक समीकरण दक्षिण पूर्वी एशिया मे बने थे उनके प्रति भी 
सचेत रहने पर जोर दिया गया 7? 
इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि एक संयुक्त सन्धि थी जिसका उद्देश्य 
परस्पर सहेयोग भौर मैत्री को बढ़ावा देना था। ग्राथिक क्षेत्रों में दो कार्यक्रम 
स्वीकार किए गए--पेट्रो रसायन, इस्पात, रबड़, पोटाश श्र टिन प्लेट मे बड़े 
पैमाने पर संयुक्त झ्रौद्योगिक संथन्त्रों की स्थापदा भर व्यापार में एशियान देशों को 
प्राथमिकता देवा । हालाँकि साभा बाजारनुमा मण्डी के ग्रठत की बात प्रवश्य उठी, 
लेकिन नेताग्रो ने महसूस किया कि वहू रूप धीरे-धीरे देना चाहिए 2 
मैत्री भौर सहयोग के जिस समझौते पर एशियान के पाँच नेताओं ने हस्ताक्षर 
किए उसमें बीस भनुच्छेद हैं । पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि हमे निरन्तर शान्ति, 
सहयोग और मैत्री का वातावरण उत्पन्न करना चाहिए ताकि हमारे देश के लोगों में 
श्रखण्डता, एकता झौर परस्पर प्रेम की भावना वलवती होती रहे । हम लोगों को 
एक दूसरे की स्वाधीनता, प्रभुसत्ता, लेनीय भखण्डता का सम्मान करना चाहिए। 
हर देश को भ्रपनी प्रान्तरिक स्थिति शौर भ्रान्तरिक समस्याझ्रो से निपटने का 
पझ्धिकार है झौर दूसरे देशों को उसके भ्रान्वरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिए भ्रपितु किसी भी बाह्य जोर जंबर्दस्ती की घटना की निन्‍दा करनी चाहिए 
झौर श्रापस में प्रभावकारी सहभोग कायम रखना चाहिए ।3 
एशियान सम्मेलन : अगस्त, 9778 
अगस्त, 977 में क्वाल्ालम्धुर में एशियान देशों का शिखर सम्मेत्नन हिन्द- 
छीन देशों के साथ और भ्रधिक सदृभाव तथा सहमोग बढ़ाने की प्रपी्र के साथ 
समाप्त हुआ । सम्मेलन में दक्षिख-पूर्वी एशियाई देशों की हालाँकि कट्ठ श्रातोचना 
की गई, तथापि भ्न्ततः एशियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशो के प्रतिनिधि 
इस बात पर सहमत थे कि दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ प्रधिकाधिक सहयोग 
समूचे एशियाई क्षेत्रों के हिंत में है । इण्डोनेशिया भोर फिलिपीन के राष्ट्ररतियों तथा 
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मलेशिया, धिगापुर श्रौर थाईदेश के प्रधान मन्दत्रियों के हस्ताक्षर से दो दिन के सम्मेलन 
की समाप्ति के बाद संयुक्त विज्ञप्ति प्रसारित की गई जिसमें कहा गया कि पारस्परिक 
हितों की रक्षा तथा शान्ति के लिए एशियान क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग बहुत 
आवश्यक है । 
सम्मेलन में भाग लेने वाले पाँच देशों ने अपना संकल्प दोहराया कि हम 
समूचे दक्षिण-पूर्व एशिया को शान्ति, स्वतन्त्रता श्र स्थिरता का एक क्षेत्र बताएँगे। 
“एशियान देशों ने सन्‌ ।97 मे यह प्रतिज्ञा की थी। एशियान को बड़े राष्ट्रों में 
केवल अमेरिका का ही समर्थन प्राप्त है। सोवियत संघ का विचार है कि एशियान 
गुट झमेरिका के सहयोग से एक सैनिक गुट बद जाएगा । शिक्षर सम्मेलन शुरू होने 
से पहले सोवियत संघ के एक प्रमुख समाचार ने एशियान सम्मेलन के भ्रायोजन की 
कड़ी झ्रालोचना की थी । उघर चीन के समाचार-तत्रों में इस सम्मेलन के समाचार 
तो छपे लेकित चीनी समाचार-पत्रों व सम्मेलन पर कोई टिप्पणी नहीं की । 
एशियान के पाँच देशों के बीच प्राथिक सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य की प्राध्ति के 
लिए कोई विशेष प्रगति नहीं हुई | इस प्रश्न पर थाईदेश श्रौर फिलिपीन के समर्थन 
से सिंगापुर ने सुाव रखा था कि व्यापार में रियायतें देने की एक योजना के 
सम्बन्ध में पाँचों देशों का एक आधिक क्षेत्र बनाया जाए। यह सुभाव स्वीकार नही 
किया गया । इस सम्बन्ध में संयुक्त विज्ञप्ति में केवल इतना ही उल्लेख किया गग्रा 
कि योजना पर अगले वर्ष जनवरी तक कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। स्पष्ट है 
भार्थिक सहयोग के बारे में सम्मेलन किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सका | 
संयुक्त विज्ञप्ति में संकेत दिया गया कि एशियान के नेता ऑ्रॉस्ट्रे लिया, 
जापान और न्यूजीलैंड के प्रधान मन्त्रियों से निकट भविष्य में जब भेट करेंगे तो इसी 
बात पर जोर देंगे कि एशियान के देशों के तैयार और भ्रद्धं-तैयार माल की शपत 
श्रॉस्ट्रे लिया, जापान और न्यूजीलेड में श्रधिकाघिक होनी चाहिए। यह प्रनुरोध भी 
किया जाएगा कि एशियान देशों की निर्यात प्राय को स्थिर बनाते के लिए विशेष 
प्रथत्त किए जाने चाहिए। यही माँग एशियान देश प्रन्य विकप्तित देशों से करने 
वाले हैं । इस सम्बन्ध में यूरोपीय प्राथिक समुदाय से भी सब्‌ 977 के शुरू में 
परामर्श हुम्ना था । 
ग्राथिक स्थिति के संदर्भ मेंसम्मेलनमें इस बातपर गहरी चिन्ता व्यक्त को 
गई कि विकासशील देशों में संरक्षण प्राप्त करने की भावना बढ़ रही है, जो इन 
देशों के लोगों के लिए हितकर नही है | विकासशील देशों से श्रनु रोध किया गया कि 
वे संरक्षण प्राप्त करने की भावना का जल्दी से जल्दी त्याग करें और प्रात्मनिर्मरता 
के प्पने प्रयत्न जारी रखें । 
शिसर सम्मेलन से पहले क्वालालम्पुर में ही एशियान के विदेश मन्त्रियों का 
एक सम्मेलन हुप्रा जिसद में क्षिसा-पूरव भोर दक्षिण-पश्चिमी एशिया के देशों से 
स्वतन्त्रता झोर तटस्वता का क्षेत्र बनाने का अनुरोध किया गया । मिलजुल कर काम 
करने के प्रपने हृढ़ निश्चय को दीहराते हुए पाँच देशों के विदेश मन्सत्रियों ने झ्राशा 
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है। विधतताम से हटने के दाद ध्रमेरिवत की एशियान देंशों में दंचि ॥#00222९6: 
है। राष्ट्रपति कार्टर दक्षिण कोरिया से प्रपनी सेनाएँ हृदाइर एशियान दशा * हे 
प्पने रवैये का प्रमाण पहले ही दे चुके हैं। एपियान देधों में जापान की दिलचत्प 
भी काफी बढी है, पर यह स्पष्ट है कि एशिमान दे प्रपने यहाँ ड््मी 205 द्च 
की सैनिक उपस्थिति नहीं चाहते । सम्मेलन में कुछ दिलों धूर्द ही फिलिपीन के 
राष्ट्रवात मारकोस ने कहा था कि जापान को एशियान देशों के साथ महयोग के 
बारे भे युद्ध से पहले जैसी स्थिति की बात नहीं सोचनी चाहिए । हा जो भी हो 
एशियान देशों के इस शि्तर सम्मेलन से हिन्द-चीन के क्षेत्र में सहयोग भोर सदुमात 
का एक नया युग शुरू हो सकता है । इण्डोनेशिया के विदेश मस्त्री श्री भरादम मतिया 
नें कहा था कि एशियान सीटो कौ तरह का कोई सैनिक संगठन नही है, यह तो इस 
क्षेत्र के देशों मे एकता भौर सहयोग यृद्धि का एक माध्यम है । थाईदेश चाहता है कि 
एंशियान देश इस क्षेत्र में कम्युनिज्म का विरोध करने के लिए एएजुट हो जाएँ, 
लैकिन सम्भवतः प्रन्य देश इस विचार को भ्रधिक पत्तन्द नहीं करते । 
अफ्रीकी एकता संगठन का 5वां अधिवेशन, जुलाई 978 
जुलाई, 978 भें खारतूम में ग्रफरोकी एकता संगठन का 5वाँ प्रधिवेणन 
हुआ्आा जिसमे यह स्पष्ट हो गया कि सदस्प राष्ट्रों में किमी भी समस्या पर मतेबय 
सही थां। तथापि इस बारे में सभी सदस्य राष्ट्र सहमत प्रतीत हुए कि पश्रफ्ीका में 
विदेशों हस्तक्षेप को हतोत्साहित क्रिया जाना चाहिए, भ्रन्यथा प्रफ़ीका बड़ी शक्तियों 
का युद्ध क्षेत्र बन जाएगा । इस सहमति के बावजूद यह विचित्र बात थी कि 
अधिवेशन में सदस्य देशो को यह छूट दे दी गई कि वे प्रपनी इच्छानुसार विदेशों मे 
सैनिक तथा प्रन्य प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकते है । प्रधिवेशन का यह्‌ निर्णय 
प्रप्रत्यक्ष रूप में विदेशी हस्तक्षेप के मार्गे को प्रशस्त करने वाला ही कहा जाएगा 
सम्मेलन में मतभेद खुल कर सामने श्राएं। भ्रफ्कीकी देशों में बिदेगी सैमिकों 
की उपस्थिति का प्रश्न रहा हो श्रथवा रोडेशिया की मुक्ति का था कोमीरो द्वीव- 
समूह की सगठत की सदस्यता का, सभी प्रश्नों पर संगठन को श्रक्षण-प्लग घड़ों में 
बेंढा पाया गया । सगठन के सदस्य साम्यवाद समर्थक देशो को यदि जेयरे में फ्रासीसी 
सेना की उपस्थिति पर श्रापत्ति हुई ती जैयरे ने अंगोला प्रादि में क्यूबाई करैर रूसी 
सैनिकों की उपस्थिति पर अपनी-प्रपनी श्रापत्ति दर्ज कराई । 'कुछ सदस्य देशों ने 
रोडेशिया में स्मिथ-सिथोले मुजोरेवा की सऋत्तिकालीन सरकार का समर्थन किया 
तो दूमरों मे एन्कोमा मुगाबे के राष्ट्रवादी मोचें कप साथ दिया । ऐसे हो मतज्नेद के 
कारण कोमोरो के प्रतिनिधि मण्डल को बैरंग स्वदेश लोटना पड़ा क्योकि बहुमत ऐसी 
सरकार को प्रतिनिधित्व देने के विरुद्ध था जिसकी स्थापना मे भाड़े के गोरे सैनिकों 
का हाथ रहा हो । 
के सब भ्रापसी मततभेदों का परिणाम यह हुआ कि अ्रधिवेशन बिना किसी 
५ कक के समाप्त हो गया । यह भ्वश्य है कि गुट-निरपेक्षता के बारे मे सभी 
सस्‍्यो ने सहमति प्रकट की ग्लौर गुट-निरपेक्ष भानदोलत को सुहृढ़ करने पर जोर 
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दिया । सभी का यह मत था कि इससे ध्रफ़ीका की स्वाधीनवा, स्थिरता और 
सम्पन्नता को बनाए रखने के प्रफ़ीकी एकता सगठमन के प्रयात्तों को सीधा समर्थन 
मिलेगा । प्रफ्तीका में विदेशी हस्तक्षेप का विशेध किया गया । यह माना ग्रया कि 
यदि यह हस्तक्षेप बना रहा तो अफ्रीका बड़ी शक्तियों का सुद्धकेत्र वव जाएया 
दक्षिस भ्रफ़ीका की मुक्ति और रंगभेद की नीति के विरुद्ध 
अन्तर्राष्ट्रीय दिल्‍ली सम्मेलन (अवतृबर, 978) 
दक्षिय श्रफरीका की मुक्ति प्रौर रंगभेद नीति के विरुद्ध नई दिल्ली में 
झागीजित सम्मेलन (28 सितम्बर से 2 प्रक्तुवर, 978) एक महत्त्वपूर्ण सम्मेलन 
रहा । भपने किस्म के इस विपय पर इतने बड़े पहले सम्मेलन में 80 देशी के 
प्रतिनिधियों मे भाव लिया । इस सम्गेलन में जिस तरह की एकता झौर नई शबल 
में बढ़ते हुए साआज्यवाद से उत्पन्न खतरे के प्रति झ्रावाज बुलन्द की गई, उस्रस्ते 
निस्सन्‍देह प्रान्दोलनों के समर्थकों को बल मिल्रा । एक से भधिक बार जब यह कहा 
गया कि श्रव झ्धिक समय तक काले योरो के भ्रधीन नहीं रहेंगे, उनका दमनचक्त 
अधिक दिनो तक नहीं चल पाएगा तो इस तरह की भावनाप्रों का सम्मेलन के 
प्रतिनिधियों ने समर्थन किया । वक्‍ताओं ने चीन भौर वियतनाम तथा चीन श्ौर 
सोवियत संद के सम्बन्धों पर विश्लेषश्ञात्मरू हृष्टिकोश प्रस्तुत करते हुए चीन की 
विस्तारवादी मीतियो की आलोचना की । चीन के इस प्रलगाव में मदि किसी देश 
का उसे समर्थन मिला तो बह था रोमातिया । इस सम्मेलन में हर वक्ता ने बढते 
हुए साम्राज्यवाद श्रोर उपनिवेशवाद के खतरे के प्रति श्रागाह्‌ करते हुए कहा कि 
बहुराप्ट्रीय निगमो का फैलाव नई तरह के साम्राज्यवाद का अतीक है । 
सम्मेलन का उदघाटन करते हुए भारत के राष्ट्रपति श्री संजीव रेड्डी ने कहा 
कि शांति, स्वतत्रता श्रौर मानवीय यरिमा के प्रति सम्पान की भाववा को विकृसित 
करना प्राज़ सारी मानवता के लिए झावश्यक है । श्रस्तर्राष्ट्रीय भाईचारे की बहुत 
जरूरत है जो तभी सम्भव है जब अस्त्रों की दौड़ को समाप्त किया जाए। राष्ट्रपति 
ने रंगभेद झौर मसलवाद की भावना को मानवता के विरुद्ध भ्रपराध तथा साेंभौमिक 
शान्ति के लिए खतरा बठाया । प्रमुख नेताओं ने यह मत व्यक्त किया कि भ्राज हर 
व्यक्ति साम्राज्यवाद श्ौर नव-वपनिवेशवाद के खिलाफ सोचने लगा है । नामीबिया 
के बारे में श्रात्म-निरंय की माँग की गई । 
झम्मेलन में विभिन्त प्रस्ताव पारित किए गए £ कुछ भस्ताव इस प्रकार हैं--- 
संयुक्तराप्ट्र को भेजे एक संदेश मे कहा गया है कि जिस प्रकार साम्राज्यवादी शक्तियों 
वा प्रभाव बढ़ रहा है उससे एक नया प्रकार का शीतयुद्ध जिसे 'नवशीतयुद्ध” का 
साम दिया गया है, विश्वव्यापी हो रहा है । मूठ भौर वेबुनियादी घारणाओं पर 
आधारित प्रचार साधन जोर पकड़ते जा रहे हैं। ये साम्राज्ययादो देश बड़े पैमाने 
पर अस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं जो मानव जाति के लिए खतरा सावित हो सकते 
हैं । नादो देश इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भुमिका झदा कर रहे हैं। इस समय परमाणु 
प्रदाय और सैनिकीकरण का जो भुत दक्षिण भ्रफ्रीका की श्रत्पमद सरकार पर चढ़ा 
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हुम्रा है उससे भ्रम्तर्राष्ट्रीय मानवीय मूल्यों का हनन होगा। यदि अमेरिका, फ्राँस, 
ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, इजरायल, ईरान और जापान इन झल्पमत सरकारो, दक्षिण 
अफ्रीका और रोडेशिया का समर्थन न करें तो ये कभी भी चरमरा सकती हैं। एक 
प्रन्य प्रस्ताव में अगोला, बोत्स्वाना, मोजाम्बिक, ताँजानिया और जाम्बिया के प्रति 
जिम्बाबे भौर नामीबिया के मुक्ति आन्दोलन का समर्थन करने के लिए ब्राभार व्यक्त 
किया गया । 
अन्य सम्मेलन 
अफ्रे शियाई जागरण झौर एकता को सुहृद करने वाले ग्रन्य महत्त्वपूर्ण 
सम्मेलन थे--वेलग्रेड सम्मेलन (96), काहिरा सम्मेलन (964), नई दिल्‍ली 
सम्मेलन (!966), लुसाका सम्मेलन (4970), जा टाउन सम्मेलन (972), 
प्रल्जीरिया सम्मेलन (973), प्रल्जीरिया सम्मेलन (974), हवाता सम्मेलन 
(975), कोलम्बों सम्मेलन (976) ॥ ये सभी सम्मेलन ग्रुट-निरपेक्षता के 
समर्थक थे श्रौर इनका विस्तृत विदेदन गुट-निरपेक्षता सम्बन्धी श्रध्याय से किया जा 
का है। 
के श्रफ़्र शियाई एकता को हानि पहुंचाने वाले कुछ सम्मेलन 
एशिया और अफ्रीका के कुछ ऐसे सम्मेलन भी हुए हैं जिनमें श्रफ्र शियाई 
एकता को लाभ पहुँचाने की गपेक्षा हानि अधिक हुई है भौर भ्रापसी फूट को प्रोत्साहन 
मिला है । इन सम्मेलनों पर भी एक दृष्टि डालना उपयुक्त होगा। 
जहा सम्मेलन, 972 
मार्च, 972 मे 3 एशियायी इस्लामी विदेश मत्रियों का यह पाँच दिवसीय 
सम्मेलन भधऊदी झरब की राजघानी जद्दा में हुआ । पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध 
विप-वमन किया लेकित उसे निराश होना पडा । पाकिस्‍तान ने माँग की कि सम्मेलन 
की विज्ञप्ति मे बमलादेश का उल्लेख न कर एक पाकिस्तान” की बात कही जाए, 
लेकिन सऊदी प्रब के शाह फैजल (जिनकी मार्च, 975 में हत्या कर दी गई) ने 
स्पष्ट कह दिया कि बगलादेश एक 'वास्तविकता! है और इसके सन्दर्भ मे ही बात 
की जानी चाहिए | सम्मेलत में बगलादेश को मान्यता देने की बात भी उठी, किन्तु 
लीबिया, जोर्डन, इण्डोनेशिया और मलेशिया इसके पक्ष में नही थे । बास्‍्तव में यह 
एक खेदजनक वात थी कि इस्लामी सम्मेलन में वंगलादेश के मुसलमान के हिलों की 
उपेक्षा की गई । इस्लामी देशो मे बमलादेश के अपने ही जाति-भाइयो को 'काफिर' 
समभो और पाकिस्तान के भ्रत्याचारों पर कोई टिप्पणी नही की । भारत रूसी मैत्री 
पर भी पाकिस्तानी प्रतिनिधि तथा कुछ श्रन्य देशो के प्रतिनिधियों ने कठोर शब्दों 
का प्रयोग किया । 
इस्लामी सम्मेलन का एक उद्देश्य एक नए ग्रुट का निर्माण भी था ताकि 
समय-समय पर गुट के सदस्य मिलकर आपसी हितों पर विचार कर सकें। 
सम्मेलन में इस बात को मुस्लिम हितों के विरुद्ध समभा गया कि मुस्लिम जात में 


यहुदियों भौर साम्यवादियों का प्रवेश हो । सम्मेलन में यमन भर ईराक शामिल 
नही हुए। * 
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कुछ मिलाकर यह सम्मेशन एशियाई एकता में दरारें डालने वाला सिद्ध 
हुआ । स्वयं मुस्लिम देशों के हितों को भी सम्मेलन की कार्यवाही से हामि अधिक 
पहुँची, लाभ कम इग्रा 
इस्लामी शिखर सम्मेलन, 974 
पाकिस्तान में एक इस्लामी शिखर सम्मेलन 22 फरवरी से 27 फरवरी, 
974 तक लाहौर में हुआ । पाकिस्तान के प्रधान मंत्री थी जुल्फिकार भली मुट्टो ने 
अध्यक्षता की | सम्मेसन में 36 मुस्लिम देशों के प्रतितिधि-मण्डल सम्मितित हुए । 
इस सम्मेलन को यद्यवि 'भन्तर्राष्ट्रीय इस्लामी राज्य सम्मेलन की संज्ञा दी यई तथावि 
ने तो इसका स्वरुप ही अन्तर्राष्ट्रीय था भोर ने इनमें शामिल होने वाले सभी राज्य 
इस्लामी थे। टर्की, इण्डोनेशिया आदि देशीं को भी इसमें प्रामस्त्रित किया गया था 
जिन्होंने स्वयं को विधिवतु इस्लामी राज्य घोषित नहीं किया है । यदि सम्मेलन का 
उद्देश्य घामिक था तो भारत सहित उन देशों को प्रामन्त्रित क्यों नहीं क्रिया ग्रया 
जहाँ बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं? श्रफ्रोका महाद्वीप में अनेक राज्यों में 
मुसलमान बड़ी संख्या में रहते हैं, किन्तु लाहौर के इस सम्मेलन में केवल 33 भ्रफ्ीकी 
देश ही शामिल हुए । इस अकार यह सम्मेलव झफ़ीका महाद्वीप के भी सभी 
मुसलमानों का प्रत्तिनिधित्व नहीं करता था । 
वास्तव में लाहौर के इस्लामी सम्मेलन का स्वरूप राजनीतिक ही अधिक 
था । पाकिस्ताग नहीं चाहता था कि सम्मेततन में भारत के सात करोड़ मुसलमानों 
का प्रतिनिधित्व हो । उसे भय था कि ऐसा होने पर इह्लामी राज्यों का मुलिया 
बनने का उसका स्वप्ण पूरा नहीं हो पाएगा । पाकिस्तान का हृष्टिकोश ऐसा था 
मानों सुस्लिम देशों का अस्तित्व पाकिस्तान के साथ जुडा हो । 
सम्मेलन में जो महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत हुए भौर छुकाव दिए गए, वे 
संकेत रूप से इस प्रकार थे-- (४) दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए--एक में 
यरूशलम से इजरायली सैनिकों की तुरन्त बापसी की माँग की गई, दुसरे में कहा 
गया कि इस्लामी देश मित्र, सीरिया तथा जोड्डव के फिलिस्तीनियों का वैध स्थान 
दिलाने का प्रयास कर इजशयत द्वारा हथियाएं गए क्षेत्रों की बापसी के लिए पूरी 
सहायता करें । (2) प्रश्िचमी एशिया तथा तेल झ्रादि विषयों पर भी अतिनिधियों 
जे श्रपने विचार व्यक्त किए । मिस्र के राष्ट्रपति भ्रनवर सादात और अल्जीरिया के 
सप्दूपति बूमैदीएन का यह सुक्राव महत्त्वपूर्ण था कि इस्लामी सम्मेलन को 
तैल-विहौन विकासशील देशों के लिए सद्दायता की रकम निर्धारित कर देनी चाहिए । 
(9) लीबिया के राष्ट्रवति कर्वेल गद्दाफी ने एक तीत स्तरीय पद्धति का सुझाव 
दिया--ऑऔद्योगिक राष्ट्र वर्तेसाव भावों छे तेल धरीदें, जबकि तीसरी दुनिया स्‍गोर 
इस्लामी देशों को उनके भ्राकार भौर उनकी आवश्यकता के अनुस्तार रियायतती 
दास पर तेल दिया जाए। ((५४) यूयाण्डा के राष्ट्रपति ईदी भ्रमीन थे सुकाव दिया 
कि ईराक और ईरान में सामान्य सम्बन्ध कायम करने के लिए इस्लामी देशों का 
एक संदुभावना भागोग दोनों देशों को भेजा जाए। (४) ईदी अमीन से मुस्लिम 
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देशों से यह भी शनुरोघ किया कि वे इजरायल, रोडेशिया और दक्षिण अफ्रीका के 
विमानों को अ्रपते हवाई भ्रह्ों पर उतरने की श्राज्ञा न दें है 


लाहोर के ईस्लामी शिखर-सम्मेलन से तीन बातें भली प्रकार स्थष्ठ हो थईं-- 
() पाकिस्तान का भारत-विरोधी रवेया श्लौर भारतीय मुसलमानों को 'काफिर' 
समभना, (2) मुस्लिम देशों की आपसी फूट और एशिया तथा अफ्रीका के श्रतेक 
मुस्लिम देशों का इस्लामी सम्मेलन से भाग न लेता, एवं (3) अनेक राष्ट्रों का 
आ्राचरण जो पश्रफ्रें शियायी एकता में फूट डालने वाला था । 


स्वतन्त्र अफ्रोका-महाद्वीप की समस्याएं 

नवोदित श्रफ्रीका के राज्यों की अनेक प्रकार की समस्याग्रों का सामना करता 
पड रहा है | इसमे से भ्रधिक समस्याएँ तो यहाँ की पिछड़ी हुई श्राथिक, सामाजिक 
एवं राजनीतिक स्थिति से उत्पन्न होती हैं। यहाँ के देशों के सामने विश्व के 
अन्य देशों के समकक्ष श्राने के लिए एक लम्बा रास्ता पार करने को पड़ा'है । 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद यहां के कुछ देशों में क्रान्ति हुई, ग्ृह-युद्ध छिड़े तथा 
जातीय भेद-भाव के भ्राघार पर भ्नेकों उपद्रव हुए | महाद्वीप के देशों मे विकास के 
लिए ग्राथिक प्रतिद्वन्द्रिता का सूत्रपात हुआ | उनके हित राजनीतिक, सामाजिक एवं 
भाधिक प्रश्नों पर परस्पर टकराने लगे। अ्त्तर्राष्ट्रीय एवं महाद्वीपीय स्तरों पर 
सर्वोच्चिता पाने के लिए यहाँ के विभिन्न देशों के बीच शक्ति-सघर्ष छिड़ गया। इस 
प्रकार स्वतन्त्र प्रफ्तीका में अनेकता, सधर्ष श्रौर प्रतियोगिता का वातावरण जोर 
पकड़ने लगा । यहाँ के राष्ट्रो के विकास के लिए परस्पर सहयोगपूर्ण सम्बन्धों की 
प्रमुख प्रावश्यकता है, किन्तु यहाँ इसके विपरीत प्रवृत्तियाँ जन्म ले रही हैं । विश्व 
की प्रन्य शक्तियाँ इस फूट का लाभ उठा रही हैं | साम्यवादी गुट तथा पश्चिमी देश 
दोनों ही प्रफ़ोक। मे अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयासों में सलग्न है। यूरोप के जिन 
देशो ने भ्रफ्रीका के झ्पने उपनिवेशों को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी है वे भी यहाँ किसी 
न किसी रूप में अपना प्रभाव जमाए रखना चाहते हैं। उनका हित इस बात मे है 
कि इन देशों पर गोरी जाति का ही प्रम्ुत्व कायम रहे । स्वतस्त्र ग्रफीका महाद्वीप 
की प्रमुख समस्याएँ निम्नौँकित हैं-- 


() प्रफ्रीका-महाद्वीप में मिली-जुली संस्थाप्रों तथा विचारों के बल पर 
क्रान्ति को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसमे एक नवीन प्रफ़्रीकी 
सम्मावना निहित है किन्तु नवीन विचारों एवं सस्याग्रों का यह प्रयोग भ्रक्कीका के 
पुराने रोति-रिवाजों तथा परम्पराप्रों से भिन्न है तथा इसके प्रति यहाँ के लोगों में 
विरोधी भावनाएँ हैं। समाज के परम्परावादी रूप के विलोप से जो झसुरक्षा की 


भावना पैदा होती है वह इन देशों के विकास-कार्यों की सफलता में मुख्य रूप से 
बाधक है। 


_ दिनमान, 3 मार्न, 974, पृष्ठ 25-27. 
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(2) विकास-कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए भ्रफ्रीडा-महाद्वीप में पहले 
सामाजिक तथा सस्कतिक क्रान्ति होना परम प्रावश्यक है। यहाँ घामिक नियम, 
राजनीतिक विचार, प्रनुशासनहीनता की प्रवृत्तियाँ, आदि में मूलभूत परिवतंन किया 
जाता भावश्यक है | हो मकता है कि इस परिवर्तन -काल से यहाँ के देशो को प्रतेक 
हिसात्मझ तथा नृशमतापुरो कार्य भी करने पड़े । 

(3) भ्रफ़ीका के नवोद्दित राष्ट्रों का प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्वन्धों में महत्त्य जातने 
से पूर्व यह समझता उपयोगी है कि यहाँ की क्रान्ति का लोगों के जीवन पर बड़ा 
भारी प्रभाव पडा है। स्वतन्त्रता से (वें यहाँ के लोगों पर हुजासे मील दूर बैठे 
शासकों के ग्रादेशों से शाप्तन होता चा । उपनिवेशवादी शक्तियों के प्रतिनिधि ही 
यहाँ के सब कुछ थे । उनके साथ प्रफीकावासियों का सेवक भौर स्वामी का सम्बन्ध 
या, किन्तु भ्रव यह स्थिति नही रही है, तो भी जातोय उच्चत्ा के: भ्राघार पर यूरोप 
के देश इन देशो पर श्रयना पूर्ण प्रभाव स्थापित किए हुए हैं। 

(4) गोरे भोर काले का भेद प्रकृति से उत्पन्न होता है। यह मनुप्यकृत 
नही है भोर न हो मनुष्य इसे परिवतित कर सकता है, किन्तु यह रंग-भेद प्रफ्रीका 
के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने बाला सत्रमे भ्रधिक 
शक्तिशाली तत्त्व है ) गुन्यर (50099) के ग्रनुस्तार, “सब चीजों से ऊपर रंगभेद 
ही है जी प्रफ़ीका में प्रसन्‍्तोष तथा विद्वं प उत्पन्न करता है। यह भ्रफीकी होनता 
का प्रधान कारण है जिससे उपद्रव प्ौर विद्रोहों का सूत्रपात होता है झौर गोरे तथा 
काले दोनो ही प्रकार के लोगों के मस्तिष्क को विकृत कर देता है।” यूरोपीय 
शासनकाल में जातीय तथा रग पर आधारित भेदन्भाव की नीति को पर्याप्त 
बढावा दिया गया था। रग-भेद के कारण पूरे महाद्वीप मे ही एक प्रकार की गहरी 
खाई पड़ गई थो तथा जिन देशों मे यूरोपीय लोग नहीं रहते, वहाँ के काले लोग भी 
भ्रपने आपको भोरों से होन मानते हैं। यह खाई त्तव तक वनी रहेगी जब तक चमडी 
के गोरेपन के झ्ाधार पर अ्धिकाँश जन-समुदाय के विरुद्ध थोई से नोगो को 
विशेषाधिकार प्राप्त होते रहेगे ) जॉन हेज (7000) प226) के शब्दों में, “प्रफ़ीका 
के लोग भ्रात्म-विश्वास, जो सहिष्णुता के लिए प्रावश्यक होता है, तव तेक प्राप्त 
नहीं कर सकते जब तक दे रग के झ्ाघार पर किए जाने वाले भेद-भाव से शअ्रपने 
श्रापको मुक्त नही कर लेते ।”” घोरे-धीरे भ्रफ़ीका के देशों में अब श्रक्रीकियों वी 

सरकारें स्थापित होती जा रही है तथा झब गोरे लोगो के विरुद्ध काले लोगों को 
कुछ विशेषाधिकार देने की प्रवृत्ति घर करती जा रही है। 

(5) केवल रंग्र-भेद तथा जाति-भेद को समाप्त कर देना ही पर्याप्त नहीं 
है। प्रफ्रीका के देशों में यूरोपीय देशो द्वारा श्रमैक मूलभूत परिवर्तनों की स्थापना 
करके सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को वदल दिया गया था | अक्रीका में ऋ्ति 
को परर्णे बताने के लिए यह झावश्यक है कि इस कामन्ति को सामाजिक तथा जीवन 
के प्रन्य क्षेत्रो में भी लाया जाए। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद इन देशो में जो 
सरकारें स्थापित की गई हैं, यद्यपि उनका संचालन देश के निवासियों द्वारा ही किया 
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जाता है, तथापि वे उत्तने ही ग्रधिक सत्ता एव अधिकार का प्रयोग करती है जितता 
विदेशियों द्वारा किया जाता था । 


अनेक अफ्रीकी देशों में एक दलोय व्यवस्था की अधिक महत्त्वपूर्ण माना 
गया । इस मान्यता पर भ्रफ्तीका के आदिवासी जीवन का प्रभाव है। भादिवासी 
जीवन की सामान्य परम्परा के अ्रनुसार विरोधी का समठित होना अनुचित हैं 
क्योंकि यह्‌ श्रनेक प्रकार के कमगडे उत्पन्न करता है जो भी निर्णय लिए जाते है उन 
पर सभी व्यक्तियों के मतों का प्रभाव रहता है। श्राज एक सामान्य प्रफ्रीकी अपने 
जीवन में यह महमुस करता है कि उसके ऊपर सत्ता की जिस मात्रा का स्वतन्त्रता 
के बाद मे प्रयोग किया जा रहा है वह स्वतन्त्रता के पूर्व प्रयोग की जाने वाली मात्रा 
से कहीं प्रधिक है | सत्ता की इस मात्रा को भी यहाँ के लोग अपनी सुरक्षा के ताम 
पर स्वीकार कर लेते हैं । इस प्रकार प्रायः पूरे अ्रफ्रीका मे ही सरकार के नियन्त्रण 
तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के बीच बहुत ग्रसन्तुलन होते हुए भी कोई इसका विशेष 
नहीं करता भ्रौर म ही किसी को इससे अ्रसन्तोप होता है । 


(6) राष्ट्रवाद की भावना ने श्रफीका के देशों मे एकता का सून्रपात किया 
झौर इसी एकता के ग्राधार पर वे विदेशी शक्तियों से अ्रपने झ्रापको मुक्त करा सके 
है । महाद्वीप के अधिकाँश भाग पर राष्ट्रवाद का भारी प्रभाव है | हैच ()्रिशणा) 
के शब्दों में स्वतन्त्रता एकता की मांग करती है झ्ौर राष्ट्रीयता की तेज मानसिक 
शसब ने सारे देश को साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध एकीकृत करने में महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया है । शिक्षा, सम्पता एवं विज्ञान में पिछड़े होने के कारण यहाँ के देशों 
में राष्ट्रवाद उतना प्रभावशाली नही है जितना यह एशिया महाद्वीप मे रहा है। 
यद्यवि राष्ट्रवाद के उदय को रोका नहीं जा सकता, तो भी श्रफ्रीका के बड़े क्षेत्र श्रभी 
तक राष्ट्रवाद के प्रभावशाली व्यवहार के लिए तैयार नहीं है प्रर्थात्‌ यहाँ पर 
स्वशासत की स्थापना के झनुकूल वातावरण झभी तक नहीं बना है । 


(7) शभ्रफीका के देशों में नूतन जीवन के प्रति, स्वशासन दे प्रति, व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता के प्रति, पारस्परिक सहयोग के प्रति तथा जातीय एकता के प्रति श्रवज्ञा 
की भावनाएँ विद्यमान हैं | झफ्रोका अपने इसी छूप से भ्रन्तर्राष्ट्रीय जगत में प्राया 
है | भ्रव यह स्वाभाविक है कि अन्तर्राष्ट्रीय मतभेदों का, घटनाग्रों का तथा मन- 
मुठावीं का प्रभाव इस महाद्वीप के देशों पर भी पड़े | किल्तु ये देश आधिक रूप से 
झात्म-निर्मर नहीं हैं, इसलिए किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्य पर अपना स्वत्तस्त्र विचार 
नही रख सकते | प्रफ़ीका का श्राथिकत जीवन अब भी वहुत कुछ शेष संसार पर 
निर्मर करता है | इस श्राथिक पर-विर्मरता की अवस्था में जब ये देश उपनिवेशवाद 
से स्वतन्त्रता की स्थिति में श्राए तो अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गई । नए राज्यों का 
निर्माण उठ प्रदेशों मे से किया गया है जिनका यूरोपीय शक्तियों ने विभाजन कर 
रखा था। ये राज्य ग्राधिक, सामाजिक तथा सॉस्कृतिक विकास के लिए सहयोगपवर्ण 
हृष्टिकोश नही अभपनाते । 
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(8) प्रायः पूरे भ्रफ्रोका महाद्वीप में अ्रफ्रीडीपन की भावना का प्रभाव है । 
सभी प्रफ्रीकी यह निर्णय कर चुके हैं कि सम्पूर्ण श्रफ्रीका पर भविष्य में केवल 
भफ्रीकियों का ही राज्य रहेगा । इस हृष्टिफ़ोश के कारण अफीका में विभिन्न संघ 
तथा उपसंध बचाने के प्रस्तावों पर समय-समय पर विचार किया जाता रहा है । इस 
प्रकार के संघ निर्माण के मार्ग में भापा, संचार-साधन तथा श्राथिक विकास जैसी 
बुछ बाधाएँ हैः जिनको दूर करने के बाद यहाँ के लोगो मे सुरक्षा की भावना उत्पन्न 
होगी तथा उनके प्रारस्परिक सम्बन्धों से भी बिकास होगा । 


(9) प्रफ्रीका महाद्वीप शीतयुद्ध के प्रसार को रोकने के लिए प्रयत्मशील है 
भौर इसी उद्देश्य से इसने प्रन्तर्राप्ट्रीय समाज में प्रवेश किया है | यद्यपि श्रफीकी 
देश सयुक्त राष्ट्रसघ के श्रमिक कार्यों की प्रालोचना करते हैं, तो भी यह उनके लिए 
एक झ्राशा #ा प्रतीक है जो उनके ग्राथिक तथा राजनीतिक विकास में सहायक बन 
कर उन्हें विश्व राजनीति को प्रभावित करने यीग्य बना सकता है तथा पूर्व और 
पश्चिम के भगड़े से द्वेर रख सकता है। अफ्रीकी देश यह चाहते हैं कि सुक्त राष्ट्रसघ 
साम्यवादी प्रथवा पूंजीवादी शक्तियों के हाथ की कठपरुतली न रहकर पूर्व, पश्चिम 
झौर तटस्थ पक्ष का समान प्रतिनिधित्व करने वाली सस्था बन जाएं। उनके 
मतानुप्तार यह सस्या उपनिवेशवाद, नवीन उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के नए 
तरीको से भ्रछुती है । वे चाहते हैं कि यह उनके अपने भाथिक विकास में सहायता 
करे, उनकी राजनीतिक परेशानियों मे सहायक बने तथा यही एकमात्र ग्रभिकरण 
है जो विश्व-युद्ध को रोकने की सामथ्यं रखता है । 


अल्जी रिया का स्वाघीनता संग्राम 

अफ्रीका महाद्वीप में प्रल्जीरिया ने फ्रांस के विरुद्ध जो लम्बा स्वाधीनता 
संग्राम क्रिया वह प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से विशेष महत्त्व रखता है, 
क्योंकि () भ्रफ़ीका में यूरोपीय साम्राज्यवाद का सबसे निरकुश और दर्दनाक 
पहलू प्रल्जीरिया में देखने को मिला, (2) ग्रल्जीरिया का प्रंधर्ष दुनिया के प्रन्य 
देशों के स्वाधीनता-संग्रामों के लिए एक उदाहरण बन गया, एवं (3) इस सग्राम 
मे पुनः इस बात की पुष्टि कर दी कि श्वेत जातियों से टक्कर लेकर उन्हें नाकों चने 
चबाए जा सकते हैं । 

झल्जीरिया पर फ्रांस का श्रधिकार सन्‌ 830 में स्थापित हुआ्ना था। 
फ्रॉँसी सियो ने यहाँ बसकर अल्जीरिया का हर प्रकार से शोपण किया । घल्जी रिया- 
वासियों के प्रत्येक विरोध का फ्रांस सर्देव कठोरतापूर्वक दमन करता रहा। उन्हें 
शान्त करने के लिए कालान्तर मे फ्रॉस की राष्ट्रीय सभा मे उनको प्रतिनिधित्व का 
श्रधिकार भी प्रदान किया गया, लेकिन झल्जी रियावासी सन्तुष्ठ नही हुए । जुलाई, 
95। में उन्होने एक राष्ट्रीय मोर्चे का निर्माण किया जो *'राष्ट्रीय स्वाघीनता 
मोर्चा (007 ण वां /टशाणा-ए, रे, 7..) के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
मोर्चे ने । नवम्बर, 2954 को स्वाघीनता सधर्ष श्रारम्भ किया जो लगभग सात वर्ष 
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तक चला | इस युद्ध मे लगभग 4+00,000 व्यक्तियों की जानें गई । इनमें से लगभग 
2,00,000 असैनिक श्रल्जी रियाई मुसलमान, ,60,000 स्वतन्त्र झल्जीरियाई 
सरकार के सैनिक, 8,000 फ्रांसीसी सैनिक तथा 2,000 गोरे प्रल्जी रियाई निवाती 
थे। श्रल्जी रियाई राष्ट्रवादी इस संख्या को स्वीकार नहीं करते | उनका कथन है कि 
फ्राँसीोसी सेनाओ ने कम से कम दस लाख प्रल्जीरियाइयों को मौत के घाट उतार 
दिया | युद्ध-बन्दी के जो भी प्रयास हुए, व्यर्थ मए । फ्राँस के दुराग्रह के कारण संयुक्त 
राष्ट्रसंघ में भी युद्ध-विराम के लिए कुछ नहीं किया जा सका । जून, 958 में जवरल 
डिगॉल विस्तृत ग्रधिगरों सहित फ्रेंच गणराज्य के राष्ट्रपति बने । उन्होंने फ्रांस की 
जनता को यह वचन दिया क्रि वे ग्रल्मीरिया की समस्या को शीत निपटा देंगे । 

सितम्बर, 959 में फरहत अब्बास के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वाधीनता मोर्चे ने 
काहिरा में एक समानान्तर सरकार की स्थापतरा की जिसे चीन द्वारा मान्यता भी 
प्रदात कर दी गई । परिस्थितियों से वाब्य होकर 4 नवम्बर, 960 को जनरल 
डिगॉल ने भ्रल्जी रिया को स्वतन्त्रता देने की घोषणा की । उन्होंने 'अल्जीरिया, 
भ्रल्जीरिया वालों के लिए' के प्रश्न पर जनमत कराने का प्रस्ताव रखा, किन्तु फरहत 
अब्बास ने इस प्रस्ताव को द्वकरा कर प्रपने झनुप्रायियों की मतदान में भाग न लेसे 
का प्रादेश दिया | फिर भी 8 जनवरी, 496] को जनमत-समंग्रह हुआ भर फ्राँस तथा 
भ्रल्जीरिया दोनों में विशाल बहुमत द्वारा डिगॉल की प्रल्जीरिया सम्बन्धी नीति का 
समर्थन किया गया । 27 मार्च, !964 को फ्राँस और ग्रल्जीरिया द्वारा शान्ति-वार्ता 
में भाग लेने की सहमति की घोषणा की गई, किन्तु ग्रगले ही माह अ्रप्रेल, 96 में 
इस श्रागामी शान्ति-वार्ता के विरुद्ध जनरल साली और प्रन्य जनरलों के नेतृत्व में 
फ्रेंच सैनिकों ने अल्जीरिया मे विद्रोह कर दिया । डिगॉल ने विद्रीहियों के खिलाफ 
तेजी से कठोर कार्यवाही की । जनरल साला पतायन कर गया भौर उसने एक गुप्त 
सेना (085) की स्थापना कर ली । 

20 मई, 96] को फ्राँस भौर अल्जी रिया में शान्ति-वार्ता प्रारम्भ हुई और 
तुरन्त ही भग भी हो गईं। शान्ति-वार्ता की भ्रांख मिचोवी चलती रही । जनवरी, 
962 में झ्रो. ए. एस. आतंकवादियों ने प्रल्जीरिया भर में मुसलमात्रों पर भ्राक्रमण 
किया । मुसलमानों ने भी जवाबी हमले किए और दोनों पक्षों के सैकडों व्यक्ति मारे 
गए। फरवरी, 962 में शान्ति-वार्ता में प्रगति हुई और अन्त में 8 मार्च, 962 
को युद्धवन्दी के बाद दोनों पक्षों (श्रल्जीरिया और फ्राँस) के वीच समझौते की 
घोषणा की गई । ! जुलाई, 962 को पल्जीरिया स्वतन्त्र हो गया श्रौर इस तरह 
एक महात्‌ स्वतन्त्रता संग्राम का प्रन्त हुआ । 20 सितम्बर, 7962 को भल्जीरिया 
के एक दलीय चुनावों मे वेनबेला गुट की विजय हुई | विरोधी ग्रुट वेनखेदा का था । 
स्थिति इतनी तमावपुरणो हो गई कि गृह-युद्ध की आशंका होने लगी, लेकिन श्रस्त में 
दोनों नेताओं में समझौता हो गया । 

दक्षिण रोडेशिया (अ्रव स्वाधोन जिवाब्बे) का संकट 
जम्बेजी नदी तथा उत्तरी ट्रांसवाल के मध्य स्थित दक्षिण रोडेशियां झ्फीका 
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का एक देश है| इस देश का क्षेत्रफल 390 हजार वर्ग किलोमीटर भौर जमसंख्या 
लगभग 60 सास हैं। इसमें 40 लाश से प्रधिक भ्र्तीकी हैं, लगभग 2 लाख यूरोपीय 
हैं भोर शेष प्रन्य। दक्षिणी रोडेशिया का, जिसकी राजधानी सेलिसवरी है, मुल 
विवाद यह है कि यहाँ की गोरी सरकार बहुसंस्यक श्रफ़ीकियों को देश के शांधन में 
सामीदार नहीं बनाता चाहती झौर राष्ट्रवादी श्रक्कीकी इस बात के लिए निरन्तर 
संघर्ष कर रहे हैं कि दक्षिण रोडेशिया का शासन पफ्रीकियों के हाथ में हो तथा गोरों 
की प्रमुसत्ता का भन्त ही । 


ऐतिहासिफ पृष्ठभूमि- सव्‌ 953 में ब्रिटेन ने उत्तरी रोडेशिया (जिस्तकां 
शासन उसने सन्‌ 924 में भ्रपने हाथ में लिया था), दक्षिणी रोडेशिया भौर 
न्यासालंण्ड (रीडेशिया का पड़ोसी देश जिस पर ब्रिटेन मै सन्‌ 89! में श्रधिकार 
किया था) को मिल्राकर “मध्य ग्रक्रीका संघ (एशइज #प्िए्धा गि९0४9007) 
की स्थापना की ! उत्तरी रोडेशिया प्ौर न्यासालेण्ड की जनता ने संघ का विरोध 
किया लेकिन कोई परिणाम नहीं तिकला | इस संघ में श्रफ़ीकी लोगों की बहुलता 
थी, लेकिन निवर्चिन-्योग्यता इस प्रकार की थी कि कोई झफ्रीफी चुनाव में खड़ा नहीं 
हो सकता था। पझतः प्फ्रीकियों में मसत्तोप बढ़ता गया झौर धीरे-धीरे राष्ट्रवाद 
की लहर इतनी प्रबल हो गई कि ब्रिटेन भधिक समय तक जनता की उपेक्षा नहीं कर 
सका तथा सन्‌ !963 में श्र्कीकी सध मंग्र हो गया। न्यासालेण्ड श्रौर उत्तरी 
रोडेशियां स्वतन्ध हो गए । भाजादी के बाद उत्तरी रोडेशिया जाम्विया कहताने 
लगा भ्रौर न्‍्यासाल॑ण्ड का नाम मलावी रखा गया। दक्षिणी रोडेशिया अभ्रव भी 
ब्रिटिश सश्रमुता के भ्रधीन रहा भौर इयान स्मिथ वहाँ के नए प्रधान मन्‍्त्री बने । 


दक्षिण रोडेशिया को गोरी सरकार द्वारा स्वतन्त्रता की एकपक्षीय घोषरणा--- 
प्रधान मनी इयान स्मिथ ने ब्रिठेत को धमकी दी कि वह दक्षिणी रोडेशिया को 
स्वतन्त्र कर दे प्रन्यथा दक्षिण रोडेशिया की सरकार झ्रपनी ओर से स्वतन्त्रता की 
घोषणा कर देगी । ब्रिटेन ने कहा कि स्वतन्त्रता चभी दी जा सकती है जब () सब 
अफ्रीकी लोगों को मताधिकार प्राप्त हो, एव (2) गोरे लोगों के लिए श्रुरक्षित 
विशेष प्रदेशों की व्यवस्था समाप्त कर दी जाए | स्मिथ सरकार ने ब्रिटिश शर्तों को 
श्रमान्य 5हरा कर नवम्बर, 965 को दक्षिण रोडेशिया की एकपक्षीय स्वतन्त्रता 
को घोपणा कर दी जिससे रोडेशिया मे महाय्‌ साँविधानिक संकट उत्पन्न हो गया! 
इयान स्मिथ ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रारम्भिक तेरह उपनिवेश 
अठारहवी शताब्दी मे ब्रिटेन के अभ्रधीन थे और उन्होंने भी विद्रोह करके श्रपनी 
स्वतन्त्रता की घोषणा की थी । दक्षिण रोडेशिया भी उन्हीं का अनुसरण कर रहा 
है । पर इयान स्मिथ यह भूल गए कि जहाँ अमेरिका में बहुसंख्यक-अल्पर्सख्थक का 
कोई प्रश्न नही था वहाँ दक्षिणी रोडेशिया का मुख्य प्रश्न ही यह था कि क्‍या 
श्रल्पसंस्यक गोरों को बहुसंख्यक भ्रफ्रीकियों पर शासन करने का अधिकार है। अनेक 
राजनीतिक क्षेत्रों मे यही सन्देह व्यक्त किया गया कि यह सारा काण्ड ब्रिटेन की 
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गुप्त सहानुभूति के कारण ही सम्भव हो सका था झौर इसीतिए ब्रिटिश सरकार ने 
विद्वोह को दबाने के लिए कोई सैनिक कार्यवाही नही की । 
प्रसफल शान्ति वार्ताएं भौर संघर्ष का दौर (सन्‌ 7965-नवम्धर 7977)-- 
दक्षिण रोडेशिया की कार्यवाही के प्रत्युत्तर में ब्रिटिश गवनेर ने स्मिथ सरकार को 
पदच्युत कर दिया झौर ब्रिटेन ने दक्षिण रोडेशिया से श्रपने कूटनीतिक सम्बन्ध भग 
कर दिए तथा प्राथिक प्रतिबत्ध भी लगाए । नवम्बर, 965 में सयुकत राष्ट्रसंघ की 
महासभा ने एक प्रस्ताव द्वारा स्मिथ सरकार के कार्य की निन्‍दा की गई झ्ौर सदस्य- 
राज्यों से श्रतुरोध किया गया कि वे उसे न तो मान्यता दें प्रौर न ही उसके साथ 
व्यापार फरें। श्राधिक प्रतिबन्धों और कूटवीतिक उपायों का स्मिथ सरकार पर कोई 
प्रभाव नही हुआ्ना । राजनीतिक क्षेत्रों में यह स्पष्ट विचार था कि ब्रिटेन की गुप्त 
हानुमूति दक्षिण रीडेशिया की गोरी सरकार के साथ है। नवम्बर, 967 में 
महासभा ने शक्ति प्रयोग करने पर बल दिया, किन्तु श्रिटेन ने प्रस्ताव पर कोई 
कार्यवाही नहीं की | मई, 968 में सुरक्षर परिपद्‌ ने दक्षिण रोडेशिया के विरुद्ध 
पूर्ण श्राथिक नाकेबन्दी का श्रस्ताव पारित किया, लेकिन वह भी सफल नही हो सका 
क्योंकि गुप्त रूप से स्मिथ सरकार को सभी झ्रावश्यक सामग्री प्राप्त होती रही । 
नवम्बर, 969 में दक्षिण रोडेशिया की संसद ने (जिस पर गोरों का प्रभाव 
छाया हुआ था) एक विधेयक पास कर इयान स्मिथ सरकार का गोरा शासन स्थाई 
बना देने की व्यवस्था कर दी । द्विदेन और स्मिय सरकार के बीच बातचीत के 
प्रमेक दौर चले किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला । नवम्बर, 97 में ब्रिटिश 
विदेश मन्‍्त्री डगलस 'ह्यू,म और रोडेशियाई प्रधान मन्त्री स्मिथ के बीच एक समभौता 
हुभा जिसके द्वारा श्रफ्तीकी जनता के हितों पर भारी कुठाराघात किया गया। 
इस समझौते से स्मिथ सरकार के बने रहने का मार्ग प्रशस्त हो गया। प्रफ्तीकी 
बहुमत का शासन स्थापित करने का उल्लेख समभौते में किया गया, लेकिन इस 
बारे मे कोई निश्चित तिथि निश्चित नहीं की गई । भौर भी अनेक ऐसे निर्णय किए 
गए जी स्मिथ सरकार के पक्ष मे थे। ब्रिटिश कम्पनियो को रोडेशिया के साथ 
व्यापार करने की छूट दे दी गई ताकि श्राथिक प्रतिबन्धों के कारण पिछले वर्षों 
का घाटा पूरा हो सके । बहू लज्जाजनक समझौता इस बात का प्रमाण था कि 
ब्रिठेन किस प्रकार स्मिथ सरकार के हितो की रक्षा के लिए तत्पर था । समभौते 
पर जनता की राय जानने के लिए जनमत संग्रह की किसी भी बात पर उपेक्षा 
कर दी गई। अवश्य ही इस सम्बन्ध में जबयमत जानने के लिए 'पियर्स श्रायोग' 
गठित किया गया | सम्भवतः यही भ्राशा की गई थी कि पियर्स श्ायोग ऐसी रिपोर्ट 
देगा जो समभोते के लागू होने के पक्ष में होगी, लेकित जब 207 पृष्ठों की रिपोर्ट 
में यह कहा गया कि रोडेशिया के बहुसंख्यक अफ्रीकी समझौते प्रस्ताव से भसहमत 
हैं भौर इसका समर्थन रोडेंशिया के केवल लगभग ढाई लाख गोरे लोगों ने ही किया 
है, वो मामला बिगड़ गया । इयान स्मिय ने तुरन्त ही रैडियो-प्रसारण मे पियर्स 
रिपोर्ट को गैर-कानूती ठहरा दिया और घोषणा कर दी कि नवम्बर, 97 के 
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का एक देश है इस देश का क्षेत्रफल 390 हजार वर्ग किलोमीटर झ्रौर जनसंख्या 
लगभग 60 लाख है। इसमें 40 लाख से प्रधिक श्रक्रीकी है, लगभग 2 लाख यूरोपीय 
हैं भौर शेप प्न्य। दक्षिणी रोडेशिया का, जिसकी राजधानी सेलिसवरी है, मूल 
विवाद यह है कि यहाँ की गोरी सरकार बहुसंख्यक प्रफ़ीकियों को देश के शासन में 
साभीदार नहीं बनाना चाहती भौर राष्ट्रवादी प्रफ़रोकी इस बात के लिए निरन्तर 
संघ कर रहे हैं कि दक्षिण रोडेशिया का शासन प्रफ्रीकियों के हाथ में हो तथा गोरों 
की प्रमुसत्ता का भनन्‍्त हो । 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि- सन्‌ !953 मे ब्रिटेन ने उत्तरी रोडेशिया (जिसका 
शासन उसने सन्‌ 924 में अपने हाथ में लिया था), दक्षिणी रोडेशिया और 
न्यासालैण्ड (रोडेंशिया का पड़ोसी देश जिस पर ब्रिटेन ने सन्‌ 89] में प्रधिकार 
किया था) को मिलाकर “मध्य भ्रक्रीका संघ (एथआएथ 8गिव्या झ८0७०४॥००) 
की स्थापना की। उत्तरी रोडेशिया प्रौर न्यासालेण्ड की जनता ने संघ का विरोध 
किया लेकिन कीई परिणाम नहीं निकला | इस संघ में भ्रफ्रीकी लोगों की बहुलता 
थी, लेकिन निर्वाचन-योग्यता इस प्रकार की थी कि कोई अफ्रीकी चुनाव में खड़ा नहीं 
हो सकता था। भतः श्रफ्रीकियों में प्रसन्‍्तोप बढ़ता गया और धीरे-घीरे राष्ट्रवाद 
को लहर इतनी प्रवल हो गई कि ब्रिटेन भधिक समय तक जनता की उपेक्षा नहीं कर 
सका तथा सन्‌ 963 में प्रफ्रीकी संप भंग हो गया । न्यासालेण्ड श्रौर उत्तरी 
रोडेशिया स्वतन्त्र हो गएं। आजादी के बाद उत्तरी रोडेशिया जाम्बिया कहनाने 
लगा श्र न्यासारलण्ड का नाम मलावी रखा गया। दक्षिणी रोडेशिया श्रव भी 
ब्विटिश संप्रभुता के श्रधीन रहा भौर इयान स्मिथ वहाँ के नए प्रधान मन्‍्त्री बने । 


दक्षिण रोडेशिया की गोरी सरकार द्वारा स्वतन्त्रता की एकपक्षीय घोषणा-- 
प्रधान मन्त्री इयान स्मिथ से ब्रिटेन को धमकी दी कि वह दक्षिणी रोडेशिया को 
स्वतन्त्र कर दे अन्यथा दक्षिण रोडेशिया की सरकार अपनी झर से स्वतन्त्रता की 
घोषणा कर देगी । ब्रिटेन ने कहा कि स्वतन्त्रता तभी दी जा सकती है जब () सब 
अफ्रीकी लोगों को मताधिकार प्राप्त हो, एवं (2) गोरे लोगों के लिए सुरक्षित 
विशेष प्रदेशों की व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। स्मिथ सरकार ने ब्रिटिश शर्तों को 
श्रमान्य ठहरा कर ] नवम्बर, 965 को दक्षिण रोडेशिया की एकपक्षीय स्वतन्त्रता 
की घोषणा कर दी जिससे रोडेशिया में महान्‌ साँविधानिक संकट उत्पन्न हो गया। 
इयान स्मिथ ने कहा कि सपुक्त राज्य अमेरिका के प्रारम्भिक तेरह उपनिवेश 
श्रदारहवी शताब्दी मे ब्रिठेन के श्रघीत थे और उन्होने भी विद्रोह करके श्रपनी 
स्वतन्त्रता की घीषणा की थी । दक्षिण रोडेशिया भी उन्ही का अनुसरण कर रहा 
है । पर इयान स्मिथ यह भूल गए कि जहाँ अमेरिका मे वहुसंख्यक-अल्पसंख्यक का 
कोई प्रश्न नहीं था वहाँ दक्षियी रोडेशिया का मुख्य प्रश्न ही यह था कि क्‍या 
प्रल्पसंख्यक गोरों को वहुसंख्यक भ्रफ्री कियों पर शासन करने का अधिकार है । अनेक 
राजनीतिक क्षेत्रों मे यही सन्देह व्यक्त किया गया कि यह्‌ सारा काण्ड ब्रिदेन की 
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मरुप्त सहानुभूति के कारण ही सम्भव हो सका था और इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने 
विद्रोह को दबाने के लिए कोई सैनिक कार्यवाही नही की । 
प्रसफल शान्ति वार्ताएँ भौर संघर्ष का दौर (सन्‌ 965-नवस्थर 977)-- 
दक्षिण रोडेशिया की कार्यवाही के प्रत्युत्तर मे ब्रिटिश गवर्नर ने स्मिथ सरकार को 
पदच्चुत कर दिया औ्रौर ब्रिटेन ने दक्षिण रोडेशिया से भ्रपने कुटनीतिक सम्बन्ध मंग 
कर दिए तथा प्रथिक प्रतिबन्ध भी लगाए । नवम्बर, 965 में संयुवत राष्ट्र्संघ की 
महासभा ने एक प्रस्ताव द्वारा स्मिथ सरकार के कार्य की निन्‍्दा की गई भोर सदस्प- 
राज्यों से श्रनुरोध किया गया कि बे उसे न तो मान्यता दें और न ही उसके साथ 
व्यापार करें । झ्ाधिक प्रतिबन्धों और कूटनीतिक उपायों का स्मिथ सरकार पर कोई 
प्रभाव नहीं हुआ । राजनीतिक क्षेत्रों में यह्‌ स्पष्ट विचार था कि क्विटेन की ग्रुप्त 
सहानुभूति दक्षिण रोडेशिया की मोरी सरकार के साथ है। नवम्बर, 967 में 
महासभा ने शक्ति प्रयोग करने पर बल दिया, किन्तु ब्रिटेन ने प्रस्ताव पर कोई 
कार्यवाही नही की । मई, 968 में सुरक्षा परिपद्‌ ने दक्षिण रोडेशिया के विरुद्ध 
पूर्ण आथिक नाकेबन्दी का श्रस्ताव पारित किया, लेकिन वह भी सफल नहीं हो स्का 
क्योकि गुप्त रूप से स्मिथ सरकार को सभी ग्रावश्यक सामग्री प्राप्त होती रही । 
नवम्बर, 969 में दक्षिण रोडेशिया की संसद मे (जिस पर ग्ोरों का प्रभाव 
छाया हुमा था) एक विधेयक पास कर इयान स्मिथ सरकार का गोरा शासन स्थाई 
बना देने की व्यवस्था कर दी | ब्रिटेन श्र स्मिथ सरकार के बीच बातचीत के 
झनेक दौर चले किन्तु कोई परिणाम नहीं विकला । नवम्बर, 97 में ब्विटिश 
विदेश मन्त्री डगलस ह्यू,म भ्रौर रोडेशियाई प्रधान मन्त्री स्मिथ के बीच एक समभौता 
हुआ्ना जिसके द्वारा भ्रफ्रोकी जनता के हिंतो पर भारी क्ुठाराघधात किया गया। 
इस समभौते से स्मिथ सरकार के बने रहने का मार्ग प्रशस्त हो गया। अ्रक्रीकी 
बहुमत का शासन स्थापित करने का उल्लेख समझौते में किया गया, लेकिन इस 
बारे मे कोई निश्चित तिथि निश्चित नहीं की गई । झौर भी ग्रनेक ऐसे निर्णय किए 
गए जो थ्मिथ सरकार के पक्ष मे थे । ब्विटिश कम्पनियों को रोडेशिया के साथ 
व्यापार करने की छूट दे दी भई ताकि श्राथिक भ्रतियन्धों के कारण पिछले वर्षो 
का घाटा पूरा हो सके । यह लज्जाजनक समझौता इस बात का प्रमाण था कि 
ब्रिटेन किस प्रकार स्मिथ सरकार के हितों की रक्षा के लिए तत्पर था। समभोौते 
पर जनता की राय जानने के लिए जनमत संग्रह की किसी भी वात पर उपेक्षा 
कर दी गई। श्रवश्य ही इस सम्बन्ध मे जनमत जानने के लिए 'पियर्स आयोग! 
गठित किया गया । सम्भवतः यही झाशा की गई थी कि पियसे झायोग ऐसी रिपोर्ट 
देगा जो समझौते के लागू होने के वक्ष में होगी, लेकिन जब 207 पृष्ठों की रिपोर्ट 
में यह कहा गया कि रोडेशिया के बहुसंख्यक अफ्रीकी समझौते प्रस्ताव से पसहमत 
हैं भौर इसका समर्थ रोडेशिया के केवल लगभग ढाई लाख मोरे लोगों ने ही किया 
है, तो मामला बिगड़ गया | इयान स्मिथ ने तुरन्त ही रेडियो-प्रसारण में पियसे 
रिपोर्ट को गैर-कानूनी ठहरा दिया और घोपणा कर दी कि नवस्वर, 97] के 
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समभौते येः झ्ाधार पर कोई बातचीत नहीं की जा सकती । इस प्रकार एक निष्पक्ष 
रिपोर्ट को ठुकरा दिया गया पोर ब्रिटेव की मिलीमगत से रोडेशिया पर स्मिय का 
शासन बना रहा । 

दक्षिणी रोडेधिया के झफ़्रीकी राष्ट्रवादियों का प्रसन्‍्तौष बढ़ता गया झौर 
उम्रयादी तत्त्व रांधर्ष के लिए उतारू हो गए। छापामार युद्ध शुरू हो गया। सन्‌ 974 
के प्रन्त में स्मिष सरकार भफ़ीकी राष्ट्रवादी छापामारों के साथ युद्ध-विराम करके 
यार्ता करने के लिए सैयार हुई । !] दिसम्बर, 974 को लुसाका में एक समझौता 
हुम्रा जिसके भ्रमुसार कुछ भश्येत नेतापों को मुक्त किया गया। बातचीत में चार 
अफ्रीकी संगठनों ने भाग लिया--प्रफ्रीकी नेशनल कौंसिल (एक मात्र ऐसा संगठन 
जिसे प्मिथ सरकार ने गैर-कानूनी नहीं माना था), जिवाब्वे प्रफ़रोकव नेशनल यूनियन 
(जापु), जिवाब्वे मुक्ति मोर्चा (फ्रेलिमो), जिबाब्ये प्रफ़ीकन नेशनल यूतियन 
(जानो) । लुप्ताका समभौते के बाद ऐसा प्रतीत होने लगा कि रीडेशियाई प्रधान मंत्री 
सईिमिय वक्त का तकाजा पहचान कर साँविधानिक बातचीत या तकंसंगत समभौते के 
लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन बाद मे उन्होने ऐसा कोई ठोस प्रमाश नहीं दिया । 
मार्च, 975 में रोडेशिया के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता रेवरैंड सिथोल की गिरफ्तारी 
फर स्मिथ ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी प्रह्पमत ग्रोरी सरकार फिलहाल 
रोडेशिया-समस्या के किसी समाधान के पक्ष में नहीं है। स्मिथ की हृठधर्मी ने 
राष्ट्रवादी प्रफ्रीकी नेताग्रो को गोरी सरकार के विरुद्ध छापामार युद्ध और तेज करने 
के लिए विवश कर दिया । 

29 भ्रप्रेल से 6 मई, 975 तक जर्मका की राजधानी किग्सटन में 33 देशों 
के मेताप्नीं का राष्ट्रकुल सम्मेलन हुआ । सम्मेलब पर एशियाई, भ्रफीकी भ्रौर 
कैरिबियाई देशों का प्रभाव रहा । जिस मुद्दे को लेकर भ्रधिक तीखी बहस हुई बह 
था--दक्षिण प्रफ़ीका में जातियाद का। भ्रफ्रीकी देशों ने दक्षिण भ्रफ्रीकी बल्तियों 
और रोडेंशिया से गोराशाही समाप्त करने की जो ग्रावाज उठाई उसकी गूंज 
सारे सम्मेलन में सुनाई दी ! डॉ. केनेय काउंडा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रिटेस 
श्रौर प्रमेरिका को गोरे शासकों का पृष्ठपोषण नहीं करना चाहिए। यह घोषित 
किया गया कि शान्तिपूर्णो प्रयास असफल हो जाते हैं तो स्वाधीनता प्राप्त करने के 
लिए हथियारों को उठाना जरूरी हो जाता है । 

किस्सटन के राष्ट्रकुल सम्मेलन के निर्णय के बाद रोडेशिया में घटनाक्रम 
ने तेजी पकड़ी। रोडेशिया के राष्ट्रवादी नेता जोसुझ नीकोमों ने भारोप 
लगाया कि इयात स्मिथ की सरकार शान्तिपूर्वक प्रफ़ोकियों को सत्ता सौंपना 
नहीं चाहती । इयान स्मिथ का रबैया भी अधिकाधिक कड़ा होता गया। _ 
दिप्तम्वर, 975 भें इयान स्मिथ ने श्री नोकोमों से बातचीत का सुझाव तो 
स्वीकार कर लिया लेकिन उन्होने रोडेशिया के लिए बहुमत के शासन को सिद्धान्त 
रूप में भी स्वीकार नही किया | बातचीत का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला । 
उधर नवम्बर, 975 में संयुक्तराष्ट्र महासभा के इस प्रस्ताव से भी रोडेशिया के 
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राष्ट्रवादियों के हाथ मजबूत हो गए कि वहुमत ग्रफीकी शासन का विद्धास्त स्वीकार 
कर लेते पर ही रोडेशिया की स्वतन्त्रता के लिए बातचीत होनी चाहिए। महासभा 
के प्रस्ताव में कहा गया कि भ्रफ्रीकी राष्ट्रीय परिपद्‌ से बातचीत किए बिना रोडैशिया 
की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सकता क्योंकि यही संस्था रोडेशिया की 
जता का प्रतिनिधित्व करती है। महासभा ते ब्रिटेत से यह अनुरोध किया कि 
रोडेशिया मैं इयान स्मिथ की गैर-कानूनी सरकार को किसी भी हालत मे और कभी 
भी ब्रिटेन से मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। महासभा ने भ्फ्रीकी जनता की स्वाघीनता 
की माँग का पूर्ण समर्थन किया भौर अफ्रीकी राष्ट्रीय परियद्‌् से कहा कि वह 
स्व्राधीनता के लिए अपना भ्रान्दोलन चालू रखे । 
प्रफ्रोकी राष्ट्रीय परिषद्‌ (ए. एन. सी.) के एक गुट के नेता जोशुआा नोकोमी 
झौर रोडेशिया प्रत्यसंख्यक गोरी सरकार के हठी प्रधात मन्‍्त्री इयान स्मिथ के बीच 
सौँविधानिक समभौते के लिए हुई बातचीत की विफन्नता, रोडेशिया के समाधान क्के 
लिए इयान स्मिथ द्वारा ब्रितानी प्रस्ताव की भ्रस्वीकृति, लुसाका में तन्‍जातिया, 
बोत्स्थाना, मोजाँबिक पभौर जाँजिया के राष्टूपतियों की विफल वार्ता, रोडेशिया में 
कूबा भौर सोवियत संघ के हस्तक्षेप के विदद्ध श्रमेरिकी विदेश मन्‍्त्रों हेनरी की सिंगर 
की चेतावनी प्रादि मार्च, !976 के प्रन्तिम सप्ताह को कुछ ऐसी घटनाएँ थीं जिनसे 
रोडेशिया की समस्या भौर भ्रधिक जटिल हो गई । इससे यह संकेत भी मिला कि 
जहाँ इ्यान श्मिय ध्फ्रीकी राष्ट्रीय परिषद्‌ में फूट डालकर अपना उल्लू सीधा करते 
को फिराक में है वहाँ प्रमेरिका भौर उसके साथी स्मिथ पर उतना ही दबाव डालदा 
चाहते हैं जिनसे कि दक्षिणी भ्रफ़रीका में उनके हित सुरक्षित रहें । बहुसंस्यक काले 
लोगों को न्याय दिलाने की उनकी सदइच्छा का उनके रवैये से कोई सबूत नहीं मिला । 
दैमी स्थिति में प्रफ़ीकी राष्ट्रवादियों के सम्मुख एक ही उपाय शेष था कि वे भ्रपना 
सशस्त्र संघर्ष तीम्र करें भौर जातिवादी गोरे स्मिय से भ्रव तक बातचीत द्वारा प्राप्त 
नहीं दार सके वह वच्तात्‌ प्राप्त करें। 
रोडेशिया समस्या के समाघान में गतिरोध कायम रहा। सन्‌ )977 के 
प्रारम्भ में प्रिटिश प्रतिनिधि ईबोर रिचई ने निरन्तर एक महीने तक प्रफ्रीकी नेता भ्रों, 
शेश्णशियाई राष्ट्रीप भोचे के नेताप्ों तथा रोडेशिया के प्रधान भन्‍त्री इयान स्मिथ से 
दातबीत की पर स्मिष के दुराग्रही रवेये के कारए वार्ता कां कोई परिणाम नहीं 
जिकल सका । रियई ने भपने प्रस्ताव मे कहा था कि रोडेशिया के सम्बन्ध में जब 
तह कोई स्थायी समझौता नहीं हो जाता तव तक वहाँ कालों का शासन स्थावित 
पर जाएगा ३ जो सरकार स्थापित की जाएगी उनमें कालों भोर गोरो दोनों के 
4९5४ हगि। परन्तु इसझा मुस्तिया रोडेशिया स्थित प्रिडिश उच्चायुक्त होगा । 
पविरटा तक कप राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ का झठन किया जाएगा जो देश की 
र्् काबू- प्रोर व्यवस्था को पधन्तरिम सरकार के सहयोग से चलाएगी ॥ 
का घौर गोरों में भेद करते बाली सूमि सम्बन्धी तथा भय कानूनों को समाप् 
कर दिए जाएगा १ रिघई की यह योजना प्फ़ोक के 5 देशों झौर रोडेशियायी 
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राष्ट्रीय मोर्चे को स्वीकार थी। भमेरिका के विदेश मन्त्री साइरस वैस ने रोडेशिया की 
पझल्पम्त गोरी सरकार को यह चेतावनी दी कि जब तक वह बहुसंड्यक कालों को 
सत्ता की राह में श्रड़चन डालती रहेगी, श्रमेरिका से उसे किसो तरह की सहायता 
नहीं मिलेगी। प्रमेरिका ने ब्रिटिश श्रस्ताव का प्रुर्०ा समर्थन किया जिसके अनुसार 
दो वर्ष तक भ्रस्थायी सरकार को ब्रिटेन की देख-रेख मे काम करना था । 

रोडेशिया की स्थिति दिनीदिन तनावपूरण होती गई शझौर इयान स्मिथ ने एक 
संवाददाता सम्मेलन मे कहा कि उनकी गोरी श्रल्पसंस्थक सरकार जब तक चाहेगी 
तब तक शासन में बनी रहेगी । अ्रगस्त, 7977 के चुनावों में उसने अपने हथकण्डों 
से भारी विजय प्राप्त की । सन्‌ 7974 के चुनाव की तरह इस वार के चुनाव में भी 
66 सदस्यीय संसद में सभी 50 यूरोपीय स्थानों पर उनके रोडेशिया फ्रंट ने कब्जा 
कर लिया। गोरों की मतदाता सूची में 86,000 मतदाता थे जिनमे से 80 प्रतिशत 
से भी भ्रधिक ने मतदान मे भाग लेकर इयाव स्मिथ की स्थिति सुहृद कर दी। 
दूसरी श्रोर काली के 7,500 मतदाताओं में से केवल 25 प्रतिशत ने ही मतदान 
में भाग लिया । 

रोडेशिया समस्या के समाधान के बारे मे इयान स्मिथ ने अ्रफ्रीकी नेताश्नों से 
बातचीत चलाई शौर व्यापक मतभेदो के बावजुद उदारवादी प्रफ्रीकी नेताओं से 
मिद्धान्त के रूप में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार गोरे प्रधान मन्त्री स्मिथ भौर 
तीन भ्रश्वेत श्रक्रीकी राष्ट्रवादी नेवाओ को लेकर रोडेशिया की सर्वोच्च प्रव्ध 
परियद्‌ ने शासन भार सम्भाल लिया । लेकिन उद्रवादी झफ्रीकी तत्त्वी का सस्तुप्ठ 
न होना स्वाभाविक था । नई प्रबन्ध परिषद्‌ के सामने मुख्य प्रश्न पाँच वर्ष से दली 
झा रही छापामार लडाई को खत्म करना है जो एक टेढी खीर है । जब बून, 978 
के अन्तिम सप्ताह में रोडेशियायी ससद्‌ का अन्तिम अधिवेशन हुम्मा ती इसके साथ 
ही राष्ट्रवादी छापामारों का ग्रोरों को खत्म करने का एक नया पश्रभियान शुरू 
हो गया । 
बष 979 के शुरू में रोडेशिया समस्या समाधान के लिए जो प्रयास शुरू 
किए गए, उनके फलस्वरूप देश को एक नए संविधान का प्रारूप दिया गया। प्रारूप 
के पहले श्रध्याय में यह कहा गया कि देश का नाम “जिवाब्वे-रोडेशिया' होगा। 
उसके बाद के श्रध्यायों में संसद्‌ के गठन, न्यायपालिका, सुरक्षा सेनाह्ों सम्बन्धी 
झायोग, नागरिक सेवाग्नीं की भ्रूमिका भ्रादि का उल्लेख किग्रा गया। भायोग मे 
गोरी को ही रखा जाएगा, क्योकि इस समय कोई भी काला इसमें शामित्र किए जाने 
की योग्यता नहीं रखता । ससद्‌ के दो सदन होग्रे--सेनेट भौर विधानसभा । 
30 सदस्यीय सेनेट में दो तिहाई काले होगे, जबकि !00 सदस्यीय विधानसभा में 
काली की संख्या 72 होगी। ससद्‌ का कार्यकाल पाँच साल होगा । राष्ट्रीय सरकार 
का काम मन्त्रियों की कार्पपालिका चलाएगी। राज्याध्यक्ष का चुनाव सेनेट श्र 
विघानसभा के सदस्य मिलकर करेंगे । प्रधानमन्त्री उसी व्यक्ति को नियुक्त किया 
जाएगा जिसके दल को विधानसभा में श्रधिक स्थान प्राप्त होगे। लेकित पहली 
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राष्ट्रीय सरकार की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रत्येक उस पार्टी के सदस्यों में मे करने 
जिसके संसद्‌ में पौच से प्रधिक स्थान हैं। जिस व्यक्ति को मनी पद सोंपा जाएगा 
इसकी सूचना उस पार्टी का नेता राष्ट्रपति को देगा । इसका मतलब यह हुभा कि 
प्रधान भन्‍्त्र को केवल अपनी पार्टी के सन्दत्रियों को चुनने का प्रपिडार होगा । 

१0 सितम्बर, 979 को रोडेशिया पर लन्दत में छौदियानिक सम्सेजन शुरू 
हुआ झौर 2। सितम्बर, 979 को जिवाब्वे-रोडेधियां दया सम्पनन में व्विटिग 
प्रस्ताव स्वीदार कर लिया गया। ब्विटिश योजना यह थी हि जिबाईई में प्रीरो 
बहुसेख्यकों की सरकार की स्थापना हो जाएगी। दोऱी का प्रदत्त सम्य्ठ हो घाएगा 
लन्दन वार्ता में विशप मुजोरेवा को सरकार के सायधाय दैशमन्ठ मो के झेताप्रों 
ने भी भाग लिया। ब्रिटेन भौर मोर्चे के नेताप्रों ने इव बात पर झोट दिया कि 
संविधान बनने से ही जिवाब्वे को धृर स्वावीनदा नहीं मिच जाएगी । कानती तोट 
पर उसे झाजाद करने के निए कुछ ओर व्यवस्याप्रों ढी जरूरत होगी । 
27 भ्रवदूवर, 979 की रोटेमिया दई प्रघान म्त्रो मुवोरेदा द्वार सख्त श्म्ताव 
स्वीकारे कर लिया गया ) 5 नदम्बर, 979 हो दैगमक् मात द्वारा रोटरनिया 
पर ब्रिटिश आ्रारुप स्वीकार दिया दया। 5 दिवम्दर, 4979 को सम्दन में रोदेशिया- 
समझौते की घोषणा की गई। 2 दिवस्‍्बर, 979 छो संट्रमिया के विस 
ज्रिटिश प्रादिक प्रतिवन्ध समाप्त कर दिए गण । 22 दिउम्दर, 979 को सदुक्त 
राष्ट्र द्वरा रोडेशिया के विदद्ध 74 वर्षीय हैँ 


3 के विद प्रतिवन्धों श्रो समाध्ठ कर दिया दवा । 
गया का स्वाधीन होना (स्वावीन दिद्रास्वे 


हज /4 मार्च; 980 हो द्विटिम गवर्नर साठ मोडिम द्वारा पोषण की मई हि 
अ्रशेत, 4980 को संहेत्िया क्त पूर्य स्वादीनता प्रदान ऋर दी जाएंगी। 


आातिर 77-8 परत, 980 की च्यरात्रि को जियास्दे (रोटेमिया) हो इसे 
स्वायानता प्राप्त हो रई। द्िटादी यूदियन डक के स्थान पर जिवास्वे के पर 
4३३३९ अं ३स; इृठा, शत प्रौर सफेद--का ध्वज फहराया सदा हटादिज 
के बारिय युवराज चात्ड न २१६ दे सम्बन्धी 
राष्ट्रपि बात बता ५0५. नि रत्ता के दस्तावस्ण डस्दर्पी 
हद हे 7 बनाता दोर प्रदान मन्दी रॉदर्ड मुगादे को प्रस्तुत किए? * रउा लय 
वीनता दे इन हस्ठदररत मम्रारोट में देशों के 

“दा के इन हह्ठाविरय समारोह में लयनय सी बस >याएम्कत 
कई रीय प्रडिनिधि उपस्थित ये । 25022 कक 
स्वावीबदा सम्दन्ध कपल १ संगमंग हजार र* डै४१५- 
सो सार व वी मम्रारोड में लगनग 40 दे स्किन, 9८ पाप मरे 
पर गज समारोह < दाद 27 ढोवें दारी पई अमन 4 विपापसरे २ 
“पुर का मद जज उठा । इत समारोहों में दिदाती कीट कद ध्ड 
परसराप्री का ध रे सरेंडर (करों के जा 

7 दुद्दर अम्सिश्सणु का इडेई ्र 
लिशगहेल लय था । कल तक के | छटेई हु 

तेकिय गा है दो शस्दों की सन्दि मे बनते विदाररे किला चर 
राजफती है, ५८ 
' ४ का जाम साह्यद सह बे च्ब्प्ह 
साब्ीनता समासेड़ पे हैआ की: 
्चि न में उसी प्रसट ० 
४ पचिन जर्मनी, क्रॉस, सोवियत हट 
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भारतीय प्रधान मन्‍्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी को जिवाब्बे में जी सम्मान प्राप्त हुआ 
उतना शायद ही किसी भौर देश के नेता को मिला होगा । प्रधान मन्त्री श्रीमती 
गाँधी ने भविष्य में भी जियाज्वे को पूर्ण सहायता का आ्राश्वासन रॉबर्ट मुगावे को 
दिलाया | स्वयं सुगाबे ने माना कि उनके स्वाघीनता संग्राम में भारतीय नेताप्नों 
भोर उनके विचारों ने जो भूमिका निभाई है वह हमारी घरोहर है। श्रीमती गाँवी 
ने अपने साल्सबरी प्रवास के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक से 
50 मिनट तक परस्पर सम्बन्धों पर बातचीत की । दीनों नेताओ्रो की यह पहली 
मुलाकात थी । चीन के विदेश मन्त्री हुप्राडः हुआ से भी श्रीमती गाँधी ने विचारो का 
श्रादान-प्रदान किया । इन दो महत्त्वपूर्ण पड़ौसी नेतान्रों से श्रीमती गांधी की वार्ता 
बेशक मतभेदों को पाटने में सहायक होगी । समाजवादी देशों में केवल सोवियत संघ 
मे ही समारोह में भाग लिया । 
स्वाघीन जिबाब्वे को सभी बड़े देशों ने मान्यता प्रदान कर दी है। प्रमेरिका 

और जापान ने नवस्वाधीन देश को 20-20 लाख डॉलर की सहायता की घोषणा 
की । भारत, सोवियत संघ, पश्चिम जमंनी, ब्रिटेन भ्रादि देशों ने भी उसके विकास" 
कार्यों मे भरपूर सहायता का भ्राश्वासन दिया है। जिबाब्बे में बहुसंश्यक कालों के 
शासन के बाद नामीबिया भ्रौर दक्षिण अ्रफ्रीका के बहुसख्यको को शीघ्र स्वाघीनता 
की श्राशा बेंधी है | 'स्वापो” के अध्यक्ष सम नुजोमा ने, जो जिबाब्वे के स्वाधीनता 
समारोह में भांग लेने के लिए साल्सवरी पहुँचे थे, ग्राशा व्यक्त की है कि इस वर्षे 
किसी समय वह भी प्राजादी की उम्मीद कर सकते है संयुक्तराप्ट्र की देखरेस में 
इस साल वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं । दिलचस्प बात यह है कि यद्यपि ब्रिटेन में 

लैंकास्टर हाउस में स्वाधीनता समभौते के तीन महीने के लम्बे दौर में भूतपूर्व 

प्रधान मनन्‍्त्री इयान स्मिथ ने भाग लिया था लेकिन स्वाधीनता समारोह में वह 

उपस्थित नही थे--एक समाचार के भनुसार वह दक्षिख प्रफ्रीका में थे । 

नवस्वाधीन जिबाब्वे के समक्ष कई तरह की समस्याएँ हैं । इस समय सभी 

महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों मे गोरो का भी प्रभाव है । बहुराष्ट्रीय निगमे भी बहाँ पर काफी 

संख्या में हैं भोर निजी पूंजी कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में लगी हुई हैं | यद्यपि प्रधान मन्‍त्री 

रॉबटे मुगावे समाजवादी विचारधारा के हैं तथाषि बह एक साथ सभी उद्योगों का 

समाजीकरण, राष्ट्रीयकरएण झथवा पफ्रोकीकरण करने की नही सोच सकते । इससे 

उत्पन्न खतरे काँगो के पैट्रिस लुबुदा के समय भ्रन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ के सामने प्रा चुके 

है । शायद इसी से सबक सीख कर मोजाँबिक के घुर माक्सेवादी समोरा मिशेल भी 

निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण नही कर भके | रॉबर्ट मुगाबे का यह वक्तव्य कि सभी 

लोगों को एक साथ मिलकर देश का विक्रास करना है शायद इस सोच की दिशा 

की भोर संकेत है । पिछले 6 वर्ष के छापामार युद्ध में देश की प्रथ॑-व्यवस्था पर 

खासा प्रभाव पड़ा था । 
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न्तर्राष्ट्रीप राजनीति में समकालीन प्रवृत्तियाँ 

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर जिस युग का सूत्रपात हुआ उसमें भन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति के व्यवहार-सक्षेत्र के प्रनेक् 'नूतन क्षितिज' उभरे है, प्रभुत्व-क्षेत्र बदल गए है, 
नवीन प्रवृत्तियों प्रौर सिद्धान्तों का प्रादुर्भाव हुप्रा है, ग्रन्तर्राष्ट्रीय जगतु को नवीन 
समस्माप्नों का सामना करना पड़ रहा है, विदेश नीतियों के स्वरूप बदलते जा रहे 
हैं-संक्षेप मे विश्व राजनीति का ताना-बाता महान्‌ परिवतेनों के दौर से गुजर चुका 
है भ्रौर गुजरता जा रहा है | पहले हम कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों का प्रवलोकन करेगै--- 

, युद्ध के भय की तीद्तता-द्वितीय महायुद्ध के प्रन्त मे प्राश्विक हथियारों 
के प्रयोग ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था कायम रखने की दिशा में एक नए 
तत्त्व का समावेश कर दिया है | वह तत्त्व है-युद्ध के भय की तीब्रता (॥7धाभं78 
4607 ए था) । भाज प्राणविक शक्ति-प्रम्पन्न राष्ट्रो में प्रत्यक्ष युद्ध को रोकने की 
श्रावश्यकता किसी भी समय से अधिक अ्रनुभव की जा रही है । यह समझा जाने 
लगा है कि ऐसा कोई भी युद्ध समूची भत्तर्राप्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए एके 
भयावह चुनोती है । 

2- राज्य-व्यवस्था फा विश्वव्यापी बनाना--राज्य-व्यवस्था पूर्ण रूप से 
विश्व-ब्यापी बन चुकी हे। झाज विश्व का लगभग प्रत्येक राज्य प्रन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीतिक व्यवस्था का सदस्य है श्ौर इस बात का व्यवस्था के प्रस्तित्व पर प्रभाव 
पड़ा हैं । यद्यपि दो सर्वोच्च महाशक्तियाँ एक-दूसरे पर विश्व-प्रमुत्व के श्रयत्तों का 
प्रारोध लगाती हैं, तथापि यह स्पष्ट हो चुका है कि किसी एक शक्ित द्वारा विश्व- 
साम्राज्य का यह भय यथार्थ न होकर काल्पनिक है । 

3. क्षेत्रीय प्रभुत्व फी चुनोतो में उभार--झाधुनिक परिस्थितियों में विश्व 
साम्राज्य का भय भन्‍्तर्राप्ट्रीय राजनी तिक व्यवस्था के प्रस्तित्व के लिए कोई वास्तविक 
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चुनोती नहीं रह गया है ! हाँ, क्षेत्रीय साआ्रा्य का भय ग्रवश्य विद्यमान है और 
प्रमेक राज्यों की नीतियों को सक्रिय चनाए हुए है। यही कारण है कि प्राज के यूग 
में क्षेत्रीय युद्ध (१९8072। ए/४ध5) सामान्य बन गए हैं । राज्यों मैं क्षेत्रीय हितो के 
लिए युद्ध होते रहते हैं। विलियम कीपलिन के भनुमार समकालीन श्रन्तर्राष्ट्रीय 
राजमीतिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए महाशवितयों से मुख्य रूप से तीन 
प्रकार की महत्त्वपुर्णे भूमिका निभायी है - 

(क) जिन क्षेत्रों में उनके झपने हित हैं, वहाँ वे स्वयं स्थायित्व कायम रखने 
का प्रयत्त करते हैं 

(ख) कुछ क्षेत्रों मे वे संघर्ष भौर क्षेत्रीय साम्राज्य को रोकने में परस्पर 
सहयोग करते हैं । 

(ग) छुछ क्षेत्रों मे वे विरोधी पक्षों को ध्रम्थंत देकर एक हुसरे के साथ 
प्रतियोगिता करते हैं । उदाहरणायं, पश्चिमी एशिया में संयुक्त राज्य 
भ्रमेरिका इजरायल का पुपष्ठ-पोपण करता है तो सोवियत संघ भ्रव 
राष्ट्रों का । 

4 सुरक्षा संगठनों फो तकनीक का विकास--वत्तमान प्रत्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक 
व्यवस्था में यह भी एक सामान्य वात हो गई है कि महाशक्तियाँ युद्ध घिड़ने से पहले 
ही बहुधा क्षेत्रीय मामलों में उलक जाती हैं । द्वितीय महायुद्धीत्तर थुग में 'क्षेत्रीय 
सुरक्षा संगठनों? (२९६४४009] 50०प्रत9 07272 8075) की तकनीक का विकास 
हुआ है जो बहुत कुछ क्षेत्रीय गठबन्धनों जैसी दिखाई देती है। संयुक्त राज्य अमेरिका 
में नाटो, केन्द्रीय सन्धि संगठन, प्रमेरिकी राज्य-संगठन, ऐंजुस परिपद्‌ जैसे क्षेत्रीय 
सुरक्षा संगठनों की स्थापना की है तो दूसरी शोर सोवियत संघ ने वारसा पैबट का 
गठन किया है । 

5, क्षेत्रीय राजनीति में हस्तक्षेपवादी मोति--महांशक्तियां ग्रहयुद्धों में भाग 

लेकर भी क्षेत्रीय राजनीति में हस्तक्षेप करती रही हैं । रूत भ्ौर प्रमेरिका दोनों ही 
महाशकितियों ने ग्रहयुद्ध मे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किए हैं। उन क्षेत्रों में जहाँ महाशवितरयों 
मे महसूस किया कि किसी एक महाशक्ति का वहाँ श्रपना विशिष्ट हित है, हस्तक्षेप 
एकपक्षीय रहा है। उदाहरणाथं, पश्चिमी गोलादध के किसी भी राज्य में घरेलू 
श्रव्यवस्था की दशा में भ्रकेले संयुक्त राज्य ध्मेरिका का हस्तक्षेप सामान्यतः पर्याप्त 
समझा जाता रहा है । पूर्वी यूरोपीय राज्यों में सोवियत संघ के विशेष हित हैं, प्रतः 
इन राज्यों में घरेलू भ्रव्यवस्था के प्रति यह विशेष रूप से चौकज्ना रहता है| सम्मवत्तः 
दोनों महाशवितयों में इस बात की सहमति हो गई है कि अपने-अपने हित-क्षत्रों में 
यदि घरेल राजनीतिक भ्रस्थिरता की चुनौती प्रस्तुत हो तो श्रकेली महाशवित उस 
चनौती से निवद से, चाहे दिखाने के लिए दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे 
के विरुद्ध वक्‍तव्प दें । इस अ्रक्रार जहाँ पश्चिमी गोलाद् प्रकेले संयुक्त राज्य श्रमेरिका 
के लिए छोड़ दिया गया है वहाँ पूर्वी यूरोप में सोवियत्त संघ के लिए छूट है । 
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6, विश्वव्यापो चोकसो की व्यवस्या--क्षेत्रीय साम्राज्यों को रोकने के लिए 
संयुवत राज्य प्रमेरिका और सोवियत रूस दोनों ने विश्वव्यापी चौकेसी की व्यवस्था 
(एरशडब्गं इप्राएटा४0००) भपनाई है । महाशक्तियाँ इस बात पर हृष्दि रखती 
हैँ कि क्षेत्र-विशेष में किसी महाशवित द्वारा चुनोती प्रस्तुत की गई है या किसी भन्य 
राज्य द्वारा । जब चुनौती किसी महाशक्ति की श्रोर से नहीं पाती तो दोनो ही 
महाशकितियाँ संयुक्त राष्ट्रसंघ के माध्यम से प्रथवा पर्दे के पीछे की क्रुंटनीति से प्रायः 
परस्पर सहयोग करठी हैं। जहां चुनोदों दोनो मे से किसी एक महाशवित द्वारा 
प्रस्तुत होती है, वहाँ प्राय: भ्रवरोष (06०0]00८) की स्थिति पैदा हो जाती है 
बलिन, वियतनाम भादि के सन्दर्म मे इस प्रकार की भ्रवरोधपूर्णा स्थितियां उत्पन्न हो 
चुकी हैं। प्रन्य राज्यों द्वारा क्षेत्रीय प्रमुत्व के प्रयत्नों को रोकने में रूस-अमेरिकी 
सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ ने एक महत्त्वपूर्ण संस्थात्मक भ्राघार-स्थल का काम 
किया है । दोनो महाशक्षितियों ने किसी युद्ध-विराम को लागू करने के लिए हर बार 
महासचिव के सद-प्रयासो का स्वागत किया है । साइप्रस, मध्य-पूर्व झौर भारत-पाक 
सधरपों मे ऐसा हो चुका है । 

7. निःशस्त्रीकरए। एक भ्धिक संयत प्रतिमान की दिशा सें--समकालीन 
विश्व भें दो महायुद्धों के बीच की प्वधि की तुलना में नि.शस्त्रीकरण ने एक ग्रधिक 
सयत्त प्रतिमान (# ॥076 प०तल7० एथ८८) का भ्रनुस्तरण किया है | द्वितीय 
महायुद्धोत्तर युग में इस पर भ्रधिक बल दिया जाने लगा है। प्रधिकाश समकालीन 
निर्णयकर्त्ता नि.शस्त्रीकरण की ऐसा साधन या उपाय मानते लगे हैं जो युद्ध के खतरे 
को कम करता है । महाशक्तियों ले श्रपन्ती रण-नीतियाँ भौर व्यूह-रचनाग्रो को उग्र 
बनाने की नीति का झनुसरण किया है, लेकिन प्रत्यक्षतः एक दूसरे से संघर्ष की 
स्थिति की सर्देव ढाला है | यह स्थिति वर्तमान भन्तर्राप्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था 

कामम रखने मे सहायक हुई है । 

8. विवाद क्षेत्रों का विभाजन--उन विवाद क्षेत्रों की सख्या श्रौर विविधता 
बढ़ती जा रही है जिन पर राज्य परस्पर सोदेबाजी करते है। पुरातन युग में राज्य 
मुख्यतः उस क्षेत्र के नियन्त्रण पर सौदेवाजी करते थे जो उनकी भौगौलिक सुरक्षा से 
सम्बन्धित होता था, किस्तु झ्लाधुनिक राज्य एक-दूसरे से व्यापक झौर विविध विवाद- 
क्षेत्रों पर सौदेवाजी करते हैं जिनमे से भ्नेक का प्रादेशिक नियन्धण जैसे प्रश्नों से 
कोई सम्बन्ध नहीं होता । उदाहरणार्थे, राज्यों के बीच प्रन्तसेरकारी संगठनों के 
निर्माण श्र गतिविधि, श्राधिक विकास को नीतियाँ, श्राथिक श्रौर सामाजिक 
परिस्थितियों से उत्पन्न समस्याप्रो का प्रन्तर्साप्ट्रीय ढाँचे मे समाधान आदि प्रश्नों पर 
सौदेवाजी होती है, यहां तक कि कुछ राज्यों की झ्रान्तरिक सामाजिक नीतियों (जैसे 
दक्षिण झफ्कीका में रंगभेद नीति) पर भी राज्यों के मध्य सौदेबाजी होती है । जो 
प्रश्न प्रादेशिक नियन्त्रण झौर राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित हैं उन पर सौदेबाजी की 
स्थितियाँ भ्रधिक पेचीदा बन जाती हैं । उदाहरणार्थ गरटनीति के सम्बन्ध में कोई 
समभोौता केवल किन्ही प्रादेशिक लक्ष्यों के सम्बन्ध में ही नहीं किया जाता था किसी 
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समभीते का उद्देश्य फेवल इतना ही नहीं होता हि एक राज्य या राज्यों के गूद 
विधेध के विरद्ध सुरक्षा की जानी है, बल्कि उस समभौते में प्रौर भी व्यापक हिल- 
प्रश्न सन्निहित होते हैं। नाटो, सीटो, वारसा पट पझ्ादि संगठन केवल प्रादेशिक 
मिमस्त्रण भोर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे प्रश्नों तक सीमित नहीं हैं वहिक ऐसी 
प्रतिबद्धताप्रों में बंधे हुए हैं. जिनसे प्रमेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं जमे 
विद्देशी सेनाप्रों की तैनाती, प्रशासकीय कमंचारियों की मियुक्ति, प्राघार-स्यलों की 
स्थिति, संगठन-सदस्यों के समर्थकों का भ्रावटन प्रादि । राष्ट्रीय सुरक्षा की राजनीति 
से शस्त्र-नियन्त्रण ध्रौर निःशस्प्रीकरए जैता विवाद-क्षेत्र या मसला उत्पन्न होता है 
झौर भाज 20वीं शताब्दी की विदेश-नीति में यह मामला प्रधिकाधिक 
विवादास्पद बनता जा रहा है। प्रस्तसंरकारी संगठनों के विकास से भी विवाद-स्षेत्रों 
की संख्या में बरृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, इन संगठनों की राजनीति के प्रश्न, 
जिनमें सॉँविधातिक परिवर्तन, परदाधिक्रारियों के चुताव, बजट सम्बन्धी प्रावंटन, 
संगठनों में राज्यों की स्थिति प्रादि शामिल हैं, राज्यों की विदेश नीति के नए विवाद- 
छेंत्र बन गए हैं। इसके भतिरिक्त भन्तसंरकारी सगठन व मानवाधिकारों, साम्यवाद 
बनाम पूंजीवाद, उपनिवेशवाद बनाम उपनिवेशवाद-विरोधी प्रादि समस्याप्रों पर 
मौखिक संघर्ष का रंगमंच प्रदान करते हैं ! 

9. विचारधाराधों का परिवत्तित रुप-वर्तमान प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
विध्यरधाराध्ों का कठोर स्वरूप सचीता होता जा रहा है तथा परिवर्तित हो रहा 
है | इसके भनेक पक्ष हैं एक भ्ोर साम्यवाद तथा पूंजीवाद --इन दो परम्परागत 
और परस्पर विरोधी विचारधाराओं में संघर्ष शिथिल पड़ रहा है प्रौर रूस तथा 
अमेरिका सहग्नस्तित्व की बात करने लगे हैं, तो इूसरी झोर एक ही विचारधारा के 
बीच विभाजन की खाई चोड़ी हो रही है श्र चीन तथा रूस एक-दूसरे को शत्रुता 
क्री दृष्टि से देख रहे हैं । 

0. बहुकेन्भवाद की शोर प्रवृत्ति--वतंमान भन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगद॑ 
बहुकेन्द्रवाद ([20#०क7प४7) की भोर उन्मुख है । प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की भाषा 
में द्वि-प्रूवीयता (अऑएणणश्यो३) का अर्थ है विश्व का दो शक्ति-गुटों या केद्धो में 
विभाजन हो जाना भौर बहुके द्धकवांद का भर्थ है शक्ति के प्रनेक केन्दों का उदय हों 
जाना ॥ द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त संयुक्तराज्य श्रमेरिका प्रौर सोवियत रूस के 
नेतृत्व मे दो शक्ति-गुठों का तेजी से उदय हुम्ना, पर 960 के भाते-पग्ाते यह 
ढि-प्र्वीयता शिथिल पड़ने लगी प्रौर विश्व श्ने:-शर्ने: बहुकेन्द्रवाद की प्रोर प्रग्नसर 
होने लगा । सबसे पहले द्वि-प्र्‌ वीयता को राष्ट्रीयता ने चुनौती दी । एशिया भौर 
अफ्रीका के नवजांगरण के फल्नस्वरूप दोनों गुटों से प्रथक्‌ रहने की नीतियों को 
अपनाने से द्विकेन्द्रित व्यवस्था और अधिक शिथिल हो गई । इनमे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
भूमिका भारत ने श्रदा की । इसके श्रतिरिक्त पश्चिमी यूरोप की शक्तियों ने अपने 
आधिक पुनविर्माएं द्वारा स्वयं को पुतः शक्ति-सम्पन्न बनाकर यह निश्चय किया कि 
अब वे अमेरिका के पिछलग्यू बनकर नही रहेगे । विशेषकर फ्राँस ने स्वर्गीय जबरल 


नेतृत की दि कीय ८ को विश्येष पहुँचाया ; इस 
वयक्स्था को प्र प्यक्ष रूप मे इस बात भी आपात पहुँचा कि अषु श्रायुकों 
! एकापिकार अमेरिका पौर रूए के ६, ते से लिसकने लेगा तथ / फ्रांस भरी 
चीन भरी भर सम्फत बक ॥ए। नकोदित प्रन्तः _वत्था की हुपरेस, 
यदि पुस्पष्ट पर चुनिश्चित नहीं है, क्या गे गु थान पर: 
अधिक शक्ित कै गें का स्पष्ट रूप से ग्राहै। गे हाशकितियों, 
प्रमेररि: एशिया भें गै गी ना सम्भव 
नहीं है। 
उस्तुत: बे मान अर उ्ट्रीय व्य हुकेन्दीय है सः पूजीकादी, 
पाम्यवाद) गुट, ते त्थतावा गुट ही नहीं है ह्कि अन्य राष्ट्र गैर उक्त राष्ट्रस 
सम्मित्तित हैं। प्राज गे ग्रन्तराष्ट्रीय राजनीति है है ते प्र 
कमजोर है कमजोर राष्ट्र की थे भी अपना महत्त्व है । मध्यप्व मे 
इजराइव और ज् जय भी) श। ऐऐः है जो अपने रवैये 
परिवर्तन दर? ?] सम्प- पूर्ण भ्रन्त ष्ट्रीय राजनीति |) महाश्क्तियों रेस्परिक संबंधों 
को भेकभोर ते है कि पुलन की) ऐतिहासिक ! के आज विज्येष 
महत्त्व न है गया ॥२ पुरक्षा ब्य की जिहारिक प्रत 
होने कमी है 
मनन देशों के स्तरों मे परिवत्ेत-.. राष्ट्र राजनीति प्राज गूरोवी: 
देशों की राजनीति टी नही रह गई है । एशिय, गे पवजागरर 
अन्तराण्ट्रीय राजनीति # नए महत्व, नए सम्बन्ध ए प्रभाव का सूचः 
शाज प्र शियाई राष्ट्रों का भाग्य पाआज्यवादी २ ट्रों नेंधा हुआ नही है, 
वे ये भ्रपनी स्वतन्त विदेश-नीति 7 अयोग करने सगे है प्रयुक्त राष्ट्रसंप 
मै की आवाज पेक्षा करना किसी भी सहाशक्तित के कि हे है। इन 
पष्ट्ों के िर; के आधुनिक राजनीति वर भारी प्रभाव है । भारत भौर 
चीत नई 'हाशक्तियों के उदित हो रहे है ॥)२ अनुरूप 
थे बोह भाव डाल रहे हैं। भारत एग्रिया त्र का गढ़ 
पे कत प्रादेशि: री, सैन्यवार्द 
गा देशिक' 'सवादी, ही तथा कुटिल' नीति 


तथ। रा ड़ी 
हे की सभी सोकतार्त्रिक भहाशक्तियों के लिए चुनोवी है । प्राकिस्तान सैनिक 
शाह के अधीन अपने है। हाथो अपने कैसे २२ ऊल्हाड़ी मार कर विस्गग्डिति हो 
दफा है 


2. विश्व: सेस्था के परिवत्तित पैश--.विश्व- था, संयुः राष्ट्रसंघ्र के 
ति संतार । पटरी का हद गैस आज उ प्णाहपद नही है जितना इस सत्य; 
” समय अपक्षितत पा । भपिकात प्ट्र इसके सिद्धान्तों चित 

स्फ्स्े निष्ठावान नही है भर क्षा प्रि थक्तिये के हाथों सिलीना 
है या ते राष्ट्रसंक ने सफलता को मामलों ॥ गत को 8 नमें 
नहागक्तिय) से इस्े रएं सहयोग मिला जन छोटे घर विवादों 
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में जिनसे महाशक्तियाँ प्रत्यक्षतः सम्बन्धित नही थी श्रौर जिनमें उनके हितों की 
टकराहट नही थी । भतः श्रव अधिकांश देशो मे यह हृष्टिकोश वल पकड़ने लगा है 
कि संयुक्त राध्ट्रसंघ ईमानदारी से भ्रपनी भूमिका निभाने में सक्षम नहीं है। संयुक्त 
राध्ट्रसंघ के प्रति सदृभावना और सक्रिय सहयोग की अपेक्षा राष्ट्रों का उदासीन रुख 
प्रस्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत्‌ में चिन्ता का विषय है । 

3, भध्यपूर्व झ्रौर सुदुरप्‌र्व की विशिष्ट स्थिति-महायुद्ध के उपरान्त एशिया 
के दो प्रदेश मध्यपूर्व भौर सुदूरपूर्व भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्वन्धों के क्षेत्र मे मिरन्तर विशेष 
महत्त्व प्राप्त करते गए श्र ग्राज भी ये विश्व के प्रधान संकट-स्थल बने हुए हैं। 
मध्यपूर्व तेल के वृहत्‌ भण्डारों के कारण भन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का भ्राकपंण केन्द्र है 
तो भारत भौर लाल चीन के उदय ने सुदूरपूर्व को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रदेशों की 
श्रेणी मे ला खड़ा किया है । वास्तव मे श्राज एशिया विश्व-राजनीति का तूफानी 
केन्द्र बन चुका है। 

4. साम्राज्यवाद का बदलता हुआ स्वरूप--अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की एक 
मई विस्फोटक प्रवृत्ति यह है कि प्ताम्राज्यवाद के नए परिवेश मे उभरने के श्रासार 
नजर आरा रहे है| प्रादेशिक साम्राज्यवाद तो पतनोन्मुख है, लेकिन श्राधिक भौर 
राजनीतिक साम्राज्यवाद पैर पसारने के लिए प्रयत्वशील है। प्रफ्रीका इस नए 
साम्राज्यवाद का विशेष स्थल है, लेकिन भफ्रीकी जनता श्रत्व जाग उठी है श्रौर 
विभिन्न प्रकार से साम्राज्यवादो के विरुद्ध मोर्चा ले रही है । उस सघर्ष ने जहाँ एक 
श्रोर जन-प्रान्दो लनों का रूप ले लिया है, वही दूसरी भ्ोर बुद्धिजी वियो का भ्रान्दोलम 
भी इस मुक्ति-संघर्ष को तीब्र भर स्थाई बनाने के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है 
श्र बीड्धिक तथा वैचारिक स्तर पर नई दुनिया का सूत्रपात कर रहा है। यह एक 
शुभ लक्षण है । 

5, गुठ-निरपेक्ष देशों की उत्तरोत्तर बढ़ती भूमिका--गुट-निरपेक्षता 
श्रान्दोलन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इतना प्रभावी होता जा रहा है कि महाशक्तियों 
और विश्व के पूंजीवादी तथा साम्यवादी शिविरों द्वारा ग्रुट-निरपेक्ष देशों की स्‍्रावाज 

को झब दबाया नहीं जा सकता । सन्‌ 396 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन के बाद 
गुट-निरपेक्षता झान्दोलन को उल्लेखनीय सफताएंँ प्राप्त हुई हैं। विश्व-शान्ति कायम 
रखने भ्ौर विश्व-युद्ध तथा स्थानीय संघर्ष रोकने में गुट-निरपेक्षता ने सैद्धान्तिक एवं 
स्थानीय सहयोग प्रदान किया है । साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद श्रौर जातिवाद के 
विरुद्ध संघर्ष मे यहू निरन्तर श्रग्मिम पक्ति मे रहा है । इसने विश्व के प्रमुख भ्राथिक 
प्रश्नों की शोर ध्यान झ्ाकपित किया है भौर न्याय एव समानता के स्तर पर भाधारित 
नव-प्राथिक समाज की स्थापना में रचनात्मक योग दिया है। गुट-निरपेक्ष देशों की 
निरन्तरता वढ़ती हुई संख्या गृूठ-निरपेक्षता की लोकप्रियता का प्रमारा है। सितम्बर, 
96 के बैलग्रेड गुट-निरपेक्ष प्रथम शिखर सम्मेलन में केवल 25 देशों ने भाग 
लिया था, सन्‌ 4973 के भल्जी रिया सम्मेलन में 76 देशों ने भाग लिया श्रौर 
अगस्त, 976 के कोलम्बो सम्मेलन में मालद्वीप नियुट राष्ट्र संगठन का 86वाँ 
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सदस्य-देश बना ग्रौर सितम्बर, !979 के हवाना सम्मेलन में गृट-निरपेक्ष श्रान्दोलन 
के सदस्यों की संख्या 94 हो गई ॥ 

6. सम्प्रभु राज्यों फी संस्था में बृद्धि--द्वितीय महायुद्ध के उपदन्त 
उपनिवेशवाद के लौप से कारण सम्प्रमु राज्यों की संख्या में भ्रभूतपूर्व वृद्धि हुई। 
जहाँ सन्‌ 955 में संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्यों की सख्या केवल 5 थी, वहाँ कक 
यह 450 है। सम्प्रभु राज्यों की सख्या में इस प्रभूतपूर्वे वृद्धि के फलस्वरूप विश्व- 
राजनीति का स्वरूप बहुत कुछ रूपास्तरित हो गया है भौर विभिन्न राण्यो के स्तरों 
तथा स्थितियों में तेजी से परिवर्तन भरा रहा है। श्रफ़ शियाई राष्ट्रों की श्रावाज 
विश्व संस्था में प्राज श्रधिक प्रभावी है । 

श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ नवीनतम विवाद भौर घटना-चक्र 

प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटना-वक्त एक झविराम प्रवाहमान सरिता की 
भाँति है जिसमें नित नए परिवतेनों के छोटे-मोटे बुलबुले उठते-गिरते रहते हैं, 
परिवर्तेनों की लहरें हिलोरें भारती रहती है । कुछ परिवर्तन भपेक्षाकृत शास्त प्रकृति 
के होते हैं तो कुछ काफी उग्र श्रोर विस्फोटक ॥ प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न 
सैद्धाम्तिक श्रौर व्यावहारिक पहलुओं, महाशबितयों की विदेश-नी ति, संयुवत राष्ट्रसंघ, 
निःशस्त्रीकरण, शीतयुद्ध आदि का विस्तार से उल्लेख श्रन्यत्र किया जा चुका है । 
यहाँ हम भन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के झन्य उल्लेखनीय पहलुभों, अभिनव घटना-चक्रों 
तथा हृष्टिकोणों को प्रस्तुत करेंगे । 

() सेशेल्स की ब्रिटिश साम्राज्यवाद से सुक्ति 

28 जूब की भाघी रात को सेशेल्स द्वीपसभूह 60 वर्षों के ब्रितानी प्राधिपत्य 
से मुक्त हो गया | सेशेल्स के सबसे वड़े द्वीप माहे (जहाँ सेशेल्स की कुल प्राबादी 
का 90 प्रतिशत भाग बसा हुभ्ना है) में शाजधानी विक्‍्टो रिया के राष्ट्रीय स्टेडियम में 
सेशेल्स की लगभग समूची जनसंख्या (65 हजार) इस ऐतिहासिक भ्रवसर पर 
एकत्रित हुईं। रानी एलिजाबेथ के प्रतिनिधि ग्लोस्टर के ड्यूक ने सेशेल्स के 

36 वर्षीय राष्ट्रपति जेम्स पंचम को नए संविधान के कागजाव सॉपकर स्वतन्त्रता 
समारोह को प्नन्तिम रूप दिया। सेशेल्स, जो श्रव राष्ट्रमण्डल का 35वाँ सदस्य है, 
के नए राष्ट्रपति ने श्रपने भाषण में गुट-निरपेक्ष नीति को भपनामै का वचत दिया | 
जैम्स पंचम ने कहा कि हमारा देश एक भ्रशान्त दुनिया में झपनी स्वतन्त्रता प्राप्त 
कर रहा है । ऐसी स्थिति में सारी दुनिया को मेरा यह सन्देश है कि हमारे तथ 
सुरक्षा की हृष्टि से कितने ही कमजोर क्यों न हो तथा हमारी श्राथिक स्थिति भ्रभी 
भले ही ठीक न हो पर संयुक्षत सेशेल्स को कभी पराजित नहीं किया जा सकेगा । 
श्रीमती इन्दिरा मोंघी ने नव-स्वतन्त्र राष्ट्र के नेताओं और जनता को प्रपने 
बधाई सन्देश में कहा कि “भारत शोर सेशेल्स के श्रगेक ऐतिहासिक सम्बन्ध धथा 
चमान स्मृतियाँ हैं। हिन्द महासागर के इरद-गिर्द के सभी देश अपने श्षत्र को शास्ति 


कल बनाना चाहते हैं। हम इस उद्देश्य को प्राप्त करते के लिए मिलकर काम 
करेंगे [? 
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(2) श्रफ्कोका में बदलती शासम-प्रणाली 
एशिया श्रौर भ्रफ्तीका महाद्वीप राजनीति भ्रौर प्रशासद के प्रयोग में प्रस्थिर 
रहे हैं। प्रफीका श्राज भी राजनीतिक भ्रस्थिरता का शिकार है। जनवरी, 977 के 
दिनमान मे प्रफ़ीका में बदलतो शासन-प्रणाणियों का सक्षिप्त विवरण दिया गया है 
जो हमें श्रफ़ीका की राजनीतिक और शासनिक स्थिति का अच्छा ग्राभास देता है-- 


4 दिसम्बर, 976 की मध्य श्रफ़ीकी गशातन्त्र द्वारा राजशाही की घोषणा 
से केवल प्रफ्रीको देशों में ही नही विश्व के श्रत्य देशो में भी पयोप्त प्रतिक्रिया हुईं 
है । इस घोषणा के भ्रनुसार जीन बेदेल बोकासा देश के सम्राट्‌ होगे । सम्राट बनने 
से पूर्व बोकासा देश के राष्ट्रवति, प्रधान मस्त्री श्रीर प्रतिरक्षा मन्त्री थे । सन्‌ 4972 
में उन्होंने देश के प्राजीवन राष्ट्रपति का पद ग्रह्टा किया । भ्रवः वह बौकासा से 
सलाउद्दीन अ्रहमद बोकासा हो गए हैं| ज्ञोकतन्त्र से देश को राजाशाही की प्रोर ले 
जाने का निर्णय पिछले दिनों सत्तारूढ मैधोन (काले प्रफ्रीकी आन्दोलन पार्टी) ने 
किया था। श्रभी तक श्रफ्रीकी देशो में युगांडा के ईदी प्रमीन को महत्त्वाकाँक्षी माता 
जाता रहा है लेकिन बोकासा उनसे भी एक कदम शझ्ागे निकल गए । दिलचस्प बात 
यह है कि उन्हें बधाई देने वाले लोगों मे सबसे पहले व्यक्ति प्रमीव ही थे । 

मध्य श्रफ्रीकी गझातन्त्र पर कभी फ्राँसीसियों का प्रधिकार था । पिछले दिनों 
प्रफ़ीका की एकमात्र राजशाही इथियोपिया का भ्रन्त हुआ था। प्रफ्रीकी देशों ने 
तब इस परिवर्तन को सही दिशा माना था, हालाँकि जिस तरह से सम्राट हेले 
सिलासी को सत्ता से हटाया गया था उस तरीके को श्रच्छा नही माना गया था, 
किन्तु हर देश की अपनी व्यवस्थाएँ और स्थापनाएँ होती है । उनके भ्रनुसार ही वहाँ 
का शामनतन्न्न संचालित होता है | जहाँ तक श्रफ्रीकी देशों का प्रश्न है यदि बारीकी 
से ग्रध्ययन क्रिमा जाए तो पता चलेगा कि आजाद होने के बाद इन देशो में लोकतंत्र 
और बहुत हृद तक संसदीय लोकतन्त्र की परम्पराएँही शुरू में कायम होती रही 
हैं। धीरे-धीरे एक कबीले भर दूसरे कबीले मे जब मतभेद बढते चले जाते हैं तो 
नाते टूटने लगते हैं भ्रोर इस तरह शासततन्त्र की प्रक्निया में भी परिवतंन होना 
श्रारम्भ हो जाता है। अतः इन देशों मे सैनिक क्रान्तियाँ और अ्रस्थिरता कोई 
अनहोनी बात नही है 

जामरूक नेता--कुछ नेता जो अधिक जागरूक, सतर्क श्लौर चौऊस थे, उन्होंने 
या तो देश में एकदलीय शासन प्रणाली कायम की या सविधान को अपने हितों के 
प्रनुरूप ढाल कर झ्राजीवन राष्ट्रपति या राज्याध्यक्ष का पद प्राप्त कर लिया। लेकिन 
एक राज्याध्यक्ष द्वारा अपने आपको सम्राट्‌ घोषित करने का कदम मध्य अफ्रीकी 
गणतन्त्र ने ही उठाया है । इस तरह के भी अवसर आए है कि स्वयं को आजीवन 
राष्ट्रपत्ति घोषित करने वाले नेताश्रो को केवल सत्ता से ही नहीं हटाया गया बल्कि 
उनका अन्त बड़े कठिन दौर में श्रौर श्रपने देश से बाहर हुआ । इसका उदाहरण 

घाना के राज्याध्यक्ष डॉ. क्वामे एद्रमा हैं। नाइजोरिया से पहले बिश्रफा के श्रलगाँव 
के प्रश्न पर पर्याप्त रक्तपात हुआ | इस दोर से पहले और इस दौर के बाद भी वहाँ 
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राजमीतिक प्रत्थिरता कायम रही । पहले प्रधान मन्त्री तफावा बाजेवा की हत्या 
हुई, उसके बाद कर्तल गोवोन जब सत्ता में श्राए तो जनरल ईरोसी की हत्या हुई । 
गोबोन विश्वफा लड़ाई तो लड़ गए लेकिन बाद मे जब उनकी जड़ मजबूत हं।ने लगी 
तो जिस सैनिर शासन के बल पर वह सत्ता मे भाए थे उसी सैनिक बल ने उन्हें 
सत्ता से हटा दिया । य्ुगाँडा के डॉ. भिल्टन भ्रोबोटे को भी भपने विषय मे कम अम 
नही था । लेकिन उन्ही के सेवाध्यक्ष जनरल ईदी पभ्रमीन ने उनकी झनुपस्थिति में 
सत्ता हथिया ली । युगांडा में भी स्वाधीनता के बाद राजशाही थी, लेकिन जब 
सन्‌ 966 में मिल्टन प्लोबोटे ने एडबर्ड मुतेसा से सत्ता छीनी तो उन्होंवे राजाशाही 
समाप्त कर दी। भ्रफ़ीको देशों मे यदि कहीं श्रस्थिरता दिखाई दे रही है तो वे देश 
हैं--जाँबिया, जहाँ के राष्ट्रपति केमेथ काउडा (24 भ्रक्तूवर, 964 से राष्ट्रपति) 
हैं, तन्‍जानिया, जहाँ के राष्ट्रपति जुलियस न्येरेरे (26 भ्रप्रेल, 964 से राष्ट्रपति) 
है और केन्या, जहाँ जोमो केन्यादा (2 दिसम्बर, 964 से राष्ट्रपति) सत्ता में 
है । दँदे रक्तपात के दौरे से जेयरे भी गुजरा है, लेकिन सन्‌ 966 से राष्ट्रपति 
मोबुतु के हाथ में निरन्तर शास्तव की बामडोर है। सन्‌ 970 में वह सात वर्षों 
के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे । दक्षिण भ्रफ्कीका भौर रोडेशिया दो ऐसे देश है जहाँ 
गोराशाही है । निस्सम्देह गोराशाही का प्रन्त करने की शुद्प्रात हो घुकी है लेकिन 
उसकी समाप्ति कब द्वोगी कह पाता कठिन है | स्थिरता के नाम पर मॉरिशस में भी 
2 माचे, 968 से राजनीतिक भ्रस्थिरता है । वहाँ पर ससदीय सरकार है, लेकिन 
20 दिसम्बर, 976 को जो चुनाव हुए हैं सम्भवत. वे राजनीतिक अस्थिरता का 
कारण बन सकते हैं । 
श्रासपास -मध्य प्रक्रीका गएतन्त्र का क्षेत्रफल 6,25,000 वर्ग किलोमीटर 
है। इसकी जनसल्या 2,089,000 (970 का प्रॉकड़ा) है । राजधानी बांगुई है 
जिसकी जनसस्या 3,0,793 है। !3 प्रगस्त, 960 को मध्य अफ्रीकी गरातन्न 
को स्वाधीनता प्राप्त हुई । अफ्रीका के चार फ्रांसीसी राज्यों मे मध्य श्रफ्रीका गणतंत्र 
भी एक राज्य था । जनवरी, 959 में भनन्‍्य तीन पग्रफ्रीकी फ्रांसीसी राज्यों के साथ 
मिल कर प्राथिक श्रौर तकनीकी सघ का गठन हुझ्ला। 20 सितम्बर, 960 को 
मध्य अफ्रीकी गणतन्त्र को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाया गया । पहले राष्ट्रपति 
डेविड डाको थे । जनवरी, 960 में अपने चुनाव के बाद उन्होंने सभी राजनीतिक 
पार्टियों को मंग कर दिया । जनवरी, 902 में उनका पुननिर्वाचन हुआ । चुनाथ 
मैदान में तब वह केवल एकमात्र उम्मीदवार थे। उस समय मध्य प्रफ्रीकी गणतन्भ 
चीनी गतिविधियों का मुख्य केन्द्र बना हुआ था । जनवरी, 2966 को मध्य ग्रफ्रीकी 
गणतन्त्र के सेनाध्यक्ष कर्नल जीन बेदेल वोकासा ने राष्ट्रपति डाकी को सत्ताच्युत 
कर दिया। राष्ट्रपति बोकासा ने चीन से सभी तरह के राजनयिक सम्बन्ध-विच्छेद 
कर लिए। 8 मार्च, 972 को वह देश के भ्राजीवन राष्ट्रपति बन गए । 
फ्राँस का प्रभाव--मध्य झ्रक्रीकी गखतन्त्र श्रूतपूर्व फ्रॉंसोसी उपनिवेश है | तब 
इसका नाम उबागी शारी था । यह गिनो की खाड़ी के 350 मील उत्तर-पूर्व मे 
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स्थित है । मध्य श्रफ्रीकी गएतन्‍्त्र चैंड, सूडान, काँगो, जेयरे और कंमरून से घिरा 
हुआ है | इन देशो से घिरा होने के कारण यहाँ पर विस्थापितों की संख्या भी 
काफी है--लगभग बीस हजार सूडान के भौर दो हजार काँग्रो के निवासी भी यहाँ 
रहते हैं । यहाँ की सरकारी भाषा फ्राँसीसी है लेकिन बाँडा, मबाका, जाँदे तथा 
माँदजीया बाया कबीलों के लोग साँगों बोली बोलते हैं । मध्य अ्रफ्रीकी गणतन्त्र की 
श्राय का मुख्य स्रोत हीरा है । 

(3) यूरोपीय श्राथिक समुदाय की 20वीं वर्षगाँठ, मार्च 4977 


सूरोपीय झ्राथिक समुदाय ने 25 मार्च को रोम में भ्रपनी 20वीं वर्षगांठ 
मनाई ! इस अवसर पर सभी नौ सदस्य-देशों के प्रतिनिधियों ने समुदाय की 
गतिविधियों के लेखे-जोखे के अलावा सयुक्त यूरोप की परिकल्पना पर भी विचार" 
विमर्श किया । ऐसी झाशा की गई थी कि रोम सम्मेलन में कुछ ऐसे निर्णय लिए 
जाएँगे जिनसे समुदाय की गतिविधियों को एक नई दिशा मिलेगी, जिससे समुदाय 
के देशों के पारस्परिक सम्बन्ध तो घनिष्ठ होगे ही, भन्तर्राष्ट्रीय जगतु में भी बह 
ठोस और प्रभावी झार्थिक-राजनीतिक भूमिका निभा सकेगा। किन्तु जो विज्ञप्ति 
प्रसारित की गई उसमें नया कुछ भी नही था, पुरानी नीतियों और आश्वासनों को 
ही दोहराया गया । संयुक्त यूरोप की परिकल्पना को कोई मूर्तरूप देना तो दूर रहा, 
सदस्य-देश कोई ऐसा प्रमाण देने मे भी विफल रहे जिससे यह झ्राश्वासन मिलता कि 
उनकी एकता प्रमंग है । सच तो यह है कि 20 वर्ष पहले की रोम सन्धि के लक्ष्य 
की प्रति की सम्भावना तो पहले से कम दिखाई पड़ी | 

समुदाय के सदस्य-देशों में व्याप्त राजनीतिक प्रस्थिरता के रहते उनके 
नैताश्रों से किसी ठोस निर्णय की झाशा भी नहीं की जा सकती थी । यदि यूरोपीय 
भ्राथिक समुदाय को प्रभावी बनाना है तो यह झावश्यक है कि सदस्य देशों के 
राष्ट्राध्यक्ष ऐसी सयुक्त यूरोपीय नीतियाँ तैयार करें जिनका पालन करने के लिए 
सभी सरकारें बाध्य हों ग्रौर यदि समुशय मन्त्रि-परिपद्‌ किसी समभोते पर पहुँचने 
में विफल हो तो इस दशा में न्‍्यायाद्यय में प्रपील करने का प्रावधान ही । रोम 
सम्मेलन में इस दिशा में कोई प्रयास ही नही किया गया । जापान से व्यापार सम्बन्य, 
इस्पात उद्योग को प्रोत्साहन, कच्चे माल की उपलब्धि भादि पर भी समुदाय के 
दृष्टिकोण में कोई नवीनता नहीं है । 

25 मार्च, 957 की रोम-सन्धि का एक मुख्य उद्देश्य यह था कि पश्चिमी 
यूरोप के सभी देशो को साभा बाजार में बराबर का प्रधिकार मिल्रे । 20 वर्ष बीत 
जाने पर भी इस दिशा में कोई विश्लेप प्रगति नहीं हुई है। श्राथिक रामुदाय की 
गतिविधियों में भ्रपना वर्चस्व बनाए रखने का प्रयास समुदाय के बड़े रादस्य-देश 
निरन्तर करते रहे हैं मौर झ्रव भी कर रहे हैं। रोम सम्मेलन में चार वड़ों--ब्रिटेन, 
फ्रांस, पश्चिम जर्मनी पश्रौर इटली--ने छीटे सदस्य-देशों की बात प्राय: प्रदसुनी कर 
पपने इरादों को प्रभिव्यक्ति दी । वर्तमान में स्थिति यह है कि एक यूरोप के समर्थक 
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तो बहुत है, किन्तु ऐसे यूरोप का नेतृत्व किसके हाथ में हो इसके लिए उनमे भ्रतिस्पर्दा 
बनी हुई है। जब तक यह स्थिति रहेगी, संयुक्त यूरोप की स्थापना की दिशा में 
समुदाय कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकेगा । 


(4) शिखर सम्मेलन : सात बड़ों का सिलन, मई 977 


7 श्रौर 8 मई, 977 को लन्दन में सात गैर-कम्युनिस्ट देशों का शिखर 
सम्मेलन सम्मेलन हुआ । यह सम्मेलन कई तरह से महत्त्वपूर्णो माता जाता है । पहली 
वार अमेरिका के राष्ट्रपति जिम्मी कार्दर ने श्रपने देश से बाहर जाकर किसी 
सम्मेलन में भाग लिया था | पहली बार ही कार्टर श्रौर पश्चिम जरममनी के चाँसलर 
हेल्मूट श्मिड्ट में बातचीत हुई थी । यूरोप में ही (जिनेवा) में कार्टर ने सीरिया के 
राष्ट्रपति हाफिज ग्रख्द से लम्बी वार्ता की थी और पश्चिमी एशिया की समस्या का 
जायजा लिया था। कार्टरी मुस्कान की पूरे सम्मेलन में चर्र रही । राजनीतिक 
टिप्पणीकारों का विचार है कि कार्टर की उपस्थिक्वि से सम्मेलन मे एक नई तरह 
की ताजगी थी जो पहले बहुत कम देखने-सुममे को मिला करती थी ! शायद यही 
कारण था कवि इस भ्रोथिक शिखर सम्मेलन ते जो निर्णव लिए, उन पर श्रौद्योगिक 
शौर विकासशील देशों में प्रधिक तीखी प्रतिक्रिया नही हुई। यों विकासशील देश 

ग्रधिक प्रसन्न भी नही थे । 


इस दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्य-देश थे-- श्रमेरिका 
(जिम्मी कार्टर), ब्रिटेन (जेम्स वेलेहन), पश्चिमी जमंनी (हेल्मुट श्मिड्ठ), फ्रांस 
(जिस्करार द एस्तें), जापान (फुकुदा), कनाडा (पियेरे ब्रूदो) और इटली 
(प्राद्रियोती ) । इन देशो के नेता्रो ने श्थिति का अवलोकन करते हुए महसूस किया 
कि सन्‌ 975 की अपेक्षा भ्राथिक स्थिति में न्‍्यूनाधिक सुधार ही हुम्ना है। यद्यपि 
किसी न किसी प्रकार के गम्भीर मामले हर देश के सामने रहे हैं । इस समय सबसे 
प्रमुख मुद्दा मुद्रानस्फीति की दर को कम कर रोजगार के नए क्षेत्रों को ढूंढना था। 
मुद्रा-स्फीति पर नियन्त्रण का अभिप्राय बेरोजगारी को कम करना तो है, लेकिन 
इससे उसका समूल विनाश नही हो पाएगा । यह बात भी प्ननुभव की गई कि 
सन्‌ 974 मे तेल की मूल्यवृद्धि से पश्चिमी देशों की अर्थ-व्यवस्था पर जो प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ा था वह किसी न किसी रूप में भ्रमी तक वना हुआ है श्रौर यही कारण 
है कि फालतू और कमी वाले देशों में तालमेल की बहुत प्रावश्यकता है । यह 
भ्रावश्यकता है कि विभिन्न देशो की वृद्धि भोर स्थिरता के लक्ष्यों मे परस्पर समन्वय 
बैंठाया जाए । 

मुख्य फैसले--ब्रिठेत के प्रधान मन्त्री जेम्स केलेहन ने श्राथिक शिखर सम्मेलन 
के अमुख मुद्दों का हवाला देते हुए कहा--मुद्रा-स्फीति में कटौती के प्रयास और 
अधिक रोजगार की स्थितियाँ पैदा करना; श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष में प्रतिरिक्त साधन 
जुटाना ताकि सदस्य-देशों की श्राधिक स्थिति को अच्छा बनाने की दिशा मे कार्य 
किया जा सके; बहुपक्षीय व्यापार समभीतों द्वारा व्यापार में वृद्धि करना, ऐसा होने 
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से कुछ देशों के प्रति जो 'संरक्षात्मक रवैया” अपनाया जाता रहा है उसे समाप्त किया 
जा सकेगा | ऊर्जा के संरक्षण में निश्चित प्रयास तथा ऊर्जा के नए साधनों को 
विकसित करना, परमाणु ऊर्जा की बढोत्तरी के लिए ग्रावश्यक भ्रध्ययन करना, लेकिन 
इस बात का रुपाल रखा जाएगा कि परमाणु-हथियारों के उत्पादद की होड न लग 
जाए, विकासशील देशों को सहायता देने के लिए हर सम्भव प्रयास करना, एक प्ररव 
डॉलर की एक विशेष निधि की स्थापना की गई है ताकि अतिनिर्धन देशों की सहायता 
की जाए भौर वे अपने ऋण के ब्याज का भुगतान कर सकें। इसके साथ ही इस 
गरीब देशों के उत्पादों जैसे काफी, टिन श्रादि की नियमित मुहैया करने के लिए 
समभौते भी शामिल हैं । इन समभौतों को कार्येरूप देने के लिए इन गरीब देशों की 
वित्तीय सहायता के लिए भी एक निधि की स्थापना करने का फँंसला किया गया है। 
इस बात की भी कीशिश की जाएगी कि इन उत्पादनों के निर्यात से प्राप्त होने वाली 
आय को नियमित करने की व्यवस्था की जाए। 
ऊर्जा के सम्बन्ध में भी उपयोगी कदम उठाए गए । परमाणु प्रसार के संकट 
को कम करते हुए परमाणु ऊर्घा की वृद्धि पर जोर दिया गया । इस परमाणु ऊर्जा 
के विकास का प्रर्थ गरीब देशों की सहायता करना है । सम्मेलन मे यह भी महसूस 
किया गया कि सोवियत संघ तथा ग्रन्य समाजवादी देशों के साथ सहयोग करने के 
प्रयास किए जाएँगे | यूरोपीय प्राधिक समुदाय के देशो की तरह समाजवादी देशों 
का भी एक व्यापार समुदाय है जिसे 'कामिकान” कहा जाता है। 'कामिकान! के 
देशों के साथ व्यापार बढाने पर भी जोर देने की बात उठाई गई जिसे सभी देशों 
ने स्वीकार किया । इनके अलावा सात देशों के बीच अनुभव तथा नवीन तकनीकों 
का ग्रादान-प्रदान किया जाएंगा। युवा वर्ग को अ्रधिक सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी । 
राष्ट्रपति कार्टर की मानवाधिकार सम्बन्धी नीतियों की मोदे तौर पर पुष्ठि की गई। 
मतभेद भी--प्रमुख मुद्दों की सहमति के बावजूद इन देशो के नेताओं में 
प्रसहमति के पुट भी दिखाई दिए । फ्राँस के राष्ट्रपति जिस्कार द एस्तें ने कहा कि 
ब्रेशक गरीब झौर विकासशील देशों की सहायता के लिए विशेष निधि की स्थापना 
सम्बन्धी फोप पर सहमति हो चुकी है, लेकिन इससे इन देशों का कम भला होगा । 
सन्‌ 975 से उत्तर-दक्षिण के देशों में जो संवाद चल रहा है, यदि इस वर्ष के प्रन्त 
तक वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता तो झमीर झौर गरीब देशों के बीच केवल 
शक की परतें हो मजबूत नही होगी, बल्कि परस्पर मतभेदों की साई भी चोड़ी 
होती चली जाएगी झौर इससे गरीद देशों को एक 'मनोवैश्ाविक कंटका' लगेगा। 
परमार प्रस्मों पर विधार--इस तरह का मतभेद परमाणु भस्त्रों के निर्माण 
और उनऊी बिक्री के बारे मे भी था । एक तरफ तो परमाणु घस्त्री के प्रसार पर 
रौफ लगाने झी बातें की जाती हैं दूसरी भोर उनके निर्माण्य की गति में वृद्धि हो रही 
है | कार्टेर-प्रशासन के सत्ता में भाने के वाद भ्रमेरिका ग्रौर रूस में जो 'माल्ट' वार्ता 
हुई है उते सफद नहीं कहा जा सझता। इमसे दोनों देशों के बीच 'देताँ के रम्बन्धों 
को भी प्राध्ात पहुँचा है। पभमेरिका की मानवाधिकार की परिभाषा से सो त्रियत संघ 
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क्रूद्ध हुमा है। इससे पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच जिस निकटता की बात की 
जाती रही है उसमें भी दरारें पड़ सकती हैं । यह तो स्वेबिदित है कि पश्चिम जमेंनी 
द्वारा ब्राजील को परमाणु संयंत्र दिया जाना श्रमेरिका को स्वीकार नहीं । इस विषय 
पर दोनों देशों में कहासुती हो चुकी है। माना जाता है कि जब जिम्मी कार्टर ने 
हेल्पूट श्मिदृट के सामने यह भुद्दा रखा तो श्मिडूट ते कहा कि पुराने समझौते तोड़ने 
से अत्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे उसी साख गिरेगी । केवल परमाणु समभौता ही नहीं 
टूटेगा बल्कि बहुत से ऐसे व्यापारिक प्रनुवस्थ भी टूट सकते हैं जो कई वर्ष पहले 
केवल जमंनी प्रौर ब्राजील के बीच ही नहीं प्रन्य देशों के साथ भी हुए हैं । किन्तु इस 
बात पर सहमति थी कि परमाणु ऊर्जा के विनाशकारी तरीकों पर रीक लगाने के 
लिए सभी देश मिलकर प्रयत्त करेंगे। फ्राँस द्वारा पाकिस्तान को परमाणु संयंत्र की 
जानकारी दिए जाने का भी हवाला दिया गया । इस समभौते को रद्द कराने के लिए 
भी प्रमेरिका के दवाव की भ्रालोचना क्री गई। राष्ट्रपति कार्टर ने कहा कि निस्संदेह 
सभी देश परमाणु प्रस्त्रों के प्रसार पर रोक लगाने के इच्छुक हैं लेकिन यह मसला 
बहुत ही जटिल होता जा रहा है । लिहाजा शिखर सम्मेलन ने एक समिति का गठन 
किया णो परमाणु प्रौद्योगिकी के युरक्षात्मक प्रयोग के तरीकों का श्रध्ययन करेगी । 
इसका उद्दे श्य आणविक क्षमताम्रों के प्रसार पर नियन्त्रण करना है, लेकिन उसके 
ई'घन ग्रादि के रूप में या शान्तिपुर्णों प्रयासों के लिए प्रयोग करने वाले देशों को इस्त 
तकत्रीक से वंचित करना नहीं है । यदि कहीं किसी मुद्दे पर मतभेद था तो यही 
एक मुद्दा था । 
बैसे नांटो की भृमिका के बारे में भी फ्रांस और प्रमेरिका कै तकों में सामंजस्य 
नहीं बैठा । कार्टर नाटो देशों से ग्रच्छे सम्बन्ध वनाने के इच्छुक हैं जबकि द एस्तें 
तठस्थता का रवेया ही ग्रपनाए रखना चाहते हैं । नाटो के जिन 20 देशों के नेताशों 
ने लम्दन में विचार-विमर्श किया उनमें द एस्तें उपस्थित नही थे । कार्टर ने कहा कि 
यदि नाठो देशों को सैनिक रूप में शक्तिशाली नहीं बनाया जाएगा तो वे सोवियत 
सध की बढती हुई सामरिक शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएँगे। लन्‍्दत में इम 
वार्ताओं के बाद कार्टेर ने जिनेवा में सीरिया के राष्ट्रपति हाफिज श्रमद से वार्ता की 
तो श्रन्व देता अपने-अपने देशों को लोद गए। कार्टर ने श्रसद से वार्ता के बाद 
पश्चिमी एशिया की समस्या सुलभाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि 
फिलिस्तीनियों को पृथक्‌ राज्य दिए जाने की श्रावश्यकता है । ऐसा श्रनुपान है कि 
पश्चिमी एशिया के मामले पर जिनेवा में जो वार्ता होगी तब फिलिस्तीनियों की इस 
माँग पर विचार होगा। (दिवमान, भई 977) 
(5) राष्ट्रकुल सम्मेलन, जून 977 
सात जून से पन्दह जून, 977 तक राष्ट्रकुल देशों का 2वाँ शिखर सम्मेलन 
लंदन में हुआ । 36 सदस्य-देशो मे से 34 देशों ने इसमें भाग लिया--यु्गाँडा श्रौर 
सेशेल्स उपस्थित नही हुए । ग्रुगाँडा के राष्ट्रपति ईद प्रमीन की नीतियों के कारर 
उन्हें इस सम्मेलन मे भाग लेने की अनुमति नहीं / -ई, या यों कहिए कि उन 


230 प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


निरन्तर विरोध हुप्रा भोर सेघेल्स मे जेम्स माँसिम का सस्ता पलट जाने पर सन्दन 
में रहते हुए भी वह सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए । यह परामर्श उन्हें मारिशस के 
प्रधाव मन्म्ी सर शिव्तागर रामगुलाम ने दिया। वर्तमान राष्ट्रकुल सम्मेलन इस 
हृष्दि से भी महत्त्वपूर्ं रहा कि जब 34 द्वशों के प्रघान मन्त्री भौर राष्ट्रपति लन्दन 
पहुँचे तो प्रिटेन महारानी एलिजावेथ द्वितीय की रुत्ता की रजत जयन्ती मन 
रहा था। 
उद्घाटन भाषण--इस सम्मेलन में श्राकर्पण का मुख्य केन्द्र भारत के 
प्रधान मन्त्रो मोरारजी दसाई थे । ब्रिटेन के प्रधान मन्‍्त्री जेम्स केलेहन के बाद वरिष्ठ 
सदस्य होने के कारण जाँबिया के राष्ट्रपति केनेय काउडा मे भ्रपना भाषण दिया 
ओर उसके वाद मोरारजी देसाई को पहले दिन भ्रपना भाषणा देने का श्रवसर प्रदान 
किया गया । इस राम्मेलन में सभी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर खुल कर विचार हुम्ना । 
कभी-कभी गरमागरमी भी हुई, लेकिन कुल मिलाकर वात्रवरण सद्भावना पूर्ण 
रहा | लकास्टार हाउस में हुए इस सम्मेलन के भ्पने उद्घाटन भाषण में जेंम्स 
केलेहन ने कहा कि प्ममीर भौर गरीब देशों के थीच व्याप्त खाई, दक्षिण श्रफ्रीका में 
5 लते हुए सघप प्रादि समस्याप्नों का सामूहिक बुद्धिमत्ता द्वारा समाधान करना है। 
उन्होने पेरिस में सम्पन्न उत्तर-दक्षिणा सवाद का भी उल्लेख किया जिसके श्रपेक्षित 
परिणाम प्राप्त नही किए जा सकते ये | हम हमेशा यह तो कहते हैं कि हमे परस्पर- 
निर्मर रहना चाहिए, किन्तु प्रमीरों प्रौर गरीबों के बीच खाई और दुरी बराबर 
बढती जा रही है | ससार की 65 करोड़ जनसंरुया नितान्त गरीबी में श्रपता जीवन 
बिताती है, उसकी बाविस माय 50 पाउण्ड प्रति व्यक्ति भी नहीं है। निस्‍्सदेह यह 
हमारे युग भौर हमारे नेतृत्व को बहुत बडी चुनौती है। राष्ट्रकुल के विभिन्न भागों 
से सम्बन्ध रखने थाले हम सभी देशों वो नितान्त गरीबी का जीवन व्यतीत करने 
वाले लोगों के साथ मिल बैठकर उनके उद्धार की दिशा में कार्य करना है। ब्वितानी 
प्रघान मन्‍्त्री ने सभी तरह के जातिगत भेदभावों की निन्‍दा करते हुए कहां कि दक्षिण 
श्रफ्रीका मे बहुसख्यक लोगों के शासन की स्थापना सम्बन्धी समस्यात्रों का समाधान 
ढंढना चाहिए । ब्रिटेन भ्राशा करता है कि रोडेशिया और नामीबिया की समस्या 
का समाधान शीघ्र हो जाएगा । वास्तव में सारी भ्न्तर्राप्ट्रीय मानव शक्तियाँ इन 
देशो मे बहुसंस्यक शासन की स्थापना के लिए वचनबद्ध हैं। केलेहुन के बाद केनेय 
काउडा ने महारानी एलिजाबेय की भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहां कि उन्होने 
अ्रपने कार्यों और प्रयासों द्वारा इसे ब्रितानी राष्ट्रकुल के स्थान पर जनन-राष्ट्रकुल का 
रूप दे दिया है । 
दार्शनिक दृष्िकोश--काउडा के बाद मोरारजी जब बोलते को खड़े हुए 
तो तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज उठा | उन्होंने सभी समस्याप्रों को 
मिलजुल कर सुलभाने पर जोर देते हुए कहा कि समय के साथ झौर बढ़ती हुई उम्र 
के कारण उन्होने दार्शनिक रवैया अपनाना शुरू कर दिया है । अब तो मेरी एक ही 
भार्काक्षा है कि हम प्रपनी समस्याझ्नो को सामान्य समस्याएँ समक कर उतका हल 
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ढूँढें । ऐसा करने पर ही हम किसी परिणाम पर पहुँच सकेंगे वरना हमारी समस्याएँ 
बढ़ती चली जाएँगी । राष्ट्रकुल को संयुक्त राष्ट्र का 'लघु रूप! बताते हुए उन्होंने 
कहा कि फालास्तर में यह संस्या वैचारिक मंच स्थापित करेगी जिसमें संप्तार के सभी 
विचारों को प्रतिविब्वित किया जाएगा । विचारों के इस तरह वनने भौर उन पर 
विचार होने से ही हमें शक्ति शिलिगी झौर हम लोगों में एकता और भाईचारे की 
भावना विकसित होगी | श्री देसाई ने राष्ट्रकुल की भूमिका की चर्चा करते हुए कहा 
कि विश्व-युद्ध के वाद चोकसी झौर सतकता का वातावरण वना था। उसमें हमारी 
सम्यता मे कुछ दरारें दिखने लगी थीं, हमे उन दरारो को भरना है ताकि विश्व की 
गरीबी भ्ौर विनाश से बचाया जा सके । झ्ाज अमीर झौर गरीब मिलकर रहते हैं । 
उनमें गरीबी श्रौर प्मीरी की समस्या नहीं, समस्या मानवता की है। मानवता की 
इस समस्या को हम भ्रपनी लगन शोर ईमानदारी से सुलभा सकते हैं। हमे जातिवाद, 
मसस्‍्लवाद, घर्म ग्रादि के भवरोधों भौर बन्धनो को तोड़कर एक ऐसे संवार का निर्माण 
करना चाहिए जहाँ परस्पर विश्वास और झास्था की भावना विकम्तित हो । ऐसा 
होने से हम उन्नति कर पाएँगे, नहीं तो चुनोती झौर विनाश के भ्रातंक म हम श्रपना 
समय नष्ट कर देंगे । इसके लिए प्राज की सरकार भोर प्रशासन में प्रधिक खुलापन 
श्रौर उद्दे श्यपूर्ण तौर-तरीका होता चाहिए | हमें भ्रपने कार्यों की उचित ठहराते हुए 
लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए ! यह सव काम शान्ति से ही सम्भव है भ्रौर 
निस्संदेह देर-सवेर इसमें हमें सफलता मिलेगी । 


रामफल फी कार्यहूची - प्रधान मन्‍्त्री मोरारजी देसाई के इस भाषण का 
इतना प्रभाव पड़ा कि पश्रगले सभी वक्ताओं ने उन्ही के भाषण से उद्धरण दिए। 
भ्रफ्रीकी समस्या को सुलभाने के लिए मोरारजी देताई के भाषण का सहारा लिया 
गया तो प्रमीर और गरीब देशों के बीच व्याप्त खाई को पाठने के लिए भी 
श्री देसाई के विचारों की सराहना की गई । राष्ट्रकुल के महासचिव श्रीधत रामफल 
ने सदस्य-देशों के प्रति सम्मेलन की कार्यंसूची प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस सम्मेलन 
को कुछ गम्भीर शोर आवश्यक विषयों पर विचार-विमर्श करना है। राष्ट्रकुल इस 
संकठ कालीन विश्व में शान्ति ला सकता है $ इस तरह की आशा कुछ समय पहले 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्त की थी । 
परस्पर सम्बन्धों पर बार्ता-प्रधान मन्त्री श्री देसाई ने बगलादेश के राष्ट्रपति 
जियाउरेंहमान से फरवका तथा अन्य परस्पर समस्याश्रों पर दो बार वार्ता की । इसके 
प्रलावा कनाडा के प्रधान मन्‍्त्री पियेरे भूदों से भी श्रघान मन्त्री ने बातचीत की तथा 
परमाणु परीक्षण से उत्पन्न भारत शौर कनाडा में जो तनावपूर्ण वातावरण पैदा हो 
गया था उस पर भी दोनों प्रधान मन्त्रियों ने विचार-विमर्श किया। इस बात की 
श्राशा हो चली है कि एक बार फिर भारत और कनाडा में सदुभावनापूर्णे सम्बन्ध 
स्थापित होगे। भ्रास्ट्रेलिया के प्रधान मन्‍्त्री माल्कम फ्री जर से भी श्री देसाई ने बातचीत 
की | श्री देसाई का प्रस्ताव था कि एशियाई झौर यूरोपीय समुदायों को मिल 
बैठकर अ्रपती झआधथिक समस्याओं का समाधान दूढ़ना चाहिए । अन्य एशियाई देशो 
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की तरह धास्ट्रेलिया को भी भ्रपने कृपिजन्य उत्पादनों को यूरोपीय भौर विशेष तौर 
पर यूरोपीय प्राथिक समुदाय के देशों को खपाने में कठिनाई प्रनुभव हो रही है । 
इसके लिए उन्हे किसी विकल्‍प की खोज करनी होगी । मोरारजी देसाई ते सिंगापुर, 
मलयेशिया प्रौर जमेका के नेताथो से भी बारता की । 
नाइजी रिया का झ्ाक्रोश--नाइजीरिया के विदेश मन्‍्सत्री ब्रिगेडियर जे. एन. 
गार्वा ने एक वक्तव्य प्रसारित करके कहा कि रोडेशिया में एक ही तरीके से बहुसंस्यक 
लोगों का शासन स्थापित हो सकता है भौर यह तरीका है सशस्त्र संघ का। उन्होने 
कहा कि ब्विठेन रोडेशिया को शान्तिपूर्ण ढंग से सत्ता हस्तास्तरण के लिए सहमत 
नहीं कर पा रहा है । उसकी इस प्रसमर्थंता के कारण रोडेशियाई क्षेत्रों मे घुटन की 
भावना पैदा हो रही है | पिछले बारह वर्षों से ब्रिटेन निरन्तर प्रयत्न कर रहा है 
लेकिन भभी तक उसे सफलता नहीं मिल पाई है। ब्रिगेडियर गार्वा ने यह घमकी 
भी दी कि यदि बह्विटेन भ्रपने वचन को पूरा नहीं कर पाएगा तो वह राष्ट्रकुल 
की सदस्यता त्याग देशा | पिछले बारह वर्षों से इयान स्मिथ की सरकार राष्ट्रकुल 
की प्रन्तरांत्मा को कचोट रही है भ्रौर प्रास्तिर धैय॑ की भी कोई सीमा होती है । 
बारह साल तक इस राष्ट्रकूुल सम्मेलन ने प्रस्ताव स्वीकार करने के अलावा प्रौर 
कुछ नही किया । प्रत: प्रब सशस्त्र संघर्ष के प्रतिरिक्त और कोई विकल्प नही रह 
जाता । काले पिस रहे हैं, उन्हे राजनीतिक झौर नागरिक श्रधिकारों से वचित कर 
दिया गया है और भ्रल्पसख्यक्र गोरे उनकी इस स्थिति का उपहास करते है । इस तरह 
की स्थिति को हम राष्ट्रकुल-सदस्य-देश विश्व-शान्ति के लिए खतरा मानते हैं । 
श्रस्य विषय--पिप्रस भौर बेलीज के बारे मे भी चर्चा हुई। सम्मेलन में 
बताया गया कि बेलीज स्वाधीन होने के लिए तैयार नही । बेलीज ब्रितानी उपनिवेश 
है । बारबादोस के प्रधान मन्‍्त्री जे. एम. जी. आ्रादम्स ने कहां कि बेलीज को तब तक 
स्वाघीवता प्रदाव नही की जानी चाहिए जब तक उसका पड़ौसी देश स्वाटेमाला उस 
पर प्रपना क्षेत्रीय दावा नही छोड़ देता । इसके झलावा यदि स्वाधीनता प्रदान करनी 
ही पड़े तो बेलीज को ग्वाटेमाला से होने वाले सम्भावित आक्रमण की दिशा में पूर्ण 
सहायता का आश्वासन दिया जाना चाहिए। इस मसले तथा ऐसे ही भ्रत्य भ्रमेक 
मसलो पर बाद मे ब्रिटेन से बाहर अ्रनौपचारिक तौर पर भी बातचीत हुई । 
सिप्रस के राष्ट्रपति मकारियोस ने सिप्रस की स्थिति का ब्यौरा देते हुए 
कहा कि तुर्क श्र यूनानी सिश्रियो मे सरकारी स्तर पर बातचीत तो हुई है लेकिन 
अभी किसी परिणाम पर पहुंचा नहीं जा सका है | दो वर्ष पूर्व किग्स्टन सम्मेलन में 
इस भूमध्यसागरीय द्वीप के बारे में जो भाठ सदस्यीय समिति गठित की गई थी 
उसकी रपट भी सम्मेलन में पेश की गई। इस रपट पर भी झौपचारिक झौर 
झतोपचारिक दोनों तरह से विचार-विगर्श हुआ । 
इस सम्मेलन में दो देश अनुपस्थित रहे--सेशेल्स और युगाँडा । सेशेल्स के 
राष्ट्रपति जेम्स माशिम को एक ऋान्ति में सत्ताच्युतु कर दिया गया और उनके स्थान 
धर एल्ड्ट रेने ने सत्ता सम्हाली लेकिन न रेने झौर न ही उनके किसी प्रतिनिधि ने 
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लन्दन सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया । जेम्स माशेम लन्दन में मौजूद थे। सत्ता 
उलठने की घटना पहले भी हो चुकी है । श्राज से 6 बर्ष पूर्व सिंगापुर में 
राष्ट्रपति सम्मेलन मैं भाग लेवे के लिए मिल्टन शोबोटे गए थे तो ईदी भ्रमीन ने 
युर्गांडा में उनका तख्ता पलट दिया था । (दिनमान, जून 977) 
(6) अ्रमेरिकी शस्त्र-नीति श्रौर भारतीय उपमहाद्वीप 
रिटायर्ड कर्नल प्रार, रामाराव ने नवम्बर, 977 के दिनमान में प्रकाशित 
श्रपने लेख में इस बात का ऐतिहासिक और ताकिक वर्णन दिया है कि भ्रमेरिका की 
शस्त्र-मीति किस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप की शान्ति को भंग करती रही है भ्रौर 
इस प्रकार की नीति से नि.शस्त्रीकररा के प्रयासों को कितना आाषधात पहुँचा है । 
कर्नेल रामाराव का मूल्यांकन इस प्रकार है-- 
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के दिनों मे एक तकनीकी या सैनिक दृष्टि से उन्नत 
देश द्वारा शस््रास्त्र के इच्छुक देशों को उसकी प्रापूर्ति या इन्कार निश्चित रूप से इस 
तथ्य पर प्राधारित रहा है कि शस्त्रो की पूर्ति करने वाले देश की विदेश-नीति के 
उद्देश्य क्या हैं । इस मामले में नि:सदेह महत्त्वपूर्ण भाथिक हष्टिकोण भी काम 
करता है, लेकिन जहाँ तक बड़ी शक्तियों का सम्बन्ध है शस्त्र आपूर्ति सम्बन्धी निर्णय 
भ्रन्तत: विदेश नीति के उद्देश्यों से नियन्त्रित होते रहे हैं । अ्रमेरिका के एक भूतपूर्व 
प्रतिरक्षा मन्‍्त्री क्‍्लार्क क्लीफोर्ड ने सदन की विदेशी मामलों की समिति के समक्ष 
गवाही देते हुए यह्‌ घोपणा की थी कि सैनिक साज-सामान की बिक्री का कार्यक्रम 
विदेश-मीति के ठोस यन्त्र के रूप में ही जारी रखा जाएगा । विदेश उपमन्त्री 
पॉलवार्न ने इस विषय को कुछ झधिक स्पप्ट करते हुए कहा थधा--“हमारा काम है 
सेतिक साज-सामान की बिक्री श्र सैनिक अनुदान कार्यक्रम के माध्यम से प्रमेरिका 
की विदेश-नीति को कार्यात्वित करता । हमारा मन्तव्य केवल हथियार देने के उद्देश्य 
से हथियारों को बेचना या देना नही है ।” 
सैनिक साज-सामान के घिक्रता के रूप में अमेरिका सबसे महत्त्वपूर्ण शक्तिशाली 
देश है । प्रमेरिका द्वारा भेजे जाने वाले कुल साज-सामान का एक बहुत्त छोदा भ्रंश 
सैनिक सह्दायता के रूप मे दिया जाता है, शेप के सम्बन्ध में विदेश-नीति के मुद्दे ही 
मुझ्य कारक होते हैं । यह विदेश-नीति ही इस बात का फेसला करती है कि एक 
खास देश को कितनी मात्रा में भ्रोर किस किस्म के हथियार दिए जाएँ। 
भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में हाल में घटित घटनाम्रों के सन्दर्भ में इस 
उपमहाद्वीप को हथियार देने की नीति भ्रत्यधिक रुचि का विषय होना चाहिए, भारत 
के लिए तो यह विशेष रूप से चिन्तनीय और महत्त्वपूर्ण है। 
इस सदी के छठे दशक में भ्रमेरिका के राष्ट्रपति झ्ाइजनहावर प्रशासन ने 
पाकिस्तान के साथ एक सैनिक समझौता किया था जिसका मुख्य उद्देश्य था कि 
पाकिस्तान से सैनिक पं बनाने की कुछ सुविधायें प्राप्त की जाएँ जिससे रूस भौर 
चीन की घटनाप्रों पर दृष्टि रखी जा सके । दूसरे उद्दे श्यों मे पाकिस्तान में प्रपने 
सैनिक सलाहकार रखकर वहाँ के प्रशासकों को श्रपने प्रभाव में लावा था| झमेरिका 
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के साथ समभौता करने के पीछे पाकिस्तान का उद्देश्य भ्रमेरिका से प्रभावशाली 
सैनिक राजनीतिक और झ्राथिक सहायता प्राप्त करना था ताकि वह भारत से एक 
शक्तिशाली देश की हैसियत से बातचीत कर सके ! 


यद्यपि भ्रमेरिका ने पाकिस्तान द्वारा भारत पर झाक्रमश की प्रक्रिया को पसन्द 
नहीं किया, तथापि यह निश्चित है कि वह यह चाहता था कि भारत यदि कश्मीर 
का पूरा भाग नही तो कुछ पाकिस्तान को प्रवश्य दे दे । सन्‌ 962 में भारत पर 
चीन के भाक्रमण के बाद सन्‌ 965 में पाकिस्तान में श्राक्रमणा किया तब 
प्रमेरिका के नीति नियोजकों के मन में दक्षिण एशिया के प्रश्व पर इसलिए चिन्ता 
हो गई, क्योंकि ग्राक्रमण से त्रस्त भारत के लिए रूस के भ्रधिक मिकट पहुँचने की 
सम्भावना बढ़ गई थी । इस स्थिति के कारण उपमहाद्वीप सम्बन्धों श्रमेरिकी नीति 
की पुनः समीक्षा हुईं। इस समय तक प्रमेरिका के लिए पाकिस्तान के इस्तेमाल का 
भहृत्तत काफी कम हो गया था। कारण यह था कि श्रमेरिका ने उपग्रह तकनीक में 
काफी प्रगति कर ली थी श्रौर वह पेशावर अड्डा बनाएं विना भी प्रपने उद्देश्य 
को पूतति कर सकता थां। इसके प्रलावा भ्रमेरिका की श्रन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर जो 
दिलचस्पी भी उसके महत्त्वपूर्ण परिणामों को ध्यान मे रखते हुए यह उपमहाद्वीप 
उसके लिए वहुत महत्त्वपूर्ण नहीं था यद्यपि इसके बावजूद उसने दक्षिण एशिया को 
युद्ध और भ्शान्ति से मुक्त रखना चाहा । इसी तके के प्राधार पर उसने सन्‌ 965 
में भारत और पाकिस्तान को हथियार देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया । इस प्रतिबन्ध 
का वास्तव में भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योकि भारत ने उसके पहले के वर्षों 
में भ्रमेरिका से हथियार लिए ही नही थे | लेकिन भ्रमेरिका की यह नीति उसके 
उद्दे श्यों की पूर्ति में सहायक हुई क्योंकि इसके कारण उसे विधिवत्‌ यह कहने का 
श्रवसतर मिल गया कि अमेरिकी स्रोत से संचार सम्बन्धी उपकरण भी भारत को नहीं 
मिल सकेंगे | इस मिर्णाय के पीछे निश्चित रूप से यह तथ्य था कि अ्रमेरिका ने 
श्राक्रान्‍्ता की भारत के समकक्ष रख दिया । निश्चय ही भ्रमेरिका ने वास्तविक 
स्थितियों पर अर्थात्‌ पाकिस्तान के श्राक्रामक होने की दृष्टि से समस्या पर विचार 
नही किया । 


पाकिस्तानी हृष्टिकीण से भ्रमेरिका का यह निर्णाय उसके लिए बहुत ही 
हानिकारक था क्योंकि उस निर्णय के शनुसार ब्राधुनिक हथियारों की ग्रापूर्ति का 
स्रोत समाप्त हो गया, इसके साथ ही समाप्त हो गया खुला राजनीतिक समर्थन भी । 
जो भी हो, पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मन्‍्त्री भुट्टो ने राष्ट्रपति भ्रय्यूव द्वारा उन्हें 
मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित कर लेने के वाद से ही, पाकिस्तान को श्रमेरिका मे विलग 
न कर चीन और रूस से निकटता का सम्बन्ध बनाने की कोशिश कर दी थी। 
छूडे दशक के मध्य में मुडम्मद झली बोगर चीन गए थे भौर वहाँ पर चाऊ-एनन्लाई 
से एक प्रकार का समभौता हुमा था जिसमें यह तय हुमा था कि यदि पाकिस्तान 
कोई भी भारत विरोधी रवैया अपनाता है तो उसमें उसे चीन का समर्थन प्राप्त 
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होगा। पाकिस्तान को रूस के कुछ निकट ले जाने के पीछे भुट्टों का उद्देश्य हथियारों 
की प्राप्ति के भ्लावा खस को भारत का पूर्णो समर्यंन करने से रोकना था। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि भुट्टो को इन दोनों ही मामलों में सफलता 
मिली । उनके प्रयत्नों के परिस्पामस्वहूप प्राकिस्तान को रूस से 225 टी-एस 4/55 
किस्म के टैंक और पदाति सेना तथा तोपखाने में प्रयुक्त होने वाला साज-सामात 
मिला | इसी समय चीन ने भी काफी बड़ी मात्रा मे पाकिस्तान को साज -सामान दिया, 
जैसे टैंक, तीप प्रोर बन्दूकें, बमवर्षक हवाई जहाज, मियरानी करने वाली तेज रफ्तार 
की नावें आ्लोर पदाति सेना के दो तीन डिवीजन बनाने के लिए पूरा साज-सामान | 
यहू स्थिति ठीक सन्‌ 965 के बाद की थी! सन्‌ 968-69 तक पहुँचते-पहुँचते 
उसने सेनिक साज-सामान की श्रपनी सारी क्षतिपू्ति कर ली थी, लेकिन पाकिस्तान 
के शासकों ने भमेरिका से और भधिक हथियारों की मांग की ताकि उसके साथ-साथ 
पाकिस्तान को स्वतः राजनीतिक समर्थन भी मिल सके । अमेरिका मे डेमोक्रेटिक दल 
का प्रशासन समाप्त हो चुका था प्रोर उसकी जगह पाकिस्तान के समर्थन तथा भारत 
के प्रति अपने दुराग्रहपूर्ण रवैये के लिए विख्यात रिंचर्ड निवसन ने राष्ट्रपति पद 
सम्भाल लिया था | इसके साथ ही उसूरी की घटनाओं को लेकर चीन शोर रूस के 
बीच बढ़ते हुए सघर्ष ने राष्ट्रपति निव्सन को यह श्रवसर प्रदान किया कि चह चीन 
के साथ निकट सम्बन्ध बढ़ाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं। इस सम्बन्ध में 
पाकिस्तान को भी अपनी मसूमिका निभानी थी और अ्पवाद स्वरूप निक्‍्सन ने 
हथियार पर प्रतिवन्ध के पुराने गिर्णय के बावजूद पाकिस्तान को बन्दूको भौर टेकों 
के रिसाले के ग्रतिरिक्त पदाति के लिए तीन सौ गाड़ियाँ पर एक रक्‍वेड्रन के लिए 
बमबार हवाई जहाज दिए | पाकिस्तान को यह साज-सामान मुद्रित पूल्य के 5% 
पर ही दिया जाने वाला था जिसे श्रमेरिक्री सेना ने पुराता, पिछडा हुप्रा या रद्दी 
मानकर झपने उपयोग के लिए अ्योग्य ठहरा दिया था । यद्यपि भारतीय उपमहाद्वीप 
की परिस्थितियों की दृष्टि से ये हथियार झौर साज-सामान बहुत भ्राधुनिक और 
प्रभावशाली थे । 
सन्‌ 97] की घटनाएं भ्रव इतिहास बन चुकी है। उसके बाद के दिनों में 
भारतीय उपमहाद्वीप को सैनिक हथियार ग्रौर साज-सामान देने की झ्मेरिकी नीति में 
एक बड़ा परिवर्तेन आया । उसने झ्लग-ग्रलग मामलीं के ग्राधार पर पाकिस्तान को 
हथियार देने या न देने का निरयंय किया । यह निरंध भी किया गया कि ये हथियार 
सैनिक सहायता कार्यक्रम के ग्रन्तग्गंत न दिए जाकर नकद बेचे जाएँगे । सिद्धान्त रूप 
में भारत को हथियार देने का भाधार भी यही होगा, हालाँकि वास्तव में अमेरिका 
भारत को उच्च तकनीक वाले मारक प्रभाव के हथियार नही देगा । 
इस काल में पश्चिमी एशिया के कुछ देशों के प्ललावा पाडिस्तान को 
हथियार देने वालो में चीन एक प्रमुख देश रहा है । इन भापूर्तियों का पाकिस्तान मे 
कई कारणों से स्वागत क्रिया | इसके कारण हथियार देने दाले देशों को राजनीतिक 
समर्थन देने को पाकिस्तान की दिलचस्पी बनी रही । इसी के कारण पाकिस्तान को 
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श्रपने पड़ीसी से समझौते को बातचीत में झपनी स्थिति को श्रेष्ठ साबित करने का 
प्रवसर मिलता रहा। भुट्टों को देश की प्रान्तरिक स्थिति को स्थापित्व देने में 
सहायता प्रिली श्लौर सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हथियारों को प्राप्त करने में 
चीन के सम्बन्ध में नकद भुगतान का भार नहीं था। इसका एक कारण यह भी था 
चीन हमेशा यह कहता रहा कि बह हश्यारों का व्यापारी नहीं है, प्रतः मित्रों श्रौर 
सहयोगियो को जो भी हथियार दे रहा है वे उपहार स्वरूप हैं। दूसरी तरफ कुछ 
पश्चिमी एशियाई देशों ने झ्पते यहाँ से 47/48 टैंक, एक 86 सैबर जैठ हवाई 
जहाज तथा दूसरे उपकरण पाकिस्तान को दिए | ये चीजें पहले उत्पादक दैशों से 
मिली थी, लेकिन जब उन्हे झपनी सेनाओं के लिए श्रधिक झ्ाधुनिक टैक भौर 
हवाई जहाज प्राप्त हो गए तो उन्होने पुराना माल क्रय मूल्य पर पाकिस्तान को 
दे दिया । 
प्रवतूबर, 973 को योभ किप्पूर युद्ध के बाद प्रस्तर्राप्ट्रीय स्तर पर 
राजनीतिक झौर स्‍भाथिक परिस्थितियों मे उल्लेखनीय परिवर्तन भ्रा गया । तेल की 
कीमतों में चोगुनी वृद्धि हो जाने के कारण पश्चिम के ओ्रौद्योगिक देशों की प्रर्थ- 
व्यवस्था को प्राथमिक झटका लगा था । लेकिन इससे सम्भलने के बाद उन्होंने कुछ 
ऐसे प्रभावशाली उपाय ढूढ निकाले जिससे तेल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण खर्च 
किए हुए डॉलर दूसरे माध्यमों से वापस झा जाएँ। इत तरीकों मे बड़े पैमाने पर 
हथियारों की बिक्री शामिल थी। इस प्रकार पश्चिम एशियाई देशो को सन्‌ 
4973-74 में लगभग तीव अरब डॉलर मूल्य के जो हथियार प्रदान किए गए, 
उनका सन्‌ 976-77 मे मूल्य झ्राठ भ्ररव डॉलर से भी ऊपर पहुँच गया। फ्राँस 
श्रौर ब्रिटेन जैसे दूसरे पश्चिम यूरोपीय देशों ने भी उसी झनुपात में पश्चिम एशियाई 
देशों को हथियारों की बिक्री बढा दी | तकनीकी रूप से उन्‍्मत इन देशों के हथियार 
अत्यन्त प्राधुनिक थे । कुछ मामलो में तो ये हथियार उन्होंने प्रपनी सेवाग्रों तक मे 
सामान्य उपयोग के लिए नही दिए थे । 
कई पश्चिम एशियाथी देशो ने, जिन्होंने भ्राधुतिक हथियारों का प्रायात 
[किया था, प्रपने यहाँ पाकिस्तानियों को परामर्शदाता या तकनीकी विशेषज्ञ के रूप 
में नियुक्त किया ताकि वे इन नए हथियारों का रख-रखाव कर सकें भौर उनके यहाँ 
के तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रादि मे सहायता दे सकें । इन देशों में नए गौर 
उस्मत किस्म के म्राधुनिक हथियारों के झ्रा जाने के बाद पुराने किस्म के जो हथियार 
मिरथेक झौर भ्रमुपयोग्य ठहरा दिए गए थे वे पाकिस्तान को दें दिए गए | 
इसी के सांथ एक प्रमुख पश्चिमेशियायी देश ने ग्राएविक ईंधन सयम्त्र 
लगाने तथा झाधुनिक हवाई जहाज खरीदने के लिए पाकिस्तान की बहुत उदार शर्तों 
पर ऋण दिया | इस प्रकार अमेरिका ने हथियारों की प्रापूर्ति पर जो रोक लगाई 
थी उसका पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योकि दूसरे माध्यमों से वाकिस्तान 
में हथियारों का आना जारी रहा और बह भी पहले की तुलना में ज्यादा तेज 
रफ़्तार के साथ । इस प्रकार [966 और 972 के बीच पाकिस्तान को चीन से 
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70 दी-59 टैक, !54 मिंग, 9 बमबार लड़ाकू हवाई जहाज, 4 ग्राई एल-20 
ग्बार प्राप्ठ हुए १ रूस ने उसे 225, टी-55 किस्म के टैंक देने के वायदे मद 
६ (१0 हैक और कुछ भारी किस्म के हेलिकोप्टर प्रदान किए । इटली से उः 
म-47 किस्म के मरम्मत किए गए 00 टैक, फ्रांस से 70 मिराज-35 बमबार 
डाकू जहाज, पश्चिमी जमेनी ओर ईरान से 90 एफ-९6 हवाई जहांजे उपलब्ध 
ए। 974 में स्वीडन से उसे 47 एम एफ-2, ईरान से 40 एफ-$ और युर्दान 
; 7 एफ-5 हवाई जहाज मिले । विश्वास किया जाता है कि 974 के बाद चीन 
| उसे 250 टी-59 टैंक, 70 मिग, 9 हवाई जहाज और 8 तेज रा बाली 
नगराती नादें भ्ौर मशीन बनाने वाला कारखाना खोलने के उपकरण दिए। कुछ 
लोगो का कहना है कि टैकों की संख्या 500 है। अमेरिका ते 300 एम-।3 किस्म 
के सैनिक वाहन दिए । ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान ने 970-7] में ही 
इसकी मौग की थी जिसे न केवल प्रमे रिक्रा ते स्वीकार कर लिया था बल्कि उसहा 
मुगतान भी ले लिया था। इसी के साथ-साथ अमेरिका ते पाकिस्तान को 2 विध्व॑सक 
तथा संचार और पूर्व चेतावनी वाले उपकरण भी दिए । 


फोर्ड-कीपिंगर प्रशासन के अन्तिम दौर में कौविगर मे यह कोशिश की थी 
कि श्री भुट्टो (80 ए-7 क्रिस्म के प्राक्षामक कोर्सेयर हवाई जहाज लेना इस शर्ते पर 
स्वीकार कर लें कि भ्राशविक ई'धन बनाने के लिए फाँत से संयन्त्र लेते के समभौते की 
रह कर दे । भुट्टो ने यह शर्त स्वीकार कर ली थी, लेकिन इसके पहले कोर्िंगर मुट्ठो 
पर ओर दबाव डाल सकें, फोर्ड प्रशासन समाप्त हो गया और का्टेर ने राष्ट्रपति 
पद सम्हाल लिया | श्री कार ने केवल आशुधिक हथियारों के प्रसार के घोर 
विरोधी हैँ, बल्कि वह तीसरी दुनिया के देशों में ग्रत्याधुनिक हथियारों की प्रापूर्ति 
के भी विरुद्ध हैं । मत: पाकिस्तान की प्रस्तावित आक्रामक हवाई जहाज देते की 
गोजना रह कर दी गई । श्री कार्टेर ने इसके सम्भावित दुष्परिणामों को भ्रच्छी 
तरह महसूस कर लिया था । 

पाकिस्तान को एं-7 प्ाक्रामक हवाई जहाज देने के प्रस्तावित विणेय को 
स्वीकृति न देने की घोषणा के तुरन्त बाद ही अमेरिका स्थित पाकिस्तान समथेझों 
ने प्रपत्ती गतिविधियाँ तेज कर दी । 970 और 972 मे प्रायः एक तक दिया 
जाता था कि पाकिस्तान मित्र विहीव है, उत्का भयभीत हीना वास्तविक हैँ । 
उसकी सेना के पास जो हथियार हैं वे प्रव बेकार हो चुके हैं और ये पर्याप्त भो 
नहीं है । उसकी आान्‍्तरिक स्थिरता कायम रखने प्रौर एकरा की सुरक्षा के 
से भप्तेरिका को प्रतिक्यें रूप से अस्व-शस्त् देने चएहिए । राष्ट्रपत्ति कार्टर की 
घोषणा के सुरम्त बाद धमेरिका के बुद्धिजीवियों और कुछ भत्य लोगों की सहायता 
से उन्होंने पुर, यही प्रस्तुत किया | इस तके को इस रूप में भी पुष्टि की गई कि 
पाहिस्तान के एछ उनकी प्रावश्यकता से कम अस्मास्त्र है घौर उसकी शक्ति पहले की 
प्रपेध्ा कोण हो चुडो है) यही तक अभी हाल में अ्रमेरिका के विद्वानू प्रोफेसर 
पर स्टीफेंस कोहेद द्वारा भो दिया गया था । किन्तु यह तके वास्तविकता की 


उद्देश्प 
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कसौटी पर सरा नहीं उतरता, क्योंकि स्वयं जुल्फिकार भ्ली मुट्टो के ही प्नुसार 
पाकिस्तान की सेना मे केवल 97] की तुलना में प्रधिक शक्तिशाली है जबकि 
उसकी प्रतिबद्धताएँ की पहले की श्रपेक्षा कम हैं। इसके भलावा भव पाल्स्तान का 
शस्त्र उद्योग काफी विक्तित हो चुका है और प्रव वह काफी हृद तक ग्रात्मनिर्मर 
है। चीनी टैंको और हवाई जहाजों की मरम्मत की सुविधाएँ प्राप्त हो गई हैं भौर 
इस रूप में पाकिस्तान सैन्य उपकरणों के उत्तम उपयोग में सक्षम है। पाकिस्तान 
के प्रमेरिकी समर्थकों ने ए-7 जैसे शक्तिशाली लड़ाकू जहाजों की भापूर्ति का भाग्रह 
नहीं किया था बल्कि इससे कम शवित के ए-4 भौर एफ-5 हवाई जहाज देने की 
बात कही थी । ये हवाई जहाज प्रमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम में प्रयुक्‍त किए गए 
थे श्रौर वे भी बहुत प्रभावकारी माने जाते है। यदि ये हवाई जहाज पर्याप्त संख्या 
मे पाकिस्तान को दिए जाते हैं तो पाकिस्तानी वायु सेना पूरे वायु क्षेत्र पर प्रपनी 
वरिष्ठता चाहे स्थापित न कर सके, इच्छित वायु क्षेत्रों पर तो निश्चित रूपसे 
हावी हो सकती है । 


भ्रमेरिका की सैनिक लॉवी प्राकिसतान की सेनिक शक्ति की स्थिति के 
खराब होने भ्रौर उसके कारण उसके कमजोर होने का जो तक देती है, वह भी 
निराधार है । इसका स्पष्ट प्रमाण जनरल जिया-उल-हक का हाल में ही दिया गया 
बच्ह वफ्तव्य है जो उन्होने पाकिस्तान की घटनाप्रों के सन्‍्दर्म मे श्री जगजीवनराम 
द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता के उत्तर मे दिया था । जत्रल जिया-उल-हक ने लाहौर 
६ एक समाचार पन्न को दी गई एक मेंदवार्ता में यह स्वीकार किया था कि 
भारतीय नेताप्नी का यह भय वास्तविक है कि पिछले वर्षों मे दोनों देशों के बीच 
युद्ध का कारण उस समय का पाकिस्तान का सैनिक प्रशासव था झौर प्लाज का 
पाकिस्तान का सैनिक अशासन भी वैसा ही रुख क्‍्पना सकता है । जिया-उल-हक 
के कथन में ऐसा कोई सकेत नहीं है कि पाकिस्तानी सेना को देश की सुरक्षा के लिए 
बड़े पैमाने पर प्रत्याधुनिक शस्त्रास्त्र की वास्तविक भ्रावश्यकता है । 

झपनो प्रान्तरिक सुरक्षा की स्‍्ावश्यकताप्नों की पूर्ति के लिए निश्चय ही 
पाकिस्तान को शक्तिगाली सेना की झ्रावश्यकता है, न कि बड़े पैमाने पर ग्राधुनिक 
किस्म के झ्राक्तामक हवाई जहाजों, हवा में मार करने दाले प्रक्षेपास्त्रों, टैकों और 
इलैक्ट्रानिक पद्धति से चलाए जाने वाले बमों की । 


कुछ पअमेरिकी बुद्धिजीवियों का पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र देने का तके 
राष्ट्रपति कार्टर की इस नीति के विरुद्ध भी है कि तीसरी दुनिया में पारस्परिक 
किस्म के खर्चीले शस्त्रास्त्र की झ्रापू्ति को नियन्त्रित किया जाना चाहिए। उन 
बुद्धिजीवियों का तर्क यदि साकार होता है तो उसके परिणामस्वरूप भारत के लिए 
खतरा बढ़ जाएगा जो प्पने झाथिक विकास के कायंक्रमों की प्रगति में संलग्न है । 
इसके कारण पाकिस्तान के भीतर भी तनाव पैदा होगा झौर पूरे क्षेत्र में ग्रस्थिरता 
का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा । 
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(7) श्रफ्नीका : घधकता ज्वालामुखी 
महाशक्तियों को श्रपना शीतयुद्ध जारी रखने के लिए कोई न कोई ठिकाना 
चाहिए । तनावपूर्णों यूरोप, तबाह वियतनाम, दिग्भ्रमित पश्चिमी एशिया, श्रस्थिर 
लातीनी प्रमेरिका, विक्षुब्ध हिन्दमहासागर, झविश्वासग्रस्त भारतीय उपमहाद्वीप भ्रादि 
उनके शीतयुद्ध के हो तो परिणाम हैं जिसे वे सारे संसार को भपने बीच बाँदने के 
लिए लड़ रहे हैं। महाशक्तियों--प्रमेरिका, सोवियत संघ भौर चीन का श्रव ताजा 
लक्ष्य है अ्र्तीका जहाँ के देश स्वाधीनता के नवविहान के' सांथ ही ग्रौपनिवेशिक 
शासकों के कुचक्र में फेसकर झापसी मंगड़ों में उलक गए थे--फिंर चाहे वह 
प्रल्जीरिया की समस्या रही हो या काँगो की, नाइजीरिया का गृहयुद्ध रहा हो या 
अंगोला का, दक्षिण अ्क्रीका भें काले और गोरे लोगों के बीच का संधर्ष रहा हो 
या रोडेशिया का, सर्वेत्न इन बड़ों ने श्रौर उनके कुछ पिछलम्गूशों ने गर्म तवे पर 
श्रपनी रोटी सेकी श्ौर यूगाण्ड्ा, इथियोपिया, सोमालिया श्रादि में प्राज भी वे यही 
कर रहे हैं । 
इसमें कोई सम्देह नही कि दक्षिण श्रफ्रोका भर रोडेशिया को छीड़कर शेष 
अफ्रीकी देशों में प्रमेरिका श्रौर उसके मित्र-देशों की पकड़ ढीली पड़ गई है, किन्तु 
यह भी एक तथ्य है कि इस नई स्थिति से साम्यवादी गुट ने लाभ उठाने में कोई 
चूक नहीं की । सोवियत संघ भौर चीन ने, जहां जिसको सुविधा मिली प्रफ्रीकी देशों 
में प्ववा प्रभाव बढ़ाने का प्रथक प्रयास किया | 
चीन से ,62 मील लम्बे उस दुहरे रेलमार्ग (जो तामजाम रैलमार्गे के 
नाम से जाना जाता है) का निर्माण किया जिसका बनाना पश्चिम के विशेषज्ञों के 
झनुप्तार 'मसस्भव था और विश्व बेक, श्रमेरिका, ब्रिटेन भ्रादि सबकी श्रोर से 
निराश होकर कैनेध काउण्डा (जाम्बिया) औौर जुलियस न्येरेरे (तत्जानिया) से 
चीन का दामन पकड़ा। चीन ने उन्हें निराश नहीं किया। घन पश्रौर जन की 
सहायता देकर उसने जाम्बिया को समुद्र तट तक श्रपना ताँबा पहुँचाने के लिए यह 
वैकल्पिक मांगें दिया । 
चीन ने मात्र छह वर्ष के (970 में काम श्रारम्भ हुआ झौर 4 जुलाई, 
976 को यह रेलमार्ग जाम्बिया को भौर तन्‍जानिया की जनता को समपित कर 
दिया गया) अल्प समय में ही प्रसम्भव को सम्भव कर दियाया भौर जिस प्रफ्नीका 
में उसके पाँव जमने की दूर-दूर तक कोई सम्भावना नहीं थी वहाँ कुण्डली मार कर 
बठ गया | 
इस सफलता के बाद चीन अन्य दो बड़ी शक्तियों अमेरिका भ्रौर सोवियत 
संध के तिए प्रफ्ीका मे एक प्रबल चुनौती बन कर उभरा और प्व ये तीनों देश 
अफीकी लोगों के मत पर उनकी भूमि, वंदरयाहों, प्राकतिक सम्पदा और उसके होने 
वाले मुनाफों पर अपना-अपना प्रमुत्व स्थापित करने के लिए जी-जान से जुटे हुए हैं। 
झफ़ीका में सोवियत संघ का हस्तक्षेप चीन से बहुत पहले शुरू हो गया था । 
सोमालिया से उत्तका सम्बन्ध कोई ]7 बचे पहले स्थापित हुआ था और श्राज भी 
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उसके बीच कोई बड़ा मतभेद नही है। मित्र, सूडान भौर दक्षिण यमन से भी उसके 
पच्छे सम्बन्ध रहे हैं। सवु 97] में मिद्न से उसके सम्बन्ध प्रवश्य तनावपूर्णां हो 
गए थे किन्तु झ्ब फिर सुधार आरम्भ हो गया हैं जिसका बहुत कुछ श्रेय सूडान के 
राष्ट्रपति कर्मल नुभेरी भौर जेरे के राष्ट्रपति मोबुतू को है । 
इनके प्रयास से ही हाल में दोनों देशों के वीच सम्पर्र स्थापित हुआ्ना । मिश्र 
के उपप्रधानमन्त्री भर विदेश मन्त्री इस्माइल फाहमी जून के दूसरे सप्ताह में सोवियत 
संध की यात्रा पर गए झौर निकट भविष्य में सोवियत विदेश भन्‍्त्री ग्रोमिको काहिरा 
की यात्रा करने वाले हैं । 
पिछले वर्षों मे भफीका में सोवियत संघ के प्रभाव में काफी वृद्धि हुई है । 
बयूबा के माध्यम से उसने श्रगोला में सशस्त्र हस्तक्षेप द्वारा जो सफलता प्राप्त की 
उससे उसका हॉंसला बढ़ा है | हाल मे क्यूबा के फिडेल कास्त्रों ने युगाण्डा को एक 
सैनिक मिशन भेजकर स्वेच्छाचारी ईदी भ्रमीन की सरकार से भी सम्बन्ध स्थापित 
करने की पेशकश की है । बताया जाता है कि कास्त्रों के इस भ्रयास के पीछे सोवियत 
सध का हाथ है | सोवियत संघ द्वारा इथियोपिया के शासन ले. कर्मल मेगिस्तू हैले 
मरियम का समर्थन किया जाना भी एक चौंकाने वाली घटना है क्योंकि इथियोपिया 
के सम्बन्ध उन सभी देशो के साथ तनावपूरां हैं जो सोवियत सघ के मित्र हैं या जिन्हें 
मित्र बनाने के लिए बह प्रयास कर रहा है । इनमे प्रमुख हैं सोमालिया, मिस्र, सुडान 
प्रौर युगान्‍्डा । 
जहाँ तक भ्रमेरिका का सम्बन्ध है कुछ वर्ष पहले तक बह स्वयं को झफ़ीका 
का भाग्यविधाता मानता था क्योंकि प्राय: सारा अफ्रीका किसी समय उसके मिन्र- 
देशो ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगराल भर स्पेन के अघोन था और स्वाघीन होने के वाद भी 
अपने औपनिवेशिक शासकों पर प्रफीकी देशों की तिर्मेरता कायम रही | सन्‌ 973 
में अगोला की स्वाधीनता और तदुपरान्त वहाँ छिड़ने वाले गृहयुद्ध में क्यूबा भौर 
सोवियत संघ की निर्णायक भूमिका ने अमेरिका का अभफीका के प्रति मोह मय कर 
दिया और वहाँ सोवियत संघ झौर चीन के प्रभाव विस्तार को रोकने के लिए नए 
सिरे से सोचने पर विवश हुमा । 
अफ्रीका के प्रति नई चिन्ता अमेरिका में ही पैदा नही हुई, सोवियत संघ और 
चीन ने भी भपनी व्यूह रचना को नए श्रायाम दिए | युगाण्डा झौर इथियोपियां से 
घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने की सोवियत संघ की श्रार्काक्षा स्पष्ट है । उसने हाल में 
चीन के प्रभाव वाले तन्जानिया से भी मित्रता का हाथ बढ़ाया है। इससे चीन 
का सतके होता स्वाभाविक ही है क्योंकि वह झव भी सोवियत संघ को भ्रपना सबसे 
घड़ा शत्रु मानता है । नव चीन समाचार समिति ने पिछले दिनों यह झारोप लगाया 
था कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में लिब्ष बिले में हुए भ्रफ्रीकी एकता संगठन के 4वें 
अ्रधिवेशन के बाद से दोनों महाशक्तियों का, विशेषक्रर सोवियत संघ का भ्रफ्रीका में 
हस्तक्षेप बहुत बढ गया है । उसके अनुसार झफ्रीफा की स्वाघीनता झौर सुरक्षा के 
लिए सोवियत संध की झोर से गम्भीर खतरा है। नवचोन समाचार समिति के इस 
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प्रारोप से यह ध्वनि निकलती है कि झफ्रीका में सोवियत संध के प्रभाव को रोकने के 
लिए चीन द्वारा अमेरिकी नीति का प्रत्यक्ष प्रथवा परोद्ष सम्थेन किया जा सकता है। 
प्रफोकी जनमत की उपेक्षा करके सोवियत संघ और फ्यूबा जिस प्रकार 
युगाण्डा, लीबिया प्ौर इवियोपिया से सम्बन्ध स्थापित कर रहे हैं उससे जहाँ विश्व 
का ध्यान पश्चिमी एशिया से हट कर प्रफ़ोका की घटनाप्रों पर केन्द्रित हुआ है, वहाँ 
उससे यह संकेत भी मिल रहा है कि श्राने वाले दिनों में महाशक्तियों के बीच 
एक दूमरे के बीच प्रतिस्पर्दा इतनी तीद्र हो सकती है कि इनमें शत्रु-मित्र की पहचान 
बारना कठिन हो जाएगा--कही चीन और अमेरिका मिलकर सोवियत सघ का 
प्रतिरोध करते देखे जाएँ तो कही अमेरिका झौर सोवियत संघ चीन के विरुद्ध खड़े 
दिखाई देंगे । 
पूर्वी श्रफ्रीका में इसके कुछ प्रमाण खोजे जा सकते हैं ॥ सोमालिया के 
माक्सवादी शासन की 7 वर्ष पुरातों मैत्नी के बावजुद इस वर्ष करवरी में सोवियत 
संघ ने इथियोपिया के नव संनिऊ नेता ले. कर्नल मेंगिस्तू को समर्थन देने का फैसला 
किया जिसका अमेरिका से धनिष्ठ सम्बन्ध रहा है भौर जिसके कारण उसकी अपने 
पड़ोसी सोमालिया, मिख्र भर सूडान से कभी नहीं पटी ॥ सोवियत सघ की इस नीति 
का एक स्वाभावक परिणाम यह सामने झ्राया है कि जहाँ एक ओर चीन से 
प्रोत्याहन पाकर सऊदी प्रर्ब, सूडान, यमन, अरब गराराज्प्र श्रौर मिस्र ने 
इऑसियोपिया के विरुद्ध पवित्र गठवन्धन”! किया जबकि दूसरी श्रोर के गठबन्धन में 
सोवियत सध, क्यूबा, लीविया, इंथियोपिया प्रौर एक हृद तक इजरायल भी शामिल 
है । इन बविपम गठबस्घवों के पीछे मात्र यह सिद्धान्त है कि अपने शत्रु का शत्रु अपना 
मित्र होता है । 
इन गठबन्धनों ने सोवियत संघ के दो विश्वस्त मित्रों, दक्षिणी यमन श्रौर 
सोमालिया को दिग्भ्रमित कर रखा है। इथियोविया से उनके सम्बन्ध कभी प्रच्छे 
नही रहे । सोमालिया और इथियोपिया तो झ्राज भी सीमा-विवाद में उलके हुए हैं । 
सोमालिया स्वय को इथियोपिया का समर्थन करने की स्थिति में नही पाता और न 
ही आर्थिक कारणो से बह फिलहाल सोवियत सघ स्ते सम्बन्ध विच्छेद करने की 
स्थिति से है । 
जहाँ तक सोवियत संघ का भ्रश्त है उसने भ्पने इरादे इस वर्ष के शुरू मे 
स्टप्ट कर दिए हैं । वह सोमालिया की विवशता को ज्ञानता है श्रौर इसीलिए वह 
इधियोपिया से जो फरवरी, 974 से उत्तरोत्तर अमेरिका के विरुद्ध होता जा रहा 
है ओर 25 अप्रेल को अमेरिकी असैनिक कर्मचारियों को निष्काप्तित करके जिसमे 
प्रमेरिका से झपने 30 वर्ष पुराने सम्बन्ध तोड़ने का. विचार व्यक्त कर दिया है, 
मित्रता स्थापित करने में कोई खतरा नहीं मानता है | लालसागर पर भ्रमुत्व स्थापित 
करने शोर हिन्द महासागर भे अमेरिकी प्रभाव की काट के लिए इथियोपिया की 
मित्रता को चह अधिक उपयोगी मानता है | सोमालिया के वेरवेरा. बन्दरगाह में उसे 
जो नोसैनिक सुविधाएँ प्राप्त हो रही हैं प्रगर उतसे उसे हाथ घोना भी पड़ा ती 
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इथियोपिया के मस्साव भौर अस्साब बन्दरगाहों से उसकी ग्रावश्यऊताग्रों की पूतति 
हो जाएगी । सम्भवत. यही कारण था कि 4 मार्च को मस्ववा में ले, कर्मल मेंगिस्तू 
का भव्य स्वागत किया यया झौर इथियोपिया को क्यूबा के माध्यम से भारी मात्रा 
में शस्त्रास्त्र प्रदान किए गए | इसी सन्दर्म में जिबूती प्रौर श्रत्मारा में जो क्रमशः 
इथियोपिया के एफार्स भौर इस्सास तथा इरीट्रिया प्रदेशों की राजघानियाँ हैं, जिवूती 
गत 27 जून को स्वाधीन हो गया झौर श्रस्मारा पर इन दिनों सरकार विरोधी ग्रुद 
का नियन्त्रद हैं उसकी दिलचस्पी भी सहज ही समझ में झाने वाली है । 


सोवियत संध के इथियोपिया प्रेम के बावजूद ऐसा लगता है कि सोमालिया 
पश्चिमी गुट में शामिल हो जाएगा । उसे अ्रपने संघर्ष में सूडान, मिश्न प्रौर सऊदी 
अरब की सहानुभूति प्ौर समर्थन प्राप्त है जिसका कारण इथियोपिया से इन देशो 
के सम्बन्ध मधुर न होना है। वह इनका दामन भी पकड़ सकता था, परन्तु मिस्र 
श्रोर सोवियत सघ के बीच सम्बन्ध सुधरने के बाद की स्थिति क्‍या होगी, यह भी 
बह जानता है | वह यह भी जानता है कि सोवियत सहायता से उसमे भ्रपनी श्राथिक, 
सैनिक, राजनीतिक भौर सामाजिक स्थिति को जो रूप दिया है उसे रातों रात 
बदला नही जा सकता, इसलिए सम्भावना यही है कि फिलहाल वह धैर्य से काम 
लेगा । 
किन्तु इससे भ्रफ्रीका एक व्यापक संकट से उभर नही सकता | वस्तुस्थिति 
यह है कि श्रफ्रीकी एक दोमुँहा ज्वालामुखी बना हुआ है-उसका एक मुंह रोडेशिया, 
दक्षिरा प्रफ्रीका है जहाँ काले श्रफ़ीकी और उनके प्ल्यसंख्यक गोरे शासकों के बीच 
का संघर्ष कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता है, दुसरा मुंह पूर्वी झफ्रीका है जहाँ 
किसी भी पक्ष की मामूली सी भूल से विस्फोट हो सकता है 
पूर्वी भ्रफ़ीका में वर्तमान स्थिति की ग्रम्भीरता का अश्ननुमान इससे लगाया जा 
सकता है कि भूमध्य-सागर से लेकर हिन्द महासागर तक का और लालसागर से 
कन्या की उत्तरी सीमाओं तक का सारा क्षेत्र इन दिनों सैनिक, राजनीतिक और 
कूडवीतिक गतिविधियों का कैन्द्र बना हुम्ना है। अन्य क्षेत्रीय” सधर्पों की तुलना में 
यथवि सैनिक और सैनिक साज-सामान इस क्षेत्र में कह्दी कम है तथा कूटनीतिक 
गतिविधियाँ भी पश्चिमी एशिया भ्रथवा वियतनाम जितनी नहीं हैं, तथापि स्थिति 
की गम्भीरता से कोई इकार नही कर सकता । सोमालिया के एक बृद्धिजीवी ने एक 
पश्चिमी पत्रकार से स्थिति की गम्भीरता को उजागर करते हुए कहा था कि “एक 
बात निश्चित है कि पाने वाले महीनों में इस क्षेत्र में हजारों लोग मौत के शिकार 
बनेंगे ।/ 
स्थिति की इस गम्भीरता के पीछे मुख्य कारण हैं--() हिन्द महासागर 
और लालसागर की सीमाओं पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण का सामरिक प्रश्न जिसमें 
होकर यूरोप 90 प्रतिशत तेल झ्रायात करता है,.(2) 2,80,00,000 की जनसंख्या 
वाले देश इथियोपिया में परम्परावादी ऋन्‍्ति की सफलता या झसफलता का 
सैद्धान्तिक भ्रश्न । इसे उदार झौर 'डग्न' तत्त्वों के वीच का संघर्ष भी कहा जा सकता 
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है । तीन प्रन्य प्रफ़ीकी देशों जैयरे, अ्रंगोला श्रौर पश्चिमी सहारा में भी संघर्ष का 
प्रायः यही रूप है, श्रौर (3) भौपनिवेशिक शासन समाप्त होने के पश्चात्‌ राष्ट्रवादी 
शक्तियों के पुनरेकीकरण का राजनीतिक प्रश्न । 
महाशक्तियाँ एक परसे से इन्हीं मुद्दों के चारो ओर झ्पने प्रभाव-विस्तार 
की लड़ाई लड़ती रही हैं ; हाल में स्थिति में कोई परिवर्तन झाया है तो वह यह है 
कि सोवियत संघ ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो उसझे राष्ट्रीय हितों से मेल नहीं 
खाते । इथियोपिया को उसका समर्थ झौर युगांडा से मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करने 
के उसके प्रयास का इस सदर्म में उल्लेख किया जाता है । प्रश्न उठता है कि सोवियत 
संघ ऐसा क्‍यों कर रहा है। एक सभावित कारण यह बताया जा रहा है कि 
पश्चिमेशिया में उसको भूमिका को सऊद्दी श्ररव के घन भौर मुस्लिम भूमिका ने 
पहले ही वहुत नगण्म बना दिया था, श्रव मुस्लिम इरीट्रिया प्रौर मुस्लिम सोमालिया 
को सहायता देकर उसने सोवियत संघ के लिए एक नई चुनौती पैदा कर दी है। 
इस चुनौती का सामना करने के लिए सोवियत सघ को इधियोपिया को शह देनी पडी 
हो तो उसमे भ्राश्चर्य की कोई बात नहीं है | किन्तु अमेरिका श्र चीन उसके इरादे 
पूरे होने देंगे, ऐसा नही लगता | उनकी स्पर्द्धा किसी भी एक देश को केन्द्र बना कर 
सारे प्रफ्रीका को युद्ध मे कोक सकती है । (दिनमान, जुलाई 977) 


(8) लेटिन श्रमेरिका की श्रस्थिर राजनीतिक स्थितियाँ 

लेटिन भ्रमेरिका महाद्वीप को अ्स्थिरता का महाद्वीप माना जाता है । पच्चीस 
देशों के इस महाद्वीप मे शायद दो-चार देश ही ऐमे होंगे जहाँ पिछले एक दशक में 
स्थिर ध्रकारें काम कर रही हों प्रन्यथा जहाँ निर्वाघित सरकारें अपनी पूरी भ्रवधि 
तक सत्तारूढ़ रही हों । यदि हम लेटिन भ्रमेरिका के नक्शे पर हृष्टिपात करें तो थो 
प्रमुख देश सामने भाते हैं वे क्यूबा, मेक्सिको, करेबियन द्वीपसमूह में सूरिनाम, गयाता 
या एक दो देश और। कक्‍्यूबा की स्थिर स्थिति का कारण प्रधान मन्त्री फिडेल कास्त्रो 
का रुतबा, दबदबा और बलिदानी व्यक्तित्व के श्रलावा वहाँ का राजनीतिक ढाँचा 
भी है | वहाँ के लोगो ने भी प्रपने श्राप को समाजवादी ढाँचे मे ढाल लिया है। जहाँ 
तक मेक्सिको का प्रश्न है वहाँ यदाकदा प्रदर्शन या हड़तालें तो हुई है लेकिन पिछली 
लगभग झाधी शताब्दी से हर छह साल बाद राष्ट्रपति का चुनाव निर्बाध होता रहा 
है । सूटिनाम और गयाता में भी प्रभो तक चुनाव निश्चित समय पर हुए हैं । 

विभिन्न स्थितियाँ-लेकिन स्थिरता के बजाय लेटिन श्रमेरिक्री देशों में 
अस्थिरता के समाचार ही अधिक सुनने मे झाते हैं । वास्तव मे लेटिन श्रमेरिका के 
देशो का अध्ययन बड़ा ही दिलचस्प है । उपनिवेश की जकड़ से छूटने के बाद, इन 
देशो में सामान्यतः लोकतन्त्रीय सरकारें ही अ्रस्तित्व में झाती रही हैं, लेकिन ये 
सरकारें साल दो साल या तीन साल तक ही कायम रह पाती हैं, उसके बाद सैनिक 
आन्ति हो जाती है। सैनिक क्रान्ति का प्रभाव भी दो चार साल तक ही रहा। फिर 
लोकतन्त्र को बहाल करने का तारा लगने लगता है, चुनाव होते हैं, सरकारें बनती 
है, संसद प्रस्तित्व में आती हैं तथा नए सविधान बनते हैं | ऐसा प्रतीत होता है दि ; 
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देश में लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित हो गई है, तथापि तीन वर्ष बाद पहले जैसी 
गतिविधियाँ श्रौर एक बार फिर भ्स्थिरता | कुल मिलाकर लेटिन अमेरिकी देशों की 
ऐसी ही तस्वीर सामने भ्राती है । जब तक राजनीतिक प्रस्थिर्ता रहेगी उस देश की 
अर्थव्यवस्था चौपट रहेगी | जब तक प्र्थव्यवस्था डार्वॉड्डोल रहेगी वहाँ के लोगों का 
जीवन-स्तर निश्चित रूप से श्रस्त-व्यस्त रहेगा । जब तक भ्राम लोगों का जीवन-स्तर 
भ्रच्छा नही होगा गरीबी झौर पिछड़ेपत की स्थिति बनी रहेगी । इस समय लेटिन 
श्रमेरिकी देशों में मेक्सिको, वेनेजुएला, ब्राजील जैसे कुछ देश ही हैं जहाँ की प्रथें- 
व्यवस्था को भ्रधिक जर्जर कोटि मे नही रखा जा सकता । क्यूवा की पश्र्थव्यवस्था 
दूसरे ढग की है । यह सोवियत संघ की प्र्थव्यवस्था पर भ्राधारित है । जब फिडेल 
कास्प्रों ने इस ढंग का भ्राधिक निर्मासस शुरू क्या तो वे चाहते ये कि वथुवा की 
राजनीतिक स्थिति का प्रभाव लेंटिन श्रमेरिका के कुछ ग्रन्थ देशो पर भी पड़ें। उस्त 
समय उन्हें दो व्यक्ति समान विचारो के मिल गए थे--चे ग्वेवारा झौर रैजिस देवू। 
ने ग्वेवारा ने बोलिविया के जंगलों मे रहकर छापामार युद्ध द्वारा वहाँ की सरकार 
को मिराने की कोशिश की । इन गतिविधियों से सरकारें परेशान जरूर हुई थीं लेकिन 
प्रपनो छापामार गतिविधियों द्वारा वे उनका पतन नहीं करवा सके | बोलिविया की 
सरकार का पझन्त करते-करते स्वय चे ग्वेवारा का प्न्त बो लिविया के जंगलों में हो गया। 


क्यूबा की बात भौर है--जहां तक साम्यवादी विचारघारा का प्रश्न है, चीले 
में भो जब साल्वादोर झायेजे (जुलाई, 97 से सितम्बर, 4973) की सरकार 
बनी भी तो उसका स्वागत करने वाले सबसे पहले व्यक्ति फ़िडेल कामस्त्रों ही थे । 
लेटित अमेरिका मे समान विचारों का एक और व्यक्ति उन्हें मिल गया । इस बीच 
दीवो देशो मे व्यापार तथा सद्भावना की वृद्धि हुई । इस बात के भी समाचार प्राप्त 
होने लगे कि इन दो नेताओं का प्रभाव लेटिन प्रमेटिका के भ्न्‍्य देशों पर भी पड़ेगा 
बर्योंकि लेटिन अमेरिका के सभो देशो मे कम्युनिस्ट पाटियाँ हैं, श्रावश्यकता केवल 
उन्हें संगठित नेतृत्व प्रदान करने की है । लेकिन क्रान्ति के इस महाद्वीप की बलिवेदी 
पर डॉ. श्रायेदें भी घढ़ा दिए गए । उसके बाद जनरल वीनीचेत की सरकार सत्ता में 
श्राई | अभी तक वहाँ प्रस्थिरता और राजनीतिक रिक्तता की स्थिति बनी हुईं है । 
कहा जाता है कि चीले में वामपंथी तो दूर कोई बुद्धिजीवी भी खुलकर प्रपना 
परिचय नही देता, काफी बड़ी सख्या में उनका सफाया कर दिया गया है। जहाँ इस 
तरह का प्रार्ंक्पूर्ण वातावरण रहेगा वहाँ के लोगों की सामाजिक, प्राथिक, 
सांस्कृतिक, मनोवैशानिक स्थितियाँ कैसी होगी इसका श्नुमान सहँज ही लगाया 
जा सकता है। इस तरह की तथा हर दो साल में शासन पर्थ्वितंन की स्थिति 
में लोगों की कितनी भलाई हो सकती है, इसका सहज ही प्नुमान लगाया जा 
सकता है । 

गए, भाएं, फिर गए--लेटिन अमेरिकी कुछ देशों की स्थितियों का जायजा 
लेना उचित होगा । अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील हैं और दुसरे स्थान पर 
श्राता है आ्ाहतीना (क्षेत्रफल 0,72,067, जनसंल्या 2,50,50,000---राजघानी 
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ब्यूनिस झायसे) । प्राहेतीना में स्थिति काफी भ्रस्थिर रही है । पहले लोकतन्त्र, फिर 
सैनिकवांद, फिर लोकतन्त्र और सैनिक क्रान्ति से लोकतस्त्र की समाप्ति । सन्‌ न्‍ 946 
मे हुआ्नन पेराने का राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन हुआ । वह एक सैनिक अधिकारी 
थे । लोकतन्त्र के बाद उन्होंने श्रघिनायकवादी सरकार की स्थापना की । उन्होंने शुरू 
में थरमिको को कुछ सुविधाएँ देकर अपने समर्थकों की सख्या तो काफी बढा ली, लेकिन 
उसके बाद उन्होंने अ्रभिव्यक्ति, समाचार-पत्रों, घामिक स्कूलों श्रादि पर प्रतिबन्ध लगा 
कर लोगों की नाराजगी भी मोल ले ली । देश ऋशणग्रस्त हो गया । लोगों में क्रोध 
श्रौर श्राशका का माहोल पनपने लगा और 6 दिसम्बर, 955 को एक सशस्त्र 
क्रान्ति में पेरोन को सत्ता से हटा दिया गया । वह देश छोड़कर स्पेन चले गए । 
सैनिक जुता ने प्रस्थायी सरकार का गठन किया । उसने नागरिक स्वतन्त्रता बहाल 
की । पेरोनवादी पार्टी को मंग कर दिया गया और एक ऐसा समय भ्राया जब पेरोन का 
नामोनिशान भी नहीं बचा । 22 फरवरी, 958 को 2 वर्ष बाद चुनाव हुए। 
डॉ. फ्राँदीजी राष्ट्रपति चुने गए । लोगों ने समझा कि देश मे लौकतन्त्र बहाल हो 
गया है । लेकिन सैनिकों के विभिन्न गुटों की हरकत फिर से शुरू हुई और 29 माचे, 
962 को एक सेनिक कान्ति में चुनाव द्वारा निर्वाचित डॉ. फ्रांदीजी को परदच्युत 
कर दिया गया | एक बार फिर चुनाव हुए झौर चुनाव के बाद फिर सैनिक क्रान्ति 
का दौर शुरू हुप्ना । भ्रन्ततः मार्च, 97 में जनरल लानूसे राष्ट्रपति बने । उन्होंने 
नागरिक सरकार वहाल करने का प्रादेश प्रसारित कियां। इस बीच पेरोनवादी 
तत्तों का गठन हो गया । मार्च, 973 में पुनः चुनाव हुए तथा पेरोन समर्थक 
डॉ. हैक्टर कपोरा राष्ट्रपति बने ॥ 43 जुलाई, 973 को कंपोरा ने त्यामपत्र दे 
दिया । 77 वर्षीय पेरोीन स्वदेश लौट श्राए थे। उसी वर्ष 23 सितम्बर को वह 
राष्ट्रपति चुने गए श्लौर उनकी तीसरी पत्नी मारिया अस्तेला पेरोन उपराष्ट्रपति । 
] जुलाई 974 को पेरोन की मृत्यु हो गई | श्रीमती पेरोन राष्ट्रपति बनीं | लेटिन 
प्रमेरिकी देशों मे वह पहली महिला राष्ट्रपति थी । उनके सत्ता में श्राने के बाद पेरोनच 
समर्थक दो थ्रुटों बामपंथी और दक्षिणपंथी में विभाजित हो गए । सा और आातंक- 
बाद का चक्र भारम्भ हो गया श्र ग्रन्तत: श्रीमती पेरोन को सत्ता से हृटा दिया 
गया । जनरल विदेला सत्तारूढ़ हुएं। श्रीमती पेरोन इस समय जेल में हैं । 
थे का असफल श्रभ्ियान--प्राहेती ना की यह राजनीतिक कहानी लेटिन 
अमेरिका के अन्य बहुत से देशों की भी कहानी है। चीजे, पैरागुएं, उरुग्वे, पेरू मे 
भी इसी तरह की स्थिति रही है । जब क्यूबाः में फिडेल कास्‍्त्रों सत्तारूढ़ हुए थे तो 
उनके सहयोगी चे ग्वेवारा ने बोलिविया को अपना निशाना बनाया । वहाँ भी वह्‌ 
क्‍यूबा जैसी राजनीतिक स्थिति पैदा करना चाहते थे। बोलिविया एक समय स्पेन 
के झ्रधीन था। 6 प्रगस्त, 925 को उसे स्वाधीनता प्राप्त हुई। सन्‌ 967 में 
बोलिविया (क्षेत्रफल : 4,24,62 वर्गमील, जनसंख्या 54,70,000, राजघानी सक्री ) 
का ]6वाँ संविधान बना जिप्तमें कार्मपालिका को प्रधिक्र शक्तिशाली बनाया गया, 
खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया भर कृषि सम्बन्धी सुधार किए गए। 
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दो इससे वहाँ की प्र्यव्यवस्था डावांडोल हो गई है । नए राष्ट्रपति जीस लोपेज 
पोलिलो के समक्ष जो प्राधिक सझट पैदा हो गया है उप्तका प्रभाव प्राथिक तथा 
सामाजिक सुधार कार्यों पर बहुत पड़ेया । प्रमेरिका धौर मैव्सिको में श्रच्छे व्यापारिक 
सम्बन्ध हैं। पिछले वर्ष पमेरिका मे झाधिक मन्‍्दी ही स्थिति थी, तो भी मेविस्को 
बदली हुई परिस्थितियों में अमेरिका के साथ व्यापारिक सत्तुलन कायम नहीं रख 
सका । भ्राहेंतीता की सरकार ने भ्रायात करने में जो उदारवादी रवैया प्रपताया था 
उसका शिकार वहाँ के वर्तमान शासक रहे हैं। श्रीमती पेरोन की सरकार के सत्ता 
से हट जाने के बाद वहाँ विदेशी पूंजी भी कम लग रही है । जो मजदूर संघ मजदूरी 
मे वृद्धि की माँग करते थे उनकी मजदूरी पहले जैसी ही है जबकि कीमतें प्रासमान 
छू रही हैं । इससे देश मे पग्रपर्याप्त असन्वीप है । लगभग ऐसी ही स्थिति चीले में है। 
वेनेजुएला और इक्वाडोर के श्रतिरिक्त इन देशों मे तेल की कमी है | इनके बजट का 
प्रधिकतर पैसा तेल के प्रायात पर खच होता है । वेनेजुएला ने पिछले दिनों प्रपते 
तिल उद्योग का राष्ट्रीयकरणा कर दिया था, प्रतः राष्ट्रपति कारदोम पेरेज तेल से 
होने वाली भ्राय का प्रयोग प्रपनी प्रर्थव्यवस्था सुहृढ बनाने के लिए करना चाहते हैं। 
जहाँ पिछले वर्ष ब्राजील की कॉफी के निर्यात मे मन्‍्दी रही. वहाँ कोलम्बिया की 
कॉफी के निर्यात में वृद्धि हुई । भ्रतः उस दैश की प्रथव्यवस्था में भी सुधार हुप्ा। 
इन शझ्राथिक, राजनीतिक और सामाजिक कठिनाइयों के होते हुए भी बहुह शीय 
निगमे शोर प्रन्य अन्तर्राष्ट्रीय श्रौर गैर-सरकारी साहुकार लेटित श्रमेरिकी देशों की 
सहायता के लिए प्रवसर तैयार रहते हैं । इम सहायता के उपलक्ष में वे कुछ उनसे 
अ्रपेक्षा भी करेंगे झौर जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो तबाब झौर 
प्रस्थिरता का वैसा ही वातावरण पैदा हो जाता है जैसे पिछले साल सी श्राई ए. 
की गतिविधियी के प्रश्न पर लेटिन अमेरिका के कई देशो में पैदा हो गया था। 
(दिनमान, फरवरी, 977) 
(9) जापान-चीन को 4979 की शान्ति सन्धि : पश्चिस यूरोप 
और सोवियत संघ को एक चुनौती 

42 प्रगस्त, 978 को प्रीक्िंग में जापान के विदेश मन्‍्त्री सुताओं सुनोदा 

झौर चीन के विदेश मस्त्री हुह्मड हुआ ने शान्ति और मैत्री समभीते पर हस्ताक्षर 
करते हुए दोनो देशों मे परस्पर झ्राथिक और सांस्कृतिक सहयोग बढाने पर बल 
दिया | इस बात पर बल दिया कि वे न तो एक दूसरे पर श्रपना प्रम॒ुत्व स्वीकार 
करेंगे । सन्धि मे 'प्रभुत्व विरोधी” धारा को लेकर कई हलकों में कई तरह की 
व्याख्या की गई । लेकिन जापानी नेताओ्रो ने स्थिति स्पष्ड करते हुए कहा है कि 
वह सोवियत संघ॒तंथा प्रन्य देशों के साथ मैत्रीप्रर्ण सम्बन्ध बढ़ाने की दिशा में 
निरन्तर जुटे रहेगे । इस सन्धि को लेकर जहाँ अमेरिका मे श्रसन्‍्तोष व्यक्त किया 
गया है बहाँ सोवियत संघ ने इसे सोवियत विरोधी दस्तावेज करार दिया है.। उसका 
मानना है कि इस सन्धि का मकसद सोवियत सध के विरुद्ध नियोजित ढंग से 


चातावरण तैयार करना है | 
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दोनों देशों के बीच बढती हुई निकटता को लेकर सीवियत संघ सहित पड़ीसी 
देशों का चिम्तित होना स्वाभाविक ही है । हालाँकि जापान ने भारत से सहयोग का 
दावा किया है लेकिन भ्रन्य पड़ोसी देशों में इस समझौते को लेकर कई प्रतिक्रियाएँ 
हुई हैं। एक वक्त था जब जापान प्लौर चीन मे निरन्तर संशय भौर तनाव की स्थिति 
बनी रहती थी । 949 के वाद से 4964 से 972 तक जापानिमों को चीन 
झम्तेरिकी साम्राज्यवाद का पिट्दू मानता था। लेकिन तनाका की 972 की चीन 
यात्रा ने दोनों देशों की निकट लाने की महत्ववूर्ण भूमिका निभाई। 


जापान प्रौर चीन एशिया के दो महत्वपुर्णा देश हैं जिनकी हर गतिविधि का 
प्रॉकल्नन कई स्तरों पर किया जाता है। 978 के समभौते को लेकर सोवियत संघ 
या झन्य पूर्व यूरोपीय देश ही सशंकित नहीं हैं बल्कि भ्रमेरिका, जापान शभौर पश्चिमी 
देशों के भीतर भी कई प्रकार का डर पैदा हो गया है । जापान के कुछ पन्नों ने चीन- 
जापान समभौते को 'पूर्वी नेटो' की स्थापना करार दिया है तो कुछ का यह मानना 
है कि चीन भ्रपने सोवियत विरोधी रवैये के कारण दक्षिण पूर्वेशिया भर प्रशान्त में 
एक “संयुक्त मोर्चा' स्थापित करने की जुगाड़ में है । इसमें वह जापान, प्रमेरिका तथा 
दूसरी दुनिया के देशों --कनाडा, भप्रास्ट्रेलिया श्ौर पाँच एशियन देशो का सहयोग 
और समर्थन प्राप्त करना चाह रहा है । लेकिन सवाल यह पेदा होता है कि क्‍या ये 
देश सम्भावित खतरे को भप्रनदेखा कर देंगे । यह सर्वेविदित है कि यदि जापान झौर 
चीन ने पूरी निष्ठा के साथ समभौते पर श्रमल किया तो निस्सन्देह एशिया में दो 
ताकतें सक्रिय हो जाएँगी--सोवियत संघ तथा जापान-चीन । प्मेरिका, जापात और 
चीन प्रपनी प्राविधि और मानव शक्ति से इतने शक्तिशाली हो जाएँगे कि प्रपने 
देश के ग्रलावा भ्रन्य देश उन्हें बौने नजर झाने लगेंगे । 
(0) गिल्बर्ट द्वीपसमूह्‌ : स्वाधोनता समझौता, 7978 
दिसम्बर, 978 के दिनमान में प्रकाशित समाचारों के अनुसार ब्रिटेन ने 
दक्षिण प्रशान्त में स्थित गिल्बर्ट द्वीपो को स्वाधोनता प्रदान करने सम्बन्धी एक 
समभौते पर पिछले दिनो लद॒न मे हस्ताक्षर किए। स्वाधीनता समभौते सम्बन्धी 
यह बात दो सप्ताह तक चली । ब्विठेव प्रौर गिल्बर्ट के श्रघिकारी इस बण्ह पर 
सहमत ये कि जुलाई, 979 में ग्रिल्दर् द्वीपो को स्वाधीनता प्रदान की जाएं लेकिन 
बाताबाँस के लोगों का यह प्रस्ताव कि उन्हें प्रलग बस्ती के तौर पर स्वीकार किया 
जाए जो न तो ब्रिटेन और न ही गिल्बटे के प्रधिकारियों को मंजूर था । 

ञ गिल्बर्ट द्वीपसमूह मे 33 द्वीप हैं जो एक लाख दालीस हजार वर्ग किलोमीटर 
में प्रशान्त सागर भर मे फैले हुए है। तीन प्रमुख द्वीप है--मिल्बर्ट, लाइत श्रौर 
फोनिक्स । गिल्बर्ट के ब्रन्तगेत 47, लाइन झौर फोतिक्स के श्रन्धर्गंत 8-8 द्वीप 
भाते हैं । ये सभी द्वीप दक्षिण-पश्चिमी प्रशान्त मे फैले हुए हैँ । 

(॥॥) श्रमेरिका-चीन : राजनयिक सस्बन्धों की स्थापना, /979 
5 दिरुम्बर को अ्रमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने ] जनवरी, 979 से 
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चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करमे की घोषणा की! इसी तरह की 
घोषणा पीकछ्षिंग से भी की गयी | राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना से दोनो देशों के 
बीच व्याप्त कटठुता पूरी तरह से दूर होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। यह 
कठुता 950 के कोरिया युद्ध के बाद से दोनों देशो के बीच चली ग्रा रही है। 
यद्यपि 972 प्रें तत्कालीन प्रमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्‍्सन में चीन की यात्रा 
फ़र दोनों देशों के बीच सदुभावनापूर्ण वातावरण पैदा करने का प्रयास किया था 
तथावि जिम तरह का सौहादं दोनों देशो मे होना चाहिए था वह प्रभी तक नहीं बन 
सका । इसका प्रमुख कारण शायद ताइवान था। अ्रव राष्ट्रपति कार्टर ने अपने 
वक्तव्य में यह मान लिया है कि चीन केवल एक है श्रौर उसकी एक सरकार है। 
इस वास्तविकता को मान लेने के वाद निस्सन्देह प्रमेरिका की हृष्टि में ताइवान का 
अस्तित्व नही रहता । इसके साथ ही कार्टर यह जोड़ते गए कि प्रमेरिका गैर-सरकारी 
तौर पर ताइवान से सम्बन्ध रख सता है । ये क्षेत्र साँश्कृतिक, सामाजिक, क्‍्रायिक 
आदि हो सकते हैं । 
(42) चीन-वियतनाम : चीन की श्राक्रामकता, 4979 
किसी भी देश की तीतियों का परिचय देने के लिए उस देश के इतिहास के 

पन्ने दर्पण का झ जाम देते हैं। ये ऐतिहासिक तत्त्व समय बदलने के साथ-साथ यद्यपि 
बदलते हैं, तथापि वे अपनी स्थायो छाप छोड़ जाते है । कुछ इसी तरह की स्थिति 
चीन के बारे मे भी है। प्राक्रामकता चीन का स्वभाव है| झाक्रामकता का मतलब 
प्रहार या हमला ही नहीं किसी न किसी तरीके से दूसरे देशों या अपने पडौसी देशों 
में भी इस तरह की स्थितियाँ पैदा करने की कोशिश करना है जिससे तनाव बनता 
और बढता है । तनाव बढने की यह प्रवृत्ति कभी-कभी हमले का स्वरूप प्रस्तियार 

कर लेती है, जैसा कि 950 में कोरिया भ्रौर 962 में भारत के साथ हुआ था । 

969 में सोवियत संघ भौर झव 979 में वियतनाम के साथ भी चीत ने इसी 

श्राक्रामकता का परिचय दिया । इस तरह के प्रहार का तात्पर्य झपने प्रभाव, प्रभुत्व 

और 'दादागी री” का प्रसार करना है । चीन शायद यही चाहता है । उसका मावना 

भी है कि इस तरह की गतिविधियों से केवल इतिहास के पन्नों में ही उसका स्थान 

स्थायी न हो वल्कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उसका दवाव बढे । मोदे तौर पर दूसरे 

को झातंकित करने की नीति ही शायद उसका स्वभाव बन चुका है | 

7 फरवरी, 979 को चीन के कोई ढाई लाख सैनिकों ने वियतन'म की 

सम्पूर्ण पश्चिमोत्तर सीमा पर खुला प्राक्रमण करके वियतनाम की इस घारणा की 

पुष्टि कर दी कि 'हम शान्ति चाहते हैं, किन्तु चीन को यह गवारा नहीं । चीनी 

सेता ने इस बर्बर धाक्रमण में भारी संखुदा में टैकों, बख्तरबद गाड़ियों और बमवर्षक 

विमानों का प्रयोग किया । नई श्रमेरिकी मँत्री से लेस चीनी उपप्रधान भनत्री और 

पश्चिमी प्रेस द्वारा आरोपित चीन के 'वास्तविक नेता' तेंग सिप्माश्ो पिंग ने वियतनाम 

को 'याद रहने वाला सबक सिखाने” की घोषणा कुछ दिन पहले झलबत्ता की थी 

और पिछले तीन-चार महीने से सीमा पर दोनों पक्षों में छुठपुट कगड़ो और 
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सीमोल्लंघन की घटना्ों को देखते हुए सशस्त्र संघर्ष की झ्ाशंका भी थी, किन्तु यह 
संघर्ष एक व्यापक आक्रमण का रूप लेकर आएगा, ऐसा प्रायः नहीं सोचा गया था। 
चीन भौर वियतनाम के बीच विवाद काफी पुराना है। वास्तव मे यह दो 
नस्‍लों का विवाद है, किन्तु वर्तमान संधर्ष का सूत्रपात कम्पुच्चा (कम्बोडिया) भौर 
वियतनाम में संघर्प छिड़ने के साथ हुआ । चीन ने वियतनाम पर दबाव डालने के 
लिए पहले तो वियतनाम में रह रहे डेढ़ लाख से भी ऊपर चीनियों को स्वदेश लौटा 
कर वियतनाम की अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने का प्रच्छन्न प्रयास किया ! 
आरोप यह था कि वियतनाम चीनी नागरिकों को तग कर रहा है जबकि वास्तविकता 
यह थी कि विभिन्न कामों के विशेषज्ञ इन चीनियों को अपने पुनर्निर्माण में वियतनाम 
को नितान्त श्रावश्यकता थी। चीन का यह्‌ दवाव जब बेश्नसर साबित हुमा तो 
उसमे सीमा-विवाद को तूल देने के लिए धार-बार सीमातिक्रमण करके वियतनाम को 
उत्तेजित करने का प्रयत्न किया । किन्तु वियतनाम ने इससे भी अ्रप्रभावित रहकर 
कम्पुज्चा पर अपना प्रभियान जारी रखा झौर चीन की पिद्दू पोल पाट सरकार को 
पराजित करके वहाँ नई सरकार स्थापित की, इस अभियान में चीन के लगभग 
0 हजार सैनिक विशेषज्ञ भी, जो कम्पुच्चा में रह कर वस्तुतः युद्ध का संचातन 
कर रहे थे वियतनाम के हाथ लगे | चीन के लिए यह झ्रपमानव का घूट था | यह 
घू'ट उसे उस वियतनाम ने पिल्लाया जिसने उसके श्रव्वया दर्जे के दुश्मत सोवियत 
संघ से गए वर्ष ही मैत्री सन्धि को थी । 
माग्रो ने 'खोये प्रदेश पुनः श्राप्त करने” भर “विश्व में प्रभुत्व स्थापित करने 
के लिए जेहाद' छेड़ने का सकल्प किया था । मारो नही रहे किन्तु तीसरी महाशक्ति 
बनने के उन्माद से श्राक्रान्त चीनी नेतृत्व उस संकल्प को भ्रब भी सीने से लगाए हुए 
है । कम्पुच्चा में वियतनाम का हस्तक्षेप या वियतनाम में रह रहे चीनियों की समस्या 
तो भौण प्रश्न है। चीन के सामने मुख्य प्रश्न दक्षिण-पूर्वेशिया पर अपनी 
“दादागी री” स्थापित करने का है । !962 में उसमे इसी उह्ूं श्य से भारत पर बर्बर 
भात्रमरण किया था भौर भ्रव वियतनाम पर प्ाक्रमण के पीछे भी यही प्रमुख उद्देश्य 
है । यह मात्र सथोग नहीं है कि चीन ने उस समय को वियतनाम पर प्रान्रमण के 
लिए चुना जबकि भारत के विदेश मन्त्री प्रटलबिहारी वाजपेयी उसके मिश्रता के 
इरादों को टटोलने के उद्देश्य से उसके मेहमान थे। श्रात्रमण से दो-तीन दिन पहले 
उसने पंचशील में प्रास्था दिज्ाई थी भौर वातचीत से विवाद सुलकाने के थ्री वाजपेयी 
के विचार से सहमति व्यक्त की थी। ऐसी स्थिति मे श्राक्रमण के समय का चुनाव 
करने के पीछे चोन का साफ इरादा रहा। उसने वियमतताम पर झाकमण करके 
परोक्षत: भारत को यह बताना चाहा है कि पचशील के सिद्धान्त कहने-छुनसे में भले 
ही भच्छे हों व्यवहार में चोव के लिए उसका कोई भ्र्थ नहीं है, यह कि सीमा-विवाद 
को बातचौत द्वारा हल करने के सिद्धान्त में उसकी विष्ठा नहीं है वयोकि यह निष्ठा 
उसकी दोमुही नीति से मेल नही साती । | 
चीन ने जिस प्रकार झ्ाकस्मिक झ्ाक्रमण किया, उसी प्रकार वापसी वा 


25% झन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


भाकस्मिक ताटक खेला श्रौर घोषणा की कि 5 मार्च, 979 से सभी चीनी सेना 
झपने सीमा क्षेत्र मे लौटना शुरू कर दे । घोषणा में कहा गया कि चीनी सेना ने उन 
लदयों को प्राप्त कर लिया है जो उसके लिए निर्धारित किए गए ॥ दोनों पक्षों में 
यद्यपि युद्ध इक गया है भौर शास्वि-वार्ता चल रही है, लेकिन निकट भविष्य में कोई 
भी समभोता होता नजर नहीं भाता | चीन का रवैया प्रडंगेवाजी का है । वियतनाम 
का काफी सीमावर्ती क्षेत्र चीन के कब्जे में है और यदि चीन उस्ते खाली नही करता 
तो समभौता दूर की कौड़ी है । वैसे ये प्रासार भी प्रकट हो रहे हैं कि चोन-वियतनाम 
संघ पुनः भडक उठे । 

(43) पश्चिम एशिया की समस्या (सितम्बर, 980 तक) 

पश्चिम एशिया झ्थवा मध्यपूर्व एशिया की समस्या श्ररव-इजरायल् संघर्ष 
की समस्या है। मित्र भोर इजरायल में अन्तिम भयावह युद्ध 6 अक्तूबर मे 
22 अवतूबर, 973 तक चला शभौर तब दोनों पक्षों मे युद्धविराम हो गया। 
दोनों पक्षों को सन्‌ 7967 की लड़ाई की तुलना में कही ग्रधिक क्षति हुई, तथापि 
यह सिद्ध हो गया कि इजरायली सेना सर्वेथा ग्रपराजेय नही है और अरबो में भारी 
युद्ध-क्षमता है । युद्ध-विराम सुरक्षा-परिपद्‌ के भादेश पर हुमा । युद्ध-विराम के समय 
स्थिति संगभग यह थी कि इजरायल स्वेज नहर के पश्चिमी तट पर झ्ौौर सीरिया में 
सासा के पास तक मोर्चे बाँघकर नई जमीन हथियाने मे सफल रहा | इसके विपरीत 
मिस्र ने स्वेज पार 305 मील की लम्बी पट्टी पर कब्जा कर लिया और सीरिया ने 
गोलन पहाड़ी क्षेत्र के कुछ भाग पर । 

सुरक्षा १रिपद्‌ ने युद्ध-विराम सम्बन्धी जो प्रस्ताव पास किया, उसमें झ्राग्रह 
किया गया कि संघेरत सभी पक्ष सैनिक यतिविधियाँ तत्काब रोक दें और स्थायी 
शान्ति की स्थापना के लिए सम्बद्ध पक्षों मे समुचित तत्वावधान में बातचीत ही । 
संधर्षरत देशों मे सीरिया ने युद्ध-विराम प्रस्ताव स्वीकार करने में काफी देर 
लगाई । 

युद्धविराम के बाद मिस्र श्ौर इजरायल समभौता वार्ता चालू रही। 
आशिक समभौते हुए भी, लेकिन समस्या का स्थायी समाधाव एक विकट प्रश्चिह्न 
ही बना रहा । कई बार विस्फोटक परिस्थितियाँ बनी, लेकिन दोनों पक्षों के सयम 
के कारण सघपे नही छेड़ा । राष्ट्रपति सादात यह मानकर चले कि इजरायल ग्रपनी 
घरेलू स्थितिपों के कारण शान्ति-स्थापना का इच्छुक हैं आर यदि कठु रुख त श्रपताया 
जाए तो दोनों पक्षों के लिए सम्मानजनक समभौता हो सकता है। 

प्ररत्त राष्ट्रों की अभ्रसन्नता की परवाह न करते हुए मिस्र के राष्ट्रपति प्रतवर 
सादात ने इजरायल जाने का फैसला किया । 29 वर्ष की घोर शत्रुता और युद्ध को 
ताक पर रखकर 0 नवम्बर, 977 को उन्होंने इजरायली संसद्‌ से पश्चिमी एशिया 
में शान्ति स्थापित करने में सहायता का अनुरीध किया । सादात के बाद बैगिन ने 
मिस्र में इस्माइलिया आकर सादात से बातचीत की। एक दूसरे के प्रत्ति समकोतावादी 
आंवना का विंकास होता गया, लेकिन मतभेद सुलझे नही । झमेरिकी राष्ट्रपति काटेर 
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दोनों पक्षों में समझौते के लिए विशेष प्रयत्न करते रहे झौर भ्रन्त में सितम्बर, 978 
में अ्रमेरिका में कैम्प डैविड में पश्चिमेशिया समस्या पर कार्टर-सादात-बैगिन शिखर 
वार्ता हुई । 3 दिनों की बातचीत अनेक बार नाजुक दौर से गुजरी और अन्त में 
एक ऐतिहासिक समभौते के साथ समाप्त हुई । 


सितम्बर की मिस्र-इजरायल शान्ति-सन्धि के इस दस्तावेज में इजरायल मे 
कहा कि () वह समूचे सिनाई में मिश्ल की प्रभुध्तत्ता को फिर स्वीकार करते हुए 
वहाँ से भ्रपना हवाई भरा समाप्त कर देगा, (2) इजरायली सैनाएँ शान्ति-सन्धि 
पर हस्ताक्षर होने के बाद (इजरायली संस्द्‌ की स्वीकृति के बाद) तीन महीने से 
लेकर 9 महीने तक की भ्रवधि में हट जाएँगी, (3) तत्पश्चात्‌ दोनों पक्षों के बीच 
राजनयिक सम्बन्ध स्थापित हो जाएंगे, (4) दस्तावेज मे स्पष्ट कर दिया गया कि 
पाँच वर्ष के संक्रान्ति काल में इजरायल जोड्डन के पश्चिम तक श्रौर गाजा पर से 
भ्रपना सैनिक नियन्त्रण पूरी तरह गभाप्त कर देगा, इन क्षेत्रों के लोगों को स्वशासन 
भौर पूर्ण-स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन सुरक्षा-सम्बन्धी कुछ कारणों से 
इजरायल कुछ इलाकों में प्रपने सैनिक रखेगा, (5) पश्चिमी तट का मामला तय 
करने के लिए जोड्डंन को बातचीत मे प्रामन्त्रित किया जाएगा भशौर उसे इजरायल 
के साथ शान्ति-वार्ता के लिए भी कहा जाएगा । 
कंम्प डेविड वार्ता के परिणाम पर मिश्र और इजरायल मे तथा प्ररव देशों 
में तीन प्रतिक्रियाएँ हुईं । झरव जगन में सीरिया ने कंम्प डेविड समभौते की कड़ी 
झ्रालीचना की शौर कहा कि झरब हितों का बलिदान कर दिया गया है । कौम्प 
डेविड समभौते की प्ल्जीरिया, लीबिया, सीरिया, दक्षिणी यमन, फिलिस्तीनी मुक्ति 
संगठन, सऊदी अरब इन सभी प्नरब राष्ट्रों ने विरोध किया और सोवियत संघ के 
साथ सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने की इच्छा प्रकट की । कैम्प डेविड समभौते के सन्दर्भ 
में मिस्र और इजरायल के प्रतिनिधियों में वार्ता का दूसरा दौर 2 अ्रक्तूबर से 
22 ग्रक्तूबर, (978 तक चला और समझौते की व्याख्या को लेकर दोनों पक्षों मे 
मतभेद पैदा हो गए । 
राष्ट्रपति कार्टर की प्रतिष्ठा दावों पर लग गई झौर आखिर माचे 979 
के प्रारम्भ में यह श्राशा हो गई कि कैम्प डेविड में मिस्री और इजरायली नेताप्रों 
में शान्ति-सन्धि के लिए समभौतों का जो ढाँचा बनाया था वह शीघ्र ही अस्तित्व 
में झा जाएगा । ऐसा ही हुआ शोर 26 मार्च, 979 को वाशिगठन मे राष्ट्रपति 
का्टेर के हस्ताक्षरों महित मिस्र प्रौर इजरायल में शास्ति-सन्धि सम्पन्न हो गई। 
सन्धि पर सादात, बेगिप्न भर कार्टर के हस्ताक्षर हुए । इस शास्ति-सन्धि पर श्ररब 
देशों ने तुरन्त विरोध किया और | अप्रेल, 979 को झरब संघ के 6 सदस्यों ने 
मिस्र का बहिष्कार करने झौर प्राथिक प्रतिबन्ध लगाने के पहले कदम के तौर पर 
काहिरा स्थित राजदूतों को स्वदेश लौढाने का आदेश दिया । 
मिश्र के प्रधान मन्‍्त्री डॉ मुस्तफा खलील ने बताया कि संधि के लागू  - 
जाने से पहले नौ महीनों में इजरायल घिनाई का 75 प्रतिशत इलाका उसे - 
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देगा । इसके एक क्षेत्र भे इजरायल की थोड़ी सेना रहेगी। एक तिहाई क्षेत्र में 
संयुक्तराष्ट्र सेनाएँ रखी जाएँगी । सिनाई का पूरा क्षेत्र दो से तीन साल के भीतर 
मिश्न को सौंप दिया जाएगा। सन्वि की पुष्टि हो जाने के नौ महीने के भीतर 
पिख्र श्रौर इजरायल राजनयिक सम्प्नन्ध स्थापित करेंगे। मिस्र भ्पना दूतावास 
तेलअबीब में खोलेगा, यरूशलम में नहीं । फिलिस्तीनी राजनीतिक बंदियों को रिहा 
किया जाएगा। सन्धि पर हस्ताक्षर होने के एक महीने के थाद पश्चिमी किनारे 
पभ्ौर गाजापट्टी मे फिलिस्तीवी शरणार्थी तौट जाएँगे। यह संक्रमण॒काल पाँच 
वर्ष तक रहेगा। उसके वाद फिलिस्तीनियों को झपते भाग्य का फैसला करते का 
पूरा प्रधिकार दिया जाएगा | शान्ति-सन्धि पर हस्ताक्षर होने के दस महीने के बाद 
चनाव होगे । 

नया गतिरोध 

सन्‌ 979 में कंप डेविड समभौते के प्रन्तगगंत पश्चिमेशिया में--खास तौर 
पर भिस्र और इजरायत मे शान्ति स्थापना की जो भ्राशा बेंघी थी वह सब्‌ 980 
के मध्य घूमिल पड़ती दीख रही है । इसका मुख्य कारण इजरायल के प्रतिरक्षा मन्त्र 
इजूर वाइजुप्रैन के त्याग-पत्र के बाद उनके स्थान पर नए मन्‍्त्री की नियुक्ति में प्राने 
वाली प्रडचनों से प्रधान मन्‍्त्री मेनाहिम बेंगिन को श्रपने मिले-जुले मन्त्रिमण्डल के 
घटको के विरोध का सामना करना पड़ रहा है । बेंगित विदेश मन्त्री यत्जिक शमीर 
को प्रतिरक्षा मन्त्री भ्रौर ऊर्जा मन्‍्त्री यत्जिक मोदाई को विदेश मन्‍्त्री बनाने के पक्ष मे 
थे लेकिन डेमीक्रेटिक मूवमेंट नामक दल को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं था | हिलाजा 
प्रतिरक्षा मन्त्रालय भी बेंगिन के पास ही है। इसके अतिरिक्त इजरायल अधिकृत 
अरब क्षेत्र में पश्चिमी तट के तीन महापी रो-तेबलेस, राभेलाह भ्रौर विरेह--पर बम 
फैक कर (2 जून, !980) कालिलाना हमले के प्रयास की भी बहुत निन्‍दा हुई है । 
बेशक तोनों महापोरो की जानें बच गई है लेकिन दो की टाँगों को चोटें लगी हैं । 
उससे लोगों मे भ्राक्नेश तो है ही ! केवल ग्ररब देशों में ही नहीं बल्कि विश्व भर मे 
तथाकथित इजरायली श्रातंकवादियों की इस कार्रवाई की निन्‍्दा की गई है । 
घटना पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव डॉ. कुर्ते वाल्दहीम ने क्षोभ व्यक्त करते 

हुए इस मुद्दे को सुरक्षा परिषद्‌ में उठाएं जाने की पेशकश की लेकिन फिलिस्तीनी 
मुक्ति सगठन के नेताओ्रों ने कहा कि इस घटना के सन्दर्म में फिलिस्तीनियों की सभी 
समस्याओं पर विचार-विमर्श होना चाहिए । यूरोपीय भ्राथिक समुदाय के देशो ने 
वेनिस में अपनी बैठक (0-2 जून) में पश्चिमेशिया मे पूर्णो शान्ति के लिए नई 
नीति निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा । एक समाचार के धनुसार कई देश फिलिस्तीनी 
मुक्ति संगठत को मान्यता प्रदान करने के भी पक्ष मे हैं लेकिन सब देशों में इस पर 
सहमति नही । मिस्र के राष्ट्रपति (पव प्रधान मन्‍्त्री भी) अनवर प्रल-सादात ने 
स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई भी समझौता कप डेविड सममौते के प्रन्तर्गत ही दूँढा 
जाना चाहिए, क्योकि यह बहुत व्यापक समझौता है जो ग्रव केवल इजरायल प्ौर 
मिस्र तक ही सीमित नही रह गया है । विछने दिनो तो सऊदी अरब के शाह फाहद , 
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ने भी कहा था कि यदि इजरायल आतंकवादी ग्रतिविधियों को समाप्त करने का 
श्राश्वासन दे तो वार्ता की जा सकती है।., 
राष्ट्रपति सादात में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि कैप डेविड 
समभौते में परिवर्तत नहीं किया जा सर्कता | इसके लिए यूरोवीय देशों को अमेरिका 
के साथ-साथ मित्र भौर इजरावल की सहमति लेनी होगी । बेशक यूरोपीय देश 
गतिरोध को समाप्त करने में भूमिका निभा सऊते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें मित्र 
के इत्तर भरव देशों को वार्ता के दायरे में लावा होना | इजरायल हारा भ्रब ब्रधिकृत 
क्षेत्र में जिस तरह की स्थितियाँ दिनोंदिन उग्र होती जा रही हैं उनसे मिस्र भौर 
इजरायल में भी संशय की भावना बढती जा रही है । इजरायल ने यह भी घमकी 
दी है कि वह सिनाई का शेष भाग न लौटाते के वारे मे भी सोच सकता है। मई में 
जोडेन नदी के पश्चिमी किनारे श्रौर गाजा पट्टी मे फिलिस्तीनियो को स्वशासन देने 
सम्बन्धी जो कदम उठाए जाने वाले थे वे भी नहीं उठाएं गएं। बेशक कांटेर के साथ 
बेगिन भौर सादात की शिखर वार्ता हुई थी | एक तरह से कप डेविड समभौते पर 
भी झमल रुक गया है । 
जब मार्च, 979 मे कंप डेविड समभोते पर हस्ताक्षर हुए तो इजरायल के 
कई झातकवादी ग्रुटों ने खुलेप्राम कहा था कि सन्‌ 967 में हथियाएं गए इलाके 
को यदि वापस किया गया तो हम लोग हथियार उठा लेंगे । इनमे धुरराष्ट्रवादी गुट 
एमुनिम के सदस्य हैं जो यहाँ तक कहते हैं कि यदि उन्हे हथियाएं गए इलाके से 
निकाला गया तो वे इजरायली सेना के विरुद्ध भी हथियार उठाने से नहीं फ्रिककेंगे। 
बेशक पिछले दो वर्षों मे उम्रपंथी ग्रुटों मे विभाजन हुम्ना है लेकिन उनमें से कई 
शक्तिशाली भर श्रधिक उम्र गुट बने हैं, मध्यमागियों की संख्या कम है । 
यदि मिस्र भौर इजरायल में परस्पर संशय की भावना बढती है, जो कि बढ 
रही है (वेगिन ने तो कैप डेविंड समझौता भंग करने तक की धमकी दे डाली है) 
तो प्रमेरिका के चुनाव वर्ष में राष्ट्रपति घिम्मी कार्टर के लिए यह महंगी पड़ेगी । 
कार्टर की सफल विदेश नौति का एक मुद्दा पश्चिमेशिया में शान्ति स्थापना भी है । 
दोनों देशों में संवाद टूट जाने झौर अधिकुत श्ररव क्षेत्र में महापोरों पर हमले से 
कार्टर खासे चिंतित बताए जाते है। अ्रगस्त में डेमोक्रेटिक पार्टी का नामांकन प्राप्त 
करने से पूर्व कार्टर सम्भवतया इस क्षेत्र में कोई महत्त्वपूर्ण और मिरणायक कदम 
उठाने की सोच सकते हैं । लेकिन देखना यह है कि सादात झौर वेगिन अपने-प्रपने 
उम्रपंयी गुटों का कितना सहयोग प्राप्त कर पाते है ताकि वे टूटी हुई वार्ता को पुनः 
चालू कर सके । 
परश्चिम-एशिवा-समस्या का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव 
पश्चिम एशिया की समस्या प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव डाले 
हुए है। भ्रव-इजरायल तनाव के कारण ही मध्यपूर्व के भूमध्यसागरीय क्षेत्र में 
महाणक्तियाँ प्रवनी नो-सेनिक शक्ति के विस्तार के लिए प्रतिस्पर्दा कर रही हैं * 
पश्चिमी एशिया में महाशक्तियों द्वारा संघ्ों की राजनीति का जो खेल-लेला * 


256 धरन्चर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


है उसके फलस्वरूप इस क्षेत्र के देशों में राजनीतिक स्थिरता कायम नहीं हो पा 
रही है। भ्रब देश वैसे ही राजनीतिक भ्यिरता का शिकार बने रहते हैं शौर उम् 
पर भी महाशक्तियों का हस्तक्षेप स्थिति को भ्रधिक बिगाड़ता है भौर विभिन्न देशी के 
स्थानीय संघर्ष शान्त नहीं हो पाते | भ्रब-इजरायल तनाव से विश्व के प्रन्य देशों 
की विदेश-नीतियाँ भी प्रभावित हैं। उदाहरणार्थ, भारत चाहते हुए भी इजरायल 
को कूटनीतिक मान्यता नहीं दे था रहा है। प्रब-राज्यों हे मैत्री के कारण ही भारत 
को यह नीति भ्रपनानी पड़ी है । जबकि इजरायल का भारत के प्रति कोई शब्ुतापूर्ण 
रवैया नही रहा है। पश्चिमी एशिया के इस संकट के फलस्वरूप शीतयुद्ध में उम्रता 
भ्राती रहती है । संयुक्त राष्ट्संध का मंच राजतीतिक गर्मी से प्रभावित है प्रौर जब 
तक बहूँ का वातावरण शौतयुद्ध के भंवर मे फेंस जाता है। इस क्षेत्र की समस्याप्रों 
का समाधान वास्तव में तभी सम्भव है जब साअ्राज्यवादी शक्ितियाँ इस प्रदेश में 
हस्तक्षेप न करें ध्ौर इजरायल की प्रसारबादी नीति को बढ़ावा न दें। इजरायल 
विजित श्ररव क्षेत्र को लौटा दे भ्ौर भ्ररव-देश भी यहुदी राज्य की वास्तविकता को 
स्वीकार करें तथा उसे पूर्णो मान्यता देकर सहम्रस्तित्व की नीति का अनुसरण करे । 
(44) पश्चिमेशिया में परमार टकराव 

पाकिस्तान के परमाणु वम बनाने की क्षमता के समाचार को लेकर समूचे 
एशिया में तरह-तरह की आशकाएँ व्यक्त की जा रही हैं । परन्तु पश्चिमेशिया क्षेत्र 
के देशों की परमाणु शवित सम्पन्न होने की क्षमता की समीक्ष्य प्रसिद्ध श्रमेरिकी पत्र 
बाशिगठन पोल ने प्रभी कुछ अरे पूर्व की है जिससे स्पष्ट है कि प्राज का पश्चिमेशिया 
परमाणु टकराव की स्थिति मे है। पत्र मे प्रकाशित 'डायेल टारगेरसन! नामक 
पत्रकार की एक समीक्षा में श्रलग-झलग देशों की परमाणु शक्ति सम्पन्न होने की 
तैयारियों का दिलचस्प विवरण दिया गया है| समीक्षा के अनुसार*-- 

"निस्सन्देह पश्चिमेशिया में स्थायी शान्ति के लिए श्रयत्व किया जा रहा है। 
लेकिन इस क्षेत्र के कई देश इस समय परमाणु टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। इस 
क्षेत्र में कही भी परमाणु भ्र््रों के प्रधार की रोकथाम को कोई प्रयत्व दिखाई नहीं 
पड़ता जबकि यहाँ इसकी सबसे प्मधिक झ्रावश्यकता है । इजरायल के परमाणु शक्ति 
सम्पन्न बन जाने से इस क्षेत्र को जितना खतरा पँदा हो सकता है उतना शायद ही 
किसी अन्य देश के ऐसी स्थिति में आने से हो। प्रभी इजरायल के पास परमाणु 
बम नही है लेकिन वह बना सकता है । इधर इजरायल के शत्रु परमाणु बम बनाने 
की जी जान से कोशिश कर रहे है । अगर जल्दी ही वे इस स्थिति में झा जाएँ तो 
कोई श्राश्वयं नही | लीबिया के सँनिक श्रधिकारियों ने परमाणु भस्त्र प्राप्त करने के 
लिए एक करोड़ डॉलर तक की रकम खर्च करने का भअस्ताव किया है। श्राज की 
इस दुनिया में भाड़े पर वैज्ञानिक भी मिल सकते हैं श्रोर धरमाणु बम बनाने के लिए 
मूरेनियम भी खरीदा जा सकता है । इजरायल प्रधिक्रारियों का कहना है कि फ्रौस 


[_ दिनमान, 20-26 गई, 979, 
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ईराक को परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम तथा प्रन्य धनुसंघान सुविधाएँ 
उपलब्ध कराते को तैयार है । विश्व के नेता परिचमेशिया में परमाणु बम के विशद्ध 
बराबर चेतावनी दे रहे हैं लेकिन यह खतरा बढता ही जा रहा है । 
ईराक 

प्रमेश्िका के विचार में ईराक परमाणु शक्ति सम्पन्न होने के लिए जबरदस्त 
प्रयत्त कर रहा है । पश्चिम यूरोप सहित प्रनेक देशों ने उसे परमाणु ऊर्जा बनाने 
का वचन दिया है। यह इंधन ब्लोडर रिएक्टरो द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा | इस 
समूची प्रक्रिया से परमाणु बम भी बनाया जा सकता है । इजरायलियों के विचार में 
तो ईराक परमाणु बम बताने के लिए ही यह सब कुछ कर रहा है । उसकी सूचना 
तो यहीं तक है कि बगदाद से बाहर किसी जगह सब तैयारियाँ हो रही हैं। बताया 
जाता है कि फ्रांस इस काम में ईराक की काफी मदद कर रहा है । वह बहुत बढ़िया 
क्रिप्म का यूरेनियम ईराक को उपलब्ध करा रहा है । 
पाकिस्तान 

इस्लामी देश पाकिस्तान परमाणु बम बनाने के लिए अपनी सारी प्रथेव्यवस्था 
को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है | प्रमेरिकी विदेश विभाग के विचार 
में पाकिस्तान जल्दी से जल्दी परमाणु टेक्नोलॉजी प्राप्त कर लेना चाहता है जिससे 
कि वह श्रन्ततः परमाणु बम बना सके । कुछ सूत्रों के अनुसार लीबिया, सऊदी ग्रव 
और कुर्वत इस काम में पाकिस्तान की झआधथिक सहायता कर रहे हैं । वे यह चाहते 
हैं कि इस्लामी दुनिया के पास परमाणु अस्त्र हो | ईरान ने तो कही यह भी कहा 
बताते हैं कि श्राप देखेंगे कल की इस्लामी दुनिया कैसी होगी । 
इजरायल 

फ्राँस ने सन्‌ 4950 के भ्रन्तिम दशक में इजरायल को 27 भेगावाट का एक 
प्रनुसंघान रिएक्टर उपलब्ध करा दिया था श्लौर यह सब काम अन्तर्राप्ट्रीय निरीक्षण 
व्यवस्था के नियमों की पग्रनदेखी करके हो गया। इस प्रकार इजरायल को प्लूटोतियम 
के उत्पादन का साधन मिल गया जिससे वह सन्‌ 960 के प्रन्तिम दशक में ही 
परम।णु बम बनाने योग्य हो गया था। ग्रब तो इजराशल बढ़िया किस्म का यूरेनियम 
प्राप्त करके श्रेप्ठतम परमाणु श्रस्त्र बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ गुप्त सूत्रो 
के झनुसार इजरायल इस समग्र वर्ष में एक बम बनाने की क्षमता प्राप्त कर चुका 
है । समझा जाता है कि इजरायल ने परमाणु बम बना भी लिया है। यह बात 
सी. झ्राई. ए. की 974 की रपट मे कहीं देखने को भी मिली है | कहां जाता है 
रपट में गलती से यह जानकारी प्रा गई । 
ग्रातंकवादी संगठनों की बम प्राप्त करने की कोशिश 

काफी वित्तीय साधनों से युक्त श्रातंकवादी संगठन भी परमाणु बम बनाने की 
क्षमता रखते हैं ॥ यह इतनी मात्रा में प्लूटोनियम उड़ा कर ला सकते हैं जो एक 
बम बनाने की तकनीक भौर जानकारी रखते हैं । समझा जाता है कि 4 लिक्ष्तीनों 


मुक्ति संगठन भी यह काम कर सकता है । यह वात स्टाकहोम की एक «_ र्द्ध 


258 अ्रन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्ध 


शान्ति संस्था ने वताई थी। लेकिन लगता है फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन श्रब ऐसा 
नही करेगा क्योकि मिस्र ने सोवियत संघ से सन्‌ 96] में एक छोटा अनुसंधान 
रिएक्टर प्राप्त कर लिया था । इस समय यह संयन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण में है। 
पर कुछ घटिया किस्म के यूरेनियम से इस सबत्त्र द्वारा परमाणु बम बनाया जा 
सकता है ! 
बड़े देशों ने ऐसे प्रयत्त भ्रव शुरू किए है जिनसे सभी जगह परमाणु भस्त्रों 
के प्रसार को रोका जा सके | जब अमेरिका को यह पता लगा कि पाकिस्तान का 
सैनिक प्रशासन परमाणु बम बनाने की फिक्र में है तो उसने उसको विदेशी सहायता 
में काफी कटोती कर दी। उधर सोवियत सघ ने लीबिया में रिएक्टर बनाने का 
काम रोक दिया है। फ्राँस पाकिस्तान को कुछ ऐस्वी सामग्री देने पर रोक लगा रहा 
है जिससे परमाणु बम बनाया जा यकता है । वाशियटन, लन्दन, पेरिस, स्टाकहीम, 
रोम, वियता आदि जगहो पर कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि कहीं भी परमाणु 
अस्त्र बनाने को तैयारी का पता बड़े देशों को लग जाए ताकि वे जल्दी ही इसकी 
रोकथाम के लिए कार्यवाही कर सकें। प्रन्य अस्तर्राष्ट्रीय सस्थाएं भी परमाणु पअस्त्रों 
के प्रसार को रोकने की कोशिश कर रही हैं । लेकिन कठिनाई तो यह है कि परमाणु 
भ्रस्म प्रसार निषेध सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले देश भी गुप्त रूप से परमाणु श्रस्त्र 
बनाने की कोशिश में रहते हैं । सम्धि मे अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण की जो व्यवस्था है 
है उसका भी कोई पालन नहीं करता । श्रावश्यकता इस बात की है कि देशो को 
य्रेनियम भेजने पर प्रतिवन्‍्ध लगाया जाए जिससे वे बम बता ही न॑ सकें। परमाणु 
शक्ति सम्पन्न जो देश परमाणु बनामे की इच्छा रखने वालों को टैकनोलॉजी भौर 
जानकारी उपलब्ध कराए उनके बहिष्कार की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए । 
सेंठो फा श्रवसान (4979) 
पहले ईटान भ्ौर पाकिस्तान झौर बाद में टर्की ने केद्रीय सन्धि संगंठत 
(सेंटो) से अपने सम्बन्ध तोड़ कर उसके विघटन की प्रक्रिया पूरी कर दी है। 
3 मार्च, 979 के इस फैसले पर भ्रमेरिका की प्रतिक्रिया थी। उसे प्राश्च्य नहीं 
हुप्रा, यह वो सम्मावित था । वाह्तव में पहले प्राकिस्तान में शौर उसके बाद ईरान 
में जिस प्रकार का वातावरण था उससे लगने लगा था कि सैंटी उसके लिए बेमानी 
है । प्रव केवल कागज पर ब्रिटेन उसका सदस्य रह गया है । प्रमेरिका सहयोगी 
सदस्य है । ईराक इसकी सदस्यता 959 में ही छोड़ चुका है। टर्की के प्रधान मन्त्री 
युलन्द एजेवित ने मन्यिमण्डल की एक विशेष बैठक के बाद घोषणा की कि बह भी 
ईरान झौर पाकिस्तान की तरह सेंटो की सदस्यता से त्याग-पत्र दे रहा है । 
(75) श्रफगानिस्तान में क्रान्ति : रुसी हस्तक्षेप 
27 दिसम्बर, 979 को एक बार फिर भफगानिस्तान की राजधानी 
काबुल की सड़कों पर टेक देये गए ॥ 6 सितम्बर, 979 को सच्ारूद हुए राष्ट्रपति 
हफीजुल्ला झमीन का तस्ता पलट दिया शया। भूतपूर्व राष्ट्रपति नूर मोहम्मद 
तराकी (भव दिवंगत) के उप राष्ट्रपति बवराक़ कारमात ने इस वार तह्या पतटा 
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था । सफल क्रान्ति के बाद उन्होंने रेडियो से घोषणा की कि वह देश को स्वच्छ 
सासन देंगे | स्थिति पर काबू पाने के लिए उन्होंने सोवियत संघ से राजनी तिक, 
नैतिक, झ्राथिक श्रौर सैनिक सहायता की माँग की जो उन्हें तुरन्त प्रदान की गई । 
सोवियत सैनिकों की सहायता से भ्रफगानिस्तांत मे हफोजुल्लाअमीन का 
जो तख्ता पलटा गया (27 दिसम्बर, 979) उसके पीछे काम करने वाली शक्तियो 
के बारे में खबरें सटिप्पणी छपनी शुरू हो गईं। जब तख्ता पलट की घटना हुई 
उस समय बबराक कारमाल देश में नही थे । उनकी टेप की गई झ्रावाज रेडियो से 
सुनाई जा रही थी। मतलब यह्‌ कि श्रमीन को सत्ता से सोवियत सैनिकों ने ही 
हटाया । एक श्रन्य समाचार के भनुसार हफीजुल्ला अ्रमीन की चारों पत्नियो और 
24 बच्चों को राष्ट्रपति भवन (दर उलेमान महल) में मार डाला गया। सैनिकों 
में उन सभी लोगों को मौत के घाठ उतार दिया जिन्होंने उनके मार्ग में किसी प्रकार 
की बाधा पैदा करने की कोशिश की । भ्रमीन की मौत किन हालातों में हुई, इसकी 
सही रपट तो भश्रमी प्राप्त नही हुई | लेकिन खबरीं के भ्ननुसार इस्लामी श्रौर सैनिक 
अदालत के फैसले पर उन्हें मृत्युदण्ड दिया गया । 25 दिसम्बर, 979 की सुबह 
उन्हें बच्चों में खिलोने बाँदते हुए देखा गया था । उसी दिन ही दो सौ सोवियत 
सैनिक परिवहन विमान भौर पाँच हजार सैनिक काबुल हवाई झड्डे पर उतरे थे । 
बबराक कारमाल नववर्ष की पूर्व संध्या पर काबुल टेलीविजन पर देखे गए । 
उन्होंने लोगो से शान्त रहने की प्रपील करते हुए कहा कि वह देश को नया संविधान 
देंगे जिसके धन्तगंत शीत्ष चुनाव कराए जाएँगे 
अफगानिस्तान मे राजनीतिक उलभाव दिनोंदित बढ़ता जा रहा है। सोवियत 
संध की सेनिक कार्यवाही के साथ-साथ राजनीतिक कार्यवाही भी शुरू हो गई है । 
प्रयास हो रहे हैं कि प्रफगानिस्तान के निरन्तर कम होने वाले सैन्य बल को 
पुनगंठित किया जाएं। पुनर्गठन की इस प्रक्रिया में भी रूसी सलाहकार अहम भूमिका 
निभा रहे हैं | ज्यों-ज्यो सोवियत सध प्रफगानिस्तान में अ्रपनी जड़ें मजबूत करता 
जा रहा है त्यो-त्यों उसके पड़ोसी देश खास तौर पर पाकिस्तान और ईरान में एक 
प्रभीव तरह को डर और सशय बढ रहा है। इनके श्रलावा मुस्लिम देशों ने भी 
सोवियत गतिविधियों पर खेद व्यक्त किया है। श्रमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर हे 
पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर के हथियार देने की घोषणा की है। इसके साथ 
ही वह पाकिस्तान को सहायता देने के लिए चीन से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है । 
उनको शायद यह डर है कि रूसी सैनिक घीरे-धीरे पाकिस्तान भ्रौर ईरान की शोर 
बढ़ सकते हैं । 
भ्रफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों की उपस्थिति के मुद्दे पर संयुक्तराष्ट्र 
सुरक्षा परिषद्‌ में भी काफी लम्बी बहस हुई। इस वहस में अफगानिस्तान के 
विदेश मन्‍्त्री शाह मोहम्मद दोस्त ने रूसी सहायता का समर्थन करते हुए, कहा कि 
रूसी सैनिक हमारे झाग्रह पर ही काबुल आए थे । पिछले 3 वर्षों में सु रक्षा परिषद 
का यह छुठा झापत्कालीन प्धिवेशन था । इससे पहले तीन प्रधिवेशन पश्विमेशिया 
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की स्थिति पर, एक 956 में हँगरी की समस्याझ्रों पर तथा 960 में काँगो की 
समस्याग्रो पर हो चुका है ! भ्रफग्रानिस्तान के विदेश मन्त्री ने झपने देश की स्थिति 
को आन्तरिक मामला बताया और यह भी कहा कि इससे उस क्षेत्र की शान्ति को 
किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं | उनका यह भी तक था क्रि प्रत्येक देश को 
आत्मरक्षा' का भ्रधिकार है और उसके लिए वह किसी भी तरह की बाहरी 
सहायता का पूर्ण भ्रशिकार रखते हैं। उनका यह भी मानना था कि प्रफंगानिस्तान 
अपने श्राप को 'साम्राज्यवादी” शक्तियों से सोवियत संघ की सहायता से प्रलग कर 
रहा है । ज्यों ही उसकी स्थिति मजबूत” हो जाएगी, सोवियत सेनाएँ वहाँ से हट 
जाएँगी । इसी श्राशय का एक पत्र सोवियत राष्ट्रपति ब्रे भनेव मे भारतीय प्रधाव 
सन्‍्त्री श्रीमती गाँधी को लिखकर उन्हें श्राश्वासन दिलाया था कि सोवियत सेना 
पफगान सरकार कै झञाग्रह पर तुरन्त वहाँ से हट जाएगी। लेकिन चीन का भ्रारोप 
था कि सोवियत सैनिकों को अफगान सरकार ने नहीं बुलाया था बल्कि यह उनका 
अपना निमन्त्रण था। इस तरह की सोच का कोई भाधार नही कि हफीजुल्ला प्रमीन 
अपने पतन के लिए सोवियत सघ को निमन्त्रित करते । चीनी प्रतिनिधि चेड चू ते 
सोवियत कार्यवाही को तीसरी दुनियाँ के देशों में सोवियत विस्तार की भतिविधियाँ 
करार दिया । यह केवल अफगानिश्तान तक ही सीमित नहीं रह/ बल्कि इसका 
विश्वव्यापी प्रभाव पड़ेगा | काफी लम्बी बहस के वाद सुरक्षा परिपद्‌ ने सोवियत 
संघ से झ्रफगानिस्तान में अपनी गतिविधियाँ समाप्त करते हुए सैनिकों की वापसी 
का प्रस्ताव पास किया। लेकिन इस प्रस्ताव पर सोवियत सघ ने श्रपने वीटो के 
अधिकार कर इस्तेमाल कर प्रस्ताव को नाकाम कर दिया। 


अफगानिस्तान के भीतर सोवियत सैनिक झपना नियन्त्रण मजबूत करने में 
जुटे हुए हैं । उन्होने भपनी समरनीति तय की है । उधर विद्रोही प्रफगान सोवियत 
सैनिकों को बुरी तरह परेशान कर रहे हैं। विद्रोहियो के सन्तुलित भौर संयोजित 
प्रहार से रूसी श्ौर सरकारी श्रफगानी सैनिकों के पर श्रधिक नहीं जम पा रहे हैं । 
अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों की वापसी को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय दबाव निरन्तर 
बढ़ रहा है। केवल अ्रभेरिका तथा अन्य पश्चिमी देश ही सोवियत संघ से 
अफगानिस्तान से हटने के लिए जीर नही डाल रहे हैं वल्कि भरव, एशिया, ग्रफ़ोका 
झादि देशों का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। सोवियत रूस मे अफ़गावित्तान में 
श्रपनी सामरिक शक्ति कौ बिना कमजोर किए श्रपती सैनिक शक्ति को कुछ घदाया 
हैं भौर यह सकेत दिया है कि यदि अफगान सरकार को कोई खतरा न रहेगा तथा 
बाह्म शक्तियों का झफगानिस्तान पर दबाव हट जाएगा तो उसका प्रफगानिस्तान में 
बने रहने का कोई इरादा नहीं है। बहरहाल नवम्बर, 980 के प्रारम्भ में 
स्थिति यही है कि भ्रफगानिस्तान का मामला काफी उलभा हुआझा है। प्रप्रेल, 980 
में श्रफगानिस्तान में सोवियत सेनाझो के रहने पर सोवियत सघ और श्रफगानिस्तान 
के नेताम्रों में एक समझौते पर हस्ताक्षर हो घुके थे । सोवियत सैंमिकों की वापसी 
चाहे नाममात्र की हुई हो, राजनमिक तौर पर तो इसका महत्त्व हो ही गया है । 
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(76) फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन नई स्थिति में 
नई भूमिका के प्रति जागरुक 
भारत पर प्रास्ट्रिया ने फिलिस्तीनी मुक्ति सयठन को कूटनीतिक मान्यता 
देकर प्रपने-प्रपने यहाँ स्थित संगठन के कार्यालयों का दर्जा बढ़ा दिया है । फ्राँस, 
पश्चिम जमेनी, इटली झौर प्रायरलैंड अपने भ्रपने ढग से फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन 
के आत्मनिशंय के प्रधिकार का समर्थन कर चुके हैं तथा ब्रिदेव फिलिस्तीती समस्या 
के समाधान के लिए भपने ढंग से प्रयास कर रहा है| इस प्रकार यूरोपीय झाधिक 
समुदाय में फिलिस्तीनी समस्या के प्रति नया सोच परिलक्षित हुप्रा है। सच तो 
यह है कि यूरोपीय झाधिक समुदाय के नो सदस्य देशों में हालेड को छोड़कर भन्य 
सभी इस विचार के समर्थर हैं कि साका बाजार की भोर से भ्ररव-इजरायल सघर्ष 
पर एक नई घोषणा की जाए । किन्तु यह घोषणा सम्भवत- 23 मई से पहले 
नहीं की जाएगी क्योंकि यह तिथि कंप डेविड समभौते को क्रियान्वित करने की 
प्रन्तिम तिधि है । 
इनके प्रलावा संयुक्तराष्ट्र में भी फिलिस्तीनी समस्या एक नई करवट ले रही 
है । संयुक्तराप्ट्र की फिलिस्तीनी प्रधिकार समिति ने समस्या पर एक नया प्रस्ताव 
तैयार किया है भर सुरक्षा परिपद्‌ के प्रतिनिधियों मे उस पर विचार किया है। 
यह प्रस्ताव जूत, 967 के छह दिवसीय भ्ररवब-इजरायल संघर्ष के बाद सुरक्षा 
परिषद्‌ द्वारा पारित प्रसिद्ध प्रस्ताव 242 से प्रेरित होकर झौर किया गया है । इसमे 
यह कहा गया है कि इजरायल को भ्रपनी शान्ति और सुरक्षा का भ्रधिकार है भौर 
ध्पी प्रकार फिलिस्तीनियों को श्रपने निजी राष्ट्र के प्रस्ताव के प्रनुस्तार फिलिस्तीनी 
टी को फिलिस्तीन में एक स्वाधीन राष्ट्र की स्थापना के झधिकार समेत पझात्म- 
नर्णय का अ्रधिकार होना चाहिए । 
अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ की इन हलचलों के प्लावा फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के 
चिन्तन में भी कुछ परिवर्तेन परिलक्षित होता है । भ्रव वह कैप डेविड समभौते का 
पहले णैंसा मुखर विरोधी नहीं रहा है, उसकी शिकायत यह है कि कैप डेविड 
समझौते भे उसे भागीदार नहीं बवाया गया। श्री अराफत की भारत यात्रा की 
समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति मे कैप डेविड समभौते का उल्लेख भी 
उसकी भ्रहमियत को ही रेखाँकित करता है और इसको भी कि भ्रपनी स्थापना के 
लगभग 6 वर्ष बाद फिलिस्तीती मुक्ति संगठद समस्या के शान्तिपूर्ण हल के प्रति 
आाशान्वित हुआ है । 
उधर अमेरिका और मिस्र ने जोडन नदी के तठ के अधिकृत भ्ररब क्षेत्र में 
इजरायल द्वारा यहुदी बल्तियों के निर्माण का कड़ा विरोध किया है। मित्र तो 
इजरायल की इस कार्यवाही को कैप डेविड समझौते का उल्लंघन मानता है। यह 
पश्चिमेशिया के घटनाक्रम में एक नया मोड़ है कि श्रमेरिका ने इजरायल की 
यहूदी बस्ती नीति का खुला विरोध किया है। 
फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता देकर भारत ने झपनी अरब तक की :७- 
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नीति पर ही मुहर लगाई है । भारत दुनियाँ भर के मुक्ति संधर्षों का सक्रिय समर्थक 
रहा है भ्ौर भ्रपनी इपो नीति के श्रघीन वह फिलिस्तीनियों के प्रात्मनिर्सेय के 
प्रधिकार और *वाधीन फिलिस्तानी राज्य की स्थापना का पक्ष लेता रहा। भव 
उपयुक्त समय भाने पर उसने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता देकर यह स्पष्ट 
कर दिया है कि वह प्राक्रमशकारी को प्राक्रमए का लाभ उठाने देने का पक्षधर 
नहीं है । इस तरह जहाँ भारत हे अ्रपदी पुरानी नीति पर हढ़ रहने का विश्चय 
व्यक्त किया है, वहां प्रास्ट्रिया और यूरोपीय ध्राधिक समुदाय के देशों ने भपने भ्रव 
तक के रवेंये को छोड़कर समस्या को सही संदर्भ में समझने की सूकवुक का परिचय 
दिया है। इस परिवर्तन का श्रेय फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को दिया जाना चाहिए 
जिसने 35 वर्ष के अपने जुकारू जीवत के वाद बतंमान परिस्थितियों के तकाजे को 
देखते हुए समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान में श्रपना विश्वास व्यक्त किया है । 

(िछने एक या दो वर्ष मे या यों कहिए कि भ्रक्तूबर, 973 क्रे मिस्र- 
इजरायल युद्ध के बाद से, जिसमे मिस्र ने इजरायल को निर्णायक शिकस्त दी थी, 
पश्चिमेशिया में घटनाचक्र बडी तेजी से चला है | प्रक्तूबर युद्ध ने जहाँ मिस्र में 
नया श्रात्म-विश्वास भरा वहाँ इजरायल को यह भ्रहसास भी करा दिया कि वह 
सर्वेथा प्रजेय नहीं है । कहना न होगा कि कैप डेविड समझौता बहुत कुछ ग्रवतुबर 
युद्ध का परिशाम था। विन्तु अरव देशों को यह समझौता नहीं भाया। सीरिया, 
लीबिया, ईराक, सऊदी भ्ररब, जोन सहित प्रायः सभी भरब देशों ने कप डेविड 
समभौते को श्रस्वीकार करते हुए मिस्र की प्राथिक नाकेबन्दी कर दी। उन्हींने 
फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को सशस्त्र सधप के लिए उकसाया । किन्तु उन्होने न तो 
प्रधिकृत भरब क्षेत्रों को इजरायल से मुक्त कराने के लिए लफ्फाजी के श्रलावा और 
कोई ठोस प्रयत्त किया ग्रीर न ही फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को श्रपेक्षितर सहायता 
दी । उल्दे लीबिया मे सगठन की मान्यता रद्द करते हुए यासिर प्रराफत पर यह 
प्रारोप लगाया कि उन्होने फ़रिलिस्तीनी समस्या को युद्ध से हल करने का रास्ता 
छोड़ दिया है । 

श्री अराफत ने सचमुच युद्ध का रास्ता छोड़ दिया, यह कहना ठीक नहीं 
होगा किन्तु उनके मित्रों ने उन्हें जिस भूमि पर ला खड़ा किया वहाँ उनके लिए 
समस्या के शान्तिपूर्ण समाघान को खोजने के अलावा शायद भौर कोई रास्ता नहीं 
बचा था। कैप डेविड समझौता विरोधी श्ररब देशों ते बगदाद सम्मेलन में 
फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के कंधे से कंघा मिलाकर लड़ने का जो संकल्प व्यक्त 
किया था उसे पूरा करना तो दरकिनार, लेबनाव में सीरियाई सैनिकों ने फिलिस्तीती 
छापामारों के विरुद्ध कार्यवाही करके झपने कुत्सित इरग्दे ही व्यक्त किए । 

यह पहला श्रवसर नहीं था कि किसी झरव देश के सैनिकों ने फिलिस्तीनी 
छोपामारों के विरुद्ध कार्यवाही की, 970 मे जौडंत के शाह हुसैन भी ऐसा कर 
चुके हैं। सीरिया तो उनके पदचिद्धों पर ही चला। दोनों की कार्यवाही से श्रन्तर 
यह रहा कि शाह हुसैन ने फ़िलिस्तीनी छापामारों को श्रपने लिए खतरा समक कर 
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उन्हें जोडंत से खदेड़ा जबकि सीरिया नें एक पड़ौसी देश में घुस कर उन पर 
प्रहार किया । 

इसे इतिहास की विडम्बना ही कहा जाएगा कि सितम्बर, 964 में 
सिकन्दरिया में हुए वित्तीय भ्ररव शिखर सम्मेलन में सयुक्त अरब एकता का जो 
सास चुना गया था समय-समय पर अरब देश श्रपने हितों को देखते हुए उससे हट 
कर चले । किन्तु उस सम्मेलन की एक उपलब्धि तो रही ही । उसमे ही फिलिस्तीनी 
मुक्ति संगठन की स्थापना का मार्ये भी प्रशस्त हुआ था । यह संगठन ही झागे चल 
कर उपेक्षित श्रौर प्रताड़ित फिलिस्तीनियों के सघर्य का वाहक बना । 


किल्तु इसके मूल में ही विग्रह का बीज भी वो दिया गया । जिस समय 
फितिस्तीनी मुक्ति संगठन की स्थापना हुई, लगभग उसी समय विभिन्न अरब देशों 
में रहने थाले फिलिस्तीनियों को लेकर फिलिस्तीनी राष्ट्रीय मुक्ति झ्रान्दोलन का 
गठन भी किया गया जो अल फतह के नाम से प्रसिद्ध हुआ्ना । इन दोनों संगठतो को 
विभिन्न भ्रब देशों मे छापामार प्रशिक्षण दिया गया श्लौर ये ही संगठन समान लक्ष्य 
होते हुए भी भपने-अपने ढंग से इजरायल के विरुद्ध अलग-प्रलय कार्यवाही करने 
में रत रहे। 

जहाँ तक फ़िल्रिस्तीनी मुक्ति संगठन का प्रश्न है, सन्‌ 967 तक प्रायः 
उसने जोडेन को केन्द्र ववा कर इजरायल के विरुद्ध कार्रवाई की। जून, !967 के 
युद्ध के बाद जब दोनो पक्षों के बीच युद्ध-बिराम हुआ तो फिलिस्तीनीं मुक्ति संगठन 
के एक उप्रपंथी वर्ग द्वारा इजरायल भोर इजरायल श्रधिक्ृत प्ररव क्षेत्रों पर व्यापक 
हमले किए गए | चूंकि फिलिस्तीनी मुक्त संगठन का केन्द्र जोन भर लेबनान ये, 
इसलिए इजरायल ने बदले की कारंवाई करते हुए इस देशों पर व्यापक जवाबी 
हमले किए। इसका परिणाम यह हुम्ना कि शाह हुसैन फिलिस्तीनी समस्या के 
समाधान के प्रति उत्तरदायित्व को भूल कर फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन पर ही बरस 
पड़े । इसमें कोई सन्देह नही कि सन्‌ 970 के ब्राते-्ग्राते जोर्डन में फिलिस्तीनी 
मुक्ति संगठन की ताकत बहुत बढ़ गई थी भौर उसने उसी वर्ष जून में शाह हुसैन 
की हत्या का भी एक विफल प्रयास किया, किन्तु शाह हसन ने जिस तरह से 
फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के सदस्यों को कुचला, दैसा सम्भवतः हाल में लेवनान में 
सीरियाई सैनिकों ने भी नहीं किया । शाह हुसैन ने एक तरह से मुक्ति संगठव के 
छापामारी को जोडंन से खदेड ही दिया। जोईन से निकाले गए वे छापामार बाद 
में लेबनान में इकद्ठे हुए झोर उन्होंने वहां से इजरायल के विरुद्ध भपनी कार्रेवाइयाँ 
शुरू को। सन्‌ 973 के झाते-पाते जोन में फिलिस्तीनी मुवित्र संगठन के सदस्थ 
प्रोर फिलिस्तोनों शरणार्थी इतने झधिक हो गए कि वहूँ का हर दयवो झादमी 
फिल्िस्तीनी हो गया | रे 
हे इजरायल के विरुद्ध फितिस्तोनी मुक्ति संगठन की कार्रेबाइयों प्ौर 
में इजरायल के लेबनाव पर हमलों से सेबनान में सतत्‌ युद्ध की स्थिति पा - 
जिसने सब 974-75 में लेबनाव को शहयुद्ध में कक दिया। * 


264 प्रन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


3 नवम्बर, 969 को मिन्न भौर नेबनान के बीच एक समौता हुआ था जिसके 
प्रन्तर्गत सैवनान ने किलिस्तीनी मुक्त संगठन को अपने यहाँ रहते हुए इजरायल के 
विरुद्ध कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी थी। यह कहा जा सकता है कि इस 
समभौते के रहते फिलिस्तीनी मुक्ति सग्ठन ने लेबनान के हितों के विदुद्ध कोई 
कारंवाही नहीं की। किन्तु यह मानना ही होगा कि पिछले पाच-छः वर्षो में 
फ़िल्रिस्तीनी मुक्ति सगठात के कारण लेबनान को धन-जन की व्यापक क्षति 
उठानी पड़ी । 

फिलिस्तीनी मुक्षित संगठन वस्तुतः किलिस्तीनी शरणाधियों का संगठन है। 
सम 948 में जब इजरायल भस्तित्व में भाया भौर फिनिस्तीनो बेघर होने को 
बाध्य हुए तो उनके सामने दर-दर भटकने के भलावा प्रौर कोई रास्ता नहीं रह 
गया था। भ्ररव देशों से उन्हें मौखिक सहानुभुृति ही मिली, जिसके कारण भगले 
5-6 वर्षों में फिलिस्तोनी यह सीख गए कि उन्हें भ्रपनी लड़ाई स्वयं लडतो 
होगी । उनके इस चिन्तन के परिणामस्वरूप ही 28 मई, 964 को जोडडेन 
अधिकृत यरूशलम मे फिलिस्तीनी भ्रव शरणाथियों का पहला सम्मेलन हुआा जिसमे 
फिल्िस्तीनी मुक्ति सगठन की विधिवत्‌ स्थापना की गईं। किन्तु यह सम्मेलन सगठन 
की कोई सर्वेसम्मत कार्यक्रारिणी वतिर्वाचित नहीं कर सका। अतः उसने प्रहमद 
शुकरी को प्रध्यक्ष चुता श्रौर उन्हें ही कार्यक्रारिणी मतोवीत करते का भ्रधिकार 
दिया। श्री शुर्करी ने, जिनका हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निघन ही गया, 
धनी युभ-बूक से फिलिस्तीनी मुक्ति सेमठन को व्यापक आ्राघार प्रदाव किया। 
किन्तु यह स्वीकार करना होगा कि सगठत को सही दिशा यासिर प्लराफत ने ही दी 
भौर झाज सगठन जिस रूप में है इस रूप मे लाने का बहुत कुछ श्रेय भराफत 
को ही है । 
अब प्रश्न यह उठता है कि फिलिस्तीनी समस्या से सबद्ध वक्षों के सोच में 
यह परिवर्तन क्‍यों कर सम्भव हुप्ना । इसका एक स्पष्ट कारण तो यह दिखाई 
पड़ता है कि फिलिस्तीनी समस्या के रहते पश्चिमेशिया मे स्थाई शान्ति की स्थापता 
सम्भव नहीं है भौर वहाँ अशान्ति के रहते भ्रव तेल को उसके उपभोक्ता पर्याप्त 
मात्रा में प्राप्त नही कर सकते, क्योंकि पिछले व0 वर्षों से भ्वरव देश तेल को एक 
परस्चर के रूप मे प्रयुक्त करके उसके उपभोक्ता पश्चिमी देशों पर यह दबाव डालते 
चले भ्रा रहे है कि वे इजरायल पर अधिक्वत भ्ररव क्षेत्र से हटने के लिए दबाव डालें। 
अरब देशों का यह दबाव लगातार बना हु्ना है जिसके कारण न कैवल पश्चिमी 
देशों को तेल संकद से जुकना पड़ रहा है वल्कि विकासशील देश भी तेल-मूल्य मे 
बृद्धि के कारण अपने प्राथिक विकास में लाचार बने हुए हैं | भ्रतः तेल की कमी से 
प्रभावित देशों का पश्चिमेशिया समस्या के शीघ्र समाघान के प्रति उत्सुक होना 
स्वाभाविक ही है । 

किन्तु पश्चिमेशिया के हाल के घटनाचक्र के पीछे मान्न यह कारण ही नहीं 
$ | होता तो कब का समस्या का समाधान हो गया होता । वस्तुतः कैम्प डेविड 
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समभोते से परश्चिमेशिया की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तेत आया । यह समभौता 
मान कर जहाँ मिद्र अपने युद्ध में खोये दी-तिहाई क्षेत्र को वापस पा गया श्र शेप 
982 में पा लेगा, वहाँ जोडन और सीरिया झ्ाज भी वहीं खड़े है जहाँ सम्‌ 967 
के युद्ध में इजरायल ने उन्हें खड़ा कर दिया था। इस शर्मनाक स्थिति से उबरने 
का उन्हे कोई रास्ता नहीं सुझ रहा है धौर यदि श्रव वे यह सोचने लगे हो कि 
समस्या के समाधान का एकमात्र रास्ता युद्ध ही नही है, बातचीत करके भी उसे 
सुलझाया जा सकता है तो इत्षमें भ्रस्वाभाविक कुछ भी नही है। 
भ्रफगानिस्तान में सोवियत कार्रवाई ने भी यदि इस दिशा में कोई भूमिका 
निभाई हो तो आ्राश्वर्यं की कोई बात नही है । अरब देशों मे इस कारंवाई से झ्रातक 
फैल गया है प्रौर उसके मन में यह भय समा गया है कि सोवियत सघ की नजर 
उनके बिपुल तेल भण्डार पर है । इस भय के रहते उतका अमेरिका के इदें-गिर्द 
इकद्ठा होना स्वाभाविक ही है भौर सम्भवत: इसलिए उन्होंन प्रमेरिका के विरुद्ध 
बोलता प्रायः बन्द कर दिया है । 
कारण कुछ भी रहे हों, पश्चिमेशिया की हांल की घटनाएँ भविष्य के प्रति 
प्राशा बँंघाती हैं। यह भ्राशा इसलिए और भी बलवती हो उठी है कि समस्या से 
सीधे जुड़ा जुकारू फिलिस्तीनी मुक्ति सगठन नई स्थिति में अपनी नई भूमिका के 
प्रति जागरुक है । (दिनमान, प्रप्नेल 980) 
(7) इस्लासी विदेश मन्‍्त्री सम्मेलन (मई, 980) 
क्या पाकिस्तान श्रपमी समस्याञ्रों का समाधान 
अरब देशों में दूढ रहा है ? 
इस्लामाबाद मे मई, 980 के मध्य चालीस मुस्लिम देशो के विदेश भन्रियों 
का सम्मेलन अफगानिस्तान के प्रश्न पर निर्णय लेने भौर मुस्लिम देशों की सामूहिक 
घुरक्षा से बारे में एक योजना स्वीकार करने के वाद समाप्त हो गया । इस बार 
सम्मेलन में अफगानिस्तान पर सोवियत झाक्रमरण को लेकर बहुत लम्बा विचार- 
विमशे हुमा । एक बार तो अ्रफगानिस्तान के प्रएन पर सम्मेलन में गतिरोध की 
भाशका भी उत्पन्न हो गई थी । लेकिन किसी न किसी तरह इस गतिरोश्र को 
समाप्त कर मुस्लिम देशों ने अपना एक प्रतिनिधि-मण्डल काबुल और मास्को भेजने 
का निरेय लिया और वातचीत द्वारा इस सकृट को समाप्त करने का निश्चय 
किया। वैसे तो श्रफगानिस्तान की घटनाओं के बारे मे मुस्लिम देशों के विदेश 
मन्प्रियों ने अपने पिछले जनवरी, 980 के सम्मेलन से प्रलग हट कर कोई मिरंय 
नहीं लिया लेकिन इस बार इस प्रश्न पर विदेश मन्स्रियों ने कुछ उदार रवेया 
अपनाया । ग्रनौपचारिक बातचीत के दौरान मुस्लिम देशों के सभी विदेश मन्‍्त्री यही 
महसूस कर रहे थे कि कोई शर्ते लगाए बिया बातचीत करके ही इस समस्या का 
समाधान दूँडा जाना चाहिए । भरव देशों भ्रौर पाकिस्तान का रवैया कुछ सख्त 
नजर भाया। सम्मेलद ने श्रफगानिस्तान की स्थिति पर घौर भागे विचार करने के 
एक उपसमिति बबाई । श्रस्ताव में भ्रफगानिस्तान में श्री बबराक कारमाल से 
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बातचीत की सम्भावना से इन्कार किया गया जबकि पिछली बार के सम्मेलन में 
विदेश मन्त्रियों का रुख घा कि जब तक भफगानिस्तान की घरती पर से सोवियत 
सेनाएँ नही हटा ली जाएँगी, तब तक श्री कारमाल से कोई बातचीत ही नहीं की 
जा सकती । लेकिन विदेश मन्त्रियों ने अपना यह निर्णय कामम रखा कि जब तक 
सोधियत सेनाएँ काबुल से नहीं हटाई जाती, तब तक भफगानिस्तान की नई सरकार 
बे कोई भी मुस्लिम देश मान्यता नही देगा । भ्रफगानिस्तान के बारे में उपसमित्ति 
से कहा गया कि संकट का समाघान करने में वह गुट-निरपेक्ष देशों की मदद भी ले 
सकती है । उपसमिति के कार्य की व्याख्या करते हुए पाकिस्तान के वैदेशिक मामलों 
के सलाहकार श्री श्राया शाही ने क॒द्दा कि उपसमिति मास्को सहित ग्रनेक देशों की 
राजधानियों मे जाएगी भ्रौर इस सम्बन्ध मे वहाँ के नेताओं से बातचीत करेगी । 
श्री श्रागा शाही के विचार मे मुस्लिम देशों की यह एक पहल है । श्रफगानिस्तान के 
प्रश्व को लेकर सम्मेलत में जो भी निरंय लिया वह इस सम्मेलन के पिछले निरंय 
से केवल इतना ही भिन्न था कि बातचीत द्वारा समस्या के समाधान को इसमें 
प्राथमिकता दी गई श्रौर इस दिशा में ठोस कदम भी उठाया गया । लेकिंत 
श्रफगरानिस्तान से सोवियत सेनाग्नों को तुरन्त हटाए जाने की भाँग दोहराई गई । 
यह भी कहा गया कि भ्रफग्ानिस्तान के लोगो को झपनी मर्जी की सरकार बनाने 
का भ्रधिकार है भ्ौर जो साढ़े सात लाख ग्रफगानी शरणार्थी बन कर पाकिस्तान 
आए हैं उन्हें वापस लेने की व्यवस्था करना सरकार का पहला कत्तेंब्य है । 

ईरान मे श्रमेरिकी बंधकों के वारे में भी सम्मेलन मे एक प्रस्ताव वास किया 
जिसमें इत बंधकों को बातचीत द्वारा ही रिहा करते की वात कही गई, लेकिन 
प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के दौरान भ्रमेरिका की कड़ी निन्‍दा की गई। कहा गया 
कि हाल ही में ईरान पर हमला करके बधकों को छुडाने की श्रमेरिकी कारंबाई की 
बजह से प्रमेरिका के प्रति दुनिया की सहानुभूति नहीं रही है। इस अवसर पर 
सऊदी भ्ररव के विदेश मन्त्री शहजादा साउद प्रल-फँसल ने कहा कि ईराम के विरुद्ध 
किसी भी झ्राथिक, राजनीतिक और सैनिक कार्रवाई मे हमारा देश ईरान के साथ 
रहेगा शोर भन्य मुस्लिम देश भी निश्चय ही उसके साथ होगे । साथ ही श्री फेसल 
का यह भी कहना था कि पब्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के पश्रन्तगंत शान्तिवरृरं उपायों से ही 
इस समस्या का समाघान किया जाएगा । सऊदी झरब के विदेश मल्त्री ने अपने 
भापण में श्रफगानिस्तान के प्रश्त को मुस्लिम देशों की एक बहुत ही 
महत्वपूर्ण समस्या बताया और कहा कि इस सम्मेलत के सामने इस समय संवोपरि 
प्रश्न भफगानिस्तान का ही है । उनका कहना था कि मुस्लिम देश दुनिया की दो 
बड़ी शक्तियों से अलग रहना चाहते हैं। 

एक उल्लेखनीय वात मुस्लिम देशों की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी 
पाकिस्तात का एक सुकाव था । विदेश मन्तियों ने पाकिस्तान को झ्रविकार दिया 
कि मुस्लिम देशों की सामूहिक सुरक्षा को एक योजना वह तैयार करे । इस सम्बन्ध 
मे वाकिस्तान के सरकारी प्रवक्‍ता ने सवाददाता पझम्मेंद्नन में घोषणा की कि एक 
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राजनीतिक समिति इस योजना का मंसौदा तैयार करेगी। इस प्रवकक्‍ता का कहना 
था कि यह घुरक्षा व्यवस्था जनरल जिया द्वारा निर्धारित निर्देशात्मक सिद्धान्तों के 
भावार पर तैयार की जाएगी | इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति जनरल जिया ने अपने 
उद्घाटन भाषण में यह कहा कि मैं ती यह नही चाहता कि मुस्लिम देशों की सेनाएँ 
एक ही कमान में ले भाई जाएँ, लेकिन में मुस्लिम देशों के सामने यह सुझाव रख 
रहा हूं कि किसी सम्भावित झ्ाक्रमण का मुकाबला करने के लिए वे प्रपनी प्ेनाग्रों 
को एक कर दें। हमें मुस्लिम देशों के विरुद्ध श्राज के खतरों को देखते हुए यह सब 
करता होगा । भव मुस्लिम देशों को अपनी जनशक्ति, कृषि, झ्रौद्योगिक और प्रन्य 
सभी साधनों का इस्तेमाल सामूहिक हित के लिए ही करना चाहिए । जनरल जिया 
के सुाव को विदेशी मामलों के सलाहकार श्री झ्ागा शाही ने और स्पष्ठ किया । 
उनका कहना था कि रक्षा के सम्बन्ध में मुस्लिम देशों को समान नीति अ्रपनानी 
चाहिए हम भ्रपनी सुरक्षा के लिए पूर्व और पश्चिम की शोर देखता नहीं चाहते । 
हमे स्वयं ही अपनी रक्षा की व्यवस्था करनी होगी । हमारे पास जो साधन हैं उनका 
इस्तेमाल हमें प्रपती समृद्धि के लिए करमा होगा । सम्मेलन के प्रवक्ता का कहता 
था कि सामूहिक सुरक्षा के इस प्रस्ताव का सभी मुस्निम देशों ने स्वागत किया । 
पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास का कोई प्रतिनिधि इस सम्मेलन के 
उद्घाटन प्रधिवेशन मे उपस्थित नहीं था योंकि यह पहले ही मालूम हो गया था 
कि _एष्ट्रपति जिया प्रौर उनके सलाहकार आग शाही कश्मीर का मामला इस 
सम्मंलत में उठाने वाले है। ऐसा ही हुआ । राष्ट्रपति जिया ने झने उद्धाटन 
भाषण में कहा कि हमारे सामने बहुत समय से चला भ्रा रहा एक और मामला भी 
है। जम्मू और कश्मीर के लोगों को झात्मनिर्शेय का अ्रधिक्रार श्रभी नहीं मिला 
है। इस सन्दर्भ में जनरल जिग्रा में भारत-पाक सम्बन्बो की चर्चा की श्रौर कहां कि 
भगर यह मामला तय हो जाये तो दोनो देशों के आपसी सम्बन्ध बेहतर ही सकते 
हैं भौर इस क्षेत्र में स्थिरता भ्रा सकती है। भारत के विचार में जनरल जिया का 
मुस्तिम देशों के सम्मेलन में कश्मीर का सवाल उठाया भारत-पाक शिमला समभोते 
की भावना के विदद्ध था । ' 
. छ; दिन के सम्मेलन में इजरायल ट्वारा यरूशलम को अ्पती राजधानी 
बनाने के प्रश्द पर काफी जोरदार चर्चा हुई झौर विदेश मन्त्रियों ने सुरक्षा परिपद्‌ 
को पैलाह दी कि यदि इजरायल ऐसा करता है तो उप्तके विरुद्ध तत्काल ही कारेवाई 
| बानी चाहिए। सम्मेलन की राजनीतिक समिति ने तत्काल ही इस बारे में 
#य ले लिया। पाकिस्तान सरकार के एर प्रवक्ता का कहना था कि जो भी देश 
इजरायल के इस सुक्राव का समन करेगा हम उसके साथ अपने सम्बन्ध तोड़ लेंगे 
सम्मेलन की समिति ने यह भो कहा कि जब भी इजरायल अपनती इस योजना को 
कार्यरप दे, संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ की तत्काल बैठक बुनाई जानी चाहिए । 
एक शोर तो राष्ट्रपति जनरल जिया ने मुस्लिम देशों की सामूहिक सुरक्षा का 
उफाव रखा तो दुसरो झोर बंगलादेश के प्रतिनिधि ने यूरोपीय समुदाय के ढंग पर 
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इस्लामी भ्राथिक समुदाय बनाने का सुझाव दिया । इस मुझाव के भ्रन्तगंत तेल 
उत्पादक बड़े भ्ररव देश गरीब मुस्लिम देशों को श्रपनों समृद्धि में साभीदार बनाएँ। 
बंगलादेश के विदेश मन्‍्त्री श्री शमसुल हक का कहना था कि हमारा देश मुस्लिम 
देशों की सामूहिक आधिक व्यवस्था को बहुत महत्त्वपूर्ण मानता है। उन्होंने इस्लामी 
दैशों का एक बैक बनाने का भी सुझाव दिया । 
सम्मेलन की मुख्य राजनीतिक समिति ने सीरिया के एक सुझाव को भी 
स्वीकार कर लिया था, जिसमे कहा गया कि मुस्लिम देश अपने यहाँ किसी भी 
बडी शक्ति के सैनिक अड्डे बनाए जाने के विछद्ध हैं। सीरिया के प्रस्ताव में सभी 
मुस्लिम देशों से अपील की गई कि वे शक्ति-गुटों से मलय रहकर अपने श्राप को 
बिल्कूल स्व॒तन्त्र रखें । 
मुस्लिम देशों के विदेश मन्तियों के इस सम्मेलन में अ्रफगान विद्रोहियों का 
एक प्रतिनिधि-मण्डल बाकायदा सम्मिलित हुआ था । उन्होंने मुस्लिम देशो से प्राग्रह 
किया क्रि वे प्रफगानिस्तान और सोवियत सघ से भ्रपने राजनयिक सम्बन्ध बिल्कुल 
तोड़ दें लेकिन विदेश मन्त्रियों ने इस तरह के सुझाव का विरोध किया प्रौर कहा 
कि ग्रफगानिस्तान से सोवियत सैनिको की वापसी शान्तिपूर्ं प्रयत्तों द्वारा ही होनी 
चाहिए । 
मुस्लिम विदेश मत्त्रियों के सम्मेलन के प्रस्तावों के बारे में सोवियत संध की 
प्रतिक्रिया प्रतिकुल रही ) तास समाचार एजेन्सी के अनुसार सोवियत संघ प्फगानित्तान 
से भ्रपनी सेनाएँ हटाने के सम्मेलन के सुझाव को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा | 
समाचार एजेन्सी मे कहा कि प्रफगानिस्तान का बहाना लेकर मुस्लिम देश झपनी 
घरेलू समस्याम्रो से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं । इस सम्मेलन में प्रफगानिस्तान 
सरकार के किसी प्रतिनिधि को ग्रामन्त्रित नहीं किया गया बल्कि क्रान्ति विरोधी 
संगठव के लोग इसमें शामित्र हुए थे। इस्लामाबाद सम्मेलन भले ही प्रनेक 
महत्त्वपूर्ण प्रश्वों पर भ्रपने निर्णय ले चुका है लेकिन पाकिस्तात इस तरह भारतीय 
उपमहाद्वीप से अलग-घलग होकर श्रपती समस्याझ्रों का समाधान कही भरव देशों में 
ढूँढ रहा है । 
(78) भारत-रूस शस्त्र-समझौता (4980) : सुरक्षा अपनी-अपनी 
भारत भौर सोवियत संघ के बीच शस्त्रों की खरीद के बारे में मई, 980 
के एक समभौते पर पश्चिमी देशों के पत्रों मे तौ् श्रतिक्रिया देखने की मिली है । 
स्पष्ट है कि पश्चिमी देशों ने इस समझौते को लेकर भारत पर सोवियत संघ के 
गुट में शामिल होने का भ्रारोप लगाया है । उनके विचार मे पाकिस्तान की बढ़ती 
हुई सैनिक शक्ति की देखकर ही भारत ने सोवियत संघ से शस््त्रों की खरीद का 
यह सबस्ते बड़ा समझौता किया है। प्रद्तिद्ध प्रितानी साप्ताहिक इकानामिस्ट ने 
झपने ताजा अंक में इस समझौते का विवरण देते हुए टिप्पणी की है-- 
“भारत भौर सोवियत संघ ने भमी हाल ही इन भ्रस्त्रों की खरीद के बादे 
में एक समभौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके भस्‍न्तर्गंत भ्रगल्े पाँच वर्ष तक सोवियत 
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संघ भारत को 60 करोड़ डॉलर के मूल्य का सैनिक साज-सामान भेजेगा । इसी 
के लिए सोवियत संघ भारत को ऋण दे रहा है जो 7 वर्षों में भारत को अदा 
करना होगा । इस पर केवल ढाई प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा । यह ऋण शस्त्रों 
की खरीद के लिए भारत को सहायता के रूप में दिया जा रहा है। समभौते के 
प्रन्तर्गत शस्त्रों में भारत को सोवियत संघ के आ्राघुनिकतम टी-72 नामक टैक भी 
भेजे जाएँगे । इसके भ्तिरिक्त हवा से हवा में और घरती से घरती पर मार करते 
वाले प्रक्षेपास्त्र भी भारत को मिलेंगे। साज-सामान में मश्ती नावें भी शामिल हैं 
जो प्रक्षेपास्त्रों से लेस होंगी । इसके झलावा दैकों को नष्ट करने वाले राकेदों प्रौर 
इलेक्ट्राविक साज-सामान भी सोवियत संध भारत को दे रहा है । 

इस समभोते के लिए सोवियत संघ से पिछले एक वर्ष से बातचीत चल रही 
थी इसलिए यह तो नहीं कहा जा सकता है कि समभौता श्रीमती इन्दिरा गान्धी 
भौर उनके सोवियत संघ समर्थक साथ्रियों ने ही किया है। लेकिन सोवियत संध से 
हथियारों के बारे में यह भारत का बहुत बड़ा समझौता है। वैसे भारत ने ब्रिटेन 
से 40 जगुप्रार विमान खरीदने का श्ौर 40 ऐसे विमान भारत में बनाने का 
समभोता भी कर रखा है। रूस के साथ समभौता इससे थोड़ा छोटा है । फिर 
भी भारत का अस्त्रों की खशीद के बारे में सोवियत सघ के साथ भश्रब॑ तक का यह 
संबसे बड़ा समझौता है। भारत ने बडी शक्तियों में किसी से भी इतने श्रस्त्र-्शस्त्र 
लेने का समभौता नहीं किया है । भारत ब्रिटेत से हैरियत नामक समुद्री बममार 
भी खरीद रहा है। ये बममार विमान वाहक समुद्री जहाजों पर से उड़कर 
हमला कर सकते हैं। मे ब्रिटेन के श्राधुनिकतम विमान हैं। इसके अलावा भारत 
प्रपने यहां पसडुब्बियाँ बनाने के लिए पाँच यूरोपीय देशों से भी बातचीत कर रहा 
है। उधर एक भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल जगुभार विमानों के लिए हवा से हवा 
में मार करने वाले प्रश्षेपास्त्र खरीदने के उद्देश्य से ग्रभी हाल ही में फ्रांस भी गया 
था जहाँ पेरिस में उसने सरकार से काफी लम्बी बातचीत की हैं । स्पष्ट है कि 
भारत कैवल सोवियत संघ से ही नहीं वल्कि पश्चिमी यूरोप के देशो से भी हथियार 
खरीदने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहा है । 


प्राखिर भारत हथियारों की इतनी भारी सरीद क्‍यों कर रहा है? इस 
बारे में उसका कहना है कि वह्‌ रक्षा पर अपने सम्पूर्ण राष्ट्रीय उत्पादन का केवल 
355 प्रतिशत ही खर्च करता है जबकि उसका पड़ौसी पाकिस्तान रक्षा पर इससे 
कहीं श्रधिक खर्च कर रहा है । भारत के हथियारों की इस खरीद से पाकिस्तान 
का भारत से डर कम नहीं होगा न इससे इस उपमाद्वीप में शस्त्रों कौ वह होड़ 
समाप्त होगी, जिसके लिए भारत पाकिस्तान को पिछले काफी समय से दोषी ठहरा 
रहा है। इस तरह समूचे उपमहाद्वीप मे भअस्त्र-शस्त्रों की होड़ बढ़ती जाएगी । वैसे 
पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया कोई 40 करोड़ डॉलर की सहायता का 
राष्ट्रपति कार्टर का प्रस्ताव भ्रभी दो महीते पहले भ्रस्वीफार कर चुके हैं। लेकिन 
भस्त्रों की सहायता ग्रौर झाधुनिकतम हथियारों के लिए वह्‌ बराबर श्रमेरिका से 
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भनुरोध कर रहे हैं । फ्रांस ने पाकिस्तान को मिराज जैट विमान देने का प्रस्ताव 
किया है । लेकिन वह इसके लिए नकद कीमत माँग रहा है जो सम्भवतः पाकिस्तान 
इस समय देने की स्थिति में नहीं है । 
भारत काफी समय से अपने ही साधनों से हथियार बनाने के लिए प्रयत्नशील 
रहा है । इसलिए भाज वह सोवियत्त भ्रस्त्रो पर निर्मर नहीं है जितवा दस्त वर्ष 
पहले था। अमेरिका भारत को 38 टन समृद्ध यूरेनियम देने के प्रपने वायदे से 
मुकर रहा है तों भारत इस दिशा मे भी प्रात्मनिर्भर होने की बात सोचने लगा 
है। भारत के तारापुर बिजली सयन्त्र के लिए अमेरिका ने यूरेनियम देने का 
पका बायदा किया था लेकिन अमेरिकी कांग्रेस ने उन देशों को परमाणु ईंधन 
देने की मनाही कर दी जो अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी शर्तों को मात्रवे के लिए 
तैयार नही हैं । भ्ब श्री कार्टर भारत को यूरेनियम देने के प्रतिबन्ध को हटाने के 
लिए इसी शर्तं पर तैयार हैं कि प्रमेरिका झर भारत के सम्बन्धों में कुछ सुधार 
हो जाए। अफगानिस्तान पर सोवियत झाक्रमण को लेकर भारत और प्रमेरिका 
के सम्बन्धों में कुछ तनाव श्राया है लेकिन लगता है अमेरिकी संसद श्री कार्टर 
के वायदे के बावजूद भारत को यूरेनियम देने के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति 
नही देगी ।” 
ब्रिटिश साप्ताहिक 'इकानामिस्ट' की टिप्पणी ते सिक्के के एक पहलू 
को देखा है ॥। इस समय श्रौद्योगिक देशों मे भारत का दसवां स्थान तथा प्रमुख 
सैनिक शक्तियों में छठा स्थान हैं । लेकिन भारत अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 
चार प्रतिशत से श्रधिक अतिरक्षा कार्यो पर खर्च नहीं करता । सोवियत संघ से 
इतने व्यापक समझौते का प्र्थ यह नही है कि बह अस्त्रों की होड़ में प्रवेश करता 
चाहता है वल्कि यह है कि कुछ पुराने और क्षमता चुक गए ग्रस्त्रों के स्थान पर 
नए और झाधुनिक हथियार प्राप्त करना चाहता है । उसे अपनी लम्बी सीमा झौर 
तथ्वर्ती रेखा पर चौकसी बनाए रखना है, क्योंकि न कैवल सामरिक तौर दा 
यह महत्त्वूर्ण है बल्कि व्यापारिक तौर पर भी इसकी झावश्यकेता को भ्रब भ्रधिक 
तेजी के साथ महसूस किया जा रहा है । वेशक भारत के भ्रस्त्र भण्डारों में भ्रमे रिका, 
ब्रिटेन, फ्रांस झादि पश्चिमी देशों के हथियार भी हैं; लेकिन वतंमान समभौते से 
सोवियत हथियारों की संख्या बहुत बढ जाएगी 
सोवियत संघ से हुए भ्रस्त्रों के समझौते वर तरह-तरह के विचार प्रकढ हो 
रहे है। भारत के पड़ोसी देशों में चोन भौर पाकिस्तान प्रमुख हैं। चीन ने पिछले 
दिनों प्रन्तस्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र का परीक्षय कर भारतीय प्रविरक्षा इकाइयों को 
सतर्क तो कर ही दिया | शायद यही कारण है कि पिछले दिनो भारत के प्रतिनिधि- 
मण्डल ने मास्को की यात्रा के दौरान प्रक्षेपास्त्र, राक्ेट भोर पनेडुब्वियो के स्वयं 
ज्िर्माण की प्राविधि की माँग की थी । वर्तमान सेना के लिए ये हथियार श्रनियायें 
माने जाते हैं । चीन के सहयोग से पाकिस्तान द्वाय परमाणु बम बवाने की ख़बर 
को लगता है कि भारत ने गम्मीरता से लिया है। देगक इस समय दोनों देशों के 
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साथ भारत के लगभग सामान्य सम्बन्ध हैँ लेकिन समय-समय पर दोनों देश कई 
तरह के अआआमक नक्शों का वितरण कर या वक्तव्य देकर स्थिति को उसका देते 
है। हाल ही में जूनागढ़ पर पाकिस्तान का दावा और श्रसम के बारे में चीनी 
नवशों से उनके इरादों के बारे में कई तरह के भ्रम तो पैदा होते ही हैं। यद्यपि 
वर्तमात सामरिक शक्ति के मुताबिक भारत पाकिस्तान से उन्नीस नहीं है लेकिन 
पश्चिमी देश चीन की सहायता से प्रफंग्रानिस्तान में सोवियत संघ के सैनिकों की 
उपस्थिति के विरोध में पाकिस्तान में किलाबन्दी करने का जो इरादा रखते है 
उससे शायद भारत श्रौर रूस दोनों का सतर्क रहना जरूरी हो जाता है। काराकुरेंम 
सड़क को चोड़ा या दोहरा करना भी भारत की सामरिक क्षमता को चुनौती से 
कम नहीं है । सोवियत संघ श्ौर भारत दोनो ने ही चीन और पाकिस्तान के इस 
निश्चय का विरोध किया है । 
भारत सोवियत संघ को विष्यस्त मित्र भी मानता है। श्रभी तक उसने 

भारत को सहयोग ही दिया है चाहे वह संयुक्तराष्ट्र मे कश्मीर का मसला रहा हो 
या भारत-पाकिस्तान मे युद्ध से उत्पन्न संकट । भारत द्वारा सोवियत संघ से इतने 
बड़े पैमाने पर हथियारों का समझौता इसी विश्वास का द्योतक है। दूसरी श्ोर 
सोवियत संघ भी खासा चौंकन्ना है । एक समय ऐसी ही विश्वसतीयता और मैत्री 
उसकी मिश्न के साथ भी थी। लेकिन राष्ट्रपति गमाल नासिर की मृत्यु के बाद 
भिन्न के साथ ऐसी दरार पडी कि श्रभी तक वह भरी नहीं गई है! मिस्र ने प्राधुनिक 
हथियारों के लिए पहले उससे फालतू कलपुर्जे मांगे जिस पर दोनों देशों मे सहमति हो 
गई। इस प्रसहमति ने ऐसा रूप प्रझ्तियार किया कि पहले लगभग बीस हजार सोवियत 
सैलाहकार मिस्र से निष्कासित किए गए भर उसके बाद बीस वर्षीय मैत्री समभौता 
भेग कर दिया गया । इसका काररा बेशक पश्चिमेशिया समस्या थी, क्योकि मिलन 
कै राष्ट्रपति श्रमवर सादात इसमे भ्रमेरिका की प्रमुख भूमिका मानते हैं। लेकिन 
महू भी सच है कि यदि सोवियत संघ ने फालतू कलपुर्जों के सामान पर सस्तुलित 

दृष्टिकोश का परिचय दिया होता तो शायद दोनों देशों मे बिगाड़ इस सीमा तक 
नहीं पहुँचता । ऐसी हालत मे सम्भवतया जिनेवा में व्यापक परश्चिमेशिया समभौता 
भी हो जाता । ऐसी स्थिति मे सोवियत सघ की साख बनी रहती और साथ ही 
उम्की प्रभावी भूमिका भी । भिस्न और सोवियत संघ में टूढ के साथ-साथ प्ररव 

देशों में ग्रापसी टूट भी न होती । निस्‍्सन्देह मिस्र के रवेये से सोवियत संघ ने सीख 

ली है भोर अ्रव भारत को हथियारों की सहायता श्रौर कसपुर्जे देने में वैसी गलती 

नहीं दोहराएगा । कम्युनिस्ट देशों के बाहर भारत ही उनका एक मात्र विश्वस्त 

मित्रों में है । 

(9) दियागो ग्रासिया : हिन्दमहासागर की गरमाहूट 
पिछले लगभग पांच वर्षों से चचित ! मील के क्षेत्रफल वाले इस द्वीप का 
सामरिक भहृत््व तो उसी दिन बढ़ गया था जब ब्रिटेन ने इसका हस्तान्तरण 
प्रमेरिका को किया था | जब से सीवियत संघ ने फारस की साड़ी में प्रधिक रुचि 
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लेनी शुरू की अमेरिका हिन्दमहासागर में श्रपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। 
हिन्दमहासागर के बीच में स्थित (भारत से लगभग एक हजार मील दक्षिण में) 
दियागो गापिया द्वीप का प्रमेरिका भपने एक बड़े सैनिक अड्डे के तौर पर निरम्तर 
विकास कर रहा है। अमेरिका की इस सैनिक उपस्थिति को लेकर भारत सहित कई 
देशों मे समय-समय पर चिन्ता भी व्यक्त की है, बावजूद इसके स्थिति में प्रविक 
अन्तर नही श्राया है। 

सन्‌ 976 में जब दियागो गाप्िया द्वीप ब्रिटेन ने भ्रमेरिका को देने सम्बन्धी 
सममभौता क्रिया था तो यह आगाह कर दिया ग्रया था कि कोई भी बड़ा कदम 
उठाने से पहले वह ब्रिटेन से परामर्श करेगा ताकि हिन्दमहासायर के निकट स्थित 
देशों-लास तौर पर भारत-को शिकायत न हो । शुरू में इस भाश्वासन का निर्वाह 
भी हुम्ना लेकिन ज्यों-ज्यों राजनीतिक स्थितियों में उलकाव भावा गया प्रमेरिका ने 
पहले दियागो गारतिया में छोटा श्रहुत स्थापित किया लेकिन ग्रव इतना बड़ा सैनिक 
और नौ-सैनिक गड्डा तैयार हो चुका है कि बड़े विमान भौर बमवर्षक वहाँ उतर 
सकते हैं। इस छोटे से द्वीप में इतनी गोपनीयता बरती जाती है कि झाज तक इस 
द्वीप की विकास सम्बन्धी जानकारी देने के लिए पत्रकारों तक को जाने की पनुमति 
नही दी गई । दियागो गरातिया मे केवल सेनिक ही है, ब्रिटेव के 25 भौर प्रमेरिका 
के दो हुआर | 900 निर्माण कर्मचारी हैं प्लौर 400 नौ-सैनिक मूल निवासी नही, वे 
या तो मारिशस चले गए है या सेशेल्व । 

दियागो गासिया में आधुनिक पट्टा बन चुका है । जहां जरूरत पड़ने पर 
सभी प्रकार के श्राधुनिक अस्त्रों से लेंस 72,000 नौ-सैनिक भेजे जा सकते है | उन्हें 
टेक, बख्तरवन्द गाड़ियाँ भी मुहैया की ही जा सकती हैं। विमानवाहक जहाज झौर 
परमाणु पनडुब्बियाँ तथा लम्बी दूरी तक मार करने वाले भारी बमवपंक्र भी भेजे 
जा सकते हैं । वास्तव में अमेरिका चाहता है कि उप्के प्राधुनिक बी-252 यमवर्षकों 
के संचालन भौोर लोगों के झ्ावास की व्यवस्था हो सके | इत्त बारे में पिद्ते 
दिनो प्रमेरिकी प्रतिरक्षा मन्‍्त्री हेरल्ड ब्राउन ने प्रितानी प्रधाव मन्त्री मारग्रेट टैचर 
से लंदन में बातचीत भी की थी। यद्यपि ब्रिटेन प्लौर भमेरिका की गहरी दोस्तो है 
लेकिन मास्को ध्ोसम्पिक के बहिष्फार श्रौर ईरान के विस्दध झाधषिक वाेबन्दी 
जैसी मुद्दो पर स्वाधीव भौर प्रतग निरंय लेने का दम भर श्रीमती टेचर ने भपने 
स्यक्तित्व फी छाप प्रस्तुत की है । यद्यपि शुरू में ब्रिठेत सरकार मास्कों प्लोलम्यिक 
के बहिष्कार का समर्थन करती रही थी लेकित बढ़ाँ के भोलम्पिक समिति में 
ओलम्पिक खेलों में शामिल होने का निर्णेय सेकर भपने स्ववन्त मध्तित्व का परिचय 
दिया । इसी प्ररार ईरान के विद व्यापारिक प्रतिबन्ध भी ब्रिटेन ने पूरी तरह 
लागू नहीं किए । इस क्षेत्र में प्विटेन का समर्थन करने वाते देशों में क्रॉस भी है। 
पश्चिमी जमंती ने समेरिका का साथ दिया 4 दियायो गामिवा को परमाणु प्रस्त्रों के 
अहु के सोर पर विकसित करने का विरोच भारत तथा दिखनद्वामापर के 4: 
स्थित देशों गे ओरदार ढग से फिया है । कया इस दारे में भी विटेन सरकार विर्मोदझ 
निर्णय से पाती है, यह प्राय एक महत्वपूर्ण प्रशदै। 
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प्रमेरिका को सबसे अधिक डर सोवियत संध से है । सोवियत संघ प्रमेरिका 
की नौ-सैनिक घेरावन्दी निरन्तर कर रहा है। लातौनी श्रमेरिकी देशी में सोवियत 
संघ की पैठ, घ्फगानिस्तान के साथ-साथ खाड़ी देशों में नौ-सैनिक बेड़ो की उपस्थिति 
(विशेष तौर पर बन्धकों को छुडाने के भ्रमेरिका के विफल प्रयास से उत्पन्न दे प), 
वियतनाम, कबुजिया श्रौर लाओोस में बढ़ती दोस्ती के कारण चीन सागर में सोवियत 
नौ-सैनिक बेड़े का सक्रिय होता झौर हिन्दमहासागर के द्वीगों पर भी नजर रखना 
भ्रादि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रमेरिका को परेशान किए जा रहे हैं ! श्रपने उश्चिमी मित्र 
* देशों से 'संकट की इस घड़ी” में सहयोग और समर्थन की भ्रपेक्षा करता स्वाभाविक 
है। ब्रिटेन के नेताओं ने भ्रमेरिका को दोस्ती का भरोसा तो शायद दिलाया है लेकिन 
पाँच वर्ष पहले के समभौते की घाराझ्रो की ओर भी उनका ध्यान खींचा है। यदि 
प्रमेरिका दियागो गार्धिया में परमाणु अस्त्रों के अ्रह्ढें स्थापित करता है तो पड़ौसी 
देशो जैसे मारिशस, सेशेल्स भी भ्रपने लिए खतरा महयूस करते हैं। सेशेल्स ने तो 
दियागो गाप्तिया मारिशस को सौंपे जाने की माँग की है | मारिशस के प्रधान मन्त्री 
सर शिवसागर रामगुलाम ने 5 वर्ष पहले ब्रिटेत को दिए गए दियागो गारतिया की 
माँग की है। 965 में मारिशस ते ब्रिठेन को चागोस द्वीपसमूहू (जिसमे दियागो 
गा्भिया शामिल है) इस शर्ते पर दिया था कि वहाँ पर वह सचार केन्द्र स्थापित 
करेगा तथा मारिशस की सहायता के लिए 70 लाख डॉलर देगा । वर्तेमान विवाद 
से दियागो गारसिया मारिशस के लिए एक “भावात्मक मुद्दा! बन गया है । 
इसके ग्रतिरिक्त दियागो गासिया मे पाँचवाँ बेडा रखने की योजना है। इसके 
होने से एक तरफ प्रमेरिका सऊदी अरब, मिस्र (सिमाई क्षेत्र) पर नजर रखते हुए 
तुर्डी के पास स्थित छठे बेड़े से भी सम्पर्क, स्थापित कर सकता है तो दुसरी भ्ोर उसका 
सातवाँ बेड़ा है जो प्रोकिनावा में श्रपनी उपस्थिति बनाएं हुए है। छछा बेड़ा 
तुर्की, यूनान, इटली, पश्चिम जमंनी, मोरवको, प्रुतेंगाल, स्पेन भ्रादि पर नजर रखता 
है तो सातवाँ बेड़ा आस्ट्रेलिया, फिलिपीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान पर 
प्रपनी दृष्टि रखे हुए है । दियागो गाप्तिया के विकसित हो जाने से पाँचवें, छठे श्नौर 
सातवें बेड्े मे परस्पर ताल-मेल हो जाएगा और अमेरिका को अपनी 'नौ-सैनिक 
प्रांख! सोवियत संघ पर रखने में सहायता मिलेगी । अमेरिका की सात "तैरते हुए 
प्रस्त्रागार! भी हिन्दमहासागर में रखने की योजना है | पहला तैरता हुप्रा भ्रस्त्रागार 
जून के प्रन्त तक दियागो गार्सिया पहुँच जाएगा । इस भ्रस्त्रामार में टैंक, परमाणु 
चालित वमवर्षक तथा भ्रन्य युद्ध सामग्री होगी । श्रमेरिका का तर्क है, क्योकि 
सोवियत संघ सेशेल्स को हथियाना चाहता है इसलिए उसने यह कार्ंबाई करने का 
निणंय किया है । 
बावजूद इसके दियागो यात्िया में भमेरिका ने विस्तार कार्य शुरू कर दिया 
है। हवाई पट्टी श्राठ हजार से बारह हजार फुट कर दी गई है ताकि सामरिक 
बमवर्षकों के उड़ान मे झसुविधा न हो । ईघन के भण्डार की क्षमता भी छह लाख 
चालीस हजार बैरल की गई है । नौ-सैनिक जहाजों को भ्राघुनिक यत्त्रों से लैंस कर 
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दिया गया है ताकि हिन्दमहासागर से गुजरने वाले हर जहाज पर नजर रखी जा 
सके । इस विस्तार योजना पर प्रमेरिका की एक परव डॉलर सर्च करने की 
योजना है। इसी के प्रनुरूप सोवियत संघ मे भी भपनी उपस्थिति प्रदर्शित की है। 
प्रेक्षको के भनुसार इस समय वहाँ 2 लड़ाकू जहाज तथा छह सहकारी जहाज हैं 
जबकि सोवियत संघ के 2 लड़ाकू जहाज श्रौर 5 सहकारी जहाज हैं। दूसरे देशों 
को शान्ति की दीक्षा देने वाले ये बड़े देश सयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव का खुल्लमखुल्ला 
उल्लंघन कर रहे हैं जिसमें हिन्दमहासागर को शान्ति का क्षेत्र धोषित किया गया है। 
क्या प्मेरिका की ये विस्तार योजनाएँ हिन्दमहास्तागर को शान्ति का क्षेत्र बनाएं 
रखने में श्रपना योगदान दे पाएँगी । (दिनमान, जन 980) 
(20) प्रशान्त क्षेत्र : बनुझातु : एक नए राष्ट्र का उदय 
हाल में विश्व के मानचित्र में स्वाघीन राष्ट्रों की पक्ति मे वनुप्रातु नामक एक 
नया देश भा गया । 30 जुलाई, 980 से पूर्व तक इसका नाम न्यू हैप्निडीज था। 
भारत से 200 मील की दूरी पर प्रशान्त महासागर में स्थित इस द्वीपसमुह को 
विश्व की दो महाशक्तियों-ब्रिटेन श्रौर फ्रास-ने श्रव से 74 वर्ष पूर्व अपने संयुक्त 
शासन में लिया था । 
प्रशान्त के इन अ्रसंख्य द्वीपसमुह्ों को भपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए 
प्रशान्त कुटुम्व के बड़े भाई भ्रास्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैण्ड की दिलचस्पी है। इन द्वीप- 
समूहों में वहाँ के मूल निवासियों में अंग्रेजी भाषा, ईसाई धम्म और पाश्चात्य संस्कृति 
को फैलाने में इनकी पूरी सहानुभूति है। भ्रपते देश के मूल निवासी माबरी तथा 
"अन्य जातियों फा लगभग वंश संहार इन्होंने कर दिया है भौर श्रव अन्य क्षेत्रों पर 
भी इन दोनीं देशो की ललचाई आँखें लगी हुई हैं । ब्रिटेन अपने इन राष्ट्रमण्डलीय 
साथियों और गोरे तिवासियों को पूरा भ्रवसर देकर इस क्षेत्र में अपना प्रभाव 
बनाएं रखना चाहता है । 
ब्रिटेन और फ्राँस के दावेदारों के हटने पर क्षेत्रीयता के प्राबार पर भास्ट्रेलिया 
श्रौर न्यूजीर्ेण्ड इस क्षेत्र में श्रपना भाईचारा बढा रहे है और प्रशान्त क्षेत्र के विकास 
के भाम पर भर उनकी सुरक्षा को लेकर अनेक क्षेत्रीय संगठन उतकी संरक्षकता मे 
चल रहे हैं । 
बनुश्रातु नामक इस नवोदित राष्ट्र में कुल मिलाकर 93 छोटे बड़े टापू हैं, 
जिनमें से केवल 3 में मनुष्य निवास करते हैं भर उनमें समृद्धि एवं विकास की 
सम्भावनाझ्रों को नकारा नहीं जा सकता । 
(27) भारत हारा हाल ही में उपग्रह छोड़ने पर 
पाकिस्तान की प्रतिक्रिया हु 
भारत द्वारा हाल ही में उपग्रह छोडने की घटना पर विश्व के अनेक 
समाचार पत्रीं में चर्चा रही | टेक्‍्नोलोजी के क्षेत्र में विश्व के सभी देश इस घटना 
को भारत की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान रहे हैं॥ लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान ने 
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इसे भारत की एक बहुत वडी कामयाबी मानते हुए भी श्रपत्ती ग्राशंकाएँ व्यक्त 
की हैं। पाकिस्तान के प्रसिद्ध दैनिक 'डॉन' ने श्रपनी ताजा संपादकीम टिंप्पणी में 
कहा है-- 

“भारत चार चरणों के रॉकेट द्वारा भ्पने यहाँ का बना हुआ पहला उपग्रह 
कक्ष में छोड़ने में सफल रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की यह चरम उपलब्धि 
है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भारत आधुनिकतम टेबनोलॉजी हासिल करने 
के लिए कृतसंकल्प है--भारत की इस उपलब्धि को देखते हुए हमें शायद विकास- 
शील शब्द की परिभाषा भी बदलनी पड़ेगी। इतनी उच्चतम टेक्नोलॉजी वाला 
देश विकासशील कैसे कहा जा सकता है ? “सोवियत संघ, प्रमेरिका, फ्रांस, चीन 
श्रौर जापान जँसे उन्नत देशों को तरह भारत भी प्राज श्रपना उपग्रह छोड़ने में 
सफल रहा है। जाहिर है भनुसंधाव गौर व्यापक साधनों का इस्तेमाल करके ही 
भारत ने यह सफलता प्राप्त की होगी । 5 हजार किलोमीटर तक जाने वाला 
रॉकेट एक दिन में नही बन सकता । इसके लिए कुशल प्रशिक्षण, प्रनुसंधान श्रौर 
प्राघुनिकतम ब्रौद्योगिक तकनीक की जछरत पड़ती है । चाहे जो भी है भारत 
के रॉकेट छोड़ने के, राजनीतिक भ्रौर सैनिक पहलुप्रों की प्रनदेखी नहीं की जा 
सकती | रॉकेट क्षेत्र में महत्त्वाकॉक्षा के पीछे भारत का, विनाशकारी प्रस्त्र तैयार 
करने प्रौर उन्हें छोड़ने की क्षमता प्राप्त करते का इरादा जरूर है। शान्तिपूर्ण 
उपयोग की बात तो सिर्फ दिखाने के लिए कही जा रही है ।” 

प्रव से छह वर्ष पहले जब भारत में परमाणु विस्फोट किया गया था तभी से 
लगने लगा था कि भारत श्राधुतिकतम परमाणु टेक्नोलॉजी हासिल करने को उत्सुक 
है । रीहिणी उपग्रह छोड़ा जाना उसी का एक परिणाम है। चार चरणों के इस 
रॉकेट से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत के पास मध्यम दूरी 
तक मार करने वाले प्रद्षोपास्त्रों की क्षमता है। वया यह भारत की महानतम सैन्य 
शक्ति का प्रमाण नही है ? भारत मे परमाणु शअस्त्रों के प्रयोग के बारे में श्रव तक 
जो कुछ कहा है भौर कुछ किया है उसमे बहुत फर्क है। सवाल भारत की संभावित 

सैनिक क्षमता का है। निश्चय ही यह उपग्रह छोड़ने के वाद भारत की नीति में 
परिवर्तन आएगा । श्रपनी सैनिक शक्ति को देखते हुए प्रब वह प्रपनी नीति निर्धारित 
करेगा । 

! यहाँ, यह कहना भी अनुचित नही होगा कि एक शोर तो भारत श्रपने को 
'छड़ा हुमा भोर गरीब देश कहता है दुसरी, ओर वह परमाणु शक्ति संपन्न देशों 
की पंक्ति मे झ्ाना चाहता है। कुल भारतीय जनसंख्या के कोई 46 प्रतिशत लोग 
श्रभी भी गरीबी की रेखा के नीचे हैं । ऐसी हालत में प्रचलित श्रस्त्रों पर से 
भरोसा छोड़कर भारत ने परमाणु अस्त्र बनाने के लिए झपने साधन जुटाने शुरू 
कर दिए हैं। इसके लिए भारत ने अपनों सामाजिक और झ्ाथिक श्रगति को भी 
धीमा कर दिया है । भारत को झाज की सामाजिक और आधिक स्थिति के संदर्भ 
में यदि उसके परमाणु कार्यक्रम को देखा जाए तो कहना पड़ेया कि भारत जी 
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की प्रावश्यक चीजों की भ्नदेजी करके परमाणु शक्ति का विकास कर रहा है। 
स्वय भारत के ही प्रधिकारियों का कहना है कि भारत के वर्तमाव साधनों से तो 
कक्षा में छोड़ा जाने वाला इतना प्राधुनिकतम उपग्रह नहीं बनाया जा सकता। 
निश्चय ही भारत ने इसके लिए प्रन्य देशों से भी सहायता ली होगी, लेकिन हम 
इस बहस में न पड़ कर केवल इतना कहना चाहेंगे कि भारत की सैनिक तैयारी 
को देखते हुए इस उपग्रह का छोड़ा जाना सामरिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। 
भारत मे पस्त्र-शस्त्र उद्योग का तेजी से विकास हो रहा है। 974 मे भारत ने 
जो परमाणु विस्फोट किया था यह प्राकरिस्ताव के लिए कोई मामूली चिन्ता की बात 
नही थी कि पाकिस्तान के साथ तीन युद्धों के वाद यह विस्फोट किया गया था ! 
प्रब सोवियत संघ से बहुत बड़े पैमाने पर पग्रस्त्र खरीद कर भारत पाकिस्तान के 
लिए और भी चिन्ता का कारण बनता जा रहा है । हम यह ती नही कहना चाहते 
कि भारत सैनिक हृष्टि से कोई बहुत जबर्दस्त ताकत हामिल कर चुका है लेकिन 
इतना जरूर है कि भारत के उपग्रह छोड़ने के हाल ही के कार्यक्रम के बाद से 
पाकिस्तान को भय सतक होना ही पड़ेगा । इस उपमहाद्वीप मे भारत का उपग्रह 
छोड़ने का कार्यक्रम पूरे सैनिक शक्ति संतुलन पर भ्सर डालता है। भारत के 
परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाने से अग्रर उपमहाद्वीप का शक्ति संतुलन बिगडता 
है तो इसका सीधा भ्रसर पाकिस्तान पर ही पड़ेगा । भारत भपने सैनिक साधनों 
का चाहे जैसे भी विकास करे, भ्रपनी सैनिक शक्ति बढाने के लिए कोई भी कार्यक्रम 
अपनाए, लेकिन पड़ौसी देश होने के नाते पाकिस्तान की एक तरफ़ नियरानी तो 
रखनी ही होगी क्योकि यह उसकी अपनी रक्षा का भी प्रश्न है । 
(22) राष्ट्रकुल का क्षेत्रीय सम्मेलन 
4-8 सितम्बर, 980 को दिल्‍ली के विज्ञान भवन में एशियाई झौर 

प्रशान्त देशों के 6 राज्याध्यक्षों भ्लौर शासनाघ्यक्षों का राष्ट्रकुल का दूसरा क्षेत्रीय 
सम्मेलन कई प्रकार से महत्त्वपूरों घा। 978 में सिडनी में हुए पहले सम्मेलन 

की अपेक्षा इसमें कुछ देश भी भ्रधिक शामिल हुए, जिन्हें 7279 पोर 980 में 

स्वाधीनता प्राप्त हुई। इन छोटे देशों की भूमिका पर राष्ट्रपति नीलम संजीव 

रेड्डी ने भ्रपने उद्घाटन भाषण में विशेष चर्चा की । पहले दिन ही इन छोटे देशों 
मे अपने भविष्य की भूमिका के बारे मे जिन इच्छाप्नों को रेखांकित किया उससे 

लगता था कि वै न केवल राष्ट्रकुल को हृढ़ बनाने में ही« महत्त्वपूर्ण योगदान देंगे 

बल्कि एशियाई और प्रशात्त क्षेत्रों के विकास में भी उल्लेखनीय भृमिकाएँ 

निभाएँगे । न 

इस तरह के क्षेत्रीय सम्मेलनों का झुझुय उद्द श्य परस्पर द्विपक्षीय सम्बन्धों 

को दृढ़ बनाना तो होता ही है, अपने क्षेत्र मे एकता श्र अखण्डता की भाववा को 
हृढ़ करदा भी उनका दायित्व है । इन उद्देश्यों में संप्रदाय की भावना का विकास 

करना, विभिन्न क्षेत्रों में संवाद स्थापित करना, व्यापार के क्षेत्र में प्राथमिकताएँ 
निश्चित करना, वैज्ञातिक और प्राविधि सम्बन्धी झनुभवों का ग्रादान-प्रदान करना, 
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प्रौद्योगिक और प्रबन्ध सम्बन्धी क्षेत्रों में एक दूसरे की सहायता करना श्रादि प्रमुख 
है। 978 में इन्ही विषयों को झ्ाघार बनाकर ही संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई 
थी। लेकिन सिडनी होटल के पास दो साल पहले जो विस्फोट हुमा था उसको 
ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सुरक्षा के कुछ अतिरिक्त सुरक्षा प्रबन्ध किए | 
सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने राजनीतिक, श्राथिक और साँस्क्ृतिक सम्ब्न्धों को 
प्रगाह बनाने और झ्न्तर्राष्ट्रीय झ्राथिक क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने पर विशेष 
बल दिया । दिल्‍ली सम्मेलन का स्वर भी सिडनी जसा था। छोटे-बड़े सभी देशों 
का बिना भेदभाव एक मच पर उपस्थित होना, परस्पर मतैक्य का ही परिचायक 
था। एक छोटा-सा देश नौरू है जिसकी आ्राबादी मात्र साढ़े सात हजार है लेकिन 
संसार में प्रति व्यक्ति सबसे ऊँची ग्राय वाला यह देश--साढ़े बाइस हजार डॉलर । 
इसके विपरीत भारत है जिसकी जनसंख्या 60 करोड के करोब है लेकिन प्रति 
व्यक्ति श्राय मात्र 760 डॉलर ! वगलादेश में प्रति व्यक्ति आय 80 डॉलर है । 
प्रॉस्ट्रे लिया भ्रपने श्राप मे एक महाद्वीप है जो 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला 
हुआ है लेकिन उसकी प्रावादी केवल एक करोड़ 40 लाख ही है, झौर प्रति व्यक्ति 
प्राय 7200 डॉलर । इन सभी देशों की कुल जनसंख्या 70 करोड है जबकि सारे 
राष्ट्रकुल देशों की श्राबादी एक भ्रब से कुछ ही अ्रधिक है । निस्संदेह इस तरह के 
मिले-जुले परिवार मे जिस तरह की एकता की भावता होनी चाहिए उसको हृढ 
करने मे इस तरह के सम्मेलत सल्लेखनीय भूमिका निभाते है । 
इस सम्मेलन में भिन देशों और उनके प्रमुख मेताप्नों ने श्रपने देश का नेतृत्व 
क्रिया उनमें 42 देशों के प्रधानमम्त्री श्रौर चार देशो के राष्ट्रपति थे । भारत का 
नेतृत्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने किय/। अन्य देश श्रौर उनके नेता 
इस्त प्रकार थे--ऑऑस्ट्र लिया के प्रधान मन्‍्त्री म्राल्कम फुजर, बगलादेश (क्षेत्रफल 
$3]26 धर्गममील जनस्ख्या 84,660,000) के राष्ट्रपति जियाउर्रहमान, फिजी के 
भधानमन्त्री रातु सर कामिसेसे मारा, किरीबाती (जनसख्या 56000, १2 जुलाई 
979 को स्वाघीन) के राष्ट्रपति प्रायरेमारिया ताबाई, मलयेशिया के प्रघानमन्त्री 
दापुक हुसेन आन, नौरू के राष्ट्रपति हैमर द रॉबर्ट, न्यूजीलैण्ड के प्रधानमन्त्री रॉबर्ट 
माल्डून, पापुआ्रा न्यू गिनी (प्राबादी तीस लाख, 6 सितम्बर, 975 को स्वाधीन) 
के प्रधानमन्त्री सर जुलियस चान, सिंगापुर के प्रधानमन्त्री ली क्‍्वान यू; सोलेमाने 
दीप (जनसंख्या 20,000, 7 जुलाई, 978 को स्वाधीन) के प्रधानमन्त्री पीटर 
कैनीलोरिया, श्रीलका के राष्ट्रपति जे. जयवद्धान, ढोंगा (जनसंख्या 90,000, 
4 जून, 970 को स्वाधीन) के प्रधानमन्त्री फातेफेही तू इपलैहों, तुवालु (जनसंख्या 
7000, ॥ अक्तूबर, 978 को स्वाघीन) के प्रधानमन्त्री तायोलिपि, वनुम्रातु 
(जनसंख्या 99,000, जुलाई, 980 को स्वाघीन) के प्रधानमन्त्री वाल्टर लीनी 
तेथा पश्चिम समोश्रा के प्रघानमन्त्री तुपुआला ऐफी | सम्मेलन के भल्तावा इन देशों 
के मेताप्रो में भ्रनौपचारिक तौर पर भी बातचीत हुई । 
3-6 फरवरी, 978 को सिडनी में हुए सम्मेत्रन में दक्षिण .४ 


भ्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में समकालीन प्रवृत्तियाँ और विवाद 279 


स्वरूप हो जाएगा जैसा प्रमेरिका का पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ है या सोवियत 
संघ झौर पूर्व यूरोप के देशो के बीच है । माल्कम फ्रेजर ऑस्ट्रेलिया की महत्त्वपूर्ण 
भूमिका पर इसलिए जोर दे रहे हैं । 
सम्मेलन को राष्ट्रपति रेड्टी का सम्बोधन 

भारत के राष्ट्रपति श्री नीलम सजीव रेड्डी ने 4 सितम्बर, 980 को नई 
दिल्‍ली मे राष्ट्रमण्डल शासवाध्यक्षों के दुसरे क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारम्भ करते हुए 
एशिया भौर प्रशास्त क्षेत्र के राष्ट्रमण्डल के राष्ट्रपतियों और प्रधान मन्त्रियों के भारत 
ग्रागमन पर प्रसन्नता व्यक्त की । उन्होने कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी है 
कि भारत ने राष्ट्रमण्डल के स्वरूप का निर्धारण करने में महत्त्वपूर्ण भुमिका निभाई 
है। हमें इस बात पर गव॑ है कि प्रधान मन्त्री स्व. थी नेहरू की प्रेरणा से हम वह 
भादर्श स्वप्न साकार करने में सफल हुए । स्वय राष्ट्रमण्डल शब्द ही उन झादर्शों को 
प्रतिध्वनित करता है जो सम्पूर्ण मानव की समृद्धि की प्रार्काक्षा रखते हैं । प्ब इस 
बात की परम आवश्यकता है कि सा्वेभौम कल्यारा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 
प्रयास किया जाए । 

उन्होंने कहा कि राष्ट्रमण्डल हम सबके लिए महत्त्वपूर्ण हो सकता है झ्गर 
हैम इसके गतिशील ढाँचे की उन्नत क्षमता का उपयोग बेहतर उद्द श्य के लिए करें । 
इस सम्मेलन की सफलता इस बात पर निर्मर करेगी कि यह कार्यात्मक सहयोग की 
व्यवस्था मे कितनी जीवन शक्ति का सचार कर सकता है । इस सम्मेलन से सदस्य 
देशों के बीच श्रौर श्रधिक सहयोग के लिए संभावित नए क्षेत्र सुनिश्चित करने में 
सहायता मिलेगी । भारत ऊर्जा के वैकल्पिक साधनो के बारे में बनाए गए कार्यदल 
का संयोजक था । ज्यों-ज्यो विश्व के परम्परागत ईंधन स्रोत रीते होते जा रहे है 
त्यों-त्यों इस विपय का श्रौर प्रधिक महत्त्व होता जा रहा है । किन्तु संग्रठित प्रयास 
भौर ज्ञान के श्रादान-प्रदान के बिना इस क्षेत्र में ठोस प्रगति करना आसान नही है । 
उन्हीने कहा कि यह सम्मेलन एक ऐसा सुन्दर भ्रवसर है जिसमें कि सम्मेलन के सदस्य 
पन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों को क्षेत्रीय भविष्य की हष्टि से देख सकते हैं। प्रनौपचारिक 
उातावरण में विचारों के प्रादान-प्रदान की यह प्रक्रिया ही दरभअसल राष्ट्रमण्डल की 
भवना का निचोड है। हम भारत के लोग उप तीनों क्षेत्रों के देशों के साथ मित्रता 
की कदर करते हैं जिनके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं--हमारे उपमहाद्वीप के पड़ोसी, 
एशियान देश तथा दक्षिण प्रशान्त द्वीप | इस सम्मेलन के स्थान के लिए दिल्‍ली का 
चुनाव हे सक्रिय हष्टिकोश भौर एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के प्रति हमारे सम्मान का 

तक है । 

सम्मेलन में प्रधान मन्त्री श्रीमती गाँधी का भाषण 
है सेघान सन्नी, श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों के दूसरे 
लैब्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि हम सच्चे अर्थों में एक दूसरे पर 
निर्भर रहने में विश्वास रखते हैं लेकिन जब॒ तक सभी के हिंत समान नही होगे इस 
भरकार की परस्पर निर्भरता का कोई अर्थ नहीं होगा । राष्ट्रों तथा लोगो के हितों 
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दक्षिण पूर्वशिया, प्रशान्त, हिन्दमहासागर, झ्रातंकवाद पर ग्रकुश, निरत्त्रीकरसण के 
प्रसार, दक्षिण श्रफ्रीका, पश्चिमेशिया झ्रादि समस्याओ्रो के साथ-साथ प्रन्तर्राष्ट्रीय 
आशिक मुद्दों पर विचार-विमर्श किथा था। इसके साथ ही राष्ट्रकुल क्षेत्रीय देशों 
द्वारा परस्पर सामान्य व्यापार नीति तथा श्रौद्योगिक विकास पर बल देते हुए कर्जा 
की निरन्तर कमी से निपटने के लिए एवजी कदम उठाने पर जोर दिया गया था। 
इन कदमों में मानव स्रोतों के विकास, गैरकानूनी ढंग से बढने वाली मादक वस्तुओं 
के फैलाव को रोकने पर भी जोर दिया गया था । छोटे देशों की विशेष समस्याप्रों 
को विशेष ढंग से सुलक्ाए जाने के लिए एक विशेष मंच की स्थापना का अनुमव 
किया गया । इस बात की भी झावश्यकता महसूस की गईं थी कि इन छोटे 
देशों के पास कच्चे भाल की बहुलता का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा 
सकता है । 
इस समय इस तरह के सम्मेलनों के श्रायोजन को लेकर तरह-तरह के प्रश्त 
किए गए हैं। कुछ विश्लेषण॒कर्त्ताश्रों का यह भी मानना है कि वतंमाम सम्मेलव का 
प्रायोजन भारत मे जरूर हुआ है लेकिन उसका लाभ ऑस्ट्रेलिया को होने वाला 
है । तक यह भी दिया जाता है कि भारत के पड़ोसी देशों मे मुस्यतया वंगंचादेश 
झौर श्रोलका भी श्राते हैं, जबकि अ्रन्य सभी देश ऑ्रॉस्ट्रेलिया के श्रधिक निकट है। 
यहाँ तक कि मलय्रेशिया और सिंगापुर भी भौगोलिक तोर पर अ्रपने श्रापको 
प्रॉस्ट्रे लिया के भ्रधिक नजदीक पाते हैं । 'एशियन' देशों का महत्त्वपूर्ण होने के नाते 
प्रॉस्ट्रे लिया और न्यूजीलैंड के साथ इनका विशेष तालमेल है । प्रशान्त महासागर में 
स्थिर छोटे देश भी श्राचार-व्यवहार तथा परम्पराश्ों के कारण श्रॉसट्रेलिया के 
प्रधिक करीब श्रपने श्राप को पाते है । आवश्यकता पड़ने पर वे प्रास्ट्रे लिया से हर 
तरह की सहायता की श्रपेक्षा भी कर सकते हैं । पापुपश्ना और न्यूग्रिनी कभी 
श्रॉस्‍्ट्रो लिया के ही भाग थे । वेशक श्रब वह स्वाघीन हो गया है लेकिन आस्ट्रेलिया 
का वर्चस्व वहाँ बना हुप्ना है 
प्रॉस्ट्रे लिया बड़ा देश है ही और उसे एक देशीय महाद्वीप भी कहा जाता 
है | नामुमकिन नहीं कि प्रॉस्ट्रोलिया नवस्वाघीन छोटे-छोटे देशों जैसे तुबालु, 
बनुआतु सोलोमन, द्वी ससयूह श्रादि पर अपने अनचाव का इस्हैमाल़ करता हुझ्मा उनके 
विकास-कार्य मे योगदान दे । प्रशान्त सागर स्थित ये देश खनिज में खासे सम्पन्न हैं 
और उनके कच्चे माल के दोहन में ऑस्‍ट्रेलिया को यह सस्ता भी पड़ेगा ओर जल्द 
भी उपतब्ध हो सकेगा । उनके कच्चे माल के एवज में वह श्रपना माल बड़े पैमाने 
पर इन छोटे देशों मे खपा कर अपनी व्यापारिक स्थित्ति मजबूत बना सकता है। 
इस व्यापारिक स्थिति द्वार/ हूँ। वह सरकार श्र लोगो के दिल में अपने लिए स्थान 
बना सकता है | समय-समय पर उनके द्वारा चाही श्राधिक श्रौर सामरिक सहायता 
भी देने की वह स्थिति में है । इस तरह की भटकर्ल लगाई जा रही हैं कि प्रशास्त 
के इन छोटे देशों को प्रलग-अलग समूहों में गठित करने की ऑस्ट्रेलिया की एक 
बुरगामी योजना है । यदि योजना कार्यान्वित होती है तो देर सवेर इसका बंता ही 
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स्वरूप हो जाएगा जैसा अ्रमेरिका का पश्चिमी यूरोप के देशो के साथ है या सोवियत 
सध झौर पूर्व यूरोप के देशो के बीच है । माल्कम फ्रेजर प्रॉस्ट्रेलिया की महत्त्वपूर्ण 
भूमिका पर इसलिए जोर दे रहे हैं । 
सम्मेलन को राष्ट्रपति रेड्डो का सम्बोधन 

भारत के राष्ट्रपति श्री नीलम सजीव रेड्डी ने 4 सितम्बर, 980 को नई 
दिल्‍ली में राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों के दूसरे क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारम्भ करते हुए 
एशिया पर प्रशात्त क्षेत्र के राष्ट्रमण्डल के राष्ट्रपतियों और प्रधान मन्त्रियो के भारत 
भागमन पर प्रसन्नता व्यक्त कौ। उन्होंने कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी है 
कि भारत ने राष्टरमण्डल के स्वरूप का निर्धारण करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई 
है। हमे इस बात पर गर्व है कि प्रधान मन्त्री स्व. श्री नेहरू की प्रेरणा से हम वह 
प्रादर्श स्वप्त साकार करने में सफल हुए । स्वय राष्ट्रमण्डल शब्द ही उन प्रादर्शों को 
प्रतिध्वलित करता है जो सम्पूर्ण मानव की समृद्धि की झारकाँक्षा रखते हैं। श्रव इस 
बात की परम प्रावश्यकता है कि सार्वभौम कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 
प्रयास किया जाए । 

उन्होंने कहा कि राष्ट्रमण्डल हम सबके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है झगर 
हम इसके गतिशील ढांचे की उच्चत क्षमता का उपयोग बेहतर उद्दे श्य के लिए करें । 
इस सम्मेलन की सफलता इस बात पर मिर्भर करेगी कि यह कार्यात्मक सहयोग की 
व्यवस्था में कितनी जीवन शक्ति का संचार कर सकता है | इस सम्मेलन से सदस्य 
देशो के वीव श्रौर श्रधिक सहयोग के लिए संभावित नए क्षेत्र सुनिश्चित करते में 
सहायता मिलेगी | भारत ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के बारे मे बनाए गए कार्यदल 
का संयोजक था । ज्यों-ज्यो विश्व के परम्परामत ईंधन स्रोत रीते होते जा रहे है 
त्यों-त्यों इस विषय का भ्रौर प्रधिक महत्त्व होता जा रहा है । किन्तु संगठित प्रयास 
भौर ज्ञान के भरादान-प्रदान के बिना इस क्षेत्र में ठोस प्रगति करना झ्रासान नहीं है । 
उन्होंने कहा कि यह्‌ सम्मेलन एक ऐसा सुन्दर भ्रवसर है जिसमे कि सम्मेलन के सदस्य 
प्रन्तरीष्ट्रीय सम्बन्धों को क्षेत्रीय भविष्य की दृष्टि से देख सकते हैं । भ्रनोपचारिक 
वातावरण मे विचारों के प्रादान-प्रदान की यह प्रक्रिया ही दरअसल राष्ट्रमण्डल की 
भावना का निचोड़ है । हम भारत के लोग उन तोनों क्षेत्रों के देशों के साथ मित्रता 
की कदर करते हैं जिनके प्रतिविधि यहाँ मौजूद हैं--हमारे उपमहाद्वीप के पड़ोसी, 
एशियान देश तथा दक्षिण प्रशान्त द्वीप । इस सम्मेलन के स्थान के लिए दिल्‍ली का 
चुनाव हमारे सक्तिय हृष्ठिकोण और एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के प्रति हमारे सम्मान का 
चोतक है । 
सम्मेलन में प्रधान मन्त्री श्रीमती गाँधी का भाषण 
_. प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा ग्राँधी ने राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों के दूसरे 
जैमीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि हम सच्चे भ्र्थों में एक दूसरे पर 
निर्मर रहने मे विश्वास रखते हैं लेकित जब तक सभी के हिंत समान नहीं होगे इस 
प्रकार की परस्पर निर्मरता का कोई प्र्थ नही होगा । शप्ट्रों तथा लोगों के हितों 
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की यह पारस्परिक समानता, जिसकी कि परस्पर निर्भर रहने वाले विश्व में माँग 
है, का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब कि न्याय और समानता पर प्राधारित 
एक नई विश्व व्यवस्था की स्थापना करने में हम सफल न हो जाएँ । 
उन्होने राष्ट्रकुल के सदस्यो में हुई इस वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की क्योकि 
बहुत हृद तक भारत का गणराज्य के रूप में विकास होने से ही राष्ट्रमण्डल का 
वर्तमान स्वरूप अ्रस्तित्व मे श्रा सका है। श्रीमती गाँधी ने तेल सकट का उल्लेख 
करते हुए कहा कि तेल के संकट से विकसित तथा समृद्ध देश भी प्रभावित हुए ह्ँ 
जो निरन्तर घटते जा रहे इस संसाधन के लिए काफी बड़े भाग का उपयोग करते 
हैं । भ्रधिक से भ्रधिक तेल प्राप्त करने के उनके प्रयासों से भ्न्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मेरे विचार से तो यह बहुत ही भ्रावश्यक लग रहा है कि 
तेल उत्पादक एक ग्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रायोजित करके एक ऐसी योजना बनाएँ 
जिससे सभी बड़े-छोटे उपभोक्ताओ्रो को उनकी श्रावश्यकता के झनुसार तेल की सप्लाई 
सुनिश्चित हो सके ! उन्होने कहा कि शान्ति, समभौते श्रौर विकास मे हम सबकी 
जो एक समान दिलचस्पी है उसी वजह से हम सभी यहाँ एकन्न हुए हैं। परन्तु शान्ति 
की सम्भावनाझो मे कमी झ्राई है और हम सर्वत्र अस्थिरता की स्थिति देख रहे है । 
शक्तिशाली राष्ट्रीं के हितो में टकराहुट की वजह से हमारे भ्रास-पास के देशों की 
स्थिरता भ्रौर शान्तिपूर्णा विकास को खतरा उत्पन्न हो गया है । सामरिक महत्त्व के 
सघर्षों के दबाव से कोई राष्ट्र श्रछुता नहीं रह सकता है । न ही वह युद्ध की लप्ट 
से बचा रह सकता है । श्रव सबसे भ्रधिक शक्तिशाली देश भी प्रपने को असुरक्षित 
समझ रहे हैं । प्रफगानिस्तान सकट का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सकट अक्षुण्ण 
बना हुआ है । हम किसी भी राष्ट्र के श्र दरूनी मामलों मे किसी प्रकार के बाहरी 
हस्तक्षेप के विरुद्ध है लेकिन ऐसी जटिल समस्याग्रो को जिनके दृरगामी परिणाम हो 
सकते है, सुलफाने मे तरफदारी का रुख या तात्कालिक सम्मेलन राजनीतिक बुद्धिमत्ता 
का स्थान नही ले सकते । दक्षिसा-पूर्वे एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा 
कि यह ररास्थली रही है श्रोर अभी भी वहाँ भशान्ति है। यहाँ फिर बड़ी शक्तियों 
के स्वार्थ की टकराहुट हो रही है । 
प्रशान्त महासागर तथा हिन्द महासागर मे बढती हुई सैन्य गतिविधियों का 

लि: हरते हुए उन्होते कहा कि महापाक्तियों क्री बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं यह उन पर 
निर्मर है कि वे शक्ति का, जो हमेशा आमक साबित होती है, भनुसरण न करके 
समभौते का रास्ता प्रपनाएँ भ्रौर संघ के उपकरणों की समाप्ति करें। यदि वे ऐसा 
करते है तो वे तताव मे कमी लाने में तथा विश्व को शान्ति शौर विकास के मार्ग 
पर लाने में निशयिक योगदान करेंगे। उन्होने राष्ट्रमण्डल सदस्यों से प्राह्मान किया 
कि वे उनके बीच सदुभावना का सेतु बनें । हम सब मिलकर समुद्री क्षेत्र का उपयोग 
अपनी जनता की भलाई के लिए तथा खुले समुद्र का उपयोग मानवता के कल्याण के 
लिए करें| उन्होंने कहा कि हम सबको चाहिए कि हम मिलकर इस प्रवसर का 
अधिकतम लाभ उठाने के लिए ऐसा प्रयास करें जिससे कि सानद प्रपने से प्रधिक 
ऊपर उठकर विकास की एक नई प्रवस्था मे पहुंचने में समर्थ हो सके । 






स्याध्या इतर -ए आय रेश छा१६०अ कद ईरेफि 
शा शष््योध्चशा शोषण ५ रखा चराजन सो 
८रशड शध्ण्य्फे सपेरर रो एल के 






7डेशा शक हे झशिक शाप सिर, शुसोम सशगल्शेश 
फिडिय बच रिचार-देस्पो कर झुछे है ३ झघको हण्ड के आई २५६ रेप है 
झपेइ लोदिया रुक ग्झारस्य के शोर रए १७१६४ ७ अल के रो 









ऑफाए के बास्टडिक स्इरूप हेद्े ले मरुझे शो इ७रएऐ इु४ए २६ स+भमे रूप धरे ३ 
इडुपाण, ऑोरिया मोर स्पेडिया के शिहुर से शह्डरुर मे भप्जे ५५४ बर २४ ९४ 
दिद्धाल्दों दर भाइपरेश होरा डिछे उच्लोड़े 'ऐेलिहरिए ६९७९५" 
नया देश इटरियों को उर्स्शिडे (४४६ ६४७६७) ९१ रिणे७ 
कपड़े कट फद्िनिल्तीलियों की मुर्ि सुप प्रशाद रुएठा रड्रेशा ११५ रेश ने रह धो 
अरगटड कह दोद हुए कर झेडिड सम्भोते शव रिशेद् रूप्ने २ को ९९४ १२९ 









इर्दमान समभ्येत्ते के झनुसार ॥0 धस्टूरुए १७ मरा रेप भोरेतरद मे भा 
बार दोनों देशों सो संरुफ्त अनसेश्या एक रुपेह इस सास (सौरेपा ०० धाश 
भौर सोदिया 20 साख) है। सीरिया रा शेषप्स 7408 नपेभौत है. धरे 
सीदिय का 6,79,536 पर्मेमीस। दोनों को भिपतोजुती परत सेवा २,१३0 
हैमा। इसमें 4600 सोवियत संप निर्मित विमाग तथा 390 सह्ााकु मिभात होगे 
जवकिदबराइल की सैन्य-शक्ति घार सास है घोर उसके प्र्णागार में 3050 धोरिकी 
- “क तथा 576 लड़ाकू विमान हैं। इनमें ध्मेरिका के प्रति भाधुतिक एफ७ते विधा 
भी शामिल हैं । इस विलय का. मुचैत, संगुए् प्ररथ ध्गीरात, इशतिए धधत भौर 
डिल्निस्तीनी मुक्ति मो्च ने स्पागत किया है। प्त्मोरियागे इश विश॥ ५६ ही 
नहीं की है जबकि द्यूनीतिया ने 'सश्ते' राहयोग की हाभी भरी है । ६४ । थी 
समयेद चाहा गया है सेरिन वहाँ कोई धगुदृलत प्रतिकिया गंदी हुई है । ॥॥₹। 


कि] 
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कारण कुछ समय पूर्व सीरिया झौर ईराक में राजनयिक सम्बन्ध विच्छेद हो जाना 
था । बहरहाल, ईराक मित्र समर्थक तो नही ही है । 
इस समय मिन्न भौर सूडान में भी जिस स्तर पर सहयोग है उसे '“प्रस्थायी 
विजय" तो कहा ही जा सकता है । फर्क सिर इतना है कि दोनों देशों के श्रलग-प्रलग 
राज्याध्यक्ष हैं भौर सेना भी जुदा-जुदा है लेकिन वे प्रहार संयुक्त तौर पर करते हैं। 
प्रत्य सभी क्षेत्रीं में दोनों में परस्पर मतेक्‍्य की भावना है। सूडात के मुमेरी झौर 
मिल्ली राष्ट्रपति अनवर सादात में वियम्ित विचार-विमर्श होता रहता है। सीरिया 
का पहले पहल विलय मिद्न में हुआ था । फरवरी, 958 में सीरिया के मित्र मे 
शामिल हो जाने से नए देश का नाम संयुक्त अरब गणराज्य पड़ा | लेकिन भापसी 
मतभेदों के कारण 30 सितम्बर, 796! को सौरिया मित्र से अलग हो गया ! 
माचे, 963 में सीरिया की सोशलिस्ट बांध पार्टी श्रौर सैता ने सत्ता पर प्रधिकार 
कर लिया । तब से ग्रसद सत्तारूढ़ हैं । उसके बाद भी सीरिया, मित्र प्रौर लीविया 
संयुक्त देश के तौर पर काम कर चुके हैं । सीरिया भौर फिलिस्तीनी छापामारों में 
इस तरह का सहयोग है कि सितम्बर, 2970 में जोडेत के विरुद्ध प्तीरिया ने छापामारों 
को पूर्ण समर्थन दिया भौर जोन से राजनयिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिए। लेकित 
975 में दोनों देशों में व केवल सम्बन्ध बहाल हुए बल्कि एक सैनिक समभोता 
भी हुप्ा । 
भरव देशों में कोई भी देश एक दूसरे का स्थाई शत्रु नहीं है। कल तक 
लीबिया के गद्दाफ़ी भोर मिस्र के सादात दाँतों कटी रोटी जैसे मित्र थे लेकिन !973 
में इजराइल के साथ भरबों की लड़ाई ने दोदों देशों को इस ठरह एक दुसरे से दूर 
किया कि मतभेद निरन्तर गहराते जा रहे हैं । लीविया युद्ध जारी रखने के पक्ष में 
था, जबकि मिस्र को यह सुझाव स्वीकार नहीं था । इसके भलावा लीबिया का युद्ध 
में सक्रिय योगदात नहीं था । यह बात दीगर है कि झ्ाज भी लीबिया समेत बहुत 
से भरब देशों में मिस्री शिक्षक, प्रशिक्षक भौर कर्मचारी बड़ी संख्या में काम कर रहे 
हैं। लीबिया । सितम्बर, 497] की सीरिया भौर मित्र के महासंघ में शामिल 
हुमा | पगस्‍्त, !972 में लीविया भौर मिस्री विल्षय के लिए भी तैयार हो गए जिसे 
4 पितम्बर, 7973 को वाल्तविकता का स्वरूप ग्रहण करना था जिकिन पझगस्त, 974 
में मिल्न ने संघ का फैसला» यह कहकर त्याग दिया कि ग्रदाफी ( सितम्बर, 969 
के सत्तास्कू) उनके देश के विरुद्ध पड़्यन्त्र रच रहे हैं। मिश्ष भौर लीविया में 
'हनाव बढ़ने के कारण गद्दाफी ने दयूनीसिया के राष्ट्रपति हबीब घुरगीवा के साथ 
जनवरी, 974 में दोनों देशों के विलय के फैसले का एलान किया। लेकिन इस 
योजना ने भी कार्यरूप नहीं लिया क्योंकि शुरगीबा बाद में विलय के लिए तैयार 
भही हुए । मोटे तौर पर इस तरह के निर्शयों का कारए गद्माफी का प्रस्थिर स्वभाव 
रहा । देखना यह है कि सीरिया भौंर लौविया का प्रस्तावित गठबंधन वास्तविकता 
'प्स्तियार करता भी है छि उसके पहले ही टूट जाता है। प्रकसर सितम्वर में हुए 
रामझौते टूटे हैं । वर्तताव समम्यौदा भी सितम्वर में ही हुम्रा है । 
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(24) ईराक-ईरान संघर्ष (सितम्बर-अवतुबर, 4980) 


ईराक भौर ईरान के बीच तनातनी काफी लम्बे भरसे से चली श्रा रही थी 
प्रौर सितम्बर, 980 में प्रारम्मिक सप्ताह में छुट-पुट सैनिक भड़पें भो हुई थी, 
लेकिन 22 सितम्बर, 980 को ईराकी वमवर्षकों द्वारा तेहरान सहित अनेक 
ईरानी हवाई भट्टों भौर सैनिक ठिकानो पर बमवारी के साथ दोनों देश पूरे शृद्ध 
पर उतर पाए राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद्‌ ने 23 सितम्बर की रात्रि को ईराक 
भौर ईरान की सरकारों से भाग्रह किया कि वे शीघ्र लड़ाई बन्द कर दें। बैठक 
का आयोजन राष्ट्रसंघ के महासचिव कुर्ते वाल्दहीम के भ्राग्रह पर हुआ । सोवियत 
संघ भौर पूर्व जमंती के प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव पर विचार के लिए थोड़ा भोर 
समय माँगा था, इसलिए भनौपचारिक वैठक दो बार हुई। भहासचिव ने श्राशंका 
व्यक्त की थी कि दोनों देशों के बीच सीमा-सम्बन्धी लड़ाई भयकर रूप घारण कर 
सकती है। सोवियत संघ ने ईरान भौर ईराक दोनों को सुझाव दिया कि वे 
शान्तिपुर्ण ढंग से अपने विवाद सुलभा लें ताकि पश्चिमी देशों को दखलंदाजी करने 
का मौका न मिले । सरकारी पत्र प्रावदा ने भारोप लगाया कि श्रमेरिका भपनी 
साम्राज्यवादी नीति के पन्तगंत ईरान व ईराक के भगड़े से ज्यादा से ज्यादा फायदा 
उठाना चाहता है ।! भ्रमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर ने सन जोस (केलिफोनिया) में 
बोलते हुए सोवियत स॒घ को चेतावनी दी कि वह ईरान-ईराक के भागढ़े में दखन 
ने दे। उन्होंने धमकी भी दी कि खाड़ी के क्षेत्र में सोवियत खतरे का मुझादना 
करने के लिए पर्याप्त ग्रमेरिकी शक्ति मोजुद है । कार्टर ने कहा कि प्रमेरिक्रा दृरी 
वरह तटस्थता की नीति पर कायम है झौर भव्य देशों को भी यही नीति प्रपतानी 
चाहिए। भ्मेरिकी भ्धिकारियों ने यह भी कहा कि भ्रमेरिका मध्यस्यवा भी करने 
को तैयार है और उसे ईरान के इस झ्रारोप की चिस्ता नहीं है द्वि द्वमढ हे लिए 
उमध्ी ने ईराक को भड़काया है |? ध 


बावजूद शान्ति और युद्ध-विराम की श्रपीलों के ईयन भौर ईद के बीच 
पमासान लड़ाई जारी है; दोनो देशो ने एक दूसरे को भारी क्षठरि पहुंदाई है, रचावि 
समाचारों के भ्रनुसार ईराक का पलड़ा भारी मजर थ्रादा $ै परबबूबर, 4980 के 
प्रास्भ्म में ईराक ने यह संकेत दिया कि चूंकि वह श्रपने खदय डी श्राप्त कर छुकर 
है भरत: भ्रपनी झोर से एकतरफा युद्ध-विराम कर इेद्मा प्रौट यदि ईरानी झ्राक-र्द 
जारी रहा तो भात्म-रक्षार्थ युद्ध करेगा । इसके हद्वाद्र में 4 प्रबनूबर, 28/ व 
रद त्तक हम ईराक के साथ सद-बिसय कही 88074 89725 

जस पद्ीं डर खडे क्‍8 दवा 7 
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जाती है कि शीघ्र ही ईराक भौर ईरान के बीच यरुद्ध-विराम होकर शास्ति-वार्ता 
शुरू हो जाएगी। 

उल्लेखनीय है कि ईरान इस मौके पर भपने को बहुत कुछ भकेला पा रहा 
है। उसके न भध्रव देशों के मित्र हैं भौर न पश्चिमी देशों में ॥ सोवियत संप से 
मदद की भी वह भाशा नहीं कर सकता । भान्तरिक हृष्टि से वह कमजोर है, क्योकि 
इस्लामी क्रान्ति फे बाद से उसकी सेना तथा वायुसेवा का संगठन गड़बड़ा गया है। 
उत्तर में कुर्दे कबायलियों का विद्रोह पूरी तरह नहीं दवा है, वयोंकि वे प्ररय मूल 
के होने के कारण पपने को ईराक के भ्रधिक निकट समभते हैं । ईरान का प्रारोप 
सही है कि ईरानी कुर्दों को स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए सीमा पार से भद॒काया 
जा रहा है भोर उन्हें घन व हथियारों की मदद दी जा रही है | 

जहाँ तक भारत का सवाल है, वह्‌ पश्चिमी एशिया में संघर्ष नहीं चाहता। 
उसमें बड़ी शक्तियों के हस्तक्षेप के वह बिल्कुल खिलाफ है। हिन्दमहासागर में 
बड़ी ताकतों की सैन्य उपस्थिति का वह इसलिए विरोध कर रहा है। भारत की 
यह प्राशंका मात्र कल्पना ,नहों है कि बड़ी तताकतें पश्चिचमी एशिया के स्थानीय 
संघर्षों में हस्तक्षेप करने के प्रलोभन से नहीं बच सकेंगी, क्योंकि वे पुनः उस भून्माग 
में भपने पेर जमाना घाहती हैं। खाड़ी में संघर्ष का तो तत्काल भ्रसर होगा क्योंकि 
भारत भपनी भावश्यकता का भधिकाँश तेल ईरान भौर ईराक से श्रायात्त करता है 
श्रौर सब पश्चिमी एग्ियायी देशों से हमारे घविप्ठ भ्राथिक सम्बन्ध हैं। श्राशा 
करनी चाहिए कि दोनों देश प्रपने विवाद को युद्ध द्वारा हल करने से बचेंगे तथा 
शान्ति को खतरे में नहीं डालेंगे । 

(ईराक-ईरान संघर्य का 'इतिहास 

ईरान झौर ईराक का वर्तेम्राव संघर्ष वास्तव में उप्ती ऐतिहासिक पृष्ठभुमि 
का परिणाम है कि भरब देशों में दबदबा किसका रहे ? उचित होगा कि हम दोनों 
देशों के संघर्ष के इतिहास की रूपरेखा भी जान लैं-- 

“968 में बाथ पार्दी के ईराक में सत्ता में झाने के बाद दोनों देशों के वीच 
तनाव श्रौर भी बढ़ गए थे, लेकिन मार्च, 7975 में शाह ईरान भर ईराक में 
तत्कालीन उपनराष्ट्रपत्ति सद्दाम हुसैन ने समभौता करने के बाद एके दूसरे को गले 
से लगाया। इस समझौते में दोनों देशों के बीच सीमा सम्बन्धी समस्याश्रों पर 
सहमति हो गई थी । लेकिन कुछ मामले जहाँ के तहाँ छूट गए ये । इनमें से एक तो 
कुदे समस्या थी भौर दूसरी शत-झलन्प्ररब की समस्या श्रमुख थी। इस जल-मार्गे 
से जहाजों का झाने-जाने का प्रधिकार दोनो ही देशों के लिए सुरक्षित माना गया 
था । इसके झलावा फारस की खाड़ी की प्न्य समस्याझों पर भी उस समय कोई 
सहमति नही हुई थी। 9 मह्दीने बाद 20 मील लम्बे जलमार्गे में 50 मील के 
रास्ते का उपयोग करने पर फिर झगड़ा पैदा हो गया ! इराक इस बारे में 937 
की सन्धि रह करने पर जोर दे रहा था। इसके बाद तो समय-समय पर ईरान 
झौर ईराक के बीच सीमा सम्बन्धी भगड़े होते ही रहे हैं। 97 में ईरान ने तीन 
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खाड़ी द्वीपों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद ईराक ने उससे राजनयिक सम्बन्ध 
तोड़ लिए थे। 973 के प्रक्तूबर युद्ध में शाह ईरान ने रूपाक को सीमा सम्बन्धी 
सुरक्षा के बारे में भाश्वासन दिए थे। शायद ईरान के शाह चाहते थे कि सीरिया की 
सहायता के लिए ईराक कम से कमर भ्पने दो डिवीजन भेजे । इन श्राश्वासनों के 
बाद ईराक ने ईरास से फिर राजनयिक सम्बन्ध जोड़ दिए । 


जब-जव ईराक झौर ईरान के बीच सीमा-विवाद उठते रहे, प्रह्जीरिया 

उन्हें तय कराने में महत्त्वपूर्णा भूमिका निभाता रहा है; जबकि मिस्र और युर्दान, 
ईरान भौर ईराक के बीच झगड़ा तय करने में कमी सफल नहीं हो सके । ईराब 
भौर ईराक के बीच एक-दूसरे से मिलती हुई सीमा काफी लम्बी है। 93 के 
एक समभौते में दोनों देशों की भापसी सुरक्षा के लिए सीमाग्नों पर निशान भी 
लगाए गए थे । लेकिन धीरेनधीरे ये निशान मिटते गए भौर सीमा स्पप्ठ नहीं रही, 
फिर कुर्दों की समस्या उठ खडी हुई । पिछली सदियों से इस समस्या ने श्रौर भी 
ग्रम्भीर रूप धारण कर लिया । ईराक के उत्तर के पहाड़ों में कुर्दों से लड़ाई किसी 
न किसी रूप में चलती रहती है। बाथ पार्दी की सरकार ने 977 में कुर्दों से 
एक समझौता किया, जिसके भन्तगंत उन्हें चार वर्ष में स्वशासन देने का प्राश्वासन 
दिया गया । इस प्रश्न पर वातचीत काफी लम्बी चली प्नौर पिछले वर्ष मार्च में 
यह बातचीत टूट गई। ईराक सरकार ने कुर्दों को उनकी संख्या के हिसाब से कुछ 
क्षेत्रों में स्वशासन देने की बात कही, लेकिन यह बात कुर्दों मे स्वीकार नहीं की । 
ईरान के शाह मे कुदं विद्रोडियों को समर्थन भी दिया। शाह के शासनकाल में 
उनकी सरकार पर ईराक ने भारोप लगाया था कि लगभग एक लाख कुर्द ईरान 
घले गए हैं। ईरान उनकी सहायता भी कर रहा है भौर उन्हें सैनिक प्रशिक्षण भी 
दे रहा है। प्रल्जीरिया ने दोनों देशों के वीच जो समभौता कराया था उसके भ्रधीन 
ईरान को कुर्दों को समर्थन देना बन्द करना था। लेकिन ईरान ने पूरी तरह ऐसा 
ने करके विवाद की गुजाइश बनी रहने दी थी। शाह के जमाने से ईरान ईराक 
की सताधारी बाथ पार्टी को उग्रवादी कम्युनिस्ट संस्था मानता था। वह समझता 
था कि खाड़ी के क्षेत्र का केवल दो प्रतिशद ही ईराक के पास है। इसलिए उसे 
शत्ते-अल-अ्रव खाड़ी के जलमांगे के प्रयोग का अधिकार नहीं है। उधर ईराक 
प्रोमाल में ईरान के हस्तक्षेप की भ्रपने लिए बहुत ही खतरनाक मानता है। लेकित 
कुवैत, सऊदी श्ररव, संयुक्त प्रमीरात श्ौर लीबिया जैसे अन्य ईरान विरोधी प्ररव 
देश इस मामले में इराक का साथ नही देते । दूसरी ओर लीबिया रूस के साथ 
ईराक के मैत्री सम्बन्धों को अश्रनुचित मानता था कुत्रेत का भी विचार है कि 
सोवियत संघ के साथ मित्रता के कारण ईराक पग्ररव देशों के लिए खतरा है 
भोर 96 में तो संयुक्त श्ररव पभ्रमीरात -पर ईराक ने हमला करने की भी 

कोशिश की थी । 

975 में एक बार ईरान-ईराक का सीमा विवाद अम्तिम रूप से तय हो 

गया था। उस समय समझा गया था कि अरब ईरान ईराक के बीच सीमा सम्बन्धी 
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कोई विवाद नहीं रब्दा है। दोनों देशों के सोमा विवाद पर समभौता होने की 
घोषणा के बाद एक हैं मेति गठित करने का भी एलान हुप्ना था, नो सीमाकों 
पन्तिम रूप से तय रे देगी । लेकिन इस समिति के कार्य में ईराव भौर ईराक 
के बीच वर्तमान झग़़ है पके कोई प्रयत्ति नही हुई थी। बढाया जाता है कि 
93 के समभौते के / “रे पर ही यह समझौता भी हुमा था 
१979 भें श्र के न्त्ताधारी दल बाय पार्टी की भोर से ईरान पर खाड़ी 
ने ही भारोप लगाया गया था । इससे दोनों देशों के बीच फिर 
तनाव उत्पन्न हो गया ' ईरान की भोर से इस तरह के भारोपों का खण्डन किया 
- गया साथ ही ईराक को चेतावनी भी दी थी कि यदि वह इस तरह प्रारोप लगाता 
रहा तो दोनों देशी के बीच शान्ति भौर मित्रता बनाए रखना मुश्किल होगा । 
उस समय ईरान की भर पं जोर देकर कहा गया कि प्रगर ईराक ने हमला किया 
तो ईरान भपनी रक्षा है में समर्थ है। साथ ही साथ ईरान ने इराक पर यह 
भारोप लगाया था कि ईराक को सीमा से मिलने वाले खजूरिस्तान मे झरब 
विद्रोहियों को ईराक साय दे रहा है। इस समय ईराकी विमानों द्वारा हुछ 
ईरानी गाँवों पर हवाई हमला करने के भारोप भी लगाए गए थे। जाहिर है कि 
इराक ने इन सारे पारोंगं का खण्डन किया था! नवम्बर, !979 से ही ईरान धौर 
इराक के बीच तदाव श् हो गया था । उस समय भी दोनों देशों ने एक दूसरे पर 
हमले करने के भारोप लीएये । वर्तमान युद्ध से पहले, पिछले वर्ष ईरान और ईराक 
की सीमाभों पर झनेक के होती रही । इसी वर्ष भप्रेल में ईरान के विदेश मस्ती 
श्री कुतुब जादे मे. ईयर को अमेरिका का पिट्ठू बताया था भौर साथ ही यह 
घोषणा भी कर दी थी गा हमने इराक के बाथ पार्टी की सरकार को उशक्षाड़ फेंकने 
का फैसला कर लिया है. ईरान का कहना है कि तुम्बा प्रौर क्‍ाबू-मुसा के छोटे 
भौर बड़े द्वीप ईरान के प्रभिन्न भंग हैं, जिन पर ईरान ने 97 में कब्जा कर 
लिया था। इसके पृ गे अमीरात के भरुतपुर्वे सदस्यों के कब्जे मे थे । ईराक 
नह 4584 दा पैक की शत्रुता के भनेक कारण हैं, जिनमें मुख्य कुदें कबीला 
है । इनकी वहुत बड़ी सं ईरान जा बसी है भौर वे भपने लिए एक भल्नग प्रान्त 
की माँग कर रहे हैं बे में भी हैं, जहाँ से ये कुदिस्तान माँग रहे हैं। इन्हीं को 
लेकर ईराक के तुर्की से भी तदावधुर्ण सम्बन्ध रहे हैं | वैसे दूसरे विश्व-बुद्ध के बाद 
वे ही ईरान श्रीर ईराक के बीच कटठुता पैदा हुई है । यह कठुता कुछ समय के लिए 
हो कम होती है फिर रस उठती है। ईरान के भयातुल्‍्ला खुमैनी की सरकार 
प्राने से घामिक भावनाएँ शिया मुसलमानों में भौर भी तीव्र हो उठो हैं । इंराक में 
शासक सुझ्नी शुसलमात प्ल्पमत में हैं भोौर शियाप्रों का उनके विरुद्ध होता 
स्वाभाविक ही है। / के 


क्षेत्र में प्रधिकार क्र 


प्रनस्ठुण्ज व्टेच्यों व्छी 
विदेश नीतियाँ 


(+07089॥ ?00७५ ) 


विदेश नीति 
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0 संयक्तराज्य अ्रमेरिका की 


“मेरा विचार है कि संयुक्तराज्य प्रमेरिका के लिए यह उचित नहीं होगा 
कि यह पश्चिमी बरोप में नाटो से ध्रपनी सेनाए' हटा ले । इसके विपरीत 
मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमें सोवियत संघ भ्रौर बारसा पैव्ट के उसके 
साथियों के छ्ाय सेन्‍्य शक्ति में पारस्परिक श्रौर सन्तुलित कमी पर 
विचार-विमर्श फरना चाहिए।"” “7 राष्ट्रपति फोर्ड 


९ और पम्यवादी गुट में सोवियत संघ, तथापि हाल ही के वर्षों में प्रपने ही गुद्ये 
ने उनके नेतृत्व को चुनौती दी जाने लगी है । 

सथम महयुद्ध के बाद संयुक्तराज्य प्रमेरिका अपनी परम्परागत ध्थकतावादी 
नीति पर लौट पाया था, तेकिन द्वितीय महायुद्ध के कुछ बर्षे भव से ही यह भल्ी 


भोर सैनिक दोनो रूपो मे भरपूर सहायता दी--अमेरिका के रे उत्साह के साथ 
नहायुद्ध मे उतर भाने के फलस्वरूप अधिनायकवादी शक्तियों (जर्मनी, इटली श्रौर 
पान) की पराजय भवश्यम्भावी हो गई । ँहाबुद्ध की समाप्ति के बाद प्रमेरिका 
सर्वोच्च शक्ति के >प में प्रकट हुआ और विश्व-राजनीतति मे उलकर भाग लेने लगा | 

उसमे व्यकतावादी नीति को भृर्सरूप से त्याग दिया । इस नीति पर लौटठना ग्रब 


पम्भव नही का पयोंकि साम्यवादी “मे एक महान्‌ शक्ति के रूप प्रपने प्रभाव- 
विस्तार के लि। सार? 


संयुक्तराज्य अमेरिका की 
ध विदेश नीति 


(0०5७ ?०॥४०५ ० ७.७.#.) 





“मेरा विचार है कि संयुक्तराज्य श्रमेरिका के लिए यह उचित नहीं होगा 
कि वह पश्चिमी यूरोप में नाटो से भ्रपती सेमाए' हटा ले। इसके विपरीत 
मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमें सोवियत संघ श्ौर घारसा पैक्ट के उसके 
साथियों के साथ सेन्‍्य शक्ति में पारस्परिफ श्रौर सम्तुलित कमी पर 
विचार-विमर्श फरमा चाहिए।” --राष्ट्रपति फोर्ड 


संयुक्तराज्य भ्रमेरिका को विश्व का सबसे अ्रधिक शक्तिशाली झ्नौर सम्पन्न 
देश माना जाता है । सोवियत सघ के साथ उसकी मुख्य प्रतिस्पर्दा है। दोनों ही 
महाशक्तियाँ विश्व-नेतृत्व की प्राकॉक्षी है। पूंजीवादी शिविर में अमेरिका सर्वोपरि 
है और साम्यवादी गुट मे सोवियत संघ, तथापि हांल ही के वर्षों में प्रपने ही गुटीं 
में उनके नेतृत्व की चुनौती दी जाने लगी है । 
म्रथम महयुद्ध के बाद संयुक्तराज्य अमेरिका अपनी परम्परागत पृथकतावादी 
नीति पर लोट आया था, लेकिन द्वितीय महायुद्ध के कुछ वर्ष पूर्वे से ही यह भली 
प्रकार स्पष्ट हो गया था कि अमेरिका बदलती हुई परिस्थितियों मे विश्व-राजनीति 
से तटस्थ नही रह सकता | द्वितीय महायुद्ध मे झमेरिका ने मित्रराष्ट्रों को श्राथिक 
भौर सैनिक दोनो रूपों मे भरपूर सहायता दी--प्रमेरिका के पूरे उत्साह के धाथ 
महाबुद्ध में उत्तर प्रादे के फलस्वरूप अधिनायकवादी शक्तियों (जमंनी, इटली झौर 
जापान) की पराजय पवश्यम्भावी हो गई । महायुद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका 
सर्वोच्च शक्ति के रूप मे प्रकट हुआ झौर विश्व-राजनीति मे खुलकर भाग लेने लगा। 
उसने पृथकतावादी नीति को पूर्यरूप से त्याग दिया । इस नीति पर लौटता प्रव 
उ्भव नहीं था क्‍योंकि साम्यवादी रूस एक महानु शक्ति के रूप में अपने प्रभाव- 
विस्तार के लिए कटिवद्ध था । शुमैन के भनुसार/-- 
डक, $69(६779८7 3974, 9- 4. न 
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“प्रथम महायुद्ध के वाद पमेरिका झासानी से पार्थकयवाद का पनुत्तरण कर 
सकता था क्योकि धुरीराष्ट्रो की पराजय के वाद यूरोप और एशिया में एक नया 
शक्ति सन्तुलन स्थापित हो गया था किन्तु द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त अमेरिका के 
लिए प्रथकतावादी नीति का अनुसरण करना सम्भव नहीं था क्योंकि नाजी राष्ट्रों 
के त्रि-गुट की हार के वाद यूरोप और एशियायी देशों पर साम्यवादी राष्ट्रों का 
प्रभाव बढ़ता जा रहा था।” 

संयुक्त राज्य अमेरिका को विदेश नीति का काल-विभाजन 

द्वितीय महायुद्धोत्तरालीन अमेरिकी विदेश नीति को समय-समय पर नया 
रूप दिया जाता है । प्रत्येक नए राष्ट्रपति के कार्यकाल मे विदेश-नीति को कुछ 
नया मोड़ मिला है, एक नई हृष्टि प्राप्त हुई है | सामान्यतः द्वितीय महायुद्ध के बाद 
की अमेरिकी विदेश लीति को इन चरणों या कालों में विभाजित क्रिया जाता है-- 

() सहयोग भर अनुकूलता की नीति का काल (अगस्त, 945 से 

अग्रस्त, 946 ); 

(2) भाथिक सहायता द्वारा साम्यवाद के प्रसार को अ्रवरुद्ध करने की नीति 

का काल (ग्गस्त, 946 से जून, 950); 
(3) खुले सघप भ्रौर सैनिक सन्धियों की नीति का काल (जून, 950 से 
जुलाई, 953); 
(4) नवीन हृष्टिकोश का काल (जुलाई, 953 से जनवरी, 96) ; एवं 
(5) सह-अस्तित्व की नीति का काल (जनवरी, 296 से भ्राज तक) 
युद्वोत्तर युग में प्रभी तक अमेरिका की बागडोर छः राष्ट्रपतियो के हाथ मे 
रही है-ट्र मेत, आाइजनहॉवर, कैनेडी, लिण्डन बी. जॉनसन, रिचर्ड निक्‍्सन, 
जेराल्ड फोर्ड । प्रत्येक राष्ट्रपति ने अमेरिकी विदेश नीति के झाघारभूत तत्त्वों की 
रक्षा करते हुए भ्रपने कार्यकाल मे समयानुकूल परिवर्तत किए झ्लौर झ्धिक उचित 
यही होगा कि हम इन राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के झनुसार भ्रमेरिकी विदेश वीति 
की विवेचना करते चरलें। 
ट्र. मेन युग 
(4945-952) 
द्वितीय महायुद्ध के बाद सन्‌ 952 तक के अपने कार्यकाल मे राष्ट्रपति 
ट्र,मैन ने अमेरिकी विदेश नीति को जो प्राधारशिलाएँ रखी वे आज भी मार्गदर्शक 
बनी हुई हैं। भावी राष्ट्रपतियों ने समय के झनुसार भ्रपनी विदेश नीतियों को नए 
मोड़ लिए, लेकिन ट्र,मैठकालीन तत्त्व धाज भी सजीव हैं। साम्यवाद के प्रसार को 
सीमित करने का जो-हढ़ निश्चय राष्ट्रपति द्र,मैत्र ने व्यक्त किया था, वही निश्चय 
भावी राष्ट्रपतियों ते किया प्रौर साम्यवाद पर भकुग रखने के लिए नए-नए कदम 
उठाए। विश्व-राजनीति में मझमेरिकी नेतृत्व को सर्वोच्चता देने का जो प्रयत्न ट्र, मैन 
ने किया, वही प्रयत्त भावी राष्ट्रपति भी करते रहे हैं । द्र,मेव काल में प्रमेरिका यह 
मानकर चल्ना कि सोवियत संघ उमस्रका मुद्य प्रतिददन्दी है पर भ्रमेरिका का भावी 
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इतिहास भी यही बताता है कि बहुत कुछ सोवियत संघ को प्रमुख लक्ष्य मानकर ही 
प्रमेरिका की विदेश नीति सचालित होती रही है । 

राष्ट्रपति द्वू,मैतर का व्यक्तित्व विशेष श्राकर्षक नहीं था, परन्तु वह ईमानदार, 
कर्मठ, कर्त्तव्यनिष्ठ, उदार झौर साहसी था | जाति अथवा धमं-विभेद की भावनाएँ 
उसे छू तक नही गई थी । साहित्य में उसकी इतनी गहरी पैठ थी कि कभी-कभी 
वह प्रक्राण्ड विद्वानों को भो चकित कर देता था । वह इतना निर्भीक राष्ट्रपति था 
क्रि बडें से बड़े ग्रधिकारियों को पद से हटाने में तनिक भी संकोच नहीं करता था । 
उसने गृह भौर विदेश नीति के क्षेत्र में हढ़ संकल्प भ्रौर कठोर निष्ठा का परिचय 
दिया । 
टू मैन के कार्यकाल में अमेरिकी विदेश-नीति की मुख्य प्रवृत्तियाँ 

दू,मैन-युग मे अमेरिकी विदेश नीतियो में जिन प्रधृत्तियों श्रथवा तत्त्वों पर 
जोर दिया गया उन्हे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है-- 

. श्रमेरिका विश्व-राजनीति मे खुलकर भाग लेने लगा । यूरोप तो उसकी 
दिलचस्पी का प्रधान केन्द्र बना ही, विश्व के अन्य क्षेत्रों मे भी प्रमेरिका की 
महत्त्वाकाँक्षा स्पष्ट हो गई । एक महाशक्ति के रूप में अपना नैतृत्व स्थापित करने 
के लिए प्रमेरिका ने एक के बाद एक अनेक कदम उठाए । 

2. महायुद्ध के बाद ग्रगस्त, 946 के आस-पास तक ट्रूमेत ने सहयोग 
प्रौर प्रनुकुलता की नीति! (20॥09 ० ९00-0:थ३४०ण थात 80००70048000) 
का अनुसरण किया । श्रमेरिकी विदेश नीति के निर्माता यह मानकर चले कि युद्ध 
काल मे मित्रराष्ट्रों मे जो सहयोग था वह युद्ध के बाद भी कायम रहेगा । सहयोग 
भोर अनुकूलता की नीति' के इस काल को 'मधु-रात्रि काल! (706 छ०76:४-४००॥ 

>704) भी कहते है । 

3, प्रमेरिका का यह प्रयत्न रहा कि तनाव का क्षेत्र समाप्त करने के लिए 
महायुद्ध मे पराजित राष्ट्रों के साथ शीघ्र से शीघ्र शान्ति सन्धियाँ सम्पन्न की जाएँ । 

4. सोवियत सघ के साथ सहयोग की नीति प्रसफल होते देखकर ट्र,मैन ने 
भ्रगस्त, 946 में भ्रमेरिकी विदेश नीति को एक नई दिशा प्रदान की । ऐसी नीति 
के अनुसरण का निश्चय किया गया जिससे साम्यवादी प्रसार को प्रभावशाली रूप में 
तुरन्त “अवरुद्ध/ कर दिया जाए | चूंकि यह पिछली नीति को त्याग्रकर एक नई दिशा 
की ओर मुड़ने का निश्चय था, भ्रतः अगस्त, 946 से जून, !950 तक की प्रवधि 
को 'नवीन दिशान्वेषण काल” (ए्या०0 ० िल्छ ए0८एशप्य०) कहा जाता है । 
इस युग में साम्यवाद के प्रति कठोरतापूर्वक श्रवरोधन की नीति अपनाई गई, प्रतः 
इसे 'भवरोधन नीति का काल! (एशांग्व णी फर एगांटए णी 607रग्रोगफरव्ता) भी 

कहते हैं । फिर भी राष्ट्रपति ट्र मैन और उपराष्ट्रपति हैनरी वैलास का यह मत रहा 
कि अमेरिका भोर सोवियत सघ का मूल हित इसी बात में है कि शान्ति कायम रखी 
जाए ताकि विश्व के सभी देश पुन्निर्माणु-कार्यों में सफत हों। यह विचार व्यक्त 
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किया गया कि सोवियत संघ भयभीत है प्रौर पश्चिमी झ्ाक्मण के विरुद्ध श्राासत 
चाहता है। ड़ 
5. ज्यों-ज्यों संघ निरन्तर शक्तिशाली होता गया स्टालिन प्रधिकाधिक उग्र 
होता गया | तब सन्‌ 950 में अमेरिका ने सैनिक स्तर पर भी साम्यवादी प्रसार 
के प्रवरोधन का प्रयत्व आरम्भ किया । इस नीति के अनुसार 'नाटो' (४४70) 
की स्थापना की गई। इसे “प्रवरोधन रण नीति! (70० $॥2689 णी ९०7 
77०7) की संज्ञा दी गई। ज्यों-ज्यों साम्यवाद का खतरा बढ़ता गया, प्रमेरिका 
सैनिक सन्धियों श्रौर प्रतिरक्षा सगठनों के निर्माण की झ्रोर उन्मुख होता गया। 
सन्‌ 950 में ही उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। उत्तर 
कोरिया की पीठ पर साम्यवादी शक्तियाँ थी। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया का पक्ष 
लेकर इस साम्यवादी झाक्रमणा को विफल कर देने का संकल्प किया प्ौर संयुक्त 
राष्ट्रसंघ की सेना्ो के रूप में श्रमेरिकी सेनाएँ युद्ध-क्षेत्र मे कुद पडी । कोरिया का 
युद्ध जून, 7950 से जुलाई, 953 तक चला धौर इस प्रवधि को प्रमेरिकी विदेश 
नीति के इतिहास में खुले संघर्ष का कान! (ए८घं०व ० 09० 0०णीा८४) कहा 
जाता है । 
6, ट्र,मैन-युग मे अमेरिका की यह नीति थी कि वह अणु-शक्ति का एकत्र 
स्वामी बना रहे । उ्रणु-शक्ति के नियन्त्रण की योजनाएँ भी बनाई गई । 
सारांश रूप मे ट्र मेन युग मे विदेश नीति के मुख्य चरण ये रहे-- सहयोग 
शोर अनुकूलता की नीति*, 'प्रवरोघन नीति', 'सेनिक सन्धियों की नौति” और “खुले 
संघर्ष का काल! । 
सहयोग और अनुकूलता की नीति (अगस्त, 945-अ्रगस्त, 946) 
प्रारम्भ में श्रमेरिका ने यह सोचा कि मित्रराष्ट्रों का युद्धणआलीन सहयोग 
शान्तिकाल में भी बना रहेगा, प्रतः राष्ट्रपति ट्र,मैन ने सहयोग पोर पनुकूलता की 
नीति (एगां<ए ० 0०-०फुथगप0 भावे #०००70004007) का प्रतुतरण किया। 
श्रमेरिका ने चाह्म की युद्धकालीन विनाश के चिह्लों को शीघ्नातिशीघ्र मिटा दिया 
जाए, पराजित राष्ट्रों के साथ शान्ति-सन्धियाँ सम्पन्न की जाएँ भ्रौर चारों शोर 
शान्ति का वातावरण उत्पन्न किया जाए । प्मेरिका ने यह भी चाहा कि किसी देश 
की प्रादेशिक प्रखण्डता को मंग्र न किया जाए और कोई भी विदेश-शक्ति किसी 
देश में वलपूर्वक किसी सरकार को न थोपे। प्रमैरिका ने युद्धोत्तकालीन सभी 
समस्याम्रों का निदान मिल-जुलकर करने का निशभ्वय किया। पर इसका यह भर्य 
हों है कि भ्रमेरिका ने सभी काम पूरी ईमानदारी के साथ किए प्रत्येक देश 
भपने राष्ट्रीय द्वित को सर्वोपरि मानता है प्रौर प्रमेरिका की विदेश-वीनि भी इसी 
लक्ष्य से संचालित हुई कि सोवियत संघ की तुलना में प्रमेरिका के प्रभाव-श्षेत्र का 
निरन्तर विस्तार होता जाएं। 
बारह सूत्री” उद्दे श्यों को घोषणा, 945--सहयोग झौर भनुकुलता की 
नीति की व्यास्या करते हुए राष्ट्रपति ड्र,मेंन ने 28 प्रक्तूवर, 945 को “बारह 
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अन्तरक्लिय सम्बन्ध 
ज्ततर देगा ; लेकिन यह आधा गत सिर हैंई । ब्रमेरिका वक्तानी+ विश्व-राजवीति 
के दो प्व्प्स गहलुओ को पमकने # बच - 
आकमराकार) चाल्ें; 


>प्रथम, पोवियत उप की 
एक डित्तीय, एशिया महाद्वीप # कान्ति । 

सोवियत चंघ हे ्ग्र 

ही चमय 


मतभेद योगबुर रिव्याग-... ध्च 
पिभी क्षेत्रो यह जत और प्रमेर 7 परस्पर-विसोपी 
हैं और |, की हर मस्या पर नो मे; तभेद ह दोनों शक्तियों मे 
अकार गत और पहयोग सम्भव नही 8, विशेषता, गे 
अमेशरिक) मतमरेद अत्यध ज्ग्र्ह्े 
7) जम॑न्री के 
डे 


च से (गा रथ 
+.. 7 4 बम, | | नेवामों भा 
था हि तोविय- ह है परई 
नत चाहता है। 4। : 
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. इसने स्पष्ट कर दिया कि धमेरिका पव पृथकृतावादी नीति का परित्याग 
कर प्रन्तर्राप्ट्रीय जगत्‌ की समस्याप्रों के श्रति सक्रिय हो गया है । 

2. यह रूस को उसकी विस्तारवादी चेष्टाग्रों के विरुद्ध एक चेतावनी थी, 
उसके साथ शीतयुद्ध की घोषणा थी प्रौर मास्क्रो के प्रति सहयोगपूरों तौतिका 
परित्याग था । 

3. यह सिद्धान्त 'प्रवरोधन' नीति के विकास का प्रथम सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
चरण था । 

4. यह “मुनरो-सिद्धान्त” का व्यापक रूप था जिसने स्पष्ट कर दिया कि 
प्रमेरिका पूर्वी भौर पश्चिमी गोलार्द्ध में स्वतन्त्रता की प्रा्काक्षी जनता की उसके 
स्वाघीनता संघर्ष का समर्थन करेया । 

5 यह सिद्धान्त इस तथ्य की स्वीकृति थी कि भूमध्यसागर घोर मध्यपूर्व 
में उत्पन्न हुई 'शक्ति शून्यता” का रूस द्वारा लाभ उठाए जाने से पूर्व प्रमेरिका लाभ 
उठाने का इच्छुक है। 

6. इस सिद्धान्त का मूल उद्दे श्य बल्कान प्रायद्वीप में रूसी प्रसार को रोकने 
के लिए भौर साथ ही रूस को घेरने के लिए यूनान भौर टर्की को महत्त्वपूर्ण सैनिक 
भ्ड के रूप मे सुरक्षित रखना तथा मध्यपूर्व के विशाल तेल भण्डारों को प्रपने 
अधिकार मे रखना था । 

7. यह सिद्धान्त रूस के प्रति भ्रमेरिकी विरोध की स्थूल प्रभिव्यक्ति था। 

ट्र,मैन-सिद्धा्त को विभिन्न क्षेत्रों में कठु प्रालोचनामों का सामना करना 
पड़ा । श्रमेरिका को प्राथिक और सामरिक सहायता देने की नोति को सांम्राज्यवाद 
तथा उपनिवेशवाद का एक नवीन रूप बताया गया । इस सिद्धान्त का उद्दे श्य 
लोकतन्त्र की रक्षा न होकर पश्चिमी एशिया के तेल भण्डारों को रूसी प्रभाव से 
भ्रछूत रखना था | ट्र,मैन-सिद्धान्त से संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थिति को प्राघात पहुंचा 
क्योंकि यूनान और ठर्की को सध के माध्यम से सहायता न दी जाकर पृथक्‌ रूप से 
दी गई । स्वयं अमेरिकियो की दृष्टि में ट्र,मैन-सिद्धान्त मुनरो-सिद्धान्त का ही 
विकसित रूप था । 

युद्धोपरान्त की प्रारम्भिक नीतियो मे महत्त्वपूर्ण परिवतेनों के फलस्वरूप भ्रब 
यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिकी विदेश नीति का मौलिक उद्देश्य साम्यवाद झौर 
सोवियत प्रसार को रोकना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने ग्रपनी विदेश 
नीति में तीन बातों को स्थान दिया-प्रथम, झाथिक; द्वितीय, राजनीतिक एवं तृतीय 
सैनिक । झ्राथिक तत्त्व के अन्तर्गत आधिक सहायता और श्राथिक पुमनिर्माण के 
कार्यक्रम श्रपनाएं गए। राजनीतिक तत्त्व को सम्पादित करने के लिए पश्चिमी 
यूरोपीय सघ की स्थापना की दिशा में कार्यवाही की गई झौर सैनिक तत्त्व के 


अन्तर्गत सैनिक संगठनों की स्थापना पर बल दिया जाने लगा । 
माशंल योजना (शा! 0])--'मवरोध को नीति! (एग०्ए गण 


(०४रॉंधांणरा7४॥) का दूसरा चरण "मार्शल योजना थी । इस योजना के अन्तर्गत 
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डिप०कुध्चा 80०0० (०-०एश4ा०7) की स्थापना की गई और यूरोपीय 
पुनरुद्धार का चार वर्षीय सहयोगांत्मक कार्यक्रम तैयार किया गया । 


यूरोपीय भ्राथिक सहयोग समिति ने संयुक्तराज्य अमेरिका को एक रिपोर्ट 
समर्थित की जिसमें कहा गया कि श्रमेरिका यदि :3 बिलियन डॉलर धन राशि सर्च 
करने को तैयार हो तो सन्‌ 95] तक एक गआ्रात्ममिर्भेर यूरोपीय प्र्थ-व्यवस्था 
(2०००००५) की स्थापना की जा सकती है । यह रिपोर्ट 'मार्शल योजना” के नाम 
से प्रसिद्ध हुई । दिसम्बर, 947 मरे राष्ट्रपति ट्र मैन ते काँग्रेस के समक्ष “मार्शल 
योजना' से सम्बन्धित व्यय का अनुमान प्रस्तुत किया जिसमें सवा चार वर्ष की प्रवर्धि 
के लिए 7 प्ररव डॉलर और 5 महीनों के लिए 6 प्ररव 80 करोड़ डॉलर के 
व्यय का अनुमात लगाया गया । इस प्रस्ताव के उद्देश्य (४०४४८) की व्याख्या 
करते हुए ट्र,मैन ने कहा--“मेरा प्रस्ताव यह है कि भ्रमेरिका उन 6 राज्यों को, 
जो उसी की तरह स्वतन्त्र संस्थाप्नों की सुरक्षा एवं राष्ट्रों के वीच स्थायी शान्ति के 
लिए हृढ संकल्प हैं, उनके पुननानर्माण कार्यों में सहायता देकर विश्व-शान्ति एवं झपनी 
सुरक्षा मे योगदान करे ।” 


“मार्शल योजना को, जो अधिकृत रूप में'यूरोपीय राहत कार्यक्रम (8070.88॥ 
थाई 7:0०8/भ॥॥76) के नाम से जानी गई, काँग्रेस ने पास कर दिया | 3 प्रप्नेल, 
948 को कांग्रेस ने (विदेशी सहायता अभधिनियम” पारित कर माशंल योजना को 
मूर्त रूप प्रदात किया और इसको कार्यान्वित करने के लिए 'यूरोपीय भश्राथिक सहयोग 
संगठन! (08क्ंटथ700- 00. टिएए०फु०का 20००7०ए४० 00-०एश4४०१) की 
स्थापता की गई 
है 'भरार्शेल योजना' से रूस श्रौर पश्चिम का विरोध पहले की पश्रपेक्षा प्रौर भी 
अधिक उग्र हो गया । इस योजना के ध्रन्तगंत चार वर्षों (947-957) में 
अमेरिका ने यूरोप को लगभग 7 मिलियन डॉलर की सहायता दी। इस योजना 
के बल पर एक भोर तो पश्चिमी यूरोप माथिक पतन झौर साम्यवादी झाधिपत्य से 
बच गया तथा दूसरी झोर संयुक्त राज्य प्रमेरिका पाश्चात्य जगतु का सर्वमान्य नेता 
बन गया । झ्रमेरिका ने यूरोप के देशों को प्राथिक सहायता देते हुए यह शर्ते लगाई 
कि वे प्रपनी सरकारी में साम्यवादी तत्त्वों का उन्मूलन करेंगे। सन्‌ 4946-47 
तक फ्राँसीसी सरकार में साम्यवादी थे, परन्तु सत्‌ !946 में जब ब्लुम फ्रांस के लिए 
ऋणषणा उपलब्ध करने हेतु वाशिगटन गया तो उस पर यह दवाव डाला गया कि इसे 
प्राप्द करने के लिए फ्रेंच सरकार से साम्यवादियों का निष्कासन आवश्यक है | इसी 
प्रकार इटली में मार्शल सहायता पाने वाली सरकार को मन्त्रिमण्डल से साम्यवादियों 
को निकालता पड़ा । 

माशेल योजना” एक प्रकार से ट्र,मैन-सिद्धान्त का द्वी विकसित रूप थी 
जिपने द्र,मैन-सिद्धान्द में प्रतिपादित “प्रवरोधन-नीति/ को तीन प्रकार से भागे 


बढ़ाया-- 


है. 
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माना गया । कहा गया कि यह ग्रद्धं-विकसित देशों का समर्थन प्राप्त करने तथा 
उनसे झ्रावश्यक रणनीति का सामान प्राप्त कदने का एक तरीका है। 

नाटो : झ्वरोध की रणनीति (४५१0 : ० ग्रा०्टए ण एणशिप- 
एाशा() -- राजनीतिक तथा आाथिक स्तर के साथ संयुक्तराज्य अ्रमेरिका मे सैनिक 
स्तर पर भी साम्यवादी प्रसार के भ्रवरोध का प्रयत्न किया। उसने दुसरे देशों के 
साथ सैनिक सन्धियों झौर पारस्परिक प्रतिरक्षा सहायता कार्यक्रम (हरपाएव। 
2८९७ 65०४ ]4०27370772) का तरीका प्रपनाया जो अमेरिकी विदेश 
नीति में एक नवीन श्रयोग था । सैनिक प्रवरोध की व्यवस्था को विशेष प्रभावशाली 
बनाने के लिए प्रमेरिका द्वारा नाटो का संगठन किया गया और 4 प्रप्रेल, 949 
को संयुक्तराज्य, कनाडा, इटली, श्राइसलैण्ड, नावें, डेनमार्क झौर पुर्तेगल के बीच यह 
प्रथम सैनिक सन्धि सम्पन्न हो गई | यह उत्तरी झटलॉटिक सन्धि अनेक तरह से एक 
“नया परिवर्तन” (970५8807) थी। यह प्रथम सन्धि थी जिसके प्रति प्रमेरिका 
ने स्वयं को वचनबद्ध किया | इसी के साथ यूरोपीय देशों की रशशक्ति बढ़ाने के 
लिए पारस्परिक प्रतिरक्षा कार्यक्रम भी अपनाया गया । 


सयुक्तराज्य भ्रमेरिका को तेजी से सैनिक सन्धियो के मार्ग पर अ्ग्नसर करने 
के लिए उत्तरदायी एक झौर महत्त्वपूर्ों घटना यह थी कि सोवियत रूस ने सन्‌ !949 
में ही एटम बम (2(070 8070) के रहस्यों को खोज निकाला था जिन्हें सयुक्त- 
राज्य प्रमेरिका ने सीवियत संघ से सर्वेथा पृष्त रखा थां। रूस की इस खोज से 
सयुकतराज्य प्रमेरिका के अणुशक्ति पर एकाधिकार (!४०००७०।५७) का भश्रन्त हो 
गया श्रौर उसकी सर्वोच्च शक्ति को खतरा पैदा हो गया । 
खुले संघर्ष का काल (जून 950--जुलाई 953) 
साम्यवाद का खतरा ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, संयुक्त राज्य अमेरिका महत्त्वपूर्ण 
सैनिक सन्धियों और प्रतिरक्षा संगठनों की प्रोर उन्मुख होता गया । जून, 2950 में 
दक्षिणी कोरिया पर उत्तरी कोरिया का ग्राक्रमण हो जाने से जिसमें सयुक्त राष्ट्रसंघ 
के प्रन्तर्गत भमेरिकी सेनामों ते ही लगभग पूर्ण युद्ध लड़ा, प्रमेरिकी विदेश नीति में 
सैनिक शवित का महत्त्व द्विगुणित हो गया । श्लीचर (5ककाक्षंघाथ) के शब्दीं में 
“प्रमेरिकी सैनिक शक्ति के लिए विनियोग तिगुने से भी श्रधिक हो गया, यूरोप को 
दिए जाने वाले सहयोग की श्रपेक्षा सैनिक शक्षित पर जोर दिया जाने लगा तथा 
मार्शल योजना की मर्दे 'धुरक्षा समर्थन की मद! बन गई ।” 
कोरिया युद्ध जून, 950 से जुलाई, 953 तक चालू रहा। यह प्रवधि 
शीतय॒द्ध के स्थान पर खुले संघर्प झथवा सक्रिय युद्ध की थी, इसलिए भ्रमेरिकी 
यद्धोत्तर विदेश नीति के इतिहास में यह एक प्रकार का 'सुले संघर्ष का काल' 
(एलांग्व जी 0फचा (0००४८) रद्दा। इस प्रवधि में म्रवरोघ-नीति के राजनीतिक 
ओर प्राथिक पक्ष की प्रपेक्षा सैनिक पक्ष को विश्वेप म्रद्धत््त देते हुए 30 प्रगस्‍्त, 95व 
को प्रमेरिका ने फिलिपाइंस के साथ एक प्रतिरक्षा समझोता किया, सितम्बर, 
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माना गया । कहा गया कि यह ग्रद्धं-विकप्तित देशों का समर्थन प्राप्त करने तथा 
उनसे झ्रावश्यक रणनीति का सामान प्राप्त कदने का एक तरीका है । 

नाटो : झवरोध की रणनीति (भ्र&प0 ; पर 50०89 ण॑ (ए०ांव्रा- 
४४९॥४) -- राजनीतिक तथा झाथिक स्तर के साथ सुक्तराज्य धमेरिका ने सैनिक 
स्तर वर भी साम्पवादी प्रसार के अवरोध का प्रयत्न किया। उसने दुसरे देशों के 
साथ सैनिक सन्धियों श्र पारस्परिक प्रतिरक्षा सहायता कार्यक्रम ()शैधाएथं 
0४७४0९ /$५ंध्वा०४ ९:0297070०) का तरीका प्पनाया जो श्रमेरिकी विदेश 
नीति मे एक नवीन प्रयोग था । सैनिक अवरोध की व्यवस्था को विश्येप प्रभावशाली 
बनाने के लिए प्रमेरिका द्वारा नाठो का सगठन किया गया झौर 4 प्रग्रेल, 4949 
को संय्रुक्तराज्य, कनाडा, इटली, ग्राइसल॑ण्ड, नारे, डेनमार्क और पुतंगाल के बीच यह 
प्रथम सैनिक सन्धि सम्पन्न हो गई । यह उत्तरी झ्रटलॉटिक सन्धि अनेक तरह से एक 
“नया परिवर्तेन” (॥770ए#07) थी । यह प्रथम सन्धि थी जिसके प्रति प्रमेरिका 
ने स्वयं को वचनवद्ध किया । इसी के साथ यूरीपीय देशों की रणशक्ति बढ़ाने के 
लिए पारस्परिक प्रतिरक्षा कार्यक्रम भी अपनाया गया । 


सयुक्तराज्य श्रमेरिका को तेजी से सैनिक सन्धियो के मार्ग पर श्रग्नसर करने 
के लिए उत्तरदायी एक झौर महत्त्वपूर्णो घटना यह थी कि सोवियत रूस ने सन्‌ !949 
में ही एटम बम (४(07 80770 ) के रहस्यों को खोज निकाला था जिन्हें सयुक्त- 
राज्य प्रमेरिका ने सोवियत संध से सर्वथा गुप्त रखा था। रूस की इस खोज से 
सयुक्तराज्य श्रमेरिका के अणुशक्ति पर एकाधिकार (१४०००७०)५) का भझन्त हो 
गया झ्औौर उसकी सर्वोच्च शक्ति को खतरा पैदा हो गया 


खुले संघर्ष का काल (जून 950--जुलाई 953) 

साम्यवाद का खतरा ज्यों-ज्यो बढ़ता गया, संयुक्त राज्य भमेरिका महत्त्वपूर्णो 
सैनिक सन्धियों और प्रतिरक्षा संगठनों की भोर उन्मुख होता गया । जून, 950 में 
दक्षिणी कोरिया पर उत्तरी कोरिया का ग्राक्रमण हो जाने से जिसमें संयुक्त राष्ट्रसघ 
के भ्रन्तगंत भ्रमेरिकी सेनाप्रों ने ही लगभग पूर्से युद्ध लड़ा, प्रमेरिकी विदेश नीति में 
सँनिक शवित का महत्त्व द्विगुणित हो गया । श्लीचर ( इक्राथंद्ा०) के शब्दों मे 
“प्रमेरिकी सैनिक शक्ति के लिए विनियोग तिगुदे से भी भ्रधिक हो गया, यूरोप को 
दिए जाने वाले सहयोग की प्रपेक्षा सैनिक शक्ति पर जोर दिया जाने लगा तथा 
मार्शच योजना की मर्दे 'धुरक्षा समर्थन की मर्दों बत गई ।” 

कोरिया युद्ध जून, 4950 से जुलाई, 953 तक चालू रहा। यह प्रवधि 
शीतयुद्ध के स्थान पर खुले सघर्प भयवा सक्रिग्र युद्ध की थी, इसलिए प्रमेरिकी 
युद्धोत्तर विदेश नीति के इतिहास में यह एक प्रकार का 'सुले संघर्ष का काल 
(ए८ा०4 ० 09०7 0०7/४८६) रहा । इस प्रवधि में प्रवरोध-नीति के राजनीतिक 
और प्रायिक पक्ष की प्रपेक्षा सैनिक पक्ष को विशेष महत्त्व देते हुए 30 प्रसस्त, 95[ 
को प्रमेरिका ने फिलिपाइंस के साथ एक प्रतिरक्षा समकौता किया, ? सितम्बर, 
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प्राइजनहॉवर युग की विदेश नीति की मुख्य घटनाएँ 
डल द साम्यवाद के साथ शक्ति-परीक्षणा, कोरिया-युद्ध की समाप्ति- सन्‌ 949 
में सोवियत सघ द्वारा श्रणुवम के रहस्य को खोज निकालने श्रौर श्रमेरिका के 
भराशविक एकाधिकार को समाप्त करने के वाद से ही संयुक्तराज्य प्रमेरिका में विशेष 
चिस्ता व्यक्त हो गई थी । इसीलिए यह निश्चय किया गया था कि इसके पहले कि 
सोवियत सघ अ्रिक शक्तिशाली हो जाए, उसको युद्ध में फ़ेसाकर कमजोर बना दिया 
जाए त्था उसकी सामरिक शक्ति का विनाश कर दिया जाए। यह 'प्रतीकारात्मक 
युद्ध ([ाट्शलाधएढ ४7) की भावना थी! जून सन्‌ 950 में छिड़ने वाला 
कोरियाई युद्ध इसी नीति का परिणाम था। लेकिन जब युद्ध मे अमेरिका की प्रतिष्ठा 
तक पर झाँच भ्राने लगी तो ग्रमेरिका का जनमत विक्षुब्ध हो गया। प्राइजनहाँवर 
न राष्ट्रपति-पद के चुनावों मे जनता को बचत दिया कि वह कोरियाई युद्ध को समाप्त 
कर देंगे । राष्ट्रपति बनते ही प्राइजनहॉवर ते एक प्रोर तो पुरी शकित् के साथ युद्ध 
करने की भ्रौर दूसरी भ्रोर समभौते के द्वार खुले रखने की नीति भपनाई | जुलाई, 
953 में कोरिया में युद्ध-विराम हो गया, लेकिन यह भी स्पष्ट हो गया कि 
साम्यवादी-विश्व से खुली टक्कर में निरायिक विजय प्राप्त करना श्रमेरिका के लिए 
अझसम्भव है । 
पश्चिमों यूरोप के एकीकरण, भ्रण शक्ति पर नियन्त्रण प्लादि के प्रथत्न-- 
मई सन्‌ 953 में फ्राँस, ब्रिटेन, रूस शौर अमेरिका का शिखर-सम्मेलन हुआ । 
पश्चिमी यूरोप को एकीकृत्त करते के प्रयत्त किए गए । सन्‌ 954 में इतने प्रधिक 
सम्मेलन हुए कि विदेश सचिव जान फोस्टर डलेस को यात्री राज्य-सचिव की सज्ञा 
दी जाने लगी | पश्चिमी यूरोप को एकीकृत करने के प्रयत्नों के फलस्वरूप इसी वर्ष 
पश्चिमी यरोपीय संघ (१४९४४८४० एप्न०:००॥ ए7०॥) की स्थापना की गई झौर 
जमेनी को नाठो का सदस्य वना लिया गया। सोवियत संघ द्वारा सन्‌ 953 मे 
हाइड्रोजन वम का परीक्षण कर लेने के बाद दिसम्बर सन्‌ 953 मे प्राइजनहाॉँवर 
ने संयुनत राष्ट्रलघ की महासभा में प्रणु-शवित पर तियन्त्रण झ्लौर उसका शान्ति के 
प्रयोग का प्रस्ताव रखा । 
साम्यवाद के प्रवरोध के लिए सीठो तथा बगवाद-पैंस्ट की स्थापना--समन्‌ 

954 में साम्यवादी चीन की सहायता से साम्यवादी छापामारों द्वारा हिन्दचीन में 
गम्भीर स्थिति उत्पन्न कर दी गईं। फलस्वरूप जुलाई मे हिन्दचीन, फ्राँस, साम्यवादी 
चीन, रूस झौर ब्रिठेन के प्रतिनिधियों ने जेनेवा सम्मेलन में द्विन्द चीन को विभाजित 
करने का निर्णय लिया । इसके उत्तरी भाग मे वियतमिन्ह (वाद में उत्तर वियतनाम) 
का साम्यवादी राज्य विभाजित किया गया प्लौर दक्षिणी भाग को लाप्रोस 
कम्बोडिया पभौर दक्षिण वियतनाम के तीन गैर-साम्यवादी राज्यो में विभाजित कर 
दिया गया | इस घटना-चक्र ने समुक्तराज्य प्रमेरिका को साम्यवादी चीनी प्रसार को 
अवरुद्ध करने के लिए हढ़ संकल्प बना दिया । इस उद्दं श्य की सिद्धि के लिए उसने 
घ्ितम्वर सन्‌ 954 में थाइलेण्ड, फिलिपाइंस, पाकिस्तान, ब्रिटेन, फ्राँस, प्रॉस्‍्ट्रेलिया 
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विद्रोह के दमन के लिए प्रमेरिका से सैनिक सहायता की माँग की । सुरक्षापरिषद्‌ 
में शिकायत की गई कि सीरिया झौर मि्र विद्रोहियों की सहायता कर रहे हैं। जुलाई 
में भ्रमेरिकी सेनाएं लेवनान मे उतर गई ! अ्रगस्त, 958 में संयुक्त राष्ट्रगमहासभा 
के एक प्रस्ताव द्वारा माँग की गई कि प्रमेरिका लेवनान से अपनी सेनाएं वापस बुला 
ले, लेकिन अमेरिका ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया | लेबनान में गृह-युद्ध 
जारी रहा भ्रौर विद्रोही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कराने मे सफल हुए। नई 
सरकार की माँग पर अ्रमेरिका को 26 प्रक्तूबर, 4958 को लेबनान खाली कर देना 
पड़ा । जुलाई, 958 में ईराकी क्रान्ति से जोडेन के शाह को प्राशका हुई कि कही 
जोडंत में भी सैनिक विद्रोह न हो जाए, भ्रत ब्विटेन भ्ौर अ्रमेरिका से सैनिक 
सहायता माँगी गई । ब्विटेन ने अपनी सेनाएँ जोड़न भेजी तो भ्रमेरिका ने शाह हुए 
को 75 लाख डॉलर की नई प्राधिक सहायता प्रदान की । पर दोनों ही कार्यवाहियाँ 
भ्रप्रभावी रहीं क्‍योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के भ्रगस्त, 958 के प्रस्ताव के प्नुसार 
ब्रिटेत को प्रपनी सेनाएँ जोन से वापस बुलानी पड़ी | ब्रिटिश सहायता से 
“प्राइजनहॉवर सिद्धान्त' का जो सैनिक प्रयोग जोर्डन मे किया गया वह निष्फल रहा। 

वास्तव में “प्राइजनहॉँवर-सिद्धान्त' को मध्यपूर्व में साम्यवादी प्रभाव को 
रोकने मे सफलता नही मिली, इसके विपरीत लेबनान और जोडंन में सैनिक हस्तक्षेप 
के फलस्वरूप मास्को के प्रभाव-क्षेत्र में वृद्धि हुई । 'प्राइजनहाँवर-सिद्धान्त” से संयुक्त 
राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा को भी श्राघात पहुंचा । यह सिद्धान्त विश्व-संस्था को निर्वल 
बनाने वाला सिद्ध हुआ । यह क्षोभ की बात थी कि राष्ट्रपति आ्राइजनहाँवर ने 
मध्यपूर्व मे नवीन राष्ट्रीयता के जागरणा की उपेक्षा की | इजरायल के विरुद्ध भ्ररबों 
के तीब्र विरोध ने भी इसकी सफलता में बाधा उपस्थित की । व्यावहारिक हृष्टि 
से भ्राइजनहॉवर-सिद्धान्त को मामूली सफलता प्राप्त हो सकी । 

शीतयुद्ध में शियिलता (959-60)--ग्राइजनहॉवर-सिद्धान्त के कारण 
शीतयुद्ध तीब्र हो गया, लेकिन सितम्बर, 959 में जब श्रमेरिकी राष्ट्रपति के 
निमन्त्रण पर सोवियत प्रधानमन्त्री खू श्वेव ने प्रमेरिका की राजकीय यात्रा को, तो 
वातावरण में सुधार हु्ना । दोनो नेताप्रो ने यह निर्शंय लिया कि पारस्परिक मतभेदो 
के प्रश्नों पर वार्ता के लिए अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रास का एक शिखर सम्मेलन 
प्रायोजित किया जाए । अमेरिकी राष्ट्रपति ने सन्‌ 7960 के बसन्त-काल में रूस की 
यात्रा का निमन्त्रश भी स्वीकार किया | 

शिखर-सम्मेलन की सफलता--काफी विचार-विमर्श के बाद 6 मई, 960 
को प्रस्तावित शिखर-सम्मेलन होना निश्चित हुआ | दुर्भाग्यवश्य सम्मेलन के पूर्व ही 
मुख्य रूप से दो भ्रपशकुन हो गए-- 

() जमंनी से सम्बन्धित विवाद, एवं (४) यू-2 विमान काण्ड । 

(3) पहला झपशकुन जर्मनी के सम्बन्ध में हुआ । 4 जनवरी, 960 को 
पश्चिमी जमंदी के चान्सलर प्रोडेनौर ने प्रारोप लगाया कि रूसी वलिन पर हमला 
कर रहे हैं तथा शिखर-सम्मेलन का मुख्य विषय जमेनी के स्थान पर निःश्नस्त्रीकरण 
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सन्त्री ने झ्चानक ही यू-2 काण्ड के लिए प्रमेरिका की निन्‍्दा करते हुए निम्नलिखित 
माँगें पेश क्रदी-- * 
(क) श्रमेरिका को अपने उत्तेजनात्मक कार्य की निन्‍दा करनी चाहिए, इसके 
लिए क्षमा माँगनी चाहिए, इस काये को वन्द करना चाहिए, धौर 
इस काण्ड के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्डित करना चाहिए। 
(ख) यदि ऐसा नहीं किया जाता तो रूस की दृष्टि में शिखर सम्मेलन में 
अमेरिका के साथ वात्तचीत करना व्यर्थ है और वह इसमें भाग नहीं 
ले सकता । 
खू श्वेब ने यह भी कहा कि सम्मेलस को 6 या 8 महीने के लिए स्थगित 
कर दिया जाए ताकि पअ्रमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावों के वाद जनवरी, 96। में यह 
आयोजित हो सके । आाइजनहाँवर द्वारा जासूसी उड़ानों को भविष्य में स्थगित कर 
देने के आश्वासनों के बावजूद खू श्चेव अपनी माँग पर भड़े रहे। 7 मई को 
सम्मेलन झ्रारम्भ होने पर खू श्वेब जब नही श्राए तो यह घोषणा करदी गई कि 
““खू एचेव द्वारा ग्रपनाए गए रुख के कारण शिखर सम्मेलन झारम्भ करता सम्भव 
नहीं है । 
कंनेडी-युग 
(4960-963) 

नवम्बर, 960 में सीनेटर जॉन एफ. कैनेडी श्रमेरिका के राष्ट्रपति 
निर्वाचित हुए । कनेडी एक विलक्षण प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति थे । एक इतिहासकार के 
शब्दों में, “कैनेडी मे लिकन का राजनीतिक बोध, थियोडोर रूजवेल्ट का घुम्धकीय 
श्राकपंण झौर चमत्कारी तेज, ऐंड्रयू जैक्सन का ठण्डा रोप, विल्सन का पैना विवेक 
तथा वाकूपटुता श्र फ्रॉंकलिन रूजवेल्ट का नीति-क्रौशल सव एक ही साथ विद्यमान 
थे।” कई दिशाओं मे कंनेडी इनसे भी बढ़कर थे। व्यापक ज्ञान, विचारों की 
सुस्पष्टता, महरी पैठ, झादर्शवाद और क्रियावाद का सुन्दर सन्तुलन उनकी पभपनी 
ही विशेषताएँ थीं । उनके संकल्पों की हढ़ता प्रौर उनकी कार्य-पद्धति लोगों को 
चकित कर देती थी । उनकी वाणी में श्रोज, उनके विचारों में साहस, उद्देश्यों में 
चल और भाषणों में झ्राकरपएए था । राष्ट्रपति पद पर कैवेडी की विजय देमोक्रेदिक 
दल की विजय थी । 


कैमेडी-युग में अमेरिकी विदेश नीति को नया मोड़ 

कैनेडी ने कुछ दृष्टियों से भ्रमेरिका को विदेश नीति को नया मोड़ दिया, नई 
गति दी । विदेश नीति के पुराने तत्त्व भी कैनेडी-युग मे प्रधिक प्राणवान्‌ बन गए। 
मूल पिद्धान्तों मे परिवर्तत चाहे न हुए हों, किन्तु कंनेडी के समय ये इतने सजीय वन 
गए कि ऐसा लगने लगा मानो विदेश नीति में एक नई जान प्रा गई हो । कैनेंडी- 
युग की भमेरिकी विदेश नीति के मुख्य बिन्दु ये ये-- 

]. समभौतों भौर वार्ताप्रो द्वारा पूर्व श्लोर परश्चिम के मतभेदों को कम 
किया जाएं पर साथ दी साम्यवादी वनने के विरुद्ध साहम पघोद हढ़ता की नीति 
अपनाई जाए । 
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वि पुराने मित्रों के प्रति वफादारी--रूसी-साम्यवादी व्यवस्था के प्रति 
सहम्रस्तित्व का नारा बुलन्द करने के साथ ही कैनेडी ने “वफादार मित्रों के प्रति 
निष्ठा! रखने का भी वचन दिया और उसे निभाया भी । उन्होने नाटो (४870) 
का झ्राथिक भर राजनीतिक आधार मज़बूत करने की दिशा में महत्त्वपूर्ों कदम 
उठाए तथा जमेनो वे प्रश्न पर कुकने से इनकार कर दिया । जून, 96! में जब 
खू स्वेव ने पूर्वी जमेनी के साथ एक पृथक्‌ सन्धि पर हस्ताक्षर करने क्री धमकी दी 
और कहा कि इससे प्रमेरिका, ब्रिटेव श्र फ्रास के लिए पश्चिमी बलिन में जाते के 
अधिकार समाप्त हो जाएंगे तो कैनेडी ने सोवियत धमकी का जवाब विवेकपूर्ण 
प्रस्वीकृति में दिया। उतके नेतृत्व में पश्चिमी शक्तियों ने रूस को स्पष्ट शब्दों मे 
बता दिया कि रूस की एकपक्षीय कार्यवाही उन्हें किसी भी अवस्था में मान्य नहीं 
होगी । प्रमेरिका ओर उनके मित्रराष्ट्रो की इस हृढ़ता का परिणाम यह हुप्रा कि 
रूस ने झपनी धमकी को कार्यान्वित नही किया । 
क्यूबा सकठ और कंनेडी--राष्ट्रपति कैनेडी के कार्यकाल में क्यूबा के सश्ठ 
ने केवल ग्रमेरिकी राष्ट्र को ही नहीं बल्कि सारे विश्व को हिला दिया | इस घटना 
में कैनेडी की विदेश नीति की हढता स्पष्ट झूप से उजागर हुई। क्यूबा लम्बे समय 
तक श्रमेरिका का समर्थक था, लेकिन जून, 959 में फिडदल काष्त्रो के नेतृत्व में 
हुई एक क्रान्ति के बाद वह रूप-समर्थक बन गया। 9 सितम्बर, 96! को इस 
रूसी घोषणा ने भावी संकट का संकेत दिया कि वह क्यूबा को साम्राज्यवादियों से 
रक्षा के लिए शस्त्रास्त्रों की पूर्ण सहायता देगा। उबर राष्ट्रपति कैतडी ने कहां 
कि रूस ने क्यूवा को भ्रक्षेपणास्त्रों, पनड़ब्बियों तथा रॉकेट आदि से सज्जित किया 
है जिनसे प्रमेरिका की सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो गया है । 7 सितम्बर को 
अ्रमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति को डेढ़ लाख रिजर्व सैनिकों को प्रावश्यकता पड़ने पर 
सैनिक सेवा के लिए बुला लेने का भ्रधिकार दिया । 6 सितम्बर, 2962 को कैनेडी 
ने क्यूबा की हवाई जाँच-पड़ताल के ग्रादेश दिए जिनसे पुष्दि हो गई कि वहाँ 
प्रक्षेपरशास्त्रों को भारी संग्रह हो रहा है । 22 भ्रक्तूबर को कंनेडी ने प्रथने चेतावनी- 
पृर्ण भाषण मे स्पप्ट कर दिया कि अमेरिका की विदेश नीति में सुरक्षा का तत्त 
कितना प्रवल है भौर मैत्री तथा सहयोग का प्रार्काक्षी प्रमेरिका किस हृद तक सैनिक 
कार्यवाही का प्राश्रय ले सकता है । 23 अक्तूबर को कंनेडी ने क्यूबा की नाकरेवस्दी 
की घोषणा कर दी । यह प्रादेश रूस को स्पष्द चेतावनी थी कि उसके शस्प्रास्प्रों से 
सज्जित जहाज क्यूबा नहीं पहुँच सकते, भन्‍यथा युद्ध होगा 
इस घोर सकट के समय सोवियत प्रधान मम्त्री सू,सचेव ने भी दूरदधिता 
से काम लिया । 23 अकक्‍्तुवर को सृ,रचेय द्वारा घोषणा की गई कि रू वधूतरा से 
भपने प्रक्षेपणास्त्र बापस मेंगाने की भाज्ञा दे रहा है प्रौर वह उस द्वीप पर स्थित 
सभी अक्षेपयास्त्र भट्टों को समुक्त राष्ट्रसघ की वेसरेय में उमाप्त करने को सहमव 
है । सोवियत प्रधान मन्त्री ने यह भी कह्ठा कि रूस भविष्य में इस प्रकार की सामग्री 
क्यूबा ने भेजने का भी प्राश्वासन देता है। टाय्ट्रपति कैवेडी ने स ग्येव की घोषणा 
का तुरन्त उत्तर दिया-- यह एक सच्चे नेत। सरीक्षा निुय है ।* 
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श्राथिक सहयोग पर अ्रधिक बल देना शुरू किया। मार्च, 96 में उन्होंने प्रमेरिकी 
गणराज्यों के राजनयिक प्रतिनिधियों के समक्ष 'प्रगति के लिए मैत्री! (#/॥9॥08 
शि ०8०55) का प्रस्ताव रखा जिसके श्रनुसार प्रन्य स्वतन्त्र देशों, विभिन्न 
प्रन्तर्राष्ट्रीय संस्थाप्रो और व्यक्तिगत पूजीपतियों से मिलकर संयुक्तरःज्य प्रमेरिका 
ने लेटिन प्रमेरिका के प्राथिक विकास एवं जीवम-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए 
20 हजार मिलियन डॉलर की सहायता तथा ऋण देने की पेशकश की । प्रपने 
उद्घाटन भाषण में राष्ट्रपति कैनेडी ने पश्चिमी गोलादों के राष्ट्रों के प्रति एक 
विशेष प्रतिज्ञा ली कि “वे संयुक्तराज्य झमेरिका के भ्रच्छे शब्दों को 'प्रगति के लिए 
मैत्री! के रूप में अच्छे हूप में परिणत करेंगे जिससे स्वतन्त्र लोगो तथा स्वतस्त्र 
सरकारों को निर्धंनता की जंजीरे तोड़ फ़ैकने मे सहायता दी जा सके ।” 


कैनेडी ने दक्षिणी अमेरिका के देशों के प्रति सहायता की नीति प्रवनाई 
जिसका भ्रच्छा परिणाम ठिकला । दक्षिणी अमेरिका के देश पल्पकाल में ही प्राथिक 
झौर सामाजिक विकास के पथ पर अग्रसर होने लगे । 


भारत-पा किस्तान तथा कंनेडी--कंनेडी ने भारत के प्रति सहानुमूति भौर 
सदाशयता की नीति भ्रपनाई, यद्यपि 'दबाव डालने झौर अमेरिका के पक्ष में लाने 
की नीति का परित्याग नहीं किया गया । भारत-मूमि पर उपनिवेशवाद के भ्रन्तिम 
चिह्न पुतंगाली वस्तियो को जब भारत द्वारा मुक्त कराया गया वो प्रमेरिकी प्रशासन 
की वही उपनिवेशवादी प्रतिक्रिया हुई । न केवल सुरक्षा परिपद्‌ में भारत के विरुद्ध 
निन्‍दा का प्रस्ताव लाया गया वरन्‌ अमेरिकी प्रशासन ने भारत की झाथिक सहायता 
भी रोक दी । भारत के विरुद्ध कश्मीर के प्रश्त का उपयोग करने का भी यत्न किया 
गया । जब विश्व बैंक के भ्रध्यक्ष यूजीन ब्लैक द्वारा मध्यस्थता के सुझाव को भारत 
ने स्वीकार मही किया तो कैनेडी ने थोड़े दिनो के लिए भारत की भारथिक सहायता 
स्थगित कर अपना रोप प्रकट किया । इस प्रकार मौलिक रूप से कैनेडी प्रशासन भी 
भारत को अमेरिकी विदेश नीति का दास बनाने की नीति पर चलता रहा । फिर भी 
कनेडी का रुख भूतपूर्व भ्रमेरिकी राष्ट्रपतियो की तुलना में भारत के प्रति अधिक 
उदार रहा । सन्‌ 962 मे चीनी आक्रमण के समय बिता शर्तें भारत को अविलस्ब 
सैनिक सहायता भेजकर कैनेडी ने भारत में प्रमेरिकी विरोधी भावना को बहुत कुछ 
शान्त कर दिया । 

कैनेडी श्रौर वियतमाम--कैनेडी को दक्षिण वियतनाम के विरुद्ध वियतकाँग 
की सफलता सहन नहीं हुई श्रौर उन्होने दक्षिण वियतनाम सरकार की सहायता 
करने का निश्चय किया | सदर 296व में दक्षिण वियतनाम में केवल 700 के लगभग 
अमेरिकी सैनिक थे जिन्हें सन्‌ 7963 मे बढ़ाकर 6,500 कर दिया गया | घन 
और अस्त्र-शस्त्रो से भी दक्षिण वियतनाम की दियम सरकार की सहायता की गई । 
कैनेडी की विदेशनीति में यह लया मोड़ था भौर शीघक्ष ही वह समय प्रा गया जब 
दक्षिण वियतनाम का युद्ध वास्तव मे प्रमेरिका का युद्ध बन गया । 
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के नेतृत्व में फ्राँस प्रमेरिका के प्रभाव से निकल गया जिसके फलस्वरूप विवश होकर 
प्रमेरिका को भाटो का मुख्यालय पेरिस से हटाकर बेल्जियम की राजधानी ब्रमेल्स 
स्थानान्तरित करना पडा । 

वियतनाम फा प्रश्न-जॉनसमन के शासनकाल में वियतनाम-युद्ध को भ्रमेरिका 
ने प्रपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न वन लिया और उत्तर-वियतनाम पर प्रधिकाधिक उप्र 
एवं विनाशकारी बमवर्या की गई । मार्च, 968 तक जॉनसन-प्रशासन वियतनाम- 
समस्या पर भुकने के लिए तैयार नही हुआ । सन्‌ 968 के प्रारम्भ से ही जब उत्तर 
वियतनामी सेना तथा वियतनामी छापामारों के हाथों भ्रमे रिकी सेना की प्रपमानजनक 
पराजय सहनी पड़ी और प्रमेरिका सहित विश्व के विभिन्न भागों में यूद्ध का तीव्र 
विरोघ होने लगा, तो 3] मार्च, 963 को जॉन्सन ने राष्ट्र के नाम भपने एक 
सन्देश में यह माटठक्रीय घोपणा की कि वियतनाम में शान्ति-वार्ता का मार्ग प्रशत्त 
करने के लिए उत्तर वियतनाम पर ग्रांशिक रूप से वमबारी बन्द कर देते के प्रादेश 
दे दिए गए हैं प्रौर प्रागामी चुनावों मे वह राष्ट्रपति-पद के लिए प्रत्याशी नहीं बनेंगे। 
यद्यपि इस घोषणा हे शान्ति स्थापना के लिए हनोई की शर्तें पूरी नही हुई, तथापि 
इससे राजनीतिक वातावरण में एक निश्चित परिवर्तत झाया । 

लेडिन भ्रमेरिका सम्बन्धी नीति--जॉनसन प्रशासन लेटिन श्रमेरिका के संदर्भ 
में 'प्रगति के लिए मैत्री” (8/9702 गण 88«०77६६) कार्यक्रम को प्रभावी रूप से 
कार्यान्वित करने मे झसफल रहा। उमत्की मौलिक नीति यही रही कि राजनीतिक 
प्रतिद्वन्द्रियों की भोगोलिक दुरी का लाभ उठाकर लेटित प्रमेरिका को हर तरह से 
प्रमेरिकी प्रभाव-क्षेत्र मे रखा जाए । स्वर्गीय कैनेडी क्‍्यूबा से चोट खाकर यह नहीं 
चाहते थे कि' लेटिन अमेरिका में साम्यवाद पनपे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी 
राष्ट्रपति जॉनसन ने उदार नीति छोड़कर कठोर रवैया अपनाया । लेटिन प्रमेरिका 
के प्रति उनकी नीति “कथनी श्र करती में भिन्न रही । 

कोरिया झौर प्यूब्लो-काण्ड--तोपनौका की भ्रमेरिकी कुटनीति की प्रसफलता 
का पहला जीता-जागता प्रमाण जॉनसन-प्रशासन-काल में मिला । राष्ट्रपति जॉनसन 
ते 'प्रन्तर्राष्ट्रीय चौकीदारी'की नीति को न केवल जारी रखा वरन्‌ उसका कार्यक्षेत्र 
और भी बढ़ा दिया तथा इस नीति ने शीघ्र ही एक ऐसा संकट पैदा कर दिया जिसमे 
अमेरिका को बहुत झपमानित होना पड़ा । अमेरिका के जासूसी पोत प्यूब्लो 
(?८००७०) को 23 जनवरी, 968 को उत्तरी कोरिया ने अधिकारियों व 
कर्मेचारियों सहित अपनी प्रादेशिक जल-सीमा में पकड़ लिया जिसके प्रन्त में भ्रमेरिका 
को लिखित क्षमा-याचना करनी पड़ी । जॉनसन ने उत्तरी कोरिया को भयभीत करने 
के लिए विशाल पैमाने पर सैनिक तैयारियाँ कीं, मामले को सुरक्षा परिपद्‌ में उठाने 
का संकेत दिया, भीपण परिणामों की चेतावनी दी, लेकिन उत्तरी कोरिया नहीं 
भुका । लाज बचाने के लिए मास्‍्क्रो की सलाह पर झमेरिकी विदेश सचिव डीन रस्के 
ने कुटनीतिक भाषा मे अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि “प्यूब्लो जासूसी 
पोत भूल से उत्तरी कोरिया के प्रादेशिक जल में भटकू गया था ।” इस स्वीकारोक्ति 
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3]4 प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अन्तर्राष्ट्रीय समस्याम्रों के प्रत्ति अपनाए गए हृष्ठिकोण के कारण न सिर्फ झमेरिका 
को काफी हानि हुई बल्कि उसे झपनी लोकप्रियता से भी हाथ घोना पडा । इस तथ्य 
को बाद में स्वयं जॉनसन ने भी स्वीकार किया | 
निक्‍सन युग 
(4969-पश्रगस्त, 974) 

20 जनवरी, 969 को रिचार्ड निक्सन समुक्तराज्य अ्रमेरिका के 37वें 
राष्ट्रपति निर्वाचित हुए | झपने उद्घाटन भाषण मे उन्होने विश्व-शान्ति की स्थापना 
के लिए दुनिया के हर राष्ट्र के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की श्र कहा 
कि जहाँ भी शान्ति श्रस्थायी है वहाँ वे उसे स्थायी बनाने का प्रयत्न करेगे | निक्सन 
का कार्यकाल श्रमेरिका के इतिहास मे “क्रान्तिकारी! माना जाएगा क्योकि उन्होने 
साम्पवादी जगत्‌ के प्रति अश्रमे रिका की नीति को एक नई दिशा प्रदान की थी तथा 
झौर भी अ्रनेक दृष्टियों से भ्रन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में प्रमेरिकी विदेशनीति को मुखर 
बनाया । सुदीर्घ-कालान्तर से चला झा रहा वियतनाम युद्ध उन्हीं के का्यंकाल में 
समाप्त हुमा (यद्यपि कालाम्तर मे यह पुनः भड़क उठा) शोर महाशक्ति रूस के साथ 
निःशस्त्रीकरण वार्ताओो में काफी प्रगति हुई। पू'जीवादी श्रौर साम्यवादी जगव्‌ में 
'सह-प्रस्तित्व” की सम्भावनाश्रों को जितना भ्रधिक बल निक्‍सन के कार्यकाल में मिला 
उतना पहले कभी नहीं मिला था। कुछ हृष्टियों से निक्सन की विदेशनीति 
'खतरनाक बिन्दुओ” को स्पर्श करने लगी, लेकिन इसमे सन्देह नही कि निक्‍सन ने 
श्रमेरिका को “बहुमूल्य सेवाएँ” श्रवित की । दुर्भाग्यवश निक्‍सन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक 
रुगमच पर “ईमानदार राजमेता? के रूप मे नही उभर सके श्रौर अपने ही देश में 
'वाटरगेट' ने उनकी अतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया । संयुक्तराज्य अमेरिका के 
सम्पूर्ण इतिहास में निक्सत पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें इस तरह भ्रपमानजनक रूप से 
पद-त्याग करने के लिए बाध्य होता पडा था और पाने वाले राष्ट्रपति को उन्हें 
क्षमादान देना पड़ा था | निक्‍सन युग में प्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे संयुक्तराज्य अ्रमेरिका 
की गतिविधि तथा विदेशनीति के मुरुष विचार-बिन्दु इस प्रकार है-- 
यूरोप की सद्भावना यात्रा 

राष्ट्रपति बनते के लगभग छः सप्ताह वाद ही निक्‍्सन ने यूरोप की सदुभावता 
यात्रा की जिसका उद्देश्य एक “नए यूरोप” की खोज करना था । निक्‍सन यूरोपीय 
देशों के नेताप्नों के साथ वियतनाम, पश्चिमी एशिया प्रादि समस्याप्नों पर विचारों 
का पआ्रादान-प्रदान करना चाहते थे तथा अ्रमेरिका के दृष्टिकोण को व्यक्तिगत रूप से 
अस्तुत कर उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहते थे । सिक्सन की यात्रा पर यूरोप में कोई 
विशेष उत्साह नही दिखाया गया। फ्राँस में तीव्र विरोध हुप्ना तो पश्चिमी जर्मनी 
प्रणु-प्रसार-निरोध-सन्धि पर हस्ताक्षर करने क्रे लिए तैयार नहीं हुआ । झपनी 
यूरोपीय यात्रा मे बेल्जियम को छोड़कर हर जगह राष्ट्रपति निक्सन को झमेरिका- 
विरोधी नारों की यूज सुनाई दी। निक्‍्सन समझ गए कि शीटयुद्ध में पश्चिमी 
यूरोप प्रव संयुक्तराज्य प्रमेरिका को श्रपता पूरा समर्थन नहीं देगा । 
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3]6 प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सैनिकों को काफी बड़ी संख्या में स्वदेश वापस बुला लिया; किन्तु साथ ही वियतनाम 
में अमेरिकी तकनीकी सामरिक शक्ति को इस ढंग से कायम रखा कि उत्तरी 
वियतनाम दक्षिणी वियतनाम पर हावी न हो सके । पर कुछ ही समय बाद निवसत 
का रुख अधिकराधिक कठोर हो गया ग्रौर दिसम्बर, 977 में अ्रमेरिका ते उत्तरी 
वियतनाम पर व्यापक हवाई प्राक्रमएण झ्यारम्भ कर दिए । निक्सन की नीति यह थी 
कि एक प्ोर सम्रभौता-वार्ता के लिए द्वार खुले रखे जाएँ भौर दूसरी झोर सैनिक 
शक्ति से उत्तर वियतनाम को समझौता करने के लिए विवश किया जाएं। वियतनाम 
उत्तरी भ्रमेरिकी हवाई हमलों के पभ्रागे नहीं रुका झौर 26 प्रप्नेल, 972 को निक्‍्सत 
ने घोषणा की--"हम पराजित नहीं होगे प्रौर न ही हम अपने मित्रों को साम्यवादी 
प्राक्रमण के समक्ष घुटने टेकने देंगे ।” उत्तरी वियतनाम की राजधानी हनोई भी 
भ्रमेरिकी हवाई हमले के घेरे में प्रा गई । संघर्ष प्रौर वार्ता का दौर चलता रहा 
और प्राखिर 27 जनवरी, 973 को वियतनाम मे युद्धवन्दी-समभौते पर हस्ताक्षर 
हो गए । पर युद्ध-विराम के उल्लधन की घटनाएँ चालू रहीं प्रौर जुलाई-प्रगस्‍्त, 
974 में तो कुछ गम्भीर भड़पों में दोनों पक्षों के काफी सेनिक भी हृताहत हुए । 
निक्‍सन-प्रशासन द्वारा दक्षिणी वियतनाम को प्रचुर प्राधिक सह्दायता दी जाती रही? 
लेकिन वह अपनी सेना झौर पअ्रध॑-व्यवस्था मजबूत नहीं कर सका । वियतनाम युद्ध- 
विराम स्थायो नहीं रह सका और निक्‍सम के जाने के कुछ ही माह बाद युद्ध पुनः 
भड़क उठा । 
भूभध्यसागर में अ्रमेरिकी नीति 

सन्‌ 967 के प्रब-इजरायल संघर्ष के बाद से ही भूमध्यसागर में सोवियत 
नोशक्ति के विस्तार के फलस्वरूप अमेरिकी नौसेना भी इस दिशा में सक्रिय हो गई 
और झ्ाज भूमध्यसायर इन दोनों बडी शक्तियों के नौसैनिक विस्तार की प्रार्कॉक्षा 
का केन्द्र बना हुप्ना है । नाठो के सदस्य-देश भोगोलिक स्थिति के कारण बहुत हदें 
तक इस क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। भूमध्यसागर मे भमेरिकी हित बहुत व्यापक हैं। इजराबल 
के पृष्ठ-पोषण के लिए भी पमेरिका भूमध्यसागर में अपनी नौशक्ति के विकास को 
आवश्यक मानता है। अ्रगस्त, 970 में प्रमेरिका झौर स्पेन के वीच एक सैनिक 
समभोता हुश्ला जिसका उद्देश्य अमेरिकी छठे बेड़े की भूमिका को झौर प्रधिक 
प्रभावशाली बनाना था। मूमध्यसागर में प्रमेरिकी और यूरोपीय हितों में को 
समानता नही है; लेकिन सोवियत संघ की चुनौती भ्रमेरिका और यूरोप दोनो के 
लिए समान है | इसी बात को ध्यान में रखते हुए भूमध्यसागर के प्रति अमेरिका 
अपनी नीति निर्धारित करता है। यदि उत्तरी एटवॉटिक-सन्धि-सगठन किसी हृद त# 
अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है, तो भूमध्यसागर से अमेरिकी बेड़े की 
सहायता की उसे हर हालत में भ्रावश्यकता होगी । 
निक्‍सन और पश्चिमी एशिया 

पश्चिमी-एशिया-सकट पर निक्‍्सन-प्रशासन का रवैया अरब-विरोधी और 
इजरायल-समर्थक रहा | जनवरी, !972 में अमेरिका इजरायल को बहुचर्चित 
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लिया था, निकालना है। यह समझ मे न गाने वाली वात थी कि इने-गिने अमेरिकियों 
को ढाका से मिकालने के लिए शक्तिशाली नौसैनिक बेड़े की क्या झावश्यकता थी 
जिसमे भ्रमेरिका का एकमात्र परमाणु शक्तिचालित विमानवाही (एण्टरप्राइज) भी 
शामिल था । 

स्वतन्त्र बगलादेश के दमन में पाकिस्तान को समर्थन देने धौर पाक-चीन 
भरठबन्धन के साथ स्वयं को भी पुरी तरह जोड़ने के सम्बन्ध मे ही राष्ट्रपति निक्सन 
ने सम्भवतः भारत के विरुद्ध अ्रपनी युद्धपोत की राजनीति खेली ताकि मनोवैज्ञानिक 
रूप से भारत भवभीत होकर बंगलादेश प्ले ्रपनी सेनाएँ हटा ले प्रथवा पाकिस्तान 
के साथ अमेरिकी योजनाम्रों के अनुरूप तुरन्त युद्ध-विराम स्वीकार कर ले घौर इस 
प्रकार पाकिस्तान का विभाजन बच जाए । 
निक्‍्सन और चीन 

राजनीति मे न कोई स्थायी मित्र होता है प्रौर न कोई स्थायी शत्रू । जिम 
साम्यवादी चीन को प्रमेरिका श्रपना शत्रु नम्बर एक मानता था उसी के प्रति मैत्री 
के हाथ वढाकर राष्ट्रपति निक्‍सन मे प्रमेरिकी कूटनीति को एक क्रान्तिकारी मोड 
दिया, इसमें सन्देह नही । प्रप्नेल, 97] में प्रमेरिका के टेबिल टैनिस खिलाडियों 
का चीन पहुँचना कोई सामान्य मनोरंजन का विपय नहीं था वल्कि राजनमिक क्षेत्रों 
में यह एक गम्भीर वात थी । इस घटना से जिस 'पिग-पाँग राजनय' का सूत्रपात 
हुआ, उससे ग्रन्त में जाकर यह सम्भावना प्रकट हो गई कि दीर्थेकालीन दो शत्रु देशो 
के वीच परस्पर घनिष्ठ सम्पर्क और सहयोग का सिलसिला शुरू हो गया है। 
राष्ट्रपति निक्‍सन ने श्रत्यन्त साहमी कदम उठाकर चीन के साथ सम्बन्ध सुधारने 
की दिशा में पहल की और विश्व-राजनीति में यह सम्भावना पैदा कर दी कि 
प्रमेरिका श्लौर चीन मित्र बनकर विश्व शक्ति-सन्तुलन में एक प्रभूतपू्वे क्रान्ति 
ला देगे। 

राष्ट्रपति निक्‍्सन ने प्रारम्भ मे ऐसे कई कदम उठाए जिससे यह श्राभास 
मिला कि अमेरिका दक्षिस-पूर्वी एशिया से किसी न किसी प्रकार छुटकारा पाता 
चाहता है, वियतनाम युद्ध से सम्मानपूर्ण पलायन चाहता है और इसके लिए वह 
चीन के सहयोग का आर्काक्षी है । चीन के सम्बन्ध मे राष्ट्रपति निक्‍सन मे निम्नलिखित 
महत्त्वपूर्ण कदम उठाए-- 

() “अमेरिकी पर्यटकों को चीन निर्मित वस्तुएँ खरीदने की इजाजत 
दी गई । 

(2) अमेरिकी व्यापारिक सस्थानों की अधीनस्थ व्यापार संस्थाओं को 
जनवादी चीन के साथ अ्रसामरिक वस्तुओं में व्यापार करने क्री अनुमति दी गई | 
पहले न कैवल अमेरिकी व्यापारी वल्कि विदेशों मे काम करने वाले उनके प्रात 
व्यापारी भी ऐसा नहीं कर सकते थे । 

(3) भ्रेमेरिका मे निमित या अमेरिकी संस्थाओं द्वारा लाइसेंस प्राप्त वस्तुओं 
विशेषकर मशीनों के पुर्जे इत्यादि चीन को भेजे जाने की अनुमति दे दी गई! 
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हटाने की इच्छा व्यक्त कर, ताइवान समस्या को चीनी स्वयं सुलभाएँ कहकर, निवसत 
ने चीन के प्रति श्रपनी भावी नीति स्पष्ट कर दी । संयक्त विज्ञप्ति से यह प्रकढ था 
कि हिन्द-चीन, कोरिया झौर वियतनाम के प्रश्न पर दोनो देशों में मतभेद बने रहे । 
अगर कहीं दोनों मे पूरा मरतक्य देखने को मिला तो वह था भारतीय उपमहाद्वीप के 
प्रश्न पर । विज्ञप्ति में “न केवल भारत और पाकिस्तान को समान पलड़ों मे रखते हुए 
उनसे कश्मीर से भ्रपनी-पपनी सेनाओ्रो को युद्धझ-विराम रेखा तक लौट प्राने का प्राग्रह 
किया गया बल्कि भारत के म्रान्तरिक मामलों मे हस्तक्षेप करने की भी घृष्टता की 
गई ।” चीन ने जम्मू-कश्मीर के लोगो के प्रात्म-निर्णाय के प्रधिकार का भी समर्थन 
किया । भतैक्य का एक मुद्दा यह भी रहा कि दोनों ही देशों ने बगलादेश के बारे में 
कुछ भी नही कहा, मानो इतिहास के सबसे बड़े नरसहार का विश्व-शान्ति भोर 
मानवता से कोई सम्बन्ध नहीं था। राष्ट्रपति निव्सन की चीन-यात्रा की सफलता 
का समस्त मूल्यांकन तो भविष्य मे ही किया जा सकेगा । हाँ, यह प्रवश्य हुमप्रा कि 
लगभग 23 वर्ष पुराने वेर-भाव के बावजूद दोनो देशों के वीच सवाद प्रौर सम्पर्क 
के सूत्र कायम हो गए । 

प्रश्न उठता है कि लगभग 23 वर्षों से सम्पूर्ण विश्व मे चीन के विश्द्ध 
मोचविम्दी करने वाले अमेरिकी प्रशासन के मत में चीन से मैत्नी की भावना क्यों 
प्रबल हुई और चीन भी उसकी तरफ क्यो भुका और भाज भी यही अ्रवृत्ति क्यों 
विकासमान है ? कारण स्पष्ट है-- 

, सोवियत सध के बढ़ते हुए सैनिक और राजनीतिक प्रभाव ने झमेरिक 
को विवश किय्रा है कि चीन को प्रपने पक्ष में करे । 

2, चीन और सोवियत संध के सम्बन्ध पिछले कुछ वर्षों से काफी तनावपूर्ण 
हो गए है, श्रतः भ्रमेरिका ने यह उचित समभा है कि रूस से निबटने के लिए चीन 
को मोहरा बनाया जाए । चीन भी रूस के साथ अपनी प्रतिद्वन्द्रिता मे प्रमेरिका के 
सहयोग का धघार्काँक्षी है । 

3. अमेरिका दक्षिण-पूर्व एशिया से स्वय हटकर वहाँ चीन की उपस्थिति के 
अभ्रधिक पक्ष मे है। कम से कम चीन श्रौर भ्रमेरिका दोनो ही इस बात पर तो सहमत 
हैं कि दक्षिस-पूर्व एशिया से अमेरिका के हटने के बाद रिक्त स्थान की पूर्ति सोवियत्त 
संघ द्वारा नही होनी चाहिए । 

4 चीन को यह विश्वास हो रहा है कि पूर्वी एशिया मे प्रमेरिका की सैनिक 
उपस्थिति अस्थायी है जबकि जापान शक्तिशाली होकर वहाँ स्थायी रूप से छा जाने 
की कोशिश कर रहा है । इस सन्‍्दर्म में श्रमेरिका ही सन्तुलन कायम रख कर 
सोवियत संघ के मुकावले पूर्वी एशिया में चीन की सैनिक उपस्थिति की सम्भावनाञं 
को हढ़ कर सकता है। चीन को अपने पक्ष मे रखकर अमेरिका दिन-प्रतिदिन 
शक्तिशाली वनकर भारत पर अपनी दबाव-नीति जारी रख सकता 

5. संयक्त राज्य अमेरिका के व्यापारिक विशेषज्ञ इस बात पर दवाव डालते 
रहे हैं कि 70 करोड़ की शभ्ाबादी के किसी देश को ग्रमेरिकी व्यापार के प्रभाव-क्षेत्र 
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को प्राक्राम॒क प्रश्षेपास्षों प्रोर प्रश्षेपफों का प्रापुनिकीकरण करने प्रथया स्वानाप्रन्न 
प्रस्क्ष वताने का धपिकार रहेगा | 
$, सन्धि के परिप्रासन फी जाँच के लिए हर राप्ट्र केवल वही विधियाँ 
पपनाएगा जो प्रस्तर्राष्ट्रीय कानून के मान्य झिद्धान्तों के पनुएप हों । दोनों पक्षों ने 
स्वीकार फ़िया कि थे प्रस्प-शस्त्र-निर्माण को गुप्त रसने के लिए जानवूक कर ऐमी 
ब्यवस्थाएँ नही करेंगे जिनसे सम्धि की भावना को ठेस पहुँचे तपा दूसरे देग को 
निगरानी रसने में कठिनाई हो ।”* 
दोनों देशों के बीच प्रन्तरिष्-प्रमियान-सहयोग-सन्पि भो हुई जिसमें निशदय 
किया गया कि दोनो देशो के उडनदस्ते एक साथ प्राकाश-विद्ार फरेंगे मोर देय 
जानकारी का घादान-प्रदान करेंगे । एक प्रन्य सैनिक सन्धि के भमुसार पमेरिका ने 
रूस की बढ़ी हुई नौसेनिक शक्ति को स्वीकार किया । 
जून, 973 में सोवियत नेता ग्रे ऋनेव ने प्रमेरिका-यात्रा फो प्रौर दोनों देसों 
में कुछ सन्धियाँ हुई । एक सन्पि में दोनों देशों ने संकल्प किया कि उनमें से छोई भी 
परणाणु-युद्ध नहीं करेगा। एक दूसरी सन्धि परमाणु-प्रस्त्र-शस्त्र की सीमा भोर 
परमाणु-स्क्ति के शास्तिपूर्ण उपयोग ते सम्बन्धित घी । निःशस्थीकरण की दिशा में 
यह एक नए दीर का प्रादुर्भाव थो कि दोनो देखों ने छिद्धान्त रूप से सन्‌ 974 तक 
परमाणु-प्रायुधों के निर्माण पर रोक लगाने घौर परमाणु-शक्ति के शास्तिपूर्ण 
उपयोग के क्षेत्र में परस्पर सहयोग करने का निश्चय किया। दोनो देशों के पारस्परिक 
सम्यन्ध तव घौर घनिष्ठ हुए जब 27 जून, !974 को राष्ट्रपति मिक्सम माह्को 
यात्रा पर गए भोर 3 जुलाई, 4974 को प्रतिप्रक्षेपास्त्र प्रशालियों तथा 
प्राक्रामक-परमाणु प्रस्त्रों को ग्रोर सीमित करने तथा भूमिगत परीक्षसों पर कुछ 
प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी समभोतो पर हस्ताक्षर किए मए । इस शिखर-वार्ता में ही 
29 जून को दोनों देशों भे एक महत्त्वपूर्ण 0 वर्षीय व्यापार समभौता हुप्ना जिसे 
सन्‌ 972 के व्यापार-समभोते का पूरक बताया गया । सन्‌ 972 के व्यापार" 
समझौते पर धमेरिकी काँग्रेस ने यह निर्णय किया था कि जब तक यहूदियों के 
विस्थावत के बारे में सोवियत संघ उदार नहों होता तब तक समभौते को 
पुष्टि नहीं की जाएगी । सोवियत प्रवक्ता ने कहा कि सोवियत-झमैरिकी व्यापार का 
तथाकथित यहुदी समस्या से कोई सम्बन्ध नही है । वास्तव में सिक्सन तीन मुख्य 
उद्देश्य लेकर सोवियत संघ की यात्रा पर निकले थे--() विश्व की दो महान 
शक्तियों के वीच द्विपक्षीय सम्बन्ध विकसित करना। (2) विश्व के कुछ भागों में 
उनके वीच संघर्ष की सम्भावनाप्लों को कमर करता, एवं (3) परमाणु-प्रस्त् परिसीमन 
के क्षेत्र में कुछ प्रयत्ति करता ॥ कम से कम पहला उद्देश्य धाप्त करने में वह बहुत 
कुछ सफल हुए । शेप दोनों उद्दं श्यो की दिशा टें स्साइबद के प्रगत्ति हुई । 


शिखर-वार्ता में पश्चिमी एशिए. ५ ते के प्‌ मूरोप में सेनाओं में 
कटौती, यूरोपीय सुरक्षा भ * नो र ब्रभनेव के वोच 
हि | * 


विचार-विमर्श हुआ, किन्तु 2 
] दिनमान, 7 जुलाई, 974, 
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को आक्रामक प्रक्षेपास्त्रों श्रौर प्रक्षेपकों का प्राधुनिकीकरण करने प्रथवा स्थातापन्न 
अस्च बनाने का अधिकार रहेगा । 

- सन्धि के परिपालन की जाँच के लिए हर राष्ट्र केवल वही विधियाँ 
पपनाएया जो भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के मान्य सिद्धान्तों के झनुरूप हों। दोनों पक्षो ने 
स्वीकार किया कि वे प्रस्त्र-शस्त्र-निर्माण को गुप्त रखने के लिए जानबूक कर ऐसी 
व्यवस्थाएँ नही करेगे जिनसे सन्धि की भावना को ठेस पहुँचे तथा दूसरे देश को 
निगरानी रखने में कठिनाई हो ।” 
के दोनों देशों के बोच ग्रन्तरिक्ष-प्न भियान-सहयोग-सन्धि भी हुई जिसमें विश्वय 
कैया गया कि दोनो देशो के उड़नदस्ते एक साथ झ्राकाश-विहार करेंगे प्रौर देय 
जानकारी का प्रादान-प्रदान करेंगे । एक प्रन्य सैनिक सन्धि के प्रनुसार भ्रमेरिका ने 
रूस की वढी हुई नौसैनिक शक्ति को स्वीकार किया । 

जून, 973 में सोवियत नेता ब्रेभनेव ने अमेरिका-यात्रा की भौर दोनों देशों 

में कुछ सन्धियाँ हुईं | एक सन्धि में दोनो देशों ने सकल्प किया कि उनमें से कोई भी 
परमाणु-युद्ध नहीं करेगा । एक दूसरी सन्धि परमाणु-प्रस्त्र-शस्त्र की सीमा भौर 
परमाणु-शक्ति के शान्तिपूर्णा उपयोग से सम्बन्धित थी । मिःशस्त्रीकरण की दिशा मे 
यह एक नए दौर का प्रादुर्भाव थी कि दोनों देशो ने सिद्धान्त रूप से सन्‌ 974 तक 
परमाणु-प्रायुधो के निर्माण पर रोक लगाने भौर परमाणु-शक्ति के शास्तिपूर्ण 
उपयोग के क्षेत्र में परस्पर सहयोग करने का निश्चय किया। दोनो देशों के पारस्परिक 
सम्धन्ध तब झौर घत्िष्ठ हुए जब 27 जून, 974 को राष्ट्रपति निक्‍्सन मास्को 
यात्रा पर गए प्लौर 3 जूलाई, 974 को प्रतिप्रक्षेपास्त्र प्रशालियों तथा 
आ्राक्रामक-परमाणु अस्त्रों को म्ौर सीमित करने तथा भूमिगत परीक्षशों पर कुछ 
प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी समकौतो पर हस्ताक्षर किए गए । इस शिखर-वार्ता मे ही 
29 जून को दोनों देशों मे एक महत्त्वपूर्ण [0 वर्षीय व्यापार समभौता हुमा जिसे 
सन्‌ 972 के व्यापार-समभौते का पूरक बताया गया । सन्‌ 972 के व्यापार- 
समभौते पर अ्रमेरिकी काँग्रेस ने यह निरणंय किया था कि जब तक यहुदियों के 
विस्थापन के बारे में सोवियत संघ उदार नहीं होता तब तक समभौते की 
पुष्टि नही की जाएगी । सोवियत प्रवक्ता ने कहा कि सोवियत-पअमेरिकी व्यापार का 
तथाकथित यहूदी समस्या से कोई सम्बन्ध नहीं है। वास्तव मे निक्‍्सन तीन मुख्य 
उद्देश्य लेकर सोवियत संघ की यात्रा पर निकले थे--() विश्व की दो महान्‌ 
शक्तियों के बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध विकसित करना, (2) विश्व के कुछ भागों मे 
उनके बीच संघर्ष की सम्भावनाञ्रो को कम करता, एवं (3) परमाणु-अस्त्र परिसीमन 
के क्षेत्र मे कुछ प्रगति करता । कम से कम पहला उद्देश्य प्राप्त करने में वह बहुत 
कुछ सफल हुए । शेप दोनों उद्दं श्यो की दिशा मे भी उत्साहवद्धंक प्रगति हुई । 
शिखर-वार्ता में पश्चिमी एशिया, भारत के परमाणु परीक्षण, यूरोप मे सेनाम्रो में 
कदौती, युरोपीय सुरक्षा झादि महत्त्वपुर्ा प्रश्नो पर भी निवसन और ब्रेकनेव के वीच 
विचार-विमर्श हुआ, किन्तु इसके निष्कर्पों को गोपनीय रखा गया ॥? 


4 दिवमान, 7 जुलाई, 974. 
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५ . सिनाई पर्वेत्माला के दर्रों प्रोर उनके श्रास-पास 3 निगरानी चौक़ियाँ 
होंगी--एक चोकी पर इजरायल का पूर्ण नियन्त्रण होगा भौर एक पर मिस्र 
का है शेष 6 चौकियों पर पभ्रमेरिकी तकनीकी कर्मचारी तैनात रहेंगे। ये निगरानी 
चौकियाँ किसी भी पक्ष की पभोर से किए जाने वाले प्राक्रमण की पूर्व सूचना देते का 
फाम करेंगी । 

2. प्रवृद्दी तेल क्षेत्र जिससे इजरायल को प्रपनी प्रावश्यकता का 
55 प्रतिशत तेल प्राप्त होता था मिस्र के प्रधिकार मे भ्रा जाएगा। इजरायल प्रव 
पूरी तरह तेल के भायात पर निर्भर रहेगा लेकिन इस झायात में कोई व्यवधान पढ़ने 
पर प्रमेरिका उसकी जरूरत पुरी करेगा । मिल्न ने वचन दिया कि वह इजरायल की 
जाने बाले टैकरों को रोकने के लिए लालसागर की नाकेबन्दी नहीं करेगा । 

3. इजरायल का माल किसी भी तीसरे देश के जहाज में स्वेज नहर में होकर 
निःशुल्क भेजा जा सकेगा | इजरायल के लिए यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण सुविधा थी 
जिसे पिछले 27 वर्षों मे भरवो से चार युद्ध करने के उपरान्त भी वह प्रभी तक 
प्राप्त नही कर पाया था । 

4. नए गलियारे (वर क्षेत्र) में मिस्र, भमेरिका, इजरायल श्रोर संयुक्त 
राष्ट्र की शान्तिरक्षक सेमाओं के बीच सहयोग की व्यवस्था होगी। 

उपयुक्त अन्तरिक्ष समझौते पर मिस्र भौर इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र के 
प्रतिनिधि की साक्षी मे हस्ताक्षर किए । सोवियत सघ ने समझौते के भ्रति प्रपना 
विरोध व्यक्त करते हुए हस्ताक्षर-समारोह का वहिष्कार किया । सोवियत सघ के 
विरोध का मुख्य मुद्दा सिनाय में नियन्त्र चौकियों पर अमेरिकी तकनीकी विशेषज्ञों 
की नियुक्ति का प्रावधान था । रूस की हृष्टि मे यह व्यवस्था "एक नया जटिल तत्त्व! 
थी । राजनीतिक क्षेत्रों में सिवाय समभौते को प्रमेरिकी कूटनीतिं की विजय माना 
गया । 0 अवतूबर, !975 को मिस्र भौर इजरायल के अधिकारियों ने 4 सितम्बर 
के समझौते को विधिवत्‌ कार्यान्वित करने झौर पश्चिमी एशिया में शान्ति स्थापना 
की दिशा में एक पूर्ण समझौता किया । तदनुसार यह निश्चय किया गया कि 
अमेरिकी कांग्रेस द्वारा इस समझौते के झनुमोदन के बाद “सिनाय से जो मिल्नी श्रौर 
इजरायली सैनिक हढेंगे उनकी जगह झमेरिकी सैनिकों की सात चौकियाँ स्थापित की 
जाएँगी । ये चौकियाँ, जिन्हें पूर्व सूचना-केन्द्र का नाम दिया गया है, तनाव की दिशा 
में एक दूसरे देश को सावधान करेंगी ।” यह पूर्ण समभौता हो जाने से इजरायल ने 
रास सूडार नामक तेलकूपो को मिस्री हितों को देखने वाले श्रमेरिकी प्रतिनिधियों को 
हस्तान्तरित कर दिया | इस समभौते के फलस्वरूप वह मतभेद भी बहुत कुछ समाप्त 
हो गया जो अमेरिकी और अरव पक्षों के बीच पैदा हो गया था। 2 नवम्बर, 975 

को अमेरिका द्वारा मिस्र को नाभिकीय भट्टी देने का निश्चय किया गया। 30 नवम्बर 
को मास्क्रो में संयुक्त विज्ञप्ति में यह निश्चय प्रकट किया कि पश्चिमी एशिया मे 
स्थायी शान्ति के लिए इजरायली सेना को सभी अधिकृत क्षेत्रों को खाली करना 
होगा । 5 मार्च, 7976 को अमेरिका ने इजरायल से आग्रह किया कि उसे पूरा 
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में यह प्रश्न पुन: प्रतुत हुमा कि वियतनाम गणतस्त्र को संयुक्त राष्ट्रसंध का 46वाँं 
सदस्य बना लिया जाएं। सोवियत सध, चीन, ब्रिटेन और फ्राँस ने प्रस्ताव का 
जोरदार समर्थन किया, किन्तु प्रमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया कि कि वतेमात 
परिस्थितियों में वह वियतनाम को संयुक्त राष्ट्रसघ मे प्रवेश के लिए समर्थन देने को 
तैयार नही है । हिन्द-चीन पर साम्यवादियों का पूर्ण अधिकार हो जाने के बाद 
फोडड-प्रशासन भ्मेरिका की एक विशेध उपलब्धि यह मानी जाएगी कि वह हनोई 
भौर वाशिंगटन के बीच किसी न किसी स्तर पर सम्बन्ध बनाए रखने में सफल रहा। 


पाकिस्तान को हथियार 
भारत के प्रति फोर्ड-प्रशासन का रवैया निवसन-प्रशासन से भी एक कदम 
भ्रागे बढ़ा-विशेष रूप से तव जब फरवरी, !975 में प्रमेरिकी सरकार मे पाकिस्तान 
को हथियार देने पर 0 वर्ष से लगी पावन्दी को हटाने के प्रपने निर्सेय की सूचना 
भोषचारिक रूप से भारत सरकार को दे दी । प्रमेरिका सरकार ने प्रपने निर्णय को 
इस भ्राधार पर उचित ठहराने की कोशिश की कि भारत ने गत वर्ष प्रणु-विस्फोट 
किया था श्ौर श्रमेरिका की इस क्षेत्र मे शक्ति-सस्तुलन बनाएं रखने मे गहरी रुचि 
है। राष्ट्रपति फोर्ड इस तथ्य को मुला बैठे कि मुख्यतः झमेरिफी हथियारों ने ही 
पाकिस्तान को भारत से बार-बार युद्ध करने के लिए प्रेरित किया है । 
प्रमेरिका के इस कदम की भारत में तीव्र प्रतिक्रिया हुई भौर भारतीय 
विदेश मन्त्री ने भ्रपनी प्रस्तावित प्रमेरिका यात्रा भी स्थगित कर दी। 3 गप्रेल, 
4975 को रक्षा मन्‍्त्री स्वएंसिह ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि पाकिस्तान 
“अ्रन्तराष्ट्रीय पड्यन्त्र” का शिकार हो गया है तथा उसे भारी मात्रा में दिए जा रहे 
झमेरिकी हथियार स्वयं उसी के लिए खतरा है ॥? 
इन व्यवघानों के बावजूद भारत सरकार का यह प्रयत्व रहा कि अमेरिका 
के साथ सम्बन्ध सुधारे जाएं । प्रतः एक दूसरे को भ्रधिक श्रच्छी तरह समभने के 
लिए भारत-अमेरिका के बीच वार्ता और झादान-प्रदाव कार्यक्रम सब्‌ 975 में 
जारी रहा । भ्राम त्तौर पर यह अनुभव किया गया कि समस्याग्रो के बावजूद दोनों 
देशों के बीच राष्ट्रीय हित के स्तर पर कोई विवाद नहीं है । श्रव्तूबर, 975 में 
भारत के विदेश मन्‍्त्री ने अमेरिका की यात्रा की । भारत सरकार ने श्रमेरिका को 
स्पष्ठ किया कि पाकिस्तान को उन्नत अमेरिकी हथियार मिलने से शिमला समभौते 
के श्रन्तर्गत सम्बन्धों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ सकता है 
झौर इस क्षेत्र मे हथियारों की होड़ बढ़ सकती है । सितम्बर, 976 मे श्री केवल 
सिह अमेरिका मे भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए । अक्तूबर, !976 अमेरिका में 
राष्ट्रपतीय चुनावों की सरगर्मी का महीना रहा झौर 3 नवम्बर, 976 को 
डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जिम्मी कार्टर रिपब्लिकन राष्ट्रपति फोर्ड को हराकर अमेरिका 
के 39वें राष्ट्रपति थुले गए। भारतीय राजदूत केवलसिह ने भारत सरकार के 


. हिन्दुस्वान, 3 अग्रेल, 975, पृष्ठ , 
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श्रन्तरिक्ष-यात्रियो का मिलन वास्तव में रूस और अमेरिका के मध्य बढती हुई 
सदभावना का परिचायक था| इस सफल संयुक्त परियोजया से परस्पर मैत्री की 
भावना हढ़ हुई झौर यह झ्राशा की जाने लगी कि दो महाशक्तियों के बढ़ते हुए 
सहयोग से विश्व-राजनीति मे व्याप्त तनाव कम होगा । 9 श्रप्रेल, 976 को 
भ्रमेरिका प्लौर सोवियत सघ श्राशविक परीक्षणों का निरीक्षण करने पर सहमत हो 
गए श्र 3 मई, 976 को शान्ति के लिए परमाणु, विस्फोट के प्राकार प्रादिं पर 
दोनों पक्षो मे एक समभौता हुआ । दोनों महाशक्तियों के श्राथिक सम्बन्ध भी 
उत्तरोत्तर सुघश्ते गए । सन्‌ 976 के मध्य तक उनके बीच व्यापार में चार सौ 
प्रतिशत से भी श्रधिक की वृद्धि झांकी गई थी । 
अमेरिका-चीन सम्बन्ध : बदलते पहलू 

निक्‍्सन ने चीन की प्रोर भ्रमेरिकी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था घोर फोडे ने 
भी अगस्त, 974 में सत्तारूढ़ होते ही प्गले माह नवम्बर, 974 में विदेश मस्त्री 
डॉ. कीसिंगर की पुत्र. चीन यात्रा पर भेजा था । यह उनकी सातवीं प्रीक्षिंग यात्रा 
थी । लेकिन इस बार ऐसा प्रतीत हुआ कि श्रमेरिका श्रौर चीन के सम्बन्ध ठण्डे हो 
चले हैं । वास्तव में चीन को यह श्रच्छा नही लगा कि प्रमेरिका रूस के म्धिक निकर्ट 
प्राएं। फोर्ड-ब्र भनेव वार्ता के लिए ब्लाडीवोस्टक के चुनाव से चीत की भावनापों 
को विशेष ठेस पहुँची क्योकि यह स्थान कभी चीन का भाग था। चीन ने सोचा 
कि उसे चिढाने के लिए ब्लाडीवोस्टक को वार्ता-स्थल चुना गया है। चीन के 
भराक्रोश करा एक कारण यह भी था कि अमेरिका ने ताइवान के प्रश्व पर शंघाई” 
समभौते पर भ्पम्तल नही किया जो साल भर पहले डा. कीर्तिगर की छडी यात्रा के 
समय दोनो पक्षों के बीच हुआ था । चीन के नए विदेश मन्त्री विश्नाग्नों कुप्रानहुप्रा 
मे भूतपूर्व राष्ट्रपति निक्सन की सराहना की झौर कहा कि उन्होंने चीन-पमेरिका 
सम्बन्ध सुधारने मे भारी योग दिया था । इस सराहना के माध्यम से चीनी नेताप्रों 
ने राष्ट्रपति फोर्ड को जता दिया कि शभ्रव प्रमेरिका की प्रोर से चीन को कुछ 
प्निश्चितता महसूस होने लगी है । चार दिन के प्रवास के वाद कीतिंगर खालो हाथ 
लोट ग्राए | 
डॉ. कीसिंगर की भाठवीं चीन यात्रा (9-23 प्रक्तुबर, ।975) के दौरान 
भी चीन के नेत्ताओ्रों ने बड़े ठण्डे दिल से प्रमेरिकी विदेश मल्त्री का स्वागत किया । 
राजमीतिक क्षेत्रों मे यहाँ ठक भाशंका व्यक्त की गई कि सम्भवतः राष्ट्रपति फोई 
की चीन यात्रा खटाई में पड़ जाएगी । अध्यक्ष माझो ने श्रूतपूर्व प्रमेरिको राष्ट्रपति 
मिदसम की प्रशसा की झौर उनसे पुनः मिलने की इच्छा प्रकट करके यह सकरेत 
दिया कि चीम को फोर्ड प्राचार-विचार प्रसन्‍द नहीं है। मांश्रो भौर पन्‍्य चीनी 
नेता तो यह चाहते ये कि निक्‍्तन ने चोन-प्रमेरिका सम्बन्ध की प्रक्रिया जहाँ पर 
छोड़ी थी फोर्ड वही से उसे भागे बढ़ाएँ | लेकिन फोर्ड के सामने नई परिस्थितियाँ थीं 
भौर थे नियसन का भन्धानुकरण नहीं कर सकते थे । डा. कीरसिगर के फरीके स्वागत 
के बावजूद राष्ट्रपति फोर्ड ने दिसम्बर, 975 में चोन की यात्रा की । वह ! से * 
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प्रमेरिकरी राज्य क्यूबा के साय प्रपने व्यापारिक धौर राजनयिक सम्बन्ध स्यापरित 
फरने के लिए स्वतन्त्र हैं। उल्लेसनीय है कि विधिवत्‌ तौर पर मह्‌ अ्रस्ताव पारित 
होने के पहले कई देखों ने क्यूबा के साथ एकतरफा सम्बन्ध स्थापित कर भी लिए 
थे । इन देशों का दवाव अ्रमेरिका पर इतना बढ़ गया कि अमेरिकी-राज्य-संगठन 
में फूट की स्थिति हष्टिगोचर होते लगी ! कई सदस्यों ने प्रमेरिकी प्रशासन मे 
प्रनुरोध किया कि वह क्यूबा के विठद्ध भ्रवास्तविक नीतियों को झपनाना छोड़ दे । 
कई क्षेत्रों में यह प्रस्ताव प्रमेरिकी नौतियों की पराजय समझा गया । 


राष्ट्रपति कैनेडी ने क्यूबा को पन्‍्य देशों से पृथऋू रखने का प्रयास क्रिया 
था। लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नही हुईं । क्यूवा ने केवल लेटिन प्रमेरिकी देशों में 
ही नहीं, वल्कि तीसरी दुनिया के देशों में भो सम्मानपूर्ण स्थान बना लिया ग्रोर 
गुटननिरपेक्ष देशों का बहू एक महत्त्वपूर्ण सदस्थ माना जाने लगा। वयूबा की 
राजनीतिक घोर प्राधिक स्थिति को देखते हुए प्रमेरिकी राजनीतिज्ञों ने प्रशासन पर 
दबाव डाला कि समय झा गया है जब क्यूया के साथ सम्बन्ध सुबारे जाएँ। वयूत्रा 
के साथ सम्बन्ध सुधारने का दोर निकसन-काल से ही शुरू हो गयो था और फोर्ड के 
सत्ता में ग्राते के वाद उन पर दबाव और बढ़ गया । 


सन्‌ 974 में फ्रांस के राजनीतिक जीवन में कई महत्त्वपुर्ण मोड़ झाएं। 
अ्रक्तुवर, 973 में अरब-इजरालन्युद्ध के वाद अरब-देशों द्वारा तेल का मुल्य 
बढ़ाकर तेल भापूर्ति नियन्त्रित करने से विश्व में जब तेल-सकट उत्पन्न हुआ तो 
श्रमेरिका मे तेल का उपयोग करने वाले देशों की संयुक्त कार्यवाही द्वारा उसका 
सामना करने की जो योजना बनाई, फ्राँस के राष्ट्रपति जॉर्ज पोम्पिदू ने उससे फ्रांस 
को पृथक रखा। अश्रप्रेल, 974 मे पोम्पिदृ की मृत्यु के बाद गरिस्टार्ड गिस्ताँय 
राष्ट्रपति चुने गए । उन्होने भी अरब देशों पर संयुक्त रूप से दबाव डालने के बजाय 
द्विपक्षीय भ्राधार पर सहयोग की नीति भ्रपनाई। बाद में अ्रमेरिकी राष्ट्रपति 
श्री फोर्ड के साथ गिस्ताँग की मेंट के बाद फ्राँस ने भी वे उपभोक्ता देशों के साथ 
सहयोग करने के लिए सहमति व्यक्त कर दी | ग्रिस्ताँग 20 मई, 974 को फ्रांस क्कै 
सए राष्ट्रपति चुने गए तथा बाद में जैक्स चिराक प्रधान मन्त्री नियुक्त हुए। फ्रॉस ने 
अरब इजरायल युद्धकाल से पश्चिमी एशिया के देशों द्वारा शस्त्रों के निर्माण पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया था जो अगस्त 974 में उठा लिया गया । 


राष्ट्रपति कार्टर श्रौर श्रमेरिकी श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
(4977-79) 5 
20 जनवरी, 977 को डेमोक्रेटिक पार्टी के 53 वर्षीय जेम्स अर्ले 
(जिम्मी) कार्टेर (जन्म । अक्तुबर, 924, प्लेस जाजिया) ने अमेरिका के 39वें 
राष्ट्रपपि के रूप में जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वॉरेन वर्जर से शपथ 
ग्रहुरा की तो उनकी अभाँखों में एक विशेय प्रकार की चमक थी जो श्रमेरिका के 
भविष्य का सन्देश दे रही थी । कार्टर ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा-- 
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के युद्ध में जवरन लामबन्दी का विरोध करने वाले लोगों को क्षमादान सम्बन्धी 
भ्रादेश प्रसारित किया । उपराष्ट्रपति वाल्टर मॉडेल को 23 जनवरी से 3 जनवरी 
तक सात देशों की यात्रा पर भेजा भौर संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि एंड, यंग 
को 3 फरवरी से 32 फरवरी की तंजानिया तथा नाइजी रिया की दस दिवसीय यात्रा 
पर भेजा । 

यंग्र का श्राश्वासत--एंड्र, यंग ने तंजानिया के राष्ट्रपति जुलियस न्येरेरे को 
अमेरिका के राष्ट्रपति की सदुभावना व्यक्त करते हुए कहा कि हम प्मेरिकी प्रपने 
प्रभाव शोर शक्ति के प्रयोग से दक्षिख श्रफ्रीका भर में बहुसंस्यक श्रौर बहुजातीय 
शासन की सम्भावनाभ्ों पर विचार कर सकते हैं। दरअसल, दक्षिण ग्रफ्रीका की 
समस्याप्रों का समाधान शभ्रफ्रीकियों द्वारा स्वयं होना चाहिए, हम लोग तो केवल 
सहायता कर सकते हैं । इस सहायता में हमें रक्तपात श्रौर विनाश के विकल्प के 
स्थान पर स्थायी शान्ति का विकल्प दूढना चाहिए । यंग ने इन ग्रफीकी नेताप्रों 
को विश्वास दिलाया कि वह वायर्ड सशोधन में परिवर्तत करा कर रोडेशिया से 
क्रोम का प्रायात बन्द करने की सिफारिश करेंगे। एंड्रू यंग की इस यात्रा से अफ्रीका 
मे झमेरिका प्रशासन के प्रति एक नई तस्वीर स्थापित होगी । हि 

मॉडल फी वात्तचीत--उपराष्ट्रपति वाल्टर मॉडेल ने बेल्जियम, पश्चिम 
जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस श्रोर जापान की नौ दिवसीय यात्रा मे इन देशों से 
पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में वोर्ता की । साथ ही यूरोपीय भ्राथिक समुदाय ग्रौर 
मैंटो के प्रमेरिका के साथ सम्बन्धों का जायजा लिय! | वारशियटन वापसी पर उन्हीने 
कहा कि थे भाश्वस्त होकर स्वदेश लोटे हैं । उन्होने इटली की जजंर पर्थेव्यवस्था 
में सुधार का आश्वासन दिलाया श्रोर नैदो के प्रति श्रमेरिका की प्रतिबद्धता व्यक्त 
की । पश्चिम जर्मनी के नेताओं से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यावारित्त समभौतों पर 
वार्ता तथा ब्राजील को परमाणु जानकारी देने के बारे में विशेष विचार हुझा | 
पश्चिमी एशिया और कार्टेर-प्रशासन 

कार्टेर-प्रशासन ने पश्चिम एशिया की समस्या के निदात के लिए पूवर्िक्षा 
श्रधिक व्यावहारिक हृष्टिकोश अपनाया  कार्टर के पदारूढ होने के बाद से ही श्ररव 
नेता समस्‍या के हल के लिए प्रसेरिका की ओर ताकने लगे थे। अ्क्तृवर, 963 के 
मिस्र-इजरायल युद्ध के बाद दोनो पक्षों में पुन: सशस्त्र संघ को ठालने में राष्ट्रपति 
कार्टेर की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण रही। 977 भें जब राष्ट्रपति सादात 
प्रमेरिका पहुँवे तो अमेरिकी नेतृत्व मे उन्हें सम्मानजनक समभौते के प्रति विश्वास 
दिलाया । वार्ता के दौरान ग्रनवर सादात ने राष्ट्रपति कार्टट को यह बात स्पष्ट रूप 
से बता दी कि जब तक फिलिस्तीनियों का पृथक्‌ राज्य नहीं बन जाता तब तक 
प्रब-इजरायल संघ पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता । यह काम केवल झ्मेरिका 
हो कर सकता है । इसके धलावा सादात ने अ्रमेरिकी हथियारों की खरीद के बारे 
में भी वार्ता की । राष्ट्रपति सादात श्रौर राष्ट्रपति कार्टर ने सन्‌ 977 के उत्तराद् 
में जेनेवा सम्मेलन भायोजित करने के लिए प्रयास करने की बात दोहरायी । 
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जाएगा तो वे हथियार उठा लेंगे। वास्तव में कप डेविड में तीनों पक्षों ने अपने 
स्वार्यवश फिलिस्तीमी आात्मनिर्शय के झधिकार को नकार कर उचित नही किया 
था | 9 मई, 979 को इजरायली प्रधान मन्त्री ने इजरायल अ्रधिक्त क्षेत्रो के लिए 
एक 30-सूत्री योजना घोषित की ओर स्पप्ट किया कि इजरायल स्वाधीत 
फिलिस्तीमी राज्य कभी नहीं बनने देगा तथा वह जोर्डन नदी के पश्चिमी तठ और 
गाजापट्टी पर श्रपनी प्रमुसत्ता बरकरार रखेगा। अक्तूबर, 979 में इजरायल के 
विदेश मन्त्री मोशे दायान के त्याग्र-पत्र से कप डेविड समभौते की क्रियान्विति की 
संभावना को ठेस पहुँची । राजनीतिक क्षेत्रों में कहा जाने लगा कि इजरायल के 
भीतर उठते हुए विवादों और साथ ही मिस्र तथा इजरायल में कई छोटी-मोटी 
समभस्याझ्रों को लेकर जो स्थिति पैदा हो गई है उसमें एक वार फिर शायद मिस्र के 
राष्ट्रपति सादात, अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर तथा इजरायली प्रधान मन्त्री 
बेगित मे शिखर सम्मेलन आवश्यक होगा । जनवरी, 980 मे भ्रमेरिका द्वारा मिस्र" 
को 35 करोड़ डॉलर की सहायत्ता देने का वामदा किया गया ओर इस प्रकार फार्टर- 
प्रशासन ने राष्ट्रपति सादात के प्रति अपना समर्थन जताया । 26 फरवरी, 980 
को मिस्र और इजरायल मे राजदूतो का आादान-भ्रदान होने से दोनो देशो के सम्बन्धों 
को सामान्य करने की दिशा मे कुछ शोर प्रगति हुईं । दोनो देशो में डाक-सेवाएँ भी 
शुरू हो गई और राष्ट्रपति सादात ने इस बात पर जोर दिया कि शान्ति स्थापना 
की सभी प्रक्रियाग्रों को शीघ्रातिशीघत्र सम्पन्न किया जाए ताकि जोडेन नदी के 
पश्चिमी किनारे और गाजापद्ठी मे फिलिस्तीनी स्वायत्तता की स्थापना के प्रश्न पर 
गम्भीरता से विचार किया जा सके । मई, 980 के प्रारम्भ में फिलिस्तीनियों के 
अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव पर अमेरिका द्वारा सुरक्षा परियद्‌ में दीटो का प्रयोग 
किया गया। 
यदि यथार्थ में देखा जाए तो 979 के कप डेविड समभौते के अन्तर्गत 
पश्चिमेशिया से--खासतौर पर मिस्र और इजरायल मे--शान्ति स्थापना की आशा 
980 के मध्य घुमिल पड़ती दीख रही है | इजरायल नेतृत्व को इस दिशा में तीत्र 
भीतरी विरोधों का सामना करना पड़ रहा है| तथापि मिस्र ने इजरायल से वार्ता 
जारी रखने के लिए जून, 980 के अमेरिकी भश्रस्ताव को स्वीकार कर समभोते की 
भावना को अभी बनाए रखा है और यह भावी झाशा का एक शुभ सकेत है । 
अमेरिका और क्यूबा 

अमेरिका ओर क्यूवा मे पहले से ही चली आ रही तवातनी 979 के मध्य 
बयूबा मे रूसी सैनिकों की उपस्थिति को लेकर भ्रचानक ही विस्फोटक स्थिति में जा 
पहुँची । राष्ट्रपति कार्टेर ने करेवियन मे एक अग्रिम सेवा (ठास्क फोस) तैदात 
करने की घोषणा कर दी । इसके साथ ही कार्टेर ने कुछ नए रक्षा-उपायों को भी 


धोपरएा की जिनमे पाँच उपाय प्रमुख थै-- 
. क्यूबा में सोवियत सेनाझो की ठीक-ठीक संख्या का पता लगाने के लिए 


क्‍्यूबा पर निगाह रखने की अमेरिकी उपग्रह व्यवस्था को पुनर्गंठित किया जा रहा 
है । पहले यह व्यवस्था बिल्कुल समाप्त कर दी गई थी । 
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के संयुक्त - दर्षेत का सदस्य बनने में बाघा न डालेगा । पिछली घार बार श्रमेरिका 
ने संयुक्त हाप्ट्रसघ में पपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर वियतनाम को विश्व-संस्या 
का संदस्प यों बनने दिया। प्रमेरिका झ्रकेला ही इस बात पर वियतनाम का विरोध 
कर रहा हे पेरिस-वार्ता में भ्रमेरिका ने वियतनाम से प्रपने दृतावास स्थापित 
करने की उठाई । वियतनाम ने दो मुख्य बातों पर जोर दिया। पहली, 
अ्रभेरिका रे 272 के श्रमेरिका-वियतनाम समभौते की 29वी घारा के अनुसार 
युद्ध में आई देश के पुतनिर्माण में ग्राथिक सहायता दे श्रौर दूसरी, श्रमेरिका 
वियतनाम के साथ व्यापार करने पर लगाए गए सब प्रतिबन्धों को तुरन्त हठा ले। 
वेरिसि बातो के दौरान यह प्रश्न उठा कि कौन-सी बात पहले तय की जाए-< 
अमेरिका हू | व के देश में दूतावास स्थापित करने की बात पहले रखी गई 
जबकि वियर्त में अमेरिका द्वारा की गई क्षति को पूरा करने के लिए अमेरिका 
की वियतना हीं भोधिक सहायता तथा वियतनाम के साथ व्यापार करने पर लगाएं 
अए प्रतिबर्सी को उठाने की माँग वियतनाम ने पहले की । जहाँ तक मुद्ध में लापता 
निर्कों का प्रश्त था वियतनाम का कहना था कि भृतकों के शव ढूँढना, 


भ्रमेरिकी से रे 
लगाना तथा उनको श्रमेरिका भेजना वह श्रपना कत्तंव्य समभता है। 


उनका पता ३ | ः 
हसे संस्बर में वियतनाम भव तक बम वर्षा द्वारा गिराए गए भमेरिकी विमानों के 
23 चालकों सैनिकों की भ्रस्थियाँ व शव अमेरिकी श्रतिनिधियों को वापस ले 


जाने के लिए. सौंप चुका है। वियतनाम ने सेगोन पर कब्जा करने के बाद वहां शेप 

सब अमेरिकियों को भी वापस अपने देश लौट जाने दिया था ! वियतनाम ने बुद्ध 

क्षति को पूरा, करने या अमेरिका द्वारा मंजूर प्रस्ताव को कार्यान्वित करने पर सबसे 
दि 

पर्िक और तम्बर, 977 को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 32वाँ अ्रधिवेशन विश्व- 

संस्था में दो रे सदस्यों के प्रवेश के साथ आरम्भ हुआ । ये सदस्य थे--वियतनाम 

पर जिदृती। वियतनाम का रास्ता ठीक दो महीने पहले 20 जुलाई को सुरक्षा 
उक में ही साफ हो पाया था जबकि भांरत द्वारा श्रस्तुत एक श्रस्ताव 


परिषद्‌ की बे: ८ क्के 
को सर्वसम्माि से पारित कर परियद्‌ ने संयुक्त राष्ट्र मे वियतनाम के प्रवेश की 


अनुमति दी थे 2 
हु ः को ग 
अमेरिका और “तोमा : पनामा को पनामा मिल गई 


3 नव | 4903 तक पनामा दक्षिय ४2 के कोलम्बिया राज्य का 

एक प्रान्त था ॥ 3 नवम्बर, 903 को पनामा निवाध्ियो ने विद्रोह कर दिया भौर 

058! की स्थापना की । स्वतन्त्र होने में अमेरिका ने उसकी सहायता 

स्वतस्त्र पनामा( कक) भ्रमेरिका ने पनामा राज्य को मान्यता दे दी । इसके बाद 

को 53 नवम् च्टु मान लिया गया ! पनामा गणराज्य क्षेत्र का क्षेत्रकल 3890 

उसे एक पृयर्क,, पक्की जतसंख्या 70 लाख के लगभग है। इसके बीचों बीच जाने 
बगेंसील है और 


-29 अक्तुबर, 977, पृष्ठ 3. 
]. दिनमान, 2 मत कं 
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धाली नहर देश को दो भागों मे विभाजित करती है तथा दोनो ओर के प्रशान्त और 
अतलातक महासागरों को मिलाती है। नहर क्षेत्र की श्राबादी 60 हजार के लगभग 
है | इनमें 38,000 लोग अमेरिकी हैं। नहर के कारण इस राज्य के निवासियों में 
अनेक जातियो के लोग आकर बस गए हैं। यह नहर सन्‌ 94 में वन कर तैयार 
हुई थी भर इसे 5 अगस्त, 94 को व्यापारिक कार्यों के लिए चालू कर दिया 
गया था | इससे पूर्व जहाजों को दक्षिण अमेरिका का कई हजार मील का जो चक्कर 
लगा कर दूसरी ओर जाना पड़ता था, वह बच गया । पनामा नहर के दोनों ग्ोर 
पाँच-पाँच मील चौडा भ्रौर अतलांतक महासागर से प्रशान्त महासागर तक फैला 
हुमप्रा क्षेत्र सन्‌ 904 से अमेरिकी सरकार के भ्रधिकार भे है। इस क्षेत्र का प्रशासन 
नहर-क्षेत्र सरकार और नहर का संचालन पनामा नहर कम्पनी के हाथों में है| 
इस नहर कम्पनी की स्थापना | जुलाई, 95] को हुई थी । पअ्रमेरिकी नौसेना के 
मन्त्रो के हाथो ही नहर कम्पनी के सारे शेयर रहते है ।! !] अगस्त, 977 को 
अमेरिका ने पमामा के साथ एक नए समभोते की घोषणा की जिसके श्रनुसार, 
समभौता लागू होते ही, पनामा नहर क्षेत्र पर से अमेरिकी सैनिक दबाव घीरे-धीरे 
समाप्त हो जाएगा ग्रौर 3] दिसम्बर, 999 तक यह समूचा क्षेत्र पूरी तरह पत्रामा 
के नियन्तण मे झा जाएगा । सन्धि के द्वारा पनामा ने यह स्वीकार कर लिया है कि 
नहर क्षेत्र पर भ्रमेरिका का नियन्त्रण समाप्त होते ही नहर की रक्षा के लिए पनामा 
प्रमेरिका की हष्ठि से भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा । परन्तु बताया जाता 
है कि इस प्रकार की सन्धि की कोई घारा नहीं है, इसके लिए अमेरिका से 
श्रलग ही समझौता किया जाएगा । सन्धि में यह भी स्पप्ट कर दिया गया है कि 
नहर की तटस्थता को कायम रखा जाएगा और सभी राष्ट्रो के जहाज उसमें श्रा जा 
सकेंगे । वर्तमान सन्धि 903 को सन्धि का स्थान ले लेगी । 903 की सन्धि ने ही 
प्रमेरिका को नहर और उमके सीमा-क्षेत्र के नियन्त्रण का अधिकार हमेशा के लिए 
दे दिया था १ 


पनामा के मामले में सबसे बड़ी उलझन पनामा की आधथिक माँग को पूरा 
करना था। पनामा की माँग थी कि उसे 46 करोड़ डॉलर का मुप्रावजा दिया 
जाए। यह मुप्रावजा सन्‌ 903 से आज तक का होगा श्रौर झ्राज से इस शताब्दी 
के प्रन्त तक, जबकि नहर को पूर्णतः पनामा को दे दिया जाएगा, 5 करोड़ रुपए 
घाधिक की पूर्ति की जाए। पअगरत 977 के नए समझोते के प्रनुमार सन्‌ 2000 
तक पनामा को 4 से 5 करोड डॉलर प्रतिवर्ष तक मुझ्नावजे के रूप मे दिया जाएगा । 
इसके झतिरिक्त भ्रमेरिका पनामा को झ्राथिक सहायता के रूप में कोई 30 करोड़ 
डॉलर भोर सेनिक सहायता के रूप मे 5 करोड़ डॉलर देगा । 


]. हिन्दुस्तान, दिनाँक 25 अगस्त, ]977--.पी. के. हरिवश का लेख : पतामा पर 
नियम्तण ॥ 


2. दिनमान, 2!-27 बगरठ, 977, दुष्ठ 33. 
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पनामा समझौते से यद्यपि पनामा की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी पर अमेरिका 
का नियन्त्रण 2000 तक बना रहेगा । इतमे में क्या हो जाए, कौन कह सकता है । 
भारत के प्रति कार्टर का दृष्टिकोश 
अमेरिका के राष्ट्रपति श्री कार्टर का कहना है कि भारत-प्रमेरिका सम्बन्धों 
को वे रचनात्मक रूप देना चाहते हैं । श्री कार्टर ने भारत के नए राजदूत श्री नानी 
पालकीवाला द्वारा अपना परिचय-पत्र पेश किए जाने के अवसर पर भापण करते 
हुए कहा था कि शायद भारत तथा अमेरिका बहुत समय समय से एक-दूसरे को पूरे 
निर्धारित हृष्टिकोर से देखते रहे हैं। अ्रमेरिकी राष्ट्रपति ने बदलती परिस्थितियों 
तथा बदलते श्रामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए दोनो देशों के बीच सम्बन्ध 
विकसित करने पर बल दिया | अपनी भ्ोर से श्री पालकीवाला ने भी दोनों देशो के 
सम्बन्ध घनिष्ठ बनाने के लिए भनुकूल वातावरण की ओर ध्यान श्राकर्षित किया । 
श्रीमती गाँधी में भारत में जो श्रापात्‌कालीन तानाशाही स्थापित की थी, उससे संयुक्त 
राज्य प्रमेरिका को क्षोभ था, भतः इसमें भ्राश्चर्य को कोई बात नहीं थी कि प्रमेरिकी 
काँग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करके भारत में लोकतन्त्र की पुनः स्थापना का 
स्वागत किया । 
जनता सरकार के अब तक के शासनकाल में भारत-पअमेरिका के सम्बन्धों 
में सुधार हुआ है । बसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत और श्रमेरिका के 
सम्बन्ध तव भी मधुर नही थे जब महान्‌ लोकतान्त्रिक पण्डित नेहरू प्रधान मस्त्री 
थे । नेहरूजी का माववीय दहृष्टिकोश तथा लोकतन्त्रीय मान्यताएँ भी प्रमेरिका को 
भारत की नेकनीयती का विश्वास नहीं दिला पाई। स्पष्टतः उस समय प्रमेरिकी 
नेताप्तों का विश्वास था कि गन्तर्राप्ट्रीय राजनीति में जो उसके साथ नहीं है, 
यह उनके विरुद्ध है । कुछ ही वर्ष पूर्व राष्ट्रपति निकसत के शासनकाल तक भारत 
के प्रति भ्रमेरिका का यही रख रहा । यह किसी व्यक्ति विशेष की नीति होने के 
बजाय पूरे प्रशासन का सुविचारित दृष्टिकोण था । देसाई सरकार ने इस बात को 
महसूस किया कि दोनों पक्षों मे रचनात्मक सहयोग के लिए दृष्टिकोण में बुनियादी 
परिवर्तन की श्रावश्यकता है । हे 
दोनों पक्षों ने घनिष्ठ सम्पर्क बढ़ाने के लिए तीम्र इच्छा प्रकट की जिशकी 
घरम परिणह्रि कादर और श्रीमती कार्टर की भारत यात्रा में हुई जबकि वे । से 
3 जनवरी, 978 तक यहाँ ठहरे । इस यात्रा के दौदान राष्ट्रपति कार्टर ने विभिन्न 
विपर्यों पर विचार-विमर्श किया भौर बह घोषणा भी की कि उन्होंने तारापुट 
परमाणु बिजली संयन्त्र के लिए श्रेष्ठ यूरेनियम की एक भौर सेप भेजने वा 
आ्रधिकार दे दिया है। इस यात्रा के प्रस्त में जारो की गई दिल्‍ली घोषणा में 
ग्राधारभूत स्वतन्त्रता भोर सोकतान्त्रिक पद्धति के प्र दोनों देशों के सम्मान री 
पुष्दि फरते हुए यह बात स्वीकार को गई कि पपनी राजनीतिक, साम्राडिक प्ौर 
झायिक नीतियाँ स्वयं निर्धारित करने का प्रत्येक राष्ट्र को प्रधिकार है। इसके 
अतिरिषत दोनों देशों ने पुनः यदद वचत लिया कि वे दूसरों के साथ झपे दविवाद 
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नि रे क्षेत्र में सहयोगी प्रथलों 
प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व किया । इस आ्रायोग ने क्पि के प्रायोग कृषि उप-प्रायोग 
को उच्च प्राथमिकता दी ब्ौर दस उद्देश्य के जिए चौथा उपन उप-गायोगों की रिपोर्ट 
स्थापित करने का निरंय किया । इस आयोग ने अन्य तीनों को संख्या में वृद्धि करने 
प्राप्त की और उनका गनुमोदन किया । इसने शिक्षावृत्ति कार किया प्रौर भावी 
के शिक्षा और सॉस्क्ृतिक उप-प्रायोग की योजनाओं को स्वीक्षनिक हर प्रौद्योगिकी 
प्रादात-प्रदान कार्यक्रमों पर वातचौत की। उसने वैन्नग सौर ऊर्जा के क्षेत्र 
उप-प्रायोग द्वारा प्रस्तावित सहयोग के नए क्षेत्रों पर विशेषतरय व्यवसाय परिपद्‌ की 
पर सन्तोप व्यक्त क्रिया। इसने भारत-मयुक्तराज्य प्रमेरि4-संयुक्तराज्य प्रमेरिका 
गतिविधियों पर भी विचार किया प्रौर तीसरे देशों में भारी। - 
वारशिज्यिक सहयोग परिषद्‌ की परियोजना का प्रनुमोदन कि गह्‌थियारें के प्रसार के 
श्रो वाजपेयी ने स्पष्ट किया कि यद्यपि नाभिद्रोय एव सहमत है, लेकिन 
निषेध के विपय में संयुक्तराज्य प्रमेरिका के उद्देश्य से भी का उद्दे श्व वस्तुतः 
भारत का हृढ विचार है कि यदि इन सुरक्षा सम्बन्धी उपाई तथा विस्तार दोनों 
नाभिकीय हथियारों के प्रसार को रोकना है तो इत्ते ऊँचाधी उप्राय नाभिकीय 
प्रकार के प्रमारों पर लागू करना होगा। इससे सुरक्षा सम्बसी लागू होगे जिनके 
हथियार नहीं रखने वाले राज्यो के साथ-साथ उन राज्यों पर भ॑ दिया कि भारत ऐसे 
पास नाभिक्रीय हथियार हैं । उन्होने यह स्पष्ट शब्दों में बताएगा जो भेदभाव-पूर्स 
किसी भी सुरक्षा सम्बन्धी उपाय को कभी भी स्वीकार नही करेरेका को पाकिस्तान 
हो | श्री वाजपेयी ने यह सुझाव दिया क्रि सयुक्तराज्य अमेप्ति क्षेत्र में नाभिकीय 
पर अपनी ध्रोर से पूरी तरह से दबाव डालना चाहिए कि वह इ भ्रमेरिकी नेतृत्व से 
हथियारों की होड़ शुरू करने से वाज भ्राए। श्री वाजपेयी ने हाल की घटनाओं 
पश्चिम एशिया, दक्षिणी ग्रफोका तथा दक्षिण-पुर्वे एशिया में हुई घकारी इस बात से 
पर भी विचार-विमर्श किया। सयुक्तराज्य भअ्रमेरिक्रा के प्राततरा नहीं हो सकता, 
सहमत थे कि पश्चिम एशिया में कोई ऐसः व्यापक शान्ति समझोए। इस सम्बन्ध में 
जिसमें फिलिस्तीनी लोगों के वैध प्रधिकारों की उपेक्षा की जादम है ग्रोर उन्होने 
मिस्र तथा इजरायल के बीच हस्ताक्षरित करार एक पहला कवाथ अपने सम्बस्धों 
यह ब्राशा व्यक्त की कि यह अत्य अरव राष्ट्रों की इजरायल के रथ पक्ष की ओर से 
को क्रमिक रूप से सामान्य बनाने का आधार प्रदान करेगा । भारतीरेका की नौ-पैनिक 
यह भी बता दिया गया कि हिन्दमहासागर मे संथुक्तराज्य भ्रमेममिं अन्य देशों की 
शक्ति की बढ़ोतरी के कारण निश्चित रूप से इस क्षेत्र , 
नौ-सैमनिक उपस्थिति में वृद्धि होगी ! जो बाद दुष्प्रभाव 
भारत झौर संयुक्तराज्य अमेरिका के सम्ब्नन्धों के बीच स्वरूप पाकिस्तान 
डाल सकती थी वह थी अफगानिस्तान की घटनाओ्रों के परिणामाहले संयुकतराज्य 
को संयक्तराज्य अमेरिका द्वारा अस्त्र भेजे जाने का निरंष । (को ऋण अथवा 
अमेरिका ने एक अमेरिकी कानूद के परिस्यामस्वरूप पाकिस्ताव या था जो किसी 
अनुदान के आधार पर हथियारों की विक्री पर प्रतिबन्‍्ब॒ लगा दि 
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नीति में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तत करते हुए उन्होंने चीन को विभिन्न किस्मों के 
हथियारों तथा विद्य त-भाणविक उपकरणों के निर्यात पर लगे प्रतिबन्धी में ढौल 
देते का निश्चय किया ! अ्रव तक ये हथियार आम तौर पर निर्यात मही किए जाते 
थे। दोनों कम्यूनिस्ट दिग्गज--सोवियत संघ और चीव--कतिपय सूक्ष्म उपकरणों के 
क्षेत्र में ग्रमेरिकी तकनीकी जानकारी प्राप्त करने तथा प्रौद्योगिकी तैयार माल 
प्राप्त करते के लिए उत्सुक हैँ। सोवियत संघ झ्रामतौर पर तकनीकी जानकारी 
प्राप्त करने को ही उत्सुक है परन्तु चीत इस आशा के साथ तैयार माल भी प्राप्त 
बरना चाहता है ताकि उसके प्रौद्योगिकी विशेधन्ष उस माल से उसके निर्माण की 
तकनीकी जान सके । 

ताइवान कै प्रश्न पर भ्रमेरिका और चीन के बीच मतभेदों की दुरी कम 
होती गई झौर मार्च, 7978 के प्रारम्भ मे चौन ने झमेरिका को परामर्श दिया कि 
वह ताइवान से सम्बन्ध विच्छेद कर ले। 5 दिसम्बर, 978 की प्रन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीतिक घंटना-चक्र में तब एक बडा मोड़ ग्राया जब अमेरिकी राष्ट्रपति 
जिम्मी कार्टर ने ! जनवरी, 979 से चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित 
करने की घोषणा की । इसी तरह की घोषणा पीकिंग से भी की गई। राष्ट्रपति 
कार्टर ने श्रपने वबतव्य में यह मान लिया कि चीन केवल एक है श्रोर उसकी एक 
सरकार है| कार्टर ने यह प्रवश्य स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका गैर-सरकारी तौर 
पर ताइवान से सम्बन्ध रख सकता है। यह क्षेत्र सॉस्कृतिक, सामाजिक, ग्राथिक 
आदि हो सकते हैं । 

चीन के साथ ग्रमेरिका के राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का निर्णय 
विश्व की महत्त्वपूर्ण घटना मानी गई। इस सम्बन्ध में, चीन-प्रमेरिका के नए 
सम्बन्धों भ्रौर चीन के बदलते हृष्टिकोश तथा चीन के प्रति पाश्चात्य जगत के 
सम्मावित रबेये ग्रादि के सम्बन्ध में प्रमुख प्रमेरिकी पत्र क्रिश्चियन साइन्स मानिटर' 
के सम्पादकीय में जो कुछ लिखा गया, वह ध्यान देने योग्य हैं 

“पश्चिम के सामने झ्राज सबसे बडी चुनौती है कि चीन माभोवाद की 
जकड़न से उभर कर एक नए राष्ट्र के रूप में सामने भरा रहा है । यह सब बहुत 
ही नाटकीय ढंग से हो रहा हे। झाधिक क्षेत्र में जापान, पश्चिम यूरोप प्रौर 
प्रमेरिका के व्यापारी चीन है साथ व्यापार श्रौर भ्राश्कि सहयोग को सम्भावनाओ्रों 
के प्रति काफी प्राशावान हैं। विदेश सम्बन्धों की नीति निर्धारित करमे वाले 
विशेषज्ञों को श्रव्व इस बारे में जया भी सन्देह नहीं कि चीन श्रन्य देशों के साथ 
सम्बन्धों के बारे में सोवियत संघ के लिए चिन्ता का विषय बन गया है । सोवियत 
संघ श्राज कुछ भी कहे पर यह निश्चित है कि भ्राज पीकिंग पूर्व और पश्चिम के 
वीच तनावनी कम करने के प्रयत्नों में भी महत्त्वपूर्ण भुमिका निभा सकता है ।” 

अन्य देशों की तरह प्रमेरिका भी भाज यह देख कर ग्राश्चर्य चक्रित है कि 
चौन वैचारिक कट्टरतापों से उमर कर प्धिक उदार नीतियाँ ग्रपना रहा है, पौर 
प्रधिकतायकवाद के घेरे को तोड़ने का भी प्रयत्व कर रहा है । इसमें भी सम्देह नहीं 
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कि तकनीकी सहायता प्रौर इस क्षेत्र में म्र्गदर्शत के लिए चीन ध्राज पश्चिम की 
भीर देखने लगा है। श्रभी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता कि चीन के 
नेता देश को ग्राधुनिकतम रूप देने का झपना लक्ष्य इस शताब्दी के समाप्त होते- 
होते प्राप्त कर लेंगे। लेकित पश्चिम को इप्त बात की सराहना तो करनी ही 
चाहिए कि चीत ने यह लक्ष्य निर्धारित करके साहस का परिचय दिया है। 
प्रन्तर्शाप्ट्रीय सम्बन्धों में हमे चीन को, दुनिया के सभी देशों के साथ सामान्य सम्बन्ध 
स्थाएित करने के लिए भ्रधघिकाधिक प्रोत्साहन देना चाहिए । 
चीन प्रपनी झ्रान्तरिक और विदेश नीति में जो भी परिवर्तन ला रहा है 
उसके प्रति पश्चिमी देशों को घैय और सनन्‍्तुलन का रवैया अपनाना चाहिए । इस 
समय चीन के प्रति नीति निर्धारित करने में पश्चिमी देशों को बहुत सावधानी मे 
काम लेना है | चीन को प्रस्त्र-शस्त्र बेचने श्रथवा इस तरह का कोई सोदा करने से 
पश्चचमी देशों को बचना चाहिए, क्योंकि भ्रब यह स्पष्ट नहीं है कि चीन के भीतर 
भ्राज जो घटनाएँ घट रही हैं-वे कया दिशाएं लेंगी। पीकिय के हाल के प्रीस्टर 
अ्रभियान से स्पष्ट सकेत मिलता है कि माश्रो के बाद का चीन प्रमी भी सत्ता सपर्थ 
के दौर में है। खीत के सम्बन्ध में पश्चिमी देशों को कोई बीवति श्रवतातिे समय 
सोवियत संघ की प्रतिक्रिया का भी ध्यान रखना होगा । झसे का चीत है श्रायकित 
रहना या उसे संशय की दृष्टि थे देखना गलत हो या सही लेडित स्वाभाविक है | 
इस वात में भी सन्देह नहीं कि चीन आज उत्तर एटलॉटिक सब्बि संगठन के बैशों 
को म्ास्को के प्रति आक्रामक रवैया अपनाने के लिए कसा रहें हैं, लक भूंकि 
पश्चिमी देशों का इसमे अपना कोई हित नहीं है, दयाविट ढर्केँ वीडि। की ४ग 
प्रवृत्ति का शिक्रार नहीं वतता चाहिए । परशिकती देख द7 बाद में महुगत गहीं की 
सकते कि एशिया तथा विश्व में सोवियत संप्र की बरत बी का प्रदान अधिक बढ़ 
जाए ! पश्चिमी देशों को इस प्रकार के प्रभाव बहाल में दिगी भी झुस मैं सद्ठायक 
नहीं होना चाहिए। साथ ही पश्चिमी देशों दी टिक भीकाई काम सदी कटा 
चाहिए जिससे सोवियत संघ को ब्रपती यूरद्ष के द्रदि मर्द पद । 


344 श्रस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


/'इत सब प्रश्यों पर विचार करते समय पश्चिम को इस बात का भी घ्यान 
रखना है कि वह चीन से परस्पर हितों का घ्यान रखे हुए रचनात्मक सम्बन्ध स्थापित 
करे। इसके लिए भ्रमेरिका सहित सभी पश्चिमी देशों को इतिहास से सबक लेकर 
बहुत पं ही निश्चित प्लौर ठोस नीति प्रपवाती चाहिए। चीन के प्रति नीति में 
बंचारिक कट्टरतामों और पश्चिम के चीन के प्रति प्रव तक के रवैये का स्थान नहीं 
होना चाहिए । तभी चीन भर श्रमेरिका के नए सम्बन्ध दोनों देशों के साथन्‍साथ 
विश्व के लिए उपयोगी सिद्ध होगे ।” 


( सन्‌ 4980 में श्रप्नेरिका-चीव को बढ़ती निकटता--अमेरिका शौर चीन की 
नेकठता बढ़ती ही जा रही है, दी पुराने शत्रु एक-दूसरे के समीप प्रात जा रहे हैं । 
जनवरी, 979 मे दोनों देशों मे राजनीतिक सम्वन्धों की स्थापना कै बाद फरवरी, 
979 में डेंग विसप्राश्ो पिंग नौ दिन की श्रमेरिकी यात्रा पर गए । डेंग और कार्टर 
कै संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि चीन तथा अमेरिका किसी एक देश अ्रथवा कुछ 
देशों के समुह द्वारा प्न्य देशों पर भ्राधिपत्य या बन्धनकारी शवित स्थापित करने के 
विरुद्ध हैं | स्पष्ट है कि यह वक्तव्य रूस को ध्यान में रखते हुए दिया गया है । दोगों 
देशो ने तेल तकनीक, कम्प्यूटर तथा श्रन्य भ्रौधोगिक क्षेत्रों मे १रस्परिक सहयोग 
का सिंश्चय किया प्रमेरिका में फ्रॉस द्वारा चीन को दो प्रधुशकिति यन्त्र दिए जाने 
पर प्रपनी सहमति व्यवत की ! चीन ने प्रमेरिका के विश्वव्यापी सेनिक गतिविधियों 
को स्वीकार किया और भ्रमेरिका ने भी यह विश्वास प्रगट किया कि शक्तिशाली और 
सुरक्षित चीन विश्व सम्बन्धों मे रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। जनवरी, 980 
में अ्रमेरिका द्वारा चीन को उपग्रह केन्द्र प्रदान करने का आश्वासन दिया गया । 
0 जुलाई, 980 को टोकियो मे राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर शोर चीन के नए प्रधान 
मन्त्री हुआ कुझो फेग में पहली बार वार्ता हुई । 

श्रफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप का विशेध भ्रमेरिका और चीन ते एक 
स्वर से किया । अमेरिका और चीन !980 में जिस प्रकार एक दूसरे के निकट आए 
हैं उसे वास्तव मे सोवियत संघ के विरुद्ध गटबरधन मानना चाहिए । इस सम्बन्ध 
में जुलाई, 7980 के दिनमान मे जो विवरण श्र समीक्षा दी गई है, वह पठनीश है- 


“एशिया में सोवियत संघ की निरन्तर बढती हुई सैनिक उपस्थिति के विरुद् 
चीन और अमेरिका का गटबन्धन भ्रभी हाल ही मे उभर कर सामने श्रामा है । 
जापान के स्वर्गीय प्रधान मन्‍त्री श्री ओहिरा की स्मृति के लिए विभिन्न देशो के प्रमुख 
नेताओं ते टोकियो मे एकत्र होने के समय 20 जुलाई, !980 को जिम्मी कार्टेर 
श्रौर हुआआ की प्रथम बातचीत हुई । 75 मिनट की इस बातचीत को बाज की 
विश्व की राजनीति के सन्दर्म मे बहुत महत्त्वपुणं माना जा रहा है। हालाँकि 
राष्ट्रपति कार्टर केवल 2] घण्टे के लिए ही जापान की राजधानी में थे और यह 
अवसर किसी राजनीतिक वार्ता का नहीं था लेकिन एशिया की भाज को राजनीतिक 
स्थिति को देखते हुए चीन के प्रधान मन्त्री और अ्रम्ेरिकी राष्ट्रपति ने इस प्रवश्चर 
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हैं, कहीं किसी तरह के सैनिक गटवन्वन नहीं है, चीन एक कम्युनिस्ट देश है। 
सोवियत संघ का विरोधी होते हुए भी उसने कभी भी उत्तर झटलाँटिक सन्धि संगठन 
(नादो) के लिए भ्रमेरिका का समर्थन नहीं किया । इधर जापान भले ही अमेरिका 
का जि है लेकिन वह उत्तर प्रटलांटिक सन्धि संगठन जैसे किसी संगठन का सदस्य 
नहीं है । एशियान के रूप मे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन भी है 
जिससे अमेरिका के अच्छे सम्बन्ध हैं, लेकिन यह त्रिकोण कुछ दूसरे ही ढंग ते 
स्थापित हुप्रा है श्लौर नही कहा जा सकता है कि एशिया की राजनीति में इसकी 
क्या मूमिका होगी । दिलचस्प बात तो यह है कि वियतनाम सकट के दौरान जिस 
चीन को भ्रमेरिका भ्रपता स्थायी शत्रु मानता था उसकी नीति को आ्राज प्रमेरिका 
बढ़ावा दे रहा है । जापान पहुँचते ही राष्ट्रपति कार्टर ने पत्रकारों के साथ भ्रपनी 
बीतचीत में कहा था कि चीन भौर जापान के साथ हमारे इस नए सहयोग से समूचे 
एशिया में शान्ति स्थापना की सम्भावनाएँ बढ जाएँगी । झ्मेरिकी सूत्रों का कहना 
है कि कार्टर प्रौर हुआ की वातचीत केवल सोवियत संघ के खतरे का मुक्राबला करने 
ा का सीमित नही थी बल्कि उन्होंने द्विपक्षीय प्रश्नों पर भी विस्तार से बातचीत 
की है । 
अमेरिकी विदेश मन्‍्त्री श्री मस्की का कहना है कि श्रफंगानिस्तान पर 
सोवियत प्राक्रमण से ही श्रमेरिका और चीन एक दूसरे के निकट झाए हैं! जापान 
में ही उन्होंने संवाददाताप्रों को बताया है कि इस बातचीत के महत्त्व से सोवियत 
संघ उदासीन नहीं रह सकता । उसे मालूम होना चाहिए कि श्रफगानिस्तान प्र 
उसका प्राक्रमश चीन भ्रौर अमेरिका को जितना निकट ला सकता है, उतने वे 
पहले कभी नहीं थे । 
टोकियो बातचीत के वारे में हालाँकि कहा गया है कि चीन को ग्रमेरिक्री 
हथियारों को देने के बारे मे कोई विचार-विमश्े नहीं हुप्रा है लेकिन प्रभी कुछ 
समय पढ़ले कार्टर-प्रशासन ने चीन को सैनिक साज-सामान देने का रास्ता साफ कर 
दिया था । यह एलान अमेरिकी रक्षा मन्त्री श्री हैरल्ड ब्राउन ने ही किया था । चीन 
के उप-प्रधान मन्त्री इसके लिए अमेरिका गए थे, भर वहाँ उन्होने श्री ब्राउन से 
बातचीत की थी । इस बातचीत में चीन को अमेरिकी सैनिक प्राविधि उपलब्ध 
कराते पर भी सहमत्ति हो गई थी । 
चीन ने प्रति अमेरिकी नीति में परिवर्तत झ्रब से वहुत पहले हो गया था। 
दोनों देशों के बीच प्रभी तक व्यापार तथा अन्य असैनिक क्षेत्रों में सहयोग बराबर 
चलता रहा है । लेकिन सोवियत संघ के खतरे का मुकाबला करने के लिए यह एक 
नया सहयोग प्रत्र दोनों देशों को सैनिक क्षेत्र में भी ले पाया है। स्पष्ट है कि 
सोवियत संघ के खतरे का मुकाबला करने के लिए जापान, चीव झौर श्रमेरिका 
एक हो रहे हैं, परन्तु इंससे क्‍या एशिया अमेरिकी सैनिक गतिविधियों का एक झौर 
बहुत बड़ा केन्द्र नही बन जाएगा ? और फिर सोवियत संघ इसके जवाव में जो भी 
कार्यवाही करेगा उसस्ते प्रन्ततः एशिया की शान्ति खतरे मे नही पड़ जाएगी ? 
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अमेरिका और सोवियत संघ 

कार्टर-प्रशासन, बावजूद सामयिक उतार-चढ़ाव झौर उत्तेजनापो के, 
सोवियत सघ के साथ अपने देश के उत्तरोत्तर सम्बन्ध सुधार के लिए स्चेष्ट है । 
पदारूढ होते ही कार्टेर ने मानवाधिकार का पृष्ठपोपण किया और मैतिकता की 
राजनीति से लेटिन श्रमेरिका, श्रफ्ीक्ा श्रोर साम्यवादी देशो को प्रभावित करना 
चाहा । कार्टर की नैतिकता की राजनीति विशेष रग नही लाई और सोवियत प्रचार 
माध्यमों ने प्रारोप लगाया कि कार्टर अन्य देशों में जिन मानवाधिकरारों की वहालत 
कर रहे है उनका हनन स्वयं अमेरिका में बड़े पैमाने पर ही रहा है । 

कार्टेर ने अपने कार्यकाल के कुछ ही महीनों में रूस-प्रमेशिका सम्बन्धो का 
समीकरण बदल दिया | श्रव तक सोवियत संघ यह्‌ मानकर चल रहा था कि वह 
परमाणु अस्त्रो से प्रग्मता प्राप्त कर लेगा और प्पने यहाँ के अ्रसन्तुष्टो का श्रमेरिका 
की भ्रप्नसन्नता के बिना दमन कर सकेगा । उसे झ्राशा थी कि इस सबके वावजुद 
प्रमेरिका के प्राधिक सहयोग से लाभान्वित होता रहेगा । कार्टर ने यह स्पष्ट कर 
दिया कि परमाणु ग्रस्त्रों के बारे मे यह उचित समानता चाहेगा भौर प्रमेरिका से 
प्राथिक सहयोग स्थापित रखते के लिए सोवियत सघ को घर में श्रौर बाहर प्रपना 
मंजर बदलना होगा । कार्टर की इस नीति ने सोवियत संघ को दुविधा में डाले 

7। 

नि शस्त्रीकरणा पर कुछ सैद्धान्तिक सहमतिणे के बावजूद दोनों पक्षों में 
गम्भीर मतभेद बने रहे प्रौर साल्ट-2 समभोता सम्पन्न होने के मार्ग में अनेक 
बाघाएं ध्ाती रही। अगस्त, 978 में सोवियत सध मे प्रमेरिकी पत्रकारों के 
विरुद्ध मामला खत्म करने का फंसला कर अपनी झोर से सम्बन्ध सुधार की इच्छा 
की पुष्टि की । दोनों महाशक्तियों मे निःशस्त्रीकरण वार्ता में धीरे-घीरे प्रमति होती 
रही भ्रौर भ्रम्त में जुड, 979 मे साल्ड-2 समझोता हो गया जिसे राजनी धिक 
क्षेत्र मे भस्त्र परिसीमन की दिशा में एक सीमित पर महत्त्वपूर्ण सन्धि मानी गई 
है | साल्ट-2 को सीमित कहने का कारण यह है कि इसका उहू श्य प्राणाविक 
शस्तरास्‍्परो के उत्पादन प्रधवा परीक्षण पर पूर्ण त्रतिबन्ध लगाना नहीं है। इसमे 
सिर्फ़ दूर तक मार करने वाले घातक प्रा्तविक प्रक्षेपास्त्रों (मिसाइल) की संख्या 
सीमित करने की व्यवस्था है। सन्धि के बाद भी प्रमेरिका तथा रूस के पास प्रथु 
तथा हाइड्रोजन वमों से लेस, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक मार करने 
बाले घातक प्रक्षेपास्थ बने रहेगे। इनकी सख्या जरूर सीमित कर दी जाएगी। 
डिन्तु जितनी संख्या में ये बने रहेगे, वह भी इस छोटी-सी पृथ्वी पर मानव जाति 
को घनेक बार पूरों तरह मप्ट करने के लिए काफी होगी । मुलत: साल्ट-2 का 
उद्दृप्प संहार-शक्ति के क्षेत्र में रूस तथा प्रमेरिका के बीच वर्तमान सन्तुलन रो 
बनाए रखना है । सन्धि में प्रमेरिका तथा रूस पर प्राशविक परीक्षण न करने की 
भी कोई परावर्दी नहीं लगाई गई है । साल्ट-2 की प्रयधि 985 तक है । प्रतः 
6 साल दाद अमेरिका तथा रूस के लिए साल्ट-3 पर दस्तखत करना जरूरी हो 
जाएगा। इसी बीच झोवों नदहायक्तियों के रक्षा-यजट में झोर्ट रमी नहीं प्राएगी । 
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अमेरिका और रूस दोनों ही सहसम्रस्तित्व चाहते हैं, लेकिन अ्रविश्वास के 
भावना दोनो ही ओर बनी हुईं है। दोनों महाशक्तियाँ परस्पर प्रविश्वास से कप 
ग्रस्त हैं, राष्ट्रपति कार्टर की क्या कठिनाई है आदि के बारे में 20 जून, 979 के 
हिन्दुस्तान के एक लेख मे श्री विनोद कुमार ने जो विचार प्रकट किए, वे यहां 
उल्लेखनीय हैं-- 

“इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में साल्ट-] तथा साल्ड-2 सबियों का महत्त्व 
स्पष्ट हो जाता है। यह सही है कि जो कुछ होना चाहिए, वह प्रभी तक नहीं हो 
पाया है | किन्तु जो कुछ हुआ है उसके महत्त्व को भी नजरअन्दाज करना न्यायोचित 
नहीं होगा । भ्रमेरिका तथा रूस में एक-दूसरे के प्रति अभी भी कितनी प्रविश्वात्त 
की भावना है यह अमेरिकी संसद्‌ मे साल्ट-2 विरोधी लाबी के गठन से स्पष्द हो 
जाता है| अमेरिकी संसद्‌ सदस्यों का एक वर्ग साल्ट-2 की वर्तेमान व्यवस्थाप्रो 
को स्वीकार करने के लिए तेयार नही है । इस समूह के मेता सेनेटर हेनरी जैक्सन 
ने कहा है कि मैं श्रमेरिकी सेनेट में भ्गले सप्ताह एक विधेयक पेश करूँगा जिममे 
राष्ट्रपति कार से साल्ट-2 की विभिन्न व्यवस्थाओरों पर रूस के साथ पुनः समभोता 
वार्ता शुरू करने की माँग की जाएगी । साहट-2 को प्रसली रूप देने के लिए उसे दोनों 
राष्ट्रो की संसदों की स्वीकृति प्राप्त करना भ्रावश्यक है । विएना में रूसी राष्ट्रपति 
ब्रे फमेव ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी सेनेट ने साल्ड-2 को परिवर्तित करने 
की कोशिश की तो इसके खतरनाक नतीजे होगे ।” 

अमेरिका में जो लोग घातक भ्राणविक शस्त्रास्त्रों के परिसीमन की सन्धि 
का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि साल्ट-2 की व्यवस्थाएँ रूस के हित में 
हैं । यदि उसे प्रमली रूप दिया गया तो प्राणविक शस्सत्रास्त्रों के क्षेत्र में प्रमेरिका की 
तुलना में रूस की स्थिति ज्यादा सुदृढ़ हो जाएगी । साथ ही उन्हें प्रागंका है कि रूस 
साल्‍्ट-2 में लगाई गई पावन्दियों का पालन नहीं करेगा | किन्तु इस पर प्राबन्दी 
रखने के लिए साल्ट-2 में समुचित व्यवस्था नहीं है । प्राए्विक शस्प्रास्त्र परिसीमन 
सन्धि विशुद्ध रूप से एक तकनीकी मामला है। इसलिए उनकी विभिन्न ब्यवस्थाग्रों 
की चर्चा करना सम्भव नही है । किन्तु यह समभने में किसी तरह की कठियाई नहीं 
होनी .चाहिए कि प्रमेरिकी जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग रूसी इरादों के बारे में 
आश्वस्त नहीं है । भारविक प्रायुघों के निर्माण की होड़ का मूल फारण भ्रविश्वास 
की भावना ही रही है। वही गविश्वास भाज साल्ट-2 को प्रमेरिकी सेनेट की 
स्त्रीकृति के रास्ते में भी बाधक वन रहा है । 

रूस तथा ममेरिका के बीच प्रविश्वास की भावना मिटाने के लिए यह आवश्यक 
है कि विश्व के राजनीविक रंगमंच पर दोनो मद्धाशक्तियों के बीय मुठभेड़ के क्षेत्रों को 
सोमित किया जाएं। परिचमी एथिया, द्िन्दमद्मातागर, रोडेशिया ऐसे स्थल हैं. जढाँ 
रूस मौर भ्रमेरिझा विरोधी सेमे में खड़े दुए हैं। दोनों राष्ट्र जय तड़ इन उम्रस्याप्रों 
के हल में सहयोग नदीं झूरते हूँ ठद तक माणविक्र शत्वार्तों के निर्माण तथा प्रवार 
सेत्रों के विस्तार की प्रतिहार्या को समाप्ठ करता सम्मद नहीं द्वोगा। दुत़ियाँ के 
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सभी राष्ट्रों में एक जँस्ती राजनीतिक प्रणाली तथा आर्थिक व्यवस्था हो, यह तो 
असम्भव है । विभिन्न प्रकार की सामाजिक, ग्राथिक तथा राजनीतिक प्रणालियों के 
सह-श्रस्तित्व के अलावा आज दुनिया के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है । यह सभी 
समभते भी हैं। किन्तु सह-अस्तित्व को सार्थक तथा स्थाई रूप देने के लिए पूरे 
प्रयत्त नही किए गए हैं । 
शायद राष्ट्रपत्ति कार्टर तथा राष्ट्रपति ब्रेकनेव से भ्रव ज्यादा कुछ अपेक्षा 
भी नही की जानी चाहिएं। कारण यह है कि ब्रेकनेव की उम्र और स्वास्थ्य 
उनका साथ नहीं दे रहे हैं । श्रव ज्यादा समय तक वे रूस को अपने नेतृत्व का लाभ 
नही दे पाएँगे । दूसरी और राष्ट्रपति कार्टर की लोकप्रियता का अमेरिका में मिरन्‍्तर 
हास हो रहा है | भुद्रास्फीति, बेरोजगारी तथा तेल संकट पैदा कर दिया है। 
श्री कार्टर के सामने अनेक कठिताइयाँ हैं । वह दुबारा अमेरिका के राष्ट्रपति चुने 
जाएँगे यह भी संदेहास्पद है। ऐसी स्थिति मे संभवतः साल्ट-2 ही श्री कार्टर के 
राजनोतिक जीवन की चरम उपलब्धि मानी जाएगी । सोवियत संघ तथा अमेरिका 
दोनों नए नेताओों का इन्तजार कर रहे हैं । 
प्रफगानिस्तान सोवियत हस्तक्षेप को लेकर रूस-ग्रमिरिका के बीच सुधरते 
सम्बन्धों में कुछ तनाव प्रा गया है, तथापि दोनों ही महाशक्तियाँ ऐसी स्थिति से 
बचने का प्रथत्त करती हैं जिसमे कोई सशस्त्र टकराव हो जाए। जुन, 980 में 
सोवियत संघ ने यह प्रारोप लगाया कि पश्चिमी देशों की प्रडंगेबाजी के कारण साल्ड- 
वार्ता की गति बहुत धीमी हो गई है । 
' कार्टर-प्रशासन की विदेश नीति के कुछ अन्य पक्ष 
राष्ट्रपति कार्टर ने मेरिकी विदेश नीति को नया मोड़ देने का श्रथत्न किया 
है भोर बावजूद कुछ उत्तेजनात्मक कारंवाइयो के साम्यवादी देशों के साथ सहयोग भौर 
सद्भाव की नीति वढाई है । कुछ कम्युनिस्ट देशो मे श्रमेरिकी नागरिकीं के झ्ाने- 
जाने पर जो पाबन्दियाँ लगी हुई थी, कार्ट र ने उन पर ढील दे दी है । पर साथ ही 
नवम्बर, 977 को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की सदस्यता से परित्याग करने का 
अप्रिय निर्ेय भी कार्टर ने ही लिया है । इसका मुख्य कारण यह बताया गया कि 
इस संगठन में साम्यवादी देशों का दबदबा हो गया था भौर इजरायल विरोधी प्रनेक 
फंसले किए गए। कार्टर ने लेटित अमेरिका के देशो के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने 
का प्रथत्त किया है, किन्तु क्‍्यूबा के प्रति उनका रुख कड़ा रहा है । ईरान की 979 
की ऋन्ति और राजतन्त का अन्त अमेरिकी विदेश नोति की एक भारी विफलता है, 
क्योकि इससे खाड़ी क्षेत्र में उसके वर्षों के मन्सूबरों पर पानी फिर गया है। 967 मे 
ब्रिटेन हारा यह धोपरा करने पर कि 977 के झन्त तक फारस की खाड़ी से प्रपने 
सैनिक बेड़े को हटा लेगा, ग्रमेरिका इस क्षेत्र की 'सुरक्षा' के लिए चिस्तित हो गया 
किन्तु वियतनाम युद्ध में फंसे रहने के कारण वह प्रत्यक्ष रूप में सामने नहीं झा सका 
झौर उसने इस क्षेत्र में अपने 'चौफीदार' खोजने का विश्वय किया । प्रमेरिकी सरकार 
के एक प्रवक्ता ने कहा “हमने यह निश्चय क्रिया है कि हम उस क्षेत्र मे दो प्रमुख 


348 अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


प्रमेरिका और रूस दोनों ही सहग्रस्तित्व चाहते हैं, लेकित प्रविधास की 
भाववा दोनों ही शोर बनी हुई है। दोनों महाशक्तियाँ परस्पर ग्रविश्वास से कैसे 
ग्रस्त हैं, राष्ट्रपति कार्टर की क्या कठिनाई है आ्ादि के बारे में 20 जून, 979 के 
हिन्दुस्तान के एक लेख मे थी विनोद कुमार मे जो विचार प्रकट किए, वे यहाँ 
उल्लेखनीय हैं-- 

“इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में साल्ट-] तथा साल्‍्ठ-2 सधियों का महत्त्व 
स्पष्ट हो जाता है। यह सही है कि जो कुछ होना चाहिए, वह प्रभी तक नहीं हो 
पाया है। किन्तु जो कुछ हुआ है उसके महत्त्व को भी नजरअन्दाज करना न्यायोचित 
नही होगा । अमेरिका तथा रूस में एक-दूसरे के प्रति अभी भी कितनी प्रविश्वास 
की भावना है यह अमेरिकी ससद्‌ में साल्ट-2 विरोधी लावी के गठन से स्पष्ट हो 
जाता है। अमेरिकी संसद्‌ सदस्यों का एक वर्ग साल्ट-2 की वर्तमान व्यवस्थाग्रों 
को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस समूह के नेता सेनेटर हेनरी जैक्सन 
मे कहा है कि मैं श्रमेरिकी सेनेट मे अगले सप्ताह एक विधेयक पेश करूँगा जिसमें 
राष्ट्रपति कार से साल्ट-2 की विभिन्न व्यवस्थाग्रो पर रूस के साथ पुनः समभोता 
वार्ता शुरू करने की माँग की जाएगी । साल्ट-2 को भ्रसली रूप देने के लिए उसे दोनो 
राष्ट्रों की संसदों की स्वीकृति प्राप्त करना प्रावश्यक है । विएना में रूसी राष्ट्रपति 
ब्ं भनेव ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी सेनेट ने साल्ट-2 को परिवर्तित करने 
की कोशिश की तो इसके खतरनाक नतीजे होगे ।” 

अमेरिका में जो लोग घातक प्राणविक शस्त्रास्त्रों के परिसीमत की सर्धि 
का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि साहट-2 की व्यवस्थाएँ रूस के हित में 
हैं । यदि उसे अमली रूप दिया गया तो प्राणविक शस्सत्रास्त्रों के क्षेत्र में प्रमेरिका की 
तुलना मे रूस की स्थिति ज्यादा सुहढ हो जाएगी । साथ ही उन्हें प्रायंका है कि रूस 
साल्ट-2 मे लगाई गई पावन्दियों का पालन नहीं करेगा । किन्तु इस पर पावस्दी 
रखने के लिए साल्ट-2 में समुचित व्यवस्था नही है । आस विक शस्त्रास्त्र परिस्तीमत 
सन्धि विशुद्ध रूप से एक तकनीकी मामला है। इसलिए उनकी विभिन्न व्यवस्था 
की चर्चा करना सम्भव नही है । किन्तु यह समभने में किसी तरह की कठिताई नही 
होनी चाहिए कि अमेरिकी जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग रूसी इरादो के वारे मे 
आश्वस्त नही है । आाणविक प्रायुघों के निर्माण की होड़ का मूल कारण प्विश्वास 
की भावना ही रही है। वही अविश्वास ग्राज साल्ट-2 को प्रमेरिकी सेनेट की 
स्वीकृति के रास्ते मे भी वाघक बन रहा है । 

रूस तथा पमेरिका के वीच अविश्वास की भावना मिटाने के लिए यह आवश्यक 
है कि विश्व के राजनीतिक रंगमंच पर दोनो महाश्क्तियों के बीच मुठभेड़ के क्षेत्रों को 
सीमित किया जाए | पश्चिमी एशिया, हिन्दमहासागर, रोडेशिया ऐसे स्थल हैं जहाँ 
रूस भौर ममेरिका विरोबो सेमे में खड़े हुए हैं । दोनों राष्ट्र जब तक इन समहयाप्रों 
के दल में सहयोग नहीं करते हूँ तद तक झाणाविक शस्ब्रास्‍्त्रों के निर्माण तया प्रनाव 
क्षेत्रों के विस्तार की प्रतिस्र्दा को समाप्त करता सम्मद् नदी द्वोगा। दुनियाँके 
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सभी राष्ट्रों में एक जैत्ती राजनीतिक प्रणाली तथा ग्राथिक व्यवस्था हो, यह तो 
असम्भव है | विभिन्न प्रकार की सामाजिक, झ्राथिक तथा राजनीतिक प्रणालियों के 
सह-अरस्तित्व के अलावा झाज दुनिया के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है । यह सभी 
समभते भी हैं। किन्तु सह-अस्तित्व को साथेक तथा स्थाई रूप देने के लिए पूरे 
प्रयत्त नही किए गए हैं । 
शायद राष्ट्रपति कार्टर तथा राष्ट्रपति ब्रेकनेव से अरब ज्यादा कुछ अपेक्षा 
भी नहीं की जानी चाहिए। कारण यह है कि ब्रेभतेव की उम्र और स्वाम्थ्य 
उनका साथ नहीं दे रहे हैं ॥ अब ज्यादा समय तक वे रूस को श्रपने नेतृत्व का लाभ 
नही दे पाएँगे । दूसरी और राष्ट्रपति कार्टर की लोकप्रियता का अमेरिका में निरन्तर 
'हास हो रहा है । मुद्रास्फीति, वेरोजगारी तथा तेल संकट पैदा कर दिया है। 
श्री कार्टर के सामने अनेक कठिताइयाँ हैं। वह दुबारा अ्रमेरिका के राष्ट्रपति चुने - 
जाएँगे यह भी सदेहास्पद है। ऐसी स्थिति में संभवतः साल्ट-2 हो श्री कार्टर के 
राजनीतिक जीवन की चरम उपलब्धि मानी जाएगी । सोवियत संघ तथा अमेरिका 
दोनों नए नेताश्रो का इन्तजार कर रहे हैं । 
भफगानिस्तान सोधियत हस्तक्षेप को लेकर रूस-प्रमेरिका के बीच सुधरते 
सम्बन्धों में कुछ तनाव प्रा गया है, तथापि दीनों ही महाशक्तियाँ ऐसी स्थिति से 
बचने का प्रयत्न करती हैं जिसमें कोई सशस्त्र टकराव हो जाए । जूब, 980 में 
सोवियत संघ ने यह आ्रारोप लगाया कि पश्चिमी देशों की भ्रडगेवाजी के कारण साल्ट- 
वार्ता की गति बहुत घीमी हो गई है । 
' कार्टर-प्रशासन की विदेश नीति के कुछ अन्य पक्ष 
राष्ट्रपति कार्टर ने अमेरिकी विदेश नीति को नया मोड़ देने का प्रयत्न किया 
है प्रोर बावजूद कुछ उत्तेजनात्मक का रंबाइयो के साम्यवादी देशों के साथ सहयोग शोर 
सदुभाव की नीति बढ़ाई है। कुछ कम्युनिस्ट देशों में प्रमेरिकी नागरिकों के प्राने- 
जाने पर जो पावन्दियाँ लगी हुई थीं, कार्ट ने उत पर ढील दे दी है । पर साथ ही 
नवम्बर, 977 को ब्नन्तर्राष्ट्रीय श्रम संध की सदस्यता से परित्याग करने का 
प्रश्निय निणेय भी कार्टर ने ही लिया है। इसका मुख्य कारस यह बताया गया कि 
इस संगठन में साम्यवादी देशों का दबदवा दो गया था गौर इजरायल विरोधी प्रनेक 
फैसले किए गए । कार्टर ने लेटिव अमेरिका के देशों के साथ भपने सम्बन्ध सुधारने 
का प्रयत्त किया है, किन्तु क्‍्यूबा के प्रति उनका रुख कड़ा रहा है । ईरान की 979 
की क्रान्ति भौर राजतन्त का झन्‍्त अमेरिकी विदेश नीति की एक भारी विफलता है, 
वयोकि इससे खाड़ी क्षेत्र मे उसके वर्षों के मन्सूबों पर पानी फिर गया है। 967 में 
ब्रिढेन द्वारा यह घोपणा करने पर कि 297 के प्रन्त तक फारस की साड़ी से पपने 
सैनिक बेड़े को हटा लेगा, अमेरिका इस क्षेत्र को 'मुरक्षा? के लिए चिन्तित हो गया 
किन्तु वियतनाम युद्ध में फेंसे रहने के कारण वह प्रत्यक्ष रूप में सामने नहीं भा सका 
प्रोर उसने इस छषेत्र मे प्पने 'बोफीदार' सोजने का निश्चय किया । प्रमेरिकी सरकार 
के एक प्रवक्ता ने कहा “हमने यह निश्चय छिया है कि हमर उस क्षेत्र मे दो प्रमुख 
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देशों--ईरान तथा सऊदी श्ररव--को प्रेरित करेंग्रे भौर उन्हें सहायता देंगे ताकि ये 
दोनों देश ब्रिटेन के जाने के वाद इस क्षेत्र में स्थायित्व बनाए रखने में प्रमुख भूमिका 
प्रदा कर सकें ।” अम्रेरिका ने इस क्षेत्र में श्रपने हितों की चौकीदारी करने में ईगव 
की प्राथमिकता दी और 97] से 979 के बीच ईरान को लगभग 0 लाख 
डॉलर मूल्य के हथियार दिए | किन्तु 979 की क्रान्ति से, जिसमे ईरान के शाह को 
देश छोड़कर भाग जाना पड़ा श्रौर ईरान की सत्ता घाभिक नेता झ्रामातुल्ला खोमैनी 
के हाथ में भ्रा गई, भ्रमेरिका को गहरा झ्राघात लगा । न केवल उसका स्तम्भ गिर 
गया, बल्कि उसे काफी प्रपमानित भी होता पड़ा । तेहरान मे प्रभेरिकी दृतावास पर 
ईरानियों ने कब्जा कर लिया और उसके कमंचारियों को बधक बना लिया । भ्रमेरिका 
द्वारा लाख प्रयत्न करने पर भी ये बंबक छोड़े नहीं गए । अमेरिका जैसी महाशक्ति 
से अपने को जिस तरह असहाय अनुभव किया वह द्वितीय महायुद्धोत्तर काल के 
इतिहास की एक अनोखी घटना है और कार्टर की भ्रसफलता का एक प्रबल 
प्रमाण है । 
अमेरिका झौर ईरान की नई सरकार के बीच रस्साकशी का दोर कुछ इतना 
बढ़ गया कि राष्ट्रपति कार्टर ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिन्हे खतरनाक प्रौर 
घातक” करार दिया गया। कार्टेर ने ईसन से राजनयिक सम्बन्ध विच्छेद कर 
अमेरिका से ईरानियों को निकाले जाने का आदेश दिया । इसके फलस्वरूप प्रमेरिका 
स्थित 40 राजनयिक झधिकारी तेहरान लौट गए। इनके ग्रलावा वायुसेना में 
प्रशिक्षण लेने वाले 92 तथा 7 नौसेनिक प्रशिक्षार्थी भी थे। ईरान के प्रति 
भ्राथिक श्रौर व्यापारिक नाकेबन्दी लागू कर दी गई। आ्रावश्यकता पड़ने पर बघको 
की रिहाई के लिए अमेरिकी सशस्त्र सेनाम्रों का प्रयोग किए जाने के भी संकेत दिए 
गए ।। प्रमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी पआ्राशा व्यक्त की कि उसके मित्रदेश (नाडों देश 
मुख्यतया) ईरान से सम्बन्ध विच्छेद कर'लेगे। 25 प्रश्नेल को अमेरिकी छापामारों 
ते, 4 नवम्बर, 979 से राजधानी तेहरान मे बधक 50 लोगों को छुड़ाने का इरादा 
लेकर जो छापामार प्रहार किया उसमे वे चूक गए। उनके झपने ही दो हेलिकाप्टरों 
के टकरा- जाने से श्राठ व्यक्ति मारे गए। राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने प्रपनी उदासी 
को बिना छुपाए इस प्रभियाव की प्रसफलता को स्वीकार करते हुए कहा कि 
हेलिकाप्टरो मे खराबी के कारण इस प्रयास को छोड़ देना पड़ा और सैतिको को 
वापस लोट प्राने के प्रादेश दे दिए गए | झ्राठ व्यक्तियों के प्लावा काफी बड़ी सख्या 
में लोग घायल भी हुए । उनकी सख्या नहीं बताई गई। लेकिन कुछ राजनीतिक 
प्रेक्षको के प्रनुतार ईरानी विमानरोधक तोपो ने अमेरिकी हेलिकरॉप्टरो को मार 
गिराया । राष्ट्रपति कार्टर ने इस अभियान को “कठिन प्रौर जोखिम भरा! करार 
दिया । भमेरिकी राष्ट्रपति की इस कार्रवाई पर मिश्नित भ्रतिक्रिया हुई। झधिकाँश 
देशो ने श्रमेरिकी राष्ट्रपति की इस कार्रवाई को “घबड़ाहट मे उठाया गया कदर्मा 
बताया । मिस्र, सूडान को छोड़ सभी पभरव देशो ने इस कारंवाई की निन्‍्दा की । 
कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि छापामारों की यह कारंवाई इजरायली प्रौर 
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मिस्र की जानकारी में हुई। कुछ प्रेक्षकों ने इजरायली भोर मिस्री छापामारों की 
इुकड़ियों की सहायता का भी उल्लेख किया । लेकिन इजरायली प्रधात मन्त्री वेगिन 
प्रौर मिल्री प्रधान मन्‍्त्री मुस्तफा खलील दोनो ने इस तरह की खबरों को निराधार 
बताया। राष्ट्रपति कार्टर के कदम का विरोध सीनेटर कैनेडी और अ्रमेरिकी कांग्रेस 
द्वारा भी किया गया । सीनेटर कैनेडी ने कहां कि इस तरह के युद्धस्तर जैसी कार्रवाई 
करने से पूर्व राष्ट्रपति को सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा से सलाह लेनी चाहिए थी । 

25 प्ग्नेल, 980 को अमेरिकी छापामार सैनिकों द्वारा 4 नवम्बर, 979 
से तैंहरान में बंधक भ्रमेरिकियों को छुड़ाने के असफल प्रयास के बाद राष्ट्रपति काटेर 
संजीदा जरूर हो गए हैं लेकित उन्होने हिम्मत नही हारी । प्रमेरिकी विदेश मस्त्री 
साइरस वेन्स ने राष्ट्रपति के कदम के विरोध में त्यागपत्र दे दिया श्रौर तए विदेश 
मन्नी एडमण्ड मस्की की नियुवित कर दी गई | राष्ट्रपति ने बंधकों की रिहाई को 
लैकर प्रश्य झनेक प्रयास शुरू कर दिए हैं, किन्तु अक्तुवर, 980 में प्रथम चरण तक 
कोई सफलता नही मिली है । ईरान-ईराक-युद्ध से यह समस्या और झ्रधिक उलझ 
गई है । 

प्रमेरिका को 979-80 में उठे प्रफगानिस्तान संकट मे भी भ्रसफलता का 
मुच् देखना पड़ा है। अ्रफग्ानिस्तान में सोवियत सैनिकों के प्रवेश को वह रोक नहीं 
पाया है। इस सम्बन्ध में पिछले एक ग्रध्याय में चर्चा की जा चुकी है । 

प्रमेरिका की एशियाई नीति : 950 से 4978 तक 

राष्ट्रपति कार्टर के जनवरी, 978 भे आ्रागयमन के भ्रवसर पर राजनीतिक 
क्षेत्र मे न केवल भारत अमेरिका सम्पस्धों का वरत्‌ 950 से 978 तक भ्रमेरिका 
की सम्पूर्णा एशियायी नीति का प्राकलन किया गया था। जनवरी, 978 में दितमान 
में प्रकाशित निम्न लेख अमेरिका की एशियायी नीति के महत्त्वपूर्ण पक्षों को 
उजागर करता है-- 

“इस सदी के छठे दशक के अन्तिम वर्षों से अमेरिकी विदेश नीति निर्धारको 
के दिमाग मे समय-समय पर यह बात जोर पकड़ती रही है कि एशियाई देशों के 
प्रति अ्रमेरिकी नीति बदली जाए। सातवें दशक में अमेरिका की इच्छा के विपरीत 
वंगलादेश का उदय हुप्रा । वियतनाम में अपार जनशक्िति और धन नष्ट करमे के 
बाद अमेरिका को वहाँ से हृथ्ता पड़ा | कड़े भ्रमेरिकी प्रयत्तों के वावजूद वियतनाम, 
लाग्रोस तथा कम्बीडिया एक-एक कर साम्यवादी शासकों के प्रमुत्व मे आरा गए । 
अमेरिका को भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने की आशा कभी त थी । उसके 
दास प्रवत्तित सैनिक सगठन 'सोएटो' तो पूरंरूप से टूट चुका है एवं 'सैटी” भी 
अपनी मौत को ब्रन्तिम घड़ियाँ गिन रहा है । इस परिप्रेक्ष्य मे विचारणीय प्रश्न है 
कि भ्राखिर एशिया में अमेरिका को ये दुदिन क्‍यों देखने पड़ रहे हैं ? द्वितीय विश्व 
बुद्ध के बाद एशिया में उत्की विदेश नीति का स्वरूप क्या था एवं समय-समय पर 
होने वाली घटव्ाप्नीं पर उसकी प्रतिक्रिया कँंसो रही है ? क्‍या वर्तमान में अमेरिका 
के एशियायी देशो के साथ वैदेशिक सम्बन्ध वास्तविकताओों पर आधारित समायोजन 
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करते हुए हैं ? कही उसकी विदेश नीति की नजर में एशिया की राजनीतिक तथा 
सामरिक महत्ता तौ वततेमान्न में कम नहीं हुई है ? तथा भविष्य में अमेरिका को 
अपने सम्बन्धों के सन्‍्दर्म मे कौन-कौन सी चुनौतियों का सामता करना होगा ? 


सन्‌ !949 में चीन में सास्यवादी सरकार स्थापित होने के बाद अमेरिका 
ने सोचा कि एशिया में रूसी चीनी साम्यवादी गठबन्धन अपने प्रभाव का विस्तार 
करेगा । यह्‌ अमेरिकी राज व्यवस्था के लिए गम्भीर चुनौती थी । मूलभूत रूप से 
इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने एशिया में साम्यवाद को रोकने की कोशिश 
जोरों से प्रारम्भ कर दी | उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अमेरिका ने स्वतन्त्रता, न्याय, 
लोकतन्त्र, विश्व-शान्ति एवं सुरक्षा के नारों के सहारे एशियाई देशों को भाधिक तथा 
सैनिक सहायता से बाँधा । किन्तु कोरिया स्‍्रौर वियतनाम संकट में प्रमेरिकी रुख से 
यह स्पष्ट हो गया कि उसको महत्त्वाकाँक्षा समस्त विश्व को अपने प्रभावक्षेत्र में 
मानने की है | एशिया में प्रमेरिकी क्रियाकलाप श्रथवा उपस्थिति इसी ढंग से देखी 
जाती चाहिए । 
एशिया में सैनिक सन्धियाँ करने और अनेक देशों को स्‍प्लाथिक मदद देते 
समय श्रमेरिका के दी उद्दं श्य थे : साम्यवाद का प्रसार रोकता तथा झपनी बहुराष्ट्रीय 
कम्पनियों को लाभ दिलवाना | व्यवहार में हुआ यह कि इसमे बहुराष्ट्रीय निगमो का 
हित संवर्धन अ्धिक किया है धौर साम्यवाद के प्रसार को रोकने का कार्यक्रम दूसरी 
बात । श्रमेरिका ने जापान को छोड़ किसी अन्य एशियायी देश को झ्ौद्योगिक विकास 
के मामले में मदद नही की, जबकि सोवियत संघ ने इस झ्रावश्यक्ता की पूर्ति की 
इस सोवियत नीति का एशियायी देशों पर उसके अनुकूल सकारात्मक प्रभाव पड़ा । 
इस क्षेत्र में प्रमेरिका तभी लोहा ले सकता था जब वह भी उसी प्रकार की सहायता 
उपलब्ध करता । यह नही, सोवियत सघ ने प्रमेरिका को राजनीतिक भ्राकपंण भ्रौर 
चमक-दमक के मामले मे पीछे छोड़ दिया क्योकि रूस ने तो प्रौयनिवेशिक देशों में 
चल रहे राष्ट्रीय मुक्ति सम्रामों का समर्थन किया झौर लोकतन्त्र का भगुप्रा कद्दताने 
वाला प्रमेरिका चुप्पी साधे रहा । 
कुछ लेखको ने झमेरिकी विदेश नीति का मूल्यांकन एशिया के देशी को 
अधीनस्थ, ग्राहक एवं प्रतिरक्षा, इन तीन भागों में वाँट कर करने की कोझिश की 
है । किन्तु प्रमेरिकी विदेश नीति इतनी विरोधाभास मरी रही है कि उसका इस 
प्रकार विश्लेपण नहीं किया जा सकता । इसलिए यहाँ एशियाई क्षेत्र को पूर्व एशिया, 
दक्षिण पूर्ष एशिया एवं दक्षिण एशिया में विभाजित करके भौर देश विशेष के सरदर्न 
में प्रमेरिकी नीति का विश्लेषण करना समीचीन होगा । 
अमेरिका झौर पूर्वेशिया--द्वितीय विश्वगृद्ध के बाद प्रमेरिका ने युद्ध से क्षत- 
विक्षत जापान को उसके प्राथिक पुन्निर्माण मे भारो मदद को । वयोक़ि प्रमेरिका 
जापान की एके महत्त्वपूर्ण एशियाई शक्ति के हप में उन्चरने की क्षमता को नजर 
पन्दाज नहीं कर सकता था । प्रारम्भ से जापान की सुरक्षा उसके हाथो में रही 
है डिन्‍्तु सातवें दशक के प्रारम्मिक वर्षों से घनेक जावानवाासियों ने महमूस करना 
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शुरू किया कि ग्रमेरिकी उपस्थित झमेरिका का ही अधिक हिदसंवर्धन करती है। 
जब सत्‌ 972 में निक्‍सन-प्रशासन से जापान सरकार से बिना मशद्रिरा किए चीन 
के साथ सम्बन्ध जोड़े तो उसकी धक्का लगा । 
फिलहाल जापान की चीन और सोवियत संघ के प्रति नीति अमेरिका जैसी 
ही है । जापान चीन हृढ़ सम्बन्धों का लाभ यह होगा कि थापान को चोनी का कच्चा 
माल उपलब्ध हो जाएगा, जिसकी उसे सख्त जरूरत है। विगत घृणा के बाद भी 
जापान सोवियत संघ के साइवेरिया क्षेत्र के विकास में सक्रिय हैं! यह उल्लेखनीय है 
कि जापान, रूस एवं चीन के साथ सम्बन्ध अ्रमेरिका जापानी मैत्री एवं सुरक्षा 
सन्धियों (95) के बलबूते पर ही विकसित कर रहा है। वैसे जापान को प्रमेरिका 
की जरूरत है एवं प्रमेरिका को जापान की। जापान की सुरक्षा तथा ऊर्जा समस्याप्रों 
का हल भ्रमेरिका जैसी विश्वशक्ति के सहयोग से ही हो सकता है भौर भविष्य मे 
एक स्थायी एशियायी सस्तुलन के लिए अमेरिका को जापान की आवश्यकता है । 
उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच मतभेद, भ्रमेरिकी विदेश नीति निर्धारिकों 
के लिए सिरदद ग्रभो तक बना हुआ है जिसमें चार विश्व शक्तियाँ उलभी हुई हैं । 
सन्‌ 950 में हुईं मुठभेड़ में प्रमेरिका तथा जापान ने उत्तर कोरिया तथा सोवियत 
सध एवं चीन ने दक्षिण कोरिया का समर्थन किया था । दक्षिण कोरिया का शासक 
कामरेड किम सु ग अभो भी संयुक्त कोरिया के सपने देख रहा है। चूंकि जापान के 
लिए दक्षिण कोरिया को सुरक्षा बड़े महत्त्व की है, इसलिए प्मेरिका सदेव जापान 
एवं बक्षिस कोरिया से परामशे करके हां कोई कदम उठाएंगा । सोवियत सघ भौर 
चीन दोनो कोरिया समस्या को उग्र रूप से भड़का कर अमेरिका से वर्तमान मे 
सम्बन्ध नही विगाडना चाहेंगे । फिर भी कार्टेर-प्रशासन के मन में यह बात जछूर 
होगी कि रूस एवं चीन के बीच गहरे मतभेद होने के बावजूद उन्होंने वियतनाम के 
लाल होने की प्रक्रिया में पर्याप्त सहायता दी थी भौर कही भविष्य में यह पुनराश्षृत्ति 
कोरिया मे भी न हो जाए । इन्ही बातों को ध्यान मे रखकर कहा जा सकता है कि 
प्रभेरिका उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच कोई समझौता कराने का अयल्त 
भविष्य मे करने का प्रयास करेगा । उसके पहले प्रमेरिका झपनी सैनिक उपध्यिति 
दक्षिण कोरिया से कभी भी नही हृटाएगा । 
साम्यवादी चीन के प्रति प्रमेरिकी नीति उसके प्रभाव को रोकने में समर्थ 
रही है। 'सीएटो' व '्सैदो' का निर्माण, भारत-घीन युद्ध (7962) में भारत की 
मदद तथा सन्‌ 797] तक चीन का संयुक्त राष्ट्रसध मे प्रवेश रोके रख कर वैसे 
छठे दशक के भन्तिम वर्षों में साम्यवादी चीन ने विश्व को प्रपनी सामरिक शक्ति 
भोर ग्राथिक विकास के जोर पर यह दर्शा दिया था कि वह भी एक महाय्क्ति है । 
प्रमेरिका ने इस तथ्य को गम्भी रता से लेकर तथा बढ़ते हुए रूसी प्रभाव को रोकने के 
लिए सन्‌ 972 में प्पना हाथ चीन की तरफ बढ़ाया। तत्कालीन दाष्ट्रपति नियसन 
ने पीकिग यात्रा भो की । यही से अमेरिका का तिकोशीय राजनय शुरू हुप्रा वैसे 
पन्‌ 968-69 के लगभग स्वय चीन को यह मालूम होने लगा था हक्लि उसे 
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सोवियत संघ के साथ बढ़ते मतभेद कहीं सैनिक मुठभेड़ का रूप धारण मत कर लें। 
इस खतरे को टालने तथा एशिया में बढ़ते रूसी प्रभाव को रोकने के लिए प्रमेरिका 
से चीनी सम्बन्ध प्रभावकारी कदम भी था। 

हालाँकि प्रमेरिका-चीन सम्बन्धों की शुरूच्रात के बाद दोनों देशों में दुतरफा 
व्यापार सन्‌ 974 में एक ग्ररच डॉलर तक पहुँच गया, किन्तु ग्राश्चर्य की वात 
यह है कि सन्‌ 975 में यह करीब घट कर झ्राधा हो गया । माग्नो एवं चाउ-एन- 
लाई के मृत्योपरान्त चीन के नए नेतृत्व की सोवियत सघ के प्रति वही पुराती 
शत्रुतापुर्ण नीति है, जिससे निकट भविष्य में सोवियत-चीन सम्बन्धों में सुधार के 
आसार नही लगते । उल्टे नए नेतृत्व ने श्रमेरिकी बहुराष्ट्रीय नियमों मे दिलचस्पी 
दिखाई है । 

अभी कुछ ही माह पूर्व प्रमेरिकी विदेश मन्‍्त्री श्री वेस चीन यात्रा पर गए 
जो झाशानुकूल सार्थक नही रही | चीन चाहता है कि श्रमेरिका ताइवान से भ्रपनी 
सैनिक उपस्थिति हटा ले तथा सन्‌ 954 मे उसके साथ किए गए पारस्परिक 
सुरक्षा समभोते को तोड़ दे। इसके लिए अमेरिका फिलहाल तैयार नहीं है। 
सन्‌ 976 में ही प्रतिनिधि सभा के 28 सदस्यों ने एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर 
किए थे कि अमेरिका चीन से सम्बन्ध हृढ़ करते समय ताइवान के मुद्दे पर किसी भी 
प्रकार का समकौतावादी रख न अपनाए । इसलिए कार्टर-प्रशासत निकट भविष्य 
में इस बारे मे झमेरिकी जनमत से दवा रहेगा । जहाँ तक चीन द्वारा प्रमेरिकी 
शस्त्रास्त्रों को प्राप्त करमे की ख्वाहिश है, वह प्रांशिक मात्रा में ही पूरी हो सकती 
है। इसका कारण कार्टर-प्रशासन सैनिक शस्त्रो की बिक्री में विगत प्रशासनों की 
तरह अभ्रधिक दिलचस्प मजर नही भाता । इसके भ्रलावा चीन की ज्यादा हथियार 
प्रमेरिका के एशियायी हितों तथा श्रमेरिकी तनाव शैथिल्य के लिए झ्रहितकर होगे । 
श्रत:ः फिलद्ाल जब तक रूस-चीस तनाव जारी है, श्रमिरिका-चीन सम्बन्धों की फसल 
अधघपकी ही रहेगी । 

प्रमेरिका एवं दक्षिरा-पूवे एशिया--इसी दशक में वियतनाम के बाद कम्बोडिया 
एवं लाझोस के शासन की वागडोर साम्यवादी हाथों में पड़ने के बाद श्रमेरिका की 
प्रतिष्ठा दक्षिख-पूर्व एशिया मे ही नही घटी है बल्कि इसका विश्व-स्तर पर भी प्रभाव 
पड़ा है। एशिया में अमेरिका द्वारा घोषित दायित्वों को निभाने की क्षमता 
के बारे में केवल जापान, कोरिया और ताइवान ही चिन्तित नही हैं, बल्कि थाईदेश, 
सिंगापुर, मलेशिया, इण्डोनेशिया एवं फिलिपीन द्वीपसमूह भी चौकन्ते हुए है । पांचवें 
दशक तक दक्षिण-पूर्वे एशिया में अमेरिका तथा जापान के प्रभाव से टक्कर लेने 
वाली कोई शक्ति नही थी । छठे दशक में सोवियत संघ तथा चीन ने इस क्षेत्र म्रे 
बागी प्रान्दोलनों को भारी मदद देना शुरू किया जिसका प्रभाव सातवें दशक में 
अव पड़ा है। अमेरिका हारा दक्षिण-पूर्व एशियावी देशो के लिए गढ़ी गई “डोमिनी 
ब्योरी' उसके स्वयं द्वारा अपार सैनिक एवं ग्राधिक मदद के बावजूद रक्षा न हो 
सकी | वर्तेमान में, साम्यवादी वियतनाम, कम्बोडिया एवं लाञ्रो्त से दक्षिख-पुर्व 


संयुक्तराज्य भ्रमेरिका की विदेश नीति 355 


(जिया के सभी गैर-साम्यवादी देश आवेकित और भयभीत है कि कहीं उतके यहाँ 
श्री साम्यवादी ताकतें गड़बड़ी करमे का सक्रिय प्रयास न करें । अमेरिका के इस क्षेत्र 
त्रै जो सैनिक अड्डे थे उनमे से अब वह घीरे-घीरे अपनी फौज कम कर रहा है। 
धाईदेश ने भी प्रमेरिका से अपनी सेनिक उपस्थिति हटा लेने की माँग कुछ समय से 
क्री है । किन्तु साम्यवादी चीन नही चाहता कि अमेरिका ध्पने सैनिक झड्उ दक्षिण- 
पूवे एशियायी क्षेत्र से पूरी तरह हटाएं क्योकि उसे सोवियत संघ द्वारा यह उसकी 
जगह ले लिए जाने का खतरा है| सिंग्रापुर का मत भी चीन के साथ है। 
वैसे प्रमेरिफी विदेश नीति के लिए दक्षिर॒-पूर्व एशिया मे हिन्द चीन देशों में 
खोई प्रतिष्ठा को पुनः अजित करना तात्कालिक चुनौती है । इनमे सयुक्त वियतनाम 
की अमेरिकी सहायता महत्त्वपूर्ण होगी । वियतनाम ने चीन के श्रभाव को सम्तुलित 
करने के लिए रूस से सम्बन्ध हृढतर किए हैं तो दूसरी ओर स्वय चीन कम्बोडिया, 
थाईदेश, मलेशिया, फिलीपीन से ठीक सम्बन्ध बनाए हुए है। इस विकासमान 
समीकरण को ध्यान में रखते हुए दक्षिश-पूर्व एशिया मे वियतनाम एवं गैर-साम्यवादी 
तथा खनिज तेल सम्पन्न इण्डोनेशिया, भ्रमेरिकी विदेश नीति के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण 
कारक बनेंगे। हि 
श्रसल में, दक्षिएपूर्व एशिया में प्रभी भी प्रमेरिका के आर्थिक एवं राजनीतिक 
हित महत्वपूर्ण हैं । पाँच देशों के क्षेत्रीय सगठन 'आसियन' (इण्डोनेशिया, मलेशिया, 
फिलीप्पीन द्वीपसमू है, सिंगापुर एवं थाईदेश) में केवल थाईदेश की छोड़ कर शेप 
सभी देशों मे श्रमेरिका की असीमित पूंजी लगी हुई है। इस क्षेत्र की अ्रपार प्राकृतिक 
सम्पदा उसके झाथिक हितों का श्राकर्पण बनी हुईं है। इसी कारण 'आझासियाल' 
विभिन्न परियोजनाञ्रों की अ्रमेरिका खूब मदद कर रहा है तथा उसके व्यापारिक 
सम्बन्ध दिन-दुने भ्रौर रात्त चोगुने बढ़ते जा रहे है । इससे लगता है कि श्रमेरिका की 
सैनिक उपस्थिति का पूरी तरह हटना बहुत दुर की बात है । 

, प्रमेरिका झोर दक्षिण एशिया--शुरू में प्रमेरिका ने चाहा कि नवोदित राष्ट्र 
साम्यवादी प्रभाव को रोकने में अमेरिकी सैनिक गठवन्धत में शामिल हो, किन्तु 
भारत, श्रफगानिस्तान, श्रीलंका झादि जैसे गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा यह करता सम्भव 
ने था। पाकिस्तान सन्‌ 954-55 में क्रमश. सीएटो एवं सैठो का सदस्य बना, 
जिसे प्रमेरिका ने चीनो श्रभाव को रोकने का अच्छा साधन माना । बहुरहाल, 
पाकिस्तान ने पमेरिका से शस्त्रास्त्र एवं प्राथिक सहायता प्राकर भारत से कश्मीर 
पर उलभने की कोशिश तेज कर दीं । अपार मात्रा मे पाकिस्तान को श्रमेरिकी शस्त्रों 
नें भारत एवं अफगानिस्तान जैसे बड़े दक्षिण एशियायी देशों को श्रमेरिका से 
विमुख किया। 

हालाँकि सन्‌ 962 में भारत पर चीन के अचानक फौजी हमले के समय 
अमेरिका ने भारत की भरपूर मदद की थी तथा कैनेडी-प्रशासन के शुग में दोनों के 
बीच मधुर सम्बन्धों के आरम्भ होने के लक्षय भौ दिखाई दिए किन्तु कश्मीर 
समस्या पर अमेरिका के भारत-विरोधी रुख एवं प्राकिस्तान को झस्रीमित फौजी 
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शस्त्रों के कारण यह सम्भव नहीं हो सका। सन्‌ 965 के भारत-पाक युद्ध में 
प्रमेरिका ने दोनों को विदेशी सद्वायता रोक दी, किन्तु कश्मीर विवाद पर उस्तने 
सयुक्तराध्ट्र में भारत विरोधी रख जारी रखा। सन्‌ 97 में बंगलादेश को लेकर 
हुए भारत थाक युद्ध के पूर्व अमेरिका ने यहाँ तक कह दिया कि सम्भावित भारत-पाक 
युद्ध में यदि चोन कूदा तो भारत को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। इसी ने 
सम्‌ 297] में ही भारत-सोवियत मैत्री एवं सहयोग सन्धि का मार्ग प्रशस्त किया, 
जिमके प्रति श्रमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की । 

सन्‌ 97] के भारत-पाक युद्ध में भारत की जीत से अमेरिकी विदेश नीति 
निर्घारकों को यह बात साफ हो जानी चाहिए थी कि राजनंतिक, सैनिक श्रौर प्राधिक 
रूप से भारत दक्षिणेशिया की सबसे बडी शक्ति है | किन्तु यह नही हुआ भौर उसमें 
पाकिस्तान को सैनिक शस्त्र भेजना सयय-समय पर जारी रखा। सन्‌ 974 में 
पी. एल. 480 को लेकर अमेरिका ने भारत के प्रति सहानुभूतिपूर्णों रख प्रपनाया- 
तथा यह मसला सुलभ गया। लेकिन उसी वर्ष फिर हिन्दमहासागर में वढ़्तः 
प्रमेरिकी सैनिक गतिविधि तथा भारत द्वारा द्वारा परमाणु परीक्षण से दोनों देशों मे 
सम्बन्ध मजबूत न हो सके । वैसे अक्तूबर, 974 के अभ्न्तिम सप्ताह में तत्कालीत 
भ्रमेरिकी विदेश मन्‍्त्री डॉ. कीसिंगर नई दिल्‍ली श्ाएं। उन्होने भारतीय गुठ-निरपेक्षत! 
तथा परमाणु शक्ति के शान्तिपूर्ण कार्यों में उपयोग की प्रशंसा की तथा दक्षिणेशियायी 
देशो के भ्रान्तरिक मामलों में भ्रमे रिका द्वारा हस्तक्षेप न करने का वादा भी किया। जून, 
975 से भारत में श्रान्तरिक आ्रपातस्थिति का दौर चला जिसके प्रारम्भिक दिनो में 
पमेरिकी प्रतिक्रिया विरोध की थी किन्तु उत्तरोत्तर समय में वह कम होती गईं । मार्चे 
977 में भारतीय लोकसभा के आम चुनावों में जनता पार्टी की जीत से भारतीयों 
को ही नही बल्कि श्रमेक अमेरिकी प्रेक्षको ने भी दोनो देशो के सम्बन्ध मधुर होने की 
भाशाएँ व्यक्त की । सत्ताघारी दल भारत में ही नहीं वल्कि इसी वर्ष श्रमेरिका में 
भी बदला था । 

भारत पब्रमेरिकी सम्बन्धों के उक्त घटनाक्रम को दृष्टिगत रखते हुए प्रनेक 
लेखकों ने अमेरिका की भारत नीति पर विभिन्न तरीके से विश्लेषण किया है । 
इनमें अमेरिका मे अ्रध्यापन में कार्यरत “्रोफेसर बलदेवराज नायर” ने प्रो. लिस्का 
की एक पुस्तक के उद्धरण को उद्ध,त करते हुए हाल ही मे प्रकाशित श्रपनी पुस्तक 
“जिश्रोपोलिटिक्स झ्रॉफ इण्डो-अ्रमेरिकन रिलेशंस” में अच्छा विश्लेषण किया है। 
उनके अनुसार विश्व-महाशक्ति के सम्मुख किसी देश से सम्बन्ध बनाते वक्त तीव 
विकल्प रहते हैं--उसको अपनी विदेश नीति का अ्रधीनस्थ बनाना, उसका अभाव 
रौकना एवं उसके साथ समायोजन करना ॥ प्रो. बलदेवराज नायर के इस विश्लेषण 
में जरूर दम है कि मोटे तौर पर सन्‌ 954 तक अमेरिका ने भारत को साम्यवादी 
गुट के खिलाफ जेहाद छेड़ने में भ्रामन्त्रित कर उसे भ्रधीनस्थ बनाने की कोशिश की! 
जब यह सम्मव न हुआ तो सन्‌ 7954 में पाकिस्तान को अ्सीमित सैनिक एवं 
आथिक मदद देकर मारत के समकक्ष शक्ति के रूप में लड़ा कर उसका प्रमाव 
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रोकने की नीति प्रपताई | किन्तु सन्‌ !978 में पाकिस्तान की हार, सन्‌ 974 
में भारत द्वारा परमाण परीक्षण के कारण भारत को भ्रमेरिका द्वारा दक्षिणेशिया 
की सबसे बडी शक्ति के रूप में स्वीकार करना पड़ा । जो सन्‌ 974 की कीसिंगर 
की भारत यात्रा और हाल ही में कुछ दिनों पूर्व भ्रमेरिकी प्रतिनिधि श्री क्रिस्टोफर 
की यात्रा के दोरान दिए गए भाषण में स्पष्ट होती है, किन्तु सन्‌ 7974 के बाद 
भारत के साथ प्रमेरिकी समायोजन साँकेतिक ही समभा जाना चाहिए, क्‍योंकि इसने 
भभी तक पूर्णा रूप से मूर्त रूप घारणा नहीं किया है। . * 
श्री कार्टर भ्रपनी जनवरी, 978 की भारत यात्रा के समय उक्त श्रमेरिक्री 
सांकेतिक समायोजन को पूर्ण रूप से मूर्त नहीं वना पाए । वैसे दोनो देशों के बीच 
हिद-महासागर में बढ़ती प्रमेरिकी उपस्थिति एवं भारत की ग्राणुविक नीति जैसे स्थुल 
राष्ट्रीय हितों से जुड़े मसलो के बारे में मतभेद है । भारत तथा प्रमेरिका दोनों में 
977 के वर्ष में शासक दल का परिवर्तन हुप्रा है जितकी राजनयिक (कूटवीतिक) 
शैली में प्रपने-प्रपने विगत प्रशासनों से फर्क है । दोनो मानवीय श्रषिकारों की रक्षा 
झोर लोकतन्‍्त्र की दुहाई पर ज्यादा जोर देते है। यह सही है कि पाकिस्तान में 
चल रही सेमिक प्रशासन की उद्दापोहुजतक स्थिति से ग्रमेरिकी विदेश नीति की 
उसमे दिलचस्पी कम हुई है तथा भारत की ओर बढ़ी है। अरब देखना यह है कि 
अमेरिका के राष्ट्रपति के प्रागामी चुनावों के वाद प्रमेरिकी नीति में क्‍या फेर बदल 
होता है । 
उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जहाँ तक एक श्रौर चीन और प्रमेरिका 
एशिया में सोवियत सघ के प्रभाव को क्षीर करने की कोशिश कर रहे हैं वही दूरी 
प्रोर सोवियत संघ उनका प्रतिकार करने मे लगा हुमा है । यह भी उल्लेबनीय है कि 
प्रमेरिका झोर रूस कभी नही चाहेगे कि चीन एशिया का नेतृत्व करे । दस परिप्रेक्ष्य 
में अमेरिकी विदेश नीति सोवियत सघ एवं साम्यवादी चीत दोनों का उपयोग एक 
दूसरे के प्रभाव को रोकने के लिए करेगी तथा साथ में दोनों के साथ एक हृद तक 
ठीक-ठीक सम्बन्ध बताए रखेगी। इसे अमेरिका की विशिष्ट उपलब्धि ही कहा 
जाएगा वयोकि शव प्रमरिका प्रभाव मानव, भाथिक श्रौर सैनिक खर्चे के द्वारा नही 
बल्कि विश्व राजनीति को त्रिकोणीय कुटतीति के द्वारा चलाकर प्रभावित करने 
लगा है । 
अमेरिका की एशिया नीति में एक परिवर्तत उसके उद्देश्य श्राप्ति के साधन 
का हुआ है | पहले भ्रमेरिका को एशिया के भू-भांग पर सैनिक अड्डों की विशेष 
जरूरत पड़तो थी. किन्तु श्रव शस्त्रीय टेक्नोलॉजी के विकास के कारश्य इसकी 
भआावश्यकता कम हो गई है । भ्रव अमेरिका पनडुब्बी से छोडे जाने वाले प्रक्षेपास्त्रीं, 
कूज प्स्‍क्षेपास्तों भोर भन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों के द्वारा सैनिक गतिविधियाँ स्वलीय 
सेनिक भ्रष्टों की अपेक्षा प्रधिक सुविधाजनक एंवं प्रभावकारी ढंग से चला सकता है 
जिसमें वह ग्रभी सक्तिय भी है। इसका परिवर्तन अ्रत्वर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप 
बदलने के कारण झाया है । वियत में अ्रमेरिका मोटे तौर पर साम्यवाद के एशिया 
में प्रसार के विरोध पर जोर देता था किन्तु ग्रब बह सोवियत संघ प्रौद घीन ” « 
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बीच मतभेद का फायदा उठाकर एशिया में दोनों का प्रभाव एक-दूसरे के माध्यम से 
रोकने में लगा हुआ है । ठीसरा परिवर्तत यह है कि पहले सोवियत संघ के साथ 
अमेरिका ने एशियायी देशो के सम्बन्ध में हाथ नहीं मिलाया । किन्तु ग्रव सोवियत 
अमेरिकी सहाधिकार के कुछ-कुछ लक्षण नजर आरा रहे हैं। दोनों महाशक्तियो की 
एशियायी देशो द्वारा प्राणविक शक्ति के प्रादुर्भाव के सम्बन्ध मे क्रमोवेश समान रुख 
इस तथ्य को उजागर करता है । 


अ्रमेरिका की विग्रत एशिया नीति मे निरन्तरता यह है कि वह यह देखकर 
किसी देश से सम्बन्ध बनाती एवं बिगाड़ती नहीं है कि सम्बद्ध राष्ट्र का शासक 
श्रधिनायक है या लोकतन्त्रवादी । लोकतन्त्रीय भारत की उपेक्षा एवं भ्रधिनायकवादी 
देशो को शस्त्र एवं श्राथिक सहायता तो हमे इसी मिष्कर्प पर पहुँचने को मजबूर 
करती है । अमेरिकी द्विपक्षीय विदेशी प्राधिक सहायता प्रभी भी प्रधिकतर एशियाई 
दशो को श्रौद्योगिक विकास के लिए नही दी जाती वल्कि उसके द्वारा मनचाही दिशा 
में विक्रास हेतु दी जाती है जो अमेरिका का हित सवर्धत पश्रधिक करती है प्रौर 
प्राप्तकर्ता देश का कम । यह स्पष्ट है कि एशिया में श्रमेरिका की सैनिक उपस्थिति 
कम हो रही है पर वह सिर्फ राजनीतिक झौर सामरिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं 
है । ग्राम्विर प्रमेरिका विश्व पूंजीवाद का गढ़ है और उसके व्यापार को प्राचरणमुलक 
सिद्धान्त की मान्यता प्राप्त है। ऐसी हालत में अनेक निजी व्यावस्तनायिक हित था 
बड़ी-बड़ी कम्पनियों के स्वार्थ भ्रमेरिकी राष्ट्रीय हितों के साथ जुड़ जाते हैं। प्रनेक 
बहुराप्ट्रीय नियम मूलतः भ्रमेरिकी स्वामित्व एवं नियन्त्रण वाली कम्पनियाँ है प्रौर 
इनके क्रियाकलाप ग्रेर-सरकारी भले ही हो, उनका विश्लेपण एशियाई क्षोत्रो में 
अ्रमेरिकी उपस्थिति के प्रत्तर्गेत ही किया जाना चाहिए । 

उदाहरण के तौर पर हम डॉ. सुकरों के वाद (955) के इण्डोनेशिया को 
ले सकते हैं। इण्डोनेशिया से न तो कोई सैनिक समझौता है और न ही वहाँ की 
भूमि पर अमेरिकी सेनिक श्ड्डा है । इण्डीनेशिया हमेशा ग्रुट”निरपेक्ष श्रान्दोलन का 
एक प्रमुख स्तम्भ रहा है, तब भी गेर-सरकारी उपस्थिति के माध्यम से भ्रमेरिका ते 
वहां की राजनीति प्ौर अर्थव्यवस्था पर श्रच्छा खासा श्रमुत्व स्थापित कर लिया 
है । फ्री पोर्ट सल्फर कम्पनी? पश्चिमी इरियान में निकल की खुदाई का काम 
करती है और प्रल्कोष्मा कम्पनी का इण्डोनेशियाई वॉक्साइट पर प्रधिकार है । 'वेयर 
हाउस” और “इण्टरनेशनल पेपर कम्पती” को बड़े पंमाने पर सुमात्रा के जयल काटने 
का ठेका मिला है और पन्य झमेरिकी कम्पनियाँ वहाँ टीन, तेल प्रादि के उल्सनन 
के क्षेत्र में सक्रिय हैं भ्रौर सबसे वड़ा ससाधन इण्डोनेशिया की विपुल जनसख्या है जो 
ग्रमेरिकों उत्पादन के लिए सस्ते श्रमिक प्रस्तुत करती है ॥ 

प्रमेरिकी झाधिपत्य विकासशील देझघों में सिर्फ भ्ायिक क्षेत्र तक ही सीमित 
नहीं रहता सॉस्क्रतिक व श॑ क्षशिक ध्षेत्र में प्रवर वर्ग को प्रभावित कर नीति निर्धारण 
को प्रपने पक्ष में झनुकूल करने के लिए भी अमेरिका सर्देद तेयार रहता है। यदह 
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काम भी हमेशा सरकारी माध्यम से नहीं होता बल्कि विश्वविद्यालयों के रचनात्मक 
सहयोग से होता है । इण्डोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान आदि देशो की सहायता के 
लिए सन्‌ 954 से अ्रमेरिका विकास परामर्श सेवाएँ चला रहा है । ग्रमेरिकी कोनिल 
तथा एम झआाई,टी. विश्वविद्यालय इस क्षीत्र में सक्रिय है | भ्रमेरिकी फोर्ड फाउण्डेशन, 
रॉकफेलर फाउण्डेशन एवं फुलब्राइट द्वारा गरीब देशों के होशियार बुद्धिजीवियों को 
भारी राशि मे छात्रवृत्तियाँ और सुविधाएँ देकर पश्चिमी उदार लोकतन्त्र या उनके 
हितानुकूल अन्य विचारघारा के पक्ष में लिखने में प्रोत्ताहन कौ बात किसी से छिपी 
नही है । गरीब दैशों के गरीब पुस्तकालयो में भारी संझया में सस्ती पुस्तकें भिजवाई 
जाती है ताकि उतके पाउक एक विशेष राजनीतिक एवं सॉस्क्रृतिक तन्त्र से प्रभावित 
रहें । अधिकाँश एशियाई देशों में प्रमेरिकी दीक्षा प्राप्त, अमेरिकी समर्थेक विशेषज्ञ 
एव परामश्शंदाता उपस्थित है। इनके रहते श्रमेरिकियरों को खुद बने रहने की कौई 
आवश्यकता नहीं रहती । 


एशिया भर भ्रमेरिका के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण बात भ्रमेरिकी सामरिक 
एवं राजनीतिक चिन्तन मे एशिया के सम्मिलित मूल्यॉकन की है। निश्चय ही 
ध्रमेरिकी पूँजी स्ामरिक एवं जातिगत कारणों से, प्रधिकतर युरोप में केन्द्रित रही है 
तथापि समय-समय पर कोरिया, वियतनाम जैसे अवेक् सकटों के द्वारा एशिया 
अमेरिका की विदेश नीति के लिए महत्त्वपूर्ण बना है । प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान्‌ जॉर्ज 
कैनन ने एक वार किसी और सन्दम में कहा था कि भ्रमेरिकी विदेश नीति घड़ी के 
वैण्डुलम की भांति एकान्तवास एवं हस्तक्षेप के दो छोरों पर भूलती रहती है । यह 
बात एशिया में भ्रमेरिकी नीति पर और अच्छी तरह लागू होती है। इसके साथ ही 
जुड़ी हुई एक बात और है कि भ्रवसतर कई एशिया एवं भ्रमेरिकावासियों के एक दुसरे 
के मन में अति सरलीकृत धारणाएँ, सामान्यीकरण होते है, शीर्षस्थ नीति निर्धारक 
भी इनसे मुक्त नही होते | मसलन ग्राम तौर पर यह माना जाता है कि डेमोक्रेटिक 
प्रशासन एशियाबासियों के प्रति अधिक सवेदनशील होता है पर वह तथाक्रथित 
झ्रादर्शवादी कैनेडी युम था जिसमें वियतनाम को पापाश युग में घकेलने की कोशिय 
की गई, भौर आखविक एवं सेमिक शस्त्रास्त्रों की भन्‍्धो दोड़ शुरू हुई। इसी 
प्रकार अ्मेरिको भारत को सोवियत सघ का पिछलग्गू मानते हैं । वे भो प्पनी निषट 
नासमभी का ही प्रमाण देते हैं । एक छीटे से उदाहरण से यह बात और भी स्पष्ट 
हो जाएगी । कुछ ही दिनों पहले तक कम से कम भारत में यह माना जाता था 
कि हेवरी कीमसिंगर की चिन्तन प्रक्रिया एशथ्वियाई देशों के विरुद्ध है। शक्ति स्पर्दा 
की उनकी पऊुह वड़ी भाड़ी एवं स्थूलतः यवार्थवादी समझो जाती रही । पर उसके 
परिष्कृत उत्तराधिकारी सलाहकार श्री ब्रेकिन्स्करी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 


उनकी प्रस्यात महादीपी योजना में जोपान को छोड़कर फिसी एंथियाई देश को कोई 
स्थान प्राप्त नहीं है । ड़ ध 


चस्तुतः एशिया प्रौर प्रमेरिका के सम्वसन्धों के बारे में सरपीकरण से 
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हासिल होने वाला नहीं है । वैसे श्रमेरिका की विदेश नीति प्रधिकांध एशियाई देशों 
की या तो अधीनस्थ बनाने या उसका प्रभाव रोकने की रही है जबकि झ्ादर्श स्थिति 
दोनों के समायोजन की होनी चाहिए । जैसा कि पं. जवाहरलाल नेहरू ने भारत- 
प्रमेरिकी सम्बन्धों के बारे में एक वार कोलम्बिया विश्वविद्यालय में कहा था कि 
प्रमेरिका झौर भारत एक दूसरे को नकार कर सुखी प्रस्तर्राष्ट्रीय जीवनयापत नहीं 
बर सकते | देसे हो एशिया गौर अमेरिका भी परस्पर सहकार एवं समभदारी द्वारा 
ही भ्रपता हित साधन कर सकते है, वैमनस्य की भावना से नही । 


अमेरिकी विदेश नीति का मुल्याँकन 


(छरगाशनांणा ण॑ 4गध्यंट्का 70४४० 7०7०9) 


युद्धोत्तकालीन अमेरिकी विदेश नीति के विश्लेपण से यही स्पष्ट होता है 
कि धोषणाश्रों के अलावा वास्तव मे वह कभी भी उपमिवेशवाद और साम्राज्यवाद 
का विरीघी नही रहा है और यदि कभी उसने ऐसा किया भी है तो राष्ट्रीय स्वा्थों 
से प्रेरित होकर ही । सत्य तो यह है कि झ्राथिक श्रौर सैनिक सहायता द्वारा प्रमेरिका 
ने झपना एक अहश्य साआ्राज्य स्थापित करने की चेप्टा की है जिसमे वह काफी हद 
तक सफल भी हुआ है । लेटिन अमेरिका श्रौर पूर्वी एशिया उसके साम्राज्य-विस्तार 
के मुख्य क्षेत्र रहे हैं। उसने विश्व के देशो में अ्रपने भ्रनेक सैनिक झ्ठु स्थापित कर 
रखे है तथा अनेक देशों के साथ प्रसमान भ्राधिक शोर सेनिक समझौते किए हैं। 
झरब-इज रायल संघर्ष के माध्यम से उसने पश्चिमी एशिया में पाए जाने वाले ग्रपार 
तेल-भण्डारों पर अपना नियन्त्रण रखने की चैष्टा की है। द्र,मैन सिद्धान्त, 
झ्राइजनहाँवर सिद्धान्त, झ्रादि इस उद्देश्य की पूर्ति के ही साधन रहे है । पूर्वी एशिया 
में भी उसने कुछ समय पूर्व तक पद-दलित शासक च्याँग-काई-शेक को चीन के शासक 
के रूप में मान्यता दे रखी थी । वह वियतनाम प्लौर कम्वोडिया मे कठपुतली सरकारी 
का सचालन करता रहा है तथा पश्चिमी एशिया में इजरायल को प्रपनी हंठवधर्मी 
पर भड़े रहने मे सहायता दे रह' है ) यूरोप में वह भूतपूर्व फासिस्टों भौर नाजियों 
का समर्थन कर रहा है । उसके इन सब कार्यों के फलस्वरूप विश्व-शाल्ति की कड़ियाँ 
मजबूत होने के बजाय विश्व-युद्ध का तनावपूर्ण वातावरण ही विकसित होता जा 
रहा है। 

पिछले बीस वर्षों मे भ्रमेरिका विश्व की सबसे बड़ी सेन्य-शक्ति के खूप में 
सामने पाया है । उसके पास सयसे बड़ा सशस्त्र सैनिक दस्ता है, चीन से भी बड़ा 
जो कि संसार का सबसे घना बसा देश है। उसकी सैनिक सख्या प्पने निकटतम 
प्रतिदन्द्दी रूस से भी अधिक है।42 से भी अधिक देशों के साथ उसके सैनिक 
समभौते हैं भ्ौर 33 देशों में 2,000 स्रे अधिक स्थानों पर सेनिक अड्डे हैं। पिछले 
बीस वर्ष में उसने अपने राष्ट्रीय राजस्व का भाघे से भ्धिक भाग इन सैनिक 
समभौतो पर व्यय किया है ॥ अपने इन दापित्वों को निमाने में प्रगर चह भव 
सकोय करता है भौर यूरोप या सुद्रुर-पुर्व से बढ दृदता है तो उसके रिक्त स्थान की 
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पूति करने को दो झजगर तैयार खड़े है--रूस और चीत | यह बात अमेरिका को 
सहन नहीं । 
अमेरिकी विदेश नीति के श्रध्येता को ऐसा लगेगा मानों नैतिकता झौर 
विश्व-शान्ति के लिए क्या भ्रावश्यक है । इसका निर्शाय करने का ठेका केवल प्रमेरिका 
मे ही ले लिया है। एशिया में तो भ्रमेरिकी विदेश नीति बडी-बडी गलतियों की 
श्खला के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं है । वास्तव में अ्रमेरिका ने एशिया को पाश्वात्य 
प्रोपनिवेशिक शक्तियों के चश्मे से ही देखने का प्रयत्त किया है और झफ्रे शियायी 
देशों के प्रति राजनीति के निर्धारण में पुरानी दक्रियानूसी नीति का प्रयोग कर रहा 
है । निक्‍्सन-प्रशासन ने जो कुछ किया, फोर्ड-प्रशासत भी उसी लीक पर चला। 
20 जनवरी, 977 को राष्ट्रपति पद जिम्मी कार्टर ने सम्भाला श्रौर तब से 
अमेरिका की नीति फोर्ड-प्रशासन की तुलना में अधिक यथाथेवादी, उदार और कुठ्) 
मामलों भें उत्तेजनात्मक बनी है । राष्ट्रपति कार्टर की अपनी कार्यशली है। प्रारम्भ 
में कार्देर ने भारतीय उपमहाद्वीप में अ्रमेरिकी शस्त्र नीति पर पुनरविचार किया और 
भारत के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया, किस्तु श्रफंगरानिस्तान ने झूसी 
हस्तक्षेप के बाद से वह पाकिस्तान को शस्त्रों से सज्जित करने के सम्बन्ध में वापिस 
प्रमेरिका की पिछनी नीति के निकट श्राते दिखाई दे रही है । कार्टर-प्रशासन अपने 
इस प्रारम्भिक नीति से कुछ डिगने लगा है क्रि--एशिया में भारत लोकतन्त्र का गढ 
है झोर भारतीय हितों की कीमत पर भ्रमेरिका को अपनी सकी नीतियों का प्रयोग 
नहीं करना चाहिए । कार्टेर की उदार नीति का यह सबल पक्ष रहा है कि उन्होने 
मानवाधिकार पर बल दिया है और प्रपती नैतिकता की राजनीति को विश्व में 
प्रभावी बनाने की दिशा में भी उन्होंने कदम उठाए हैँ । पश्चिमी एशिया में शान्ति 
स्थापना की हृष्टि से कार्टेर-प्रशासन की भूमिका विशेष महत्त्वपूर्ण रही है । कार्टेर- 
प्रशासन चोन के साथ सम्बन्ध सुधारने को प्रथत्तशील है । पश्चिम एग्रिया में छस के 
बढते प्रभाव श्रोर विशेषकर ग्रफगानिस्तान में रूसी सैनिकों की उपस्थिति से कार्टर 
इतने भाशंकित हो गए हैं कि वे पिण्डी-पेकिग-बाशिगटन घुरी को नई शक्ति प्रदान 
करना चाहते हैं। भले ही इससे भारत महाद्वीप भ्रौर एशिया में संघर्ष के बिन्दु पैदा 
हों। ईरान-ईराक संधरं की प्राड़ मे फारस-खाड़ी-क्षेत्र में प्रमेरिकी हस्तक्षेप का 
खतरा बढ़ता जा रहा है । 
प्रमेरिका इस बात से परिचित है कि भाज कै युग में युद्ध-पूर्व साप्राज्यवादी 
व्यवस्था को कायम नहीं किया जा सकता किन्तु वह प्रपने ग्लाथिक साम्राज्य के 
कप की प्राड़ में दुनिया भर में प्रपने सैनिक परड्डे स्थापित करने को प्रमत्नशील 
है। विश्व के पनेऊ देजों में दोतों मह्ाशक्तियों के सैतिक अ्डू कायम हैं धौर इस 
के में प्रमेरिछ्ा रूस से बहुत प्रागे है। अनेक उद्देश्यों के साथ धमेरिका मे प्रसमान 
प्राधिक धौर सैनिक सन्धियाँ की हैं जिसके परिणामस्परूप उन देशों रो बहुत कुछ 
उम्री भीति पर चलना पड़ता है जो प्रमेरिकी प्रशासन को मंजूर हों। प्रमेरिदा 
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विश्व का महाव लोकतन्त्री देश है लेकिन यूरोप के फासिस्ट तत्त्वों का लेटिन 
श्रमेरिका के फासिस्ट शासनतन्त्र को झ्लौर एशिया के सेनिकवादी राष्ट्रों की उसका 
पूरा समर्थन प्राप्त होता रहा है । संत्तार के तटस्थ भोर ग्रुट-निरपेक्ष राष्ट्र उसको 
आँखों के काँटे है भौर वह अपनी झपार आधिक सम्पदा के बल पर उन्हें खरीद 
लेने का इरादा रखता है। कुल मिलाकर पिछले कुछ श्से से विश्व में श्रमेरिकी 
प्रतिष्ठा को धक्का लगा है भोर विश्व के पिछड़े राष्ट्र श्रौर नवोदित स्वाबीन देश 
अमेरिका की अपेक्षा रूस के प्रति प्रधिक मैत्री भाव रखते हैं। श्रमेरिका के प्नेक 
पुराने साथी भी उसकी नीति से ऊब कर उसके चंग्रुल से निकलने से इच्छुक हैं। 
एक पझमेरिकी लेखक ने कुछ समय पूर्व ठीक ही टिप्पणी थी कि--“झ्राज एशिया 
श्रौर श्रफ्रीका में हमारी पहचात स्वतन्व्रता के प्रतीक की हैसियत से नहीं बरन्‌ 
बन्दूकों से होती है ।” 


सोवियत संघ की विदेश नीति 


(#0शंध्ा 2०॥०५ ७ ७.5.5.8.) 








*झूस की नीति ध्रपरिवर्तेनीय है. “उसके साधनों, उसको चालों तथा 
कूटनीति में परिवर्तन भरा त्कता है, परन्तु उसकी नोति का मार्गेदर्शेक 
गृह-विक्रय-प्रभुता, एक भ्रविदल भौर पझ्ुव सत्य है।”. --कालें मार्क्स 


सन्‌ 9]7 की वोल्शेविक क्रान्ति के फलस्वरूप वर्तमाव साम्यवादी झूस 
प्रस्तित्व मै ब्राया । रूस के नए शासन ने प्रपने देश को महायुद्ध से पृथक्‌ कर लिया। 
दो महायुद्धों के दीच की प्रवधि में रूस उत्तरोत्तर शक्तिणाली होता गया | द्वितीय 
महायुद्धकालीन घोर विनाश के बांवजुद प्रन्त में सोवियत रूस ने महात्‌ राजनीतिक 
प्रोर प्रादेशिक ल्ञाभ अर्जित किए । महायुद्ध के उपयन्त संयुक्तराज्य भ्रभेरिका की 
टक्कर का यदि कोई देश था तो वह सोवियत संघ ही था, किन्तु भ्राशविक शक्ति पर 
एकाधिकार के कारण झूस की ग्रवहेलना करना अमेरिका के लिए आसान था । यह 
स्थिति कुछ ही वर्ष बाद पलट गई क्योकि रूस भी श्रणु-शक्ति का स्वामी बन गया । 
महायुद्ध के बाद लगभग तीत दशकों के उपरान्त झ्राज स्थिति यह है कि प्रमेरिका 
भौर रूस दोनों लगभग समान टक्कर की महाशक्तियाँ हैं। घत-सम्पन्नता में प्रमेरिका 
प्रग्रणी है, सेनिक हृष्टि से भी कुछ राष्ट्र भ्रमेरिका को उच्चतर समभते हैं, लेकिन 
यह कहना वस्तुत: कठिन है कि सोवियत शक्ति अमेरिका की तुलना में कहाँ तक कम ' 
है। दोनो ही महाशक्तिर्मां एक-दूसरे के सम्पूर्ण विनाश में समर्थ हैं श्र इसलिए 
विगत कुछ वर्षों से दोनों सह-अस्तित्व की दिशा में झग्रसर हुए है । चीन और भारत 
दो महान्‌ सन्तुलनकारी शक्तियाँ हैं जिनमें चीन अमेरिका के पक्ष में भुकता जा रहा 
है भौर भारत तथा झूस घनिष्ठ मित्रता के मार्ये पर प्रग्रसर हैं। 
हर द्वितीय महायुद्ध के वाद सोवियत संघ की विदेश नीति को दो प्रमुख भागों 
में बाँटा जा सकता है--- 

(क) उद्रवादी नीति का स्टालिन युग (945-953) 
(ल) शान्तिपूर्णं सह-प्रस्तित्व की नीति का स्टालिनोत्तर युग (953 से 

भ्रव तक)--मोलेंकोव काल (953-54), खू श्वेव काल (/954-64), ग्रे | 
कोसीमिन काल (964-80) । के है. 
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स्टालिन युग 
( 945-953 ) 
महायुद्ध-काल में स्टालिन ने मित्र-राष्ट्रों को पूर्णा सहयोग दिया, लेकित 
महायुद्ध के वाद पश्चिम के श्रति शकालु होकर उसने अत्यन्त उग्र हठी विदेश नीति 
झपनाई । स्टालिन ने शीतयुद्ध को चरम सीमा पर पहुँचा दिया । परामर एवं पक्रिस 
के शब्दों में, “युद्धोच्तर सोवियत नीति कम से कम 3 वर्ष प्र्थात्‌ 4953 तक पश्चिम 
के प्रति शत्रुता, असहयोग भ्रीर प्रलगाव की झोर बढ़ती हुई प्रवृत्तियाँ, सोवियत 
प्रभाव-क्षेत्र के हृढ़ीकरण तथा सामान्य हठघर्मिता की विशेषताओं से युक्त रही 
थीं ।१ जिन प्रमुख कारणों से स्टालिन ने उग्रवादी नीति प्रपनाई, वे ये थे-- 
. महायुद्ध-काल में ही पश्चिमी राष्ट्रों ने सीवियत साम्यवाद के विरुद्ध 
विपैला प्रचार शुरू कर दिया था । शक 
2. पश्चिमी देशों ने रूछ को सैनिक सहायता बहुत कम दी | स्ठाणिन के 
मन में यह बात बैठ गई कि पश्चिमी राष्ट्र वास्तव में यह चाहते थे कि रूस जर्मनी 
के साथ सघर्ष में बिल्कुल कमजोर हो जाए। 
3, अमेरिका ने प्रणु-वम के झ्राविध्कार को सोवियत रूस से गुप्त रखा प्रौर 
श्रौर स्टालिन ने इसे विश्वासघात माना । 
4. युद्ध के वाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्र,मैन ने सोवियत सघ को 'लेण्डन्लीज 
एवंट' के अन्तर्गत दी जाने वाली झ्राशिक सहायता भी एकाएक बन्द कर दी। 
5. युद्ध के बाद अमेरिका और उसके साथी पश्चिमी राप्ट्रो ने जो तीदि 
श्रपनाई उससे यद्दी प्रतीत हुआ कि वे सोवियत संघ के विरुद्ध पड्यन्त्र रच रहे हैं । 
6. युद्ध की समाप्ति पर सोवियत संघ की स्थिति सामरिक होर मस्य 
हृष्टियों श्रे बहुत अच्छी थी। रूसी सेनाएँ मध्य यूरोप तक के प्रदेश पर प्रधिकार 
जमाए बैठी थी । पश्चिमी यूरोप झ्ाथिक सकट में था और साम्यवाद के प्रसार क्के 
लिए वहाँ अ्रच्छी सम्भावनाएँ थी । एशिया और अ्रफ्रीका में यूरोपीय साम्राज्यवाद 
के विरुद्ध असन्तोप का सागर उमड़ रहा था ॥ ग्रतः स्टालिन ने सोचा कि चारों धोर 
स्थितियाँ ऐसी हैं कि साम्यवाद झपने पैर जमा सऊता है । यदि पश्चिमी देशों भौर 
प्रमेरिका के साथ सहयोग की नोति प्रपनाई गई तो रूस नूट-खसोद पौर जोर 
जबरदस्ती द्वारा राजमीतिक प्रौर प्रदेशिक़ लाभ उठाने से वंचित रह जाएगा । 
इन पनुकूल परिस्थितियों में स्टालिन ने यही उपयुक्त समझा कि पश्चिम १९ 
भारोप लगाए जाएँ, पुरानी बातों को कुरेदा जाए, शीतयुद्ध को तीव्र कर पश्चिम के 
प्रस्तावों के प्रति प्रडगेवाजी की नीति से प्रधिकाधिक लाम उठाया जाएं। 
6 नवम्बर, 947 को तत्कालीन रूतो विदेश मस्त्री मोलोटोव ने कहा--हम ऐंसे 
युग में रह रहे ईं जिसमें सब सड़कें साम्यवाद की घोर जाने वाली हैं ।” 


3. क्‍ीबार खा रीक्षई-याओ २ व9४0300934 २९।०॥995, 9. 659. 
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स्टालिनकालीन विदेश नीति के मुख्य तत्त्व या विशेषताएं 
स्टालित युग मे सोवियत विदेश नीति के निम्नलिखित तत्त्व थे-- 
. पूर्वी युरोप में सोवियत प्रभाव का विस्तार किया जाए । 
2. विश्व में साम्यवादी क्रान्ति का प्रसार किया जाए । 
3. पश्चिमी राष्ट्रो के प्रति विरोधी रुख अपनाकर शीतयुद्ध को तीब्र बना 
कर अधिकाधिक राजनीतिक लाभ उठाया जाए । 
4. लौह-भ्रावरण की नीति को अपना कर ऐसी व्यवस्था की जाए कि 
साम्यवादी जगत्‌ भें पश्चिमी राष्ट्रो क्यू प्रचार प्रवेश न कर सके । 
5. एशिया, श्रकीका ग्रादि में उपनिवेशवाद का विरोध किया जाए झौर 
शान्तिवादी झ्रान्दोलन छेड़ दिया जाए | 
6, संयुक्त राष्ट्रसघ को शीतयुद्ध का मच बना दिया जाए, तया वहाँ बाधा 
उपस्थित कर राजनीतिक हितों को रक्षा की जाए। सुरक्षा परिपद्‌ में वीटो के प्रयोग 
से पश्चिमी राष्ट्रो के प्रस्तावों को निरस्त किया जाए । 


सोवियत विदेश नीति के इन तत्त्वो से प्रतीत होता है कि मानों स्टालिन ने 
हो भ्रन्तर्राष्ट्रीय वातावरख को गन्‍दा बनाया प्रौर पश्चिमी देशों के न्यायपूर्ण देख को 
दुकराथा, पर वास्तव में बात ऐसी नहीं थी। स्टालिन के सामने झसी द्वित तो 
सर्वोपरि थे ही, पश्चिमी देशों का रवैया भी इस प्रकार का रह्दा हि स्टावित को 
उन पर विश्वास नहीं हुप्ना । स्टालिन की जगह यदि किसी प्रन्य व्यक्ित क द्वाव मे 
भेतृत्व होता तो वह भी तत्कालीन परिस्थितियों मे पश्चिमी देशों & याद सहयोग 
न कर पाता । विजय के नशे में फूले हुए प्रमेरिका ओर उम्रद् दाबी सदर ने 
निरन्तर सोवियत रूस को दवाएं रखने की नीति प्रपनाई तया सास्फाद $ विनाग 
की चालें सेलीं । वाध्य होकर सोवियत सघ ने भो ई'टढा पव्ाढ दत्वट ये दिया । 
स्टालित अपने शासन काल में सेव कठोर और तिम्मत्र रद्धा छा, द: स्यड् बढ 
भ्राशा नहीं की जा सकती थी कि वह पश्चिमी देशों के ध्रत्ि उद्धर कद ।.. 





. पूर्वी यूरोप में सोवियत श्रभुता का विस्तार: 
पूर्वी यूरोप मे झपनी प्रभुता के विस्तार के स्वप्न हो द्र्वि छा ख़्य अबसर प्रदान 
किया। मद्दायुद्धकाल में पूर्वी यूरोप के लगभग सी इसे ह काल मना में जर्मन 
दासता से मुक्ति दिलाई थी प्रौर इन देशों ठी साम्पकल फश्थी ते अर्मती के विच्ड 
छापामार सधर्ों का नेतृत्व किया था। युद्ोउसस्द इठ देको 8 राजनीतिक उचर ने 
हे चवादियों के हाथ में झाई और सोवियत इत्र 27 उस स्तर में अपदे अडाा 
विस्तार का मार्ग सरल हो यया । युद्ध क इक्यन्ट >> 948 बड़ की ठीड सम 
पल्पावध्ि मे ही यूरोप के छात्र देख परी दस 'ढ-दा दठ मठ रबर 52 
पाल्‍्टा सम्मेलन में रूजवेल्ट, स्टाविन प्र” हर कक: हक, या ह+ 
(ऐच्येशरवाग्य ०6 गी8 पध्लदाबठ 2.००... 2 2 
स्टालिन ने याह्ठा भावना ओो उ्ेसदाईंड इक 540 6% ४ हु 

अहदाएुई ड इस ट काजा ऋऔर 
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प्रभुत्व का विस्तार कर लिया । वह फिनलेण्ड को भी प्राधीन करने से नहीं चूका । 
सन्‌ 947 में उसने फिनलैण्ड के साथ शान्ति-सन्धि की और प्रप्नेल 948 में मैत्री 
सन्धि । इन सन्धियों द्वारा स्टालिन ने फिनलेण्ड की स्वतन्त्रता तो स्वीकार की, 
लेकिन फ़िनलैण्ड से यह वचन ले लिया कि वह रूस विरोधी विदेश नीति नहीं 
प्रपनाएगा । स्टालिन ने पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारों की स्थापवा कर सोवियत 
राष्ट्रीय सुरक्षा को सुहृढ बनाने में सफलता प्राप्त की ) इन देशों के साथ व्यापारिक 
सम्बन्धों के विकास के लिए समभौते किए गए । सन्‌ 947 की 'मोलोटोव योजना 
में इन देशों के आथिक पुननिर्माण के लिए श्रौद्योगीकरणा पर बल दिया गया । 
जनवादी गणतन्त्रों की स्थापना प्रथवा दूसरे शब्दों में साम्यवादी शासन-सत्ता की 
स्थापना के फलस्वरूप इन देशों का पश्चिम के साथ व्यापार भी पृवपिक्षा नग्रष्य 
रह गया । 

6 भाचे, 94 को रूस भ्रीर पोलैंण्ड के बीच तथा 2 जुलाई, 947 को 
चेकीस्लोवाकिया के साथ व्यापारिक सन्धि सम्पन्न हुई। चेकोस्लोवाकिया के साथ ही 
सन्‌ !948 में एक प्रन्य समझौता हुप्रा जिसमें रूस ने उसे ऋण के रूप में एंक बड़ी 
राशि देना स्वीकार किया | सन्‌ 948 भे हगरी के साथ भी दो व्यापारिक सन्वियो 
की गईं । सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों के बीच प्राथिक सहयोग को 
अधिकाधिक घनिप्ठ बनाने के लिए सन्‌ 949 में पारस्परिक झ्ाथिक सहायता 
परिषद्‌! (00974 [00 80000फा० १(७/एवे #६४8(8706 : 0093, 007.) की 
स्थापना की गई | इस 'कोम कोन! को पश्चिम द्वारा स्थापित “यूरोपीय पुनर्निर्मास 
कार्यक्रम' (8070फ९थव रे६९०४९५३ ए॥0//077776 : 3, न) का प्रत्युत्तर कहा जा 
सकता है । 

राजनीतिक क्षेत्र में पूर्वी यूरोप पर सोवियत प्रभाव स्थापित होने का भाषात 
तो पश्चिमी शक्तियों को लगा ही था, झारथिक क्षेत्र मे भी रूस के व्यापक प्रभुत्व ते 
पश्चिचमी देशों प्लौर रूस के तनावो में वृद्धि हुई। पूर्वी यूरोप परम्परा से पश्चिमी 
देशों को खाद्यान्न एवं कच्चे माल का निर्यात करता था । पश्चिम के कुछ देश तो 
प्रपनी प्रत्यन्त झ्रावश्यक वस्तुओं के लिए पूर्वी यूरोप पर आश्रित थे | सोवियत नीति 
का यह स्वाभाविक परिस्णाम हुप्ला कि पश्चिमी देशों में सोवियत संघ और पूर्वी 
यूरोप के साम्यवादी शासन-तन्‍्त्रो के प्रति पूर्ण कटुता उत्पन्न हो गई | स्टालित की 
नीति ने शीतयुद्ध को तेज कर दिया | 

सोवियत संघ भोर पूर्वी यूरोप के देशों के बीच मैेत्री और पारस्थर्रिक 
सहायता की प्रनेक सैनिक सन्धियाँ भी हुई । पोलैण्ड, चेकोल्लोवाकिया तथा 
यूगोललाविया के साथ तो सैनिक सन्धियाँ युद्धकाल में ही की जा चुकी थीं । इसके 
बाद १8 माचं, 946 से 6 भप्रेल, 7949 तक ॥7 द्विपक्षीय सन्धियाँ (802 
पृपध्था०5) की गई । इन सन्धियों को सम्भावित जन श्राक्रमणों को रोकने के 
लिए किया गया। बाद में 4 मई, !955 को इन देशों ने वारसा पैवट पर 
हस्ताक्षर कर सोवियत सघ के साथ स्वय को प्लौर भी घनिष्ठ मैत्री में मावद 
कर लिया 
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2, विश्व में साम्यवादी क्रान्ति का श्रसार--द्वितीय महाथुद्ध के बाद मास्कों 
ने साम्यवादी ऋत्ति के प्रसार की चीति का अनुसरण आरम्भ कर दिया । साम्यवादी 
ऋ्ति को दूसरे देशों में फैलाने के लिए स्ठालिन के नेतृत्व में सोवियत सघ द्वारा 
सभी प्रकार के उपायों का सहारा लिया गया। यूनान के पग्ृहयुद्ध में यूनानी 
साम्यवादियों को पड़ौसी साम्यवादी देशों---अल्वानिया, बल्गेरिया और यूगोस्लाविया 
द्वारा सहायता पहुंचाई गई | घृतीय प्रन्तर्राष्ट्रीय (॥शत प़्ाशिएश॥0०74]) के 
विश्वव्यापी क्रान्ति के कार्यों को प्रतिरुद्ध करने के लिए सन्‌ 947 मे वारसा में 
एकत्रित यूगोस्लानिया, बल्गेरिया, रूमानिया, हगरी, प्रोल॑ण्ड, रूस, फ्रांस, 
चेकोस्लोवाकिया श्रौर इटली की साम्यवादी पारियों के नेताप्रों ने 'वेलग्रेड में 
साम्यवादी सूचना संस्थान! या कोमिनफोर्म (00एप्राप5६ [70प्राभाणा ऐएथ्थप ६ 
(००एव०77) की स्थापना की । इस सेस्थान की स्थापना के घोषणा-पत्र में कहा 
गया था कि “सयुक्तराज्य अ्रमेरिका द्वारा पिछला युद्ध विश्व मण्डियों में प्रतियोगिता 
की समाप्ति के लिए लड़ा गया था, किन्तु रूस ने यह युद्ध यूरोप मे लोकतस्‍्त्र के 
पुनर्निर्माण और उसे सुहढ बनाने के लिए लड़ा था।” कोमिनफोर्म का उहंश्य 
विश्वव्यापी साम्यवादी भान्‍्दोलन का नेतृत्व करना था। 

द्वितीय महायुद्ध के वाद रूस ने ऐसी नीति का अनुसरणा किया जिससे पूर्वे 
और पश्चिम मे रूसी साम्राज्य का विस्तार हो, रूसी सीमाओ्रों पर रूस समर्थक 

राज्यों की सरकारें स्थापित हों, पुराने बुजु झा साम्राज्यों का विनाश हो गौर इस 
साम्यवादी विचारघारा के झ्राधार पर मवीन सोवियत साम्राज्य का निर्माण हो । 
अपने इन्ही उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए स्टालिन ने य्रुद्धो्र विश्व समस्याश्रो के 
समाधान में शीघ्रता नहीं की । वह झड़गेवाजी द्वारा शान्ति-व्यवस्था में विलम्ब 
करना चाहता था ताकि संसार की स्थिति सोवियत सघ के लिए झर भी प्ननुकुल 
बन जाए। 

3. हर्की, ईरान, यूनान भौर यूग्रोह्लाबिया पर सोवियत दबाव -स्टालिन 
कांच में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के पारस्परिक सम्बन्धों में जहां हर प्रकार से 
सफलता का पश्ड़ा रूस के पक्ष में भारी रहा, वहाँ रूस को टर्की, ईरान, यूनान और 
यूगोस्लाविया के सम्बन्ध में निश्चित अ्रसफलताझों का सामना करना पड़ा । सोवियत 
दबाव की नीति भ्रन्ततोगत्वा सफल न हो सकी । 

(कर) टर्को--पूर्वी यूरोप के देशों को प्नुगामी वनाकर रूस पश्चिम से होने 
वाले सम्भावित भ्राक्रमणों के श्रति दो सुरक्षित हो गया, लेकिन रूस के विरुद्ध युद्ध 
करने का दूसरा पुराना भार्ग भ्रभी खुला था भोर यह मार्ग पूर्वी भुूमष्यलायर तथा 
फारस को खाड़ी के निकटवर्ती देशो-यूनान, टर्की झौर ईरान से होकर था ॥ दक्षिय 
से होने वाले प्राक्रमण के विरुद्ध सोवियत सुरक्षा की मुख्य समस्या वोसफोरस भौर 
डाइईनलीज जलडमस्मष्य पर नियन्त्रण की थी । सोवियत नेताप्नों ने द्वितीय महायुद्ध 
का धारण्भ होते ही इस समस्या पर विचार किया भौर समय के साथ भपनी योज़ना 
को व्य(वहारिक रूप देना शुरू कर दिया। युद्ध-काल में रूस ने जलडमस्मष्य को 
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संयुक्त सुरक्षा के लिए टर्की से सैनिक भ्रड्डे बनाने की अनुमति चाही, लेकिन ब्रिटेव 
और फ्रांस को अपनी पीठ पर देख कर टर्की मे सोवियत माँग ठुकरा दी । यद्यपि 
फरवरी 945 में हर्की ने जमंनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर मित्रशष्द्रों का 
साथ दिया, लेकिन 'देरी से ्रपनाए गए इस रुख के कारण' वह सोवियत दबाव से 
मुक्त नही रह सका । रूसी समाचार-पत्रों ने टर्की के विरुद्ध अपना ग्रभियान छेड़ा, 
लेकिन टर्की दबाव में नहीं प्राया--क्यों कि एक तो ब्रिटेन और फ्रांस का उसे समर्थन 
प्राप्त था और दूसरे टर्की मे साम्यवादी दल के रूप में 'पंचमार्गी' मौजुद नहीं पे जो 
रूस के पक्ष में टर्क्की सरकार पर दवाव डालते | युद्ध के उपरान्त जब 'थीतयुदा 
प्रारम्भ हुआ तो पश्चिमी राण्ट्रों ने हृदता से टर्की का समर्थन किया। प्रवतृजर, 
946 में सोवियत-टर्की समभझौता-वार्ता भग हो गई, पर टर्की झूसी दबाव को सदन 
कर गया । 
(ख) ईरान--यहाँ भी सोवियत नीति प्रसफल रही । सब्‌ 94] में रूस 
और ब्रिटेन क्री संयुक्त सेना ने ईरान पर अधिकार कर लिया या | युद्ध-काल में रुत 
ने अपने भ्रधिक्षत प्रदेश में एक गुप्त साम्यवादी दल 'तुदेह दल' को प्रोत्साहित किया 
जिसने ईरानी श्रजरबेजान को जो रूसी अजरवेजान के निकट था, पृथककरण के लिए 
प्राम्दोलन किया । युद्धोपरान्‍्त सन्‌ 946 के प्रारम्भ में अमेरिका पौर ब्षिढेंत की 
सेनाप्रों ने ईरान खाली कर दिया, लेकित सोवियत सेना डटी रही । मामला गुरक्ञा 
परियद्‌ मे प्रस्तुत हुआ लेकिन प्रत्यक्ष वार्ता द्वारा 24 मार्च, 946 को एक समभौता 
हुप्रा जिसमें रूस ने उत्तरी ईरान में तेल सम्बन्धी सुविधा प्राप्त कर अपने सैनिकों 
को ईरान से हटाना स्वीकार कर लिया ॥ सोवियत सेना के लौट जाने के बाद ईरानी 
सैनिकों ने भजरवेजान-प्रदेश भे प्रवेश किया भौर पृथरतावादी भ्रान्दीलन को समस्त 
कर दिया । इसके वाद ही ईरान की संसद्‌ ने सोवियत रूस को दो गई तेल-सम्बन्धी 
सुविधा को €वीकृत करने से इनकार कर दिया। रूस ने ईरान के विरुद्ध प्रचार: 
प्रभियान छेड़ा ग्रौर ईरान में रूसी हस्तक्षेप का खतरा पैदा हो गया, लेकिन प्रमेरिकी 
ने, जो 'द्र,मेन सिद्धान्त! के भ्नुमार पहले से ही यूनान झौर टर्की को सैनिक हवा 
आधिक सहायता दे रहा था, ईरान को 2 करोड 50 लाख डॉलर की सैनिक सहायता 
और ईरानी सेना को संगठित करने के लिए सैनिक प्रतिनिधि-मण्डल भेजते का वर्ची 
दिया जिसके फलस्वरूप ईरान में रूसी हस्तक्षेय का संकट दल गया । 

(ग) यूनान->यहाँ भी साम्यवादी शासन की स्वापना के रूसी पपल 
ग्रमफत रहे | सन्‌ 944 में चचिल और स्टासिन ने मास्कों में यह स्थीकार किया 
था कि यूनान ब्रिटिश प्रभाव-क्षेत्र मे रहेगा, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद मिंत्र- 
राष्ट्रों का सहयोग बिसर गया । सम्भवत: छूसी स्वीकृति से मई, 946 में 
साम्यवादियों ने पूरी शक्ति से गृद-सुद्ध छेउ दिया घौर ब्रिटिश सरकार से, जो मूताते 
सरशार को निरन्तर सहायता दे रही घी, प्रमेरिका को सूचित किया कि बहू मूंतात 
को पौर प्रधिक सद्बायता देने में भ्रसमर्थ दे मोर प्रमेरिका ने 'टुमन मिठारा के 
प्रन्नर्गेत यूनान को सद्दायता देने का निश्चय किया । पर सहायता से पूर्व ही प्रमेरित 
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का एक सैनिक प्रतिनिधि-मण्डल यूनान पहुँच गया ताकि यूनानी सेन की सहायता की 
जा सके । ''साम्यवादियों ने एथेंस की सरकार को अमेरिकी साम्राज्य की कठपुतली 
कहकर निन्‍दा की भौर जनरल माकी वेफीकेड के नेतृत्व में भ्रस्थायी मुक्त यूनान 
सरकार ने शक्ति प्रजित करली, लेकिन धीरे-धीरे एथेंस सरकार ने भ्मेरिकी सरकार 
की सहायता से अपनी सेना को सुसयठिति कर लिया और प्रवतुबर, ॥949 से 
साम्यवादी प्रान्दोलन समाप्त हो गया ।/ 


(घ) यूगोस्लाविया-सवसे अ्रधिक घातक प्रसफलता रूस की यूगोस्लाविया 
के मामले में प्राप्त हुई, क्योंकि कुछ समय तक रूसी ग्रुठ में बने रहने के बाद 
यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटों ने रूस के प्रमुत्द को स्वीकार करने से इनकार कर 
दिया श्ौर जून, 948 में मूगोस्लाविया रूसी गुट से पृथक्‌ हो गया । स्टालिन मे 
शाशल टीटी पर हर प्रकार से दवाव डालने की कोशिश की, किन्तु वह ढीटो को 
झपने नियन्त्रण में नहीं ला सका। टीटों को यह बिलकुल पसन्द नहीं था कि 
यूगोस्लाविया स्थित लाल सेना यूगोस्लाबिया के झान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करे, 
भ्रतः उसने सोवियत नागरिक झौर सेनिक अश्रफसरों पर कड़ी निगरानी रखते हुए 


स्टालिन से स्पष्ट शब्दों में माँग की कि रूसी फोजें यूगोस्लाविया क्षेत्र से हटा 
ली जाएं । 


स्टालिन भौर टोठी के मतभेद बढ़ते गए । फलस्वरूप 28 जून, 948 की 
कोमिनफोर्म (008७0 (परए806प पपाव्वए : 000श॥वि/) से यूगीसलानय 
सास्यवादी दार्टी पर यह प्रारोष लगाकर उसे प्रपदी सदस्पत्ता से चचित कर दिया 
कि उसकी नीतियाँ मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद के छिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं। प्ररताय 
में कुछ भर भी आरोप लगाए गए । 29 जून को यूगोस्‍्लाव नेताप्रों में कोगिनफोर्म 
द्वारा लगाए गए प्रारोपों को श्रस्वीकार कर दिया। इसके बाद ग्रोगियत संधि भरौद 
यूगोस्लाविया के बीच धीतयुद्ध की स्थिति पैदा द्वो गई जी स्दालिन की मुद्युपंत्त 
(मार्च, 953) चालू रही । वास्तव में स्टालिन ने टीटों को श्रपनी समकद सालते 
से इनकार कर दिया श्रौर उसके श्रति यूर्ण विरोध की नीति प्रन्‍वाई । 


धन्तर्सप्ट्रीप साम्यवादी ग्रान्दोलन के 'भाईचार' के व्िदद्ध किए गए दीं के 
इस विद्ोह का पश्चिमी देशों ने स्वमावतः मुक्त क्ण्ठ मे राय दिया । इय विद्वीह 
को 'सोवियत साज्राज्यवाद के विरुद्ध पूर्वी यूरोप के विद्ोड़ का यूपक! महक गया । 
जुदाई, 948 प्र घंवुक्तरज्य ग्रमेरिका ने यूगोगहाडिया ढी 6 ढदोड़ इलिर की 
सम्पत्ति उद्धे लोटा दी । यूगोस्लाविया ने भी अमेटिका को ! करोड़ 80 साप्र ढॉविर 
हम भुगतान दिया। अन्य पर्ची देशों के साथ भी डइवी दर्द के संदुवावतादर्य 
भौर सेनदेद की भावना के समझौते दिए यढ़ु | मास दीटो ने सोवियव रच से 
डुल्प होकर पुददी यूरोड के साय धस्वस्ध दबावित करने की अरवेक्षा वस्चिती डक 

गे पैन्री-सम्बन्ध स्वापरित करना श्रारम्त कद दिया, डिख्यु बढ़ शरद सन 

ऊ उनके राष्ट्र पूर्छृद: द्ीवियठ या वरिवर्मी श्रताव ये मूक एक सी 


370 प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


4 पश्चिम फा विरोध भौर शोतयुद्ध फी उप्रता--सोवियत रुस द्वारा पूर्वी 
यूरोप के देशों में साम्यवादी शान की स्थापना के प्रयत्नों भौर पश्चिमी धक्तियो 
द्वारा खुसी प्रभाव के प्रसार को रोकने की चेप्टापों के कारण सोवियत संघ घोर 
पश्चिम की “विचित्र मैत्री' का भ्न्त हो गया तथा युद्ध समाप्त होने के तीन वर्ष के 
प्रन्तर द्वी दोनों गुटों में उप्र शीतयुद्ध प्रारम्भ हो गया । पराजित राज्यों के ताव 
सन्धियों की शर्तें, इटली के उपनिवेष्ों तथा राष्ट्रसंघ के मेन्डेंट वाले प्रदेशों का 
विभाजन, जमंनी का निःशस्प्रीकरण्म और एकीकरण, पश्चिमी देशों तथा झुस के 
लोकतन्त्र सम्बन्धी विचारों में मौलिक भन्तर, क्षतिपृ्ति, मध्यपूव में प्रमुत्व के लिए 
तोब् प्रतियोगिता श्रादि के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में शीतयुद्ध की तीबता वंढ़ी। 
पश्चिमी राष्ट्र कोमिनफोर्म की गतिविधियों भौर स्टालिन की ह॒ठघर्मी से प्राशक्रित 
हो गए । उघर सोवियत संघ का यह विश्वास हंढ होता गया कि पश्चिमी ण्प्दृ 
उसके उन्मूलन का पड्यन्ध्र रच रहे हैं । रूस की दृष्टि मे ट्र[मैन-सिद्धान्त, मार्शल 
योजना, वलिन के पेरे के समय दी गई हवाई सहायता, जापान व जरमती का पुतः 
शस्त्रीकरण, शूमैन एवं प्लेबन योजनाएँ, कोरिया युद्ध भादि कार्य शत्रुतापूर्ण थे। 

स्टालिन ने प्रपनी नीति को शान्तिपूर्णे सहम्रस्तित्व का जामा पहनाथा, 
परम्तु उसकी कार्यवाहियों से यह स्पष्ट हो गया कि 'शास्तियूर्ण सहम्रस्तित्व'” की 
नीति से उसका पभिप्राय केवल इतना था कि दोनों पक्षों में सशस्त्र युद्ध नही होगा 
चाहिए । एक प्रचारात्मक वाग्युद्ध भौर कोरिया जेसे स्थानीय युद्धों को वह ईसे 
नीति के विरुद्ध नहीं समझता था। स्टालिन की इस नीति का एक प्रनिवार्य 
परिणाम यह हुआ कि घीरे-धीरे पश्चिमी और साम्यवादी शक्तियों में तनाव बढ़ती 
चला गया । 

5, लोह प्रावरण की नोति--महायुद्ध के उपरान्त स्टालिन ने 'लोह ब्रावरण' 
(7700 ८एा४आंग) की नीति झपनायी ताकि साम्यवादी जग्रतू को सभी प्रकार के 
पाश्चात्य प्रभावों से मुक्त रखा जा सके । प्रमेरिका भौर उसके पश्चिमी मित्रराष्द्री 
ने साम्यवादी देशों के भासपास श्रज्ञात रेडियो स्टेशन स्थापित करके साम्यवाद के 
विरुद्ध जहरीला प्रचार शुरू कर दिया । इन रेडियो स्टेशनों के नाम प्राजाद हगरी 
रेडियो, 'आ्राजाद पोलेण्ड रेडियो” झ्ादि रखे गए | स्टालिन समझ गया कि पश्विमी 
देश साम्यवादी व्यवस्था का उन्मूलन करना चाहते हैं, अतः उसमे पूर्वी यूरोप के 
साम्यवादी देशों और रूस के चारो झोर कठोर प्रतिबन्धों की ऐसी व्यवस्था की कि 
उसके भीतर प्रमेरिका एवं भ्रत्य पश्चिमी राष्ट्रों का प्रचार न पहुँच सके । स्टालिन 
ने निर्णय कर लिया कि बह रूस एवं पूर्वी यूरोप के साम्यवादी जगत्‌ की गैर 
साम्यवादी देशों के सम्पर्क से पृथक्‌ रखेगा। सन्‌ 945 से ही ऐसे कानून बनाए 
जाने लगे जिनसे बाह्य जगत्‌ के साथ रूसियों का सम्पर्क रुक जाएं। एक कानूव के 
द्वारा यह व्यवस्था की गई कि युद्ध के समय रूस मे आए हुए विदेशी सैनिकों के साथ 
जिन खूसी स्त्रियों मे विवाह किया था वे झपने पतियों के साथ विदेश नहीं जा 
सहुँगी । एक भन्‍्य कानून-द्वारा विदेशियों के साथ सोवियत नागरिकों के विवाहो की 
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निपिद्ध ठहरा दिया गया । विदेशी राजदूतों तथा पत्र-प्रतिनिधियो के साथ भी बहुत 
कठौरता का व्यवहार किया गया | विदेशों मे स्थित सोवियत राजदूतों पर कठोर 
प्नुशासनात्मक प्रतिबन्ध लगाएं गए तथा ख्सी प्रेस पर भी कठोर नियन्त्रण लगा 
दिया गया । 

6. भ्रफ़ीका तथा एशिया फे प्रति सोवियत नीति एवं शान्ति प्रान्दीलब--- 
प्रफ्रीका एवं एशिया के प्रति स्टालिन की नीति विवेकपूर्ण किन्तु प्रमुदार थी। उसने 
मध्यपूर्व में साम्यवादी प्रभाव में वृद्धि करने की चेष्टा की और दक्षिणी कोरिया को 
साम्पवादी बनाने के लिए कोरिया युद्ध की प्रेरणा दी। यद्यपि स्टालिन कम 
साम्राज्यवादी नहीं था, तथापि उसने एशिया प्रौर श्रफ्ोका में पराघीन राष्ट्रो के 
स्वतन्त्रता प्रान्दोलनो का समर्थन किया भौर साम्राज्यवाद की निन्‍्दा की | पश्चिमी 
राष्ट्री का इष्टिकोण यह रहा कि एशिया और श्रफ्रीका की जनता को यह महसूस 
हुआ कि ये राष्ट्र प्रप्रत्यक्ष रूप से उपनिवेशवाद का समर्थन कर रहे है । 

साम्राज्यवाद विरोधी नीति के साथ ही सीवियतव सघ ने 'शान्ति-प्रान्दोलन' 
(2०8८७ 082750८) भश्रारम्भ किया भौर पश्चिम को युद्ध-लोलुप (शे्य- ४००४०) 
कह कर बदताम करने की चेष्टा की । स्टालिन का “शान्ति-पान्वीलन एक चातुर्य- 
पूर्ण श्रोर सफन्न चाल सिद्ध हुईं। सोवियत सध की प्रेरणा वर सन्‌ 950 में 
स्टॉकहोम में विश्व-शान्ति सम्मेलन की बैठक हुई जिसमें प्राणविक्र श्रायूुधो पर बिना 
शर्त प्रतिबन्ध लगाने की प्रपील की गई । झपील में कहा गया-- 

“हम इस बात की माँग करते है कि मानव-जाति के सामूहिक उन्मूलन और 
भातक के प्रस्च्र के रूप में आारपविक श्रायुधो पर बिता शर्तें प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। 
हम वह माँग करते है कि इस पर कठोर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण स्थापित किया जाए। 
हम उस सरकार को युद्ध-म्रपराधी समभेंगे जो किसी देश के विरुद्ध इस शल्त्र का 
प्रयोग करने में पहल करेगी ।” 

प्रचार की दृष्टि से यह प्रान्दोलव बहुत सफल भ्ौर लोकप्रिय सिद्ध हुआ । 
भ्रपोल पर कुछ समय में ही लगभग 50 करीड़ व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त किए 
भए। शान्ति श्रान्दीलन मे एशिया भ्ौर अ्रफ़ीका की विशाल जनसश्या को वहुत 
प्रभावित किया । वे साम्यवाद की और झाकपित हुए तथा सोवियत रूस की पश्चिम 
की अपेक्षा अधिक शान्तिप्रिय प्रौर उपनिवेशवाद-विरोधी मानने लगे । 

7. संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रत्ति सोवियत नीति--स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत 
संध ने सयुक्त रष्ट्रसंघ के निर्माण में सक्रिय भाग लिया। सयुकत राष्ट्रतघ इसी 

विश्वास पर भाधारित था (और है) कि महाशक्तियाँ, विशेषतः सोवियत सघ औ्रौर 
संयुक्तराज्य प्रमेरिका सहयोग पूर्वक कार्य करते हुए संघ के उद्देश्यों को प्राप्त करने 
में सहायक बनेंगी; परन्तु दुभाग्यिवश यह झ्राश्वा पूरी न हो सकी | भ्पने जन्म के 
कु ही समय उपरान्त सघ शीतयुद्ध का प्रधान अखाड़ा बन गया | लगभग प्रत्येक् 
समस्या पर दोनो गुट दो विरोधी दृष्टिकोण लेकर सघ के मच पर उपस्थित हुए । 
संघ में पश्चिमो शक्तियों और उनके समर्थकी का स्पष्ट बहुमत था और सोवियत 


से ने स्‍्वय का! एवं निरन्तर में पाया ऐसी स्पितति के प्रणनी 
इच्छा क ४ ते होने बे निरंयो को के लिए पके प्राक्ष से 'तिरिक्त 
कोई उप; क्रि कह गुरक्षा परिषर ६ निषेध का झुका हे अवोग 
करे | कोरिया ये के समय अल्पडाल के ने संयुक्त अपेय की बंठकों का 
दया लेक यह्‌ बहिफार के भि; पा दा सिद्ध हा, 

क्योंकि इस बहिप्कार # कारण ह) युक्त भैनाएंँ दक्ष कोरिया की 
पहायता के ६ ए भ्रेजी 9। इस ये सम्रक राष्ट्र 


त। के, क्रि 
प्ष मे #पहर रहकर अबत्त करने की प्रपेधा बढ़े सयक्‍त राष्ट्रसफ की) कार्यवाहियों मे 
चैक बैठऊ के पउस्थित होकर पश्चिमी पप्ट्रो के इसादों को 
मपिक अच्छी गरह विफ़त कर पता है; | अनुन्नतति के ब्वाद फ़िर कमी झस के 
पष की बैठक): का वहिकार नही फ्रिय/ इस बात हे इनकार नहीं कया जा पता 
कि सोवियत सैध ने तुरक्षा परिषद के सपने भिषेधाधिक, के प्रयोग हे पररिष्रम के 
सनेक प्न्यायपृरु अस्तावों को, जिनमे कैश्मोर-अस्ताक भी शामित्त परान्नायी फरिया। 
वि के कन्र 


क। 
चेप्रि स्टालि: हैं यूरोक पर सोविय: स्थापना द्वारा रूती 
महेत्वाकाक्षाप्रों को पूरा कर लिया, न्पु उप्की 4.8 की नीति जे प्रयत्त प्‌ 


के लिए कुल मिलता प्रताभकाते ही उ हुई स्टा, मे की आक्रामक नीति पे 
पश्चिमी शक्तियां सा हो यई पर उन्होने बढ़ते हैए सोवियत अभाव को सेकने 
था साम्यवाद के सार को अतिरद्ध करके के लिए पमेक उपाय किए । ट्रकक 
सिद्धान्त, सात यो ? मे सेल्स सम्पि /, नाटो है 2, प्रश्चिमी यरोप क्री 
एकता के लिए वश्िच्त पेयठन प्रादि स्टालिन के) कठोर नोति का. करारा 
जवाब था | सन्‌ 49 3-47 तक यूरोप की स्िक्ति स्टात्रिन के लिए प्रत्यन्त 
अनुकृतत थी, | पैन 4953 तक यह स्थिक्ति बदल गई | पेन 7949 # चीन मे 


साम्यवादी क्र: था सन्‌ 8956 कोरिया-युद्ध आरम्भ के १श्चिमी प्रक्षितयों 
गे कोरिया, गन, फारमोस्ा श्रोर क्षिरी-पूर् शिया दी अचार को 

रोकने के रे दिया । पूर्व में पैर यूव्म हैस्तेक्षेत् के काररा 
सोवियत ह वैसी ही पैदेनामी हाथ जे झा यनहावर-सिद्धान्त के 
अयोग से रिका को । भर री के नवोदित- प्रति भी स्टामिन 
की नीति अनुदार रहे, अपनी हठब्मीः के नह इन रा्ट्रो की दोनों शक्ति 

गुटों के अभाज के कचने वी श्रोर कि गे नहीं परम सक्ा। वह उन्हे 
चाम्यवाद शत्रु जन से उसने बड़ी सीमा पैक इन राप्ट्रो का 

समर्थन सो दिया। फेंके स्टालिन के बिरोबी कह प्रमुसरण 
केया । उदाहरण पे को उसकी पटस्थता के रख है जैन रूस-विसेधी 
रहा थ। । इस 'लिन-काल- के रूसी विश्वक्रोष के स्वाधीनता 

सम्राम को भद्दात्मा सा पूजीबाद ंक बताया ग्याया। 

स्टालिन को कग्रेर जोकि क स्य साम्यवादी यट में भी काफी 
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क्षोभ उत्पन्न कर दिया। जब यूगोस्लाविया में मार्शल टीटो ने सोवियत संध का 
भ्न्धानुकरण करने से इतकार कर दिया तो स्टालिन की शिकजे से तिकलने के लिए 
धन्य साम्यवादी देशों मे भी राष्ट्रवादी प्रवृत्तियो को अधिक समर्थन मिलने लगा । 
इसकी अभिव्यक्ति बाद में सन्‌ 956-57 मे पोलेण्ड तथा हंगेरी के उपद्रवों मे 
हुई | स्टालिम की 'लोह प्रावरण' की नीति से प्रन्‍्य देशों में रूस के प्रति सन्देह और 
अविश्वास की धारणाप्रों को चल मिला । जॉर्ज एफ. केनन (0०0786 8. ह८छयाथा ) 
का मत है कि सन्‌ 952 तक सोवियत नीति “अनुरवर” हो गई थी झौर सत्‌ 953 
में स्टालिन के उत्तराधिकारियों के लिए उसमे परिवर्तन करता श्रनिवायें हो गया । 


कुछ लोग स्टालिन को विदेश नीति में रूढिवाद (00752/४०8»॥) की 
भलक पाते हैं । उनके मतानुसार वह पश्चिम पर शक्ति के बल पर हाथी नहीं होना 
चाहता था, बल्कि उसने पश्चिमी शक्ति एवं सम्मान को ग्रिराने तथा प्रपने साम्राज्य 
को शक्ति एवं स्थायित्व देने के प्रयास किए । मधिराज्यों मे व्याप्त प्रसनन्‍्तोष के भ्रति 
वह सजग था, तो भी उसने सोवियत शक्ति के विस्तार के प्रत्येक श्रवसर का लाभ 
उठाया । सन्‌ 953 का वर्ष पश्चिमी विचारकों द्वारा सौभाग्यशाली माना जाता 
है जब स्टालिन इस संसार से विदा हो गया। कहा जाता है कि स्टालिन ने रूस 
जैसे पिछड़े व अविकसित देश को दुनिया की महान्‌ भौद्योगिक एवं सैनिक शक्ति 
बना दिया तथा चग्रेजखाँ भ्रौर तैमूरलंग जैसा साम्राज्य स्थापित कर दिया । 

शान्तिपुर्ण प्रतियोगिता का स्टालिनोत्तर युग : मोलेंकीव काल 
(4953--54) 

स्टालिन की मृत्यु से पूर्व ही सोवियत विदेश नीति में गरविरोध की स्थिति 
उत्पन्न हो गई थी, किन्तु बाद में उसकी नीति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तव हुआ और 
वह फिर से विकासोन्मुखी बनी । स्टालिन के बाद तीन मुख्य बातो ने सोवियत संघ 
की शक्ति में वृद्धि की । पहला विकास यह था क्रि पूर्वी यूरोप में सोवियत साम्राज्य 
से स्थायित्व झा गया । दुसरे, सोवियत संघ की भ्राथिक तथा सैनिक शक्ति तेजी के 
साथ बढने लगी । तीसरे रूस के दक्षिणी क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़ने लगा, मध्यपूर्व 
दक्षिणी एशिया और प्रफ्रीका के विकासशील देश उसके प्रभाव क्षेत्र वच गए। विश्व 
का सम्तुलन एक प्रकार से साम्यवाद की शोर भुक गया । स्टालिन के बाद यथर्ि 
सोवियत साओआज्य में वृद्धि नही हुई, सोवियत सघ की _प्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति इतनी 
उन्नत हो गई जितनी पहले कभी नहीं थी । स्टालिन के उत्तराधिकारियों को जिन 
चुनोतियों का सामना करना था, वे बी--सोवियत साज्राज्य की रक्षा करना; पूर्वी 
मूरोप में सोवियत शासन के स्थायित्व पर पाश्चात्य स्वीकृति प्राप्त करना तथा जहाँ 
तत् सम्भव हो सके वहाँ तक्क सोवियत सुरक्षा को खतरे मेन डालते हुए देश की 
शक्ति का विस्तार करता। साआराज्य की रक्षा करता उसे प्राप्त करने से अधिक 
कठिन होता है, इसलिए उन्होने प्रधिराज्यों को स्थानीय स्वायत्तता प्रदान की, 
झाशथिक सम्बन्धों को कम शोपणयुक्त बनाया तथा जीवन स्तर के झ्राधुनिक विन 
को प्रोताहव दिया । स्टालिन के वाद सोवियत रूख को वलिन-समस्या का € 
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करना पड़ा, साम्यवादी चीन के साथ इसका सैद्धान्तिक विवाद बढ़ा, मार्शल टौटो 
के साथ मतनेरों में उतार-चढ़ाव प्राया, पोलैण्ड ग्रौर हुंगरी में क्रान्तियाँ हुई तथा 
एशिया एवं प्रफ्रीका महाद्वोपों में ऋ्तिकारी परिवर्तन एवं संप्र्प हुए भौर इन सबके 
कारण सोवियत सघ की विदेश नीति की गति काफी तेज हो गई । 
स्टालिन की उमग्रतावादी कठोर विदेश नीति के जो परिणाम निकले पौर 
पाण्चात्य देशों एवं तटस्थ देशों में उसकी जो प्रतिक्रियाएँ हुई', उनके फलस्व॒हप प्रव 
सोवियत नीति का एक नवीन दिशा में उन्मुख होना स्वाभाविक तथा प्रनिवार्य था। 
इसलिए स्टालिन के प्रविलम्ब उत्तराधिकारी मोलेंकोव ने दिवयत मेता के धन्तोष्टि 
संस्कार में दी घोपणा की कि--“लेनिन भौर स्टालित की शिक्षाओं के पतुत्ार 
साम्यवादी तथा पूंजीपति देशों में शान्तिपूर्णों सह-प्रस्तित्व स्थापित करने के विए 
पूर्ण प्रयत्त किया जाएगा ।” मोलेंफोव का यह प्राश्वासव॑ इस बात का संकेत था 
कि स्टालिन के उत्तराधिकारी पश्चिमी एवं गैर-साम्बवादी देशों के प्रति उप्रता प्रौर 
कठोरता में कमी लाना चाहते थे । इसके तुरन्त बाद ही 5 मार्च, 953 को 
सुप्रीम सोवियत में सोवियत प्रधान मन्त्री ने कहा--'पब सोवियत _विदेध नीति की 
सचालन व्यापार की वृद्धि प्रोर शान्ति को सुहढ बनाने की हृष्ठि से किया जाएगा। 
कोई ऐसा विवाद नही है जिसे शास्तिपुर्वेक्क हृत न किया जा सकता हो। यह 
सिद्धान्त संयुक्त राष्ट्र अ्रमेरिका सहित विश्व के सब देशों के सम्बन्ध में समान रूप ते 
लागू होता है ।” सोवियत रूस की नीति में परिवर्तत का संकेत देने वाली इते 
विभिन्न घोषणा्रों के कारण अ्रमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों में ढ़स के विरुद्ध प्रचार 
में कमी श्राई। इसी के परिणामस्वरूप प्रव तक पश्चिम के विरुद्ध झ्राग बरतने 
वाले रूसी विदेश मन्त्री विशिस्की ने सयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा की बैठक में भाषण 
देते हुए पश्चिम को निमन्त्रर्य दिया कि “आप मित्रता की सुरंग में प्राथे रास्ते तक 
भागे बढ़कर हमसे मिले । इसके साथ ही पश्चिमी देशो के विरुद्ध रूस द्वारा किए 
जाने वाले प्रचार की उम्रता में भी कमी आ गई ।” 
रूस की नई विदेश नीति के सुखद परिणाम भी शीघ्र ही प्राप्त होने प्रारम्भ 

हो गए। भक्तूबर, 952 से चालू कोरियाई युद्ध का गतिरोध खत्म हो ग्रया शोर 

0 भ्रप्नेल, 7953 को पानमुनजोन में रुपए एव. घायल युद्धबन्दियों के बारे 

उदार नीति अ्रपनाई गई। 5 मई 955 को आस्ट्रेलिया के सम्बन्ध में शास्ति-सर्खि 

हो गई | फिनलंण्ड के सैनिक श्र्ड सोवियत सैनिकों द्वारा खाली कर दिए गएं। 

सोवियत सेना में । लाल 80 हजार सैनिकों की कमी की गई । सन्‌ 2954 मे 
जेनेवा-सम्मेलन द्वारा हिन्दचीन की समस्या का शान्तिपुर्णा हल निकाला गया। 

सोवियत सघ ने यूनान झौर इजरायल के साथ पुनः कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित 

किए । यूगोस्लाविया के साथ मतभेदों को बुर कर उसे पुनः साम्यवादी प्ररिवार में 

लाने की चेष्टा की गई । 29 अग्रेल, 953 को मोलेंकोद ने यूगोस्लाव प्रतिनिधि 

से कूटनीतिक सम्बन्धों की पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में बातचीत क्री और मई, 953 

में दोनो देशों के बीच कुटवीतिक सम्बन्ध पुचः कायम हो गए। इसके उपरान्त 
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सोवियत नेताओ्रों ने यूगोस्लाव साम्यवादी पार्टी के साथ भी श्रपने सैद्धान्तिक मतमेदो 
को दूर करने के प्रयत्त किए । 


हि मोलेंकोव के नेतृत्व में सोवियत रूस की लौह श्रावरण की टैनीति में भी 
शिथिलता आई । वाह्म दुनिया में सम्पर्क कायम करने का प्रयास किया गया ताकि 
सोवियत संघ लोहे की दीवार में बन्द न समभा जाए। स्टालिन विश्व को दो 
विरीधी गुटों में विभाजित मानता था, लेकिन नई नीति के अनुसार इसको शक्ति- 
सन्तुलन की प्रक्रिपा माना गया और अपने पक्ष में करने के लिए तटस्थ-राष्ट्रों की 
सदभावना प्राप्त करने की चेष्टा की गई । 


ख्‌ श्चेब-काल 
(955-.64) 

इस समय सोवियत संघ में ग्रन्दर ही भ्रन्दर नेतृत्व के लिए संघर्ष चल रहा 
था। मोलेंकोव इस संधर्प में पराजित हुए और 38 फरवरी, !955 को उन्हें प्रधान 
मन्त्री पद त्यागना पड़ा । ग्रव मार्शल बुल्गाविन नए सोवियत प्रधान मन्त्री बने तथा 
खू इ्चेव पार्टी के महासचिव नियुक्त हुए । 

सन्‌ 955 से 963 तक की सोवियत विदेश नीति का युग खू श्वेव युग 
कहलाता है क्योकि फरवरी, 955 से मार्च, 4958 तक के बुल्गानिया के प्रधान- 
मन्वित्व काल में भी वास्तविक प्रभाव एक प्रकार से खू श्चेव का ही था| इस युग 
में सोवियत विदेश नीति में महत्त्वपुर्णा परिवर्तन हुए । 


खू श्वेवकालीन विदेश नीति की मुख्य प्रवृत्तियाँ 


(7) लोह आ्रावरण की नीति उत्तरोत्तर शिथिल होती गई तथा "यात्रा 
कुटनीति” का महत्त्व बढ़ता गया । 


(2) पश्चिम के प्रति उग्र नीति का शर्नः-श्ने: परित्याग किया जाते लगा। 
सोवियत नेता शान्विपूर्य सह-भ्रस्तित्व की ओर अग्रसर हुए | विबादों के शान्तिपूर्णो 
समाधान पर भ्रधिकाधिक वल दिया जाने लगा, पर शीतयुद्ध का परित्याग नहीं 
किया गया। भ्रनुकुल परिस्थितियों मे शीतयुद्ध को उभार कर राजनोतिक प्ौर 
प्रचारात्मक लाभों को प्राप्त करने के प्रयत्व चलते रहे । 

(3) प्रल्पविकस्तित देशों को ध्राथिक, प्राविधिक भ्रौर सैनिक सहायता देने 
की नीति प्रपनाई गई । इसमें उत्तरोत्तर विकास होता घला गया । 


(4) सोवियत प्रभाव-दिस्तार की उत्कठा रखते हुए भी उपनिवेशवाद भौर 
साअ्राज्यवाद विरोधी प्रचार को तीत्र कर दिया गया | सोदियत नीति यह रही कि 
एशिया धौर भ्फ्रीका की जनता की प्रधिकाधिक सहानुभूति प्राप्व कर इन मदाद्वीपों 
भे साम्यवाद के प्रसार के भनुकूल वातावरण तैयार किया जाए। सोवियत घक्ति 


और प्रभाव-विस्तार के मुस्य झाकपंणा केन्द्र तीन क्षेत्र रहे--एंथशिया, ७को 
सेदित भमेरिका । $ 
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(5) अपु झायुवों में प्रमेरिका से समानता तया उससे गये 4938 
के प्रयत्त प्रनवरत चलते रहे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दिश्लोत 
सम्बन्धी रण-नीति रचो गई ॥ का 

यह उपयुक्त होगा कि से श्वेव युग में सोवियत विदेश नीति के मुछठ (हु 


का 


बकूाए३ं 
का विस्तार से विवेचन किया जाए भौर देखा जाए क्वि इस नीति का बर् 
क्रियान्वयन किस प्रकार हुभा । 


7. लोह भावररा में शिविलता, यात्राप्रों को हम 8300 
सोवियत लोह आवरण को नीति में परमाप्त धिपिलता आई और हद, 
23 हप्व बढ़ा । सोवियत संघ के विश्व सॉस्करतिक तथा संसदीय हि प्र 
विदेशों मे जाने लगे श्रौर विदेशों के ऐसे हो शिप्टमण्डल साम्यवादी देशों मे गा 
किए जाने लगे । स्टालिन वाह देशों के तय सम्पर्क का पोर 6 है 
पम्भवत्र: केवल एक तेहरान सम्मेलन के समय अपने देश से बाहर गया न है 
युद्ध सम्मेजनो में ही उसको चचिल और रूजवेल्ट हे भेंट हुई थी। दुगाश 
लू वेब बुल्गानिन भ्ादि उच्चतम स्तर के सोवियत नेता दुसरे देशों की हे पो 
और मैत्री प्रजित करने के लिए विभिन्न देशो की यात्राएँ करने बगे प्रौर 
के नेताप्नों को पते यहाँ प्रामस्व्रित करने लगे । 


त््ि 
चैन, 4953 में भारतीय प्रधान मन्‍्त्री नेहरू सोवियत रूस द्वारा ता 
किए गए और नवम्बर, 953 मे पु, श्वेव _तथा वुल्गानित ने कक 
इससे दोनों देशो मे सेदृभाव और मैत्री की वृद्धि हुई तथा सोवियत जता! फ 
भारत की गुट-निरवेक्षता की नीदि के पति स्टालिनकाल से जो सन्देह मम 
पार, हे दी गया। ध्गेल, 956 के दोनों नेता ग्रेढ प्रिदेव गए। 9 है 
प्रारम्भ में प्रथम सोवियत उपन्‍यधान सन्‍्त्री मिकोयात ने 5 दिन तक मपने हि 
विरोधी समझे जाने वाले अमेरिका की यात्रा की भोर 27 जनवरी को रा 
म्राइजनदॉवर द्वारा पमेरिका मे सन्‌ 954 में मो्ेंकरोक के बाद पहुली वार 3० 
हाउस में क्रिसी झूसी राजनीति का स्वागत हुआ । सोवियत उप-प्रधान मेरे प 
दोनों देशो में उ्यापार-वृद्धि को भ्रावश्यक बताया भौर इस वात पर बल कि 
शीतयुद्धा (८००-७४:) का स्थान 'आान्तियुणो-प्रतियोगिता” (2९३९४ 076 
पंध०घ) को सेना चादिएं। स्वदेश कापस सोटने पर मिकरोयान मे 32 जाप 
959 को सोचियत पाम्पवादी पार्ठी के 270 भ्धिवेशन में. माहको में कहा हिं 
उन्होने भ्रमेरिकी राजनी तिद्यों मौर नेताम्रों के साथ जो भी वा्तालाप किया उ्ेँ ॥ 
उन्हें कहीं च्रोवियत वम्पवाद के वतेरोधा ((ग्गरंग7८०१), 'वीचे 8 
(50॥ 850६) तथा 'साम्यवाद की पासता मे मुक्ति! (.ल्ाधणय) की को 
चर्चा नद्दीं सुनाई दी । मिक्रोयान दारा प्रमेरिका की पपनी यात्रा से उपयुर्त 
गदावरफ़ सैयार कर दिए जाते के बाद खितम्बर, 8959 के बोधियत अपान गली 
सु श्वेय ने भमेरिता की यात्रा की ॥ फेरवरी-मार्च, 4960 ६ यू श्येव ने दक्षिण 
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र्वी एशिया के विभिन्न देशों--भारत. बर्मा, इण्डोनेशिया, भ्रफगानिस्तान झादि 
की यात्रा की । 


सोवियत नेताओं द्वारा लौह-आवरण शिथिल किए जाने प्ौर विश्व के विभिन्न 
देशों की गात्रा करने से प्रन्तर्राष्ट्रीय तताव में निश्वित रूप से क्रमी हुई भ्रौर दीनों 
विरोधी पक्ष एक दूसरे के प्रति उतने अधिक शंकालु ने रहे जितने स्टालिनकाल में ये । 

अपनी यात्राप्रों में रूसी नेताओं ने शापनाध्यक्षों के शिखर-सम्मेलन प्रायोजित 
करते पर बार-बार वल दिया । ऐवा एक सम्मेलन जुलाई, 953 में जेनेवा मैं हुमा 
जिसमें हिन्दवीन की समस्या को महत्त्व दिया गधा । दूसरा सम्मेलन मई, 960 
में हुमा जो दुभग्यवश यू-2 विमान-काण्ड से उत्वन्न वातावरण का शिकार बनकर 
असफल हो गया। 

2 शान्तिपूर्ण सह-भ्रत्तित्व श्रौर विवादों के शान्तिपूर्णा समाधान की 
नौति--स्टालिन की मृत्यु के बाद शान्तिपूर्णं सह-प्रस्तित्व की नीति का शुभारम्भ 
मोलेंकोव के प्रधानमन्ध्रित्व-काल मे ही हो चुका था, किन्तु इसमें निखार खू ,श्चेव 
तथा इसके परवर्ती युग में ग्राया । फरवरी, 956 में झूमी साम्यवादी दल की 
20वीं काँग्रेस ने स्टालिन तथा उप्तकी नीतियों की कदु प्रालोगना की तथा इसके 
प्रौर साम्यवादी देशो से शुद्ध की श्रनिवार्यत्रा के लेनित-सिद्धान्त को संशोधन कर 
शान्तिपूर्ण सह-प्रश्तित्व को सोवियत नीति का आधार बनाया) 

खू श्वेव की प्रेरणा से उनके समय जो विदेश नीति श्रेगीकृत की गई उसकी 
$ प्रमुख विशेषताएँ थी-- 

प्रथम, जहाँ स्टालिन के शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का प्रथे केवल युद्ध का न 
होना मात्र था, वहाँ खू श्वेव ने इसका प्रथे यह माना कि सभी गैर-साम्यवादी राष्ट्र, 
विशेषकर एशिया और प्रफीका के तटस्थ राष्ट्र सोवियत संघ के श्र नही हैं । 

दूसरे, श्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्विपूर्ण समाधान पर बल दिया गया । 

तीक्षरे, यात्राप्रों की कुटनीतिक स्वीकार की गई और यह माना गया कि 
दूसरे देशों से प्रच्छे सम्वस्धो की स्थापना करते के लिए सोवियत नेताग्रों को प्रत्य 
देशो को यात्राएँ करनी चाहिएँ तथा लोह-प्रावरणा को शिथिल कर साम्यवादी एव 
गैर-साम्यवादी देशों के मध्य सम्पर्क को प्रोत्साहन देना चाहिए । 

चौये, सोवियत संघ द्वारा विश्व के भ्रल्प-विकसित देशों को झार्थिक सद्बायठा 

देने की प्रावश्यकता भनुभव की गई । 

पाँचवें, पश्चिमी शक्तियाँ को सांम्राज्यादी तथा उपनिवेशवादी बता कर 

उसकी निन्‍्दा करते हुए भी उनके साथ खुलें सघपं की नीति का परित्याय किया गया। 

दो घान्तिपूर्ण सह-प्रस्तित्व की नवीन सोवियत नीति के प्रवुस्तार गेर-साम्पवादी 
देशों को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है--() संयुक्तराज्य घ्रमेरिका, 
(2) प्रमेरिका के समर्यक भोर सहयोगी देख, एवं (3) तदस्व देश, जले - भारत, 
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इण्डोनेशिया, वर्मा, मिस्र, सीरिया, यूगोस्लाविया, श्रफगानिस्तान व स्विट्जरलैण्ड | 
दूसरे शब्दों में पहले रूस दुनिया में दो रंग के रूप देखता था--लाल और सफेद । 
अव वह इसमे लाल, पीले, नीले, हरे विभिन्न प्रकार के फूल देखने लगा। पहे' 
उसकी नीति लाल रंग के फूलो के सिवाय सब तरह के फूलों के समूलोस्मुलव की थी, 
श्रव वह सबके साथ-साथ रहने के 'शान्तिपूर्णा सइ-अस्तित्व” की बात करने लगा। 
2 अक्तूबर, 954 को सोवियत संघ झौर चीनी सरकारों की एक संयुक्त घोषणा 
में स्पष्ट कहा गया कि वे समस्त देशो के साथ पंचशील के सिद्धान्वों के ध्राधार पर 
मैत्री-सम्बन्ध कायम करना चाहते हैं । 
शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तित्व के सिद्धान्त के श्रन्तगंत रूसी विदेश नीति में एक 
निश्चित लचीलापन (7०:४0079) श्राया | इण्टरनेशनल न्यूज सबिस एजेन्सी के 
मुख्य सम्पादक डब्ल्यू आर. हस्टे (५४. छे. पछ«थ50) को एक इटरव्यू में खू झवेव 
से स्पष्ट किया था कि यदि सयुक्तराज्य अमेरिका का शासक वर्ग इस प्रसंदिग्ध 
तथ्य को स्वीकार कर ले कि विश्व मे एक समाजवादी जगत का प्रस्तित्व है जो 
अपने आ्रादर्शों के भ्रनुरूप उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है एवं इस समाजवादी दुनिया 
के प्रतिरिकत एक पूंजीवादी दुनिया भी है तो बह (सोवियत रूस) इन दो विभिन्न 
सामाजिक व्यवस्थाप्रो के बीच सह-प्रस्तित्व क्री सम्भावनाओं को स्वीकार कर लेगा। 
अपने इसी इंटरब्यू में खू श्वेव ने हढ़ शब्दों मे यह स्पष्ट कर दिया कि रूस इस वात 
को किसी दशा में स्वीकार नहीं कर सकता कि ससार के प्रत्येक देश पर सयुकतराज्य 
प्रमेरिका हावी होने की चेप्टा करे । 
स्टालिन की मृत्यु के उपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपुर्ण समाधाव 
और सह-प्रस्तित्व के सिद्धान्त को मानने के सोवियत रूस ने निश्चित प्रमाण भी 
प्रस्तुत किए । उदाहरणाथे, जुलाई, 953 को कोरिया युद्ध की समाप्ति में ड्वी 
सहयोग प्राप्त हुआ, जनवरी-फरवरी, 954 मे चार बड़ों के विदेश मल्त्रियों का 
सम्मेलन हुआ जिसके निश्चय के भनुसार अप्रेल मे जो जेनेवा सम्मेलन हुम्रा, उसमें 
वियवनाम की समस्या को शान्तिपूर्सा ढग से सुलकावा यया ॥ 235 मई, 295 को 
श्रास्द्रिया के साथ शान्ति स्थापित हुईं। जुलाई, 955 में चार बड़ों का शिवरः 
सम्मेलन हुआ जो सन्‌ !945 के पोट्सडाम सम्मेलन के बाद चार बड़ों की प्ह्ती 
बैठक थी । इसमे हिन्दचीन के प्रश्त का शान्तिपूर्ण समाधान हुप्ला। इसी बीई 
5 जून, 954 को सोवियत संघ ने कालेसागर के प्रदेश में टर्की के विदद्ध झपनी 
प्रादेशिक माँगों छा परित्याय करने की घोपणा की । 
सोवियत सध ने सयुक्त राष्ट्रघ के महासचिव की नियुक्ति पर झपने पहले 
के दुराग्रही रवेये को छोड़कर डाग्र दैमरशोल्ड को महासचिव के रूप में स्वीकार के 
लिया । | जुलाई, 9535 में भारत के प्रयत्तों और रूस के समर्थन से साम्यवादी 
चीन ने ! बन्दो प्रमेरिकी विमान चालको को रिहा कर दिया | रस द्वारा प्रयनाई 
गई इस सहयोगपूर्ण भोर उदार नीति का सयुक्त राष्ट्रसंध पर भी ब्नुकूल प्रभाव 
पढ़ा । रूसी सहयोग से वह पव पझधिऊक प्रभावशाली रूप में कार्य करते लगा । 
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तबम्बर-दिसम्वर, 955 में एक तरफ सोवियत रूस ने भर दूसरी तरफ फ्रातत, 
ब्रिटेन एवं सयुवतराज्य प्रमेरिका मे यह निश्चय किया कि एक दुसरे के हारा प्रस्तावित 
राज्यों को समुकत दाप्ट्सघ का सदस्प बनाने के प्रस्तावों का विरोध नहीं करेंगे । इस 
निश्चय के परिणामस्थरूप 3 दिसम्वर, !955 को 3 राज्यों को संयुक्त राष्ट्रसंध 
की संदस्यता भ्रदात की गई । सोवियत नेताप्रो ने दूसरे देशों की सदुभावता यात्राएं 
करना आरम्भ किया । 8 प्रप्नेल, 956 को कोमिनफोर्म को संग कर दिया गया । 
जुबाई-प्रगस्त, 963 में प्रणु-परीक्षए-अ्रतिबन्ध-सन्धि सम्पन्न की गई जिसे 
सन्‌ 922 की वाशिंगटव सन्ित्री के पश्चात्‌ ति शस्त्रीकरण के प्रयत्नों की दिशा 
में प्रथम सफलता कहा जा सकता है। प्रगस्त मे ही मास्को श्ौर वायिगटन के मध्य 
सीधा टेलिफोन तथा रेडियो सम्पर्क स्थावित करने का समझौता (0. 8. 80गंच 
प्० पत्र ठ8/०८7०प/) सम्पन्न हुम्ला जिसका उद्देश्य यह था कि किसी भी 
सकटकालीम स्थिति मे दोनो राष्ट्रों के प्रध्यक्ष एक-दूसरे से सीधी वार्ता हारा विश्व 
को प्राशाविक युद्ध का शिकार होने में बचा सकेंगे । 

खू श्चेव काल में 'पूर्व ग्लोर पश्चिम' के सम्बन्धों में निश्चित रूप से सुधार 

हुप्रा, किन्तु राजनीतिक शत्र के रूप मे दोनों की स्थिति यथाधूर्व रही और कूटनीतिक 
दावपेथो द्वारा प्रपता-अयता प्रभावनक्षेत्र बढ़ाने में दीतगों हो पक्ष अग्रसर रहे । मूल 

अन्तर केवल यही रहा कि स्टालिनशाही उम्रवादी नीति का स्थान चातुर्यपूर्णो भौर 
गहने कुटनीतिक उदार नीति ते ले लिया जिसमे प्रत्येक भनुकूल भ्रवसर से लाभ 
उठाने की चेध्टा जारी रही । मोफ्े-त्रेमीक़े ऐते अ्रवश्तर उपस्थित होते रहे भौर ऐसी 
घटनाएँ धीं जिनसे समय-समय पर शीतयुद्ध में तैजी श्राई भ्ौर दोनो पक्षों में कटुता 
व्याप्त हुई। उदाहरणार्थ 955 से स्वेज नहर और हंगरी के प्रश्न पर दोनों गुटों 
में श्रत्यधिक उम्रता उत्पन्न हो गई। मई, 960 में यू-2 विमान को घटना मे 
शीतमुद्ध मे उदार ला दिया भौर सन्‌ 962 में क््यूबा के सकठ ने दोनों महाशक्तियो 
को संघर्ष के इतने निकट ला दिया कि तृतीय महायुद्ध के विस्फोट की सम्भावना से 
विश्व की सम्पूर्सो शान्तिप्रिय जनता आरशकित हो उठी । फिर भी इससे इनकार नहीं 
किया जा सकता कि संकट के प्रत्येक अवसर को ठालने में न्यूनाधिक रूप से द्वोनों ही 
पक्षी ने विवेक भौर घेर्थ का परिचय दिया तथा रस्सी को इतता नहीं खिचमे दिया 
कि बहू टूट जाए । 

3. अविकसित राष्ट्रों को प्राथिक सहयोग--मोलेंक्रोब शोर खू इचेव युग में 
सोवियत संघ से भी भ्रत्य-विकसित देशों को भ्राथिक, प्राविधिक और सैनिक सहायता 
देने की नीति श्रपनाई जो ब्राज तक सोवियत विदेश नीति का एक प्रमुख भंग बसी 
हुई है । संयुक्तराज्य भ्नेरिका द्वारा सन्‌ 7948 से ही द्र,मैन सिद्धान्व भौर मार्णेल 
योजना के प्रन्त्गेत पल्प-विकसित देशों के लिए आर्थिक सहायता का कार्यक्रम चालू 
था ताकि उन देशो के बढते हुए साम्यवादी प्रभाव को रीका जा सके । इसके प्रत्युत्तर 
से स्टालिनोत्तर युग मे सोवियत रूस ने अल्पविकसित देशों को विऊत्रित करने की 
प्रपेक्षा उनमें साम्यवाद के प्रचार भौर तोड़-फोड़ के सिद्धान्त को अपवाया था | 
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परन्तु स्टालिनोत्तर युग में नवीन नीति का प्रारम्भ हुप्ना जिसके अनुसार रूस दवा 
अल्पविकसित देशो के झ्राधिक विकास पर बल दिया जाने लगा | इसके परिशाम- 
स्वरूप जनवरी, 954 से जनवरी, 963 तक दोनों ही देशों द्वारा प्रत्पविकमित 
एवं प्रविकसित राष्ट्रों को प्राथिक सहायता देने की एक प्रतियोगिता-सी प्रारम्भ 
हो गई । 

अविकसित देशो को झाधिक सहायता देने की नीति अपनाने के साथ 
सोवियत रूस ने उत्पादन भौर सैनिक शक्षित में स्वयं को पश्चिमी देशों पे श्रेप्ठतर 
सिद्ध करने का पूर्स प्रयास किया । खू श्वेव का स्पष्ट मत था कि, “झव सब 
महत्त्वपूर्णा समस्या पूजीवाद को पराजित करना है जो बड़े पैमाने पर उत्पादन के 
द्वारा श्रधिक पैदा करेमा वह विजयी होगा।” इस नीति के फलस्वरूप झुस के 
उत्पादन में भारी वृद्धि हुई | सैनिक शक्ति में भी सोवियत संघ तेजी से प्रागे वढ़ा । 
सन्‌ 957 में स्पूतनिक भौर सन्‌ 96। में 50 मेगावाट बम का निर्माण कर वह 
रॉकेट तथा प्राणविक शस्त्रों की दौड में संयुकतराज्य से भी प्लागे निकल गया। 

4. उपनिवेशबाद झ्रौर साम्राज्यवाद फा विरोध--खू,श्वेव ने एशिया प्रौर 
प्रफीका के देशों तथा प्रसलर्न विश्व (ए9००ए॥/८० ०76) की सहानुभूति 
प्राप्त करने के लिए उपनिवेशवाद झौर साम्राज्यवाद-विरोधी प्रचार को ओर भी 
तीब्र कर दिया । संयुक्त राष्ट्रसंघ धौर प्रन्यत्न॒ वह साज्राज्यवादी शक्तियों की तीई 
निन्‍्दा करने लगा झौर उपनिवेशों तथा ग्रुलाम राष्ट्रों को स्वतन्त्र करने के सभी 
प्रस्तावों और भानन्‍्दोलनों को पूर्ण समर्थन प्रदान करने लगा। ख्सी नेताम्रों की 
मान्यता थी कि इस नीति से उन्हे दोहरा लाभ मिलता है । पहला तो वह कि उसे 
एशिया भ्लौर प्रफ़ीका की साम्राज्यवाद से पीड़ित जनता की सहानुभूति प्राप्त होती 
है भौर दूसरे, साम्राज्यवाद के विघटन से रूस के प्रबल एवं कट्टर शत्रु पूजीवादी 
पश्चिम की प्रभुता क्षीण होती है । 

वास्तव में स्टालिन की मृत्यु के बाद ही विशेषकर खू श्चेव के प्रभाव में भावे 
के उपरान्त से एशिया झोर प्रफ्रीका के ग्रल्पविकसित या भ्रविकसित देशों भौर 
उपनिवेशो के प्रति सोवियत नीति के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित थे-- हैं 

() भूतपूर्व उपनिवेशी भ्रथवा भ्रद्धें-उपनिवेशी देशों के सन्देह एवं राष्ट्रीय 
सम्मान का भ्रच्छी प्रकार से घ्याव रखते हुए इनके प्रति पूरी तरह मित्रता एंव 
सोहाद्+ प्रदर्शित करना; 

(४) इन देशों के पश्चिम के साथ भ्तीत के कठु सम्बन्धो का लाभ उठाकर 
इन्हें पश्चिम से विमुख करना; 

(7) न केवल उपनिवेशवाद विरोधी वरन्‌ जातिवाद बिरोघी प्रवृत्तियों को 
भी उभारता; 

(४) राजनीतिक तटस्थता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देवा; श 

(५) भ्रौद्योगीकरण द्वारा उनकी अपनी श्र्थ-व्यवस्था को विकसित करने की 
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महत्त्वाकाँक्षा की बल देना; हो सके तो सोवियत एवं पारस्परिक व्यापारों के 
सम्बन्धो की और उतको भुकाना; 

(श) उनके पश्चिम के साथ प्रत्येक सम्भ'बित विवाद को उहसाता; 

(शो) विदेशी पूंजी या सहायता को उनकी स्वतंत्रता एवं सम्मान के विरुद्ध 
बता कर सन्देह की भावना उकसाना; 

(५7) उनकी अझराँखों के सामने सोवियत रूस के दूत श्रोद्योगीफ़रण को 
आ्रादर्श के रूप में प्रस्तुत करवा ताकि स्थानीय लोग यह समझ सकें कि केवल 
साम्यवाद ही बहुत कम समय में ऐसी उपलब्धियों को साकार कर ख्रकता है । 

सोवियत संघ के शक्ति एवं प्रभाव के विस्तार के मुख्य आकर्षक केद्र तीन 
है--अफ्रीका, एशिया एवं लेडित अमेरिका । शिपलोव (9॥०9॥0४७) ने पूर्वे के 
सम्बन्ध में कहा था कि सोवियत जनता पूर्वी राष्ट्रो के समाप्त प्रायः उपनिवेशवाद 
एवं साआज्यवाद के विरुद्ध संघये को सहामुभूति तथा सम्मान अ्रदात करती है । 
उन्होने एक बार कहा था क्लि हमारा विश्वाप्त है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता तथा आत्म> 
निर्शाय प्रत्येक देश को जनता (2००७/०) का अभिन्न भ्रधिकार है । 
खू श्चेव का पतन, उसकी नीति का मुल्याँकन 

सू श्चेव के समय सोवियत नीति मे जो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन श्राएं भ्रौर 
प्र्तराप्ट्रीय क्षेत्र में वह जिन नई दिशाओं की प्रोर उन्मुख हुई उसका विवेचन किया 
जा चुका है ।-खू श्वेव ने सोवियत नीति को जो मोड़ दिया वह उसके पतन के बाद 
भी जारी रहा। बाद में सोवियत नेताम्नों की नीति खू श्चेववादी ही रही । 
भधान मन्‍्त्री कोसीमिन एवं राष्ट्रपति श्र कनेव ने रूस की इस सह-म्रस्तित्व एव 
शान्तिवादी नीति को गति श्रदान क्री । गत्त वर्षों के इतिहास से इस झाशा का संचार 
हुमा है कि सोवियत रूस अपनी उदार नीति पर झारूढ रहेगा । 

श्री हुये श्रौर उन्ही के समान कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि उदारवाद रूस 
को ग्ल्पकालीन नीति है श्र्थात्‌ उनकी मूल नीति मे कोई परिवर्तन नही भ्राया है। 
स्टालिन के समय के शुद्धि-आान्दोलनों मे श्रनेक बड़े तेताप्रों की जो पदावनति होती 
थी, वह प्राज भी होती है। रूस के मामलों मे विशेष रूप से सिद्धहस्त प्रनेक पाश्चात्य 
फूटनीतिज्ञों की मान्यता है कि रूसो विदेश नीति का प्रमुख ध्येय पूंजीवादी समाज का 

उन्मूलव है जिसमें शायद ही कोई भूल परिवतंन झाए। पर धाज का रूस तो व्यवहार 
में स्वयं को सह-प्रस्तित्व का सच्चा समर्थक सिद्ध कर रहा है भर अनेक मसलो पर 
पश्चिमी राष्ट्रों तथा अमेरिका की भपेक्षा श्रधिक शान्तिवादी होने का परिचय 
दे रहा है। 

ब्रे भनेष-कोसीगिन काल 
(964-980 ) 

५... जू श्चेव के पतन के बाद झक्‍्तूबर, 964 में सोधियत संघ का नेतृत्व 
मे कनेव भोर कोसीगिन के हाथो में प्राया । यह प्राशका व्यक्त की गईं कि नया 
नेतृत्व स्टालिनवादी होगा भौर सोवियत नीति में थुनः प्रतियामी परिवर्देत प्राएगा 
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लैकिन नए सोवियत नेताओं ने खू श्वेववादी नीति अपनाते हुए जञान्तिपूर्ण सह-प्रस्तित्त 
के सिद्धान्त पर चलने क्रा आश्वासन दिया झौर उसे निभाया भी । बे मनेव-कोसीगिन 
ने सोधियत्त कूटनीति को कुछ नई दिशाएँ भी प्रदान की हैं । वर्तमान जटिल प्लौर 
परिवतंनशील अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सोवियत विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य 
साम्यवादी चीन श्रौर संयुक्तराज्य श्रमेरिका के दोहरे खतरे का मुकाबला करते हुए 
साम्यवादी जगत्‌ में रूसी नेतृत्व और विश्व में सोवियत प्रतिष्ठा को कायम रखना 
है। चीन-प्रमेरिका-धुरी के सफल मुकाबले के लिए भारत की मैत्री के महत्त्व को 
हाल ही के वर्षों में सोवियत तेता भली-माँति आह चुके हैं प्रौर पाकिस्तान-भारत 
मर में वर्तमान सोवियत विदेश नीति का बहुत कुछ इसीलिए पुनममू ल्याॉकि 
हुम्ना है । 
सह-पझस्तित्व झौर यात्रा-कूटनीति--रूस के नए नेतृत्व ने खू श्वेवकालीन 

यात्राश्रों की कूटनीति जारी रखी है। प्रक्तूवर, 966 में सोवियत विदेश मत्त्र 
ग्रोमिको ने राष्ट्रपति जॉनसन से मिलकर निःशस्त्रीकरण झौर वियतनाम के प्रश्न पर 
वार्ता की । जून, 967 में अमेरिका झोर रूस के सर्वोच्च नेताग्रों का शिखर 
सम्मेलन हुआ तथा पश्चिमी एशिया के संकट पर संयुक्तराष्ट्र महासभा के प्रधिवेशन 
में भाग लेने के लिए रूसी प्रधान मन्‍्त्री कोसीमिन स्वयं उपस्थित हुए । ग्लासबरों में 
जॉनसन और कोसीगमित ने विभिन्न समस्याश्रों पर विचारों का आ्रादान-प्रदान किया । 

इसके वाद भी यही क्रम चालू रहा भौर सोवियत नेताझ्रों ने भारत-पा किस्तान,प्रमेरिका 
तथा अरब श्रदेशों की यात्राएँ की । इन यात्राप्रों में सोवियत नेता विश्व के राप्ट्रो के 
समक्ष सोवियत विदेश नीति के विवादग्रस्त पहलुओं की स्पष्ट व्याख्या दे सके जिससे 
सह-प्रस्तित्व भर समस्याग्रो के शान्तिपूर्ण निदान का मार्म प्रशस्त हुमा है । 

ताशकन्द : सोवियत झूटनीति में नया मोड़-- सितम्बर, 965 में भारत-पाक 

संधर्प का अन्त कराने मे उल्लेखनीय प्रयास करने के उपरान्त दोनों देशों के बीच 
विवाद सुलभाने के लिए मध्यस्थता कर रूस ने पनी विदेश नीति के नए पैतरे पे 

समूचे राजनीतिक विश्व को स्तब्ध कर दिया । सोवियत सघ ने इससे पूर्व आान्तर्राष्ट्रीय 

विवादों के समाधान में मध्यस्थता के सिद्धान्त को कभी स्वीकार नहीं किया था। 

जनवरी, 966 में 'ताशकन्द वार्ता” को सफल बनाने में सोवियत कूटनीति प्रत्यन 

सक्रिय रही जिसके फलस्वरूप 0 जनवरी, 2966 को रात्रि के लगभग 9 वर्जे 

तालियों की गड़गड़ाहट के वीच तत्कालीन पाक-राष्ट्रपति झयूब खाँ और भारतीय 

प्रघान मन्‍्त्री लाल बहादुर शास्त्री ने सोवियत प्रधान मन्त्री कोसोगरिन क्री उपस्थिति में 

एक सममौते पर हस्ताक्षर किए जिसे 'ताशकन्द घोषणा! (० ७८०॥-०८८थ्याव४००) 

कहा गया। इस समझौते के कारण उस समय कश्मीर-विवाद ठण्डा पड़ गया, भारत- 

पाकिस्तान सम्बन्ध सामान्य होने लगे तथा यह निश्चय हुप्रा कि दोनों पक्षों की 

सेनाएँ उन स्थानों पर लोट आएंगी जहाँ वे प्गस्त, 955 में यूद्ध प्रारम्भ द्वोने से 

पहले थीं । सभी मतभेदों पर बातचीत चालू करने का निर्णय किया गया।? सोवियत 
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राजतय की इस सफलता के मूल में प्रमुख कारण थे--(7) भारत शोर पाकिस्तान 
को एक निष्पक्ष वातावरण में समभौतान्वार्ता के लिए क्रियाशील करना, 
(7) समभोता कराने के प्रश्व को सोवियत रूस्त द्वारा भ्रपती प्रतिष्ठा का प्रश्व बना 
लेना, (॥/) सोवियत रूस की भौगोलिक स्थिति और एशिया में शान्ति-व्यवस्था 
रखने में उसकी रुचि, एवं (7५) प्राकिस्तान को चीन-अमे रिकी गुढ में जाने से रोकने 
की प्रबल रूसी उत्कण्ठा । 

पाकिस्तान के प्रति नवीन दृष्टिकोण किन्तु शौघ्न ही भूल-सुघार - ताशकन्द 
समभौते के मूल में सोवियत सघ की भारत झौर प्राकिस्तान के प्रति बदलती हुई 
नीति के बीज छिपे थे--यह शीघ्र ही स्पष्ट हो गया । रूस के नए मेतृत्व का रुख 
ताशकन्द समझौते के उपरान्त कुछ वर्षों तक भारत के प्रति उतना मैत्रीपूणं नहीं . 
रहा जितना खू श्वेव के समय था। कश्मीर के प्रश्न पर भी सोवियत रूस मे 
पाकिस्तान के पक्ष से कुछ नरमी झाई । जुलाई, 968 में रूस ने पाकिस्तान को 
सेनिक सहायता देने का जो निर्णय किया वह भारत की मित्रता भौर आशाओो पर 
एक करारी चोट थी । सोवियत रवैये ने भारत को इस बात के लिए विवश किया 
कि “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता ।” 
फिर भी भारत का रुख सहनवशीलता और “्रतीक्षा करो श्रौर देखो” का रहा। उधर 
सोवियत नेता पाकिस्तान की दुरंगी चालो से क्षुब्ध हो गएं। उनकी यह धारणा बनी 
कि भ्रमेरिका, चीन भौर रूस तीनों में से पाकिस्तान किसी का विश्वसनीय मित्र 
नही हो सकता । जो हथियार दे, वही उसका मित्र है। पाकिस्तान ने ताशकन्द 
समभौते के जो गम्भीर उल्लघन किए उससे भी पाकिस्तान की ईमानदारी मे 
सोवियत नेताओं का विश्वास टूट गया। दूसरी भ्लोर भारत की गस्भीरता भौर 
हढ़ता ने तथा रझुस के प्रति पपरिवर्तित दृष्टिकोश ने सोवियत नेताश्रों को यह 
अनुभव करा दिया कि रूस के लिए अमेरिकी और चीती खतरे के विरुद्ध भारत 
जैसे शक्ति-सम्पन्न राष्ट्रो के हाथो मो कितनी सन्तुलनकारी शक्ति है । जब बंगलादेश 
(उस समय पूर्वी पाकिस्तान) की घटनाएँ घटी तो रूसी सहानुभूति भारत शोर 
वेगलादेश के न्यायपूरां पक्ष की प्रोर रही । 

भारत भ्रौर सोवियत विदेश न्ोति--सलालिन में, जो कठोर अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति का समर्थक था, भारत की गुद-मिरपेक्षता की नीति को निबेल तथा 
प्रवसरवादी नीति का ही प्रतिरूप समझा । भारत के पश्चिमी देशों के साथ सहयोग 
स्थापित करने के प्रयत्व की सोवियत रूस में श्रालोचता हुई, लेकिन सत्‌ 949 के 
अन्त तक भारत झोर रुस के सम्बन्धों में सुघार होने लगा। मास्कों मे भारतीय 
राजदूत डॉ. राधाकृप्णन्‌ के सदृप्रयासों से दिलली-मास्को के मैत्रीपूर्णा सम्बन्धो के 
विकास में बहुह़ सहायता मिली $ + 

इस बढ़ती हुई मैत्री को जूत,)950 में कोरियान्युद्ध छिड़ने पर ऋका लगा। 
भारत न्याय झ्ौर दजिप्पक्षता के पक्ष से था, अ्रतः उसने उत्तरी कोरिया को 
झ्राक्रमशकारी घोषित करने में कोई हिंचक नहीं दिखाई । इससे सोवियत संघ में 


डे 


384 मन्तराष्ट सम्जन्प 
भारत के प्रति रोष वे हो! गया, किन्तु जब कीरिया-समस्या के प्रागमी रण 
हे 7385 


के क्षेत्र मेभी दोनो देश के है| प्टफोश के प्रमानता रहो 
2 मे जी 


अकबर, ।964 पतन के अरचातृ रूच में ग्रे भनेव झोर 

कोसीमिन के ने। नेतृत्व के उदय ह्भा जो आज भी पत्तारुढ़ है । बाद में डुच्च वर्षो 

गे भारत को + ग्राप्त नही हो सका जता पे श्चेव ते दिया था। 

बर, 4665 # भारत-पाक पं के समय सोवियत नेतृत्व की. नीति क्ित्ती न 

किसी कार संघ के झान्त करके की रहे और रू जे पाकिस्तान के कार्यों का 
॥। 


ताग्रकन्द पमभोते क बाद सेन देशो के सम्बन्धों के थोड़ा न्‍। तनाव तब 
माया जब रूस ने भ्रकिस्तन करे हथियार बेच: किया । सोवियत 
कुटनीति की पह नई दिला? "परत के हक अर विकसीक “भाव डालने बाली थी 
सौभाग्यवश्ध जिस को अपने थदिशा-अमः का को ही भहक्ास हो यय। मर यारत- 

न्धों मे उत विकाक ग्रेवा रहा । का के सम्बन्ध से हस का 
रकया भारत-समर्थक था। सन 49 उाक्र पराक्रिस्वान ने वयतादेश जन झान्दोवन 
* रूस मे परकिस्ताक को स्पष्ट कर दिया 


” ँ 
डः 


में कोई ऊसर नह) रकी प्रौर 
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कि वह तरसंहार समाप्त कर समस्या के राजनीतिक हल के पक्ष मे बंगलादेश सकट 
काल मे पेकिंग पिण्डी-वाशियटन धुरी के निर्माण की सम्भावनाओं झौर उससे उत्पन्न 
खतरे को देखकर भारत ने 9 भ्रगस्त, 97 को सोवियत संघ के साथ मैत्री-सन्धि 
कर हस्ताक्षर किए | इस तरह भारत झौर सोवियत सघ चीन-अ्मेरिकी सम्बन्धो से 
भविष्य में उत्पन्न होने वाले परिणामों का सामना करने के लिए श्ौर अधिक निकट 
झा गए । इस सन्धि द्वारा केवल भारत ही लाभान्वित नहीं हुआ झपितु सोवियत संघ 
भी एशिया में एक महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो गया और यह उसकी वर्तमान 
बिदेश नीति की एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है । 


इस सन्धि की सबसे बड़ी बात इस निश्चय मे है कि यदि कोई तीसरा देश 
दोनों मे से किसी एक पर प्ाक्रमण करता है तो वे उसके प्रतिकार के लिए एक 
दूसरे से परामर्श करेंगे । इसका सीधा प्रप्निप्राय यह अवश्य ही नही है कि उनमे से 
एक ग्राक्रमणका री पर आक्रमण कर देगा, परन्तु यह भी नही कहा जा सकता कि 
वह अधेशून्य है । जब आक्रमण होगा तो आक्रमण के प्रतिकार का उपाय सोचा 
जाएगा। इसका श्रर्थ सैनिक सहायता भी हो सकता है । सहायता का कोई प्रन्‍्य 
स्वरूप भी हो सकता है। लक्ष्य श्राक्मण के निराकरण का है ; यदि यह पूर्ण हो 
जाता है तो शान्ति के लिए भोर क्या प्रभीष्ट है । 


दिसम्बर, 97] के भारत-पाक युद्ध तथा बंगलादेश के उदय के समय यह 
पुनः स्पप्ट हो गया कि भारत की स्वतन्त्र निर्णय शक्ति पर किसी भी भरकुश अथवा 
सन्देहू की कल्पना करना भ्रामक है तथा सोवियत रूस भारत का सच्चा हितैषी 
और सकट में काम झाने वाला मित्र है। सुरक्षा-+रिपद्‌ में भी रूस ने पाकिस्तान 
प्रौर उसके “बड़े श्राका/ श्रमेरिका के मनसूवों पर पानी फेर दिया । युद्ध के दौरान 
उसने स्पष्ट चेताववी दो कि कोई भी विदेशी ताकत हस्तक्षेप करने का दुस्साहस ने 
करे | इत्तना ही नही, जब पमेरिका सातवाँ बेड़ा *रहस्थमय इरादे! ते वगाल की 
खाड़ी की ओर चल,पड़ा ता खूस ने भी हिन्द महासागर में अपने युद्धपोत इस 
दृष्टि से तैयार कर दिए कि भारत के विरुद्ध अमेरिका द्वारा नो-सैनिक कार्यवाही 
करने पर उसका उचित उत्तर दिया जाए। रूसी सहयोग के फलस्वरूप अ्रमेरिका 
पोर चीन को यह भली प्रकार स्पष्ट हो गया कि भारत-सोवियत मैत्री सन्धि कोरी 
कांगजी कार्यवाही नहीं है वरन्‌ एक सच्ची सन्धि है। सन्‌ 972, 973 एवं प्रगले 
बषों में इस मैत्ी-सन्धि की वर्पगांढें मवाक़र दो महाद्‌ राष्ट्र एक दूसरे के पश्रौर भी 
नेकेट भ्राए हैं । 


भारत झौर सोवियत संघ की मैत्री नवम्बर, 973 मरे ब्रेमनेव को भारत 
यात्रा से भौर अधिक पुष्ठ हुई। ब्रेत्व ने भारत को सिद्धान्वनिष्ठ तीतियो की 
सराहना की और राजनीतिक क्षेत्रों में स्पष्ट मत व्यक्त किया गया कि सोवियत नेता 
की इस यात्रा से एशियाई देशों के शान्ति और सुरक्षा के लिए सामूहिक संघर्ष के 
अयासों को भौर बल मिला है। ब्रेफनेव की इस यात्रा से स्पष्ट हो गया कि भारत- 


विय। मैत्री के देशों १ +रस्पर-सम्धिः के चढ़कर सन्तरष्ट्रीय 
राजनीति ३ पहयोक्‍ के क्षेत्र के कर रही $ ओर आवधिक वा विक्ाक 
वजनाओं के मे प्रधिक्राधिक प पर ति: ने है रती नेता की 
चार दिवसीय ऐतिजा: के यात्रा के दौरान 30 सम्बर, भारत प्ौर 
व्यत्त बीच एक | 3 वर्षीय (22 और & 7प्ारिक / हुआ जिमे 
पह निश्चय | । ग्रया सोवियत पे भारत प्र/थिक ७६ स्वावलम्थी 
कैवाने के भारी बे विकास-का्यक्रमर त्रए हावता देगा । 
समभोते के म०, पह निश्चय अकट किया गये सन्‌ +% दोनों देशों क 
बीच व्यापार को हेड गुना या डुगुना दिया जे, ए्‌ः गए सोने देश 
मे उठाएं: 30 नक्‍म्: रे को कर +: चोट गए । 
विमान रवाना हो; के बा उन्होंने श्रीमती वमान पर के 
सन्देश भेज, क्कि ८ हमारे वातचनीत दिक्षिय प्र समूचे विश्व की स्थिति पर जो; 
वे पथा कोने देशों के बीच जैश्री-७, पे तथा चुहढ़ 
करने के क्लि न्दार प्रेरणा का काम करेगी (ये देशों का सहयोग उत्तरोक्तर 
षेढता है । जब फरवरी, 4925 में क्रक्ि स्वान को अदाब 
करने +) 7 की गई को पर गहरी को और इसे 
भारतीय दीप की शान्ति के बत्मया 
भारत और सोवियत पैंध के कीच मित्रता, पेक-ुक और परस्पर लाभकारी 
सहयोग के पैम्बन्ध निरन्तर विकसित प्र छ३ढ होते गए । भास्कर के लेके देशों कै 
बीच र, 3975 २ .. _ लियो गीच मित्त विपक्षीय पापिक परामर्श 
डा तथा वतन अन्तराप्ट्र! 'याओं पर पारस्परिक हित की हक्टि के री 
ओआदान-प्रदाक ॥ सर्वोच्च सोवियत के) च्चि के उपाध्यक्ष ऐप, वी. 
नियाजवबैक्रोब नैतृत्व में ए. ऐवियत अतिनिधि-मंडल ने 70के। 
अश्रेष, 4975 के भारत क्र ब्रा की | गैघंकालीन आ्यापर पमकोता बात के 
न्घ वारिज्य 7 में मास्क यए 
विज्ञान भौर कनीकी क्षेत्र भारत को उत्लेखनीय चोवियत पहयोग /म 
प्रेल, 7975 सोषियत राके पहायता के अरः पहला कृक्िय ण्पप्रह 
पराय॑; वियत भैष से छोड गया । यह समझौते के 
दोनों देशो के की: सई, 4 श्रा था । क/॥ उपग्रह प्रीर ; वरिक्ष खोज के 
पयवेक्षणा सम्बन्धी पारस्परि ढेयोय के कराये: दोनों दे। वम्बर 
4963 में एक ते पर हर डए । जनवरी, 497 देयों के । 
व 77 से क्यों ए एक कोल पर हैल्ताक्षर किए क। वपय-काप एवं 
विज्ञान में वैज्ञानिक प्री ग्िकी पैहयोग था। | 7 *। प्रवक्ति के 
घिए भग्रेच, 4976 में एक वयापार-सममौता हपा जिज्ते रेम्पराकत 
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निर्यात वस्तुओं के प्रतिरिक्त कुछ ऐसी वस्तुओं के निर्यात का मार्य भी खुल गया 
जिनका सम्बन्ध भ्राधुनिक मशीन और उपकरणा-तिर्माण से है। इसे भारत की एक 
महत्त्वथूर्ण उपलब्धि कहा जाएगा वर्योंकि प्रभियान्त्रिको के क्षेत्र मे भारत की प्रगति 
को सोवियत सघ जैसे विकसित देश झौर पूर्वी यूरोप के भ्रन्य देशों मे मान्यता प्राप्त 
हुईं है । 
भारत भौर सोवियत संघ के बीच म॑ंत्रीपूर्ण एवं परस्पर लाभकारी सहयोग 
के सम्बन्धी में अनेक उच्चस्तरीय यात्राओं के विनिमय तथा महत्वपूर्ण करारों पर 
हस्ताक्षर के माध्यम से भौर भी प्रगति हुई | इनमें व्यापार, व्यापारिक नौ परिवहन 
प्रोर सॉस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम समझौते शामिल है। उच्चस्तरीय यात्राग्रो के 
माध्यम से भी निकट सम्बन्धों को कायम रखा गया । इन यात्राश में जुन, 2976 
में प्रधान मन्त्री प्रौर मंगोलियाई लोक गरुराज्य की यात्रा के श्रवसर पर विदेश मस्त्री 
की सोवियत संघ की यात्रा भी सम्मिलित है। प्रप्रेल, !/977 में सरकार के नए 
नेताओं से विवार विनिमय के लिए सोवियत विदेश मन्स्री श्री ग्रोमिको भारत झ्ाएं। 
इस यात्रा से अनेक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याद्रो तथा आपसी हिंत के मामलों पर विचार- 
विनिमय करने का भ्रवसर मिला । इस यात्रा के दोदान भझ्राथिक्त एवं तकनीकी 
सहयोग, व्यापार एवं दुर सचार सम्बन्धों की स्थापना से सम्बन्धित तोन समभौतों 
पर हस्ताक्षर हुए । इनसे दोनो देशो के वीच सहयोग वृद्धि की श्लौर भी सम्भावना 
बड़ी + यात्रा के दोरान दोनो देशो के नेताग्रों वे सस्कृति, कला, साहित्य, शिक्षा, 
घल-कूद प्ौर पर्यटन के क्षेत्र में अपने सम्बन्धों की प्रौर भी सुदृढ़ बनाने भौर विकसित 
करते की इच्छा व्यक्त की गई । बातचीत के दौरान अ्रधिकांश श्रन्तर्राष्ट्रीय समेस्याम्रो 
के बारे में दोनो देशो के समाव विचार पाए गए । 


प्रकनूवर, 977 मे प्रधान मन्‍्त्री श्रौर विदेश मन्‍्त्री सोवियत संघ की राजकीय 
यात्रा पर गए। दोनो पक्षों ने यह नोट किया कि भारत-सोवियत भिन्रता किन्‍ही 
भैल्‍्यायी मान्यताओ पर आधारित नहीं है वस्तुतः यह मित्रता एशिया और समस्त 
विश्व में शान्ति शरीर स्थिरता के लिए महत्त्वपूर्ण घटक है। यह महत्त्वपूर्ण ध्मर्का 
गया कि इस मित्रता को न सिफे कायम रखा जाए बल्कि मजबूत किया जाए। 
प्राधिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहपोग से सम्बद्ध भारत-सोवियत संयुक्त आयोग के 
भ्रधीन हो रहे कार्ये की प्रगति पर सम्तोप व्यक्त किया गया | इस वात पर सहमति 
हैई कि वपे 978 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था श्रौर ट्विपक्षीय व्यापार बादान- 
पैदान के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर लाभपूर्णो श्राथिक सहयोग के लिए एक दीधंकालीन 
कार्यक्रम तैयार क्रिया जाना चाहिए । सयुक्त विज्ञप्ति में भारत झोर सोवियत संघ 
ने शस्त्रों के लिए दौड़ को समाप्त करने, प्राण॒विक युद्ध को ठालने और निःशस्तीकरण 
समभोता कराने के काम को महत्त्वपूर्ण बताया। दोनों पक्षों मे आशणविक 
निरस्त्रीकरण सहित सामान्य और पूरा निरस्त्रीकरण की उपलब्धि के लिए धवसर 
पैदा करने के लिए श्रपना हृढड विश्वास दोहराया | दोनो वक्षों ने यह माना * 
एपियायी देज्नों के बीच झ्रापसी लाभ के सहयोग को प्रवश्य बढ़ावा दिया 
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चाहिए झौर इस क्षेत्र में शान्ति भ्रौर स्थिरता को मजबूत बनाने के लिए इसका 
विस्तार किया जाना चाहिए । इस दृष्टि से देशों के वीच बल-प्रयोग या वल प्रयोग 
की घमकी को त्यागने, एक दूसरे के झ्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप व करने, पूरों 
समानता, आपसी लाभ और प्रत्येक देश की जनता द्वारा अपनी राजनीतिक व 
सामात्षिक प्र्यालियों को चुनने के ग्रधिकार के आधार पर ध्ारथिक भौर पन्य क्षेत्रों 
में सहयोग जैसे सर्वेमान्य सिद्धान्तों पर प्राधारित होना चाहिए । यह कहा ग्रया कि 
एक-दूसरे देश के साथ सम्बन्धों की स्थापना में इन सिद्धान्तों को स्वीकार करिए जाते 
से एशिया को स्थायी शान्ति का महाद्वोप बनाने भ्रौर सारे विश्व में शान्ति को 
मजबूत करने में योगदान मिलेगा। हिन्द महासागर की स्थिति पर विषारों के 
श्रादान-प्रदान के दौरान दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र के देशों की जनता की हिन्द 
महासागर में शान्ति क्षेत्र बनाए रखने की इच्छा का समर्थन किया । दोनों ने हिंद 
महासागर से सभी वर्तमान सैनिक अड्डों को हटाने भ्रौर नए प्रद्डे बताने पर रोक 
लगाने की माँग की । दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ भ्रोर विश्व-शान्ति तथा 
की सुरक्षा को बनाए रखने मे इसकी प्रभावशीलता को और मजबूत करने और 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र के सिद्धान्तों और उद्देश्यों का कड़ाई से पालन करने 
के श्राधार पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढावा देने के श्रपने संकल्प को फिर पे 
दोहराया । 
मई, 978 में रक्षा मन्‍्त्री श्री जगजीवनराम की झस यात्रा के दौरान रक्षा 
के भारत-सोवियत सहयोग की समीक्षा की गई । सितम्बर, 978 में प्रपनी डुसे 
यात्रा के दौरान भारतीय विदेश मन्त्री श्री वाजपेयी ने यह स्पष्ट किया कि किसी 
अन्य देश के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने के मारत के प्रयासों से सोवियत सं 
सहित श्रन्य देशों के साथ विद्यमान मित्रतापूर्ण सम्बन्धों पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं 
पडने दिया जाएगा । 978 में दोनो देशों के बीच आदान-प्रदान का सिलसिला बढ 
और विभिन्न क्षेत्रों में भारत-सोवियत सहयोग झौर भ्रधिक महत्त्वपूर्ण बना । ? 79 
और 980 में भारत-रूस सम्बन्धों में उत्तरोत्तर सुधार होता गया है, दोनों देशों की 
एक-दूसरे के प्रति सदुभावना बढ़ी है भौर अनेक क्षेत्रों में दोनों पक्षों के पारस्परिक 
सहयोग का विस्तार हुआ है । सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के झ्रन्य देशों के 4 
भारत के सम्बन्ध उच्चतम स्तर की यात्राओं के झादान-प्रदान तथा इन देशों ्क 
साथ स्थापित संयुक्त क्रियाकलापों के माध्यम से सतद्‌ सुदृढ हुए हैं । 
सोवियत संघ की मन्त्रि-परियद्‌ के अध्यक्ष, श्री ए. एन. कोसीगित ने 9 ते 
8 मार्च, 4979 तक भारत की यात्रा की | इस यात्रा के दौरान हुई बातचीत से 
यह प्रकट हुआ कि प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समस्याप्रों पर भारत भोर सोवियत संघ के 
विचार समान हैं। इस यात्रा के अन्त में जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में इस वात 
को पुनः पुष्टि की गई कि शान्तिपूर्य सह-प्रस्तित्व के सिद्धान्तों के प्राधार पर भारत 
"46 संघ के सम्बन्धों को सुदुद करना दोनों देशों की विदेश नीति का मुलाघार 
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है। दक्षिण एशिया के देशों के साथ प्रपने सम्बन्धों को सामान्य बनाने की भारत की 
पहल की सोवियत संघ ने प्रशंसा की । 
इस यात्रा के दौरान कई करारों तथा प्रोतोकोलों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें 
निम्नलिखित करार/प्रोतोकोल भी शामिल हैं--चिकित्सा विज्ञान तथा जन-स्वास्थ्य 
के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध करार, सूरतगढ राजकीय फार्म के लिए क्षि सम्बन्धी 
मशौोनों की भेंट तथा मोटर गाड़ियों की सप्लाई से सम्बद्ध प्रोतोकोल, [979 भोौर 
980 के लिए सॉस्क्ृतिक प्रादात-प्रदान कार्यक्रम भ्रौर बषं 2979 के दौरात 
पारस्परिकता के भ्राघार पर कुछ प्रतिरिक्त जिन्‍मों के संभरण सम्बन्धी करार । 
दोनों देशों के बीच सहमत सबसे महत्त्वपृर्णो दस्तावेज का सम्बन्ध 0-5 वर्ष 
की भ्रवधि के लिए ग्रा्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक भर तकनीकी सहयोग से सम्वद्ध 
एक दीधविधि कार्यक्रम से है। यह भारत में श्रपतती तरह का पहला कार्यक्रम है 
जिसके द्वारा विविध क्रियाकलापों के लिए भविष्य में द्विपक्षीः सहयोग की व्यवस्था 
की जाएगी। इस कार्यक्रप के प्रन्तर्गत मछली-पालन, लुर्दी तथा कागज और खाद्य 
उद्यीग के क्षेत्रों में विशेषज्ञों के दल भारत से सोवियत संघ की यात्रा पर गए ग्रौर 
सोवियत संघ से कोयला खनन, मशीन निर्माण प्रौर लोह-धातु कर्म के विशेषज्ञों मे 
भारत की यात्रा की । सोवियत संघ नीचे लिखी महत्त्वपर्णो परियोजनाओं में भी 
भारत को सहयोग देने पर ब्रहमत हुमा--भारत के पूर्वी तट पर प्रल्यूमीनियम 
संयंत्र कुछ विशिष्ट कोयला क्षेत्रों का संगठन भौर विस्तार तथा सिंचाई के क्षेत्र 
में सहयोग । 
पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने 28 मई से 
2 जून, 979 तक सोवियत संघ की यात्रा की । उन्होंने तेल उत्पादन के क्षेत्र में 
भावी सहयोग के बारे में विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया । विशेष रूप से पश्चिम 
बंगाल, त्रिपुरा श्रौर कावेरी तट के क्षेत्रों में इस प्रकार के सहयोग की प्रक्रिया तथा 
सीमा के सम्बन्ध में एक प्रोत्तोकोल पर हस्ताक्षर किए गए । 
भूतपूर्व प्रधान अन्त्री श्री मोरारजी देसाई तथा भूतपूर्व विदेश मन्‍्त्री 
श्री प्रटल विहारी वाजपेयी !0 मे !4 जून तक सोवियत संघ की. यात्रा पर गए । 
यात्रा के भ्रस्‍्त में जारी संयुक्त वक्तव्य में भारत श्रौर सोवियत संघ के इस संकल्प की 
पुन; पुष्टि की गई है कि दोनों : देशों के श्रापसी सहयोग को झौर मजबून बनाना 
चाहिए क्योंकि इससे न केवल इन दोनों देशों के हितों की रक्षा होती है श्रपित्‌ 
इससे विश्व-शान्ति श्रौर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में भी मदद मिली है । विज्ञप्ति में 
कहा गया कि दोनों देशों के बीच लम्बी ग्रवधि के श्राथिक वैज्ञातिक श्लौर तकनीकी 
सहयोग के समभौते, संयुक्त प्रायोग की बैठक, “भाहकर! उपग्रह के अश्लेपरा तथा 
विशाखापटुनम इस्पात कारखाने सम्बन्धी समझौता इस बात के सबूत हैं कि दोनों 
पक्ष आथिक मामलों में और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बताए रखना चाहते हैं विज्प्ति 
में भारत और सोवियत संध दोनों ने हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने पर बल 
दिया भौर किसो भी बहाने से वहाँ बड़े राष्ट्रों झरा सैनिक श्र बनाए जाने के 
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प्रयत्नों की निन्‍्दा की तथा की तथा यह माँग की कि इस क्षेत्र में जो विदेशी सैनिई 
तथा नौ-सैनिक प्रड्डु इस समय हैं, उन्हें उत्म किया जाए। भारत ने इस सम्ब्ध 
में सोवियत सघ के भ्रमेरिका से बात करने के प्रस्तावथ का हादिक स्वागत किया। 
झाशा की जाती है कि वियना मे कार्टर-्रे ऋनेव वार्ता के दौरान इस प्रश्व पर भी 
विधार-विमर्श होगा । यह एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पर सोवियत संध को भपता 
रवैया बदल देना पडा हे । हिन्द महासागर मे झपनो सैनिक उपस्यिति के लिए 
कोई बहाना दूंढना चाहिए--यह दोनो महाशक्तियों पर लागू होगा। तनाव-शैवित्य 
की दिशा में यह एक मह॒त्त्वपूर्णा कदम होगा ॥ 

दूसरा महत्त्ववु्ं मुद्दा जिस पर मारत झोर सोवियत संघ ने गुक-जैते 
विचार प्रकट किए वह है प्रफधानिस्तान का मामला । दोनों देशों ने प्फगानित्ताव 
के प्रन्दहती मामलो में वाहरी ताकतों के हस्तक्षेप को निन्‍दा की भ्ौर प्रफगावित्तात 
की जनता की प्रार्काक्षाप्रो के प्रति सहानुभूति प्रकट की । दोनो देशो ने प्रुगानिस्तान 
के साथ मित्रतापूर्णे सम्बन्धो तथा सहयोग का विकास करने की इच्छा अ्रकढ की 
यद्यपि इस सम्बन्ध मे पाकिस्तान का सिक्र नही किया गया तथापि इसका सरेढ 
मुख्य रूप से उसी की तरफ या । विज्ञप्ति में इस बात का इशारा भी नहीं किया 
गया है कि भारत भौर सोवियत संघ #फगानिस्तान की सहायता के लिए क्या कदम 
उठाएँगे । यद्यपि विज्ञप्ति में कम्पुच्या का नाम लेकर उल्लेख नहीं किया गया तभावि 
दक्षिण-पूर्व एशिया की स्थिति पर चिन्ता प्रकट की गई। कम्पुच्या को मास्यता 
देने के सम्बन्ध में भारत सोवियत सघ से अलग राय रखता है । इसके विचार मे 
कम्पुच्या की नई सरकार को यह तभी मान्यता देगा जब उसका पूरे कम्पुच्या पर 
कब्जा हो जाएगा ॥ 

» दोनो पक्षों ने साल्ड-2 समभौते पर सन्तोष व्यक्त किया शोर यह ग्राशा की 
कि निरस्त्रीकरण की दिशा में भविष्य में और भी कदम उठाए जाएँगे । साह्ट-2 
के लिए शायद वियना सम्मेलन में कुछ न झुछ कदम उठा लिया जाए-ईर्ती 
निश्चित रूप से भ्रणु युद्ध की सम्भावनाएँ कम करने में मदद मिलेगी । फौजी बजं 
में कमी होने से जो रुपया बचेगा बहू विकासशील देशों के “विकास कार्यों पर सी 
किया जा सकता है। तताव-शैथिल्य में निग्रुंट राष्ट्रों की भूमिका की तो सराहगो 
की गई, लेकित जैसा कि कोलम्बो सम्मेलत से स्पष्ट हो गया है, बड़े राष्ट्र इस मर 
को भी अपने-अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए काम में लाना चाहते है। पश्चिमी 
एशिया की समस्या पर भी दोलनो पक्षों ने अरब-भूसि से इजरायली सैनिकों कीं 
पूरी-पूरी वापसी पर बल दिया झौर फिनिस्तीत की अरब जनता की प्ार्काक्षात्रों नो 
पूरा करते तथा झलग-झलग राज्य बनाए जाने के उनके भणिकार को स्वीकार किए 
जाने की माँग की । इस समस्या के हल के लिए वार्ता में फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे कीं 
शामिल करने पर बल दिया यया ! विज्ञप्ति सें इस बात का प्राभास मिला कि 
दोनों देशों की बातचीत सफल रही तथा जिन वार्ताओं पर कुछ मतभेद रहे, वे भी 

आने पर खत्म हो जाएँगे । इतनी वात तो निश्चित है कि सोवियत भैठाओ मे 
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प्रफगानिस्तान के मामले में भारतीय नेताओं से सहयोग की वार॑-दर अपील की 
लैकिन यह पता नहीं चल सका कि. भारतीय नेताओं ने इस सम्बन्ध में पाकिस्तान 
पर दबाव डालने के लिए कोई आश्वासन दिया या नहीं | क्या भारत ऐसी स्थिति 
में है कि वह पाकिस्तान पर किसी प्रकार का दवाव डाल पके । 


भारत सोवियत संयुक्त प्रायोग की जून, 979 में ही मास्कों में हुई बैठक 
के दौरान सोवियत सहयोग से विधाखापट्टनम मे एक इस्पात संयन्त्र लगाने के लिए 
भी एक करार पर हस्ताक्षर किए गए । ग्रायोग ने यह निर्शाय किया कि श्री ए. एन. 
कोसीगरिन की यात्रा के दौरान सहमत सहयोग के कार्यक्रमों की प्रगति पर ध्यान रखने 
तथा उसके क्रियान्ययन पर सुभाव देने के लिए एक दल का गृठत क्रिया जाए। इसी 
मास लोकसभा के प्रध्यक्ष श्री के. एस. हेगड़े के नेतृत्व मे एक संसदीय शिष्टमण्डल ने 
सोवियत संघ को यात्रा की । सोवियत समाजवादी गणतत्न्त्र संध की सर्वोच्च सोवियत 
के उपाध्यक्ष श्री पी. बाई. स्ट्राट्मेनिस के नेतृत्व मे सीवियत-भारत मैत्री संघ का 
एक म॑त्री शिष्टमण्डल श्रगस्त में भारत झाया । इस यात्रा के दोरान हुई बातचीत में 
उन्हें इस बात का प्राश्वासन दिया गया कि भारत-सोविश्रत्त॒मित्रता को बढ़ाने के 
लिए भारत विश्वास और सहयोग की उसी भावना से काम करता रहेगा जो दोनों 
देशों के वीच घनिष्ट धौर मित्रतापूर्ों सम्बन्धों के रूप मे पहले से विधमान है। 
श्री ए. एन. कोसीमिन सितम्बर, 8979 में श्रपती विदेश यात्रा के दौरान बस्बई 
रुके । विदेश मन्द्री श्री श्यामनन्दन मिश्र ने श्री कोसीग्रिन का स्वागत किया और 
प्रापसी हित के मामलों पर उनके साथ विचार-विमशे किया। 


विदेश मन्त्री श्री नरसिंह राव ते 3-7 जून, 980 तक मास्को की यात्रा की 
प्रोर इस यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति ब्रेकवेव तथा श्रन्य सोवियत नैताश्ं से मिले 
इस यात्रा के दौरान पारस्परिक हित के मामलों पर हुए विचार-विमर्श में एक दूसरे 
के विचारों को प्रच्छी तरह समभा गया । इस यात्रा से भारत तथा सोवियत संघ के 
प्रपते पारस्परिक सम्बन्धों को दिए जाने वाले महृत्त्त को श्रतिपादित किया गया, 
जो निरन्तर सुदृढ तथा विकसित होते रहे हैं । 

पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों के प्रति सोवियत नीति--रूस पूर्वी यूरोप के 
पाम्यवादी जयत्‌ वर अ्रवना संयुक्त प्रभाव बनाए रखने के वक्ष में है ताकि वहाँ से 
पश्चिमी यूरोवीय राजनीति में प्रभावपूर्णा ढंग से हरतक्षेप किया जा सके । श्रतः पूर्वी 
यूरोपीय देशों में पचप रही सोवियत विरोधी प्रवृत्तियों का सामना करने के लिए 
उसने वारया पैकट को पहले की श्रपेक्षा प्रौर अ्रथिक कठोर तथा शक्तिशाली बना 
लिया दे । सन्‌ 968 में चैकोस्लोवाकिया में रूस विरोधी विद्रोह को कुचलने मे 
उत्के तथा भ्रन्य वारसा पैक्ट के देशों द्वारा निर्वाह की गई भूमिका से यह स्पष्ट है । 
सोवियत नेहाप्रों का कहना है कि रूस और उसके साथियों का सैतिक हल्तकेत 


चैकोस्तोवाकिया में साम्यवाद के विरुद्ध की जाते वाली क्रान्ति को विफल बनाने के 
लिए प्रावश्यक था । ५ 
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वास्तव में सन्‌ 7967 से ही चंकोस्लोवाकिया में उदारवादी प्रवृत्ति जोर 
पकड़ने लगी थी भोर जनवरी, 968 में दुबचेक के नेतृत्व में चेकोस्‍्लोवाडियाई 
साम्यवादी दल ने समाजवादी लोकतन्श्रीकरण के धिद्वान्त को स्वीकार कर, उदारवाद 
के पक्ष में बहुत से सुधार प्रस्तावित किए थे। जब चंहोस्लोवाडिया के नेताप्रों ने 
रुसी प्रप्रसन्नता की कोई परवाह नहीं की तो 2] प्रगस्त, 968 क्की रात्रि की 
सोधियत रूस तथा वारसा पैक्ट के चार झ्न्य देशों--पोलैण्ड, हंगरी, पूर्वी जर्मेती 
भोर बल्गेरिया की शक्तिशाली सेनाओ्रों मे चेकोसलोवाकिया पर प्राक्रमण कर कुछ ही 
घण्टों में राजघानी प्राग सहित झन्य बड़े नगरों पर क्‍्लघिकार कर लिया | प्रन्त में 
काफी विचार-विमर्श के बाद मास्को में दोनों पक्षों के बीच एक समभौता हुमा 
जिसमें सबसे महत्त्वपूर्ण वात यह थी कि चेकोसलोवाकिया सरकार ने वचन दिया कि 
वह चेकोस्लोवाकिया में समाजवाद को सुदृढ़ बनाने के लिए म्रावश्यक फ़दम उठाएंगी। 
सितम्बर, 968 के मध्य तक प्राम से सोवियत सेनाएँ वापस लौट ग्रईं। अप्रेल, 
969 में दुबचेक के नेतृत्व का प्रन्त हो गया झौर सोवियत रूस समर्थक सरकार 
की स्थापदा हुई । झ्राक्रमण की कदु स्मृतियाँ घीरे-घीरे घूमिल पड़ गईं प्रौर प्रा 
दोनों देशों के सम्बन्ध सामान्य है । झल्वानिया भ्रवश्य चीन के प्रभाव में है, हिन्तुं 
रूमानिया में रूस ने श्रपनी स्थिति पुनः सम्भाल ली है। पोलंण्ड, हगरी, पूर्वी जमंती, 
वल्गेरिया भ्रादि देशों के साथ रूस के सम्बन्ध यथावत हैं । 
यद्यपि साम्यवादी शिविर में स्वेच्छिक एकता का तो प्रभाव ही रहा है तथापि 
]977 का बर्ष इस दृष्टि से नई प्राशाम्रों का सचार करने वाला रहा | पिछले तीन 
वर्षों में भन्तर्राष्ट्रीय राजनय में कई समीकरण बने और बिगड़े, उनमें कई उतार” 
चढ़ाव भाए और महाशक्तियों ने सीधे सशस्त्र सघर्ष को टालने के लिए 'शीतयुद्ध' 
झौर फिर 'देताँ! की कूटनीति भ्रपनाई । स्वाभाविक था कि इस दौर मे कम्युनिस्ट 
देश भी अपने पारस्परिक सम्बन्धो पर विचार करते भौर शायद पुनविचार का ही 
यह परिणाम था कि कम्युनिस्ट युद्ध में आपसी विवादों का प्नन्त करने की चिन्ता 
उत्पन्न हुई । इसलिए यह कोई सयोग नही था कि यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल 
टीदो एक लम्बे म्रन्तराल के बाद श्रगस्त, 977 की 6 तारीख को भाठ दिन 
की राजकीय यात्रा पर सोवियत सघ गए और वहाँ से उत्तर कोरिया होते हुए 
30 अगस्त को पहली बार चीन पहुँचे । अवश्य ही यह एक संयोग था कि जिन 
मार्शल टीटो ने प्रठारह वर्ष पूर्व सन्‌ 949 मे सोवियत सघ से सम्बन्ध विच्छेद कर 
कम्युनिस्ट गुट में स्वतस्त्र तीति अपनाने की बुनियाद रखी थी वही टीटो भ्रब कम से 
कम तीन शिविरों में विभक्त कम्युनिस्ट जगत्‌ की एकता की मुहिम पर बिकले । 
साम्यवादी आन्दोलन को संगठित करने अथवा कम से कम उसे और विघटन 
से रोकने की भूमिका में मार्शल टीटो कम्युनिस्ट जगत्‌ में भ्रपना विशेष महत्त्व रक्षते 
थे । सोवियत सध उतठसे संवाद स्थापित करने की पहल भी कर चुका था। इस 
सवाद को शुरू करने का अवसर जुद्यया कम्युनिस्ट और मजदूर परादियों के सम्मेलन 
थे, जो 28 जुन, 976 की बलिन में हुआ था । उस सम्मेलन के झवसर पर ब्रे भनेव 
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भौर दीठो के बीच 'मैत्री वार्ता हुई थी । इस वार्ता का परिखाम शीघ्र ही सामने 
आराया। यूगोस्लाविया के टीठोवाद-विरोधी लगभग 30 सोवियत समर्थेक्रों को टीढो 
सरकार द्वारा दण्डित किए जाने के बावजूद श्री ब्रेकनेव 5 नवम्बर, 976 को 
श्री टीठों से ब्रातचीत करने वेलग्रेड पहुंचे। सोवियत संघ सव्‌ 975 से ही 
यूगोसलाविया में नौसेना के लिए बन्दरगाह की तथा कुछ ग्रन्थ सुविधाएँ देने का 
प्रनुरोध कर रहा था| ब्रकनेव ने सितम्बर, 977 की श्रपनी बेलग्रंड यात्रा के 
पवसर पर दिए गए इस ग्राश्वासत को दोहराया कि सोवियत सघ यूगोस्लाबिया 
की स्वाधीनता का झादर करता रहेगा झ्ौर यात्रा के बाद जारी को गई विज्ञप्ति में 
दोनों देशों के बीच 'स्वैच्छिक सहयोग” की बात श्रक्तित की गई । सोवियत सघ ने 
एक तरह से समाजवाद का अपना मांगे अपने झ्राप तय करने के मूगोस्लाविया के 
श्राग्रह को मान्यता दे दी । 

6- 24 अगस्त, 977 के अपने मास्क्रो प्रवास के समय मार्शल्र ठीटो ते 
सोवियत नेताग्रो से पाारस्परिक्र सम्बन्ध झर अन्तर्राष्ट्रीय समस्याश्रों पर व्यापक 
विचार-विमर्श किया । दोनों देशों की इस शिखर वार्ता में समूचे विश्व की महरी 
रुचि थी । स्वागत समारोहो तथा प्रीतिभीज के श्रवसर पर सोवियत नैता श्री ब्रे नेव 
ने विश्व में मित्रता और सदभाव का वातावरणा स्थापित करने के साथ-साथ सभी 
प्रकार के प्राक्रमशों और शीतयुद्ध चालू रखने के प्रयत्तों की कड़े शब्दी में तिन्‍्दा 
की । श्री ब्रेकनेव का कहना था कि आज के विश्व में क्रान्तिकारी और प्रगतिशील 
झान्दोलनों की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है। समाजवादी देशों श्रौर गुट-निरपेक्ष देशों 
को भ्राज सक्तिय होना चाहिए, वयोकि उनका उद्देश्य साम्राज्यवादियों का मुकाबला 
करना प्रोर शाम्तिपूरों प्रयत्तो द्वारा विज्व मे शान्ति स्थापित करना है । श्री बं फवेव 
का यह भी कथन था कि कुछ साम्राज्यवादी देशो ने समाजवादी देशों के विरुद्ध श्रपना 
प्रचार त्तेज कर दिया है। इस श्रचार का उद्दे श्य दुनिया में तनाव कायम रखना है । 
ये साम्राज्यवादी देश चाहते हैं कि विश्व के दो शिविरों में परस्पर विश्वा न बढ़े 
भोर ग्रस्तर्राष्ट्रीय वातावरण में तनाव बना रहे । श्री ब्रे सनेव ने प्रपने भाषण में 
भरमेरिकी राष्ट्रपति श्वी कार्देर के इस वक्तव्य का भी उल्लेख किया कि भमेरिका 
सोवियत संघ से श्रपने सम्बन्ध घनिष्ठ बनावा चाहता है । श्री ब्रे झमेव का कहना 
था कि अमेरिका की शोर ये पहले भी इस प्रकार के प्रयत्न होते रहे हैं, लेकिन इन 
विचारों को जब तक कार्यरूप में परिणित न किया जाए तब तक इनका कोई पर्य 
नही है । हम चाहते है कि भमेश्कि सोवियत सघ की समस्यामो के समान समाधान 
के लिए सहमत हो । जहाँ तक यूगोस्लाविया का सम्बन्ध है. हमारे सम्बन्ध परस्पर 
विश्वास, स्त्रतन्त्रता तथा समावता के सिद्धान्वों पर प्लाघारित हैं । सोवियत सप पौर 
यूमगोसलाविया समान लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं! हमारी पार्टियाँ केवल समाजवाद 
को समपित हैं । दोनों देशों को पादियो में कोई मतभेद नहीं है ॥ सोवियत नेता का 


यह भी कहूदा था कि यूरोप्रीय सुरक्षा, पश्चिमी एशिया तथा दक्षिख प्रकरीका 7” 
जातिभेद के विरुद्ध स्धर्य जेंसे प्रश्नों पर यूगोस्लाबिया प्ौर सोवियत « 
दृष्टिकोण समान है । 
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पश्चिमी सूत्रों के अनुसार यूगोस्लाबिया के राष्ट्रपति मार्शल दीटो की 
कम्युनिस्ट देशों की यह यात्रा विश्व कम्युनिस्ट शिखर सम्मेलन की तैयारी के सम्बन्ध 
में थी। मार्शल टीटो विश्व के कम्पुतिस्ट आन्दोलन को विघटत से बचाने के लिए 
चीन झौर सोवियत नेताओं से गम्भीर विचार-विमर्श करने के पक्ष मे थे। इस समय 
दुनिया का साम्यवादी ब्रान्दोलन तीत भागों में बेंट गया है--सोवियत साम्यवाद, 
माप्नोवादी साम्यवाद और यूरोपीय साम्यवाद । ग्रोवियत संघ पिछले कई वर्षों से 
विश्व साम्यवादी सम्मेलन के लिए प्रयत्तशील रहा है, लेकिन दुनिया की साम्यवादी 
पादियों भें मतभेद इतने उग्र थे कि वे इस प्रकार के सम्मेलन में भाग छेने के लिए 
तैयार नहीं हुए । काफी सम्रय से दुनिया की साम्यवादी पाटियो की घारणा बनी 
हुई है कि किसी भी साम्यवादी विश्व सम्मेलन को सोवियत प्रभुत्व से नही बचाया 
जा सकता । इसी झाशका को दूर करते के लिए यूयोस्लाचिया के राष्ट्रपति मार्शल 
टीठो काफी समय से प्रयत्नशील थे । इधर यूरोपीय साम्यवाद विपयक नई भ्रवृत्तियों 
से सोवियत संघ काफी चितित रहा है क्योकि अभी तक प्रन्तर्राष्ट्रीय साध्यवादी 
भ्रान्वोलन का नेतृत्व सोवियत्त संघ ही करता रहा है । भ्रभी कुछ समय पहले यूरोपीय 
साम्यवादी नेताप्नों का सम्मेलन पूर्वी वर्लिन में हुआ्ल था जिसमें इस भ्राशय के निबन्ध 
पढ़े गए थे कि हर देश को अपने-अपने ढेग का साम्यवाद लाने का प्रधिकार है। 
इन प्रवृत्तियों से चिन्तित होकर सोवियत सघ ने साम्यवादी जगत्‌ मे तनाव कम करते 
के भ्रभियात का सूत्रपात किया। मार्शल टीठो ने इसमे स्वयं को भ्ग्रणी रूप से 
प्रतिष्ठित किया । सोवियत सघ का सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार कर लिया कि हर 
देश को श्रपने-अपने ढग का साम्यवाद लाने का पूर्ण अधिकार है। यह साम्पवादी 
इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना थी ४7 
लेडिन प्रमेरिका तथा भरफ्रोका के सम्बन्ध में सोवियत नोति--वर्तेमान समय 
में सोवियत संघ ने अपना ध्यात यूरोप शौर एशिया को पोर'केन्द्रित रखा है | लेटिन 
अमेरिका और भफ्रीका के सम्बन्ध में उसकी विदेश नीति विशेष सक्रिय नद्दी है । 
इसके मुख्यतः दो कारण हैं--प्रथम, लेटित झमेरिका झौर पस्‍्रफ्रीका भौगोलिक हृष्टि 
से सोवियत सध से बहुत दूर हैं। द्वितीय, इन क्षेत्रों मे स्थित काँगो, पयूद्रा, घाना, 
सूडान भ्रादि देशों मे उसे यह कढु अनुभव हो गया हैं कि साम्यवाद का स्वागत करने 
के लिए लेदिन प्मेरिकी झौर अफ्रीकी देश अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हैं । 
सोविप्त रूस फे ध्रमेरिका तथा पश्चिमी गुट से सम्बन्ध-सोवियत-प्रमेरिकी 
सम्बन्धों का इतिहास मुख्यतः तनाव भौर सघप का इतिहास रहा है जिसमे कुछ 
समय से सहयोग के वीज .प्रंकुरित हो रहे हैं। रूसी नेताप्रो का यह विश्वास पनपा 
है कि भ्रमेरिका भौर सायी-राष्ट्रों से सोवियत सध:को कोई तत्कालीन सैनिक था 
राजनीप्तिक खतरा नहीं है । प्रमेरिका के साथ उसमभने भौर शीतयुद्ध को पुनः तीज 
करने के प्रवसर भाए हैँ, लेकिन सोवियत नेताप्रों ने, स्टालिन के समान, श्थित को 
6 ॥$ने का प्रयास नहीं किया है । उत्तरी कोरिया में जॉनलन प्रौर निम्सन-प्रशासन 


+७, विवम्गर 977, पृष्ठ 33. 
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केसमय हुए प्रमेरिकी जासूसी काण्डों के समय भी सोवियत रूस ने संयम ही प्रदर्शित 
किया ग्रोर ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जिससे युद्ध का खतरा बढ़े प्रथवा शीतयुद्ध 
का प्रसार हो । वियतनाम-समस्या पर भी रूस का यही रुख रहा कि वार्ता द्वारा 
समस्या का समाधान हो जाए। उत्तर वियतनाम को विशाल सैनिक सहायता देते 
हुए भी रूसी नेताप्रों ने ऐसा वातावरण उत्पन्न नही किया जिससे ग्रमेरिका के साथ 


वियतनाम समस्या पर जो पेरिस-वार्ता हुई वह बहुत कुछ सोवियत राष्ट्रपति 
श्री पोदगर्नो की हनोई यात्रा प्रौर प्रमेरिका तथा रूस की मास्को वार्ता का महत्त्वपूर्ण 
हाथ रहा | दोनो देशो के नेताश्रो द्वारा सहयोगपूर्ण हष्टिकोश अपनाने के फलस्वरूप 


सन्दर्भ में विस्तार से प्रकाश डाला गया है । 
पश्चिमी एशिया का सकट, जमंनी की समस्या, निःशस्त्रीकरण का प्रश्न, 
परमाणु शक्ति का विस्तार प्रादि सभी पहलुप्रो पर दोनो पक्षो की श्रोर से श्रनुकूल 
वातावरण बनाने की चेप्टा की जाती रही है । सयम बरतने की इस कूटनीति से 
यही सकेत मिलता है कि प्रस्तर्राष्ट्रीय शान्ति सहम्रस्तित्व की बढती हुई भावना के 
हाथो सुरक्षित है । तनाव के केन्द्र खड़े होते हैं, जैसे दिसम्बर, 97] के भारत-पाक 
युद्ध के दोरान हिन्दमहासागर में श्रमेरिका प्रौर रूसी जहाजी वेड़ों की हलचल से 
उत्प्न हुए थे, लेकिन दोनो पक्ष दृरदशिता से काम लेकर स्थिति को भ्रधिक विगड़ने 
से बचाने का प्रयास करते है। यह विश्व-धान्ति की दिशा में एक शुभ सक्रेत है । 
भहशक्तियो के बीच शीर्ष॑स्थ नेताओं के सम्पर्क ने तनाव-बिन्दुओं को शिध्िल 
बनाया है प्रौर सहम्रस्तित्व के आयाम को विस्तृत किया है। इससे निःशस्प्रीकरण 
के प्रयासों को भी बल मिला है। 22 मई, 972 को भूतपूर्व श्रमेरिकी राष्ट्र 
सिक्‍्सन की भास्को-यात्रा अपने झाप में एक ऐतिहासिक घटना थो। किसी भी 
भमेरिको राष्ट्रपति को सोवियत संघ मे यह पहली यात्रा थी और इस प्रथम यात्रा 
के दौरान ही तीनों देशो के बीच कई महत्त्वपूर्ण सन्धियों पर इस्ताक्षर हुए। 23 मई 
शिखर-वार्ता मे कैसर तथा हृदय रोगों भौर वायु तथा जल-दुपण के बिदद्व संब्र्प 
में सहयोग के लिए दो समभौते हुए भौर 24 मई को बाह्य प्रस्तरिक्ष की घोल तथा 
विज्ञान एवं टैक्नोलॉजी के क्षेत्र मे सहयोग सम्बन्धी दो अन्य समझीतों पर इत्ताक्षर 
हैए। 26 मई को दोनों देशों के बीच 'यौद्धिक गस्प्रात्य परिसीमन सस्धि! 
हुई जिसमे दोनों 
महाशक्तियो ने एक-दूसरे की शक्ति के सामने नुखते हुए भय लिशित पहना 
मी एक नया सन्तुलन कायम किया । इन सभी सन्ियों का विस्तृत विवेचन ससुफ्त- 
पज्य अमेरिका की विदेश नीति से सम्बन्धित ब्रध्याय में डिया जा चुका है । कप 
ता की समात्ति पर संयुक्त विज्ञप्ति में धास्विपूर्ण सहप्रस्तित्व के इ॒जि कप 
भास्था व्यक्त करते हुए घोषित किया गया कि सैनिक संघ को टालने के सिद 
देश ययाशवित्व प्रयत्न करते रहेंगे । 5 
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मतभेदो के बावजूद 972 के वर्ष मे दोनों देशों के सम्बन्धों में प्रौर पधिक 
चुधार हुआ | प्रगसस्‍्त, 7972 में सोवियत सघ ने भारी मात्रा में गेहूँ खरोदने के 
लिए अ्रमेरिका से एक दीघंकालीन समझौता किया झौर 28 अवतुबर, 972 को 
दोनो देशो के बीच हुई एक व्यापारिक सन्धि मे रूस ने सहमति व्यक्त की कि द्वितीय 
महायुद्ध के समय उसने अ्रभेरिका से जो उधार-पट्टा-छण लिया था उ्त राशि को 
वह चुका देगा। इस सन्धि के बाद हुई एक अन्य सन्धि मे तय हुआ कि अगले 
कं में दोनों देशो के झ्ापसी व्यापार में त्तीन गुना वृद्धि कर दी जाएगी । ये 
दोनों व्यापारिक सन्धियाँ इस इृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण थी कि द्वितीय महायुद्ध के 
बाद से ही दोनो देशों के बीच झ्राथिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध तगण्य थे । 
भ्रमले ही वर्ष 8 जून, 973 को सोवियत साम्यवांदी पार्टी के महासचिव 
ब्रेभनेव ने भ्रमेरिका की नो दिवसीय यात्रा की । हवाई झड़ पर स्वागत करते हुए 
निक्‍्सन ने कहा कि सैद्धान्तिक मतभेदो और सामाजिक प्रशालियीं मे अन्तर के 
बावजूद दोनो देश सामान्य सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। उत्तर मे सोवियत नेता ने 
कह्ठा कि सोवियत-श्रमेरिकी सम्बन्धों मे सुघार किसी भी रूप मे किसी तौसरे देश के 
हितो के विरुद्ध नही है । ब्रं ऋनेव की अमेरिकी यात्रा के समय भी दोनो देशो के बीच 
कुछ महत्त्वपूरों समभौते हुए । सिद्धान्तत्त: यह स्वीकार कर लिया गया कि सब 
4974 तक दोनों महाशक्तियाँ परमाणु शस्त्रो के निर्माण पर स्थायी रोक लगा देंगी 
तथा परमाणु शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र मे सहयोगपुर्वक काम करेंगी | 
व्यापारिक भौर आर्थिक सम्बन्ध बढाने का सकल्प भी किया गया जिसके कारण 
ग्रन्य क्षेत्रों मे भी परस्पर सहयोग का मार्ण प्रशस्त हुआ । विज्ञात एवं तकनीकी 
क्षेत्र में सहयोग करने का निश्चय किया गया । दोनों देशों के बीच भमिश्चित काल 
के लिए एक सन्धि भी हुई जिसका उद्देश्य परमाणु युद्ध को रोकना धा। सन्धि के 
अन्तगेंत दोनो पक्षो की शोर से यह संकल्प किया गया कि उनमें से कोई भी परमाणु 
युद्ध नहीं करेगा, परस्पर एक-दूसरे को श्रथवा साथी देशों या भन्‍्य देशों कोन ता 
घमकी देगा और न हो बल-प्रयोग करेगा। दोनों देशों ने युद्ध की स्थिति उत्पन्न 5 होने 
देते भौर परमाणु युद्ध भड़क उठने जैसी कार्यवाही न करने का भी सकल्‍्प किया। 
इन संकल्पों की सत्यता तो समय की कसौटी पर ही परखी जा सकेगी, लेकिन दोनों 
महाशक्तियो के शीर्षस्थ नेताओं की इस वार्ता की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि 
युद्ध से नहीं बल्कि पारस्परिक सहयोग से दोनो को लाभ हो सकता है” के सिद्धान्त 
को स्वीकार किया गया | प्गस्त, 973 भे दोनो देशों के बीच पुनः एक समझौता 
हुआ जिसके अनुसार सन्‌ 975 में दोनो देशों दारा संयुक्त झन्तरिक्ष उड़ानो का 
कार्यक्रम चालू करने का निश्चय किया गया । आपसी तनाव कम करने झौर सम्पर्क 
व सहयोग-सूत्र जारी रखने के लिए 27 जून, 974 को राष्ट्रपति तिकसन ने पुनः 
सोवियत संघ की याथ्रा की श्र इस अवसर पर भी दोनों देशो के बीच कुछ समकीते 
सम्पन्न हुए । भ्रमेरिका की विदेश नीठि के सन्दर्भ में इन समभौतों का विवेचन किया 
गया है। नवम्बर, 975 के ब्लाडीवोस्टक में फोड्ड-ब्रं कनेव शिसर वार्ता हुई | 


| 


| 
।क्‍ 
। 
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के क मे प्रपोलो-सोयुज संयुक्त ग्रन्तरिक्ष कार्यक्रम में दोनों ने _पहयोग 
; सपा प्रौर के मध्य तक दोनों देशों के सम्बन्ध, वावजूद सामयिक उत्तेअनाग्रों 
मई है बितनी रे का दिश्वा-संकेत दते रहे हैं, तथापि सम्बन्धो में उतनी सौहादेंता 
गाहहारों की नक्सन प्रौर फोर्ड-प्रशासन के दौरान रही यी । क्यूबा में सोपियत 
दसा्रो को लेबर उपस्यिति, प्रफगानिस्तान में सोवियत सैनिको के प्रवेश प्रादि रा 
सगे हो प्नो कर दोनों देशों के बीच कटुता बढ़ी ग्रौर मतभेद तीम्र हुए, ऐेडिय 
3०4 सयम झ्औौर सहनशीलता की राजनीति भ्रपनाकर विश्यन्शा 
वरशंग में योग दिया है । रूस-प्रसेरिकी सम्बन्धों की हाल ही की प्रयृत्तिपों 
मरते अमेरिका को विदेश नीति वाले प्रध्याय में किया जा पुषा 
पहिया पर 979 में पमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर ने ब्रेभतेय से रोगा हदाने का 
हस्त 880 बाद जनवरी, _980 के प्रथम गष्ताए में ध्रफ्यागिर्ताप 
को प्राहन युद पर लगभग 43 देशो द्वारा सुरक्षा परिषद की बेद* भुनापे 
फासन को ऊ्या गया ह 8 जनवरी, 980 को धगेरिका धारा 47 रियो है 
वि पुरक्षा जैकर दोनो देज्ों के बीच तनाव श्रौर प्रधिक यढ़ गया भो९ उसी 
पर छत द्वारा प्रफगानिस्तान में सोवियत रीगिकों की पापी सम्मष्पो 
॥980 को पर मे अपने वीटो के प्रधिकार का प्रयोग किया । तघापि 8 4११ री५ 
सम्बन्धी बहाव राष्ट्र महासभा ने प्रफगानित्तान से सोवियत सोधाधों की बाण्धी 
प्रगह पर, मद कर दिया । प्रफगानिरतान ते, वह की बता [| (कार फे 
स्म-प्रेरिका > ते सैनिक शक्ति बड़ी मात्रा में ठिकी हुई है, तधारि ६0 गुर ५९ 
ईशान बुद्ध मे तप बीच पनाव उत्तना तीय्र नहीं रहा है जितता पहुते भा। ईैश३०६ 
980 $ दीनो देशों ने हस्तक्षेप्र की नीति प्रणाई हुई है भो९ ? भकतुर 
ग्रे ययक्तात के पनुसार राष्ट्रवति कार्दर सोवियत संघ के राष्टुपत पर0ते५ 
राष्ट्पति कार्ट मे लिखकर ईराक-ईरान युद्ध के बारे ही धाबन्ध बाएं हुएुऔ।' 
बाद कि न विश्वास व्यक्त का कि _ऐोविषत (भ प्री पोौष गे 
सोवियत संघ कर ईना चाहता | हम उरहोत गा (७६ १९ पिता है हा] 
मे दसत करने लक अथवा खाड़ी को नियर्तित कर सकी बाते कित्ी भी थोग 
प्मेरिको सुरक्षा को सर्वाधिक लतरा पहा॥ जहोवा ।# 


गत कलह हो निल राष्ट्रों के साथ भी सोवियत इत मे गाव प6 आ॥तोप> 
गौसते हुए करके के प्रयत्त जारी हि ।. थूक 973 में बाहिबदग की (वेश 
बह प्रयास कर हे पा में राष्ट्रपति पोम्पिवू ॥ मिल्ले। #ति मे गोविबत बता कट 
वियता हे प्रागातो हि सक्षा-सेलाप्री में कडीगी मोर गूोप के भविष्य के बाद 
नही दिखाई, ' उम्मेलन में भाग केगे के विधय में भी प्रतिगों कोई विशेक 
हे तथापि दोनों ज्वीपस्व जता के मिली मे प्रवीण आर 
'ाबनाप्रो को बल् मिला। दानों देमीं के शसरप हि न 





ह। 


4-3 |. 
हिकुहान, 8 अजदूबर, 980. 
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इस दिशा में लियोनिद ब्रोंकनेव का भी मद्वत्त्वपूर्ण योगदान रहा है | यही कारण 
है कि फ्रॉस के अलावा परिवम जमंती के साथ वह अ्रपने सम्बन्धों को श्रच्छे भर 
महत्त्वपूर्ण मानते हैं। चेकिन रूसी मेता को इन पश्चिमी देशो के राजनेताओं से 
नी शिकायत नहीं जितनी साम्यवादी पार्टी से है। यूरोप में साम्यवादी पार्टियों 
का जिस तरह विकास हो रहा है उससे सोवियत नेता भ्रधिक खुश नही हैं । स्पेन, 
इटली श्रौर फ्रॉस की साम्यवादी पारियों ने सोवियत सघ की स्मम्यवादी पार्टी से 
प्रलेग रवैया झपनाना शुरू कर दिया है। इससे सोवियत सघ हीनता का प्रनुभव 
करता है। शायद यही कारश था क्रि पेरिस में होते हुए भी ब्रीभनेव फ्रांसीसी 
साम्पवादी पार्डी के नेता जॉर्ज मारे से नहीं मिले । पहले ऐसा कभी नदी होता था। 
शायद इन नेताओ्रों की प्रार्काक्षा है कि यदि सोवियत सघ पश्चिमी देशों के प्रति 
उदार नोति प्रपमा रहा है तो इस तरह को नोतियाँ अपनाने का अवसर हंगरी, 
चैक्रोस्लोवा किया, बुल्गारिया श्रादि देशों को भी दिया जाना चाहिए । 
रूस शोर बंगलादेश--बगलादेश के प्रति रूस की आरम्भ से ही सहानुभूति 
रही | वंगसादेश के मुक्ति-संघर्ष के लिए रूम ने अपना नैतिक ग्रौर राजनीतिक 
समथ॑तर दिया भ्रौर एक स्वाघीन गराराज्य के रूप भे वमलादेश का उदय होते ही उसे 
मान्यता प्रदान की । यही नही, रूस मे बमलादेश के ग्राधिक पुनर्निर्माण मे रुचि 
3 हर पारस्परिक भायात-निर्यात सम्बन्धी समझौता भी सम्पन्न किया । मार्च, 4972 
में शेख मुजीव ने सोवियत संघ की यात्रा के समय रूसी नेताप्रों से महत्त्वपूरों मामलों 
पर विचार-विमर्श किया भौर राजनीतिक, आथिक, सासकृतिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक 
सेभी क्षेत्रों पे दोनों देशो के वीच पारस्परिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुप्ना | दोनों 
पथ्नों के बीच एक समझौता भी हुम्ना जिसके अन्तर्गत रूस ने बगलादेश को 3 प्ररब 
33 करोड़ रुपये की सहायता देते का आ्राश्वासन दिया । रूस ने यह ग्राश्वासन भी 
दिया कि वह सयुक्त राष्ट्रसंघ में बंगलादेश को प्रवेश दिलाने का पूरा प्रयत्न करेगा । 
विश्व संस्था मे बंगलाठेश के प्रश्न पर जो सधर्प हुआ उसमें रूस ने बंगलादेश को 
दी समर्थन दिया था झौर श्राज वगलादेश सयुक्त राष्ट्ररथ का सम्मानित 
सदस्य है। 
झस भर जापान--द्वितोय महायुद्ध के शत्रु इन दोनों राष्ट्रों में विगत कुछ 
च् से परस्पर निकट झाने की उत्सुकता होती जा रही है। जापान के कुछ राजनीतिक 
गीतों का तक है कि रूस के साथ श्राधिक सहयोग त बढाया जाए प्रन्यथा चीन की 
नाराजगी बढ़ेगी जिससे जापान के लिए कुछ अन्य श्राथिक समस्याएँ उत्पन्न हो 
आएगी, लेकिन अधिसख्यक राजनीतिक क्षेत्रों का विश्वास है कि सोवियत संघ के साथ 
आधिक सहयोग जापान के हित मे है। इससे जापान की स्थिति काफी सुदृढ होगी 
और चीन जापान से सम्बन्ध सुधारने का प्रयत्त करेगा । 
रूस और भूमध्यतागर--पश्चिमी एशिया पर झपना प्रभाव जमाने के लिए 
जप प्रारम्भ से हो भूमष्यसागर में प्रवेश का इच्छुक रहा है और जून, 967 के 
प्रव-इजरायल-सघर्य के बाद से सोवियत सघ के नौसेलिऋ बेड़े को इस सागर में 
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अपने विस्तार के लिए पर्याप्त सुविधाएँ तथा अवसर सुलभ हो गए हैं। रुसी प्रयल 
यह है कि इस क्षेत्र मे उसके सपर्थक देश भूमध्ययागर से अमेरिका की उपस्थिति 
समाप्त करने की नीतियाँ भ्रपनाएँ । सोवियत सघ चाहता है कि वह भूमध्यसागर के 
एटवर्ती देशों की सामाजिक तथा प्राथिक व्यवस्था यूर्वी यूरोप के देशों जैसी बता दे 
ताकि इन देशों के साथ मास्क्रो के सम्बन्ध पूर्वी यूरोप के देशों जैसे हो जाएँ। 
भूसध्यसागर में अधिकाधिक प्रवेश से सोवियत सथ ने प्रपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में 
काफी वृद्धि करली है और यदि इस क्षेत्र की उच्चति के बारे में कोई योजना सामने 
भाए तो सोवियत संघ का इसमें महत्त्वपूर्ण स्थान होगा । 


सोवियत रूस धौर एशियायी सुरक्षा तथा एशिया में रूखी लक्ष्य--एशिया में 
अपने प्रभाव-क्षेत्र के विस्तार के लिए सोवियत कूटनीति ने हाल ही के कुछ वर्षों में 
ब्रेफनेववाद का सहारा लिया है। यह विचार सन्‌ 969 में सोवियत नेहा 
श्री ब्ं भमेव ने रखा था जिसमे अस्पष्ट रूप से एशियाई देशों के लिए एक सुरक्षा 
योजना प्रस्तुत की गई थी । सन्‌ 972 में इस योजना को पुनः प्रस्तुत किया यया 
और प्रफगान-प्रधान मन्‍्त्री के स्वागत पर बोलते हुए कोसीग्रिन ने कहा--/एशिया 
की सुरक्षा का सही उपाय सैनिक गुट नही है श्रीर न ही कुछ राष्ट्रो द्वारा दूसरे का 
विरोध करना, बल्कि यह उपाय देशों के बीच अच्छे पड़ोसी का वातावरण पैदा 
करना है ।”” पर साथ ही उन्होने यह भी जोड दिया कि शान्ति स्थापित करते का 
सोवियत सघ का तरीका सबसे अच्छा है । उन्होने कहा--“सोचियत विदेश तीति को 
सबसे महत्त्वपूर्ण दिशा राष्ट्रों की भ्राजादी झौर स्वशासन का अतिक्रमण करने वाले 
साञआराज्यवादियों को पराजित करने के लिए युद्ध और सघधर्ष स्थलों को समाप्त करना 
है ।/” इस व्याख्या से यह भाभास होता है कि रूप्ती नेताझों का सुरक्षा प्रिद्धान्त एक 
नया 'पचशील' होने के वावजूद सैनिक हस्तक्षेप या सैनिक समाधान से रहित नहीं 
है । इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि ब्रेकनेव प्रथवा कोंसीमिन से 
एशियाई सुरक्षा की इंस योजना को यही तक सीमित रखा, लेकिन उनके सलाहकारो 
झौर प्रतिनिधियों ने योजना को स्पध्टतः पश्चिम-विरोधी रग दिया। सोवियत 
प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्य धो. गफरोब ने इस सुरक्षा-योजना पर टिप्पणी करते हुए 
कहा था कि हिन्दमहासागर चारों प्रोर से साम्राज्यवादियो के संनिक भप्र्डो से घिरा 
हुमा है, प्रतः सभी शान्तिश्रिय देशों की सामरिक सुरक्षा भावश्यक है। नवम्बर, 973 
में प्रपनो भारत यात्रा के समय ब्रेकतेव ने पुनः एशियाई सामूहिक सुरक्षा योजना 
पर चर्चा की । भारत ने प्रभी इस योजना के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया है भौर 
यह नहीं कहा जा सकता कि यह योजना साकार रूप ले सकेगी । 
एशियाई देशों के प्रति सोवियत मैत्री स्‍प्रौर सहयोग स्वागत योग्य है तथापि 
एथिया के देशो को रूस का सही सदुपरामर्थ भपेक्षित है कि वे किसी भी प्रकार की 
सैनिक गुटबन्दी मे न उलकें । हाल ही के कुछ वर्षों मे एशिवा में नए शक्ति-सन्तुलननों 
का विकास हुप्रा है। ब्रेंकनेव सिद्धान्व में एशियाई सुरक्षा-व्यवस्था तो निद्विंत है, 
साथ ही इसके लव प्रमेरिका भोर चीन भी हैं। पुनश्व, रूस दिन्दमद्ापामर 
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पर प्रपने अभाव का प्रार्काक्षी है। 'लन्‍्दन टाइम्स! ने इस क्षेत्र मे रूमी लक्ष्यों पर 
टिप्पणी करते हुए कहा था--/हिन्दमद्मासागर में रूसी नौसेना की मौजूदगी का 
पस्य कारण पश्चिमी स्वार्थों को चुनौती देना नही बल्कि चीन के विरुद्ध भारत को 
समर्थन देना प्रोर सामान्यतः एशिया तथा प्रफ्रीका में चीनी प्रभाव को रोकना है ।” 
डैस इस तथ्य से परिचित है कि हिन्दमहासागर पर जिसका नियस्त्रण हो जाएगा 
उसी का प्रभाव प्रशान्त महासागर पर भो शीघ्र ही पड़ने लगेगा । एशिया में प्रपने 
पैर मजबूत करने के लिए हिन्दमहासागर पर प्रपता प्रभाव बढाने के साथ-साथ रूस 
ने दक्षिण पूर्व के देशों के साथ भी प्रपने सम्बन्ध तेजी से सुधार लिए हैं । 
वियतनाम के प्रति सोवियत नौति--30 अ्प्रेल, 975 को वियतनाम युद्ध 
की समाप्ति श्र वहाँ से प्रमेरिका के पलायन के बाद वियतनाम की संघपंपूर्णा कहती 
समाप्त हो चुकी है। दक्षिण प्ौर उत्तर वियतनाम के सधर्ष में साम्यवादी शक्तियाँ 
उत्तरी वियतनाम की पीठ पर रही थी । सोवियत खूस मे वियतनाम को भरपूर 
सन्य-सामग्री पहुंचाई । प्रनुमावतः उत्तर वियतनाम को दी जाने वाली सेन्य-सहायता 
में इस का भाग 80 प्रतिशत और चीन तथा साम्यवादी देशों का लगभग 
20 प्रतिशत था । उत्तर वियतनाम को लगभग 0 भ्रव डॉलर की सहायता रूस 
और चौन से मिली जो दक्षिण वियतनाम को अमेरिका से मिलने वाली सहायता की 
पुनना में काफ़ी कम थी। सोवियत तीति वियतनाम-सधपं के शान्तिपूर्णा समाधान 
की थी और सन्‌ 972 में सोवियत राष्ट्रपति पोदगर्नी ने प्रपनी हनोई यात्रा मे 
उत्तर वियततामो नेताप्रो को इस बात के लिए सहमत किया कि वे शान्ति-वार्ता का 
डर खुला रखें। हूस-पअमेरिका के समभौतावादी रख प्लौर वियतनाम के सम्बन्धित 
पक्षों के विवेक के फलस्वरूप जनवरी, 973 मे युद्ध-विराम हुआ और ऐतिहासिक 
पेरिस समभौते पर हस्ताक्षर किए गए । लेकिन जनवरी, 976 में पेरिस समभौता 
मेग हो गया तथा वियतनाम-युद्ध पुनः भड़क उठा । ग्न्त में राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे की 
प्रन्तिम विजय के साथ ही वियतनामन-युद्ध समाप्त हो गया । सोवियत भूमिकाशो की 
दस दृष्टि से सराहुना की जाएगी कि प्रमेरिका के समान सोवियत सैनिकों ने उत्तर 
वियतनाम की झोर से युद्ध मे प्रत्यक्ष भाग नही लिया और इस प्रकार वियतनामन्युद्ध 
के विस्तार को सीमित रखा । 
सोवियत रूस भौर भ्ररव जगत--पश्चिमी एशिया से ब्रिटेन के हटने के बाद 
ही यह्‌ क्षेत्र हुस भौर श्रमेरिका के प्रभाव-विस्तार का ब्रड्डा बनता जा रहा है । 
रूसी नीति भ्रव राष्ट्रो को कुटनीतिक, प्राथिक और सैनिक सहयोग देने की रही है 
जबकि भ्रमेरिका इज॒शयल को हर प्रकार की सहायता देता आया है | सन्‌ 2948 के 
फिलिस्तीनी संघर्ष में रूस मे इजरायल का समर्थन करते हुए अभरब-पाक्रमणा की 
निन्‍्दा की थी, लेकिन इसके बाद रूस ने झनुभव किया कि मध्यपूर्व के प्ररब राष्ट्रों के 
लिए रूसी सहयोग के द्वार खुल गए झोर बाद के सभी मरब-इजरायल सधर्पों में रूस 
भरवो के पक्ष में रहा | सन्‌ 967 के युद्ध मे भरवों की घोर पराजय हुई झौर वे इस 
बात पर ऋद्ध ये कि प्रब देशों को सोवियत संघ का वाक्छित सेनिक समर्थन नहीं 
मित्त सका। प्रतः प्ररबो को प्रसन्न करने के लिए ही जून, 967 में सोवियत 
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राष्ट्रपति ने स्वयं काहिरा पहुँच कर संयुक्त श्ररव गणराज्य को आधुनिकतम शत्वाल 
देने का ग्राश्वासन दिया । सितम्बर, [967 में रूस ने एक शान्ति-योजना अ्रस्तावित 
की जो इजरायल ने स्वीकार नही की । 28 मई, !97 को मिस्र और रूस के बीच 
एक वर्षीय मैत्री-सन्धि सम्पन्न हुईं, लेकिन सन्‌ 972 भे दोनो देशों के सम्बस्धो 
में तनाव भा गया और जुलाई मे राष्ट्रपति सादात ने रूसी सैनिक विशेषज्ञों को मि्न 
छोड़ देने का धादेश देकर रूस को ग्राघात पहुँचाया | मिस्र का आरोप था कि हम 
ने उसे प्रति-प्राधुनिक हथियार नहीं दिए | बिगाड़ का यह दौर पभ्रधिक नही चता 
भौर जब अ्रवतूवर, 976 मे चौथा अरब-इजरायल युद्ध हुआ तो अरबो ने हरी 
अस्त्रास्‍्त्रों की सहायता से भ्रपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुन. प्राप्त कर ली । 
युद्ध-विराम के बाद अमेरिका तथा सोवियत रूप्त के प्रयास से 2। दिपतम्बर, 
973 को जेनेवा में पहली वार ग्ररव-इजरायल शान्ति वार्ता प्रारम्भ हुई । सीरिया 
ने इसमे भाग मही लिया। मिस्र तथा इजरायल के बीच स्वेज क्षेत्र से सेना पीछे 
हटाने पर समझौता हो जाने के बाद सीरिया तथा इजरायल के बीच गोलन क्षेत्र में 
भी सेना को पृथक्‌ करा दिया गया । सन्‌ 974 से सोवियत रूप्त तथा प्रमेरिका की 
झोर से समस्या के शान्तिपुर्ण समाधान के लिए लगातार प्रयत्व किए जाते रहे । इस 
बीच ग्ररव देशों ने तेल का राजनीतिक भस्त्र के रूप मे प्रयोग कर तेल के लिए भरब 
देशों पर निर्भर रहने वाले प्रमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के देशों पर दबाव डालना 
शुरू कर दिया । इस नए राजनीतिक अख्तर के प्रयोग से यूरोप के देशों ने इजरायल 


के समर्थन में ढील दिखाई श्रौर वे प्ररव देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने को 
उत्सुक दिखाई देने लगे । प्ररव-इजरायल समस्या के समाधान में प्रमेरिका 


रूस से बाजी मार ले गया और पनेक प्ररव तेल उत्पादक देशों ने सन्‌ 974 में 
श्रमेरिका पर से तेल सम्बन्धी प्रतिबन्ध उठा लेने का निश्चय कर लिया । प्रमेरिकी 
विदेश नीति के प्रध्याय में बताया जा चुका है कि सितम्बर, 97 मे प्रमेरिका, 
झरघ भ्रौर इजरायल के बीच एक भन्तरिम समझौता कराने में सफल हुमा । मिस्र 
पर प्रभाव के सन्दर्म में रूसी कुटनीति भन्‍्ततोगत्वा भ्रमेरिकी कूठनीति के समक्ष 
परास्त ही गई लगती है जिसका सबसे ज्वलन्त प्रमाण यहद्द है कि 44 मारे, 976 
को मिस्र के राष्ट्रपति प्रनवर सादात मे सोवियत संय पे ग्पनी पाँच वर्षीय मैत्री-स्ति 
को भंग कर दी । सादात की इस कार्येयाद्वी से विश्व के राजनीतिक क्षेत्रों में कई 
तरह की प्रतिक्रिया हुई । सोवियत संघ ने मिस्र की इस कार्यवाही की प्रालोचना की 
जबकि अमेरिका, इजरायल, चीन भादि देशों मे इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। 

सादात की इस कार्यवाद्वी से निश्चित रूप से रूस के द्वितों को ठेस पढुँनी है | क्या 
इस सन्धि के भंग होने का प्रभाव भरव जगत के प्रन्य देशों पर भी पड़ेया--यह तो 
बक्त द्वी वतलाएगा लेकिन मिस्र के विदेश मस्त्रो ने यद जहूर कहा है हि मंप्री-मर्पि 

में हथियारों के फालतू पुजें देते की जो घारा दर्ज यो उठ पर प्रमल न होते के कारझ 

द्वी इस मैत्री सन्धिकों भंग डियायया है ॥? राष्ट्रपति सादात ने मिस हो 


4. दििमात, 23 मार्ष, !976, दृष्ठ 23. 
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360 सदस्यीय संसद में अपने नीति सम्बन्धी वक्तत्य में कहा कि “वह सोवियत 
संघ के बिल्‍ली-चूहे खेल से तंग झाकर पाँच अरब डॉलर के ऋण की पुनः व्यवस्था 
में भी फ्रिफक रहा था। प्रद्र स्थिति यह है कि अगले 8 महीनों मे सोवियत 
सैनिक साज-सामान मिस्र के लिए कबाड़ वन कर रह जाएगा जब उन्हे सन्धि के 
प्रनुस्रार फालतु पुर्जे नहीं मिलते है तो इस सन्धि का उनके लिए कागज के एक ठुकड़े 
से प्रधिक महत्त्व नही है भौर कायज के इस टुकड़े को हम अपने पास नही रखना 
चाहते ।” 


मिस्र और सोवियत संघ के इस सन्धि-विच्छेद का प्रभाव अन्य श्ररब देशों 
पर रूस के प्रतिकूल नही पड़ा, वयोकि उनके साथ रूस की गहरी दोस्ती बनी रही। 
रूस के अरव दोस्तों मे ईराक, लीबिया, सीरिया प्रादि प्रमुख हैं। मार्च, 976 में 
मिस्र-सोवियत संघ समझौता मग॒हुआआ भर उसके तुरन्त बाद ही लीबिया झौर 
सोवियत सघ में सैनिक समभौते का विस्तार हुमआ । सीरिया झौर सोवियत संघ की 
मैत्री श्रोर प्रधिक सुहढ हुई तथा रूसी हथियारों के सीरिया में भाने से अ्रमेरिका 
की चिन्ता बढ़ गई जोर्डन भी सोवियत सघ के निकठ श्राता गया और 976 में 
रूस मिमित सैम विप्ानभेदी प्रक्षेपास्त्र जोन में लगाए गए । फिलिस्तीनी छापामारो 
को भी बड़े पैमाने पर रूसी हथियार प्राप्त होते है श्रोर उनके लिए प्ररबों की भूमि 
या सोवियत सध मे ग्रन्य कई प्रशिक्षण केन्द्र भी हैं। कुवैत का कुकाव भी रूस की 
भोर रहा है । मा, (976 मे ही कुवैत पौर रूस में भी हथियारों का एक 
समभोता हुप्रा। सोमालिया मे भी रूसी प्रभाव बढ़ा और झल्जीरिया मे रूस की 
मदद से एक इस्पात कारखाना लगाया गया । सन्‌ 977 में रूस झौर मिल्र के 
सम्बन्धो में सुधार के सक्रेत मिले । मिस्र के विदेश मन्‍तरी ने जून, 973 में मास्की 
की यात्रा की । लेकिन पहले की सी मित्रता का कोई रचनात्मक झ्ाधार प्रस्तुत नहीं 
हो सका । मिस्र को यह विश्वास हो गया कि इजरायल-प्ररव समस्या का समाधान 
प्रमेरिका के प्रभाव से ही हो सकता है, रूस के प्रभाव से नहीं । सितम्बर, ।978 
में श्रमेरिका मे कैम्प डैबिड मे याप्ट्रपति कार्टर की उपस्थिति में जो बेगिन-सादाते 
समभौता हुप्रा उसमे मिस्र की धारणा की पुष्टि कर दी प्रौर राजनीतिक क्षेत्रो में 
यह माना जाने लगा कि कार्टेर-प्रशासत पश्चिम एशिया में रूसी प्रभाव को कम 
करने मे ग्रागे बढा है | कैम्प डेविड समझौते का कायान्वियत नहीं हो सका क्योंकि 
दोनो पक्षों मे कुछ व्यास्यात्मक मतभेद उठ खड़े हुए । इससे सोवियत राजनीतिक 
क्षेत्र श्रोर उसके साथ ही प्ररब राष्ट्रों की इस भ्राशा को कुछ बल मिला कि फिलहाल 
इजरायल और मित्र के बीच सम्भवततः ऐसा समभोता नही हो सकेगा जो शेप प्ररव 
राष्ट्रों को मान्य हो । लेकिन कार्टर ने प्रपनी प्रतिष्ठा दाव पर लगा दी प्रोर वार्ताों 
के भनेक दौरो के बाद प्रन्त मे मार्च, 7979 में वाधिगटन मे मिश्र झौर इजरायल 
के बोच शान्ति सन्धि हो गई । राजनीतिक क्षेत्रों में इस्ते कार्टर की कुटनीतिक विश्य 
भोर कोसीमिन ग्रे कनेव की कूटतीतिक पराजय के रूप में स्वीकारा गया | इस 
शान्ति सन्धि का प्रन्य प्रव राष्ट्रों ने विरोध किया है प्रौर मिस्र भ्रकेला पड . 
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है । प्रन्य प्रसव राष्ट्रों को रूस का पुरा समर्य॑न प्राप्त है । यह विश्वास किया जाता है 
कि रुस बड़े पैमाने पर पझ्राथिक ग्रौर सामरिक सहायता देकर पभ्रन्य प्ररब राष्ट्रो को 
झपने प्रभाव में बनाए रखेगा भौर चाहेगा कि मिश्न प्ररव जगत्‌ में कितना अलग 
थलग पड़ जाए कि उसे श्रमेरिका-परस्त नीति पर पुनविचार करना पड़े । 
रूसी-ढर्की मैत्री का शुभारम्भ सन्‌ 975 का वर्ष सोवियत संघ भौर टर्की 
के सम्बन्धों में मैत्री प्रौर सहयोग के सकल्प का नया भ्रध्याय जोडने के साथ समाप्त 
हुमा । वर्ष के अन्तिम दिनों में सोवियत प्रधान मन्त्री कोसीग्रिन लगभग 0 वर्ष के 
प्रन्तराल के बाद पुन. टर्की गए प्रौर उन्होंने चार दिन (26 से 29 दिसम्बर, 
975) के श्रंकारा प्रवास के दौरान दोनो देशों की मित्रता का शिलान्यास किया। 
28 दिसम्बर, 975 को सोवियत प्रधान मंत्री ने टर्की के भुमध्यसागरीय बन्दरगाह 
सिकन्दरिया में सोवियत सहायता से निर्मित इस्पात संयंत्र का उद्घाटन किया। 
अंकारा प्रवास के दोरान कोसीगिन ने टर्की के प्रधान मन्‍्त्री सुलेमान दमिरेली तथा 
श्रन्य प्रमुख नेताग्रों से विस्तृत विचार-विमर्श किया । उनकी यात्रा की समाप्ति पर 
जो संयुक्त-वक्तव्य प्रसारित किया गया वह इस तथ्य का द्योतक है कि कोसीगमिन ने 
झपनी नौ वर्ष पहले की टर्की यात्रा के समय दोनों देशों के सम्बन्ध सुधारने को दिश्वा 
में जो पहल की थी उसमे भ्रन्तत: उन्हे सफलता मिली। रूस के साथ मैत्री के 
शुभारम्भ के बावजुद टर्की और प्रमेरिका के बीच मैत्री सम्बन्ध फीके नहीं पड़े ग्रौर 
26 भार्च, 976 को दोनों देशों के बीच एक चार वर्षीय सैनिक समभौता हुम्ना । 
फिर भी राजनीतिक क्षेत्रों मे यह माना जा रहा है कि ठर्की श्रव पहले की तरह 
अमेरिका के प्रभाव में नहीं रहा है और नाठो, सेण्टो जैसे सैनिक संगठनों से मुक्ति के 
लिए प्रयत्तशील है । टर्की के प्रधान मंत्री मे सन्‌ 978 के मध्य के लगभग मास्की 
यात्रा की जिससे दोनों देशों के सम्बन्धों में और भी निकटता झ्ाई है । 
पश्चिमी जर्मनी के साथ समभौता-शान्तिपूर्ण सह-्मस्तित्व की नीति का 

उपयोग करते हुए सोवियत रूस ने पश्चिमी जमंवी के साथ अपने सम्बन्धों में सुधार 
किया है । यूरोप मे तनाव कम करने की दिल्ला में पश्चिमी जमंनी के चांसलर 
श्री विली ब्राँंट की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। सामान्य सम्बन्ध बनाने की ग्राकॉक्षा 
से ही 2 प्रगस्त, 970 को मास्को मे विली ब्रॉँट तथा कोसीग्रिन ने एक सन्धि- 
पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसे 'मास्को-बोन सन्धि! कहां जाता है । युद्धोत्तरकाल मे 

सोवियत कूटनीति की यह सबसे बड़ी उपलब्धि मान्री जा सकती है। इस सन्धि से 

सोवियत संघ को सबसे बड़ा लाभ यह हुम्रा कि वोन ने जमेनी की वर्तमान 
सीमाप्तों को मान्यता प्रदान कर दी जिसका स्पष्ट माशय है कि बोन सरकार ने 

पहली बार पोलैण्ड तथा पूर्वी जमंद्री की भोडरनिसी नंदी सीमा को स्वीकार कर 

लिया है तथा यह भी माना है कि युद्ध पूर्व के जमेनी के वे क्षेत्र जो झ्रोडरमिसी 

सदियों के पूर्व में थे - पो्लैण्ड के श्रग हैं, लेकिन श्रोडरनिसी सीमा रेखा को मान्यता 

देने का यह भर्य नही है कि पश्चिमी जमेनी ने पूर्दी जर्मनी को राजनयिक मान्यता 

दे दी है । इस सन्धि में निहित पर्थ है कि पश्चिमी जर्मनी ने जमंती के पूर्वी भाग 
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समाचार को निराधार बताया कि उनकी इच्छा किसी भी प्रक्रीकी देश में किसी 
प्रकार का सैनिक पड्ठा स्थापित करने की है । रूसी सहायता हा प्र दूसरे देशों के 
प्रान्तरिक मामलों मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है । 

प्रफ़रीका मद्गाद्वीर के देशों मे सभी वड़ी शक्तियाँ चीन, प्रमेरिका श्लौर सोवियत 
संघ प्रपना प्रभाव बढाने की कोशिश मे हैं। भमेरिका के राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर 
अप प्रतिनिधि एंड्र, यग को प्रफ़ोक़ी देशों की यात्रा पर भेजने को उ्देश 
कालों का सहयोग प्रोर समर्थन प्राप्व करवा था । उसके बाद वेयर्ड विधेयक में 
संशोधन कर उन्होंने प्रपने आ्राश्वासत को विश्वास का रूप दे दिया । इस कानूल के 
स्वीकृत होने मे प्रमेरिका रोडेशिया से क्रोम पौर क्रोम उत्पाद नहीं खरीदेगा। 
निकोलाई पोदयर्नी ने इन देशों को यंग जैसा विश्वास तो दिलाया ही रोडेशिया प्ोर 
दक्षिण झफ़ीका सरकार क्रे विरुद्ध लड़ने वाले राष्ट्रीय मोचों को भी घन प्रोर शस्त्र 
दोनों को देने का वायद। किया । सोवियत मेताप्रों की मान्यता है कि पश्चिमी देश 
रोडेशिया मर दक्षिण ग्रफ़ीका में बहुसखयक कालों को सत्ता सौंवने के प्रयास में 
ईमानदारी का रवेया नही अ्रयना रहे हैं । प्रगर ऐसा होता तो जिनेवा सम्मेलन 
के कुछ न कुछ परिणाम प्रवश्व निकलते। प्रमेरिका के प्रभाव को नियस्त्रित 
करने के उद्दे श्य से रूसी नेता के मा्सवादी देशो को प्रपनी मैत्री का पूरा यकीन 
दिलाया चाहते हैं। उन्होंने इथियोपिया पश्लौर सोमालिया को इस तरह का 
विश्वांस दिलाया है । सम्भवतः सोवियत संघ के प्राग्रह पर ही फिडेल कास्त्रो ने 
सोमालिया की यात्रा की थी । शायद यही कारण है कि वरबरा स्थित सोमालिया 
में रूसी सान-सामान जैसे एक हवाई अड्डा, एक शुष्क वन्दरगाह, ई घन, टैक, सचार- 
केन्द्र तथा अस्त्र भण्डार भ्रादि अधिक हैं | प्रन्य कई देशो में रूसियों को सुविधाएँ 
तो प्रवश्य प्राप्त हैं, लेकिन अमेरिका की भांति उनके झड्डे नहीं है । झगोला में 
युद्ध का समर्थन करने के लिए छस ने कोनाकरी, ग्रिनी श्रौर पोटे-तोमर (काँगो) 
बन्दरगाहों का प्रयोग किया था। जब युगाँडा मे ईदी श्रमीन ने अ्रमेरिक्तियों 
के प्रति जेहाद छेड़ा था तो अमेरिका ने मोबासा श्र केन्या स्थित अपने श्र्ठो को 
सतर्क कर दिया था । युगांडा को रूस का मित्र माना जाता है । कुछ प्रेक्षको का 
मह भी मत है कि रूसी सक्तियता का कारण अफ्रीकी बन्दरगाहो मे प्रमेरिकी और 
पश्चिमी देशो के भ्रसैनिक वेडो पर हृष्टि रखना है। लेकिन इस तरह के विचार को 
उन्नीसवी सदी की विचारधारा माना जाता है । आज वो किसी एक देश का दूसरे 
देशों के जहाजो से टकराव का श्रर्थ युद्ध है । यही कारण है कि श्राज कोई देश इस 
तरह की स्थिति पैदा नही होने देना चाहता । झ्राजकल झाथिक व सामरिक सहायता 
तथा लम्बी श्रवधि के समभौतों द्वारा बडी शक्तियाँ छोटे तथा गरीब और विकासशील 
देशो मे श्रपना प्रभाव स्थापित रखना चाहती है । 


+ राष्ट्रपति पोदगर्दी ने ताँजानिया को राजधानी दारेस्सलाम से अपनी चार 
दिवसीय यात्रा (23 मारे से 26 मार्च, 977) शुरू की। उन्होने राष्ट्रपति 
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जूलियस स्पेरेरे को यह स्पश्ट रूप से कहा कि सोवियत संघ किसी तरह की रियायतें, 
सैनिक भ्रडु और विशेषाधिकार न तो किसी अ्रफ्रीकी देश में श्रौर न ही अन्य कहीं 
चाहता है । इस तरह की अ्रफत्राह पश्चिमी देशों की 'शरारत' है । हम समाव 
सहयोग के श्राधार पर मैत्री सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैँ। हमारा लक्ष्य विजी 
स्वार्थ नहीं बल्कि पूरी मानव स्वाधीनता और शान्ति स्थापना का प्रयास है। 
सोवियत सघ झौर तांजानिया साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा जातिवाद के विरुद्ध 
सधप करते हुए शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के समान हितो की दिशा में प्रयास 
करने के लिए संकल्परत है। तांजानिया के कभी चीन से वहुत भ्रच्छे सम्बन्ध ये और 
चीन ने उसे 35 करोड़ 80 लाख डॉलर की सहायता दी थी जबकि रूस झौर 
भ्रमेरिका से कुल 20 करोड़ डॉलर की सहायता मिली । बहुचचित तान-जा रेल भी 
चीन की सहायता से बन रही है । इस बात की भी चर्चा है कि पोदगर्नी की यात्रा 
ढाई वर्ष पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन रूस द्वारा दीघंकालीन मैत्री सममौते पर 
जोर और स्येरेरे की इमकारी की वजह से यह सम्भव नदी ही सकी । पोदगर्नी की 
इस यात्रा काल में ताँजानिया क्रान्तिकारी पार्टी के क्षेत्रीय सचिव अब्दुल पर सुलेमान 
का यह वक्तव्य महत्त्वपूर्ण था--“प्रफ़रीका यह सीख रहा है कि समाजवादी संस्तार 
से सहयोग के बिना न तो साम्राज्यवाद का प्रभावकारी प्रतिरोध क्रिया जा सकता है 
- भौर न ही प्राथिक विकास सम्भव है ।” 
तॉजानिया के वाद पोदगर्नी को जाँविया की राजधानी लुसाका की याता 
(26 से 29 मार्च, 977) भी कम महत्त्वरूर्ण नही थी । दोनो नेताम्रों में परर्पर 
मैत्री और सहयोग का जायजा लेते हुए जाँविया द्वारा अक्रोका में प्रदा की जाने 
वाली भूमिका की प्रशसा की | डॉ कैनेथ काउंडा ने ववम्वर, ।974 में रूस की 
यात्रा की थी। दोनों देशों मे ग्राथिक, तकतीकी ह्रौर सॉस्कृतिक समभोते के प्रखाए 
पर भी जोर दिया गया । दक्षिण अ्फ्रोका और दक्षिस रोडेशिया की नस्‍ती प्रमादवीय 
नीतियों की भर्संदा करते हुए कहा गया कवि जब तक प्रफ्रीकी बहुसंख्यकों को सत्ता 
नही सौंदी जाती तब तऊ गस्तर्राष्ट्रीय शान्ति श्लौर मानवीय सुरक्षा को खतरा बना 
रहेगा । दक्षिण पफ्कीका से नामीबिया को स्वतन्त्रता देने तथा स्मिथ से बिना झर्त 
कालो को सत्ता सौंपे जाने की माँग की । नामीबिया के वारे में सथुक्त राष्ट्र के फैसले 
की पूरी तरह लागू करने की माँग की गई। जब तक दक्षिण प्रफोका ग्रौर रोडेशिय 
में बहुसस्वक् कालों का शासत नही होगा तब तक झगोला, वोत्स्वाना, मोजाबिक 
तथा जांबिया जैसे पड़ोती देशो मे हमेशा खतरा बना रहेगा । दोनों देयों ने भोपणा 
की क्वि इन प्रदेध सरकारों के खिलाफ स्थायगपूर्ू संघर्ष में सभी देशों को दाष्ट्रीय 
पन्दोलनों को सहयोग देना चाहिए । इसके साथ ही स्पप्टवारी काउँडा भगोता दे 
गुडयुद्ध मे सोवियत सध मोर पगोला के दृस्तक्षेप पर भी प्रपदा रोप स्पक्त किए 
बिना नहीं रहे । प्राज स्थिति यह है कि झंगोला रूसी ऋटा-मार से दवा जा रहा है। 
रूम ये प्रंभोला को 30 करोड़ डॉलर की सहायता दी पौर इस समय : 
लगभग 2,000 बूदाई सैनिझ भौर तकनीकी घषिकारी हैं। 
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मोजाँविक के राष्ट्रपति और फ्रेलिमो पार्टी के नेता समोरा माशेल से भी 
पोदगर्नी ने परस्पर प्रौर प्रस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर वार्ता की | मोजांबिक के साथ 
का $ वर्षीय मैश्री-समझौता भी किया गया है । अफ्रीका के वर्तमान राजनीतिक दौर 
में मोजांबिक ने जो स्थिति प्राप्त कर ली है उसका भी जायजा लिया गया । पोदगर्नी 
ने अपने भाषणों मे मोजाबिक द्वारा प्रपनाएं जाने वाले वैज्ञानिक समाजवाद का भी 
उल्लेख किया । पझारम्भ में मोजांबिया का भुकाव चीन के प्रति था, लेकिन प्राज वह 
सोवियत संघ की निरन्तर मित्रता की श्रोर हाथ वढाता जा रहा है । मोजाँबिक मे 
रोडेशिया के लगभग प्राठ हजार दापामारों का प्रड्डा है जिसे सोवियत संघ का 
समर्थन मिल रहा है। 

एशिया में सोवियत संघ का प्रमाव-विस्तार : एक मूल्यांकन 

वियतनाम और अफगानिस्तान रूस का सिरदर्द 

एशिया में सोवियत सघ के प्रभाव को लेकर पश्चिमी देशों के समाचार-पत्रों 
में प्रायः चर्चा होती रहती है | अभी हाल ही में चीन के सन्दर्भ में प्रसिद्ध फ्रॉसीसी 
पन्न लादं में वियतनाम झ्र भ्रफगानिस्तान को सोवियत सहायता मे वृद्धि पर 
एशियाई देशों मे सोवियत प्रभाव का विश्नेपण किया है । पन्न के विचार में चीन 
के साथ सोवियत सध के सम्बन्धों को देखते हुए वियतनाम झोर भ्रफगानिस्तात 
झ्राज सोवियत सघ का सिरदर्द बन गए हैं। अपने ताजा सम्पादकीय मे पत्र ने 
लिखा है?-- 
पिछले कुछ सप्ताहों मे सोवियत संघ ने वियतताम और प्रफगानिस्तान के 
लिए पग्रपनी सैनिक सहायता में अचानक काफी वृद्धि कर दी है । इन दोनो देशों की 
सीमा चीन से मिलती है। काबुल और हनोई दोनों के प्रति सोवियत सघ कुछ इस 
तरह वचनबद्ध है कि उनके मामलों के प्रप्रत्यक्ष रूप से उलभता ही जा रहा है। 
अफगानिस्तान मे नूर मुहम्मद तराकी को सोवियत संघ से इस समय पूर्ण समर्थन 
मिल रहा है । सम्भवत: वह कबीलो झौर विद्रोहियों के खिलाफ प्रफगानिस्तान 
सरकार को हथियार झ्रादि भी दे रहा है । इस सिलसिले मे पूर्व यूरोपीय देशों से कुछ 
सलाहुकार भी अ्रफम्रानिस्तान भेजे गए हैं । उधर सोवियत सघ के प्रखबार अमेरिका, 
पाकिस्तान और ईरान के प्रभावशाली लोगों को प्रतिक्रियावादी कह कर उनके 
खिलाफ काफी जहर उगल रहे हैं । पश्चिम जमनी, चीन भौर मिस्र के खिलाफ भी 
सोवियत समाचार-पत्रों का प्रचार झधानक तेज हो गया है। सोवियत समाचार 
पत्नो मे प्रायः यही कहा जाता है कि इन देशो मे प्रतिक्रियावादी सक्रिय हो उठे 
है झौर वे क्रान्ति विरोधी शक्तियों की मदद कर रहे हैं ॥ उधर सोवियत सेना के 
राजनीतिक विवाद के प्रध्यक्ष एलेक्सी एपीशेव झभी हाल ही मे काबुल में थे। 
सोवियत सघ की सरकार हर हालत में प्रफयानिस्तान की कम्युनिस्ट समर्थक सरकार 
को बरकरार रखना चाहती है। उघर अफगानिस्तान भी एक संधि के जरिए 
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सोवियत संघ से जुड़ा हुप्रा है जिसमें उसके लिए सैनिक सहायता की भी व्यवस्था 
है | कुल मिला कर सोवियत संध चीन के चारों तरफ अपना घेरा रखना 
चाहता है । 


कुछ समय पहले श्री ब्रेभनेव ने एशियाई सामूहिक सुरक्षा का सिद्धान्त 
निकाला था लेकिन उसे एशिया में ही समर्थन प्राप्त नही हुमा जिससे सोवियत संघ 
का निराश हो उठना स्वाभाविक ही है। भ्रततः श्रफग्ानिस्तान और वियतनाम को 
विश्वास मे लेकर सोवियत संघ इस क्षेत्र में अपनी सैनिक शक्ति को बढाने पर तुला 
हुआ है ! इस तरह वियतनाम और ग्रफगरानिस्तान दोनो में ही एक जैसी स्थिति है । 
चीन की दक्षिणी सीमा पर स्थित वियतनाम की स्थिति अभी भी विस्फोटक है । 
वहाँ सैनिक सरगमियाँ जारी हैं । चीन के विरुद्ध हनोई के युद्ध प्रयत्नों में सोवियत 
संघ बराबर सहायता दे रहा है । सेनाएं एक मोर्चे से दूसरे मी्चे की तरफ प्रा जा 
रही हैं भ्रौर उन्हे सोवियत सघ से हथियार तथा खाने पीने की चीजे बराबर मिल 
रही हैं । यहाँ तक कि सैनिक परिवहनों का सचालन भी सोवियत सिपाही ही करते 
दिखाई पड़े 


लैकिन हिन्द चीन के हाल ही के युद्ध के दौरान प्रशान्त की तरफ अपना बेड़ा 
भेजते के लिए वियतनाम ने भ्रपने यहाँ कोई प्ड्डा बनाने की सोवियत संघ को 
अनुमति नहीं दी । प्रशान्त की शोर जाने वाले वेड़े में परमाणु पनडुब्बियाँ भी थी 
जिससे जापाव को भी खतरा हो सकता था । इस मामले में वियतनाम ने जो रवैया 
प्रपनाया, उप्से यही लगता है कि वह कुछ हद तक ही सीवियत संघ को प्रपना 
सहायक मानता है । उधर वियतनाम नेता अपने देश को गुठ-निरपेक्ष बनाने के लिए 
प्रयल्लशोत्र है । यह बात सोवियत संघ के लिए कम चिन्ताजनक नहीं है। यदि 
वियतनाम का यह रवैया जारी रहा तो इतनी सारी मदद के बावजूद दक्षिण पूर्व 


एशिया में सोवियत संघ प्रपती सैनिक कार्यवाही का कोई प्ड्डा नहीं बना 
सकता । 


शायद पतोवियत सघ इसी उद्दे श्य के लिए वियतनाम की सहायता कर रहा 
है। चाहे जो भी है इन दो देशों की सैनिक सहायता में सोवियत संध का प्रचानक 
घूद्धि करता समृथ्षे एशिया के लिए चिन्ताजनक है जो देश दक्षिण पूर्व एशियाई 
संगठन यानी एशियान में शामिल हैं, उनके लिए तो यह स्थिति श्ौर भी चिन्ताजनक 
है। जाहिर है कि संगठत के देश अपने को बड़े देशो के प्रभाव से मुक्त रख कर 
स्वतन्त्रतापूवेक भझ्पना विकास करना चाहते हैं । मस्कक्‍वा का एशिया में यह खेल इस 
संगठन के देशों के हितों के सर्वथा विरुद्ध है । स्पष्ट है कि भ्पने हितों की रक्षा 
के लिए एशियान के सभी देश मस्ववा के प्रभाव को बढ़ने नही देगे भले ही इस 
समय सोवियत संघ, भ्रफगातिस्तान झौर वियतनाम को भपना भित्र बना कर 
कितना ही प्रयरण करता रहा, एशियाई देशों को झपने हिंतों के प्रति जागरक 
रहना चाहिए । 
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महाशक्तियों द्वारा प्रभाव क्षेत्रों का नहीं, 
सद्भाव क्षेत्रों फा विस्तार हो 

बंगलादेश से लेकर हिन्दमहासागर के प्रासपास दक्षिण प्रफीका तक इस 
समय मसन्तोष प्रोर संघर्ष को लहर फंली हुई है । इस समुची प्रक्रिया को तरह- 
तरह के नाम दिए जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया के दो बड़े देश प्रमेरिका 
भौर सोवियत सध प्रपना-प्रपना प्रभाव जमाने के लिए इत क्षेत्रों में कुछ न कुछ 
गड़बड़ फराते रहते हैं । पश्चिमी देशों के समाचार-पत्नों भौर प्रचार साथनों द्वारा 
तो बराबर यही कहा जाता है कि पश्चिम को नीचा दिखाकर सोवियत संध म्रपता 
प्रभाव जमाने के लिए इस पूरे क्षेत्र में भाम लगा रहा है। इन सब परिभाषामों 
झौर भ्रटकलों के सन्दर्भ में प्रभी हाल ही में प्रमेरिकी प्रसिद्ध दैनिक 'क्रिर्वयन सायंस 
मामिटर' ने ग्पना एक वहुत दिलचस्प सम्पादक्ीय लिखा है, भौर स्थिति का व्यापक 
रूप से विश्लेपण किया है। दोनों ही देशों के भपने-प्रपने प्रभाव-झ्षेत्र बढाते के 
प्रयत्तो के सन्दर्भों मे पत्र का कहना है ।? 

“यदि सोवियत सघ किन्‍्ही क्षेत्रों में प्रपता प्रभाव जमाने की कोशिश कर 
रहा है तो क्या उसका प्रतिकार करने की प्रावश्यकता है ? पश्चिमेशिया, दक्षिण 
भ्रफ़ोका तथा धन्य जगहों पर प्रसन्तोप धभीर उपद्रव की स्थिति के लिए हम क्या 
बिला वजह सोवियत संघ को दोपी ठहरा रहे हैं ? दोनों ही प्रश्नों पर गम्भीरता- 
पूवंक विचार करनेकी प्रावश्यकता है। प्रगर इस सम्बन्ध में कई गलत 
निष्कर्ष निकाले गए तो इस क्षेत्र के लिए प्रमेरिका गलत नीतियाँ भी ग्रपना सकता 
है । मिसाल के तौर पर 'साल्ट! वार्ता के बारे में श्रगर यही कहा जाता है कि उसमें 
सोवियत संघ ही रुकावट वन रहा है, तो वार्ता में प्रगति नहीं हो सकती । 

हमारे विचार में इन क्षेत्रों मे गड़बड़ी श्रौर प्रसन्‍्तोप के लिए सोवियत 
संघ को दोषी ठहरा कर उनके समाधान का प्रयत्न करना ही गलत है। देखना 
यह होगा कि क्या इन सभी क्षेत्रों मे लोगों के परिवर्तन की इच्छा के कारण 
सारा सकट पैदा हो रहा है या सोवियत सघ प्रपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहता 
है? इसमे तो कोई शक नही कि सोवियत सघ हर मौके का फायदा उठाना 
चाहेगा । वह भ्पना प्रभाव भी बढाना चाहता है। भ्रगर वह पश्चिम के प्रभाव को 
रोकना चाहता है तो इसमें झ्राश्वयं द्वी क्या है ? स्वाभाविक ही है कि जब कभी 
कहीं साम्यवादी सरकार बनती है या कुछ हद तक साम्यवादी सत्ता में भ्ाते है तो 
प्रसन्नता होगी ही । पश्चिमेशिया से तेल प्राप्त करते रहने की सुविधा से सोवियत 
संघ क्‍यों वचित रहना चाहेगा ? इसी प्रकार दक्षिण ग्रफ्रोका में जो बड़े-बड़े 
प्राकृतिक साधन हैं उनका लाभ सोवियत संघ क्यो उठाना चाहेगा ? लेकिद इन संब 
चीजों से श्रथवा सोवियत संघ की इस तरह की महत्त्वाकाक्षाओ्रों से स्वतन्त्र विश्व 
के देशों का चिन्तित हो उठता भी स्वाभाविक ही है। स्रोवियत संघ के मुकाबले 
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पश्चिमी देशों का अपना प्रभाव रखने का हर प्रयत्न छोड़ देना कोई बुद्धिमत्ता नहीं 
है। लेकिन यदि सभी चीजों को सन्तुलित ढंग से किया जाए तो उत्तमें लोगों का 
भला भी हो सकता है। मात्र प्रभाव जमाने की भावुकता से ही जनता का भला 
नहीं हीता । भ्रफगानिस्ताव सोवियत प्रभाव मे आ चुका है। उधर ईरान पर भी 
घीरे-धीरे सोवियत प्रभाव बढ रहा है। लेकिन ऐसा कोई सकेत नहीं मिलता कि 
सोवियत संघ ने ही दोनों जगह गड़बड़ की स्थिति पैदा की हो या परदे के पीछे 
कोई डोर खींची हो। हा प्रॉफ प्रफ़रीका' शोर झंगोला मे सोवियत प्रभाव का 
कोई अहुत बड़ा राजनीतिक फायदा उसे नही मिला । यह बात भी याद रखने की 
है कि सोवियत संघ इन जगहों पर प्रनिश्चित रूप से जमें रहने की अ्रपती किसी 
चाल भे सफल नहीं हुआ । सूडान, मिनी, घाना, मिस्र, भारत और सोमालिया 
श्रादि से सोवियत सध का प्रभाव धीरे-घीरे प्पने श्राप ही कम हो गया । हो सकेता 
है कुछ समय के लिए यह प्रभाव रहा हो, लेकिन श्रन्ततः ऐसा कुछ नहीं है कि 
सोवियत संघ किसी रूप मे वहाँ जमा हुआ हो । 
ईरान को ही लें--यह बात नही भुलाई जा सकती कि ईरान की हाल ही 
की राजनीतिक घटनाओं ने सोवियत सघ को कुछ भ्रवसर दिया है। ऐसी स्थिति भें 
अमेरिका का वहाँ की घटनाग्रों पर निगाह रखना जरूरी ही है। भाज जो 
परिस्थितियां है उन्हें देखते हुए भ्रमेरिका को अपने हित में ईरान की घटनाश्रों 
पर कुछ न कुछ प्रभाव तो डालना हो होगा। लेकिन उसका यह मतलब नही है 
कि श्रपना प्रभाव जमाने के उत्साह में अमेरिका या कोई पश्चिमी देश लोगीं मैं 
परिवर्तन की प्राकॉक्षा को रोके । परिवर्तन तो होता ही रहेगा । इसलिए नहीं 
कि सोवियत सध ऐसा चाहता है कि लेकिन स्थानीय परिस्थितियों श्रौर भ्रन्य बहुत 
फारणों से प्रसन्‍्तोप और उपद्रव की स्थिति पैदा होती है। आज भी भ्रनेक देशों 
के श्रोपनिवेशिक प्रोर सामन्तवादी प्रवृत्तियो के विदद्ध संघर्य कर के सच्चे श्र्थों में 
राष्ट्रीय स्वाधीनता लाने के सघपें कर रहे है। ये लोग भ्रधिकाघिक राजनीतिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त करके अपने जीवन को वेहतर बताना चाह्टते हैं । ईरान के लोग 
भ्राज झपने देश में एक ऐसी लोकतान्त्रिक सरकार चाहते हैं जो घामिक मान्यताओं 
का सम्मान करे । नामीबिया के लोग स्वतन्त्रता चाहते हैं ॥ रोडेशिया की श्रफ्रीकी 
जनता प्रपना शासन श्राप चलाना चाहती है । लोगों की इन उम्रयों का ध्यान रखते 
हुए भ्मेरिका को इन्हे पूरा करने में सहायक होना चाहिए) यही उसके लिए 
उचित रास्ता हो सकता है। पभमेरिकियो को यह भी नही भूलना चाहिए कि 
प्रमेरिकी समाज भी पश्राज परिवर्तन के लिए संघर्षरत है । वह झपने भापको ऐसे 
संसार के प्रनुकुल बनाना चाहता है जहाँ बहुत समय से चली भा रही किसी सत्ता 
को चुनौती भी दी जा सके । एक ऐसा विश्व जहाँ कोई शक्तिशाली देश विश्व के 
किसी भाग में भी भपना नियन्त्रण कायम न कर सके घोर न अपने हितो के 
प्रनुहुप किसी घटना विशेष को दिशा दे सके। झाज देश भपनी वात स्वय कहना 
चाहते हैं। नई शक्तियाँ उभर रही हैं। पुरानी मान्यतामों भोर वफादारियों में 
परिवततन भा रहा है । इस परिवर्तन की प्रक्षिया में संघर्ष स्वाभाविक है 
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| किसी देश की धटनाझ्रों को लेकर सोवियत संघ को वलि का बकरा बना 
देना उचित नहीं। अमेरका को उस समय शान्त रह कर विवेक से काम लेना 
चाहिए । पश्चिमेशिया मे भी अमेरिका को अपनी नीतियों पर नए घिरे से विचार 
करना होगा । इस क्षेत्र मे जो भी कुछ उभर कर सामने आ रहा है। यह बिलकुल 
नया है । सामुहिक सुरक्षा की भी नई प्रणालियाँ झपनानी होंगी । किसी एक देश 
पर निर्भर रह कर अपनी सुरक्षा बनाएं रखने का पुराना तरीका प्रमेरिका को 
छोड़ना होगा। प्रव अमेरिका को प्रन्य देशो के बारे मे एक ऐसी नीति भ्रपनावी 
होगी जिसमें वह उस देश के विरोधी दलों से भी सम्पर्क रख सके। हर देश को 
उसके ऐतिहासिक भौर वहाँ की स्थानीय स्थिति के सन्दभ में देखना होगा। इस 
समय देशो की अपनी श्रलग परिस्थितियाँ हैं भ्रौर उन परिस्थितियों को सामने 
रखते हुए उनके प्रति प्रमेरिका को भ्रपना रवैया निश्चित करना होगा । कुल मिला 
कर अनिश्चितता और चिन्ता की विकट परिस्थितियाँ ग्राने वाली है। इव 
परिस्थितियों का ध्यान रखना होगा लेकिन इतना निश्चित है कि प्राज जिन 
एशियायी अ्फ्रोकी क्षेत्रों में श्रतन्तोष है उन्हें श्रमेरिका प्रौर सोवियत संघ दोतों पे 
ही सहयोग करके लाभ पहुँच सकता है। भ्रमेरिकी जनता को झाज यह समभना 
चाहिए कि इस प्रकार की बदलती हुई परिस्थितियों के झनुरूप उन्हें प्रन्य देशों से 
सद्भाव झौर शान्ति के सम्बन्ध बनाने है ।” 
सोवियत विदेश नीति के कुछ नवीनतम कदम 

सीरिया के साथ मैत्री सन्धि (8 श्रक्तुवर, 980) 

सोवियत सघ ने सीरिया के साथ मैत्रो और सहयोग की 20 वर्धीय सम्धि 
पर 8 प्रक्‍टूबर, 980 को हस्ताक्षर करके पश्चिम एशिया में भ्रपने प्रभाव को बनाए 
रखने की दिशा मे प्रमुख कदम उठाया है । 

ध्वास! ने बताया कि भ्ररव तेता के तीन-दिवसीय मास्क्री यात्रा पर प्राने के 
तुरन्त बाद ही क्रेमलिन मे सोवियत राष्ट्रपति लियोनिद ब्रेमनेव प्लौर सीरिया के 
राष्ट्रपति हफोज प्रसद ने इस सन्धि पर हस्ताक्षर किए । 

सन्धि मे कहा गया हैं कि दोनो में से किसी भी देश की सुरक्षा या शन्ति की 
खतरा होने की स्थिति में सोवियत सघ भौर सीरिया बिना कोई विलम्ब किए 
सहायाता करेंगे | 

तास के प्रनुतार सम्धि मे सोवियत-सीरिया के बीच प्राथिक, व्यापारिक+ 
सामाजिक झौर राजनीतिक सम्बन्धों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई है । 
ईराक-ईरान युद्ध के सन्दर्भ में ब्रे कमेव 
की चेतावनी (9 अ्रक्तूबर, 980) 

सोवियत राष्ट्रपति लियोनिद ब्रेमनेव ने कहा है कि सोवियत सघ ईरान 
मौर ईराक युद्ध में यद्यपि हइस्ठछेष नहीं कर रहा है ठथापि स्ताम्राज्यवादियों द्वारा 
ईरान पर प्रमुत्व जमाने के लिए छिए गए प्रयासों का वह दो ट्ुक जवाब देगा । 

श्री ब्रेकनेय 9 प्रयट्वूवर, 3980 ऊो सीरिया के राष्ट्रपति हफीज प्रसद के 
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सम्मान मे दिए गए रात्रि भोज में बोल रहे थे । इससे पूर्व दोनों ने मैत्री और 
सहयोग की एक सन्धि पर हस्ताक्षर किए । 

._ पोवियत नेता ने कहा कि प्ररब देशो श्रौर वहाँ के लोगो की सुरक्षा को 
उनसे खतरा है जो उनके विरुद्ध प्राक्मण और लूटपाट की साँठगाँठ करने को 
4४४ कर रहे हैं। उन्होने पश्चिम पर भ्ररव देशो का ब्लैकमेल करने का भारोप 

या । 

श्री बं भनेव ने फिलिस्तीनियों के लिए स्वतस्त्र देश बनाने झोर पूर्वी यरूशलम 
वापस करने की माँग भी की । 

उन्हीने कहा कि सीरिया के साथ हुईं सन्धि सोवियत सीरिया सम्बन्धों को, 
जो तेजी से बढ़ रहे हैं, नई दिशा देगी । 

उन्होने कहा कि यह सन्धि तीसरे देशो के विरुद्ध नही है। यह सन्धि शान्ति 
के लिए की गई है युद्ध के लिए नही। 

पश्चिम एशिया में शान्ति स्थापित करने के सम्बन्ध मे श्री ब्रेफनेव ने कहा 
कि 967 में इजरायल द्वारा भ्रवो की जिन भूमियों पर कब्जा किया गया था उन्हें 
बिना शर्त वापस लौटा देना चाहिए । इनमे यझशलम का पूर्वी भाग भी शामिल्र है । 

सोवियत विदेश नीति का मुल्याँकन 
(छरभ्मागब्राणा ० 509९६ ए0थं/्म ९०४८५) 

युद्वीत्तर भन्‍्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी की जटिलताओं मे सोवियत विदेश नीति श्रभी 
तक जितनी सफल श्रौर प्रभावकारी रही है, उतनी अ्रमेरिकी विदेश नीति नही । 
पश्चिमी एशिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया, पूर्वी यूरोप झादि सभी क्षेत्रों मे सोवियत रूस ने 
अपना भ्रभाव बढ़ाया है श्लोर अमेरिका तथा उसके साथी राष्ट्रों की चुनौतियों का 
सफलतापूर्वक मुकावला किया है । महायुद्ध के बाद तीन वर्षों में ही सोवियत रूस ने 
पूर्वी यूरोप को लाल बना देने में सफलता प्राप्त की । पश्चिमी एशिया में परब 
जगत पर सोवियत रूस श्राश्चयेजनक ढंग से छा गया और भारत तो उसका प्रगाढ़ 
मित्र है। भारत के साथ रूसी मैत्री की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रूस ने भारत 
की गुट-निरपेक्षता को पूरा सम्मान देते हुए उसकी मित्रता स्वीकार की है । भूमध्य- 
पागर और हिन्दमहासागर मे सोवियत नो-शक्ति क्रा प्रभावी वर्चस्व है। जापान के 
जाथ भी रूस के सम्बन्ध मधुर बनते जा रहे हैं प्रौर दोनो पक्षों मे प्राधिक सहयोग 
की बी पर राजनीतिक सम्बन्धों का महल सडां किया जाने लगा है। पश्चिमी 
अमती से समझौता करके भी रूस ने श्रपनी स्थिति सुहृढ़ की है । फ्रांस गत कुछ वर्षों 
से रूस के पक्ष मे जितना भुक्ा है वह स्थिति प्रमेरिकी गरुढ की अपेक्षा रूस के लिए 
अधिक उत्साहवर्द्धंक है। ग्रमेरिका के प्रतिरिक्त केवल चीन ही रूसी विदेशी नीति के 
लिए सबसे बड़ी चुनौती है, लेकित श्रमेरिका और रूस मे पढे के पीछे परस्पर सहयोग 
झोर सहप्रस्तित्व की जो गुप्त वार्ताएँ चल रही है उनसे घ्रधिकतर यही भनुमान है कि 
निकट भविष्य में चीन रूस के साथ प्रतिद्वन्द्विता त्याग कर पुनः सहयोग को नीति का 
भनुत्तरण करने लगेगा । भारत जिस शक्तिशाली रूप में उभरा है उससे भी चीन की 
मनोवृत्ति में परिवर्तत होगा, इस सम्भावन से भी इनकार नहीं किया जा सकता । 


द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत की 
] विदेश नीति--गुट-निरपेक्षता के 
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“जहाँ स्वतन्त्रता के लिए खत्तरा उपस्थित हो, भ्पाय को घणफी दो जाततो हो 

प्रमवा जहाँ प्राफ़्मणा होता हो वहाँ न तो हम तटस्थ रह सकते हैं भौर म 

ही तटस्य रहेंगे ॥” --जवाहरलाल नेहरू 

भारत ३5 झगस्त, 947 को स्वतन्त्र हुआ्ना, किन्तु भारत की विदेश नीति 
का सुत्रवात्र 2 झितस्वर, 946 से माना जा सकता है जबकि एक 'प्रन्तरिंम सरकार! 
का निर्माण हो गया और यह समझा जाने लगा कि भारत वास्तव में प्रपनी विदेश 
नीति का प्रनुमरण करने में स्वतन्त्र है। 

भारतीय विदेश नीति का ऐतिहासिक भ्राधार 

हे मार्च, 4950 में लोकसभा मे भाषण देते हुए पण्डित नेहरू ने कहा था-- 
पह नही समझा जाना चाहिए कि हम विदेश नोति करे क्षेत्र मे एकदम नई शुरूभात 
फर रहे हैं। यह एक ऐसी नीति है जो हमारे भतोत के इतिहास से पौर हमारे 
राष्ट्रीय घान्दोलन से सम्बन्धित है। इसका विकास उन सिद्धान्तों के प्नुभार हुप्रा 
है जिनकी घोषणा पझतीत मे हम समय-समय पर करते रहे हैं ।”” 

भारतीय विदेश नीति का निर्धारण तत्कालीन प्रन्तर्राप्ट्रीय परिस्थितियों से 
ही नही हुपा घरनु इसके निर्माण में भारतीय प्राचीन प्रणाली की प्राचीन परम्परा 
मोर स्वाधीसता सप्राम के उच्च प्रादर्शों का भी ध्यान रखा गया । भारतीय चिन्तन 
प्रोर दर्शन में सदंव मिस्त-भिन्‍्न मत-मतान्तरों फो स्वीकार किया गया है पोर 
सहिष्णुता उसका स्वभाव रहा है, घतः जय भारत ने पपनी विदेशों नीति में गुट- 
निरवेक्षता घोर दितादों के शान्तिपूर्ण समाधान हे तरत्त्वों को मर्योप्तरि महृत्त्व दिया 
पो इसका कारण भारत को यही परम्परा थरी। भारतीय विदेश नीति मे 
उपलिदेधवाद, जातिवाद, फापिज्म प्रारि झा विरोध सप्तिदित है, उसे नो स्वापीनता 
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संघर्ष काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भनेक प्रस्तावों द्वारा स्पप्ट ऋर चुकी थी। 
इस प्रकार यह दावा करना सव्वधा उपयुक्त है कि भारत की विदेश नीति कोई 
प्राकस्मिक उपज नही है, वल्कि इसके ऐतिहासिक प्राधार हैं। पामर एवं पहिन्स 
के शब्दों में, “भारत की विदेश नीति की जड़ें विगत कई घतार्दियों में विकसित 
सम्यवाप्नों के मूल में छिपी हैं प्रौर इसमें चिन्तन-शैलियों, ब्रिटिश नीतियों की 
विरासत, स्वाधीनता प्रान्दोलन तथा वैदेशिक मामलों में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
की पहुँच, गाँघीवादी दर्शन के प्रभाव, प्रद्विसा तथा साध्य प्ौर साधनों के महत्त्व के 
गांधीवादी सिद्धान्तों ग्रादि का प्रभावशाली योग रहा है ।/7 
भारतीय विदेश नीति के श्राधारभूत उद्दे श्य और लक्ष्य 

भारत की विदेश नीति के ग्याघारमूत उद्देश्य सरल भौर स्पष्ड हैं। भारत 
सरकार के एक प्रकाशन “स्व॒तस्त्र भारत के बढ़ते कदम” के पझनुसार इन उद्देश्यों में 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति में प्रब तक कोई परिवर्तन नहीं हुप्ना है ! ये उद्दे श्य हैं-- 
| प्रथम, भप्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति प्लौर सुरक्षा कायम रखना गौर उसे प्रोत्साहन 
देगा । 

द्वितीय, सभी पराघीन देशों की स्वतन्त्रता को प्रोत्साहन देना क्योकि भारत 
की हृष्टि से उपनिवेशवाद केवल मूल मानव झधिकारों का उल्लथन ही नहीं बल्कि 
भर्तर्राष्ट्रीय सघर्प का सतत्‌ कारण भी है । 

तृतीय, जातिवाद का विरोध और ऐसे साम्यदादी समाज के विकास का 
समर्थन जिसमें रंग, जाति और वर्ग के किसी भेदभाव के लिए कोई स्थान न हो । 

चतुर्थ, प्न्तर्राष्ट्रीय विवादों का शान्ति णां समझौते द्वारा समाधान । 

पचम, इन उद्दे श्यो की प्राप्ति के लिए और सम्पूर्ण मानवता के व्यापक हित 
को ध्यान में रखते हुए सभी प्न्तर्राप्ट्रीय सगठनों प्लौर विशेष रूप से सयुक्त राष्ट्रसंध 
को सक्रिय योगदान देना ! 

पामर एवं पकिस ने भारतीय विदेश नीति के प्राधारमूत लक्ष्य इस प्रकार 
गिनाए हैं?--- 
() जातीय भेदभाव प्रौर साम्राज्यवाद का प्रबल - विरोध: 

(2) साम्यवाद शभ्रथवा शक्ति-राजनीति की भ्रपेक्षा राष्ट्रो के प्राधारमूत 
झाथिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास पर बल; 

(3) एशियायी देशो की उपेक्षा न करने झौर उन पर बलातू कुछ न थोपने 
पर प्राग्रह; 

(4) स्वतन्त्रता अथवा असलग्नता की नीति पर बल; 

(5) संयुक्त राष्ट्रसंघ और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास; 

(6) शीतयुद्ध और क्षेत्रीय सुरक्षा संगठनों से बचना; एवं 

(7) भ्रन्तर्राप्ट्रीय वनावों को कम करने वाले और शान्तिपूर्ण सहम्नस्तित्व 
की सम्भावाएँ बढ़ाने वाले ग्रयत्नों में झस्था । 
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भारत की विदेश नीति के उपयुक्त उद्दृश्यों और लक्ष्यो मे प्लादर्शवाद शोर 
यथार्थवाद का सुन्दर समन्वय है । प्रत्येक राष्ट्र श्रपनी नीतियो से राष्ट्रीय हितों को 
सर्वोपरि महत्त्व देता है भौर विदेश नीति की सफलता की सबसे बड़ी कसोदी इस 
बात मे है कि वह राष्ट्रीय हित की रक्षा करने में कहाँ तक सफल हुईं है । स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के पश्चात्‌ 30 वर्षों मे, घोर कठिनाइयों के बावजूद, भारत की विदेश नीति 
ने राष्ट्रीय हितों का पोपणा झौर सवद्ध'न किया है । इजरायल के विरुद्ध अरब राष्ट्रो 
का समर्थन, हंगरी भौर चकोस्लोवाकिया में रूसी दमन-वक्र के विरोध में शिथिलता, 
पमेरिका की तुलना में सोवियत संघ को प्रधमिकता, आदि कुछ बातों के क्रारण 
भारतीय विदेश नीति में विरोधाभास का आ्रारीप लगाया जाता है । लेकिन गम्भीरता 
से सीचने पर विदित होगा कि भारत ने प्रत्येक श्रवसर पर ग्रुट-निरपेक्षता और 
शाल्तिपूर्ण सहम्रस्तित्व की नीति का अनुपालन किया है । भारत ने सर्देव न्याय का 
पक्ष लिया है भ्रौर इस हृष्ठि से ही म्पया समर्थन ओर विरोध प्रकट किया है । यदि 
कभी कुछ विरोधभास या व्यतिक्रम दिखाई भी दिया है तो उसके भूल में राष्ट्रीय 
हिंद स्वोतरि रहा है। राष्ट्रीय हित की दृष्टि से क्रिसी देश की विदेश नीति को 
कठो ता का जामा नहीं पहनाया जा सकता । यदि राष्ट्र के हित की ध्यान में रखते 
हुए विदेश नीति में सामयिक मोड़ दिए जाते हैं तो यह सर्वथा युक्ति सगत है । पर ये 
सामयिक हे्‌रफेर विदेश नीति के माधारभूत उद्द श्यो प्रोर तत््वो को नष्ठ नहीं 
करते | भारत सन्‌ 947 में गुट-निरपेक्ष देश था और भाज भी गुटनियपेक्ष है। 
भारत ने सन्‌ 957 में सह-अस्तित्व मे विश्वास प्रकट किया था और वर्तमान 
में भी वह सह-प्रस्तित्व का प्रबल समर्थंक है । इसी प्रकार भारत ने सर्देव जातिवाद, 
उपनिवेशवाद, रमगभेद श्रादि का विरोध किया है । सयुक्त राष्ट्रमंध में भारत ने जो 
भआस्था रखी है श्रोर स्घ के कार्यों में जो सहयोग दिया है वह अपने भाप में एक 
उदाहरण है । किसी भी देश की विदेश नीति का मूल्यांकन करते समय श्री नेहरू 
के ये शब्द, जो उन्होने 4 दिसम्बर, 27947 को संविधान की सभा में कहे थे, स्देव 
ध्यान में रखने होगे-- 


“भ्राप चाहे कोई भी नीति अपनाएँ, विदेश नीति का निर्धारण करने की कला 
राष्ट्रीय हित के सम्पादन मे ही निहित है । हम भ्रन्तर्राप्ट्रीय शान्ति, सहयोग और 
स्वतन्त्रता की चाहे कितनी ही बाते करें और उनका कैसा ही श्रर्थ लगाएं, किन्तु 
भन्ततोगत्वा एक सरकार अपने राष्ट्र की भल्लाई के लिए ही कार्य करती है मौर कोई 
भी सरकार ऐसा कोई कदम नही उठा सकती, जो उसके राष्ट्र के लिए प्रहितकर 
हो प्रतः सरकार का स्वरूप चाहे साम्राज्यवादी हो या साम्यवादी झयवा समाजवादी, 
उसका विदेश मन्त्री मूलतः राष्ट्रीय हित में ही सोचता है ।” 

पुनश्च, पेंडलफोर्ड एवं लिकन के शब्दों में--- 

“विदेश नीतियों का निर्माण सूक्ष्म धिद्धान्तों के प्राधार पर नहीं होवा, वरनु 
थे राष्ट्रीय हितो के क्रियात्मक विचारो का परिणाम होती हैं ।” 
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भारत की विदेश नीति के मौलिक तत्त्व आज भी वही हैं जो पहले ये । 
न्तर केवल इतना ही आया है कि नेहरू युग में आदर्शवाद पर अधिक वल रहा, 
यद्यपि अपने जीवन की संध्या मे नेहरू भी यथार्थवाद को महत्त्व देने लगे, शास्त्री 
युग में यथाथथंवाद को अ्रधिक महत्त्व देकर तुष्टिकरण की नीति के दुर्बल चिह्नों को 
मिटाया जाते लगा और दत्पश्चात्‌ श्रोमती इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व में भारत की 
विदेश नीति में प्रादर्शवाद भ्रौर यथार्थवाद का सुन्दर सन्तुलन दृष्टियोचर हुमा । 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलताग्रों को श्रीमती गाँधी ने अच्छी तरह समझा घोर 
देश की विदेश नीति के आदर्शवादी सिद्धास्तों की रक्षा करते हुए उसे पहले की 
तुलना में श्रधिक व्यावहारिक, हृंढ और प्ात्मविश्वासपूर्ण चनाया | पहले बगला देश 
के संदर्भ मे, फिर पाकिस्तान के प्रति भौर साथ ही रूस एवं भ्रमेरिका जैसी महाशक्तियों 
के प्रति श्रीमती गाँधी ने विदेश नीति का कुशल सचालन किया । भारत ने उपनिवेशवाद 
और जातिभेद का विरोध किया श्रौर गुट-निरपेक्षता तथा सह-अरस्तित्व के श्रान्दोलन 
को पूवपिक्षा सवल बताया । 

मार्चे, 977 में काँग्रेस शासन के पतन के साथ ही जनता पार्टी की सरकार 
सत्ता में श्राई । प्रधान मन्त्री पद श्री मोरारजी देसाई ने और विदेश मन्त्री पद 
श्री श्रटल बिहारी वाजपैयी ने सम्भाला | विदेश नीति के सन्दर्म मे,त्ई सरकार ते 
अपना स्पष्ट और सुहढ़ विचार व्यक्त किया कि भारत सक्रिय ग्रुट-निरपेक्षता के मार्ग 
पर चलता रहेगा । 4 अप्रेल, !977 को राष्ट्र के माम सन्देश प्रसारित करते हुए 
प्रधान मनत्री श्री देसाई ने कहा-- 

*हुम पूरे दिल से शान्ति कायम रखने मे विश्वास रखते हैं, शान्ति के नारे मे 
नहीं । हम शान्ति को ऐसा साधन मानते हैं जो हम सबके लिए कल्याणकारी है श्रौर 
जिससे इस पृथ्क्नी की सुरक्षा हो सकती है । में यह भी कहना चाहूँँगा कि शान्ति हम 
तभी रख सकते हैं जव हम बिना किसी डर या पक्षपात के या किसी का बुरा सोचे 
बिना, गुट-निरपेक्षता के सही रास्ते पर चलें । दुनिया की झ्राथिक झौर सामाजिक 
समस्याप्रों की मिलकर और झापसी सहयोग से हल करने का सिद्धान्त ही हमारी 
विदेश नीति का निर्देशक सिद्धान्त होगा । दुनिया के शेष भागो के साथ कन्धे से कन्धा 
मिलाकर और सहयोग की भावना रखकर इस मार्ग का अनुसरण करेंगे भ्रौर दुराप्रह 
नहीं रखेगे। श्राने वाले समय में वढ़ते हुए भ्राथिक और मानवीय सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों में राजनीतिक सम्वन्धों की जगह लेंगे । हम इस विकास में भ्रपनी भूमिका 
तभी निभा सकते हैं जब हम खुद स्‍्राथिक दृष्टि से मजबूत हों ॥/? 

सितम्बर, 980 मे दिल्ली में राष्ट्र-मण्डल शासनाध्यक्षों के सम्मेलन में 
भारत ने पुनः स्पप्ट कर दिया कि वह किसी नी देश में वाह्म हस्तक्षेप का विरोधी 
है भौर गुट-विरपेक्षता का हवामी है | जब प्रस्तुबर, 980 के प्रथम मप्ताह में भ्रमेरिका 

खुकिया विभाग की रिपोर्ट पर प्रमेरिका ने यह प्रारोप लगाया कि भारत ईराक* 


भारत सझाई प्रेव विज्वप्ति, 4 अप्र न, 977. 
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ईरान युद्ध में ईराक का पक्ष ले रहा है भोर उसे सैनिक सहायता दे रहा है तो 
भारत सरकार ने इस वेबुनियाद भौर बहुधा भारोप पर अपनी कठोर प्रतिक्रिया 
व्यक्त की तथा आरोप का स्पष्ट खण्डन करके भारत गरुट-निरपेक्ष नीति का पुन+ 
हवाला दिया । इस सम्बन्ध में 0 अक्तूबर, 980 के हिन्दुस्तान का यह सम्पादकीय 
पठनीय है जिससे इस बाव का संकेत मिलता है कि किस प्रकार भारत की ग्रुट-निरपेक्ष 
नीति पर आक्रमण किया जा रहा है और अरब देशों में भारत को बदनाम करने की 
कोशिश हो रही है-- 

“झमेरिका के खुफिया विभाग को दाद देनी पड़ेगी, जिसने अपनी सरकार को 
रिपोर्ट दी है कि भारत, पूर्वी यूरोप के देशो तथा लेबनान के कुछ जहाजों को जोडंन 
के बंदरगाह पर माल उतारने के लिए मोड़ दिया गया है और उनमें से कुछ में सैन्य 
साज-सामान के पुर्जे व हिस्से भी हो सकते है । ऐसी ही किसी सूचना के प्राधार पर 
प्रमेरिका सरकार के एक प्रज्ञात अधिकारी ने कहा कि जहाज प्रकावा वदरगाह को 
मोड़े गए हैं भोर जल्दी ही यह पता चल जाएगा कि उनमे क्‍या लदा है । 

अभ्रमेरिका के जिस भी स्तर के प्रधिकारी ने यह बयान दिया है, उसके पीछे 
दुर्भावनगा भलकती है । भारत पर यह आरोप लगाने की कोशिश की गई है कि ईराक 
व ईरान के युद्ध में भारत ईराक का पक्ष ले रहा है प्रौर सैनिक सहायतत दे रहा है । 
इससे ज्यादा निराधार व बेहूदा श्रारोप कीई नहीं हो सकता । हाँ प्रमेरिका की 
सरकार को झकक्‍ल का दीवाला ही निकल गया हों, तो बात ग्रलय है । « 

क्या अमेरिका को नहीं मालूम कि भारत नियुट देश है शोर बह भ्रन्तर्याप्ट्रीय 
समस््यात्रों व विवादों को शान्तिधूवंक तथा बिना युद्ध के हल करने का समर्थक है ? 
भैया वह कोरिया व वियतनाम के युद्धों के सन्‍्दर्म में भारत की भूमिका को भूल गया 
है ? उसे इतना तो मालूम ही होगा कि ईराक व ईरान दोनो से भारत के सम्बन्ध 
मैत्रीपुरं हैं और दोनी से उसके धनिष्ठ आरधिक सम्बन्ध है । दोनो देशों के पु्न॒निर्माया 
में हजारो भारतीय डॉक्टर, इजीनियर, वैज्ञानिक और दक्ष कारीगर सहयोग दे रहें 
हैं। ब्नेक जहाज भारतीय माल लेकर दोनो देशो को जाते-श्राते रहते है भौर कई तो 
युद्ध के कारण फारस की खाड़ी के बन्दरगाहो मे रुके खड़े है । 

भारत सरकार के विदेश मन्त्रालय के प्रवक्ता ने अ्रमेरिकी सवाद समित्ति 
द्वारा दो गई इस श्राशय की ख़बर का खण्डत करके प्रच्छा ही किया है; क्योकि 
प्रारोप ईरान से हमारे सम्बन्ध खराब करवाने की नीयत से लगाया यया है । 
पमेरिकी प्रवक्ता ने यह बात भी दुर्भावनावश कही है कि भारत ईराक से अपने 
नागरिकों को बापस वुला रहा है, जबकि युद्धक्षेत्र से निकल कर झाने वाले कुछ 
भारतीयों के स्वदेश लोटने के लिए विमानों को व्यवस्था मात्र की गई है । 

लगता है कि ईरान मे 50 श्रमेरिकी बंधकों की रिहाई में ताकामयाब होने 
तथा वहाँ से पैर उखड़ने के कारण अमेरिका काफी बोखेला गया है । उसे पश्चिम 
एशिया के युद्ध मे दखल देने, ईरान से बदला लेने और सोवियत सघ को नीचा 
दिखाने का मोका हाथ नहीं लग रहा है । 


48 प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


भारत की विदेश नीति के मौलिक तत्त्व आज भी वही हैं जो पहले थे । 

प्रन्तर केवल इतना ही आया है कि नेहरू युग में आदर्शवाद पर भ्रधिक बल रहा) 
यद्यपि अपने जीवम की सध्या में नेहरू भी यथार्थवाद को महत्त्व देने लगे, शास्त्री 
युग में यथार्थंवाद को भ्रघिक महत्त्व देकर तुष्टिकरण की नीति के दुर्बल चिह्लों को 
भिठाया जाने लगा और दत्पश्चात्‌ श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व में भारत की 
विदेश नीति में आदर्शवाद शौर यथार्थवाद का सुन्दर सन्तुलन दृष्टियोचर हुमा । 
भ्रन्तर्राप्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं को श्रीमती गाँधी ने श्रच्छी तरह समझा भोर 
देश की विदेश नीति के आदर्शवादी सिद्धान्तो की रक्षा करते हुए उसे पहले की 
तुलना में भ्रघिक व्यावहारिक, हढ़ और झात्मविश्वासपूर्ण बनाया । पहले बंगला देश 
के संदर्म मे, फिर पाकिस्तान के प्रति भ्ौर साथ ही रूस एवं अमे रिका जैसी महाशक्तियों 
के प्रति श्रोमती गाँधी ने विदेश नीति का कुशल सचालन किया । भारत ने उपनिवेशवाद 
और जातिभेद का विरोध किया श्रौर गुट-निरपेक्षता तथा सह-अस्तित्व के प्रान्दोलन 
को पृवपिक्षा सवल बनाया । 

मारे, 977 मे काँग्रेस शासन के पतन के साथ ही जनता पार्टी की सरकार 
सत्ता में श्राई। प्रधान मन्त्री पद श्री मोरारजी देसाई ने और विदेश मन्त्री पद 
श्री श्रटल बिहारी वाजपेयी ने सम्भाला | विदेश नीति के सन्दर्म में, तई सरकार ने 
प्रपमा स्पष्ट और सुहृढ़ विचार व्यक्त किया कि भारत सक्रिय गुट-निरपेक्षता के मार्ग 
पर चलता रहेगा । 4 अप्रेल, 977 को राष्ट्र के माम सन्देश प्रसारित करते हुए 
प्रधान मन्‍्त्री श्री देसाई ने कहा-- 

“'हुम पुरे दिल से शान्ति कायम रखने में विश्वास रखते हैं, शाल्ति के नारे में 
नहीं । हम शान्ति क़ो ऐसा साधन मानते हैं जो हम सबके लिए कल्याणकारी है ग्रोर 
जिससे इस पृथ्त्ती की सुरक्षा हो सकती है । मे यह्‌ भी कहना चाहूँगा कि शान्ति हम 
तभी रख सकते हैं जब हम त्रिना किसी डर या पक्षपात के या किसी का बुरा सोचे 
बिना, गुठ-निरपेक्षता के सही रास्ते पर चलें। दुनिया की झ्राधिक प्ौर सामाजिक 
समस्याप्रों को मिलकर और झापसी सहयोग से इल करने का सिद्धान्त ही हमारी 
विदेश नीति का निर्देशक सिद्धान्त होगा । दुनिया के शेप भागो के साथ कन्पे से कन्धा 
मिलाकर और सहयोग की भावना रखकर इस मार्ग का झनुसरण करेंगे भौर दुराप्रह 
नही रखेगे। झाने वाले समय में वढते हुए भ्ाथिक गौर माववीय सम्बन्ध धन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों में राजनीतिक सम्बन्धों की जगह लेंगे | हम इस विकास में भ्रपती भूमिका 
तभी निभा सकते हैं जब हम खुद स्‍ाथिक ह्टि से मजबूत हों ।/”! 

सितम्बर, 980 में दिल्ली में राष्ट्र-मण्डल शासनाध्यक्षों के सम्मेलन में 
भारत ने पुनः स्पप्ट कर दिया कि वह किसी भी देश में वाह्म हस्तक्षेप का विरोधी 
है मोर गुट-निरपेक्षता का हामी है । जब ग्रयतुबर, 980 के प्रचम सप्ताह में प्रमेरिका 
के सूफिया विभाग की रिपोर्ट पर भ्मेरिका में यह प्रारोप लगाया लि भारत ईराे- 


भारत सरबाब प्रेस विजप्ठि, 4 जे न, 977. 
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ईरान युद्ध मे ईराक का पक्ष ले रहा है और उसे सैनिक सहायता दे रहा है तो 
भारत सरकार ने इस वेबुनियाद झौर बहुधा श्रारोप पर अपनी कठोर प्रतिक्रिया 
ब्यक्त की तथा झारोव का स्पष्ट खण्डन करके भारत ग्रुट-निरपेक्ष मीति का पुनः 
हवाला दिया । इस सम्बन्ध में 0 अ्रक्तूबर, 980 के हिन्दुस्तान का यहू सम्पादकीय 
पठनीय है जिससे इस बाद का संकेत मिलता है कि किस प्रकार भारत की गुट-निरपेक्ष 
नीति पर प्राक्मण किया जा रहा है और अरव देशों मे भारत को बदनाम करने की 
कोशिश हो रही है-- 

“पझमेरिका के खुफिया विभाग को दाद देनी पड़ेगी, जिसने श्रपनी सरकार को 
रिपोर्ट दी है कि 'भारत, पूर्वी यूरोप के देशों तथा लेबनान के कुछ जहाजों को जोडेन 
के बंदरगाह पर माल उत्तारने के लिए मोड दिया गया है झ्ौर उनमे से कुछ में सैन्य 
साज-सामान के पुर्जे व हिस्से भी हो सकते है । ऐसी ही किसी सूचना के श्राधार पर 
प्रमेरिका सरकार के एक भ्रशज्नात श्रधिकारी ने कहा कि जहाज श्रकावा बद्रगाह को 
मोड गए हैं भर जल्दी ही यह पता चल जांएगा कि उतमे क्या लदा है । 

भ्रमेरिका के जिस भी स्तर के प्रधिकारी ,ने यह बयान दिया है, उसके पीछे 
दुर्भावता भलकती है.। भारत पर यह आारोप लगाने की कोप़िश की गई है कि ईराक 
व ईरान के युद्ध मे भारत ईराक का पक्ष ले रहा है श्र सैनिक सहायता दे रहा है । 
इससे ज्यादा निराधार व बेहूदा आरोप कोई नहीं हो सकता। हाँ प्रमेरिका को 
सरकार की झ्क्‍ल का दीवाला ही निकल गया हो, तो बात भ्रलय है ।_ «६ 

क्या अमेरिका को नहीं मालूम कि भारत निगुठ देश है भौर वह प्रन्तर्याप्ट्रीय 
समस्याप्रो व विवादों को शान्तिपू्वंक तथा विना युद्ध के हल करने का समर्थक है ? 
क्या वह कोरिया व वियतनाम के युद्धों के सनन्‍्दर्म मे भारत की भूमिका को भूल गया 
है ? उसे इतना तो मालूम ही होगा कि ईराक व ईरान दोनो से भारत के सम्बन्ध 
मैत्रीपूर्ण हैं और दोनों से उसके घनिष्ट ग्राथिक सम्वस्ध हैं । दोनों देशों के पुम॒निर्मादा 
में हजारों भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और दक्ष कारीगर सहयोग दे रहे 
हैं। भ्रनेक जहाज भारतीय माल लेकर दोनो देशो को जांते-आते रहते है भौर कई तो 
युद्ध के कारण फारस की खाड़ी के बन्दरगाहो मे झके खड़े हैं । 

भारत सरकार के विदेश मन्त्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिकी संवाद समिति 
द्वारा दी गई इस झ्राशय की खबर का खण्डन करके अच्छा हो किया है, क्योकि 
भारोप ईरान से हमारे सम्बन्ध खराब करवाने की नीयत से लगाया गया 
भमेरिकी प्रवक्ता ने यह बात भी दुर्भावनावश कही है कि भारत ईराक से प्रपने 
नायरिको को वापस बुला रहा है, जबकि युद्धक्षेत्र से निकल कर पाने वाले कुछ 

भारतीयों के स्वदेश लौटने के लिए विमानों की व्यवस्था मात्र की गई है । 

लगता है कि ईरान में 50 भ्रमेरिकों बधकों की रिहाई में नाकामयाब होने 
तथा वहाँ से पेर उश्ड़दे के कारण अमेरिका काफो बोखला गया है । उसे पश्चिम 
एशिया के युद्ध मे दखल देने, ईरान से वदला लेने झौौर सोवियत संघ को नीचा 
दिखाने का मौका हाथ नही लग रहा है । 


420 भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


भविष्य में भी झरव देशों में भारत को वदनाम करने का प्रयल किया जा 
सकता है, क्योकि पश्चिम एशिया में भारत का बढ़ता हुमा प्रभाव अमेरिका तथा 
उसके एक मित्रदेश को कतई नही भाता है। दोनों प्रफगानिस्तान के सवाल पर 
भारत द्वारा अपनाए गए रुख के कारण भी रुष्ट हैं॥ इसलिए ग्रपनी पश्चिम एशिया 
नीति पर दृढ़ रहते हुए भारत सरकार को फूक-फूक कर कदम रखना चाहिए । 
उसने ईराक़ और ईरान दोनों से युद्ध-बिराम करने तथा अपने विवाद शास्तिवूवक 
तय करने की ग्रपील करके अच्छा ही किया है |”! 

भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्त्व 

भारत की विदेश नीति के भोगोलिक, ऐतिहासिक, झ्राथिक, वैचारिक प्रादि 
तत्त्वों पर विस्तृत विवेचन अपेक्षित है -- 
भौगोलिक तत्त्व 

भारत एक सुविशाल देश है जिसकी लगभग 2500 मील लम्बी समुद्री सीमा 
श्रौर 8200 मील लम्बी स्थल सीमा है! समुद्री सीमा का तीन हष्टियों से विगेष 
महत्त्व है--प्रथम, हिन्द महासागर पर अधिकार रखने वाली शक्तियाँ भारत की 
सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर सकती हैं, द्वितीय, भारत का प्रधिक्राँश विदेशी व्यापार 
हिन्दमहासागर द्वारा होता है, एवं तृतीय, विशाल समुद्र तट की रक्षा के लिए 
अनिवार्य है कि भारत शक्तिशालो नौ-शक्ति का विक्रास करे। भारत की स्थल 
सीमाएँ पाकिस्तान, चीन, नेपाल, प्रफगानिस्तान और बर्मा से मिलती हैं। हिमातव 
श्रव देश की सुरक्षा का विश्वसनीय प्रहरी नही रहा है, चीन के झाक्रमण ने भारत 
की भ्राँखें खोल दी हैं । 

भ्रपनी विश्विष्ट भोगोलिक परिस्थितियों के फलस्वरूप भारत की विदेश नीति 
का निर्धारण निम्नलिखित हितों को ध्यान में रखकर हुमा है--(/) जिन सीमावर्ती 
एवं प्रन्य देशों से देश की सुरक्षा को भय हो, उनके साथ तटस्थता प्थवा मित्रती 
का व्यवहार । ये देश हैं--ईरान, ईराक, प्रफयानिस्तान, हिन्द-ची न, ॥030/ 0 
प्रादि । (2) मध्यपूर्व, वर्मा, डच, ईस्ट इण्डीज, प्रादि से तेल की प्राप्ति | 
(3) सीमावर्ती राज्यों में बसने वाले भारतीयों का कल्यारए पभौर भारतीय व्यापार 
का विस्तार | (4) हिन्दमहासागर मे भारत की सुरक्षा भौर व्यापार के प्राधारगूत 
समुद्दी तथा हवाई मार्गों की सुरक्षा । (5) अम्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तथा प्रमुताससक्न 
राष्ट्रों के मामलों में झपने देश के इतिहास, हिंद भौर सस्कृति के मनुरूप महत्त्वपूर्ण 
भूमिका प्रदा करना । 
आधिक एवं सैनिक तत्त्व 

सदियों की गुलामी में भारत का ग्रायिक घोपण होता रहा, प्रतः स्वतस्वता 
प्राध्ति के दाद देश की विदेश नीति के निर्धारण में झ्ाधिक पौर सैनिक तत्त्वों का 


विशेष महद्ृत््व रहता स्वाभाविक था झौर भाज भी है। यहू बात निम्नविफित ह्शें 
से प्धिक स्पष्ट हो जाएगी--- 


] द्विदुस्वान, दिलांड ]0 अपर र, ]980. 
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([) भारत ने गुट-निरपेक्षता की नीति अ्रपनाई ताकि विश्व-शान्ति को 
प्रोत्साहन देते हुए वह दोनों गुठों से श्राथिकर सहायता प्राप्त करता रहे । 

(7) भारत के नीति-निर्माताध्ों ने यढ़ भली प्रकार समझ लिया कि उनका 
देश विश्व के पूजीवादी औ्रौर साम्ग्रवादी शिविरों के बीच सन्तुलनकारी भूमिका 
निभाकर दोनों को श्रपती प्रोर भ्राकधित कर सकता है | श्रतः भारत मे यही नीति 
झपनाई क्लि किसी भी पक्ष के साथ सैनिक सन्धि में न बंधा जाए. किसी भी गुट के 
साथ ऐसी सन्धि न की जाए जिससे देश की ग्रट-निरपेक्षता और सम्प्रमुता पर प्राँच 
श्राएं। भारत ने हिद्देशों से जो भी ग्राथिक प्रौर प्राविधिक सहायता प्राप्त की वह 
राजनीतिऋ शर्तों मे मुक्त रही । 

ही) नत्रोद्धित भारत सैनिक हृष्टि से नित्रेल था, श्रतः विदेश नीति के 
विर्धारकों ने यह उपयक्त सपक्का कि दोनों गदों की सह्नुम्रति श्रजित की जाए। वह 
तभी सम्भव था जब गृट-निरपेक्षता श्रौर सह-ग्रस्तित्व की नीति भ्रपनाई जाती । 

(९) भारत जैसे सूविशाल श्रौर महान देश के लिए यह स्वाभाविक था कि 
वह़ ऐसी विदेश नीति का प्रद्मरण करता जिससे उसकी स्वयं की निर्णाय-शक्ति पर 
कोई विपरीत प्रभाव न पड़ सके । 

जिन ग्रारथिक श्रौर सैनिक तत्त्वों ने सन्‌ 947 में भारत की विदेश नीति के 
निर्धारण में योग दिया वे तत्त्व ग्राज भी उतने ही सत्ीव हैं । सन्‌ 979 का भारत 
ब्राथिक भ्रौर सैनिक दृष्टि से सन्‌ 947 के मकाबले करीं प्रधिक सबल है, लेकिन 
गूट-निरपेक्षता श्रौर शान्ति की नीति भयंकर कठिनाइयों में भी भारत के लिए इतनी 
हितकारी सिद्ध हई है कि उसके परित्याग' का कोई प्रश्न नहीं उठता । पाकिस्तान 
भपने जन्मकाल से ही सैनिक ग्रटों से प्रतिवद्ध रहा है लेकिन इस नीति के परिणाम 
उसके लिए दुःख़दायी सिद्ध हुए हैं। वह चीन, भ्रमेरिका जैसे राष्ट्रों के हाथ लगभग 
बिक चुका है तथा उनके शिकंजे से निकलना उसके लिए यदि ग्रसम्भव नहीं तो श्रति 
कठिन ब्रवश्य है । विश्व के श्रनेक दूसरे देशों का इतिहास भी साक्षी है कि गूटों के 
साथ बेधकर उन्होंने श्रपनी राजनीतिक सम्प्रमूता के साथ खिलवाड़ की है। एक गु्‌ट- 
निरपेक्ष देश के रूप में अन्तर्सष्टीय राजनीतिक रंगमंच पर भाग्त को जो आवाज है 
बड़ सैनिक सन्धियों भौर गूटों में आवद्ध प्रधिकाँश देशों की प्रावाज से कहीं ध्रधिक 
चलशाली झौर प्रभावकारी है । 
ऐतिहासिक परम्पराएँ 

अतीत से ही भारत सहिष्णु और शान्तिप्रिय देश रहा है । इतिहास साक्षी 

है कि भारत में कभी किसी देश पर राजनीतिक प्रभाव लादने या उसकी प्रादेशिक 
प्रखण्डता को भंग करने को चेष्ठा नही की | यह ऐतिहासिक परम्परा भारत की 
विदेश नीति का महत्त्वपर्णो निर्माणक तत्त्व है। स्वाघीन भारत के तौन दशक पूरे 
हो गए हैं झौर इस सम्पूर्ण प्रवधि में भारत ने सभी देशों के साथ समानता और 
मित्रता की नीति निभाई है। पाकिस्तान ने भारत पर एक के बाद एक घाकमग्य 
किए किन्तु फिर भी भारत की नीति उसके साथ मैत्री और सह-प्रस्तित की - «.. 


ऊ 
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है । प्रत्येक युद्ध मे भारत ने प्राकिस्तान को हराया, किन्तु फिर भी उत पर धपनी 
शर्तें' नहीं लादीं। सन्‌ 965 के युद्ध मे पाकिस्तान का जो भू-भाग छीन लिया गया 
था वह ताशकन्द के समभौते द्वारा लौटा दिया गया । सन्‌ 97] में पाकिस्तान को 
मुंह की खानी पड़ी, लेकिन शिमला समभौते द्वारा भारत ने समस्त हस्तगत भूमि 
धुनः पाकिस्तान को सौप दी, यहां तक कि अमेक रियायतें भौर सुविधाएँ देकर भी 
पाकिस्तान की' मित्रता की पझ्रार्काक्षा की। इसे दुर्भाग्यपूरं ही कहा जाएगा कि 
पाकिस्तान भारत की तुष्टिकरण की नीति को, शान्तिपूर्ण प्रौर सह-मस्तित्व की 
विचारधारा को उसकी दुर्बलता का चिह्न मानता है । पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधाव 
मन्‍्त्री जुल्फिकार श्रली मुट्ठों युद्ध की घमकियाँ देते रहे है, भारत से हजार वर्ष 
लड़ने की बात करते रहे है, फिर भी भारत भड़काने में नही झ्नाता, पाकिस्तान के 
प्रति एक बड़े भाई जैसा झ्ाचरण करता है। लेकिन यदि सिर पर ही पड़ी तो प्र 
की बार, जैसा कि हमारे नेता चतावनी दे चुके है, पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया 
जाएगा कि वह हमेशा के लिए याद रखेगा । साम्यवादी चीन ने भी भारत के प्रति 
घोर शत्रुतापूर्ण रवेया प्रपताया है। सन्‌ 962 में श्रचानक विशाल पैमाने पर 
भ्राक्रमरा कर चीन ने एक मित्र की पीठ में छुरा भौँक़ा श्रोर भारत की कुछ भूमि 
हंड़प ली । उस समय भारत संनिक हृष्टि से-सवल नही था, लेकिन वह किसी भी 
प्राक्षमणा का मुह तोड उत्तर देने मे सक्षम है तथापि शान्तिवादी भारत ने यह कभी 
प्रत्यत नही किया कि सैनिक शक्ति के बल पर झपनी भूमि वापस प्राप्त की जाएं। 
यह बात भारत की दुवंलता का चिह्न नही है बल्कि एक महान्‌ देश की सहतशीतता 
का प्रमाण है । 
वेचारिक तत्त्व ्य 

सहिष्णुता, उदारता प्रादि तत्त्वों को ऐतिहासिक परम्परा" के साथ वैचारिक 
तत्त्वो में भी रखा जा सकता है | इनके श्रतिरिक्त भारत की विदेश नीति गाँधीवाई 
से काफी प्रभावित है । इस पर मा्संवाद का प्रभाव भी कम नही है | समाजवादी 
शिविर के प्रति भारत की सहानुभूति बहुत कुछ माक्‍संवादी प्रभाव का परिणाम मानी 
जा सकती है । गृह-नीति के क्षेत्र में भी भारत ने समाजवादी ढाँचे के समाज की 
स्थापना का लक्ष्य सामने रखा है । पश्चिम के उदारवाद का भी भारत की विदेश 
नीति पर काफी प्रभाव पड़ा है। हमारी विदेश नीति के कर्शंघार थ्री वेहर 
पाश्चात्य लोकतन्त्रीय परम्परात्रो से बहुत प्रभावित थे । पश्चिमी लोकतस्ववाद 
झौर साम्यवाद दोनों की भअच्छाइयों को पसन्द करते ये गश्यौर उनकी दुराइयों ये 
बचना चाहते थे । इस भ्रकार की समन्वयकारी विचारधारा ने ग्रुट-मिरपेक्षता की 
नीति को प्रोत्साहित किया । 
राष्ट्रीय संघर्ष 

भारत के स्वाधीनता संघर्पे ने विदेश नीति के- निर्धारण में उल्लेखनीय योग 
दिया बयोकि--(8) इसके कारण भारत में महाशक्तियो के संघर्ष का मोहरा वतने 
है बचने का विचार उत्पन्न हुमा; (४) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में गुटननिरपेण 
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रहते हुए महत्त्वपूर्ण भूमिका भ्रदा करने की भावना जाग्रत हुई; (77) हर प्रकार के 
उपनिवेशवाद, जातिवाद और रंगभेद का विरोध करमे का अदभुत साहस उत्पन्न 
हुआ; एवं (7४) स्वाधीनता-आान्दोलनों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई । 

वैयक्तिक तत्त्व 


भारत की विदेश नीति पर वैयक्तिक तत्त्वों का, विशेषकर पण्डित मेहरू का 
व्यापक प्रभाव रहा है । पं. मेहरू साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फासिस्टवाद के 
विरोध तथा विवादों के शान्तिपुर्णा समाधान के समर्थक थे । दे मैत्री, सहयोग ओर 
सह-अ्रस्तित्व के पोषक थे, लेकिन भ्रन्यायपूर्ण आक्रमण को रोकने के लिए शक्ति के 
प्रयोग को भी उतना ही महत्त्व देते थे । महाशक्तियों के संघ में भारत के लिए वे 
असंल्ग्नता की नीति को सर्वोत्तम मानते थे | अपने इन्हीं विचारों के अनुरूप उन्होने 
भारत की विदेश नीति का निर्मायय किया । इसका बतंमास स्वरूप पडित नेहुझ के 
विचारों का ही प्रतीक है| पण्डित नेहरू के श्रतिरिक्त डॉ. राधाकृष्णन्‌, कृष्णमेतम, 
परणिक्कर के नाम भी उन विशिष्ट व्यक्तियों में सम्मिलित किए जाते हैं जिन्होंने 
भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया | साम्यवादी चीन के प्रति भारत की 
प्रारम्भिक नीति के निर्घारण में सरदार परिणक्‍्क्र का विज्ञेप हाथ रहा था। उनके 
गलत मूल्याँक के कारण ही तिब्बत श्रौर चीन के बारे में भारत की विदेश नीति 
प्रथ-भ्रष्ट हो बई तथा चीन पर ट्न्धविश्वास कर बैठी ।/ परिदक्र चीन में भारत 
के राजदूत थे, प्रौर उतकी रिपोर्टों के श्राघार पर पण्डित नैहूरू चीन के प्रति भारत 
की नीति का निर्धारण करते रहे । सन्‌ 962 के चीनी ग्राक्रमण ने सभी की भ्राँखे 
खोल दी श्रौर. उसके पश्चात्‌ विदेश नीति यथार्थथाद की झोर उस्मुख हुई। 
श्री लालवहादुर शास्त्री श्रौर श्रीमती इत्दिरा गाँधी के नेतृत्व में भारत की विदेश 
नीति में भ्रधिक निख्ाऋ भ्राया श्रौर सथ्‌ 978 में प्रधान मन्त्री श्रीदेसाई 
प्रोर विदेश मन्‍्त्री श्री श्रटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व मे भ्रपने मौलिक तत््वी को 
पूर्ववत्‌ कायम रखते हुए, यह पिछले किसी भी समय की तुलना मे मधिक व्यावहारिक 
हुईं । भारत की शान्ति-प्रियत्ना स्रहिष्णुता, मैत्री भर सहयोग की भावना झाज भी 
उतनी ही बलवती है, जितनी पढ्वले थी । केवल ग्रन्तर यह झाया है कि भारत इस 
वात को समर चुका है कि केवल शान्ति के नारों से काम नही चल सकता, शत्रु- 
राष्ट्रो से रक्षा के लिए भारत को एक शक्तिशाली सैनिक राष्ट्र भी बनना होगा। 
भन्‍्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे भारत की प्रावाज तभी बुलन्द रह सकेगी जब सैमिक दृष्टि से 
भी वह सुहद हो ।, भारत की किसी प्रकार की झाक्रायक या विस्तारबादी 
महत्त्वाकाक्षा, नही है, लेकिव झात्म-रक्षा के लिए सैनिक सुदृढता प्निवार्य है । 
राष्ट्रीय हित 

विदेश नीति का तिर्माण सूक्ष्म सिद्धान्तों के घाघार पर नही होता । यह 
राष्ट्रीय हितों के क्रियात्मक विचारों का परिणाम द्ोती है । भारत की विदेश मीति 
में राष्ट्रीय हित को सदेव सर्वोपरि महत्त्व दिया गया है और दिया जाता रहेगा । 
राष्ट्रीय हित समय शौर परिस्थितियों के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, मतः भारत्त 
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की विदेश नीति भे कभी जड़ता नही भाई है । भारत न किसी साम्राज्य का प्लारकाँक्ष 
है, न उसे अपने किसी उपनिवेश की रक्षा करनी है। भारत ने न घन्तर्राद्रीय 
माक्सवाद-माग्रोवाद की क्रान्ति का बीड़ा उठाया है भौर न ही किसी विचारधारा 
भथवा शासन-प्रशाली के विरोघ में कोई सैनिक संगठन स्थापित किया है। भारत 
का राष्ट्रीय हिंत तो इस बात में निहित है कि राष्ट्र की एकता, अ्रखण्डता प्रोर 
स्वतन्त्रता की रक्षा की जाए, देश में लोकतन्ध्र को सुदृढ़ बवाया जाएं+ देश के 
नागरिकों को प्राथिक शौर सामाजिक न्याय प्रदान किया जाएं एवं प्रम्य राष्ट्रो के 
साथ यथासम्भव मंत्री का विकास किया जाए। भारत ने स्वाघीनता के अपने 
3 वर्षों में इन्ही लक्ष्यों की साधना की है । बाह्य श्राक्रमण से रक्षा करना राष्ट्र के 
अस्तित्व की पहली शर्त है श्लौर इतिहास साक्षी है कि भारत ने देश पर पाए हर 
संकट का मु हत्तोड़ जवाब दिया । 
गुट-निरपेक्षता श्रौर सह-श्रस्तित्व की नीति के प्रयोग का सर्वेक्षण 
(4947-3980) 

सन्‌ 947 भे जब भारत का स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ, उस मा 
प्रस्तर्राष्ट्रीय रगमच पर दो विरोधी शक्तियाँ विद्यमान थी। अपनी परम्परा के 
अनुरूप भारत ने सभी शक्ति-गुटों से तटस्थ या पृथक्‌ रहने झौर किसी का पिधवतग 
ने बनने का निर्णय किया । प. नेहरू ने कहा था--“जहाँ तक सम्भव हो, हम उव 
शक्ति-गुदो से भ्रलय रहना चाहते है जिनके कारण पहले भी महायुद्ध हुए हैं मौर 
भविष्य में भी हो सकते है 7 

किन्तु गुटों से पृथक्‌ रहने की नीति का प्रयं ग्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों में तदस्थता 
कदापि नही है। निश्चित रूप से इसका यह भी प्रर्थ नहीं है कि हम संसार वी 
घटनाप्रों से उदास्तीन रह कर तमाशा देखते रहेंगे और दुनिया से कटे रहेगे। इसकी 
मतलब है ऐश्ली स्पष्ट, क्रियात्मक तथा रचनात्मक नीति झ्पनाना जिससे सार में 
शान्ति स्थापना को बल मिले। वास्तव में सामूहिक सुरक्षा इसी पर निर्भर हे 
वस्तुतः गुट-निरपेक्षता का अर्थ है अपनी स्वतन्त्र रीति-नीति का प्रनुसरण । गुट 
से भलग रहने से हर प्रश्न के श्रौचित्य-प्रनौचित्य को देखा जा सकता है । किसी 76 
के साथ मिलकर, उचित-प्रनुचित का खरुयाल किए बिना उसका अ्रन्धानुकरण कला 

ता है। 

४४ गुढ-निरपेक्षता की नीति पर कायरता का झारोप निराघार है। जो नीति 
स्वतन्त्रता, न्याय झौर मानव भ्षृल्यों का म्पमान न सह सकती द्वो, प्न्याय के विश 
शक्ति के प्रयोग से भी पोछे न हटती हो, हर कीमत पर राष्ट्रीय हित की रक्षा करे 
में समर्थ हो, उते कायरता की सन्ञा नही दी जा सकती । गुड-निरपेक्षता के सम्बस्। 
में पण्डित नेहरू के ये शब्द प्राज भी सजीव हैं-- 

“जहाँ स्वतन्त्रता के लिए खतरा उपस्यित हो, न्याय की घमकी दी जाती 
द्वो प्रयवा जद्दाँ प्राक्रमण होता हो, वहाँ न तो हम तटस्थ रह सकते हैं प्रौर ते ह्ठी 
तटस्ष रहेंगे ।/ 
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- स्वाधीनता प्राप्ति के वाद से ही भारत ने जिस प्रकार बन्तर्राष्ट्रीय मामलों 
में सक्रिय भूमिका निभाई है, भाथिक और सैनिक उपनिवेशवाद का विरोध किया 
है, जातिवाद और रंगभेद से लोहा लिया है, सुक्ति-आ्ान्दोलनों को समर्थेन दिया है, 
विश्व-सस्था के मंच से एशिया झोर अफ्रीका की आ्रावाज को बुलन्द किया है, पूर्वी 
पाकिस्तान (अ्रव बंगलादेश) की जनता को पश्चिमी पाकिस्तान के श्रत्याचारों से 
मुक्त कर उसे स्वाधीन राष्ट्र के रूप मे उदय होने मे ऐतिहासिक भूमिका अदा की है, 
उतर सबसे यही सिद्ध होता है कि गुट-निरपेक्षता निर्भीकता की नीति है, साहस और 
प्रात्म-विश्वास की नीति है; नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय हिंतों का. 
पोषण करने की नीति है । गुट-निरपेक्षता और सह-भ्रस्तित्व की मीति शान्तिवाद में 
विश्वास करती है, लेकिन ग्रन्याय और पश्राक्रमण के विरुद्ध तलवार उठाने में भी 
संकोच नहीं करती । स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से कुछ प्रमुख घटनाचक्रों के प्रति 
भारत का जो रुख रहा उससे ग्रुट-निरपेक्षता की नीति के कायत्वियत पर भली प्रकार 
प्रकाश पड़ सकेगा । 
प्रारश्मिक प्रस्वष्टठता (4947-950)--स्वाधीवता प्राप्ति के तुरन्त बाद 
के कुछ वर्षों मे भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति प्रस्पष्ट-सी रही । प्रन्तर्राष्ट्रीय 
मामलों में भारत का भुकाव पश्चिमी देशो की भर रहा । इसके कई कारण थे-- 
प्रथम, सुरक्षा के मामले में भारत पूरी तरह पश्चिमी गुट पर भ्राश्चित था; द्वितीय, 
भारतीय शिक्षित वर्ग की सहानुभूति ब्रिटेन और उसके साथी राष्ट्रों के साथ थी; 
तृतीय, भारत के तत्कालीव व्यापारिक सम्पन्ध केवल पश्चिमी देशों के साथ थे भौर 
देश के प्राथिक पुननिर्भाण के लिए सहायता मुख्यतः ब्रिटेन धौर भ्रमेरिका से ही 
प्राप्त हो सकती थी; चतुर्यं, सोवियत संब का कर्णोंघार स्ठालिन था जो उग्र श्लौर 
दुराग्रही था झौर भारत के नेता प्राश्वस्‍्त नही थे कि भारत-झूस सहयोग का विकास 
ही सक्रेगा । ४ 
उपयुक्त परिस्थितियों 'में सनु !947 से 950 तक भारत का भुकाव 
अमेरिका पौर पश्चिमी देशों के प्रति रहा । इसक्रे त्मर्थन मे कुछ उदाहरण दिए जा 
सकते हैं । विभाजित जमती में एक को (पश्चिमी जमेवी को) णो पश्चिमी-गुट 
से सम्बन्धित था कूटनीतिक मान्यता प्रदाव की गईं जबकि पूर्वी जर्मदी को मान्यता 
नहीं दी गईं। भारत का यह तर्क वजनदार नही था क्ि पूर्वी जमेनी को यदि मान्यता 
दी जाती तो इसका भ्रथ॑ जमेनी के विभाजन को स्वीकार कर लेता होता । कोरिया- 
युद्ध के प्रारम्भ मे भी भारत का रुख कुछ पक्षपातपूर्ण सा रहा। पमेरिका भौर 
पश्चिमी देशों की भांति भारत ने भी तुरन्त उत्तरी कोरिया को प्राफ़ामक घोषित कर 
दिया जबकि वस्तु-स्थिति यह थी कि पश्चिमी देश प्राज तक प्रपने कथन के समय 
में पूर्ण विज्वसनोय प्रमाण नहीं दे सके हैं । मह बहुत सम्भव है कि प्राक्ममर दक्षिणी 
कोरिया रहा हो | भारत का निर्णय कोण्डापी की रिपोर्ट पर प्राघारित था पौर यह 
रिपोर्ट उसके व्यक्तिगत विचारों से प्रत्यधिक प्रभावित थी 7 है 


4. अंवाबाब्पव7 6कक़ाव : व छ०/चड्) 00०5, 9. !. 
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कोरिया-युद्ध में बाद की भूसिका--भारत ने उत्तर कोरिया का आक्रामक 
घोषित करने में जल्दवाजी दिखाई, लेकिन कुल मिलाकर कोरिया-युद्ध के समय उसे 
दुनिया के सामने झपनी गुट-निरपेक्षता की नीति प्रदर्शित करने का पहला अवतर 
मिला । भारत मे उस समय युद्ध-बन्दियों को लौटाने के लिए तटस्थ राष्धों हे 
प्रत्यावतेंन प्रायोग के भ्रध्यक्ष की हैसियत से महत्त्वपूर्ण भूमिका मिभाई भौर एक 
अति कठिन काये को बड़ी सफलतापूर्वक पूरा कर दिलाया । 

गुट-निरपेक्षता की नीति में निखार, रूस फे साथ सम्बन्धों में सुधार का 
्रारम्भ--को रिया-य्रुद्ध के बाद से ही भारत की विदेश नीति में प्रधिक निखार पाते 
लगा | सोवियत सघ की तुलना में पश्चिमी देशों की शोर अधिक भुंकाव की प्रवृत्ति 
कम होने लगी | सन्‌ 953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत सभ में कु 
उदार तत्त्वों का समावेश हुप्रा और भारत की गुट-मिरपेक्षता की नीति को सोवियत 
नेता कुछ अधिक विश्वास और सम्मान की हृष्टि से देखने लगे । उधर प्रमेरिरा ने 
पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध शक्तिशाली बनाने की नीति पर प्रमल शुरू कर दिया। 
सन्‌ 954 मे प्रमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक सैनिक सन्धि हुई जिसे 
प्रन्तगंत भारत के विरोध के वावजूद पाकिस्तान को विशाल पैमाने पर शस्त्रास्त्र 
का निरंय किया गया। गोप्रा-समस्या के प्रति झमेरिका का रवेया भी भाखीय 
जनमत को विक्षब्ध करने वाला था । विदेश सचिव जान फोस्टर डलेस ने सा्वेजर्िक 
रूप से गोप्रा में पुतंगाल की उपनिवेशवादी सरकार का समर्थन किया | प्रमेरिरा 
और उसके साथी पश्चिमी राष्ट्रों की वास्तविक सहानुभूति भारत के प्रति नहीं रही। 
भारतीय नेता्ों ने इस स्थिति का मूल्यांकन किया प्रौर समभ लिया कि देश के 
लिए यही हितकर है कि भारत ग्रुट-निरपेक्षता की नीति. पर प्रारूढ रहे । पशिविगी 
देशों की तुलना में सोयियत सघ के प्रति उदासीन रहना भारत के लिए हिंतर 
था । सोवियत संघ ने गोप्रा के प्रश्न पर भारत का समर्थत किया झौर दोनों देशों 
के बीच व्यापारिक सम्बन्धों में भी वृद्धि हुई। भारत को सोवियत संघ से 220 
प्राथिक सद्यायता मी प्राप्त होने लगी । इस तरह पश्चिम पर भारत ,की न 
कम होती गई। दोनों गुटों से प्राथिक सहायता प्राप्त होते रहना भारत की २5 
निरपेक्ष नीति की सफलता की द्योतक थी । भारतीय प्रधान मन्त्री नेहरू को सोवियत 
रूस जाने भौर सोवियत नेता स्‌ _श्चेव की भारत-यात्रा से भी रूस शौर भारत के 
बीच सद्योग मे वृद्धि हुई । 

हिन्द-चोन का संकट--भारत की गुट-निरपक्ष नीति की उपयोगिता ड़ 
प्रदर्शित करने का एक ठोस भवसर हिन्द-चीन सर्प के समय (फ्राँस भौर हि 
चीनी देशभक्तों मे) मिला । यद्यपि भारत जेनेवा कॉफ्रेंस का सदस्य नहीं था, हि 
शान्ति के लिएजों सममोता हुप्ना उसमे उसने महत््वपर्श योगदान डिया। 
सन्‌ 954 के जेनेवा समझोते को कार्यान्वित कराने में भारत का पूर्ण सहंगेग 
रहा | हिन्इ-बीन-विवाद के शान्तिपूर्ण हल के लिए भारत ने एड छः ी योजता 
ब्फ [ते की । जैनेया समझौते का पालन कराने के लिए जो. प्रन्तर्राष्ट्रीय नियलण 
घायोद बना उसझा भारत चेयरमैन वसाया गया । 
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पंचश्नील-गुट-निरपेक्षता की नीति द्वारा शान्ति-क्षेत्र-विस्तार के भारत के 
सकल्‍प का चरम उत्कर्ष सन्‌ 954 में हुआ्ना, जब उध्ने सह-अ्रस्तित्व के सिद्धान्त की 
घोषणा की । श्री नेहरू ने कहा--“गरम या ठण्डा चाहे जैसा युद्ध हो, इसका 
विकल्प शान्तिपुर्ण सह-अस्तित्व ही है ।” 29 अप्रैल, 4954 की भारत और चीन 
के तिब्बत-क्षेत्र के बीच व्यापार और आवागमन झादि के बारे मे भारत-चीन समभोौते 
द्वारा इस विचार को प्रतिष्ठा मिली और इसे विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त हुई । इस 
समभोते की प्रस्तावना में 5 घिद्धान्तों का समावेश किया गया जो झागे चलकर 
'पचशील' के नाम से विख्यात हुए। ये हैं--एक दूसरे की क्षेत्रीय अ्रखण्डता तथा 
प्रमुसत्ता का सम्मान; झनाक्रमण; एक दूसरे के झ्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न 
करना; समानता तथा एक-दूसरे के हित का घ्यान ओर शान्तिपूर्ण सह-भ्रस्तित्व । 
इन पिद्धान्तों के बारे में श्री नेहरू के ये शब्द आज भी सजीत्र है---“मैं समकत्ता हूँ 
कि यदि इन सिद्धान्तों को सभी देश स्वीकार कर ले तो आज की दुनिया की बहुत-सी 
मुस्रीबर्ते शायद काफी हृद तक दूर हो जाएँगी ।” 


अप्रेल, 955 में वाण्दुग सम्मेलन में पंचशील के इन सिद्धास्तों को पुनः 
विस्तृत रूप दिया गया । वाण्डुग सम्मेलन के बाद विश्व के अधिसख्य राष्ट्रों ने 
पच्शील के सिद्धान्तों को मान्यता दी श्रौर उसमे झ्ास्था प्रकट की । 


पंचशोल के सिद्धान्तो की श्रेष्ठता से कोई इनकार नहीं कर सेकता। प्रथम 
तीन सिद्धान्त घोषित करते हैं कि सभी राष्ट्रों को एक-दूसरे की प्रादेशिक अ्रखण्डता 
और सर्वोच्चत। का सम्मान करते हुए परस्पर प्राफ़मर और प्रान्तरिक मामलों में 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । चोथे सिद्धान्त का झ्राशय है कि प्रत्येक राष्ट्रों को छोटे- 
बड़े सभी राज्यों के साय समानता का व्यवहार करते हुए पारस्परिक हितो को आगे 
बढ़ाना चाहिए। पाँचवाँ शान्तिपुर्ण सह-अ्रस्तित्व का सिद्धान्त तो श्राधुनिक जटिल 
प्रन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की माँग हैं। सह-अस्तित्व को दुकराने का विकल्प केवल 
महविनाश ही हो सऊता है ) विभिन्न पद्धति बाले राष्ट्रों मे शान्तिपूर्ो और रचनात्मक 
प्रतियोगिता चल सकती है, विनाशक प्रतियोगिता नही । 


प्रचशीत् के सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए नि'सन्देह झादशे भूमिका 
की निर्माण करते हैं, पर इनका मूल्य तभी है जब विश्व के राष्ट्र इनमे व्यावहारिक 
भास्था रखे । एक राष्ट्र तो इनका पालन करे और दूसरा राष्ट्र इन्हें दुकराएं तो बात 
नही बन सकती । भारत पर पाकिस्तान भौर चीन के आक्रमए यह्‌ सिद्ध कर चुके है 
कि केवल शब्द-जाल से ही अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना नहीं की जा सकती । 
किन्तु हमे यह नहीं भूलता चाहिए कि किस्ती सिद्धान्त का यदि कोई पालन न करे 
तो इसमे सिद्धान्त का दोष नही है | यह तो भपनी इच्छा पर है कि हम किसी प्रादर्श 
की रक्षा करें या उस्ते ठुकरा दें। पंचशील के सिद्धान्त पारस्परिक विश्वास के 


सिद्धान्त हूँ प्रौर यदि पारस्परिक विश्वास की भावना ही क्रिसी को पसन्द न हो तो 
क्या किया जा सकता है । 
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यदि भारत-मूमि पर आक्रमण होता है, भारत की प्रखण्डता पर ग्राभत 
होता है, भारत की प्रभुता को हानि पहुँचाई जाती है, भारत की मैत्री-भावना को 
कमजोरी का चिह्न समझा जाता है तो पंचशील के सिद्धान्त यह नही कहते कि भाल 
अपने हितों की रक्षा के लिए सन्नद्ध न हो । पंचशील के सिद्धान्त वे भाव हैं कि 
व्यावहारिक जीवन में उतारने का भ्रयत्त करना चाहिए । इनसे हमें नैतिक शर्कि 
मिलती है झौर नैतिकता के वल पर हम न्याय झौर झाकरमरा का प्रतिकार कर सते 
है । पाकिस्तान के आक्रमणों का मुह तोड़ उत्तर देकर भारत ने जहां अपने मात 
सम्मान की रक्षा की है, वहाँ पहले ताशकन्द समभौते और फ़िर शिमला समझोते 
द्वारा अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा कर उसने पचशील के सिद्धान्तों में प्रास्था भी 
प्रदर्शित की है । कं 

हंगरी की घटना, 4955 तथा स्वेज-सकठ, 956--इन दोनों. बदता: 
के सन्दर्भ मे भारत की मूमिका ते उसकी गृट-निरपेक्षता की पुष्टि की। सब !2 
में हंगरी मे सोवियत संघ के हस्तक्षेप पर भारत ने नैतिक विरीध प्रकट कर यहूँ 
सिद्ध कर दिया कि वह झपने स्वतन्त्र निर्णय में किसी गुट से प्रभावित नहीं है। 
इस घटना से दोनों देशों के सम्बन्धों में कुछ तनाव प्रवश्य पैदा हो गया, लेकित 
यह प्रल्पकालिक ही रहा वधोंकि सोवियत संघ इस वात को समझ गया हि भाखं 
का काये प्रमेत्रीपूर्ण नही था। दोनों देशो के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के विकास में की। 
विशेष उलभन पैदा नहीं हुई और दोनों के बीच प्राथिक तथा राजनीतिक सहगीग 
बढ़ता चला गया । 

सन्‌ 956 में स्वेज पर ब्रिटेन, फ्रांस और इजरायल के झाक्रमण की संता 
भर में भारी प्रतिक्रिया हुईं। भारत सरकार ने एंग्लो-फ्रँच ग्राक्ृमण की तीई 
प्रालोचना की झौर भाक्रमणण को समाप्त करने तथा मिस्र से प्राक्रमणकारी केगा 
को हटाने के मामले में सोवियत संघ के साथ पूर्ण सहयोग कियां। इससे संकट के 
समाघान में भारत की भूमिका बडी महत्त्वपूर्ण थी। प्रन्त में जो समभोता हुए 
उसमें वही सिद्धान्त थे जो भारत ने सुझाए थे । 

चीन का पझ्लाक्राण, 962--नवम्बर, 962 में भारत पर चौकी 
विश्वासधघाती भाक्रमण हुआ झीर युट-निरपेक्षता की नीति की प्ग्निन्‍परीक्षा हुई । 
प्रधिकाँश क्षेत्रों में यह माँग की जाने लगी कि गुट-निरपेक्षतरा की तीति भंसफल ईँ 
चुकी है, अतः इसका यवाशीज्र परित्याय होना चाहिए। लेकिन प्रधाव मस्त्री नेहरू 7 
स्पष्ट पोषणा की कि भारत प्रपनी गुट-मिरपेक्षता की नीति पर पाछढ़ होगा! 
प्राकस्मिक प्राक्रमण के कारण भारत को कुछ ग्रम्भीर सैनिक पराजयों का सामती 
करना पड़ा । भारत की भपील पर प्रमेरिका दथा ब्रिटेन से काफी मात्रा में सैनिक 
स्लामग्री प्राप्त की गई । विरोधियों ने भारोप लगाया कि भारत की गृट-तिरपेक्षा 
की नीति धव्यावद्वारिक है क्योकि एक प्रोर तो भारत साम्यवादी दृढ़ के प्रभु 
सदस्य घीन के साथ गुद्धरत है प्रोर दूसरी मोर उसका सामना करने के लिए प्रतेरिकी 
गुढ से सेनिर्ठ सदावता ले रहा है । पण्डित नेहरू विरोधियों के सामने परास्त नदी 
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हुए। - चीन का प्राक्रमण उनके लिए एक गहरा आधात था, लेकिन उन्होने गुठ- 
निरपेक्षता की नीति में हृढ़ विश्वास प्रकट किया । उनका सबल तर्क यह था कि 
प्राक्मणकारी का मुकाबला करने के लिए भारत ने जो भी शस्व्रास्त्र की सहायता 
ली है, उसके साथ किसी प्रकार को राजनीतिक या धन्य शर्ते नही है। किसी 
बन्धनमुक्त सहायता लेने का पभिप्राय गुट-निरपेक्षता की नीति से दूर हटना नहीं' 
कहा जा सकता । पण्डित नेहरू ने यह भी कहा कि यदि इस नीति का परित्याग कर 
दिया गया तो भारत भर चीन का सीमा-संघं शीतयुद्ध का एक श्रग बन जाएगा 
झोर भारत-चीन विवाद का कोई शान्तिपूर्ण समाधान नहीं निकल सकेगा । उन्होंने 
धागे कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि गुटों की घीति कभी भी सही रूप 
में फलदायक नहीं हो सकी है ! प्रमेरिका के समर्थन के बावजूद न तो कोरिया और 
जमेनी का एकीकरण हो सका है भौर न ही पाकिस्तान को कश्मीर मिल सक्रा है। 
इसलिए यह प्राशा करता निरी मूर्ख होगी कि यदि भारत पाण्चात्य राष्ट्रों के शुट 
में या साम्यवादी ग्रुट में मिल गया तो इसे उसके खोए हुए प्रान्त वापस मिल जाएँगे। 
भारत सरकार की घोर से एकदम स्पष्ट कर दिया गया कि देश श्रपनी रक्षा के 
लिए सभी मित्र राज्यों से सहायता लेगा, परन्तु गुठ-निरपेक्षता की नीति का परित्याग 
नही करेगा । 


पाकिस्तान का प्राफ़्मण,965-- सितम्बर, 963 में भारत प्रौर पाकिस्तान 
के युद्ध में गुट-मिरपेक्षा की वीति की शक्ति एक बार फिर सही सिद्ध हुई । 
पाकिस्तान सीएंटो प्ौर सेटो जेसे शक्तिणाली सेनिक गुटों का सदस्य होने पर भी 
किसी से कोई प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त नही कर सका । टर्की और ईरान ने उसे सैनिक 
सहायता देने का प्राश्वासन तो दिया, किन्तु भन्‍्य राज्यों के विरोध के कारण 
पाकिस्तान की सहायतार्थ स्वयं नही धाएं। इस युद्ध से पाक हष्टिकोण के बारे मे 
यह छिद्ध हो गया कि राष्द्रोय सुरक्षा के लिए गुटों मे सम्मिलित होने की नीति गलत 
है। वात यहीं तक सोमित नही रही । पाकिस्तान के बहुत बड़े समर्थक संयुक्तराज्य 
प्रमेरिका ने भारत घोर पाकिस्तान दोनों पर धारथिक प्रतिवन्‍्ध लगा दिए भौर यह 
घोपणा की कि जब तक दोनों पक्ष युद्ध बन्द नही कर देंगे तव तक उन्हें छिपी भी 
प्रार की सैनिक सहायता नहीं दी जाएगी । स्पष्ट ही भमेरिका ने प्रपती इस घोपणा 
द्वारा एक साथी-राज्य प्लौर गुट-निरपेक्ष राज्य को एक ही कोटि में रसा। जब गुटों 
में सम्मिलित होने से पाकिस्तान को भी लाभ नही पहुँच सका तो फिर भारत को 
लाभ पहुँचने की क्‍या स्‍भ्राशा को जा सकती थो । वास्तव में यह गुट-निरपेक्षता की 
नीति का ही परिणाम था कि संकट की भवसस्‍्वा में भारत को भनेक होत्रों से पूर“ 
समर्घन प्राप्त हुमा भौर युद्ध के समय उसकी कूटनीतिक स्थिति झिसी तरह रुमजोर 
नहीं हुई । सुरक्षा परिषद्‌ में मुद्ध पर बहु के दौरान भी सोवियत संघ से उसे पर्याप्पि 
समर्थन प्राप्त हुप्ा । भारत-पाऊ मुद्ध ने घरसंसएतता की नीधि छी ल* क्र 
निद्ध कर दिया । 
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वास्तव में 27 मई, 964 को भारत के महान्‌ नेता श्री नेहरू की मृत्यु के 
बाद यह आशका व्यक्त की गई थी कि भारत ग्रुट-मिरपेक्षतरा की नीति पर नहीं चल 
पाएगा, लेकिन उनके उत्तराधिकारी श्री लालबहादुर शास्त्री ने इस प्रकार की प्राशंकापों 
को निमूंल सिद्ध कर दिया । न केवल युद्ध-काल में वल्कि युद्ध के बाद भी ताशकन्द 
समभौते के माध्यम से गुट-निरपेक्षता की नीति की पुष्टि हुई । समझौते से भार 
को काफी हानि हुई तथापि वह भारत की गुट-निरपेक्षता झोौर शान्तिपूर्ण तह 
भस्तित्व की नीति का परिचायक था। श्री शास्त्री अपने अल्प प्रघानमन्तित्व काल 
में किसी भी महाशक्ति के दबाव में नही झ्ाए। उन्होने भ्रपने देश की स्वतन्त्र विरंव- 
शक्ति को प्रतिष्ठा प्रदान को । 

शमती गाँधी के नेतृत्व में गुट-निरपेक्षता की नीति(966-मार्च, ।977)-- 
जनवरी, 966 में श्रो शास्त्री के भ्राकस्मिक निधन के बाद पृण्डित नेहरू की इकलौती 
पुत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने प्रधान मन्त्री पद सँभाला भौर उनके नैतृत्व में भारत [)॥ 
गुट-निरवेक्षता की नीति झौर भी सशक्त रूप में निखरी। श्रीमती गांधी ने गुई 
निरपेक्षता की नीति के श्राधारभूत सिद्धान्तो की रक्षा करते हुए प्रपने राष्ट्रीय हितों 
के प्रनुस्तार उसे बदलती हुई प्रन्तर्राष्ट्रीय स्थितियों मे सफलतपुर्वक सचालित किया) 
विभिन्न दबावों के बावजूद श्रीमती गांधी किसो भी महाशक्ति प्रथवा ग्रुट-विशेष के 
प्रभाव से दूर रही । आवश्यकतानुसार उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रों की भी श्रालोचना की 
भौर सोवियत सघ की भी । प्रमेरिका की भ्रभ्रसन्नता के बावजूद वियतनाम में भारत 
ने भूपनी पूर्व॑वर्ती नोति जारी रखी तो चैकोस्लोवाकिया की घटना पर भारत हंसी 
कार्यवाही के विरुद्ध प्रपना गहरा क्षोभ प्रकट करने से नही चुका ।. ., 

प्रारम्भ से ही झमेरिका ने श्रीमती गाँघी के प्रति दबाब की नीति प्रपनायी 
लेकिन वह उन्हे श्रपनी धमकियों मे नहीं ला सका। बगलादेश के सन्दर्भ 8 
श्रीमत्ती गाँधी ने अमेरिका को कूटनीविक पराजय दी तो दूसरी भोर रूस के मैत्री पूर्ण 
रुख का स्वागत किया | रूस के साथ भगस्त, 497 में मैत्री-सन्धि की गई, लेकिते 
गुठ-निरपेक्षता भोर स्वतस्त्र निर्णय-शक्ति पर भ्राँच नहीं भाने दी। सन्धि की धारा 4 
में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सोवियत संघ भारत की गुट-निरपेक्ष नीति को स्वीकार 
करता है झ्ोर उसे विश्व-शान्ति के लिए उपयोगी मानता है। सन्धि के सभी 
भनुच्छेदों की शब्दावली घान्तिपूर्णे सह-मस्तित्व की विचारधारा को पुष्ट करने वाबी, 
सैनिक गठबन्धनों का विरोध करने वाली तथा विवादों को 'पारस्परिर सम्मान मौर 
सूभवूम द्वारा द्वि-पक्षीय दंग से! निपटाने की समर्थक है। सन्धि सम्पन्त होने के 
उपरान्त भभी तक दोनों पक्षों को भोर से ऐसी कोई बात नहीं हुई है जो गुट 
निरपेक्षता के विपरीत हो या किसी भी रूप में सैनिक गठबन्धन को समर्थन देती हो । 
दिसम्बर, 97 में बगलादेश के श्रश्व पर जो भारत-पाक युद्ध हुम्रा उसने गुट 
निरपेक्षता की नीति को पुनः सद्दी सिद्ध कर दिया; प्राडिस्तान को हथियार देते वाते, 
पराडिस्तान को भंगूठा दिया गए झोर देखते-देखते पराड़िस्तान घपने एक सू-्सण्ड का 
प्रपनी द्वी मूसंता से सो बैठा । 
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उत्तर-वियतनाम के साथ जनवरी, 979 में दौत्य सम्बन्धो की घोषणा कर 
श्रीमती गाँधी ते अपनी स्वतन्त्र नीति का परिचय दिया । अक्तूवर, 973 में चौथा 
प्ररब-इजरायल युद्ध छिड़ने पर भारत का स्पष्ट मत रहा कि तनाव का मूल कारण 
इजरायल का भड़ियल रुख था । चूंकि अरबों का असन्तोष विस्फोटक सीमा तक 
पहुँच चुका था, झ्रतः युद्ध के दायित्व के लिए उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता । 
भारत का हष्टिकोश यह था कि इजरायल श्ररव क्षेत्र से हृठ जाए, इजरायल को 
प्रमुत्वसम्पन्न देश के रूप में जीवित रहने का भ्रधिकार प्राप्त हो और किलिस्तीती 
जनता के प्रधिकारों का समुचित समाधान खोजा जगए । भारत का यह हृष्टिडोण 
सन्तुलित भौर निष्पक्ष था और पहले हीं की भांति गुट-निरपेक्ष नीति के प्रनुरूप 
था| युद्ध के बाद प्ररवों ने प्रपने 'तेल-प्रस्त्र' का प्रयोग कर विश्व के देशों के लिए 
विशेष-कर भ्रल्प-विकसित राष्ट्रों के लिए--संकट उत्पन्न कर दिया। भारत के 
प्रति भी कोई रियायत नही की गई । एक मित्रदेश के प्रति इस प्रकार के व्यवहार 
से भारतीय लोकमत काफी क्षुब्ध हो गया, किन्तु फिर भी भारत प्ररबों को प्रपना 
कुटनीतिक समर्थन देता रहा । अप्रेल, 975 में कम्बोडियाई श्ौर विग्रततामी युद्ध 
की समाप्ति श्रौर वहाँ से श्रमेरिका की लज्जाजनक पराजय ने भारत के इस मंतर 
की पुष्टि की कि बड़े राष्ट्रों को दूसरे देशों के घरेलू मामलों मे हस्तक्षेप नहीं करता 
चाहिए प्रौर यदि छोटे देश गुट-निरपैक्ष नीति का ग्रनुतरण करें तो इस प्रकार के 
हस्तक्षेप से बहुत कुछ बचा जा सकता है । पाकिस्तान पग्लौर चीन के साथ सम्बन्ध 
सामान्य करने के लिए सन्‌ 976 में भारत ने जो पहल की वह इस नीति के प्रयोग 
का पुनः स्पष्ट प्रमारा था । 24 मई, 976 को ससद्‌ में विदेश मन्‍्त्रालय के कार्यों 
पर बहस के समय प्राम तीर से स्वीकार क्रिया गया कि भारत ग्रौर पाकिस्तान के 
बीक्ष राजनयिक सम्बन्ध पुत: कायम करने तथा चीन के साथ राजवर्थिक सम्वस्थो 
का दर्जा बढ़ाने का निर्णय भारत की विदेश नीति की प्रभावशाली उपलब्धि है। 
जुलाई, 976 में भारत-पाक्र के बीच विधिवत्‌ राजदूत स्तर पर सम्बन्ध पुनः 
स्थावित हो गए श्रौर 20 सितम्बर, 976 को जनवादी चीन गणराज्य के राजदूत 
श्री चेन चाऊ युवान ने भारत के राष्ट्रपति को प्रपना परिचय-पत्र प्रस्तुत कर दिया। 


श्री मोरारजी देसाई के नेठृत्व में गुद-निरपेक्षता को नोति (4977-80) -- 
प्रधान भन्‍त्री श्री देसाई ने अपनी सरकार द्वारा गुट-निरपेक्षता प्रोर सह-अस्तित्व की 
नीति का अनुसरण करते रहने की घोषणा की । कुछ राजनीतिक क्षेत्रों में यह महमूक्ष 
किया जा *हा था कि नई सरकार सामयिक समस्याप्रों पर तटस्थ राष्ट्रों के हप्डि 
बिन्दु के प्रति मित्रतापूर्णो दृष्टिकोश नहीं रखेगी, गुठ-निरपेक्षता करी नीति पर पहले 
की भाँति न चलकर पउमेरिका परस्त हो जाएगी, झ्ादि। लेकित प्रधान मन्त्र 
श्री देसाई भर विदेश मत्री श्री वाजपेयी ने इन आन्तियों को दूर कर दिया। उन्होने 
स्पष्ट कह दिया कि भारत की विदेश नीति में कोई मौलिक परिवतंन नहीं होगा । 
प्रश्नेल, 4977 में नई दिल्ली में 25 राष्ट्रों के तटस्थ सम्मेलन में नई सरकार की 
घोषणा की जाँच हुई । 25 सदस्यों के ब्यूरो को सम्बोधित करते हुए 


है 
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ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गुट-निरपेक्षता ग्रस्तर्राष्ट्रीय जीवन की मुख्य घारा बे 
गई है । भारत के लिए यह्‌ राष्ट्रीय मतैक्य की वात है पौर भारत सच्चे अर्थ में 
गुट-निरपेक्ष रहेगा । विदेश मन्त्री ने कहा कि कोलम्बों शिखर सम्मेलन के विरयकों 
ठोस झ्ौर समन्वित ढग से क्रियान्दित करने की प्रावश्यकता है। उन्होंने कहां कि 
गुट-निरपेक्ष देशों के समक्ष प्राज चुनोती इस बात की है कि प्रपनी सामूहिक 
झाकाक्षाप्रो की पूर्ति के लिए उनमे कितनी प्रवल शक्ति है, कितनी समस्वय शक्ति है। 
कितनी प्रापस में बांट लेने की शक्ति है भौर यदि प्रावश्यकृदा पड़ जाए तो तामुहिक 
प्रयास भोर आत्म-विश्वास के माध्यम से इन्हें प्राप्त कर लेने के. लिए कितता न्याय 
करने की शक्ति है । भारत का यह विश्वास है कि विकासशील देशों को पारखरिक 
सहयोग तथा प्रात्मविश्वास के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन 
यह भी प्रावश्यक है कि पारस्परिक लाभ पर प्राधारित न्‍्यायोचित प्रन्योन्‍्याश्रवता 
विकसित की जाए जिससे ऐसी नई ग्रन्तर्राष्ट्रीय अधिक व्यवस्था के द्वार खुलें जिसमे 
समग्र शान्ति और समृद्धि पर झाधारित भ्राथिक और राजनीतिक स्थिरता की नीव 
रखी जा सके । 

नई सरकार के नेतृत्व मे जून, 979 की समाप्ति तक यह बात नि सर्विस 
रूप में स्पष्ट हो गई है कि भारत ग्रुट-निरपेक्षता की नीति पर हृढ है | विश्व के 
समक्ष निगुंट नीति की अनिवायंता में कोई सन्देह नहीं रहा। निगुद-तीति पर 
चलते हुए ही महाशक्तियों के साथ भारत के सम्बन्धों में तेजी से सुधार हो रहा है 
और रूस तथा अमेरिका के शीर्षस्य नेतृत्व ने भारत की तथा भारत के शीर्षस्त 
नेतृत्व ने दोनों देशों की यात्राएँ की हैं। जुन, 2979 में प्रधान मस्त्री.श्रो देसाई नै 
सोवियत संध की यात्रा में प्ररस्परिक सहयोग के कुड समभौते सम्पन्न किए। 
विदेश भन्‍्त्री श्री भटल बिहारी वाजपेयी मे विदेशों मे भारत की गुठ-निरोक्ष नीति 
की साख जमाई। जनवरी, 980 में श्रीमती याँघी पुनः सत्ताहूढ हो गई झोर 
भारत सरकार की गरुद-निरपेक्षता की नीति जारी रही । कांग्रेस और गैर-काँग्रेस दोनों 
ही सरकारो के शासनकाल में ग्रुट-निरपेक्षता की नीति को निखारा गया जिससे यह बात॑ 
स्पष्ट हो गई कि गुद-निरपेक्षता की सार्थकता को न सिर्फ अनुभव में ही अ्धिकाधिक 
रूप में सार्थक सिद्ध किया है बल्कि कभी जो इसके कट्टर विरोधी थे वे भी झाज की 
खतरताक प्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में उसकी सार्थकता भौर प्रावश्यकताओं के 
कायल नजर श्राते हैं। श्रीमती गांधी के वर्तमान नेतृत्व-काल में भारत सरकार की 
गुट-मिरपेक्षता की नीति भोर अधिक सक्रिय भौर सशक्त बनी है जिससे ध्रन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र मे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है । 

उल्लेखनीय है कि भूतपूर्व विदेश मन्‍्त्री श्री अ्रटल बिह्दारी वाजपेयी में 
प्रवतुबर, 977 में सयुक्त राष्ट्रसघ में एक भाषण दिया था जो भारत की गुट 
निरपेक्ष नीति के सम्बन्ध में विशेष महत्त्वपूर्ण है। प्रतः यह उचित होगा कि हम 
श्री वाजपेयी के उस नीति सम्बन्धी भाषण के प्रमुख श्रैशों को उद्घृत करें जी 
भक्‍तूदर, 977 में दिया गया था । इसके पश्वात्‌ हम भारत सरकार के विदेश 
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मन्वालय की 979-80 की रिपोर्ट की प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगे जिससे देश की 
गुटननिरपेक्ष नीति के मिम्पादन का और अच्छा प्रकाश पड़ सकेगा । 


संयुक्तराष्ट्र महासभा में विदेश भन्‍्त्री श्री वाजपेयी का 

नीति सम्बन्धी भाषण 

न्यूयॉर्क मे 4 प्रकतूबर, 977 को सयुक्त राष्ट्र महासभा को सम्बोधित 
करते हुए विदेश मन्त्री श्री वाजपेयी ने जो भाषण दिया, उसके नीति सम्बन्धी कुछ 
उद्धरण इस प्रकार हैं-- 

“महासभा के इस 32वें भ्रधिवेशन के भ्रवसर पर मैं संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत 
की हढ़ प्रास्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं । हमारा विश्वास है कि सयुक्त 
राष्ट्रमध विश्व मे शान्ति धौर सुरक्षा कायम रखने झौर राष्ट्रो के बीच सहयोग के 
माध्यप से समानता, न्याय ग्लोर समता पर आधारित शान्तियूर्णे प्रगति को प्रीत्साहित 
करने का उपकरणा बनेगा)” 

“जनता सरकार शान्ति, गुट-निरपेक्षदता भौर सब देशो के साथ मैत्री की 
नीति का हृढता से प्रनुषरण कर रही है। ये नीतियाँ सदा से भारत के राष्ट्रीय 
मतैक्य और परम्परा पर आधारित रही हैं । गुट-निरवैक्षता प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों मे 
राष्ट्रीय सम्प्रमुता का विस्तार है । इसका मूल तत्त्व तटस्थता न होकर स्वाधीनता है 
जो उपतिवेशवाद के विरुद्ध हमारे राष्ट्रीय सघर्प भर दासता तथा दमन से मानव- 
चेतना की मुक्ति का सहज परिणाम है । हम राष्ट्रीं की सच्ची स्वतन्त्रता मे विश्वास 
रखते हैं । हमारी मान्यता है कि हर देश की अपने सर्वीत्तिम राष्ट्रीय हिंतो के श्रनुकुल 

, गीति का प्रमुसररा करने तथा प्रत्येक समस्या पर गुणों के भ्राधार पर विचार करने 
तथा निशंय लेने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए ।”” 

“नई सरकार के शासन सम्भालते ही न केवल गुटननिरपेक्षता के मार्ग पर 
चल्नते रहने की भ्रपितु उच्रके मौलिक तथा सकारात्मक रूप को पुनः प्रतिष्ठित करने 
की घोषणा की । यह सन्‍्तोप का विपय है कि वास्तविक गुढ-निरपेक्षता पर हमारे 
द्वारा दिए गए जोर झौर इस नीति को उत्साह झौर गतिशीलता से श्राग्े बढ़ने 
हमारे निर्णय को सही अर्थों में देखा श्लौर समझा गया है ।” 

“बसुधैव कुटुम्बकम्‌! की परिकल्पना पुरानी है। भारतवर्ष में सदा मे दृमारा 
इस धारणा मे विश्वास रहा है कि संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रदत्तों प्रैर 
प्रयोगो के बाद सयुक्त राष्ट्रसघ के रूप में इस स्वप्न के श्रव साकार होने छी सम्भावना 
है बयोकि संयुक्त राष्ट्रसथ की सदस्यता लगभग विश्वव्यापी ही गई है प्रौर दह 
400 करोड़ लोगो का जो विभिन्न जातियो, रगों शोर समुदायों क्वे हैं, श्रतिनिदित्व 
करना है, तथापि यह प्रावश्पक है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ केवद सरकारी प्रति दि 
मण्डलो का मिलन मंच मान्न मे रहे । हमे इस लक्ष्य छो ब्याम में झतता चरकी | » 
किसी प्रकार राष्ट्रों की महाशभा मानवता के सामूदिद विवेक क्री 
प्रतिनिधित्व फरने वाली मानय की संसदु का रूप श्षे थक 
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5 “संयुक्त राष्ट्रसंप का घोषणा-पत्र केवल राष्ट्रों की घोर से या राष्ट्रों के लिए 
कया गया प्रात्मात मात्र नहीं है। यह संसार फ्रे समस्त लोगों द्वारा डिया गया 
उद्घोप है कि प्रपतो भायी पीड़ियों की युद्ध की विभीषिका से रक्षा की जाएं प्रौर 
वास्तविक स्वतन्त्रता के वातावरण एक नई दिश्व-व्ययस्था की रचना छी जाए ।" 

“हमारी राष्ट्रीय पर प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में निरस्तर सर्वोच्च स्थान 
मनुष्य, उसके सुस्त प्लौर कल्याण तथा मानय की प्राधारमूत एकता को मिप्तवा 
चाहिए। मेरा प्रभिप्राय किसो प्राकृतिहीन मानय से नही दे जो प्रतीतकात ते 
निरकुशता को थोपने का बहाना रहा है, मरा मतलव जीते-जागते मानव से हे | 
उसकी सवेदनाएं भोर प्रपेक्षाएं, उमका सुर प्रौर वु स हमारे प्रथलो का कैद-विखु 
होना चाहिए ।” 

“हम विश्व-शान्ति के, ऐसी शान्ति के जो जीवन्त है, प्रबल समर्यकर हैं। 
विश्व-घान्ति हमारे सब प्रयत्नों की भझापारशिला है। शान्ति की परिभाषा केवल युद्ध 
मे होना मात्र ही नहीं है। विश्य-शान्ति का तासा-वाना किसी समय भी प्विप्त-मिम्न हो 
सफता है। उसका सरक्षण तो केबल उन सामूहिक प्रयतनों से हो सकता है जो राष्ट्र 
के बीच विद्यमान प्रसमानता और प्रसन्तुलन को मिटा सकें, एक राष्ट्र पर दूछरे 
राष्ट्र के श्रभुत्व श्रोर शोपर का प्रन्त कर सकें, धौर ससार के समस्त लोगों को 
समानता के प्राधार पर भ्रवसर भौर प्धिकार प्रदान कर सझें।” 

“'नि.सम्देह हर देश झपने राष्ट्रीय द्वितो का संरक्षण भौर संवर्धत करता 
चाहता है। पर कोई देश सबसे भलग-धलग होकर प्रपतती चाहरदीयारी के भीतर 
नही रह सकता । हमें यह म्रुमकेना होगा कि विश्व के देशो में पारस्परिक निर्मरता 
के अतिरिक्त कोई श्रौर चारा नहीं है। इसी में विश्व के मानव का कल्याण है। इसके 
लिए यह आवश्यक है कि हम सब अपने-अपने राष्ट्रीय क्षितिजों के पार दृष्टि 
दोड़ाएं। पारस्परिक स॒हकारिता और त्याग की प्रवृत्ति की वल देकर ही मातव* 
समाज प्रगति भौर समृद्धि का पूरा-पुरा लाभ उठा सकता है ।”” 

“अध्यक्ष महोदय, महासभा के समक्ष जो कार्यंसूची है उसमें संसार की कई 
महत्त्वपूर्ण समस्याएँ सम्मिलित हैं। मैं इनमे से कुछ ऐसे विशिष्ट प्रश्वों का उल्लेख 
करना चाहूगा जिनका तात्कालिक महत्त्व है और जिनको हमारे इस सामूहिक 
विचार-विनिमय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।” द 

“हमारे सामने सबस्लने वड़ी समस्या वक्षिणी प्रफ्रीका में मानव प्रधिकारों मौर 
स्वतन्त्रता के लिए हो रहे महान्‌ संघर्ष की है। भारत ने सेव ही राष्ट्रीय वरधा 
अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भ्रनावश्यक रक्तपात और हिसा का विरोध किया है। हैंग 
अहिसा में झ्रास्था रखते है और चाहते हैं कि विश्व के सघर्षो का समाधान शार्त्ति 
और समभौते के मार्ग से हो । पराधीनता के अन्धकारपुर्णा काल मे भी भारत कतिपय 
आधारभूत सिद्धान्वों पर हढ था । ये सिद्धान्त थे ओपनिवेशवाद छा तीव्र विरोध शौर 
रगभेद के प्रत्येक रूप तथा मानव-अधिकारो के प्रत्येक हवन की पुरा अ्स्वीक्षति | 
इस सिद्धान्तों के प्रति स्वतन्त्र भारत की श्रद्धा झ्राज नी अधिक गहटी है ।” 
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“पग्रफीका में चुनोती स्पप्ट है । प्रश्व यह हे कि किसी जनता को स्वतन्त्रता 
प्रौर प्रतिष्ठा से रहने का अपरिहाये अ्रधिकार है या रमभेद मे विश्वास रखने वाला 
प्रल्पमत किसी विशाल बटुसत पर हमेशा अन्याय झौर दमन करता रहेगा । निःसददेह 
रगभेद के सभी रूपों का जड़ से उन्मूलन होना चाहिए । रग्भेद निश्चित रूप से 
समाप्त होना चाहिए | इसका अ्रस्तित्व मानवता पर कलक और सथुक्त राष्ट्रसंध पर 
गम्भीर भाक्षेप है ।/ 

“भारत चाहता है कि जिम्बाब्वे की समस्या का शान्तिपूर्ण ढंग से प्रतिशीध्र 
समाधान हो । भारत ने इसी सन्दर्भ मे ऑँग्ल अमेरिकी प्रस्तावों के उन श्रशों का 
स्वागत किया है जो विशिष्ट समयावधि मे वास्तविक बहुमत शासन को स्थापना 
की प्रोर इंगित करते है ! आाश्चा है कि इस विपय पर हाल ही में युरक्षा परिपद्‌ मे 
स्वीकृत प्रस्ताव से युद्ध-विराम होगा और भ्रन्ततोगत्वा समस्या का समाधान निकलेगा । 
यह अ्रधिकांश इस बात पर निर्मर है कि इयान स्मिथ का अ्रवैधा निक शासन दुराग्रह 
और भ्रकड त्यागवे तथा विवेकशील हृष्टिकोश अपनाने की तैयार है या नही ।” 

“जब तक स्मिथ सरकार हटा नही दी जाती और जब तक लम्बे समय से 
भत्त जनता को स्वाधीनता पुनः प्राप्त नहीं हो जाती, हम यह कंसे झ्राशा कर सकते 
हैं कि स्वतन्त्रता के सेनानी अपने हथियार रख देगे ॥ भारत जिम्बाब्वे में क्रपनी 
स्वतन्त्रता के लिए सघपेरत देशभक्त-शक्तियो के प्रति अपने ठोस समर्थन की पुनः पुष्टि 
करता है जो प्रत्थन्त विषम परिस्थितियों में अपनी मुक्ति के लिए बहादुरी से संघर्ष 
कर रहे है। भ्रमर सत्तारूढ बने रहने के निष्फल प्रयास में इयान्र स्मिथ विश्व-जतमत 
की जानवूक कर प्रवहेलना करेगा तो सयुक्त राष्ट्रसंध को भ्रपने समस्त झ्धिकारों का 
प्रयोग कर अवेधानिक और अल्पमत वाली सत्ता और उसके समर्थक दक्षिण अ्रफ्रीका 
के विरुद्ध अनिवार्य प्रतिबन्धों को भ्रधिक व्यापक बनाना होगा । इसी से झवेधानिक 
शासन का अन्त निकट आएगा और जिम्बाब्वे की जनता को अपने भाग्य के स्वय 
निणुंय का अधिकार प्राप्त होगा ।” 

“नामीबिया में भी, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय राज्य-क्षेत्र का स्तर प्राप्त है, संयुक्त 
राष्ट्रमघ की सत्ता, विश्वसनीयता झौर प्रतिष्ठा को चुनौती का सामना करना 
पड़ रहा है। ग्रभी यह देखना शेप है कि पाश्चात्य देशों के प्रयत्न दक्षिण अ्रफ़ीकी 
सरकार को नामीबिया छोड़ने के लिए कहाँ तक तैयार करते हैं ताकि संयुक्त राष्ट्रसघ 
के प्रस्ताव क्रियान्वित हो सर्क | वालविस वे की, जो नामीविया का एक भाग है, में 
स्मिथ के प्रान्त मे शामिल करने के दक्षिण अफ्रीका के निर्शय की हम निन्‍दा करते 
हैँ । उसी तरह तामीविया के एक क्षेत्र का भणु परीक्षण के लिए कथित उपयोग 
करते की योजना की भी हम भर्त्सेना करते हैं।” 

“हम पूर्यों रूप से स्वापो (दक्षियी-पश्चिमी क्‍ग्रफ़रोक्ती जन संस्था) के साथ 
हैं भ्ौर सभी देशो को उसके अतिनिध्यात्मक स्वरूप को स्वीकार करने “ 
करते हैं। यदि स्वतन्त्ता प्राप्ति का यही एक मात्र उपाय रह जाता 
नामीविया की जनता से यह प्रपेक्षा नही कर सकते कि वहू ४ चच। ७» 
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“इसमें सन्देह नहीं कि विकसित देशो की अपनी आ्रान्तरिक. सामाजिक और 
प्राधिक समस्याएँ हैं ॥ लेकिन उनके लिए अपने हृष्टिकोशों और नीतियों को 
तात्कालिक तथा सकी राष्ट्रीय द्वितों के ऊपर उठाना आवश्यक है | यह पूछा जा 
सकता है कि क्या विकप्तित देशों के आर्थिक ढाँचे की समस्याश्रों के समाधान का 
युक्तिमृंगत श्र प्रवुद्ध उपाय यह नहीं है कि इन देशों से विकासशील देशों में विशिष्ट 
मात्रा में वित्तीय और प्रौद्योगिक क्षपता का स्थानान्तरण किया जाएं। समृद्ध देशों 
की बेरोजगारी और झाथिक्त उथल-पुथल का समुचित समाधान संपार के तीन अरब 
लोगों की ऋय-शक्ति में वृद्धि होने पर ही हो सकता है।” 

“भारत ने इस बिपय मे अ्रन्तर्राष्ट्रीय विचार-विमर्श में उत्साह और 
ईमावदारी से भाग लिया है। हमारी मान्यता रही है कि संसार के झ्राथिक रोगों 
का निवारण सधर्ष की भावना को बल देने से नही, वरन्‌ प्न्तर्राष्ट्रीय पारस्परिक 
निर्मरता और सहयोग को नई भावना जाग्रत करने से होगा ।” 

“भारत सब देशों से मैत्री चाहता है भौर किसी पर प्रमुत्व नहीं चाहता | 
जनता सरकार सभी देशो के साथ स्नेह, सहयोग झौर समभदारी के सेतु निर्भाण 
करने के लिए भक्रिय है। सर्वश्रपम हमारा ध्यान तिकटस्थ पड़ोसी देशों के साथ 
सम्बन्ध सुहढ करने की श्रोर गया है । मेँ यह मैत्री-सन्देश लेकर हाल ही में नेपाल, 
बर्मा भर प्रफगानिस्तान गया था । पाकिस्तान के साथ सम्वन्धो को सामान्य बनाने 
की प्रक्रिया को हम सुहढ़ करना चाहते है जिससे न केवल स्थायी शान्ति कायम हो 
बल्कि लाभदायक्र सहयोग में भी वृद्धि हो ।/ 

“चार दिन पूर्व 30 सितम्बर, 977 को भारत और बंगलादेश के 
प्रतिनिधियों ने गगाजल की समस्या पर हुए एक समभौते पर प्रथम हस्ताक्षर करिए 
हैं । यहू एक व्यापक समभौता है जिसमे प्रल्ककालीन समस्या का समाधान किया 
गया है प्ोर दीर्धकालीन समस्या के समाधान की नींव डाली गई है । इससे दोनो 
देशों की समुचित भावश्यकताओ्रो की पूत्ति हो सकेगी ।” 

“पिछले एक वर्ष में दक्षिण एशिया के देशों में अनेक राजनीतिक परिबर्तेव 
हुए है। फिर भी इन देशों के लोगो को इस वात का श्रेय मिलना चाहिए कि दक्षिण 
एशिया पिछले कई दशकों की श्रपेक्षा प्राज तवाव से प्रधिक मुक्त है। यदि सचमुच 
दक्षिण एशिया भे शान्ति भौर सहयोग का मागे प्रशस्त हो जाए, तो हम सव, जिन 
पर विकास का समान बोझ है, अपने विकास की ओर अधिक ध्यान दे सकेंगे भौर 
अपने साधनों को विनाश से हटाकर विकास में लगा सकेंगे ।'" 

“बस्तुतः हम यह विशेष झपील करते हैं कि हमारे चारो तरफ के हिन्द 
महासागर के विशाल स्षेत्र को बड़ी शक्तियों ही प्रतिद्वन्द्रिता प्रौर सैनिक अड्डों से 
मुक्त रखा जाए जिनका उपयोग आक्रमण के लिए हो सकता है । विस्तृत परिप्रेध्य 
में भारत तनाव-शेथिल्य के प्रयत्तो का स्वागत करता है। भारत चाहता है कि 
तनाव-गेथिल्य केवल यूरोप तक ही सीमित न रहकर विश्वव्यापी हो झोर - 
लाभ विश्व के सब देशो प्रौर लोगों को प्राप्त हों ।/ 
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“वर्षानुवर्ष संयुक्त राष्ट्र में प्रनिनत प्रस्ताव पारित किए गए हैं जिसे 
पृर्ण निःशस्थीकरणा, विशेषकर आराविक निःशस्त्रीकरण की माँग की गई है। #पु 
शस्त्रों की दौड़ बहुत भयावह स्थिति में पहुँच गई है। विनाशकारी हथियारों $ 
अ्म्वार मे संसार को भारी दुविधा में डाल दिया है । हमसे कहा जाता है कि यु 
रोकने के लिए आणविक शस्त्र आ्रावश्यक् हैं झौर यह कि इन शस्त्रों के प्रयोग का 
डर ही युद्ध की रोकथाम करने में समर्थ हो सकता है। हम इस दावे को सवीआाए 
नहीं करते ॥7 

“हमारी धारणा यह है कि ग्राणविक शस्त्र खतरनाक हैं, भले ही वे एक 
देश के पास हों । हम केवल झ्राटविक शस्त्रो के विस्तार के विरुद्ध नहीं हैं, वर्लत- 
हम तो झाएविक शस्प्रों के विरुद्ध हैं । भारत सदा से ही प्राणविक शस्त्रो को प्रात 
करने और उन्हें विकसित करने का विरोधी रहा है ।” 

“भारत न तो भ्राणविक शस्त्र-शक्ति है श्रौर न बनना चाहता है। नई सरकार 
मे असदिग्ध शब्दों में इस वात की पुनर्धोपणा की है। हमारे .भृतपूर्व प्रधात मल 
श्री मोरारजी देसाई ने कहा क्वि यदि विश्व के भ्रन्य देश प्राणविक शस्सत्रों 
निर्माण करने लगें तब भी भारत ग्राणविक शस्त्रो के निर्माण की झ्ोर प्रग्नतर ते 
होगा । हमने प्रणु-शस्त्रों के प्रसार को रोकने वाली सन्धि ([एनं.पी टी 37 
हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि हम उसे एक प्रसमान और भेदमूलक सन्धि समझते 
हैं। यह सन्बि दस वर्ष पूर्व तेयार हुई थी । जब से अब तक ऐसी घटना नही घी 
जिसके कारण हमे अपने हृ्टिकोर में परिवर्तन करने की प्रावश्यकता अत 
हुई हो ।” 

भारत सरकार विदेश मन्त्रालय क्षी वापिक रिपोर्ट 4979-80 
(प्रस्तावना ) 

गुट-निरपेक्षता की नीति के प्रति भारत सदैव पूरांतः प्रतिबद्ध रहा है मोर 
भाज भी है क्योकि इसमे राष्ट्रीय स्वतत्रता सुरक्षित होती है तथा प्रतर्राष्ट्रीय स्ह्यो। 
की सर्वाधिक सम्भावनाएं निहित होती है, ओर इसके साथ ही, विश्व समस्याम्रो 
रचनात्मक एवं शान्तिपूर्णं समाधान मे भी इनसे सहायता मिलती है । 

भारत ने इस बात के महत्त्व पर हमेशा बल॑ दिया है कि ग्ुट-निरपेक्षता की 
नीति की वैधता राष्ट्रो की प्रमुसतता एवं समानता की स्वीकृति पर और प्रत्येक देश 
भें इस अधिकार पर आधारित है कि उसे झपनी सामाजिक और राजनी तिक पद्धतिय 
स्वय तय करने की और यह निश्चित करने की भी आजादी हो कि वह पारस्परिक 
सम्मान के प्राधार पर दूसरे राष्ट्रों के साथ जिस तरह चाहे सहयोग करे। गुढ 
बाद विश्व के इतिहास ने यह दिखा दिया है कि प्रत्येक देश चाहे वह कितना ही 
कमजोर या कितना ही छोटा क्‍यों न हो, यह अधिकार-भाव वह सजोए रहता है कि 
झपने प्रान्तरिक मामलों मे और बाहरी सम्वन्धों मे उसे अपने विवेक से काम 2 
की स्वतन्त्रता हो । कनी यह घारणा सब और फैल गई थी कि दो तल्त्रो में 
भ्रथवा दो विचारधाराप्रों मे से किसी एक को झपना लेना झपरिहाय है, सब 
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यह जो सोचा जाता था कि सैनिक प्रवन्ध की प्रावश्यकृता अनिवाय है, जोकि राष्ट्रों 
की प्राथिक गौर सामाजिक तथा विदेश नीति पर एक बाहर ते निर्धारित प्रनुशाध्षन 
घोषता है, श्रव॒ वह गलत सिद्ध हुप्रा है। इतना ही भ्रास्त यह विश्वास था कि चूँकि 
विचार-तम्त्र प्रलग-अलग है इसलिए विश्व सथर्प होकर ही रहेगा । इसके विपरीत 
युद्रोपरान्त इतिहास ने यह भी दिखाया है कि सभी प्रकार के झ्ाधिक और 
राजनीतिक प्रभावों से काम लेकर भी बड़े राष्ट्र लोकतम्त्रात्मक्क भौर उपनिवेशवाद 
विहीन राष्ट्र राज्य व्यवस्था के छोटे-छोटे देशो के साथ सच्ची मित्रता झौर उनका 
विश्वास पाते में भ्रसफल रहे । 
हम चाहे दीर्धकालिक पृष्ठभूमि में देखें, प्रथवा नवीन परिप्रेक्ष्य मे, श्रपने 
राष्ट्रीय लक्ष्यों की सुरक्षित रखने में ग्रौर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अशान्त वातावरण 
में गुट-निरपेक्षता की तीति देश के लिए पथ प्ाालोकित करती रही है । भारत की 
विदेश नीति की हाल ही की प्रवृत्तियों पर भारत सरकार की 979-80 की रिपोर्ट 
इस प्रकार है--- 
न “वर्ष 979--80, भारत में, इसके आसपास के देशों मे श्रौर कुल मिलाकर 
संसार में घटने वाली महृत्त्वपूर्ण घंटनाप्रों का साक्षी है । 
जहाँ तक स्वय भारत का प्रश्न है, 977 में निर्वाचित सरकार ने 
प्रगस्त, 979 प्र इस्तीफा दे दिया और इसके बाद एक मिली-जुनी सरकार ने 
कार्यभार सम्भाला जो जनवरी, 980 के मध्यावधि चुनावों तक कार्य करती रही । 
इन चुनावों में भारत की जनता ने श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व बाली वर्तमान 
सरकार को भारी बहुमत दिया प्रौर 4 जनवरी, 980 को इस सरकार ने कार्ये- 
भार सम्भाल लिया । उसी दिन श्री पी. वी. नरसिंह राव ने विदेश मन्‍्त्री का कार्यभार 
सम्भालरा । 
सत्ता का हस्तान्तरण अत्यन्त सुचार शोर शान्तिपूर्ण हुआ। सभी 
राजनीतिक पारियों ने जनता के निर्णाय को बहुत ही शालीनतापुर्वेक स्वीकार किया 
प्रोर यह सिद्ध कर दिया कि भारत की जनता लोकतान्त्रिक मूल्यों मे श्र 
लोकतान्त्रिक पद्धति के प्रति पूर्णतः वचनबद्ध है । प्रपनी विशाल जनसझ्या, भौगोलिक 
ह्ष्डि से महत्त्वपूर्ण सामरिक स्थिति श्रौर स्थाई राजनीतिक पद्धति, जिसके माध्यम 
से इस देश के लोग बिता किसी बाहरी हस्तक्षेप के ग्रुढ-निरपेक्षता तथा शान्तिव्र्ण 
सह-प्रस्तित्व के सिद्धान्तों पर सतत्‌ अपनों वचनवद्धता निवाहते हुए अ्पूवी नियति 
का निर्णय स्त्रय करते है श्रौर इस प्रकार भारत क्षेत्रीय और सार्वभोम शान्ति की 
दिशा मे प्रधिक सार्थक योगदान देने मे सक्षम देश के रूप मे उभरा है । 
श्राज की प्न्तर्राष्ट्रीय स्थिति की विशिष्टता यह है कि शक्तिशाली राज्यों 
ते अपनो सीमाशरों को लाँचकर, अपने हित साधन के लिए सैन्य बल का निरन्तर 
प्रसार किया है। वर्ष 4979--80 के दौरान नए सैनिक/नो-सैनिक भड्डे घौर 
सुविधाएँ स्थापित करने की, भौर जहाँ ये वहले से मौजूद हैं वहाँ इन्हे मजबूत करने 
की, विस्फोटक परिस्यितियों में दुरस्थ स्थानी पर तुरन्त मोर्चा लेने वाले सेन्य बलों 
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का गठन करने की, भोर बढ़े राष्ट्रों की नौसैनिक उपस्यित्ियों में वृद्धि की (सा 
तोर पर हिन्द मद्ासागर के क्षेत्रों में प्रमेरिको नौधैनिक उपस्यिति में) कोमिश 
गई । सैनिक हस्तक्षेप की घमकियों प्रषया वास्तविक बाहरी हृ्तशेत के वातावरए 
में नई झोर थुरामी प्रतिद्वत्दितामों के बदने प्रौर तेज होने की वजह से जटिलिताएं 
पैदा होना प्रवश्यम्भावी था | इस सम्दर्म में कहना होगा कि कतिपय प्राधारदूत 
राजनीतिक ययादों को, प्ौर उठ लोगों के हितों को भी प्रनदेसा क्रिया गया जो 
शक्तिशाली राज्यों की पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया के दायरे से बाहर ये | संत्ार 
को हथियार जमा ऊरने प्यवा ऐसे होशरों, प्रदेशों पौर देशों मे हथियारों का जगा 
करने या पहुंचाने की निरंधक्रता को स्वीकार करना दोगा जहाँ की प्रास्तरिक प्रोर 
गतिशील, सामाजिक, घामरिक तथा प्राथिक शक्तियाँ राजनीतिक परिवत्ततवी 
प्राकाक्षी हैं । प्रनुभव ने यह दिखला दिया है हि पराध्रित राज्य दूसरों के द्वारा पड़ी 
की गई सशस्त्र सुरक्षा की दीवार के पीछे बहुत दिनों तक अपने प्राप को मुरक्षित 
नहीं रख सकते । बाहरी मुरक्षा की छतरियों के साये में पलने वाले राष्ध्ोंटामयो 
के प्रपने राजनीतिक, सामाजिक गौर प्राविक स्थायित्व पर प्रन्ततः बहुत बुत 
प्रभाव पड़ता है प्रौर इमस्ते उनकी प्रपनी स्वतन्त्रता सतरे में पड़ सकती है, वि 
उस धर यथुरा भसर भी पड़ सकता है । इस प्रक्रिया में समूचा क्षेत्र तताव और 
प्रस्थिरता की परिधि प्रयवा वातावरण से घिर जाता है जो वहां के लोगो !, 
शान्तिपूर्णा बिकास के हित मे नहीं होता । है 


गुट-निरपेक्षता की साथंकता को न सिर्फ अ्रनुभव ने ही प्रधिकाधिक है पे 
सार्थक सिद्ध किया है बल्कि कभी जो इसके कट्टर विरोधी ये वे भी भाज के 
खतरनाक अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में इसकी सार्थक्रता भ्ौर प्रावश्यकताम के कार्य 
नजर अ्राते है। तनाव-सैथिल्य की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने भौर सावंभौम रूप ि 
स्वीक्षत मुट-निरपेक्षतरा की नीति को सुहृद करने के लिए प्रावश्यक सिद्धान्तों को उ 
सरथुक्त घोपरणा में शामिल किया गया है जिस पर फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति मौर 
भारत की प्रधान मन्‍्त्री ने हाल ही में अर्थात्‌ जनवरी, 980 में फ्रांस के राष्ट्रपति 
श्री क्‍लेरी जिस्कादं द स्तेंग की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए थे। ईं 
सयुक्त घोपणा में दूसरी बातो के श्रलावा आन्तरिक सम्बन्धों में शक्ति के प्रयोग की) 
स्वतन्त्रता प्राप्त राज्यो के आन्‍्तरिक मामलों में हस्तक्षेप श्रथवा दखलन्दाजी की मी 
तनाव के क्षेत्रों मे इसे श्रोर अधिक बढ़ने से रोकने की आवश्यकता का उल्लेख करते 
हुए कहा गया है कि इसके लिए यह जरूरी है कि ये राज्य कोई ऐसी कार्रवाई गे 
करें जिससे कि बड़ी शक्तियों की प्रतिदवन्द्रिता तीत्र हो और हथियारों के गम्भीर 
भण्डारण से शीतयुद्ध पुनः शुरू होकर नाजुक क्षेत्रों की शान्ति पर स्थायित्व के लिए 
खतरा बने | इसमे ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करने की प्रावश्यकता पर पुनः वल बिया' 
गया है जिनमे सभी राज्यो की स्वतन्त्रता, प्रभुततता और प्रादेशिक प्रवण्डता की रक्षा 
हो सके और उनके देशवासियों का अपनी नियति का निर्णय स्वय बिया किसी 
बाहरी हस्तक्षेप के, स्वतन्त्र रूप से करने का अधिकार सुरक्षित रहे | और परस् 
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में, इस घोपणा में सभी राज्यों से, खास तोर से सर्वाधिक शवितशाली राज्यों से 
यह श्रपील की गई है कि वे खतरों की ग्रम्भीरता को समझें और इन खतरो को 
दाने का प्रयत्न करें । 
प्रफगा निस्तान वी हाल की घटनाओ्रो को, जो कि 979 के भ्रन्त में घटी हैं, 
बिगड़ते हुए सावभौम एब क्षेत्रीय बातावरण की व्यापक पृथ्ठभूमि में देखा जाना 
चाहिए | इन घटनाग्रो से विभिन्न क्षेत्रों मे और ससार-भर में तनाव बढ़ जाना 
प्रवश्यम्भावी था और यह भारत के लोगों के लिए ग्रम्भीर चिन्ता का विपय है, एक 
ऐसा विषय जिसस्ते स्वाभाविक तौर पर सरकार भी चिन्तित है । 
पड़ोप्तियों के बीच और स्वयं राष्ट्रों के भीतर भी तनाव और समस्याएँ वनी 
रही है । लेकिन बडी शक्तियाँ अपती सावंभौम्न नीति के श्रन्तगंत फायदा उठाने की 
दृष्टि से, श्रथवा हस्तक्षेप या दखलन्दाजी करने अपने हित पुरे करने के उद्देश्य से 
जब ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठाने की कोशिश करती है तो ये परिस्थितियाँ 
भ्रत्यन्त खतरनाक रूप धारण कर लेती हैं | प्रफगानिस्तान की सरकार और वहाँ 
की जनता के साथ भारत के निकट झौर मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं । भारत झपने मित्र- 
देश प्रफमानिस्तान की सुरक्षा, स्वतन्त्रता, प्रमुसत्ता और प्रादेशिक अ्खण्डता मे भ्रौर 
उप्तकी परम्परागत गुट-निरपेक्षता में गहरी दिलचस्पी रखता है | भारत की सरकार 
ने बार-बार यह श्राशा व्यक्त की है कि अफगानिस्तान के लोग अपनी श्रान्तरिक 
समस्याश्रो को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वय सुलभा लेंगे । भारत इस बात 
के खिलाफ है कि किसी एक देश में किसी दूसरे देश के सैनिक रहे या अड्डे स्थ्यपित 
करें । इसी भावना से भारत सरकार ने, जो कि इस सिद्धान्त पर हढतापूर्वक चलती 
है, यह आशा व्यक्त की है कि सोवियत सध की सेनाएँ झ्रफगानिस्तान से वापस हट 
जाएँगी । 
इसी प्रकार, वर्तमान स्थिति और अधिक न भड़के इसके लिए यह जरूरी है 
कि कोई राज्य कोई ऐसी कारंबाई न करे जिससे दक्षिण एशिया के क्षेत्र मे बड़ी 
शक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता तीव्र हो भौर शीतयुद्ध का जमाना किर लौटे | इस 
संवेदनशील क्षेत्र में खास तौर पर भारी मात्रा में हथियारों के जमाव से शान्ति 
श्रौर स्थाथ्रित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है ॥ इस सन्दम्म में, यह कहते हुए 
मद होता है कि चीन, सयुक्तराज्य अमेरिका और कुछ दूसरे देशों मे पाकिस्तान की 
सैनिक क्षमता सवधित कैश्ने मे सहायता देते की प्रतिक्रियात्मक कार्रवाइयाँ शुरू कर 
दी हैं। इन देशों की ऐसी कार्रवाइयो से इस उपमहाद्वीप में बड़ी घक्तियों की लट्राई 
का, सधर्ष का एक मंच बन जाने का खतरा है जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक 
होगा । इसके भ्रतिरिक्त भारत सरकार का यह हृढ़ विचार है, झौर उसका यह विचार 
उप्तके प्रतीत के दुर्भाग्यपूर्ण अनुभवों पर म्राधारित है, कि पाकिस्तान को हथियार 
पहुँचाने का प्र्थ है सामान्यीकरण को प्रक्रिया को विपरीत दिशा में मोड़ना जबकि 
भारत भौर पाकिस्तान की सरकारें शिमला समभोते की भावना के प्रनुरूप इसके .... 
लिए सतत्‌ प्रयत्नशील रही हैं । 
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संयुक्तराज्य ग्रमेरिका के राष्ट्रपति के विश्षेष दूत जनवरी, |980 में जब 
नई दिल्‍ली श्राए थे तब भारत सरकार के विचारों से उन्हें ग्रवगत करा दिया गया 
था ताकि उनके माध्यम से हमारे विचार उच्चतम स्वर तक पहुँच सके । पूर्वी और 
पश्चिमी यूरोप, एशिया प्रौर भ्रफीका के अन्य अनेक देशो के विदेश मन्त्रियों के साव 
हुई वातचीत से यह पता चला है कि भारत की इस दलील पर किसी हद तक 
उत्साहवद्धक प्रतिक्रिया हुई है कि श्रफगानिस्तान की घटनाप्रों से उत्पन्न स्थिति को 
बढ़ने से रोका जाना चाहिए ताकि इस उपभहाद्वीप की शान्ति झौर स्थाग्त्वि की 
सम्भावनाओ्रों पर इसका बुरा झसर न पडे । 


पुरानी प्रथा के अनुरूप, सोवियत समाजवादी गरातन्त्र संघ की सरकार नें 
भारत में नई सरकार द्वारा पदभार ग्रहण करने के वाद उच्चस्तर पर विवार" 
विनिमय करने की पहल का स्वागत किया | सोवियत समाजवादी गणतल्ल सबके 
विदेश मन्त्री, श्री ग्रोमिको जनवरी, 980 मे जब नई दिल्‍नी आए थे तब उन्‍हें 
भारत की नीति से प्रवगत कराया गया झऔर उस समय जो विचार-विमर्श हुप्ना उससे 
एक-दूसरे पक्ष को ज्यादा अ्रच्छी तरह से समभने में सहायता मिल्ली | उतकी ई# 
यात्रा से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों मे विद्यमान स्थायी और परस्पर सहकारी 
सम्बन्धों की एक बार पुनः पुष्टि करने का अवसर मिला । इस यात्रा से यह प्रकट 
हुआ कि दोनो पक्ष इस विचार को मानते है कि भारत-सोवियत सम्बस्धो का 
संवर्धित होता इस क्षेत्र की शान्ति श्रौर स्थायित्व के दीघंकालिक हित में होगा । 

कुछ मामलों मे मतभेद के बावजूद भारत, संयुक्तराज्य अ्रमेरिका के नाई 
विभिन्न क्षेत्रों मे पारस्परिक लाभ को लिए सम्बन्धों को निरन्तर विस्तार और 
विविधता प्रदान कर रहा है। इसमें सन्देह नहीं कि भारत शोर संयुक्तराज्य प्रमेणिं 
के लोगो के बीच, जो कि लोकतान्त्रिक पद्धति के प्रति वचनबद्ध हैं, विविध क्षेत्रों हें 
सम्पर्कों से दोनों देशो के बीच सहयोगी सम्बन्धों का एक अच्छा झ्राधार मिलती 
जिनमें उनके सम्बन्धो में गुशात्मक सुधार करने की क्षमता है। 

यह सन्‍्तोष की बात है कि भारत ने अपने पड़ोसी देशों, यानी प्रफगानिस्ता 
पाकिस्तान, नेपाल, भुदान, बंगलादेश, श्रीलका और दूसरे देशो के साथ प्रधान मस्ती 
के विशेष दूत भेजकर अथवा इन देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि-मण्डलो की दिल्ली 
यात्रा के दौरान श्ौर राजनयिक सम्पर्कों के माध्यम से पराम्श करने मे जो पहुँते 
की उसमे मोटे तौर पर यह पता चलता है कि ये सभी देश यह महसूस करते हैं कि 
इस क्षेत्र में हालात खतरनाक स्थिति में है हालाँकि इस बारे में कुछ मतभेद हैं कि 
इस स्थिति से निपटने के लिए क्या और कैसे उपाय किए जाएँ। जनवरी, 980 
में विदेश सचिव की पाकिस्तान यात्रा के दौरान भारत के इस आश्वासन को एव 
दोहराया गया है कि वह पाकिस्तान की प्रमुसत्ता और प्रादेशिक भखण्डता का तथा 
प्राकिस्तान के प्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के घिद्धान्वों का पूरान्वूत 
सम्मान करता है। इस क्षेत्र की घटनाप्रों के प्रति पाकिस्तान की जो चिन्ता है उसके 
भ्ति भारत उदासीन नही है। 976 के शिमला समभौते की व्यवस्थाों के पनुछ्य, 
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जिसक्ले प्रति दोनों ही देश वचनवद्ध हैं, भारत-पाक्रिस्तान सम्बन्धों में सर्वतोमुखी 
सुधार के लिए जनवरी, 980 में बातचीव का जो सिलसिला शुरू क्रिया गया था, 
उठ्ते श्रागे बढ़ाने के निर्मित्त भारत निरन्तर प्रयत्न करता रहेंगा। जनवरी, 980 मे 
बंगलादेश के मद्गमान्य राष्ट्रपति फ्री भारत यात्रा के दौरान जो विचार-विमर्श हुआ 
था उससे भारत गौर वंगलादेश के बीच मैत्रीपूर्रो मम्बन्धो को और सवधित करने 
की दिशा में ठोस कारवाई का प्राधार मिला | भारत और भूठात के बीच पुरानी 
और निकट मित्रता की परम्परागत रूपरेखा में मुटात के महामहिम नरेश की भारत 
यात्रा मे, जो उन्होंने 22 से 25 फरवरी. 980 तक की, दोनों देशों के ब्रीच 
पारस्परिक निर्मेरता प्रौर संयुक्त हिंतों पर श्राधारित सहयोग की सम्भावनाओं में 
वृद्धि हुई । नेपाल के महामहिम महाराजाधिराज ने 6-8 मार्च, ।980 तक भारत 
की यात्रा की; उनकी इस याथा से भारत और नेपाल के बीच इतिहास-सिद्ध निकट 
सम्पस्धों की पुनः पुष्टि का मौका मिला ग्रौर इस प्रवसर पर दोनो देशों के लोगों के 
पारस्परिक लाभ के लिए रचनात्मक द्विउक्षीय सहयोग की झावश्यकता पर बल दिया 
गया । भारत की सरकार सभी पडौसियो के साथ प्रपने सम्बन्धों में मित्रता की नीति 
पर चलना चाहती है क्योकि वह इस ओर से पूरी तरह सजग है कि हमारे इस क्षेत्र 
में संपाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और उनका इस्तेमाल इस क्षेत्र के विश्ञांल 
जनसमुदाय के लिए किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी शक्ति का प्रयोग क्षेत्रीय 
स्थायित्व के लिए तथा इस क्षेत्र के देशों के वीच सहयोग को सवर्धित करने के लिए 
कर सके । 
भारत प्रौर चौन दोनो ने पचशील के सिद्धान्तो के झ्राधार पर दोनों देशो के 
बोच सम्बन्धों को सुधारने की इच्छा व्यक्त की है लेकिन इस पारस्परिक इच्छा की 
दोनो देशों के पारस्परिक लाभ के लिए ठोस सच्चाई का रूप देने की दिशा में काम 
होना भ्रभी बहुत हृद तक बाकी है । 
प्रफ्रीका के देशो के साथ भारत के परम्परागत राजनीतिक प्लौर धाधिक 
सम्बन्धों को और विविषता प्राप्त हुई तथा ये सम्बन्ध भौर गहरे हुए । जातिवादी 
दमन के सभी रूपो के पूर्णा विरोध की अपनी नीति के प्रनुरूप भारत, जिम्बाब्वे 
(रोडेशिया), नामीविया और दक्षिण भ्रफ्ीका के स्वतन्त्रता सप्र्पों को भौतिक प्रोर 
नैतिक सहायता देता रहा । भारत ने जिम्बाब्वे की जनता के बहुमत के झाधार पर 
वहाँ निर्वाचित सरकार के गठन का स्वागत किया । भारत सरकार ने जिम्याब्वे की 
नई सरकार की उसकी अर्थव्यवस्था के पुतनिर्माण में पूरा सहयोग देने का बचत 
दिया है + 
भारत पश्चिम एशिया के देशो के साथ द्विपक्षीय भ्राधार पर निकटतर 
सम्बन्ध विकसित करने का निरन्तर प्रयत्व करता रहा, सास तौर पर इन देशों के 
विकास कार्यो के लिए कुशल जनशक्ति श्रौर विशेषज्ञ प्रदान हूरके । भारत ने 
बात पर चिन्ता व्यक्त की कि कैम्प डेविड समझौते ने भ्रव संसार को विभक्त 
दिया है श्रौर इससे फिलिस्तीनी समस्या का समाधान नदीं हुप्रा है । उसको 
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धारणा है कि फितिस्तीनो मसलों का स्थायी समाधान कभी निकल सकता है, बे 
अरब के उन प्रदेशों को खाली कर दिया जाएं जिन पर इजरायल ने गैर-कानूती तौर 
पर कब्जा कर रखा है और फिलिस्तीनी लोगों की यह वैध प्रार्रक्षा पूही की जाए 
कि उनका भी अपना एक राज्य हो । ईरान की घटनाओ्रों ने वहाँ के लोगो के इस 
हढ़ सकल्प को प्रदर्शित किया है कि वे झ्पनी नियति को अपनी मर्जी से रूप दता 
चाहते है, जिसमे बाहुरी दवाव भौर प्रभाव न हो । ईरान की इस इच्छा को भास 
स्वीकार करता है कि समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग के 
सम्बन्ध विकसित किए जाएँ । 

दक्षिस-पुर्वी एशिया में भारत ने विशिन्न क्षेत्रों में लाभदायक सहयोग हें 
माध्यम से वियतनाम और लाग्रोस के साथ अपने सम्बन्ध मजबूत किए | भारत बे 
“एशियन” प्रौर उसके सदस्य देशों के साथ पारस्परिक लाभ के लिए सम्बन्ध विकृतित 
करने की दिशा में भी कार्य किया। भारत इस क्षेत्र के राज्यों के बीच परछर 
विश्वास प्रौर सदभाव पर आधारित क्षेत्रीय सहयोग का हिमायती है क्योंकि इसे 
तनाव कम करने में शोर विश्व के इस भाग मे स्थायित्व लाने मे सहायता मिलेगी | 

जहाँ तक प्लाथिक क्षेत्र का प्रश्न है, उत्तर-दक्षिण के सम्बन्धों में कोई विशेष 
उल्लेखनीय प्रगति नही हुई। अ्ंकटाड-9 अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिक सम्बन्धो के प्ुत्िर्माण 
से सम्बद्ध किसी भी महत्त्वपूर्ण उपाय पर सहमत नही हो सका । लेकिन सामूहिक 
प्रात्म-निर्मरता के “अरुशा कार्यक्रम” के स्वीकृत हो जाने से और उसके बाद हवाना मे 
प्रायोजित गुद-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में विक्रासशील देशों के बीच ग्रात्म-निर्मरता वी 
भावना को मजबूत करने के विपय मे नीति निर्देश से सम्बद्ध सकल्प के पूरा होने में 
दक्षिण-उत्तर सहयोग को प्रोत्साहन मिला । हमेशा की तरह ग्रुट-निरपेक्ष देशो ने 
विशि्ष क्षेत्रों के विकासशील देशो के वीच आथिक सहयोग का एक व्यापक कार्यरत 
स्वीकार करके अन्तर्राष्ट्रीय आधिक सहयोग के लिए प्रेरणा प्रदान की है| इत देशी 
ने एक सकल्‍प भी पारित किया जिसमे कच्ची सामग्री और ऊर्जा, व्यापार भौर 
विकास, मुद्रा और वित्त से सम्बद्ध विपयो पर सर्वदेशीय॒वार्ताम्रों का प्रस्ताव रवीं 
गया है। बाद में सर्वेदेशीय वार्ताश्रो के इस प्रस्ताव को झामसभा में एक सकल के 
माध्यम से स्वीकार किया गया । 

इसके साथ ही भन्तर्राष्ट्रीय विकास नीति निर्धारित करने के लिए तैयार्यिया 
होती रही । हालाँकि इसका कोई खास ठोस परिणाम नही निकला । 

भारत | अक्तूबर से 77 देशो के समूह का अध्यक्ष हो जाने के नाते और 
नई अन्तर्राष्ट्रीय विकास नीति के लिए महासभा द्वारा गठित तैयारी समिति कीं 
प्रध्यक्ष और इसका एक प्रतिनिधि चुने जाने से इन घटनाओं में महत्त्वपूर्ण भूमि 
निभाता रहा है । 

नई सरकार अन्तर्राष्ट्रीय आधिक्र सहयोग पर, विशेष झव से विकासशील 
देशों के वीच आधथिक सहयोग पर बल, देने के लिए कृतसंकल्य है । यह बात सत्तारूढ़ 
पार्टी के घांपणा-पत्र से स्पष्ट होती है, जिसमे दूसरी बातों के अलावा यह बात भी 
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कही गई है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण, पूँजीगत सामान और संसाधन 
प्रादि के स्थानास्वरण की समस्याप्रों के सन्दर्म मे विकमित देशों की स्थिति को 
ध्यान में रखते हुए एक-दूसरे विकासशील देशों के साथ और स्वय विकासशील देशों 
के बीच परस्पर सामूहिक आत्म-निर्मेरता को सुहढ करने की कोशिश करनी चाहिए । 
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट मे, जो कि 
ग्रन्चर्राष्ट्रीय ख्थातिप्राप्त व्यक्तियों की एक सस्था द्वारा तैयार की गई है, यह अनुमान 
लगाया गया है कि सस्तार मे सिर्फ हथियारों के निर्माण पर लगभग चार खरब पचास 
अरब भ्रमेरिकी डॉलर व्यय किए जाते हैं, जवक्रि गरीबी, वीमारी और भुखमरी जैसी 
सदियों पुरानी बुराइयों को, जिनसे कि प्रधिकांश मानवता पीडिस़ है, दूर करने पर 
सिर्फ 20 प्ररव अमेरिकी डॉलर खर्च किए जाते है । इस वात से यह पता चलता है 
कि भ्राज के दुखी ससार में प्राथमिकताएं किस विचित्र तरीके से स्थिर की जा रही 
हैं प्रौर उनमें कितना असच्तुलन है।आज के युग में खतरनाक शस्त्रास्त्रो को 
अधिकाधिक सूक्ष्मता प्रदाव करने प्रोर भ्रत्याधुनिक बनाने के काम को पूर्ण सावेभोम 
और प्रभावकारी निरस्त्रीकरण के मुकाबले में प्रधिक प्राथमिक्रता दी जा रही है | 
प्राथिक भ्रौर सामाजिक विकास के लिए सार्थक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के वातावरण 
के स्थान पर झ्ाज के घटते हुए भौतिक ससाघनों के युग में विकसित झौर विकासशील 
देशों के बीच संघर्ष का युग पनप रहा है । जहाँ कही भी कोई भगड़ा था वियाद है 
उसे शान्तिपूर्ण बातचीत द्वारा निपटाने के दृष्टिकोण के स्थान पर प्रभावशील देशों 
की राजघानियों में विचार और प्रभिव्यक्ति के स्तर पर सैत्यीकरण का व्यापक 
समर्थन किया जा रहा है जिसे देखकर बहुत चिन्ता होती है । ग्रवश्यम्भावी विनाथ 
के गरुग में भीपण सैनिक कार्रवाइयो की शंकाञ्ों का पुन. उठता प्रोर पुराने शीतयुद्ध 
का वातावरण पुनः तैयार होना, सयुक्तराज्य अमेरिका श्रौर सोवियत समाजवादी 
गरातन्त्र संघ के सम्बन्धों की वर्तमान प्रवस्था की विशेषता बन गया है। प्राज के 
य्रुग में सभी देशों को सबसे वडी चिन्ता इस बात की होनी चाहिए कि वे तनाव- 
शैथिल्य के अकाटुय तर्क का अहसास दूसरों को भी कराएँ जिसे कि विश्व में और 
अधिक प्रचारित-प्रसारित करने की आवश्यकता है । इस काम के लिए यह बहुत 
जरूरी है कि निरस्त्रीकरण की दिखा में प्रगति हो । भारत ने नाभिकीम श्रक्तत्रों का 
उत्पादन और उनके इस्तेमाल को रोकने तथा सभी राज्यों द्वाशा उनके प्रशिक्षण पर 
प्रतिबन्ध लगाए जाने के महत्त्व पर हमेशा बहुत बल दिया है | निरस्थ्रीकरंण धौर 
विकास के बीच की कड़ी की श्रोर इंगित करते हुए भारत ने इस बात पर भी बल 
दिया है कि हथियारों पर जो प्पार धनराशि सर्च की जाती है उसे विक्राम कार्यों 
पर खर्च किया जा सकता है ।ग्राज समूची मानवता, शान्ति स्थायित्व प्रोर विकास 
के लिए धाहि-त्राहि कर रही है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रति सच्ची 
वचनबद्धता ही भारत का लक्ष्य होना चाहिए ।” 
चर्ष 979-80 की रिपोर्ट का परिशिप्द 
“मार्च 980 के प्रन्त में विदेश मन्यालथ की रियोर्ट के प्रेस में जाने के बाद 
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के तीन महीने प्रनेक गहन राजनयिक गतिविधियों से भरपुर रहे हैं जिसमें भारत ने 
शान्तिपृर्वेक सक्रिय भूमिका निभायी है । इन तीन महीनों की ग्रवधि की दो महत्त- 
पूर्ण घटनाएँ थीं--जिम्बाब्वे की स्वतन्वता (8 प्रग्रेल) तथा यूगोस्लाविया के 
राष्ट्रपति मार्शल टीटो की मृत्यु (4 मई) । इन दोनो समारोहो में प्रधान मस्त्री ने 
हिस्सा लिया भौर घिश्व के ग्रने के नेताओ्रों से वहाँ विचार-विमर्श किया जिनमें 
निम्नलिखित नेता भी शामिल हैं : सोवियत सध के राष्ट्रपति ब्रेभमेव, युगोस्लाविण 
के राष्ट्रपति कोलिसेवस्की, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया, जाम्बिया के राष्ट्रपति 
कोडा, तजानिया के राष्ट्रपति न्येरेरे, पोलैंड के राष्ट्रपति जोएरेक, रूमानिया के 
राष्ट्रवत्ति घौसेस्‍्कू, ईराक के राष्ट्रपति सादाम हुसन, नाइजीरिया के राष्ट्रपति शेशू 
शगारी, गिनी के राष्ट्रपति सेको तोरे, क्यूबा के उपराष्ट्रपति, जरमेन संघीय गणराज्य 
के चान्सलर हेलमत श्मिड्त, यूगोस्लाविया के प्रधान मन्त्री जुरेनो विक, जिम्बाब्वे कक 
प्रधान मन्‍ती रॉबर्ट मुगावे, गुयाना के प्रधान सन्‍्त्री वर्नहम, ब्रिटेन की प्रधान मन्त्र 
श्रीमती थैचर, जापान के प्रधान मन्त्री प्रोहिरा, चीन के प्रधान मस्त्री हुआ्ना गुओं फेंग, 
संथुक्त राष्ट्र के महासचिव वाल्दहीम, और जन सघीय गणराज्य के भूतपूर्व चान्सलर 
विल्ली ब्राट । इन बैठकों में इस बात पर बल दिया गया कि मानवता की सक्ट की 
इस महान घडी में विभिन्न राष्ट्रो के बीच की दरारो को भरने मे भारत से म टत्वपूर्ण 
योगदान की श्राशा की जाती है । 

हमारे क्षेत्र मे तिद्यमान तनाव के अन्तर्निहित कारण क्टुतर बनते जा रहे हैं 

जैता कि प्रफगानिस्तान, ईरान तथा पश्चिम एशिया की परस्पर उलभी हुई स्थिति 
से स्पष्ट होता है । इस भ्रवधि के दौरान ग्रफगानिस्तान के मामले पर उत्पन्न मतभेदीं 
को दूर करने के लिए ग्रस्तर्राष्ट्रीय नेताओं की अ्रमेक महत्त्वपूर्ण बैंठकें भी हुई । इन 
बेठको से भारत की इस नोति की पुष्टि हुई कि राजनीतिक हल के झलावा इसकी 

कोई प्रौर विकल्प नही है । 

भारतीय नेताश्रो की विदेश यात्राओ तथा विदेश के गरत मान्य अतिथियों की 

भारत यात्रा से भारत की चिन्ता तथा प्रतिवद्धता स्पष्ट होती है | विदेश मन्त्र 
श्री पी. वी नरसिह राव ने मार्च मे पेरिस और बोन की यात्रा की; सरदार स्वर्ण 
सिह ने अप्रैल मे इस्लामाबाद की यात्रा की 5 विदेश सचिव, श्री आर, डी. साठे मई 
में काबुल गए तथा विदेश मन्‍्त्री ने 3 से 7 जून तक मास्को की यात्रा की श्रौर इस 
यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति ब्रेकनेव तथा अन्य सोवियत नेताओं से मिले। इस यात्रा 
के दौरान पारस्परिक हित के मामलों पर हुए विचार-विमर्श मे एक-दुसरे के विचारों 
को अच्छी तरह समझा गया। इस यात्रा से भारत तथा सोवियत सघ के अपने 
प्रारस्परिक सम्बन्धो को दिए जाने वाले महत्त्व को प्रतिपादित किया गया, जो 

निरन्तर सुदृढ़ तथा विकसित होते रहे हैं । 

इस प्रवधि के दौरान हमने क्यूवा, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, वह्यारिया+ 

हगरी तथा रूमानिया के विदेश मत्रियो का भी स्वागत किया । यूरोपीय प्रायिक 
७ आयोग के प्रध्यक्ष, श्रो राय जेंकिन्स, राष्ट्रमण्डल राचिवालय के महासचिव 


है 
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डॉ. रामफल और बल्गारिया की पोलित ब्यूरो के सदस्य, श्री गिशा फिलिपोव ने भी 
भारत की यात्रा की । 


साल्सिबरी मे राष्ट्रपति जिया-उल-हक के साथ प्रधान मन्त्री की बैठक मिभता- 
पूर्णा सहयोग तथा पारस्परिक सदभाव की सभावनाझोों की सूचक थी। लेकिन 
जनवरी तथा मई में इस्लामी विदेश मत्रियों के सम्मेलनों में राष्ट्रपति जिया द्वारा 
काश्मीर के मामले के अ्रनावश्यक उल्लेख से भारत को दुख और निराशा हुई क्योडि 
हमारे विचार से ऐसा उल्लेख शिमला समभौते की भावना के प्रनुरूप नहीं था । 
बंगलादेश ने क्षेत्रीय सहयोग को बढाने के लिए छह दक्षिण एशियाई देशों 
का एक शिखर सम्मेलन बुलान का प्रस्ताव किया । भारत ने इसका स्वागत किया 
है भर शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए सावधानीपूर्वेक प्रारम्भिक कार्रवाई 
करने की आ्रावश्यकता पर बल दिया है । 
भई के पहले सप्ताह में श्री एरिक ग्रोन्साल्वेज, सचिव (पूर्व) बर्मा के विदेश 
मन्‍्त्री से विचार-विमश के लिए रंगून गए। उनकी इस यात्रा ते इस पडोसी देश के 
साथ सहयोग तथा सम्पर्कों की समीक्षा का एक अवसर मिला । 
थ्री रमेश भंडारी, सचिव (ई झ्रार) ते फरवरी मे ईराम की यात्रा की शोर 
राष्ट्रपति बती सदर तथा प्रन्य ईरानी नेताश्रों के साथ बातचीत की । जून, 980 
में ईशान इस्लामी गशाराज्य के वारिज्य मन्‍्त्री, श्री रजा सदर के साथ विदेश 
उपमन्‍्त्री सहित वहाँ के विशिन्न मन्त्रालयों के अनेक उपमस्ध्रियों ने नई दिल्‍ली की 
यात्रा की जो भारत और ईरान के वीच घतिष्ठ सम्बन्धों तथा दोनो देशों के बीच 
नए आर्थिक सम्बन्धों को स्थापित करने की उनकी इच्छा की प्रतीक है । 
मार्च मे नई दिल्‍ली स्थिति फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को पूर्णो राजनयिक दर्जा 
प्रदान किया गया । इस संगठन के प्रध्यक्ष यासिर भ्रशफत ने प्रधान मन्त्री के निमश्रण 
पर भारत की यात्रा की । प्ररब देशों के साथ भारत के सम्बन्धों में थे दो घटनाएँ 
महत्त्वपूर्ण थी । 
फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के एक प्रतिनिधि मण्डल ने संयुक्त समिति की 
पहली बंठक में भाग लेने के लिए मई में भारत की यात्रा की । इसमे भारत भौर 
फिलिस्तीनी मुक्ति समठन के बीच व्यापक सहयोग पर भी वातचीत हुई । इस प्रवधि 
में प्रोमान, ईराक, तूनिसिया, घलल्‍जीरिया प्रोर मिद्र के विशेष दुत भारत की यात्रा 
पर प्राएं। श्रों रमेश भडारी, सचिव (ई धार) ने सऊदी प्ररव, समुक्त प्रसव 
प्रमीरात, कुर्व॑त श्रोर कातार की यात्रा की । 

.... ईराक के तेल मन्त्री, थ्री तायेह श्रब्दुल करीम ने प्रप्रैल मे भारत-ईराक 
सेयुक्त ग्रायोग के छठे प्रधिवेशन के लिए ईराक के एक प्रतिनिधि-मण्डल फा 
नेतृत्व किया । 

राष्ट्रपति कार्टर ने तारापुर के लिए समृद्ध यूरेनियम की प्रापूति को 
करने के लिए जूत में एक प्रधिय्यासी प्रादेश जारी किया । लेकिन, ७ , 
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के इस प्रधिशासी ग्रादेश को कांग्रोस में निरस्तर साठ दिन तक रखा जाएगा प्रोर 
यह तब प्रभावी होगा जब तक फि काँग्रेस के दोनों सदन इसे प्रस्वीकार न कर दें । 

प्रधान मन्त्री राबर्ट मुगावे के निमन्त्रण पर जिम्बाब्वे के स्वतन्त्रतों समारोह 
के अवसर पर प्रधान मन्‍्त्री ने साल्सिवरी की यात्रा की | भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल के 
साथ, जिसमे विदेश मन्‍्त्री भी शामिल थे, बड़े ही मित्रतापुर्णो पर हादिक ढय पे 
व्यवहार किया गया श्रौर राष्ट्रपति, प्रघान मन्त्री तथा नई सरकार के अन्य विधि 
व्यक्तियों द्वारा उसकी अ्गवानी और विदाई की गईं । पारस्परिक बातचीत के 
दौरान पुनर्वास के कार्य मे नवोदित देश को सहायता देने के लिए भारत की वत्तखता 
से उन्हें अवगत करा दिया गया। ! $ प्रप्रैल को साल्सिबरी में भारतीय सके 
मिशन का दर्जा बढाकर हाई कमीशन का दर्जा दे दिया गया। राष्ट्रमण्डलम 
जिम्बाब्वे की सदस्यता भी एक स्वागत योग्य घटना है। जिम्बाब्वे जाते समय 
प्रधान मनत्री और विदेश भत्री ने [6 और 7 अप्रैल को तज्ानिया की राजकीय 
याभ्ा की । ञ 

जिम्बाब्वे द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के बाद प्रव भ्रफ़रीका में विश के 
प्रन्य देश चिश्चय ही अपना ध्यान नामीविया और स्वतः दक्षिस प्रफ़ोका की मोर 
देगे। प्रघान मन्‍्त्री साल्सिबरी में स्वापो के नेता श्री साम नजोमा से मिली । 

इस झ्रवधि के दौरान जिन तीन प्रफ्रीकी राज्याध्यक्षों ने भारत की यात्रा ही 
वे हैं; जाइर के राष्ट्रपति मोबुतु सेसे सेको (3। मार्च से 2 प्रप्रैल), जारिदया के 
राष्ट्रपति कोंडा और सेशेत्स के राष्ट्रपति फ्राँस अल्बर्दे रेमे । भारत निकट भविष्य मे 
ही माहे (सेशेत्स) मे एक झआावासी मिशन खोलेगा । 

5 से 6 मई, 980 तक कुआ्मालालम्पुर में ग्राधिकारिक स्तर पर पहती 
भारत-'एसियन! बातचीत हुई। भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व श्री एप 
गोन्साल्वेज, सचिव (पूर्व) ने किया । 'एसियन' और विकासशील देशों के बीच ईम 
प्रकार की यह पहली बातचीत थी । व्यापारिक, औद्योगिक झौर वैज्ञानिक सहगेग 
के क्षेत्रों में बया कार्यवाही की जानी है इसके बारे मे एक व्यापक संयुक्त कार्यत्रम १९ 
सहमति हुई भारत-'एप्तियन” बातचीत के प्रारस्मिक ददम के झूप में भारतीय 
प्रतिनिधि-मण्डल ने सभी 'एसियन! देशों की राजधानियों री यात्रा की पौर 
लाभदायक विचार-विमण्त किया । . 

ओऔपधियों ग्रौर बच्चो की खाद्य-सामग्रो के झतिरिक्त चावल भोर बीज के 
लिए घान भेजकर भारत ने कम्पूचिया में प्रश्न की कमी को दुर करने में सहायता 
करने का प्रयत्न किया है । हेग समरीन शासन को मान्यता देने के प्रश्न पर सरकार 
सक्रिप रूप से विचार कर रही है। 

वियतनाम के प्रधान मन्‍्त्री श्री फाम वान डोस मे 7 से 2 प्रश्नेत तक भारत 
की राजयीय यात्रा की । सरकार से सरकार के श्राधार पर विधतवाम को चत €ढाई 
प्रोर प्रोद्योगिक ग्रतिरिकत पुजों की परीद के लिए भारत 5 करोड़ ढयये का ऋग 
देमे के लिए सहमत है । 
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प्रधान मन्‍्त्री साल्सियरों में चीन ऊे विदेश मनन्‍्त्री, थी हुमाँग हुमा भोर बेलप्रेड 
में चीन के प्रधान मन्ध्री श्रो हुप्ना बुघो फेंग से मिली । चीन हे विदेश मन्ध्री इस वर्ष के 
उत्तराद्दं में भारत की यात्रा पर पाने वासे हैं। श्री मोन्चाल्देज, सचिव (पूर्व) ज। 
जून के मब्य में पीकिय की यात्रा पर गए तो प्रारम्भिक बातचीत हुई थी। भारत ने 
यह स्पष्ट कर दिया है कि चोन के साय सम्वन्धों को सामान्य बनाने हो कार्यवाही 
किसी दूसरे देश के साथ प्पपनी मित्रता की कौमत पर नहीं की जाएगी । 
पूर्व एशिया के अन्य देशों के साथ सम्बन्धों को बनाए रखा गया। जापान के 
प्रधान मन्त्री के विदेश दूत, श्री एस. चोनोदा ने मार्च भें और कोरिया गणराज्य के 
तत्कालीन विदेस मनन्‍्त्री श्री तोम जिन पार्क ने मार्च के भ्न्त में भारत की यात्रा की ६ 
श्री मोन्साल्वेज जून में प्योग याँग झौर टोडियो की यात्रा पर गए । 
हाल के बिगड़ते हुए भन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को घ्यान में रखते हुए कुछ गुट- 
निरपेक्ष देशों ने जुलाई, 980 में एक प्साधारण मन्‍्त्री स्तरीय बैठक का प्रस्ताव 
किया । लेकिन प्रस्तावित सम्मेलन के स्थान, कार्यसूदी झौर समय के बारे में मतंक्‍्य 
नहीं था । 8 जुन. 4980 को न्यूयोंक्र में गुट-निरऐेक्ष देशों के दल की बेठक में 
भारत के इस समझौता प्रस्ताव को स्वीकतर कर लिया गया हि गुढ-निरेक्ष देशों 
का नियमित मन्त्री स्तरीय सम्मेलन जो नई दिल्‍ली में 98] में होने वाजा था, 
उसकी तिथि को 98] के भारम्भिक सप्ताहों में कर दिया जाए जिम्तमें अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीतिक प्रौर आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाएं। 
भारत ने तीसरी विकास दशब्दी के लिए भन्‍्तर्राष्ट्रीय विकास नीति के 
प्रतिपादन के लिए चल रही वातचोत में झौर विश्वव्यापी बातचीत की तैयारी में 
सक्रिय रूप से भाग लिया । विश्वव्यापी बातचीत की कार्ययूची, समय ग्ौर प्रक्रियायों 
के लिए ग्र्‌प-77 के प्रस्तावों पर घपने रवेये को प्रतिम हूप॒ देने के लिए ग्रुप77 के 
मन्त्रियों की बैठक मार्च, 980 में न्यूयॉर्क में हुई । विदेश मन्‍्त्री श्री पी. वी. नरतिहन 
राव ने इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व किया । 
भारत ने 26 मई से 2 जून, 930 तक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य कम के 
तत्वावधान में विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग के बारे में एक उच्च« 
स्तरीय बैठक मे भाग लिया । टी सी. डी सी के कार्यक्षेत्र मे वृद्धि भौर दी. सी. डी. सी. 
की कार्यवाही को सुहृढ बनाने के लिए वित्तीय ससाधनों के बारे में भारत वी पहल 
को स्वीकार कर लिया गया और इसे बैठक फ्रे दस्तावेजों मे भी शामिल किया गया। 
चंचल सरकार समिति की रिपोर्ट सहित विदेश मन्‍्त्री ने माचे में विदेश 
प्रचार प्रभाग के कार्यों का पुनरीक्षय किया। मन्त्रालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है 
कि चचल सरझार समिति की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित नही किप्रा जा सकता। 
मत्रालय श्राग्रामी तीन वर्षों मे विदेश स्थिति भारतीय मिशनों में सूसना प्रमुभागों 
की सख्या मे वृद्धि करना चाहता है। इन मिशनों में पछ्वीक्ष सए सूचया अनुभाग 
पोले जाने की उम्मीद है बशतें कि इसके: लिए ससाथन उपलब्ध हो मुण4 , 
मुद्रण की ग्रघिक सुविधाध्रो सहित एक सम्पादकीय एवं पुनर्लेयन देस्का 


# 
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करे के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ताकि अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश प्रौर 
जर्मनी में प्रचार सामग्री तैयार की जा सके । काहिरा ओर मास्को में क्रमशः झरवी 
प्रौर रूसी भाषों में सामग्री तैयार करने वाले हमारे केन्द्रों को भी सुहठ 
किया जाएगा । 

मार्च, 7980 से विदेश स्थित हमारे मिशनों को बहुत से विदेश जारी दिए 
गए हैं जिसमे विदेश जाने वाले भारतीय यात्रियों के स'थ व्यवहार करने के बारे मे 
भ्रौर सही परिप्रेक्ष्य में भारतीय घटनाओं की व्यास्या करने के बारे में मार्ग-निर्दश 
भी शामिल है । सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी, पर्यटन विभाग भौर 
शेक्षिक एवं प्रन्य सस्थाओं के साथ सम्पर्क भो स्थापित किया गया है जिसमे 
सस्थानात्मक स्वरूप के श्रतर्गंत प्रचार प्रयत्व सम्बन्धी कार्य भी शामिल है । सभी 
पुस्तकालयों, वाचनालयों श्रौर हृश्य-श्रव्य प्रचार कार्यों के लिए विदेश स्थित हमारे 
सभी मिशनों मे उपलब्ध उपस्करों और सुविधाओ्रों मे सुधार के लिए भी कार्रवाई 
शुरू कर दी गई है | वियत कुछ वर्षों में विदेश-प्रचार के क्रियाकलापो की प्रालोचया 
और मूल्यांकन को ध्यान मे रखते हुए हमारे विदेश प्रचार प्रयत्वों को प्रभावी, 
सोद्ेश्य श्रौर त्वरित बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।”” 

अफगानिस्तान के मामले मे या सितम्बर-प्रक्तूबर, 980 के ईराक-ईराव 
युद्ध में भारत ने जो नीति अपनाई है वह उसकी गुट-निरपेक्षता की पुनः पुष्ट करती 
है । भारत सरकार ने यह यारम्वार स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी देश मे 
वाह्य हस्तक्षेप को ग्रच्छा नही समझती गौर अफगानिस्तान मे, वर्तमान मफगानित्तात 
सरकार के निमन्त्र््य पर, जो सोवियत सैनिक उपस्थित हैं, उन्हें यथाशीत्न वापत 
लौट जाना चाहिए झौर समस्या का शान्तिपूर्णा समाधान किया जाना चाहिए। ईती 
प्रकार ईराक-ईरान युद्ध मे भी भारत सरकार यह स्पष्ट कर घुकी है कि दो्ों देशो 
से इसके मैन्रीपूर्ण राजनयिक सम्बन्ध हैं प्लौर घनिष्ठ प्राथिक सम्बन्ध हैं प्रौर भारत 
चाहता है कि दोनों पक्ष युद्ध-विराम करके अपने विवाद शान्तिपूर्वक तय कर लें तथा 
कोई भी विदेशी शक्ति हस्तक्षेप न करे । 

पाकिस्तान के साथ भारत के सम्बन्ध 

भारत के विभाजन की कीमत पर अगस्त, 947 में पाकिस्तान प्रस्तित् में 
भाया। यह झाशा की गई थी कि देश के विभाजन से शान्ति और मैत्री को प्रोत्साहन 
मिलेगा लेकिन दुर्भाग्यवश प्राकिस्तान का रवैया उसके जन्मकाल से झव तक भारत 
के प्रति शत्रुतापुर्ण रहा है । सीमा-उल्लघव, तोड़-फोड़, जायूसी ग्रादि की घटना्रों 
की तो ग्रिनती ही नहीं, भारत के विरुद्ध पाकिस्तान चार वार प्राक्रामक कदम भी 
उठा चुका है--पहली वार सन्‌ 947 मे, दूसरी बार अप्रेल, 965 में कच्छ पर 
झाक्रमण द्वारा, तीसरी बार सितम्बर, 965 मे और चौथी वार दिसम्बर, 727! 
में । भारत ने इन प्राकमणो के बावजूद भी पाकिस्तान के प्रति मैत्री, सहयोग मौर 
उदारता का परिचय दिया है। ताशकन्द और घिमला समझौते इश्च बात के जीते 
जागते प्रमाण हैं; तथापि इसे युनः दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि भारत के अ्ठि 


द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत की विदेश नीति 45] 


पाकिस्तान का रवैया फिर भी शत्रुतापूर्ा हैं और युद्ध तथा घमकी की भाषा में 
बात करता है। द्वात ही में फरवरी, 975 में श्री भुट्टों ने भारत को युद्ध की 
घमऊी देते हुए 'विश्व युद्ध होने से भी संकोच न करने” तक की चेतावनी दे डाली 
थी। इसका उत्तर रक्षा मन्त्री सरदार स्वणंसिह ने इन शब्दों में दिया धा--/हम 
* शान्ति चाहते हैं, किन्तु यदि कोई खुदकशी पर प्रामादा हो तो सिवाय लड़ाई के 
हमारे पास क्या चार है? पाकिस्तान हमला करेगा तो उसको ऐसी सजा मिलेगी 
जो ग्रव तक नहीं मिली ।7 
. भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों का हम तीन युग्ों में विभाजन करके 
अध्ययन कर सकते हूँ---मेहरू युग, शास्त्री युग और इन्दिश युग । 
हेरू युग (अगस्त, 947-मई, 964) 
प्रधान मन्‍्त्री श्री मेहरू ने ग्रपने शासन-काल में पाकिस्तान के प्रत्ति मेथी, 
हानुभूति ग्रोर भाईचारे की नीति प्रपनाई, लेकिन उन्हें मृत्युपर्मन्त प्राकिस्तानी 
रवैंगे से निराशा ही हाथ लगी। मेदरू का प्रघान मन्वित्व-काल भारत की विदेश 
नीति का 'प्रादर्शवादी युग” था । यद्यपि चीमी झ्राक्रमएण के बाद नवम्बर, 962 से 
इसने यथार्थवादी मोड़ लिया । 
जूनागढ़ भौर हैदराबाद फा भारत में विलय--भारतीय क्षेत्र की रियासत 
जूनागढ़ के नवाव ने जब अपनी रियासत की पाकिस्तान के साथ मिलामा चाहा तो 
जनता ने विद्रोह कर दिया । जूनायढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया श्लौर रियासत 
के दीवान तथा वहाँ की पुलिस (जिमके हाथों में प्रशासत था) की प्रार्थेना पर 
9 नवम्वर, 4947 को भारत सरकार ने रियासत का शासन अपने हाथों में ले 
लिया । फरवरी, 948 को जनमत-लंग्रह मे भारत के पक्ष में ! लाख 90 हजार से 
भी प्र्रिक मत झ्ाए जवकि पाकिस्तान के पक्ष में कुल 9] मत पड़े । पाकिस्तान ने 
सुरक्षा परिपद्‌ में प्रश् उठाया, किन्तु उसकी चाल सफल नहीं हुई । 
हैदराबाद की रियासत भी पूरी तरह भारतीय क्षेत्र में थी । नवम्बर, 947 
में निजाम ने भारत के साथ एक “यथा-पूर्व-स्थिति! का समझौता किया । यह निश्चय 
हुआ कि नया समझौता होने तक दोनो के बीच वही सम्बन्ध कायम रहेंगे जो पहले 
ब्रिटिश सरकार और हैदराबाद रियासत के बीच थे । लेकिन हैदराबाद की सरकार 
में प्रभावशाली मुस्लिम साम्प्रदायिक संगठन 'मजलिस-ए-ईह्वादउल' के रजाकारों ने 
रियासत में भीपण अ्रानकता की स्थिति उत्पन्न करदी और तव सितम्बर, 948 
में जनता तथा निजाम की सुरक्षा हेतु भारत ने पुलिस कार्यवाही की | रजाकारों ने 
झात्म-समर्पेंण कर दिया । हैदराबाद-सरकार ने समस्या को सुरक्षा परियद्‌ में प्रस्तुत 
कर दिया था, अतः समस्या का अन्तिम समाधान तब हुआ्ना जब दिसम्बर, 948 


में भारत ने परिपद्‌ में स्पष्ट कह दिया कि वह अब इस प्रश्व॒ पर बाद-विवाद में 
कोई भाग नहीं लेगा । 


] हिन्दुस्तान, 2] अग्रेल, 975. 
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ऋण भुगतान का प्रश्त--स्वतन्त्र भारत ने पुरानी सरकार के पूरे ऋण का 
भार सम्भाला जिसके अनुसार उ्चे 5 बर्य में पाकिस्तान से 300 करोड़ दपया वेदा 
था, लेकिन पाकिस्ताव ने ऋण चुकाने का नाम तक नहीं लिया जबकि भारत ने 
प।किस्ताव को दिए जाने वाले 55 करोड़ रुपये का चुकारा कर दिया। 

विस्थापित्त सम्पत्ति तथा भ्ल्पसंस्यकों की रक्षा का प्रश्त- सन्‌ 947 से 
4957 तक लगभग 90 लाख मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए और इतने ही 
गैर-मुस्लिम पाकिस्तान से भारत झाएं। दोनों ही क्षेत्रों के लोग अपने पीछे विशात 
मात्रा मे अपनी चल और अ्रचल सम्पत्ति छोड़ गए । झनुमानतः भारतीयों ने 
पाकिस्तान में 3 हजार करोड़ रुपये की और मुप्तलमानों ने भारत में 300 करोड़ 
रुपये की सम्पत्ति छोड़ी थी । पाकिस्तान समस्या के समाधान के सभी सुझावों को 
इुफराता रहा क्योकि उसकी नीयत तो 27 सौ करोड़ रुपये की सम्पत्ति को ह्ड्ा 
लेने की थी । 

दोनों देशो के समक्ष श्रल्यसंस्यकों की रक्षा की समस्या भी विद्यमान थी! 
विभाजन के बाद पाऊिस्तानी अत्याचारों के फलस्वरूप भारत में शरणावियों का 
ताँता लगा रहा | अ्प्रेल, 950 में साम्प्रदायिक उपद्रवों को रोकने झौर ग्ल्पप्ृ॑स्थक्ों 
में सुरक्षा की भावना उत्न्न करने के लिए देशों के प्रधान मन्त्रियों के वीच 'नेहुर- 
लियाकत समभौता' हुआ, जिसका प्राकिस्तान की ओर से कभी पालन नही किया 
गया झ्रौर पीड़ित हिन्दू शरणार्थी भारत में आते रहे । 

नहूरी विवाद-मभारत भौर पाकिस्तान के मध्य एक प्रन्य समस्या नदियों के 
पानी के सम्बन्ध में थी । पजाव के विभाजन के कारख पिंचाई वाली नहरों के पानी 
के प्रश् पर कठिन परिस्थिति पैदा हो गई । सतलज, व्यास भौर रावी नदिगे 
के हैड वक्‍्स भारत में रह गए, लेकिन नहरों की दृष्टि से 25 में से केवल 20 नहूरें 
भारत में प्राई भ्रौर एक नहर दोनों देशों में | भारत के हिस्से में पंजाब का जो भी 
भाग झ्राया उसकी कृपि-भूमि पैदावार की दृष्टि से भ्रच्छी नहीं थी, क्योकि दा 
स्ित्राई की व्यवस्था नहीं थी जबकि पाढिस्तान के हिस्से में माने वाले भाग में 
सिंचाई की भरपूर व्यवस्था थी । 


दोनों राष्ट्री की सहमति से यह विवाद मध्यस्यता के लिए विश्व-्वक को 
सौंप दिया गया जिसके प्रयत्नों से 9 सितम्बर, 960 को भारत झौर पराह में 
सिन्ध बेसित के पानी के दोनों राष्ट्रों में समान बंटवारे के बारे में 'नहरीं पाती 
समभोता! (॥00-कव९ 0४०० व पर/ध्यां४४) सम्पन्न हुमा । इस समझौते हर 
पनुसार जो कि नदियों के विभाजन पर झ्राधारित है, बढ निश्चय किया गया हि 
0 वर्ष की भ्रवधि के वाद जो प्राडिस्तान की प्रार्यना पर 3 यय के लिए बढ़ाई जा 
सकेगी तीनों पूर्वी नदियों का पानी भारत के प्रधिकार में प्रौर तीनों पश्चिमी नदियों 
का पानी प्राऊिस्तान के भघिकार में रहेगा, केवल इनका सीमित पानी उत्तर वी 
पोर के जम्मू मोर करमीर प्रान्‍्त में श्योग फिया जाएगा । यह तय ढुँ्रा कि 0 वर्ष 
तक भारत पूर्वी नरियों (सदल्ज, रायी भौर व्यास) से पराडिस्तान को प्रत्येठ वर्ष 


/ 


सी 
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की भ्राज्ञा दे दी। भारत सरकार ने भी पाकिस्तानी भ्रपिकारियों को भारतसे 
निष्कासित कर दिया। पाकिस्तान मे इसे बदले की कार्यवाही कहकर भारत के 
विरुद्ध खुब विष-वमन किया । 


इन घटनाओं के कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया। 24 प्रकतूबए 
7963 को पाकिस्तान सरकार के प्ादेश से ढाका तथा राजशाही में भारतीय 
पुस्तकालय बन्द कर दिए गए। 2 नवम्बर को राजशाही मे भारतीय हाईकमात 
का कार्यालय भी वन्‍्द कर दिया गया । पाकिस्तानी समाचार-पत्र घोषणा करे 
लगे कि पाकिस्तान कश्मीर की युद्धविराम रेखा को मान्यता नही देता। 4 दिसखर 
को पाक श्रधिकृत कश्मीर के राष्ट्रपति खुर्शीद ने अपने उत्तेजनात्मक भाषण में 
कहा कि युद्धविराम रेखा के निकट रहने वाले नागरिकों में 0 हजार रायफकें बाँट 
दी गई हैं तथा और भी बाँदी जाएँगी । वास्तव में पाकिस्तान इस प्रकार का 
वातावरण बताने लगा जिससे भारत भयभीत होकर दबाव मे ना जाएं ग्रौर 
पाकिस्तान की बातों को भान ले । 


हजरत बाल-काण्ड प्लौर पाकिस्तान की शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियाँ--पाकिस्तात 
ने एक श्रौर घटना के सम्बन्ध में भारत के विरुद्ध भ्रपनी जन्मजात शत्रुता का छुता 
परिचय दिया । 28 दिसम्बर, 963 को श्रोनगर की हजरत बाल मस्जिद हे 
पैगम्बर मुहम्मद साहव का पवित्र वाल चोरी चला भया । यद्यपि यह बाल मिल 
गया, पर प्राकिस्तान ने इस घटना को लेकर बड़ा साम्प्रदायिक विद्वे प पीलाया । 


फरमीर पर भारत-पाक संघर्ष--पाकिस्तान ने अपने जन्म के लगभग 2 मा 
बाद ही 22 सितम्बर, 947 को कश्मीर पूर प्राक्रमण कर दिया । कश्मीर क 
महाराजा ने श्रपनी रियासत को भारत में विलय करने का समभौता किया मौर 
भारतीय सेनाएं कश्मीर की रक्षा के लिए दौड़ पड़ी । मारत ने पाकिस्तान के साथ 
पूरे युद्ध की स्थिति से बचने के लिए । जनवरी, 948 को सुरक्षा परियद्‌ में गहँ 
शिकायत की कि पाकिस्तान की सहायता से कवाइलियों ने भारत-मूमि पर मात्रमण 
किया है, प्तः उन्हें रोका जाए । सुरक्षा परिषद ने 20 जनवरी, 948 को एक 
प्रस्ताव द्वारा जाँच कमीशन नियुक्त किया जिसमे 3 प्रमस्त, 7948 को सुझाव 
दिया कि दोनों देशों के बीच युद्ध-विराम हो श्रौर कश्मीर के भविष्य का निर्णय 
जनता की राय से किया जाए। जनवरी, 949 से कश्मीर में युद्ध बन्द हो गया 
प्रौर तत्पश्यात्‌ भारत व प्राकिस्तान के बीच संयुक्त राष्ट्ररथ के माध्यम ग्रे ठथा 
सीधे परस्पर वार्ता होती रही | 

श्रो नेहरू की गुट-निरपेक्ष नीति से सिन्न सपुक्तराज्य अमेरिका मोर परिचमी 
राप्ट्रों ने सुरक्षा परिपद्‌ में पाकिस्तान को यूर्ण समर्थन दिया, भरत: समस्या का कोई 
समाधान नहीं निकल सका। पाड़िस्तान ने निम्नलिसित मुख्य दर्कों का सहारा 
लिया--(4) कश्मीर का मारत में दिलय भारत द्वारा प्रयोग की गई शक्ति घौर 
भय-प्रदर्भन का परिणाम था, (2) कश्मीर का भारत में विलय जनमत-सग्रद की 
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(]) पाकिस्तानी दुराग्रह स्वीकार करने का अर्थ सम्पूर्ण देश पभौर कश्मीर की 
शान्ति मंग करना तथा भारत में कश्मी र-विलय के कश्मीरी जनता के मिरय का 
प्रपमान करना है। मारत मे स्पष्ट रूप से यह स्थिति स्पष्ट करदी कि जम्मू-कश्मीर 
राज्य भारतीय संघ का अभिन्न अगर है। 

पाकिस्तान के शासकों ने न तो श्री नेहह के प्रधान मन्व्ित्व-काल्न में प्रपनी 
भारत-विरोधी नीति छोड़ी भौर न बाद में हो । 27 मई, 964 को श्री नेहरू की 
पृत्यु हो गई । श्री नेहरू ने भारत की विदेश नीति की भ्राधारशिला मजबूती से जमा 
दी थी श्रौर यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत का हित गुठ-निरपेक्ष नीति का 
प्रमुसरण करने में ही है। भारत जैसे नवोदित लोकतान्त्रिक राष्ट्र के लिए प्रसंललता 
की तीति पर चलते हुए विश्व के साम्यवादी श्लौर पूंजीवादी दोनों शक्तिशाली गु्ों 
की मैत्री श्रज्ित करने का प्रयत्न श्लाघनीय था। यदि श्री नेहरू तत्कालीन 
परिस्थितियों में सैनिक गुटबन्दी का प्राश्रय लेने की नीति पर भारत को ले जाते तो 
भारत उसी प्रकार एक पर-निर्मर राष्ट्र बन जाता जिस प्रकार पाकिस्तान प्राज भी 
बना हुश्रा है। नेहरू की कमजोरी यह रही कि उन्होने पाकिस्तान के प्रति श्रावश्यकता 
से भ्रधिक तुष्टिकरण की नीति भ्रपनायी । 
शास्त्री युग (मई, | 964-जनवरी, 966) 

श्री नेहरू की मृत्यु (27 मई, ! 964) के पश्चात्‌ श्री लालबहादुर शास्त्री 
भारत के प्रधान मन्‍्त्री बने और जनवरी, 966 श्रपनी मृत्युपर्यन्त उन्होंने भारत 
की विदेश नीति का बड़ी कुशलता से सचालम किया । श्री नेहरू के ग्रादर्शवाद को 
निभाते हुए श्री शास्त्रो ने राष्ट्रीय हित की दृष्टि से यथार्थवादी नीति प्रपनाकर 
प्रपती कूटनीतिज्ञता का सुन्दर परिचय दिया। 

पाकिस्तान के साथ युद्ध न फरने का प्रस्ताव-- श्री शास्त्री ने 5 प्रगस्तः 
964 को स्वाधीनता-दिवस के अवसर पर प्राकिस्तान के साथ युद्ध न करने का 
समभौता” करने के लिए एक वार फिर प्रस्ताव रखा, लेकिन पाकिस्तान के शापकों 
के कानों मे जू तक नही रेंगी । कच्छ पर झोर बाद में कश्मीर तथा भारत पर होते 
वाले पाकिस्तानी भाक्रमणो ने सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तानी नेता भारत के अ्रति 
शत्रुता भोर युद्ध की नीति से तब तक डिगने वाले नही हैं जब तक उन्हें ईंटका 
जवाब पत्थर से नहीं दिया जाएगा । 

कच्छ के भारतीय प्रदेश पर पाकिस्तान का प्राकमर--सन्‌ 965 मैं 
पाकिस्तान ने भारत पर दो प्रवल सैनिक झाक्रमण किए, इतमे पहला झाक्रमण मार्च 
प्रश्नेल, 965 में कच्छ पर हुआ, हुसरा प्रगस्त-सितम्बर, 965 में कश्मीर पर। 
कच्छ की खाड़ी (पर॥० थआा॥ ० पाला) का क्षेत्रकल 9 हजार वर्गमील है। यह 
एक दलदलीय क्षेत्र है। जब पाकिस्तान ने इस प्रदेश के उत्तरो हिस्से मे पहले एक 
सड़क बता लो भौर बाद में भारतीय सीमा मे कजरकोट, डींग एवं विगोकाट तामक 
स्थानों पर प्रपनी स्थायी चोकियाँ स्थावित करलीं तो उसने भारत के विरोध-पत्रों 
की न केवल उपेक्षा कर दी बल्कि गुजरात के एक बड़े क्षेत्र पर भी झपने प्रविक्रार 
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का दावा किया । पाकिस्तान का यह दावा ऐतिहासिक और वैधातिक रूप से भ्रवेघ 
था क्योंकि इस क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के वीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पहले से 
निर्धारित हो चुकी थी, किन्तु पाकिस्तान ने इस खाड़ी को समुद्र मान कर उसके 
मध्य भाग को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा माने जाने का दावा किया । 
दोनों देशों के बीच वार्ता चालू थी कि 9 श्रप्रेल, 4965 को पाकिस्तानी 
सेना की एक टुकड़ी ने सरदार नामक भारतीय चौकी पर हमला बोल दिया । 
24 प्रश्रेल, 965 को पाकिस्तान की पूरी एक ब्रिग्रेंड (3500 सैनिक) ने 
प्रमेरिकी टैंकों के साथ कच्छ पर भीषण आक्रमण कर दिया जिसका मुकाबला केवल 
3225 भारतीय सैनिकों द्वारा ऐतिहासिक वीरता के साथ किया गया। बाद में 
भारत की ओर से तुरन्त ही प्रभावकारी सैनिक कुमुक भेजी गई । कच्छ सीमा पर 
भारत-पाक संघर्ष को रोकने के लिए ब्रिटेन ने युद्ध विराम (0४३४० क्या४) का 
प्रस्ताव रफ़ता जिसे भारत ने मान लिया लेकिन प्राकिस्तान ने अस्वीकार कर दिया । 

भ्रन्त मे, लन्‍्दन में हीने वाले राष्ट्रमण्डलीय प्रधान भन्त्रियों के सम्मेलन के 
भवसर पर ब्रिटिश प्रधान मनन्‍्त्री विल्सन के प्रयत्नों से भारत भ्ौर पाकिस्तान के बीच 
कच्छ के प्रश्न पर 30 जूत, 965 को एक समभौता हो गया जिसमे निम्नलिखत 
बातो का उल्लेख था-- 

. | जुलाई, 965 से युद्ध बन्द कर दिया जाए। 

2. दोनो देशों की सेनाएँ 7 दिन के भीतर पीछे हटा ली जाएँ भर अपनी 
4 जन4री, 965 वाली स्थिति पर लौट जाएँ । 

3, स्रीमा-विवाद के प्रश्त का समाधान पहले मन्त्रियों की वार्ता द्वारा किया 
जाए औौर इस प्रकार की वार्ता सफल न होने पर यह प्रश्न एक निष्पक्ष न्‍्यायाधिकरण 
(पराएणा॥]) को सौंपा जाएं। न्‍्यायाधिकरण के तीन सदस्य हो जिसमें एक-एक 
सदस्य भारत तथा पाकिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाए और भध्यक्ष के नाम पर यदि 
दोनो देशों में सहमति न सके तो सुक्त राष्ट्रसघ के महासचिव उसका नाम 
प्रस्तावित करे । 

समभौता होने के बाद कच्छ सीमा पर भारत झौर पाकिस्तान दोनों देशो में 
प्रपती-प्रपनी स्ेनाएँ 2 जनवरी, 965 वाली स्थिति पर हटा ली । प्राकिस्तान द्वारा 
उठाए गए सीमा निर्घारण के प्रश्व पर विचार हेतु एक न्‍्याबाधिकरण की नियुक्ति 
कर दी गई जिसमें भारत द्वारा यूमोस्लाविया के न्यायाधीश को प्रस्तावित किया 
गया औौर पाकिस्तान द्वारा ईयान के न्यायाधीश को । दोनों ही देशो के मतभेद के 
कारण भ्रध्यक्ष की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव द्वारा की गईं। न्‍्यायाधिकरण 
द्वारा दोनों देशो को प्रादेश दिए गए कि वे कच्छ के सम्बन्ध में अपने-भपने दावे 
प्रस्तुत करें । 

सितम्बर, 2967 में स्यायाघिकरण ने प्पना काम शुरू किया भौर 
9 फरवरी, 968 को उसने झपना निर्णय दे दिया। इस निर्णय के धनुमार 
विवाद-प्रस्त क्षेत्र का 90 अतिश्नत भाग भारत को दिया गया भौर थेप 320 बर्य 
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मोल का प्रदेश प्राकिस्तान को प्राप्त हुआ । इस प्रदेश में कंजरकोट का बह विनष् 
किला भी सम्मिलित था जहाँ से सन्‌ 965 का युद्ध प्रारम्म हुमा घा। इसे 
प्रतिरिक्त छारबेट की ऊंची भूमि और नगरपरकार के क्षेत्र भी पाडिस्तान को दिए 
गए भाग में शामिल थे । स्पष्ट है कि पाकिस्तान को महत्त्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र प्राप 
हो गया । यद्यपि न्यायाधिकरण का निर्णय कुल मिला कर भारत के पक्ष मे था, 
तथापि पाकिस्तान के साथ विशेष रियायत की गईं थी। रहीम के वाजार में दक्षिणी 
क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपने का कोई कारण नहीं था। न्यायाधिकरण का फैसला 
न्याय पर उतना ग्राधारित नहीं था जितना राजनीति पर। भारत सरकार ने इस 
मिणेय को “राजनीतिक कारणों से प्रेरित” बता कर इसकी निन्‍दा की । भारत के 
प्रनेक राजनीतिक दलों ने इस निर्णय को दुकरा देने का प्रनुरोध किया, पर पूंकि 
भारत सरकार पहले ही यह शर्ते मान चुकी थी कि न्यायाधिकरण जो भी विर्खेय 
देगा, वह उसे मान्य होगा, भ्रतः भारत के सामने वचन निभाने के प्रलावा कोई 
विकल्प नहीं था । भारत सरकार ने कूटनीतिक चालबाजी की जगह नैतिकता को 
उच्च समझा । 

कश्मीर-विवाद प्रोर भारत-पाक युद्ध, 7965--.30 जून, 965 को होते 
वाले कच्छ समभौते की स्याही सूखने भी न पाई थी कि प्रगस्‍्त में पाकिस्तात नें 
कश्मीर में हजारों सादा वस्त्रधारी सशस्त्र घुसपेठिये भेज दिए जिनका उद्देश्य राज्य 
में व्यापक तोड-फोड़ करना, श्रराजकता फैलाना भौर यातायात केन्द्रों, सैमिक-ठिकातों 
तथा उद्योग स्थलों को नष्ट करना था। इस पर भारतीय सेना ने तेजी से घुसपैवियों 
का सफाया कर युद्धविराम रेखा के उस महत्त्वपूर्ण पहाड़ी और जंगली प्रतिष्ठानों 
पर कब्जा कर लिया जहाँ से घुसपैठिये भारत में प्रवेश करते थे । 

कश्मीर को हथियाने के अपने इस प्रयास में असफल होकर पाकिस्तान एक 
हारे जुप्रारी की तरह बौखला गया । [ सितम्बर, 965 को पाकिस्तान ने विंवुल 
टैक शक्ति के साथ कश्मीर के छम्ब क्षेत्र पर अचानक ही भीपण आक्रमण कं 
दिया, यह्‌ क्षेत्र पाकिस्तान की प्रधान सैनिक छावनियों के निकट और प्राक्रमश की 
हृष्टि से पाकिस्तान के प्रनुकुल था । यदि अ्खनूर पर पाक फौजें प्रधिकार कर लेतीं 
तो पाकिस्तान जम्मू को जीतकर जम्मू-कश्मीर की भारतीय सेना को शेष भारत ते 
विलग कर सकता था ! किन्तु पाकिस्तान के मनसूबे खाक में मिल ग्रए। भारत के 
भीषण प्रत्याक्रमण ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद करा दिया। भारत ने पाक 
के विरुद्ध सम्पुर्-लीमा पर नए मोर्चे खोल दिए | 5 सितम्बर तक पाकिस्तान की 
वायु-शक्ति की कमर टूट गईं । पाकिस्तान को प्राप्त प्रमेरिकी पेटन-टैंक्ों का 
कब्रिस्तान बन गया भौर पाकिस्तान की पराजय सन्निकट दिखाई देने लगी । 

'मपने छोटे भाई भौर “भजीज दोस्त” को पिठते हुए देखकर “बढ़े प्रा 
चीन ने 6 स्वितम्बर को भारत को तीच दिन का प्ल्टीमेटम भेजते हुए यह बेहूदा 
प्रारोप लगाया कि भारत ने सिविकम-तिब्बत पर चीनो प्रदेश में अपने सैनिक पइडे 


कायम कर लिए हैं भौर 59 याक तथा 800 बेड चुरा ली हैं, प्रतः उस्ते तीत दिन 


द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत की विदेश नीति 459 


में भ्रड्डों को नष्ट कर पशुओं को वापस कर देना चाहिए अन्यथा उसे गम्भीर 
परिणाम भुगतने होगे । भारत ने इन सैनिक प्रट्टों के मिरीक्षण के लिए कई प्रस्ताव 
रखे, लेकिन चीन ने उन्हें ठुकरा दिया । ठुकराता भी क्‍यों नहीं ? भ्राखिर कोई 
अ्रडूडे होते तभी तो उनका निरीक्षण किया जाता | चीन के प्रल्टीमेठम का उद्देश्य 
तो पाकिस्तान को झपने समर्थन की भ्राशा दिलाकर भारत के साथ युद्धरत रहने की 
प्रेरणा देता था । चीनी प्रल्दीमेटम का वास्तविक उद्देश्य कुछ भी रहा हो, लेकिन 
9 सितम्बर को इसकी प्रवधि को समाप्ति पर चीन ने झल्टीमेटम की श्रवरधि 3 दिन 
भोर बढा दी । इस बढ़ी हुई प्रवधि की समाप्ति पर एक तरफ तो सुरक्षा परिपद्‌ में 
युद्ध-विराम का निर्णय हुआ्आ भौर दूसरी तरफ चीन ने यह विचित्र घोषणा करदी 
कि भारत ने चीनी सीमा में बने हुए सेनिक अडड़े स्वयंमेव तोड़ दिए हैं, प्रत 

भ्रल्टीमेटम के अनुसार भ्गली कार्यवाही करमे की श्रावश्यकता नहीं है। चीनी 
प्रल्टीमिटम पाकिस्तान को खुश करने का दिखावा मात्र था, प्न्यथा चीठ यह भली- 
भाँति समझ चुका था कि भारत भ्रव सन्‌ 962 का भारत नहीं था । चीती 
कार्यवाही से यह पुनः सिद्ध हो गया कि प्राकिस्तान भ्रौर चीन में 'चोर-चोर मौसेरे 
भाई का सम्बन्ध है । 

भारत-पाक भ्रुद्ध 23 सितम्बर, 965 तक चला प्रोर भनन्‍्त में संयुक्त 

राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप से 33 सितम्बर को 39% बजे प्रात'काल युद्ध-विराम हो गया । 
युद्ध-समाप्ति पर लगभग 740 वर्गमील पाकिस्तानी क्षेत्र भारत के भ्रधिकार में था 
जबकि प्राकस्मिक भ्ाक्रमण का लाभ उठा लेने के कारण 240 वर्गमील का भारतीय 
क्षेत्र पाकिस्तान के श्रधिकार मे रह गया था । भारत ने निरन्तर विजयी होते हुए भी 
युद्ध-विराम स्वीकार कर यह सिद्ध कर दिया कि वह एक शान्तित्रिय राष्ट्र है। युद्ध 

से यह पुनः स्पष्ट हो गया कि साम्यवाद के विरोध के नाम पर पाकिस्तान को दी 
गईं विशाल ग्रमेरिकी सेनिक सहायता का किस प्रकार एक शान्तिप्रिय लोकतान्त्रिक 

राष्ट्र के विरुद्ध दुसपयोग किया जा सकता है। घटनाप्रों में भारत का यह प्रारोप 
भी सत्य प्रमारितत कर दिया कि इस उप-महाद्वीप में शक्ति-सन्तुलन को बिंग्राइमे का 

मुख्य उत्तरदायित्व घमेरिका झौर उसके मित्रराष्ट्रों का है । 

भारत-पाक युद्ध के गम्भीर परिणाम श्रीर प्रभाव सामने प्राए। प्रथम, यहू 

स्पष्ट हो गया कि भारत की धर्म-निरपेक्षता का ग्राघार बड़ा ठोस है भौर कश्मीर 

के मुस्लिम सागरिक भारत के प्रति पूर्णो देशभक्त हैं। दूसरे, भारतीय एकता पुनः 

सुदृढ़ प्रौर सम्पुप्द हुई तथा उसमें एक नया रूप झोर नया निखार भाया। वीक्तरे, 

भारत मे अपूर्व स्वाभिमान जागा तथा भात्मनिर्भर बनने की बलवती भावना जाग्रत 

हुईं। चोथे, भारत की सन्‌ 962 में खोई हुई प्रतिष्ठा भन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत 

कुछ पुतर्वीवित हो गई । पाँचवें, भारत को प्पने मित्र प्लौर शत्रु देशों का भच्छी त रह 

पता चल गया । प्रमेरिकी भौर ब्रिटिश रवैया तो पहले द्वी स्पष्ट था; इण्डीनेशिया, 

टर्की, ईरान भादि राष्ट्रों का भी भारत-विरोधी रवेया प्रकट हो गया । मताया के 

भतिरिक्त भन्‍य किसी भी राष्ट्र ने पाक-झाक्रमण की स्पप्ट रूप से निन्‍दा नही की 


460 प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


छठे, संयुक्त राष्ट्रसंघ की उपयोगिता पुनः सिद्ध हो गई। यद्यपि विश्व-संस्था का 
रवैया पक्षपातपूरां रहा, तथापि यह पुनः प्रकट हो गया कि यदि महाशक्तियाँ सहयोग 
से काम करें तो संयुक्त राष्ट्रमंघ को पूरी सफलता प्राप्त हो सकती है। सातवें, इस 
संघर्प ने सोवियत कूटनीति को एक नया मोड़ लेने का प्रवस्तर प्रदान किया। दो 
राष्ट्रों के विदाद को सुलभाने में मध्यस्थ के रूप में रूस पहली बार प्रागे प्राया। 
सोवियत कुटनीति के जादू ने ताशकन्द समभौता करा ही दिया । 

युद्ध-विराम उल्लंघन झौर ताशकंद समकोता, 7966-.युद्ध-विराम के वाद 
भी पाकिस्तान भड़काने वाली कार्यवाहियों से वाज नहीं प्राया प्ौर प्राए दिन 
सीमा-उल्लंघन की घटनाएँ जारी रही ! यह झ्ाशंक्ा बनी रही क्रि कही दोनों ही 
पक्षों में युद्ध फिर न भड़क उठे । इस स्थिति को समाप्त करने के लिए यद्यपि 
प्रमेरिका सहित पश्चिमी राष्ट्र ग्रौर महासचिव ऊयांट सक्तिय थे, तवावि सोवियत 
कृटनीति विशेष रूप से सफल हुईं | सोवियत प्रधान मन्‍्त्री कोप्तीमिन ने दोनों देशों 
के शीर्षस्थ नेताओं की प्रत्यक्ष वार्ता द्वारा ताशकन्द्र समझौते की व्यवस्था की। 
ताशकन्द वार्ता 4 जनवरी से 70 जनवरी, 966 तक चालू रही । पाकिस्तानी 
डुराग्रह के कारण ताशकर्द सम्मेलन की सफलता पुरा संदिग्ध थी, किन्तु रूपी 
प्रधान मन्त्री की भ्रन्तिम दित की प्रथक्‌ दौड़-घूप के कारण 20 जनवरी को 9 बजे 
रात्रि को श्री अ्रयुब खाँ प्रौर थी शास्त्री ने एक समभोते पर हस्ताक्षर कर दिए यो 
+ताशकन्द घोषणा! (प४आएलय 2६८आथा०7) के नाम से विख्यात हुआ्न। इक 
समभौते के मुख्य तत्त्व ये थे--- 

() दोनों देश परस्पर भ्रच्छे पड़ोसियों के सम्बन्ध कायम रखने के लिए 
परुक्त राष्ट्रमंध के चा्टर के श्रनुसार पूरा प्रयास करेंगे और शक्ति प्रयोग न कर 
आपसी विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलभाएँगे । 

(2) दोनों देशों के सब सशस्त्र सैनिक 2 5 फरवरी, 2966 तक उते 
स्थानों पर लौट जाएँगे जहाँ वे 5 अग्रस्त, 965 के पहले थे । दोनों ही पक्ष बुढ 
विराम रेखा पर युद्ध-विराम की शर्तों का पालन करेंगे । 

(3) दोनों देश एक-दूसरे के श्रास्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक 
दुसरे के विरुद्ध प्रचार बन्द क्र देंगे और ऐसे प्रचार को प्रोत्साहन देंगे जिससे मैत्री 
मे वृद्धि हो । 

(4) दोनो देशों के उच्चायुक्त ग्रपनी-प्रपवी जगह लौट जाएँगे तथा सामान्य 
राजनयिक सम्बन्ध पुनः स्थापित करिए जाएँगे । राजनयिक व्यवहार में सन्‌ 967 
के वियना समझौते का सम्मान किया जाएगा 

(5) दोनों देशों के बीच भ्राथिक सम्बन्ध, व्यापार, संचार श्रौर सॉस्क्रतिक 
सम्पर्क कायम करने पर विचार किया जाएगा और दोनों ही देश वर्तमान समभौते 
को कार्यान्वित करेंगे । 

(6) दोनों शीर्षे्थ नेता अपने अधिकारियों को युद्धवन्दियों की वापसी का 

प्रादेश देंगे । 
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(7) झेगों दक्ष सग्यियों, फिप्दािजों प्लौर देरूछानूठी रूप वे बने 
बा छो उनस्यामों पे उन्दन्दित इस्नों पर शाउों छासे रखेये मोर ऐसो सि्िसि 
पंशा झ््फ्डे जे लोदों पा जे ॥। गज 


पद ऋरेंदे हि कोयों का देव से पच्मायत्र इन्द्र हो रमन 
मात्र दा उस्दरत्ति पर प्रदिझार किया है उपके सौदे हे बारे मे बाजदोव ही 
जाउदो ॥ 

(3) डित झासतों हा दोनों देखों से दोडा उम्दन्य है, उन पर 
तिए दोनों उ्नों को धोच्द ठपा अन्य त्वरों पर देठह होवी रहेंदो । दोनों हो पक्षों 
ने मारत-पाहिस्वान उयुक्त समित्तियाँ नियुद्ध करने पर भो उद्नति 


प्रल्युच्तर में बह वक दिया कि सनन्‍्धोते से ऋरनोर हो प्राप्ति का मार्य प्रशस्त हो या 
है क्योंकि श्ान्ति-याउदा के बाद ब्रव यह प्रस्त सुरक्षा परिषद्‌ में उठाया जा सहेया । 
मारत में आलोचना के मुझ्य कारण ये े--(१) हूस्मीर के नहत्वपूणो ररों से 
छौजें हवा सेना भारतीय सेना के साथ विश्वावबत्त और भावी प्राऊमरा के खतरे 
को सोल सेना है, (2) पाक-चीव ग्रुटबन्दी क्के प्रकाश ने झजु को रियायत देना 
बन्नव है, (3) उमन्हीवा रूसी दवाद में प्राहर किया गया है. एवं (4) समन्‍्तौते 
पे घान्ति का मार्ये प्सनस्त नहीं हुमा है । बरहूरो पक्ष ने वमम्दोते को उचित 
इहुराते हुए कहा कि इससे पराऊ-चीन युटबन्दों के फतेस्वरूप भावी युद्ध का सहृट 
देज गया है तथा दोनों देझों का संयुक्त मोर्चा बवने का खतरा कम हो यया है | पह 
भी कहा सवा हि भारतीय विदेश नीति के सन्द्म ने यह उवित पा कि भारत घान्ति 
को भात्रता से कम करता । ऋर्मोर के महत्त्वयूर्स दरों ते सेबाएँ हृठाना इश्॒लिए 
उचित समक्ा गया क्योंकि प्राहिस्तान ने महांघ्क्ति रूस ही साक्षी में सक्वित का 
प्रयोग ते करने का झाश्वाचनव दिया था। समझोते का एक कारण सुरक्षा परिषद्‌ 
का प्रस्ताव प्रौर रूच हु प्रबल झनु रोध भी था । सुरक्षा परिपर के 20 सितम्बर के 
प्रस्ताव के अनुसार दोनों देश यह स्वीकार कर चुके थे कि दे प्ररतरी सेनाएँ 5 प्रमत्ष 
पे पूर्व की स्थिति में लौटा लेंगे। 

वायकन्द समझौता भारत की उदारता ओर सहदृष्पुता हु प्रतोक पा, 
लेकिन भावी इतिहास ने सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तान भारत के प्रति प्रमैत्रीवूर्ण 
कार्येवाहिशों से बाज भ्ाने वाला नही था । यद्यपि उस समय तो दोनों देझों के 
सैनिक 5 अगस्त, 965 प्ले पूर्व की स्थिति मे लौट गए झौर दोनों देशो का प्रचार- 
युद्ध भी बन्द हो गया, लेक्ित कुत्ध ही समय बाद भारतीय खीमास्त पर था हि 
सैनिकों की हलचल पुनः शुरू हो यई। ओर शास्त्री ने पराहिस्तान के हि 
नीति अपताकर भी अस्त में तुष्डिकरण को तोति का इसलिए प्राय / 
की विदेश नीति गुढ-निरपेक्षता, घान्तिवाद झौर समस्यामों को स्वर्ण 


चुतभाने है । थी यास्त्री का सन्तरित्त बहुत ही मत्पक्ालीन रहा, भव: 
विदेश नीति को पर पथाबंवारी परावत्त पर बा चमुपित धमय 
नही का और वे की नेह आदश्ंवाद हे भमिभूत रहे । हो, यह 
भय की का को जाता है उन्होंने भारतीय विदेध नीकि को हढता पौर 
ययायंक भोर भोडने पहल की तथा पाकिस्तान को बता दिया कि भारत 
सब 962 पे नहीं ह। ५३ त्ञ्री के पुरा प्रतिष्ठा दिलाने मे 
बहुत-कुछ सफ़ः ग्प्त की; 
इन्दिरा अंग (जनवरी, 4966- मच, 7977) 

औ शास्त्री के अकस्मिक सिबन > दि पर, जवाहरलाल नेहरू की पुत्री 
श्रीमती इन्दिरा गांको भारत की अधान मन्त्ी बनी । श्रीमती गाबी ने भ्रपरना स्थार 
सु दि यह स्पष्ट छू दे वि रत यदापर किल्ही भी 
परिस्थितियों री युट-तिरपेक्ष और शान्तियादी नीतियों परित्याय 

रेया, तथा। वह राष्ट्रीय हित को सो रि मह देते हुए वयायं की उस्ेक्षा भी 

हरी करेगा । श्रीमती गांबी कीय विदेश गति का भान्तिः दर कर उत्े 
है नई दिशा प्रदान की और आज सभी क्षेत्र $ हैं स्वीकार क्रिया जाता है कि 
श्री पच्त मे दी गई भारतीय विदेश गे जितनी भच्ची तरह 
भमती गांधी ने समझा है में उत्के विविध पक्ष) उजागर क्रिया 
/ वेहे स्तुल्य इन्दिरा युग में * म्बन्घों नानबना रहा वह 
निम्नानुसार है 


पाकिस्तान का भारत-किसेपी बृष्टिकोरए शवतू-- अल्पकासीन शान्ति के 
बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ पुनः चेड़दाड़ आरम्भ कर दो। घरुल्ाई-भ्रगत्त, 
4966 में पाक-सेलिको जे सौमान्त पर मपनी इलचल अत. आरम्भ कर दी । तनाव 
भारतीय या क्के फलस्वरूप सितम्बर, | 266 में क्षेत्रों देशों के 
सेनिक मधपिक्रारियों दारा यह निश्यय किया गया कि यदि पीमान्तो पर कोई हैतिक 
गतिविधि हो तो रैपेकी पु सुचना दे दूसरे को दे & ७ भाकिस्तान के मत मे 
ती कुटिलता भरी थी, परत: नह ने क्ेकल सीमान्त पर छुटपुट चेड़द्ाड़ करता रहा 
बल्कि भारत की बाज सेका का भी भतिक्रमण करता रहा । विवश होकर भारत ने 
उन: कठोर रख अपनाया। सन्‌ 367 के आरम्भ में भारतीय क्षेत्र के एड 
पाकिस्तानी विमान भार पिराया। इससे केनों देशों के प्रचाव क्र बढ़ गया । 
मई, 967 # मखनुर क्षेत्र मे भारत भौर पाजिस्तान के पैनिको के बीच एक 
मुठभेड़ भी हुई । पहल प्राडिस्तान ने की, परत: प्राकस्मिक भाकसयस के कारण 
7 भारतीय सेनिक भारे गए । 


कश्मीर पर 'प्रकिस्तानी रवेया भवंबत्‌ रहा । मज्ेत, 4966 में प्राक्रिस्ताव 
कर्मीर समस्या को उन: चुरक्षा परिषद्‌ केक पा! करमीर के डैए. दरयों को 
पाकिस्तान ने कर्मीरियों के विद्रोह! थे सना देते “4 गा अके देल्तक्षेप्र की माप 
की । भारत ने पाक प्रारोप्रो -९ हे 5 [५ : वे कर सक्ी । 
क्र भ 


हे 


द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत की विदेश नीति 463 


प्न्त में, यही प्रस्ताव पारित होकर रह गया कि दोनो पक्ष प्रत्यक्ष वार्ता द्वारा 
समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए प्रयास करें । 
याहिया खाँ द्वारा सत्ता-प्रहणा भौर पाक-शन्रुता में वृद्धि--ताशकन्द समभौते 
के बाद में ही पाकिस्तान के प्रति रवैये में कुछ परिवर्तेत आया भौर जुलाई, 968 
में रूस ने उसे सैनिक सहायता देने का निश्चय किया। तत्कालीन परिस्थितियों मे 
भारत की चिन्ता श्र प्रतिक्रिया का रूस ने कोर्ट रुयाल नहीं किया | इसी समय 
पाकिस्तान की आल्तरिक राजनीति में उथल-पुथल शुरू हुई भोर भ्रप्रेल, 4969 में 
भयूवर्तां से सत्ता निकल कर जनरल याहिया खां के हाथों में प्रा गई । यह भाशा की 
गई कि नया प्रशासन भारत के प्रति मैत्रीपुर्ण रुख प्रपनाएगा, लेकिव कुछ समय 
शान्त रहने के वाद जनरल याहिया खाँ मे भारत के प्रति घोर शत्रुतापूर्ण नीति 
प्रपनानी शुरू की जिसकी परिणति दिसम्बर, 97] भें भारत-पाक युद्ध श्रौर 
पाकिस्तान के विभाजन मे हुई । 
रबात सम्मेलन और पाक रवेया--22 सितम्बर, 969 में मोरक्को की 
राजघानी रवात में इस्लामी शिखर सम्मेलन आयोजित हुम्मा । पाकिस्तात के विरोध 
के कारण सम्मेलन के झायोजकों ने भारत को निमस्त्रण नहीं भेजा | इस पर भारत 
की ओर से कूटनीतिक प्रयत्न किए गए प्ौर प्रस्ततोगत्वा 23 सितम्बर को उसे 
सम्मेलन भें भाग लेने का निमन्‍्त्रण प्राप्त हो गया । केन्द्रीय मन्‍्त्री फंसरद्ीन झली 
प्रहमद के नेतृत्त में भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल रवात पहुंचा । सम्मेलन में मारत को 
प्रामस्त्रित करने के विरोध में 24 सितम्बर को याहिया खाँ द्वारा सम्मेलन का 
बहिष्कार कर दिया गया और तब भारत को न केवल सम्मेलन में भाग लेदे से 
वंचित कर दिया गया वरन्‌ उसके साथ सामान्य शिष्टाचार ही नही बरता गया । 
यह सब पाकिस्तानी कूटवीति का परिणाम था। पाकिस्ताप्ती सम्मेलन ने भारत के 
भाग लेने पर सम्मेलन के बहिष्कार करते और लौट जाने की धमकी दी और मो रवक्‍ो, 
जोडंन आदि उसके श्ररब मित्रों ने उसका पूरा साथ दिया। केवल सयुक्त प्रब- 
गणराज्य का ही समर्थन भारत के पक्ष में रहा । वास्तव में रबात में जो कुछ हुप्रा 
वह भारत का राष्ट्रीय प्रपतान था । 4 अक्तूबर को मोरक्कों झोर जोडेन से अपने 
राजदूत वापस बुला लिए गए। 
विमान झपहरणख-काण्ड--पाकिस्तान निरन्तर भारत विरोधी कार्यंवाहियां 
करता रहा | 30 जनवरी, )97] को इण्डियत एयर लाइन्ठ के एक यात्री-विमान 
का अपहरण कर जबरन लाहौर हवाई भ्रडूडे पर उतारा गया। पाकिस्तान ने 
पपहरंणाकर्ताओं को राजनीतिक शरण दी, विमान के यात्रियों को लौदा दिया, 
लेकिन प्रपहरणकऊर्चोंग्रों द्वारा माय लगवाकर विमान जलवा दियां। भारत में तीप्र 
रोप की लहर दौड़ गई झोर सरकार ने पाकिस्तानी विमानों के भारतीय प्रदेश से 
होकर उड़ने पर प्रतिवनन्‍्ध लगा दिया । यह स्पष्ट कह दिया गया कि पाक विमानों 
की भारतोय वायु प्रदेश के ऊपर से उड़ानों पर तय तह प्रतिवन्‍्ध लगा रहेगा द् 


तक पाकिस्ताव ध्वस किए गए विमान का सुप्रावजा नहीं देता सौर -८-« 
को सौ नही देता । "हे 
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विमान अपहरण-काण्ड और भारत द्वारा बदले की कार्यवाही ते सीमान्त पर 
प्रतिरोध का वातावरण झौर भधिक ग्रम्मीर हो गया तथा पाकिस्तान में नागरिक 
सुरक्षा के अभ्यास हुए झोर लोगों को युद्ध का प्रशिक्षण लेने का झाग्रह किया गया । 
वेसे मो जनरल याहिया खाँ 22 दिसम्बर, 970 को ही पाकिस्तान के 8 से 2! 
वर्ष के (युवकों के लिए श्रनिवाय सैनिक प्रशिक्षण की घोपणा कर चुके में। 
पाकिस्तानी शासक यह समझे बैठे थे कि उनका एकमात्र संबल धर्मान्‍्विताग्रौर 
मारत-विरोध है । 
बगलादेश में मुक्ति श्रान्दोलन का विस्फोट झौर भारत-पाक सम्बस्धों में तेशे 
से बिगाड़ु--पाक जनता की जनतान्त्रिक प्रार्काक्षाओं के उठते हुए तूफान को शास्त 
करने के लिए जनरल याहिया खाँ ने सत्ता ग्रहय करते समय यह घोपणा की थीकि 
वे शीघ्र ही नए चुनाव सम्पन्न करवा कर जन-अतिनिधियों को घासत सौंप देंगे। 
विवशता की वैेड़ियो से जकड़े हुए याहिया खाँ ने दिसम्बर, 970 में घुताव कराए 
जिनमे शेख मुजीदुर्रेहमान के नेतृत्व मे गठित पूर्वी बंगाल की श्रावामी लीग को पृ 
बहुमत प्राप्त हुआ तथा पश्चिमी पाकिस्तान मे जुल्फिकार श्रली मुट्टो के नेतृत्व गे 
गठित पीपुल्स पार्टी सबसे वडे दल के रूप मे उभर कर सामने झाई | प्रावामी लीग 
की विजय उसके छ: सूत्री कार्यक्रम के आधार पर हुई थी जिसका अ्भुख प्राघार पूर्व 
बगाल के लिए पूर्ण स्वायत्तता की माँग थी, प्रतः झ्ावामी लीग द्वारा पूर्वी वगातें 
के लिए पूर्ण स्वायत्तता की माँय की गई जिसे जनरल याहिया खाँ और मुट्ठी छा 
भ्रस्वीकार कर दिया गया और 25 मार्च को समभौता वार्ता मंग कर शेख 
मुजीबुरंहमान को गिरफ्तार कर लिया गया तथा जनता के शान्तिपूर्ण असहयोए 
आन्दोलन को कुचलने के लिए नृशस सेतिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई। वोर्श 
होकर भ्रावामी लीग ने पूर्वी वगाल की स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी प्रौर 
पाकिध्तानी सैनिक पश्राक्रमण से नवजात 'बंगलादेश” की रक्षा के लिए जवती ने 
सशस्त्र प्रतिरोध शुरू कर दिया। 
पाकिस्तानी शासकों ने जनता के मुक्ति आत्दोलन को भारत के पड़ूयर्ल कीं 
परिणाम बतलाया श्ौर एक तरफ तो इसे भारत-पाक समस्या के रूप में विश 
जनमत के सम्मुश्च रखने का प्रयास किया गया झौर दुसरी तरफ बयालवात्तियों पर 
घीर झत्याचार एवं अभूतपूर्व हत्याकाण्ड का क्रम चालू रखा, जिससे शरखाधियों के 
जत्ये के जत्ये भारत भाने लगे । लगभग एक करोड़ शरणार्बी भारत झाएं। ईर्त 
प्रकार पाकिस्तान ने एक तरह से भारत के विरद्ध भीपण झाधिक युद्ध छेड़ दिया। 
भारत की भर्थव्यवस्था पर भारो प्रभाव पड़ने लगा और वंगलादेश को समस्या उसके 
लिए जीवन-मरण का प्रश्त बत गईं | भारत ने समस्या की भीयणता को सही हू 
मे विश्व-जनमत के सम्मुख रखा तथा पाकिस्तान की बर्वरतापुर्ण कार्यवाहियों 
दुनिया को परिचित कराया । भारत ने विश्व के देशों से श्रपील को कि जब देखे 
बगलादेश की समस्या का सफल समाधान न द्वो जाए तब तक वे पराकिस्वान को 
किसी भी प्रकार की सैनिक शोर ग्राधिक सहायता न दें। भारत की प्रोर से पतेक 
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प्रतिनिधियों ने एवं स्वयं श्रीमती गाँधी ने विदेश-याला की तथा वंगलादेश की समस्या 
के सम्बन्ध में भारतीय इष्टिकोण प्रस्तुत किया । सोवियत संध प्रौर विश्व के प्नेक 
राष्ट्र ने भारतीय दृष्टिकोण के प्रति सहग्नुभृति प्रकट की तथा पाकिस्तान को 

हायता बन्द कर दी, किन्तु प्रमेरिका प्रौर चीन ने वंगलादेश के प्रश्न को पाकिस्तान 
का घरेलू मामला वता कर उसे सैनिक प्रौर भाविक सहायता देने का क्रम बराबर 
जारी रखा । 


जब परिस्यिति बहुत ही विकट हो गई धौर शरणाधियों का प्रथाह प्रवाह 
भारत मे प्राता रहा तो भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रति कठोर रवँया पपनाते 
हैए वेंगलादेश से जन-प्रान्दोलन को भ्रपना पूर्ण समर्यत देने का निश्चय कर लिया। 
पाकिस्तान में भारत से युद्ध छेड़े का उन्माद प्रबल होता गया झौर पश्चिमी तथा 
पूर्वी दोनों ही सीमान्तों पर पाक-सेनाएँ म्राए दित छुट्पुठ हमले करने लगी। फिर 
भी भारत ने पूर संयम से काम लेते हुए पर्याप्त प्रयत्त किया कि युद्ध के बादल छोँद 
जाएँ, लेकित जो होनी थी वह होकर रही । जनरल याहिया साँ से भारत पर 
पक्रमश करके न केबल भ्पनी राजनीतिक हत्या करली वल्कि पूर्वी बंगाल के 
अपवफर शा को सुनिश्चित बना दिया और वंगलादेश-गणाराज्य का उदय होकर रहा। 


भारत-पाक युद्ध, दित्तम्वर, 797]--चीन शौर ग्रमेरिका से मेंट में प्राप्त 
विपुच सेनिक सहायता के बल पर युद्ध के नशे में चूर पाकिस्तान ने 3 दिसम्बर, 
97] की साथकाल भारत के विभिन्न हवाई-भर्डो पर अ्रचानक ही भीषण हवाई 
प्राक़मरा कर दिया। भारत की स्थल ग्रोर जन सेना पूर्णो सक्रिय हो गई । भारत ने 
पाकिस्तान को एक ने भूलने वाला सबक सिखाने का निश्वय करके विद्युत गति से 
पैल्याकमरा किया और पश्चिमी तथा पूर्वी दोनो ही मोचों पर जल, थल भौर नत्न में 
पाकिस्तान के सैन्य तन्‍्त्र को भीपण क्षति पहुँचाई। पश्चिमी मोर्चों पर युद्ध 
पाकिस्तान की भूमि पर लड़ा गया और पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना तथा मुक्ति- 
वाहिदी' की सयुक्त कमात ने भारतीय ले. जनरल जगजीत सिंह प्ररोड़ा के नेतृत्व में 
कहर ढा दिया । 


गुद्धकाल में 5 दिरुम्वर को सुरक्षा प्रिदद्‌ की श्रापातुकालीन बेंठरूमे 
पाकिस्तान ने भारत पर झारोप लगाया क्रि वह 'ूूर्वी पाकिस्तान! में ऋत्विकारियों 
को सहायता देकर पाहिस्तान की क्षेत्रीय श्रखण्डवा पर प्रहार कर रहा है। आगल हि 
अधिनिधि समरसेन ने पाऊ़ श्रारोपरो का तीव्र विरोध किया | सोवियठ रूस के बार- 
वार 'वीटो” के कारण सुरक्षा परिपद्‌ में भारत-विरोधी अस्वाव पारित दीं. 
पका | इसी बीच 6 दिद्म्वर को श्रीमती गाँधी ते भारतीय संत्रद्‌ में - 
गणराज्य के उदय की सूचना दी । 'वगलादेश” को मान्यता देकर 
पैमस्था को बिलकुल एक नया मोड़ दे दिया पौर संयुक्त राष्ट्रवंध ०५ 


को बता दिया कि भारत हिस्ी ऋ्रन्विकारी श्रास्यीलन को नहीं - 
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राज्य की वेध सरकार को सहायता दे रहा है जिसके साथ 'ताठो' जैसा कोई सैनिक 
समभोौता न होने पर भी भारत की पूर्ण सहानुभूति है । 


भारत-पाक-युद्ध केवल 4 दिन चला श्र 6 दिसम्बर, 97] को वगलादेश 
की राजधानी ढाका में पाक सेना के ले. जनरल ए. ए के. नियाजो ने ग्रात्म-समपंण 
के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। पूर्वी मोर्चे पर लगभग ! लाख पाक फौजो ने 
झत्म-समपेण किया झौर पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान की लगभग 4 सौ वर्गमील 
भूमि पर कब्जा कर लिया। पाक फौजों के आ्रात्म-समर्पणा के तुरन्त बादही 
श्रीमती गाँधी ने 7 दिसम्बर को रात्रि के 8 बजे “एकपक्षीय युद्ध-विराम' की घोषणा 
फरते हुए पाक-राष्ट्रपति जनरल याहिया खाँ से युद्ध बन्दी-प्रस्ताव को स्वीकार करने 
की भ्रपील की । पाकिस्तान के लिए तो यह एक वरदान था जिसे याहिया खा ने 
स्वीकार कर लिया । भारत-पाक युद्ध के दौरान अमेरिका ने पश्रपता शक्तिशाली 
सातवाँ जहाजी बेड़ा वगाल की खाड़ी में भेजा था जिसका उद्देश्य किसी ने किसी 
रूप मे पाकिस्तान की सहायता करना था, किन्तु भारतीय हितों के रक्षार्थ 
हिन्दमहासागर मे रूसी युद्ध-पोतों की उपस्थित ने प्रमेरिका को कोई ऐसा बदन, 
उठाने के लिए विवश कर दिया जिससे दोनों महाशक्तियों के टकराने का भय फ्ा 
हो जाए। भारत के एकपक्षीय युद्ध-विराम से भी प्रमेरिकी मनसूवों पर पानी फेर 
दिया । इसमें कोई सन्देह नही कि श्रीमती गाँधी ने राष्ट्रपति निक्सन को विदेश 
नीति के क्षेत्र में गहरी कुटनीतिक पराजय दी। इतिहास का यह मजाक ही कहा 
जाएगा कि लोकतन्त्र की रक्षा के लिए वह रूस झागे झ्राया जिसे श्रमेरिका भौर 
उसके पिछलग्गू राष्ट्र लोकतन्त्र का शत्रु कहते प्रा रहे थे । अपने श्रापको महांव 
लोकतान्त्रिक देश कहने वाले प्रमेरिका ने याहिया खाँ की भ्रमानुपिक तानाशाही की 
समर्थन दिया श्रौर जनता के एक महाव्‌ लोकतान्त्रिक आन्दोलन के दमन मे परोक्ष" 
भ्रपरोक्ष रूप से प्रोत्साहन दिया । 


युद्ध के परिस्तास--दिसम्बर, !97! के भारत-पाक युद्ध में प्रस्तर्राष्ट्री 
राजनीति की दृष्टि से कई महत्त्वपूर्ण परिशाम निकले--- 


. भारत की विदेश नीति में एक नया परिवरतंव झ्ाया । उसने पूवपिक्षा 
अधिक यथार्थवादी और झत्मविश्वासपूर्ण रूप गहरा किया। पाकिस्तान के प्रति 
तुप्टिकरण की नीति के स्थान पर दृढता श्रौर प्रावश्यक कठोरता की नीति प्पनाई 
जाने लगी । इस नीति का प्रारम्भ तो पहले ही हो चुका था, लेकिन प्रव यह एक 
कदम और प्रागे बढ़ गई । विदेश नीति में इस परिवर्तत का सामान्यतया स्वागत 
किया गया । 


2. भारत के प्रति प्रमेरिकी विदेश नीति की कुटिलता का भ्रच्छी वरद 
पर्दाफाश हो गया । यह स्पष्ट हो गया कि प्रमेरिका भारतीय हितों की कोई परवाह 
7” करता, एक महान्‌ चोकतन्त्र के प्रति शत्रुता भौर तानाशाही राज्य के प्रत्रि 
डा 
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मित्रता का व्यवहार कर सकता है। भारत में अमेरिका के विरुद्ध तीत्र अ्रसन्‍्तोप 
व्याप्त हो गया भर भारत सरकार का यह निश्चय और भी हृढ हो गया कि भ्रमेरिकी 
सहायता पर आश्चित न रहा जाए। अरब भारत मे झ्ात्म-निर्म रता का एक भान्दोलन- 
सा उठ खड़ा हुमा 


3. सोवियत संघ भ्रौर भारत की मैत्री और भ्रधिक घनिष्ठ हो गई। भारतीय 
नेतृत्व ने जवता को यह विश्वास दिला दिया कि जिन राष्ट्रों के साथ भारत के हिंत 
सम्बद्ध हैं, भारत उन्ही राष्ट्रों के साथ भ्पने सम्बन्ध और मजबूत बनाएगा । इस 
प्रकार के लक्षण स्पष्ट हो गए कि सोवियत संघ भारत का एक विश्वसनीय मित्र है, 
प्रमेरिका पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता और भारत को चीन से डरने की 
कोई प्रावश्यकता नही है । 

4. इस युद्ध के फलस्वरूप न केवल पाकिस्तान विखेण्डित हुप्ना, बल्कि भ्रमेरिका 
औ्रौर चीन के राजनीतिक हितों को भी गहरी ठस पहुँची । भ्रमेरिका श्रौर पाकिस्तान 
पहले की तुलता मे और अ्रधिक निकट प्राए क्यौकि प्रमेरिका के लिए एशिया में भ्रव 
हूठे हुए पाकिस्तान के अलावा श्रौर कोई हारा नही रहा । 

$ भ्रमेरिका श्र चीन का यह इरादा स्पष्ट हो गया कि वे भारत को एक 
कमजोर राष्ट्र के रूप में देखता चाहते हैं। दोनों को यह बांत सहन नहीं थी कि 
प्रफगानिस्तान से लेकर मलेशिया तक के विस्तुत भू-भाग में भारत एक महाशक्ति के 
रूप में उदित हो । 

6. एक प्रबल सैनिक शक्ति के रूप में भारत की प्रतिष्ठा से छोटे पड़ीसी 
राष्ट्रों के मन मे यह आशंका घर कर गई कि कही भारत उनके प्रति दबाव की नीति 
ने अपनाए, लेकिन भारत ने इस प्रकार की झ्राशकाओ्रों को निमूल कर दिया । 
० कच्चादिवू श्रीलका को सौंप कर भारत ने महान्‌ उदारता का परिचय 

या 

4 पाकिस्तान में सैनिक शासन के प्रति तीब् प्रसन्‍्तोष उत्पन्न हो गया भौर 
प्रन्त में पाकिस्तान की बांगडोर धरसनिक राजनीतिज्ञ श्री मुट्टो के हाथ में भाई । 

8. नवीदित बंगलादेश धौर भारत के बीच मैत्नी का निरन्तर विकास होता 
चला गया । 

9. राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में तो इस युद्ध के फलस्वरूप श्रीमती गाँबी की 
एक शक्तिशाली राष्ट्रीय नेतृत्व प्राप्त हुम्ना । भारतीय यह महसूस करते लगे मानों 
सदियों के बाद भारत को एक ऐसा नेता मिला है जो उसे विश्व में एक मद्ढान्‌ राष्ट्र 
के रूप मे प्रतिष्ठित करने को कटिवद्ध है ! 

शिमला-सममभौता, जूलाई 972 

भारत ने पराजित झौर विखण्डित पाकिस्तान की दु्देशा का कोई पनुवित 
लाभ न उठा कर इस बात का प्रयत्न किया कि दोनों देश पारस्परिक वार्ता द्वारा 
पपने सभी विवादों का समाधान कर उपमहाद्वीप में मैश्नी के एक नए युग का सूतरपाति 
करें| काफ़ी विचार-विमर्श के वाद भाखिर भारत झौर पराहिसतात के वीच शिमला 
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राज्य की वैध सरकार को सहायता दे रहा है जिसके साथ “वादों जैसा कोई सैनिक 
समभौता न होने पर भी भारत की पूर्ण सहानुभूति है । 


भारत-पाक-युद्ध केवल 4 दिन चला और 6 दिसम्बर, 97] को वंगलादेश 
की राजधानी ढाका में पाक सेना के ले- जनरल ए. ए. के- नियाजी ने आात्म-समर्पण 
के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए । पूर्वी मोर्चे पर लगभग लाख पाक फोौजों मे 
आत्म-सम्पेण किया और पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान की लगभग 4 सौ बर्गंमील 
भूमि पर कब्जा कर लिया । पाक फौजों के प्रात्म-समर्पण के तुरन्त बादही 
श्रीमती याँधी ने 77 दिसम्बर को रात्रि के 8 बजे 'एकपक्षीय युद्ध-विराम' की घोषणा 
करते हुए पाक-राष्ट्रपति जनरल याहिया खाँ से युद्ध बन्दी-प्रस्ताव को स्वीकार करने 
की श्रपील की । पाकिस्तान के लिए तो यह एक वरदान था जिसे याहिया खाँ ने 
स्वीकार कर लिया । भारत-पाक युद्ध के दौरान श्रमेरिका ने श्रपना शक्तिशाली 
सातवाँ जहाजी बेड़ा बंगाल की खाडी में भेजा था जिसका उद्देश्य किसी न किसी 
रूप में पाकिस्तान की सहायता करना था, किन्तु भारतीय हितों के रक्षार्थ 
हिन्दमहासतागर मे रूसी युद्ध-पोतों की उपस्थित ने अमेरिका को कोई ऐसा कदम न 
उठाने के लिए विवश कर दिया जिससे दोनों महाशक्तियों के टकराने का भय पैदा 
हो जाए। भारत के एकपक्षीय युद्ध-विराभ्र ने भी प्रमेरिकी मतसूबों पर पाती फेर 
दिया । इसमे क्रोई सन्देह नही कि श्रीमती गाँधी ने राष्ट्रपति निव्सन को विदेश 
नीति के क्षेत्र में गहरी कुटनीतिक पराजय दी। इतिहास का यह मजाक ही कहा 
जाएगा कि लोकतन्त्र की रक्षा के लिए वह रूस झागे आ्राया जिसे प्रमेरिका और 
उसके पिछलग्गू राष्ट्र लोकतन्त्र का शत्रु कहते श्रा रहे थे । अपने श्रापको महान्‌ 
लोकतान्त्रिक देश कहने वाले श्रमेरिका ने याहिया खाँ की भ्रमानुपिक तानाशाही को 
समर्थन दिया श्रौर जनता के एक महान्‌ लोकतान्तिक आन्दोलन के दमन में परोक्ष- 
श्परोक्ष रूप से प्रोत्साहन दिया । 

युद्ध के परिशाम---दिसम्बर, 97] के भारत-पाक युद्ध में श्रन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति की हष्टि से कई महत्त्वपूर्ण परिस्याम तिकले-- 

]. भारत की विदेश नीति में एक नया परिवतेन झ्राया । उसने पूबपिक्षा 
अधिक यथार्थवादी और प्रात्मविश्वासपूर्ण रूप ग्रहण किया । पाकिस्तान के प्रति 
तुष्टिकरण की नीति के स्थान पर वृढ़ता और ग्रावश्यक्र कठोरता की नीति प्रपनाई 
जाने लगी । इस नीति का प्रारम्भ त्तो पहले ही हो चुका था, लेकिन भव यह एक 
कदम और श्रागे बढ़ गई | विदेश नीति में इस परिवरतन का सामान्यतया स्वागत 
किया गया। 

2. भारत के प्रति भ्रमेरिकी विदेश नीति की कुंटिलता का ग्रच्छी तरह 
पर्दाफाश हो गया । यह स्पष्ट हो गया कि ग्रमेरिका भारतीय हित्तों की कोई परवाह 

>« नही करता, एक महान लोकतन्‍्त्र के प्रति शत्रुता घोर तानाशाही राज्य के प्रति 
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मित्रता का व्यवहार कर सकता है। भारत में अमेरिका के विरुद्ध तीच्र प्रसन्‍्तोष 
व्याप्त हो गया घौर भारत सरक्वार का यह निश्वय ओर भी हढ हो गया कि पमेरिकी 
सहायता पर आश्चित न रहा जाए । अश्रव भारत में झात्म-नि्मंस्ता का एक आान्दोलन- 
सा उठ खडा हुआ । 


3. सोवियत संघ भ्रौर भारत की मैत्री और भ्रधिक घनिष्ठ हो गई। भारतीय 
मेतृत्व ने जनता को यह विश्वास दिला दिया कि जिन राष्ट्रों के साथ भारत के हित 
सम्बद्ध हैं, भारत उन्हीं राष्ट्रों के साथ भ्पने सम्बन्ध और मजबूत बनाएगा | इस 
प्रकार के लक्षण स्पष्ट हो गए कि सोवियत संघ भारत का एक विश्वसनीय मित्र है, 
भ्रमेरिका पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता झौर भारत को चीन से डरने की 
कोई ग्रावश्यकता नही है ! 

4. इस युद्ध के फलस्वरूप न केवल पाकिस्तान विखण्डित हुप्ना, बल्कि प्रमेरिका 
श्रौर चीन के राजनीतिक हितों को भी गहरी ठेव् पहुँची । श्रमेरिका श्रौर पाकिस्तान 
पहले की तुलना मे और अधिक निकट श्राए क्योकि अमेरिका के लिए एशिया में ग्रव 
टूंदे हुए पाकिस्तान के श्रलावा और कोई सहारा नहीं रहा । 

5. अमेरिका श्रौर चीम का यह इरादा स्पष्ट हो गया कि वे भारत की एक 
कमजीर राष्ट्र के रूप में देखता चाहते हैं॥ दोनों को यह बात सहन नहीं थी कि 
प्रफगानिस्तान से लेकर मलेशिया तक के विस्तृत भू-भाग में भारत एक महाशक्ति के 
रूप में उदित हो । 

6. एक प्रवल सैनिक शक्ति के रूप में भारत की प्रतिष्ठा पे छोटे पड़ोसी 
राष्ट्रों के मन मे यह झाशका धर कर गई कि कही भारत उनके प्रति दबाब की नीति 
ते झपनाएं, लेकिन भारत ने इस प्रकार की प्लाशकाओं को तिमूल कर दिया 
उदाहरणाथर्थे, कच्चादितृ श्रीलका को सौप कर भारत ने महान्‌ उदारता का परिचय 
दिया 

7 पाकिस्तान में सेनिक शासन के प्रति तीव्र प्सन्‍्तोष उत्पन्न हो गया भौर 
प्रन्त में पाकिस्तान की वागडोर पर्सनिक राजनीतिज्ञ श्री भुट्टों के हाथ में भाई । 

8. नवोदित बंगलादेश धोर भारत के बीच मैत्ती का निरन्तर विकास होता 
चला गया । 

9. राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र मे तो इस युद्ध के फ़वस्वरूप श्रीमती गाँधी को 
एक शक्तिशाली राष्ट्रीय नेतृत्व प्राप्त हुआ । भारतीय यह महसूस करने लगे मानों 
सदियों के बाद भारत को एक ऐसा नेता मिला है जो उसे विश्व में एक मद्दान्‌ राष्ट्र 
के रूप में प्रतिष्ठित करने को कटिवद्ध है । 
शिमला-सममौता, जुलाई 972 

भारत ने पराजित भोर विखण्डित पाकिस्तान की दुर्देशा का कोई पनुवित 
लाभ न उठा कर इस बात्त का प्रयत्न किया कि दोनो देश पारस्परिक वार्ता द्वारा 
प्रपने सभी विवादों का समाधान कर उपमहाद्वीप में मैत्री के एक सए ग्रूय का सूअपरात 
करें । काफो विचार-विमर्श के बाद भाखिर भारत भोर प्राइिस्तान के बीच घिमसा 
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राज्य की वैध सरकार को सहायता दे रहा है जिसके साथ 'नाटो' जैसा कोई सैनिक 
समझौता न होने पर भी भारत की पूर्ण सहानुभूति है । 


भारत-पाक-युद्ध केवल 4 दिन चला और 6 दिप्तम्बर, 97 को वंग्रलादेश 
की राजघानी ढाका में पाक सेना के ले. जनरल ए. ए के. नियाजी ने आात्म-समपंण 
के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए । पूर्वी मोर्चे पर लगभग लाख पाक फौजों ने 
आत्म-समर्पंण किया ्रौर पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान की लगभग 4 सौ वर्गमील 
भूमि पर कठ्णा कर लिया। पाक फौजों के ब्रात्म-समर्पण के दुरन्त बाद ही 
श्रीमती गाँधी ते ]7 दिसम्बर को रात्रि के 8 बजे 'एकपक्षीय युद्ध-विराम” की घोषणा 
करते हुए पाक-राष्ट्रपति जनरल याहिया सां से युद्ध बन्दी-प्रस्ताव को स्वीकार करने 
की श्रपील की । पाकिस्तान के लिए तो यह एक वरदान था जिसे याहिया खाँ ने 
स्वीकार कर लिया । भारत-पाक युद्ध के दोरान अमेरिका ने प्रपता शक्तिशाबी 
सातरवाँ जहाजी बेड़ा बंगाल की खाडी में भेजा था जिसका उद्देश्य किसी न किसी 
रूप में पाकिस्तान की सहायता करना था, किन्तु भारतोय हितों के रक्षार्थ 
हिन्दमहास्वायर में रूसी युद्ध-पोतों की उपस्थित ने अमेरिका फो कोई ऐसा कदम ने 
उठाने के' लिए विवश कर दिया जिससे दोनो महाशक्तियों के टकराने का भव पैशा 
हो जाए। भारत के एकपक्षीय युद्धू-विराम ने भी श्रमेरिकी मनसूवों पर पानी फेर 
दिया | इसमे कोई सन्‍्देह नही कि श्रीमती याँघी ने राष्ट्रपति निक्सन को विदेश 
नीति के क्षेत्र मे गहरी कूटनीतिक पराजय दी। इतिहास का यह मजाक ही कहा 
जाएगा कि लोकतन्त्र की रक्षा के लिए वह रूस झागे झाया जिसे प्रमेरिका और 
उसके पिछलग्गू राष्ट्र लोकतन्त्र का झत्रु कहते झा रहे थे । अपने प्रापको महान्‌ 
लोकतान्त्रिक देश कहने वाले प्रमेरिका ने याहिया खाँ की भ्रमानुपिक तानाशाही को 
समर्थन दिया भौर जनता के एक महान्‌ लोकतान्तिक आ्रान्दोलत के दमन से परोक्ष- 
श्रपरोक्ष रूप से प्रोत्साहन दिया । 

युद्ध के परिणाम--दिसम्बर, 97] के भारत-पाक युद्ध में अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति की दृष्टि से कई महत्त्वपूर्ण परिणाम मिकले-- 

. भारत की विदेश नीति में एक मा परिवतेव आया । उसने पूवपिक्षा 
झ्रधिक यथार्थवादी ओर प्रात्मविश्वासपूर्य रूप ग्रहण किया । पाकिस्तान के प्रति 
तुष्टिकरण की नोति के स्थान पर दृढ़ता और आवश्यक कठोरता की नीति प्रपनाई 
जाने लगी । इस नीति का प्रारम्भ तो पहले ही हो चुका था, लेकिन अब यह एक 
कदम और झागे बढ़ गई । विदेश नीति में इस परिवतेन का सामान्यतया स्वायत 
किया गया। 

2, भारत के प्रति भ्रमेरिकी विदेश नीति की कुटिलता का अच्छी तरह 
पर्दाफाश हो गया । यह स्पष्ट हो गया कि प्रमेरिका भारतीय हितों की कोई परवाह 
नहीं करता, एक महान्‌ चोइतन्‍्त्र के प्रति शत्रुता ओर तानाशाही राज्य के प्रति 
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मित्रता का व्यवहार कर सऊता है। भारत में श्रमेरिका के विरुद्ध तीन्र अ्रसस्तीष 
व्याप्त हो गया धौर भारत सरकार का यह निश्चय और भी हृढ हो गया कि प्रमेरिकी 
सहायता पर आाश्चित न रहा जाएं। अ्रव भारत मे झात्म-निर्म रता का एक श्राल्दोलन- 
सा उठ खड़ा हुआ । 


3. सोवियत संध झौर भारत की मैत्री और धधिक घनिष्ठ हो गई। भारतीय 
मेतृत्व ने जनता की यहूं विश्वास दिला दिया कि जिन राष्ट्रो के साथ भारत के हित 
सम्बद्ध हैं, भारत उन्हीं राष्ट्रों के साथ अपने सम्बन्ध भर मजबूत बनाएगा | इस 
प्रकार के लक्षण स्पष्ट हो गए कि सोवियत संघ भारत का एक विश्वसनीय मित्र है, 
प्रभेरिका पर कोई विश्वास नही किया जा सकता झौर भारत को चीन से डरने की 
कोई ग्रावश्यकता नहीं है । 

4 इस युद्ध के फलस्वरूप न केवल पाकिस्तान विखण्डित हुम्रा, बल्कि प्मेरिका 
झौर चीन के राजनीतिक हितों को भी गहरी ठेस पहुँची । प्रमेरिका श्रौर पाकिस्तान 
पहले की तुलना मे और अधिक निकट प्राए क्योकि अमेरिका के लिए एशिया में प्रव 
टूठे हुए पाकिस्तान के भ्लावा झर कोई सहारा नही रहा । 

5 अमेरिका और चीन का यह इरादा स्पष्ट हो गया कि वे भारत को एक 
कमजोर राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। दोनों को यह बात सहन नहीं थी कि 
ग्रफगानिस्तान से लेकर मलेशिया तक के विस्तृत भू-भाग में भारत एक महाशक्ति के 
रूप में उदित हो । 

6. एक प्रवल सैतिक शक्ति के रूप में भारत की प्रतिष्ठा से छोटे पड़ोसी 
राष्ट्रों के मन में यह श्रांशका घर कर गई कि कही भारत उनके प्रति दब्राब की नीति 
न भ्रपनाएं, लेकिन भारत ने इस प्रकार की भझ्राशकाओ्नों को तिमूंल कर दिया । 
उदाहरणार्थ, कच्चादिबू श्रोलंका को सोप कर भारत ने महान्‌ उदारता का परिचय 
दिया 

7. पाकिस्तान में सैनिक शासन के प्रति तीव्र प्रसन्‍्तोष उत्पन्न हो गया और 
भन्‍्त में पाकिस्तान की बागड़ोर असेनिक राजनीतिज्न श्री भुट्टों के हाथ में श्राई । 

8. ववोदित बंगलादेश धौर भारत के बीच मैत्री का निरन्तर विकास होता 
बला गया । 

9, राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र मे तो इस युद्ध के फलस्वरूप श्रीमती गाँघी को 
एक शक्तिशाली राष्ट्रीय नेतृत्व प्राप्त हुआ । भारतीय यह महसूस करने लगे मानों 
सदियो के बाद भारत की एक ऐसा नेता मिला है जो उसे विश्व में एक महान्‌ राष्ट्र 
के रूप मे श्रतिष्ठित करने को कटिवद्ध है । 
शिमला-समभौता, जुलाई 972 

भारत ने पराजित और विखण्डित पाकिस्तान की दुर्देशा का कोई शनुचित 
लाभ न उठा कर इस बाद का प्रयत्न किया कि दोनों देश पारस्परिक वार्ता द्वारा 
प्रपने सभी विवादों का समाधान कर उपमहाद्वीप में मैज्ी के एक नए ग्रुग का सूत्रपात 
करें । काफ़ी विचार-विमश्ञ के बाद भ्राखिर भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला 
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(भारत) में जुन, 972 के प्रन्तिम सप्ताह में एक शिखर सम्मेलन के ग्रायोजन 
का निश्चय हुमा । शिमला-वार्ता 28 जुन से 3 जुलाई तक चली । 3 जुलाई को 
दोनों देशों के बीच ऐविल्ासिक शिमला-समभौते पर हस्ताक्षर हो गए | इस समभौते 
के कुछ महत्त्वपुर्ण अंश निम्नलिखित हैं-- 

7. भारत व पाकिस्ततत की सरकारों का संकल्प है कि वे दोनों देशों के 
बीच श्रव तक चले भरा रहे विद्वेंप और विवादों को समाप्त कर पारस्परिक मैत्री- 
पूर्ण सम्बन्धों व उपभहाद्वीप में स्थायी शान्ति की स्थापना के निए काम करेंगी ताकि 
दोनों देश अपने साधनों व शक्ति का उपयोग श्रपती जनता के हित में कर सकें । 

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत व पाकिस्तान की सरकारें इन बातों पर 
सहमत है - 

(क) दोनों देशों का संकल्प है कि वे अपने मतभेदों को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा 
शान्तिपूर्ण उपायो से या ऐसे शान्तिपूर्ण उपायों से जिनके बारे मे दोनों देशों के 
बीच सहमति हो गई हो, हल करेंगे । जब तक दोनो देशों की समस्या का प्रन्तिम 
रूप से समाधान न हो जाए, कोई भी एक पक्ष स्थिति को नहीं बदलेगा श्रोर दोनों 
देश इस बात का प्रयास करेंगे कि ऐसा कोई काम न हो जिससे शान्तिपूर्ण सम्बन्धो 
को आ्राघात पहुँचे । 

(ख) संयुक्त राष्ट्रसंघ की घोषणा के अनुसार दोनों राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध 
बल प्रयोग नही करेंगे तथा वे न तो एक दूसरे की सीमाग्रों का भ्रतिक्रमण करेंगे 
पौर न राजनीतिक स्वतन्त्रता मे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे । 

2. दोनो ही सरकारें प्रपनी सामथ्ये के भनुसार एक दूसरे के प्रति घणापूर्स 
प्रचार नही करेंगी । दोनो राष्ट्र उतत सभी समाचारो को प्रोत्साहन देंगे जिनके माध्यम 
से श्रापसी सम्बन्धों मे सुधार की झाशा हो । 

3. भ्रापसी सम्बन्धों में सामान्यता लाने को दृष्टि से--(क) दोनों राष्ट्रों के 
बीख डाक-तार-सेवा तथा जल एवं वायु मार्गों द्वारा पुनः सचार-व्यवस्था स्थापित 
की जाएगी । (ख) एक दूसरे के नागरिक झोर निकठ आाएँ, इसके लिए नागरिकों 
को झाने-जाने की सुविधाएँ दी जाएँगी । (ग) जहाँ तक सम्भव हो सके व्यापारिक 
एवं प्रन्य प्राथिक मामलों में सहयोग का क्रम शीघ्रातिशीक्ष धारम्भ होगा। 
(घ) विज्ञान एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रादान-प्रदान बढ़ाया जाएगा । 

4. स्थायी शान्ति स्थापना की प्रक्रिया का क्रम भारम्भ करने के लिए दोनों 
सरकारें सहमत हैं कि (क) भारतीय भौोर पाकिस्तानी सेनाएँ प्रपनी भ्रन्तर्राष्ट्रोय 
सीमा में लौट जाएँगी । (स) दोनो देश बिना एक दूसरे की स्थिति को ध्षति पहुंचाएं 
जम्मू-कश्मीर में 7 दिसम्बर, 974 को हुए युद्ध-विद्यम की नियन्त्रण रेखा को 
सान्यता देंगे । (ग) सेनाझ्ों की चापसी इस सममोते के लागू होने के 30 दिन के 
प्रन्दर पूरी हो जाएगो । 

5. दोनों देशों की सरकारें इस वात पर सहमत हैं कि उनके राष्ट्राध्यक्षों 
की सुविधाजनक प्रवसर पर भविष्य मे पुनः भेंट होगी। इस चीच दोनो देशों के 
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प्रतिनिधि स्थायी शान्ति की स्थापना और सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए 
प्रावश्यक व्यवस्थाशं के बारे में विचार-विमर्श करेगे। इतमे युद्ध-बन्दियों एवं 
नागरिकों की वापसी, जम्मू-फश्मीर के भ्रन्तिम हल व कूठनीतिक सम्ब्नन्ध स्थापित 
करने के प्रश्न शामिल है । 
शिमला-समभौते के बारे में भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए गए । आझ्ालोचको 
से जवानों के बलिदान की उपेक्षा' और “जीती हुई भूमि” लौटाने के निश्चय पर 
तीब्र विरोध प्रकट किया । जनसंधी नेता श्री वाजपेयी ने इस समभौते में सरकारी 
चुद्धि का दिवालियापन देखा कि पाकिस्तात 69 बर्गमील क्षेत्र खाली करेगा जबकि 
भारत 5,39 वर्गमील पाकिस्तानी इलाका देगा । लोकसभा में 3] जुलाई, 972 
के भ्रपते भापण में श्री वाजपेयी ने शिमला-समभौते को 'देश के हित के साथ 
विश्वासघात' बताया ग्रौर कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ स्थायी शान्ति का 
बहुत अच्छा प्रवसर गेंवा दिप्रा है । समभोते द्वारा यही सिद्ध होता है कि देश यद्यपि 
युद्ध में जीता है, लेकिन कूटनीति मे सरकार मुट्ठों से हार गई है । श्री वाजपैयी ने 
देशभक्ति के श्रोज भरे स्वर में कहा कि हम यह मानते हैं कि हमे पाकिस्तान की भूपि 
नही चाहिए, लेकिन कश्मीर में पाकिस्तान ते जिस क्षेत्र पर कठंजा कर रखा है उसे 
खाली कराए ब्रिता क्षेत्र को लौटाना हम कैसे सहन कर सकते हैं । 
इसमें तनिक भी सन्देह नही कि विरोधी पक्ष की आलोचनाग्रों में देशभक्ति 
की गूज थी, मातृभूमि के लिए तड़प थी और देश के सम्मान तथा जवानों के बलिदान 
के प्रति उम्ग थी । किन्तु शिमला-समभौते का मूल्याँक्न करते समय हमे यह नहीं 
भूलना चाहिए कि समभौते मे भारत ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे राष्ट्रीय 
सम्मान को किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंची हो । इस समभौते से वातावरण के 
सुधार में सहायता मिली । श्रीमद्ची इन्दिरा गांधी ने ।3 जुलाई, 972 के प्रपने 
भाषण में लोकसभा में यह विश्वास प्रकट किया कि शिमला-समभौते में दोनीं श्रोर 
से यह ग्रहसास किया गया है कि दोनों देशों का भला मिलकर चलने में ही है । 
भारत को शान्ति के लिए लड़ना है भौर उसे ऐसे कदम उठाने चाहिए जो शान्ति 
की शोर ले चलें | भारत किसी भी झ्राक्रमशु का सुझावज़ा करने के लिए तैयार है, 
किन्तु इस बात पर प्रवश्य विचार करना चाहिए कि क्‍या शान्ति सम्भव नहीं है । 
श्रीमती गाँधी ने कहा कि श्राज ऐसी स्थिति हो गई है कि पाकिस्तान चाहे भी तो 
भारत के विरुद्ध अधिक कुछ नही कर सकता । यह देखना भारत का काम है कि यह 
स्थिति कायम रहे और कठोर रुख से यह स्थिति कायम नहीं रह सकती | यदि 
यूरोप के देशों ने पहले विश्व-युद्ध के बाद जमंती के साथ वैसा ही व्यवहार किया 
होता जैसा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ किया है, तो सम्भवतः हिटलर का उदय 
न हुप्रा होता । 
शिमला-समभौते के वाद से मार्च, 977 तक 
शिमला-्समकौते के बाद भारत झौर पाकिस्तान तथा पाकिस्तान झौर 
बंगलादेश के बीच सम्बन्ध सुधारने की एक प्रक्रिया शुरू हो मई । वाबाप्रों के 
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बावजूद धीरे-बीरे प्रगति हुई । पाकिस्तान के दुराप्रही रवैये के कारण कई बार 
2५५ में वृद्धि हुई लेकिन फिर स्थिति में सुधार हुआ्ला और यही क्रम भ्रभी तक चल 
रहा है । 
शिमला-ससभोौते की पुष्टि श्रोर ठाकुर-चोक के बारे में समकौत्ता-- शिमला 
से लौटते ही श्री भुट्टो ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय एसेम्बली की एक बैठक बुलाई 
प्ौर कहा कि समभौते में पाकिस्तान ने किसी भी सिद्धान्त का परित्याग नहीं किया । 
अनन्त मे. एस्रेम्बली ने समभझोते की पुष्टि कर दी और 7 प्रगस्त, 972 को पाकिस्तान 
में 6770 भारतीय नागरिकों को मुक्त करने की घोषणा भी कर दी ॥ शिमला> 
समभौते के कार्यान्वयन के बारे में अगस्त, 972 के प्रन्तिम सप्ताह में दोनो दैशों 
के ग्धिकारियों की बैठक हुई । वार्ताओं प्रौर कठिताइयों का दौर चला । ठाकुर- 
चोक नामक गाँव के प्रश्त पर काफी विवाद हुम्रा । ग्रन्त में, 7 दिप्तम्वर, 972 को 
टठाकुर-चौक के बारे मे समभौता हो गया झौर !। दिसम्बर को जम्मू-कश्मीर में पुनः 
रेखाॉकन सम्पन्धी मानचित्नों पर भी दोनो पक्षों ने हस्ताक्षर कर दिए। तत्पश्चात्‌ 
पाकिस्तान ने ठाकुर-चौक भारत को सौंप दिया और भारतीय सेनाएँ पश्चिमी क्षेत्र 
में सिन्ध तथा पञाथ में सियालकोट क्षेत्रों से पीछे हट गई। जम्मू-कश्मीर में 
वास्तविक नियन्बरा-रेखा को अभन्तिम रूप मे झंकित करने के उपरान्त दोनो पक्षों की 
सेनाएँ ग्पने-अपने स्थानों पर लौद गई । 
पाकिस्तान द्वार विश्व भ्रदालत में फरियाद, मई, 973 --प्रत्येक समस्या 
पर पाकिस्तान का प्राचररा अड़ियल रहा । उसने शिमला-समभौते दी भावना का 
अ्रतादर किया। युद्धनवन्दियों का प्रश्न विवाद का एक बड़ा मुद्दा बने गया। 
पाकिस्तान चाहता था रि उसके सभी युद्धवन्दी तत्काल छोड़ दिए जाएँ, किन्तु 
बंगलादेश की यह न्यायोचित माँग थी क्लि पाकिस्तान से वगालियो और बगलादेश से 
बिहारी मुसलमानों की वापसी के प्रश्न पर भी बातचीत हो। 8 अप्रेल, 973 
को भारत तथा बगलादेश के विदेश मन्त्रियों ने उपयुक्त तीनो समस्पाग्नों के समाधान 
के लिए एक त्रि-सृत्री प्रस्ताव रखा, किन्तु पाकिस्तान ने परस्पर बातचीत द्वारा कोई 
समभौता करने की जगइ मई, 973 में इस त्िसूत्री प्रस्ताव के विरुद्ध विश्व-प्रदालत 
में फरियाद की । पाकिस्तान ने कहा कि सन्‌ 948 के जिनवा समभौते के झनुसार 
नरसंहार के श्रपराधियो को सजा देने का श्रधिकार पाकिस्तान को है, भारत को इस 
पुर कोई कायंवाही नही ऋरनी चाहिए । 
सानवीय समस्पाभ्नों पर दिल्‍ली समझौता, शभ्गरत, 973--विरोधों श्रौर 
कठिनाइयो के बावजूद पाकिस्तानी युद्धबन्दियों तथा भ्न्य मानवीय समस्याझ्रो पर 
प्रनेक स्तरों पर वातचीत के दौर चले श्रोर श्रन्त में 28 अगस्त, 973 को भारत 
और पाकिस्तान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार पाकिस्तान से 
सभी बगालियों, वगलादेश से काफी बड़ी संख्या में प्राकिस्तानी नागरिकों झौर 
भारत से उन 95 युद्धवन्दियों को छोड़कर जिन पर बंगलादेश में मुकदमा चलाया 
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निर्णय लिया गया यह समभौता करने में भारत सरकार बंगलादेश की सरकार से 
निरन्तर परामर्श करती रही। 495 युद्धवन्दियों के विषय में समझोते में यह प्रावधान 
रखा गया कि प्रत्यावर्तेव (प्रदला-बदली ) की प्रक्रिया के बीच किसी पर कोई मुकदमा 
नही चलाया जाएगा प्रौर ये युद्धवन्दी भारत मे ही रहेगे | यह तय हुआ कि बाद में 
इस समस्या के समाधान के लिए त्रियक्षीय विचार-विमर्श होगा । 
दिसम्बर, 973 में पाकिस्तान ने 95 युद्धवन्दियों सम्बन्धी झपना श्रावेदन- 
पत्र विश्व-प्रदालत से वापस ले लेने का निर्सय क्रिया। पाकिस्तान की इस कार्येवाही 
का स्वागत करते हुए भारत ने श्ाशा प्रकट की कि प्रव इन युद्धवन्दियों के मामले को 
निपटाने की दिशा में पारस्परिक वार्ता से कोई उपयुक्त कदम उठाया जा सकेगा, 
दिल्‍ली-स्मभौते के भ्रधीन प्रत्यावतन का कार्य, कुछ वाधाप्नों के बावजूद पूरा हो गया। 
कश्मीर के प्रश्न पर महासभा में क्री भुट्टो को रट, घितस्बर, 973-- 
शिमला-समभौते मे बह तय हुम्ना था कि कश्मीर के प्रश्त का स्थायी समाधान 
पाकिस्तान के साय सम्बन्धों के सामान्यीकरण झौर पूर्ण शान्ति स्थापना के बाद ही 
निकालना है, करिस्तु सितस्वर, 973 मे श्री मुद्दों ने सयुक्तराप्ट्र महासभा के समक्ष 
झपने भाषण में फिर कश्मीर की रट लगाई | भारतीय विदेश मन्त्री ने स्पष्ट झूप 
से कहा कि इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्रसघ में उठाने की कोई तुक नहीं है क्योकि 
शिमला में दोनों पक्षों में इस वात पर सहमति हो गई थी कि प्रश्व का द्विपक्षीय 
वार्ता से समाधान किया जाएगा। नवम्वर, 973 में पाक प्रधान मन्ध्री ने पाकिस्ताव 
प्रधिकृत कश्मीर के दौरे के समय कुछ ऐसे बयान जारी किए जो शिम्रला-सम कौते 
के प्रावधानों के विपरीत थे, विशेष रूप से उन श्रावधानों के जिनमें एक दूसरे के 
ग्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करते की बात कही गई है। पाकिस्तान सरकार का 
ध्यान इस शोर प्राकर्षित किया गया और यह वात स्पष्ट कर दी गई कि पाकिस्तान 
का उच्चतम प्राधिकारी भ्रगर ऐसे वक्तव्य देता है तो शिमला-समभौतें पर अम्ल के 
बारे में पाकिस्तान के इरादो के प्रत्ति भारत में झ्राशंका उत्सन्न हो सकती है । 
बंगलादेश को पाकिस्तानी मान्यता, फरवरी, 4974--भारत प्रौर पाकिस्तान 
श्रौर पाकिस्तान झौर बंगलादेश के वीच तनाव का एक मुख्य कारण यह भी रहा 
कि पाकिस्तान ने बंगलादेश को कुटनीतिक मान्यता प्रदान नही की । प्रमस्त, 973 
के दिलल्‍ली-समझोते के वाद यह दिखाई देने लगा कि पाकिस्तान वंगलादेश को शीक्ष 
ही मान्यता दे देगा । जब फरवरी, 974 में लाहोर मे भ्रम्तर्राप्ट्रीय इस्लामी सम्मेलन 
श्रायोजित हुआ तो वगलादेश को भी, जहाँ मुसलमानों को श्रावादी लगभग 7 करोड़ 
है, सम्मेलन में प्रामन्त्रित किया गया । किन्तु शेख मुजीव ने स्पष्ट कह दिया कि जब 
तक पाकिस्तात बिना शर्ते वगलादेश को मान्यता नही देता, तब तक पाकिस्तान की 
भूमि पर हो रहे किसी सम्मेलन में वगलादेश भाग नहीं ले सकता । शेख सुजीब के 
इस्र उत्तर पर इस्ज़ामी राज्यों में कूटनीतिक वार्ताग्रों का दौर चला। कुर्वेत के 
विदेश मन्त्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि-मण्डल ने ढाका जाकर शेख मुजीब पौर 
भ्रस्य नेताओं से बातचीत की । भन्त मे 22 फरवरी को पाकिस्तान ने बंगलादेश को . 


472 अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


मान्यता दे दो मोर शेख मुजीब भी दल-बल सहित इस्लामी सम्मेलन में भाग लेने 
के लिए 23 फरवरी को लाहौर पहुँच गए । प्राकिस्तान की मान्यता के तुरन्त बाद 
ईरान श्रौर ढर्की मे भी वंगलादेश को मान्यता देते की घोषज़ा कर दी । वंगलादेश को 
मान्यता देकर पाकिस्तान ने भारतीय उपमहाद्वीप की एक वास्तविकता को स्वीकार 
किया जिम्से इस क्षेत्र में शान्तिपूर्ण समाधान की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला । 
पाकिस्तान द्वारा मान्यता के बाद यह प्राय/ निश्चित हो गया कि संयुक्त राष्ट्रसंघ में 
ग्गलादेश के प्रवेश का चीन भौर पाकिस्तान विरोध नहीं करेंगे प्रौर 95 युद्ध 
अपराधियों की भी रिहाई हो जाएगी । 
दिल्‍ली के दो समझोतें, श्रप्नोल, 7974--भारत, बगलादेश ग्रौर पाकिस्तान 
के विदेश मन्त्रियों ने 9 प्रप्रेल, 974 को दिल्‍ली में एक त्रिपक्षीय समझौते पर 
हस्ताक्षर किए। समभौते के अनुसार बंगलादेश ने विवादग्रस्त 95 पाकिस्तानी 
युद्ध-अपराधियों को मुक्त करने का निर्णय लिया । पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि 
बगलादेश में पाक-सेनिक प्रपराधियों ने श्रपराघ किए होगे । पाकिस्तान ने बंगलादेश 
से तीन प्रकार के पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लेने की बात मास ली--() जो 
पश्चिमी पाकिस्तान के निवासों थे, (॥) जो पाकिस्तान सरकार के कर्मचारी थे, 
तथा (#0) जो विभाजित परित्रार के सदस्य थे । सस्या की कोई सीमा निश्चित 
नहीं की गई त्रिपक्षीय समझौते के अवसर पर ही भारत श्र पाकिस्तान के बीच 
एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके अन्तगेत उम्र भारतीय भ्रोर 
पाकिस्तानी नागरिकों के श्रादान-प्रदात का निश्चय किया गया जो वर्षों से उन दीनों 
देशों की जेलो में बन्दी थे। ये दोनो समभौते महत्त्वपूर्ण थे क्योंकि इनके द्वारा न 
केबल कुछ गम्भीर मानवीय समस्याप्रो का समाधान हुआा बल्कि उप-महाद्वीप में 
शान्ति की शक्तियों को भी प्रोत्साहन मिच्रा । राजनीतिक क्षेत्रों में यह आशा व्यक्त 
की गई कि इन समझौतो से एक धोर भारत तथा पाकिस्तान में श्रौर दूसरी श्रोर 
पाकिस्तान तथा बगलादेश में मैत्री और सदभाव का एक नया अध्याय शुरू होगा । 
भारत के परमाणु-विस्फोट पर पाकिस्तान की बोखलाहट, मई, 7974-- 
विदेश नीति के क्षेत्र में पाकिस्तान की रख-नीति छुछ विचित्र रही है। पुरी तरह 
युद्ध मे श्रपमानित होकर पाकिस्तान समभौते के द्वार पर पहुँचता है । द्वार पर 
पहुँचने के बाद फिर भ्रंड़गेवाजी करता है और तब फिर समभौता कर लेता है । 
इसके बाद भ्रपनी शान्तिध्रियता का ढिढोरा पीटता है श्रौर फिर लड़ने, गाली-गलौज 
करने, निराघार झ्रारोप लगाने के मार्ग पर चल पडता है ! सुधरते हुए सम्बन्धों को 
विगाड लेने मे पाकिस्तान का नेतृत्व अपनी सुरक्षा का प्रनुभव करता है। इसका 
सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तानी नेतृत्व को अपने ही देश में श्रपनी जतता 
का विश्वाप्त प्राप्त नही है ओर जन-भावनामं को भारत के विरोध में उकसा कर 
अपनी गद्दी बचाने की फिक्र से लगा रहता है। अप्रेल, 4974 में दोनो दिल्‍ली" 
समभौतों के बाद पाकिस्तान ने फिर तनाव का वातावरण बनाना शुरू कर दिया । 
* 8 मई, 974 को भारत ने प्रपना प्रथम परमाणु-परीक्षण किया और मियों मुट्टो 
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चीख उठे कि यदि भारत प्रणु-बम बनाता है तो पाकिस्तान भी अ्णु-बम बनाएगा, 
चाहे उसे घास-पात खाकर या भूखा रहकर ही जीवित रहना पड़े । पाकिस्तान की 
बौसलाहट ऐसी लगती थी कि मानो एक पागल का प्रलाप हो। श्रीमती गाँधी ने यह 
स्पष्ट कर दिया कि भारत प्रणु-शक्ति का विकास रचनात्मक उदं श्यों के लिए कर 
रहा है, किन्तु पाकिस्तान भौर उसके हिमायती राष्ट्रों के गले यह बात नही उतरी । 
श्रीमती गांधी ने श्री भुट्टो को एक पत्र लिखकर दोनो देशों के बीच प्रताक्रमण सन्धि 
का प्रस्ताव रखा, लेकिन पाकिस्तान ने इसे तुरन्त ठुकरा दिया। “कमजोर, गुस्सा 
ज्यादा” वाली कहावत ही चरितार्थ हुई । पाकिस्तानी रवैये से दोनों देशों के सम्बन्धों 
में पुतः कटुता भ्रा गई । 

संचार भ्रौर पात्रान्तुविधाएँ जारी फसने फे बारे में समभोत्ता, सित्तम्बर, 
]974 --युद्ध के फलस्वरूप दोनों देशो के बीच डाक, दूर-सचार और यात्रा सुविधाएँ 
समाप्त हो गई थी। सितम्बर, !974 मे इस्लामाबाद मे दोनों पक्षों ने तीन समभौतों 
पर हस्ताक्षर करके इन सुविधाप्नो को तत्काल जारी करने का निरणेय लिया | इन 
समझौतों से दोनो देशो के बीच फिर सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, किन्तु 
कूटनीतिक सम्बन्धों की पुनः स्थापना अ्रभी बहुत दूर की कौड़ी थी । 

बर्ष 975 में भारत-पाक सम्बन्ध--975 के वर्ष मे भारत पाकिस्तान 
के साथ मतभेदों को शान्तिपूर्वक दूर करने भौर उसके साथ सामान्य सम्बन्ध विकसित 
करने के लिए झपनी भ्ोर से निरन्तर रचमात्मक दृष्टिकोण प्रपनाता रहा ताकि इस 
उपमहाद्वीप मे स्थायी शान्ति स्थापित रह सके लेकिन पाकिस्तान की भोर से अनुकूल 
हृष्टिकोश तही भ्रपनाया गया । जब फरवरी, 975 में भ्रमेरिकी राष्ट्रपति फोर्ड ने 
पाकिस्तान को पुन: भ्रमेरिकी हथियार प्रदान करने की घोपणा की तो भी मुद्दों 
भारत के साथ दो-दो हाथ करने की बात करने लगे । लन्दत स्थित पश्चिमी सैनिक 
विशेषज्ञों तक ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान जिस प्रकार शस्त्रास्त्रों का संग्रह कर 
रहा है भौर प्रपने रक्षा ध्यय मे वृद्धि कर रहा है वह उसकी वर्तमान प्रावश्यकताभो 
की हृष्टि से विलकुल भ्रसस्तुलित है । श्री मुट्टो की घमकियाँ तब शाम्त हुई जब 
भारत के रक्षा मन्‍्त्री ने चेतावनी दी कि "यदि पाकिस्तान माँग हुए हथियारों के 
बल पर भारत पर आक्रमण करेगा तो लड़ाई भारतीय क्षेत्र मे नही होगी श्रपितु हम 
पाकिस्तान की भूमि पर लड़ेंगे । हम पर यदि पाकिस्तान श्राक्रमण करेगा तो यह 
निर्णय हम करेंगे कि लड़ाई कहाँ करनी है ।” 

2. मई, 975 से पाकिस्तान ते भारत के विरुद्ध निराघार धौर निन्दात्मक 
प्रचार प्रान्दोलन शुरू कर दिया जिससे वातावरण भ्रौर विक्षुब्ध हो गया। पप्रेल में 
भारत ने सयुक्तराप्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ का चुनाव लड़ने के लिए जब झपनी उम्मीदवारी 
फी घोपरा कर दी तो पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ चुनाव लड़ने का निश्चय 
किया । पाकिस्तान के सरकारो-प्रचार माध्यमों ने तथा विदेशों मे स्थित उसके 
मिशनों ने यह मिथ्या प्रचार शुरू कर दिया कि भारत पश्रपती प्रान्तरिक स्थिति से 
ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध सेनिक कार्यवाही कर सकता है । 
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!5 भ्वगस्त को वंगलादेश में शेख मुजीवुरंहमान की सरकार को हिसापुर्वेक हटा 
दिए जाने के बाद पाकिस्तान के प्रचार माध्यमों ने प्रपते भारत-विरोधी प्रान्दोलन 
को एक नया रूप देते हुए यह कहा कि हो सकता है भारत बंगलादेश मे हस्तक्षेप 
करे । भारत सरकार ने इस वैमनस्यपूरोँं एवं निन्‍्दात्मक प्रचार-आ्रान्दोलन की प्रोर 
पाकिस्तान का ध्यान झाकृष्द किया क्योंकि यह शिमला समझौते के विपरीत था 
भोर सम्बन्धों को सामान्य बनाने के मार्म में भ्रड़चन सिद्ध हो रहा था । जो भी 
हो पाकिस्तान में सरकारी प्रचारतन्त्र झ्ौर वहाँ के प्रखबारों ने यह श्रान्दोलन 
जारी रखा । 

3. भारत प्लौर पाकिस्तान के वीच मई, 975 में वायुमाग सम्बन्धी 
तमभोते के लिए जो उच्चस्तरीय वार्ता हुई वह भी सफल नहीं हुईं क्योंकि 
पाकिस्तान इस श्राग्रह पर डटा रहा कि हवाई मार्गों की सुविधा के सम्बन्ध में दोनों 
देशों के बीच व्यापक समभोत्ता होने के वाद ही पाकिस्तान भन्तर्साप्ट्रीय नागरिक 
उड्डयन संस्था से भारत के विरुद्ध दायर किए गए ग्भियोग को वापस लेगा। 
भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल की यह समभाने की कोशिश ब्यथ्थे हुईं कि श्रन्तर्राष्ट्रीय 
संस्था में प्रभियोग के चलते हुए दोनों देशों के बीच स्वस्थ झ्रौर मित्रतापूर्ण 
वातावरण पैदा हो सकृता | इसके लिए आवश्यक है कि पाकिस्तान प्रभियोग 
वापस ले । 

4. भारत की पहल पर विदेश सचिवीं की बैठक में एक प्रन्य विषय पर 
भी वार्ता हुई जिसका सम्बन्ध सन्‌ 960 की सिन्धु जल-पन्धि के प्रनुसार सलाल 
में चिनाव नदी पर पन बिजली-विद्यू त परियोजना के निर्माण से था। भारत ने यह 
सुझाव दिया था कि पाकिस्तान में इस परियोजना के डिजाइन के सम्बन्ध में जो 
शंकाएँ उठाई गई हैं उन्हें दूर करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता हो। मई, 975 में 
विदेश सचिवों की बैठक में कुछ बातो पर सहमति हो गई, तथापि भ्रत्त में 
पाकिस्तान सरकार ने निश्चय किया कि यह मामला किसी तटस्थ विशेषज्ञ के सामने 
रखा जाए । 

5. जहाँ तक व्यापार का मामला है, दोनों देशों के बीच व्यापार पुनः शुरू 
करने के बारे में जनवरी, 975 में समझभोता ही जाने के बाद भारत ने विदेशी मुद्रा 
में लगभग 25 करोड़ रुपये मूल्य की 2 लाख सूत की गाँढें क्रय करने का अपना 
वचन पूरा किया । पाकिस्तान 975 के वर्ष में भारत से सामान खरीदने के लिए 
कोई समझौता करने में अ्रसफल रहा । 

6. वर्ष 975 के पाकिस्तान जम्मू तथा कश्मीर के उस प्रदेश की 
स्थिति एकतरफा तरीके से बदलने के प्रयत्व करता रहा जिस पर उसका अवैध 
कंब्जा है। भारत सरकार के विरांधों के बावजूद पाकिस्तान इस दिशा में प्रागे 
बढता रहा झौर अगस्त, 975 में उसने प्राकिस्तान प्रधिकृत कश्मीर के लिए एक 

परिपद्‌ की स्थापना की जिसके प्रस्तगेत प्राकिस्ताव सरकार के पास अधिकृत कश्मीर 
पर पयने वियन्त्रण को पहली बार संस्थागत व्यवस्थित रूप दिया। भारत सरकार 


द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत की विदेश नीति 475 


से पाकिस्तान सरकार से कहा कि इस परियद्‌ की स्थापना करने क्री उसकी 
कार्यवाही शिमला समभौते का उल्लंघन है क्योकि यह जम्मू तथा कश्मीर के 
पाकिस्तात भ्रधिकृत श्रदेशों की स्थिति में एकपक्षीय परिवतंत है | दोनों भोर से 
पन्नों के झादान-प्रदान मे भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया कि इन प्रधिकृत 
प्रदेशों मे लागू “भन्तरिम संविधान! मे निहित तत्त्वो की दृष्टि से इस परिपद्‌ की 
स्थापना एक बहुत वड़ा साँविधानिक परिव्तन है जिसे मात्र प्रशासमिक प्रवन्ध नहीं 
माना जा सकता । 


7. कश्मीर की समस्या को शान्तिपुर्वेक द्वि-पक्षीय तरीके से सुलकामे के लिए 
शिमला-समभझौते की शर्तों के अनुसार वचनवद्ध होने के वावजूद पाकिस्तान सरकार 
मे संयुक्त राष्ट्र के निर्जीब प्रस्तावों में पुनः अन्तर्राष्ट्रीय रुचि जगाने की कोशिश की । 
टर्की और कम्बोडिया के राज्याध्यक्षों की पाकिस्तानन्यात्राश्रों की समाप्ति पर जारी 
की गई संयुक्त विज्ञप्तियों मे भी इस झाशय का उल्लेख किया गया | यहाँ यह 
उल्लेखनीय है कि शिमला-समभोौते मे सयुक्त राष्ट्रसघ के प्रस्तावों का कोई उल्लेख 
नही है क्योकि कश्मीर की परिस्थितियों मे और उसकी स्थिति मे प्राघारभूत परिवर्तन 
हो जाने के कारण यह प्रस्ताव पहले ही विर्जीव झौर निष्क्रिय हो चुका हैं । इस 
प्रकार पाकिस्तान शिमला-समभौते के शब्दों की एक पक्षीय भर गलत व्याख्या करके 
प्रन्‍्य देशों को भ्रमित करने की चेष्टा करता रहा । 


धर्ष 4976-77 (मा, 77) तक सामान्य सम्बन्धों फो स्थापमा--जुलाई, 
972 में शिमला-समझरौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से भारत ने इस उपन्महाद्वीप 
में स्थायी झात्ति की स्थापना के उद्देश्य से दोनों देशो के बीच सम्बन्ध सामान्य करने 
के लिए स्वयं अपनी ओर से विभिश्न कदम उठाए। इसके परिणाम स्वरूप बहुत-न्सी 
समस्याप्रीं का समाधान हो गया । 


27 मार्च, 2976 को पाकिस्तान के प्रधान मन्‍्त्री ने भारत के प्रधान मन्‍्त्री को 
सूचित किया कि “सम्बन्धों को सामान््य बनाने हेतु भ्रावश्यक प्रोत्साहन देने” के इरादे 
से पाकिस्तान भ्रन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन सगठन से अपना मुकदमा वापस लेने को 
तैयार है। सम्बन्धों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया को प्रगति के उद्द श्य से भारत ने 
पहले ही ऐसी कार्मवाही करने के लिए कहां था। भारत को इस हृढ आस्था के 
पनुरूप कि शिमला-समभौते में स्थायी शान्ति क्री स्थापना भौर समस्त द्विपक्षीय 
सम्बन्धों की सुहृढ़ रूपरेखा सच्चिहित है, प्रधान मन्त्री ने ] भ्रप्रेल, 976 को इसका 
उत्तर देते हुए सुझाव दिया कि दोनो देशो के विदेश सचिवों की बैठक हो भौर इस 
बैठक में वे न सिर्फे सिविल विमानन के मामलों पर विचार-विमर्श करें बल्कि रेल 
भौर सड़क-संचार भी पुनः चालू करने के बारे मे तथा दोनों देशो के बीच राजनधिक 
सम्बन्ध पुनः स्थापित करने के वारे मे भी विचार-विमर्श करें । पाकिस्तान के प्रधान 
भन्‍्त्रो ने इन सुझावों को स्वीकार कर लिया और इसके परिणामस्वरूप 2 से 4 
भई, 976 तक इस्लामाबाद मे भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की वार्ता 
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हुई भोर इस पपमर पर संयुक्त गक्तप्थ प्रयाध्ति डिया गवां जिययें दोतों व्नों के 
बोघ पहू समझोवा लिदिंत या हि दोनों देयों # टूडे टुए सम्पई पुतः प्रारम्भ किए 
जाएंगे। थोनों प्ञों ने निभी सत्र में डद्विनक्षीय खातार पाद झरना भी 
रपीझकार फिया । 
इस घंपुक्त यक्तस्व में निहित समूया समझोता ॥7 के 24 जुवाई, 976 के 
बीप कार्मारियत होता शुरू ही गया । दोनों देशों के बीच हुआाई सझाई 2। बुवाई 
पुनः घालू हुपा, 22 जुताई हो प्रमूगस र से पद वी रेतगाड़ी साद्ौर के विए रवाना 
हुई मोर यों देयों के राजदुओं ने प्रतते-प्रवते प्रस्ययन्यत्र परत झिए । 
समीक्षापीन उर्ष फ्रे उत्तरादं में भारत प्रौर पाकिस्तान $ प्ररोलिधि-मझय 
गई डछिहयी भौर इस्लामाबाद में मिले घोर इस प्रववर पर उसने जम्मू प्रौर ऊश्मीर 
राज्य में घिनाय नदी पर सल्ताव पलन्‍्विजती से विदधत पैदा झरने झे लिए इसके 
उपयोग के यारे में यार्ता को, बनते कि इस समस्त्रों करा डिजाइन, निर्माण पोर 
सवातन सन्धि मे. निर्षारित मानरण्डों के प्रनुझ्य दो | यू मामला विय्वते छः वर्षों 
से स्थाई सिन्‍्पु घायोग के शिवारापीन है जिसमे भारत भौर पाहिस्तान के ध्तिनिधि 
सम्मिप्तित हैं। घूकि प्रायोग के माध्यम से क्रोई समभौता नद्ठीं हो सदा, इससिए 
जुताई, 976 में पाकितायान ने यह प्रस्ताय प्रस्तुत किया कि सन्वि ही मतों के 
प्रनुतार इस मामले को छिसी तटस्थ विद्येपञ्ञ को परामर्ण के लिए सात दिया जाएं, 
किन्तु भारत ने यह सुझाव दिया कि ऐसा करने में पुर इस सामने पर द्विक्षीय 
विधार-विमर्ग कर लिया जाएं। पराझिस्तात ने इस सुफाव को स्पोहार ऊर लिया । 
प्रततूवर, 976 में नई दिल्‍ती प्रौर इस्लामाबाद में यातां के दो दौर चये। यह 
बातचीत सोहाद॑ पूर्ण वातावरण में हुई तया रचनात्मक पौर लाभदायहू रही । 
इस्लामाबाद में हुई वार्ता के पश्चात्‌ प्रसारित संयुक्त यक्तब्य में यह श्राघा प्रकट की 
गई है ह्लि नई दिल्‍ली में इस वार्ता का जो तीसरा दोर होगा उसमें कोई प्रस्तिम 
समभोौता हो जाएगा । 
सामान्यीकरण की प्रक्रिया मोटे तोर पर सुचाद ढंग से चलती रही पौर कई 
दिशाओं में सम्पर्क पुनः स्थापित हुए जो बीच के ऋई वर्षों में सके रहे थे । इस 
घटनाय्रों का प्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में बहुत स्पागत हुप्रा । 
जनता पार्टी का शासन (मार्च, 977-दिसम्बर, 979) 
भारत में नई सरकार के गठन के बाद मैत्रीवूर्ण सन्देशों का मादान-प्रदान 
हुप्रा । प्रश्नेत, 977 में पाकिस्तान के श्रतिनिधि-मण्डल की भारत यात्रा के बाद 
उसी महीने मे दोनों देशों ने यह निश्चय किया कि दोनों देशों के बीच व्यापार की 
समीक्षा करने ग्नौर उपमें वृद्धि के उद्देश्य से एक संयुक्त प्रायोग की स्थापना की 
जाएंगी । पप्रेल, 977 में ही विदेश मन्‍्त्री श्री प्दल बिदारी वाजपेयी ने पाकिस्तान 
के सामने युद्ध न करने के समभझोते का प्रस्ताव रखा। इप समय इस्त प्रस्ताव का 
फिर पे रखा जाना इस बात का परिचायक था कि सई सरऊार पाछिस्तात के 
साथ सम्तन्ध सुधारने के लिए दृढ़ संकल्प है भ्लौर उसका विश्वास है कि भारत-पाक 
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सम्बन्धों में द्विपक्षीय नीति को प्रौत्साहन दिया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव द्वारा 
भारत के इस ग्रभिमत की पुनः पुष्टि हो गई कि अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शान्तिपू्ों 
समाधान किया जानता चाहिए। पाकिस्तान की झोर से इस प्रस्ताव पर झपती 
स्वीकृति पुन: दाल दी गईं | 5 जुलाई, 977 को एक रक्तहीव ऋन्‍्ति के फलस्वरूप 
पाकिस्तान में फिर सैनिकशाही की स्थापना हो गईं और भारत का प्रस्ताव खटाई 
में पड़ गया । 


अपमे पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकसित करने की प्रपनी नीति 
के प्रनुतरण में भारत ने पाकिस्तान के आ्रान्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति काः 
पूरी ईमानदारी के साय पालन करते हुए उप्के साथ अपने सम्बन्ध सामान्य करने 
की दिश्वा में प्रयास किया । पाकिस्तान की घटनाग्रों पर दिलचस्पी के साथ निगाह 
तो रखी गईं, लेकिव उन्हें पूरी तरह पाकिस्तान के प्रान्तरिक मामले के रूप में 
देखा गया और भारत ने दूसरे देशों के घरेलू मामलों में प्रहस्तक्षेप की भ्रयती नीति 
पुवः दोहरायी । इस नीति की चरम परिण॒ति हुई फरवरी, 978 में विदेश मन्‍्त्री 
की पाकिस्तान यात्रा के रूप में | विगत 2 वर्षों में किसी भारतीय विदेश मन्त्री 
की पाकिश्तान की यह पहली यात्रा थी । विदेश मन्त्री ने श्रपती इस यात्रा के दोरान 
पाकिस्तान को यह अआ्राशवासत दिलाया कि भारत शिमला समभोौते के प्रति प्रव भी 
प्रतिबद्ध है भौर इस क्षेत्र में न किसी नेतृत्व की कामना करता है प्रौर न दावा रखता 
है प्रौर कोई ऐपी भूमि की हथियाता तो कदापि नहीं चाहता । इसके अतिरिक्त 
भारत सामान्यीकरण की गति को तेज करने का इच्छुक है। लेकिन यह गति प्षिर्फ 
उतनी ही तेज हो सफरेपी जितनी कि सम्दद्ध देश इसे तेज करना पसन्द करेगा 4 
पाकिस्तान ने दूपरे देयों के ग्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की भारत की 
मीति की सराहना की तथा भ्रपते भ्पेक्षाकृत छोटे देशों के प्रति उसके रवैये की भी । 
इस यात्रा के दौरान जिन विपयों पर बातचीत हुईं उतमें व्यापार, बीसा पद्धति प्रौर 
साँह्कृतिक ग्रादान-प्रदान तया संयुक्‍तराष्ट्र महासभा के निरस्त्रीकरण सम्बन्धी विशेष 
प्रधिवेधन की तैथारी के सम्बन्ध में सहयोग सहित विभिन्न बहुपक्षीय मामले भी 
शामिल थे। कश्मीर के सम्बन्ध मे भी विचार-विनिमय हुप्र। भौर दोनों पक्षों ने इस 
सम्बन्ध में अपवे-प्रथने विचार रखे । पाकिस्तान ने कहा कि वह सलाल परियोजना 
के सम्बन्ध में बातचीत वहाँ से भागे बढाने के लिए तैथार है जहाँ वह गवतूवर, 
976 में छोड़ दी गई थी। वादचीत के परिणामस्वरूप यह निश्चय किया गया 
कि व्यापार के सम्बन्ध में जो मातचीत होने वाली थी वह प्र जल्दी ही की जाएगी । 
सलाल परियोजदा के विपय में विचार-विमर्श पुतः शुरू होगा शौर दोनों देशों की 
राजपानियों में पत्रकार तेदात किए जाने की अनुमति दी जाएगी। सीमा पर स्थिति 
977 में पूरे वर्ष के दौरान सामान्य वनी रही । भारत भौर पाहिसतान के बीच 
व्यापार भी इस वर्ष के दोरान बढ़ा । 977 की ए्र नई विशेषता थी दोवों देखों , 
के दीच सांस्कृतिक प्रादान-प्रदान छा शमारम्भ रा 
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प्रप्रेल, 978 में पाकिस्तान के वैदेशिक मामलों के सलाहकार थी भागाशाही 
की यात्रा विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण रही, जबकि सलाल पन विजली परियोजना के 
सम्बन्ध मे एक करार पर हस्ताक्षर हुए, यह एक ऐसी समस्या थी जो विगत 8 वर्षों 
से प्रनसुलकी चली झा रही थी। व्यापार संवर्धत, नजखन्द त्ोगों को देश प्रत्यावर्तन 
तथा व्यापार सुविधाह्ों को उदार बनाए जाते के सम्बन्ध मे भी विचारों का 
भादान-प्रदान हुप्रा । दोनों देशों के बीच सड़क, रेल भौर हवाई मार्ग में सामान्य 
यातायात होता है भोर दोनो देशो की सीमा पर भी स्थिति शात्तिपुर्ण बनी रही । 
एक-दूसरे के देश में प्रधान कोसलावास के खोलने के विर्णंय के पीछे उद्देश्य यह है 
कि दोनो देशों के बीच यात्रा और वाशिज्यिक सम्पर्क सुविधाजनक बवाया जाए भर 
पारस्परिक सम्बन्ध श्र सामान्य बनाने की दिशा में योगदान मिले । भारत औझौर 
पाकिस्तान के बीच 975 के व्यापार करार की समीक्षा करने के लिए दोनो देशो 
के व्यापार दलो की 978 में दो बार वैठक हुई । इस बातचीत के परिणामस्वरूप 
इस बात पर सहमृति हुई कि जब तक नए व्यापार करार को भ्रन्तिम रूप नहीं दिया 
जाता तव तक पाकिस्तान की भोर से व्यापार सार्वजनिक अभिकरणों के माध्यम से 
किया जाता रहेगा । जबकि भारत की ओर से सरकारी झौर गैर-सरकारी दोनों ही 
प्रकार के प्रभिकरणों के माध्यम से कारोब।र किया जाएगा । विभिन्न क्षेत्रों में दीनों 
देशों के प्रतिनिधियों के बीच सम्पर्क से दोधों देशों मे सहयोग बढ़ा है। दोनों देशो 
के खाद्य ध्लौर कृषि मन्त्रियों की बातचीत के परिशामस्वरूप सितम्बर, /978 में 
एक समभीता हुभ्ा जिसके अन्तर्गेत भारत पराक्रिस्तात की 5270 उन गेहूँ का 
बीज देगा । 
जनरल जिया की सैनिक सरकार के साथ भारत ने मैत्रीयूर्ं सम्बन्ध बनाएं 
रखने की कोशिश 979 में बदस्तूर जारी रखी भौर कोई ऐसा कदम नही उठाया 
जिससे दोनो देशों के बीच युधरते हुए सम्बन्धों मे व्यवघाव पैदा हो | प्ग्नेल, 979 
में जब पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रघान मस्ती श्री मुट्टो को फाँसी लगाई गई, तब भी 
प्रधान मन्त्री श्री देसाई ने कोई भपील जारी न कर 'दूसरों के मामलों मे दृस्त्तक्षेप न 
करने के रवैये” का परिचय दिया, यह झलग बात है कि हम इसे मानवीय पाधार 
पर अनुचित माने ।,लेकिन पाकिस्तान की सैतिक तैयारियों ने भारत मे पुनः चिन्ता 
वैदा कर दी है जिसका दोनो देशो के सुधरते सम्बन्धों पर पुनः प्रतिकूल अभाव पढ़ 
सकृता है। 9 जून, 979 को भारत के रक्षा मस्त्री भरी जगजीवनरम ने सेसा- 
कमाण्डरों के एक सम्मेलन में कहा भी--''भारत के लिए वर्तमान घटना-चक्रों में 
सुबसे झपिक चिन्ताजनक विपय इस्लामाबाद द्वारा सेना के लिए भराणविक क्षमता 
का विकास करना है ।” उन्होंने म्पने भाषण में कहा कि प्रफंगानिस्तान के मामले 
में बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप एक अशुभ लक्षण है 
पाकिस्तान के साथ भारत के सम्बन्धों को सामान्य बनाने झौर इसे भागे 
बढ़ाने की दिशा में निर्वाष प्रयास जारी रहे भौर इस सम्बन्ध मे कुछ क्षेत्रों में प्रगति 
हुईं। बहुत से द्विपक्षीय राजनीतिक, वाशिज्यिक मोर दिन-अतिदिन के प्रन्य 
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कार्यात्मक मामलों के सम्बन्ध में दोनों देशों के नेताओं और अधिकारियों के बीच 
उच्चल्तरीय सम्पर्क के जरिए तथा भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में झपने-प्रपने प्रतिनिधि- 
मण्डलों के बीच परामर्श भ्ौर सहयोग के माध्यम से भौर दोनो देशों की जनता द्वारा 
एक दूसरे के देश की प्रधिकाधिक यात्रा के द्वारा भारत ने पारस्परिक्त सदूभाववा 
उत्पन्न करने का प्रयास किया । 


यद्यपि पाकिस्तान के भीतर होने वालो घटनाग्रों के बारे में देश-विदेश में 
सरकार का विचार जानते के लिए काफी दबाव डाला गया, लेकित भारत ने 
पाकिस्तान के ग्रान्तरिक मामलों पर टिप्पणी करने से इन्कार किया । अपने पडी सियों 
के प्रान्तरिक मामलों पर टिप्पणी करने से इन्क्रार किया। भ्रपने पडोपियों के 
प्राम्तरिक मामलों के बारे में किसी भी प्रकार की प्रालोचना न करने की भारत की 
सैद्धान्तिक नीति के कारण पाकिस्तान ने इस नीति की सराहना की । 


भन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान भारत के प्रधान मन्त्री और विदेश मन्‍्त्री 
ने पाकिस्तान फे राष्ट्रपति श्रौर विदेशी मामलों के सलाहकार के साथ द्विपक्षीय 
विचार-विमर्श किया और अनेक द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विधारों 
का आरावान-प्रदात भी हुआ । मई, 979 में प्रथम बार दीनों देशों के विदेश सचिवों 
की किसी विशेष कार्येसूची प्रथवा समस्या के बिना ही मुलाकात हुईं। इस प्रकार 
भारत-पाक सम्बन्धों की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर परामर्श करते की 
प्रक्रिया की शुरूप्रात हुईं । 


पाकिस्तान द्वारा सेन्‍्टो छोड़ने के बाद उसके प्रति भ्रपनी सदभावना स्वरूप 
भारत ने कोलम्बों में हुई ब्यूरो की वेठक तथा हवाना में हुए शिखर सम्मेलन में 
गुठ-निरपेक्ष श्रान्दोलन में उसके प्रवेश का समर्थन किया । न्यूबलीय मसलों जैसे 
प्रनेक जटिल मामलों पर फरवरी-मार्च में प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई तथा 
राष्ट्रपति जिधा-उल-हक के बीच तथा फिर अगस्त मे उनके श्ौर प्रधान मन्‍्त्री चरणसिह 
के बीच पत्रों का श्रादान-प्रदान हुप्रा । इस मामले को उस समय भी उठाया गया जेब 
सितम्बर, 979 में हवाना ओर न्यूयाक में विदेश मन्‍्त्री श्री श्याम नन्‍्दन मिश्र की 
मुलाकात पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री जिया-उल-हक तथा पाकिस्तान के विदेशी 
मामलों के सलाहकार श्री झ्रागाशाही से हुई । 
श्रोमती गाँधी के पुनः सत्तारूढ़ होने के बाद 
भारत-पाक सम्बन्ध (ग्रक्तूबर, 980 के मध्य तक) 
जववरी, 980 में भारत की नई सरकार द्वारा कार्यभार सम्भालने के 
प्रवमर पर राष्ट्रपति श्री जिया-उल-हुफ ने प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी को 
एक द्वांदिक झोर मैत्रीपूर्णो सन्देश भेजा । इस सन्देश में शिमला समझौते के प्रति 
पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को दोहराया गया भौर भारत तथा पाकिस्तान के थीच 
सम्बन्धों के सामान्यीकरश की प्रक्रिया को तेज करने की ग्राशा प्रकट की गई | प्रपने 
उत्तर में प्रधान मन्‍्त्री ने शिमला समभौते के प्रति प्रतिबद्धता के दोहराएं जाने पर 
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अपनी प्रसक्षता व्यक्त की । यह समभोता उनके द्वारा द्वी सम्पन्त हुआ था। इसके 
अतिरिक्त उन्होने भी झपनी ग्लोर से भारत पाकिस्तान सम्बन्धों को पूर्ण सुदृढ़ करने 
की इच्छा प्रभिव्यक्त की । 
विदेश सचिव श्री आर. डी. साठे ने भारत झौर पाकिस्तान के सम्बन्धों मे 
झौर सुघार करने पर विचार-विमर्श के लिए फरवरी, 980 में पाकिस्तान की 
यात्रा की । राष्ट्रपति जिया-उल-हक उनसे मिले भौर श्री साठे ने राष्ट्रपति को 
प्रधात मनत्री श्रीमती गाँधी का एक पत्र दिया | पाकिस्तान के विदेश सचिव तथा 
अन्य नेताग्रो के साथ अपनी बातचीत के दौरान द्विपक्षीय मामलों, क्षेत्रीय तथा 
भन्तर्राप्ट्रीय स्थित की प्तमीक्षा की गई झौर इस अवसर का लाभ उठाते हुए 
पाकिस्तान की स्वतन्त्रता, प्रमुसत्ता तथा प्रादेशिक प्ररूण्डता के प्रत्ति भारत की 
प्रतिबद्धता तथा पाकिस्तान के भान्तरिक मामलों में दखलन्दाजी न करने के भारत 
के सिद्धान्तो का, जो कि शिमला-समभोते में दिए गए हैं, पालन किए जाने की बात 
को दोहराया गया | पाकिस्तानी पक्ष ने विदेश सचिव की इस यात्रा द्वारा विचारो 
क॒ मुक्त और स्पष्ट रूप से प्रादान-प्रदान के लिए जो अवसर प्राप्त हुम्ना उम्तकी 
सराहना की भौर इसे एक दूसरे की विचारधाराप्ों को बेहतर ढग से समभने के 
लिए उपयोगी माना। 
एक नया व्यापार करार तैयार करने के लिए प्रयास किए गए और पाकिस्तान 
के साथ व्यापार की मदों का पत्ता लगाने के लिए विशेषज्ञों के एक प्रतिनिधि-मण्डल 
ने 45 सितम्बर को इस्लामाबाद की यात्रा की । नए व्यापार करार को अन्तिम रूप 
दिए जाने तक, भारत-पाक व्यापार जारी रहा लेकिन किसी करार के पभाव में 
व्यापार की मात्रा में कमी आई । भारत ने पाकिस्तान के साथ पारस्परिक लाभ के 
लिए प्राधिक सम्बन्धों को बढाने की अपनी इच्छा व्यक्त की है 
कराची और बम्बई मे दोनों देशों के कॉंचलावास खोलने के समभौते के 
पनुसार कराची मे भारत के प्रघात कौंसल के कार्यालय ने फरवरी, 979 से कार्य 
करना शुरू कर दिया | जनवरी, 7980 तक इस कॉंसलाबास ने भारत मे विभिन्न 
स्थानों की यात्रा के लिए ,6,289 राष्ट्रिको को पाकिस्तानी वीजा प्रदात किए 
और जनवरी, 979 से जनवरी, 980 तक इस्लामबाद स्थित भारतीय 
राजदूतावास तथा कराची स्थित भारत के कॉसलावास द्वारा कुल 2,4,526 बीजा 
दिए गए । इस्लामाबाद स्थित भारतीय राजदुतावास तथा कराची स्थित भारत के 
प्रधान कौंसलावास ने 25 जुलाई, 4979 तक 4,00,000 वीजा प्रदान किए और 
वाकिस्तान में ,00,000वें बीजा घारक को दिलली-लाहोर की यात्रा के लिए 
भारतीय एयरलाइन्स कार्पोरेशवत की ओर से पुरस्कार स्वरूप वापसी टिकट दी गई । 
दोनों देशों की सरकारों के वीच भुगतान समस्याधों के समाघान के लिए एक 
महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया जिसके श्रन्तर्गत भारत सरकार तथा पाकिस्तान सरकार 
के ऐसे सेवा मिवृत्त कर्मचारी, जो | जुलाई, 955 से 3] दिसम्वर, 2960 के 
दौरान क्रमशः भारत और पाकिस्तान चले आए थे, उनकी पेंधनों के मुग्तान के 


ह्वितीय महायुद्ध के'बाद भारत की विदेश नीति 48 


सम्बन्ध में जुलाई, 959 के भारत-पाक करार को फिर से लागू करने पर दोनों 
सरकारें सहमत हुई | सॉस्कृतिक और खेल-कूद के क्षेत्रों में प्रादान-प्रदान जारी रहा । 
साल्सिवरी में राष्ट्रपति जिया-उल-हक के साथ प्रधान मन्‍्त्री की बैठक 
मित्रतापूर्णा सहयोग तथा पारस्परिक सद॒भाव की सम्भावनाप्नों की सूचक थी। 
लेकिन जनवरी तथा मई, [980 में इस्लामी विदेश मन्त्रियों के सम्मेलनों में राष्ट्रपति 
जिया द्वारा कश्मीर के मामले के अनावश्यक उल्लेख से भारत को दुख और निराशा 
हुई क्योंकि हमारे विचार से ऐसा उल्लेख शिमला-समभोते की भावना के भ्रमुरूप 
नहीं था ! + 
पाकिस्तान द्वारा सयुक्त राष्ट्रसंघ मे कश्मीर समस्या की चर्चा पर भारत ने 
अपनी तीक् प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे भारत की प्रादेशिक श्रख्वण्डता पर प्राघात 
बताया है । इस सम्बन्ध में 8 अक्‍्तुबर, 980 के हिन्दुस्तान में जो समाचार 
प्रकाशित हुए, वे इस प्रकार हैं-- 
'सयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री ब्रजेश मिश्र ने 7 श्रवतुवर, 
980 को यहाँ सयुक्त राष्ट्र महासभा मे घोषणा को कि हम बार-बार कह चुके हैं 
कि जम्मू-कश्मीर भारत का ग्रभिन्न भंग है। इसलिए पाकिस्तान का इस बारे में 
यहाँ और प्रन्य मंचों पर कोई सवाल उठाना भारत की प्रादेशिक प्रखण्डता पर 
श्राघात है । 
उन्होने कहा कि पाकिस्तान का यह प्रयास शिमला-समभौते की भी ग्रवहेलना 
करता है, जिसके प्रन्तर्गत इन दोनों देशों ने प्रपनी समस्थाएँ बातचीत से सुलभामने 
और आपसी सम्बन्ध सामान्य बनाने का फैसला किया था । 
श्री मिश्र धयुक्त राष्ट्र मे पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि श्री तियाज नायक 
की उस टिप्पणी का उत्तर दे रहे थे जो उन्होंने महासभा में भारतीय विदेश मन्त्री 
श्री नरसिहराव के भाषण पर की थी । 
उन्होने कहा कि पाकिस्तान के राष्ट्ररति जिला-उल-हक द्वारा जम्मू-कश्मीर 
का मसला इस्लामी सम्मेलन मे उठाना समीचीन नही था श्लौर वह इस्लामी सम्मेलन 
के विचार क्षेत्र मे तो हरग्रिज नही ब्राता था । 
श्री मिश्र ने कहा कि यहाँ पाक-प्रतिनिधि आज यह कहते हैं कि शप्ट्रपति 
जिया-उल-हक ने 38 देशों के इस्लामी सम्मेलन में पाकिस्तान के राष्ट्रपति की 
हैसियत से भाषण किया था । परन्तु दो ही दिन वाद पाकिस्तान के एक प्रवक्ता ने 
तब घोषणा की थी कि श्री जिया-उल-हक इस्लामी सम्मेलन के भ्रध्यक्ष के रूप मे 
बोल रहे थे । 
श्री मिश्र ने कहा कि शिमला-सममौते मे दोनों देशों के वीच हर विवाद का 
निपटारा भाषसी बातचीत से करने की व्यवस्था है प्रोर दोनों देशों से यह भ्रपेक्षा 


की गई है कि थे ऐसा कोई भी फैसला भथवा कार्य नहीं करेंगे जो दोनो देशों के 
बीच विवाद पेंदा करे । 26: 732 


. _ श्री सिश्र ने कहा कि यदि पाकिस्तान की इस वायदे मे विष्ठा होती 
देशों के सम्बन्ध प्रोर सुदृढ़ हुए होते एवं ऐसे मछले न उठाएं जाते । 
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थ्री मिश्र ने कहा कि राष्ट्रपति जिया-उल-हक तथा श्री नियाज नायक झौर 
प्रन्य पाकिस्तानी प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न मंचों पर कश्मीर का सवाल उठाए जाने 
से दोनों देशों के बीच सम्बन्धों के सामान्यीकरण को भी ग्राघात पहुंचता है।”। 
पाकिस्तान की आणविक शक्ति से भारत को खतरा 

हाल ही में विभिन्न सूत्रों से ऐसे समाचारों की पुष्टि हुईं है कि पाकिस्तान 
भ्रणुबम का निर्माण कर रहा है। अनुमान का विपय सिर्फ यही रह गया है कि उसे 
भ्रणुबम का विस्फोट करने मे कब सफलता मिलेगी । सोवियत रूस के समाचार- 
पत्र प्रावदा' ने इस बारे मे विशेष चिन्ता व्यक्त की है क्‍योंकि पाकिस्तान ग्रपने पड़ोसी 
राष्ट्रो के साथ मुठभेड़ की नीति भ्रस्तियार किए हुए है । 

“प्रावदा' ने लन्दन से प्रकाशित होने वाली एक लेब्रनानी पत्रिका का हवाला 
देते हुए बताया है कि इस्लामाबाद अणुवम बनाने की श्रपन्नी थोजना को गुप्त रखना 
चाहता है। इसीलिए पाकिस्तान के अनुरोध पर चीन ने अपने क्षेत्र ने पाकिस्तानी 
प्रणुबम का परीक्षण करने की प्रनुमति दे दी है। 

रूस में पाकिस्तान भौर चीन की मिलीभगत का पर्दाफाश इसलिए किया है 
कि दोनों देश श्रफगान विद्रोहियों को सक्रिय सहायता पहुँचा रहे हैं। वास्तव मे 
“प्रावदा' ने कहा भी है कि पाकिस्तानी शासको ने अमेरिका तथा चीन को ग्रपनी 
जमीन से ग्रफयानिस्तान के विरुद्ध भ्रघोषित युद्ध जारी रखने को छूट दे दी है। 
प्रफयानिस्तान का मामला बहुत ही पेचीदा है ओर इस सम्बन्ध के परस्पर-विरोधी 
विचार प्रकट किए गए हैं । किन्तु ऐसा नही है कि प्रफगानिस्तान में रूसी सेवा की 
उपस्थिति पे जस्त होकर पाकिस्तान श्रणुबम का निर्माण कर रहा है। वास्तव में 
पाकिस्तान ने रूस के सैनिक हस्तक्षेप से बहुत पहले ग्रणुबम का निर्माण करने की 
कोशिश शुरू कर दी थी । 

पाकिस्तान यदि झाणविक हथियार से लैस हो जाता है तो इससे सबसे 

ज्यादा खतरा भारत के लिए ही पैदा होगा । चीन, पाकिस्तान तथा प्रमेरिका प्राज 
एक ही खेमे मे है, इस बारे मे सन्देह की कोई ग्रुजाइश नही है। इनल राष्ट्रों के 
गठबअन्धन का मुख्य कारसण यही है कि अमेरिका और चीव दोनों ही छस की प्पना 
सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं | पाकिस्तान इस स्थिति का लाभ उठाकर शस्त्रास्त्र इकट्ठे 
कर रहा है । पाकिस्तान चाहे जितना भी शक्तिशाली क्‍यों न बन जाएं वह रूस से 
टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता है। हाँ, 965 प्लोर 97! को तरह ही 
भारत की सीमा पर वह उत्तेजनात्मक कार्यवाहियाँ जरूर कर सकता है। इन नई 
घटनाप्रों तथा बदलते शक्ति-सन्तुलन को ध्यान में रखते हुए भारत को भी प्रवनी 
सुरक्षा-व्यवस्था पर पुनविचार करना पड़ेगा। भारत के लिए परीक्षा की घड़ी भाने 
वाली है ।5 


]. हिन्दुस्ताव, 8 अक्तूबर, ॥980. 
2 हिन्दुश्ठान, 29 अगरस्ठ, 980. . 
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भारत और श्रीलंका 

भारत के दक्षिस और हिन्द महाबागर में स्थित यह दीप राजनीतिक श्र 
सामरिक हृष्दि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। मई, 972 में नए सविधान के प्रनुप्तार 
श्रीलंका गणराज्य बन गया है | इसका अंग्रेजी माम--सिलोनहटा दिया गया है| 
श्रीलंका ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल का सदस्य है और विदेश नीति में भारत के समान ही 
गुठ-निरपेक्षता की नीति का प्रनुसरसण करता है । 

भारत धर श्रीलंका के सम्बन्ध उतार-चढाव के रहे है, तथापि कुल मिलाकर 
दोनों देशो की मैत्री में वृद्धि हुई है प्रौर पारस्परिक विवादों को शान्तिपूरं ढंग से 
सुलझाया गया है । कोलम्बो योजना के श्रन्तगंत भारत ने श्रीलंका के श्राथिक विंकास 
में सहायता दी थी। सन्‌ 955 के बाण्डुग-सम्मेलन में दोनों देशो ने एक-दूसरे के 
साथ सहयोग क्रिया । सन्‌ 962 में भारत पर चीनी भ्राक्रमण के सन्दर्भ में श्रीलंका 
ने निष्पक्ष नीति का भ्रवलम्बन न कर भारतीय भावनाप्रीं को ठेस पहुँचाई, 
तथापि प्रधान मन्‍्त्री श्रीमतती भण्डारमायके ने तटस्थ देशों का कोलम्बों सम्मेलन 
प्रायोजित किया ्रौर सम्मेलन द्वारा पारित कोलम्बो-प्रस्तावों के सम्बन्ध में पीकिंग 
तथा दिल्‍ली की यात्राएँ की। इस प्रकार श्रीलका का प्रयत्न मह रहा कि भारत- 
सीन विवाद का शान्तिपूर्ण हल निकल झाएं। सन्‌ 965 में दोनों देश तब 
अधिक निकट ग्रा गए जब श्रीलंका के तत्कालीन प्रधान मन्त्री सेनानायक ने भारत के 
न्‍्यायोचित पक्ष का समर्थन किया और चीन द्वारा भारत पर झाक्रमण करने तथा 
कोलस्बो-प्रस्तावी को न मानने के लिए उसकी निन्‍्दा की। सन्‌ 970 मे नेतृत्व 
पुन: श्रीमती भण्डारनायके के हाथ मे थाया । मई, 97। में उनकी सरकार को 
उग्रवादी वामपन्थियों के व्यापक विद्रोह का सामना करना पड़ा जिसे दबाते के 
लिए उन्हे भारत जैसे मित्रदेशों की सहायता भी लेनी पड़ी ॥ भारत के हेलीकोप्टरों 
ने श्रीलंका के प्रनेक भागों मे गश्त लगाई और भारतीय जहाज श्रीलका के बन्दर- 
गाहू पर लगर डाले खडे रहे ताकि श्रीलंका सरकार को शान्ति श्रौर सुरक्षा की 
स्थापना में श्रावश्यक सहायता प्राप्त हो सके । भारत ने श्रीलंका की शस्त्रों की 
सहायता भी दी । 

दोनों देशों के सम्बन्ध उत्तरोत्तर सुधरते गए ) श्रीमती ग्राँधी ने श्रप्नो ल,972 
में श्रीलषका की यात्रा की भ्रौर सयुक्त विज्ञप्ति में दोनों प्रधान मन्त्रियों ने स्वीकार किया 
कि प्न्तर्राष्ट्रीय समस्याभों पर दोनों देशों के विचार एक-दूसरे के बहुत निकट है । 
दोनों देशो के बीच आथिक सहयोग सहित भ्नेक विषयो पर विचार-विमर्श के लिए 
एक भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल ने अक्तूबर, 973 में श्रीलंका की यात्रा की । 
जनवरी, 973 में श्रीमती भण्डारनायके भारत प्राई | 


दोनो देशों के बीच कुछ ऐसे विवाद भी थे जिनका प्रब यद्यपि समाधान 
किया जा चुका है, तथापि अतीत से वे तनाव का मुख्य कारण रहे । अतः उपयुक्त 
होगा कि इन विवादों का संक्षिप्त विवेचन कर लिया जाएं-- ५ 

राज्य-विहोन नागरिक--यह विवाद सन्‌ 939 में उठा था, ६ 
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लगभग हल हो चुका है । राज्य-विहीन नागरिकों की श्रेणी में लगभग । लाख 
40 हजार व्यक्ति झाते हैं। किन्तु विवाद उन 7 लाख 66 हजार व्यक्तियों के 
नाई रहा है जो किसी भी देश के नागरिक नहीं हैं। ये भारतीय ही हैं जिन्हें 
श्रग्नेज अपने शासनकाल मे श्रीलंका के चाय और रबर बागातों में मजदूरों के रूप 
में ले गए थे। तब से इन लोगों के परिवार वहीं पनवे झौर फले-फूले । भारतीय 
मूल के नागरिकों के भारत वापस लौटने की माँग श्रीलका में सम्‌ 939 में झ्ारम्भ 
हुई। सन्‌ 949 में दोनों देशों के प्रतिनिधियों में कुछ प्रस्थायी समभोते हुए, 
लेकिन समस्या का समाधान नही हो सका । सब्‌ 954 में श्रीलका के तत्कालीन 
प्रधान मन्त्री सर जान कोटलावाला और भारतीय प्रधान मन्त्री श्री नेहरू में जो 
समभौते हुए वे भी अल्पकालीन सिद्ध हुए। 26 प्रक्तुबर, 964 को श्री शास्त्री 
पभौर श्रीमती भण्डारतायके में वास्तविक समभौता हुआ जिसके अन्तगंत सभी 
राज्य-विहीन नागरिको को भारत या श्रीलका की नागरिकता प्राप्त करने के 
प्रावेदन देने के लिए कहा गया । श्रीलंका सरकार 8 लाख 25 हजार लोगों में से 
3 लाख लोगो को अपने यहाँ रखने के लिए सहमत हुई झौर 5 लाख 25 हजार 
नागरिको का दायित्व भारत पर डाला गया। इसका प्राशय यह हुम्ना कि जहाँ 
भारत में 7 व्यक्ति झ्ाए वहां श्रीलका मे 4 व्यज्ित रहे | इस प्रक्रिया को !5 वर्षों 
के भीतर पर्थात्‌ 4979 तक पूरा किया जाना निश्चित हुम्रा। चूंकि श्रीलका के 
अधिकारी प्रत्यावर्तत (प्रदला-बदली) की गति से सन्तुष्ट नहीं थे प्रतः भ्रप्न ल, 
974 में जब श्रीमती गाँघी श्रीलंका के दोरे पर गईं तो उन्होने प्रत्यावतंन की गति 
(वापिक 35 हजार) में 0 प्रतिशत की वृद्धि करता स्वीकार कर लिया। सन्‌ 
]974 के प्रारम्भ में केवल डेढ़ लाख राज्य-विहीन नागरिक ही ऐसे शेष रहे 
जिन्हे भारत लौटना था| सन्‌ 975 में इस करार के प्रन्तगंत 8448 व्यक्ति 
भारत प्रत्यावतित हुए । इस प्रकार !964 के समभौते के प्रनुसार कुल मिलाकर 
525,000 तथा 300,000 व्यक्तियों मे से 975 के अ्रन्त तक 57,470 व्यक्ति 
प्रत्यावरतित किए जा चुके थे शौर 89993 को श्लीलंक़ा की नागरिकता प्रदान की 
जा चुकी थी । 
फचचातिबू-- यह विवाद 28 जून, 974 के समझौते द्वारा निपटाया जा 
चुका है । कच्चातिवू (या कच्छदीव) भारत भौर श्रीलका के समुद्री तटो के बीच 
200 एकड़ का एक छोटा-सा द्वीप है जिसमे नागफणी के प्रतिरिक्त गौर कुछ नहीं 
उगता । झास-पास मछुवारे मछलो प्रवश्य पकड़ते हैं । इस भूसण्ड की जनसस्या 
नमण्य है। दोनों देश इस भूखण्ड पर अपना प्राधिपत्य जताते थे । विवाद इसलिए 
भोर भी उग्र हो गया क्योकि इस द्वीप के ग्रास-पास तेल के काफी बड़े भण्डार होने 
की प्राशा की जाती थी । भारत ने एक महान्‌ पडोठी देश क्री परम्परा का निर्वाह 
करते हुए इस छोटे से द्वीप के कारख दोनों देशो के बीच विवाद को लम्बा खीचना 
उपयुक्त नहीं समझा । 23 जून,974 को दोनो में एक समझोता सम्पन्न हुप्रा जिसके 
पनुसार कच्चातिवू को श्रीलका के प्रधिकार क्षेत्र में मान तिया गया। पड़ोसी 
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देशों के साथ सम्बन्धो मे सुघार की दिशा में श्रीमती गाँधी का यह एक महत्त्वपूर्ण 
ऊँदम था। सन्‌ 97] मे पाकिस्तान के साथ युद्ध मे भारत की विजय से कई पडोसी 
देश ध्राशंकित हो उठे थे कि भारत एक महाशक्त बनकर छोटे देशो को प्रातकित 
फरेगा। लेकिन कच्चातिवू श्रीलका को झ्ौपकर भारत ने इस प्रकार की झआशकाओं 
को निपूल सिद्ध कर दिया । 
कच्चातिबू-समझौते को भारत झौर श्रीलंका के बीच एक नए सहयोग के 
उग का प्रादुर्भाव माता जा सकता है। इस समभोते से भारत को कोई क्षति नही 
हुई है, क्षति हुई है भारत के विरोधियों को । समभौते के बाद मार्च, 976 तक 
दोनों देशों के बीच पारस्परिक यात्राप्रो से प्राथिक एवं तकनीकी क्षेत्रों मे सहयोग 
पोर सुदृढ़ हुप्रा है । 
पप्रेल, 4976 से 980 के मध्य तक--23 प्रप्रोल, 976 को भारत झौर 
श्रीलंका के बीच एक सीमा सम्बन्धी समभीता हुम्ना जो शीघ्र ही दोनो देशो द्वारा 
पुष्टिपत्रों के प्रादान-प्रदान के साथ लागु हो गया। भारत औौर श्रीलंका के बीच कोई 
स्थल सीमा नही है, केवल समुद्र है। प्रत- यह सीमा समझौता वस्तुत. समुद्री सीमा 
विपयक समभोता ही है । दोनों देशों ने यह स्वीकार किया है कि प्रत्येक देश के तठ 
200 मील तक का समुद्री क्षेत्र उसका प्राथिक क्षेत्र होगा झौर जहां बोनो के 
बीच की दूरी 200 भील से कम होगी वहाँ दूसरे देश की मध्यस्थ रेखा सीमा रेखा 
होगी । इस समभौते का एक विशेष महत्त्व इस बात मे है कि समुद्री कानून विषयक 
विश्व सम्मेलन अरब तक किसी निरुंय पर नही पहुंचा है, जवकि भारत और श्रीलंका 
ने प्रपनी समस्या हल भी कर ली है । 
अगस्त, 976 भे गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के सम्बन्ध में प्रधान मस्त्री 
पोर विदेश मस्त्री ने कोलम्बो की यात्रा की जहाँ श्रीलंका सरकार झौर जनता ने 
उनका हादिक और मैन्रीपूर्ण स्वागत किया । शिखर सम्मेलन से पूर्व और उसके 
दौरान दोनो पक्षों के बीच निकट भ्ौर निरन्तर सहयोग से दोनं देशो के सौहाद्ेवूर्ण 
सम्बन्ध और दूँढ हुए । 
भारतीय मूल के व्यक्तियों से सम्बद्ध सन्‌ 964 के समभौते के प्रन्तगंत 
3] दिसम्बर, 976 तक 2,37,390 व्यक्ति भारत प्रत्यावतित किए गए और 
3,35,680 व्यक्ति श्रीलका में नागरिकों के रूप मे पंजीकृत किए गए । 
मार्च, 977 मे जैसी जनमत क्रान्ति भारत मे हुई थी वैसी ही 2। जुलाई, 
4977 को श्रोलका मे हुई और श्रीमती भण्डारनायके की सत्तारूढ़ श्रीलंका फ्रीडम 
पार्दी को 66 मे से मात्र 8 स्थान प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि श्रीमती भडारनायके 
ने 6 माचे, 97 को देश मे आपातकालीन स्थिति लागू कर दी थी प्लौर 6 यर्षे 
के आपातकाल में उनको सरकार की साख बिलकुल ग्रिर गई थी। श्रीमती 
भडारनायके के पतन के बाद 72 वर्षीय श्री जयवर्द्धान अ्रीलका के प्रधान मन्‍्त्री हुए। 
977 में दोनो देशो के बीच एक साँस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर हुए और 
भारत ने सामूहिक उपयोग को झनिवाये वस्तुओं तथा मब्यवर्तों साज-सामान की 
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खरीद के लिए श्रीलंका को 7 करोड रुपये का ऋण दिया। प्रगस्त, 977 में 
श्रीलंका के कुछ भागों में तमिल विरोधी वर्ग हो गएं। जिसकी लपेट में कुछ भारतीय 
राष्ट्रिक भरौर मारतीय मूल के कुछ ऐसे व्यक्ति भी भा गए जिन्हें मारत प्रत्यावर्तित 
किया जाना था श्ौर इसकी वजह से भारत में चिन्ता हो गई । स्थिति को सामान्य 
करने के लिए तमिल समुदाय में विश्वास पैदा करने के लिए श्रीलंका सरकार ते कारगर 
कदम उठाए जिन पर सन्‍्तोप व्यक्त किया गया। भारत ने' इन दंगो से प्रभावित 
लोगों को राहत प्रौर पुनर्वास के लिए अ्शदान के रूप में श्रीलंका को 8 लाख झुपये 
की धनराशि दी। गृह मन्‍्त्री ने श्रीलंका के संशोधित सविधान के भ्रन्तर्गत श्री जे श्रार. 
जयवर्धन की प्रथम कार्यकारी राष्ट्रपति बनाए जाने के प्रवसर पर प्रायोजित 
समारोहो मे भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 से 6 जववरी, 978 
तक श्रीलंका की यात्रा की । 


भ्रक्तूबर, 978 प्ले राष्ट्रपति जयवर्धन की यात्रा श्रौर फरवरी, !979 में 
प्रधान मत्री श्री मोरारजी देसाई की श्रीलका यात्रा से दोनों दैशो के सम्बन्धों में विद्यमत 
सौहाद्ता परिलक्षित हुई । दोनों पक्षों ने यह स्वीकार किथा कि दोनो देशों के बीच 
प्व कोई समस्या नही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान इस वात पर 
सहमति हुई कि भारत प्रोर श्रीलका के बीच द्विपक्षीय व्यापार तथा झ्ाविक सहयोग 
बढ़ाया जाए। श्रीलंका में भारतीय मूल के लोगो के भविष्य से सम्बद्ध भारत-श्रीलका 
करार के काम की भी समीक्षा की गई तथा भारत में इस करार के अन्तर्गत भारतीय 
मूल के लोगो के देश प्रत्यावतेन की प्रक्रिया को श्रौर उनके पुनर्वास को सुचारु रूप 
देने का निश्चय किया। जनवरी, 980 मे श्रीमती गान्धी के प्रुनः सत्तारूढ 
होने के बाद से दोनो देशों के सम्बन्ध और अ्रधिक हृढ हुए हैं । 


भारत और नेपाल 

भारत भ्रौर चीन के बीच हिमालय की गोद में स्थित इस देश के साथ कुछ 
भ्रपवादों को छोड़कर भारत के सम्बन्ध न्यूनाधिक मैत्रीपूर्ण रहे है। ऐतिहामिक, 
सॉँस्कृतिक, धामिक ग्रौर भोगोलिक दृष्टि से तो दोनों देश भ्रति निकट है साथ ही, 
प्राथिक विकास की आवश्यकताम्नों के कारण भी दोनो मे मैत्री स्वाभाविक है। 
3! जुलाई, 950 की सन्धि द्वारा दोनों देश निश्चय कर चुके थे कि वे शान्ति श्रौर 
मैत्री की नीति का भनुसरण करेंगे । दोनों मे एक व्यापारिक सन्धि भी सम्पन्न हुई 
जिसके अनुसार यह निश्चित हुम्रा कि नेपाल अपना विदेशी व्यापार भारतीय क्षेत्र 
से होकर सुचारु रूप से कर सकेगा । 

नेपाल में कुछ भारत विरोधी तत्त्व पहले ही विद्यमान थे। साम्यवादी 
चीन भी अपने प्रभाव-विस्तार के लिए भीतर ही भीतर नेपाल मे भारत-विरोधी 
भावना को प्रोत्साहन दे रहा था। अतः नेपाल.मे यह विचार बल पकड़ने लग्रा 
कि नेपाल को भारत पश्रौर चीन के मध्य एक प्रतरोधक (वफर) राज्य की भूमिका 
निभानी चाहिए। सन्‌ 955 में राजा त्रिमुवन की भृत्यु के बाद राजा महेन्द्र 
विक्रमशाह नेपाल की राजगद्दी पर वेठे । राजा महेन्द्र ने भल्ोकतान्त्रिक कार्यवाही 
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कर सन्‌ 960 में संस्रद्‌ को भंग कर दिया भोर देश का शासन स्वय सम्भाल 
लिया। राजा महेन्द्र का यह कार्य यद्यपि भारत को आ्राधात पहुँचाने वाला था, 
तथापि भारत ने नेपाली राजनीति में कोई हस्तक्षेप नही किया। भारत नेपाल को 
झ्ाधथिक और श्रौद्योगिक उन्नति के लिए भी प्रकार से सहयोग प्रदान करता रहा । 
सन्‌ 956 मे टंकाप्रसाद आचार्य नेपाल के प्रधान मन्‍्त्री बने । उनका भुकाव चीन 
को झोर था, प्रतः नेपाल में भारत-विरोधी वातावरण तैयार करने में उनका प्रत्यक्ष 
परीक्ष सहयोग रहा । सन्‌ 956-57 मे अस्पष्ठ भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने 
कहा कि भारत को नेपाल के राष्ट्रीय विकास में सहयोग देना चाहिए। इस कथन 
का अभिव्राय अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर यह आरोप लगाना था कि भारत नेपाल को 
अपना पिद्यू देश बनाना चाहता है । सन्‌ 957 में डॉ के भाई. सिंह प्रधान मस्त्री 
बने और सन्‌ 959 में वी पी कोइराला। इन दोनों हो के प्रधान मन्त्रित्काल - 
में भारत-नेपाल सम्बन्धों में कोई सुधार नहीं हो सका! डॉ. के. झाई. सिह के 
सुधार-प्रयत्नो को श्राचायय-समर्थेंक समाचा र-पत्रों ने सफल नही होने दिया। प्रधाल मंत्री 
कोइराला ते चीत के साथ एवरेस्ट पर्वत शिखर के बारे में ऐसा समझौता किया जो 
नेपाल सरकार का भारत के साथ विश्वासघात था । कोइराला-मन्त्रिमण्डल के पतन 
के वाद भी सन्‌ 96] तक दोनो देशो के सम्बन्ध तनावपुर्ण रहे। भारत के विरोध 
के वावजूद राजा महेन्द्र ने काठमाण्डू-ल्हासा-सडक मा वनाने के सम्बन्ध में चीन से 
समभौता किया। उन्होने चीन के साम्यवादी नैताओ्ो का समर्थन प्राप्त करते 
भौर भारत की उपेक्षा करने की नीति प्रपनाई। सन्‌ 96 में 6 पृष्ठों की 
प्रकाशित एक पुस्तिका में कहा गया कि नेपाल को विदेशों से प्राप्त सहायता में चीन 
ने सर्वाधिक उदार भौर नि.स्वार्थे यीय दिया है। सन्‌ 962 में भारत पर चीनी 
प्राक्म्रण के प्रति नेपाल ने तटस्थ इष्टिकोश अपनाया और इस प्रकार साम्यवादी 
चीन क॑ प्रति प्रप्रत्यक्ष रूप में सहानुभूति प्रकट की | 


सन्‌ 964 मे श्री नेहरू की मृत्यु के बाद श्री शास्त्री भारत के प्रधान मन्त्र 
बने । उन्होने नेपाल की यात्रा की और दोनों देशो के सम्बन्धी में कुछ सुधार हुमा । 
राजा महेन्द्र भारत झश्राए प्रोर राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णवन नेपाल गए। भारतीय 
नेताग्री मे नेपाली नेतृत्व को साम्यवादी चीन के वास्तविक खतरे से सचेत किया । 
सितम्बर, 964 में मारतोय विदेश मन्त्री सरदार स्वसुंसिह नेपाल गए प्लौर एक 
समभौता हुम्मा जिसके भनुसार भारत ने 9 करोड़ रुपयो की लागत से नेपाल के लिए 
एक 28 मील लम्बी सडक बनाने का निर्शय किया । काठमाण्ड से मार्तीय सीमा 
रक़्सौज़ को जोड़ने वाली एक अन्य सडक योजना नो भारत ने भअपने हाथ में ली । 
इसके भतिरिक्त भारत ने अपने व्यय से कोसी-योजना पूरों करने का भी निश्चय 
किया। प्रप्रेल, 965 भे श्री शास्त्री ने कोसी-प्ोजना के पश्चिमी-नहर कार्य का 
घटन किया । योजता का उद्देश्य नेपाल को वाद की क्षति से बचाना और बिजली 
तथा मिचाई से लाभ पहुंचाना था। दिसम्बर, 963 में नेपास नरेश ने ०७ 
की प्रोर एक सयुक्त विज्ञव्ति द्वारा स्वीकषर किया कि भारत की छू 


६43 
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में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति सन्तोपजनक है। श्री शास्त्री के बाद श्रीमती 
गाँधी ने भी पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने की नीति को प्रागे बढ़ाया । 
परकक्‍्तुबर, 97 में दोनों देशों के वीच कोत्ती तथा ग्रग्डक परियोजनाग्रों के निर्माण 
के लिए समझौता हुआ | श्रोमती गाँवी ने नेपाली नेतृत्व के मस्तिष्क मे यह बात 
बठाने की कोशिश की कि भारत नेपाल की संप्रमुता का पूर्ण सम्मान करता है तथा 
उसका सच्चा मित्र है। जनवरी, 972 में राजा महेन्द्र की मृत्यु हो गई प्रौर उनके 
बाद राजा वीरेन्द्रशाह गद्दी पर बंठे । 


भारत नेपाल के विक्रास कार्यक्रमों में रचि लेता रहा है। !973-74 के बगढ 
में नेपाल क्री विकास सहायता के लिए 9 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई | इसके 
अतिरिक्त 0 करोड़ रु. के स्टेण्ड बाई क्रेडिट की भी व्यवस्था की गई । राजा 
वीरेन्द्र का रवेया भारतीय उदारता के वावजूद कई हृष्टियों से श्रखरने वाला था | 
सन्‌ 973 में उन्होंने नई भौगोलिक स्थिति की घोपणा करते हुए कहा कि नेपाल 
भारतीय उपमहाद्वीप का भ्रम नहीं है । सितम्बर, 974 में राजा वीरेन्द्र ने सिक्किस 
को भारत में सह-राज्य का दर्जा दिए जाने का खुल्लमखुल्ला विरोध किया । काठमाँडू 
स्थित चीनी दूतावास द्वारा भारत के विरुद्ध बुलेटिन निकाले मए। नेपाल सरकार 
की चुप्पी ने चीनी दूतावास द्वारा भारत-विरोधी प्रचार को बढावा दिया । नेपाल के 
भारतीय स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे । इन घटनाभो को भारत सरकार ते 
प्रत्यन्त गम्भीरता से लिया और विदेश मत्व्रालय ते नेपाल के साथ सम्बन्धों पर 
पुतविचार किए जाने की प्रावश्यकता अनुभव की । कहा जाता है कि नेपाल से 
राजदुत वापस बुलाने के प्रश्त पर भी विचार किया गया | अरब नेपाल सरकार की 
बुद्धि पर से अ्रम का पर्दा हटने लगा । नेपाल सरकार ने समझ लिया कि भारत के 
सहयोग और समर्थन के बिना गाडी चलाना कठिन है। सब तरफ से घिरा हुम्ना 
(लेण्ड लाक्ड) देश होने के कारण ग्रन्य देशो से सम्बन्धों के लिए नेपाल की भारत 
पर निर्भरता प्रावश्यक है। हिमालय की रुकावट के कारण नेपाल चाहते हुए हे 
भारत से सम्बन्ध नही तोड सकता । नवम्बर, !974 के लगभग नेपाली पत्र 'मंदरल॑ए्ड 
ने कहा कि विश्व के 'लैण्ड लावड' देशो को जो सुविधाएँ प्राप्त हैं वही नेपाल को 
भी मिलनी चाहिए । राजनीतिक क्षेत्रों के अनुसार भारतीय विदेश मन्त्री चह्नाण ने 
नेपाली प्रधान मन्‍्त्री श्री रिजाल को स्पष्ट रूप से बता दिया कि भारत नेपाल को 
हर प्रकार से सहायता देते को तैयार है, किन्तु सचार एवं बन्दरगाह सुविधाओं को 
अधिकार के रूप में नही साँया जाता चाहिए । नेपाल को यह भी नही भूलना चाहिए 
कि वह इस उपमहाद्वीप की रक्षा-व्यवस्था का एक अंग है । 
भारत के कड़े रुख को देखकर नेपाल के मह्दाराजा ने अ्रप्रत्यक्ष श्रौर 
कूटनीतिक क्षेत्रो के माध्यम से भारत से मधुर सम्बन्ध स्थापित करने का ्राग्रह 
किया | भारत सरकार ने सभी भ्रावश्यक सावधानी बरती, लेकिन मेपाल सरकार के 
प्रति कोई दुराग्रही रुख नहीं भ्रपनाया और सब्‌ 9735 में दोनों देशों के सम्बन्ध 
मित्रतापूर्ण बने रहे । प्रगस्‍्त: 975ः में नेपाल के विदेश मन्त्री ने नई दिल्‍ली की 
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यात्रा की और राजनीतिक, प्राथिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विस्तृत विचार- 
विमर्श किया | उन्हें यह ध्राश्वासव दिया गया कि भारत नेपाल की पांचवी पंचवर्षीय 
योजना में झपना योग देगा श्रौर हमेशा की तरह नेपाल की व्यापार तथा परारगमन 
सम्बन्धी समस्याझ्रो पर मित्रतापूर्ण ढंग से विचार करेगा। उन नदियों के जल का 
सदुपयोग करने में भारत-नेपाल सहयोग पर विशेष रूप से बल दिया गया जो दोनों 
देशों से होकर बहती हैं ॥ 30 सितम्बर और ! ग्रक्तूवर, !975 को नेपाल-नरेश 
भारत प्राए। यह यात्रा भत्यधिक महत्त्वपूर्ण थी क्योंकि इससे दोनों देशों के नेताशो 
के बीच उच्चतम स्तर पर विचार-विमर्श का सुप्रवसर प्राप्त हुआ । जनवरी, 976 
में भ्रपनी नेपाल यात्रा के दौोराव भारतीय विदेश मन्‍्त्री श्री चह्धाणा ने सहयोग के 
सम्भावित क्षेत्रों के विषय में तथा विकास एवं तत्सम्बन्धी जल-संसाघनों पर विचार- 
वितिमय किया । 
मार्च, 7976 से 4980 के मध्य तक-सन्‌ 976 मे दोनों देशों के 
सम्बन्धों की दिशा में काफी ठोत कार्य हुमा । राजनीतिक और सरकारी स्तर पर 
कई यात्राएँ हुई! जिससे दोनों सरकारो के ब्रीच लगातार वार्ता का भ्रवप्तर प्राप्त 
हुपआ | भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि नेपाल के जो राष्ट्रिक भारत के 
सरक्षित/प्रतिवन्धित क्षेत्रों का दौरा करना चाहेंगे उन्हें दमरे विदेशी राष्ट्रों के 
समकक्ष ही माना जाएगा श्रौर इस प्रकार उन्हें भी इस उद्देश्य के लिए पारपत्र 
(परमिट) प्राप्त करना होगा । इस बात का निश्चय करने के लिए कि इन क्षेत्रों 
को यात्रा करने वाले वास्‍्तविक नेपाली यात्रियों को किसी प्रकार की अ्रसुविधा न 
हो, परमिट जारी करने के सीधी और सुविधाजनक विधियाँ तय की गई हैं । 
वर्ष 976 में कोलम्वो योजना की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई | इस योजना 
के भन्तगेंत भारत नेपाल को द्विपक्षीय आधार पर पूंजीगत तथा तकनीकी सहयोग 
देता रहा है । सम्‌ 2976-77 में नेपाल की विकास-योजनाश्रो के सहायता अनुदान 
के रूप में बजंठ मे 0 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है । , 
भप्रेल, 977 में नेपाल नरेश की भारत यात्रा और उसके बाद जुलाई, 
977 भें भारत के विदेश मन्‍्त्री की नेपाल यात्रा और फिर दिसम्बर, 977 मे 
भारत के प्रधान मम्त्री की नेपाल यात्रा से आपसी भ्रास्था धोर विश्वास की भावना के 
साथ इस प्रकार के सम्बन्ध विकसित करने मे सहायता मिली । भारत ने नेपाल को 
यह प्राश्वासन दिया कि वह उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता 
बल्कि वह तो परस्पर सहयोगी सम्बन्ध विकसित करने में दिलचस्पी रखता है । 
भारत-नेपाली व्यापार के लिए नए प्रवन्धों के विषय में प्रधान मन्‍त्री ने व्यापार झौर 
पारगमन के सम्बन्ध में दो भ्रलग-प्रलय सन्धियाँ करने के बारे में ग्रपनी तत्परता 
व्यक्त की भौर नेपाल ने इसका स्वागत किया | लेकिन साथ ही इस बात पर भी 
सहमति हुई कि दोनों देश प्रपनी खुली सीमाझो के आार-पार झवधिकृत व्यापार को 
रोकने में एक दुसरे को सहयोग देंग्रे व्योंकि इस तरह के व्यापार से किसी भी देश 


की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँच सकता है । जनवरी, 978 में नेपाल. नि 
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मण्डल की भारत की यात्रा के समय और फरवरी-मार्च 978 में भारतीय प्रतिनिधि 
मण्डल की नेपाल यात्रा के समय मे इन विपयो पर झागे विचार-विमर्श हुआ । इस 
बारे मे एक व्यापक सहमति हुई जिसके परिणामस्वरूप व्यापार तथा पारगमन के 
सम्बन्ध में श्रलग-अलग सन्धियो पर हस्ताक्षर हुए तथा ग्रनधिक्ृत व्यापार को रोकने 
के लिए एक करार पर सहमति हुई। यह भारत-नेपाल के सम्बन्धों, परस्पर विश्वास, 
समभ-बूक शौर सहयोग की बढ़ती हुई भावना का द्योतक है। भारत नेपाल के 
विकास कार्यक्रमों के लिए तकनीकी श्रौर वित्तीय सहायता देता रहा । 

मार्च, 4978 में नेपाल के साथ व्यापार और पारगमन के लिए झलम-पमलग 
सन्धियाँ तथा झ्नधिकृत व्यापार पर नियन्च॒णा के लिए सहयोग के सम्बन्ध मे ग्रन्तर- 
सरकारी करार के सम्पन्न होने से भारत भ्रौर नेपाल के बीच परस्पर लाभदायक 
सहयोग को संवर्धित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार हुझा । 
अ्प्रेल, 978 मे नेपाल के प्रधान मन्त्री श्री कीतिनिधि विष्ट की यात्रा के परिणाम- 
स्वरूप एक करार हुआ जिसके भअन्तगंत दोनो देश नेपाल में संयुक्त श्रौद्योगिक उद्यमो 
की स्थापना में सहयोग करेंगे और उनमे तैयार होने वाली चीजे भारत भे बेची जा 
सकेंगी । सितम्बर, 978 में उद्योग मन्‍्त्री श्री जाजे फर्नाडीस ने काठमांडू की यात्रा 
की श्रौर उस समय एक समभौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके इस सम्बन्ध में ठोस 
प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया गया । झ्क्तुवर, !978 में विदेश मनन्‍्त्री ने नेपाल की 
यात्रा की जो कि द्विपक्षीय भौर श्रस्तर्राप्ट्रीय समस्याप्रों पर दोनों देशों के बीच 
सावधिक विचार-विमर्श की सामान्य प्रथा की ही एक कड़ी थी । 

भारत यह प्रयत्त करता रहा कि नेपाल के साथ पारस्परिक सहयोगात्मक 
तथा सार्थक सम्बन्ध बनाए रखने के लिए ध्रास्था और विश्वास का वातावरण तैयार 
किया जाए। वर्ष 979-80 के दोरान भारत और नेपाल दोनों ही देश प्रपनी- 
अ्रपती आान्तरिक घटनाओ्ो मे व्यस्त रहे । लेकित अपनी इन समस्याम्रो के बावजुद 
सितम्बर, 979 से नेपाल के महाराजाधिराज भारत की यात्रा पर आए जिससे 
दोनों देशो के बीच घनिष्ठ मैत्रीपू्णं सम्बन्ध तथा विश्वास के वातावरण की पुष्टि 
होती है । ५ 
नेपाल के महाराजाधिराज की इस यात्रा से आस्था और विश्वासपूर्ण 
सम्बन्धों को बनाएं रखने मे सहायता मिली । नेपाल से भारत की ओर बहने वाली 
नदियों की विशाल क्षमता जिसका कि पारस्परिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा 
सकता है. इसके बारे में विचार-विमर्श किया गया शोर इस बात पर सहमति हुई 
कि करनाली, पंचेश्वर और राप्ती जैसी छुछ मदत्वपूर्ण वहुउ॒द श्यीय पन-विजली 
परियोजनाम्रों भ्रादि का शीघ्रता से अध्ययन पूरा क्रिया जाए। पारस्परिक हित के 
अनेक विपयो पर भी विचार-विमर्श हुप्रा । इससे भारत नेपाल सम्बन्धों में आस्था, 
सदमावना एवं पारस्परिक सहयोग प्रकट हुप्ता । 

नेपाल भ्रौर भारत के वीच विरन्तर चल रहे उच्च स्वरीय सम्पर्क की 
परम्परा के अनुरूप विदेश सचिव ले 7 से 9 फरवरी, 980 तक नेपाल की 
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यात्रा की । धाशा की जाती है कि मेपाल नरेश मार्च, 4980 में भारत की राजकीय 
यात्रा पर आएंगे । 
वैयाल के विकास कार्यक्रमों के लिए भारत वित्तीय भ्रौर तकनीकी सहायता 
प्रदाव करता रहा । इस वर्ष के दौरान जिन योजनाओों के कार्य को हाथ में लिया 
गया उनका खर्चे पूरा करने के लिए 4:60 करोड रुपये की राशि निर्धारित की 
गई । जिन मुख्य परियोंजनाग्रो के लिए सहायता दी गई थी वे हैं--महेन्द्र राजमार्ग 
का सध्य क्षेत्र और देवी घाट पनविजली परियोजना जिसे भारत-ठर्न को प्राधार पर 
पूरा कर रहा है। दलालघाद-घनकुटा मार्ग के हवाई सर्वेक्षण का काम चालू वित्तीय 
बर्ष के दौरान पूरा हो जाने की प्राशा है । नेपाल में धर्मार्थ प्रस्पताल के विस्तार के 
लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अन्तर्गत प्रस काम को प्रा करने के लिए 
प्राधिकारियो को 7 65 लाख रुपये दिए गए थे | भ्राशा है कि 798[ तक यह 
काम पूरा हो जाएगा। भारतीय सहायता से सम्बन्धित पन्नों का आदान-प्रदान भी 
किया गया, सैपाल को आयोडीजयुक्त लवण की सप्लाई भौर पाटन चरण 4 मे 
प्रोद्योगिक बस्ती के सुधार से सम्बन्धित करारों की समयावधि भी बढाई गई । इसके 
प्रतिरिक्त भारत सरकार ते नेपाल में जिन अन्य परियोजनाप्रों के लिए प्रपनी 
सहमति दी है, उसके वेरे मे भी सम्माव्यता प्रध्ययन पूरा हो चुका है। इन 
परियीजनाग्रो मे नेपाल के लक्ष्मीवुर में संयुक्त क्षेत्र मे एक सीमेट कारखाना झौर 
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्रन्तर्राष्ट्रीय) द्वारा स्थापित की जाने वाली तीन परियोजनाएँ 
तथा नेपालगज मे क्षेत्रीय प्रशिक्षण सेस्थान, हेतौदा में उत्पादोन्मुखी पालिटेविनिक 
संस्थान तथा बुतवाल में एक समुदाय भवत् की स्थापना भी शामिल है। ग्राशा है 
कि नेपाल में कागज तथा लुरदी के लिए स्थापित किए जाने वाले कारखानों के लिए 
सम्भाव्यता भ्रष्यमन भी शीघ्र पूरा ही जाएगा ।? 
भारत और मूठान 
भारत की उत्तरी सीमा पर भूटान सन्‌ 97! से पूर्व तक भारत का सरक्षित 
राज्य (70।2८00780), किन्तु सन्‌ 97 में भारत ने इस मिश्देश की सम्पूर्ण 
प्रभुत्व सम्पन्नता स्वीकार कर अपनी उदारता का परिचय दिया। भारत के ही 
सहयोग से भूटान ने सन्‌ 97 में संयुक्त राष्ट्रसंघ में प्रवेश किया | भुटाव की 
विदेश-नीति, भूटान की सहमति से भभी तक भारत द्वारा ही संचालित होती है । 
यद्यपि दोनों देशों के बीच समानता के झाधार पर सम्बन्ध है भौर उनमें कभी किस 
भी भ्रदसर पर कटुता नही भाई है ) अप्रेल, 975 भे जब सिविकम भारत में विलय 
हुआ तब भी मूठान ने भारत के विरुद्ध कुछ भी नही कहा जबकि सिविकम के राज- 
परिवार से भूटान के राज-परिवार के निकट सम्बन्ध हैं । सिक्किम के चोग्याल भूटान 
की राजमाता के रिश्ते में भाई होते है । संयुक्त राष्ट्रसंघ मे हर प्रश्न पर भूटान 
भारत का समर्थव करता रहा है। मतदान के हर अवसर पर भारत और भूदान के 


]. प्रारत सरकार रिपोर्ट, 4979-80. 
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मत्त एक ही पक्ष मे पड़े हैं । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में भारत भूटान का बड़ा भाई है 
किन्तु उसने _कमो भूठान पर प्रपनी इच्छा लादवने का प्रयास नहीं किया है। 
सन्‌ 949 में दोनों देशों के बीच एक मैत्नी श्रौर शान्ति-सन्धि द्वारा यह निश्चय 
हमा था कि भारत भूटान के भ्ान्तरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा शौर 
भुटान के विदेश सम्बन्धों तथा प्रतिरक्षा का दायित्व भारत पर रहेगा । 
भारत भूटान के योजनावद्ध विकास में निरन्तर सहायता देता रहा है। भूदानी 
योजनाधो का लगभग 95 प्रतिशत व्यय भारत ही वहन करता रहा है| वर्ष 4976 
में यह निश्चय किया गया कि चौथी पंचवर्षीय योजना (4976-8) के लिए भारत 
सरकार भूटान को 70:29 करोड़ रुपये की राशि का पनुदान देगी । 
कोलम्बो में पौचवें गुट-निरपेक्ष शिखर-सम्मेलन में शामिल द्वोने के लिए 
जाते हुए भूटान के महामहिम नरेश ने 3 और ]4 अगस्त, 976 के दो दिन 
दिल्‍ली में व्यतीत किए । अपने प्रवास्त काल में उन्होने भारतीय नेताप्नों पे भेट वार्ता 
की । कोलम्वों शिखर-सम्मेलन में भूटान-नरेश ने कहा कि भारत का पड़ोसियों के 
साथ सम्बन्ध सामान्य करने के भारत के प्रयास से एशिया में शान्ति और स्थिरता 
की दिशा में सहयोग मिलेगा। भूटान नरेश ते अपने श्रेष्ठ मित्र और पडोसी 
भारत” द्वारा उनके देश को दी गई उदारतापूर्ण वित्तीय भझौर तकनीकी सहायता के 
लिए भूरि-भूरि प्रशंसा की ! 
विगत की भाँति ही दोनों देशों के बीच विभिन्न विकास-क्षेत्रों में सहयोग 
चालू रहा | यह कार्य भारतीय विशेषज्ञों प्रौर जानकारों की भूटान यात्रा धोर वहाँ 
किए गए सर्वेक्षणों के माध्यम से हुआ । मूटान-नरेश ने अप्रेल, 977 में भारत की 
यात्रा की और नई सरकार के साथ बातचीत की । इस यात्रा से दोनों पक्षों को 
मित्रता श्रौर भाईचारे के अपने विशिष्ट सम्पर्क को पुनः पुष्ठ करने का अवसर 
मिला । भारत भूठान के आथिक विकास के प्रयत्नों में उसका भागीदार बना रहा। 
माचें, 4978 में भूटान नरेश की भारत यात्रा से दोनों के बीच मेत्रीपूर्स सम्बन्धों 
का और विकास हुआ । 
वर्ष 979 और 980 में भी भारत और भूटान के सम्बन्धों मे उत्तरोत्तर 
सुधार होता गया | भारत सरकार की 979-80 की रिपोर्ट के भ्नुप्तार-- 
“भारत-भूटान सम्बन्ध दोनो देशों के पारस्परिक हित के लिए प्रास्था, 
विश्वास एवं सदूभावना के आधार पर विकसित होते रहे। विदेश सचिव, 
श्री जगतस्िंह मेहता, भूठान नरेश से मिलते के लिए अगस्त, ]979 में कलकत्ता 
गए । हवाना में प्रायोजित गुट-निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में भूटान नरेश के 
साथ विदेश मन्‍्त्री श्री श्यामनन्दन मिश्र तथा विदेश सचिव श्री जगतसिह मेहता ने 
विभिन्न मामलों पर परस्पर विचार-विनिमय क्रिया । भारत सरकार के वरिष्ठ 
अधिकारी भूटान में चल रही परियोजनाम्रों की प्रगति पर विचार-विमर्श करने श्रौर 
भावी विकास कार्यक्रमों में बेहतर सहयोग के लिए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए 
भूटान गए । इन सभी सम्पर्कों से दोनों देशों के बीच अ्रह्ुद मित्रता तथा पारस्परिक 
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निर्भरता और सम्वन्धों को सुदृढ़ वनाने की कोशिशों की पुनः पुष्टि हुईं। भारत 
प्रौर भूटान के बीच सॉस्क्ृतिक आदान-प्रदान जारी रहा । वर्ष )979-80 के दौरान 
पाँच शिष्टमण्डलों के भारत ग्राने की सम्भावना है, जिनमे पन्द्रह-सदस्यीय राष्ट्रीय 
विध्वानसभा सदस्यों, ग्राम मुखियाग्रों/।किसानों ्लौर कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं तथा 
विद्या्थियों/प्रध्यापकों का शिष्टमण्डल महत्त्ववूरों है। मदह्मामहिम भूठान नरेश 
फरवरी, 98] मे भारत की सरकारी यात्रा पर भ्राने वाले हैं । 
पिछली दो दशाब्दियो में भूटान के विक्लास कार्यक्रमों में भारत ने ग्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण भूमिका श्रदा की है। 96। से 76 50 करोड़ रुपये के परिव्यय की तीन 
पंचवर्षीय योजनाएँ भारत की सहायता से सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी हैं ।. इन 
विकास योजनामं से जहाँ एक ओर भूटान की सामाजिक-झराथिक प्रगति के लिए भावी 
कार्यक्रमों का भ्राघार तैयार हुप्रा है वहीं इनसे भूटान की अर्थव्यवस्था मे भी सुधार 
हुप्रा है। भारत सरकार की 70 30 करोड रुपये की सहायता से भूटान की चोथी 
पंचवर्षीय योजना मार्चे, /98 तक पूरी होने वाली है । 
योजना व्यय के भ्रतिरिक्त भारत चूखा में एक विशाल पन-बिजली 
परियोजना का निर्माण कर रहा है और नर्वे दशक के मध्य में तैयार हो जाने पर 
332 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी । चूल्ा पन-विजली परियोजना में भारत 
60 ग्लौर 40 प्रतिशत के अनुपात में क्रमशः अनुदान एवं ऋण श्राघार पर वित्तीय 
सहायता दे रहा है । इस परियोजना में काफी प्रगति हो चुक्की है। इसके प्रतिरिक्त 
भारत की सहायता से 3 50 करोड़ रुपये की लागत से पेनदेन में 300 टन 
प्रतिदित सस्थापित क्षमता वाली एक सीमेन्ट परियोजना पूरी हो चुकी है । झ्राशा है 
कि इसमें शीघ्र ही उत्पादन शुरू हो जाएगा। 
भारत दक्षिण भूदान के गेलेम्फूपण में 2 62 करोड़ रुपये की लागत से एक 
व्यापक लिपट सिंचाई योजना को भी कार्य रूप दे रहा है। यह एक टने की 
परियोजना है और इसके पूरा ही जाने पर इस क्षेत्र मे रहने वाले लोगों को कृषि 
भ्रोर उससे सम्बद्ध प्रत्य कार्यों के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी । इसी 
प्रकार भारत-मूठान के बीच साइक्रोवेव सम्पर्क स्थापित करने का कार्य मी प्रगति 
पर है । 
भूटान की विकास योजताग्रों के लिए वित्तीय सहायता देने के अतिरिक्त 
भारत ने उद्योग, सड़क-निर्माण, खनिज, मू-वेज्ञानिक अन्वेषण, दूर-संचार तथा वन 
विकास प्रादि के अलावा अन्य विभिन्न क्षेत्रों मे मी विशेषज्ञ भूटान भेजे हैं। पनेक 
मूटानी छात्र भारत में हमारी सहायता तथा छात्रवृत्तियों से उच्चतर शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं।” 
भारत और बंगलादेश 
बंगलादेश का उदय तो 6 दिसम्बर, 97] को ही हो गया था, जब भारत 
ने उसे मान्यता प्रदान कर दी थी । व्यवहार मे वगलादेश विश्व के नक्शे पर तब 
उजायर हुप्रा जब 6 दिसम्बर, 97] को ढाका में पाक सेना के ले. जनरल नियाजी 
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ने झात्म-प्रमर्पश के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए । वंगलादेश के मुक्ति संप्राम भौर 
उदय में भारत ने जो ऐतिहासिक भूमिका निभाग्री और वलिदात किया, उससे 
स्वभावतः दोनो देशो के बीच मैत्री निरन्तर बढती गई । 

सन्‌ 97-4975 क्षी प्रवधि--नवोदित बंगलादेश ने भी भारत के ही 
समान, शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व, गुठ-निरपेक्षता भौर विश्व-मैत्री को प्रपनी विदेश 
नीति की झ्राघारशिला बनाया । भारत ने नवोदित राष्ट्र को प्रत्येक सम्भव सहयोग 
भौर समथंत देने की नीति श्रपनायी । 7 जनवरी, 972 को दोनों देशों के बीच 
पहला ग्रनुदान समभझोता हुआ्आ जिसमें यह निश्चय क्रिया गयां क्रि--(॥) भारत 
बगलादेश को 25 करोड रुपये का सम्मान और सेवाएँ प्रदान करेगा, तथा 
(2) बगलादेश की विदेशी मुद्रा की माँग की पूर्ति के लिए भारत 50 लाख पौण्ड 
का ऋण भी जुटाएगा । 

मार्च, 972 में श्रीमती गांधी की बगलादेश यात्रा के दौराव 9 तारीख 
को दोनों देशो के बीच एक ऐतिहासिक मैन्नी-सन्धि हुईं | इस समय तक भारतीय 
सेनाएँ बगलादेश की मूमि से वापस लौठ चुकी थी । सन्धि के अनुध्तार यह निश्चय 
हुआ कि--()) दोनों देश एक दूसरे की स्वतन्त्रता और प्रमुसत्ता का सम्मान करते 
हुए एक दूसरे के मामलों में प्ननावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेंगे; (2) उपनिवेशवाद 
भोौर जातिवाद की निन्‍्दा की गई तथा मुक्ति-आ्रन्दोलनो का समर्थेव किया गया; 
(3) प्राथिक, प्राविधिक और वैज्ञानिक क्षेत्र मे पारस्परिक सहयोग के विकास का 
निश्चय किया गया; (4) सॉस्क्ृतिक आंदान-प्रदान का निर्णय क्रिया गया | धारा 8 
में यह स्पष्ट कर दिया गया कि पारस्परिक मित्रता का सम्मान करते हुए दोनो मे 
में कोई भी देश किसी प्रन्य देश के साथ ऐसा सैनिक समभौता नही करेगा जो दूसरे 
के विरुद्ध हो; (5) धारा 9 मे कहा गया किन तो एक दूसरे की सीमा पर 
श्राक्रमण किया जाएगा और न किसी तीसरे देश को झ्ाक्रमण के लिए झपनी सीमा 
का उपयोग करने दिया जाएगा; (6) घारा 0 में व्यवस्था की गई कि दीनो देश 
किसी तीसरे देश को ऐसी सहायता नहीं देगे जो दोनों में से किसी देश के हिंतों के 
विरुद्ध हो श्लौर यदि दोनों मे से किसी पर आक्रमण होगा था झाक्रमण का खतरा 
उत्पन्न होगा वो दोनो देश खतरे के निराकरण के लिए विधार-विमर्श करेंगे । 

उपयुक्त ऐतिहासिक सब्घि 25 वर्ष के लिए की गईं भौर दोनों देशों की 
सहमति पर इसके नवीनीकरण का प्रावधान भी रखा गया। 9 गगस्त, 972 
को बगलादेश ने संयुक्त राष्ट्रधध का सदस्य बनने के लिए प्रार्थना-पत्र अस्तुत किया । 
सघ में भारतीय झौर सोवियत प्रतिनिधियों ने बगलादेश का पूर्ण समर्थन किया, 
लेकिन चीन ने सुरक्षा परिपद्‌ मे वीटो का प्रयोग कर भारतीय प्रयास को झसफल 
कर दिया । 30 दिमम्बर, !972 को भारत और बंगलादेश के बीच एक सॉस्क्ृतिक 
समभौता हुप्ना | इसके द्वारा दोनों ही देशों के मध्य सस्कृति, शिक्षा, विज्ञान प्रोर 
भ्राविधिक क्षेत्रों मे सहयोग बढाने को व्यवस्था की गई । बगलादेश में भारत-विरोधी 
तत्त्वों में भारत-विरोधी वातावरण उत्पन्न करने के जो प्रयात्त किए उन्हें मुजीब 


सरकार ने सफल नहीं होने दिया डर 
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भारत के सहयोग से एक वर्ष से भी कम समय में बंगलादेश का स्थायी 
संविधान तैयार कर लिया मया जिसके अन्तर्गत मार्च, 973 में प्रथम भ्राम चुनाव 
हुए प्रोर रत्ताहढ़ ग्रावामी पार्टी ने भारी बहुमत प्राप्त किया । मुजीव ते प्रधान मन्त्र 
का पद सम्भाला । पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्ध निर्धारित करने में भारत नें 
कभी बगलादेश की उपेक्षा नही की । 8 अप्रेल, 973 को दोनो देशो मे मिलकर 
एक तिसूत्री कार्यक्रम तैयार किया जिपके आधार पर भारत ने पाकिस्तान के साथ 
समझौता वार्ता चलाई । भारत और वगलादेश की हृढ़ता तथा कतिपय मुस्लिम- 
राज्यों के प्रयासों से भ्रन्ततः पाकिस्तान ने 22 फरवरी, 974 को बगलादेश को 
मान्यता प्रदान कर दी । 


अप्रेल, ।974 में पाकिस्तान, भारत और वंगलादेश के तेताग्रों की त्रिपक्षीय 
वार्ता हुई श्रीर 9 अप्रेल को एक त्रिपक्षीय समभौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके 
झनुसार-- (!) बगलादेश 95 पाकिस्तानी युद्धनम्रपराधियो को लोठाने के लिए 
सहमत हो गया; (2) पाकिस्तान ने उनके अपराधों की निन्‍दा करते हुए खेद प्रकट 
किया; एवं (3) पाकिस्तान ने वगलादेश से पाकिस्तानी नागरिकों की वापस ले 
लेने की बात भी स्वीकार कर ली | यह समझौता भारतीय उपमहाद्वीप में साम'नन्‍्य 
स्थिति कायम करने की दिशा मे एक महत्त्ववु्ं कदम था। भारत प्रौर बगलादेश 
के बीच प्राथिक और ऋरा सम्बन्धी समझौते भी सम्पन्न हुए। मई) 974 में 
शेख मुजीब ने भारत की यात्रा की । भ्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याग्रों पर विचार के साथ ही 
फरक्का बाँध और दोनो देशों के बीच आथिक सम्वन्धों को सुहढ बनाने पर मुख्य 
रूप से विचार-विमर्श हुआ । 

25 जनवरी, 975 को शेख मुजीब ने बगलादेश का प्रधान मन्‍्त्री पद 
छोड़कर राष्ट्रपति पद सम्भाल लिया । 9 अप्रेल, 975 को फरकक्रा बाँध के 
सम्बन्ध में भारत-बगलादेश समकौता सम्पन्न हुआआ। गंगाजल के बेंटवारे और 
फरकक्‍्का बाँध को चालू रखमे के लिए 2 वर्ष से चले श्रा रहे विवाद को हल करने 
की दिशा में यह एक महत्त्वपूरों कदम था। नई दिल्‍ली में 29 मार्च से 2 प्रप्रेल 
तक विदेश मन्‍्त्री स्तर पर हुई वार्ता में समुद्री-सीमा परिसीमन के प्रश्न पर मतनेदों 
को दूर कर ऐसी स्थिति तक लावा गया जहाँ दोनो पक्ष आश्वस्त हुए कि प्ब 
जल्दी ही एक परस्पर स्वीकार्य समझौता हो जाएगा। दुर्भाग्यवश बगलादेश में 
5 श्रगस्त के बाद हुई घटनाओं के कारण इस दिशा मे आगे वार्ता नही हो सकी । 
बंगवन्धु मुजीबुरंहमान, उनके परिवार के सदत्यों तथा वहाँ के कई भ्रम्प प्रमुख 
नेताओो की तृशस हत्या से भारत को गहरा आधात पहुँचा । 

4976-979 को झवधि--मुजीब की हत्या के वाद बगलादेश सरकार का 
रवैया वस्तुतः खेदजनक रहा और भारत सरकार यह सोचकर अपनी मित्रता का 
निर्वाह करती रही कि दगलादेश की खौडाकर-सरकार द्वारा फरक्का को विवाद का 
विपय वनाए रखने की कोशिश वगलादेश की झ्ान्तरिक स्थिति का नतीजा हो 
सकता है फिर भी बड़े दंमाने पर पूजी-निवेश और कलकत्ता-वन्दरगाह की हष्टि 
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से भारत को फरवक्रा के विषय में कठोर रवैया प्पनाना पड़ा और तब प्रप्रेल मे 
वगलादेश सरकार ने श्रवना नकारात्मक रवैया त्याम कर फरवक्रा के बारे मे 
तकनीकी स्तर पर बातचीत करना स्वीकार कर लिया। कृषि और सिंचाई मन्त्र 
श्री जगजी३्नराम के नेतृत्व मे एक भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल ने फरवक्रा के मामले 
पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए 6 से 8 दिसम्बर, 976 तक बगलादेश की यात्रा की । 
वार्ता में एक दूसरे की स्थिति की समभने की दिशा में कुछ प्रगति हुईं । जनवरी, 
977 मे ढाका मे वार्ता हुई और फिर नई दिल्‍ली में लेकिन दुर्भाग्य से इस समस्या 
का कोई समाधान नहीं निकल सका । 


मार्च, 977 में ऐतिहासिक सत्ता परिवतंन हुम्ला भौर मोरारजी देसाई के 
नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी । नई सरकार द्वारा कृछ साहसिक निरांय लिए 
जाने के परिणामस्वरूप विशेष रूप से फरक्का और सीमावर्ती घटनाप्रों के सम्बन्ध 
में, भारत श्रौर बगलादेश के सम्बन्धों ने एक नया मोड़ लिया | भारत ने बगलादेश के 
झान्तरिक मामलो में किसी तरह से कोई हस्ताक्षर न करने की तथा उसकी प्रभुसत्ता 
और स्वतन्त्रता का सम्मान करने की झ्पनी नीति की घोषणा करने में तनिक भी 
समय नहीं गेंद[या । 5 प्रगस्‍्त, 975 के बाद जो वगन्गदेशी राष्ट्रिक भारत मे 
ग्रा गए थे उन्हे मानवीय आधार पर राजनीतिक शरण देना तो भ्रस्वीकार मही 
किया गया लेकित भारत ने यह साफ-साफ कह दिया कि इन राजनीतिक शरखाथियो 
को इस बात की इजाजत नही दी जाएगी कि ये भारत की भूमि में रहकर प्रपनी 
सरकार के खिलाफ प्रचार या कोई और कायंवाहियाँ करें। इसके परिणामस्वरूप 
बहुत से बगलादेशी शरणार्थी अपने देश लौद गए झौर बगलादेश में सीमावर्ती 
बारदातों को लेकर भारत के खिलाफ झारोप लगाना बन्द कर दिया । 


फरक्क़ा पर गया के पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में तथा इसके प्रवाह को 

बहाने के सम्बन्ध मे एक करार हुप्ना जिस पर 5 नवम्बर, 977 में ढाका में 
हस्ताक्षर किए गए । इस करार मे, जो कि शुरू में 5 वर्ष की झवधि के लिए बंध 
है, फरक्क्रा पर दोनो देशो के बीच पानी के वेंटवारे के सम्बन्ध की व्यवस्था भश्रीर 
गरगा के प्रवाह की बढ़ाने की दीर्घकालीन समस्या का शीघ्र समाधान खोजने की 
प्रक्रिया निहित है । इस करार पर हस्ताक्षर होने से एक ऐसा मसला हल हो गया 

है जिसका पिछुज़े 25 वर्ष से कोई समाधान नही निकल सका था । दोनो देशो के 

बीच गलतफहमियों को दूर करके आपसी विश्वास कायम करने की दिशा में भारत 

के प्रधान मन्त्री तथा बगलादेश के राष्ट्रपति जियाउर-रहमान के बीच व्यक्तिगत 

सम्पर्क एक महत्त्वपूर्ण झ्राधार था । ये सम्पर्क लन्‍्दन में राष्ट्रमण्डल प्रधान मन्त्रियों 
के सम्मेलन मे उतकी मुलाकातों से शुरू हुए भोर वाद में निरन्तर चलते रहे | भारत 
सरकार के निमन्‍्त्रण पर राष्ट्रपति जियाउर-रहमान 9-20 दिप्तम्बर, 977 को 
आरत की राजकीय यात्रा पर झाए । उनकी इस यात्रा के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय , 
क्षे त्रीय झौर आपसी हित की अन्तर्राष्ट्रीय समस्याग्रो पर भारत कै प्रधान मन्त्री झौर 
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बंगलादेश के राष्ट्रपति के बीच तथा दोनों देशों के प्रतिनिधि-मण्डलों के बीच 
विचार-विभर्श हुआ । 

भ्रप्रेल, 7978 से मार्च, 4979 तक भारत प्लौर बंगलादेश के बीच सम्बन्धों 
की जो प्रवृत्ति रही, उस पर भारत सरकार की 978-79 की रिपोर्ट इस 
प्रकार है--- 

“बंगलादेश के साथ सम्बन्ध सुधारने की दिशा में भारत निरन्तर कार्य करता 
रहा और इसमे कुछ सफलता भी मिली । हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिपद्‌ में 
बगलादेश को सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया और बंगलादेश को सुरक्षा परिषद्‌ 
का सदस्य वना लिया गया। इस सिलसिले में जुलाई, 978 में वगलादेश के 
वाशिज्य मन्‍्त्री श्री सैफुर रहमान की भारत यात्रा भौर दिसम्बर, 978 में वहाँ 
के विदेश मन्त्री श्री धम्युल हक की यात्रा से दोनो सरकारों के बीच द्विपक्षीय भोर 
प्रन्तराष्ट्रीय मामलो मे व्यापक विचार-विनिमय का भ्रवसर मिला । विदेश मस्त्री के 
सम्बन्धों के सुधार का वातावरख का वार-वार साक्ष्य प्रस्तुत किया । 

फिर भी, कुछ समस्याप्रों का समाधान श्रत्र भी शेप है। दोनों देशों के 
सीमा सुरक्षा बलों के बीच निय मत वेठके होने से सीमा सम्बन्धी समस्याएं कुछ 
कम होने में मदद मिली है | लेकिन इससे बंगवादेश से प्रनधिकत तौर पर भारत 
प्राते वालों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ्आ । समीक्षा के वर्ष मे संयुक्त नदी ग्रायोग 
की दो बार बैठक हुईं । खुश्की के मौसम में गया के प्रवाह की दीर्धावधि प्राधार 
पर संबंधित करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हुआ किन्तु किसी समझौते की दिशा 
ने कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी । तिस्‍्ता नदी के प्रानी के सम्बन्ध में एक 
समभोते की रूपरेखा तैयार करने के उ्श्य से प्राँकड़े तेयार करमे के लिए एक 
संयुक्त समिति गठित की गई। प्न्य समितियाँ सीमावर्ती प्रन्य नदियों से सम्बद्ध 
समस्याप्रों का प्रध्ययन कर रही हैं ॥ जब सीमा के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हुए 
भौर उम्मीद है कि इस सिलसिले मे भगली बैठक निकट भविष्य में होगी । 

दोनों देशों के बीच भायिक सहयोग में निरन्तर कुछ सुधार होता गया । 
बगलादेश को 2 करोड़ रुपये के मूल्य का पूंजीगत सामान के लिए भारत के 
भौदयोगिक विकास ब्रैंक ने एक ऋणा सुमकोते पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत ने 
बगलादेश की ऐसी चीजें भो स्वीकार की जो भारत की मण्डियों में प्रचुर मात्रा में 
युतभ हैं। भारत ने कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीछी सहायता देना तथा कविपय 
प्रौद्योगिक क्षेत्रों में तकनीकी, प्रार्थिक प्रध्यपन करना भी स्वीकार छिया | दोनों 
देशों के बीच परिवहन व्यवस्था में सुधार के सम्बन्ध में विचार करने के लिए कई 
बेठरऊ हुई भोर मेपाल तथा बगलादेश के वीच स्थल यातायात परिवहन में सहायता 

पहुँचान के उद्देश्य से एक समझोता च्ापन पर भी हस्ताक्षर हुए। भारत बगलादेश के 
राप्ट्रिको को भारो सस्या मे छात्रवृत्तियों प्रोर प्रशिक्षण की सुवियाएँ भी प्रदान करवा... 
रहा । हम प्राशा करते हें ध्रौर हमे इसकी उम्मीद भी है कि प्रद संछदीय + 
जाने के वाद सहयोग बढ़ाने की गति में तेजी भ्ाएगी झौर समस्यापों के उ७।' 

पहजे को प्रवेशा ज्यादा तेजी से निझाले जाएँगे।” 
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बंगलादेश के राष्ट्रपति श्री जियाउर-रहमान के मिमन्त्रण पर भारत के 
प्रधान सन्‍्त्री श्री मोरारजी देसाई ने 6 से 8 भ्रप्रेल तक बंगला देश की सदुभाववा 
यात्रा की | संयुक्त विज्ञप्ति में इस बात पर बल दिया गया कि “राष्ट्रो के वीच शाम्ति 
भौर सद्भाव को बढावा देने में ग्रुट-निरपेक्ष प्रभियान की महत्त्वपूर्ों भूमिका है। 
गुट-निरपेक्ष देशों मे एकता बनाएं रखने पर बल दिया गया । शान्ति भौर स्थिरता 
तभी सुनिश्चित हो सकती है जबकि संयुक्तराप्ट्र घघ के घोषणा-पत्र का, विशेषकर 
समान प्रमुसत्ता, क्षेत्रीय श्र्वण्डता, एक-दूसरे के आ्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप ते करने 
तथा सभी विवादों के शान्तिपूर्णा हल के सिद्धान्तों का कड़ाई से पालन क्रिया जाए ।/ 
इस बात पर सहमति की गई कि “दक्षिण एशिया के देशों के बीच पारस्परिक 
सम्मान तथा समानता के वातावरण में लाभफारी सहयोग तथा बातचीत के माध्यम 
से सभी द्विपक्षीय समस्याझ्रों का हल इस क्षेत्र मे स्थायी शान्ति की स्थापना में सहायक 
होगा ।/ गंगा के पानी की दीर्घकालीन वृद्धि के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य हल 
जितनी शीघ्र हो सके, निकाला जाना चाहिए | यह कहा गया कि सीमावर्ती कुछ 
नपियों से सम्बन्धित समस्याप्रों का हल मिकालने के लिए सयुक्त नदी झायोग शीघ्र 
कारंवाही शुरू करे । दोनों नेताग्रों ने भूमि सीमा समझौता 974 को लागू करवे 
में हो रहे विलम्व के बारे मे भी विचार-विभर्थे किया तथा यह तय किया गया कि 
इस मामले में होमे वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सभी ग्रावश्यक कंदम 
उठाए जाएँगे ताकि इस समभोते को जितना शीघ्रता से लागू करता सम्भव हो, लागू 
किया जा सके । यह भी तय किया गया कि दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से सल्तोषजनक 
ग्राघार पर समुद्री सीमा के प्रइत को भी हल करने के लिए शीघ्र ही वातचीत शुरू 
करेंगे। दोनो पक्षों ने दोनों देशो के बीच, विशेषकर विद्यमात व्यापार असरतुलन को 
दूर करने को घ्यान मे रखते हुए, व्यापार को बढाने तथा इसमें विविधता लाने की 
प्रावश्यकता पर बल दिया । इस वात पर सहमति हुई कि परिवहन तथा दुर सेचार 
सहित प्रन्य प्राघारभूत सुविधाओो में वृद्धि की जानी चाहिए । शिक्षा, संस्कृति, बचना 
एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के बारे मे भी विचार-विमर्श किया 
गया | यह प्नुभव किया गया कि इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बहुत अधिक 
सम्भावनाएँ विद्यमान हैं । 

बर्ष 49798-0 के दौरान दोनों देशों के सम्बन्ध में, बावजूद कुछ मतभेदीं के, 
सम्बन्ध सामान्य रहे और कुछ बातों पर सहमति हुई | भारत सरकार की रिपोर्ट के 
प्रनुसार, “979-80 के दौरान भारत-वंगलादेश सम्बन्धों की एक मिली-जुली 
तस्वीर देखते को मिली । वर्ष के शुरू मे श्रघात मन्‍्त्री को यात्रा से काफी उत्साह 
दैदा हुमा था लेकिन वर्ष के ब्रन्त में जिपुरा सीमा पर गोलावारी के समाचार भाने 
मे कुछ प्रनिश्चितता की स्थिति बनी रही । हालाँकि ऐसा लगता है कि इससे सम्बद्ध 
मामला बहुत मामूली किस्म का है जिसे इस क्षेत्र मे अपने प्रवाह को बदलते रहने 
वाली नदी द्वारा रेखाँकित सीमा को सीमाँकित करके झ्ासानो से सुल्लछाया जा सकता 
था | इस घटना से दोनों पक्षों ने इस वात को महसूस किया कि सीमा पर शान्ति 
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बनाए रखने के लिए विवादास्पद क्षेत्रों के सीमाँकिन का काम यथाशीघ्र पूरा कर 
लिया जाना चाहिए । लेकिन यह उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में गोलावारी 8 जनवरी, 
4980 को प्चानक बन्द हो गई । 
सयुक्त राष्ट्र ग्रौद्योगिक विकास संगठन-तीं के कार्यकारी निदेशक ने राष्ट्रपति 
जियाउर रहमान को 22 जनवरी, 980 को सम्मेलत की बैठक में विशेष झामन्त्रित 
वक्ता के रूप में भाषण देने का अनुरोध किया । चूंकि हाल के चुतावो के बाद उसी 
समय नई सरकार को कार्यभार ग्रहण करना था श्रतः यह अनुभव किया गया कि 
इस यात्रा से राष्ट्रपत्ति जिया को प्रधान मन्त्री इन्दिरा गाँधी से मिलने का अवसर 
भी प्राप्त होगा । इसलिए इस यात्रा को दिपक्षीय महत्त्व दिया गया और राष्ट्रपति 
जिया एक दिन पहले ही नई दिल्ली पहुंच गए । द्विपक्षीय सरकारी यात्रा पर ब्ाने 
वाले अतिथि को सामान्यतः: जो सम्मान मिलता है, वह उन्हें दिया गया | इस यात्रा 
से दोनों नेताप्रों को परस्पर हित के सभी मामलों पर विचार-विनिमय करने का 
अवसर मिला । 
इस वर्ष के दौरान भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी प्रायोग की बैठकों में गंगा के 
पानी के प्रवाह को वढाने के लिए किसी सहमत योजना की दिशा में कीई विशेष 
प्रगति नहीं हो सकी । 
बगाला देश को भारत द्वारा किए गए निर्यात से द्विपक्षीय प्राथिक सम्बन्धी 
में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इस उप-महाद्वीप में भीपएः प्रकाल का सामना करने के 
लिए मई, 979 में बंगलादेश को 20,000 ठत खाद्य सामग्री ऋण के रूप में देने 
पर भारत सहमत हुम्ना ॥ वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच होने वाला तदर्थ 
सॉस्क्ृतिक भ्रादान-प्रदात भी काफी लाभदायक रहा ॥” 
वबंगलादेश ने क्षेत्रीय सहयोग को बढाने के लिए छह दक्षिख एशियाई देशों 
का एक शिखर सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव किया । भारत ने इसका स्वायत किया 
भौर शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए सावधानीपूर्वक प्रारम्भिक कार्यवाई 
करने की आवश्यकता पर बल दिया । 
भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी भायोग की ।8वीं बैठक 27 फरवरी से 
29 फरवरी, 980 तक नई दिल्‍ली में हुई । विचार-विमर्श के विवरण को भन्तिम 
रूप नही दिया जा सका । अत: बैठक बातचीत पूरी करने के लिए जल्दी से जल्दी 
फिर बुलाएं जाने की सहमति के वाद स्थगित कर दी गई | इस बात पर झाम 
सहमति हुई कि दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष दृष्टिकोण के ब्यौरे के बारे मे प्रेस 
को नहीं बताएगा फिर भी बंगलादेश के मन्त्री महोदय ने ढाका लौठने के बाद इस 
बातचीत के बारे मे अपना हृष्टिकोण वगलादेश की सरकारी संवाद एजेंसी को बता 
दिया भोर कहा कि संयुक्त नदी श्रायोग की बैठक भारत की हठघर्मी के कारण विफल 
रही | उन्होने यह भी कहा कि गंगा में जल प्रदाह को बढ़ाने का भारतीय प्रस्ताव 
याती भारत में जलाशयो के साथ ब्रह्मपुत्र, गंगालिक नहर प्रस्ताव न तो कार्य सूची 
में था न ही वह जरूरी था क्योकि उसका सम्बन्ध अ्न्तरवेसिन पानी के स्पातान्तरण 


500 भ्रत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


पै है । वंगलावेश के इस रवेये पर भारत की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थीं। भारत 
सरकार ने तुरन्त यह स्पष्ट कर दिया कि वंगलादेश का विवरण न तो सही है भौर 
न ही उचित । इस विवाद के सम्बन्ध में भारत सरकार ने 3 मार्च, 980 की प्रपनी 
विज्प्ति में जो विवरण दिया, बह पठनीय है-- 

“ग्रग्रा में जल प्रवाह बढ़ाने के मद के बारे में वंगलादेश ने भारत और स्वयं 
उसके द्वारा रखे गए भ्रस्ताव पर विचार के विरुद्ध अपने निषेधाधिकरार का प्रयोग 
किया, ऐसा उसने इस प्रश्त पर नेपाल को शामिल्र करने और अपने ही शर्ते और ढंग 
पर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करके किया । हालाँकि इस सम्बन्ध में 
प्रध्ययन भी शुरू नही हुआ था । यद्यपि समभौते में यह व्यवस्था है कि संयुक्त नदी 
प्रायोग को तीन वर्ष के भीतर अपना प्रध्ययन पूरा कर लेना चाहिए, पर बगलादेश 
के समभौता न करने के रवैये के कारण ढाई वर्ष यों ही बीत चुके हैं । 

भारत फरवका समभोते का पूरी तरह पालन करना चाहता है किन्तु 
बगलादेश इस समभौते का भ्रपने ही शर्तों पर कार्यक्षेत्र वढाना चाहता है भोर इस 
प्रकार उसने इस विवाद पर समभोौते के कार्यान्वयन को रोका है। भारत जब भी 
जरूरी हो, नेपाल से बात करने के लिए बगलादेश के साथ सहयोग करने को सहमत 
हो गया है, जिससे कि वंगलादेश के प्रस्ताव का अध्ययन हो सके | किन्तु बगलादेश 
मेपाल को संयुक्त नदी श्रायोग का सदस्य बनाना चाहता है जो कि दो देशों के बीच 
हुए फरवका समभौते के अनुसार जरूरी नही है । 

गगा में असाधारण रूप से प्रवाह की कमी के कारण कलकत्ता बन्दरगाह के 
लिए कमी के दिनों में अल्पकालिक समझौता विनाशकारी सिद्ध हुआ है । भागीरथी 
का जल स्तर नीचा हो गया है भौर नदी में मुश्किल से ही कोई पानी बहुत हो । 
नौवहन रुक गया है श्रौर कई उथले स्थान दीखने लगे हैं । कलकत्ता बन्दरमाह का 
यातायात रुफ़ रहा है जिसका कि विनाशकारी परिणाम होगा | इसका पूरा असर 
जून-जुलाई में इस साल सर्वेक्षण करने के बाद ही स्पष्ट रूप से मालूम हो सकेगा । 

गंगा के जल के प्रवाह मे वृद्धि के बारे मे भारत की योजना न केवल गंगा- 
जल समभौते की सीमा के भीतर ही है बल्कि यह दो देशों की समान नदियों के जल 
के यथासम्भव भ्रधिकतम विकास के स्वीकृत विचार, जिस पर 974 में दोनों देशों 
के बीच दो प्रघान मन्त्रियों के स्तर पर सहमत्ति हुई थी, के भ्रनुरूप भी है । 

जिस दूसरे विषय पर विचार किया गया वह तीस्ता नदी के जल के बेंटवारे 

के पहलुम्ों से सम्बन्धित था। यद्यपि दोनो देशों के बीच इस बात पर सहमत्ति हो 
घुकी थी लेकिन बंगलादेश ने जल की उपलब्धता, जल की झावश्यकताप्रों तथा इन 
प्रावश्यकतामो की पूर्ति किस ढंय से की जा सकती है, का भ्रध्ययन करने मे सहयोग 
नहीं किया | वे विना किसी वैज्ञानिक श्राघार के श्रस्थायी तौर पर ही जल के 
विभाजन की व्यवस्था को प्रपनाते रहे । इस प्रकार के दृष्टिकोण से दोनों में से 
किसी भी देश में परियोजनाम्रों के कार्यान्वयन भौर परिचालन के दौरान श्रनेक 
समस्याएँ ही पैदा होगी । 
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चाहे यह गंगा के पानी के प्रवाह में वृद्धि करने का मामला हो या तीस्‍्ता 
नदी के जल के विभाजन का या वास्तव में समान नदियों के जल का प्रश्न हो, 
भ्रन्तरिम फरवका समभौते के धास्तविक भर्थ भर महत्त्व को विकृत नहीं किया जाना 
चाहिए या ऐसी कोई कारंबाई नहीं की जानी चाहिए जिससे इस समभौते का भविष्य 
खतरे मे पड़ जाए ।/” 
भारत और बंगलादेश के बीच सितम्बर, 980 के अन्तिम सप्ताह में एक 
नया व्यापार समभोवा सम्पन्न हुआ | भारत ने वे 976-77 से 978-79 के 
बीच वंगलादेश को झऔसतन 50 करोड़ रुपये से कुछ अधिक मूल्य का निर्यात किया । 
वर्ष १979-80 के पूर्वाद्ध में 33 करोड़ रुपये का निर्यात क्रिया गया । 
बंगलादेश के विदेश मन्त्री, प्रो. मोहम्मद शमुसुल हक के निमन्त्रश पर भारत 
सरकार के विदेश मन्त्री, श्री पी. वी. नरसिह राव ने 6 से 8 भ्रगस्त, 4980 तक 
बंगलादेश की तीन दिन की यात्रा की बातचीत परस्पर सौहाद्ें, विश्वास और सद्भावना 
के वातावरण मे हुई। दोनों पक्षों मे द्विपक्षीय सम्बन्धों की समीक्षा की और परस्पर 
हित के क्षेत्रीय श्रौर भ्न्तर्राष्ट्रीय विषयों पर भी विचार-विसर्श किया । दोनों पक्षों 
दे क्षेत्र भऔौर विश्व की शान्ति भोर सुरक्षा को प्रधिकाधिक खत्तरा उत्पन्न करने वाली 
विगड़ती हुई भन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर गहरी चिन्ता व्यक्त की । दोनो पक्षों ने तनाव 
भौर संघ के स्लोतों को समाप्त करने और सयुक्तराष्ट्र घोपणा-पन्र तथा मुठ-निरपेक्षता 
भान्दोलन के सिद्धान्तों को कायम रखने में शान्तिप्रिय राष्ट्रों की सगठित कार्रवाई 
की आवश्यकता पर बल दिया । दोनो पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि 974 के 
स्थल सीमा समभौोते पर शीघ्रता से श्रमल करने के लिए कदम उठाए जाएँ श्रौर 
सीमावर्ती नदी हरियामंगा के मुहाने पर नए उभर झ्राए द्वीव (टद्वीपों) नया मूरो 
दक्षिणी तलपट्टी (पुरभाषा) के सवाल पर भी चर्चा हुई | दीनों पक्ष इस वात पर 
सहमत हुए कि दोनों सरकारों के बीच जो भ्रतिरिक्त जानकारी का प्रादान-प्रदान 
हुप्ना है उसके भ्रध्ययन के बाद, शान्तिपूर् ढंग से निपठारा करने की हृष्टि से शीघ्र 
ही किसी तारीख को दोनों सरकारों के बीच और विचार-विमर्श होगा। फरक्का 
में शुष्क मौसम में गंगा के प्रवाह को दीर्घधकालिक आधार पर बढ़ाने के बारे में भी 
विचार-विमशें हुआ । दोतो पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि शीघ्र ही परस्पर 
स्वीकार्य समाघान निकालने के लिए प्रधास और तेज किया जाना चाहिए। दोनों पक्ष 
इस बात पर सहमत थे कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए 
जिससे कि सीमा पर पमन-शान्ति बनी रहे । यह फिर पुष्ट किया गया कि भारत स्‍ौर 
चंगलादेश अपने क्षेत्र का एऊ-दूसरे के खिलाफ चलाई जा रही शत्रुतापूर्ण गतिविधियों 
के इस्तेमाल नही होने देंगे । दोनों पक्षों ने सीमा के प्रार-पार लोगों के गेर-कानूनी 
ढंग से प्राने-जादे को रोकने की प्राव्श्यकता पर भी ध्यान दिया धोौर इस बात पर 
सहमति हुई कि इस सम्बन्ध में वर्तमान व्यवस्था भौर सहयोग को झौर पधिक सुरढ 
किया जाएगा | इस बात पर ध्यान दिया गया कि पड़ोसी देश होने के नाते दोनों 
देशों के बीच भाथिक, वाशिज्यिक, वैज्ञानिक भौर प्रौद्योगिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने 
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की काफी गुजाइश है। दोनों पक्ष इन क्षेत्रों में परस्पर लाभ के लिए सहयोग बढाने 
के लिए प्रयत्न करने पर सहमत हुए। दक्षिण एशियाई मंच बनाते के वंगलादेश के 
प्रस्ताव भर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने 
के लिए एक शिखर सम्मेलन बुलाने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। 
भारतीय पक्ष ने सिद्धान्त रूप में प्रस्ताव का स्वागत किया । इस उद्देश्य के लिए 
भावश्यक तैयारी करने पर सहमति हुई । 
भारत भोर चीन के सम्बन्ध 
भारत भौर चीन दो घनिष्ठ मित्रों के रूप मे प्रकट हुए थे, लेकिन सन्‌ 962 
में चीन ने भारतीय सीमान्तो पर भ्राकस्मिक ब्राक्रमरा कर इस मित्रता को घूल में 
मिला दिया । प्राज चीन भारत की कुछ भूमि पर श्रधिकार जमाए हुए है शौर 
भारत की झोर से सम्बन्ध-सुधार के प्रयत्नों के बावजूद भारत के प्रति शब्रुतापूर्य 
रुख श्रपनाए हुए है । 
नेहरू-युग में भारत-चीन सम्बन्ध (947-मई 964) 
घीन के प्रति मंत्री और तुष्टिकरण की वीति--भारत ने साम्यवादी चीन 
के प्रति प्रारम्भ से ही मैत्री भोर तुष्टिकरण की नीति श्रपवायी । उसने चीन को 
मान्यता प्रदान की और सयुक्त राष्ट्रसघ मे उसके प्रवेश का जोरदार समर्थन किया । 
अक्तूबर, 950 में ही तिब्बत में प्रवेश कर चीन ने अपने वास्तविक इरादों का 
सकेत दे दिया था, लेकिन भारत ने चीनी इरादों को समभने में भूल की। जब 
भारत सरकार ने तिब्बत मे उसके प्रदेश की श्रोर चीनी सरकार का ध्यान भ्राकपित 
किया तो 30 अ्रक्तूबर, 950 को चीन की झोर से भारत को कठोर शब्दों मे उत्तर 
दिया गया--/पश्चिम की साम्राज्यवादी नीति से प्रभावित भारत चीन के प्रम्वर्देशीय 
मामलो मे हस्तक्षेप करने का साहस न करे ।/* चीन द्वारा ऐसी कदु शब्दावली का 
प्रयोग करने के उपरान्त भी भारत सरकार चीन के प्रति सहानुभूति धौर तुप्टिकरण 
का हृष्टिकोण भ्रपनाती रही । 4 फरवरी, 95] को भारत ने सदुक्त राष्ट्रसघ मं 
उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमे चीन को कोरिया में धभाक्रमणकारी घोषित 
किया गया था| सितम्बर, 950 में जापानी शान्ति-सन्धि के समय सात-फॉसिस्क्रो 
सम्मेलन मे भारत मुख्यतः इसीलिए शामिल नहीं हुआ कि उसमे चीन को प्रामन्त्रितत 
नही किया गया था ॥ 
भारत ने दर श्वसर पर चीन के प्रति ध्रपनी सदाशयता प्रदर्शित की, लेकिन 
चीन दोहरी चाल खेलता रद्दा । एक झोर तो मीठी बातों से मैत्री का स्वाँग भरता 
रहा और दूसरी झोर भारतीय सीमाओ्रों पर गड़बड़ी फैलाता रहा तथा तिब्बत को 
अपने शिकजे मे जकड़ता रहा । भारत की तुष्टिकरण की नीति की हद तव हो गई 
जब 29 भप्रेल, 954 को चीन के साथ एक व्यापारिक समझोता कर भारत ने 
तिब्बत में प्राप्त भपने बहिदेशीय भधिकार (फि/+-थागाठांव!] रा) चीन को 
सौंप दिए भौर बदले में स्वयं कुछ भी प्राप्त नही किया तिब्वत मे चीन की प्रमुसत्ता 
को स्वीकार करना भारत सरकार की भारी भूल थो | समभौते की श्रस्तावना में 
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दोनों देशों ने पंचशील के सिद्धान्तों में विश्वास प्रकट किया | इन्हीं सिद्धान्तों का 
सन्‌ 953 में बॉडुग सम्मेलन में विस्तार क्रिया गया। सन्‌ 954 में चीनी 
प्रधान मन्‍्त्री चाऊ-एन-लाई भारत प्राएं और प्रव्तूबर, 954 में पं. नेहरू मे चीत 
की यात्रा की । चीन विभिन्न रूप से भारत के साथ सीमा-विवाद उठाता रहा और 
तव 20 अ्रयतूबर, 952 को उसने भारत पर विज्वाल पैमाने पर झ्लाकस्मिक 
झ्राक्रमशा कर भारत की मित्रता का बदला चुकाया | प. नेहरू की प्राशाड्रों और 
नीतियों पर यह एक घातक चोट थी । 
भारत-चोन सी मा-विधाद--भारत झ्और चीन के बीच व्यावहारिक रूप से 
मान्य सीमा को मेकमोहन रेखा (|४०१/॥०7॥ ॥76) के नाम से जाना जाता है। 
ग्रप्नेल, !94 में भारत झौर तिब्बत तथा तिब्बत भौर चीन के बीच सीमा-निर्धारण 
के लिए शिमला में एक सम्मेलन हुआ था जिसमे ब्रिटिश सरकार की ग्रोर से भारत- 
सचिय प्रार्थर हेनरी मेकमोहन ने भाग लिया । शिमला सन्धि में यह तथ हुआ कि- 
() तिब्बत पर चीन की 50८०५ रहेगी, लेकिन बाह्य तिब्वत (0ए0० 
प।७७८) को पअ्रपने कार्य में पूरी स्वतन्त्रता होगी; (2) चीन तिब्बत के प्रान्तरिक 
मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा; एवं (3) चीन तिब्बत को अपने राज्य का 
कभी प्रान्त घोषित नही करेगा | बाह्य तिब्बत भ्ौर भारत के बीच ऊँची पर्वेंत- 
श्रणियों को सीमा मानकर एक नक्शे को लाल पेंसिल से चिह्नित कर दिया ग्रया, 
जिसमे तीनो प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हुए। इसी सीमा को मेक्रमोहन रेखा 
(0४०-)७॥०४ 7/76) की संज्ञा दी गई । जब कभी सीमा विवाद उठा तो चीन ने 
इसी रेखा का समर्थन किया । सन्‌ 959 से पूर्व उसने इस विपय में कोई प्रापत्ति 
नही उठाई । जहाँ वक लद्ाख की सीमा का प्रश्त है, जिस सीमा तक भारत लौर 
तिब्बत का शताब्दियों से प्रधिकार रहा है और जिसे भारत न सदैव प्रपने नक्शे में 
दिखाया है, वद्दी परम्परागत सीमा-रेखा मानी जाती रही है । कश्मीर की उत्तरी 
सीमा को स्पष्ट करते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने सन्‌ 899 में चीन को स्पष्ट 
लिखा था कि इसकी पूर्वा सीमा 80 अक्षाँश पूर्वी देशान्तर है।इस लेख-पत्र से 
सुनिश्चित हो जाता है कि प्रवसाई चीन भारतीय सीमा के अन्तर्गत है श्नौर यहू सीमा 
ऐतिहासिक तथा परम्परागत है । 
भारत-चीन सीमा-विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में यह ध्यान रखने 
योग्य तथ्य है कि भारत को स्वाघीनता प्राप्त करने के साथ-साथ उत्तराधिकार के 
रूप भें तिब्बत में निम्नलिखित बहिदेशीय (&प4-कषप्रा072) अधिकार प्राप्त 
हुए थे--() तिब्बत और ब्रिटिश-भारतीय व्यापारियों के विवादों मे बचाव-पक्ष के 
देश की विधि लागू होती थी और उसी देश का न्यायाधीश मामले पर सुनवाई में 
अध्यक्षता करता था; (2) यदि तिब्बत में क्षिटिश-राज्य के लोगों के बीच विवाद 
होते थे तो उन विवादों का ब्रिटिश भ्रधिकारियों द्वारा निर्सेय होता था; (3) ब्रिटिश 
एजेंटो को अपने श्रधिकारों की रक्षा के लिए कुछ सेना रखने का अधिकार था; 
(4) गरट टुग के यान टुग्र छे व्याण्टयी तक टेलीफोन और टेलीग्राम संस्याओं पर 
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भी ब्रिटिश भ्रधिकारियों का प्रघिकार या; एवं (5) तिब्बत में भारत सरकार के 
] विश्लामन्गृह थे। झाम्यवादी चीन ने तिब्वत की स्वायत्तता प्रौर भारत के 
यहिदेशीय अधिकारों का कोई सम्मान न कर 7 प्रवतुवर, 950 को तिब्बत में 
प्रपने प्तैनिक भेज दिए। भारत द्वारा इस झोर ध्यान प्राकपित किए जाने पर 
30 प्रक्‍तूवर को चीन ने इसकी कठोर शब्दों में उपेक्षा की | चीन मे जो मए नवरें 
प्रकाशित किए उसमें भारत की लगभग 50 हजार बवर्गमील सीमा चीनी प्रदेश के 
भ्रन्तगगंत दिसाई झौर श्री नेहरू द्वारा यह प्रश्न उठाने पर चीनी प्रधान मन्त्री ने कहा 
+ ये नवशे राष्ट्रवादी सरझार के पुरामे नक्शों की नकल हैं तथा समय मिलते ही 
हु हूँ ठीक कर दिया जाएगा । 
चीन भारत के साथ सुनियोजित ढंग से मपने विवादों को उग्र बनाता रहा 
भोर भारतीय सीमाप्रों का प्रतिक्रणा करता रहा। चीनियों ने प्रवसाई चीन के 
पठार में सड़क बना ली झौर भारत के विरोघ के बावजुद लद्दास में प्रपनी कई 
सैनिक चौकियाँ स्थापित कर लीं। जुलाई, !958 मे उन्होने लद्दाख के खरनाम किले 
पर भी प्रपना प्रधिकार कर लिया । तिब्बत में चीनियो के दमन से प्रातंकित होकर 
3] मार्चे, 957 को दलाईलामा ने भारत से राजनीतिक शरण ली जिसका चीत 
से प्रनावश्यक रूप से विरोध किया । पपने एक पत्र मे चाऊ-एन-लाई ने भारत को 
लिखा--''मेकमहोन रेखा चीन के तिब्बत प्रदेश के विरुद्ध प्र्नेजों की झाक्रमएणकारी 
नीति का परिणाम थी । कानूनी तोर से इसे वंघ नहीं माना जा सकता ।/” सितम्बर, 
959 के पत्न मे चीन ने झारोप लगाया कि भारत तिब्बत में सशस्त्र विद्रोहियो को 
संरक्षण दे रहा है। इसी पत्र द्वारा चीनी प्रधान मन्त्री ने लद्ाख मे भारत के दावों को 
ढुकरा दिया । यही नहीं, भारत के लगभग 90,000 किलोमीटर प्रदेश पर झपना 
दावा प्रस्तुत करते हुए चीन सरकार ने यह भारोप लगाया कि भारतीय सेनाएँ इस 
प्रदेश मे घुसकर चीन की श्रादेशिक भ्खंडता को चुनौती दे रही हैं । गा 
दोनों देशो का सीमा-विवाद उग्रतर होता गया । प्रप्नेल, 960 में दिल्ली में 
भारत भौर चीन के प्रधान मन्त्रियों ने संयुक्त विशष्ति में स्वीकार किया कि बोनों 
देशों के वीच कुछ मतभेद विद्यमान हैं। तनाव तब और बढ़ गया जब जुलाई, 
962 में गलवान घाटी की भारतीय पुलिस चौकी को चीनियों मे घेरे में ले लिया। 
सीमान्‍्त पर चीनी सैनिक कार्यवाही बढ़ने लगी भौर भारतीय सैतिक चोकियों को 
घेरा जाने लगा । डर 
चोनी श्राक्मण, 962--20 अक्तूबर, 962 को प्रात.काल भारत की 
उत्तरी सीमा के दोनो आँचलों पर चीन ने भीपण पाक्रमण कर दिया। भारतीय 
सेनाएँ इस झाकस्मिक भ्राक्रमरय से सम्मलें तव तक चीन ने काफी भारतीय भूमि 
और सैनिक चौकियों पर कब्जा कर लिया । पाकिस्तान ने यह प्रचार किया कि 
चीन ने भारत पर कोई सैनिक झाक्रमण नहीं किया है, बल्कि एक सामान्य सीमा-संघर्ष 
को भारत ने टिल का त्ताड बना दिया है। भारत के अनुरोध पर ब्रिटेत और अमेरिका 
मे इस सकटकाल में तेजी से सैन्य सामग्री भेजी, किन्धु भारत द्वारा सम्भल कर 
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प्रत्याकमण करने से पूर्व ही चीन ने भ्रकस्मात्‌ ही 2 नवम्बर, 962 को एक- 
पक्षीय युद्धओविराम की घोषणा कर दी। इसके साथ ही चीन ने एक द्विलसूत्रीय 
योजना भी घोषित की--() चीनी सेनाएँ 7 नवम्बर, 959 को “वास्तविक 
वियन्पण रेखा! (6०ए० 776 0 0०मा०)) से 20 किलोमीटर प्पनी प्रोर 
हट जाएँगी । सेना का हटना एक दिसम्बर से प्रारम्भ होगा। (2) चीनी सेनाग्रों 
के हटने से जो क्षेत्र खाली होमा उसमें चीन सरकार अपनी भ्रसैनिक चोकियाँ कायम 
करेगी । इन चौकियो की स्थिति का पता भारत सरकार को उसके दूतावास द्वारा 
दे दिया जाएगा | चीन की झोर से भारत सरकार को इन शर्तों को मान लेने के 
लिए कहा गया कि वह प्रपनी सेनाओं को भी 7 नवम्बर, 959 की रेखा से 
20 किलोमीटर भ्रपन ही क्षेत्र मे भौर हटा ले। 


विपरीत परिस्थितियों में भारत ने बिना स्वीकारोक्ति के चीन की एकपक्षीय 
युद्ध विराम धोपणा को मान लिया, किन्तु द्वि-सूत्रीम योजना को भस्वीकृंत करते हुए 
घीषित किया कि जब तक चीन सेनाएँ 8 सितम्बर, 962 की स्थिति तक नहीं 
लौट जाती तब तक दोनों देशों के बीच कोई वार्ता सम्भव नहीं है । 8 सितम्बर, 
962 की यह रेखा बहू थी जिसके उत्तर में चीनी सेनाएँ प्राकमण से पहले स्थित 
थी जबकि चीन द्वारा बताई गई 7 नवम्बर, 959 की वास्तविक नियन्त्रण रेखा 
वह थी जहाँ तक प्राक्रमण के बाद भी चीनी फौजें नही पहुँच पाई थीं। जिस स्थान 
से 20 किलोमीटर वापसी की बात थी उसका त्तात्पयें यह था कि चीनी सेनाएँ 
पश्चिमी क्षेत्र मे जहाँ की तहाँ बनी रहें, पूर्वी क्षेत्र मे कुछ हटे । 


चीन के प्राक्रमण ने भारत की गुट-विरपेक्ष नीति के विरुद्ध भ्रालोचनाशों को 
प्रोत्साहित किया, किन्तु श्री मेहरू ने पुनः इस नीति में गहरी भश्रास्था प्रकट की । 
अवश्य ही अब भारत की विदेश नीति में यथाथ्थंवाद की ग्रोर भुकाव शुरू हुप्ना । 
प, नेहरू ने घोषणा की कि---“अ्तीत में हम निर्धनता झ्ौर निरक्षरता की मानवीय 
समस्याग्रो में इतने उलभो रहे कि हमने प्रतिरक्षा की भ्रावश्यकताप्रों के प्रति 
तुलनात्मक हृष्टि से बहुत कम घ्यान दिया | यह स्पष्ट है कि भश्रब हम इस श्रोर 
अ्रधिक ध्यान देगे, हम अपनी सेनाओं को युहढ़ बनाएँगे तथा जहाँ तक सम्भव होगा 
सेना के लिए प्रावश्यक श्रस्त्र-शस्त्र तथा सामग्री झपने देश में ही तैयार करेंगे 7 

फोलस्बो प्रस्ताव भौर धीन फा दुराग्रह--दिसम्वर, 962 में श्रीलंका, बर्मा, 
कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, मिस्र ओर घाना ने भारत-चीन वार्ता के लिए कोलम्बी- 
सम्मेलन का भायोजन किया जिसमें यह निश्चय किया गया कि सम्मेलम के प्रतिनिधि 
भारत भौर चीन जाकर श्रपने भ्रस्ताव प्रस्तुत करें तथा दोनों देशो के संघर्ष को 
समाप्त करने का प्रयत्त करें । श्रस्तावों को तब तक य्रुप्त रखने का निर्णय किया 
गया जब तक दोनों पक्षो की प्रतिक्रिया ज्ञात न हो जाए। श्रीमती भण्डारवायके 
स्वयं कोलस्वो प्रस्ताव लेकर पीकिग भौर नई दिल्‍ली गई” भोर तब 9 जनवरी, 
963 को ये प्रस्ताव प्रकाशित कर दिए गए जिसके मूल तत्त्व ये थे-- 
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भी ब्रिटिश प्रधिकारियों का भ्धिकार था; एवं (5) तिब्बत में भारत सरकार के 
] विश्राम-ग्ृह थे । साम्यवादी चीन ने तिब्बत की स्वायत्तता श्रौर भारत के 
बहिर्देशीय अधिकारों का कोई सम्मान न कर 7 प्रवतूबर, 950 को तिब्बत में 
पपने झेनिक भेज दिए। भारत द्वारा इस झोर घ्याव प्लाकपित किए जाने पर 
30 अवतूबर को चीत ने इसकी कठोर शब्दों में उपेक्षा की । चीन ने जो नए नवशे 
प्रकाशित किए उसमें भारत की लगभग 50 हजार वर्गमील सीमा चीलनी प्रदेश के 
भ्रन्तगंत दिखाई और भ्री नेहरू द्वारा यह प्रश्न उठाने पर चीती प्रधान मन्त्री ने कहा 
9 ये नक्शे राष्ट्रवादी सरकार के पुराने नवशों की नकल हैं तथा समय मिलते ही 
इ- है ठीक कर दिया जाएगा | 
चीन भारत के साथ सुनियोजित ढंग से झपने विवादों को उग्र बनाता रहा 
भोर भारतीय सीमाग्रों का प्रतिक्रण करता रहा। चीनियों ने भ्रवसाई चीन के 
पठार में सड़क बना ली धौर भारत के विरोघ के बावजूद लद्ास में प्रपनी कई 
सैनिक चौकियाँ स्थापित कर ली। जुलाई, 958 मे उन्होंने लद्दाख के खरनाम किले 
पर भी ग्रपना भ्रधिकार कर लिया । तिब्बत में चीनियों के दमन से प्रातंकित होकर 
3] मार्च, 4957 को दलाईलामा ने भारत में राजनीतिक शरण ली जिसका चीत 
से भ्रनावश्यक रूप से विरोध किया। अपने एक पत्र में चाऊ-एन-लाई ने भारत को 
लिखा--“मेकमहोन रेखा चीन के तिव्जत प्रदेश के विरुद्ध श्रग्न॑ जों की प्राक्रमशकारी 
नीति का परिणाम थी । कानूनी तोर से इसे वंघ नही माना जा सकता ।” सितम्बर, 
959 के पत्र में चीत ने आरोप लगाया कि भारत तिब्बत में सशस्त्र विद्रोहियों को 
संरक्षण दे रहा है । इसी पत्र द्वारा चीनी प्रधान मन्त्री ने लद्ाख मे भारत के दाबो को 
ठुकरा दिया । यही नहीं, भारत के लगभग 90,000 किलोमीटर प्रदेश पर अपना 
दावा प्रस्तुत करते हुए चीन सरकार ने यह भारोप लगाया कि भारतीय सेनाएँ इस 
प्रदेश मे घुसकर चीत की प्रादेशिक भ्रखंडता को चुनौती दे रही हैं । 
दोनों देशों का सीमा-विवाद उग्रवर होता गया । प्रप्नेल, 3960 में दिल्‍ली में 
भारत शौर चीन के प्रधान मन्त्रियों ने सयुक्त विज्ञप्ति में स्वीकार किया कि दोनों 
देशो के बीच कुछ मतभेद विद्यमान हैं। तनाव ठव और बढ गया जब जुलाई, 
962 में गलवान धादी की भारतीय पुलिस चौकी को चीनियो ने घेरे में ले लिया। 
सीमान्त पर चीनी सैनिक कार्यवाही बढ़ने लगी भोर भारतीय सैनिक चोकियों को 
घेर जाने लगा । 
चीनी श्राक्रमण, 4962--20 श्रक्तूबर, 962 को प्रात.फाल भारत की 
उत्तरी सीमा के दोनों आँचलों पर चीन मे भीपण प्ाक्रमंण कर दिया। भारतोय 
सेनाएँ इस आकस्मिक भाक्रमण से सम्भलें तव तक चीन ने काफी भारतीय भूमि 
और सैनिक चौकियों पर कब्जा कर लिया । पाकिस्तान ने यह प्रचार किया कि 
चीन ने भारत पर कोई सैनिक आक्रमण नहीं किया है, वल्कि एक सामान्य सीमा-संघर्ष 
को भारत ने तिल का ताड बना दिया है। भारत के अनुरोध पर ब्रिटेव और प्रमेरिका 
में इस संकटकाल मे तेजी से सैन्य सामग्री भेजी, किन्तु भारत द्वारा सम्भल कर 
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प्रत्याक्मण करने से पू्वे ही चीन ने प्रकस्मात्‌ ही 2 नवम्बर, 4962 को एक 
पक्षीय युद्धओविराम की घोषणा कर दी। इसके साथ ही चीन ने एक द्वि-सूत्रीय 
योजना भी घोषित कौ--() चीनी सेनाएँ 7 नवम्बर, 2959 की वास्तविक 
नियन्त्रण रेखा! (&0०घ॥ 7706 ० 0०४४०) से 20 किलोमीटर अपनी प्रोर 
हट जाएँगी । सेना का हठता एक दिसम्बर से प्रारम्भ होगा | (2) चीती सेनाप्रों 
के हटने से जी क्षेत्र खाली होगा उसमे चीन सरकार अपनी भ्र्सनिक चौकियाँ कायम 
करेगी । इन चौकियों की स्थिति का पता भारत सरकार की उसके दूतावास द्वारा 
दे दिया जाएगा । चीन की श्लोर से भारत सरकार को इन शर्तों को मान लेने के 
लिए कहा गया कि वह अपनी सेनाओों को भी 7 नवम्बर, 959 की रेखा से 
20 किलोमीटर श्रपने ही क्षेत्र मे भ्ौर हटा ले | 


विपरीत परिस्थितियों में भारत ने विना स्वीकारोक्ति के चीन की एकपक्षीय 
युद्ध-विराम घोषणा को मान लिया, किन्तु द्वि-सूत्रीय योजना को भस्वीक्ृत करते हुए 
घोषित किया कि जब तक चीन सेनाएँ 8 सितम्बर, 962 की स्थिति तक नहीं 
लौढ जाती तब तक दोनो देशो के बीच कोई वार्ता सम्भव नही है। 8 सितम्बर, 
962 की यह रेखा बह थी जिम्तके उत्तर मे चीनी सेनाएँ ग्राकमए से पहले स्थित 
थी जबकि चीन द्वारा बताई गई 7 नवम्बर, 959 की वास्तविक नियन्त्रण रेखा 
बह थी जहाँ तक ग्राक्रमणा के बाद भी चीनी फौजें नही पहुँच पाई थी | जिस स्थान 
से 20 किलोमीटर वापसी की बात थी उसका तात्पयं यह था कि चीनी सेनाएँ 
पश्चिमो क्षत्र में जहां की तहाँ बनी रहें, पूर्वी क्षेत्र में कुछ हटे । 


चीन के झाक्रमण मे भारत की ग्रुट-निरपेक्ष नीति के विरुद्ध आलोचनाओं की 
प्रोत्साहित किया, किन्तु श्री नेहरू ने पुनः इस नीति मे गहरी प्रास्था प्रकट की । 
भ्रवश्य ही भ्रव भारत की विदेश नीति में यथार्थवाद की श्रोर भुकाव शुरू हुआ्ना। 
प. नेहरू ने घोषणा की कि---“अतीत में हम निर्घतता और निरक्षरता की मानवीय 
स्मस्थाप्रों मे इतने उलभे रहे कि हमने प्रतिरक्षा की भ्रावश्यकताओ्रों के प्रति 
तुलनास्मक हृष्टि से बहुत कम ध्याव दिया । यह स्पष्ट है कि झव हम इस प्लोर 
प्रधिक ध्यान देंगे, हम अपनी सेनाम्रों को सुहढ़ बनाएँगे तथा जहाँ तक धम्भव होगा 
सेना के लिए झावश्यक भस्त्र-शस्त्र तथा सामग्री अपने देश मे ही तंयार करेंगे ।” 


फोलम्बो प्रस्ताव भौर चीन का दुराग्रह--दिसम्बर, 962 में श्रीलंका, वर्मा, 
कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, मिस्र और घाना ने भारत-चीन वार्ता के लिए कोलम्बो- 
सम्मेलन का झ्यमोजन किया जिसमे यह निश्चय किया गया कि सम्मेलम के प्रतिनिधि 
भारत झौर चीन जाकर पपने अस्ताव भ्रस्तुत करें तथा दोनों देशों के संघर्ष को 
समाप्त करने का भ्रयत्न करें । श्रस्तावों को तब तक गुप्त रखने का विर्खेय किया 
गया जब तक दोनो पक्षों की प्रतिक्रिया ज्ञात न हो जाए। श्रीमती भण्डारमायके 
स्वयं कोलस्वो प्रस्ताव लेकर पीकिय झोर नई दिल्‍ली गई' झौर तब 9 जनवरी, 
963 को ये प्रस्ताव प्रकाशित कर दिए गए जिसके मूल तत्त्व ये घे-- 


506 अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


() युद्ध-विराम का समय भारत-चीन विवाद के शान्तिपूर्ण हल के लिए 
उपयुक्त है; (2) चीन पश्चिमी क्षेत्र में ग्रपनी सैनिक चौकियाँ 20 किलोमीटर पीछे 
हटा ले; (3) भारत अपनी वर्तेमात सैनिक स्थिति कायम रखे; (4) विवाद का 
प्रन्तिम हल होने तक चीन द्वारा खाली किया गया क्षेत्र प्रसैनिक रहे जिसकी 
निगरानी दोनो पक्षीं द्वारा नियुक्त गैर-सैतिक चोकियाँ करें; (5) पूर्वी मेफा क्षेत्र मे 
दोनों सरकारो द्वारा मान्य वास्तविक नियन्त्रण रेखा युद्ध-विराम रेखा का रूप ले, 
शेष क्षेत्रो के बारे में दोनों देश भावी वार्ताओ्रो मे निर्णय करें; (6) मध्यवर्ती क्षेत्र 
का समाधान शान्तिपूर्ण ढंग से किया जाएं 


कोलम्बो प्रस्तावों का वास्तविक उह्दे श्य भारत और चीन के बीच गतिरोध 
की स्थिति समाप्त कर वार्तालाप का द्वार खोलना था | चीन ने यह झाश्वासन दिया 
कि वह कोलम्दो प्रस्तावों को स्वीकार कर लेगा । भारत को भी कोई विशेष आपत्ति 
नहीं थी, केबल कुछ स्पष्टीकरण माँगा गया जिससे यह स्पष्ट हो गया कि पूर्वी क्षेत्र 
में भारतीय सेना मेकमहोन रेखा तक (केवल उन स्थानों को छोड़कर जिनके बारे में 
मतभेद है) जा सकेगी झौर चीवी सेवा भी अपने पूर्व स्थानों तक जा सकेगी, लेकिन 
विवाद-पग्रस्त स्थलों से दूर रहना होगा । स्पष्टीकरण के बाद भारत ने प्रस्तावों पर 
विधिवत्‌ श्रपनी सहमति दे दी ॥ तब चोन ने कुछ ऐसी शर्तें जोड दीं जिनसे प्रस्ताव 
व्यवहारतः महत्वहीन हो गया श्रीर चीन की प्परोक्ष स्वीकृति भी स्पष्ठ हो गई | 
चीन ने तटस्थ देशों के इस प्रनुरोध को ठुकरा दिया कि कोलम्बी प्रस्ताव स्व्रीफार 
कर लिए जाएँ । इससे पुनः इस बात की पुष्टि हो गई कि चीन भारत के साथ 
भपने विवादों को शान्तिपुूर्ण ढय से सुलकाना नहीं चाहता। 


नासिर प्रस्ताव, 4963--भारत-चीन विवाद के गतिरोध को दूर करने के 
लिए 3 ग्रक्तुबर, 963 को मिस्र के राष्ट्रपति नास्तिर ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया । 
इसमें कोलम्बो प्रस्ताव की शर्तों को दोहराते हुए यह सुझाव दिया गया कि विवाद 
के भ्रन्त के लिए एक दूसरा कोलम्बो सम्मेंलब आयोजित हो, किन्तु इस प्रस्ताव का 
भी कोई परिणाम नहीं निकला । 

वर्मा, श्रीलंका प्रादि राष्ट्र दोनों देशों के बीच गतिरोध द्वर करने के लिए 
प्रयत्न करते रहे । मई, 964 में थ्री नेहरू की मृत्यु पर श्री चाऊ एन-लाई ने प्रपना 
शोक सन्देश भेजा घिसमे यह भी कह्दा यया कि भारत झौर चीन के विवाद प्रस्थायी 
हैं जिनका समाधान घान्तिपुर्णो ढंग से होना चाहिए ! पर वास्तव में उनके इन शब्दों 
में कोई ईमासदारी न थी । 
शास्त्री-काल में भारत-चीन सम्बन्ध (मई, 964-जनवरी, 966) 

श्री नेहरू के वाद 0 जनवरी, !966 तह श्री लालबद्ादुर शास्त्री भारत 
के प्रघात मन्‍्त्री रहे । इस काल में भी भारत भौर चीन के सम्बन्धों में कोई सुधार 
न पा सहा | सद्‌ 965 के भारत-पाक युद्ध में चीन ने पुनः प्रववा शयुतापुर्णा रवैया 
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प्रदर्शित किया | भारत ग्रौर चीन के सीमा-विवाद ने प्राकिसतान भौर चीत फी 
मित्रता में वृद्धि की। भारत-पाक संघर्ष के समय चीन में पाकिस्तान को पूर्ण समर्थन 
दिया भौर भारत को प्राक्रामक घोषित किया । घमकी द्वारा भारत को पाकिस्तान 
के विरुद्ध युद्ध से विमुख करने का खेल भी खेला गया। 6 सितम्बर को चीन ने 
भारत को प्रल्दीमेटम दिया कि--“तीन दिन के भीतर भारत सिविकम-चीन सीमा 
पर गैर-कानूनी ढंग से स्थापित 56 सैनिक प्रतिप्ठानों को हटा ले भ्रन्यथा इसका 
नतीजा बहुत बुरा होगा ।” पत्र मे यह माँग की गई कि भारत सीमा पर अपने 
"सभी प्रतिक्रमण तुरन्त बन्द कर दे, प्रपहत सीमा-निवासियो तथा पकड़े गए 
मवेशियों को लोटा दे प्रन्यथा गम्भीर परिणामों के लिए भारत सरकार पूरी तरह 
उत्तरदायी रहेगी ।/ 
चीन के भ्रल्टीमेदम से ऐसा लगा कि भारत और पाकिस्ताव का युद्ध व्यापक 
रूप ले लेगा भौर चीन ने यदि भारत पर प्राक्मण कर दिया तो सम्भवतः भारत- 
पाक युद्ध विश्व-युद्ध का रूप घारण कर लेगा, प्रतः महाशक्तियों ने श्रविलम्ब चीन 
को चेतावनी दी कि वह श्राग के साथ खिलवाड़ न॑ करे । उधर घीनी भल्‍्टीमेटम के 
जवाब में 7 दिसम्बर को श्री शास्त्री मे लोकसभा में कहा कि सिविकम-तिब्बत 
सीमा पर भारत के प्रतिक्रमण की बात गलत है भ्लौर भारतीय प्रदेश पर चीन का 
दावा हमे स्वीकार नहीं है। चीन की सैनिक शक्ति भारत को प्रपनी प्रादेशिक 
प्रसण्डता की रक्षा से विचलित नहीं कर सकती । श्री शास्त्री ने चीन के प्रारोप के 
प्रत्युत्तर मे कहा कि यदि चीन-सरकार समभती है कि भारत ने उसके प्रदेश में 
संनिक प्रतिष्ठान बना लिए हैं तो वह उन्हें तोड़ सकती है, भारत कोई विरोध नहीं 
करेगा | वास्तव में चीन का भारोप निराधार था, भारत के चीनी प्रदेश मे कोई 
सैनिक प्रतिष्ठान नही थे । 
छीन ने सीमा पर सेनिक गतिविधियाँ भ्रारम्भ कर दों। 9 दिसम्बर को 
प्रल्टीमेटम की भ्रवधि फिर तीन दिन के लिए बढा दी, किन्तु बड़े पैमाने पर कोई 
सेनिक कार्यवाही करने का साहस नहीं किया । 23 सितस्वर को भारत-पाक युद्ध 
विराम हो जाने पर पीकिंग रेडियो ने यह नाटकीय घोषणा की कि “भारतीय सैनिक 
प्रतिष्ठानों को तोड़कर भपनी सीमा में वापस लौट गए हैं ।” 
इन्दिरा-काल में भारत-चीन सम्बन्ध (जनवरी, 966-मा्चे, 977) 
श्री शास्त्री के बाद जवाहरलाल नेहरू की इकलौती पुत्री श्रीमती इन्दिरा 
गाँधी ने भारत के प्रधान मन्त्री का पद सम्भाला। उन्होने भी चीव के साथ सीमा- 
विवाद सुलभाने के कूटनीतिक प्रयास किए । श्रीमती गाँधी का यह कहना ठीक ही 
था कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं । यदि चीन भारत के शान्ति 
प्रयासों का झनुकुल उत्तर नही देता तो यह उसका दुराग्रह है जिस पर एक दिन उसे 
प्रवश्य पुनविचार करना पड़ेगा। सन्‌ 2962 श्रौर 975 के भारत में भ्राकाश 


पाताल का अन्तर है घौर चीन भारत को सेनिक शक्ति द्वारा दबाने की वात झव 
सोच भी नहीं सकता । 7 
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चीन द्वारा पुनः छेड़-छाड़--भारत-पाक युद्ध में विजय से भारत की प्रतिष्ठा 
में वृद्धि हुई श्रौर चीन कुछ समय तक सीमा पर विशेष गड़बडी करने से रुका रहा । 
सितम्बर व अक्तू वर, 967 में चीन ने नाथू-ला के भारतीय प्रदेश पर प्राक्मण कर 
दिया, लेकिन मारी हानि उठाकर उसे पीछे हटना पड़ा । 2 अक्तूबर, 967 को 
चीनियो में चोला की भारतीय चौकी पर प्रचानक हमला किया, किन्तु फिर गहरी 
क्षति उठाकर पपने नापाक इरादों से उन्हें हाथ घोना पड़ा। अप्रेन, 968 में 
वाशू-ला में चोन की सैनिक ग्रतिविधियों से स्थिति पुन्रः तनावपूर्णो हो गई, लेकिन 
कोई विशेष घटना नहीं घटी । 


जीत की पिग-पाँय राजनय शोर भारत--एशिया और प्रफ्रीकी देशों ने 

बढ़ती हुई बदनामी, रूस और भारत के बढते हुए सहयोग, एक सैनिक शक्ति के रूप 
में भारत के उदय झ्ादि विभिन्न कारणों से सन्‌ 970 से ही चीन ने सीमान्त की 
मारतीय चोकियों पर प्राक्रमसात्मक कार्यवाहियाँ लयमग वन्‍्द कर दी | भारत-विरोधी 
प्रचार की माया में भी कठुता और भारोपों की गम्मोरता क्रमशः कम होने लगी । 
सन्‌ 97] के प्रारम्भ मे ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे कि दोनों देशों के बीच 
सम्बन्धों मे सुधार सन्निकट है । अप्रेल, 497 में कैटन के व्यापारिक मेले में भाग 
लेने के लिए चीन सरकार ने हाँगकाँग स्थित भारतीय वाणिज्य प्रायुक्त को निमंत्रित 
किया । इसी माह अ्रमेरिका की एक पिंग-पौँंग टीम को चीन में मैच खेलने के लिए 
प्रामन्त्रित किया गया । चीन-प्रमेरिका सम्बन्ध मधुर होने लगे भौर राजनीतिक 
क्षेत्रों में णह श्राशा जगी कि चीन की इन नई प्रवृत्तियों का एक परिणाम यह भो 
निकलेगा कि मारत-चीत सम्बन्धों मे सुधार होगा, ग्रतः भारत को भी इस दिशा 
में प्रधिक सक्रिय हो जाना चाहिए। गारत के प्रति चीव का रुख़ कुछ तरम भी 
दिखाई दिया क्योंकि भारत के प्रामन्त्रय॒ पर चीनी राजदूत राष्ट्रीय उत्सवों तथा 
राजनयिक अवसरों में उपस्थित होने लगे । विदेशों की राजधानियों में दोनों देशों के 
राजदूतों का सम्पर्क बढ़ने लगा । फिर भी चीन की घोर से सम्बन्ध-सुघार के कोई 
ठोस प्रयत्त हृष्टियोचर नहीं हुए।4 पअ्रग॒ध्त, 97] को राज्यसभा में मारतीय 
विदेश मन्‍्त्री सरदार स्वर्स॑ सिंह ने कहा कि--“मारत चीन के साथ सम्बन्धों में सुघार 
का स्वागत करता है, लेकिन जब तक चौन की झोर से उचित प्रत्युत्तर नहीं मिलता, 
हम प्रकेले कुछ नहीं कर सकते ।” 3 जजम्बर, 97! को पीकिग में प्रक्ते शियाई 
टेविल टेनिस प्रतियोगिता का प्रायोजन किया गया झौर इसमें माय लेने के लिए 
भारत को भी निमन्त्र दिया गया । जब मारतीय टीम पीडिंग जाने के लिए पालम 
हवाई प्रड्ड पर पहुँची तो विदाई देने के लिए चीनी दुतावास के कुछ प्रतिनिधि भो 
उपस्थित थे। सितम्बर, 97। में संयुक्त राष्ट्रमंघ में चीव के प्रवेश की बात उठी 
पौर भारत ने चीन की सइस्पता का पूर्ण समर्थन किया । दोनों देशों के बीच 
राजदूतों को नियुक्त करने की वात भी उडी प्लौर चीनी अवान मन्त्री ते सुकाव दिया 
कि चूंकि भारत ने प्रपने राजदुत को पहले वापस बुचाया था, भरत: उसकी पुनः 
नियुक्ति के सम्पन्ध में मारत को द्वी पहल करनी चाहिए। इसी दीच दिसम्बर, 
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97] का भारत-पाक युद्ध छिड़ गया जिससे दोनों देशों के सम्बन्धों में पुनः तनाव 
उत्पन्न हो गया । 

बंगलादेश की समस्या भौर भारत-पाक युद्ध के प्रति चीनो दृष्टिकोश--सन्‌ 
97! का वर्ष भारत के लिए समस्यामग्रो का वर्ष रहा । बगलादेश के मुक्ति-श्रान्दीलन 
में भारत का सहयोग चीन को अच्छा नहीं लगा । चीन ने पाकिस्तान की तानाशाही 
का पूर्ण समर्थन किया भौर बंगलादेश के मुक्ति श्रान्दोलन में भारत के सहयोग 
को पाकिस्तान के प्रन्तरिक मामले मे हस्तक्षेप बदाया | जुलाई, 97] से श्रीमती 
गाँधी ने चीनी प्रधान मस्त्री को एक पत्र लिख कर बगलादेश की घटनाप्रों से अवगत 
कराया, लेकिन चीन ने इस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। संयुक्त राष्ट्रसंघ में 
प्रवेश के बाद चीनी प्रतिनिधि में श्रपने पहले ही भाषण में प्रारोप लगाया कि भारत 
पाकिस्तान के मामले में ठीक उसी तरह हस्तक्षेप कर रहा है जिस तरह उसने 
तिब्बत में किया था। अभ्रमस्त, 797] की भारत-सोवियत सन्धि ने चीन को और 
भड़का दिया । दिसम्बर, 97] में भारत-पाक युद्ध के दौरान सुरक्षा परिषद्‌ की 
बहसो मे चीनी प्रतिनिधि ने पाकिस्तान का साथ देने में कोई कसर नहीं रखी झौर 
भारत की ग्राक्मणकारी घोषित कर दिया । यह भी कहा गया कि भारत ने यह 
प्राक्रमण सोवियत संघ के सकेत पर किया है। चीन ने भारत को पुनः चेतावनियाँ 
दीं, किन्तु ये चेतावतियाँ खोखली थीं. जिनका मुख्य उद्दे श्य पह था कि पाकिस्तान 
के साथ एकता प्रदर्शित कर उम्के मनोबल को ऊँचा रखा जाए और भारत को 
परेशानी में डाला जाए। 


2 जनवरी, 972 को श्रीमती गाँधी ने चीन के रवैये के बारे में भारतीय 
प्रतिक्रिया स्पष्ट शब्दों में व्यक्त की । उन्होंने कहा कि चीन द्वारा पाकिस्तान को 
समर्थन दिए जाने के बावजुद भारत-वीन सम्बन्ध सुघर सकते हैं । चीन ने भारत- 
पाक युद्ध पर एक नपी-तुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है--उसने पाकिस्तान का त्मर्थन 
न तो हमारी श्राशा से भ्रधिक किया है प्रौर न उससे कम । 

973-49 77 सें भारत-चोन सम्बन्ध--भारत-पाक युद्ध की घटनाओं के 
बाद भी समय-समय पर भारत-चीन सम्बन्धों में सुधार के भ्रासार प्रकट हुए, किन्तु 
कोई सुपरिणाम नहीं विकला । चीन के प्रसार-साधन भारत के विदद्ध शन्रुतापूर्णा 
प्रचार करते रहे । चीन सरकार ने 29 अगप्रेल, 975 को एक वक्तत प्रसारित 
'किया जिसमें कहा गया कि भारतीय संघ में स्तिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त 
होता 'भ्रवेध प्रधिग्रहए' है। चूंकि इस मामले का सम्बन्ध किसी प्रस्य सरकार 
से नही था, इसलिए भारत सरकार ने | मई, 975 को एक संक्षिप्त वक्तव्य 
जारी कर इसे पभपने ध्रान्तरिक मामले में चीन का हस्तक्षेप बताया । चीन बरावर 
यह दादा करता रहा कि भारत पभपने पड़ोसियों के प्रति प्राधिपत्य और विस्तार 

वांदी प्राकौक्षाएँ रखत। है और चाहता है कि वह सोवियत संब के समर्थन से एक 
“उप-मद्रान्देश! वत जाए। चीन के इस मिथ्या प्रचार के बावजूद भारत ने दिसी 
प्रकार का कोई प्रचार प्रान्दोलन नहीं छेड़ा । भारठ सरकार चीन के साय सम्बन्धों 
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को सामान्य बनाने के लिए सुसंगत नीति का अनुसरण करती रही । 20 भ्रवतुबर 
को लगभग 40 चीनी सैनिकों ने पूर्वी क्षेत्र में भारतीय सीमा को पार किया, 
घात लगाई श्ौर भारतीय प्रदेश में हमारे 4 सैनिकों को मार डाला | भारत 
सरकार ने नई दिल्‍ली स्थित चीनी राजदूतावास से इस घटना के बारे में तीब्र विरोध 
प्रकट किया । 


वर्ष 976 भारत झोर चीन के बीच सम्बन्ध सुधार का सन्देश लेकर 
पाया । राजदूत स्तर के राजनयिक प्रतिनिधित्व की वापसी के बारे में दोनो देशों 
के बीच सरकारी स्तर पर वार्ता लाभदायक सिद्ध हुई। प्रप्रेल, 976 में भारत ते 
चीन में भपना राजदूत नियुक्त किया स्‍प्रौर सितम्बर, 977 में चीनी राजदूत ने 
पझपने परिचय-पत्र प्रस्तुत किए । प्रघान मन्त्री ने श्रध्यक्ष, हुआ-कुपरो-फेग को उतकी 
कम्युनिस्ट पार्टी के भ्रध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए बधाई भी भेजी और यह भ्राशा 
व्यक्त की कि भारत भौर चीन के वीच सम्बन्ध ग्ागामी वर्षों में पलौर प्रधिक 
विकसित होगे । भ्रक्तूबर-नवम्बर, 976 में चीन की बेडमिंटन टीम की भारत-यात्रा 
धर डॉ. कोटनिस मेमोरियल हाल के उदघाटन के भ्रवसर पर दिसम्बर, 976 में 
एक गैर-सरकारी भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल को चीन यात्रा से दोनों देशों के बीच 
बढ़ते हुए सम्बन्धो की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई । 


जनता शासन-काल में भारत-चीन सम्बन्ध (अ्रप्रेल, 977-979) 

भारत का एक गैर-सरकारी व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल जिसमें राज्य व्यापार 
सगठनो के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, श्रप्रेल, 977 में 'कैण्टन स्प्रिग फेयर' में 
सम्मिलित हुआझ्ना । प्रारम्भिक समभझोतो पर हस्ताक्षर हुए भौर यह भाशा व्यक्त की 
गई कि इनसे दोनो देशों के बीच वाणिज्यिक सम्बन्धों को पुन. स्थापित करने में 
कुछ वास्तविक प्रगति होगी | 

चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने की दिशा मे प्रयत्न जारी रखे 
गए । करीब 5 वर्ष बाद दोनों देशों के बीच सीधा व्यापार फिर से क्‍्रारम्भ 
होने से दोनो देशो के वीच बैकिय सुविधाग्रों पोर मालवाहक जहाजो के भूवागमन 
को प्रोत्साहन मिला । भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के प्रतिनिधियों ने 
द्विवापिक कैण्टन व्यापार मेले में माग लिया भ्रौर इस भेले में लयमभय 3 करोड़ 5. 
की राशि का व्यापारिक लेनदेन किया यया । कृषि, खनन, दन-विज्ञान, चिकित्सा, 
जन स्वास्थ्य शौर खेल-कूद जैसे विभिन्नक्षेत्रों मे मो प्रादात-प्रदाव किया गया । 
फरवरी, 978 मे चीन के एक व्यापार प्रतिनिधि-मण्डव ने भारत की यात्रा की । 
इन बातों से विकास कार्यों के विभिष्न क्षेत्रों मे एक दूसरे के प्रठुमवों से लाभ उठाने 
की दोनों देशों की तत्परता व्यक्त हुई। मां, 978 में, मणखिल भारतीय 
डॉ. कोटनिस स्मारक समिति के निमन्त्रय पर “विदेशों के साथ मैत्री के लिए चीनी 
लोकवादी सघ' के प्रध्यक्ष श्री वाँग पिन-ठात के नेतृत्व में चीम के एक गेर-सरकारी 
सदुभावना प्रतिनिधि-मप्डल ने भारत की यात्रा की 
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चीन के साथ सीमा का प्रश्त झनिर्णीत रहते के वावजुद भारत सहम्रस्तित्व 
एवं पंचशील के सिद्धान्तों के प्राघार पर चीन के साथ सम्बस्धों को स्तामान्य बताये 
का प्रयत्त करता रहा । भारत सरकार की रिपोर्ट 978-79 के अनुसार-- 
“विदेश मन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 से 8 फरवरी, 979 
तक चीन की यात्रा की ! इस यात्रा के लिए चीन के विदेश मन्त्री ने कोई एक वर्ष 
पूर्व हमारे विदेश मन्‍्त्री को निमस्त्रण दिया था ओर पहले इसके लिए प्रक्‍तूबर, 978 
का समय तय किया गया था । लेकिन विदेश मन्‍्त्री को अस्वस्थता के कारण तव 
इसे स्थगित करना पड़ा । इस तिमन्त्रण को स्वीकार करते समय ही विदेश भन्त्री ने 
यह स्पष्ट कर दिया था क्रि यह यात्रा भारत की गरुढ-निरपेक्षता की नीति झौर प्रपने 
सभी पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध सुधारने की उसकी चाह के अनुरूप वस्तुतः एक 
प्रन्चेशी मिशन होगा झौर इससे झपते सुस्थापित मैत्री सम्बन्धों पर कोई प्राँच नहीं 
झाने दी जाएंगी। 
विदेश मन्त्री का चीन के प्रधात मन्त्री हुमा ग्रोफेव, उप प्रधान मस्धी 
डेंगजियोपिंग तथा चीन के विदेश मन्त्री हुम्नॉँ-ग-हुम्लाँ के साथ जो विचार-विमर्श 
हुप्रा वहू भारत की विदेश नीति के इन्ही आधारभूत सिद्धान्तों पर पुणुंता 
आधारित था । 
नि:संकोच प्रौर सौहादंता के वातावरण में दीनों पक्षों ने ग्रत्तर्राष्ट्रीय स्थिति 
पर, भारतीय उपमहाद्वीप में भौर उसके झ्रासपास की स्थिति तथा उनसे भी गझ्रधिक 
महत्वपूर्ण उन मामलों पर विचार विनिमय किया जिनका भारत और चीन के 
द्विपक्षीय सम्बन्धों पर प्रभाव पडता है । ४ 
हिमालय के दक्षिणवर्ती राष्ट्रों में भी परस्पर विश्वास का वातावरण पैदा 
करने के लिए भारत ने दूसरे देशों के प्रान्तरिक मामलों [मे हस्तक्षेप व करने के 
प्राधार पर क्या कदम उठाए हैं, इस पर प्रकाश डालते हुए विदेश मन्वबी से यह 
स्पष्ट बताया कि भारत को पाकिस्तान और चीत के बीच सामान्य द्विपक्षीय 
सम्बन्धों हर यद्यपि कोई आपत्ति नही है लेकित भारत-दीव सम्बन्धों के सुधार की 
सम्भावनां पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, अगर उनके पारस्परिक सम्बन्धों से भारत 
के वैध हिंदों पर यदि कोई उनका बुरा प्रसर पढ़ता द्वो । उन्द्ोति इस बात का भी 
उल्लेख किया कि चीन सरकार ने कश्मीर के श्रश्व पर जो देख अयनाया है बह घर 
दशाब्द के स्वयं उनके पपने ही रवैये के विपदीव है तथा उससे चीन-अगर७ 
सम्बन्धो में एक अतिरिक्त प्र अतावश्यक वेचीदयी श्र गई | दस उस्हव हें उन्हे 
कराकोरम हाईवे के निर्माण के सम्बन्ध में सास » किन्दा युनः व्यक्त जि 3208 
जहां पे द्विपक्षीय सम्वन्यों का पम्त 3, भ्ीतो नेताड्रों के पा 
वातचीत में विदेश मस्त्री में इस बाद दट वत दिया द्वि भारतलोद 
का सम्तोषजनक समाधान, प्रारस्वरिद्ध विसक्रस पुन: जाते के च्डः + 
भारत सम्बस्धों के वाताबसय की दूरी दरद से सामाल्य इसने हे के 
महत्त्वपूर्ण है । ञ 
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ने मन्त्रिमण्डल की इस विपय पर बुलाई गई एक ग्रौपचारिक बैठक मे * 
मधु लिभये व राजनारायण ते सार्वजनिक रूप से चीन को लेकर प्पनी ग्राशकाए 
व्यक्त की थी । न न 
वास्तव में विदेश मन्‍त्री की चीन यात्रा के एक विवाद में परिणत हो जाने 
के बाद ही उस कूटनीतिविहीन उत्साह पर कुछ लगाम लग्राई जा सकी जो 
सुब्रह्मण्यम स्वामी झ्ाादि के वक्तब्यों मे कलक रहा था । शुरू में विदेश मन्त्री तक ने 
एक विदेशी एजेन्सी को दी गई मेंट-वार्ना मे कहा था कि भारत सीमा विवाद को 
ठण्डा रख कर भी चीन से अपने सम्बन्ध मधुर बनाने की कोशिश करेगा । इन सब 
बातो की जोरदार प्रतिक्रिया हुई भौर लोगो ने झारोप लगाया कि सरकार सीमा 
को लेकर कोई सौदा करने जा रही है | उसके बाद ही सरकार ने सीमा के बारे में 
कडा रुख अपनाने की घोषणा की । 
श्री वाजपेयी की चीन से उल्टे पाँव वापसी के बाद पग्रव उस वात्रा की 
उपलब्धियाँ जो यो भी नगण्य थी पश्रथंद्वीन हो जाती हैं। यह कहते हुए कि यात्रा 
केवल टटोलने के उद्देश्य को लेकर की गई थी यह सन्तोष व्यक्त किया जा रहा 
है कि दोनो देशों में एक संवाद का ग्राधार तैयार हुप्रा है। लेकिन उस भाधार के 
लिए जिस परस्पर विश्वास की जरूरत होती है वह इस यात्रा से मजबूत नही हुमा 
बल्कि कम हुआ है ।” * * की! रु 
“सीमा विवाद के बाद भारत के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण मसला - भारतीय 
उपमहाद्वीप, दक्षिण एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों से चीन के सम्बन्ध 
का था । एक लम्बे अ्से से भारतीय उपमहाद्वीप मे चीन की भूमिका भारत विरोधी 
रही है, जो झ्राज भी कायम है। दक्षिण-एशिया और दक्षिणपूर्व एशिया,मे भी वह 
अपने प्रभाव के विस्तार के लिए शुरू से प्रयत्नशील रहा है | वियतनाम पर प्राक्रमरा 
इसका सबसे ताजा प्रमाण है | कहा जाता है कि बातचीत के दौरान श्री-वाजपेयी 
मे चीनी नेतामों से कई वार वियतनाम के साथ विवाद को शाल्तिपूर्वक हल करने 
का झ्राग्रह किया था उसका कितना असर पढ़ा,यह स्पष्ट ही है |” 
श्रीमती गान्धी के पुन: सत्तारूढ़ होने के वाद «०७५ 
भारत-चीन सम्बन्ध (अक्तुबर, 3980 के मछ्य तक), « + ४ डे 
-,/ » चीन ने -नवम्बर-दिसम्बर, 979 में नई दिल्‍ली में « झायोजित ' भारत 
प्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भेल्ले'में काफी बड़े पैमाने पर माग लिया । उसी समय चीन की 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन सम्बन्ध, परिपद्‌ के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक व्यापार 
प्रतिनिधि-मण्डल ने भारतीय प्वारिज्य तथा उद्योग मण्डल “महासंघ के भतिथि के 
रूप में भारत की दो सप्ताह की यात्रा की; आशा है कि इस यात्रा: के परिणामस्वरूप 
भरत झौर चीन के -बीच बढ़ते हुए- व्यापार . सम्बन्धों को :और अ्रधिक बढ़ाने में 
प्रोत्साहन मिलेया । भारत से, चीन को निर्यात की गई मुख्य मदो मे कई की 30,000 
गांठें शामिल हैं जबकि भारत ते चीन से पर्याध्त मात्रा में एटीबायाटिक औपधियाँ 
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चीन से पत्रकारो का एक पाँच सदस्यीय शिष्ट-मण्डल अक्तूबर में भारत 
ग्राया । यह शिष्ट-मण्डल तथा व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल भारत के निमन्त्रण पर 
यहाँ प्राया झौर भारतीय पक्ष के प्रतिनिधि-मण्डलों की 978 में चीन की यात्राप्रों 
के पश्वात्‌ चीन के प्रतिनिधि-मण्डलों ने भारत की यात्रा की । चीन के शिष्द-मण्डल 
ने दोनो देशों के बीच विशेष रूप से परिवार नियोजन तथा कृपि के क्षेत्रों मे सहमोग 
पर बल दिया । बाद में चीन के एक कृष्टि शिष्ट-मण्डल ने श्रद्ध शुष्क ऊष्ण 
कटिवद्ध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय फसल पनुसन्धान (झ्ाई. सी आ्ार प्लाई. एप. ए. टी.) 
के निमन्त्रण पर भारतीय कृषि प्रनुमन्‍्धाव परिषद्‌ के अतिथि के रूप में भारत की 
यात्रा की । 


प्रमेक महत्त्वपूर्ण भारतीय पत्रकारों ने इस वर्ष के दौरान चीन की यात्रा 
की । चीन के प्रधिकारियों ने भारत के साथ मैत्रीपूर्णा सम्बन्ध बढ़ाने की चीन की 
निरन्तर इच्छा के बारे मे उन्हे बताया। यह प्राशा प्रकट की गई कि हाल की कुछ 
प्रस्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के सम्बन्ध में मतभेदों का भारत-चीन सम्बन्धों को विकर्तित 
करने पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा । 
विभिन्न क्षेत्रों के अनेक भारतीय विशेषज्ञों ने यक्त क्षेत्रों से सम्बन्ध संयुक्त 
राष्ट्रसघ के म्रभिकरणों के तत्वावधान में इस वर्ष के दोरान चीन' की यात्रा की । 
चीन के कई शिष्ट-मण्डल ग्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने भारत प्राए। * ' 
यद्यपि भारत ने कार्यात्मक प्रादान-प्रदानों के क्रमिक विकास का स्वागत 
किया है परन्तु भारत सरकार ने राजनयिक माध्यमों 'से अपने इस विचार को 
दोहराया है कि सम्बन्धों को पूरी तरह सामान्य बनाने के लिए सीमा समस्या का 
सन्तोपजनक समाधान जरूरी है। चीन की सरकार ने अपनी मोर से पंचशील के 
सिद्धान्तो के प्राघार पर भारत के साथ सम्बन्ध सुधारने की इच्छा पर जोर' दिया । 
नई सरकार द्वारा, कार्यभार ग्रहण करने पर चीन के प्रधान मन्त्री 'हुश्रा 
गो फेंग तथा विदेश मन्‍्त्री हुआ्नाँग हुआ ने ऋमशः प्रधान मन्‍्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी 
श्रौर विदेश मन्त्री श्री पी. वी. नरसिंह राव को बधाई सन्देश भेजे । चीन के प्रधान 
मन्त्री के सन्देश मे इस वात पर खुशी जाहिर की गई है कि पिछले कुछ वर्षों में चीन 
और भारत के वीच' सम्बन्धों में विकास एवं सुधार हुआ है तथा उन्होने यह झाशा 
प्रकट की है कि एशिया में शान्ति और स्थायित्व के हित में हमारे सम्बन्ध निरब्तर 
विकसित होते . रहेगे । इसके उत्तर मे प्रधान मन्त्री .श्रोमती इन्दिरा। ग्रान्धी - ने 
पचशील के सिद्धान्तो के भ्राधार पर भारत और चीन के बीच सहयोग बढ़ाने की 
झ्राशा की है ।. * । 
प्रधान मन्‍्त्री साल्सिबरी मे चीन के विदेश मन्‍्त्री, श्री हुपँग हुआ और 
बेलग्रेड में चीन के प्रधान मन्‍्त्री श्री-हुआ गुश्रो फेंग से मिली । चीन के विदेश मन्त्र 
इस वर्ष के उत्तराद्ध मे भारत को यात्रा पर झ्लाने वाले है। श्री गोन्साल्वेजू, सचिव 
(पूर्व) जब जून, 980 के मध्य में पीक्षिंग की यात्रा पर गए तो प्रारम्भिक बातचीत 
हुई थी वो भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि चीन के साथ सम्वन्धो ' को सामान्य 
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बनाने की कार्यवाही क्रिसी दूसरे देश के साथ प्रपनी 
की जाएगी। 


वर्तेमान वास्तविक नियन्त्रण रेखा के झाधार 
के बारे में चीन की कथित पेशकश के सम्बन्ध में « 
प्रस्ताव के उत्तर में विदेश मन्‍त्री, श्री पी. वी नरपिह 
लोकसभा में जो वक्‍तव्य दिया, वह ध्यान देने योग्य है 

“चीच लोक गणाराज्य के उप-प्रघान मन्‍्त्री जो 
को एक भारतीय पत्रकार से मिले । चीन की सरकारी 


प्रनुसार सीमा समस्या के हल के बारे मे उनके वक्‍त 
प्रकार है-- 


“जब तक दांनो पक्ष निष्ठावान हैं, सीमा की 
करते हैं भोर एक-दूसरे के प्रति सहिष्णु हैं, तब 
घास्तिपूर्ण समभौते के माध्यम से हल किया जा सकता 
विवाद के बारे में बातचीत शुरू हुई है, चीन ने कभी 
उपनिवेशवादियो द्वारा भ्रवेध रूप से भारत मे मिलाए 
किया जाए। चीन ने ती यह सुकाव दिया है कि दोनों 
सीमा रेखा के प्राधार पर, चीन को पूर्वी क्षेत्र मे श्रौर 
कुछ रियायत देनी चाहिए, जिससे चीन-भारत सीमा * 
जा सके झौर इस प्रकार पारस्परिक सदूभाव तथा (<ब 
प्रतिपादित किया जा सके । 

चीन की सरकार ने हमे इसी प्रकार के सुझाव 
दिए हैं। इस बार यह सुझाव कुछ प्रधिक स्पष्ट 
आधारित है उसे भारत सरकार ने कभी भी स्वीकार न 
कि चीनी पक्ष पूर्वी क्षेत्र के भूभाग को छोड़कर रियायत 
आरोप लगाया है कि यह क्षेत्र भारत में प्रवैध रूप से ४ 
भी हम इस भावी स्थिति का स्वागत करते है कि पूर्वी ६ 
विशेष कठिनाई के हो रहा है । 

जैसा कि सदन को ज्ञात है भारत-चीन  ; 
पेचीदा है । बहुत अधिक समय बीत जाने के वाद झब 
एक बार फिर से दिलचस्पी जेनी झारम्भ की है। 
रचनात्मक कदम है। सम्भव है कि चीन की »« 
समाघान के झलावा अन्य कोई तरीका भी भौर श्रधिक 
मुझे विश्वास है कि सदन इस बात पर सहमत होगा कि | 
ध्यान में रखते हुए हमे सोद्वेश्ययूर्णा ढय से झ्रागे बढ़वा चा। 

भाशा है क्रि राष्ट्रीय सम्मान श्र दोनो पक्षों 
समानता के आधार पर शान्तिपूर्णा सह-अ्रस्तित्व पर आाव 
की भावना से हम सीमा विवाद को सुलझा सकते हैं। | 
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बनाने की कार्यवाही किसी दुसरे देश के साथ प्रपतोी मित्रता की कीमत पर नहीं 
की जाएगी 

वर्तमान वास्तविक मियम्चरण रेखा के झ्राधार यर सीमा-समस्या को घुलकाने 
के बारे में चीन की कथित पेशकश के सम्बन्ध में उठाए गए एक ध्याताकर्षण 
प्रस्ताव के उत्तर में विदेश मन्‍्त्री, श्री पी. वी नरसिह राव ने 2 जुलाई, 280 को 
लोकसभा में जो वक्तव्य दिया, वह ध्यान देने योग्य है-- 

“थीन लोक गश राज्य के उप-प्रधान मन्त्री डोंग ज्यावधिग 2! जून, 980 
को एक भारतीय प्रकार से मिले । चीन की सरकारी समाचार ऐजेंती पिन्हुआ के 
प्रमुसार सीमा समस्या के हल के बारे में उनके वक्तव्य का सम्बन्धित भश इस 
प्रकार है-- 

“जब तक दावों पक्ष निष्ठावान हैं, सीमा की वर्तमान स्थिति का अदिद 
करते हैं भौर एक-दूसरे के प्रति सहिष्णु हैं, तब त्तक चीन-मारत सीमा विवाद 
शार्तिपूर्णो समभौते के माध्यम से हल किया जा सकता है। वस्तुतः जब से सीमा 
विवाद के बारे मे बातचीत शुरू हुई है, चीन ने कभी भी यह नहीं कहा कि प्राचीन 
उपनिवेशवादियों द्वारा भ्रवैध रूप से भारत मे मिलाए गए सभी क्षेत्रों की वापस 
किया जाएं। चीन ने ती यह सुझाव दिया है कि दोनों देशो को वास्तविक नियंत्रण 
सीमा रेखा के प्राघार पर, धन की पूर्वी क्षेत्र मे और भारत को परिचिमी क्षत्र मे; 
कुछ रियायत देनी चाहिए, जिससे चीन-भारत सीमा प्रश्व समग्र रूप से हल किया 
जा सके शौर इस प्रकार पारस्परिक सदुभाव तथा रियायत की भावना को पूर्णतया 
प्रतिपादित किया जा सके ६ 

चीन की सरकार ने हमें इसी प्रकार के सुझाव पहले भी कई झ्वसरों पर 
दिए है। इस बार यह सुभाव कुछ अधिक स्पष्ट है ॥ जिस तथ्य पर मई तक 
श्राधारित है उसे भारत सरकार से कभी भी स्वीकार नहीं किया है यानी गहे ए 
कि चीनी पक्ष पूर्वी क्षेत्र के भू-भाय को छोड़कर रियायत दे रहा है जिस पर उत्होंने 
आरोप लगाया है कि यह क्षेत्र भारत में अर्येध रूप से मिला लिया गया है। की 
भी हम इस भावी स्थिति का स्वागत करते हैं कि पूर्वो क्षेत्र का समाधान बिना किसी 
बिशेप कठिनाई के हो रहः है । 

जैसा कि सदन को ज्ञात हैं भारत-चीत सीमा विवाद बहुत पुराता भौर 
देचौदा है। बहुत भ्रधिक समय बीत जाने के वाद भव हमारी दोनों सरकार नै 
एक बार फिर से दिलचस्पी भेनी झारम्भ की है। यह अपने भाव में एक 
रचनात्मक कदम है। सम्भव है कि चीन की सरकार द्वारा सुकाद गए समग्र 
समाधान के भलावा भ्न्‍्य कोई तरीका भी भौर भ्रचिक प्रभावकारी सिद्ध हो सके । 
मुझे विश्वास है कि सदन इस बात पर सहमत होगा कि भपने सर्वोत्तम द्वितों को 
ध्यान में रखते हुए हमें सोद्देश्यपरर्णो ढग से आये बढ़ना चाहिए | 

पघाशा है कि राष्ट्रीय सम्मान और दोनों पक्षों के हितों के अगुदप 
समानता के आधार पर शान्तिपुर्ण सह-श्रस्वित्व पर प्राधारित प्रवशील सिद्धान्ता 
की भावना से हम सीमा विवाद को सुलझा सकते हैं। 
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उपयुवत प्रेस इन्टरव्यू के दौरान उप-प्रधनान गत बा म हे 
भारत झौर चीन के बीच सम्बन्धों को सुधारने भौर विकसि', गजल च् रत स्वाद 
भी प्रकट की है क्योंकि इससे निःसन्देह विश्व के सम्बन्धों हे गो 
एशियायी सम्बन्धों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा । हम भी पियतया। हक मात जादा 
के भ्रनुरूप विचार रखते हैं ।” और फ्रॉ 
भसारत और फ्रॉस & ि 

ग्राजादी के बाद भी भारत में कुछ फ्रांसीसी और फनी 90020: ४ 
थी | चन्द्रगगर, पाण्डिचेरी, कालीकट, माही और यनाम पर कि यह स्वॉसाविक 
श्रघीन थी तथा गोझा, दमन और ड्यू पर पुतंगाल का प्राधि कराने की जा करता। 
था कि भारत भ्पनी भूमि पर स्थित इन उपनिवेशों को मुत्त भारत स्थित फ्रॉसीसी 

भारत सरकार ने फ्राँत से श्रनुरोध किया कि वह ए. नवम्बर, 954 मे 
बस्तियो को मुक्त कर दे । फ्रांस ने समझदारी से काम लेते गा के आादगेंगर' को 
पाण्डिबेरी, कालीकट, माही और यनाम को तथा मई, 
भारत के सुपुर्दे कर दिया । 

फल के साथ भारत के मैत्रीपूर्रां सम्बन्ध विकसित होते रहे 40222 पी 
में फ्रास के प्रधान मन्‍्त्री की भारत-यात्रा के समय तकनीकी पा 20 मे कं 
लिए मन्त्री-स्तर की एक भारत-फ्रास समिति गठित की गई. के बे हि रब काल 
सहयोग से सम्बन्धित मुद्दों पर प्राथमिक विचार-विमर्श व दो ग भी 

मन्‍्त्री श्री चट्टोपाध्याय ने जुलाई, 976 में पेरिस की याद हे | गे 3 के 

श्री टी ए. पै झौर पेट्रोलियम मन्‍्त्री श्री के डी मालवीय ४४०५ कप रो 
और इस बात का संकेत दिया कि भारत फ्रांस के साथ भ्रो भाधिक 9235 हि 
भावनाएँ खोजने के लिए प्रयत्नशील है । फ्रॉस, भारत सहा रत, दि 82 हिकास 
कन्सोटियम ) का पहला सदस्य था जिसने सन्‌ 976-77 ३ 
सहायता समझौता किया। जून, 977 में राष्ट्रमण्डल , राष्ट्रपति और प्रधान 
लोटते समय प्रधान मन्‍्त्री पेरिस में रुके श्ौर उन्होने फ्रास के किया । जन, 977 
भन्‍्त्री के साथ १रस्पर हित के मामलों पर विचार-विमर्श 0 


के र प7-78 
में पेरिस में भारत-फ्रांसीसी अन्तरिक्ष करार पर हस्ताक्षर हु; (फल ने 052 


के लिए भारत को 34 करोड फ्रेंच फ्रेंक तक की सहायता ही ४ जुलाई, फ 500 
के ने और प्रौद्योगिकी पर 
फ्राँस के विदेश राज्य मन्त्री की भारत यात्रा के दौरात विज्ञा], को यात्रा के दौरान 
एक करार सम्पन्न हुझआ। दिसम्बर, 978 में विदेश मन्त्र समिति की बैठक में 
नई दिल्‍ली में भारत-फ्रांसीसी आधिक एवं तकनीकी सहयोग ् रे क्षीय ब्यापार को 
दोनो देश इस पर सहभत हुए कि अगले चार वर्षों के भ्रन्द जा लिए सहयोग 
दुगुना करूं ग्रौर तीसरे देशो में सयुक्त उद्यम स्थापित किए रा के 
का बढाएं । | के सम्बन्ध बने रहे । 
भारत और फ्राँत के बीच मिन्रता और सहयोग प्री विदेश य। गा 
विदेश राज्य मन्‍्त्रो, श्रो वेदब्रत वरुप्रा श्रव्तूबर, 979 मे कप लोव की प्त 
दौरान पेरिप्न रुके और उन्होने फ्रांस के विदेश राज्य मन्त्र 22020 34 030 
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मुलाकात की । एक फ्राँसीतों प्रतिनिधि-मण्डल नवम्बर में भारत की 
पाया और भारत-फ्राँस सॉस्कृतिक करार के अन्तर्गत !980-82 के « 
निर्धारित किया । वर्ष के दौरान विज्ञान तथा भौद्योगिडी में सहयोग सर 
का श्रनुत्ममर्थन किया ग्या। विदेश आधिक सम्बन्ध विभाग के निवेश 
के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी प्रतिनिधि-मण्डल ने पारस्परिक सहयोग के 
क्षेत्रों का पता लगाने के उद्देश्य से दिसम्बर, !979 में भारत की यारा 


फ्रॉँस के राष्ट्रपति, जिस्कादे द इस्तेंग ने जनवरी, 980 में 
यात्रा को ओर गणराज्य दिवस समारोहों में भारत के सम्मानीय अति 
में सम्मिलित हुए । वे भारत की यात्रा पर भ्राने वाले फ्रॉस के पहले रा 
उनके साथ #ऋ्राँस के विदेश मन्त्री श्री जे. फकोई-पाँसे तथा फ़रॉस के वि 
मन्त्री श्री जे. एफ. देन्यू भी भारत प्राए थे । राष्ट्रपति ने प्रधान मन्‍्त्री इ 
से भुल्ाकात की और फ्राँछ के दोनों मन्त्रियों ने विभिन्न प्रतिनिधि-मण्डलों 
बातचीत के झलावा भारत के विदेश मन्त्री तथा विदेश व्यापार मन्त्री से 
की | इस बातचीत के परिणामस्वरूप क्रॉस के राष्ट्रपति तथा भारत के प्र 
द्वारा 27 जनवरी, 980 को सयुक्त घोषणा जारी की गई । 


द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने मे यह यात्रा बहुत सफल रही ! इस 
परिणामस्वरूप सात प्रौतोकोलों तथा समभझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कि 
(!) भारत-फ्रॉँस श्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक सहयोग सम्बन्धी 
(2) कोयला-खनन सम्बन्धी समभौता-ज्ञापन, (3) उड़्ीमा में भल्यूमितिय 
पर समभौता-ज्ञापन, (4) कृषि तथा यामीण विकास के क्षेत्र में सहयोग प६ 
फ्राँछ प्रोतोकोल, (5) पेट्रो-रसायन, उर्वेरक, प्रौषधियाँ तथा दसायत के 
प्रोतोकोल, (6) नवीनीकरर योग्य ऊर्जा के क्षेत्र में श्रेतोकोल, (7) £४ 
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में श्रोतोकोल । इनके प्रतिरिक्त इस बात 
सहमति हुई कि इस्पात-उद्योग, दूर-छंचार और दृश्य-श्रव्य तकनीकों के 
सहयोग की सम्भावनाथों का पता लगाया जाएं। 

28 जनवरी, 980 को जारी समुक्त विज्ञप्ति में दोनों पक्षों ने 
पर सहमति प्रकट की कि भारत में भारत-फ़राँस विश्वविद्यालय अषया एक 5 
फिक्ष। संश्यान की स्थापना पर विचार किया जाता चाहिए। राष्दूर्पा 
प्रधान भस्त्री इस बात पर सहमत ये कि दोनो पक्षो को सुविधा को ध्यान मे 
हुए कम भर भारत में सावधिक परामर्श किया जाना चाहिए ! विभेष्ति सै 
हुआ कि फ्रॉस गणराज्य के राष्ट्रपति भौर मारत के श्रधान भन्‍्त्री ने सर्भ 
में सम्बन्धों तथा दोनों पक्षों द्वारा सहयोग बढ़ाते की इच्छा के झनुसार प्ोर 
विकमित करने के उपायों की समीक्षा की। इस लक्ष्य की झोद दोनो 
वर सहमत ये कि दोनों देशों के बोच सभी स्तरों पर सलाह-मशवरा बढ़े 
प्रावश्यकता है जिससे कि एक-दूसरे को एक-दूसरे के दृष्टिकोण वी जानकार्र 
हा इस प्रकर के सलाह-सशबरे से मह निश्चित किया जा सद्े कि शान्ति 
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गु 


ग्रम्तर्राष्ट्रीय सहयोग में भारत और फ्रांस क्‍या योगदान कर सकते हैं । इस बात पर 
सहमति हुई कि फ्राँस श्रौर भारत में वारी-बारी से समय-समय पर सलाह-मशवरे 
की व्यवस्था की जाएगी । दोतों नेत्ताझों ने लोकतान्त्रिक मूल्यों के महत्त्व पर जोर 
दिया जिनको कि दोनों देशों की जनता बहुत प्यार करती है। दोनो का विश्वास 
था कि इन मूल्यों की कलक दोनों राष्ट्रो के सम्बन्धों में विशेषकर सभी देशों की 
प्रमुमत्ता का ठीक प्रकार से आदर करने भौर सभी राष्ट्रों द्वारा अपने भाग्य का 
स्वयं निर्धारण करने के अ्धिक्रार को मानने में मिलनी चाहिए। यह आ्ादर राष्ट्रों 
के बीच शान्ति श्रौर सुरक्षा का बुनियादी झ्राधार है। किसी अ्रन्य रास्ते पर चलने 
से तनाव में वृद्धि हो सकती है और उससे उत्पन्न परिणाम भुगतने पड सकते हैं । 

फ्रास गणराज्य के राष्ट्रपति और भारत के प्रधान मंत्री दोनो ते इस बात 
की पुनः पुष्टि की कि पश्चिम एशिया में सभी सम्बन्धित पक्षों की भागीदारी से 
संघर्ष का सम्पूर्ण समाधान निकालने से ही न्यायोचित और स्थाई शात्ति की स्थापना 
सम्भव है। इस समाघान का अभ्रयं अ्रधिकृत क्षेत्रों से इजरायल की वापसी, 
फिलिस्तीनी लोगों के स्थायोचित ग्रधिकारों की मान्यता तथा विशेषकर श्रपना 
स्वदेश बनाने का अधिकार श्रौर इस क्षेत्र के सभी देशो का सुरक्षित, मान्य झौर 
गारण्टी प्राप्त सीमाश्नों के भीतर शान्तिपूर्वक रहने के अ्धिक्रार को मानना 
शामिल है। ये सिद्धान्त जो कि एक खत्म न होते वाले अस्तित्व को दशते हैं, 
फिलिस्तीनी मुक्ति सगठन सहित इसमें दिलचस्पी रखते वाले सभी पक्षों पर लागू 
होते हैं । 

अफ्रीका की स्थिति पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया। फ्रास गणराज्य 
के राष्ट्रपति और भारत के प्रधान मन्त्री ने यह दोहराया कि वे जातिगत भेदभाव 
जिप्तमें व्णंभेद शामिल है, की व्यवस्था को नापसन्द करते हैं प्रौर जो देश स्वशासी 
नही हैं उनके प्रात्म-निर्णय के सिद्धान्त को मानते हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने 
रोडेशिया-जिम्बाब्वे में शुरू हुए विकास क्रम पर आशा 'ग्रोर रुचि के साथ घ्यान 
दिया । श्री वैलरी जिसकार द एस्ताँ ने फ्रास की अफ्रीकी नीति की मुख्य रूपरेखा 
घताई और बताया 'कि वे प्रफ़ोका की सरकारों के साथ निकट भौर निरन्तर सलाह- 
मशवरे को बहुत महत्त्व देते हैं जैसा कि फ्रास-अफ्रीकी सम्मेलनों से जाहिर है। 
भारतीय पक्ष ने इस उपयोगी बात को बड़ी दिलचस्पी से सुना । शस्त्रों की दौड 
तैज होने के सभी पहलुओं से चिन्तित होकर, विशेषकर बहुत अ्रधिक हथियारों 
से सम्पन्न देशों द्वारा ऐसा करने पर फ्रास गणराज्य के- राष्ट्रपति शौर भारत की 
प्रधान मनत्रो ने निरस्त्रीकरण के लिए प्रधिक प्रभावकारी उपाय' करने के प्रयास 
करते. रहने के सकल्प की पुष्टि की | दोनों का मत था कि निरस्त्रीकरण के बारे मे 
यथार्थवादी दृष्टिकोण सभी देशों की सुरक्षा'के प्रति अधिकार तथा क्षेत्र विशेष की 
परिस्थितियों की मान्यता पर आधारित होने चाहिए । “दोनो का विश्वास था कि 
निरस्वीकरण का काम जुछ बड़े देशों की बपोती नही रह सकता है 

अश्रल, 980 मे भारत ओर फ्राँस के बीच पैद्रोलियम तथा गैस सम्बन्धी 


मल 
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एक समभौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार बम्बई हाई ४३९ हि 


निगम के विकास के लिए फ्रांसीसी तेल कम्पनी सी. एफ. पी. और 6 
गैस भ्रायोग के बीच व्यवस्था को और अच्छा बनाया जाएगा। 
लिए श्रन्य ग्रौद्योगिक परियोजना में भी सहयोग करने का निश्चय 


सारत श्र पुतंगाल 

गोप्रा, दमन और ड्यू पर पु्तंगाल का धाधिपत्य था। फ्रॉः 
हठने में जितनी अधिक समझदारी दिखाई उतनी ही बेसमकफी भोर 
का परिचय थुतंगाल ने भारत से न हटने में दिखाया । यही नही, 
पुर्तंगाल ने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दीं जो भारत की सुरक्षा के।.. 
थी । गोग्ा में विशाल तैयारियाँ की गई तथा पुर्तगानी सेनाएँ आए। 
सीमा का अ्रतिक्रमण करने लगीं । प्न्त में दिसम्बर, 96! में भार 
पुतंगाल को गोझा छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया । कुछ ही दि, 
भारतीय संघ का श्रग बन गया । भारत और पुर्तेगाल के बीच 3] दि 
को राजनयिक सम्बन्धों की पुनर्स्थापना के परिणामस्वरूप सन्‌ 297 
पुतंगाल सम्बन्धों में सन्‍्तोपपूर्ण विकास हुआ । 9 मई, 975 को 
पुतंगाल के विदेश मन्त्रियों के बीच पन्नों का जो आादान-अदा' 
सन्‌ 886 के पुर्तगाल-बातिकान घर्मंसन्धि (ककोडेंट) सम्बन्धी भ्रश 
औ्रौर वातिकान के बीच हुए श्रन्य सम्बद्ध समझौते भारत के लिए 
गए । इस प्रकार, भारत के कैथोलिक गिरजाघरो में ऊँचे घाभिक पदों 
द्वारा पुर्तगाली सरक्षण के भ्रन्तिम चिर्ह भी मिटा दिए गए । दोनों दें 
दूसरे देश की राजधानी में मिशन खोले । लिस्वन में भारत का राजदुए 
प्रपना पद सम्भाल चुका है । 

सेयुक्तराज्य अ्रमेरिका श्रौर भारत के सम्बन्ध 

भारत झौर भमेरिका विश्व के दो महात्‌ प्रजातान्त्रिक राष्ट्र हैं 
सम्बन्ध काफी उतार-चढाव के रहे हैं श्रौर दूर्भाग्यवश विगत हा वर्षो सै हज 
कठु बन गए है । तथावि दोनों ही देश सम्बन्ध सुधार के लिए हि पल हे 
सन्‌ 975 के मध्य में ऐसे लक्षण दिखाई दिए हैं कि निकद भविष्य मे 
पुनः मित्रता की दिशा में भ्रग्रसर होगे । 
नेहरू-थुग में भारत और अमेरिकी सम्बन्ध (4947-964) ४! 

एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में भारत का उदय होने हे बाद से हा | 
की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि भारत को प्रमेरिकी-शिविर।, « 
जाए और इपके लिए 'ददाव तथा सहायता की नीति” पभपनाई गई । जब | * 
947 में कश्मीर पर पाकिस्तान के झाक्रमण का घश्न संयुक्त राष्ट्रस्ंघ प्रे 
गया तो प्रमेरिका ने न्याय का गला घोंटते हुए पाकिस्तान को पूर्ण .. 
और झाज भी इस प्रश्न पर प्रमेरिका का भारत-विरोधी रवैया पूर्वेबत्‌ : ७» 
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< चीन का उदय हुभा तो भ्रमेरिका ने भारत पर दवाव डाला कि वह 
मान्यता न दे, किन्तु भारत ने प्रपनी स्वतंत्र निेय शक्ति का उपयोग कर 
949 में चीन को मान्यता दे दी । कोरिया युद्ध के समय भारत ने प्रारम्भ 
। के साथ मिलकर उत्तरी कोरिया को आक्रमशकारी घोषित किया भ्रौर 
रपद्‌ में प्रमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन भी किया | लेकिन बाद में जब 
कमान के प्रत्तगंत संयुक्त राष्ट्रीय सेना ने 38वीं श्रक्षांश रेखा पार कर 
६६ . पर प्राक्रमण किया तो मारत ते इसका विरोध किया। कोरिया 
भारत की ग्रुष-तिरपेक्ष नीति स्‍ग्लौर शास्ति प्रयासों की प्रमेरिका ने कटठु 
की । पश्चिमी प्रेस ने पं. नेहरू को 'डॉन क्विकजोट” तक कह दिया। जब 
495] में जापान के साथ शान्ति-सन्धि के लिए झ्ायोजित सान-फ्राँसिसकों 
6 भारत ने शामिल न होने का निर्शाय किया श्र श्रमेरिका की इस 
शान्ति-सन्धि का (जिसमें युद्धधालीन मिन्रराष्ट्रों-चीन तथा झूस को 
ही किया गया था) विरोध किया तो प्रमेरिका के समाचार-पत्र भारत पर 
/ हिन्द-चीन की समस्या पर भी दोनों देशों के दृष्टिकोण मे मौलिक ग्रन्तर 
रत शान्तिपुर्ण समाघान के पक्ष में था जबकि भ्रमेरिकी प्रशासन बल प्रयोग 
। करता था । 
रत में भ्रमेरिका के प्रति बहुत भ्रधिक क्षोभ फैला जब मई, 954 में 
उस्तान के साथ एक सैनिक सन्धि कर उसे इस बहाने भारी सैनिक सहायता 
क4। कि अ्रमेरिकी हथियारों का प्रयोग साम्यवाद के प्रसार को रोकने के 
जाएगा । लेकित स्तन 4965 प्लरौर 97 के बुद्धों मे भारत की इस 
। भली प्रकार सत्य पिद्ध कर दिया कि भ्रमेरिक्रा के हथियारों का प्रयोग 
' देश भारत के विरद्ध होता! था। अमेरिकी सैनिक सहायता नीति का 
''प हुए भूतपूर्व राजदूत चेस्टर बाउल्स ने कहा--/विगत 5 ब्षों में 
हरी हमारी श्रधिकाश सैनिक सहायता नई सरकार को इस उद्दृ श्य से 
+ वह अमेरिकी विदेश नीति का समर्थेतर करे ।” सन्‌ 954 में अमेरिका 
न को सीएटो और सेण्टों को भी सदस्य बना लिया । भारत शोर 
' बीच सैन्य संगठनों पर भी व्यापक मतभेद रहे । श्री नेहरू मे हर प्रकार 
पो का तीत्र विरोध किया और इनकी स्थापना को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
।-.. तथा समुक्त राष्ट्रसघ के मूल उद्दे श्यो के विपरीत माता । उन्होंने 
और आइजनवॉवर-सिद्धान्त की कठु श्रालोचवा कर प्रमेरिकी प्रशासन 
दिया । दोनों देशों के सम्बन्धों में तब झ्ौर भी बिगाड़ झ्ाया जब भारत 
4<६ जोडेब मे अमेरिकी हस्तक्षेप का विरोध किया । 
की समस्या भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रश्न था, किन्तु नवम्बर, 
“रिकी विदेश मन्त्री डलेस ने कहा--“जहाँ तक मैं जानता हूं, सम्पूर्ण 
को पुतंगाल के एक प्रान्त के रूप में स्वीकार करता है !” जब दिसम्बर, 
+० ने गोझ्ना को पुर्तयाल की दासता से मुक्त किया तो सुरक्षा परिपद्‌ .# 
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में भ्रमेरिका के प्रतिनिधि स्टीवेंसन फूट पड़े--“प्राज रात्रि को हम उस गाठक के 
प्रथम श्रक को देख रहे हैं जिसका अन्त संयुक्त राष्ट्रसंध की मृत्यु के साथ हो सकता 
है ।” नीग्रो, निःशस्त्रीकरण, वियतनाम आदि स्मस्याओ्रो पर भी भारत और भ्रमेरिका 
में गम्भीर मतभेद रहे हैं। भारत का हृष्टिकोश यह रहा कि अमेरिका को 
वियतनाम में बमवर्षा बन्द कर शान्ति स्थापना की दिशा में रचतात्मक कदम उठाना 
चाहिए। 
प्रसहयोग झौर तनाव के उपयुक्त अमुख बिन्दुओं के बावजुद भारत भौर 
प्रमेरिका में सहयोग का क्षेत्र काफी रहा है। अमेरिका ने भारत को प्रपने पक्ष में 
करने के लिए दवाव-नीधि के साथ-साथ प्राथिक और श्रवाज-कुटनीति का सहारा 
भी लिया। न केवल ग्रमेरिका से भारत को विशाल प्राथिक सहायता प्राप्त हुई 
बल्कि युख्यतः अमेरिकी प्रेरण। से ही विश्व विकास-ऋण-कोय, तकनीकी सहयीग 
भ्रादि संस्थाप्रों ने भी ऋण तथा उपहार के रूप में भारत को काफी झ्ाथिक एवं 
प्राविधिक सहायता प्रदान की । सामाजिक और सॉँस्क्ृतिक क्षेत्र में भी सहयोग का 
विस्तार हुआ । फुलब्राइट योजना के अन्तर्गत दोनों देशों ने एक बड़ी संख्या में 
विद्वानों का आदान-अदान किया । अ्रमेरिका ने भारत को श्राथिक सहायता झोर खाय 
संकट में ग्रनाज देकर उदारता दिखाई, लेकिन साथ ही अ्रपनी गन्दी कुढनीतिक 
चालों से किए-कराए पर पानी फैरने का काम भी किया । उदाहरणार्थ, कभी तो 
भनाज के उपहार को ऋण में बदला गया, कभी ऋण के बदले में मैंगतीज की माँग 
की गई तो कभी सहायता इसलिए स्थग्रित कर दी गई कि ग्रमुक प्रश्न पर भारत ते 
भ्रभेरिका का समर्थन नहीं किया । पं. नेहरू ने भ्रमेरिका की दबाव-तीति का साहस- 
पूर्वेक सासना किया । दिसम्बर, 959 में प्रमेरिकी राष्ट्रपति प्राइजनहाँवर की 
भारत-यात्रा से यह श्राशा की गई कि दोनों देशों के बीच सहयोग के नए युग का प्रादुर्भाव 
होगा । प्रमेरिका के राजनीतिक क्षेत्रों में कहा जाने लगा कि भारत का झार्थिक 
विकास अमेरिकी विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रपति प्राइजनहाँबर ने भारत 
क्यो विशेष सम्माव देते हुए 4 मई, 960 को वाशिग्व में भारत के खाद्य मन्त्री 
श्री एस. के. पाठिल के साथ स्वयं एक समभौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझोति 
के प्रन्तगेंत फलल की कमी का सामना करवे तथा गल्ले को सुरक्षित रखने के लिए 
अमेरिका ने भारत को भागामी 4 वर्षों से चावल तथा गेहूँ के भरे हुए ,800 जलयात 
भेजने का निश्चय किया ) मई, 960 का यह समभौता ही 'सार्वेजनिक कानून 480" 
(पी. एल. 480) के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 4 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर 
इस सम्रभौते की ध्रवधि में वृद्धि कर भारत को बड़े पैमाने पर खाद्यान्न सहायता दी 
जाती रही । 
राष्ट्रपति कैनेडी के समय यद्यपि गोप्ता के प्रश्व पर भारत-प्रमेरिका 

सम्बन्धों में काफी कटुता भा गई, तथापि प्रक्तूबर, 962 में मारत पर चोन के 
पाक्रमए के उपरान्त इस सम्वन्धों में एकाएक सुधार प्रारम्भ हुप्ना। भारत के 
अनुरोध पर भमेरिका ने वढी तेजी झौर तत्परता के साथ मारत को युद्-सामग्री 
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पहुँचाई । अमेरिका की इस संकटकालीन सहायता ने भारतीयों के पिछले सभी 
घावों को भर दिया शौर यह सिद्ध कर दिया कि मतभेदों के बावजूद दोनों राष्ट्र 
मित्रता के स्थायी आधार-स्तम्भ पर खड़े हैं। ग्रमेरिका ने भारत को यह सहायता 
बिना किसी शर्ते के प्रदान की । चीनी प्राक्रमण के समय भी भारत जिस प्रकार 
अपनी गुट-मिरपेक्ष मौति पर डठा रहा, उसकी अमेरिकी विदेश सचिव डीन रस्क 
ने प्रशंशा की । भारत अपनी स्वतन्त्र नीति से डिगा नहीं, इसका एक बड़ा प्रमाण 
यही है कि एक औ्रौर तो भारत ने प्रमेरिका से सैनिक सहायता की माँय की, दूसरी 
झोर उसके एक दिन बाद ही जब संयुक्त राष्ट्रसघ में चीन को उसका स्थान देने का 
प्रश्न उपस्थित हुआ तो भारत ने चीन के पक्ष में मत दिया । मार्च, 963 में भारत 
ने लगमग 00 करोड़ डॉलर की अमेरिकी सैनिक सहायता की माँग की, लेकिन 
प्मेरिका ने केवल 6 करोड़ डॉलर दिए । इस तरह मूल रूप में श्रमेरिका की मारत 
के प्रति श्रप्रसन्नता बनी रही । 
शास्त्री-काल में भारत-अमेरिकी सम्बन्ध (964-]965) 
राष्ट्रपति कंनेडी के उत्तराधिकारी लिण्डन बी. जॉन्सन और प्रधाव मस्त्री 
नेहरू के उत्तराधिकारी लालवहादुर शास्त्री बने । अमेरिकी नेतृत्व का विचार था 
कि श्रो शास्त्री पं. नेहरू के मुकाबले एक कमजोर नेता सिद्ध होंगे, भ्रत. उनको 
दबाव द्वारा अमेरिका के पक्ष में सरलता से भुकाया जा सऊेया । लेकिन श्री शास्त्री 
मे गुट-निरपेक्ष नीति का प. नेहरू से मी अधिक हढ़ता के साथ प्रनुसरण किया 
और उसे पहले की तुलना में अधिक यथार्थवादी रूप दिया । 
प्रारम्भ में तो दोनों देशों के सम्बन्धों में कोई बिगाड़ नहीं प्राया, लेकिन 
उत्तर-वियतताम पर भ्रमेरिकी बमवर्षा की जब भारत में सरकारी और सार्वजनिक 
क्षेत्रों में ग्रातोचना हुईं तो प्रमेरिका जँसे महान्‌ लोकतान्त्रिक राष्ट्र ने प्रप्रसन्नता का 
बड़ा तिर्लेज्ज प्रदर्शन किया । राष्ट्रपति जॉनसन के निमनन्‍्त्रण पर श्री शास्त्री ने जब 
मई, 965 में अ्रमेरिका जाने का कार्यक्रम निश्चित कर लिया तो भ्मेरिकी राष्ट्रपति 
ने प्पती कार्य-व्यस्तता के बहाने निमन्‍्त्रण को वापस ले लिया । प्रमेरिका का यह्‌ 
कदम भारत के प्रधान मन्त्री का नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण भारतीय जनता का सार्वजनिक 
भ्रपमान था और विदेश मन्त्रो सरदार स्वर्णसतिह को कहना पड़ा कि भविष्य में 
श्री शास्त्री श्रपती सुविधा देखकर ही निमन्त्रस स्वीकार करेंगे। 
पहले कच्छ के रन में भ्ौर फिर सन्‌ 965 के भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तान 
द्वारा भ्रमेरिकी शस्त्रास्त्रों के प्रयोग से भारत-अम्रेरिका के सम्बन्धों मे भ्धिक 
कठुता उत्पन्न हो गई। युद्धकाल में भी प्मेरिका का रुख बहुत कुछ भारत-विरोधी 
रहा। भूतपूर्व रक्षा उत्पादन उपमम्त्री श्री ललित नारायण मिश्र द्वारा प्रवतूबर, 
970 में किए गए एक रहस्योद्घाटन के भ्नुसार सन्‌ 965 में भारत-पाक युद्ध 
दीरान पमेरिका ने प्रपते 6 जहाजों को, जिनमें मारत के लिए रक्षा सामग्री ” 
भारतीय तट से मात्र 5 मील की दूरी से दापस लौटा लिया। यही नहीं +.रि 
ने मे तो पाकिस्तान को ग्रमेरिको सैन्य सामग्रो का प्रयोग करने से रोका ३« 
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उसकी इस कार्यवाही की निन्‍दा की । इससे भी बढकर भ्राश्ययं को बात यह हुई कि 
जब सन्‌ 966 में पाकिस्तान ने चीन से घनिष्ठ मैत्री स्थापित कर ली झौर चौन 
से विशाल मात्रा में सैनिक सहायता भी प्राप्त की, तो भी प्रमेरिकी प्रशासन के 
पाक-समर्थंक रुख में कोई परिवर्तत नहीं श्राया । 

फिर भी, दोनों देशों के सम्बन्धों मे सुधार के प्रयत्व जारी रहे और इपके 
कुछ सुपरिणाम भी हृष्टियोचर हुए। एक तो प्रमेरिका ने यह निर्णय किया कि 
भारत को खाद्यान्न की सहायता पुनः चालू की जाएगी । दूसरे ग्रमेरिका ने ताशकंद 
तम्मेलन को आ्राघात पहुँचाने की कोई कार्यवाही नही की । 
गाँधी-काल में भारत-अमेरिकी सम्बन्ध (966-मार्च, 977) 

0 जनवरी, 966 को श्री शास्त्री के देहान्त के बाद श्रीमती इन्दिरा 
गाँधी भारत की प्रधान मन्‍्त्री वनीं। राष्ट्रपति जॉनसन ने नए प्रधान मस्त्री से 
भनुरोध किया कि बह शीघ्र ही अमेरिका यात्रा का कार्यक्रम बनाएँ । यह प्राशा 
की जाने लगी कि दोनो देशों के बीच मैत्री के नए युग का सूत्रपात होगा, लेकिन 
भरमेरिका की दबाव-नीति ने इस प्ाशा को घुमिल कर दिया । जॉनसन-प्रशासन-काल 
में दोनों देशों के बीच मतभेद जारी रहे श्रौर निक्‍प्तन-युग में तो चरम सीमा तक 
पहुँच गए । 

मार्च, 966 में श्रीमती गाँधी ने प्रमेरिका की यात्रा की, किन्तु ग्रनुकुल कोई 
परिणाम नहीं तिकले । प्रमेरिकी प्रशासन का प्रयत्व रहा कि भारत की द्ायथिक 
कठिनाइयों से लाभ उठाकर नए प्रधान मंत्री को झमेरिका की धोर मुझने पर विवश 
किया जाएं। जॉनसन-प्रशासत ने अपनी दवाव-नतीति में उत्तरोत्तर वृद्धि की । 
खाद्यान्न के मामले में कैंगेडी के चार-वर्षीय सहायता-कार्यक्रमों को पुनः लागू नहीं 
क्रिया गया । उत्तके स्थान पर अश्रल्वकालीन कदम उठाने की नीति ्रपनाई गई । 
मारतीय रुपये के शभ्रवमूल्यत के लिए भी प्रत्यज्ञ रूप से दबाव डाला गधा । भारत- 
पाक युद्ध काब में बन्द की गई ध्राधिक सहायता यद्यपि पुतः चालू कर दी गई, 
तथापि यह निराशाजतक थी । कश्मीर के प्रश्व पर पाकिस्तान की पीठ श्रपषपाई 
जाती रही भौर अ्रप्रेल, 967 में नागा विद्रोही फिजी को प्रमेरिका में शरण दी 
गई। झमेरिकी रक्षा-सचिव मैकनमारा ने भारत-पाक संधर्ष को हिंन्दु-मुस्लिम 
संघर्ष की संज्ञा दी भौर भारत को झपवा विरोध प्रकट करवा पड़ा । सन्‌ 967 में 
पह भी रहस्योद्धाटन हुम्रा कि भारत ने झनेक संगठनों के माध्यम से सी. प्राई. ए. 
(परम्रेरिकी जासूसी विभाग) पभपनी भारत-विरोधी कार्यत्राही कर रहा था। सन्‌ 968 
में भारत को प्मेरिका की भोर से जो सहायता राशि स्वीकृत की गई बह पिछले 

20 वर्षों में सकते कम थी। भमेरिक्री सहायता में कटौती से भारत की झ्ाधिक 
योजनाप्ों पर बुरा प्रभाव पडने लगा, लेकित थीमती गाँधी ने घुदने टेकने से इनकार 
कर दिया । सन्‌ [969-70 का बर्य भारत-प्रमेरिकी सम्बन्धों में एक प्रकार से 
शोत-युद्ध का वर्ष था । वियतवाम के प्रश्न पर दोनों में तनाव बढ़ गया । भारत 
मरकार ने भमेरिष्य की प्रप्रसन्नता की परवाह ने कर जनवरी, 970 में उत्तर 
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वियतनाम के साथ पूर्ण दौत्य सम्बन्धों की घोषणा कर दी । फरवरी, 970 में 
भारत सरकार के एक प्रादेश के फलल्वरूथ अमेरिका को बंगाल झौर हैदराबाद, 
लखनऊ, पटना तथा तिश्भ्रन्तपुरम के अपने सॉँस्क्ृतिक केन्द्र बन्द कर देने पड़े । 
भारत का यह कदम जिनेवा समभौते के नियमों के अश्रनुकूज था जिसमें सभी दूतावासों 
को उन नगरों में अपने सॉँस्‍्क्रतिक केन्द्रों की बन्द करने का आदेश दिया गया था 
जहाँ उतके उप-दूतावास नहीं थे । लगभग इसी समय कम्बोडिया में ग्रमेरिकी सैनाप्रों 
के प्रवेश का भी भारत द्वारा विरोध किया गया। प्रगस्त, 970 में भारत ने 
'यूनाइडेड नेशंस एटलस 20” नामक प्रकाशन की प्रोर श्रमेरिकी दूतावास का घ्यान 
आकपित करते हुए इस बात पर विराघ प्रकठ किया कि भारतीय क्षेत्र से जम्मू 
कश्मीर को हूटा दिया गया है । दोनों देशीं के बीच तनाव इतना बड़ गया कि जब 
श्रीमती गाँधी न्यूयार्क यात्रा पर रवाना हुईं तो भ्रमेरिकी राजदूत हवाई शर्ट पर 
उन्हें विदा करने नहीं पहुँचा । न्यूयॉर्क हवाई शर्ट पर भी भारतीय प्रधान मन्‍्त्री के 
स्वागत के लिए कोई प्रमेरिकी वरिष्ठ प्रधिकारी उपस्थित नहीं था । इस स्थिति में 
स्वभावतः श्रीमती गाँधी ने राष्ट्रपति निवसन का वाशिग्रठन भ्राने का निमन्त्रण 
ठुकरा दिया भौर सीधी भारत लौट प्राईं । 
सन्‌ 974 का वर्ष दोनों देशों के सम्वन्धों में विस्फोटक रहा । पाकिस्तानी 
अत्याचारों से पीडित लगभग एक करोड़ शरणार्थियों के भरण-पोपणा का भार भारत 
पर श्रा पढ़ा । पाकिस्तान का भारत पर यह भ्रप्रत्यक्ष आक्रमण था जिसने देश की 
प्राथिक व्यवस्था पर भार ला टपका । भारत गौर विश्व के प्नेक देशों के धनु रोघ 
के बावजूद भ्रमेरिका से दस मानवीय समस्या की प्रोर से भ्राँखें बन्द कर लीं। 
पाकिस्तान को सैनिक तप्ना प्रन्य सहायता प्राप्त होती रही । जब अगस्त, 97] 
में भारत और छझूस के बीच मैत्री सन्धि हो गई तो अमेरिकी विदेश नीति को काफी 
घकका लगा | दिसम्बर, 97[ में भारत-पाक युद्ध काल में सुरक्षा परिपद्‌ में 
प्रभेरिका मे भारत-विरोधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए जो सोवियत वीटो के कारण निरस्त 
हो गए। प्रमेरिका ने 'युद्ध-पोत राजनय” की चाल चलकर अपने सातवें बेड़े को 
बंगाल की खाड़ी में भेजा ताकि वंगलादेश में घिरी पाक फौजों को सहायता प्रदान 
की जा सके तथा भारत को सैसिक दबाव द्वारा भातंकित किया जा सके । किस्तु 
भमेरिको कूटवीति बुरी तरह प्रप्तफल हुई | हिन्दमहासागर में रूसी नौ-सैनिक बेड़े 
ने प्रमेरिका को सचेत कर दिया कि यदि उसने भारत के विरुद्ध नौ-सैतिक कार्यवाही 
की तो रूस केवल दर्शेक मात्र नहीं रहेगा । प्रमेरिका ने भारत की भ्राथिक सहायता 
रोके दी, किन्तु भारत ने अपने विकास कार्यत्रमों में ढोल नहीं झाने दी । सन्‌ 972 
के प्रारम्भ में भ्रपती फ्रॉस-यात्रा के समय श्रीमती ग्रंथों ने वहाँ के भूतपूर्व प्रधान 
भन्‍्त्री पियरे मेंदीज से कहा-- 
“आज संयुक्तराज्य अमेरिका कहता है कि यह हमें ध्राथिक सहायता नहीं 
देगा, कोई बात नहीं । हमें श्राथिक सहायता की जरूरत नहीं और झगर जरूरत , 
होगी वो भी हम यह सहायता झपनी झाजादी को खतरे में डाकलर नहीं लेंगे । €_ द् 


526 श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अपनी भाजादी को हर कौसत पर कायम रखेंगे । लेकिन हम उन पर निर्भर नहीं 
करते जो हथियार उन्होंने हमें दिए। उनकी हमने पूरी कीमत चुका दी है।” 
फरवरी, 972 में राष्ट्रपति निक्‍सन ने काँग्रेस को दिए गए वापिक विदेश 
नीति सन्देश में कहा--“अमेरिका भारत से भाधिक झौर राजनीतिक मामलों 
पर बातचीत के लिए तैयार है, किन्तु उसको रुचि इस बात में है कि दक्षिण एशिया 
का यह शक्तिशाली देश अपने पड़ोसियो के प्रति कैसा रवैया भ्रपनाता है ।” निदसन 
के इस वक्तव्य की भारत में प्रतिकूल प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। भारत सरकार 
के प्रवक्ता ने कहा कि निक्सन भझू3 श्रारोप दुहराकर दुनिया को बतलाना चाहते हैं 
कि भारत एक शक्तिशाली देश बनकर पड़ोसियों को दवाना चाहता है। भारत-सोवियत 
सम्धि के सन्दर्म में निक्‍्सन को यह भारत को एक प्रकार से घमकी थी जिसमें सकेत 
दिया गया था कि श्रमेरिका श्रौर भारत के सम्बन्धों में सुधार तभी हो सकता है जब 
भारत ने सभी महाशक्तियों के साथ समान सम्बन्ध स्थापित करने को सहमत हो भ्र्थाव 
सोवियत सघ के साथ भारत के कोई विशेष सम्बन्ध न हों । 2 फरवरी को प्रभेटिका 
ने पाकिस्तान का ग्राथिक श्नौर सैनिक सहायता फिर से शुरू किए जाने की चर्चा 
की । ग्राथिक सद्यायता पर कोई ग्रापत्ति नही हो सकती थी। लेकिन सैनिक सहायता 
का प्रर्थ भारतीय उपमहाद्वीप में पुनः भ्रशान्ति को बढ़ावा देवा था। इसके तुरन्त 
ब!द ही निवसन पीकिंग गए गौर ग्रिवसन-चाऊ वार्ता के सन्दर्भ मे श्रीमती गांधी ने 
चत्ावनी दी कि यदि भ्रमेरिका भौर चीन ने एशिया के भविष्य के बारे में कोई निर्णाय 
क्रिया तो उसे भन्‍य एशियायी देश स्वीकार नहीं करेंगे । श्रीमती गाँघी ने कहा कि 
यदि अमेरिका-घीन वार्ता शान्ति के लिए हो रही है तो स्वागठ योग्य है, लेकिन हमें 
प्राशंका है कि इस्त वार्ता का उद्देश्य एक नए शक्ति ग्रुट का तिर्माण करना है । 
वियतनामी जनता ने सिद्ध कर दिया कि बड़ी शक्तियों द्वारा छोटे राष्ट्रों के भाग्य- 
निर्णय का सिद्धान्त भ्रव पुराना पड़ चुका है। विमसन-यात्रा की समाप्ति पर प्रमारित 
मयुक्त विज्ञप्ति में पाकिस्तानी क्षेत्र से भारतीय सैना की वापसी झोर जम्मू-कश्मीर 
की जनता के 'प्रात्म-निर्णय के प्रधिकार! की माँग की गई | यह भारत के मान्तरिक 
मामलों में हस्तक्षेप जैसी वात यो, भतः संयुक्त विशष्ति पर भारत ने धपना विरोध 
ब्यक्त कर दिया 
मार्च, 973 में जब यह स्पष्ट हो गया कि प्रमेरिका ने पाकिस्तान को 
मैनिकः सद्यायता देने का निश्वय फर लिया है तो भारत मे तीत्र प्रतिक्रिया हुई भौर 
दोनों देशों के धम्बन्धों में मुघार ढी सम्मावना बहुत फेम हो गई । सद्‌ 973-74 
में ईरान को विशाल मात्रा में शस्त्रास््र देने की योजना मई, 973 में प्रकद हुई । 
भारत मे इस पर चिन्ता प्रकट की क्योकि सन्‌ 97! के युद्ध के पश्चातु पाकिस्तान 
में ईरान के साथ स्‍प्पनी मित्रता बढ़ानी शुरू कर दी थी प्ोर ईरान ने हर प्रकार से 
इसकी सद्वायठा का रामर्यन भी जिया था| दिप्तम्वर, 973 में सोवियत नेता 
थे फमेय वी मारत-यात्रा से प्रमेरिका में यह चिस्ता दलवठी हो गई कि यदि भारत- 
_.. 5 अ्रम्बन्धों में सुघार न साथा यथा तो प्रयेरिड्रा को महानू सोकतान्वरिद देश 
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की सहानुभूति से हाथ धोना पड सकता है। अतः भारत के प्रति कुछ झनुकूल रवैया 
झपनाया जाने लगा । 3 दिसम्बर, !973 को पी. एल. 480 के सम्बन्ध में एक 
समझौता हुआ । पी. एल. 480 तथा कुछ अन्य ऋणो की मद में भारत द्वारा 
पधमेरिका को 24 प्ररव रुपये देने थे । समभझोते के श्नुसार अमेरिका ने 6 अरब 
68 करोड़ रुपये पाँचवी योजना के लिए भारत को श्रनुदान के रूप में प्रदान कर दिए 
भौर शेप रुपया श्रमेरिकी दृतावास के खाते में तथा नेपाल की सहायता के लिए छोड़ 
दिया गया । पी एल. 480 की वास्तविकता को देखते हुए झमेरिका का यह कोई 
झभहसान नहों था, तथापि दोनों देशों के बीच सम्बन्ध-सुधार की दिशा में यह एक 
शुभारम्भ प्रवश्य था । 


अमेरिका द्वारा हिन्दमहासागर में स्थित ब्रिटिश अधिकृत टापू डियायो गार्तिया 
में ्रपना नौ-सैनिक भ्रड्डा स्थापित करने के निर्णय से सन्‌ 974 में भारत भौर 
अमेरिका के सम्बन्धों में सुधार के प्रयत्नो को पुनः श्राघात पहुंचा । श्रीमती गाँधी ने 
इस निर्णय की भत्सेता की भौर इसे शान्ति के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि 
हिन्दमहासागर में नौ-सैनिक तथा परिमाणु-प्रह्ा स्थापित करने का निर्णय संयुक्त 
राष्ट्रसंध के प्रस्ताव के विपरीत है जिससे केवल तनाव में वृद्धि होगी भ्रौर एशिया में 
भ्रशान्ति बढ़ेगी । 8 मई, 974 को एक सफल भूगर्भीय झ्रायविक परीक्षण द्वारा 
जब भारत परमाणु बिरादरी का छठा देश बन गया तो प्रमेरिका सहित पश्चिमी 
देशों की बहुत प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई) इससे भी दोनों देशों के बीच तनाव में 
वृद्धि हुई । 

अगस्त, 974 में निक्त्तन के स्थान पर जेराल्ड फोर्ड अ्रमेरिका के राष्ट्रपति 
बने श्लौर यह श्राशा की गई कि नया नेतृत्व भारत के प्रति सहयोग झौर मैत्री की 
नीति भ्रपनाएगा । लेकिन कु ही समय में स्पष्ट हो गया कि फोर्ड ने भी निक्सती 
रवेया ही भ्रपताया था । फरवरी, !975 में भ्रमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देने 
की निश्चित घोषणा कर दी झौर भारत को वही पुराना घिसापिटा झाश्वासन दिया 
कि इन हथियारों का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। भारत सरकार ने 
इसे भ्रमैन्नीपूर्ण कार्यवाही मानते हुए स्पष्ट कर दिया कि भारत की प्रतिरक्षा नीति 
इन थोथे झाश्वासनों से प्रभावित नहीं हो सकती क्योंकि भूतकाल में पाकिस्तान मे 
अमेरिकी हथियारों का हर बार भारत के विरुद्ध उपयोग किया है । भ्रप्रेल, 975 में 
कम्बोडिया झौर वियतवाम से अमेरिका के पलायन ने सिद्ध कर दिया कि हिन्द-चीन 
के प्रति भारत की नीति ठोस थी शौर भ्रमेरिका [का इस प्रश्न पर भारत-विरीध 
निरर्थक था । यदि अमेरिका वियतनाम में सेनिक हस्तक्षेप न करता पथवा वहाँ से 
पहले ही हट जाता तो न तो वियवनाम युद इतना लम्दा खिंचता झौर न अमेरिकी 
विदेश नीति को ऐसा धक्का लगता 

मतभेदों के वावजुद परिपक्व एवं रचनात्मक सम्वन्ध स्थापित करने 
दूसरे को अधिक भच्छी तरह समभने के लिए भारत-प्रमेरिका के बीच 
झादान-प्रदान का क्रम सन्‌ 973 में चालू रहा । झामतौर पर यह 
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गया कि हृष्टिकोश, प्राथमिकता और समस्यागत अन्तर के बावजूद दोनों देशों के 
प्रीच राष्ट्रीय हित के स्तर पर कोई विवाद नहीं है और शान्ति, स्थिरता तथा 
सहयोग को सुहृद करने के लिए वे निःसन्देह बहुत कुछ कर सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों 
में द्विपक्षीय आदन-प्रदान के लिए एक संस्थात्मक ढाँचा- बनाने की प्रक्रिया भी जारी 
रही भौर इस दिशा मे कुछ महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए | श्रक्तुबर, 975 में भारत 
के विदेश मन्त्री ने भ्रमेरिका की यात्रा की भ्रौर भी कई सरकारी प्रतिनिधि-मण्डल 
प्रमेरिका गए । अमेरिका से भारत की यात्रा पर झाने वालों में प्रमुख थे वित्त मन्त्री 
विलियम साइमस भौर सिनेटर जॉर्ज सेकगवने । सन्‌ 975 की विशेष उल्लेखनीय 
बात थी भारत-प्रमेरिकी संयुक्त आयोग की वाधिक बैठक में शामिल होने के लिए 
तथा भ्रमेरिकी विदेश भन्‍्त्री से बातचीत करने के लिए हमारे विदेश मस्त्री का 
वाशिगटन जाना । इस बातचीत में तथा बाद में राष्ट्रपति फोर्ड भौर दूसरे भमेरिकी 
नेताओं के साथ बातचीत में विदेश भल्त्री ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार-विमर्श 
किया भौर इस बात पर जोर दिया कि भारत की नीति भारतीय उपमहाद्वीप में 
शान्ति भौर स्थिरता के संवद्धन की है। उन्होने यह भी स्पष्ट किया कि भारत किस 
प्रकार प्रभुसत्तात्मक सम्मान भ्ौर पारस्परिक समानता के झाधार पर भपने पड़ोसियों 
के साथ पारस्परिक सहयोग एवं सम्बन्ध विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है तथा 
भारत की गुट-निरपैक्षता की नीति, एक नई प्रस्तर्राष्ट्रीय भराथिक व्यवस्था के सृजन 
के प्रति उसका समर्थन तथा भन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों के भ्राथिक, वित्तीय, ऊर्जा, खाद्य 
एवं सम्बद्ध समस्याभ्रों के प्रत्ति एक रचनात्मक दृष्टिकोण तैयार करने में उसकी 
क्या भूमिका है। इस उपमहाद्वीप में हथियारों की होड़ के खतरे के प्रति भौर 
हिन्दमद्बासागर को एक शान्ति-क्षेत्र बवाएं रखने की भावश्यकता पर भी संपुक्तराज्य 
प्रमेरिका का ध्यान भाकपित किया गया । जहाँ तक द्विपक्षीय सम्बन्धों का प्रश्न है 
हमारे विदेश मन्‍्त्री ने भारत की इच्छा की पुनः पुष्टि की कि भारत प्रमेरिका के 
साथ पारस्परिक समानता, सम्मान भौर समभवुर के भाषार पर भच्छे सम्बन्ध 
चाहता है। राष्ट्रपति फोर्ड भौर विदेश मन्त्री कीक्तिगर दोनो ने शान्ति भौर ग्रुठ- 
निरपैक्षता के क्षेत्र मे भारत की भुमिका को स्वीकार किया । 
दोनों देशो के सम्बन्धों में रचनात्मक सुधार की अक्रिया सन 976 में भी 
भागे बढी । मारत ने भमेरिका के साथ समझौता भौर सहयोग वृद्धि के प्रयत्न 
चालू रसे । ऐसा महसूस हुआ कि भारत तथा प्रमेरिका के बीच यहुत कुछ ऐसा था 
कि दोनों देश शान्ति तथा भधन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को सुहदृद करने के लिए प्रयत्न कर 
सफते थे । भारत-पम्म रिका सम्वन्धों में कुछ निश्चयात्मक तत्त्य था दोनों देशों की 
प्रपने द्विपक्षीम सम्वन्धों को सुहद़ करने, ब्यावसायिश तथा भाथिक होत्रों में सुधार 
करने तथा भन्तर्राष्ट्रीय भायिक समस्याप्नों पर विधारों का धादान-य्रदान करने 
की इच्छा | सस्ते विश्य में तनाव दुर कर, सोहूट्रंपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की 
प्रशृति की हष्टि थे इस बात की झाशा की गई कि भारत-ममेटिकी सम्बन्ध भी 
समानता ढपा पारस्परिक मैत्री के भाषार पर विरुसित धोर सोदाईंदूएँ होंगे । इस 
* दोनों देशों फे मनन्‍्त्री तथा पदाधिकारियों ने एड दूसरे देश की यातराएँ हीं । 
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व्यापार-परिपद्‌ ने, जिसकी बैठक फरवरी, 977 में वाशिगटन में हुई थी, 
इस बात का निर्देश किया कि भारत श्रौर प्रमेरिका के बीच वारिज्पिक सम्बन्ध 
दीनों देशों में संयुक्त रूप से व्यापारिक भौर भश्रोद्योगिक सहयोग की वृद्धि द्वारा सुहृद 
किए जा सकते हैं। परिषद्‌ ने भ्रमेरिका को भारत के साथ व्यापार-सम्बन्धों की 
सम्भावना से प्रवगत कराने के लिए कार्यवाही करने का निर्णय लिया। संयुक्तराज्य 
भ्रमेरिका की स्वतन्त्रता की 200वीं गर्षमाँठ के श्रवसर पर भारत में कई कदम 
घठाएं जैसे--3स दिन भारत सरकार ने एक विशेष टिकिट जारी किया, गत 200 
वर्षों में भारत-प्रमेरिकी सम्बन्धों पर एक सचित्र पुस्तक प्रकाशित की और भारत की 
मैत्रीपूर्ण भावनाभों को भ्रमेरिका की जनता तक पहुँचाने के लिए एक सांस्कृतिक 
प्रतिनिधि-मण्डल प्रमेरिका भेजा । दिवंगत राष्ट्रपति फसरुद्दीन भली प्रहमद की 
प्रस्वयेष्टि पर राष्ट्रपति फार्टर ने ग्रपनी माता श्रीमती लिलियन कार्टर के नेतृत्व में 
एक विशेष प्रतिनिधि-मण्डल भेजकर सद्मावना व्यक्त की 
देसाई सरकार श्रौर भ्रमेरिका (अप्रेल, 977- दिसम्बर, 4979) 
भ्रमेरिका ने भारत मे शास्तिपूर्ण लोकतस्‍्त्रात्मक तरीके से निष्पक्ष प्रौर मुक्त 
चुनाव द्वारा सरकार बदलने की प्रशंसा की। मई, 977 में भारत के वित्त मन्त्र 
श्री एच. एम. पटेल ने श्रमेरिका की यात्रा की जिसमे भन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के 
माध्यम से भारत को भ्रमेरिकी सहायता प्राप्त होने के सकेत मिल्ले । अ्रमेरिका से 
एक तरफ पाकिस्तान को ए-7 बमवर्षक देने की घोपणा की तथा दूसरी झोर भारत 
को जाने वाली यूरेनियम सप्लाई पर प्रतिबन्ध हटा लिया। हिन्दमहांसागर के 
विसन्यीकरण के बारे मे श्री कार्टर ने सोवियत संघ के सम्मुख प्रस्ताव रखा कि रूस 
के इस क्षेत्र से हृदने पर अमेरिका भी हट जाएगा। जनवरी, 978 मे राष्ट्रपति 
काटेर और श्रीमती कार्टेद ने भारत यात्रा की । दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति 
पाई गई कि श्रपनी राजनीतिक, सामाजिक श्रौर आ्राथिक नीतियाँ स्वयं निर्धारित 
करने का प्रत्येक राष्ट्र को ग्रधिकार है। दोनो पक्षों ने परस्पर यह वचन दिया कि 
दुसरों के साथ अपने विवादों को शान्तिपूर्ण ढंय से निपटाया जाएगा झौर ताभिकीय 
प्रसत्रों के प्रसार के खतरे को रोकने के लिए दोनों पक्ष कार्य करेंगे । भारत-भ्रमेरिकी 
द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार, सौस्कृतिक आदान-“प्रदान और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में 
सहयोग के माध्यम से निरन्तर विकसित हीते रहे । भ्रमेरिका भारत का सबसे बड़ा 
व्यापारिक साकेदार वना रहा | जून, !978 मे प्रधान मन्‍्त्री देसाई ने श्रमेरिका की 
यात्रा की | संयुक्त विज्ञप्ति मे कहा गया कि विश्व-शान्ति के लिए हथियारों की होड़ 
रोकने हेतु प्रभावशाली उपाय किए जाने चाहिए । दोनों पक्षों ने इस बात पर 
सहमति व्यक्त दी कि जनवरी, 978 में राष्ट्रपति कार्टेर की भारत यात्रा के समय 
संयुक्त घोषणा-पत्र भे जिद समान सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया था उनके स्‍भाधार 
पर दोनों पक्षों के सम्बन्धों को जारी रखना झौर बढाना चाहिए । दोनों पक्षों ने 
स्वीकार किया कि मध्य-पूें की समस्याम्रों का व्यापक, न्‍्यायोचित औौर स्थायी 
समाधान निकालने की तात्कालिक आ्रावश्यक्रता है। अफ्रीका की समस्याप्रो पा 


का 
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समाधान बिना किसी ऐसे बाहरी हस्तक्षेप के क्रिया जाना चाहिए जिसके कारण 
क्षेत्रीय सपप्प के गम्भीर होने का खतरा हो। राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री ने इस 
बात पर सहमति व्यक्त की कि इधियोपिया-सोमालिया विवाद की प्रादेशिक ग्रखण्डता 
कै ढाँचे के भीतर क्षेत्र की जनता की उचित झाकाक्षाओं का सम्मान करते हुए प्रौर 
संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा ब्रफ्रीकी एकता संगठठ के घोपणा-पत्रों में निहित सिद्धात्तों के 
प्रनुरूप शान्तिपूर्ण तरीहों से निपठाया जाना चाहिए । राष्ट्रपति औौर प्रधान मत्त्री 
से श्रकीकी जतता के प्रात्म-निर्शय भौर बहुमत शासन की उचित प्रार्काक्षाप्रों के 
प्रत्ति समर्थन व्यक्त क्रिया श्रौर सभी खूपों में जातिवाद की तिन्दा की। उन्होंने 
जिम्बाब्वे झौर नामीविया की जनता के प्रमुसत्ता भौर स्वतन्त्र विकास के प्रलंघनीय 
प्रधिकारों प्रौर संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रस्तावों की भावता के मनुंझप अफ्रीकी बहुमत 
को तेजी से सत्ता सौंपे जाने को सुनिश्चित करने की झ्रावश्यकता कौ पुष्टि की । 
दोनों पक्षों मे विश्व के झौद्योगीकृत भ्रौर विकासशील राष्ट्रों के बीच सम्बन्धों की 
समीक्षा की । दोनों नेता इस बात करे पक्ष में थे कि इस सम्बन्ध में झ्रमेरिका तथा 
भारत के वरिष्ठ भ्रधिकारियों तथा प्रत्य विकसित तथा विकासशील देशों के बीच 
प्रौर विचारों का ग्रांदान-प्रदान होना चाहिए। इस तरह के प्ादान-प्रदान से 
विकसित झौर विकासशील दोनों ही प्रकार के देश विश्वव्यापी श्राथिक प्रणाली के 
न्यायपूर्ण संचालन के बारे में समान हितों और जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में सदुभाव 
बढ़ा सकते हैं । 
विदेश मन्त्री श्री वाजपेयी ने 20-23 प्रप्रेच, !979 तक अमेरिका की 
यात्रा की । वे भारत-भअरमेरिकी संयुक्त आयोग की चौथी बैठक में भाग लेने के लिए 
गए थे | विभिक्ष क्षेत्रों में दोनों पक्षों द्वारा सहमोग का विस्तार किया गया। 
भारतीय विदेश मम्त्री ने श्रमेरिकी मेतृत्व से ग्राग्रह क्रिया कि श्रेष्ठ यूरेनियम की 
सप्लाई के बचत को श्रमेरिका निभाएं। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि 
अमेरिका परॉकिस्तान पर दबाव डल्ते कि वह हथियारों की होड़ शुरू व करे। 
श्रणुशक्ति विकसित करने के पाकिस्तान के भ्रय॒त्नों पर दोनों देशों ने यह स्वीकार 
किया कि उसका उद्देश्य शान्तिपूर्ण उपयोग नही है । बातचीत के दोरान वाकिस्तानी 
शाष्ट्रपति जनरल जिया-उल-हक के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई जिसमें उतहोंने कहा 
था कि भारत भौर पाकिस्तान प्रपने-मपने परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी संयंत्रों का 
दारश्परिक निरीक्षण कराने की घोषणा करें। श्री वाजपेयी ने प्रमेरिकी नैेताप्रों 
को यह स्पष्ट किया कि भगर पाकिस्तान झपने परमाणु कार्यक्रम के भ्रन्त्गत 
भणुशक्ति का प्रयोग यैर-शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए करने पर ही तुल्ना हुप्ना है तो वेत्ी 
स्थिति में उक्त घोषणा का कोई मतलब नहीं रह जाता । इस विपय पर राष्ट्रपति 
जिया-उल-हंक भौर प्रधान सन्‍्त्री मोरारजी देसाई के बीच बातचीत हो सकती है। 
झमेरिका ने श्री वाजपेयी को यह भ्राश्वासन दिया कि वह पाकिस्तान को अणुशक्ति 
पिस्फोट के कार्मक्रम को आगे. बढ़ाने से रोकने की गम्भीर कोशिश करेया। 
श्री वाजपेयी से यह भी कहा कि भारतीय जनता दक्षिण एशिया में परमाणु अस्त्र 
मुक्त क्षेत्र के निर्माण के विदद्ध उस स्थिति में है. जिसमें चीत को उससे अलग रखा 
जाता है । 


द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत की विदेश नीति 53! 


कुछ मसलों पर, विशेषतया तारापुर संयंत्र के लिए नाभिकीय ईंधन की 

सप्ताई के बारे में दोनों देशो में मतभेद बने रहे । इत सबका उल्लेख प्रमेरिका 
की विदेश नीति वाले प्रध्याय में भ्रमेरिका-भारत सम्बन्धों के शीर्षक में किया 
जाघुका है। यहाँ इतता ही लिखना पर्याप्त है कि बावजुद मतभेदों के दोनों 
देश आपसी सम्बन्ध-सुघार के लिए प्रयत्नशील हैं। सितम्बर, 980 में अमेरिकी 
सेनेट द्वारा भारत को नाभिकीय ईंघन देने की स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त 
इस इंघन (संसाधित यूरेनियम की) पहली खेप 5 झवतूबर, 980 को प्रमेरिका से 
विमान द्वारा बस्बई पहुंच गई झौर दूसरी खेप भी 9 भ्रक्तुबर, 980 को प्रा पहुँची । 
इस प्रकार दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न करने वाला एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा लगभग 
समाप्त हो गया है, वशर्ते कि झ्मेरिकी सरकार भारत द्वारा ईंघन के लिए भेजे गए 
दुसरे प्रावेदन पर भ्रपनी मन्जुरी दे दे जो कि पहले किए गए समभौते के प्रन्तर्गत 
है । भफगानिस्तान के मसले पर अमेरिका भारत के दृष्टिकोण को भ्रवः समभने 
लगा है, तथापि यह दुर्भाग्य की बात है कि प्क्तूबर, 980 के प्रथम सप्ताह में 
प्रमेरिका के एक शभ्रज्ञात भ्रधिकारी ते भारत पर ईराक को सेतिक सहायता देने का 
निराघार आरोप लगाया है | इस भ्रारोप का प्रतिवाद भारत कर चुका है । भारत 
के लिए ईराक शौर ईरान दोनो ही मित्र देश है । 

भारत-प्रमेरिकी सम्वन्धों पर हिन्दुस्तान की टिप्पणी 

भारत-अ्रमेरिकी सम्बन्धो की वतंमान प्रवृत्तियो पर 2 सितम्बर, [980 
के 'हिन्दुस्तान' में जो टिप्पणी है, पढने योग्य है--- 

“भारत झौर प्रमेरिका के बीच ह्वाल मे तनावो में जिस प्रकार की वृद्धि हो 
रही है, उसका हम कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं समझते | भ्रभी कुछ दिन हुए, राष्ट्र- 
मण्डलीय देशो के क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन के बाद सवाददाता सम्मेलव में एक 
भ्रास्ट्रेलियाई पत्रकार के शब्दों पर कडी प्रतिक्रिया ब्यक्त करते हुए हमारी प्रधान 
मन्‍्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने कहा था कि हम न तो भ्रमेरिका के विरोधी हैं भ्रौर 
न सोवियत सघ के समर्थक हैं । हम केवल भारत के समर्थक हैं। प्रधान मस्ती के 
इन शब्दीं मे हमारी विदेश नीति स्पष्ट है । हम हर अन्तर्राष्ट्रीय समह्या पर प्रपने 
देश के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं धोर हमारा सबसे बड़ा हिंत 
इस बात मे है कि हमारे पभास-पास के क्षेत्रों में शान्ति रहे भौर सभी देशो को 
सामाजिक-प्राथिक विकास का पूरा भवसर मिले । किन्तु कुछ देशों को हमारी यह 
नीति पसन्द नही है | भप्रमेरिकी प्रतिनिधि सभा झौर सीनेट की वैदेशिक सम्बन्ध 
समितियों ने तारापुर श्रणु-बिजलीघर को समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई के विरुद्ध जो 
मत दिया, उसका यही कारण हो सकता है । उनके इस निर्णय से दोनों देशों के 
बीच सम्बन्धों में तवाव ही बढ़ सकता है । भारत मे इसकी झनुकुल प्रतिक्रिया होने 
की झाशा नहीं की जा सकती । 

यह सल्लेखनीय है कि यूरेनियम सप्लाई के प्रश्न को लेकर भ्रमेरिका विगत 
कई वर्षों से हमसे कुछ ऐसी शर्तें मनवाना चादता है, जो हमारे राष्ट्रीय गौरव के 
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कदापि प्नुकुल नही । भ्रणु-शक्ति के बारे में हमारी स्पष्ट नीति रही है कि जहाँ 
सैनिक उद्द श्यो के लिए उसके प्रयोग पर अन्तर्राष्ट्रीय रोड होनी चाहिए, वहाँ 
शान्तिपूर्ण उहदं एय से उसके विकास की सभी राष्ट्रों को छूट रहनी चाहिए । ऐसा 
त होने पर भ्रणु-शक्ति पर छुछ गिनैन्चुने राष्ट्रों की इजारेदारी रह जाएगी प्रौर 
विकासशील तथा पझ्विएृप्तित देश प्रपने विकात के लिए उत्तका उपयोग करने से 
सदा के लिए वंचित हो जाएँगे । प्रमेरिका चाहता है कि हम प्रणु-शक्ति प्रसार निषेष 
सन्धि पर हस्ताक्षर कर दें और शान्तियृर्णो कार्यों के लिए किए जाने बाले अपु- 
परीक्षशों को भी प्रन्तराष्ट्रीय नियन्त्रण के लिए खोल दें । किसी भी देश का प्रात्म- 
गोरव उसे ऐसा करने से रोकेगा । 


प्रमेरिका हमसे शायद इसलिए भी नाराज है कि मफ़्यानित्तान भौर 
कम्पुचिया पर हम उसकी नीति का भ्रनुयरण क्यों नहीं करते | हम पर दबाव डालने 
के लिए. उसने भत्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी गैर-समभौता भी एकपक्षीय रूप से 
तोड़ दिया है भोर वह ऐसे प्रतिबन्ध लगा रहा है जिससे प्रगेरिकी बाजारों में भारत 
का माल पहुँचना कठिन हो जाएगा। एक प्रकार से यह हमारे झ्रान्तरिक मामलों में 
हस्तक्षेप का अयत्न ही कहा जाएगा । कुछ क्षेत्रों का ऐसा भी विश्वाप्त है हि हमारे 
देश के उत्त र-पूर्व सीमान्‍्त क्षैत्र में जिस प्रकार भम्तन्तीप फैलाया गया है और हाल में 
विभिन्न नयरों, मुरादाबाद, इलाहाबाद, अलीगढ़ प्रादि में जिस प्रकार साम्ब्रदायिक 
उपद्रय भड़काएं गए हैं, उनके पीछे कुछ विदेशी शक्तियों का हाथ है । इनमें अमेरिका 
का भी नाम लिया जा रहा है । एक संवाद समिति के झनुमार स्वयं हमारी प्रधान 
मन्‍्त्री ने भ्रलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के एक प्रतिनिधि-मण्डल को कहा 
बताते हैं कि देश में साम्प्रदायिक उउद्रव भड़काने में प्रमेरिका की सी. ग्राई. ए. 
संस्था प्रमुख भूमिका निभा रही है । यदि यह वात सही है तो यह एक प्रत्यन्त 
ग्रग्भीर बात है प्रौर शायद इन्दिरा जी मे पहली बार उक्त उपद्रवों के सम्बन्ध में 
किसी विदेशी संस्था का नाम लिया है । 


कुछ भी हो, प्रमेरिका भौर भारत दोनों ही लोकतन्त्री मूल्यों में विश्वास 
करने वाले विश्व के दो सबसे बड़े देश हैं । यदि झमेरिका के वर्तमान रवैये के कारण 
दोनो देशों के सम्बन्ध विगड़ते हैं तो इससे लोकतन्त्री शक्तिवाँ कमजोर हुए बिना 
नही रह सकतीं । उसे भारत के इस झाश्वासन का सम्मान करना चाहिए उसकी 
विदेश नीति पड़ोसियों के साथ सदभाव भौर विश्व शान्ति पर आ्राधारित है । साथ 
ही उसकी प्रणु-नीति का उद्देश्य भी शान्तिपूर्णा विक्रास है, सैनिक कार्यों में उपयोग 
नहीं । इसी मे दोनों देशों का द्वित है ।/ 

भारत तथा दक्षिणी और मध्य श्रमेरिका 

भारत तथा दक्षिणी और मध्य प्रमेरिकी तथा करेवियाई देशों के बीच 
विशाल भौगोलिक दूरी के बावजूद इन देशों के साथ मारत के सम्वन्धों में परस्पर 
सम्पर्क में वृद्धि हुई है ताकि दोनों शोर से समझवुक झौर सहयोग बढ़ सके । 


ड़ 
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लैकिन प्रमेरिका को इस बात का ज्ञान हो गया है कि उसका भाग्य शेप विकासशील 
विश्व के साथ निकट राजनीतिक तथा झाथिक सहयोग में ही निहित है | स्थानीय 
तथा क्षेत्रीय विशेषताप्रों के बावजूद विदेशी मामलों में श्रघिक स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने की इच्छा काफ़ी व्यापक रही है। इस क्षेत्र के कई देशों ने ग्रुट-निरपेक्षता के 
बारे में भारत के इस मत को स्वीहार किया कि यह भान्दोलन अतैनिक सम्बन्धों 
तथा सैद्धान्तिक अनुरपता का प्रतीक है । 


लेटिन अमेरिका तथा कैरेवियाई क्षेत्रों की यात्रा पर भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल 
जाते रहे हैं श्ौर वहाँ के प्रतिनिधि-मण्डल भारत भाते रहे हैं। भारत सरकार की 
978-79 की रिपोर्ट के भ्रनुसार कैरेंबियाई श्रौर लेटिन के देशों के प्ाथ श्राथिक्र 
भौर वाशिण्यिक सम्बन्ध विकसित करने पर भ्धिक बल दिया है चूकि यह क्षेत्र 
इस बात के प्रति सजग है कि भारत एके भ्रमुख प्ौद्योगिक देश के रूप में उभर 
रहा हैं और वह प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान सम्बन्धी सहयोग प्रदान कर सकता है, 
इसलिए सॉस्कृतिक करारों की अपेक्षा व्यापार, विज्ञान श्रौर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 
करार पर जोर दिया गया है। भारत ने 3 नवम्बर, 978 को डोमिनिका को 
मिली स्वाघीवता भौर उसके राष्ट्रमण्डल का सदस्य बनाए जाने का स्वागत 
किया है । 
वर्ष 979--80 के दौरान मध्य भौर दक्षिणी अमेरिका के देशों के साथ 
भारत के जो सम्बन्ध रहे हैं, उन पर भारत सरकार की रिपोर्ट इस प्रकार है-- 
#भारत मध्य प्रौर दक्षिणी अमेरिका के देशों के साथ मिन्रतापूर्णो सम्बन्ध 
बनाए रहा । इसने कैरेबियाई द्वीप, सैंठ लूसिया, सेट बिस्सेंट श्रौर ग्रेवाडिनीज द्वारा 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने और हवाना शिखर सम्मेलत में गुट-निरपेक्ष भान्दोलन के 
पू्ों सदस्य के रूप में दोलिविया, ग्रंनाडा, सूरीनाम और तिकारामुपा के प्रवेश का 
स्वायत किया । 
निकारामुप्रा में जतता की एक सफल क्रान्ति के परिणामस्वरूप एक राष्ट्रीय 
पु्र्तिर्माण सरकार की स्थापवा हुई। भारत ने नई सरकार को भ्रपनी शुभकामनाएँ 
भेजी भौर पुन्िर्माए के भपने कार्येक्रम में सहायता देने की पेशकश की । 
भारत ने पनामा नहर के सम्बन्ध में पत्रामा के लोगों की प्राकाक्षाओं का 
निरन्तर समर्यव किया। उसने संयुक्त राज्य द्वारा प्रकतूवर, 7979 में नहर का 
नियन्त्रण पंवामा को सौंपने का स्वागत किया । 
भारत भर क्यूवा में गुट-निरक्षेप प्रान्शेलन के विभिन्न पहलुओं पर विशेष 
रूप से हवाता में गुट-निरक्षेप शिखर सम्मेलन के लिए प्रारम्भिक कार्ये के सम्बन्ध 
मे कई बार विचार-विमर्श हुप्रा | क्यूबा की राज्य समिति के मन्‍्त्री-अ्रध्यक्ष और 
राष्ट्रपति कास्ट्री के विशेष दूत, डॉ. जोइलो माइनेल्लो विडोरंटा ने हवाना में होने 
वले शिखर सम्मेलन के लिए भूतपूर्व प्रधान मन्त्री मोरारजी देसाई को निमन्‍्वरणा 
देने के लिए प्रप्रल में भारत की यात्रा की । क्यूबा राज्य परिषद के उपराष्ट्रपति 
डॉ. कार्लोत्त राफेल रोड्रीग्ज ने हवाना शिखर के धोषणा के मसौंदे पर विचार-विमर्श 
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करने के लिए घुलाई में भारत फी यात्रा की ) उनकी थात्रा के दौरान दोनों देशों 
के बीच सम्बन्धों पर पुनविचार करने भौर उनमें भौर ध्रागे सुधार करने का उपाय 
सोचने का भी झवसर मिला । 
भूतपूर्व विदेश मन्त्री श्री एस. एस. मिश्र ने 'कामन्वैल्‍्यथ भोफ डोमिनिका' के 
तूफान पीड़ित लोगो के प्रति सहानुभूति के रूप मे दवाइयाँ प्रौर स्वापको के रूप में 
राहत सामग्री भेजने की घोषणा की । 
इस क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशनों से इन देशों के साथ दिपक्षीय भौर 
झाथिक सम्बन्ध सुधारने के लिए काफी श्रवत्न किए । इससे श्रौद्योगिक स्‍घोर 
प्रौद्योगिकीम उन्नति एवं योग्यता के बारे में भारत की बढ़ती हुई जानकारी का 
पता चलता है भ्रोर बहुत से देशों ने कुछ चुने हुए विययों में संयुक्त उद्यम स्थापित 
करने मे रुचि दिसाई । 
लातीनी ग्रमेरिकी देशो, विशेषतया केनेजुएला, मैतिसको भौर क्यूबा के साथ 
सहयोग विकसित करने की सम्भावनाप्नों का पता लगाने के लिए कदम उठाए गए। 
भारत ग्रौर लातीनी पश्रमेरिकी एवं कैरेबियाई देशों के बीच प्रधिक प्राधिक भौर 
तकनीकी सहयोग की सम्भावनाएँ खोजने की दृष्टि से लातीनी श्रमेरिकी प्राधिक 
झायोग के सहयोग झोर सहभागिता से नई दिल्‍ली में जून मे एक बेठक का भायोजन 
किया गया । भारत श्रौर अर्जेंण्दीना, ब्राह्ील, चिली, कोलम्विया, व्यूबा, ग्रुयाना, 
जमाइका, मेक्सिको, पनामा, पेरू, ट्रिनिडाड भौर टोबागो, सूरीनाम पश्रौर वेनेजुएला 
के प्रतिनिधियों प्रौर ज़ातीनी अ्रमेरिकी प्राथिक्त भ्रायोग के श्रधिकारियों ने उस 
बैठक में भाग लिया । इस बैठक में व्यापार संवर्धव के उपायों पर भौर सूचना के 
प्रन्तरालों को भरने के साधनों पर, पण्यों का सयुक्त विपणन, जहाज रानी, भ्रौद्योगिकी 
और प्रन्य विकासात्मक कार्यक्रमों मे सहभागिता भ्रौर तीसरे दैशों में सयुक्त सहभागिता, 
परामर्श में सहयोग, प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण के पहलुप्रों, भनुसन्‍्धान एवं प्रशिक्षण 
सम्धानों के बीच सम्बन्धों की स्थापना पर विचार-विमर्श हुआ 
प्रनुवर्ती कायेवाही के रूप में भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग संघ (ए भाई. 
ई, श्राई ) तीसरे देशों आदि मे सयुक्त उद्यमों, परामर्शी सेवाग्नो, सहयोग के क्षेत्र में 
सहयोग की सम्भावनाझों का पता लगाने के लिए एक पश्रतिनिधि-मण्डल लातीनी 
अमेरिकी देशी में भेज रहा है ।” 
' सोधियत संघ के साथ सम्बन्ध, 
(फलशा0ए जाग 506 एणं०्०) 
स्टालिन-काल के प्रारम्भिक वर्षों में भारत श्रौर रूस के सम्बन्ध कुछ तनाव- 
पूर्णों रहे, किन्तु ज्यों-ज्यों भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य भोर भारत की ग्रुट-निरपेक्षता 
के सही इरादे स्पप्ट होते गए, सोवियत रूस के साथ भारत के सम्बन्धों में सुधार 
होता गया भौर झ्लाज तो दोनो देश प्रयाढ़ मंत्री के बन्धन में प्राबद्ध हैं । 
स्टालिन-काल में भारत-रूस सम्बन्ध 
स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व ही उपनिवेशवाद, निःशस्त्रीकरण, अणुबम, 
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विशेषाधिकार धादि प्रश्दों पर भारत भौर रूस के बीच इतना मतेकक्‍्य था कि 
प्रमेरिका के विदेश-सचिव जान फास्टर डलेस ने ।8 जनवरी, 947 को यहाँ तक 
कह दिया था कि--“भारत में सोवियत साम्यवाद झन्तरिम हिन्द सरकार के माध्यम 
से अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है।” लेकिन आने वाले समय ने सिद्ध कर 
दिया कि भारत न तो पू'जीवादी जग्रत्‌ के शिकंजे मे है और न साम्यवाद के प्रभाव 
में । सन्‌ 947 के बाद भारत में साम्यवादी दन ने भ्रपनी विध्वंसकारी गतिविधियाँ 
प्रारम्भ कर भारत सरकार को भश्रन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी खतरे के विरुद्ध सचेत कर 
दिया । बुवान और कोरिया के प्रश्वों पर भारत झोर रूस में कुछ मनमुटाव ज्लन्न 
हुआ । इसी समय भारत द्वारा ब्र सेल्स-सन्धि को स्वीक्षति प्रदान कर देने से दोनों 
के सम्बन्ध भौर भी बिगड़ गए । भ्रप्नेल, 949 में सोवियत प्रेस मे भारत सरकार 
पर झ्ारोप लगाया कि वह ब्रिटिश श्रौर प्रभेरिकी साम्राज्यवाद के साथ साँठगाँठ 
कर रही है । 
भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति को “निर्बेल प्रवसरवादी नीति” का ही 

प्रतिख्प समझा गया । फिर नवोदित भारत अपने राष्ट्रीय हिंतों की दृष्टि से पश्चिमी 
देशों, विशेष रूप से ब्निटेन और प्रमेरिका के साथ श्रच्छे सम्बन्ध घनाए रखना 
प्रावश्यक समझता था। भारत के पश्चिमी देशों के साथ सहयोग स्थापित करने के 
प्रयत्न सोवियत रूस की श्रालोचना के विपय बने, किन्तु सन्‌ 949 के श्रन्त तक 
भारत और रूस के सम्बन्धों में सुधार होने लगा । श्री नेहरू पश्चिम के साथ मैत्री- 

सम्बन्धों का निर्वाह करते हुए भी रूस की आँतियों को दूर करने का प्रयत्न करते 
रहे | पश्चिम की श्रप्नंसन्नता की परवाह न करते हुए साम्पवादी चीन को मान्यता 

देकर भ्री नेहरू ने भारत की स्व॒तन्त्र विदेश सीति का परिचय दिया। मास्कों में 

भारतीय राजदूत ठॉ. राधाकृष्णन के सद्प्रयासों से दिल्‍ली-मास्को के मैत्रीपुर्ण सम्बन्धों 

के विक्रास में बहुत सहायता मिली । सन्‌ 949 में ही दोनों देशों के बीच एक 

व्यापारिक समभौता सम्पन्न हुप्ना । 

इस बढती हुई मँत्री को जून, 950 मे कोरिया-युद्ध छिउने पर झटका 

लगा | मारत न्याय और निष्पक्षता के पक्ष में था, श्रत: उसने उत्तरी कोरिया को 

प्राकमराकारी घोषित करने में कोई संकोच नहीं किया | इससे सोवियत संघ में 

भारत के प्रति रोष पैदा हो गया, किन्तु जब कोरिया-समस्या के प्रप्रिम चरण में 

भारत ने संयुक्तराष्ट्र संघीय सेनाप्रों को 38वीं प्रक्षाश रेखा पार करने तथा चीन 

को प्राक्रमणकारी धोषित करने के विरुद्ध चेतावनी दी तो स्टालिस को विश्वास हो 

भया कि भारत की निरेय-शक्ति स्वतन्त्र है, पश्चिम के दवाव से प्रेरित नहीं । इस 

घटना से दोनों के बोच मतभेद पुनः कम हुए। दोनों देश एक-दूसरे के निकट तब 

भोर प्रधिक पाए जब सितम्बर, 95] में भारत ने जापानी शान्ति-सन्धि पर 

हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह सन्धि जावान को साम्राज्यवादी 

शिकजे में जकड़ते की एक चाल थी भप्रेल, 952 पेें रूस के लौह-शासक स्टालितु 

ने भारतीय राजदूत डॉ. राधाबृष्शन से मेंट की। यह मेंट इस 22 
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विशेष महत्त्वपूर्ण थी कि पिछले दो वर्षों में स्टालित किसी भी राजदूत से नहीं मित्रा 
था। प्रत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस मेंट को भारत रूप सम्बन्धी में सुधार का प्रतीक मावा 
गधा । दिशध्स्वर, 952 में कोरिया के, युद्धबन्दियों के प्रश्व पर दोनों देशों के बीच 
पुतः भल्पकालीन मतभेद पद हो गए । 


ख इ्चेव-काल में भा रत-रूस सम्बन्ध 


मार्च, 4953 में स्टालिन का देहान्त हो गया । इसके बाद सोवियत शासन 
की वागडोर पहले मो्तेकीव और फ़िर वुल्गानिन-खू श्वेब के हाथों में पाई । इस 
काल में भमेरिका ने भारत द्वारा कोरिया के राजनीतिक सम्मेलन में भाग लेने का 
विरोध किया जिससे रूस भौर भारत के सम्बन्धों मे भ्रधिक प्रयाढ़ता भाई । रूस 
में पाकिस्तान को दी जाने बाली सैनिक सहायता का विरोध करके भी भारत की 
सदभावया भ्जित की । सद्‌ 954 में रूस ने 'पंचशील' के प्रति प्रपतो झास्मा व्यक्त 
की । दूसरी शोर प्रमेरिका ने साम्ययाद का प्रसार रोकने के नाम पर सैतिक संगठनों 
का जो जाल बिछाया, उसकी भारत द्वारा कठु झआालोचता की गईं। इन धटनाग्रों 
से भारत और सोवियत संघ के सम्बन्ध भौर भी मधुर हो गए । जूब, 955 में 
श्री मेहर ने सोवियत संघ्र की यात्रा की तथा रूप्तियों को प्रपने सह-प्रस्तित्व की 
विचारधारा से बहुत भविक प्रभावित किया। संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया कि दीनीं 
देशों के सम्बन्ध पहले से ही मंत्री भौर सहिष्णुता पर भाषारित हैं तथा भविष्य में 
भी पंचशील द्वारा निर्देशित होते रहेंगे। सद्‌ 955-56 में श्री बुल्गानिन पौर 
खु प्चेव ने भारत की यात्रा की । सन्‌ 97 की बोह्शेविक ऋात्ति के बाद शासद 
पहली बार कोई झूसी प्रधान मस्नी रुदसावनान्यात्रा १९ इस प्रकार झपने देश से बाहर 
निकला था । रूसी नेताशों की यह यात्रा भारत की भसलस्तता की नीति के लिए 
बहुत सम्मानजनक बात थी । भपनी इस भारत-यात्रा के समय सोवियत वैताओं ने 
सार्वेजनिक रूप से इस बात का समर्थन किया कि गोश्रा भारत का भभिप्न भंग है । 


उपनिवेशवाद धौर जातीय भेदभाव से सम्बन्धित विभिन्न पक दीनों 
देशो के दृष्टिकोण समान रहे । सन्‌ 955 में हंगरी की धटला पर दोने देशों के 
सम्बन्धों में कुछ तताव पैदा हुमा, क्योंकि हँगरी में की गई सोवियत सैनिक कार्यवाही 
का भारत में विरोध हुम्न, सेकिन यह तनाव भल्पकालिक ही रहा ) इससे दोनों देशों 
के मैत्रीपूर्स सम्बन्धों में कोई विशेष बाघा उत्पन्न महीं हुई । सन्‌ !935 के बाद से 
ही दोनों देशों फे बीच भाधिक सम्बन्ध भी विकसित होने लगे । कश्मीर-विवाद पर 
सोषियत संप मारत को सुत्रा समर्थन देता रद्दा भौर सुरक्षा-परियद्‌ में पश्चिंगी राष्ट्रों 
के भारत-विरोधी प्रस्तावों पर 'बीटो! का प्रयोग करता रहा। निःशस्मीकरण के 
क्षेत्र में भी दोनो देशों के हष्टिसोश में काफी समावता रही। सु | 959 झौर 
960 में महासभा के प्रधिवेशनों में भारत ने लनिःशस्त्रीकरश सम्बन्धी रूसी भ्रस्तायों 
का समेत किया । सन्‌ 962 में गोमा-विलय के प्रश्त पर सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा 
भारतीय इगर्यवाही पर निन्‍्दा का प्रयत्न 'रूसी वोटों के प्रमोग द्वारा ही विकल हुयया। 
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प्रक्तूबर, 962 में चीनी प्राक्मण के भरारम्भ में रूसी दृष्टिकोण भारत के 
लिए निराशाजनक था। 25 अक्तूबर, !962 के “प्रावदा' के सम्पादकीप लेख में 
खुले रूप से चीन की 24 अक्तूबर वाली शर्तों का समर्थन किया गया था। यह एक 
प्रकार से बिना भारत की दिन्‍्दा किए चीन के पक्ष का समर्थन था ) इतना ही नहीं 
रूस ने भारत को मिग विमानों की सप्लाई रोक दी। इन सब बातों से भारत में 
रूस के प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रियाओ्रों का ज्वार-सा झा गया, कित्तु भारत सरकार का 
यह विश्वास कायम रहा कि वस्तु-स्थिति का ज्ञान होने पर रूस चीन का पक्षपोषण 
नही करेगा, और हुआ भी यही । घीरे-धीरे भारत पर चीनी झ्राक्रमण के सम्बन्ध में 
सोवियत हृष्टिकोएं बदलने लगा और दिसम्बर, [962 में तो सुप्रीम सोवियत में 
खू एचेव मे भारत पर चीनी हमले की खुली निन्‍दा की | सन्‌ 963 में चीन द्वारा 
कोलम्बो प्रस्ताव ठुकरा दिए जाने पर भी रूस ने चीन की कठु आलोचना की । 
भारत को मिग विमानीं की सप्लाई की गई और मिग विमानों का एक कारखाना 
भी भारत में स्थापित किया गया) जुलाई, 963 मे सोवियत रूस से प्राप्त होने 
बाली सैनिक सहायता की सम्भावनाप्रों पर विचार करने के लिए मारत की प्रोर से 
एक मिशन सोवियत सघ गया । 4 नवम्बर, 963 के एक समभौते के प्रनुसार 
भारत में तेल एवं गैस की खोज तथा उन्हें विकसित करने के लिए रूस द्वारा 
तकनीशियनों को भेजने का निश्चय हुआ । रूस मे बोकारों कारखाना तथा एक 
शक्तिशाली रेडियो स्टेशन स्थापित करने मे सहायता देने का भी वचन दिया | 
ब्रे फनेव-कोसीगिन काल में भारत-रूस सम्बन्ध ([974--]979) 

26 अक्तूबर, 964 को ख्‌ श्चेव के पतन के बाद रूस मे क्र भनेव और 
कोसीगरिन के नए नेतृत्व का उदय हुम्ना जो आ्राज भी सत्ताहढ है। नए नेताग्रो ने 
सोवियत राजदूत के माध्यम से मारत को आश्वासन दिया कि उसके प्रति सोवियत 
नीति में कोई परिवतंन नही होगा, लेकिन आगामी कुछ वर्षों मैं भारत को रूस का 
बह समर्थन नहीं मिल सका जो खू श्चेव ने दिया था। सितम्बर, 965 में भारत- 
पाक संघर्ष के समय सोवियत नेतृत्व की नीति कसी न किसी प्रकार सधघप को 
शान्त करने की रही और रूस ने पाकिस्तान के कार्यों का पहले के समान विरोध नही 
किया । संयुक्त राष्ट्रसध में मी उसकी नीति कुछ इसी प्रकार की रही । किस्तु पर्दे 
के पीछे जो कुटनीतिक खेल खेले गए उनके प्रति रूस ने खुले रूप में भारत को अपना 
समर्थंत दिया | उदाहरणार्थ, एग्लो-अमेरिकी गुट का यह प्रयास था कि भारत को 
आक्रमणकारी घोषित किया जाए श्रौर यदि ऐसा न हो ती कम से कम कश्मीर में 
संयुक्त राष्ट्रसंघ की सेना भेज दी जाए, लेकिन सोवियत सघ द्वारा वोटों प्रयोग की 
घमकी के कारण एंग्लो-भमे रिकी सं-युट को इस मारत विरोधी पड्पन्त्र का परित्याय 
करना पड़ा । जब 6 पितम्बर को चीन ने भारत को प्रल्टीमेटम दिया, तब भी 
सोवियत सरकार ने यह चेतावनी दी कि विदेशी शकितियाँ भारत झौर पाकिस्तान 
के मामले में हस्तक्षेप कर स्थिति को भौर विगाडने का प्रयास्त न करें । सोवियत रूस 
ने भारत-पाक संघर्ष के बाद से ही इस प्रकार की नौति का पनुसररख किया कि दोनों 
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देशों के साथ मैत्री-सम्बन्ध कायम रहूँ भौर पाकिस्तान को चीनी प्रभाव से मुक्त कर 
अपने प्रभाव में लाया जाए तथा शनै:-श्वेः इस बात के लिए तैयार किया जाए कि 
बह भारत-विरोधी रुख छोड दे । इसी प्रकार की नीति पर चलते हुए रूस ने जनवरी, 
966 ऊ ताएकन्द सम्मेलन का आयोजन जिया शौर अपने कुटनीतिक जादू से 
भारत झौर पाकिस्तात के बीच ताशकन्द समझोता सम्पन्न करा दिया । 

तसाशकन्द सममोते के बाद दोनों देशों के सम्बन्धों भें थोड़ागसा तनाव तब 
भराया जब रूस ने पराहिस्‍्तात ही हथियार बेचने का मिश्चम क्रिया । सोवियत 
कुटनीति की यह 'नई दिशा” भारत के हितों पर विपरीत प्रभाव डालने वाली थी । 
जुलाई, 968 में परक्रिस्तान को सैनिक सहायता देने का निरय करते समय झुस ने 
भारत को यह भ्राश्वासन दिया कि पाकिस्तान की दिए गए रूसी शस्त्रों का प्रयोग 
भारत के विरुद्ध नहीं हो सकेगा, पर पाकिस्तानी भ्राचरण को देखते हुए छस के ऐसे 
किसी भी आश्वासन पर भारत को भरोता नहीं हो सकता घा । 

सौभार्यवश रुस शीघ्र ही समझ गया कि पाकिस्तान जैसे ग्रश्विर चित राष्ट्र 
पर विश्वास नहीं किया जा सकता, श्रतः कुछ ही समय बाद शक्तिस्तान को रूपी 
अस्पों की सप्लाई झठ गई । इसके पश्चात्‌ भारत-छस के सम्बन्धों में उत्तरोतर 
विकास होता गया । वंगलादेश की समस्या पर रूस का हृष्टिकोर भारत से मिलता" 
जुलता रहा । रूस ने पाकिस्तान की स्पष्ट कर दिया कि वह बंगलादेश में हत्याकांड 
समाप्त कर समस्या का राजनीतिक हल खोजें । 


भारत-तोबियत मैत्री सन्धि, 7977---9 अग्रस्त, 7977 को भारत झौर 
सोवियत संघ के बीच शान्ति, मैत्री श्रोर सहयोग की 20 वर्षीय ऐतिहासिक सन्धि 
सम्पन्न हो गई । इस सन्धि द्वारा भारत को एक महाशक्ति की ढोस मैत्री तो आप्त 
हुई ही, भपितु सोवियत संघ भी एशिया में एक प्रभावी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित 
हो गया । 

यहू सन्धि, जिसके दस्तावेजों का आदाव-प्रदान मास्कों में किया यय॥ स्‍झ्ारम्स 
में 20 वर्ष के लिए है, लेकिय कोई भी पक्ष सम्धि की अ्रवधि समाप्त होते से 42 
महीने पूर्व उस्ते समाप्त करने का चोटिस दें सकता है | ऐसा नोदिपत ने दिए जाते पर 
सम्धि की अवधि स्वतः हर बार 5 साल के लिए बढ़ जाएगी। इसका प्र्थ यह है 
कि यह सन्धि स्थायी रूप से चालू रह सकती हैं । 

सन्धि पर हस्ताक्षर के तुरन्त बाद कुछ क्षेत्रों में प्रारोष लगायागया कि 
आरत गुट-निरपेक्षता की नीति त्याग कर सोवियत संघ के हाथों का सिलोना बन 
सकता है, सेकित ये सभी आशंकाएँ निमुल सिद्ध हुई । दिसम्बर, 974 के भारत- 
पाक सुद भौर, बंगजादेश के उदय के समय यह भली अकार स्पष्ट हो ययां कि 
आरत की स्वतस्त् निर्शय शक्ति पर कोई भी सम्देह नहीं किया जा सकता। 
रूस और भारत की मैत्री-सन्धि कोई ठैनिक गुदबन्दी नही है । सन्धि में ऐसी कोई 
व्यवस्था नही हैं कि भारत पर ग्राक्मण् सोवियत संघ पर भाक्रमण माना जाएगा) 
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सन्धि में केवल यह व्यवस्था है कि “दोनो मे से किसी पर श्राक्रमण का खतरा 
उपस्थित होने पर दोनों पक्ष शीघ्र ही परस्पर विचार-विमर्श करेंगे ताकि ऐसे खतरे 
को समाप्त किया जाए और शान्ति तथा सुरक्षा कायम रखने के लिए प्रभावकारी 
कदम उठाए जाएँ ।” इन शब्दों में सैनिक गुटवन्दी जैसी कोई बात नहीं दिखाई 
देती । इससे यही प्रतीत होता है कि श्राक्मणा का खतरा होने पर आक्रमण के 
प्रतिकार का उपाय सोचा जाएगा । इसका अर्थ सैनिक सहायता भी हो सकता है पर 
मूल वात्त श्राक्रमण या झाक्रमण की आशंका सम्ताप्त करने की है । यदि आक्रमण 
समाप्त हो जाता है तो शान्ति के लिए भौर चाहिए भी क्‍या । राजनीतिक क्षेत्रों में 
भ्राशा प्रकट की गई कि इस ऐतिहासिक सन्धि से भारत भ्रौर सोवियत संघ न केवल 
एशिया भ्रौर विश्व में शान्ति की स्थापना तथा जातिवाद एवं उपनिवेशवाद की 
समाप्ति की दिशा में पहले से अधिक सहयोग कर सकेगे बल्कि शिक्षा, संस्कृति और 
व्यापार के क्षेत्र मे भी दोनों के सम्बन्धों का विस्तार होगा। इस मैन्नी-सन्धि को 
हुए छः वर्ष पूरे हो गए हैं लेकिन भ्रभी तक ऐसा एक भी प्रमाण प्रस्तुत नही किया 
जा सकता जो यह धिद्ध करे कि भारत सोवियत दबाव मे काम कर रहा है या सन्धि 
से भारत की स्वतस्त्र-निर्णेय शक्ति को प्राघात पहुँचा है। यह सन्धि भारत पर 
पाकिस्तान या प्रन्य किसी शत्रु देश के श्राक्रमण के विरुद्ध एक गारण्टी है । बहुत 
कुछ इस सन्धि के कारण ही अमेरिका और चीन दिसम्बर, ।97] के भारत-पाक 
युद्ध मे उलभने से दूर रहे और भविष्य में भी यह सन्धि भारत भौर सोवियत संघ 
दोनो देशों के लिए शन्नुप्रो से एक रक्षा-क्रवच का काम देगी। यह समानता पर 
भ्राधारित परैत्री-सन्धि है जिसकी चौथी घारा मे सोवियत संघ ने स्पष्ट रूप से स्वीकार 
किया है कि वह भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति का सम्मान करता है । 


भारत-पाक युद्ध 97 पर सोवियत प्रतिक्रिया--दिसम्बर, 97] में 
भारत-पाक युद्ध मे सोवियत संघ ने भारत को पूर्णे समर्थन दिया । सोवियत समाचार 
पत्रों भे श्रीमती गाँधी के उस भाषण को प्रमुखता प्रदान की गई जिसमें उन्होने पूर्वी 
बंगाल का सकट हल करने के लिए वहाँ से पाकिस्तानी सेना की वापमी को भ्रावश्यक 
बताया था। सुरक्षा परिषद्‌ में सोवियत सघ ने अमेरिका के उस प्रस्ताव पर बीटो 
का प्रयोग किया जिसमे युद्ध-विराम झोर सेनाभ्रों की वापसो की माँग की गई थी । 
बदले में सोवियत संघ ने यह प्रस्ताव रखा कि पूर्ची बंगाल की समस्पा का राजनीतिक 
समाधान निकाला जाए । वीटो के उपरान्त सोवियत सरकार ने सभी देशों से ग्रनुरोध 
किया कि वे भारत-पाक सघर्प से दूर रहें श्रौर ऐसे कदम न उठाएं जिससे प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति चौर भी जटिल बन जाएं । संघर्ष को 
सीमित रखने बग यह सोवियत प्रयत्न भारत के हित मे था । 6 दिसम्बर को सुरक्षा 
परिषद्‌ की दूसरी बैठक में अमेरिका ने पुनः भारत-विरोधी भ्रस्ताव प्रस्तुत क्रिया 
जिसको चीन ने पूर्ण समर्थंद दिया । सोवियत संघ ने पुनः वीटो का प्रयोग कर इसे 
निरस्त कर दिया । भारत के पक्ष में सुरक्षा परिषद्‌ मे रूस को पुनः तीसरी बार भी 
वीटो वा प्रयोग करना पड़ा । इस प्रकार रूसी समर्थन के कारए सुरक्षा परिषद्‌ में 
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बोकारो इस्पात कारखानो के विस्तार, मथुरा में तेल-शोधक कारखानो की स्थापना 
तथा मध्य प्रदेश में ताँबा परियोजना के निर्माण में सोवियत सहयोग प्राप्त हुआ | 
प्राथिक क्षेत्र में दोनो देशो के बीच सहयोग का ग्रनुमान इसी से लगाया जा सकता 
है कि सोवियत सहायता से भारत में 50 से भी झधिक झ्ौद्योगिक एवं श्रच्य 
परियोजनाएँ चालू हो चुकी हैं या चालू की जा रही हैं। प्रवतुबर, 974 में भारत- 
सोवियत व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल वार्ता मास्को में हुई | वर्ष 975-76 में भारत- 
रूस सम्बन्ध श्रोर विकसित हुए । कई धोपरां मे सोवियत नेताओो ने गुट-निरपेक्षता 
भ्रान्दोलन के महत्त्वपूर्ण कार्य की पुनः पुष्टि की भर विश्व-शान्ति तथा सहयोग में 
गुट-निरपेक्षता भान्दीलन के भ्रशदान के महत्त्व को मान्यता दी। भारत ने द्ेलसिकी 
में यूरोपीय सुरक्षा एव सहयोग के शिखर-सम्मेलन के सफल समापन के लिए सोचियत 
संघ तथा श्रन्य समाजवादी देशों के महत्त्वपूर्णा योगदान का स्वागत किया और यह 
आशा व्यक्त की कि तनाव की भावना को स्थायी रखना तथा प्रभावी बनाने के लिए 
उसे विश्व के सभी भागों में फैलाना होगा । मास्को में दोनो देशों के बीच नवम्बर, 
975 में विदेशी कार्यालयों के बीच नियमित वापिक द्विपक्षीय परामर्श से पारस्परिक 
हित की वर्तमान भ्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याप्रो पर उच्चस्तरीय लाभकारी विचार-विमर्श 
का स्वागत-पोग्य भ्रवस्तर प्राप्त हुआ । अप्रेल. 975 में सर्वोच्च सोवियत के प्रधान 


मण्डल के उपाध्यक्ष श्री नियाजवेकोब के नेतृत्व में एक सोवियत संसदीय मण्डल ने 
भारत की यात्रा की । 


भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, आरयंभट्ट सोवियल रॉकेट वाहक की सहायता 
से 9 अप्रैल, ।975 को सोवियत सघ से छोड़ा गया। 977-78 में सोवियत 
रॉकेट वाहक की सहायता से दूसरा भारतीय वैज्ञानिक उपग्रह छोड़ने सम्बन्धी 
समभीोते पर 22 प्रप्नेंल, 975 को हस्ताक्षर किए गए। कृत्रिम उपग्रह तथा 
झ्रन्तरिक्ष खोज के पर्यवेक्षण के द्वारा एक अन्तरिक्ष ग्रनुसन्धान सहयोगात्मक कार्यक्रम 
सम्बन्धी समभौते पर नवम्बर, 975 में कार्य शुरू किया गया। वर्ष 975 में 
विज्ञान तथा भ्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत-सोवियत सहयोग में भारी वृद्धि हुई । 

जनवरी, 976 में दोनो देशों ने सन्‌ ।976-77 वर्षों के लिए कृषि एवं 
जन्तु-विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग सम्बन्धी प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर 
किए। सोवियत संघ ने दिसम्बर, 975 में चमनाला कोयला खान दुघंटना 

में प्रत्यन्त मूल्यवान भौर तात्कालिक सहायता प्रदान की । 35 श्रप्नेल, 7976 को 

दोनो देशों के बोच सन्‌ 976-80 की भ्रवधि के लिए नए व्यापार-समभौते पर 

हस्ताक्षर हुए । 

हाप्र ल, 977--दिसम्वर, 979 तक भारत-रूस सम्बन्ध--मार्च,977 में 

ऐतिहासिक चुनाव-त्रान्ति द्वारा सत्ता परिवर्तन हुआ झौर जनता पार्टी की सरकार 

सत्ता में भाई । कुछ राजनीतिक क्षेत्रो में यह पराशंका व्यक्त दी गई कि नह सरकार 

समाजवादी देशो के साथ पहले वी तरह सम्बन्धों कग निर्वाह करेगी, किन्तु भग्ने ल, 

977 में सोवियत विदेश मन्त्री श्री ग्रोमिको दी भारत-यात्रा भौर नई सरकार के 


* कल 
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पिण्डी-पीकिग-वाशिगटन चाल भारत का अहित नहीं कर से. 
के श्री घर ने मास्को जाकर और सोवियत उप-विदेश मस्त्री * 
श्राकर विचार-विमर्श किया । सोवियत विदेश मन्त्री दिलई 
जब तक युद्ध का भ्रन्त नही हो गया ) छूस ने श्री घर और ; 
से भारत सरकार को पूर्ण प्राश्वासन दिया कि हर दशा में र 
की जाएगी और मैत्री सन्धि के वचनों को निभाया जाएश 
सातवाँ बेड़ा बगाल की खाडो की झोर रवाना हुआ तो * 
हिन्द-महासागर की भश्रोर चल पड़े ताकि अमेरिका के प्रत्यक्ष . 
किग्रा जा सके । सोवियत चुनौती के कारण श्रमेरिका भारत 
राजनथ' व्यर्थ हो गया । भारत की एकपक्षोय युद्ध-विराम थी 
सरकार ने खुले दिल से स्वागत किया । इसे शान्ति की दिशा 
माना गया | सोवियत संघ ने एक लम्बे वक्तव्य में राष्ट्र से 
के सामान्यीकरण मे योग दें + 8 दिसम्बर को प्रपने ८ 
संकटकाल में दी गई सहायता के लिए रूस के प्रति कृतज्ता 
सहयोग का बढ़ता हुआ दायरा (972-मभार्च, ९ 
मैत्री उत्तरोत्तर विकसित होती रही । वगलादेश की समस्या' 
देशों से सिल-जुलकर काम करने की नीति प्रपनाई | शिमर 
अपना पूरा समर्थन दिया । अगस्त, 972 में सुरक्षा परिप 
सदस्यता के लिए जब बंगलादेश के प्रार्थेना-पत्र पर विचार 
ने बगलादेश को प्रपना पूणो समर्थन दिया । चीन के वी. 
बगलादेश को सदस्यता प्राप्त नहीं हो सकी। लगभग 7 
सोवियत संयुक्त ग्रायोग स्थापित करने का निश्चय हुआ जो 
के सहयोग को भ्रौर भ्रधिक ध्यवस्थित कर सके। 2. 
देशों के बीच विज्ञान झौर तकनीकी सहयोग सम्बन्धो 
महत्त्वपूर्ण था क्यींकि भारत भ्रभी तक विशेष रूप से पशि 
झौर तकनीकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता <., 
दोनों देशों मे सहयोग निरन्तर विकसित होता गः 
]973 तक नई दिल्‍ली मे ज्लेमनेव-इन्दिरा की ,तिह।७ 
मे ही सम्बन्धो मे काफी घनिष्ठता झा ग्रई। लाल कि 
समारोह में श्री ब्रे कनेव ने कहा--हमारी पारस्परिक मे 
भाँति है । हम जितने भी ऊपर चढ़ते जाते हैं, मैत्री की न 
हैं ।” ब्रेकनेब ने दिल्‍ली-प्रवास के समय हो 29 नवम्बर, 
बीच तीन ऐतिहासिक समभोतो पर हस्ताक्षर हुए जिसके ६ 
सहयीग बढ़ाने, दोनों देशों के योजना झायोगों में धनिष्ठ 
तथा एक-इसरे के सरकारी प्रतिनिधियों को विशेष ४॥7 
व्यवस्था की गई | सोवियत नेता की यात्रा के फवस्व॒रूप ४ 
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एशियायी देशों द्वारा पारस्परिक विचार-विमर्ण के माध्यम से समस्याप्रों को सुलझाने 
तथा मतभेदों को दूर करने में प्राप्त सफलताओ की सराहना की । समुक्त घोषणा- 
पतन्न में एशिया में तनाव कम करने के बारे में सोवियत विचार से उत्पन्न एपथ्ियायी 
स्थायित्व की कल्पना को ज्यों का त्यो स्थान दिया गया । कहा गया कि दोनों ही 
पक्ष यह मानते हैं कि एशिया मे शान्ति श्र स्थायित्व के लिए विभिन्न एशिंयायी 
देशों के बीच परम्पर हितकारी सहयोग का विकास किया जाना चाहिए। 

जैसाकि सोवियत संघ की विदेश नीति थे भारत-सोविमत य्ध सम्बन्ध में 
बताया जा चुका है, वर्ष 978 मे दोनों देशों के पारस्परिक श्रादान-प्रदान में और 
बढोत्तरी हुई। रक्षा मन्त्री श्री जगजीवनराम ने मई, 978 में सोबियत संघ की 
यात्रा की और सितम्बर, 978 प्रे विदेश मन्त्री श्री वाजपेयी रूस गए। मार्च979 
में सोवियत प्रधान मम्त्री श्री कोमीगिन भारत यात्रा पर झ्राए। श्री कोसीमिन की 
इस यात्रा मे अन्तनिहित कूटनींतिक पहलुभ्रों का मुल्याँकन करते हुए मार्च, 979 के 
द्विममान में जो सम्पादकीय टिप्पणी की गई, वह पठनीय है-- 

/नो मार्द, 979 से शुरू हुई रूस के प्रधान मन्‍्त्री झतेक्सी कोसीगिन की 
एक सप्ताह की भारत यात्रा के झन्‍्त मे जो विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है उसमें 
चीन द्वारा वियतनाम पर किए गए प्राक्रमश के सिलसिले भे रूस की बजाय भारत 
की भाषा में यह माँग की गई है कि चीन तुरन्त, बिना शर्ते भ्रौर पूरी तौर पर 
वियतनाम की धरती से वापस हुटे। अ्रपनी स्वतन्त्र विदेश मीति को स्पष्ट करने 
के लिए यह झावश्यक था और इसमे भारतीय राजनेताओं की बुद्धिंमानी भर्लकती 
है । लेकिन जैसा कि झ्व और भ्रधिक साफ हो गया है दक्षिण पूर्वेशिया की समस्या 
का कोई तात्कालिक हल निकलने वाता नहीं है। इस बात के सकेत मिल रहे हैं 
कि भपनी फौजें वापस लौटाता हुआ चीन वियतनाम के उन क्षेत्रों को मुक्त नहीं 
करेगा जिन पर उसने भ्रपना दावा किया था । इईस तरह एक तरफ बह बियर्तेनाम 
पर एक राजनीतिक शौर सैनिक दबाव रखेगा दूसरी तरफ एशिया में ऐसी 
परिस्थितियाँ पैदा किए रहेगा जिनमे बडी शक्तियो की एशिया में मौजूदगी प्रनिवार्य 
हो जाएं। चीन की मौजूदा राजनीतिक दुनिया के देशों में एक मेहाशक्ति के रूप में 
श्रपनी स्वीकृति करवाना है। इस तनाव को वनाए रखने में चीन॑ का उदंश्य यंह्‌ 
है कि इस क्षेत्र के देश अपने झापकों किसी एक युद में शार्मिल करने को मंजबूर 
पाएँ। ऐसी स्थिति में भारत का दायित्व केवल तटस्थ बने रहने से पुणे नहीं हो 
जाता बल्कि उप्तका कत्तंव्य ही जाता है कि वह ऐसे भ्रमत्न करे जिससे एंशियों के 
देश अपने श्रापको स्व॒तन्त्र बनाए रख सकें ।” 

“सदुक्त विज्ञप्ति मे चीन से सम्बन्धित अंश के एकंदर्म बाद वाले श्रेंश में 
इन बातों का भ्रौपचारिक उल्लेख जरूर है । दोनों देंशों की और से एशिया उप- 
महाद्वीप मे शान्ति बने रहने की जरूरत पर जोर देंतें हुए कहा गये कि एशिया के 
देशों की एक दूसरे की क्षेत्रीय अखण्डता का सम्मान करना चाहिए, स्थापित सौमाग्रों 
का अतिक्रमण नही जिया जाना चाहिए; विवाहों के हंस में शक्ति के प्रयोग की 
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साथ उनकी वार्ता के फलस्वरूप इस प्रकार की झ्ाशंकाएँ निमुल हो गईं | यात्रा की 
समाप्ति पर प्रसारित संयुक्त विज्ञप्ति श्रौर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित तीन 
सहयोग समभौतों ने स्पष्ट कर दिया कि जनता पार्टी की सरकार सत्ता में श्ाने से 
भारत-सोवियत मैत्नी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडा है, इसके विपरीत यह प्रधिक 
समृद्ध हुई है। नई सरकार सोवियत संघ झौर पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों के 
साथ भारत के सम्बन्ध विकसित करने हेतु निरन्तर महत्त्व देती रही है। इसमें 
भारत की यह प्रास्था परिलक्षित होती है कि वे देश भी, जिनकी पाधिक एवं 
सामाजिक व्यवस्थाएँ भिन्न हैं, झपने परस्पर लाभ के लिए सफलतापूर्वक सहयोग कर 
सकते हैँ श्रगर यह सम्बन्ध शान्तिपूर्ण सह-भस्तित्व के सिद्धाग्त पर प्राधारित हों । 
2] प्रक्तूबर, 977 को प्रधान मन्त्री श्री देसाई ने श्रपनी रूसन्यात्रा के समय 
मास्‍्को में रात्रि-भोज के श्रवसर पर कहा--“दोनों देशों के बीच सम्बन्धो को हंढ 
बनाने की हमारी परस्पर इच्छा समानता पर श्राघारित है न कि विचारधाराप्रों 
पर । दोनो देशो के वीच सम्बन्ध राष्ट्रीय हितो भौर समान उद्देश्यों पर भी प्राघारित 
है । हम दोनो ही राष्ट्र इस वात को मानते हैं कि हम विश्व-शान्ति भौर पन्तर्राप्द्रीय 
स्थिरता एवं सहयोग के क्षेत्र में महरी रुचि रखते हैं। हमारे प्रधान मन्त्री, 
श्री जवाहरलाल नेहरू की सन्‌ 2955 मे सोवियत सध की अपनी प्रथम यात्रा क्के 
समय दोनो देशों ने सह-प्रस्तित्व भौर सहयोग के सिद्धान्तो पर झपनी सहमति की 
पुष्ठि की थी । उस समय कई देशो ने इस बात पर प्राश्चयं॑ व्यक्त किया था कि वेंयां 
ऐसे दो राष्ट्र जिनमे राजनीतिक. श्राथिक भौर सामाजिक प्रणाली की भिन्नता है, 
प्रतिष्ठा, समानता और परस्पर विश्वास के आधार पर सम्बन्धो का विकास कर 
सकते हैं । झ्राज के समय में इन सम्बन्धो को कायम रखना दो स््वाभिमानी राष्ट्रों 
की परिपक्‍वत्ता का उदाहरण है। 
भारतृ-सोवियत संयुक्त घोषणा-पत्र मे, जिस पर 26 प्रक्तूबर, 977 को 
मास्को में हस्ताक्षर किए गए पारस्परिक मैत्री झौर सहयोग को मजबूत बताने का 
हढ़ सकलप किया ग्रया । विज्ञप्ति में दोनो के नागरिकों के हितो को प्रतिबिम्बित करते 
हुए भ्रन्तर्राष्ट्रीय सौहाद प्लौर सदभाव की स्थापना की बात भी कही गई। सरुक्त 
घोपणा-पत्र मे हिन्द महासागर के प्रश्न पर दोनो पक्षों ने इस क्षेत्र क्री जनता की 
हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाए रखने की इच्छा के प्रति समर्थन व्यक्त किया। 
(दोनों पक्षो ने हिन्द महासागर से सभी वतंमान सैतिक अ्रष्टो को समाप्त करने तथा 
नए भड्टो की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगाने का आह्वान किया। सयुक्त घोषणा-पत्र मे 
दोनों देशो के बीच सन्‌ 97] की शान्ति, मैत्री और सहयोगी सन्धि का उल्लेख 
करते हुए उसे सम्बन्धो के सन्तोषजनक विकास की प्र रक शक्ति बताया गया । 
विज्ञप्ति में व्यक्तिगत सम्पर्कों को सर्वोच्च स्तर तक पहुँचाने को सर्वाधिक महत्त्व 
दिया गया । ग्यारह पृष्ठो के अग्रेजी के इस दस्तावेज में कहा गया है कि भारत- 
सोवियत सम्बन्ध तात्कालिक हितो की दृष्टि से नही, वरन्‌ एशिया श्रौर विश्व में 
शान्ति और स्थायित्व कायम रखने की दृष्टि से महत्त्वपूरां हैं । दोनो पक्षों ने दक्षिण 
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एशियायी देशों द्वारा पारस्परिक विचार-विमर्श के माध्यम से समस्याप्रों को सुलेंकाने 
तथा मतभेदों को दूर करने मे प्राप्त सफलताम्रों की सराहना की । संयुक्त घोषणा- 
पत्र में एशिया में तनाव कम करने के बारे मे सोवियत विचार मे उत्पन्न एशियायी 
स्थायित्व की कल्पना को ज्यों का त्यों स्थान दिया गया । कहा गया कि दोनो ही 
पक्ष यह मानते हैं कि एशिया मे शाल्ति श्रौर स्थायित्व के लिए विभिन्न एशियायी 
देशों के बीच परस्पर हितकारी सहयोग का विकास किया जाना चाहिए । 

जैसाकि सोवियत सघ की विदेश नीति पे भारत-सोवियत संघ सम्बन्ध में 
बताया जा चुका है, वर्ष 978 मे दीनों देशों के पारस्परिक ब्रादान-ग्रदान से शरीर 
बढ्ेत्तरी हुई। रक्षा मन्त्री श्री जगजीवनराम ने मई, 978 में सोवियत संत की 
यात्रा की और सितम्बर, 978 में विदेश मन्त्री श्री वाजपेयी रूस गए। माचे,979 
में सोवियत प्रधान मन्त्री श्री कोसीगिन भारत यात्रा पर झाए। श्री कोसीगिन की 
इस यात्रा मे प्रस्तनिहित कूटनीतिक पहलुओ्ों का मूल्याँकन करते हुए मार्च, ।979 के 
दिममान मे जो सम्पादकीय टिप्पणी की गई, वह पठनीय है-- 

“नो मार्च, 979 से शुरू हुई रूस के प्रधान मन्त्री श्रलेक्सी कोसीमगिन की 
एक सप्ताह की भारत यात्रा के अन्त में जो विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है उसमें 
चीन द्वारा वियतनाम पर किए गए पब्राक्तमण के सिलसिले मे रूस की बजाय भारत 
की भाषा में यह माँग की गई है कि चीन तुरन्त, बिना शर्ते झौर पूरी तौर पर 
वियतनाम की धरती से घापस हुटे। अश्रपनी स्वतन्त्र विदेश नीति को स्पष्ट करते 
के लिए यह श्रावश्यक था और इसमे भारतीय राजनेताओं की बुद्धिमानी भर्लेकती 
है | लेकिन जैसा कि श्रव और भ्रधिक साफ हो गया है दक्षिण पूर्वेशिया की समस्या 
का कोई तात्कालिक हल निकलने वाला नही है। इस बात के सकेत मिल रहे हैं 
कि प्रपनी फौजे वापस लौटाता हुप्रा चीन वियतनाम के उन क्षेत्रों को मुक्त नहीं 
करेगा जिन पर उसने श्पना दावा किया था । इस तंरह एक तरफ वह वियतनाम 
पर एक राजनीतिक झौर सैनिक दबाव रखेगा दूसरी तरफ एशिया में ऐसी 
परिस्थितियाँ पैदा किए रहेगा जिनमें बडी शक्तियों की एशिया में मौजूदगी श्रनिवायें 
हो जाए ! चीन की मौजूदा राजनीतिक दुनिया के देशों में एक मेहाशक्ति के रूप में 
श्रपनी स्वीकृति करवाना है॥। इस तनाव को वनाए रखने में धीन का उहं श्य यह 
है कि इस क्षेत्र के देश अपने ग्रापकों किसी एक गुट में शार्मिल करने को मजबूर 
पाएँ। ऐसी स्थिति में भारत का दायित्व केवल तटस्थ बने रहने से पूर्ण नंहीं हो 
जाता बल्कि उसका कत्तंव्य हो जाता है कि वह ऐसे प्रयत्न करे जिससे एंशियों के 
देश अपने आपको स्वतन्त्र बवाए रख सके 7” 

“सयुक्त विज्ञप्ति में चीन से सम्बन्धित श्रृंश के एकदर्म वाद वाले श्रंश में 
इन बातों का भोपचारिक उल्लेख जरूर है। दोनों देशों कीं झीर से एशिया उप- 
महाद्वीप में शान्ति बने रहने की जरूरत पर जोर देंते हुए कहा गये। कि एशिये के 
देशों को एक दूसरे की क्षेत्रीय अद्धण्डदा का सम्मान करना चाहिए, स्थापित सीमाओं 
का पतिक्रमण नही जिया जाना चाहिए | विवादों के हल में शक्ति के प्रयोग की 
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छूट नहीं होनी चाहिए। दूसरे देशों के भ्रस्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए 
तथा इन देशों में बराबरी धौर स्ववन्धता के भ्राधार पर प्ररप्मी महयोग हो! 
स्पप्टत: यह झूस से भी प्रधिक भारत की चित्ता का विषय है। घूंकि भारत 
भौगोलिक रूप से एशिया का श्रग है । इसके ग्रतावा चीन, जिसने सीमा विवाद को 
मुद्दा बनाकर वियतनाम पर आक्रमण किया; भारत का भी पोती देश है भौर इस 
बात की कोई ग्रारण्टी नही है कि बह भारत या अपने किसी झौर पड़ोसी देश के 
साथ यह व्यवहार दोहराएगा नही । इसलिए व्यवहार में भारत संयुक्त विश्व्ति में 
कही गई इन बातों को धरा करवाने के लिए क्या उपाय सोच रहा है यह बात 
महत्त्वपूर्ण हो जाती है । भारत श्रपने दायित्व के प्रति चिन्तित है इसका एक सवूत्त 
वह दक्षिण पूर्वेशिया क्री समस्या के उल्लेख के दौरान कम्पुच्या में एक स्वतस्त् 
सरकार की स्थापना में मदद दिए जाने को माँग करके दे सकृता था जो उसने नहीं 
दिया । बहरहाल यह चाहे भारत की एक स्थायी चिन्ता का विधय है कि बह एशिया 
की तमाम बड़ी ताकतो, वह गूरोपीय ताकतें हो या एशियायी, से स्वेतस्त्र रखने में 
प्रयत्नशील हो । भविष्य में वह इसके लिए क्या उपाय करता है इसी पर भारतीय 
विदेश नीति की जाँच होगी ।/” 
“जहाँ तक रूस के प्रधान मन्‍्त्री को इस यात्रा के उद्देश्यों का सवाल है, 
उसका शायद सबसे प्रमुख उद्दे श्य एशिया में श्रवनी उपस्थिति दिखाना प्रौर यह 
सांब्रित करना था कि एशिया में उसके पास भारत जैसे बड़े झौर महत्वपूर्ण दोस्त 
हैं । रूप ग्रपने इस उद्दे श्य में काफी सफल भी रहा है । जब इस यात्रा की घोपशा 
की गई थी तब इसका उद्देश्य भारत के विदेश मन्त्री की चीन यात्रा के नतीजों से 
प्रवगत होना और यह जाँचना था कि भारत चीन के साथ प्रपने सम्बन्धों की 
सामान्य बनाने मे कितनी दर तक जा सकता है। यह वात इससे ही ध्पष्ट है कि 
भारत प्राने के तुरन्त बाद अलेक्‍्सी कौसीगरिन ने भारत्त के प्रधात मन्त्री मोरारजी 
देसाई से भ्रपनी पंत्तीस मिनिट की गकेले मे हुई बातचीत के तुरन्त बाद विदेश मन्त्री 
अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी चीन यात्रा के झनुभवों पर बातचीत की। लेकिन 
इसी बीच वियतनाम पर प्राक्रमण ने रूस के प्रधान मन्त्री की भारत यात्रा के 
उद्देश्य को भौर बढा दिय्रा । मारत की यात्रा पर भाते क्मय कीसीमित जरूर 
चाहते होगे कि भारत चीन के खिलाफ राजनीतिक कार्यवाही में एक प्रमुख भूमिका 
निवाहे | अपने भापण मे उन्होंने चीन के खिलाफ एक प्स्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही का 
स्पष्ट श्रस्ताव किया भी लेकिन रूस के इन तमाम प्रस्तावों पर फिलहाल भारत ने 
कोई टिप्पणी नही की है; जो कि सही भी है । इसकी वजह यह है कि कुल मिला 
कर रूस भी एक महाशक्ति हो है । यह सही है कि प्राज भारत को रूस से कोई 
खतरा या शिकायत नहीं है पर उसकी राजनीति का दुरयामी लक्ष्य बड़ी ताकतों के 
प्रभाव का विस्तार नहीं ही सकता । चूँकि ऐता करके वह तीसरी दुनिया के देशों 
की स्वतन्त्रता को खतरे मे ही डालेगा । इस सिलसिले में मारत को यह पहल करनी 
होगी जैसाकि ससद्‌ सदस्यों को सम्बोधित करते हुए श्री कोसीग्रित ने भारतीय 
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संसद को निमन्‍्ध्रण भी दिया और कहां कि उसकी किसी भी पहल की रूस की 
सर्वोच्च सोवियत का पूरा सहयोग प्राप्त होगा ।/ 

“हम के प्रधान मन्‍्त्री मे भारत की ससद्‌ में अपने भाषण में चीन की एक 
प्रपराधी घोषित किया । उन्होने कहा कि प्राक्रमण, ब्लेकमेल, धौंत की नीति 
चनासे वाले देशों के खिलाफ संघ में सहयोग न दिया गया तथा शान्तिपूर्ण सह 
भस्तित्व और दुनिया में स्थायित्य के लिए कोशिश न की गई तो इतिहास हमें माफ़ 
नही करेगा । चीन की कडी निन्‍्दा करते हुए उन्होने प्राश्वर्थ की मुद्रा मे कहा--उस 
प्रपराधी को क्या सजा होगी जिसने एक पूरे राष्ट्र के जीवन पर हमला किया ही । 
इसी तरह के कड़े शब्द उत्होंने प्रन्यत्र ग्रपने भाषणों में, टेलीविजन पर तथा 
भारतीय राजनेताभो के साथ एक मंच पर बोलते हुए कहे | यह बात उल्लेखनीय 
है कि कही भी सोवियत संघ के प्रधान मन्त्री के इन वक्तव्यों पर किसी कोने से कोई 
विरोध या भ्रसहमति जाहिर नहीं की गई । ससद्‌ में जब उन्होंने चीन के झाक्रमण 
की निन्‍्दा को तो इस पर तालियाँ बजी । इससे यह तो साफ हो ही जाता है कि 
भारत में चीनी झभाक्रमण को लेकर बहुत तीखी प्रतिक्रिया है और इसके बावजूद कि 
एक प्रन्य महाशक्ति की ह्लोर से चीनी श्राक्रमण की निनन्‍दा हो रही थी देश के 
भीतर इसके लिए स्वीकृति ही थी तथा कही भी इसे चीन के विरोध में रूस की 
पस्‍क्षधरता नहीं समझा गया ।” 

“श्री देसाई ने भारत श्रौर रूस वे बीच बढ़ते हुए व्यापार सम्बन्धों पर 
सन्तोष व्यक्त किया जो 2976 में 750 करोड़ रुपये के मुकाबले इस वर्ष 978 में 
250 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है । रुपये और रूबल के बीच विनिमय 
दर निर्धारित हो जाने के बाद भश्रव इस व्यापार के और भी तैजी से बढ़ने की 
सम्भावना है ।” 

जून, [979 में भारतीय प्रधान मन्त्री श्री देसाई ने सोवियत संघ की यात्रा 
की और पारस्परिक सहयोग के कुछ सममौतो पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए । 
यात्रा की समाप्ति पर जो संयुक्त विज्ञप्ति जायी की गई उसका उल्लेख सोवियत सघ 
कौ विदेश नीति के प्रध्याय मे किया जा चुका है। भ्रगस्त, 979 में सर्वोच्च 
सोवियत के उपाध्यक्ष श्री स्ट्राट्मेनिस के नेतृत्व मे 'सोवियत-भारत मैन्नी संघ का एंक 
मैत्रो शिप्ट-मण्डल' भारत यात्रा पर आया झौर उसे यह भाश्वासन दिया गया कि 
भारत-सोबियत मित्रता को बढाने के लिए भारत विश्वास घोर, सहयोग की उसी 
भविता से काम करता रहेगा जो दोनों देशो के बीच घनिष्ठ झौर मित्रतापूर्णो 
सम्बन्धो के रूप मे पहले से विद्यमान है । 

जनवरी, 4980 से झ्रक्‍्तूबर, /980 के मध्य तक भारत-हस सम्बन्ध-- 
जनवरी, 980 में श्रीमती गांधी के पुनः सत्तारूढ़ होने के बाद से भारत पौर रूस 
के बीच सम्बन्ध औौर प्रयाढ़ हुए है तथा भस्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न समस्याग्रों पर 
दोनो देशों मे सहमति बढ़ी है। 3 फरवरी, 980 को भारत-सोवियत प्राथिक् 
सहयोग को 25वीं वर्षंग्रॉंठ के श्रवसर पर दोनों देशों ने परस्पर बघाई-सन्देशों का 
भादान-द्दान किया । श्रीमती गांधी ने कहा कि “दोनो देशों के बीच श्री जवाहर लाल 


नेहरू द्वारा प्राधिक क्षेत्र में की गई एक धोटी-मी भुस्परात ने प्राज एक व्यापक 
सहयोग का रूप वारण कर लिया है । भारत के भोद्योगिक बुत्रियादी ढावे को 
मजबूत आधार अदान करने मे सोवियत सच हे जो उल्लेखनीय योगदान दिया है 
उत्की हम विशेष हत्र से सराहना करते हैं (० सोवियत नेता श्री कौरीग्रित में अपने 
सन्देश में दोनों देशों के बीच प्राधिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र मे 
भविष्य मे भौर भी सफलता को कामना की । उतहोने हद कि हमारे दोनों देशों के 
सहयोग में आरतोय मृमि पर इस समय 70 से प्रधिक श्रौद्योगिक औ्रौर प्रत्य 
मह्ेत्तवपूर्‌ं परियोजनाएं तैयार के गश्याकी जा रही हैं। भारत की राष्ट्रीय 
प्रथंव्यवस्था मे थे + हेत्वपूर्ण भुम्रिका उमा रही हैं। उन्‍होंने यह भी कहा कि 
वियव जनता झाधिक भौर पामाजिर प्रगति के लिए संधर्य में भारतीय जनता की 
उपलब्धियों पर अस्ष है। उन्होंने यह विश्वाव व्यक्त किया कि सोवियत संघ भौर 
भारत के बहुपक्षीय पम्ब्धों ते दोनों की जनता की प्रगति झौर समृद्धि को बढ़ावा 
मिले प्रौर इससे एशिया तथा सारे किश्ब मे शान्ति बनाए रखने में मदद मिल्लेगों 
भारत सरकार के विमन्वर्त पर सोवियत विदेश मनी श्री ओमिकी नें (2 

| 4 फरवरी, 980 तक भारत की परकारी यात्रा की । बातचीत आपसी 
विश्वास और सदभावना के वातावरख में हुई जिसमें इस क्षेत्र भर इसके ग्राव्रपाप 
की घटनाओं सहित भन्तर्रा्ट्रीय स्थिति की समीक्षा की गई । उन्होने भ्रपनी लम्दे 
समय से चली का रही तथा १रम्परायक्त मैत्री के सन्दर्म में और 9 अगस्त, 97] 
की हुई शान्ति, मित्रता और सहयोग की भारत-सोवियत सन्यि की भावना के सम्दमभे 
में प्रापसती सम्बन्धो की भी समीक्षा की । क्षेनों पक्षों हे हर क्रेबल दौनों देशों के बीच 


अदान की बनाए रखने १र सहमति व्यक्त की ! 


भारतोय विदेश भन्‍्त्री थी फी. वी, नरसिहराव मे 3 सं? चुन; 980 तक 
मास्को की यात्रा की और इस यात्रा के दौरा के राष्ट्रपति श्रफनेषब तथा अन्य 
सोक्यत नेताश्रो से मिले । इस यात्रा के दौरान पारस्परिक हित्त के मासलों पर हए्‌ 
विचार-विमर्श में एक-दुसरे के विक्तरों को भच्छी तरह समझा गया । इस यात्रा से 
भारत तथा सोवियत संघ के अपने पारस्परिक सम्बन्धों को दिए जाने काते महत्त्व 
को अतिपादित किया गया, जो ब्रिस्तर चुहढ़ तथा विकपित .हते रहे हैं। 

भारत और ब्रिदेनू के सम्बन्ध 

राजनीतिक मतभ्रेदों के याब्नजुद भारत और ब्रिटेन के सम्बन्ध मंत्रीपर्स रहे 
हैं। जनवरी, 950 हे स्वयं को गरराज्य घोषित करने के बाद भी भारत मे राष्ट्र- 
मण्डल से सम्बन्ध कायम रखने का निश्चम् किया और आज भी वह राष्ट्र-मण्डल का 
एक भहत्त्वपूरं सदस्य है । राष्ट्रमण्डल की सदस्यता ते भारत बी सम्प्रमुता पर 
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किसी तरह की श्राँच नहीं भ्राती । ब्रिटेन से भारत की विकास-योजनाम्रों में समय- 
समय पर झ्राथिक सहायता भी दी है । सन्‌ 962 में चीनी प्ाक्रमण के समय 
ब्रिटेन द्वारा भारत को सैनिक सहायता भी श्रदान की गई थी और भारत-घीन 
विवाद मे ब्रिटेन का रुख भारत के वक्ष में ही रहा था । 


इस सहयोग के बावजूद कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर ब्रिटेन की नीति भारत 
के प्रति अन्यायपूर्ण श्रौर प्रमैन्रीपरर्ण रही है। कश्मीर के प्रश्न पर ब्रिटेन ओर उसके 
साथी राष्ट्री का रवैया भारत के प्रति शन्रुतापूर्ण रहा है । इस बाव की चर्चा कश्मीर- 
प्रश्न के सन्दर्भ में विस्तार से की गई है । ब्विदेत ने भारत के विरुद्ध सदा पाकिस्तान 
का समर्थन किया है | सन्‌ 965 में जब भारत भौर पाकिस्तान के बीच कश्मीर के 
प्रश्न पर युद्ध छिड्ठा, तब भी ब्रिटिश प्रेस, रेडियो भर सरकार ने भारत के विरुद्ध 
प्रचार किया और खुनेश्राभ मारत-विरोधी नीति अपनाई । जब | सितम्बर, 965 
को अन्तररोष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन कर पाकित्तान ने भारत पर प्राक्रमण किया। 
तब तो ब्रिटेन का रवेया भारत के श्रति सहानुभूतिपुर्ण रहा, किन्तु जब भारत ने 
प्रत्याक्रमण किया तो ब्रिटिश प्रधान मन्‍्त्री विल्तन ने उसे “्राक्रमण! की सन्ना दी | 
ब्रिटिश सरकार का रवेधा एकदम पक्षपातपूर्ण था और तभी से ब्रिटेन झौर भारत के 
सम्बन्धों मे खिंचाव थ्रा गया है । 


भारत-ब्विटेन सम्बन्धों करे इतिहात में सन्‌ 965 का कर्छ समभौता भी 
महत््वपुर्णो है। जब कच्छ के रण के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्ताव के बीच 
चिवाद छिए गया भ्रौर दोनीं देशों में सैनिक मुठभेड़ भी हो गई, तब ब्रिंदिश प्रधान 
भन्‍्तरी श्री विल्सने के प्रयासों के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच जुलाई, 965 में 
समभौता हुभा । 


पोकिस्तानी श्राक्रमश के समय ब्रिटेन के पाकिस्तान-समर्थंक रुख के कारण 
दोनों देशो मे जो कदुता पैदा हुईं, उसमें एक श्रध्याय केन्दा के प्रवासी भारतीयों के 
प्रश्न का श्ौर, जुड गया । पूर्वी भ्रफ्रीऊा से भारत का सम्बन्ध बहुत पुराना है भौर 
सन्‌ 867 से ही भारतीय केन्या जाते रहे थे। सन्‌ 963 में जब केन्या स्थ्तत्त्र 
हुआ तब वहाँ भारतीय प्रवासिंयीं की संख्धा लगभग 25 हजार थी। केन्या की 
स्वतन्त्रता के समय भारतीयों के समक्ष उनकी नागरिकता से सम्बन्धित विकंट 
समस्या खड़ी हो गई । उस समय भारत सरकार ने लगभग 4 हजार भारतीयों को 
श्रपतां पारपत्र दिया, शेष भारतीय ब्रिटिश पारपत्र पर केत्या मे रहने लगे । किन्तु 
इस स्थिति मे फरवरी, 968 मे खतरनाक बिगाड़ आया जबकि केन्या सरकार ने 
यह निश्चय किया कि उत एशियायी लोगो के साथ, जो वहाँ के नागरिक नहीं है, 
केन्या में गेंर-लागरिक जैसा व्यवहार किया जाएगा | इस निश्चय का स्पष्ट अर्थ यह 
था कि केन्या निवासी भारतीय जीवनयापन के साधनों से ध्ंचित हो जाएँ । 


केन्या-सरकार के निखेय से प्रवासी भारतीयों मे बड़ी चिन्ता व्याप्त ही गई। 
सन्‌ 963 मे केन्या की स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भ्धिकांश प्रवासी भारतीय 


पु 
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बिटिय पारपत्र शाध्त कर ब्रिटिश तागरिक बन गए थे, भतः यह प्राशा थी कि 
ब्रिटेन उनके प्रति अपने उत्तरदायित्व बा निर्वाह करेगा । किन्तु जब वे प्रमुरक्षा की 
अवस्था में ब्रिटेन जाने लगे तो ब्रिडिंय सरकार ने संतद में एक विधेवक पेश कर 
दिया जिसका उद्देश्य । मार्च, 4968 के बाद केन्याई भारतीयों के प्रिदेल में प्रवेश 
को रोकना था । ब्रिटिश सतद्‌ द्वारा इस विधेयक को स्वीकार कर लिया यया और 
इस तरह नए कानून के भनुतार उप्त पारपन्न का कोई मूल्य नहीं रहा जो ब्रिटेन मे 
ब्ेन्या के अवात्ी-मारतोयों को दिया था । ब्रिटिश सरकार का यह कदम अत्यावपूँ 
श्र प्रमानवीय था जिससे दोनों देशी में तनाव बढ़ गया । भारत में यह माँव की 
गई कि भारत राष्ट्रमण्डल का १रित्यग्गर कर दे और भारत में नो व्रिटिशनाम्पतति 
है उप्तका राष्ट्रीयररणा कर दिया जाए। मश॒पि भारत सरकार ने इस माँग ब्ो 
अव्यावहारिक बताया, डिन्तु ड्रिटिए सरकार को स्पष्ट शब्दीं में जता दिया कि 
एशियाबासियों को ब्रिदेन में प्रवेश में रोके वाले अधिनियम का ब्रिटिशन्मास्त 
सम्बन्धी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । यह सोभाग्य की वात थी कि इस समस्या से 
कोई व्यापक प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई । 
सन्‌ 969 भे थी. वी. सी. टेलीविजव फिल्‍मों मे भारतीय जन-जीवव को 
शिकृत रूप में अस्तुत किए जाने के प्रश्न पर भी भारत-ब्रिठेत सम्बस्धों में तवाव 
झाया । भारत सरकार ने एक प्रादेश द्वारा घितम्बर, 970 में भारत में बी.बी.सी. 
को उपलब्ध सभी सुविधाएँ समाप्त कर दीं गौर दिल्‍ली स्थित बी. वी. सी, के 
संवाददाता की निष्कासित कर दिया | सब्‌ 97 में बगतादेश के प्रश्त पर दोनों 
देशो मे गतव-फहमी फैली । इसका निवारण तब हुआ जब भारत-पाक युद्ध छिड्ने 
पर सुरक्षा परियद्‌ मे ब्रिटेन ने भारत-विरोधी प्रस्तावों पर मतदान में भाग नहीं 
लिया । भारत ने इसे मंत्रीपूर्ण व्यवह/र मानते हुए थी. वी. सी, को पुरा भारत में 
कार्यालय स्थावित करने की धनुम्रति दे दी । इस कार दोनों देशों के बीच सहयोग 
के मु युग का सूत्रपाव हुआ / जनवरी, !97 मे ब्रिटिश विदेश मस्ती उयलस हा, म 
से भारत-यात्रा के भ्वसर पर कहा-'भारत अब एशिया में एक महाद्‌ शक्ति के 
रूपए में उमरा है, यदि चीन से ज्यादा नहीं तो उसके बराबर वो तिश्वय ही है । 
ब्िटिश विदेश मस्वी का यह कथन भारत के अति ब्रिटेन के बदलते हुए दृष्दिकोश 
का पुवशभिस था । सन्‌ 4974 के मध्यास्तर चुनावों मे लेवर पार्टी विजय प्राप्त कर 
सत्तारूढ़ हुई । श्रम-दलीय सरकार का रवैया प्नुदार दसीय सरकार की तुलना में 
भारत के प्रति अधिक मेंत्रीवूर्ण था । अप्रेल-मई, 7975 में किस्सटन (जमेका) में 
राष्ट्र-मण्डलीय सम्मेलन में रोडेशिया के स्मिथ प्रशासन को जो अ्रल्टीमेटम दिया 
गया बह अप्रत्यक्ष रूप में ब्रिटेन पर भी इस बात के लिए दबाव था कि बह रोडेशिया 
के विरुद्ध कठोर कदम उठाए । दोनों देशो के वीच वापिक द्वि-पक्षीय वार्ता हुई जिसमें 
भ्रन्तराष्ट्रीय पटमापरों की सामान्य समीक्षा करते के अलावा व्यावारिक सहायता तथा 
आावधिक, वैज्ञानिक एवं तकवीकी सहयोग डैसे द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत हुई? 
सन्‌ 3973 प्रे ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत जैसे देशों को दी जाने वाली 
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सभी ब्रिटिश सहायता, जिनकी प्रति व्यक्ति आय 200 अमेरिकी डॉलर वापिक से 
फम है, भविष्य में ऋणों के बजाय सीधे भनुदानों के रूप में होगी । सन्‌ ।975-76 
के लिए ब्रिटिश सरकार ने लगभग 0 करोड पौण्ड की सहायता का वचन दिया 
जिससे ब्रिटेन भारत को द्विपक्षीय ऋण देने वाले देशों की सूची में सर्वोपरि हो 
गया । सन्‌ 975-76 मे ब्विटिश ससद्‌ के कई सदस्य सरकारी निमन्‍्त्रण पर भारत 
भाए। भारत-ब्रिटेन प्राथिक सहयोग एवं व्यापार संयुक्त समिति के गठन के लिए 
दोनों देशों के बीच जनवरी, 976 भें विनिमय-पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए । 
ब्रिटिश उद्योग संघ के उपाध्यक्ष सर राल्फ बेठमेन के नेतृत्व में एक उच्च- 
स्तरीय ब्रिटिश भौद्योगिक शिष्ट-मण्डल ने झवतूबर, 976 में भारत की यात्रा की । ' 
इसका उद्देश्य भारत प्रौर ब्रिटेन के बीच अधिक्राधिक व्यापार एवं औद्योगिक 
सहयोग तथा तीसरे देशों में सहयोग की सम्भावनाप्रों का पता लगाना था। व्यापार 
और झाथिक सहयोग के लिए भारत-ब्रिटिश संयुक्त समिति की मन्त्रि-स्त रीय बैठक 
लन्दन में हुई । सन्‌ [976-77 में भारत को मिलने वाली ब्रिटिश विकास 
हायता ]20 लाख पौष्ड (लगभग 70 कराड़ रुपये) थी । यह राशि किसी 


भी अन्य देश से प्राप्त सबसे वड़ी रकम थी। यह सहायता पूरणंतया प्रनुदान रूप में 
दी गई थी । 


6 में ]! जनवरी, 978 तक ब्रिटेन के प्रधान मन्‍त्री श्री जेम्स कैलहन की 
भारत यात्रा ओर इस यात्रा के दोरान हुए विचार-विनिमय में भारत-ब्विटेन सम्बन्धों 
में वह हादिकता श्रौर प्रापसी समभ-बूक परिलक्षित हुईं। इस यात्रा से भारत शौर 
यूनाइटेड क्रिगडम के समान प्रादर्शों श्नौर महत्त्वाकाँक्षाप्रो का और इस बात का भी 
स्पष्ट पता चला कि बे राष्ट्रो की अन्योन्याश्रयवा को स्वीकार करते हैं प्रोर इस बात 
को भी मानते हैं कि एक बेहतर ससार के सृजन की दिशा में योगदान की सम्मिलित 
जिम्मेदारी जहूरी है । इसी महीने में 977-78 के लिए भारत को ब्रिटिश सहायता 
से सम्बद्ध 228 करोड़ रु की राशि के पाँच करारों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें 
से 0 8 करोड़ भ्रनुरक्षण सहायता के लिए और शेष प्रमुख प्रयोजनाप्रों, पूंजी 
निवेश, माल के आयात, कोयला झर बिजली के क्षेत्र और ऋण का भुगतान करने 
के लिए था। यह सम्पूर्ण राशि झनुदान के रूप मे थी, 975 से ब्रिटेन अनुदान के 
रूप में ही सहायता देने की प्रथा पर चल रहा है | मई, 977 में लन्दन में भारत- 
ब्रिटेन द्विपक्षीय वार्ता हुई थी जब व्यापार एवं झ्राथिक सहयोग से सम्बद्ध भारत- 
ब्रिटेन संयुक्त समिति की बैठक हुई थी । 

जून, 978 में प्रघान मम्त्री की लन्‍्दन की यात्रा से ब्रिटेन के साथ भारत 
के सम्बन्ध श्रौर सुहृढ हुए । बाद में, विदेश मन्त्री भी इस यात्रा में शामिल हो गए 
थे। जून, 978 में प्रधान मन्‍्त्री और विदेश मन्‍्त्री की यात्रा के समय जी बातचीत 
हुई उप्तमें समान हित के अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय प्रश्यों पर भी विचार किया 
गया, जिसमें दक्षिस भ्रफ़ोका, निरस्तीकरण भौर जातीय सम्बन्धों के प्रश्न भी 
शामिल थे । श्री कैलहन ने पुनः इस बात की पुष्टि को कि उनकी सरकार ब्विटेन मेँ! 


ल्‍ः 


550 अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


समरसतापूर्णो जातीय सम्वन्धों की स्थापना के लिए बराबर प्रतिबद्ध है भौर ब्रिटेन 
में रहने वाले किसी भी श्राप्रवासी समुदाय के प्रति बरते जाने वाले भेद-भाव के 
विरुद्ध है । भारतीय राष्ट्रिकों के साथ किए गए भनुचित व्यवहार की विशिष्ट 
शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही के लिए ब्रिटिश प्राधिका रियों के साथ प्रश्व उठाया 
गया | भारतीय लोक सभा के अध्यक्ष के निमन्त्रण पर लॉर्ड लिस्टोवेल की प्रध्यक्षता 
मे ब्रिटिश संसद्‌ का एक प्रतिनिधि-मण्डल दिसम्बर, 978 में भारत श्राया झौर 
इससे दोनों देशों के संसदों की बीच सम्पर्क सुहढ हुए । ब्रिटिश विदेश तथा राष्ट्र 
मण्डल कार्यालय के स्थार्यी प्रवसर सचिव सर माइकल वेल्लिसर मार्च, 979 के 
आरम्भ में विदेश सचिव के साथ सरकारी स्तर पर बातचीत के लिए भारत की 
यात्रा पर झ्राए। 

भारत सरकार की रिपोर्ट 7979-80 के प्रनुसा र-- 

“ब्रिटेन के साथ भारत के सम्बन्ध द्विपक्षीय तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर 
समय-समय पर होने वाले विचारों के प्रादान-प्रदान से पुष्ट होते रहे । ब्रिटेन के 
विदेश मन्‍्त्री लॉर्ड केरिगटन जुलाई मे भारत की सरकारी यात्रा पर झ्राए। उम्होने 
प्रभान मन्‍्त्री मोरारजी देसाई, उप-प्रधान मन्त्री श्री चरण सिंह और उप प्रधान मनन्‍्त्री 
श्री जगजीबन राम तथा विदेश मन्त्री श्री प्रटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की । 
विदेश मम्त्री से उन्होने प्रन्य विंपयों के ग्रतिरिक्त रोडेशिया प्रौर निरस्त्रीकरण की 
समस्या पर भी विधार-विनिमय किया । उन्हें भारत की इस चिन्ता से भी भ्रवगत 
कंराया गया कि ब्रिटेन में रंहने वाले भारतीयों के साथ भेदभाव श्रथवा उत्पीड़न का 
व्यवहार नही किया जाना चाहिए। ब्रिठेन के ग्रह मन्त्री श्री टोमीथी रायततन, 
आंप्रवासंन की प्रक्रिया तथा समस्‍्याग्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्रक्‍्तूवर 
में भारत ग्रांए | उन्होंते विदेश राज्य मन्त्री, श्री वेदब्रत बरुप्रा से मुलाकात की । 
बातचीत के दौरान भारत ने इस बात पर जोर दिया क्रि झाप्रवासन सम्बन्धी 
ब्रिटिश कानून में एशियाई या भारतीय लोगों के प्रति किसी प्रकार का भेदमाव 
नहीं बरतना चाहिए। 

सितम्बर, 979 में लॉर्ड माउन्टवेटन की हत्या पर भारत ने राजकीय 
शोक मनाया । भारत में उनके प्रति जो सहानुभूति झौर श्रद्धा प्रकट की गई उससे 
ब्विटेन की सरकार झौर वहाँ के लोग प्रमावित हुए । लन्दन में उनकी भ्रन्त्येष्टि में 
आरतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व भारत के उप-राष्ट्रपति, श्री एम. हिंदायतुल्ला 
ने किया । 
ब्रिटेन में मई, 979 के चुनावों के बाद ब्रिदेस की नई सरकार ने यह 
ग्रावश्यक समझा कि विदेशी सद्दायता कार्यक्रमसहित सरकारी खर्च में कटौती की 
जाएं । भारत को मिलने वाली सद्बायता की राशि झब लगभग 4 करोड़ 5 लाथ 
ध्ाउण्ड कर दी गई है। डर पा 

चुनावों के परचात्‌ * 5 हढ बई्‌ ) ब्रिटिश विदेश मन्‍्त्री, 
४* क्वेरिगटन ने 6 से ध् क़ः यात्रा की। उन्हेंने 
रा 
हम 
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प्रधान मन्‍्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी और विदेश मन्त्री, श्री पी. वी. तरखिह राव से 
मुलाकात की तथा भ्रस्तर्राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय मामलों पर विस्तारपूर्वक विचार- 
धिमर्श किया । लॉ कैरिंगटन ने दिसम्बर, 979 में अफगानिस्तान में हुई 
घटनाप्रों पर इस क्षेत्र की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध मे अपने विचार व्यक्त किए | इस 
क्षेत्र में बढ़ते हुए तनाव पर भारत ने भपनी चिन्ता से उनको ग्रवंगत कराया। 
रोडेशिया की स्थिति और ब्रिठेन मे भारतीय समुदाय से सम्बन्धित समस्याओ्रों पर 
निष्पक्ष एवं मैत्रीपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई । 6 जदवरी, 980 को ब्रिटिश 
विदेश मन्त्री लॉर्ड केरिगटन की प्रधान मन्‍्त्री श्रीमती गाँधी सेनई दिल्‍ली मे 


वार्ता हुई जिभमे प्रनेक भ्रस्तर्राष्ट्रीय समस्याओं श्रौर द्विपक्षोय हितों पर विचार 
किया गया । / 


भारत शौर पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी श्रफ्रीका 


पश्चिमी एशिया के सन्दर्भ में भारत की विदेश नीति का अध्ययन महत्वपूर्ण 
है । भरब-इजरायल युद्धों मे भारत ने सदैव प्ररव्॒ राज्यों का पक्ष लिया है। भारत 
की सहानुभूति प्रौर मैत्री ग्ररब देशो के प्रति बहुत झ्रधिक रहने मे इजरायल को 
भारत ने पमी तक कुटनीतिक मान्यता नहीं दी है । शभ्ररत्र-देशों के प्रति भारत का 
नीति की राष्ट्रीय हित की हृष्टि से उपयोगी माना गया है। भरब-राष्ट्रों से प्राप्त 
होने वाले तेल में कोई भी बडी ब्राधा भारत के सम्पूर्ण श्राथिक ढाँचे को हिला 
सकती है | स्थेज नहर भारत के विदेशी बव्याथार के लिए महत्त्वपूर्ण है। इसके 
अतिरिक्त इजरायल के विरुद्ध प्ररवों के दावे ग्रधिक न्‍्यायोचित हैं । फिर भी भारत 
का दृष्टिकोण सन्तुलित रहा है क्ग्रीकि जहाँ भारत ने भ्ररवों के दावों का समर्थन 
किया है, वहाँ इजरायल के प्रस्तित्व को भी स्वीकार किया है । 


भारत सरकार की वापिक्र रिपोर्ट 7978-79 में पश्चिमी एशिया प्रौर 
उत्तरी झफ्रीका के साथ भारत के वैरेशिक सम्बन्धों पर जो प्रकाश डाला गया वह 
इस प्रकार है-- 


“पश्चिमी एशिया श्लौर उत्तरी प्रफ्कीका की घटनाझ्नों मे भारत की गहरी 
दिलचस्पी रही तथा उसने इस क्षेत्र के देशों के साथ द्विपक्षीय प्राघार पर सम्पर्क तथा 
प्रादान-प्रदान की भोर हाथ बढाने के लिए कार्य क्षिया जिससे कि उनके साथ 
राजनीतिक, प्राथिक तथा प्रन्‍्य क्षेत्रों में भी सहयोग संवर्धित हो सुके । भारत के 
मिन्न और इजरायल के बीच कैम्प डेविड समझौते के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में 
हुए भ्राकस्मिक परिवर्तेत को नोट किया। भारत का यह विश्वास रहा है कि 
पश्चिम एशियाई समस्या का व्यापक समाधान केवल परव राज्यो की किसी सहमत 
नीति के झ्राधार पर ही सम्भव है । भारत का यह भो विश्वास है कि यहाँ हृपायी 
शान्ति तभी स्थापित हो सकती है जब इजरायल सभी प्ररव प्रदेशों से भपनी म्ेनाएँ 
हटा ले यहां उसने प्रधिकार कर रखा है तथा फिलिस्तीनी लोगों को मात्म-निर्शय 
का अधिकार तथा प्रपने राज्य पर प्रधिकार वापप्त मिज्च जाए । 


पे तथा इस क्षेत्र ता्नों के बीच यात्रा 
वादान-अदाक हे नजरों के |: र सम्बन्ध पे करने के तरीकों 
तथा ३६ रे विचार-5 व करने के अवसर प्र. ९ ॥ भ्रप्रेल, 79 78 नें सीरिया 
के राष्ट्रप, की यात्रा, के सम; / पेकनीकी एक वेजानिक 
सहयोग बढ़ा; के लिए बहुत के करा: हए। मई, ॥9 78 बने परत लोकतािक 
गैन-्यताराज “न मंत्री ॥ भ। याजा के € निकटतर विपक्षीय सम्बस्धों 
बन के तर भौर उपायो पर पार-विमश 7 गया । 
73 7928 # ईराक प्ट्रवति के भारत क्र ईराक के साय 
ऐधोपिक ड गैर भ्रन्‍्य क्षेत्रों राक के. प्राय सहयोग बल मिला । 
सितम्बर: वर, 4928 ३ बेगदाद प्रन्तः रॉब्ट्रीय : पार जेज्ते के था, लेने के हि 
वारिज्य, ।यरि ति एक पहकारिताः मस्ती थी मोह पारिया की ईराक यात्रा 
तथा दिग्म्बर, 4978 # वगदाद के /रत ईसक 3फे आयोग 
नेमें आ चैने के लि व प्रतिनि्षि- क्के यक्ष के हप में 
पैट्रोलियम, सायन एक उर्फ मन्त्री हु ते से भी इन दे 
चाय सद्भाव; बढ़ी ; 
चुलाई, 4978 मे सम्राजवारी के लीवियाई रब गमहारिया मेजर 
उन सलाम हैगेद जालोर रत यात्रा के लीबिया $ विकास कार्यक्रमों के 
भर आग; पहयोग का मार्ग प्रशस्क हप्मा। इक जाता के दैरान ऑद्योगिक एवं 
अधिक हेगोग बढाने के हैते से करारों पर हस्ताक्षर किए गए । दिसम्कर, 
4978 ने उद्योग नमी भरी जाने फनन्डीक रत-ली॥4ब/ई पवुक्त आयोग को 
क्र्क्े लेसिले मे 7 की याक् गे आयोग्र की यापना दोनों 
देशों के बीच मौजूदा सम्बर गे के सं; गन क्षरत्े बए की आई 
ग। इस यात्रा के सैरान ् रैक की प्रयोजन; एं प्राप्त 
की गई जिन्हें भा ये क्षम्प नि नि करेंगी | 
॥ई, 4978 में दि चिवे रद यात्रा हे भरत करे 
प्रपनी विद, अच्छुत कर: पा भारत और दी प्रव के वीक भर बिक 
पहयोग फर पे समीक्षा करने का ञ्राः 
एशिया क 8. पत्परादक देशो मे माने पर विकास योजनाएँ 
आरम्भ की हैं, जिससे भारत रस क्षेत्र करे निर्यात किए जाने बनाएँ 
पैदा हुई हैं 
ईरान के से, प्रारसो विश्वात मोर सदभाव के सम्बन्ध बने रहे 
हैं। मई, 9 विदेश मनी के की पहची भोपच,रिक बात की।बह 
यात्रा गत्त कद +र दस को ग्रई विभिन्‍न स्व पर यात्राओं क 
प्रादनअदान सतत प्रक्रिक का हिस्फ थी 7 के दौरान बात २२ 
पैहमक्ति हुई इत्त क्षेत्र मै पायित्व तय जि वात पैड करके की 
एफ्रिया, जो ३ (ट देयोय एक ग्रशिदिस्क बन्‍्षों के का; के पहले हे 
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चल रही है, जारी रहनी चाहिए । जून, 2978 में प्रधान मन्त्री जब तेहरान से 
गुजरते हुए कुछ समय के लिए वहाँ रुके उस समय भी विद्वारों का श्रादात-प्रदान 
हुआ । हमने ईरान की राजनीतिक घटनाओं पर सावधानीपूर्वक निगाह रखी तथा 
उपयुक्त समय पर भयातुल्ला रुहोल्‍ला खुमेनी से लोकतान्त्रिक प्रधिकारों के लिए 
ईरान की जनता की प्रार्काक्षाप्रो के प्रति भ्रपनी सहानुभूति प्रकट की । ईरान में जन- 
ऋान्ति की सफल पराकाप्ठा होने पर भारत ने डॉ. मेहदी वजरगन की नई सरकार 
को मान्यता दी । ईरान में राजनीतिक भरशात्ति तथा प्राथिक कार्यक लाप मे शिधिलता 
झाने का द्विपक्षीय भ्राथिक सम्बन्धों पर प्सर पड़ा । इसके परिणामस्वरूप बहुत से 
कुशल एवं प्रकुशल कामगारों को ईरान वापस लौट जाना पड़ा ।/ 

भारत सरकार की रिपोर्ट 979-80 के झनुसार-- 

“कैम्प डेविड करारो की इस क्षेत्र मे कड़ी भालीचता हुई जिभसे प्ररब देशीं 
में फूट भौर बढ गई । तीत्र मतभेदी झौर उसके परिरशामस्वरूप उत्पन्न ततावों पर 
चिन्ता व्यक्त करते हुए भारत ने इत घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया में हृढ़तापूर्वेक 
यह कहा कि फिलिस्तीन का प्रश्न सारे झगड़े का केन्द्र-विन्दु है और जब तक उसका 
कोई ऐसा समाधान नही निकल झ्ाता, जिस पर फिलिस्तीन के लोग पूरी तरह 
सन्तुष्द हो, तब तक इस क्षेत्र में स्थाई शान्ति नहीं हो सकती । अरब-इजरायली 
विवाद के सम्बन्ध मे अपनी पुरानी नीति के अनुरूप ही भारत ने फिर यह कहा कि 
इस विवाद का कोई ऐसा व्यापक समाधान होना चाहिए जिससे इस बात का 
सुनिश्चय हो जाए कि इजरायल अधिकृत सभी क्षेत्रों को खाली कर दिया जाएगा 
झ्ौर फिलिस्तीनी लोगों को उतके अ्विच्छेथ भ्रधिकार पुनः प्राप्त हो जाएँगे जिनमें 
उनका पपने देश लौटने का प्रधिकार भी शामिल है जहाँ वे झपना एक स्वतन्तर 
राज्य स्थापित कर सकें ।” 

जनवरी, 979 में सीरिया के ववफ मन्‍्त्री ते भारत की यात्रा की भौर 
उन्हें भारत की घधर्म-मनिरपेक्ष नीति को समभते का अवसर मिला। जोडंन के 
युवराज मार्च, 979 में दिल्‍ली भ्राएं। भारत-जोडंन द्विपक्षीय सम्बन्धों के विभिन्‍न 
पहलुधों पर विचार किया गया जिसमें झ्ाथिक सहयोग का बढ़ता हुआ वातावरण 

. शामिल था । मई, 979 में मिश्र के उपराष्ट्रपति ने श्रौर भ्रगस्‍्त, 979 में थिदेश 
राज्य मन्त्री ने भारत की यात्रा की । फलस्वरूप भारत को क्षेत्रीय भौर भन्तराप्ट्रीय 
मसलों पर मिन्न के हष्टिकोण की समभने का भ्रवप्तर मिला । मई, 979 में भारत 
के तत्कालीन विदेश मनन्‍्त्री श्री वाजपेयी ने कुवैत, संयुक्त भ्ररच प्रमीरात, सीरिया 
भौर ईराक की यात्रा की । इससे पहले १973 में श्रो स्वर्रापिह ने इस क्षेत्र की 
मान्ना की थी । इससे भारत धौर इन देशो के बीच मित्रता और सहयोग के लिए 
गहरी समक-चुझ और इच्छा की पुष्टि हुई । इससे पहले उसी महीने विदेश राज्य मत्री 
श्री समरेन्द्र कुण्डु बहरीन झौर भोमान गए । श्रम मन्‍्त्री; श्री फजलुरंहमान ने भवतूवर, 
979 में कुवैत, सऊदी भ्रव, संयुक्त भरव घमीरात भौर धोमाद में भारतीय 
धरममिकों की समस्याक्ों भौर सम्भावनाों के बारे में बातचीत करने के लिए 
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देशों को यात्रा की । भारत-प्रव संयुक्त परिषद्‌ की दूरी बैठक प्रवभुवर, /979 के 
शुरू में प्रवधावी में हुई । 

भारत-ईराकी प्राधिक सम्बन्ध निरल्तर बढ़ते रहे घौर इसी के क्रम में एक 
प्रोर भारत ने ईराक को जहाँ विविध सामग्री का निर्यात किया, यहाँ परियोजवाएँ 
स्वापित को, वहीं दूसरी प्रोर ईराक सरकार ने भारत की तेल सम्बन्धी भावरयकताप्री 
को पूरा करने की अपनी तत्वरता व्यक्त की । 20 नबम्बर, 979 को भवन में कादा 
की मस्जिद के प्रभूतपूर्वे प्रातंकवादी प्रमिग्रहण के समाचार से भारत को प्रत्यधिक 
दुःप भोर रोप हुयआ । भारत ने प्रार्तकवादियों की इस कार्यवाही की कड़ी निरदा 
की धर मक्का के इस पवित्र स्थान की यात्रा करने वाले धर्म-मिष्ठ लोगों की 
सुरक्षा के बारे में मपती सहानुभुति भौर चिन्ता व्यक्त की । यपत गणराज्य घौर यमन 
लोकतास्त्रिक गदाराज्य के साथ भारत के सौहाद एवं मित्रतापुर्णा सम्बन्ध बने 
रहे । भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ जिसमें डॉक्टर भी शामिल हैं, इन दोनों देशों की 
विभिन्‍न क्षेत्रों में सहायता करते रहे। ममन भरब गणराज्य में बहुतन्सी 
परियोजनांग्रों का काम कई भारतीय फर्मों को दिया ग्या। दोनों देशों के बीच 
वारिज्यिक प्रादान-प्रदात बढ़ा भौर भारत-यमन-प्ररव गणराज्य के साथ व्यापार 
एक प्रसुस भागीदार के रूप में उभरा । 

सोमालिया के विदेश मन्‍्त्री की 3! मारे से 4 प्रप्रेंल तक भारत-्यात्रा से 
उस देश के साथ मेत्रीपूर्णा सम्बन्ध स्थापित हुए । उतकी यात्रा के दौरान भारत भीर 
सोमालिया के बीच भावी सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने का श्रवप्तर मित्रा । इस 
यात्रा के दौरान एक सॉस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर हुए । 


भरत और भल्जीरिया के बीच उच्चस्तर पर प्रम्पक काफी तेजी से बढ़ा। 


उपराष्ट्ूपति श्री एम हिंदायतुल्ला ने तवम्वर, 7979 में भत्जीरियाई क्रान्ति की 
बर्षगाँठ के समारोह में भारत का अ्रतिविधित्त किया । इसमे पहले जूत, !9729 में 
विदेश मन्‍्त्री श्री पटल बिहारी वाजपेयी प्रत्जीरिया गए ये भौर उन्होंने भ्रापती 
हितों के मामलों पर वहाँ के विदेश मन्‍्त्री और पल्जीरिया के राष्ट्रपति से बातचीत 
की थी । भारत से धह्जीरिया को निर्यात की मात्रा नगण्य राशि से बढ़कर छः्से 
प्राठ करोड़ रुपये हो गईं । 

श्री हेमवती नन्‍्दन,बहुगुशा लीबिया द्वारा मारत को तेल सप्लाई करने की 
सम्भावनाभों का पता लगाने के लिए लीबिया गए भौर वे वहाँ 8 ऐ 30 प्रश्नेत, १980 
तक रहे । भारतीय कम्पतियों को लीबिया सरकार का श्रोत्साहन बराबर पमिन्नता 
रहा शौर लगभग !0 झरब रुपये की महत्त्वपूर्ण संविदाएँ घोर परियोजनाएँ भारतीय 
सार्वजतिक एवं मिजी क्षेत्र के उद्यमों को प्रदान की गई । भारत-लीबिया संपृक्त 
प्रायोग का दूसरा भ्रधिवेशत 2 से 7 जुलाई, !979 तक नई दिल्ली में हुमा जिसमें 
प्रायिक, वाणिज्यिक तथा अन्य मामलों के दरे में सारतन्लीबिया प्रोत्ोड्ोल की 
प्रगति तथा उमप्तके क्रियास्वयत पर विचार फिया गधा । भवव-विर्माण, उद्योग, कृति 
एवं व्यापार के क्षेत्र में बहुत-्सी नई परियोजवाएँ तय की गई” + 
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विदेश राज्य मन्त्री श्री कुण्डु 4979 में ट्यूनीसिया गए उनकी बातचीत से 
विभिन्‍न श्रस्तर्राष्ट्रीय मसलों पर समझ-बूकत भश्रौर विचारों की समानता व्यक्त हुई। 
दयूनीसिया के विदेश महासचिव जून मे भारत आए। उन्होंने व्यापार एवं 
वाणिज्यिक सम्बन्धों को बढ़ाने के उद्देश्य से दोनों झ्लोर से जल्दी-जल्दी यात्रा किए 
जाने की ग्रावश्यकता का सुझाव दिया । 
भारत ने ईरान मे हुई क्रान्ति को ईरान हारा अपनी प्रस्मिता की खोज 
झौर अपने राष्ट्रीय श्रात्माभिमान की रक्षा तथा बाहरी बड़ी शक्तियों के हस्तक्षेप के 
बिना स्वतन्त्र नीति प्रपनाने की उनकी इच्छा के रूप मे देखा है ! यह प्रसन्नता की 
बात है कि इस सन्दर्भ में ईरान ने भारत के साथ विभिन्‍न क्षेत्रों मे श्रापस्ती सम्बन्धों 
को बढ़ाने की इच्छा प्रकट की है, जिसके लिए भारत ने भी पूर्णतः: इसी प्रकार की 
प्रतिक्रिया व्यक्त की है । श्री भ्रशोक मेहता के नेतृत्व मे एक गेर-सरकारी सदभावना 
प्रतिनिधि-मण्डल ने मां, 979 में ईरान की यात्रा की और ईरानी नेताग्रों के 
साथ बातचीत की । ईरानी नेताप्रों ने इस सदभावना यात्रा की सराहना की । 
भारत सरकार तथा भारत की जनता की प्लोर से इस प्रतिनिधि-मण्डल ने वहाँ की 
सरकार झौर जनता को बधाइयाँ श्रौर शुभकामनाएँ दी, जिसके उत्तर मे वहाँ की 
सरकार तथा जनता ने भी भारत सरकार तथा भारत की जनता के प्रति बधाइयाँ 
और शुभकामनाएँ प्रकट की । भारत ने ईरान के सेन्‍्टो से हट जाने और गुट-निरपेक्ष 
झ्ान्दोलत में शामिल होने के निर्णय का स्वागत किया | ईरान में बढ़ती हुई 
बेरोजगारी वी समस्या के कारण उसने यह निश्चय किया कि विदेशी राष्ट्रिकीं की 
सेवाश्रों को समाप्त कर दिया जाए। इससे ईरान में काम करने वाले बहुत-से कुशल, 
प्रद्ध-कुशल भौर भ्रकुशल भारतीय कामगारों को ईरान छोड़ना पड़ा । लेकिन चूंकि 
चिकित्सा प्रादि जैसे क्षेत्रों मे ईरान में कुशल व्यक्तियों का प्रभाव है तथा उनकी विदास 
सम्बन्धी ग्रावश्यकताशो को पूरा करने के लिए ईरान मे पर्याप्त संख्या में कामिक 
उपलब्ध नहीं हैं, भ्रतः इन क्षेत्रों मे कामिकों की कमी को धूरा करने के लिए ईरान 
भाएत की सहायता चाहता है। तदनुरूप ईरान ने भारत के 000 चिकित्सा भौर 
परा-विकित्सा काभिकों की भर्ती करने की योजना बनाई है। ईरान की तात्कालिक 
आवश्यकताप्ों को पूरा करने के लिए भारतीय डॉवटरो भौर परा-चिकित्सा कामिक 
के प्रथम बैच की भर्ती के लिए ईरानी प्रतिनिधि-मण्डल नवम्बर, 7979 में भारत 
भाया। सितम्बर-पक्‍्तुबर, !980 के ईराक-ईरान युद्ध में भारत की नीति यही 
श्ही हक दोनों पक्ष युद्धविराम करके ग्रापसी समस्याप्रों का शान्तिपूर्वक निपटारा 
कर लें । 
भारत झौर श्रफ़ीका (सहारा के दक्षिणी देश) 
भारत के भक्कीकाी (सद्दारा के दक्षिणी देश) के देशों के साथ सम्बन्ध 
त्वपूर्ण होते जा रहे हैँ ॥ इन सम्बन्धों वे ही विक्रास पर भारत घरकार के 


विदेश मन्त्रालय की सन्‌ !978--79 को वाधिक रिपोर्ट में जो प्रकाश डाला यया है, 
बहू पठनीय है । 
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भारत दक्षिणी भ्रफोका के मुक्ति प्रान्दोलननों तथा जिम्बाब्वे के पेद्रिश्रोटिक 
फ्रन्‍्द, नामीबिया के स्वापो तथा दक्षिण भ्रफ्रीका के ए.एन.सी. को सम्भव प्तामग्रीगत 
सहायता प्रदान करता रहा । भारत ने स्वतन्त्रता भ्रान्दोलनों के बीच एकता बनाएं 
रखने की भी झपील की । प्रप्नेल, 978 में स्वापो के भध्यक्ष श्री सेमनुजामों ने 
भारत की यात्रा की । 
सयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के प्रत्युत्तर में, जिसमें 2। मार्च, 978 से 
24 मार्च, 979 को संयुक्त राष्ट्र भ्रन्तर्राष्ट्रीय पृथम्वासन-विरोधी वर्ष घोषित किया 
गया था, भारत सरकार ने थ्री भ्रशोक मेहता की अव्यक्षता मे एक राष्ट्रीय समिति 
नियुक्त की! यह समिति प्रूष्वासन के विरुद्ध जनमत तैयार करने के छद्दे श्य से 
सगोष्ठियों, प्रकाशनों, फिल्म-शो जैसी गतिविधियों के राष्ट्र-ब्यापी कार्येक्रमों को 
क्रियान्वित कर रही है । 
मारीशप के साथ भारत के परम्परागत मैत्रीपूर्ण एवं घनिष्ठ सम्बन्ध उच्च+ 
स्तरीय यात्राप्रों के माष्यम से तथा द्विपक्षीय करार सम्पन्न कर श्रौर सुहढ शिए गए । 
मारीशस से जिन विशिष्ठ व्यक्तियों ने भारत भ्राकर हमें गौरवान्वित किया है वे हैं: 
प्रघान मनन्‍्त्री श्री शिवसागर रामगुलाम जो जनवरी, !979 में भारत भ्राएं थे, वित्त 
मन्‍्त्री सर वी. रियादू, वाणिज्य एवं उद्योग मस्त्री सम्मानीय डॉ. वसस्तराय, तथा 
श्रम एवं भ्रौद्योगिक सम्बन्ध मन्‍्त्री श्री ए. आर. यूमूक मोहम्मद । 26 से 27 जनवरी, 
979 तक हमारे विदेश मन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपैयी ने मारीशस की यात्रा 
की । दोनों देशों के बीच ग्राथिक, तकनीकी एवं सॉँस्कृतिक सहयोग करार से सम्बद 
भ्रनुसमर्थन दस्तावेज का भ्रादान-प्रदान किया गया । इस करार में अन्य बातों के 
साथ-साथ एक संयुक्त भ्रायोग स्थापित करने की भी व्यवस्था है । 
सेशेल्स से विदेश मन्त्री श्री गी सीनों 30 श्रवतूबर से 5 नवम्तब्रर, 978 तक 
भारत की श्रयनी प्रथम राजकीय यात्रा पर प्राए। उनकी यात्रा के दोरान भारत 
प्रौर सेशेल्स के वीच हवाई सेवा से सम्बद्ध एक करार तथा प्रायिक एवं तकनीकी 
सहयोग से सम्बद्ध एक करार सम्पन्न किया गया | 
सितम्बर, 978 में विदेश राज्य मन्त्री श्री समरेन्द्र कुण्डु इयोविया के चौथे 
क्रान्ति दिवस समारोह के प्रवसर पर एक भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल को लेकर 
इथोपिया गए । 
भ्रगस्त, 978 में भारत के प्रधान मन्त्री ने नैरोबी में कीनिया के स्वर्गीय 
जामो केन्याटा की शवनयात्रा मे भाग लिया । इस यात्रा के दौरान उन्होंने उनके 
उत्तराधिकारी राष्ट्रपति श्री डेनियल श्ररप मोम के साथ प्रापमी द्वित के मामलों पर 
भी बातचीत की । 
4 से 5 फरवरी, 979 तक विदेश मन्‍्त्री श्री भ्रटल विद्दारी वाजपेयी ने 
नैरोबी की यात्रा की । इस यात्रा के दौरान उन्होंने कीनिया के विदेश मन्‍्त्री श्री एम. 
वइयाकी से दिपक्षीय एवं श्रस्तर्राप्ट्रीय मामलों पर वियार-विनिमय झिया। 


27 दिसम्बर से 8 प्रवतूवर तक कीनिया के सहायक यासिज्य मत्त्री श्री प्रोकीडी 
धरमाथो ने भारत की यात्रा की । 
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अप्रेल, 978 में तस्जानिया फे उपरा्टरूपति श्री भबुद जुम्बे भारत की 
मात्रा पर ह्लाएं। नवम्बर, 978 में तम्जानिया के वित्त एवं योजना मन्ती 
थी एडविन मतई भारत-तम्जानिया संयुक्त भायोग के तीसरे अधिवेशन हें भाग लेने 
के लिए अपने देश के भ्रतिविधि-मण्डल को लेकर भारत आए जिसमे द्विपक्षीय सहयोग 
के और क्षेत्र तय किए गए ॥ 
दिसस्वर, 4978 में जामिया के धधाव मन्धी श्री डेतियल लिसुतो की भारत 
की राजकीय यात्रा से तथा फरवरी, 979 में हमारे विदेश मन्त्री की जाध्विया 
यात्रा से जामिया के साथ सम्बन्ध भौर सुदृढ़ हुए | भ्पनी यात्रा के दौराव हमारे 
विदेश मन्त्री ने राष्ट्रपति कैनेथ कौंडा के साथ भाषस्ी हित के मामलों पर बातचीत 
की जिनमें दोनों देशो के बीच सहवोग को भर बढ़ाने के तरीके तथा उपाय भी 
शामित्ष थे । प्रधान मस्त्री सिसुलो की यात्रा क्षे दोराद एक व्यापार कशर पर 
हस्ताक्षर किए गए तथा भारत जाम्विया को दस करोड़ रुपयों छा ऋणा देने के लिए 
सिद्धान्त रूप में सहमत हुआ ! 24 फरवरी, 979 को भारत और जाम्बिया के 
बीच दोहरे कराधान पे उचते से सम्बद्ध एक करार सम्पन्न हुआ । 
जाम्बिया सरकार के निमम्त्रण पर संयुक्त राष्ट्र भ्रन्तर्राष्ट्रीय पुथरवासल" 
बिरोधी वर्ष मनाते से सम्बद्ध भारतीय राष्ट्रीय समिति के प्ध्यक्ष श्री भ्शीक मेहता 
ने 23 से 30 प्रवतुवर, 3978 तक जाम्विया की यात्रा की । 
जनवरी-फरवरी, 3979 में विदेश मन्त्री गुद-निरपेक्ष देशों की समस्वय ब्यूरो 
की बैठक में भाग लेने के लिए मायूतो (मोजाम्बिक) गए । प्रपवी इस यात्रा के 
दौरान उन्होने राष्ट्रपति समोरा मेकेल तथा मोजाम्विक के श्रन्य नेताओं से मेंद 
की तथा उनके साथ भ्रस्तर्राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय, दोनों ही क्षेत्रों में भ्रापसी हिंते 
के मामली पर विचार-वितिमय किया । तकनीकी, प्राथिक एवं वैज्ञानिक सहंगोग 
से सम्बद्ध द्विपक्षीय करार के भन्तर्गत 49 भारतीय रेलवे कामिक मोजाम्बिक रेलवे 
में काम करने के लिए भेजे गए 
विदेश राज्य मन्‍्यी श्री सुपरेन्द्र कुण्डु ने जाइर, घाता, लाइब्रेरिया मोर 
सेनेगल की सदभावना यात्रा की जिसके दौरान उन्होने इन देशी के नेठापों के साथ 
द्विपक्षीय सहयोग को भौर विकसित करने की सम्भावसादी पर उच्च-स्तरीय 
विचार-विमर्श किया । समीक्षाघीन श्रवध्ि में पश्चिमी झक्ीका से भारत थाने वाले 
मुछ्य प्रतियि थे लाइब्रे रिया के योजना मन्त्री श्री फ्रोकलित नीत, सेनेगल के उद्योग 
मन्‍्त्री चेरव झभिदूकेते तथा ताइजीरिया के सेनाध्यक्ष देपिटनेस्ट जदरल टी. थाई. 
दन्जूमा । 
8 सहारा के दक्षिख प्रफ्रोकी क्षेत्र के देशों के साथ द्विपक्षीय सम्वस्धों की 
समीक्षा करने तथा उनमें और छुघार लाने के तरीकों तथा उपायों पर विचार करने 
के लिए 4 से 7 फरवरी, 2979 तक सहारा के दक्षिणवर्ती अफ्रीका के भारतीय 
सेनाध्यक्षों का एक सम्मेलन नैरोबी मे हुआ । 6 से 5 फ़रवरी तक विदेश मन्जी 
थी भटल विह्यरी चाजपेपी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की तथा 6 से 7 फरवरी, 
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979 तक वाशिज्य मन्त्री थरी मोहन धारिया ने इसकी प्रध्यक्षता की । इस सम्मेलन 
में इस बात के विषय में मतैक्य था कि इस क्षेत्र के देशों के साथ अपना झ्ाथिक 
एवं तकनीकी सहयोग झौर विक॒स्तित करने की काफी गुंजाइश है तथा इस उद्दं श्य 
के लिए ग्रफ्रीका में श्रपने राजनयिक प्रतिनिधित्व को सुहृढ करना प्रावश्यक है । 

भारत सरकार की रिपोर्ट 979-80 के श्रनुसार इस झवधि में भारत श्रौर 
भ्रफ्रीका (सहारा के दक्षिण मे) के सम्बन्धों का ब्यौरा इस प्रकार है-- 

“रोडेशिया (जिम्बाब्वे) की तेजी से बदलती हुईं राजनीतिक स्थिति को 
देखते हुए इस बर्ष विभिन्न देशों का घ्यान दक्षिणी प्रक्रीका पर केन्द्रित रहा। इस 
क्षेत्र के देशों के प्रति भारत की नीति जातिवादी दमन के इसके पारम्परिक रूप के 
पूर्ण बिरोध पर हढ़ता से झाधारित थी। “आन्तरिक व्यवस्या/ के प्रन्तर्गत 
प्रश्रेल, 979 में रोडेशिया में भ्रवैध प्लौर कपठपूर्णा चुनावों की भारत ने हृढता से 
निंदा की झ्लौर जिम्बाब्वे मुक्ति आन्दोलन को नैतिक समर्थन प्रौर सामग्रोगत सहायता 
प्रदान की । इसके साथ ही उसने इस बात पर बल दिया कि यूनाइटेड किगडम को 
रोडेशिया में भ्रपने साँविधातिक दायित्व संभालवे चाहिए भ्रौर बहुमत शासत के 
भाघार पर इसे स्वतन्त्रता प्रदान करनी चाहिए। भारत ने प्रगस्त, 979 में 
लुसाका में श्रायोजित राष्ट्रमण्डलीय शासवाध्यक्षों के सम्मेलन में रखे गए यूनाइटेड 
किंगडम के प्रस्तावों का समर्थन किया प्रौर उनके शीघ्र कार्यान्वयन की श्रावश्यक्रता 
पर बल दिया। इन प्रस्तावों में यह कहां गया कि इप्त संघपं में छउलभे सभी पक्षों 
को शामिल करते हुए एक स्थायी समाधान निकालने के उद्ृश्य से जिम्बाब्वे के 
लिए एक साँविधानिक सम्मेलन प्रायोजित किया जाना चाहिए भ्रौर एक लोकतांत्रिक 
संविधान स्वीकार किया जाना चाद्विए जिससे यूनाइटेड कियडम की सरकार की समुचित 
देखरेख में झ्ौर राष्ट्रमण्डलीय प्रेक्षकों के माध्यम से स्वतन्त्र भौर निष्पक्ष चुनावों 
द्वारा चुनी गई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो। भारत ने वाद में इस उद्देश्य 
के लिए लन्दन में प्रायोजित इस सम्मेलन की सफल समाध्ति का स्वागत करते 
हुए इसे स्वतन्त्र लोकतास्त्रिक जिम्बाब्वे के प्राविर्भाव की दिशा में सुमाका बैठक में 
प्रारम्भ की गईं प्रक्रिया की प्रथम मुख्य उपलब्धि बताया। भारत के भूतपूर्व 
राजनयिक श्री राजेश्वर दयाल से रोडेशिया में घुनावों के लिए राष्ट्रमडण्लीय 
महासचिव द्वारा स्थापित राष्ट्रमण्डलीय प्रेक्षक दल के प्रध्यक्ष के रूप में कार्य करने 
के निमस्त्रण को स्वीकार किया। लनन्‍्दन सम्मेलन के बाद झौर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा 
परिषद्‌ द्वारा इस भाशय का एक प्रस्ताव पारित करने के वाद कि रोडेशिया के विदद्ध 
लगाए गए प्रार्थिक प्रतिबन्ध उठाए जाने चाहिए, भारत ने उस देश के साथ भश्रपने 
प्राधिक सम्बन्धों पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने प्रौर साल्सबरी में भारतीय मिशन 
फिर से सोलने का निर्णय क्रिया 

भारत ने वास्तविक बहुमत शाप्तत पर श्राघारिव स्वतन्त्र नामीजिया की 
स्थापना को निष्कन करने के लिए दक्षिणी श्रफ्रौडा द्वारा कठठुतती टर्वहात सत 
को 'प्रत्त रम सरकारें' बनाने की चेष्ठा पर अपनी गहरी बिता व्यक्त की * 
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उरस्कार अंदाज के: 
के जि; 
फ्है। 


की य। 


में दिपक्षीय 
मन्त्री क पमरेन्द्र 
भोर सेश्वेल्स 


'द्रीय सद्भावना 


षरंय के दक्षिण 
९ भारतीय जे 


नता क) पारस्परिक 
सहयोग के माध्यम 
ये अुन्डू मे मई-जुन, 
7्ाक)। 

थक उननिमाक के बिए 
करोड़ रुपए के 


द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत की विदेश नीति 56] 


यात्रा की । सेशेल्स के परिवहन, श्रम श्रौर स्वास्थ्य मन्‍्त्री भौर मुख्य वित्त सचिव, 
मुख्य प्रावाम सचिव झौर विदेश सचिव ने भी इस वर्ष के दौरान भारत की यात्रा 
की। 
न्त्री स्तरीय यात्राप्रों के श्रादान-प्रदान भ्रौर सॉस्क्ृतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों 
में प्रादान-प्रदान के माध्यम से मारीशस के साथ सम्बन्ध और सुहढ़ हुए । मारीशस 
के प्रधान मन्‍्त्री ने इस वर्ष दो बार भारत की यात्रा की । भारत-मारीशस संयुक्त 
श्रायोग की प्रथम बैठक नई डिल्‍ली में भ्रप्नेल में हुई | इसमे दोनों देशों के बीच 
लकनीकी भौर सांस्कृतिक सहयोग के बारे में समीक्षा की प्रौर जिन क्षेत्रों मे प्रौर 
भ्रागे सहयोग हो सकता है उनका पता लगाया । इस बैठक मे ब्रन्य बातो के,साथ-साथ 
मारीशस को उसकी ग्रावश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए भारत से भारतीय तकनीकी 
भौर भ्राथिक सहयोग (आई. टी. ई. सी.) के प्रन्त्गंत विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति 
करने पर झौर वाणिज्यिक ऋण शौर सहायता देने पर भी सहमति हुई । 
भारत ने नाइजीरिया भश्रौर घाना के साथ भी घनिष्ठ सम्बन्ध बनाए रखे । 
मई-जून, 979 मे नाइजीरिया के उद्योग मन्त्री की भारत यात्रा से उस देश के 
साथ व्यापक प्राथिक सहयोग की और हृढ करने में सहायता मिली | नाइजीरिया 
के साथ ग्रार्थिक, वैज्ञानिक भौर तकनीकी सहयोग सयुक्त भ्रायोग स्थापित करने के 
एक करार की भ्रन्तिम रूप दिया गया 
लाइबेरिया के साथ इस वर्ष की एक नई प्रौर उल्लेखनीय घटना यह थी 
कि भारत, यूरोपीय श्राथिक समुदाय श्रौर लाइवेरिया के बीच त्रिपक्षीय कार्यक्रम 
के ग्रन्तगंत लाइवेरिया के कारीगरों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई जिसमें 
युरोपीय श्राथिक समुदाय इनकी प्रन्तराप्ट्रीय यात्रा-खर्च वहन करेगा झौर भारत 
उनका प्रशिक्षण-खर्च । 
प्रवतुबर, 979 में भारत द्वारा भाइवरी ब्रेस्ट पर एक झ्रावासीय मिशन 
खोलने से फ्राकोफोन के साथ सम्बन्धो को बढाने की उसकी इच्छा प्रतिबिम्बित होती 
है । प्रप्न ल-मई मे सेनेयल के उद्योग मन्‍्त्री की भारत यात्रा के दौरान प्राथिक 
सहयोग से सम्बद्ध एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर हुए। इसमे कई क्षेत्रों मे सहयोग 
की व्यवस्था है श्लोर इससे उस देश के साथ भारत के सौहाद्धपूर्ण सम्बन्धों को हृढ 
करने में भी सहायता मिली ॥ 
भारत ने जाइर को पभ्रकाल के समपर राहत सहायता के रूप मे ग्रेह', चावल, 
दवाइयाँ और बच्चों के लिए खाद्य सामग्री भेजी । 
भारत ने अभ्रफ्रीका ध्राथिक श्रायोग के साथ एक सहयोग करार भी किया । 
इसमें संयुक्त राष्ट्र भ्रफोकी विकास न्यास निधि के लिए 50 लग्ख रुपए की व्यवस्था 
की गई । यह पहला मौका है जब किसी गैर-प्रफोकी विक्रासशील देश ने इस प्रकार 
का दान दिया है ।” 
भ्रप्रेल, 980 में जाम्बिया के राष्ट्रपति ने भारत-यात्रा की पौर 
भारत के राष्ट्रपति श्री रेड्डी ने उनके सम्मान में राजि-भोज में कहा कि. * 
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के प्रति पूर्ण समर्थन फिर से व्यक्त किया प्ौर दक्षिण-पश्चिम प्रफ्कीका पीपुल्स 
भार्गेनाइजेशन, जो कि नामीबिया के लोगो का एक मात्र न्यायपूर्ण भौर वास्तविक 
प्रतिनिधि संगठन है, के नेतृत्व मे चल रहे संघर्ष के प्रति एकजुटता प्रदर्शित की । 
भारत के प्रधान मन्त्री से दक्षिय प्फ्रीकी शासन द्वारा श्रग्नरिम पंक्ति के देशों के 
खिलाफ बिना किसी कारण के सशस्त्र आक्रमण करने की कार्रवाइयों की भारत 
की भोर से कठोर निन्‍दा की । 


दोनों नेताप्रो ने हिन्दमहासागर में महाशक्तियो की सैनिक उपस्थिति भौर 
होड़ मे वृद्धि होने पर गहरी चिन्ता व्यक्त की । इनमें दियायो यासिया भड्डु को सुहृढ़ 
किए जाने पर विशेष चिन्ता व्यक्त की गई । तटवर्ती भ्ौर भान्‍्तरिक देशो की स्पप्ट 
इच्छा के बावजुद महाशक्तियाँ सैनिक होड़ करने में लगी है जिसका इस क्षेत्र की 
शान्ति भौर स्थिरता पर मम्भीर प्रसर पड़ सकता है। दोनों नेताग्नों ने हिन्द 
महासागर में शस्त्र परिसीमन के सम्बन्ध मे सोवियत संघ भौर भ्रमेरिका के बीच 
चल रही द्विपक्षीय वार्ता के स्थयन पर सखेद ध्यान दिया। उन्होंने महाशक्तियों 
तथा हिन्दमहासागर का प्रयोग करने वाले गन्य बड़े प्रमुख देशों से भ्रतुरोध किया 
कि वे हिन्दमहासागर को शान्ति क्षेत्र घोषिष्त करने के संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र 
97] पर भ्रमल करवाए जाने की दृष्टि से 98 में श्रीलका मे बुलाए जाने 
वाले हिन्दमहासागर सम्बन्धी सम्मेलन की तैयारी के सम्बन्ध में तटवर्ती भौर 
भान्तरिक देशो के साथ सहयोग करें । 


दोनो पक्षो का यह विचार था कि दक्षिण-पश्चिम एशिया में हुई हाल को 
घटनाप्रो से तनाव बढा है प्रौर महाशक्तियों के टकराव की सम्भावना मे वृद्धि हुई 
है | फिर भी उन्होने यह स्वीकार किया कि अ्रफगानिस्तान की स्थिति का बातचीत 
से भौर शक्तिपुूर्णा राजनीतिक समाधान निकालने की प्रावश्यकता के बारे में 
सामने झा रही श्राम सहमति एक रचनात्मक घटता है। दोनों पक्षों ने भाशा व्यक्त 
की कि इस दिशा मे हो रहे प्रयत्तो से ऐसा राजनीतिक समाधान निकालने में 
मंदद मिलेगी जिसके भ्रन्तगंत इस क्षेत्र मे सभी देशों की प्रमुसत्ता, स्वतन्त्रता, 
प्रादेशिक प्रसण्डता भौर गुट-निरपेक्ष स्थिति का भ्रादर दिया जाएगा । 


दोनो पक्षों ने पश्चिम एशिया में स्थिति के विगड़ने पर चिन्ता प्रकट की । 
उन्होंने कहा कि जुन, 967 के बाद से प्रधिकृत सभी प्ररब क्षेत्रों से इजराइल को 
तुरन्त हट जाना चाहिए। दोनो पक्षो ने इस वात की पुष्टि की कि फिलिस्तीन 
वा प्रश्व सभस्या का मूल है भौर जब तक बातचीत में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के 
समान साभीदार मानकर इसका संतोपजनक समाधान नही निकाला जाता; समाधान 
निकालने के विपय में कोई प्रयास सफल नहीं हो सकता। फिलिस्तीनी लोगों को 
उनके स्वदेश के सम्बन्ध में भधिकार भर भपना ही राष्ट्ू-राज्य फिरसे 
करने के प्रधिकार को माना जाना चाहिए। दक्षिण-पूर्व एशिया मे वर 
स्थिति की समीक्षा की गई। दोनो पक्षों ने भाशा व्यक्त की कि संयम झोर 


कै य गाना जैथा ऐसा बात; थे पाएगा जिसके की 
देशों को गुक्तत्ता जोर स्वतन्य अस्तित्व के) सं गी। 
 क्षों के निया के परमाषु हेथियार! बनाने के लक्ष्य के 
प्रति अपनी तवद्धता के पर की । दोनो का विः क्निः परमाषु मु 
क्षेत्र बनाके या भोले सम्बन्ध $ किसी उउ्त वि रखने के 
अयात् के २७. पी परमाणु निरस्तरीकरकत का बुनियाद) लक्ष्य रने से ध्यान 
हैट जाएग 
ले के गुट 7 की कीक्ि # से की प्रीर इक 
बात वर 7 कि गुट. निरपेक्ष गैलन, जो प्रव करोड़ों की 
आशाओं भाकांक्षाओरो अतिनिधित वे। है, श्रक “शान्ति लए एक 
स्वतन्त्र नात्म: ते कम है। लेके ने आशा है कि 
युट-बिरपेक्षता के सिद्धान्त का कडाई & करने अट-निरपेक्ष देशों क्रो 
जोडने न्धनो को पैहढ़ करने रहे प्रान्दोत्न मन्तरक्ट्रीक शाह प्रीर 
धुरक्षः मे गैर न्यायोचित अ्न्तराष्ट्रि 7र करने के 
लि कार्यनीति अपन। जहायक कक । दोनों पक्ष | 287 के नई दिल्लीः 
में हल ले अुट-निरपेकष देशों के (३९ सन्बियों के सम्मेल: ब्रिए 
मिलकर: कैये करने के लिए सहमत हए । 
जाम्किया क र श्र ऋरत के प्रधान नन्‍्त्री इस बात से सहमत 
के विश्व आधिक स्थिति सझ्ीक्ष देश के लिए बिगड़ती ही है । उन्होंने 
अन्तर) वातावरख को तथा नई प्रीय प्रा पस्था कायम 


में उन्होने स्रयुक्‍्त दष्ट्र महासभा के 498। के उस फेसले का स्वागत किया जिप्के 
अन्तगंत मन्तराष्ट्रीय ग्राधिक सहयोग # बारे के बातचीत का गया विश्वव्यावी 


कहा ग्रयः है 
दोनों नेताओं ने इस बात +₹ संतोष व्यक्त किया कि भारत चर जाम्किया के 
तिक क्षेत्रों क कषीय 


प्‌ ्ब्यर 
बीच श्र बे; » प्रोदयोगिक गौ स्क्तिक भषत्रों के ५; पम्बन्ध कार 
है फ कि म 
नधु ज्येग भर अब ज्चोगो और ब्रा: विकास तथा व्यापार और सथुक्त 
नि ५ 
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का भादान-प्रदान भी कर सकते हैं। वैधानिक व कानून सम्बन्धी प्रारूप तैयार करने 
वालों के प्रशिक्षय के कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। 
विचारों के आदान-प्रदान का उपयोगी मंच पु 

राष्ट्रमण्डल सदस्य-देशों के मेताप्ों को विचारों के प्रादान-प्रदान का उपयोगी 
मच प्रदान करता है । इससे भ्न्तर्राप्ट्रीय भौर राष्ट्रमण्डलीय मामलों में उतके वीच 
अधिक सद्भाव भोर सहयोग उत्पन्न होता है। एक वार इस छोटे, पर प्रपेक्षाकृत 
भधिक सगठित मच पर भाम सहमति प्राप्त हो जाने के बाद भ्रपेक्षाइृत बड़े भन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन जँसे संयुक्त राष्ट्र मे श्रधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य किया जा सकता है । 
राष्ट्रमण्डल के विकसित देशों की उपस्थिति इस सम्बन्ध में उपयोगी है व्योंकि 
सब्‌ 973 में प्लोठावा में हुए राष्ट्रमण्डल के शासनाध्यक्ष सम्मेलन थे, यह 
भोपचारिक विचार-विमर्श की बजाय राजनीतिक झौर भ्राधिक विषयों पर उपयोगी 
व अ्रधिक व्यावहारिक विचार-विनिमय की दिशा में प्रयत्नशील है । इसका मुख्य 
उद्दे श्य विकसित भौर विकासशील देशों के बीच भन्यायपूर्ण प्राधिक विषमताप्रों ' 
को दूर करना है। किभस्टन में सन्‌ 975 में विशेषज्ञों के दल का निर्माण किया 
गया था जिसका काम विकसित भौर विकासशील देशों के बीच खाई पाटने के लिए 
विभिन्न उपाय और साघन सुझाना था । 

राजनीतिक क्षेत्र--राजनी तिक क्षीत्र मे राष्ट्रमण्डल ने दक्षिण प्रफ्रीका भौर 
रोडेशिया की जातिभेद की नीतियों का खुलकर झौर स्पष्ट रूप मे विरोध किया है। 
जब मोजाम्बिका ने रोडेशिया के खिलाफ प्रार्थिक प्रतिबन्ध लगाए थे तो राष्ट्रमण्डल 
ने मोजास्विक की सहायता के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया था। इस 
कार्यक्रम का उद्देश्य आथिक प्रतिबन्ध लगाने के कारण मोजाम्बिक की जो हानि 
हो रही थी, उसकी पूर्ति करना था। इस विपय में बहुत तेजी से कार्यवाही की 
गई है । 
राष्ट्रमण्डल मे भारत की भूमिका 

राष्ट्रमण्डल के अधिवेशनों मे मारत को भूमिका सर्देव महत्त्वपूर्ण रही है । 
अप्रेल-मई, 975 में किगस्टन (जमेका) मे हुए राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलन मे प्रधान- 
मन्त्री श्रोमती इन्दिरा गाँधी की भूमिका बहुत ही उल्लेखनीय थी | श्रीमती गाँधी ने 
29 श्रप्नेल के श्रपवे भाषण में कहा कि “राष्ट्रमण्डल ऐसी स्थिति में है कि वह 
सदस्य-देशों की समस्याओं को सहानुभूतिपुवंक समझने और उन्हें दूर करने की दिशा 
में कदम उठाने की पहल कर सकता है । पहले राष्ट्रमण्डल की बैठकों में हम जाति 
व रगभेद की समस्या पर विचार करते ये । झ्ाज हम सर्वे-सम्मति से इसे एक घावक 
रोय मानते है भौर महसूस करते हैं कि इससे राष्ट्रमण्डल नष्ट हो सकता है। उसी 
तरह दम भ्राथिक विपमदा पर विचार कर सकते हैं मर मिल-जुलकर कदम उठाने 
का वातावरण तैयार कर सकते हैं। राष्ट्रमण्डल के चतेमान श्रधिवेधन में तथा 
जविष्य के अधिवेशनों में इस पर विचार होना चाहिए । ध्वाज की माँग सृजनातमक 
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हृष्टिकोय प्पनाने, साथंक कदम उठाने तथा ठोस परिणाम प्राप्त करने की है । 
प्राचीन घारणाएँ समय की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकतीं। राष्ट्रमण्डल 
को सभी सकीर्ण घारणामं से ऊपर धठकर इन मामलों में साहसपूर्ण ढंग से नेतृत्व 
करता चाहिए ॥/? 


राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलन मे जो निर्णय लिए ग्रए उनमें भारतीय प्रधान मन्नी 
के विचारों की गहरी छाप रही | उन्होंने इस अ्रवसर का विभिन्न उपयोग राष्ट्राध्यक्षों 
भौर प्रधान मन्त्रियों से व्यक्तिगत मेंटवार्ता कै लिए भरी किया | इस प्रकार प्रनेक 
मसलों पर भारत के दृष्टिकोण को राष्ट्रमण्डलीय सदस्यों के सामने भली प्रकार 
व्यक्त किया जा सका | प्रगस्त, 978 के लीमा में गुट-निरपेक्ष विदेश मन्त्रियों के 
सम्मेलन में भारत मे राष्ट्रमण्डल के देशों के बीच परस्पर सहयोग की श्रावश्यकता 
तथा भुद-निरपेक्ष देशों के दीच एकता पर बल दिया निससे कि श्राथिक तथा 
राजनीतिक सहयोग के लक्ष्य की भ्रोर बढ़ा जा सके और समानता तथा न्याय पर 
प्राधारित एक नई भत्तर्राष्ट्रीय प्र्थ-व्यवस्था विकसित हो सके । 
राष्टकुल सम्मेलन, जून 977 

जून, 977 में जो राष्ट्रकुल प्रयवा राष्ट्रमण्डल सम्मेलन हुप्रा, उसमें भी 
भारत के विचारों को बड़े ध्यान के साथ सुना गया। 5 जून, 977 को सम्मेलन 
की जो सथुक्त विज्ञप्ति जारी की गई, उस पर भारतीय प्रधान मस्त्री धौर विदेश 
मन्‍्त्री के विचारों की स्पष्ट छाप्र थो । 

प्रधान मन्त्री श्री देसाई ने प्रपने भाषण में राष्ट्रमण्डल के साथ भारत के 
लगाव की चर्चा करते हुए कटद्दा कि राष्ट्रमण्डल 'लघु संयुक्त राष्ट्रसघ” है जिसमे 

हणशीलता तथा गतिशीलता दिखाई है झौर जो समय के साथ भ्रागे बढ़ा है । इस 

सम्मेलन मे विविध विपयों पर विचार-विमर्श किया गया जिसमें दक्षिण प्रफ्रीका, 
साइप्रस, भध्यपूर्व, हिन्द महासागर से सम्बद्ध स्थितियाँ श्रौर समुद्र सम्बन्ध कानून, 
मावव अधिकार तथा प्राथिक मसले शामित्र हैं। राष्ट्रमण्डल के विकत्नित्त देशों ते 
अपने सरकारी विकास सहायता (सं, वि. स.) का लक्ष्य, कुल राष्ट्रीय उत्पादन 
के 0-7 प्रतिशत तक रखने झौर ग्पनी सहायता की कोटि में धुघार लाने के 
प्रति भ्पपती वचनवद्धता प्रकट की । इस सम्मेलन ते यह विचार प्रकेट किया कि 
यूरोपीय प्राधिक समुदाय की राष्ट्रमण्डल एशियायो देशों के व्यापारिक हितों का 
फिर से लेखा-जोखा करना चाहिए क्योकि राष्ट्रमण्डल को प्राथमिकता को 
धीरे-धीरे कम करने से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है भौर यह सुकाव दिया कि 
वह विकासशील देशों के उपलब्ध बाजार को विस्तृत करने में महत्त्ववृरं योगदाव 
दे सकता है। इसमे तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमण्डल निधि में हो रही मिरन्तर 
वृद्धि का स्वागत किया। खेल-कूद के प्रभास विषयक एक विश्वेष वक्तब्य में 
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निन्‍्दा करते हुए उसे घुणास्पद बताया गया झौर कहा गया कि सदस्य राष्ट्र मानवीय 
प्रतिष्ठा को सभी क्षेत्रो मे बढाने की अपनी भरपूर कोशिश करेंगे । 


इस सम्मेलन में आस्ट्रेलिया ने एक प्रस्ताव रखा भौर भारत ने उसका 
समर्थन किया जिसके फलस्वरूप दक्षिण-पूर्व एशिया तथा प्रशान्त के शासनाध्यक्षो 
की एक क्षेत्रीय वेठक ! से 6 फरवरी, 978 तक सिडनी में हुई । भारत तथा 
आस्ट्रेलिया के अतिरिक्त इस वैठक में बंगलादेश, फिज्री, मलेशिया, सिमापुर, 
श्रीलका, न्यूजीलेण्ड, टोगा, वेस्टने सोमा, पापुआ, न्यूगिनी तथा नोरू दे भाग लिया। 
प्रधान मन्त्री तथा विदेश मनन्‍्त्री ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक मे प्रमुख 
राजनीतिक मसलों पर विचार-विमर्श हुआ्ना किन्तु विशेष और क्षेत्रीय श्राधिक् 
मसलों पर बल दिया गया । प्रातकवाद की ओर विशेष रूप से इसलिए ध्यान दिया 
गया कि सम्मेलन शुरू होने की पूर्व-सन्ध्या को ही एक बम विस्फोट हु्मा था। 
सम्मेलन मे यह तय किया गया कि ग्रातंकवाद, व्यापार एव प्रस्तर्राष्ट्रीय दवाप्रों के 
भ्रवेध कारोबार की जाँच के लिए अध्ययन दल वनाए जाएँ । जहाँ तक व्यावार का 
सम्बन्ध है, यह अनुभव किया गया कि इस क्षेत्र के राष्ट्रमण्डल देशो को श्रापस में 
व्यापार बढ़ाना चाहिए | भारत ने “ऊर्जा से सम्बद्ध समस्याग्रो पर विचार के लिए 
एक सलाहकार समिति बनाई जाए” इस बात पर जोर दिया। इस बैठक में 
क्षेत्रीय राष्ट्रमण्डल के सदस्य को भाईचारे एव समानता के श्रनोपचारिक वातावरण 
में एक-दूसरे की समस्याश्रों को समभने का अवसर मिला । इसमें यह निर्णय किया 
गया कि एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के राष्ट्रमण्डल देशों के शासनाध्यक्षो की 980 
में होने वाली अगली बेठक भारत में होगी । 


राष्ट्रकुल सम्मेलन (लुसाका) श्रगस्त, 979 

विदेश मन्त्री श्री श्यामनन्दन मिश्र ने प्रगस्त, 979 मे लुध्षाका में झ्रायोजित 
राष्ट्रमण्डल के शासनाध्यक्षो की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व 
किया । इस सम्मेलन की कार्यसूची मे विश्व की राजनीतिक स्थिति, प्नन्तराष्ट्रीय 
श्राथिक विकास भौर राष्ट्रमण्डलीय सहयोग के विषय शामिल थे। इस सम्मेलन 
में रोडेशिया के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मसले पर विचार-विमर्श किया गया। इसमे 
भाग लेने वालो ने पारस्परिक विचार-विमश्वं द्वारा वास्तविक बहुमत के शासन के 
प्राघार पर रोडेशियायी समस्या के समाघान की रूपरेखा तैयार की । समाघान 
के इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए भारत ने इस ओर ध्यान दिलाया कि कुल 
मिलाकर जब तक इन भ्रस्तावों पर पूणांतः झौर तेजी से श्रमल नहीं किया जाता तब 
तक पैंट्रियाटिक फ्रन्ट के सहयोग के लिए उचित परिस्थितियों के सुनिश्चित किए 
जाने को नि्शायक महत्त्व दिया जाएं तथा रोडेशिया के विरुद्ध प्रतिवन्धों को बनाएं 
रखने की श्रावश्यकता को ध्याव मे रखा जाए । 

जहाँ तक झ्ाधथिक पक्ष का प्रश्न है, इस सम्मेलन ने एक प्रविक ताकिक 
एव न्‍्यायसगत अर्थ-ब्यवस्था की पत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रावश्यकता पर प्रकाश डाला । 
इस सम्मेलन में सभी को कहा गया कि एक संरचनात्मक परिवर्तत स्वीकार करना 
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चाहिए भौर ऐसी नीतियाँ श्रपनानी चाहिए जिससे कि संसार भर मे आ्रधिक 
विकास की सम्भावनाएँ बढ़ें, मुद्रा-स्फीति रुके तथा ससाधनों का पूर्ण इस्तेमाल 
किया जा सके। यह स्वीकार किया गया कि विकास की गति का तीब्रतर होना 
प्रत्यावश्यक है विशेष कर विकासशील देशों के विशिष्ढ सन्दर्म में । इस सम्मेलन में 
ऊर्जा सम्बन्धी समस्याम्रों ग्रौर वहुपक्षीय व्यापार समभौतो पर भी विचार-विमर्श 
किया गया प्रौर इस सन्दर्भ में मां, 979 मे बगलौर में हुए राष्ट्रमण्डल के 
भ्रौद्योगिक सहयोग मन्त्रियों की बैठक का भी जिक्र किया गया। यह भी निर्णय 
किया गया कि राष्ट्रमण्डल सचिवालय के अ्रन्त्गंत एक औद्योगिक विकास यूनिठ 
की स्थापना की जानी चाहिए जिसके पास श्रागामी तीन वर्षों, के लिए 50 लाख 
डॉलर के प्रस्तावित श्रतिरिक्त वित्तीय ससाघन हो। भारत ने इस कार्यक्रम की 
शुस्प्रात करने मे पहल की ! 

राष्ट्रमण्डल का क्षेत्रीय सम्मेलन (प्वितम्बर, 980) 

एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र के राष्ट्रमण्डलीय देशों का एक सम्मेलन नई दिल्‍ली 

में 4 सितम्बर से 9 सितम्बर, !980 तक हुम्ना। सम्मेलन को सम्बोधित करते 
हुए श्रीमती गाँधी ने कहा कि हम तच्चे श्रथों मे एक-दूसरे पर निर्भर रहने मे विश्वास 
रखते हैं लेकिन जब तक सभी के हित प्तमान नहीं होगे, इध्त प्रकार की परस्पर 
निर्भरता का कोई अर्थ नही होगा । राष्ट्र तथा लोगी के हितो की यह १।रस्परिक 
समानता, जिसकी कि परस्पर निर्मर रहने वाले विश्व में माँग है, का लक्ष्य 
तभी प्राप्त किया जा सकता है जब तक कि न्याय शभ्रौर समानता पर प्राधारित 
एक नई विश्व-ब्यवस्था की स्थापना करने मे हम सफल न हो,जाएँ। श्रीमती गांधी 
मे श्रागे कहा --- 

“हम सच्चे पश्रथों मे एक-दूसरे पर निर्भर रहने में विश्वास रखते हैं लेकिन 
जब तक सभी के हित समान नही होगे, इस प्रकार की परएपर निर्भरता का कोई 
श्र्थ नही होगा । राष्ट्रो तथा लोगो में हितों की यह पारस्परिक समानता, जिसकी 
कि परस्पर निर्मर रहने वाले विश्व में मांग है, का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा 
सकता है जब तक कि न्याय और समानता पर आधारित यह नई विश्व-व्यवस्था 
की स्थापना करने में हम सफल न हो जाएँ लेकिन इस प्रकार की नई विश्व-व्यवस्था 
की स्थापना हो सकने के लक्षण निराशाजनक है, समृद्ध वर्ग छोटी-सी भी रियायत देने 
के लिए तैयार नही दिखाई देते है जबकि उनके लिए ऐसा करना कोई त्याग नहीं 
माना जा सकता है लेकिन जिनप्ते हमें काफी लाभ हो सकता है। हमें प्रपने कच्चे माल 
के लिए उचित कीमत शायद ही कभो मिलती हो । प्रौद्योगिकी में प्रगति हो रही 
है जिससे नए झायाम खुल रहे है जिससे नई सम्भावनाश्रो का जन्म होता है। 
लेकिन श्रभी भी हमारी पहुँच उन तक नहीं हो पाती है क्योकि कदम-कदम पर 
प्रतिवधात्मक प्रथाएँ हमारे मार्ग मे रुकावट डालती हैं। परिणामस्वरूप प्रमीर तथा 
गरीब देशो के जीवन स्तर में अन्तर बढता जा रहा है । दूसरी भोर, दिन-प्रति-दित * 
हमारे लोगो की भ्रारकाक्षाएँ बढ़ती जाती हैं ॥ विकास का वालये है भौतिक धुन 


रब हभ 
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उपनब्ध करना तथा सामाजिक कल्याण | हम लोगों से भ्रच्छे जीवत की उचित 
प्रार्कौक्षाओ को पूरा करने की बात तो दूर, उन्हें झयनी बुनियादी प्रावश्यकताप्री को 
पूरा करने के लिए प्रतीक्षा करते रहने के लिए कंसे राजी कर यकते हैं ?” 
श्रीमती गाँधी ने फहा कि “विश्व शर्थव्यवस्था के ठाँचे मे यम्भीर तथा 
बुनियादी असन्तुलम पैदा हो गया है । तेल हमारे बीच तनाव का एक प्रमुख कारण 
बन गया है । इससे विकासशील देशों का बोका बढ़ा है जिससे हमारे पुननिर्माण के 
कार्यों की प्रगति को ठेझ पहुंची है। भारत निर्यात व्यापार से जितना भी श्र्णित 
करता है, उसका तीन चौथाई से भी श्रधिक भाग पैट्रोल व पैट्रोलियम उत्पादों के 
आयात करने में चला जाता है । लेकिन तेल के संकट से विकसित तथा समृद्ध देश 
भी प्रभावित हुए हैं जो निरन्तर घटते जा रहे इस सस्ाधन के एक काफी बड़े 
भाग ही का उपयोग करते हैं। भ्रधिक से प्रधिक तेल प्राप्त करने के उनके प्रयासों 
के ग्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर प्रत्तिकुल प्रभाव पड़ा है। इससे हमारे क्षेत्र में सैनिक 
श्र्टों का प्रादुर्भाव हुआ है तथा तनाव मे वृद्धि हुई है ।” 
पुनश्च, “शान्ति, समभौते श्लौर विकास में हम सबकी एक समान दिलचस्पी 
है उसी वजह से हम सभी यहां एकत्र हुए हैं परन्तु शान्ति की सम्भावनाशों में कमी 
भ्राई है श्र हम सर्वत्र श्रस्थिरता की स्थिति देख रहे हैं। नौवी दशाब्दी प्रपशकुन 
के साथ शुरू हुई है। शक्तिशाली राष्ट्रो के हितों में टकराहुठ की वजह से हमारे 
श्रासपास के देशो की स्थिरता और शान्तिपूर्णा विकास को खतरा उत्पन्न हो गया है। 
पृथ्व्री का कोई भी कोना दूर नही रह गया है। सामरिक महत्त्व के सघर्पों के दवाव 
से कोई राष्ट्र श्रकेला नही रह सकता है न ही वह युद्ध की लपट से बचा रह सकता 
है । जब सबसे भ्रधिक शक्तिशाली देश भ्पने को असुरक्षित समभ रहे हैं तो हम 
अपने जैसे देशों की सुरक्षा के बारे में क्या करें कहे ? प्रफगानिस्तान का संकट 
्रक्षुण्या बना हुआ है । हम किसी भी राष्ट्र के श्रन्दरूती मामलों मे किसी प्रकार के 
बाहरी हस्तक्षेप के विरुद्ध हैं, लेकिन ऐसी जठिल समस्याझ्रों को, जिनके दूरगामी 
परिणाम हो सकते हैं, सुलकाने में तरफदारी का भख या” तात्कालिक सम्मेलन 
राजबीतिक बुद्धिमत्ता का स्थान नहीं ले सकते | कोई भी एक देश बुद्धिमानी या 
नैतिक श्रेप्ठता के एकाधिकार का दावा नहीं कर सकता | एक जगह हस्तक्षेप की 
निन्‍दा करने तथा दूसरी जगह उसी हस्तक्षेप को बर्दाश्त करने से विश्वसनीयता 
समाप्त हो जाती है | सोभाग्यं से सम्बन्धित देशो की न्‍्यायसगत सुरक्षा का ध्यान 
रखने वाले राजनीतिक हल की भावना अ्धिकाधिक बढती जा रही है । दक्षिण-पूर्व 
एशिया रणस्थली रही है और अ्रभी भी वहाँ अशान्ति है । वहाँ फिर वही बड़ी 
शक्तियों के स्वार्थ की दकराहट हो रही है। हमेशा से ही हमारी भावनाएँ ही रही 
हैं कि इस क्षेत्र का प्रत्येक राष्ट्र अपने व्यक्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखे तथा इस क्षेत्र 
के कल्याण के साथ-साथ अपने हित को जोड़े ।7 
भारत के राष्ट्रपति श्री वीलम सजीव रेड्डी ने सम्बोधित किया कि-- 
“राष्ट्रमण्डल सम्मेलव का अनौपचारिक और मैत्रीपूर्ण वातावरण हमारे 
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देश की प्रकृति के बिल्कुल प्नुरूप है। हमारा यह विश्वास है कि ऐसे वातावरण में 
प्रस्तरराष्ट्रीय महत्त्व के बड़े-बड़े मसलो पर विचार करते समय झ्रापका कार्य बहुत 
कुछ हल्का हो जाएगा। राष्ट्रमण्डल ने समय के साथ-साथ बदलती हुई प्रगथमिकताओं के 
प्रनुरूप झ्पने को ढाला है । यही उसके महत्त्व श्यौर मिरन्तर लोकप्रियता का रहस्य 
है । राष्ट्रमण्डल के सचिवालय की स्थापना लन्दन में की गई थी लेकित कोई भी 
लन्दन को राष्ट्रमण्डल के केन्द्र के हूप में नही लेता है। यह ठीक है कि हम दुर- 
दूर बिखरे हुए हैं । लेकिन सदस्य देशों को दो मुख्य लाभों के कारण राष्ट्रमण्डल की 
कदर करते हैं । इसका पहला लाभ तो यह है कि वह शीर्ष स्तर से लेकर प्रलग- 
प्रलय देशों तक में बिना किसी ग्रनावश्यक श्रौयचारिकता या सावंजनिक वियाद के 
विचार-विमर्श का मच प्रदान करता है | इसका दूसरा लाभ बाहर क्षेत्रों में कार्यात्मक 
सहयोग को बढावा देना है | यह बात विकासशील देशो के लिए, जिनका राष्ट्रमण्डल 
में बहुमत है. काफी महत्त्वपूर्ण है। हम जिन देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनमें 
पतेक प्रसमानताएँ होने के बावजूद प्रनेक समान हित भी हैं । दो पड़ोसी महातामरों 
के प्रदेश में बसे हुए पपने लोगों की उन्नति के लिए अपने ढग से झपने साधनों का 
विकास करने का प्रयास करके ये देश एक-दूसरे की काफी मदद कर सकते हैं सौर 
एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के रूप में प्रपनी प्रावश्यक्रताग्रों को वाणी दे सकते हैं। हमारे 
बीच विचार-विमशं श्रौर सहयोग की यह प्रक्रिया प्रधिक बडे क्षेत्रीय समूहों झौर 
यहाँ तक कि विश्व स्तर के मचों पर भी काफी महत्त्वपूर्ण होगी (/ 

“इस सम्मेलन का यह लाभ भी है कि इसमे हमे दूसरे सदस्यों के साथ 
भ्रपमे भ्रापसी सम्जन्धो को मजबूत करने का श्रवसर मिलता है। विश्व में बढ़ती हुई 
प्रमुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए हमे सम्मेलन की राजनीति के तन्त्र का इस्तेमाल 
राष्ट्रों के वीच विश्वासपूर्णा सम्बन्ध बनाने की श्रादतों को और सजबूत बनाने के 
लिए प्रयत्न करना चाहिए । विज्ञप्तियाँ भ्रौर शब्द काफी नही है । हमे तो इसकी अपेक्षा 
रचनात्मक और लाभदायक कार्य करके अपने बारे मे जानकारी देनी चाहिए। 
विश्वास को वातावरण वनाने में इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा.। पड़ोसी देशो के 
सहयोगी होने के परिणामस्वरूप विश्वास की एक बड़ी लहर पैदा होगी । एशियाई 
महाद्वीप को, जो विश्व मे सबसे श्रधिक जनसख्या वाला महाद्वीप है, भ्रपने यहां की 
जनता की बेहतर सुख-सुविधा देने के लिए क्षेत्रीय झ्राघार पर सम्पर्कों को मजबूत 
बनाने को विशेष झ्रावश्यकता है ॥7 

राष्ट्रमण्डल सम्मेलन वास्तव मे मतभेदो का मंच था। इस सम्बन्ध में 
श्री विनोद कुमार मिश्र ने सितम्बर के हिन्दुस्तान! मे जो समीक्षा प्रस्तुत की बह 
यथार्थ सामने ला देती है। श्री मिश्र ने लिखा है कि-- 

“एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र के राष्ट्रमण्डलीय देशों के सम्मेलन में राजनीतिक 
प्रश्नो पर भ्राम सहमति का विकास हो पाएगा, ऐसी कल्पना तो किसी ने 5 3: 
की थी | किन्तु क्षेत्रीय राष्ट्रमण्डल सम्मेलन मे श्रौपचारिक विचार- . 
जो, चित्र सामने श्राया उससे स्पष्ट हो गया कि विश्व की ज्वलन्त ७. 
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इन देझ्षों में बुनियादी मतभेद हैं । इनके बीच एकता का प्राधार सिर्फ यही प्रतीत 
पे कि सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले सभी दाप्ट्र कभी ब्रिटिश साम्राज्य के 
भ्रम थे । 

“एशिया की भूमि पर भ्रभी अफगानिल्तान तथा कम्पूचिया मुख्य रूप से 
तनाव के क्षेत्र हैं। प्रास्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, मलयेशिया तथा सिंगापुर पहले से ही 
प्रफगानिस्तान में रूसी सेना के हस्तक्षेप तथा कम्यूचिया में वियतनामी फौजों के 
प्रवेश के विरुद्ध हैं। वास्तव में इन सवालों पर चारों देशो के विचार वही हैं जो 
भ्रमेरिका तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्रो के है। भारत मे कम्पूचिया की हेग सामरिन 
सरकार को मान्यता दे दी है तथा भ्रफगानिस्तान के बारे में उसकी वह घोषित नीति 
है कि संकट का राजनीतिक हल ढूंढा जाना चाहिए । भारत की प्रधान मन्त्री श्रीमती 
इन्दिरा गान्‍्यी ने क्षेत्रीय राष्ट्रमण्डल सम्मेलन के प्रारम्म में ही !6 देशों के मैताश्रों 
का स्वागत करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि एक देश में सैन्य हस्तक्षेप की भत्सेना 
तथा दूसरे में उसे बर्दाश्त करने की नीति का हम समर्थन नही कर सकते हैं । मारत के 
सर्वविदित हष्टिकोश को ध्यान में रखते हुए यदि प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी 
ने श्रफगानिस्तान में रूस के सैनिक हस्तक्षेप की निन्‍दा तथा वियतनाम का बहिष्कार 
करने की माँग करने वालों के स्वर में प्रपना स्वर नहीं मिलाया है तो यह स्वाभाविक 
ही है ' श्राज से लगभग 4 वर्ष पूर्व वियतनाम युद्ध की समाप्ति पर दोनों (देशी) 
महाशक्तियों के बीच तनाव शैघिल्य की प्रक्रिया जितनी तेजी से शुरू हुई थी उतनी 
ही तैजी से उसमें उतार भी झाया है। अमेरिकी जन-मानस को वियतनाम में 
अमेरिकी सेना के हस्तक्षेप से जो चोट पहुँची थी वह भ्रब मिट गई है। प्रमेरिकी 
जमता भ्रब पश्चाताप की झाग में ऋुलसने की बजाय प्रफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप 
के कारण नैतिक क्रोध की भ्रिनि में सुलय रही है। भ्राणविक शस्त्रास्त्रों में रूस के 
शभ्रागे बढ जाने के कारण भ्रमेरिका के साथ ही भ्रन्य पश्चिमी राष्ट्रों में भी प्रसुरक्षा 
की भावना के साथ ही खोज भी पैदा हो रही है। शीतयुद्ध का नया श्रौर खतरनाक 
दोर शुरू हो गया है ।” 

“यह ठीक है कि पिछले अनेक वर्षों के दौरान सैनिक सन्वियों मे बिखराव 
प्रौर कमजोरी आई है । 'सिएटो' तथा 'सैण्टो! सैनिक सन्धियाँ समाप्त हो चुकी हैं । 
पश्चिमी राष्ट्रों की नाटो” सैनिक सम्धि मे भी प्रनेक नीति सम्बन्धी सवालों पर 
मतभेद है । वास्तव में इस रुख को शान्ति स्थापना के प्रयासों में सहायक ही माना 
जाएगा । किन्तु दूसरी ओर गैर-संतिक सगठनों में खेमेबन्दी तथा शीतयरुद्ध का नया 
दौर शुरू दो गया है। राष्ट्रमण्डलीय राष्ट्रों का सगठन वथा निर्मुठ राष्ट्रों का 

सम्मेलन भी भ्राज इस सखेमेबन्दी का बुरी तरह शिकार है। कम्पूचिया तथा मिख्र- 
इजरायल समभौते के सवालों पर निगुंट राष्ट्र सम्मेलन मे पिछले वर्ष जो गम्भीर 
विवाद पैदा हुआ था वह तो प्रभी हाल ही की घटना है ।” 

“गुट राष्ट्र सम्मेलन मोटे तौर पर दो खेमों में विभाजित हो गया है'। एक 
अमेरिका हष्टिकोएण का समर्थन करता है तो दूसरा सोवियत रूस का पक्षघर है । 
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शत ने शीतयुद्ध के इस नए दौर में भी निगुंटता की नीति पर कायम रहने तथा 
मस्याओ्रों के समाधान के लिए रचतात्मक दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश की है ।” 
अक्षेत्रीय राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में भारत तथा कुछ प्रन्‍्य राष्ट्रों के हृष्टिकोणों 
| #पण्ट भ्रन्तर प्रकट हुप्रा है (कुछ लोगो ने ऐसी आलोचना भी की है कि सम्मेलन में 
रत अलग-थलग पड़ गया है । भारतीय हप्टिकोण का किस राष्ट्र ने समर्थेन किया 
था किस राष्ट्र ने विरोध, इसका विज्ञेष महत्त्व नहीं है । ज्यादा महत्त्वपूर्ण यह है 
के क्षेत्रीय राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन में भारत ने जो रुख प्रख्तियार किया है क्या 
[हू मुनासिब था ? क्या इससे एशिया में शान्ति स्थापना के प्रयासों में मदद मिलेगी ? ” 
ग्राघुनिक विश्व की राजनीति इतनी पेचीदा होती जा रही है कि किसी 
भी मसले पर एक पक्ष को पूर्णतः सही तथा दूसरे को गलत बता देना आसान नहीं 
रह गया है । साथ ही एक पक्ष को पूर्ण समर्थन देने तथा दूसरे का पूर्णतः विरोध 
करते पर समस्या का समाधान निकालने में भी किसी प्रकार की मदद नही मिलती 
है । कर चिया तथा भ्रकग्रानिस्तान के मसले इसके अ्पवाद नही है । सेबसे पहले 
कम्पूचिया को ही लें। इसमें कोई सन्देह नही है कि कम्पूविया की मौजूदा हैग सामरिन 
सरकार की स्थापना वियतनामी सेना की सहायता से ही सम्भव हुई है भौर 
वियतनाम के पीछे सोवियत रूस का समर्थन है | साथ ही यह भी सर्वविदित है कि 
कम्पूचिया की जिस सरकार का पतन हुश्ना है वह घोर भ्रत्याचारी तथा निकम्मी थी 
और उस्ते चीन का पूर्ण समर्थन प्राप्त था । कम्पूचिया के मामले में प्रमेरिका चीन 
का ही समर्थेन सि्फे इसीलिए कर रहा है कि वह दक्षिण-पूर्व एशिया मे रूस के प्रभाव 
का विस्तार नही चाहता है । ग्रादर्श स्थिति तो वही होगी कि दक्षिस-पूर्वी एशिया 
के छोटे-छीटे देशों पर ग्रमेरिका, रूस या चीन किसी का भी प्रभाव न हो | किन्तु 
श्रभी तक यह सम्भव नहीं हुआ है| ऐसी स्थिति में भारत यदि किसी भी स्थिर 
सरकार को मान्यता प्रदान करता है तो इस पर झ्रापत्ति प्रकट करने का कोई भ्राघार 
नजर नहीं श्राता है। प्रधान मन्‍्त्री श्रीमती इन्दिर गाँधी मे इस शोर ध्यान भी 
भ्राकपित किया है कि जो राष्ट्र वर्षों तक चीन को राजनयिक मान्यता प्रदान करता 
है तो इस पर आपत्ति प्रकट करने का कोई आधार नजर नहीं श्राता है । प्रधान मन्त्री 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने इस ओर ध्यान भी झाकपित किया है जो कि राष्ट्र वर्षों तक 
चीन को राजनयिक मान्यता देते का विरोध करते रहे वही ग्राज कम्पूचिया को 
मान्यता देने की खिलाफत कर रहे हैं । 
इसी प्रकार भ्रफगानिस्तान में झ्ादर्श स्थिति यही होगी कि भफगानिस्तान के 
न्दरूनी मामलों मे किसी प्रकार का बाहरी हृ॒श्तक्षेप न हो तथा रूसी सेवाएँ वापस बुला 
ली जाएँ । किन्तु बाहरी हस्तक्षेप वही होगा, इसकी गारटो कौन देगा? प्रफगानिस्तान 
के सवाल पर भारत ने सम्तुलित दृष्टिकोण अपवाया है । इसके ऐतिहासिक कारण 
है । चीन ने तद्ाज़ में हजारों वर्गमील भारतीय क्षेत्र पर कब्जा जमा रखा है। वह 
उसे खाली करने के लिए तैयार नद्दों है। कश्मीर के जिप हिस्से पर « ध्ट 
ऋब्जा जमा रखा है प्रौर जिसे वह्‌ ग्राजाद कश्मीर के ताम से ५ » 
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चीन ने काराकोरम राजमार्ग का निर्माण किया है जो पाकिस्तान को चीन पे जोडता 
है। भारत की कोई भी सरकार चीन तया पाकिस्तान के पड्यन्त्र को कभी नजरनन्‍्दाज 
नही कर सकती है । 

अफगानिस्तान मे रूसी फोज की मौजूदगी से बेशक भारत की पश्चिमी सीमा 
के निकट गम्भीर खतरा पैदा हो गया है, किस्तु चीन श्लौर पाकिस्तान तो भारत पर 
पहले ही व्यापक भाक्रमण कर चुके है प्रौर दोतो ही भारतीय भूखण्ड पर प्रधिकार 
जमाए हुए हैं । इत सारी परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए, भारत के किसी 
प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी गुट के स्व॒र में स्वर मिलाकर चलना न तो नेतिक 
हृष्टि से उचित होगा, न ही यह उसके राष्ट्रहित मे होगा । 

क्षेत्रीय राष्ट्रमण्डल सम्मेलन विश्व की या एशिया के इस भुून्‍्भाग की 
राजवीतिक समस्याप्रो का हल मिकालने में सफल नही हो सकती है । हाँ, इस संगठन 
के माध्यम से इन देशों के वीच म्राथिक सहयोग बढाने की व्यापक सम्भावनाएँ हैं। 
इस दिशा मे पहल भी की गई है । 


भारत श्र संयुक्त राष्ट्रसंघ 

भारत उन देशों में से है जिन्होंने सन्‌ ॥945 में सान-फाँतिसको में संपुक्त 
राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए थे । संयुक्त राष्ट्रसघ के जन्म से ही भारत 
उसके प्राद्शों के लिए निरन्तर कार्य करता रहा है। भारत सदा इस वात का 
इच्छुक रहा है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ सही प्रथोँ में सारे ससार की प्रतिनिधि सस्या का 
रूप ले ले । इसी कारण उसने चीत को सयुक्त राष्ट्रसघ में स्थान देते का समर्थन 
क्षिया, भले ही चीन के साथ उसके क्षेत्रीय विवाद थे । सयुक्त राष्ट्रसघ में भारत ने 
हमेशा शान्ति स्थापना के सभी कार्यों का हादिक समर्थन किया है | कोरिया प्ोर 
स्वेज के संकट के समय भारत के कार्य की स्वत्र सराहना हुई | कोरिया में भारत 
वा मुख्य रूप से बीच-वचाव का काम था | काँगो में भारत ते जो काम किया वह 
ठोस था ( बहाँ उसने सयुक्त राष्ट्रसथ की अपील पर अपने सैनिक भेजे । कुल मिला 
कर सयुक्त राष्ट्रघ मे भारत की विदेश नीति का सार रहा है-हर प्रकार के 
उपनिवेशवाद, जातिवाद स्‍ग्लौर रगभेद का विरोध, विवादों के शान्तिपुर्ण समापान में 
सहयोग, भारतीय हितों को प्ाघात पहुँचाने वाले प्रस्तावों के विरुद्ध कुटनीतिक मोर्चा 
सयुक्त राष्ट्रसपथ की उन भपीलो का सम्मान जो देश के हितो के विपरीत न हो, संघ 
के नि.शस्त्रीकरण के प्रयासों मे योगदान, धघादि । भारत सघ से सम्बद्ध सस्याप्रों के 
कार्यों में भी प्रमुख भाग लेता पाया है। प्रन्तर्राष्ट्रीय क्रम सघ, युनेस्को भ्ौर विश्व- 
स्वास्थ्य सगठन के कार्यों में उसकी विश्लेप रुचि रही दे । भारत के श्रतिनिधिय्रों ने 
संप को विभिन्न शाखामों तथा उनके विभिन्न भायोगों मौर विशिष्ट समितियों में 
सक्रिय भाग लेकर देश का गौरव बढ़ाया है । 

भारत सयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्येकतापों में कितना सक्रिय रहा दे इसका एक 
पनुमान हमे भारत सरकार को बाविक रिपोर्ट बर्ष 4978-79 के प्रग्रलिख्ित 


झुछ भनो से दो सकेगा-- 
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भारत के विदेश मस्त्री के नेतृत्व में भारत का एक प्रतिनिधि-मण्डल नामीविया 
के प्रश्न पर विचार करने के लिए 24 ग्प्रैल से 3 मई, 978 तक हुए संयूवत 
राष्ट्रसघ महासभा के विशेष ग्रधिवेशन में भाग लेने के लिए गया । मन्त्री महोदय ने श्रपने 
भाषण में इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्रसंधघ को इस विशेष अधिवेशन के 
हूप में यह अ्रम्तिम श्रवसर प्राप्त हुआ है जब उसे नामीविया की जनता के लिए 
सच्ची ग्राजादी दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिएँ । उन्होंने नामीबिया 
को जनता के मुक्त संघ के लिए भारत के हढ़ और स्थावी समर्थव को दोहराया 
और उस देश के स्वतन्त्रता सेनानियों को हर प्रकार का सम्भव समर्थन करने का 
वचन दिया । विशेष ग्रधिवेशन में एक घोषणा पारित की गई झौर साथ ही एंक 
क्रियाशोल कार्यक्म स्वीकृत किया यया जो शुरू में नामीबिया परिपद्‌ द्वारा तैयार 
फिया गया था जिसका भारत एक सक्रिय सदस्य प्रौर उपाध्यक्ष था। इस कार्यक्रम 
के भन्तर्गत दक्षिण प्रफ्रीका द्वारा नामीबिया से पूर्णात, तत्काल और बिना शर्ते निकधत 
जाने की माँग की गई धोपराा मे इस बात को दोहराया गया कि जब तक नामीविया 
को सच्चे प्रात्म-निर्युय का अ्रधिकार प्रौर राष्ट्रीय स्वाघीतता नही प्राप्त हो जाती 
उसका सीधा दायित्व संयुक्त राष्ट्रसय पर रहेगा। इसी के अ्रनुसार मद्दासभा ने अपने 
उस वचन को दोहराया जो उसने नामीबिया जनता के आत्म-निरणंय के अधिकार 
प्रौर स्वतस्तता की प्राप्ति के लिए अपना दायित्व पूरा करते के लिए किया था । 


सयुक्त राष्ट्सथ की महासभा का दसवाँ विशेष अधिवेशन जिम्तका लक्ष्य 
निरस्त्रीकरण था, 23 मई से 30 जून, !978 तक हुश्ना । प्रधान मन्त्री ने इस 
विशेष ग्रधियेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का मेतृत्व किया । 
उन्होने अपने भाषण में इस बात की ग्रावश्यकता पर वल दिया कि निस्सकोच भाव 
मै पूर्ण निरस्त्रीकरण की प्रगति के चरम लक्ष्य को ध्यान मे रखा जाए श्रोर उन्होने 
एक ऐसे भेदभाव रद्दित कार्यक्रम को तैयार करने की ग्रावश्यकता को दोहराबा जो 
साबंभौम प्रयोग पर शभ्राधारित हो और किसी भी प्रकार से एकाजिकारवादी लक्ष्य 
या तरजीही व्यवहार से रहित हो । उन्होने कहा कि इस दिशा में पहला कदम यह 
होना चाहिए कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी के सैनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग को गैर- 
कानूनी करार देने, अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण के ग्रन्तगंत नाभिकोय अस्त्र के समूह को 
स्थिर करते और सभी नाभिकीय श्र्त्रों के पूर्ण बहिष्कार की प्राप्ति के उद्देश्यो से 
शस्त्र भण्डार में क्रमिक कमी करने की घोषणा कर दी जाए | उन्होंने एक ऐसी 
व्यापक शस्त्र परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि को सम्पन्न करने क्री वकालत की जिसमें 
स्वतन्त्र निरीक्षण के द्वारा उसके उल्लंघन को रोकने की भी व्यवस्था हो । 

एक निरस्त्रीकरण झामोग की स्थापना की गई। विदेश मन्त्रालय के सचिव 
श्री एम. ए. वेलोड़ी सर्वेसम्मत्ति से सथुकत राष्ट्रसथ निरस्त्रीकरण आयोग के प्रथम 
अध्यक्ष चुने गए । 

ब्यूनस झायरस में 30 अ्रम॒स्‍्त से 2 सितम्बर, 7978 तक हुए ”, 
देशों के बीच सहयोग पर सयुक्त राष्ट्रसघ के सम्मेलन में भारतीय अधि, 
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का नेतृत्व योजना झ्रायोग के उपाध्यक्ष श्री डी टी. ,लकड़ावाला ने क्रिया। इस 
सम्मेलन का उद्देश्य विकासशील देशो में परस्पर सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय तथा 
सामूहिक प्रात्म-निर्मेरता को बढावा देता था । सम्मेलन मे एक कार्य योजना बनाई 
जिसमें विकासशीन देशों के बीच तकवीको सहयोग के उद्दे श्यों की व्याख्या की गई 
झोर विश्व, भ्रन्तप्रदिशिक, प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय स्तरों पर कार्यवाही करने के लिए 
सुस्पष्ट सिफारिश की । 


संयुक्त राष्ट्र महासभा के 33वें अ्रधिविशन में जो !9 सितम्बर से 
2[ दिसम्बर, 7978 तक हुआ्ला और फिर 5 से 29 जनवरी, 979 तक हुआ । 
भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व विदेश मन्त्री श्री पटल बिहारी वाजपेयी ने 
किया । विदेश मन्त्री ने श्रपने भाषण मे, जो उन्होने हिन्दी मे दिया, प्रमुख 
अन्तर्राष्ट्रीय मसलो के सम्बन्ध मे भारत सरकार की नीति झौर दृष्टिकोण की 
रूपरेखा प्रस्तुत की । उन्होने श्रनु रोध किया कि आधुनिक विज्ञान भौर प्रौद्योगिक की 
प्रगति और सम्पन्नता लाने के लिए इस्तेमाल करके सभी के लिए सुखमय ससार का 
निर्माण किया जाए | उन्होने श्राशा व्यक्त की कि ग्राने वाले सकट के वर्षों में विश्व 
समुदाय सयुकत राष्ट्रसघ के माध्यम से स्वतन्त्रता श्र न्याय पर प्राधारित विश्व 
शान्ति का स्वप्त साकार करने के लिए अपने हढ-निश्चय, यथाथंवाद झोर सूक-बुक 
का प्रदर्शन करेगा । 


“सयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का पाँचवाँ अधिवेशन 7 मई से 
3 जून तक मनीला में हुआ । इसमें लगभग 70 देशो के प्रतिनिधियों ने भाग 
लिया । वारिज्य मन्‍्त्री श्री मोहन धारिया ने भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व 
क्रिया | इस सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार की 
वृद्धि दर घट गई है । विकासशील देशों की व्यापार सम्बन्धी शर्ते खराब हो गई हैं 
भौर इसके साथ ही सरक्षणवादी उपाय तेज किए गए हैं जिसकी वजह से विकासशील 
देशों मे विनिमित वस्तुप्रो के निर्यात पर बुरा झसर पड़ा है । विकासशील देशो पर 
ऋषणा का बोफ भी वहुत बढ़ गया है । ये समस्याएँ विश्व श्रथे-व्यवस्था के बुनियादी 
पुनर्गठव की माँग करती हैं । बहुपक्षीय व्यापार वार्ताश्रो की शोर ध्यान दिलाते हुए 
भारत ने कुछ प्रत्यक्ष श्रौर सुस्पष्ट खामियो पर चिन्ता व्यक्त ही--विशेषुकर 
सुरक्षाप्रों, परिमाणात्मक प्रतिवन्धो भौर प्रशुल्क प्रस्तावों के स्वरूप श्र सीमाग्रो के 
क्षेत्र मे । विकप्तित देशों द्वारा अपनाए गए सरक्षणात्मक उपायों पर गम्भीर चिन्ता 
व्यक्त करते हुए भारत ने भ्रकटाड के भ्रन्त्गेत इस सम्मेलन से एक ऐसी रूपरेखा 
तैयार करने की प्रपेक्षा की जिसके ग्रन्तगंत नीतियो के झाधार पर ऐसे समझौते किए 
जा सर्के जिनकी कि संरक्षयतावादी ताकतों के पभौर भ्रधिक वलशाली होने से पूर्व 
समायोजनों में मदद देने के लिए समय-समय पर प्रपनाए जाने की झावश्यऊता है ।/! 

“भयुक्त राष्ट्र मदह्रासभा के तेतीसर्वे अधिवेशन के दौरान स्थापित की गई 
नई भतर्राष्ट्रीय बिकास नीति सम्बन्धी तैयारी समिति के 2 से 3 प्रप्रेल तक, 8 से 


४ 
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23 जूब तक और 7 से 2। सितम्बर, 979 तक तीन मुख्य अधिवेशन हुए । 
काफी विचार विमर्श के बाद समिति प्रस्तावना के मसौदे के बारे में सहमत हुई । 
इस समिति के समक्ष जो प्रगला कार्य होगा वह है--वीसरे संयुक्त राष्ट्र विकास 
दशक के लिए नीति सम्बन्धी लक्ष्यों और उद्दे श्यों का पता लगाना । इस तीति का 
प्रयोजन नवें दशक के लिए झ्राथिक विकाप्त के बारे मे परिमाणात्मक श्लौर सँद्धान्तिक 
इन दोनों ही लक्ष्यों को परिभापित्न करना है तथा इस सम्बन्ध में वीति सम्बन्धी 
उपायो की एक दिशा को लेकर उसकी रूपरेखा तैयार करना है जो इन लक्ष्यों को 
प्राप्त करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों मे प्रन्तर्राप्ट्रीय भ्राथिक समभौतों का मार्ग-निर्देशन 
करेगी श्रौर इसके लिए प्रेरित करेगी। भारत ऐसी एक अन्तर्राष्ट्रीय विकास नीति 
को तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते रहने का इच्छुक है ।” 

“भारत 2! जनवरी से 9 फरवरी, 980 तक नई दिल्‍ली भें प्रायोजित 
संयुक्त राष्ट्र ग्रौद्योगिक विकास संगठन के तीसरे सम्मेलन के लिए एक मेजबान देश 
बना । विदेश मन्त्री श्री पी वी. नरत्तिह राव की सर्वसम्मति से इस सम्मेलन का 
प्रध्यक्ष चुना गया । अपने सर्वोत्तिम प्रयत्नों के बावजुद इश्च सम्मेलन में एक दल्तावेज 
को लेकर मततैक्य नही हो पाया । परिणामस्वरूप ऐसे श्रन्तर्राष्ट्रीय भ्राथिक सम्बन्धों, 
जिनसे नई प्रन्तर्राप्ट्रीय प्राथिक व्यवस्था की स्थापना में प्रामे बढा जा सकता था, 
इसके सम्बन्ध में महृत्त्वपूर्णा परिवर्तन लाने के लिए किए गए प्रयासों को एक दूसरा 
धक्का लगा । ये परिणाम इस नवें दशक के विकास दशाब्द के लिए गशुभ हैं ।” 

बर्ष 4979-80 के दोरान भारत के वेदेशिक आर्थिक सम्बन्ध 

किसी भी राष्ट्र के वेदेशिक सम्बन्धो का एक प्रमुख पक्ष उसके वेदेशिक 
प्राथिक सम्बन्ध भी होते हैं । यह उपयुक्त होगा कि हम भारत के हाल ही के वैदेशिक 
भाथिक सम्बन्धों पर ह्टिपात करें । भारत सरकार की रिपोर्ट के प्रनुसार--- 


वर्ष 979--80 के दौरान मन्तालय, भारत के वैदेशिक झ्लाथिक सम्बन्धों के 
विकास मे सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहा । 


विकासशील देशों के साथ तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई । 
विविध क्षेत्रों में विशेषज्ञों तथा गनन्‍्य कार्मिकों के लिए प्रफ्रीक्री तथा पश्चिम एशियाई 
देशो के बहुत से महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधि-मण्डल भारत श्राए । इन देशों की माँगो को 
कामिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के विदेश कार्य अनुभाग द्वारा संकलित सचार 
पैनलों को सुस्थापित पद्धति द्वारा पूरा क्षिया गया । रेल इण्डिया टेकनिकल एण्ड 
इकोनोमिक सर्विसेज लिमिटेड (झार. आई. टी. ई. एस.), टेलीकम्युनिकेशन 
कन्सलरटेंट्स इण्डिया लि., (टी. सी. झाई- एल ), भारत हैवी इलैकिट्रकल्स लि., 
(वी. एच. ई. एल.) जैसी तकनीकी एजेंसियो ने भी इस उद्देश्य के लिए भरती 
करने वाले संगठनों के स्लाय विश्विप्ट करार सम्पन्न किए । इसके अतिरिक्त भारतीय 
तकनीकी एवं आधिक सहयोग कार्यक्रम (ग्राई. टेक) के भपन्तर्गंत 70 से स्रधिक 
विशध्षेपन्ञ विकासशील देशों में प्रतिनियुक्त किए गए। इन देशी के 78 प्रशिक्षणाथियों 


2 24 क्षेत्र मे ग्रोर 48] को रक्षा स्थापनाओं मे प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान 
की गयी । 
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का नेतृत्व योजना धायोग के उदाध्यक्ष श्री डी टी. ,लकड़ावाला ने क्रिया। इस 
सम्मेलन का उद्दे श्य विकासशील देशों में परस्पर सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय तथा 
सामूहिक आ्रात्म-निर्मरता को बढ़ावा देना था । सम्मेलन ने एक कार्य योजना बनाई 
जिसमे विकासशील देशो के बीच तकनीकी सहयोग के उद्दे श्यो की व्याख्या की गई 
भौर विश्व, प्रत्तप्रविशिक, प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय स्तरों पर कार्यवाही करने के लिए 
सुस्पष्ट सिफारिशें की । 


संयुक्त राष्ट्र महासभा के 33वें अ्रधिवेशन मे जो 9 सितम्बर से 
24 दिसम्बर, 978 तक हुआ झौर फिर 5 से 29 जनवरी, 979 तक हुप्ना । 
भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व विदेश मन्सत्री श्री ग्रटल बिहारी वाजपेयी ने 
किया । विदेश मन्त्री ने भ्रपने भाषण मे, जो उन्होने हिन्दी मे दिया, प्रमुख 
अन्तर्राष्ट्रीय मसलो के सम्बन्ध मे भारत सरकार की नीति प्लौर हृष्टिकोश की 
रूपरेखा प्रस्तुत की । उन्होने पनुरोध किया कि आधुनिक विज्ञान भौर प्रौद्योगिक की 
प्रगति ्रौर सम्पन्नता लाने के लिए इस्तेमाल करके सभी के लिए सुखमय संसार का 
निर्माण्ण किया जाए । उन्होने श्राशा व्यक्त की कि आ्राने वाले सकट के वर्षों मे विश्व 
समुदाय सयुक्त राष्ट्रसघ के माध्यम से स्वतन्त्रता और न्याय पर आ्राघारित विश्व 
शान्ति का स्वप्त साकार करने के लिए अपने हढ-निश्चय, यथार्थवाद और सुक-बुभ 
का प्रदर्शन करेगा । 


“संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का पाँचयाँ प्रधिवेशन 7? मई से 
3 जून तक मनीला में हुआ । इसमे लगभग [70 देजषों के प्रतिनिधियों ने भाग 
लिया । वाणिज्य मन्‍्त्री श्री मोहन घारिया ने भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व 
किया । इस सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार की 
वृद्धि दर घट गई है । विकासशील देशों की व्यापार सम्बन्धी शर्ते खराब हो गई हैं 
श्रौर इसके साथ ही सरक्षणवादी उपाय तेज किए गए है जिसकी वजह से विकासशील 
देशों मे विनिभित वस्तुप्रों के निर्यात पर बुरा असर पड़ा है। विकासशील देशों पर 
ऋचा का बोक भी बहुत बढ गया है । ये समस्याएँ विश्व अर्थ-व्यवस्था के बुनियादी 
पुनर्गठन की मांग करती हैं । बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं की श्रोर ध्यान दिलाते हुए 
भारत ने कुछ प्रत्यक्ष श्रौर सुस्पष्ट खामियों पर चिन्ता व्यक्त ही--विशेषकर 
मुरक्षा प्रो, परिमाणात्मक प्रतिवन्धों और प्रशुल्क प्रस्तावों के स्वरूप और सीमाप्रो के 
क्षेत्र में । विकसित देशों हारा श्रपवाए गए सरक्षस्यात्मक उपायो पर गम्भीर चिन्ता 
व्यक्त करते हुए भारत ने श्रकटाड के श्रस्तगंत इस सम्मेलन से एक ऐसी रूपरेखा 
तैयार करने की अपेक्षा की जिसके श्रन्तगंत नीतियो के आधार पर ऐसे समभौते किए 
जा सके जिनकी कि सरक्षणतावादी ठाकतों के झौर अधिक वलशाली होने से पुर्व 
समायोजनों में मदद देने के लिए समय-समय पर झपनाएं जाने की झ्रावश्यकता हैं ।! 

“सयुक्त राष्ट्र महायभा के तेतीसरवें अधिवेशन के दौराद स्थापित्त की गई 
नई प्रंवर्राष्ट्रीय विकास नीति सम्बन्धी तैयारी समिति के 2 से 3 प्रप्रेल तक, 2। पे 


द्वितीय महायुद्ध के वाद भारत की विदेश नीति 577 


23 जूब तक गौर 7 से 2। सितम्बर, 979 तक तीन मुख्य अधिवेशन हुए । 
काफी विचार विमर्श के वाद समिति भ्रस्तावना के मसौदे के बारे में सहमत हुई । 
इस समिति के समक्ष जो अ्रगला कार्य होगा वह है--वीसरे संयुक्त राष्ट्र विकास 
दशक के लिए नीति सम्बन्धी लक्ष्यों भौर उद्देश्यों का पता लगाना । इस नीति का 
प्रयोजन नवें दशक् के लिए झ्राथिक विकास के बारे मे परिमारतात्मक भौर सैद्धान्तिक 
इन दोनों ही लक्ष्यों को परिभापित्न करना है तथा इस सम्बन्ध में वीति सम्बन्धी 
उपायो की एक दिशा को लेकर उप्तक्नी रूपरेखा तैयार करना है जो इन लक्ष्यों को 
प्राप्त करमे के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में भन्तर्राष्ट्रीय ग्राथिक समभौतों का मार्मे-मिर्देशन 
करेगी और इसके लिए प्रेरित करेंगी। भारत ऐसी एक प्रन्तर्राष्ट्रीय विकास नीति 
को तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते रहने का इच्छुक है ।” 

“भारत 2! जनवरी से 9 फरवरी, 980 तक नई दिल्‍ली में भ्रायोजित 
संयुक्त राष्ट्र श्रौद्योगिक विकास संगठन के तीसरे सम्मेलन के लिए एक मेजवाम देश 
बना । विदेश मस्त्री श्री पी. वी नरसिंह राव को सर्वेसम्मज्ि से इस सम्मेलन का 
प्रध्यक्ष चुना गया । अपने सर्वोत्तम प्रयत्नों के वावजुद इस सम्मेलन में एक दस्तावेज 
को लेकर मर्तक्य नहीं हो पाया । परिणामस्वरूप ऐसे ग्रन्तर्राष्ट्रीय श्राथिक सम्बन्धों, 
जिनसे नई अन्तर्राष्ट्रीय प्राथिक व्यवस्था की स्थापना में श्रागे बढ़ा जा सकता था, 
इसके सम्बन्ध मे महृत्त्वपूर्णा परिवर्तत लाने के लिए किए गए प्रयासों को एक दूसरा 
घवका लगा । ये परिणाम इस नवें दशक के विकास दशाब्द के लिए अशुभ हैं ।” 

बर्ष 979-80 के दौरान भारत के वेदेशिक श्राथिक सम्बन्ध 

किसी भी राष्ट्र के वेदेशिक सम्बन्धो का एक प्रमुख पक्ष उसके बैदेशिक 
झाथिक सम्बन्ध भी होते है । यह उपयुक्त होगा कि हम भारत के हाल ही के वैदेशिक 
झ्राथिक सम्बन्धों पर हृष्टिपात करे । भारत सरकार की रिपोर्ट के श्रतुसा र-- 

वर्ष 979-80 के दोरान मन्‍्तालय, भारत के वैदेशिक भ्राथिक सम्बन्धों के 
विकास में सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहा । 

विकासशील देशों के साथ तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई । 
विविध क्षेत्रों मे विशेषज्ञों तथा अन्य कामिकों के लिए अफ्रीकी तथा पश्चिम एशियाई 
देशो के बहुत से महत्त्वपुर्ण प्रतितिधि-मण्डल भारत आए । इन देशों की माँगों को 
कामिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के विदेश कार्य अनुभाग द्वारा संकलित संचार 
पैनलो की सुस्थापित पद्धति द्वारा पूरा किया गया । रेल इण्डिया टेकनिकल एण्ड 
इकीनोसिक सविसिज लिमिटेड (आर. आई. टी. ई. एस.), टेलीकम्युनिकेशन 
फन्सलदेंद्स इण्डिया लि., (टी. सी. झाई. एत ), भारत हैवी इलैकिट्रकल्स लि, 

(वी. एव. ई. एल.) जंसी तकनीकी एजेंसियों ने भी इस उद्देश्य के लिए भरती 
करने वाले संगठनों के साथ विशिष्द करार सम्पन्न करिए | इसके अतिरिक्त भारतीय 
तकतीकी एवं आ्राधिक सहयोग कार्यक्रम (श्राई टेक) के प्न्तर्गव 70 से अधिक 
विशेषज्ञ विकासशील देशों मे श्रतिनियुक्त किए गए। इन देशो के 78 प्रशिक्ष्याधियों 


हा पड क्षेत्र में ग्रोर 44! को रक्षा स्थापनाओं मे प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान 
को गयी । ४ 
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विकासशील देशो के साथ ध्राधिक सहयोग के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई ! 
इन देशों को 50,000 टन गेहूं भोर ,50,000 टन चावल के पण्प ऋण के 
भतिरिकत 2240 करोड़ दपये की कुल राशि के सरकारी ऋरा प्रदान किए गए । 
कुल 28 संयुक्त उद्यम, विशेषकर विकासशील देशों में, प्नुमोदित किए गए जिनमें 
से भ्रधिकाश विकासशील देशों के लिए हैं भोर भारत ने भी विशेषकर पश्चिम एशिया 
और उत्तरी श्रफ्ीकी क्षेत्रों मे मपनी निर्मात परियोजना प्रारम्भ करने में सफलता प्राप्त 
की । कच्चे तेल, उर्व॑रक, राक फास्फीट्स, फास्फोरिक ऐसिंड जैसी क्‍्रनिवाय पण्यों की 
भारत की ग्रावश्यकतामप्रीं को पूरा करने के लिए विकासशील देशों के साथ दीधरविधि 
प्रबन्ध एवं करार सम्पन्त करने के प्रयत्व जारी रहे । 


भारत ने बहुपक्षी प्रक्रियाओों के माध्यम से सहयोग के भ्रवधारणायं भौर 
कार्यक्रमों को विस्तृत करने में भी सक्रिय रूप से भाग लिया । इसने सामूहिक 
भात्मनिर्मरता के अनुरूप भौर हवाना में हुए ग्ुट-विरपेक्ष शिखर-पम्मेलन में पारित 
गुट>तिरपेक्ष सथा श्रन्य विकासशील देशों के बीच भाथिक सहयोग के बारे में सक्रिय 
कार्यक्रम तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य व्यापार संगठनों के 
बीच सहयोग की सम्भावनाप्नों पर विचार करने के लिए विकासशील वेशों के 
प्रधिकारियों की एक बैठक प्रायोजित की गई। राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विकास सहयोग 
ने ससांधनों, स्थायी निधि श्रौर प्रौद्योगिक प्रौद्योगिकी क्षमताधों के प्रतुरूप ग्रृठः 
निरपेक्ष तथा भ्रन्य विकासशील देशों द्वारा एक-दूसरे की जरूरतों को परस्पर पूरा 
करने की भ्रधिकतम सम्भावनाओ्रो के बारे में प्रध्ययन पूरा किया । हवाना में गुट 
निरपेक्ष शिखर सम्मेलन ने इस भ्रध्ययन की तैयारी की सराहना की तथा एक 
विशेषज्ञ दल को इस रिपोर्ट का विश्लेषण करने और इस सम्बन्ध में कुछ ठोग 
परियोजनाप्ों की रूपरेखा तैयार करने का कार्य सौपा जिन्हें भारत मे 98 में 
होने वाले गुट-निरपेक्ष देशो के मन्त्रि-स्तरीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा। 
भारत गुट-निरपेक्ष देशों तथा भ्रन्य विकासशील देशों के परामर्शी सगठनों के विशेषज्ञ 
दल की बैठक मे मेजबान भी था | इस बैठक में परियोजना विकास की सुविधा की 
स्थापना पर सहमति हुई। इस सम्बन्ध में एक कानून को निकट भविष्य मे 
विस्तारपूर्वेक भ्रन्तिम रूप दिया जाएगा | 
दक्षिण एशिया में पड़ोसो देशों के साथ चल रहे सहयोग में सन्‍्तोषजनक 
प्रगति हुई । 
पश्चिम एशिया तथा उत्तर भफ्रीका के बेशों ने कुशल भोर श्रकुशल कामगारों 
को भारत से बुलाने तथा विशेषज्ञों की प्रति-नियुक्तित पर विशेष वल दिया। यमन 
जनवादी लोकतान्त्रिक गणराज्य श्ौर सीरिया जैसे गैर-तेल निर्यातकर्त्ता देशों 
के साथ भारतीय तकनीकी एवं भ्राथिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत तकनीकी सहयोग 
को प्रोस्साहन देकर द्विपक्षीय उम्बन्धो की शुहुम्रात की गई। 
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भारत झौर पश्चिम यूरोप के समाजवादी देशों ने भ्रपने वर्तमान ग्रावश्यकताम्रों 
भौर सहयोग की सम्भावनाम्रों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से संग्रुवत प्रायोगों 
की खझूपरेखा के श्रन्तगंत भ्राथिक सहयोग को झौर अधिक सुदृढ़ एवं संवधित करने के 
उपाय खोजने की प्रक्रिया को जारी रखा । 


भारत ने यह प्रयत्तन किया कि विकसित देश सरकारी विकास सहायता ऋण 
सम्बन्धी सहायता के उपाय और व्यापार में उत्पन्न बाधाम्रो को दूर करने के सम्बन्ध 
में भ्रनुकूल तिणंय लें, लेकिन इसके लिए उन्हें राजी करने में भारत को सफलता 
नही मिली । 


बहुपक्षीय प्राधिक सम्बन्धों के क्षेत्र में भारत ने ऊर्जा विषयक मामलों पर 
पर्याप्त ध्यान दिया । ऊर्ना के बढ़ते हुए मूल्य के परिणामों मौर इस समस्या के 
विभिन्न पहलुप्रों का भ्रष्ययव किया गया | इस मामले को बाद में भी कई बहुपक्षीय 
मंचों पर उठाया गया। हवाना में हुए भ्रुठ-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में 'विकासशील 
देशो के बीच सामूहिक प्रात्मनिर्मेरता को सुदृढ़ करने के नीति-निदेशों के बारे में एक 
महत्त्वपूर्ण संकल्प पारित किया ग्या। इस संकल्प में प्न्‍्य वालों के साथ-साथ 
सुनियोजित एवं सुनिश्चित भ्राधार पर प्रपनी-प्रपनी न्यूनतम प्रावश्यकताओ्ों को पूरा 
करने के लिए अपने निर्यात-योग्य मूल उत्पादों एवं जिन्सों को गुट-निरपेक्ष देशों के 
बीच एक-दूसरे देश को प्रग्रता के श्राधार पर सप्लाई करने का उल्लेख किया गया 
था | इस निर्णय को 77 देशों के ग्रूप के द्वारा भी पारित किया गया श्र दिसम्बर 
में श्लोपेक की बैठक में इसका समर्थन किया गया | ऊर्जा, कच्चा माल, व्यापार, 
विकास, घन एवं वित्त से सम्बद्ध मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए विश्व- 
व्यापी वार्ता करने के प्रस्ताव के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए भारत अपने समान 
विचार रखने वाले देशों के साथ मिलकर विकासशील देशो के बीच श्राथिक सहयोग 
कायम करने श्लोर 77 देशों के समूह द्वारा इस प्रकार की नीति तैयार करने की 
भावश्यकता पर बल देता रहा है जो विकसित देशों की तुलना में इन देशों की 
सौदाकारी की शक्ति को बढ़ाने मे सहायक हो ॥ 


भारत ने क्षेत्रीय स्तर पर झौर 77 के समूह के स्तर पर अ्ंकटाड-५, 
यू. एन. सी. एस. टी. डी. भोर यूनिडो 7! की तैयारी मे सक्रिय रूप से भाग लिया। 
न्वें दशक के लिए श्रन्तर्राप्ट्रीय विकास नीति बनाने के बारे में ऐसके प निवेश की 
विस्तृत रूपरेखा तैयार करने में भारत ने महत्त्वपुर्ण योगदान दिया । भारत भ्रक्तुबर, 
979 से सितम्बर, 4980 तक की प्रवधि के लिए ग्रूप 77 के देशों के संगठन का 
प्रध्यक्ष चुना गया । 

भारत की विदेश नौति का सूल्याँंकन 

भारत की विदेश नीति पर श्रत्यधिक श्रादशवादी भौर भावना-श्रघान होने 
का प्रारोप लगाया जाता रहा है। यह भी कहा जाता है कि हमारी विदेशी-नीति 
सोवियत संघ से प्रभावित है झऔर इजरायल, धरव राज्यो झादि के सम्दर्म में इसका 
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रवेया पक्षपातपूर्ण रहा है। यह भी ब्राक्षेप लगाया जाता है कि हमारी नीति राष्ट्रीय 
ह्वितों के प्रतिकूल सिद्ध हुई है । है 
भारतीय विदेश-नीति को झालोचनाएँ नेहरू-काल और कुछ-कुछ शास्त्री- 
काल में अधिक तीत्र थीं। श्रीमती इन्दिरा ग्रांधी ते भारत की गुट-निरपेक्ष नीति 
के मौलिक सिद्धान्तों की पूर्स रक्षा करते हुए उसे मई दिशा दी, यथायंवादी चश्मे 
से देखा शोर राष्ट्रीय हितों के स्वंधा अनुकूल सिद्ध कर दिखाया । किसी भी नीवि 
की सफलता उसके कुशल क्रिपान्दयन पर निर्मर करती है । नेह्रू-काल में श्रावश्यक 
था कि नवोदित भारत-राष्ट्र की प्राथिक समृद्धि की ग्राधारशिला रखी जामे, 
विभाजन-जन्य परिस्थितियों को निपटाया जाये श्रौर पडोसी शत्रु राष्ट्रो के प्रति 
भी तुष्टिकरण की नीति अपनाते हुए युद्ध की सम्भावनाप्रों को यथा साध्य टाला 
जाएं। इसलिए चीन के साम्राज्यवादी इरादों को कुछ-कुछ भांपते हुए भी प्रौर 
पाकिस्तान की झत्रता को भली-भाँति समभते हुए भी थ्रो नेहरू में भारत को ऐसे 
नैतिक घरातल पर खड़ा करने की चेष्टा की जिससे अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में भारत 
को प्रतिष्ठा भी मिले, पुजीवादी भोर साम्यवादी दोनों ही शिविर उसकी भ्रावाज 
सुनें श्लोर उसकी सहायता के लिए तत्पर रहें तथा साथ ही युद्ध की सम्भावना भी 
ढलती रहे ताकि भारत भविष्य में शक्तिशाली बनने के लिए प्रावश्यक पृष्ठभूमि का 
निर्माण कर सके। श्री नेहरू को प्रपनी उद्देश्य मे सन्‌ 962 से पूर्व तक पर्याप्त 
सफलता प्राप्त हुई । सन्‌ 962 के चीनी आक्रमण मे उनकी शान्तिवादी नीति को 
गहरा प्राधात पहुंचाया, लेकित ग्रुट-निरपेक्षता की उपयोगिता में उनकी ग्रास्था 
समाप्त नद्टों हुई करोकि सक्ढन्‍काल में सोवियत ग्रृढ श्रौर पश्चिमी गुट दोनों ने 
भारत को प्रपना समर्थंव दिया। फिर भी इस आ्राक्रमण ने श्री नेहरू को यह 
भनुभूति करा दी क्रि प्रव विदेश-नीति को यथार्थवाद की पोर मोड़ा जाए तथा 
गुट-निपेक्षता पर प्रमल करते हुए सैनिक हृष्टि से भी भारत को शक्तिशाली बनाया 
जाये । श्रों नेहरू यथाथथेवादी नीति का पझनुसरण कर भारत को शक्तिशाली बनाने 
की दृष्टि से श्रावश्यक श्राथिक झौर सैनिक उद्योगों तथा कल-कारखानो की प्राधर- 
भूमि का पहले ही निर्माण कर चुके थे। ध्रव बीज का वृक्ष रूप में परिणाम 
होना था । 3 
दुर्माग्यवश श्री नेहरू का सव 964 में श्राकस्मिक निधन हो गया । उचके 
उत्तराधिकारी थी शास्त्री ने नेहरू की नौति को भागे बढ़ाया मौर भारतीय विदेश- 
नीति में प्राद्वाद तथा यथार्थवाद का सुन्दर समन्‍्यय किया । पाकिस्तान को उसके 
प्राफ़मण का मुह तोड़ उत्तर देकर तथा भमेरिका जैसी मदाथवित के दवाव के धागे 


ने झूककर जहाँ थी शास्त्री ने यथार्ववादी मीति फा परिचय डिया बहाँ ताशकस्द- 
समभोता करके प्रादर्शवाद को भो कायम रफ्ता। यद्यपि तानगन्‍्दर उमभीता 
स्यावद्वारिक रूर से सकव नहीं हुमा, तयापि प्रत्येक युद्ध के बाद इस प्रकार के 
समझौते स्वूनाधिक हर-फर के साय ऊरने दी पड़ते दे। यदि पराजित राष्ट्र पर यर्साव 
दो सर्व जैसा कोई समनौता थोरा जाए तो उम्रके ब्या दुष्परिणाम निरूद सकते 
हैं, समझा दतिद्ास साक्षी है । 


द्वितीय मद्गायुद्धू के बाद मारत की विदेश नीति 58॥ 


श्री शाह्प्री का प्रधानमन्त्रित्त काल इतना प्रल्प रहा कि उनकी नीति का 
पूर्ण मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। उनके निधन के बाद भारत की बागडोर 
धीमती इन्दिरा गाँधी के हाथों में ग्राई श्रौर हम इस वात से भली प्रकार परिचित 
हैं कि बंगलादेश के मुक्ति-ग्रान्दोलन, बंगलादेश को मान्यता, अमेरिका के प्रति हृढ़ता, 
रूस के साथ सम्मानजनक तथा भरुट निरपेक्षता पर आधारित मैत्री सन्धि, पाक शजुता 
का मुह तोड़ उत्तर भ्रदि कार्यों द्वारा उन्होंने भारत के राष्ट्रीय हितों की किस 
कुशलता से रक्षा की। साथ ही शिमला-समझोौते द्वारा उन्होंने यह भी सिद्ध कर 
दिया कि भारत साम्राज्यवाद भ्रौर उपनिवेशवाद का बिलकुल समर्थक नही है तथा 
पड़ोसी देशो के साथ श्रौर विश्व के हर राष्ट्र के साथ मैत्री का इच्छुक है । 


कम्बोडिया और वियतनाम में जो कुछ हुआ उसे भी भारतीय विदेश-तीति 
की सफलता माना जाएगा । भारत उन मिने-चुने देशो में से है जिन्हीने शुरू से ही 
कम्बोडिया झ्लौर वियतमाम के मुक्ति-प्रान्दोलनो का समर्थेत्र किया था | ऐसा करते 
हुए भारत ने अमेरिका तथा कुछ प्रन्य पश्चिमी राष्ट्रों की प्रसन्नता भी मोल लो, 
लेकिन बदले मे उसे दक्षिणी-एशिया की जतना से जो सद्भावना प्राप्त हुई वह कुछ 
कम नहीं थी। पझब कम्बोडिया का गृहन्युद्ध समाप्त हो चुका है, वियतनाम मे 
पमेरिका पलायन कर चुका है और उत्तर तथा दक्षिण वियतनाम का एकीकरण 
हो चुका है । आरम्भ मे जिन देशों ने दक्षिण एशिया के सन्दर्भ में भारतीय विदेश- 
नीति को आत्मघाती बताया था, ग्ाज वे भ्रवश्य ग्रनुभव कर रहे होगे कि भारतीय 
विदेश-नीति नही, वल्कि उनकी अ्रपनी विदेश-तीति गलत बुनियाद पर खड़ी थी । 
सोव्यित मंध के साथ सम्बन्धो का अधिकाधिक हृढ होते जाना भारत की विदेश- 
मीति की ग्राश्व्यंजनक सफलता है । वास्तव में भारत का विकास सोवियत विदेश 
सीति का भी एक श्रावश्यक झग वन गया है। सोवियत रूस चाहता है कि एशिया 
मे चीन एकमात्र महाशक्ति न रहे । उसका मुकाबला करने के लिए कम से कम एक 
देश का होना जरूरी है। सोवियत नेता इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित हैं कि 
यह देश केवल भारत ही हो सकता है और इसीलिए न केवल यान्त्रिकी के क्षेत्र मे 
बल्कि बाशिज्य, उद्योग तथा प्न्य क्षेत्रों में भी सोवियत रूस भारत की सहायता कर 
रहा है । यह कहना गलत हीगा कि भारत ने इसकी बहुत बडी कीमत चुकाई है । 
सोचियत रूस से सहायता लेते हुए भी भारत ने अपनी प्रमुसत्ता को दाव पर नहीं 
लगाया है । 

गुट-निरपेक्षता और शान्ति पूर्णे सह-पल्तित्व की व्यापक पृष्ठमूमि में भारत 
ने अपने पडोसी देशों के साथ तथा विश्व के अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्णा सम्बन्ध 
विकसित करने मे सफलता प्राप्त की है। चीन और पाकिस्तान के प्रति भी भारत 
का रवैया बहुत ही रचनात्मक रहा है । उसके फलस्वरूप दोनो देशों के साथ पुनः 
कूटनीतिक सम्बन्ध कायम हो सके है। पड़ोसियों के प्रति भारत की नीति का लक्ष्य 
सदैव यही रहा है कि परस्पर विश्वास, सममनबूक झौर सहयोग के प्राघार पर उनके 
साथ घनिष्ठ मैतो सम्बन्ध विकसित किए जाएँ। भारत ने विश्व के सभी भागों सें 
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राष्ट्रवादी शक्तियों की विजय का सर्देव स्वागत किया है । इसी प्रकार कोरिया भौर 
वियतनाम के एक्रीकरण की प्रक्रिया भारत के लिए स्वागत योग्य रही है । भारत 
निःसन्देह मुट-निरपेक्ष भौर विकासशील देशों की झ्रशा बन चुका है। भारत का 
निश्चित मत है विकासशील राष्ट्रों के सहयोग न केवल वृहतर झात्मविश्वास के लिए 
पझ्निवाय है बल्कि बड़े राष्ट्रों के उस दबाव का मुकाबला करने के लिए भी भावश्यक 
है जो विकासशील देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए डाला रहा है ताकि 
विश्व के विभिन्न भागों में उनके भपने हित मधिकाधिक विस्तृत हो सकें। विकासशील 
देश भात्मविश्वास, सहयोग भौर विकास के माध्यम से ही शान्ति भौर स्थिरता की 
दिशा में भपना योगदान दे सकते हैं श्रौर तभी वे एक ऐसी नई झ्राधिक व्यवस्था की 
स्थापना में सहायक हो सकते हैं जो विश्व के सभी राष्ट्रों के बीच सहयोग भौर 
मित्रता के प्राधार पर स्थित हो । 


| !' साम्यवादी चीन की विदेश नीति 


(9 #0609॥ 7009 ए एणाए॥धएरांश ए9) 





“विश्व की शांति घोन पर निर्भर है प्लोर जो फोई चोन फो समक सकेगा, 
उसो के हाथ में प्रागामी पांच शताब्दियों तक विश्व राजनीति को कुजी 
होगी ।/! “जान हे 


वर्तमान साम्यवादी चीन भ्थवा चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना 
 अ्रवतुबर, 949 को हुई । च्यांय-काई-शेक प्रोर उसका राष्ट्रवादी दल चीन के 
ग्रह-युद्ध में साम्यवादियों के हाथों बुरी तरह पराजित हुप्रा । संयुक्तराज्य श्रमेरिका 
ने च्याय्काई-शेक को वर्षों तक भरपुर सहायता दी, लेकिन माभो-्त्से-तुग के 
भेतृत्व में साम्यवादी सेना ने प्मेरिक्ा की मनोकामना पुरी नहीं होने दी। च्याग- 
काई-शेक ने भाग कर चीन की मुख्य घरती से कुछ द्वी मील दूर फारमोसा द्वीप में 
शरण लेकर वहीं चीन की “निर्वाचित सरकार” स्थापित कर ली। भअ्रमेरिका भौर 
संयुक्त राष्ट्रसंघ इसी सरकार को भश्र्थात्‌ राष्ट्रवादी चीन को मान्यता देते रहे । चीन 
की मान्यता का प्रश्न सन्‌ 949 से 25 प्रवतुबर, 97 तक अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
का एक प्रमुख विषय बना रहा । वास्तव में दो चीन की स्थिति कायम रही । 
दुनिया के लगभग 35 देशों की मान्यता साम्यवादी चीन को प्राप्त थी स्‍श्लौर 42 
देश च्यांग-काई-शेक की राष्ट्रवादी सरकार को मान्यता देते थे । भारत ने प्रारम्भ से 
ही एक चीन के सिद्धान्त का समर्थन करते हुए साम्यवादी चीन को मान्यता दे दी 
थी। प्राखिर 26 प्रवतूवर, 797 को दो चीन वाली यह स्थिति समाप्त हो गई । 
नयुक्तराप्ट्र महासभा ने राष्ट्रवादी चीन (ताइवान था फारमोधा) को संयुक्तराष्ट्र से 
निष्कासित कर उसके स्थान पर जनवादी (साम्यवादी) चीन को सदस्य बनाने का 
पत्दानिया का प्रस्ताव 35 के विरुद्ध 76 मतों से स्वीकार कर लिया । इस प्रकार 
22 वर्ष का यह संघर्ष समाप्त हो कया जो साम्यवादी चीव को विश्व संस्था का 
सदस्य बनाने के लिए चल रहा था । संयुक्त राष्ट्रसंध के इतिहास में य 
प्रवसर था जब सघ के किसी सदस्य झौर सुरक्षा परियद्‌ के स्थायी सदर 
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की सदस्यता से निष्कासित क्र उसके स्थान पर किसी अन्य देश को सदस्य बताया 
गया हो। थ्रन्तर्राप्ट्रीय राजनीति मे चीन का रुख सदा झाक्रामक रहा है, पर मात्रो 
की मृत्यु के बाद नया नेतृत्व कुछ उदार रहा है । 
न्तर्राष्ट्रीय राजनीति में साम्यवादी चीन के उदय के परिणाम 

चीन में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना एक भ्रन्तर्राष्ट्रीय महृत्तत की घदना 
थी जिसने सम्पूर्ण विश्व-राजनीति को गम्भीर रूप स्ले प्रभावित किया झौर उमे 
परिवतुनो को जन्म दिया जो विश्व-राजनीति को लम्बे समय तक प्रभावित करते 
*हेगे-- 

प्रथम, स्वयं चीन की अन्चर्राप्ट्रीय स्थिति पर भारी प्रभाव पड़ा है। 
साम्यवादी कान्ति से पूर्व भी यद्यपि चीन को पाँच वड़ी शक्तियों मे स्थान प्राप्त था, 
तथापि सही भ्रर्थों में बह एक बडी शक्ति नहीं था। साम्यवादियों के नेतृत्व मे एक 
सुसंगठित और शक्तिशाली चीन का उदय हुआ्रा जो आज न केवल एक बडी शक्ति है, 
बल्कि अमेरिका और रूस के वाद तीसरी महाशक्ति भी ग्रिना जाने लगा है । 

दूसरे, साम्यवादी चीन ने अन्तर्राप्ट्रीय जगत्‌ में एक नया शक्ति सन्तुलब 
स्थापित कर लिया है । जिघर वह भुक जाए, सन्तुलन का पलडा उधर ही झुक 
जाएगा । चीन के समक्ष भारत ही एक ऐसी शक्ति है जो चीन-विरोधी पक्ष के साथ 
मिलकर शक्ति-सम्वुलन के दोंनों पलड़ों को बहुत-कुछ बराबर ला सकता है ॥ प्रॉज 
जबकि चीन सोवियत संघ का प्रतिद्वन्द्री बतफ़र अमेरिका की ओर दोस्ती का हाथ 
बढ़ा रहा है, भारत का एक सन्तुलनकारी शक्षित के रूप में विशेष महत्व हो गया है। 

तीसरे साम्यवादी चोन के उदय के फलस्वरूप पश्चिमी देशो की नीति में 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तत हुआ्आ भौर चीन की शवित तथा प्रभाव प्राज भी उनकी नीति मे 
नित नए मोड लाने में सहायक है। लाल चीन के उदय के उपरान्त साम्यवाद के 
बढ़ते हुये प्रभाव को रोकने के लिए ही धमेरिका ने ताइवान प्थवा फारमोसा में 
च्याँग की भगोड़ी राष्ट्रवादी सरकार की रक्षा का उत्तरदायित्व सम्भाला, एशिया में 
साम्यवादी-प्रवरोध को नीति पर झ्ाचरण शुरू किया प्रौर गैर-साम्यवादी तत्तवों की 
प्रधिक्ाधिक भाथिक तथा सैनिक सहायता दी। साम्यवादी चीन के उदय से सोवियत 
गुढ का शवित-सन्तुबन का जो पलड़ा भुझ गया उसी से विन्तित द्वोकर धाम्यवाद 
विरोधी प्रदिशिक सुरक्षा सगठनीं की स्थापना के मार्ग का अनुसरण किया गया । 
प्राज जब चीत भौर रूस में तीद्र मतभेद उठ खड़े हुए हैं, भ्रमेरिकी गुट का सर्वोपरि 
लट्ष्य यही है कि चीन को तोड़ कर पुरी धरह भपने पक्ष में कर लिया जाए। पेफिस- 
विण्डी-बाधिंगठन घुरी के सुहढ़ भौर सबल द्वोने की प्रा्ंका से रूस का चिन्तित हो 
उठना भोर फलस्वरूप भारत की मैत्री के महत्त्व को प्रधिकाधिक पनुभव करना 
स्वाभाविक है । 

चौथे, लाल चौन के उदय मे भ्रमेरिका भोर उसके साथी-राष्ट्रों के बीच कुछ 
मतभेद भी पैदा कर दिये, जो भव कम दो गए हैं । धमेरिका मे चौन की साम्यवादी 
सश्कार फो मान्यता देने से इन्कार कर दिया जबकि ब्रिटेन, फ्राँस प्रादि ने भपने 


साम्यवादी चीन की विदेश नीति 585 


व्यापारिक लाभों के कारण उसे मान्यता प्रदान की और इसके साथ सम्पर्क बढ़ाये । 
भ्रत: उनके और अमेरिका के बीच कुछ मन-मुटाव हो जाना स्वाभाविक था। भ्रव 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों से विवश होकर, भ्रमेरिका स्वयं चीन की 
मैत्री के लिए लालायित है, झतः चीन के सम्बन्ध मे जो मतभेद पैदा हुए थे वे 
शिथिल्र पड़ गये है । 
पाँचवें, चीन में साम्यवादियों की विजय सोवियत संध के लिए वरदान श्रौर 
प्रभिशाप दोनों ही सिद्ध हुई है । वरदान इसलिए कि इससे जनसंख्या, साधन-स्रोंत 
भौर सैन्य शक्ति की हृष्टि से साम्यवादी जगव्‌ अत्यधिक शक्ति सम्पन्न हो गया और 
विश्व मे शक्ति-सन्तुलब स्थापित हुआ । अ्रभिशाप इसलिए कि माप्रो-त्से-तु ग के 
नेतृत्व में चीन सोवियत संघ का धोर प्रतिदवन्द्ी घन गया धौर आज सैद्धान्तिक 
संघर्ष की शाड़ में दोनो देश शक्ति-संघर्प के भय से भ्राशंकित है। सन्‌ 949 तक 
सोवियत सध साम्थवादी जगत्‌ का एकछत्र प्रसंदिग्ध नेता था और विश्व के सभी 
साम्यत्रादी देश उम्रके अनुयायी थे, लेकिन साम्यवादी चीव के उदय ने रूसी नेतृत्व 
को चुनौती दी है । 
छठे, चीन की साम्यवादी क्रान्ति मे एक ओर तो एशिया तथा अफ्रीका में 
राष्ट्रवादी शक्तियों को प्रोत्साहित किया और दूसरी ओर एशियायी एकता के विकास 
में बाधा पहुँचाई | चोन का नेतृत्व फूट डाला और अपना उल्लू सीधा करो' की 
नीति मे विश्वास रखता है । चीन भारत की अ्रपना मुख्य प्रतिद्वन्द्दी मानकर इस 
नीति पर चल रहा है कि एशिया और भ्रफ्रीका के राष्ट्रों में भारत-विरोधी वातावरण 
पैदा करे । भारत उपमहाद्वीप मे शान्ति की स्थापना मे चीन की कोई रुचि नहीं है, 
इसलिए बह पाकिस्तान को भारी सैनिक सहायता देकर भारत के विरुद्ध उकसाता 
रहता है । 
सातवें, चीन न केवल साम्यवादियों के लिए बल्कि श्रौद्योगिक दृष्टि से 
पिछड़े देशों के लिये साम्यवादी सिद्धान्त श्लोर कुटिल दावपेचों के विकास का परीक्षण 
स्थल बन गया है | 
झाठवें, साम्यवादी चीन के उदय का पूर्वी एवं दक्षिस-पूर्वी एशिया को 
राजनीति पर सवत्ते भ्रधिक प्रभाव पड़ा है। चीन स्त्रयं को पूर्ण रूप से एक महाश्रक्ति 
के छुप में प्रतिष्ठित देखना चाहता है मौर इसके लिए उसने सघप तथा दवाव-नीति 
का मारे चुना है । सुदुरपूर्व मे जो संबपे है वह बहुत कुछ चीन की महत्त्वाकाक्षा का 
भी परिणाम है। चीन मे साम्यवाद के उदय ने एशिया में चीन झौर भ्रमेरिका को 
सथा भव चीन, अमेरिका झौर रूख को एक-दूसरे का प्रवल प्रतिद्वन्द्री बना दिया है 
जिससे यह प्रदेश झन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का विस्फोटक-केन्द्र बना हुप्रा है । 
सन्‌ 92व में जनरल स्मट्स ने कहा था--रंगमच झव यूरोप से दूर पूर्वी 
एशिया और प्रश्ान्त महासागर में पहुँच गया है ।” ये शब्द सम्भवतः उस समय सत्य 
नही ये, लेकिन साम्यवादी चीव के उदय के फलस्वरूप विश्व-राजनीति में उत्पन्न 
परिवतेनों से भाज सत्य सिद्ध हो रहे हूँ । 
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साम्पवादो चीन को विदेश-नोति के श्राघारमृत तत्व, साधन और लक्ष्य 
साम्यवादी चीन ने श्रस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र मे जो नीति प्रपनाई है उठे 
भली प्रकार तभी समझा जा सकेगा जब हम चीनी विदेश-मी ति के सैद्धान्तिक प्राघार 
को समभ लें श्ौर इस वात से परिचित हो जायें कि वहू किन तत्त्वो, साधनों भोर 
लक्ष्यो पर प्राधारित है। 
आधारभूत तत्त्व 
साम्यवादी बिचारघारा--रूस की भाँति चीन की विदेश-नीति भी मांक्स 
और लेसिन के सिद्धास्तो से पूर्णतः प्रभावित है। ल्पृशाप्रोची के शब्दों में, “हमारी 
सफलताएँ माक्संवाद-लेनिनवाद की नवीन पुष्टियाँ झौर नवीन सफलताएं हैं ।" 
साम्यवाद के मुख्य सिद्धान्त वर्ग-संघर्ष, इतिहास की भोतिकयादी व्याश्या, पूँजीवाद 
का साम्राज्यवादी रूप ग्रादि से चीन की विदेश-नीति पर्याप्त प्रभावित है, इसलिए 
एशिया एवं अ्रफ्रीका में साम्यवाद के प्रसार को चीन अपना उत्तरदायित्व मानकर 
व्यवहार कर रहा है | चीनी नेताप्रो का विश्वास है कि विजय की प्राप्ति के लिए 
किसी एक भ्रोर भुकना होगा--साम्राज्वाद की शोर भ्रथवा समाजवाद की प्रोर। 
तटस्थता तो केवल घोखा है, तीम्ररा मार्ग पाया ही नहीं जाता । माझ्रो-त्ते-तु ग ने 
माक्से-लेनित के सिद्धान्तों की चीनी सस्करण का रूप दिया, उनका चीन के 
इतिहास भौर उसकी सभस्याझो के समाधान में उपयोग किया । माश्नो की मान्यता 
थी कि मावसंवाद निराधार नहीं है बल्कि ठोस रूप में है जिसे राष्ट्रीय रूप में ग्रहण 
किया जाना तथा देशकालीन परिस्थितियों की अनुरूपता के सन्दर्भ में श्रपताया जाता 
चाहिए । राज्य शासक्र-वर्ग के हाथ में दमन का एक साधन है । माझ्मो की सीख को 
चीन का वर्तमान नेतृत्व भूला नही है.। 
राप्ट्रीय हितत--चीन की विदेश-नीति में सिद्धान्त तथा राष्ट्रीय हिंत साथ- 
साथ चलते है। सिद्धान्त राष्ट्रीय हिंत को प्रभावित्त करते हैं और राष्ट्रीय हिंत के 
अनुसार ही सिद्धान्तों का निरूपण किया जाता है । चीनी नेतृत्व के प्रत्येक कार्य का 
मूल लक्ष्य देश के शक्ति-स्तर (?०ज्षक्ष-श॥0०5) मे वृद्धि होता है। मात्ो की स्पष्ट 
घारणा भी कि जो देश चीन को महान्‌ शक्ति सन मामे उसे मानने के लिए वाघ्य 
किया जाएं श्रथवा कोई बड़ी शक्ति उसे अपने समान न समझे तो उसको इसका पाठ 
पढ़ाया जाये । शवित की प्राप्ति और झमिवृद्धि के लिए साम्यवादी चीन किसी भी 
बलिदान को बड़ा नही मानता । 
पूजीबाद का विरोध--चीन की विदेश-नीति पूंजीवादी देशों के साथ घोर 
प्रतिद्वन्द्रिता की है । माझ्नोवाद पूँजीवाद के विनाश पर साम्यवाद का महल खड़ा 
करना चाहता है । विश्व के देझीं मे राष्ट्रवादी तत्त्वो को उभार कर वहाँ साम्यवादी 
क्रान्ति के उपयुक्त वातावरंण बनाना चीन की विदेश नीति का मूल सिद्धान्त है। 
माझ्ो को प्रनुगसन--भ्रपने जीवन काल में माग्नो चीन की सम्पूर्ण नीतियों 
का निर्माता और संचालक रहा और उसकी सीख को चीन शायद ही कभी मूल 
सक्रैगा । मायो ने माक्संवाद आर लेनिनवाद की नीतियो की व्याख्या की, चीन के 
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साहित्य और कला के आदर्श एवं स्तर निर्धारित किए तथा सभी राजनीतिक-सैमिक- 
प्ाधिक कार्यवाइयाँ उसी के नाम से प्रचारित होती रही । माश्रो के नेतृत्व में चोन 
द्वारा जो नीतियाँ श्रपनाई गई हैं, वे शायद ही किसी अन्य नेता के नेतृत्व में अ्पनाई 
जा सकती थीं । माप्नों का यह अभिमत चीनी विदेश-नीति का केन्द्र-बिन्दु है कि 
राजनीतिक शक्ति बन्दूक की नली से प्रादुभूत होती है । भ्राएविक आयुधों से भी 
माप्रो के भ्रनुयायियों को भयभीत न होने की शिक्षा दी गई है। माप्नो का कहना 
था कि इन भ्ायुधों के प्रयोग के वाद भी इतनी बड़ी संख्या में चीनी बच जाएँगे कि 
बे श्रपने स्वप्न की पूर्ति द्वारा एक उत्कृष्ट सम्यता का सूजन कर सकेंगे। माप्रो ने 
विदेश-दीति फो लचीला बनाया ताकि परिस्थितियों के अनुसार उसे ढ़ाला जा सके । 
इसलिए चीन की विदेश-नीति में कभी एकरूपता या स्थायित्व नहीं रहा है । 
राष्ट्रवादिता--चीन की विदेश-नीति राष्ट्रवादिता से प्रोत-प्रोत है । चीनी 
लोग प्रपने पूर्वजों, चंगेजखाँ व कुबलासाँ की विस्तारवादी परम्पराग्रों के श्रनुयायी 
हैं । साम्यवादी चीन की अपने देश की प्राचीन सम्यता और ग्रन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर 
गवे है जिसकी पुनः प्राप्ति के लिए बह हर वलिदान के लिए तैयार हैं । माश्रो से 
सन्‌ 949 में कहा था--“हमारा राष्ट्र श्रव कभी भी श्रपमानित राष्ट्र नहीं होगा, 
हम उठ खड़े हुए हैं ।/ उग्र राष्ट्रवादिता से श्रोत-प्रोत्त होने के कारण ही भन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र मे चीन की नीति किसी दूसरे की ज्ञीति से मेल नही खाती । 
साधन 
साम्यवोदी चीन विस्तारवाद भौर साम्राज्यवाद का प्रार्कौक्षी है। जिस 
किसी भी भू-भाग पर चीन का कभी श्रस्थायी या नाममात्र को भी भ्रघिकार रहा 
था, उसे वर्तमान चीन धपना खोया हुआ भाग? मानता है। चीन की विदेश-नीति के 
साधन पवित्रता-ग्रपवित्रता जैसी सीमाओ से प्रतिबद्ध नहीं हैं। श्रपने लक्ष्पों को पासे 
के लिए चीन निक्ृष्ट साधन भी अपनाने में संकोच नही करता | चीनी विदेश-नीति 
के मुझ्य साधन ये हैं-- 
युद्ध एवं हिसा--माझ्मो ने लिखा है-- “हम साम्यवादी युद्ध को सर्वव्यापकत 
मानते हैं | युद्ध अनुचित न हीकर सर्ववा उचित भौर मार्क्सवादी हो ।” माश्रों की 
सोख के श्रनुसार चीनी नेतृत्व यह मानता है कि सारा संसार केवल बसूदूक की 
सहायता से ही बदला जा सकता है। घान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति सामान्य के 
विरुद्ध है तथा संशोधनवाद की प्रतीक है । 
लम्बे सघर्प फो योजवा--चघीन के साम्यवादी नेतायों के अनुसार विश्व में 
साम्यवाद के प्रसार के लिए सधप की योजना का अनुसरण करना होगा । यह योजना 
साम्यवादी सिद्धान्तों पर ग्राधारित है, लेक्रिन इसकी व्याख्या माश्नो की अपनी है । 
माग्वाद के प्रनुसार पूंजीवादी देशों मे हृढ़ निश्चय श्रोर साहस नही होता, मत: जब 
उनके विरुद्ध सावधानी के साथ अवसर देखकर लम्बा संधर्प छेड़ा जाएगा तो वे टिक 
नहीं सकेंगे । साम्यवादी रास्ट्रों के पीछे सिद्धान्त का बल होता है भोर राजनीति का 
भवलम्ब, इसीलिए वे पूंजीवादी देशों में तोड़-फोड़ कर सकते हैं। लम्बे सघर्ष को 
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योजना के ग्रधीत पश्चिमी देशों का तीब्र विरोध किया जाता है और दुसरे देशों मे 
साम्यवादी दलो की सहायता की जाती है । 
साम्यवादी प्रचार--माप्रो चीन की विदेश-नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने 
के लिए विश्व के सभी गरर-साम्पयवादोी देशो में--विशेषकर एशिया तथा अफ़रीफा 
महाद्वीप में साम्यवादी प्रचार का पक्ष-पोपक रहा प्रौर नए नेतृत्व का हृष्टिकोश भी 
कुछ विपरीत प्रतीत नहीं होता। माग्रो का कहना था कि विश्व के साम्यवादी 
आन्दोलन घीन को आदर्श मानकर सशस्त्र रूप धारण कर लेंगे । 
संनिक सहायता फार्यक्रम--साम्यवाद की स्थापना के लिए चीन दूसरे देशों 
को सैनिक सहायता देने का पक्षघर है, लेकिन उसे यह भरोसा होना चाहिए कि उप्त 
देश के लक्ष्य लगभग वही हैं जो स्वयं चीन के हैं तथा चीनी सहायता की प्रतिक्रिया 
स्वरूप यथासम्भव किसी बडे देश का मुकाबला न करना पड़े भौर सहायता से चीन 
की सुरक्षा को खतरा पहुँचने की सम्भावना न हो । 
शान्तिपूर्ण सह-परस्तित्व--इस साधन का उपयोग प्राय: लोकप्रियता प्राप्त 
करते के लिए किया जाता है । चीनी नेत्ताग्रों ने शान्तिपुर्ण सह-प्रस्तित्व फी नीति 
की व्याख्या इस प्रकार की है कि वे समय के प्नुक्ूल युद्ध और शान्ति दोनों ही मार्ग 
प्रपताने के लिए स्वतन्त्र हैं । 
दोहरी-नीति--चीन की विदेश-नीति पर विचारधारा और राष्ट्रीय हिंत इन 
दो तत्त्वों का विशेष प्रभाव है जिनमें प्रसन्‍्तुलन पैदा हो जाने अथवा सामव्णस्य न 
रहने पर जो नीति बन जाती है उसका झनुमान चीन और रूस के सम्वन्धों को 
देखकर लगाया जा सकता है। इन दोनों देशो की नीति एक ही साथ सहयोग झोर 
प्रतिस्पर्द्धा की है । दोनों ही देश साम्यवाद का प्रसार करता चाहते है श्रौर दोनों ही 
पूंजीवाद के शत्रु हैं। लेकिन दोनों ही के हिंत परस्पर विरोधी हैं । चीन रूसी नेतृत्व 
का श्रनुचर नही रहना चाहता | नेतृत्व की होड़ व्यापक राष्ट्रीय हितों की हृष्ि से 
भ्रत्यधिक संघपपूर्ण हो गई है भौर दोनों साम्यवादी राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध तोड़- 
फोड़ के कूटनीतिक दाव-पेच खेल रहे हैं। सैद्धान्तिक धरातल पर भी सदयोग- 
प्रसहयोग का विचित्र संघर्ष है। रूस की वर्तेगान विदेश-नीति चीनियो की हृप्टि में 
संशोधनवादी, बुजु ग्रावादी तथा प्रतिक्रियावादी है, पर यह समझ में नहीं झाता कि 
चीत फिर क्‍यों स्वयं अमेरिका की शोर मित्रता का हाथ बढ़ाने लगा है । 
लक्ष्य 
सितम्बर, 949 में जन-परामर्श सम्मेलन मे साम्यवादी चीन की विदेश- 
तीति का निरूपश इन शब्दों में किया गया था ८ 
“बीनी गणराज्य की विदेशननीति का उद्देश्य देश की स्वतन्त्रता, सम्प्रभुता 
व प्रादेशिक सम्मान की रक्षा करता, स्थायी विश्व शान्ति को सुरक्षित रखना, विभिन्न 
राज्यों में मैत्रीपूर्ण सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा प्राक्रमश व युद्ध की 
साम्राज्यवादी नीति का विरोध करदा है | चीनी गणराज्य विदेशों मे बसने वाले 
चौमियो के उचित अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए भरसक प्रयास करेगा । 
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वहू उन सभी लोगों को राजनीतिक शरण प्रदान करेगा जो जन-हित, शान्ति तथा 
जनतन्त्र के लिए संचालित संघर्ष में भाग सेने के कारण प्रपनी सरकारों द्वारा 
पीड़ित हो ।/ 
जय | प्वतूवर, 949 को चीन की साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई 
तो विदेश-नीति के ये लक्ष्य घोषित किए गए--(।) चीन की स्वतन्त्रता प्रौर 
अखण्डता की रक्षा करमा; (2) स्थायी भ्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति श्रौर सब देशों के बीच 
मैश्रीपूर्ण सहयोग के लिए प्रयत्व करना; (3) उन्र विदेशी सरकारों के साथ मैत्रीपूर्ण 
सम्बन्ध स्थापित करना थो राष्ट्रवादी चीन से भ्रपना सम्बन्ध-विच्छेद कर चुकी हों; 
(4) साम्राज्यवादियों भोौर विशेषतः संयुक्त राज्य भ्रमेरिका के विरुद्ध संधर्ष मे 
साम्यवादो देशो का साथ देना; एवं (5) प्रवासी चीनियों के हितों भ्लौर भधिकारो 
की रक्षा करना, प्रादि | 
चीमी विदेश-नीति के उपयुक्त सभी लक्ष्य बड़े भाकपंक हैं, लेकिन इनकी 

व्याख्या चीन की प्रपनी स्वेच्छाचारी विस्तारवादी है जिसका कोई भी शान्तिप्रिय 
राष्ट्र स्वागत नहीं करेगा। स्वतन्त्रता श्ौर प्रसण्डता की रक्षा से प्रभिप्राय है कि 
साम्यवादी चीन उन भागों पर भी अपना ही अधिकार मानता है जिन पर 
प्रधिराध्द्रीय सरकार का प्रधिकार है । वे भाग जिन पर चीन का श्रधिकार था भौर 
जो कालान्तर में चीन से पृथक हो गए तथा जिन्हे राष्ट्रीय सरकार वापस नहीं ले 
सकी, उन्हें भी चीन प्रपना मानता है। सुदूरगुर्वी मध्य-एशिया झौर दक्षिण-पूर्वी 
एशियायी क्षेत्रों मे साम्राज्यवादी ग्रान्दोलनो को प्रत्येक सम्भव प्रोत्साहुन देकर चीन 
बिस्तारवाद की ग्रपनी कुत्सित प्रवृत्तियों को पूरा करना चाहता है। भारतीय 
जमतन्‍्त्र को वहें श्रपने माय में वाधा समझता है भ्रौर उसके शत्रुप्रीं को प्रपना मित्र । 

बह भारत भौर वर्मा द्वारा नियन्त्रित सीमावर्ती क्षेत्र तथा मगोलिया और कोरिया 
पर पग्रपना अधिकार चाहता है । उसने मेरूमहोन को मान्यता सम देकर भारत के साथ 

सीमा-संघपं छेड़ रखा है। प्रपनी विदेश-नीति में साम्यवादी चीत ने स्थायी 

प्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की बात कही है । इस सम्बन्ध में चीन का विशेष मन्तव्य यह है 

कि भन्तर्राष्ट्रीय शान्ति में स्थायित्व तभी श्रा सकता है जबकि विश्व पें सांम्राज्यवाद 

की समाप्ति और साम्यवाद की स्थापना हो जाए और इस उद्देश्य की पूर्ति का 

एकमात्र उपाय युद्ध है । मैत्रीपूर्ण भावना वाले देशों के साथ मैत्रीपुर्ण सम्बन्धों की 

स्थापना की नीति से साम्यवादी चीन का आशय यह है कि गैर साम्यवादी देशों में 

श्रस्थायी मित्रता स्थापित कर साम्राज्यवादी देशों की शक्ति को कमजोर किया जाए। 

चीनी विदेश-नीति में साम्राज्यवादियों प्रौर विशेपतया संयुक्त राज्य श्रमेरिका के 

विरुद्ध संघर्ष की चर्चा की गई है । वस्तुतः पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति चीमवासियों की 

परम्परागत छुणा झोर विरोध का बदला साम्यवादी चीन अमेरिका से चुकाने पर 

उत्तारू है । चीनी युवकों और युवतियों के दिमाय में यह बात दुँस-ठूस कर भर दी 

गई है कि अमेरिका उनका सबसे बड़ा शत्रु है। सोवियत सघ से पूर्ण, मित्रतः 
सम्बन्ध बनाएं रखने की विदेश नीति भी भ्रामक है, क्योंकि अन्तिम रूप से 
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विदेश नीति का सद्ष्य विश्व में साम्यवादी घीन के एकद्धप्र प्रनुत्व की स्थापना है । 
इस दिला में चीन रूस का कठोर प्रतिद्वन्द्ी है। चीम की विदेश नीति में प्रवातो 
चीनियो के द्वितों की रक्षा का भी उल्लेस है । चीन, मलाया, पिगापुर, थाईलैण्ड, 
कम्बोडिया, दक्षिण वियतनाम, उत्तर वियतनाम, इण्डोनेप्रिया, वर्मा, नाग्रोस प्रादि 
देशो फो, प्रयायी घीनियों के साथ दुष्यंवहार करने के प्रारोप में प्रावक्रित करता 
रहा है। किन्तु इसके विपरीत ये प्रवासी उन देशों को सतरा पंदा किए हुए हूँ जहां 
पे रह रहे हैं । 

चीन की छदमवेशी विदेश नीति की व्याख्या के उपरान्त हमे उन लक्ष्यों पर 
हृष्टिपात करना उपयुक्‍त होगा निनकी पूत्ति के लिए भाज चोन प्रयत्तघील है । ये 
लक्ष्य इस प्रकार हैं-- 

. सम्पूर्ण एशिया में साम्यवाद का प्रसार ध्राज़ के रूसी ढंग का ने होकर 
विशुद्ध माक्संवादी, लेनिनवादी ढय का युद्ध साम्यवाद दो । 

2. हिंसा, छल, बल झ्ोौर कौशल द्वारा साम्यवादी चीन की सीमाप्रों का 
प्रधिकाधिक विस्तार किया जाए ताकि एप्िया में पूर्वी यूरोपीय ढंग के कठपुतली 
देशों की स्थापना की जा सके । 

3, एथिया के समस्त देशों पर प्रभावशाली राजनीतिक, सेंनिक झौर म्राविक 
वियन्त्रण स्थापित किया जाए । 

4. सम्पूर्ण एशिका और सुदूरपूर्व में पश्चिम के, विशेषकर प्रमेरिका के, 
प्रभाव को समाप्त कर दिया जाए ताकि उसकी (चीन की) सैनिक महत्त्वाऊक्षाप्रो 
की पूर्ति मे कोई बाधा न पड़े । 

5. एशिया ही नही भपितु समस्त विश्व का एकछत्र साम्यवादी नेता बनने 
की दिशा में हर उपाय से श्रागे बढ़ा जाए, चाहे इस सक्ष्य को श्राप्त करने के लिए 
श्रपने जाति-भाइयों से ही संघर्प क्‍यों न मोल लेना पड़े । रूस-चीन अन्तविरोध का 
यही एक मुख्य कारण है । 

6. सेना को प्राधुनिकतम भौर भ्राणविक शस्त्रास्त्रों एवं सँनिक उपकरणों 
से सुसण्जित करके तथा चीन की राष्ट्रीय शक्ति का सैंनिक झ्ाघार पर पूर्णतः गठन 
करके उपयुक्त लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। 

7. एशिया में श्रमुत्व की स्थापना के लिए भारत को घेरने की नीति प्रधनाई 
जाए भौर इस हृष्टि से पाकिस्तान, श्रीलका तथा भारत के अन्य पड़ोसी राज्यों को 
पुरी तरह भ्रपने पक्ष में किया जाए। पाकिस्तान के साथ पूरा सैतिक गठबन्धन करने 

में तो चीन सफल ही ही चुका है । 
चीनी विदेश-वीति की प्रधान झवस्थाएं 
(भय 5805 ण॑ एफाब्राड कग्परशंडा ए्माछ ) 

साम्यवादी चीन की विदेश नीति पर टिप्पणी करते हुए डाक बारनेंड वे ठीक 
ही लिखा है कि---/पेकिय की नीति कभी भी केवल विकनी-चुपड़ी बातों अथवा 
दबावों की नहीं रही । इसमें प्रलोभन, धमकी झौर तोड़-फोड़ का विभिन्न अनुपात में 
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सम्मिश्रणा रहा है ।” चीन अपनी विदेश वीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश, 
काल और परिस्थितियों के प्रनुसार कभी एक तत्व पर तो कभी दूसरे तत्व पर 
विशेष वल देता रहा है। उसका मूलभूत उद्देश्य यही रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीतिक परिस्थितियों को श्रधिकाधिक अपने अनुकूल बनाकर उनका भरपूर लाभ 
उठाया जाए श्र प्रपने प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार किया जाएं। इस हृष्टि से चीनी 
विदेश नीति अ्रभी तक चार प्रधान ब्वस्थाप्रों में से होकर गुजरी है, चौथी अवस्था 
जारी है-- 

(१) श्रान्तरिक पुनर्गठन एवं उग्र नीति का बुग (949-953) 

(2) उदारबादी युग (954-959) 

(3) नया उग्रवादी एवं क्रान्तिकारी युग (959-969 ) 

(4) सहयोग और मैत्री की नई कूटनीति का काल (2970 से झ्रव तक) 


प्रथम युग : आान्तरिक पुनर्गठन का युग (949-953 ) 
इस युग में चीन ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति देश की प्रान्तरिक व्यवस्था को 

सुहृढ करने मे लगा दी । इस भ्रवधि मे उसकी विदेश नीति कठोर श्लौर उम्र रही-- 
विशेषकर पश्चिमी राष्ट्रो के प्रति । चीन ने सर्वप्रथम दिसम्बर, 949 में सोवियत 
सघ से दौत्य सम्बन्ध स्थापित किए झोर तत्पश्चात्‌ उसके साथ विभिन्न. मैत्रीपूर्णो 
सुरक्षा एव पारस्परिक सहायता सम्बन्धी तथा झ्राथिक सन्ियाँ सम्पन्न की 4 चीनी 
नेताओ्रों ने सोवियत सहायता से विश्व के श्रन्य देशों में, विभेयक्रर अ्रफ्रे शियायी 
राष्ट्रों मे साम्यवाद के प्रसार का बीडा उठाया । इसी उद्देश्य में नवम्ब्रर, 939 
मे ट्रेंड-यूमियनो के विश्व-संघ के तत्वावधान में पेक्रिय में एथिया श्रौर श्रास्ट्रेलिया 
के देशों का टूं ड-यूमियन सम्मेलन बुलाया गया । इसमें उप'युक्त मद्राद्वीपों के वामपंथी 
श्रमिक नेता सम्मिलित हुए। सम्मेलन में श्री ल्यू-शा्री-त्री द्वारा यह घोपणा की 
गई कि इस सम्मेलन को सम्पूर्णो एशिया मे राष्ट्रीय मुक्ति-संग्रामों छा समर्थन करना 
चाहिए। श्री ल्यू-शाप्रो-ची ने वियतनाम, वर्मा, इण्डोडेड्टिसा, माया, फिलीपाइन 
भादि के मुक्ति-सघर्षों की श्रोर सकेत करते हुए सम्मेजन ऊ :रविनिधियों को उपदेख 
दिया कि--“चीनी जनता के पथ का प्रनुसरण करठे हट उमस्तर संघर्ष द्वारा एडिएाः 
के श्रधिकाश भाग में कान्ति का प्रसार किया झाद्म ऋड्टिर 87 चीनी मेता के हे हे 
जनता के पथ का स्वरूप भी स्पष्ट किया। उठे टय सम्बन्ध में चार बातों गि 
विशेष बल दिया--() श्रमिक वर्य हो झद्ासयाकविरोथी उन्नी इ्चों न 
संगठनों के साथ मिल जाना चाहिए, (#) ये 

के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी संयुक्त मोर्चा है 

साम्यवादी दल होना चाहिए, (छल) ऋद्राखइ:द ६ 
प्राप्त करने के लिए माउस प्रौर॒ 
से घनिष्ठतम सम्बन्ध रखदे ऋरा अज्दका' 
(7९) साम्बवादी दल ढ्) हटस्क 5 जम 
भी किया जाना चादिए।.. डे 










ढढ़ें ऋय केसद्र बनाकर 
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पान्तरिक पुनगुंढत की दिशा में घीनी साम्यवादियों मे दो उद्देश्यों पर विशेष 
वल दिया--चोन से विदेशी प्रभाव को पूर्णतः समाप्त कर देना भौर चीन का ; 
एकीकरण कर सब थीनी प्रदेशों को साम्यवादी शासन के प्रन्तर्मंत लाना । इस समय 
से ही चीनियों ने रूसियों फो छोटकर प्रन्य सभी पाश्वात्य देशों के लोगों को चीन से 
निकालना प्रारम्भ कर दिया । चीन के एकीकरण के लिए “चीनी प्रदेशो' को साम्यवादी 
शासन के प्रन्तर्मत लाने के उद्देश्य से सन्‌ 950 में पेकिंग द्वारा तिब्बत पर झ्राक्रम ए 
भौर फोरिया युद्ध में हस्तक्षेप किया गया, तथापि कतिपय कारणों से ीन ने अपनी 
युद्ध-तीति में परिवर्तत बाँछधनीय समझा । पहला कारण व्यायारिक प्रतिबन्धों से 
उत्पन्न भाधिक कठिनाइयों थीं । इन्हें हल करने के लिए प्रप्रेल, 952 में मास्की में 
ग्रन्तर्राप्द्रीय भ्राथिक सम्मेलन का धायोजन हुप्रा घिससे साम्यवादो देशों का गैर- 
साम्यवादी देशो के साथ व्यापार का मार्म प्रच्वस्त हुआ । दूसरा कारण सन्‌ 952 
की स्टालिव की यह घोषणा थी कि--“पू'जीवाद प्रौर साम्यवाद का शान्तिपुर्ण बह- 
प्रस्तित्व सम्भव है।” प्रपने एक लेस में स्ढालित ते यह सिद्ध करने का प्रयास किया 
कि समाजवाद के प्रस्तार के साथ-साथ पूंजीवादी देशों की मण्डियाँ कम हो रही हैं । 
परिणामत: पूंजीवादी विश्व नाना संकटों भोर सघपों का शिकार बनेगा भोर प्रन्ततः 
समाजवाद से पराजित होगा। प्रतः साम्यवादियों को पश्चिम के साथ प्रार्थिक 
प्रतियोगिता करनी चाहिए क्योकि ऐसा करने से बिना युद्ध किए ही पूंजीवाद की 
इतिश्री हो जाएगी । तीसरा कारण चीन द्वारा यह भनुभव किया जाना था कि 
एशिया मे संयुक्तराज्य अ्रमेरिका की शक्ति का विस्तार हो रहा है। चौथा कारण 
कोरिया-युद्ध द्वारा चीन की प्राथिक व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ना था| प्रपनी 
पंचवर्षीय यीजनामों के सफल सचालन के लिए दुसरे देशों का सहयोग प्रपेक्षित था 
भौर इसके लिए उदार नीति अपनाना भ्रधिक उचित था। इन्ही सब कारणों से 
प्रभावित होकर साम्यवादी चीन के प्रतिनिधि सुरक्षा परिपद्‌ के सम्मुख भी 
उपस्थित हुए झौर उन्होने सन्‌ !95 से 4953 तक कोएिया में युद्ध विराम सम्बन्धी 
बार्ताएँ की । 
सत्‌ 949 से !953 तक की प्रवधि में साम्यवादी चीन ने विदेश नीति के 
क्षेत्र में प्रधाततः रूस का पनुस रण किया। उसका अपना कोई स्वतन्त्र भौर महत्त्व[ूर्ण 
कार्यक्रम नही था | रूस से मित्रता झौर धमेरिका से शत्रुता--ये दो बातें उनके सम्पूर्ण 
कार्यों का आधार रही । 
द्वितीय युग : उदारवादी युग (954-959) 
यह युग सत्‌ 954 से (959 तक रहा, यद्यपि इसका श्रौगणोश सन्‌ 
95-53 में ही हो छुका था । चीन की उग्र और युद्धवादी क्रान्तिकारी नीति में 
परिवर्तेन की पहली सूचना पेकिंग में अक्तूबर, 2952 में होने वाले एशियायी भर 
अशान्त क्षेत्रीय शान्ति-सम्मेलल मे मिली । इसमें सन्‌ 954 के ट्रेंड-यूनियन-सम्सेलद 
के सर्वेथा विपरीत ऋान्ति और हिंसा के स्थाव पर शान्ति एवं सह-अ्रस्तित्व की चर्चा 
की गई । इस सम्मेलन ने सयुक्त राष्ट्रसंध से अनुरोध कि किया वह वियतनाम, 
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मलाया एवं भ्रन्‍्य देशों में युद्ध समाप्त कर सन्पि-वार्ता द्वारा स्यायपूर्ण समझौता कराने 
की दिशा में प्रयत्तशील हो । सम्मेलन मे चीनी प्रतिनिधि द्वारा घोषणा को गई कि 
विभिन्न सामाजिक पद्धतियों का शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तित्व सम्भव है । जून, 953 में 
कोरिया की युद्ध-विराम-सन्धि से चीन की इस परिवर्तित छद्मवेशी उदार प्रवृत्ति की 
पुष्टि हुई । सन्‌ 954 में चीन ने विश्व राजनीति मे सक्रिय भाग लेना शुरू कर 
दिया । इस वर्ष उसने जेनेवा सम्मेलन में महत्त्यूणूं भाथ लिया और शान्तिवादी 
नीति का प्रनुसरण करते हुए 7वी भ्रक्षाश रेखा पर वियतवाम का विभाजन तथा 
लाझ्ोस और कम्बोडिया की पृथक्‌ व्यवस्था स्थीकार कर ली। भ्रपती इस स्वीकारीक्ति 
द्वारा चीन ने प्रपनी शान्तिवादिता का ढिढोरा पीटा जबकि वात्तविकेता यह थी कि 
उसने समभौता इसलिए स्वीकार किया था कि इससे ग्राधे वियतनाम के साम्यवादी 
राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो रही थी और इसे अड्डा बनाकर चीनी 
साम्यवाद ग्रागे बढ़ सकता था । इस सम्मेलन में तत्कालीन चीनी प्रधानमन्ध्री चाऊ 
ने यह अनुभव किया कि विभिन्न सरकारों के साथ कूटतोतिक सम्बन्ध शौर सन्धियों 
द्वारा चीन की शक्ति-वृद्धि के श्रयात करने चाहिए ताकि प्रवसर आने पर चीन उस 
शक्ति का श्रपने पक्ष में उपयोग कर सके। इस नीति का अनुसरण कर चीन ने 
सर्वप्रथम अप्रेल, 954 में तिब्बत के बारे मे सन्धि की श्रोर पंचशील के सिद्धात्तों में 
'हादिक' झ्रास्था प्रकट की । 


पश्चिमी राष्ट्रों ने चीन की नेकनीयती पर भरोसा नहीं किया ग्रौर पंचशील 
की घधीपषणा को कोरा प्रचार बताया । फिर भी एशिया के विभिन्न देशो को अपने 
शव्दजाल भोर प्रपनी कुशल कूटनीति द्वारा प्रभावित करने में चीन को उल्लेखनीय 
सफलता प्राप्त हुई | कोरिया-युद्ध में अमेरिका को टक्कर देकर एशिया झौर प्रफ्रीका 
के राष्ट्रों मे श्रपती सैनिक शक्ति का आतक वह पहले ही पैदा कर चुका था, झतः 
उन्हें शक्तिशाली चीन को अभ्रपना मित्र वना लेने में क्या सकोच हो सकता था। चीन 
को अपनी छंदुमवेशी उदार-नीति में सफलता इसलिए प्राप्त हुई कि चीन ने 
पश्चिमी सांम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो जिहाद छेड़ा था उससे सभी 
एशियायी देशों को सहानुभूति थी क्योकि वे सब उससे पीड़ित रह चुके थे । चीनी 
सफलता का एक और भी कारण था। कोरिया-युद्ध के बाद से ही संयुक्त-राज्य 
भ्रमेरिका साम्यवाद से सुरक्षा के लिए सैतिक-सन्धियों का जाल बुन रहा था भर 
भारत जैसे देशों की मान्यता थी कि इत सैनिक-सन्धियों द्वारा 'शीत-युद्ध/ को एशिया 
के इस भाग में लाया जा रहा है। चीन ने एशियायी राष्ट्रों की इस मनोदशा का पूरा 
लाभ उठाया । उसने पश्चिम द्वारा समर्पित सैनिक-सन्धियों और प्रद्टों के विरुद्ध श्राभ 
उगली, पश्चिम की इस नीति को नवीन साम्राज्यवादी चाल की सजा दी गौर शान्ति 
का क्षेत्र विस्तृत करने पर बल देते हुए विदेशों के साथ दौत्य सम्बन्ध विकसित करने 
ग्रारम्भ किए । एशिया और अफ्रीका के अधिकाँश देशों मे चीनी राजदूत प्रतिष्ठित 
हो गए । अप्रेल, 955 में चीत ने वान्डु ग-सम्मेलन में भाग लिया भौर एशिया तथा 
भ्रफ्रीका के 29 राप्ट्रो के सम्मुख अत्यन्त कूटनोतिज्ञता का प्रदर्शन करते हुए प्रपनी 
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शान्तिवादी उदार नीति का समर्थन किया। बाँडु ग-सम्मेलन में चाऊ-एन-लाई ने दो 
कार्यों से भ्पने राष्ट्र को शान्ति-प्रेमी सिद्ध करने में सफलता पाई--(!) प्रवासी 
चीनियो के बारे में इण्डोनेशिया के साथ सन्धि करके उसने एशियायी देशों को 
प्राश्वस्त किया कि उन्हें भ्रपने यहाँ के चीनी प्रवासियों से प्राशंडित नहीं होना 
चाहिए, एवं (४) ताइवान क्षेत्र में तताव कप्र करने के लिए चाऊ ने सन्चिन्वार्ता का 
प्रस्ताव रसा । बाँडुग सम्मेलन के भ्रवसर पर चीत की बहुत प्रशसा तुई झोर बाद 
में सन्‌ !958 तक चीन की शान्तिप्रियता का यह ढोंग बदस्तुर चलता रहा । 


तृत्तीय युग : नया उग्रताबादी युग (959 से 969 तक) 


बह युग सन्‌ 959 से प्रारम्भ हुप्रा, यद्यपि इसके लक्षण सत्‌ 957 के 
उत्तरार्द्धों से ही हृष्टिगोचर होने लगे थे । सन्‌ 957 से ही पश्चिमों देशों के साथ- 
साथ एशियायी देशो के प्रति चीनी व्यवहार में कठोरता आने लगी । नवम्बर में 
मास्को में बोल्शेयिक क्रान्ति की 40वीं वर्षगाँठ के प्रवसर पर ससार के सभी साम्यवादी 
दलों में ध्म्मेलन मे चीन की नवीम उम्र नीति का स्पष्ट संकेत मिला । माग्रो-स्से-्तु गे 
ते 8 नवम्पर के अपने भाषण में पूर्व और पश्चिम के सधर्प पर बल देते हुए चीन 
की सवीन मीति का सिंहनाद इन शब्दों मे किया--“इस समय विश्व में दो हवाएँ 
है-पूर्वी हवा ग्रौर पश्चिमी हवा ।” चीन मे एक क॒ह्षावत है “ध्यदि पूर्वी हवा पश्चिमी 
हवा पर हाथी नही होगी तो पश्चिमी हवा पूर्वी हवा पर हावी ही जाएगी ।” मेरे 
विचार में वर्तमान स्थिति की यह विशेषता है कि “पूर्वी हवा पश्चिमी हवा पर हावी 
है प्र्थात्‌ समाजवाद की शक्ति पूंजीवाद की शक्ति से ग्रधिक है ।” 


प्रपनी नई उग्रवादी नीति का श्रीगणेश्व करते हुए चीन ने सर्वप्रथम उन 
माँगों का प्रवल विरोध किया जिनके भनुसार साम्पवादी नीति में कुछ संशोघव होना 
चाहिए था वत्पश्चात्‌ सन्‌ 4958 के लेबनान-सकट में चीन के तटवर्ती टापुओं के 
संकट मे तथा सन्‌ 959 के लाप्रोस सकट में पेक्रिय ने कठोर रुख भ्रपनाया । सच्‌ 
959 से तो चीन की विदेश-तीति में भ्तिस्पष्ट रूप मे एक नया मोड़ धाया भौर 
बह अ्धिकाधिक उम्र, भ्राक्रामक तथा साम्राज्यवादी बनती गईं। सन्‌ !959 में झपने 
बचनों का उल्लघन कर चीन ने तिब्बत की स्वायत्तता को नप्ट कर दिया झौर 
दलाईलामा को प्रपना देश छोट कर भागना पड़ा | इसी समय से चीन भारत के 
साथ सीमा-बिवाद में कठोर नीति का प्रचुसरण करने लगा और शर्म: शर्न: भारतीय 
सीमा पर उसके श्रतिक्रमण बढते गये । सन्‌ 959 मे ही श्री खू ,श्वेव ने संयुक्तराज्य 
अ्रमेरिका की यात्रा की जिसे चीनी नेता ने पसन्द नहीं किया और उनका दृष्टिकोण 
रूस के प्रति पझ्लालीचनात्मक हो गया। इसके बाद धीरे-धीरे रूस भ्धिकाधिक 
शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तित्व का समर्थक बनता गया झौर चीनी हृष्टिकोर इस नीति 
तथा रूस का भ्रधिकाधिक विरोधी होता गया | सब्‌ 7962 में झपने मित्र देश भारत 
पर चीन के अस्क्रमण ने उसके साम्राज्यवादी स्वरूप को सूर्य के प्रकाश की भाँति 
उजागर कर दिया । 
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प्रपती नवीन उम्र तीति के कारण चीन ने दिसम्वर, 963 से एक नवीन 
कूटनी तिक श्रप्रियान छेड़ दिया । प्रफ्रीका महाद्वीप को क्रान्ति के लिए एकदम अनुकूल 
समभ कर वहाँ अपने प्रभाव का तीत्र यति से विस्तार करने के उद्देश्य से दिसम्बर, 
4963 में चाऊ-एन-लाई ने विभिन्न प्रफ़ीकी देशों में 3 सप्ताह की यात्रा की । चीनी 
प्रधानमन्त्री संयुक्त भ्ररव गराराज्य, भल्जीरिशिया, मलावी,ट्यूनिशिया, धाना, माली, 
गिनी, सूडान, इधोषिया, सोमालियां झ्नादि देशों मे गए और फरवरी, 964 में बर्मा, 
पाकिस्तान भौर श्रीलंका की यात्रा भी की । प्रपनी यात्रा के दौराव श्री चाऊ ने इस 
बात का भरसक प्रयास किया कि प्रथम तो इन देशों वर सोवियत व पश्चिमी प्रभाव 
क्षीण होकर चीनी प्रभाव में वृद्धि हो जाए श्यौर दूसरे भारत शऔर रूस के साथ सीमा- 
बिवाद में छठ्े इन देशों का समर्थन श्राप्त हो जाए, परन्तु सन्‌ 2963 के अन्त तक 
होने वाली भ्रस्तर्राष्ट्रीय घदनाग्रों ने चोन की विदेश-नीति और नीवन कूथनीतिक 
प्रभ्नियान की भ्रसफलताश्रों को उजागर कर दिया | वह श्रल्जी रिया में श्रफ्रे शियायी 
राष्ट्र के बांडुग जेसा सम्मेलन घुलाने मे प्रसफ़त रहा। श्रफ्रीका में अपने शिष्य 
बेनबेलला द्वारा शासित अल्जीरिया में सम्मेलसन का अआवोजन कर माम्रो-त्से तुग 
प्रफ्त शियायी देशों वर चीन की धाक बठाना चाहता था, परस्तु सम्मेलन श्रारम्भ होने 
से पहले ही बेनवेस्ल्ला का पतन हो गया । सम्मेलब के भ्रायोजन भे सफलता पाने के 
उद्देश्य से चीन ने प्रल्यीरिया की नई सरकार का समर्थन किया, परन्तु भारत प्रादि 
राष्ट्रों ने सम्मेवन को स्थायित करवा दिया। बेनवेल्ला के विरोधियों का समर्थेन ऋर 
चीन ने यह सिद्ध कर दिया कि अपनी स्वार्थ-पूर्ति के लिए चीन साम्यवाद के सिद्धान्तों 
की भी उपेक्षा कर सकता है। चीन की स्वार्थपरता ने श्रफ़े शियायी देशों मे उसे 
बदताम कर दिया | पाकिस्तान के भ्रति चोन की सहानुभूति की पोल भी उस समय 
खुल गई, जब भारत-पाक संघर्ष के समथ चीन भारत को केवल धमको देता रहा झोर 
इस घरह्‌ उसने पाकिस्तान की श्राशां को आधात पहुँचाया कि चीन भारत को गहरी 
क्षति पहुँचाकर पाकिस्तान के प्रति भ्पनी दोस्ती का सबूत देगा । चीन के इस रुख 
से पाकिस्तान को मन ही मन बहुत अशप्रसन्नता व॑ निराशा हुईं | इसके अतिरिक्त 
सास्यवादी देशो को भी इस बात से बड़ी ठेत पहुंची कि चीन अपने मोर शत्रु संयुकक्‍त- 
राज्य श्रमेरिका के पिट्ट, और उससे सेतिके सहायता पाने वाले पाकिस्तान का 
खुल्लम-खुल्ला समर्थव कर रहा था सन्‌ 965 में ही इण्डोमेशिया में चीन के 
इरादों को मिट्टी में मिला दिया गया। चीन प्रेरित साम्यवादी क्रान्ति श्रलफल हुई 
और इण्डोनेशियायी सेना ने साम्यवादियों का बुरी तरह दमन किया। विश्व के 
साम्यवादी दलों से इण्डोनेशियायी साम्यवादी दल का एक विशिष्ट स्थान था । 
उसके अ्रधःपतव से विश्व के साम्यवादी आन्दोलन को गहरा धाधात पहुँचा भौर 
साथ ही पेकिंग-पिडी-जकार्ता घुरो छिन्न-भिन्न हो गई । भर शियायी देशों में भी चीन 
का प्रभाव क्षीण हो गया श्रोर ढे चीनी साम्यवाद के खतरे की समझते लग गए । 


दिसम्बर, 965 में मालवी के प्रधानसन्त्री डॉ. हेस्टिग्स वाण्डा ने स्पष्ट शब्दों मे 
पोषणा कछ्ी-- 
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“पग्रफ़ीका की रिक्‍्तता के बारे में चोनी यह समभते हैं कि इनको वूर्ति उन्हीं 
के द्वारा होनी हैं। पेकिंग के लाग चगेजर्साँ की कत्यना से भी बड़ा ऐसा ताम्राज्य 
स्थापित करना चाहते ई जिसमे सम्पूर्ण एशिया तथा प्रफ़ोका सम्मिलित हो तथा 
यदि जतता प्राप्ति न करे तो इपमे यूरोप प्रौर प्रभिरिका भी सम्मिलित हो ) जब 
मैं भ्रफरोका पर विचार करता हूँ तो मुझे रूसियों से उतना भय नहीं है जितना 
चीनियो से है । समय की गति के साथ रूसी मरभ पड़ गए हैं, किन्तु चीतो नरम 
नहीं पड़े हैं (” 

भ्रफीका मद्ाद्वीप मे चीन तेजी से प्रपनी प्रतिप्ठा खोता गया धौर पेकिग ते 
कूटनीतिक सम्बन्ध-विच्छेद क! क्रम झारम्भ हो गया । इसे बीच चीन तथा रूस के 
सम्बन्धों मे भी काफी बिगाड़ प्रा गया। दोनों के सैद्धान्तिक मतभेद उग्र हो गए । 
चीन सोवियत संघ को सशोधनवादी भौर सोवियत संघ घीन को कट्टरपवी कहकर 
दोनों एक दूमरे को बदनाम करने लगे । वास्तव में साम्यवादी जगत्‌ के लिए नेतृत्व 
की होड़ शुरू हो गई क्योकि चीत ने रूसी सेतृत्व प्स्वीकार कर दिया । दोहों देशों 
में फटु सीमा-विवाद भी उत्पन्न हो गए और मार्च, 3969 में सीमा पर सैनिक भड़पें 
भी हुईं । स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि दोनों देशो के सम्बन्ध-विच्छेद के कगार 
पर पहुँच गए । 
चतुर्थ युग : सहयोग भौर मंत्री की कूठनीति का युग 

(१970 से अक्तूबर 980 तक) 

उम्रातावादी एवं क्रान्तिकारी युग मे साम्यवादी चीन ने झात॑क श्लौर तोड़-फीड़ 
की जिस विदेश नीति का अनुसरण क्रिया उससे वह श्रन्तर्राष्ट्रीय जयत्‌ में काफी 
बदनाम हो गया ध्लोर उसके दो घनिष्ठ मित्र भारत भौर रूस उसके विरुद्ध हो गए। 
चारो प्ोर से उसका विरोध होने लगा झ्लौर वहु लगभग प्रलण-चलगण पड़ गया | दीन 
ते श्रपनी इस पृधकता की स्थिति को तोड़ने के लिए एशिया श्र भ्रफीका के छोटे 
देशों मे अपने प्रभाव-विस्तार की चेष्ठाएं की, किन्तु उनमें भी वह जगमग प्रभकल 
रहा। भरव जगत्‌ ने नासिर के नेतृत्व में चीनी कूटनीति का शिकार होने से स्वर 
की बचाएं रखा । ख्तः यह आवश्यक हो गया कि चीच प्रपवी विदेश नीति का 
पुनमू त्योकन कर धातंक एवं तोड़-फोड़ के स्थात पर सहयोग, मैत्री एवं सह-प्रस्तिदद 

की नीति भ्रपनाए--घाहे मौलिक रूप में उसका इनमें विश्वास नहीं था। १970 
के प्रारम्भ से ही चीन ने भ्रपत्ती विदेश नीति का संचालन पुनः इस झछूप में प्रारम्भ 
किया ताकि भ्धिकाधिवा मिश्र ब्लौर सम्थेन प्राप्त किया जा सक्रे तथा पुरानी चीति 
के कारण विदेश-नीति के स्वछप में जो वियाड़ पैदा हुए थे, उन्हें सुधार कर विश्व 
के देशों को प्रपती 'सदाशवता' में विश्वास दिलाया जा सके अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
से भी कुछ ऐसी करबट ली कि चीन का मार्ग सुगम ही गया। राष्ट्रपति निमसन के 
सेमृत्व मे अमेरिका ने अपना चीत-विरोधी रदेंपा शिथविल कर दिया, चीन की भोर 
मैन्नी का हाथ बढ़ाया तथा प्मेरिकी सहयोग से रूसी नैतृत्व का मुकाबला करने के 
लिए चोन को आकर्षित क्रिया | चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी प्रवेश मिल गया 
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जिससे उसे सुप्रवसर प्राप्त हुआ । सांस्कृतिक क्रान्ति की सफतता आधिक प्रौर 
वैनिक शवित में तीव्र विकास तथा महाशकिति के रूप में प्रतिष्ठित होने की श्रार्काक्षा 
ते चीन को प्रेरित किया कि भन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बचकाना” हरकतों का रास्ता 
त्याग दे । 
मैत्री, सहयोग झौर संयम की नयी कूटतीति प्रपनाते हुए चीन ने एक ओर 
प्रमेरिका के साथ सम्बन्ध स्थापित करने शुरू किए तथा दूसरी ओर रूस के विरुद्ध 
फ्रपता प्रचार अभिमान कम किया । सन्‌ 970 में ही रूस श्रोर चीत के वीच पुनः 
एक व्यापारिक समभौता हुप्रा जिसके बाद से एक दूसरे पर कठोर शब्दों का प्रयोग 
कम होता गया । भ्रमेरिकी राष्ट्रपति तिबसन ने चीन की यात्रा की तथा दूसरे देशो 
के साथ भी चीन “पिग-पाँग कूटनीति” के मांगें पर चलने लगा। भारत के प्रति 
चीती रवैया यद्यपि पूर्ववत्‌ रहा तथापि दिसम्बर, 97 के भारत-पाक संघर्ष मे 
सीमा पर सैनिक हलचल करके तनाव पैदा किया गया। 970 से भारत के 
सीमान्त पर चीन के साथ सैनिक मुठभेड़ों की वारदातें भी नहीं हुई है । कुठनीतिक 
क्षेत्र में चीत का भारत निरोधी रवैया किसी भी अनुपात में रहा हो, लेकिन व्यवहार 
में उसमे भारत को सैनिक हृष्टि से भड़काने वाली कोई कार्यवाही करने में संयम ही 
बरता है । पाकिस्तान को सैनिक सहायता शौर कूटनीतिक समर्थन देकर भ्रपने पक्ष 
में करने की बोनी नीति पूर्वव्त्‌ सक्रिय है, लेकिन चीनी नेताम्ों ने अपने व्यवहार से 
यह संकेत दे दिया है कि पाकिस्तान को ऐसी कोई श्राशा नही करनी चाहिए कि 
उसके कारण वह भारत से सैमिक संघर्ष में उलभने की मूल करेगा। 976 में 
पेकिंग में भारतीय राजदूत की नियु्ित के बाद दोनों देशो में कूटनीतिक सम्बन्ध 
पुनः स्थापित हो गए, जो 962 के चीनी हमले के बाद टूठ गए थे । यह आशा 
की जाने लगी कि चीन भारत की मैत्री के महत्व को स्वीकार कर रचनात्मक 
दृष्टिकोण प्रपनाएगा । नवसभ्व॒र, 977 में भारत के विदेश मम्त्री श्री वाजपेयी ने 
यह संकेत दिया कि दोनों ही देश परस्पर सम्बन्ध सुधारने को प्रयत्नशील हैं । 
कुछ राजनीतिक क्षेत्रों के विरोध के बावजूद भारत के विदेश भस्‍्त्री 
श्री वाजपेयी फरवरी, 979 में पीकिग गए जहाँ उन्होने चीनी नेताग्रों से बातचीत 
की । सरकारी क्षेत्र मे यह झाशा की गई थी कि विदेश मन्त्री की चीन यात्रा के 
प्रच्छे परिणाम निकलेंगे । लेकित 7 फरवरी को जब श्री वाजपेयी को वियतनाम 
पर चीनी प्राक्रमए की खबर मिली तो वे प्रपनी शेष यात्रा रह कर तुरन्त भारत 
लोट भ्राए। चीन ने वियतवाम प्र प्राक्मण करने का वह समय चुना जब 
श्री वाजपेयी पोकछिग में मोजूद थे भोर उससे भी विचित्र बात यह थी कि भारतीय 
विदेश मन्‍्त्री को पराक्रम की कोई सूचना तक नहीं दी गई । चीन का यह रवैया 
भारतीय विदेश भन्‍्त्री का भ्पमान था और इससे चीन ने यह पुनः स्पष्ट कर दिया 
कि चीन की विदेश नीति में भारत का एक सौमित महत्व है। विपत्तनाम पर 
* झाक़म से चीन ने 962 की भाद पुनः ताजा कर दी भोर यह पुनः स्पष्ट कर 
दिय। कि उसकी प्राक्रामझुता तथा विस्तारवादिता पर कोई अंकुश नही लगा है । 
भारतीय विदेश मन्चालप्र के सचिव श्री एरिक ग्रोजाल्विस की पीडिग मे 
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वार्ता के दौरान चीनी नेताप्ों ने दोनो देशों के बीच सम्बन्ध सामान्य बनाने धौर 
सीमा विवाद को सामान्यीकरण की प्रक्रिया में बाधक न बनने देने की बात पुतः 
दुहराई | दो दशक तक भारत के प्रति वैर भरे रुख के बाद श्रब चीन की तर्ज 
निश्चित रूप से बदली हुई है । इसका कारण चीन की ग्रान्तरिक स्थिति भ्ौर विकात 
में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग लेने की उसकी नई नीति है, जिसकी सफलता के लिए वहू 
एशियाई देशो से श्रपमे सम्बन्ध सुघारता चाहता है । 


“चीन ने श्री गोजाल्विस की यात्रा के दौरान एक पत्रिका में सीमा विवाद 
के बारे मे श्रपना प्रस्ताव छूपवाकर उस पर भारत की टोह लेने का प्रयत्त किया 
है । प्रस्ताव के श्रनुतार चीन चाहता है कि भारत लद्गाख में श्रकसाईचीन पर चीत 
ने कब्जा कर लिया है, प्रपना दावा छोड दे, तो बदले मे वह मध्य हिमालय से 
उत्तर-पूर्वी सीमान्त तक मेकमोहन सीमा रेखा को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा मात लेगा । 


इस तरह का प्रस्ताव न तो नया है और न वह भारत को स्वीकार्य है । यह 
साम्यवादी चीन का तरीका है, जो उसने भारत के साथ ही नहीं, कई पड़ोसी देशो 
के साथ भ्रपनाया है | पहले बह पड़ोसी देशों के सीमास्त प्रदेशों पर विशिव्न-विजित्र 
भ्राधारो पर दावे करता है और उन प्रदेशों को अपने नवशो मे दिखाता है झौर फिर 
उन देशों को घौस मे लेने अथवा भुकाने के लिए भाक्रमण करता है | ऐसा वह 
भारत के साथ ही नहीं, हाल ही में वियतनाम के साथ भी कर चुका है | भारत 
सरकार को चीन के भाँसे में धादे से बचना चाहिए भौर लद्दास के भ्रकसाई घीन 
प्रदेश पर प्रपने दावे को नहीं छोड़ना चाहिए । चीन को श्राभास होने लगा है भौर 
जल्दी ही विश्वास भी हो जाएगा कि यह श्रपनी प्रध्तारवादी तीति पर चल कर झौर 
पड़ोसी देशो की भूमि पर दावे या कब्जा करके स्वयं भी चैं श्रौर शारित से नहीं 
बैठ सकता श्रौर न भलगाव में रहकर धपना विकास ही कर सकता हैं । 


चीन की बदलती हुई ते का एक कारण शायद यहू भी है कि वह समझ 
गया है कि एशिया के नव स्वतन्त्र देश श्रव सैन्य हष्टि से उतने कमणोर नहीं हैं, 
जितने वे 0-5 वर्ष पूर्व थे । उठे सोवियत संघ, भारत तथा घन्य देशों से दुश्मनी 
की कीमत भी चुकानी पड़ी है । 


फिर भी चीन की इस बदली तर्ज को कम महत्त्वपूर्ण नहीं माना थाना 
चाहिए | 8 वर्ष बाद यह कम से कम वार्ता द्वारा स्रीमा विवाद निवटाने को 
उत्सुक मालूम पड़ता हे; जबकि घ्रव तक उसे अपनी ताकत का गरूर था झौर 
अमेरिका को दिन-रात 'कायजी शेर! कुहते नहीं पधाता था। भारतीय विदेश 
मन्त्रालय ने प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त न कर दूरदशिता का परिचय दिया 
है । प्रस्ताव का यद प्ंश द्वी भी गौर करने लायक है कि यदि सीमा विवाद प्रभी 
इल नही होता है, तो उसे यों ही रहने दिया जाएं पौर इस बीच सम्बन्ध सामान्य 
बनाने के प्रयत्त किए जाएं | इसमे कोई बुराई नहीं है । 
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कश्मीर के बारे में भी चीन के रुस में परिवर्तत को नजरन्दाय नही किया 
जा सकता । चीनी विदेश उपमन्त्री ने कहा है कि वह भारत व पाकिस्तान का 
भाषसी मसला है| चीन प्रद तक कश्मी री जनता के श्रात्म-निर्य के अधिकार का 
समर्थव करता रहा है । चीनी अपने को ग्रस्तर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति का माहिर 
मानते हैं, इसलिए उसके साथ बातचीत व सम्पर्क में अत्यधिक सावधानी बरतने की 
झावश्यकता है ।"” 


चीन के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
(एक्षयब४००७) उ्रे028०75५ ० (079) 
विश्व के प्रमुख राष्ट्रो के साथ चीन के प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बस्ध रहे हैं उतका 
विवेचन संयुक्तराज्य प्रमेरिका, सोवियत सध भौर भारत को विदेश नीति के सन्दमे 
में विस्तार से किया जा चुका है। श्रतः महां चीन के प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का 
सकितिक विवेचन ही अपेक्षित है । 


चीन झौर भअ्रमेरिका 


राष्ट्रपति निकसन द्वारा चीन के प्रति मैत्नी का हाथ बढ़ाने से पूर्व दोनों देशों 
के पारस्परिक सम्बन्ध पत्पन्त झन्रुतापूर्ण थे। श्रमेरिका ने नवोदित साम्यवादी चीन 
को मे केवल मान्यता देने से इन्क्रार कर दिया बल्कि संयुक्तराष्ट्र में उसके प्रवेश के 
विरद्ध भी मोर्चावन्दी की । अमेरिका की नीति मुख्यत: यह रही कि साम्यवादी चीन 
के साथ मैत्री और सहानुभूति रखने वाले देश अमेरिका के मित्र नही माने जा सकते। 
सन्‌ 950 में कोरिया युद्ध में संयुक्तराष्ट्र संघोय सेचाप्नों वे अमेरिकी कमान में युद्ध 
लड़ा। जब संयुक्तराप्ट्र सधीय सेनाएँ 38वी प्रक्षाँश रेखा को पार कर यालू नामक 
स्थान पर पहुँची तो उत्तर कोरिया की श्रोर से चीती सैनिक टिड्डो-दल की भाँति 
उन पर टूठ पड़े । कोरिया का युद्ध प्रव प्रधानतः श्रमेरिका व चीत का युद्ध बन 
गया । अक्तूबर, 95 मे माप्रो-त्से-्तु म ने कहां---"हम अपने देश की रक्षा के लिए 
ही साम्राज्यवादी प्राक्रमणों' के विरुद्ध लड़ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि 
यदि अ्रमेरिकी सेनाप्रों ने हमारे ताइवान (फारमोसा) पर कब्जा न किया होता भौर 
हमारे साम्यवादी मित्र-राज्य पर दक्षिणी कोरिया ने श्राक्रमा न किया होता तथा 
स्वयं श्रपनी कार्यवाहियों का विस्तार हमारी उत्तर-पूर्वी सीमा तक न किया होता तो 
हम श्राज अमेरिकी सेनाश्रों के विरुद्ध न लड़ रहे होते ॥7 


कोरिया-युद्ध के फ्लस्व्टप भ्रमेरिका ने फारमोसा को साम्यवादी चीन के 
सम्भावित ग्राक्रमण से सुरक्षित रखते के लिए खुल कर सेनिक सहायता देने का 
निश्चय कर लिया। प्रमेरिका के इस निश्चय ने दोनो देशों के सम्वन्धों को और भी 
अधिक कदु बना दिया । चीन में वाशिगटन-विरोधी प्रचार-प्भियान दीज कर दिया 
| गया ! क्‍लॉड बस (८४70 08055) के शब्दों मेः--”चीनवासियो ने अमेरिका पर 
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जापान में फासिस्टवाद तथा सैनिकवाद की पुनस्थापना करने तथा एशिया में ग्रपता * 
प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जापान का एक साधन के रूप में प्रयोग करने के । 
आरोप लगाए। इसी तरद्द उन्होने भ्रमेरिका को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति 
सिगमन री की सहायता करने एवं कोरिया में गृह-युद्ध छेड़ने के लिए भी दोपी 
ठहराया ।/” चीन के साम्यवादी नेताओं ने कोरिया-युद्ध की व्याख्या करते हुए कहा 
कि--“यह बुद्ध कोरिया, फारमोसा, हिन्द-चीन एवं फिलीपाइन्स पर कब्जा करने . 
तथा उसके पश्चात्‌ एशियायी मामलों में हस्तक्षेप करने के अमेरिकी पड्यन्त्र का ई 
अग्रिम भाग है |” 

साम्यवाद के प्रसार को प्रवदद्ध करने के लिए संयुक्तराज्य प्रगेरिका ने 
विभिन्न सैनिक श्रौर प्रप्तिरक्षात्मक सगठनों का निर्माण किया। श्रमेरिका द्वारा 
निर्मित भ्ौर प्रेरित नाटो, सीटो, पंजुप्रस (4प205), बगदाद पैक्ट (प्र सैंठो) 
तथा मध्य-पूर्वी कमान सन्धियों की साम्यवादी चीन ने यह कह कर तीव्र भत्सेना की 
कि इन सबका उद्दे श्य विश्व में अमेरिकी प्रमुत्व की स्थापना करना है । अ्रमेरिकियों 
के लिए चीन की मुख्य भूमि के द्वार बन्द कर दिए गएं। अनेक बार तो प्रमेरिकी 
पत्रकारों तक को प्रवेश की अनुमति नही दी गई । चीन-ट्थित अमेरिका सम्पत्ति भी 
जब्त कर ली गई। अमेरिका के साथ व्यापारिक सम्पन्ध पूर्णतः भग कर दिए गए। 
उसके साथ सभी प्रकार के सम्पर्कों पर--चाहे वे सामाजिक हों, सॉस्क्ृतिक हो या 
कृटनीतिक हों--रोक लगा दी गईं | कोरियाई युद्ध मे जिन प्रमेरिकी चालकों को 
बन्दी बना लिया गया था, उन्हें भी सोवियत रूस के आग्रह पर बड़े वाद-विवादों के 
बाद मुक्त किया गया । 

सन्‌ 954 में हिन्द-चीन के प्रश्व पर भी दोनों देशो मे काफी तनाव पैदा 
हो गया । डीन-बिन-पू में फ्रेंच सेनाग्नों की निर्णायक पराजय के उपरान्त जब 
वाशिगटन ने क्रॉस की सहायतार्थ भारी सख्या मे अपनी प्ेनाएँ भेजने का निश्चय 
किया तो अमेरिका प्लौर भाम्यवादी चीन में प्रत्यक्ष युद्ध का खतरा हो गया। 
सोभाग्यवश जिनेवा समभौता सम्पन्न हो जाने के कारण यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति टल 
गई । सन्‌ 959 में चीन पौर प्रमेरिका के बीच सघप के तए कारण उत्पन्त हो 
गए । लाथ्ोस में संघर्ष के लिए चीन ने प्रमेरिका को उत्तरदायी ठहराया भौर कहा 
कि बहू वियतनाम के प्रजातस्त्रात्मक गखझराज्य एवं चीत की सुरक्षा को सीधी चुनौती 
देने के लिए ही सुदूर पूर्व में संघयं चाहता है। तिब्बत की ऋान्ति के बारे में 
समुक्तराज्य धर्मेरिका के रवैये से भी चीन को भारी क्षोभ हुमा । इसके श्रतिरिक्त 
जनवरी, 960 में जापान तथा प्रमेरिका के बीच जो पारस्परिक सहयोग एब सुरक्षा 
की सन्वि सम्पत्त हुई, उससे भी चीन के सम्बन्ध कठु बने। चीन से हर सम्भव 
प्रयत्त द्वारा जापान वे झमेरिका के ग्रठउन्धत को निरस्त करने का प्रयास किया । 
पेफिंग रेडियो ने प्रमेरिका पर एस्िया मे साम्राज्यवादी पड़यन्त्र रचने का प्ारोप 
लगाया । 9 सितम्बर, 962 को साम्यवादी चीन की वायु सेना ने कुप्रोमिताँग सेना 
के एक यू-2 सैनिक जाौँच-वायुयान को चीन को मुख्य भूमि पर भार गिराया । चीन 
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सरकार ने इस धटना पर एक विस्तृत वक्तव्य प्रसारित किया शौर प्रमेरिका को इस 
विमान की उड़ान के लिए उत्तरदायी ठहराया । भ्रक्तूवर, 962 में 'क्यूबा-संकर्टा 
के समय साम्यवादी चीन द्वारा संयुक्त-राज्य प्मेरिका के विद्द्ध भारी विध-वमन 
किया गया । सम्पूर्ण चीन में वयूबा समर्थक विशाल प्रदर्शन संगठित किए गए, क्यूबा 
समर्थक नारे लगाए गए और क्यूबा के नेताश्ों के चित्रों का प्रदर्शश किया गया । 
सत्‌ 962 में संयुक्त-राज्य प्रमेरिका ने चीवी आक्रमण के विरुद्ध भारत को जो 
प्रभावशाली सैनिक सहायता भेजी, उससे भी साम्यवादी चीन के आक्रोश में 
बूद्धि हुई । 
सन्‌ 965-66 में वियतनाम- समस्या के प्रश्न पर दोनों देशों के सम्बन्धों मे 
कटुता में भशौर भी वृद्धि हुई । वियतनाम मे शान्ति-स्थापता के हर प्रयास को चीन 
ने श्रसफल बनाने की कोशिश की । चीन की प्रेरणा से ही उत्तर-वियतनाम ने सभी 
शान्ति-प्रस्तावों के विरुद्ध कठोर रुख श्रपनाते हुए केवल अपने ही प्रस्ताव को मानने 
पर बल दिया । जब इनोई सरकार शर्नःशने पेकिंग क्री अपेक्षा मास्को के अधिक 
निकट आने लगी तो यह भी चीन को बुरा लगा श्लौर उसका प्रयत्न यही रहा कि 
हनीई चीन के सैनिक निर्देशन में दक्षिणा वियतनाम से युद्धरत रहे । 
राष्ट्रपति जॉनसन के समय तक चीन और प्रमेरिका के सम्बन्ध निरन्तर कठु 
होते गए । वियतनाम युद्ध का कुत्रभाव सम्पूर्ण अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा 
प्रौर डॉलर की स्थिति कमजोर होती गई। इसके साथ ही कूठनीतिक क्षेत्र में 
सोवियत रूस की सफलता ने विशेषफर मध्यपूर्वे क्षेत्र और भारतीय उपमहाद्वीप में 
रूसी प्रभाव मे, अमेरिका को चिन्तित कर दिया। प्नतः जॉनसन के उत्तराधिकारी 
राष्ट्रपति निक्‍्सन ने ऐसे प्रथत्त श्ररम्भ किए जिनका उद्द एय चीन से सामान्य सम्बन्ध 
स्थापित करना था ताकि एक ओर तो वियतनाम-युद्ध से अमेरिका समम्मान पीछा 
छुड़ा सके और दूसरे सोवियत भ्रमुत्व को सफल चुनौती देते हुए राजनीतिक क्षेत्र मे 
पेकिग-पिण्डी-वाशिंगटन थुरी का निर्माण कर, शक्ति-सन्तुलन अपने पक्ष मे कर ले । 
भ्रमेरिका की यह लालसा भी रही कि लगभग 70 करोड़ की विशाल जनसर्या वाले 
देश से मैत्ी-सम्बन्ध स्थापित करके श्रमेरिका व्यापक व्यापारिक प्रौर झथिक लाभ 
प्राप्त कर सकेगा । चीन की भी यह श्रार्काक्षा थी कि सोवियत झूस के नेतृत्व को 
चुनौती देने के लिए वह अ्रमेरिका जैसे सबल राष्ट्र को प्रपने पक्ष में करले । 
सम्बन्ध-सुधार की इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप चीन-अ्रमेरिका के बीच 
“विंगपोंग कुटनीति' का उदय हुआझ्रा । अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार, यात्रा भौर 
जहाजरानी सम्बन्धी कानूनी रुकावटों मे ढील दे दी दथा श्रपनी ठेबलदेनिस टीम को 
विगपोंग खेलने के लिए चीन भेजा । सन्‌ 970 में माप्रो-त्से-तु|ग ने अमेरिकी 
पत्रकार एडगर सनो के साथ बातचीत मे अमेरिकी राष्ट्रपति का चीन मे स्वागत 
करने की इच्छा प्रकट की । दोनों देशो में सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिए 
झनुकूल वातावरण बनाने हेतु बारसा, पेरिस ग्रादि स्थानों पर दोनों देशों के 
भ्धिकारियों के बीच वार्ताओ्रों का दौर प्रारम्भ हुमा जिनकी प्रगति के ग्राधार पर 
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5 जुलाई, 97! की बहुत ही नाटकीय ढंग से राष्ट्रपति निवसत ने मई, 972 
के पूर्वे श्रपती चीन-य्ात्रा की घोपणा की । भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने इस 
घोषणा का स्वागत किया श्र संयुक्त राष्ट्रतव के महासचिव ने इसे श्रस्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्ध में एक नया अध्याय श्रारम्भ करने वाली घटना वतलाया । 27 फरवरी, 
4972 को राष्ट्रपति तिक्सत दलवल सहित पेकिंग पहुँचे । संयुक्त विज्ञप्ति के प्रनुभार 
दोनों देशो मे प्रनेक विषयों पर मतमभेदों के बावजूद सौहाडबूर्ण वार्ता हुईं। दोनों 
देशों ने ज्ञाग और कला के विभिन्न क्षेत्रों मे पारस्परिक विनिमय शोर सम्पर्क का 
निश्चय किया । आथिक्त और व्यापारिक सम्बन्धों में वृद्धि पर भी विचार-विमर्श 
फिया गया । यह भी निश्चय किया गया कि सामान्य हित के विपम्रों पर विचार- 
विनिमय और सम्पन्‍्धों के सामास्यौकरण के लिए विभिन्न माध्यमों से प्धिकाधिक 
सम्पर्क स्थापित किया जाए। निक्‍्सन की पेकिंग यात्रा के बाद दोनों देशों के सम्बन्ध 
तेजी से सामान्य बनते गए। बगलादेश के प्रश्त पर सयुक्त राष्ट्रसंध में दोनों ने 
प्रापस में सहयोग किया | फ़रवरी, 3973 भें निक्‍सन के निजी सलाहुआर हेनरी 
क्रिप्िंगर ने पेकिय में चाऊ-एन-लाई तथा अन्य मेताओं से वार्ता की । अमेरिका प्रौर 
चीन द्वारा एक दूसरे के यहाँ सम्पर्क कायलिय शोलने का मिश्वय क्रिया गया । 
यद्यपि इन कार्यालयों को दुतावास को संज्ञा नहीं दी गईं तथाएि व्यवहार में इनका 
कार्य दुतावास जैसा ही रखा गया। दोनो देशो के बीच पनेक क्षेत्रों में सहयोग में 
वृद्धि हुई । पारस्परिक व्यापार-विस्तार का एक निश्चित कार्यक्रम बताया गया। 
चीन ने श्रमेरिका के दो वन्‍्दी वायुयान-बालकों को मुक्तकर श्रोर भ्रमे रिका ने ताइवात 
में अपनी सेना में पर्याप्व कटौती का सकेत देकर यह्‌ प्रदर्शित किया कि पस्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र मे दोनो देश श्रधिकाधिक निकट प्राने को उत्सुक हैं । 


दोनों देशों के सम्बन्धों में सामान्यीकरण की प्रक्रिया तब कुछ मन्द हो गईं 
जब चीन ने देखा कि भ्रमेरिका रूस के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने के प्रयत्नों में 
महस्त्वपूं विययों पर वार्ता में चीत की उपेक्ष/ कर रहा है । ववम्बर, 974 मे जत्र 
प्रमेरिकी विदेश मन्‍्त्री डॉ. क्रिसिगर चीन गए तो उनके स्वागत में उदासीनता प्रकढ 
ऋर चीनी नेताश्रों ने श्रपनी श्रप्नसत्नता प्रकट की। इस प्रप्रसन्‍तता के दी प्रमुख 
कारण थे--प्मेरिका द्वारा ताइवान सम्बन्धी उस शंघाई-समकोते को कार्यासियित 
से किया जाना जो सालभर पहले दोनों के बीच हुआ्ना था, एवं प्रमेरिकी राष्ट्रपति 
फोर्ड झौर सोवियत नेता श्रेसनेव द्वारा वार्ता के लिए ब्याडीवोस्तक को चुनना। 
ब्लाडीवोस्तक कभी चीन करा हिस्सा था; अतः चीन ने सोचा 24000 के 
लिए इसे वार्ताध्यल चुना गया है। सन्‌ 7972 की शंधाई विज्ञप्ति में किए गए 
बायदों मे एक महत्त्वपूर्ण वायदा यह था कि अमेरिका ठाइवान की चीन का हिस्सा 
मान लेगा । श्रप्रेल, 7975 में च्यॉग्-काई-शेक की मृत्यु के बाद ताइबान श्रव फिर 
भस्तर्राष्ट्रीय राजनीति का धाकर्षणए केन्द्र बन गया । मार्थल च्याँय के निधन का वे 
फ्ेवल ताइवान की प्रास्तरिक राजनीति पर वहिंस प्रन्य देशों से सम्बन्धों पर भी 
प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था । वैसे ज्यांग के उत्तराधिकारी उनके युत्र प्रवानमस्त्री 
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च्याय-चु ग-कुप्रो मे यह स्पष्ट कर दिया कि वह प्पने देश पर कभी भी साम्यवाद 
की छात्रा नही पड़ने देंगे प्लोर चीन की मुख्य भूमि को साम्यवाद से मुक्त करने के 
लिए निरन्तर सघर्प करते रहेगे । 

मित्सन के हटने के बाद से ही प्रमेरिका धौर चीन के सम्बन्धों में कुछ 
शिथिलता उत्पन्न हो गई है | जैसा कि भ्रमेरिकी विदेश नीति के सन्दर्भ मे बताया जा 
चुका है, जब डॉ. किसियर ने श्रव्तुवर, 975 में भौर राष्ट्रपति फोड ने दिसम्बर, 975 
में चीन की यात्रा की तो उनका बहुत ही फीका स्वाग्रत हुआ । 

20 जनवरी, )977 को भमेरिका के राष्ट्रपति पद पर श्री जिम्मी कार्टर 
प्राहढ़ हुए भोर विदेश मन्‍्त्री पद पर उन्होने श्री साइरस वेंस को नियुक्त किया । 
कार्टर प्रशासन अमेरिकी विदेश नीति को एक नई दिशा देने को प्रयत्नशील है ॥ 
कार्टर के शासन-काब में प्रमेरिका-चीन सम्बन्ध कैसे रहे है इसका विवेचन श्रमेरिका 
की विदेश नीति मे किया जा चुका है। यहां इतना ही लिखता पर्याप्त है कि कार्दर 
ते । जनवरी, 979 से चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने की घोपशा 
करते हुए यह मान लिया कि चीन केवल एक है प्रौर उसकी एक सरफ़ार है। कार्टेर 
ने यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका गैर-सरकारी तौर पर ताइवान से सम्बन्ध रख 
सकता है । कार्टर के समय प्रमेरिका और चीन एक दूसरे के भौर नजदीक भ्राए हैं 
तथा राजनीतिक क्षेत्रों मे यह स्वीकार किया जाने लगा है कि पह प्रवृत्ति रूस के 
विरुद्ध भावी प्लमेरिकी-चीती गठवन्धन करा पूर्वाभास है | अ्रमेरिका-चीन सम्बन्ध का 
]980 के भध्य तक का विवरण विस्तार से अमेरिकी विदेश नीति वाले प्रध्याय मे 
दिया जा चुका है। 

चीन श्औौर सोवियत संघ 

घीन प्रौर सोवियत सघ दो महान साम्यवादी राष्ट्र है। इनके पारस्परिक 
सम्बन्ध मैत्री प्रौर शशुता, सहयोग भ्रोर स्पर्डा, भ्रातृत्व और वेमनस्थ की कहानियाँ 
हैं ।  श्रक्तूबर, 949 को साम्यवादी चीन की स्थापना के तुरन्त बाद रूसी-चीती 
मैत्री तेजी से विकसित होती गयी, लेकिन कुछ ही वर्ष बाद न केवल सैद्धान्तिक 
मतभेद उभरे बल्कि सीमा-विवाद भी उठ खड़े हुए श्रौर सशस्त्र सीमा-सघर्ष भी चालू 
हो गए । पश्राज स्थिति यह है कि एक झोर तो चीन और श्रमेरिका, जो कभी परस्पर 
शत्र थे, सोवियत सघ के विरुद्ध हाथ मिला रहे है, तो दूसरी शोर प्रमेरिका भौर 

सोवियत सध परस्पर सहयोग द्वारा चीन की विस्तारवादी प्रार्काक्षाश्रों पर भकुश 
लगाने को सचेष्ट है । उस-चीन-प्रमेरिका का वह तिक्रोशात्मक सघपं विश्व-राजनीति 
में क्रान्तिकारी परिवर्तत ला रहा है । 
रूस-चीन में सहयोग का काल 

चीन मे जनवादी गशतन्त्र की स्थापना होते ही सोवियत रूस ने उसे झपनी 
मान्यता प्रदान कर दी शौर मामप्रो-त्से-तुमग ने फरवरी, 950 में रूस की यात्रा के 
दौरान 24 फरवरी को दोनों के बीच तीन सन्वियाँ सम्पक्त की--() 30 बप के 
लिए मैत्री सन्धि, (2) च्यांग चुव रेलवे, पोर्ट ग्रार्थर वया दाइरन से सम्बन्ध सन्धि, 
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एवं (3) ऋण सम्बन्धी तन्धि। प्रथम सन्धि के अन्तर्गत जापानी प्रयवा उसके 
सहयोग से किसी भी विदेशी भाफमणा की स्थिति में दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे की 
सहायता करने तथा पारस्परिक ह्वितों को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी सन्धि में 
सम्मिलित न होने का निश्चय किया गया। जापान के साथ शान्ति सन्धि के लिए 
प्रयाप्त करने, समान हितों के भन्तरप्ट्रीय मामलों पर स्‍भापसी विचार-विमर्श करते 
रहने तथा पारस्परिक घनिष्ठ प्राथिक एवं सॉस्क्ृतिक सम्बन्ध स्थापित करने पर भी 
सहमति प्रकट की गई। द्वितीय सन्धि द्वारा सोवियत संघ ने च्याय चुन-रेलवे को 
जापानी शान्ति सन्धि के बाद प्रथवा भधिक से भ्रधिक सन्‌ 952 के प्रन्च तक चीन 
को हस्तान्तरित करने का वचन दिया 4 यह भी निश्चित हुप्रा कि सन्‌ 952 तक 
सोवियत सघ की सेनाएं पोर्ट प्रायर से वापस बुला ली जाएँगी । तृतीय सध के 
माध्यम से सोवियत संघ ने चीम को 5 वर्ष की प्रवधि के लिए 3 करोड़ डॉलर का 
ऋण देना स्वीकार किया । इस ऋण को 5 किश्तों में दिया जाना तथा 3 दिसम्बर 
9354 के पश्चात्‌ 0 किश्तों मे लौटाया जाना तय ह्मा । 

सन्धिया सम्पन्न होने के उपरान्त कुछ वर्षों तक रूस-चीन मैत्री विकवपित 
होती रही । सितम्बर, 952 में ज्यांग चुन-रेलवे चीन को लोठा दी गईं, परन्तु पोर्ट 
आर्थर के बारे में यह निश्चय हुम्रा कि वह तव तक नहीं लौटाया जाएगा जब तक 
कि जापान की रूस भौर चीन के साथ शान्ति-सन्धि नहीं हो जाती । बाद में 
सन्‌ 954 में यह तय किया गया कि पोर्टे आर सन्‌ !954 में चीन को हस्तान्तरित 
कर दिया जाएगा । मई, 955 भे इसे चीन को हस्तान्तरित कर दिया गया | इस 
प्रवधि में सोवियत सध द्वारा चीह को दी जाने वाली वित्तीय, बारिज्य प्रौर 
प्राविधिक सहायता में भी निरन्तर वृद्धि होती गई। चीन का लगभग 70 प्रतिशत 
व्यापार रूस के साथ होने लगा जिसमे सन्‌ 950 के बाद निरन्तर वृद्धि होती चली 
गई। सन्‌ 954 में रूप ने चीन को भणुशक्ति में भी सहयोग देना स्वीकार किया, 
परन्तु साथ ही यह निर्णय भी हुआ कि चीन द्वारा अणु परीक्षण रूस की पूर्व भनुमति 
के बिना नहीं किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त चीनी-हसी मैत्री संगठन स्थापित 
किए गए । 

सोवियत संघ ने चीन को सयुक्त राष्ट्रसंघ मे स्थान दिलाने के लिए निरन्तर 
प्रयास किया । सन्‌ 954-55 मे दोनों ही देशों ने पश्चिमी शक्तियों, विशेषकर 
प्रमेरिका निर्मित प्रादेशिक सैनिक संगठनों की कठु भ्रालोचना की | सन्‌ 956-57 
में दोनों ने मिस्र पर ब्रिटेन व फ्राँस के प्राक्ममण की निन्‍्दा की । हँगरी मे जब 
दक्षिशपंथी विद्रोह हुए तब भी दोनों देशों मे वियमित रूप से विचार-विमर्श होते 
रहे । सन्‌ 958 में टीटो के संशोघनवाद की कट भालोचना भी दोनों देशों द्वारा 
की गई । सोवियत संघ की भाँति ही भ्न्‍्य समाजवादी देशों के साथ चीद ने मैत्रीपुर्रों 
सम्बन्ध कायम रखे 
रूस-चीन में मतभेद श्रौर तीत्र वैमनस्य का काल 

रूस धौर चीन के मैत्रीपृर्ण सम्बन्धों मे तव्ाव का बीजारोपण सन्‌ 2954 
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में ही प्रकद हो गया । सोवियत-साःम्यवादी दल की 23वीं काँग्रेस में श्री खु श्चेव ने 
म्ुद्ध और हिसात्मक क्रान्ति की प्रनिवायंता से इनकार करते हुए विकास की स्वाभाविक 
प्रक्रिया प्लोर संसदीय तरीके से समाजवाद की स्थाएवा का समर्थन किया। श्री खू एचेव 
की ये मान्यताएँ चीनी नेताश्रों के गले नहीं उत्तरी । चीनी साम्यवादी दल ने खू श्चेव 
पर संशोधनवादी होने का भ्रारोप लगाया श्रौर श्रालोचता-प्रत्यालोचना की खुली 
शुरूआत हुई | सन्‌ 956 में श्ौर तत्पश्चात्‌ 96व में छसी साम्यवादी दल की 
काँग्रेस में खू शचेव द्वारा स्टालिन की निन्दा ने दोनों देशों में मतभेद प्रौर सैद्धान्तिक 
संघर्ष उग्र कर दिए। खू श्वेव के स्टालिन विरोधी श्रभियान को विस्टालितीकरश 
की संज्ञा दी गईं। जब मास्को यूगोस्लाविया को साम्यवाद आतृत्व में वापत्त लाने 
को तत्पर हुप्रा तो भी चीन को बहुत बुरा लगा । सितम्बर, 959 में खू श्वेव की 
झमेरिका-यात्रा चीत ने पसन्द नहीं की और इसलिए चीन की यात्रा के समय 
सोवियत नेता का कीई विशेष स्वागत नहीं किया ग्या। सन्‌ 959 में भ्रपनी चीन 
यात्रा के समय खू एचेव ने पुनः यह बात दोहराई कि साम्यवादी चाहे कितमे ही 
सशकत हो जाएँ, उन्हे पूजीवादी जयत्‌ के विरुद्ध शक्त के प्रयोग से बचे रहना 
चाहिए । चीनी माक्संवाद का खू श्वेव को उपदेश “प्रतिक्रियावादी शक्तियों की 
प्रगतिवादी शक्तियों पर विजय' जैसा लगा । सत्‌ 959-60 में भारत-चोन सीमा- 
विवाद पर खू श्चेव की यह टिप्पणी भी चीनी नेताझ्रों को भ्रखरी कि दोनो देश 
झपता सीमा-विवाद शीघ्र ही शान्तिपूर्णो ढंग से निपटा लें । 


दोनी देशों के बीच सैद्धान्दिक मतभेद उम्र होते गए। जून, 970 मे 
बुखारेस्ट में रूमानिया कमेचारी दल के तृतीय सम्मेलन मे खू श्वेव ते पुनः कहा कि 
लेनिन का 'पुजीवाद के विरुद्ध युद्ध की अनिवार्यता का सिद्धान्त शरद लागू नही 
होगा । दूसरी ओर चीनी प्रतिनिधि-मण्डल के नेता ने घोषणा की कि जब तक 
साम्राज्यवाद विद्यमान है, युद्"ों का खतरा बना रहेगा | जुलाई, 960 में रूस द्वारा 
चीन की विकास योजनाओं में कार्यरत सोवियत वैज्ञानिकों को वापस बुला लिया गया। 
चीन को सामग्री, मशीर्ें आदि भेजना भी बन्द श्रथवा सीमित कर दिया गया । 
सन्‌ 96 में प्रकाशित सोवियत साम्यवादी दल के कार्यक्रम में 20 वर्ष की प्रवधि 
में रूस में साम्यवाद को स्थापना का नारा बुलन्द किया मया। इस कार्यक्रम में 
साम्यवाद का भ्र्थ वस्तुओं की प्रचुरता बतलाया गया। चीनी साम्यवादी दल के 
लिए साम्यवाद को यह व्यास्ण अत्यन्त भ्रापत्तिवृर्णे थी। सन्‌ 962 में रूस द्वारा 
भारत को मिगय विमान देने प्रोर उन्हें बनाने के कारखानों में सद्दायता देने का 
समभोठा चीनी नेताप्रों को खतरचाक लगा । सन्‌ 962 में ही व्यूबा-काण्ड पर 
चोती नेतापों ने कहा कि रूख का पहला दोप था (ुस्साहस' प्रोर दूतरा दोष है 
'कांगजी शेर प्रमेरिका' के भागे 'घूर्तित प्रात्म-समर्पण” करना। सन्‌ 962 में 
भारत पर चोनी प्राक्रमण के सम्बन्ध में प्रपवाई गई रूपी नोति ने भी चोन को 
प्रश्ननन्न करने में प्राग में घो का काम किया । 
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जुलाई, 963 में मास्को में रूसी प्रौर चीनी साम्यवादी दलों की वार्ता न 
कैवल धसफल हुई बल्कि दोनों देशो ने एक दुसरे की कठु आलोचना की। झस ने 
पश्चिम के साथ सह-भ्रस्तित्व के विचार का समर्थन किया जबकि चीन ने कहा कि 
साम्राज्यवाद के पूर्ण विनाश के तिए युद्ध प्रत्याज्य है और तृतीय महायुद्ध प्रमेरिका 
तथा रूस को ही समाप्त करेगा, चीन को नही । 25 जुलाई को चीन ने 963 की 
प्रणु परीक्षण निरोध सन्धि का वह्प्कार किया तथा छस पर प्रारोप लगाया कि वह 
प्रमेरिका के साथ मिलकर झारविक शत्त्रों के क्षेत्र में अपना एकाधिकार कायम 
६ रना चाहता है । 

भ्रवतुवर, 964 में थी सू,श्चव के हटने पर पेकिम में खुशियाँ मनाईं गई, 
लेकिव जब रूस के नए नेतृत्व ने भी पश्चिमी जगत्‌ के साथ सह-प्रस्तित्व की नीति 
में विश्वास प्रकट किया त्तो चीनियों को घोर निराशा हुई | रूस बोल्शेविक क्रान्ति 
के 47वें वापिक उत्सव में चीनी प्रधान मनन्‍्त्री चाऊ-एन-लाई की कूटनीतिक वार्ता 
भी असफल रही क्योंकि रूस ने तो अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी झ्रास्दोलन की एकता के 
ऋरान्तिकारी प्रयासों में चीन का साथ देने से इन्क्रार कर शाम्तिपूर्ण सहम्रस्तित्व के 
सिद्धान्तों में प्रास्था प्रकट की । 

संद्धान्तिक सघर्ष बे प्रतिरिक्त दोनों देशों के बीच सीमा-विवाद भी उभरे 
जिन्होंने सशस्त्र सीमा-क्घर्ष का रूप ले लिया। मार्च, 969 में पूर्वी एशिया में 
उयूरी नदी के ठापू दमिश्क के सम्बन्ध मे दोनों पक्षों में सैनिक मुठभेड़ें हुई । रूस 
प्रौर चीन की वर्तेमान सीमाप्रों का निश्चय रूस के जारों और चीन के मुन्धू सम्राठो 

के वीच हुई सन्धि द्वारा हुआ था । ये सन्धियाँ सन्‌ 858 और 860 में की गईं 
थी, जिनके अन्तगंत चीव ने लगभग 5 लाख यर्ममील क्षेत्रफल रूस को सौपा था । 
चीन ने श्रारोप लगाया कि उत समय चीती निर्बलता का लाभ उठाकर रूस ने ये 
सन्धियाँ लाद दी थी । रूस का कहना है कि ऐसी कोई बात नही थी भोर रूस भूमि 
ही झूस ने प्राप्त की थी । चीन झौर रूस मे झगड़े का असली कारण वस्तुतः 
मगोलिया रहा है । चीन अपनी बढ़ती हुई भ्राबादी को बसाने के लिए मग्रोलिया पर 
दाँत गढ़ाए हुए है जो चीन की सरहद पर है तथा बहुत कम बसा हुमा है। मंगोलिया 
का पूर्वी भाग चीन के पास है भौर चीनी नेता चाहते है कि दोनो मंगोलिया संयुक्त 
होकर चीन एक प्रदेश वन जाएँ। रूस इसे मानने को तैयार नहीं है | पेकिंग ने 
मगोलिया पर अपना दावा पहले पहल सनु 964 में किया था कि रूस ने इस 
स्व॒तन्त्र राज्य को हड़प लिया है, लेकिन रूसी चीनी दावे को दुकराते रहे हैं | विवाद 
तब पराकाष्ठा पर पहुँच गया जब सन्‌ 965 में पहली वार यह चीनी श्रारोप पूरी 
तरह स्पष्ट किया गया कि प्रथम साम्यवादी क्रान्ति का जन्मस्थल सोवियत सघ 
पूंजीवाद के पुनरुद्धार में सक्रिय रूप से लगा हुआ है झोर प्रमुख साम्राज्यवादी शक्ति- 
सयक्त राज्य अमेरिका के साथ मित्रता के लिए लालायित है। एक ऐसे राज्य के 
विरद्ध जो माक्संवाद-लेनिनवाद मे विश्वास करता था, सम्भवतः इससे प्रधिक गम्भीर 
घारोप नद्दी लगाया जा सकता था इस समय तक स्थिति यह हो गईं थी कि दोनो देश 
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खुल्लम-खुल्ला एक-दुसरे के प्रन्वर्राष्ट्रीय उद्देश्यों को विफल करने वाली विदेश-नीतियो 
का भनुस्तरण करने लगे थे । दोनो ही देश इस बात के लिए भी प्रयत्नशील थे कि 
उन्हें साम्यवादी ग्रन्वर्राष्ट्रीय भ्रान्दोतन के प्रस्तगेत ग्रधिकाधिक समर्थन मिले। रूस 
धोर चीत के मध्य मतभेदों की खाई निरन्तर गहरी भौर चौड़ी होती जा रही है । 
फरवरी, 979 में वियतनाम पर चीन का प्राक्मणण यदि लम्बा चलत। तो इस बात 
की पूरी श्रा्शंा थी कि चीन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष मे छसी सैतिक भो वियतनामी 
सैतिकों के साथ कन्वे से कन्धा भिड़ा कर लड़ते । 

रूस-चीन विवाद के मुख्य कारण 

]. दोनो देशों के बीच सैद्धान्तिक मतभेद हैं। स्‍्ठालिनोत्तर युग की स्लोवियत 
नीति विश्व-क्रान्ति भर युद्ध की प्रनिवायंता में विश्वास नहीं करती, जबक्रि लाल 
चीन कान्ति, हिंसा प्रोर युद्ध द्वारा पूंजीवाद जगत्‌ के बिदाश में विश्वास करता है । 
रूसी सरकार के सरकारी भ्तर्राष्ट्रीय पत्र “इन्टरनेशनल ग्फेयर्स के दिसम्बर, 977 
के अंक में एक प्रकाशित लेख में रूपी लेसक जी. एपलिन ने लिखा थां कि--“माग्रो 
की विदेश नीति लड़ाकू, खतरनाक तया रच्तरंजित है जिससे चीनी लोकतत्त्र को 
भारी हानि हुईं है। यह न तो माक्संवादी है भौर न ही लेनिववादी ।” 

2. नेतृत्व का नशा दोनो ही देशों पर छाया हुआ्रा है । झूम द्वारा साम्यवादी 
जगत्‌ का एकछन नेतृत्व सहन करने को चीन तैयार नही है। एशिया में रूस के 
प्रभाव-विल्तार को चीन सन्देह की हृष्टि से देखता है । 

3, भूमध्यसागर रूस और चीत के तनाव का एक केर्र है। रूस स्‍ध्ौर 
प्रमेरिका के जहाज तो भूमध्यसागर में घूमते ही हैं, चीन की पडुड्थियों ने भी इस 
सागर में घूमता आरम्भ कर दिया है। भूमध्यवागर में चीन की कुछ सैतिक श्ौर 
राजनीतिक प्राकाक्षाएँ है। चीन चाहता है कि- (3) भूमध्यसागरीय देशों पर 
उसकी वात का वजन रहे, (7) रूसी मंयूत्रों को हर क्षेत्र में चुनोती दी जाएं या 
उसके मार्ग में कुछ न कुछ बाबा उत्पन्न की जाए, (7) प्रत्वानिया .जैसे जिन 
साम्यवादी देशो को चीन ने प्रपने प्रभाव मे ले लिया है उन पर शोर रौब प्रातंकित 
रखा जाएं, (४) प्रक्षेपास्त्रों मे सज्जित जिन पनडुब्तियों का विकास चीन कर रहा 
है उनकी सैतिक गतिविधियों का क्षेत्र पहले से ही तैयार कर लिया जाए ताकि रूस 
प्रौर श्रमेरिका के मुख्य क्षेत्र चीन की मार में झा सकें । 

4, चीन का सन्‌ 969 से पहले तक नारा था कि विश्व के दो भाग है-- 
समाजवादी शौर ग्रसमाजवादी । लेकिन सन्‌ 969 में चीनी साम्यवादी दल ने जो 
साम्पवादी व्याज्या की उसने सोवियत रूस को भी झसमराजवादी ध्थवा साम्राज्यवादी 
राष्ट्रो की श्रेणी में ला दिया | 

5. एक परमाणु शक्ति के रूप में चोन के विकास को # केवल रूस बल्कि, 
भ्रन्य देश भी एक बड़े खतरे के रूर में देपते हैं । प्रारम्भ में सोवियत संघ ने 
को परमाणुविक जानकारी दी, लेकिन ज्यों-ज्यों चीन के इरादे स्पष्ट होते गए 
इस सम्बन्ध में ग्राधुनिकृतम प्रविधि के बारे में गोववीयता बरती। सन्‌ 9 - 


37 के उच्ध भेग कर दिया गया (७ चीन को परमाषु 
बम्र की अक्रिया के कराने आवधान था पर पं के अस्त पर भी; 
प्रौर रूस के मतभेद बढ़ते ही गए 

6. विवाद एक बड़ी बड़ मंग्रोलिया है । चीन प्रप- हुई प्रावादी 
को बसाने के लिए आदेशिक विस्तारवाद के मार्य का अनु सरण । रूपी 
मयोत्रियः १९, जिसे स्वतन्य लिया. अजातन्प! + चीन की ग्राँघ है 
मेगोत्रिया का वीं जाय चीन के कार के 8 पीन चाह: है कि दोनों मंग्रोत्रिया 
एक होकर चीः देश बने जाएं। गीत का प्रासे ई 
सगोलिया! को हेड़प तिया है । मंग्ोलिया $ काररण गे सीमाप्रों वर 
भारी सनक रहता है और कितनी ही | हो घुकी है 

पराणित ले गीनियों को पीछे ना पड़। 

7 प्रा भे और चौक के भवमेदों को ३. के लिए उत्तरदायी 
है। जब पब 969 मे झम-चीन सीमा भेड़पें हुई" तो अमेरिकी समाचार: 

नो में प्रचार ज्यिः कि सन 969 मे पक अधि इस गत पर 
बचार कर हे थे कि ने पर आकस्मिक हेमः पकी परमाणु 
थक्ति सम। प्तत्ह जाए | कस्तव में प्रमेरि: यह्‌ है। चाहेगा (६ भीन 
बीक्त बड़े माने पर परमाणु युद्ध हो क्योंकि पे और चीन के 
बाहर दुरूर तक ०३ इसके ग्रत्ति चीन शक्ति इतनी 
पढ़ जाएगी | मे शक्ति-सन्तुच्नत बियड़ जाएगा । मेयर रका यह अ्रवइ० 
चाहता है ## दोनों देशो के कीच इस रहे जिससे अमेरिका 


8, चीन डनिया के हर देश मे जप विरोधी अचार कर रहा है । वृरोकीय 
>म्युनिस्ट देशो मे ज् प्रति र्‌ 


ये भड़का: भव 

अल्वानिया को रूस के विमुत्ष करने में चीज को सफलता भी आप्य हुईं है । सी 

नेतृत्व चीन की इन कार्यवाहियो & परेशान है और अपने अ्रमुत्व को रक्षा के लिए 
प्र्है। 


श्यग्र है 
3. चीन को विश्वास होने कया है कि दु्वी एशिया में अमेरिका की सैतिक 
उपस्थित्ति प्रस्थायी है जबकि जापाव निरन्तर अक्तिच्चाली होकर बर्वी एगिया मे 
रूप जाने को अयलगीय है, परत: अमेरिका ही पैन्तुचन कायम रखकर 

ईै्वी एशिया सोवियत सघ के उपस्थिति को असम्भतर बनाकर, क्ीक की सैनिक 
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झाणविक असस्‍्त्रों के निर्माण के कारण यह वांछनीय भी नहीं है, जबकि चीन का मत 
है कि समाजवाद की तथाकथित सैनिक सर्वोच्चता के कारण सशस्त्र-तीति व्यावहारिक 
है। चीनी नेतृत्व का यह विश्वास था कि साम्राज्यवादियों को झुकने के लिए विवश 
किया जा सकता है और यदि ऐसा न हो तो युद्ध द्वारा उनके भाग्य का निर्णय 
किया जाना चाहिए चाहे उसमें एक तिहाई या ग्राधी मानव-सम्यता ही नष्ट क्‍यों न 
हो जाए | सितम्बर, 976 में माग्नो की मृत्यु के बाद भी चीन के दृष्टिकोण में कौई 
विशेष अन्तर नहीं गाया है तथापि ऐसा आभास श्रवश्य होने लगा है कि नया नेतृत्व 
संधर्ं की बजाय सहयोग की राजनीति पर चलने का प्रयत्न करेगा । 

]2. रूसियों का प्रपने समाज के सम्बन्ध में तक है कि वर्ग-संघ॑ं की विजय 
पूर्ण हो चुकी है भौर सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को सम्पूर्ण जनता के राज्य का रूप 
दे दिया गया है । चीनी इसको मात्र कुतक कहकर भ्रस्वीकार करते हैं । उनके विचार 
से यह सोवियत सघ के श्रन्तगत प्रचुरता से वढ़े नौकरशाही तत्त्वों पर झावरण 
डालने की एक योजना है जो सर्वेहारा तानाशाही एवं वर्ग-संधर्ष सम्बन्धी लेनिनवादी 
विचारधारा के लिए खतरा है । 

3. चीनी सोवियत संघ से प्राप्त श्राथिक सहायता से कभी भी सन्तुष्ट नहीं 
रहे । कोरिया युद्ध के लिए प्राप्त ऋण के दायित्व ने उन्हें शोर भी अ्रप्रसन्न कर 
दिया । जब झूस ने चीन की सहायता बन्द कर दी तो चीन ने इसका अर्थ यह 
लगाया कि रूस उस पर साम्यवादी दल से वार्ता के लिए भ्रधिक दबाव डालना 
चाहता है। रूसी नेतृत्व को यह विश्वास हो ग्रया कि चीन को झ्राधिक सहायता 
देने का वही प्रवाछ्धनीय परिणाम होगा जो सैनिक सहायता का हुग्ना है। 

4 अल्वानिया का प्रश्न विदेश-नीति का विपय होते हुए भी दल का 
प्रश्न वन गया । प्रश्त था कि क्‍या सोवियत साम्यवादी दल को यह निश्चय करने 
का ग्रधिकार है कि कौनसा शासक दल साम्पवादी ग्रुट मे है भौर वास्तविक समाज- 
बांदी देश कौनसा है ? सोवियत साम्यवादी दल ने भ्रल्वानिया को एकपक्षीय कार्यवाही 
द्वारा भुट से मिकाल दिया क्योकि उसने मास्को की अ्रवज्ञा की थी। चीनियो ने 
रूस की इस कायंवाही की भत्सेना की भ्ोर प्रल्वानिया चीनी गरुठ में शामिल 
हो गया। 

5. स्रोवियत्त संघ के विरुद्ध चीन के प्रविश्वास का एक वडा ऐतिहासिक 
प्राघार भी है। राजनीतिक विचारकों भौर इतिहासकारो का तक है कि प्रभी तक 
इतिहास में चीन की शोर से सोवियत संघ पर कभी कोई झ्राक्रमण नही हुआ जबकि 
इसके विपरीत क्रान्ति के पूर्व रूसी शासकों ने चीन पर कई बार प्राक्रमण करके उसके 
भूभाग को हड़प लिया था। वास्तव मे सोवियत संघ मूलतः: यूरोपीय देश है भोर 
एशिया मे उसका इतना विस्तार क्रान्ति के पूर्व रूती शासकों की खाम्राज्यवादो 
प्रवृत्तियों का ही फल है । 

इस प्रकार सोवियत-चीन वैमनस्य साधार भौर तथ्यपूर्ण है ! सीमा पर दोनों 
प्ोर सैनिक जमाव है भौर जब तव भड़पें हो जाती हैं। विगत कुछ वर्षों से चीनी 
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मेता श्रारोप लगाते झा रहे हैं कि सोवियत संध ने उनकी सीमा पर भारी सैतिक 
जमाव कर रक्षा है जिससे चीन की प्रमुसत्ता एवं प्रखण्डता को काफी खतरा उत्पन्न 
हो गया है। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए चीन तेजी से सामरिक 
तैयारियाँ कर रहा है । पर यह कहना कठिन है कि सोवियत रूस की भोर से यह 
तथाकथित खत्तरा वास्तविक है या काल्पनिक) हाल ही के वर्षों का इतिहास 
चीनी विस्तारवादी मनोदृत्ति की पुष्टि करता है। चीन ने जिस प्रकार मित्र देश 
भारत की भूमि हड़पी है, पाकिस्तान द्वारा प्रनधिकृत रूप से दी गई कश्मीर भूमि 
को हड़पा है एवं भिन्न देशों के साथ घोर विश्वासधात किया है, उसे देखते हुए चीन 
के पक्ष में कुछ कहना वस्तुतः कठिन है । जो भी हो, सोवियत-चीन संघर्ष श्राज 
राजनीतिक ग्रौर राजनयिक पयंवेक्षकों के लिए विचारणीय विपय बना हुम्रा है। 
जही तक सीमा पर सैनिक जमाव का प्रश्न है, यह एक स्थापित तथ्य है । सोवियत 
सघ के झनुसार चीन-सोवियत सीमा पर नियमित चीनी सेना बनी हुईं है । चीन के 
वहाँ पर प्रक्षेपास्त्र, तोपें झोर राइफलें हैं जिनके मुह उत्तरी पड़ोसियों की प्रोर हैं। 
सोवियत संघ की सीमा के साथ लगने वाले सिंकियाड़ पर परमाणु प्रशिक्षण चीव 
करता रहता है। एक रिपोर्ट के भनुसार चीनी सीमा पर 3,65,000 सोवियत 
सैनिक, 4,000 टैंक तथा 830 विमान हैं जबकि सोवियत सीमा पर 6,25,000 
चीनी सेनिक, 5000 टेक तथा 2600 विमान तैनात हैं। सोवियत संघ का यह 
भी प्रारोप है कि चीन पूंजीपति देशों जैसे अमेरिका, जापान प्रौर पश्चिमी यूरोप 
के देशों से बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद कर रहा है। भ्रौर तो भ्रौर चीन के 
दक्षिणी प्रफ़ीका भ्रौर लातीनी भ्रमेरिका के कुछ देशों से भी सम्बन्ध हैं। चीत 
सोवियत सीमा पर पश्चिमी जमंनी के कुछ देशो से भी सम्बन्ध हैं। चीन-सोवियत 
सीमा पर पश्चिमी जर्मनी के कुछ ठेक भी देखे गये है | 
चीन भौर सोवियत संघ में सीमा सम्बन्धी दर्जनों लिखित झौर भलिखित 
सन्धियाँ और समभौते हैं । थे सन्धियाँ और सममोते 889 धौर 95 के 
बीच हुए थे । इन सम्धियों और समभकौतों का समय-समय पर, जायजा भी लिया 
जाता रहा है लेकिन चीनी झ्रधिकारियों की मान्यता है कि बहुत सा इलाका प्रभी 
भी विवादास्पद है। थीन के अनुसार उसके 32 लाख बे किलोमीटर बेत्र तक 
किसी न किसी पड़ोसी देश का श्रधिकार है। इसमें से 35 लाख पर्ग किलोमीटर 
सोवियत संघ के अ्रधीन है! चीन के अनुसार जब तक इस विवादास्पद क्षेत्र को 
घुलभा नही लिया जाता है तब तक किसी भी तरह की वार्ता या संवाद वेमतलब और 
प्रभावहीन साबित होगा । चीन ने यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि सोवियत 
संघ सचमुच शान्ति चाहता है तो दो प्रमुख मुद्दों पर सहमति होनी चाहिए। सीमा 
पर यथास्थिति बनाये रखने पर सहमति धौर सशस्त्र सेनाओं को एक दूसरे से 
दूर रखने का झाश्वासन, उसके वाद परस्पर वार्ता द्वारा विवाद को सुलकाने की 
कोशिश की जानी चाहिए । चीन ने यह भी माँग की कि सोवियत सैनाएँ मंगोलिया 
से भी हट जायें । 960 की सोवियत-चीन सीमा को ही वास्तविक सीमा माना 
जाये । इन्हीं दो प्रस्तावों को चीन प्रपने ठोस सुझाव बताता है। 
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कम्युनिस्ट खेमे में चीन लगभग अलग्र-यलग पड़ गया है। यूरोप में उसका 
एकमात्र साथी प््वानिया भी उससे भ्लग हो गया है । इसलिए सोवियत संध से बिगाड़ 
के बाद भ्रत्वानिया से उसे जो घोड़ा बहुत सहयोग और समर्थन मिलता था वह भी अब 
तकरार में बदल गया है | एशियाई देशो में भी वियतनामप र उसका दबदबा नही है 
झौर कम्बोड़िया वियतनाम के मुकाबले कमजोर है। यही कारण है कि उसका 
भुकाव पश्चिमी देशों को ओर भ्रधिक हीता जा रहा है भोर पश्चिमी प्राविधिकी 
की जानकारी प्राप्त करने के लिए चीनी इजीनियर प्ौर वैज्ञानिक इन देशों मे देखे 
जा रहे है । प्रव इस मपले ने और व्यापक रूप प्रस्तियार कर लिया है। चीन में 
नेतृत्व परिवर्तन जरूर हुआ है लेकिन सोवियत संघ की मान्यता है कि ब्रभी भी 
माप्नोबाद का हौवा चीन पर हावी है श्रौर जब तक माश्रोवाद का होवा रहेगा चीन 
सोवियत सम्बन्धों मे ग्नधिक सुधार की गुजाइश नहीं हैं । 

चस्तुतः रूस ग्रौर चीन के बीच सघर्ष के मूल कारण उतसे सैद्धास्तिक नहीं 
है जितने कि राजनीतिक श्रौर सामरिक । साम्यवादी अग॒द्‌ का नेतृत्व कौच करे-- 
यह भगड़ें की जड़ है । 
रूस-चीन के समभौतै-प्रयास 


श्रपते तीश्न मतभेदी के बावजूद भी रूस और चीन दोतों ही समभते हैं कि वे 
एक दूसरे के शत्रु नही बने रह सकते, भ्रन्यथा प्रमेरिका की 'बन्दर बाँट' नीति सफल 
हो जाएगी । पश्चिमी जगद्‌ विशेष कर अमेरिका के निहित स्वार्थों ग्रौर वास्तविक 
इरादों से दोनों ही देश प्नच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन श्रस्तर्राप्ट्रीय राजनीति में 
प्रपमे-प्रपने बचेस्व हेतु तथा शक्ति-सन्तुलन को प्रपमे पक्ष में करने के लिए दोगो ही 
ग्रमेरिका की मैत्री के भ्रार्कॉक्षी है । वस्तुस्थिति को समझ कर ही रूस भ्रोर चीन 
समय-समय पर भपने मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत करते रहे हैं तथा सन्‌ 
970 से दोनो के बीच सेतिक सधर्प की सम्भावना बहुत-कुछ कम हुई है। सन्‌ 
970 की 3 जनवरी की दोनों देशों ने सीमा-समस्यां के समर्थन के लिए आपस में 
जो वार्ता की उससे उनके वीच मतभेद कुछ कम हुए हैं। भकक्‍तुवर, 970 में हुई 
सोवियत-चीनी व्यापार-सन्धि दोनों देशों के बीच सम्बन्धन्सुधार की दिशा में एक 
कदम था जिसके अनुसार सोवियत रूस ने चीन से प्रपत्े व्यापार में सन्‌ 97-72 
में 200 प्रतिशत वृद्धि कर देने का भाश्वासन दिया था । सितम्बर, 973 में यद्यपि 
चाऊ-एन-लाई ने ये म्रारोप लगाये कि रूस चीन के साथ स्थिति सामान्य बनाना 
नेंही चाहता, चीन की सीमा पर उसकी हृष्टि है, रूघ भोर श्रमेरिका को संसार 
की सम्पत्ति परस्पर वाँट लेने का कोई घधिकार नही है एवं वर्साय-सन्धि संगठन का 
स्वरूप ध्राक्रामक है, तथापि यह वाकू-युद्ध पहले के समान कठोर रूप लिए हुए नहीं 
था। वाकू-युद्ध दोनों देशों के दीच भद भी चल रहा है, किन्तु पारस्परिक मतभेद दुर 
करने के लिए भी दोनो हो उत्सुक हैं । राजनीति की दुनिया मे व कोई स्थायी मित्र 
हो सकते है भौर न कोई स्थायी प्र । भारत-रूसी-मैत्री चीन को सटकती है घबकि, 
वाह्तविकता यह है कि भारत-छत्ती-वैजी न तो चीन धौर भारत के पौर न रू 
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चीन के सम्बन्धों के सामान्यीकरण में वाधक है । चीन को यह बात बहुत बुरी तरह 
खटकती है कि रूस भारतीय क्षेत्र पर चीनी भ्रधिकार का पक्ष' नही लेता। 
30 अक्टूबर, 975 को सोवियत सघ के चीनी मामलो के विद्येपज्ञ श्री एन. मिसेतोव 
ने कहा था कि पेकिंग धोखाघड़ी का सहारा लेकर भारत पर अपने सीमा सम्बन्धी 
विचार थोपने का प्रयत्न कर रहा है । चीनी विस्तारवाद पर लिखे गए अपने लेख मे 
उन्होंने कहा है कि चीन ने भारत के !4 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राक्रमण 
कर उस पर कब्जा कर रखा है तथा श्रभी तक वहाँ जमा हुमा है । प्रेक्षकों के 
मतानुसार संघ ने उक्त लेख द्वारा पहली बार भारत के इस वैध दावे को स्वीकार 
किया है कि घोन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। प्रव जबकि पअग्रेल, 
976 से भारत ओर चीन के बीच राजनयिक सम्बन्ध पुनः स्थापित हो गए हैं, 
यह भ्राशा की जानी चाहिए कि दोनो देशो के बीच के विवाद सम्मानजनक ढग से 
शीघ्र ही निपटा लिए जाएँगे। भारत का हृष्टिकोश सर्देव रचनात्मक रहा हैः 
श्रावश्यकता केवल इस बात की है कि चीन भी वैसा ही हष्टिकोण भपनाएं । 
माय्रो की मृत्यु के वाद रूस-चीन तनाव में कमी श्राने की सम्भावना 
9 सितम्बर, 976 को माप्रो-त्से-तुग की मृत्यु के उपरान्त राजनीतिक 
क्षेत्रों मे यह धारणा व्याप्त होने लगी है कि चीनी नेतृत्व भ्पने भन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
में उदार बनेगा और सोवियत संघ के साथ सम्बन्ध-सुधार के लिए सचेष्ठ होगा। 
माप्रो के उत्तराधिकारी के रूप मे श्री हुआ केओं फेंग को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी 
और सैनिक परिपद्‌ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया | 
राजनीतिक क्षेत्रों मे कहा जाता है कि श्री हुप्रा यद्यपि वर्ग-संघर्ष के माग्रोवादी 
ढाँचे के अन्तर्गत ही चीन के समाजवादी पुननिर्माण का कार्य करेगे, तो भी उनकी 
नीतियाँ नरम श्र उदारवादी होंगी । सोवियत सघ झौर चीन[मे मुलतः साम्यवादी 
जगत्‌ के नेतृत्व के सम्बन्ध में जो दरार पैदा हो गई है वह भी मिट जाएगी। 
27 अक्टूबर, 976 को प्रकाशित समाचारों के अनुसार सोवियत संघ के साम्यवादी 
दल के महासचिव ने दल की केन्द्रीय समिति की बैठक में कहा था कि सोवियत संघ 
चीन के साथ सह-ग्रस्तित्व के प्राधार पर सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने को तैयार 
है । चीनी नेतृत्व ने भी सोवियत संघ की बोल्शेविक क्रान्ति की 59वीं बर्षगाँठ के 
प्रवप्तर पर प्रेषित सन्देशों में सोवियत संघ के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए उत्मुक 
होने का सकेत दिया चीन की शोर से यह भी कहा गया कि सिद्धान्त के प्रश्नों 
पर दोनों देशों के विवाद से राज्यीय भोर प्रशासनिक स्तर पर उनके सम्बन्धों मे 
कोई बाघा नहीं भानी चाहिए 978 के मध्य उच्च स्तरीय रूसी नेताप्रों ने पीकिय 
जाकर समभौता वार्ता चलाई थी, पर कोई नतीजा नदी निकला | 
यदि चीन नरम भौर उदार बनता है तो प्रान्तरिक क्षेत्र में सुधार के साथ- 
साथ वह पन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को मी निश्चित रूप से मधुर बनाने का प्रयास 
करेगा | पर फरवरी, 979 में वियतनाम पर उसका नया प्राक्मण, भारत के 
साथ सीमा-विवाद पर उसकी नयी पैंतरेव्राजी से अनेक प्रागंकाएँ हैं। रूस-चीत 
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सम्बन्ध का !980 के मध्य तक का विवरण ख्सी विदेश नीति वाले अध्याय में 
दिया जा चुका है । 
चीन और भारत 
भारत झौर चीन के सम्बन्धों पर विस्तार से प्रकाश भारतीय विदेश-नीति के 
पिछले प्रध्याय में डाला जा चुका है । लगभग सन्‌ 960 तक दोनो देशों के सम्बन्ध 
सामान्य थे, यद्यपि सीमा-विवाद अ्रधिक उम्र हुआ्आ और प्रक्तुवर, 962 में भारत पर 
चीन के विशाल सुनियोजित प्राक्रमण के उपरान्त भ्रब तक दोनों देशो के सम्बन्ध 
कटुतापूर्ण ही हैं । चीन की परराष्ट्र नीति का एक मुख्य तत्त्व यही है कि वहू उन 
सभी राष्ट्रों के माध्यम से भारत की नाकेवन्दी करे जो यां तो उसकी नीतियों के 
समर्थक हैं या प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से उससे सहायता चाहते हैं ॥ भारतीय उपमहाद्वीप 
में पाकिस्तान चीन का बहुत भ्रच्छा साथी वन गया है शोर चीनी नेता भारत के 
विरोध मे हिन्द-महासागर की जल-सीमा का अतिक्रमण करते देखे गए हैं। यह 
स्थिति भारत के लिए चिन्ताजनक है। सोवियत-भारत-मैत्नी सन्धि के वाद तो 
माश्रो-त्से-तु ग का यह पूर्ण प्रयास रहा है कि पेकिय-पिण्डी-वाशियटन घुरी का सुहढ़ 
निर्माण हो जाए । 
सन्‌ 974 की भारत सरकार की वापिक रिपोर्ट मे कह्दा गया था कि चीन- 
भारत सम्बन्धों मे कोई सुधार नही हुआ । भारतीय प्रयत्नो का चीन की शोर से 
पझनुकूल उत्तर न मिलना ही निराशा का कारण है। चीन भारत के श्रान्तरिक मामलों 
में भी हस्तक्षेप करने से नहीं चूकता। इसे बहुत सेदजनक वात माना जाएगा कि 
सिक्किम के भारत में विलय पर चीन भोर पाकिस्तान ने तूफान मचा दिया। 
27 जून, 975 को संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालय में एशियायी गुट की प्रमौपचारिक 
बैठक में भी इस वात पर भारत पोर चीन के प्रतिनिधियों मे कड़प हो गई । चीनी 
प्रतिनिधि चाऊ ने कहा कि उनकी सरकार पाकिस्तान का समर्थन करेगी पभ्ौर भारत 
का विरोध करेगी । उसने भारोप लगाया कि भारत एक विस्तारवादी देश है क्योकि 
उसने सिविकिम को झपने संघ मे मिला लिया है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि 
श्री हाशमी का उत्तर था कि यह भारोप सर्वेधा प्रखगत है 
चीन द्वारा भारत विरोध के मूल उद्देश्यो की ओर ] मई, 975 के 
दिनमान मे प्रकाशित लेख के निम्नाकित उद्धरणो से ग्रच्छा प्रकाश पड़ता है-- 
“चीनी राजनेता यह सोचते हैं कि भारत तेजी से हथियारों का उत्पादन कर 
प्रपती सैनिक तैयारी में वृद्धि कर रहा है । सन्‌ 97] में मारत-पाक युद्ध में भारत 
की विजय से चीन सशंकरित हुआ था । यह नही कि चीन यह सोचता था कि भारत 
चीन पर प्राफ़मण कर देगा । चीनी नेता भच्छी तरह जानते हूँ कि भारत का न ठो 
कोई ऐसा इरादा है भोर न ही मोजूदा पर्य॑-व्यवस्था में भारत इस तरह को छिसी 
लड़ाई की जोखिम उठा सकता है। चीन का वास्तविक उद्देश्य भारत के सत्रुप्रों को 
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मदद देना भश्ौर उनका मनोवल ऊँचा रखना है । जब भी चीन भारत के विश्द्ध छुछ 
कहता है तद उसके लाउडस्पीकर का मुख पाकिस्तान की झोर होता है। वह 
पाकिस्तानी जनता धोर सरकार को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि भारत का 
इरादा पाकिस्तान को समाप्त करने का है।”” 

“इसके प्लावा चीन की नाराजगी भारत-झूस मैत्री से भी है। वल्कि यह 
कहना ज्यादा सही होगा कि चीन भारत-रूस मैन्री को श्रपने लिए मुख्य चुनोती 
मातता है। श्रव इसमे कोई सन्देह नही रह गया है कि दक्षिणी एशिया में प्रमेरिका 
का किला ढहने के बाद सोवियत रूस के प्रभाव-छ्षेत्र में विस्तार होगा। सोवियत 
हूस पहले ते ही एशियायी देशों के लिए एक सामूहिक सुरक्षा पद्धति की वकालत 
करता रहा है| चीन इस वात को समभता है कि सोवियत रूस भारत की सहायता 
या सहयोग से दक्षिणी एशिया में चीनी प्रभाव को पूरी तरह समाप्त कर 
सऊता है ।? 

“चीन को यह सह्य नही है कि दक्षिणी-एशियायी देशों में सोवियत झूस को 
बह मान्यता प्राप्त हो जो चीन को प्रव तक प्राप्त नहीं हो सकी है । चीनी विदेश- 
नीति के निर्माता इस स्थिति के लिए बहुत हृ्‌द तक भारत को जिम्मेदार मानते हैं। 
उनका यह ख्याल है कि भारत की मदद के बिना सीवियत रूस दक्षिणी-एशिया में 
अपना प्रभाव नही बढा सकता + सोवियत रूस एक यूरोपीय देश है जबकि भारत एक 
एशियायी राष्ट्र है। इसके अलावा भारत को एक गुट*निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में एशियायी 
देशों मे विशिष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त है। चीनी राजनेताप्ों को मुख्य आश्वका यह है कि 
सोवियत रूस एशिया में जो कुछ स्वय कर सकने मे समर्थ नही है बह भारत की 
मदद से कर सकता है ॥72 

सितम्बर, !976 में माझ्नो की मृत्यु के बाद चीन का नया नेतृत्व विश्व 
राजनीति मे श्रपने हृष्टिकोश को बदलता दिखाई दे रहा है भोर भारत के साथ भी 
चीन के राजनयिक सम्बन्ध पुनः स्थापित हो गए है । दीनो देशों के बीच सॉस्क्ृतिक 
झादान-प्रदान बढ़ा है । लेकिन फरवरी, 979 में पीक्षिंग में भारतीय विदेश मन्‍्त्री 
की उपस्थिति के समय चुपचाप वियतनाम पर प्राक्रमण करके घीन ने दोनों देशों 

के बीच सुधरते सम्बन्धों को पुनः प्राघात पहुंचाया है । यह भाशा की जानी चाहिए 
कि दोनों देशों के वीच यह खिचाव प्रस्थाई रहेगा झौर सम्बन्धों को सामान्य बनाने 
की प्रक्रिया पुनः गतिमान होगी। फ़िर भी भारतीय नेतृत्व को यह नहीं भूलना 
चाहिए कि विछले 6 वर्षों मे चीव ने एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे 
यह सकेत मिलता हो कि वह सचमुच सीमा-विवाद का हल निकालना चाहता है। 
962 के सीमा संधर्ष के बाद चीन के रुप में रत्तीभर भी भन्तर नहीं भाया है | 
चीन ने पझवसाई चौन मे जो सड़क बनाई थी वह भभी भी मौजूद है । अवसाई चीन 
अ्भिप्न रूप से भारतीय क्षेत्र में है । इतना ही नहीं 978 में चीन के उप-प्रधान 
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मन्त्री ने काराकोरस राजमार्ग का उद्घाटन किया था जो पराकिस्वान को चीन के 
सिक्‍याँग प्रान्त से जोड़ता है। कश्मीर के उत्तर-पश्चिम भाग से गुजरने वाली 
इस सड़क के निर्माण में चीन ने भारत की भावनाम्नों का कोई रुपाल नहीं रखा। 
नागा तथा मिजोविद्रोहियों को तो चीव मदद दे ही रहा है, तिब्बत में भी उसकी 
फौजी तैयारियाँ बढ़ रही हैं। चीन की ये भारत विरोधी गतिविधियाँ जब॑ तक 
जारी हैं तब तक सामान्य सम्बन्धों की स्थापना के लिए सार्थक वार्ता की कल्पना 
नहीं की जा सकती है। सीमा-विवाद पर चीन खुले दिमाग से विचार करने के 
लिए तैयार है, यह कहना या सोचना अभी अपने प्रापको घोखा देना ही होगा । 
चीन के विदेश मन्त्री की श्रक्टूवर, 980 में जो यात्रा होनी थी उसे चीन ने 
फिलहाल टाल दिया है । चीनी रुख में बदलाव पर 8 अगस्त, 980 के हिन्दुस्तान 
में जो सम्पादकीय टिप्पणी दी गई है, बहू इस प्रकार है--+ 


चीत सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि उमके विदेश मन्‍्सत्री 
हुप्रोग हुप्मा भान्तरिक तथा बाह्य व्यस्तताप्ो के कारण इस ब्ष भारत यात्रा पर 
नहीं भ्रा सकेंगे । भ्रव वह कब भ्राएंगे, यह स्पष्ट नहीं है क्योकि इसके लिए भारत 
की नए सिरे से बातचीत के लिए पीकिंग की पहल की प्रतीक्षा होगी। भारतीय 
विदेश मन्त्री नरसिन्‍्हा राव ने हुप्ना के प्रबवदूबर 980 में भारत पश्राने का प्राभास 
दिया था। यह उल्लेखनीय है कि सेलिसबरी में हुआ हुम्आाँग ने तथा वैल्प्रेड में 
चीनी प्रधान मन्त्री हुमा कुओफेय ने इन्दिराजी के साथ मेंठ के दौरान दोनों देशों 
के बीच सम्बन्ध सामान्य करने की प्रक्रिया को तेज करने की इच्छा प्रकट की थी । 
फलस्वरूप भारतीय विदेश सचिव एरिक ग्रोसाल्वीज मे गत जून में पीकिंग यात्रा के 
दौरान चीनी विदेश मन्‍्त्री को भारत ग्ात्रा का निमनन्‍्त्रण दिया था जिसे उन्होंने 
स्वीकार कर लिया था। 


चीन के इस प्रकार स्‍भ्कस्मात्‌ रुख बदलने का व्या कारण हो सकता है ? 
थों तो चीन की विदेश-नीति सदा से एक मोरखधन्धा रही है भौर उसके साथ 
सम्बन्ध बनाए रखने में काफी सावधानी को जरूरत है, किन्तु कुछ क्षेत्रों में चीन की 
बतेमान नाराजी का कारण भारत सरकार द्वारा कम्पूच्या की हेँंगे सामरित सरफार 
को मान्यता प्रदान किया जाना बताया जा रहा है । वह खुले रूप में हमसे कहने 
का साहूस तो नहीं कर सकता है कि हम किस देश भौर किस सरक्वार के साथ 
राजनीतिक सम्बन्ध रखें प्रथवा किस प्रकार से भ्पनी विदेश-नीति का संचालन 
करें, पर झपनी नाराजयो प्रगढ करने के दूसरे रूप तो दिखा ही सकता है । पिछले 
कुछ समय से यह ऐसा हो कर रहा है, पाक विदेश मन्त्री भागाशाही की दिल्‍ली 
यात्रा के बाद सदर जिया का इस बारे में निकट भविष्य में पुनः वार्ता की सम्मावना 
से इन्कार सम्भवतः चीन के इथारे पर ही किया गया था। हाल ही में चोन के 
एक महत्त्वपूर्ण प्चिकारी बाँग विगनान को सहसा इस "रहस्प' का पता चला छि 
भारत तथा तिब्यत के बीच छीजा निर्धारित रूरने बस्ती मैझमोहन देखा जाली है । 
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श्रब विदेश मनन्‍्त्री की यात्रा का स्थगत भी इसी की अगली कड़ी लगती है । उतकी 
“व्यस्तता' की बात समझ में न थाने वाला बहाना है । 
इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि चीन को भारत सरकार 
के रुख का ज्ञान पहले से था घौर यदि उसने भारत के साथ सम्बन्ध सामान्य करने 
की इच्छा प्रकट की थी तो यही सोच-समककर कि वर्तमान मतभेदों को उनमें 
बाघक नही होने देना चाहिए भौर न किसी तीसरे देश के साथ सम्बन्धों को उसमें 
श्राड़े भ्राने दा चाहिए। भतः भारत द्वारा कम्पूचिया सरकार को मान्यता दिया 
जाना चीनी रुख के वदलाव का एक ही कारण हो सकता है, एक मात्र कारण 
नहीं । कुछ विपक्षी नेताओरों ने वर्तमान भारत सरकार पर चीन के प्रति स्पष्ठ 
नौति न प्पताने का प्रारोप लगाया है लेकिन वे भूल जाते हैं कि प्रस्पष्ट नीति 
चीन की है, भारत की नहीं | माप्रो की मृत्यु के बाद से हो चीन मे उत्तराघिकार 
के लिए शुरू हुआ संघपें पझ्व तक जारी है, हालाँकि बदनाम चौगुटे को, जिसमें 
माझ्नो की पत्नी भी शामिल थी, निष्थ्रभाव किया जा चुका है । पिछले कुछ दिवों 
में वहाँ मात्रो के व्यक्तित्व भ्ोर नीतियो की भी खुलकर भ्रालोचना हुई है तथा नेक 
सार्वजनिक स्थानों से माश्रो के चित्र हटा दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में जब तक 
उत्तराधिकार का फँसला व हो जाए, चीतर की नीति में द्विविधा रहनी 
स्वाभाविक है। सितम्बर में दस वर्ष बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस होने 
वाली है । उस समय प्रनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए जाने के श्केत हैं श्रोर उसके 
बाद वर्तमान प्रधान मन्‍्त्री के भी पद छोडने की श्रफवाहें हैं। ऐसी स्थिति में 
भारत के लिए वहाँ की घटनाग्रो पर सतर्क तजर रखना ही एकमात्र विकल्प है किन्तु 
यह स्वीकार करना होगा कि हाल की घटनाप्रों से दोनो देशों के सम्बन्ध सामान्य 
होने की प्रक्रिया में बाधा पड़ी है । 
पाकिस्तान और चीन 
भारत की स्वाधीनता के प्रथम दशक में प्रौर उसके कुछ समय बाद तक भी 
चीन ने भारत के प्रति मैत्री का स्वॉग भ्रच्छी तरह निभाया । इस श्रवधि में पाक- 
चीन सम्बन्धी मे कोई “विशेष प्रेमालाप” नही हुआ, यद्यपि इस दिशा में प्रयत्न 
सन्‌ 956 से ही शुरू हो गए थे। सनु 2956 में तत्कालीन पाक श्रघान मन्‍्त्री 
श्री सुहरावर्दी ने चीन की भौर प्रधान मन्‍्त्री थी चाऊ ने पाकिस्तान की यात्रा की। 
इस पारस्परिक दौरे के बाद दोनों देशों के वीच साँस्कृतिक भ्ादान-प्रदाव शुरू हुए । 
चीत ने पूर्वी पाकिस्तान को ध्रपना कार्यक्षेत्र चुतकर ढाका में एक पाक-चीन सॉस्क्रृतिक 
केन्द्र की स्थापना की, पर यह क्रम अधिक नहीं चल सका भौर परदतुबर, 958 में 
पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही की स्थापवा के साथ दी समाप्त हो गया । 
पाकिस्तान की भारत-विरोधी नीति सैनिक तावाशाही के युग में मिरन्तर 
उग्र होती गई । पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध दुनिया के हर देश से देन्य सामग्री 
प्राप्त करने की पूरी कोशिश की । भला चीन ऐसे मौके को कद चूकने वाला था। 
उसने पाकिस्तान को अपने पक्ष में करने के लिए कूटनीतिक पासे फैके । जब प्रमेरिकी 
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राष्ट्रपति कैनेडी ने भारत से सम्बन्ध बढ़ाने के प्रयास शुरू किए तो पाक राजतेताश्रों 
ने इसे पसन्द नहीं किया और चीनी शासकों ने परिस्थितियों का लाभ उठाया। 
सीमा-बविवाद के फलस्वरूप भारत-चोन संघर्ष की श्राशका बढ़ने पर श्रमेरिका ने 
भारत को श्रधिक ग्राथिक झौर शस्त्र सहायता देता शभ्रारम्भ किया तथा पाकिस्तानी 
प्रप्नसन्नता की उपेक्षा कर दी तो पाकिस्तान ने चीन की शोर कुंकते हुए पहली 
बार संयुक्त राष्ट्रलथ में चौच की सदस्यता के प्रश्व पर अमेरिका ते विरोध में 
मतदान दिया। 
चीत पाकिस्तान को श्रपने अंक में समेटने को तैयार ही बैठा था । तत्कालीन 
राष्ट्रपति प्रयूव खाँ ने पाक-चीन मैत्री की पृष्ठभूमि तैयार करनी शुरू कर दी। 
सन्‌ 964 में सैटो संगठन की बैठक होने से पहले ही अयूब खाँ मे चेतावनी दी कि 
पाकिस्तान चीन के साथ सीमा समझौता करेगा । सन्‌ 960 में पाकिस्तान की 
भ्रोर से इस दिशा में पहल की गई झ्ौर चीन से उसे हर तरह भड़काकर सत्‌ ]962 
में उसके साथ एक सीमा-समभौता सम्पन्न किया । पाकिस्तान इस समभोौते के 
माध्यम से भ्रमेरिका को श्र चीन सोवियत संध को चिढ़ाना चाहता था। यह 
सीमा-सन्धि भारतीय हितो पर कठोर प्रहार थी। इसके अन्तर्गत सिकियाँग और 
वाक-प्रधिकृत कप्मीर के बीच सीमा-निर्धारण की व्यवस्था धी। सन्धि द्वारा 
पाकिस्तान ने मधिकृत कश्मीर का 2050 बे मील क्षेत्र अ्वेव रूप से चीन को 
सौप दिया | समझौते के बहुत गम्भीर परिणाम निकले क्योंकि एक तो चीन की 
सीमा-प्रतिरक्षा सुहढ हो गई भौर दूसरे इस उपमहाद्वीप में प्रवेश करते की सुविधा 
मिल गई । दोनो देशों ने एक सडक का भी निर्माण किया जो हिमालयीय दरें मे 
होकर जाती है भर सर्दी मे भी खुली रहती है। इस सड़क से दोनों देश जुड़ गए, 
बिशेष लाभ चीन को मिला | चीन इस भारी श्रश्नत्याशित लाभ के बदले पाकिस्तान 
को पुणे राजनीतिक पौर सैनिक समर्थन देने लगा । 
पिण्डी-पेकिग धुरी की स्थापना को विश्व के देशों ने प्रारम्भ में धनरमेल 
विवाह क्षी दृष्टि से देखा और उस पर सन्‍्देह किया, लेकिन दोनों देशों के बढ़ते हुए 
प्रेमाल्माप ने उनकी प्राँखें खोल दीं। चीन से विपुल सेविक सहायता प्राप्त कर 
पाकिस्तान ने सैटो भौर सीएटो संगठनों की उपेक्षा शुरू कर दी तथा मनीला में 
प्रायोजित सीएटो की बेठक में भाग लेने से इन्कार कर दिया। प्रक्‍्तूबर, 962 में 
भारत-चीन युद्ध के समय पाकिस्तान ने खुले म्राम भ्पने बडे झाका' चीन का प्तमर्थन 
किया झ्ौर भारत को आक्रामक ठहराया । भारत की पराजय पर पाकिस्तान में 
खुशियाँ मनाई गई | 
“'चोर-चोर मौसेरे भाई की तरह पाक-चीन कौ दोस्ती बढ़ती गई भौर 
दिसम्वर, 4963 में चीन के विदेश-अ्यापार उपमन्त्री थ्रीनानहान चैन ने भपनी 
पाक-यात्रा के समय यह झाश्वासन दिया कि किसी भी भारत-पाक युद्ध में चीन 
पाकिस्तान को पूर्ों समर्थन देगा । सद्‌ 964 में चीनी प्रधान मन्त्री ने पाक-यात्रा 
के समय उपयुक्त भ्राश्वासन की पुष्टि की । पाकिस्तान ने चीन की खुले दिल 
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सेवाएँ कीं उसके पुरस्कार स्वरूप जुलाई, 964 में चीन ने पाकिस्ताम को 6 करोड़ 
डॉलर कर ब्याज-पुक्त ऋण प्रदान किया । चीन से भारी मात्रा में सैनिक सामग्री भी 
पाकिस्तान की श्रनुदान स्वरूप मिलती रही । उघर अमेरिका भी पाकिस्तान को 
चीन की शोर से विमुख करने हेतु आधथिक और सैनिक सहायता प्रदान करता रहा, 
यह समभते हुए भी कि अमेरिकी हथियारों का प्रयोग पाकिस्तान चीस के विरुद्ध नही 
बल्कि भारतीय लोकतन्त्र के विरुद्ध करेगा । 
चीन से प्रत्यक्ष प्रोत्साहन पाकर पाकिस्तान ने अप्रेल, 965 में कच्छ पर 
प्राक्रमएण कर दिया | इस समय श्रोर बाद में भी कुछ माह तक प्रमुख चीनी राजनेता 
पाकिस्तान में उपस्थित रहे । दोनो देशों मे एक हवाई समझौता भी हुआ जिसके 
अ्रधीन चीन की पूर्वी पाकिस्तान से होकर वर्मा तथा दक्षिण एशिया तक विमान 
उडाने की सुविधा प्राप्त हो गई | यह एक ऐसी सुविधा थी जिसका प्रयोग चीन 
भारत के विरुद्ध आसानी से कर सकता था। तत्पश्चात्‌ नौका-नयन और संचार 
सम्बन्धों के विषय में भी दोनों देशो के बीच महत्त्वपूर्ण समझौते हुए । चीन को पूरी 
तरह अ्रपनी पीठ पर पाकर पाकिस्तान ने घितम्बर, 965 में भारत पर झ्ाकस्मिक 
रूप से भीपण भ्राक्मण कर दिया । रूसी भय एवं प्रन्य॒कतिपय कारणों से तथा 
भारत की विकसित सैन्य शक्ति का अनुमान लगाकर चीन ने मद्यपि भारत के उत्तरी 
सीमान्‍्त पर पाकिस्तान के समर्थन में कोई आक्रमण नही किया, तथापि वहाँ सेनिक 
गतिविधि तेज करके तथा भारत को तीन दिवसीय भ्रल्टीमेटम देकर पाकिस्तान को 
'ग्राश्वस्त' करने की चेष्टा की | कुटनीतिक क्षेत्र मे पाकिस्तान को चीन से पूर्ण 
समर्थन प्राप्त हुआ । चीनी झल्टीमेटम भी तब दिया गया जब पाक विदेश मस्त्री 
न्यूयॉर्क में थे । यदि संयुक्त राष्ट्रसघीय प्रयत्नों से 23 सितम्बर को युद्ध-विराम ने 
होता तो सम्भवतः चीन पाकिस्तान को बचाने के लिए सैनिक कार्यवाही कर बैठता। 
सन्‌ 965 से पाक-चीन सम्बन्धों में एक नया चरण शुरू हुआ जिसके 
प्रनुसार चीन ने पाकिस्तान को भारी आथिक और सामरिक सहायता देने की नीति 
झपनाई । लगभग इसी वर्ण से पाकिस्तान ने श्रमेरिका पर प्रेरी तरह निर्मेर रहना 
छोड़ दिया और माचें, 966 भें स्पष्ट रूप से घोषित किया कि उसे चीन से मारी 
माता मे शस्त्रास्त्,, विमान भौर टैंक मिल रहे हैं। चीन से पाकिस्तान को जो 
सामरिक सहायता मिली, वह अमेरिकी सैन्य सहायता से कही प्रधिक थी) पिण्डी- 
पेकिंग घुरी ने संयुक्त रूप से भारत में विघटनकारी तत्त्वों की प्रोत्साहन देना शुरू 
कर दिया । नाभालैण्ड प्रौर मिजो क्षेत्र मे विद्रोहियो को भड़काया गया तथा भारत 
के विरुद्ध उन्हें शस्त्रास्त्र-सहायवा तथा सैनिक प्रशिक्षण देने की भरपूर चेप्ठा की 
गई । दोनों देशों के इन कुटिल प्रयासों से भारत को भमेक कठिताइयों का सामता 
करना पड़ा । 
दिसम्बर, 97 के भारत-पाक युद्ध के पश्चात्‌ पिण्डी-पेकिंग सम्बन्धों में 
एक नए चरख् का सुत्रपात हुप्रा । युद्ध काल में चीन ते पाकिस्तान को शस्ब्रास्‍्त- 
सहायता ग्रोर राजनीतिक समर्थ देने तक ही अपने को सीमित रखा। चीन 
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पाकिस्तान की इस आशा को मिटाना चाहता था कि प्रमेरिका भारत के विंदुद् 
वाकिस्तान को हर प्रकार की सहायता करेगा । पाक-अ्मेरिक्री प्रतिरक्षा-सन्धि के 
श्रस्तर्गत्त श्रमेरिका ले वचन दिया था कि वह पाकिस्तान की अखण्डता ओर प्रमुत्तत्ता 
की रक्षा करेगा, लेकित पाकिस्तान का विभाजन हो गया और अमेरिका का वचन 
कोरा कागजी सिद्ध हुआ । इस प्रकार चीन को पाकिस्तान से यह कहने का प्रवसर 
मिल गया कि अ्रमेरिका पर भरोसा नही किया जाता चाहिए । 


पिण्डी-पेकिंग घुरी अब एक ठोस तथ्य है, भ्रतः भारत को किसी भी स्म्भावित 
संयुक्त खतरे के मुकाबले के लिए पूरी तरह सतके श्र तैयार रहना चाहिए । 
सिमला-समभौते से पाकिस्तान के साथ शान्ति के भ्रासार बढ गए हैं लेकिन 
पाकिस्तानी नेठृत्त जिस तरह शर्पन्ति भ्ौर घमकी की दुरगी नीति पर चल रह है 
श्र दुनिया के हर देश से सेन्य-सामग्री बढोरने में लगा हुआ है बह भारत को 
चौकाने के लिए काफी है। पाकिस्तान के रक्षा-बजटों में चीन तया श्रन्य मित्र-देशों 
से बिता मूल्य प्राप्त हथियारों ओर उपकरणों की चर्चा नहीं की जाती। गैर- 
कम्युनिस्ट देशी में चीव ने पाकिस्तान को जितनी सैनिक सद्यायता दी है उतनी 


सतर्क है | भ्रफपानिस्तान में सोवियत संध के हृल्तक्षेत्र के वाद 980 में जिम प्रकार 
पिण्डी-पेकिंग-वाश्विगटन घुरी में घनिष्ठता प्रा रही ढें ग्रीर नई ब्यूदू-रवता हो रही 
है, उससे हमे सतर्क रहना है । 


नए परिप्रक्ष्य में चोन-पाकिस्तान की बढ़ती निकटना : 

क्या जनरल जिया को वास्तव में सोवियत संघ से डर है ? 
पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया-उल-हुक की घीन बचा (2-8 मई, 
980) का विश्लेषण कई इष्टिकोशों खे क्रिया गया है। वैशक प्रमुत दृष्टिकोण 
भ्रफगानिस्तान में घोवियत संघ के सं निक हस्तक्षेप से उन्वन्न उग्ड़ी सीमा को यम्मावितत 
खतरा है लेकिन देश के भीतर दिनोदित उनको ट्विति जो कमअीर हू रही है उसको 
"बहले जैसा बनाने की री वह जुगाड़ में है । यद्यप्रि कई ध्रस्थ स्वा्नों वर भी पाकिस्तान 
प्रोर चीन के नैताप्रों में वाठचीव दोले के समाहार (साक्संद 6 म चीनी विदेश सकी 
द्रभाड दूभा दबा वैजब्राद में द्रबान मस्ती दुच्ा दुप्नी ८८ से) है ठव्ापि उदय 
कि कपल मिटा ये गला मल 5 
परम मन हय 5 आन पांव दिवशीय यात्रा की के मे 
द्ै आद जियान्डकनदऊ की चीन की बद देवी है (न 
हि बद्यवि चाल प्रौर ऋड्िस्दात में दिद्वव दी दमझ मे बेदवर विट जल 
प्रयस्ठात में सीविपढ इडिसं हा रा: हर 


हक 





्र स्व के दोतों देखों ने 
दिया है। प्रद्ययाि 666: 5 अजब 
हु ड्ठ 2४ निस्ठान प्रो फड्ख्दिड टी सीवया वर ईय॑ा ४.5 > 
ने बेद परश्स्वान ने दद्ाइ के ४ बक्ड कहे सीविल तल की... _* 

रहा है। इन छान मेकस >........ >> उद्धार 
इस झाब सकेझओ छटामार दढ मी बह 


कक 
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पाकिस्तान को चीन से 966 से निरन्तर भस्त्र मिलते रहे हैं (अरब तक छह भरव 
डॉलर के भ्रस्त्र मिल चुके है) । ्रफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों की उपस्थिति के 
कारण भ्रस्त्र सप्लाई में खासी वृद्धि हुई है । ये सभी अस्त्र काराकुर्रम राज-पथ मे 
दिन-रात झाते रहते हैं । पिछले दिनो यह भी समाचार था कि काराकुरंम राजपथ 
को चौडा करने की योजना है। चीन और पाकिस्तात का मकसद शायद बरतमात 
स्थिति के सन्दर्म में अधिक चोकस रहना है । उन्हें शायद यह डर है कि कहीं 
पोवियत संध काराकुरंम राजपथ में ग्रवरोध पैदा कर था उसे क्षतिग्रस्त कर उनकी 
सप्लाई रेखा को भस्त-ब्यस्त न कर दे । कुछ समाचारो के झनुसार ध्षोवियत प्तंघ की 
'इलेक्टानिक आँख'--दोनों देशों की गतिविधियों का निरन्तर प्रवलोकन करती 
रहती है । चीन द्वारा अन्तर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र का इस समय परीक्षण जहाँ 
पाकिस्तान को आश्वस्त करना था वहाँ सोवियत संघ और अमेरिका सहित यूरोपीय 
देशों को प्रपनी वैज्ञानिक और सामरिक उपलब्धि से प्रवगत कराना भी था। 
प्रटकर्लें तो इस वात की भी लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तान को परमाणु बम 
बनाने के लिए चीन उसे यथोचित जानकारी देते जा रहा है (फ्रांस प्रौर कनाडा से 
इनकारी के बाद) हालाँकि इस वात की पुष्टि नहीं हुई है लेकित चीन की 
राजनीतिक पैतरेवाजी को देखते हुए वर्तमान गोपनीय “समझौता” कभी भी 
सार्वजनिक हो सकता है । सीधी बात करने से चीनी सर्देव परहेज करते हैं । 
कभी पाकिस्तानी हुबमरान जनमत का समर्थन प्राप्त करने के लिए कश्मीर 
के मसले को उछाला करते थे। उछाला वह झव भी जाता है। पिछले दिनो 
इस्लामाबाद में इस्लामी विदेश मन्त्रियो के सम्मेलन में भी इस मुद्दे को उठाया गया 
लेकिन पीकिंय मे चीनी नेताप्रों ने इसे तूल नही दी । जिया ने भ्रलबत्ता कहां कि 
शिमला समझौते के प्रन्तर्गत कश्मीर समस्या का हल ढूँढा जाना चाहिए। यह 
सम्भवतया पहला प्रवसर था जबकि पाकिस्तानी राज्याध्यक्ष की चीम यात्रा पर 
कश्मीर के मसले को नही उठाया गया | कुछ क्षेत्रों मे इसे खीन की भारत के प्रति 
'सदाशयता” की भावना करार दिया जा रहा है, क्योंकि हाल ही मे दो श्रवसरों पर 
प्रधाव मन्त्री इन्दिरा गाँधी की पहले विदेश मश्त्री हुप्राड, हुआ (साल्सबरी मे) 
प्रौर उसके बाद बैलग्राद मे मार्शल टीटो की अन्‍्त्येप्टि में चीनी प्रधान मन्‍्त्री हुमा 
कुओ फेंड से परस्पर सम्बन्धों को सुधारने की दिशा में जो बातचीत हुई उसी का 
परिणाम है। (लगभग वीक्ष वर्ष बाद भारत और चीन के प्रधान मन्त्रियों में वार्ता 
हुई थी ।) कुल हलकों के झनुसतार इसका कारण अफगानिस्तान पर सोवियत सैनिक 
हस्तक्षेप है । चीन शायद यह नहीं चाहता कि कश्मीर के मसले को एक बार फिर 
तूल देकर दक्षिण एशिया में पढले थे ही व्याप्त अस्थिरता भौर संशय की भावना को 
प्रौर बढ़ाया जाए । लेकिन सोवियत नेता चीन स्‍भौर पाकिस्तान की दोस्ती को भारत 
सहित दक्षिस-पूर्व. एशियाई देझों के लिए ख़तरा मानते हैं। उनका तर्क था कि 
काराकुरँम की सड़क को चोड़ा करना भारत के प्रति चीन और पाकिस्तान की न तो 
सदाशयता है मौर न ही मैत्री भावना का सकेत । 
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चीम-प्रल्वानिया + बदलते रिश्ते 
पूर्वी यूरोप के एक छोटे से देश अल्वानिया (कुल जनसंख्या 25 लाख) ने 
एक घम्ताका सन्‌ 96] में किया था। उसने तब साम्यवादरी धान्दोलन के एक 
मात्र मुखिया सोवियत संध से सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण सम्बन्ध-विच्छेद कर 
लिया था भौर उस चीन से माता जोडा था जो सोवियत संघ के नेतृत्व से मुक्ति पाने 
के लिए कसमसा रहा था झोर दोनों देशों के बीच छुट-पुट मतभेद उभरने लगे थे । 
चीन में सोवियत संघ की आलोचना करते हुए तव एक सच्चे और विश्वस्त मित्र के 
झूप ने ग्रल्वानिया क्रा स्वागत किया था भौर इस प्रकार प्रन्तर्राप्ट्रीय साम्यवादी 
प्रान्दोलन की एक प्रौर धुरी के निर्माण की सम्भावना उत्पन्न हुई जिसने श्रागे चल 
कर प्वतुत्र, 962 में चीन भ्रौर सोधियत संघ के वांच सम्बन्ध-विच्छेद के बाद 
साकार रूप ग्रहएा कर लिया । 
प्रल्वानिया ते दूसरा धमाका जुलाई, 977 में किया। ग्ल्वानियाई कम्युनिस्ट 
पार्टी के समाचार-पत्र जेरी पापुलित ने भ्पने सम्पादकीय मे चीन का नाम लिए बिना 
उसकी विदेश नीति के कई तत्त्वों की सैद्धान्तिक ग्राधार पर कठु आलोचना की । 
सम्पादकीय में 'तीसरी दुनिया” के सिद्धान्त की भी भरत्सेत्रा की गई। स्वर्गीय साप्रो- 
त्से-तु ग ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया था और पप्रेल, 974 में संयुक्तराष्ट्र मे 
चीन के भूतपूर्व उपश्रधान मन्त्री तेडः सिश्राओ पिडः मे उसे प्रथम बार प्राधिकारिक 
तौर पर सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था । तब से विकासशील देशों को 'तीक्तरी 
दुनिया! के देश कहकर सम्बोधित किया जा रहा है । 
सम्पादकीय में 'तीसरी दुनिया” के सिद्धान्त को लेनिनवाद विरोधी कहकर 
उसके समर्थकों पर यह धारोप लगाया गया कि उन्हें भ्रनेक विकासशील देशों मे 
वास्तविक सामप्राज्यवाद विरोधी, क्रान्विकारी शक्तियों श्र साम्राज्यवाद समर्थक, 
प्रतिक्रियवादी फासी शक्तियों के बीच पहचान की तमीज नहीं है। इस प्रकार 
समाचार-पत्र ने तीसरी दुतिया के उस मुखिया पर खुला प्रहार किया जो साम्राज्यवाद 
के विरुद्ध संपर्ष मे एक प्रमुख शक्ति माता जाता है । 
अल्वानिया रातोंरात चीन विरोधी नहीं बन गया है । जब सन्‌ 974 में 
चीन ने 'शत्रु का ध्त्रु अपना मित्र का सिद्धान्त अपनाकर अमेरिका से सम्पर्क स्थापित 
किया तभी से इस विरोब का झाभास होने लगा था जिसका संकेत पअ्रल्वानियाई 
कम्युनिस्ट पार्टी के नेता प्रनवर होक्सा ने भपने यहाँ के कुछ हृठवादी साम्यवादियों 
की दण्डित करके दिया था । इनमें एक ग्रतिरक्षामन्त्री वेफिर बालबू भी थे । उससे 
पूर्व सन्‌ 97] की पार्टी काँग्रेस में भी श्री होकसा चीनी नेता माझ्रो द्वारा सोवियत 
सघ झोर पअ्मेरिका को भिड़ाने के प्रयासों की यह कहकर झालोचना कर चुके थे कि 
एक साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए दूसरे साम्राज्यवाद का प्रयोग करना 
सम्भव नहीं है । 
फिर भी मई, [976 तक प्रल्वानिया और चीन मित्र बने रहे * तु 
धकतुवर, 976 में चीन में सत्ता-परिवर्तन के साथ ही दोनों देशों की, ,._ ५ 
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में दरार पड गई जो उत्तरोत्तर चौड़ी होती गई । श्री होका ने तब प्रपनी पार्टी के 
7वें प्रधिवेशन में प्रध्यक्ष हुम्ना कुप्री फेझ के प्रशासन की प्रशंसा सम्भवतः जानवुझ 
कर नही की । उससे पूर्व उन्होने माप्रो के उत्तराधिकारी को एक प्रसाधारण रूप से 
सक्षिप्त वार भेजकर बधाई प्रवश्य दी थी। श्रीमती माप्रो समेत चार नेताों की 
गिरफ्तारी को श्री होवत्ा ने पसन्द नहीं किया । उन्हें यह प्रतीत हुआ कि चीन.का नया 
नेतृत्व प्रन्तत: सोवियत समर्थक सिद्ध होगा। हाल में चीन ने प्रफ्ीकी नीति के सस्दमम 
में और भपनी सोमाप्नो के प्रश्व पर सोवियत संघ की नीतियों पर प्रहार प्रवश्य 
किया है फिर भी ऐसा नहीं लगता कि तीध्वरी महाशक्ति बनमे का आझाकाँक्षी चीन 
घरकारण ही सोवियत सध से बैर मोल लेगा । श्री होवसा की चीन विपयक् प्रा्ंका 
सर्वया निराधार नही है । 
घीन की वेसासियो के सहारे चलके वाले प्रत्वानिया के इस विरोध को एक 
मित्र के श्रति दुसरे मित्र के प्राक्रोश् के रूप में नहीं देखा जा सकता । प्ल्वानिया को 
चीन से व केवल परपार झ्राथिक सहायता मिली है बल्कि घव तक उसका दो-तिहाई 
व्यापार भी चीन के साथ ही होता रद्दा है। ऐसी स्थिति में चीन के प्रति प्रल्वानिया 
के रवैये को एक साधारण घटना नदी माना जा सकता। यह पझ्रल्वानिया के 
साम्यवादी श्रान्दोलन सम्बन्धी संद्धान्तिक सधर्य की ही एक कड़ी है | प्रल्वानिया 
नही मानता फि प्रन्तर्राप्ट्रीय साम्यवादी भान्दोलन के केवल कोई एक या दो केख- 
बिन्दु ही हो सकते हैं । 
चघोन भौर सोवियत सघ के बीच बिगाड़ पैदा होने से पहले तक सोवियत 
नेतृत्व स्थय को अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादों प्रान्दोलन का भाग्य विधाता सावता था । 
किन्तु घीन ने उसको इस प्रतिमा को खण्डित कर दिया। कुछ वर्ष पहले तक 
साम्यवादी प्रान्दीलन के दो केन्द्र रहे जिनमे ससख्या और प्रभाव की हृष्टि से चीन का 
स्थान निश्चय ही सोवियत संघ के बाद था। पिछले कुछ वर्षों मे साम्यवादी आन्दोलन 
का एक भौर केर्ध उभरा जिसे यूरोपीय केन्द्र की संज्ञा दी गई झौर जिसके प्रवक्ता 
पश्चिमी यूरोप के साम्यवादी दल हैं 
रोमानिया ने यूरोपीय साम्यवाद की प्रशंसा की थी। प्रवअल्वानिया ते 
चीन के विरोध का मार्ग अपनाकर सम्भवतः यह सक्कैत दिया है कि वह भी स्वतन्त्र 
निर्णय के मार्य को पसन्द करता है। यदि सचमुच अल्वानिया भरूरोपीय साम्यवाद 
की घारणा पसन्द करता है तो उसके इस निर्णय के द्वृस्याम्ी परिणाम हो सकते हैं। 
देर सबेर पूर्वी यूरोप के प्र्य साम्यवादी देश भी उसका प्रनुकरण कर सकते हैं जो 
सोवियत संघ के नेतृत्व से मुक्ति पाने के लिए एक झर्से से छटपटा रहे हैं। सोवियत 
संघ यह नही चाहता और इसीलिए वह यूरोपीय साम्यवाद के विचार का भी कट्टर 
विरोधी है । 
चीन-यूगोल्लाविया : रिश्ते में नया मोड़ 
गरूगोस्लाबविया के राष्ट्रपति मार्थेल टीटो सितम्बर, 977 मे चीन की नो 
दित की राजकीय यात्रा के बाद स्वदेश लौट गए। अपने पहले चीन प्रवास के दौरान 
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मार्शल टीठो को चीनी नेताग्रों और वहाँ के वायरिकों से जो सम्मान मिला वह सामान्य 
प्रतिथि को मिलमे वाले सम्मान से कही अधिक था, इसलिए और भी कि झ्रभी हाल 
तक मार्शल टीटो चीन की दृष्ठि में संशोधनवादी” थे और चीनी नेताग्रों को वे 
फूटी श्रास नहीं सुहाते थे | किन्तु वर्तमान भ्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सन्दर्भ में जो 
भ्रध्यक्ष हुआ के झनुसार “सभी देशों की जनता के श्रनुकुल और महाशक्तियों के 
प्रतिकूल है, स्वयं हुप्रा ने दोटो को द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान फासी प्राक्रमण॒का रियों 
का प्रतिरोध करने वाले एक प्रमुख नेता, यूगोस्लाविया समाजवादी गणराज्य के 
संस्थापक, सुविश्यातु राजनीतिज्ञ और गरुट-मिरपेक्ष आन्दोलन के एक प्रशेता के रूप 
में देखा प्रोर उनकी यात्रा को चीन यूगोस्लाविया सम्बन्धों की एक महानु घटना 
बताया ।”? 
निस्सन्देह मार्शल टीटो की चीत-यात्रा चीन-यूगोस्लाबिया सम्वन्धों की एक 
महान्‌ घटना थी, बल्कि कहना चाहिए कि कम्युनिस्ट जगतु की एक महत्त्वपूर्ण 
घटना थी । इसे यदि साम्यवाद के बारे में विरोधी विचार वाले साम्यवादी देशों 
के धीच सम्पर्क के प्रादुर्भाव के रूप में देसा जाए तो इसका महत्त्व और भी बड़ 
जाता है। 
यात्रा की समाप्ति पर किसी संयुक्त विज्ञप्ति का प्रसारित न किया जावा इस 
बात का संकेत था कि दोनों पक्षो के बीच अनेक विषयों पर मतैक्य नही था। यात्रा 
का यह कोई श्रप्रत्याशित परिणाम नहीं था | उनके मतभेद इतने व्यापक रहे हैं कि 
एक ही वार्ता में मतैयय की श्राशा नही की जा सकती थी । महत्त्वपूर्ण बात यह है 
कि मतभेदों के बावजूद उन्होने परस्पर सहयोग बढ़ाते का निश्चय किया। अध्यक्ष 
द्वारा दिए गए श्रीतिभोज में माल टीटो में कहा कि मतभेदों को इस सहयोग में 
बाधक नहीं बनना चाहिए, क्योकि वे (मतभेद) उन भिन्न परिस्थितियों के परिणाम 
हैं जिनमे हम रहते आए हैं श्रौर आ्राज भी रह रहे है। सहगोग का भ्राधार समानता 
का सिद्धान्तःहोने पर मतभेद बाधक नही बन सकते, तब भर भी नही जबकि हम 
प्रपने विचार एक-दुसरे पर लादना न चाहें । इस वारे में चीन के नेताग्रों की कोई 
कट राय है ऐसा कोई सकेत उन्होंने मार्शल टीठो से बातचीत के दौरान मही 
या । 
वास्तविकता तो यह है कि अध्यक्ष हुआ की राय भी मतभेदों के बीच 
सहयोग की नीति के वारे में श्री टीटो से भिन्न नहीं रही होगी क्योकि घीन की 
वर्तेमान विदेश-नीति के सन्दर्भ में यह प्रावश्यक हो गया है कि उसका सम्बन्ध 
प्रधिकाधिक साम्यवादी देशों से स्थापित हो ताकि वह साम्यवादी, साम्राज्यवादी श्रोर 
गुद-निरपेक्ष शियिर के उन देशों से निपट सके जिन्हें वह पश्रपनी उस राह का काँटा 
मानता है जिस पर चलकर वह महाशक्ति बनने का स्वप्त देख रहा है । इसके लिए 
वह अपनी प्रावश्यकता के लिए काँटे से काँठा निकालने की नीति का प्रयोग भी कर 
लेता है। उदाहरणार्थ, जब सोवियत संघ से उसका विवाद जोरों से चल रहा था तो 
उसने भमेरिका से सम्पर्क स्थापित किया । रिचर्ड सिज्सन के समय में सन्‌ 97॥ में 
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स्थापित यह सम्पर्क फोई के कार्यकाल में सनू 975 फे प्रस्त में पमिष्ठ मित्रता में 
बदल घुका था प्लोर दोनों मिल कर सोवियत संघ की निन्‍्दा करते नहीं प्रपाते ये । 
उस दौरान चीन ने भारत के विरुद्ध विप-वम्न भी बन्द-सा कर रखा पा प्रोर 
भारतीय राजनेताप्रों के मन में यह भ्रम पैदा करने में भी सफल हो चुका था कि वह 
भारत से मित्रता करना चाहता है। किन्तु जनवरी, 977 में जिम्मी कार्टर के 
राष्ट्रपति बनने घोर मार्च, 977 में भारत में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही चीन 
ने रग बदलना शुरू कर दिया । मार्शल टीटो की मृत्यु प्रौर चीन के हुप्रा के त्याय- 
पत्र के बाद दोनों ही देशों मे नेतृत्य परिवर्तव हो चुका है धौर देरावा यहू है कि दोनों 
के पारस्परिक सम्बन्ध क्‍या दिशा लेते हैं । 
चीन और श्रन्य राष्ट्र 

साम्यवादी चोन के यूरोप, एशिया प्रोर भ्रफ्कीका के म्न्य राष्ट्रों के साथ भी 
सम्बन्ध उतार-चढ़ाव झौर प्रधिकांशत: मनमुटाव के रहे हैं। बाह्य मंगोलिया पूर्वी" 
एशिया का छोटा-सा देश जो यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंप का सदस्य है, तयापि व्यवद्वारतः 
मोवियत झस के प्रभाव प्लौर नियन्प्रण में है। मगोलिया पर प्रमुत्व के मामले में 
चीन रूस का प्रतिद्वन्द्दी हैं। संघार की छत्र कहे जाने वाले तिज्यत की घीन मे निगल 
लिया है। भरव-जगत्‌ में भी चीन प्रयने पैर फैलाने को प्रयत्नशोल है। इस दिल्ला 
में प्रभी उसे कोई उल्लेखवीय सफन्नता नहीं मिल सकी है । चीन की हृष्टि हिंन्द- 
महासागर पर भी है। मॉरिशस, तन्जानिया, जाम्विया प्लादि को सहायता देने के 
नाम पर चीन हिन्द महासागर के जल-मार्गों का प्रयोग प्रपने हित में कर रहा है । 
पूर्वी यूरोप के साम्यवादी राष्ट्रों से सम्बन्ध स्थापित करने प्रौर उन्हें घनिष्ठ बवाने 
की दिशा में चीन काफी समय से प्रयलशील है। रूमानिया, बल्गेरिया, चेकोसलो- 
वाकिया, वोलेण्ड पभादि देशों से चीन के सम्बन्ध पुवपिक्षा कुछ विकसित हुए हैं, लेकिन 
ये सभी राष्ट्र सोवियत रूस के प्रभाव में है तथा रूस-विरोधी किसी भी चीनी 
कार्यवाही के प्रति सचेष्ठ हैं । चीन ने हाल में जापान की भोर भी हृष्टिपात किया 
है । सन्‌ 972 मे चीनी प्रधान मन्‍्त्री द्वारा जापान के नए प्रधान म्दी को पीर्किंग 
प्राने का निमन्त्रण इस वात का सूचक था कि चीन जापान के साथ भच्छे सम्बन्ध 
कायम कर, जापागी सैन्यवाद से भ्पनी सुरक्षा का मार्य प्रशस्त करना चाहता है। 
]978 की चीन-जापान सम्पि दोनों देशों के बढ़ते हुए सम्बन्धों को चयोतक है । 

चीन एशियांगी देशों मे राजनीतिक पैठ बढ़ाने को उत्सुक है। धीन इस क्षेत्र 
मं बढ़ रहे सोवियत प्रभाव को कम करना चाहता है । इण्डोनेशिया के साथ चौन के 
सम्बन्धों भें जो बिगाड़ हुआ वह भभी तक नहीं सुधर सका है । 

दक्षिय्पूर्वी एशिया में चीनो सहत्वाकांक्षा और 
रूस विरोधी मोर्चा बनाने का प्रयत्त 

दक्षिश-पूर्वी एशिया में बड़ी ताकतों के जो स्वार्थ हैं, चीन की जो महत्त्वाकाँक्षा 

है भौर वह छस विरोधी मोर्चा करने मे जिप्त तरह प्रयत्तशील है--इन मर्त्वपूर्स विन्दुश्ो 
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पर जून, 979 के दिनमात में श्री हरिश्चन्द्र चन्दोला का प्रकाशित निम्नलिखित 
लेख प्रकाश डालता है-+- 

“हस की सैन्य शक्ति तथा उसके हमले की श्राशंकरा से चीन कितना भयभीत 
है। इसका अन्दाज लगाना पहले सम्भव नहीं था, लेझिन अब जिस तेजी से चीन 
मे अमेरिका के साथ सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिए जोर लगाया उससे पता 
लगता है कि चीन, हमले की स्थिति में, अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाएगा झौर रूस 
की भारी सामरिक शक्ति का मुकाबला करने के लिए उसे दूसरी भारी शक्ति प्रमे रिका 
की सहायता लेनी पड़ेगी । 

मीन के नेताओ्नों ने कई दफा कहा है कि रूस हमारे देश के चारों प्रोर घेरा 
डालने की चेष्टा कर रहा है । वे कहते हैं कि चीन के पड़ोसियों को रूस एक चीन 
बिरोधी मोर्चे मे वाँघना चाहता है । इसका प्रमाण, उनके प्रनुतार, प्रक्तूबर, 978 
की रूस-वियतनाम सन्धि है । यह चीन विरोधी है, जिसके द्वारा रूस, वियतनाम की 
सहामता से, चीन को दक्षिणु-पूर्वी एशिया से प्बलग करना चाहता है । 

चीतो महत्त्वाकाक्षा--दक्षिणा-पूर्वी एशिया, जहाँ करोड़ो चीनी लोग बसे हुए 
हैं, चीन से प्रभावित प्रदेश समझा जाता रहा है। चीत प्रपती भाषा में इसे 
नानायाँग (बादल आ्ाच्छादित प्रदेश) कहता है । प्रपनी प्राचीन घनिष्ठता के कारण 
चीन यह गवारा नही कर सकता कि उसके अभाव के इस क्षेत्र का उससे विच्छेद कर 
दिया जाए | उसको यह भी पसन्द नहीं है कि यह क्षेत्र पुणं रूप से स्वतन्त्र हो 
जाए | थही कारण है कि जब वियतनाम पूर्णा रूप से स्वतन्त्र होकर चीन तथा रूश्ष 
के साथ, अपनो आ्रावश्यकताओो के श्रनुतार, ध्षामान्य व्यवहार करने लगा तो चीत के 
नेता अ्रप्रसन्न हो गए। उन्हें प्राशा थी कि स्वतन्त्र होने पर वियतनाम पपने निकटवर्ती 
देश चीन के झौर करीब हो जाएगा शोर रूस विरोबी संघर्ष में उसकी प्तहायता 
करेगा । लेकिन जब विमतनाम अपनी आाविक झ्ावश्यकताप्री तथा अ्रन्य कारणों की 
वजह से रूस से सामीप्य वनाएं रहा तो चीन रुष्ट होकर वियतनाम को दक्षिण-पूर्व 
का क्यूबा या रूस का दक्षिण-पूर्वी एजेस्ट कहने लगा । 

गाली-गलौच के भलावा चीन ने यह कोशिश भी की कि पपने प्रभाव का 
इस्तेमाल कर दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों का रूस विरोधी एक मोर्चा बताया जाए। 
इस प्रयास में चीन के उपग्रवान मन्‍्त्री तेंग सियाप्नो पिय थाईलेण्ड, मलेशिया तथा 

सिंगापुर की यात्रा पर नवम्बर 5 से १4, 2978 तक निकले थे । तेंग के बारे मे 
कहा जाता है कि वह जिस तरह से भी हो प्रत्नता कार्य सिद्ध करना चाहते हैं भौर 
सही गलत उपायो के विवाद या विवेचन में वही पड़ना चाहते । उनके कथन “बिल्ली 
काली हो या सफेद प्रगर चूद्दा पकड़ती है तो ग्रच्छी है” के लिए उनको माधो-त्से-तु गे 
के सपय फरत्तंना की गयी थो ) प्रव फिर सत्तारूढ़ होने पर वह अपनी पुरानी 
कार्यदीति पर--जैसे भी हो प्रपना उद्द श्य हासिल कर लेना चाहिए--वापस लौट 
प्राए हैं। 0, 

रूस-विरोधी मोचरबिन्दी--तेंग के अनुस्तार, भ्रगर रूस विरोधी मोर्चा बनाना 
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है तो यह भ्रावश्यक है कि रूस की प्रमुख विरोधी शक्ति के साथ सामान्य तथा अच्छे 
रिश्ते कायम किए जाएँ । यह शक्ति संयुक्त राज्य प्रमेरिका है। इसका प्रभाव 
विश्वव्यापी है । बहुत से देशों को इसने सन्धियों से बाँध रखा है । एशिया के देशों 
में इसके सैनिक ग्रड्ड॒ विद्यमान है ! प्रशान्त तथा हिन्द भड्ासायर में इसकी नौतेना 
गश्त लगाते हुए सर्देव सचेत है । इससे रिश्ते कायम करने पर श्रमेक छोटे-मोदे देशों 
के प्षाथ, जो इस पर प्राश्नित हैं, प्रपने श्राप सम्बन्ध बन जाते हैं | प्रमेरिका के पास 
एक स्देव तैयार रूस जिरोधी मोर्चा है। चीन को श्रगर रूस का विरोध करना है 
तो उसके लिए एक नया मोर्चा खड़ा करने की जरूरत नही है। उसे पहले से स्थित 
मोर्चे को मान लेना चाहिए । इस मोर्चे को स्वीकार करने का भ्र्थ यह भी होता है 
कि इसके नेतृत्व को भी स्वीकार किया जाए। चीन का जल्दी में भप्रमेरिका के साथ 
सामान्य रिश्ता कायम करना उसका आज की स्थिति में रूस विरोधी मोर्घे की न्‍्रोर 
बढने का महत्त्वपूर्ण कदम है । हि 
प्रमेरिका भ्रौर चीन वहुत बड़े देश हैं। वे एक दूसरे की सहायता के बिना रह 
सकते हैं । पिछले तीस साल से वे इसी तरह रहे है। इन तीस सालों में वे बीस वर्ष 
तक एक दूसरे को अपना दुश्मम समभते रहे तथा प्रत्यक्ष-प्रप्रत्यक्ष रूप में कोरिया, 
ताइवान तथा वियतनाम में लड़ते रहे । 
लेकिन भ्रव चीन के लिए दुश्मन की परिभाषा बदल गई है । उसने घोषित 
कर दिया है कि सोवियत रूस उसका सबसे बड़ा तथा खूखार दुश्मन हो गया 
है । उसको सबसे पहले इस दुश्मन से लड़ने की ग्रावश्यकता मालूम होती है | उत्ते 
यह भी मालूम है कि यह लड़ाई वह पकेले नहीं लड़ सकता । यह तो एक मोर्चे के 
माध्यम से ही लड़ी जा सकती है । 
त्टस्थ पड़ौसो- इस कार्ये के लिए भ्रमेरिका के साथ सामाम्य रिश्ते कायम 
करना काफी नहीं है । प्रपने मित्र तथा पडोसी देशों को रूस विरोधी मोर्चे में शामिल 
करने की चीन की प्रावश्यकता महसूस होती है । इसको पूरा करने के लिए बह भव 
सचेष्ट है। लेकित चीन के निकटवर्ती देश ऐसे मोर्चे में शामिल नहीं होना चाहते हैं 
दे घीन रूस के भगड़े मे तटस्थ रहना चाहते हैं। रूस से वे दर रहना चाहते हैं। 
लेडिन उससे वेवजह दुश्मती मोल लेना नही चाहते । चीन उसका समीपवर्ती देश है 
श्रौर उसकी वे प्रवहेलना नहीं कर सकते | 
चीन के उपप्रधान मन्‍्त्री तेंग सियाप्रो पिंग ने अपने दक्षिख-सूर्वी एशिया के 
दौरे के समय थाईदेश, मलेशिया तथा पिंगापुर के प्रधानमन्त्रियों से कहा कि रूस 
सबसे खतरनाक दुश्मन है भौर वह वियतनाम के साथ मिलकर दक्षिण-पूर्व एशिया 
में भ्रपना भाधिपत्य जमाना चाहता है। उसकी साजिशों का मुकावला करने के 
लिए एक संयुक्त मोर्चे की भावश्यकता है । चीन की इस माँय ने दक्षिण-पूर्वी एशिया 
के नेत्ाप्रों को प्रसमंजस में डाल दिया । 
उनको इस प्रसमंजस से मिकालने के लिए तेंग ने कई लोभ दिखाएं। कई 
सालो से इन देशों का चोन कै साथ व्यापार चीन के पक्ष में रहा है। इस समय तेंग 
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ने कहा कि घौन इन देशों से भव प्रधिक मात्र खरीदेगा, ताकि उनका व्यायार 
सन्तुलित रह सके | यह ही नही, तेंग ने कहा कि इन देशों के पास मदि किसी 
भी वस्तु का प्रधिक उत्पादन हो जो वे भ्न्य देशों को नहीं बेच सके उस बचे 
उत्पादन को धोन खरीद लेगा तथा उनकी तेल, स्ाद्य तथा कृषि झौजारों के क्षेत्र 
में जो भी भावश्यकताएँ हों वह चीन उनको दोत्ती (सस्ते) के दामों पर वेचेगा । 
इसका प्रमाण देने के लिए 9 नवम्बर, 978 को चीन ने थाईदेश के साथ एक 
समभौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार चीव एक साल के प्रन्दर थाइदेश से 
जूठ, कपड़ा इत्यादि का तमाम प्रनविका माल खरीद लेगा तथा सस्ते दाम पर उसको 
तैल तथा डीजल वेचेगा । इस तरह का भ्राथिक सहयोग दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों 
के लिए प्रत्यन्त दितरूर' होगा । 

लेकिन इस क्षेत्र की राजनीतिक समस्याएँ प्राधिक समस्याप्रों से बहुत प्रधिक 
महत्त्वपूर्ण हैं प्ोर इन देशों की राजनीतिक समस्याझ्रीं के साथ चीन उलका हुआ है । 
दक्षिश-पूर्वे एशिया के करीब-करीब सभी देशों की कम्पुनिस्ट पा्दियाँ कात्ति के लिए 
सशस्त्र लड़ाइयां लड़ रही है। इन सत्र कम्युनिस्ट पादियों का नेतृत्थ तथा कइयों 
की प्रधिकांश सदस्यता इन देशों में बस्ते चीनी जाति के लोगो के हाथ में है । कइयों 
में कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित करने के लिए चीन ने 930 में राजनीतिक कार्यकर्ता 
भेजे थे । इन सब वजहों से इस कम्युनिस्ट प्रादियों का चीन की कम्युनिस्ट पार्दी 
तथा उसकी स्थापित राज्यसत्ता के साथ भ्रन्तरग सम्बन्ध है । 

949 में कम्युनिस्टों के सत्तारठ होने पर चीन लगातार दक्षिण -पूर्वी 
एप्लिया की कम्युनिस्ट पाथियों की सहायता हथियारों तथा प्रन्य रूपों से करता चला 
प्रा रहा हैं| ये सब कम्युनिस्ट पार्टियाँ दक्षिण-पूर्वी एशिया की सत्ताओ्नों ते, जिनके 
साथ चीन प्रव मित्रता स्थापित करना चाहता है, सशस्त्र ठक्करें ले रही हैं । 

पेंचीदा सवाल--दक्षिण-पूर्व एशिया की सत्ताओं के सामने प्रश्व था कि चीन 
क्या एक तरफ शब््त्र इत्यादि श्रदांव कर इस क्षेत्र की कम्युनिस्ट पार्टियों से घनिष्ठता 
कायम रखना चाहता है भौर दूसरी तरफ इसी क्षेत्र की सरकारों से, जिनके उन्मूलन 
तथा विनाश के लिए यह कम्युनित्ट पार्टियाँ कटितदद्ध है, वह (चीन) मित्रता कायम 
करना चाहता है, स्थापित सरकारों तथा कम्युनिस्टो की लड़ाइयों में चीत किसकी 
विजय के लिए प्रयत्वतशील है ? 

यह प्रश्न थाइलेण्ड, मलेशिया तथा विग्रापुर के प्रधानमन्धत्रियों ने श्रपने 
भेहमान तेंग सियाश्रो पिग से किया । 

तेंग का उच्तर इस प्रकार था--चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से दक्षिण-पूर्वी एशिया 
की कम्युनिस्ट पार्टियों के सम्बन्ध बहुत पुराने है । ये सम्बन्ध उस समय के हैं जब 
चीन तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के लोग पश्चिमी उपनिवेशवादियों से संघर्ष कर रहे 
थे। स्ततस्त्र होने पर चीन दक्षिख-पूर्वी एशिया की राज्यसत्तामों से मैत्री सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहता है। लेकित इस नई चेष्टा में उसके लिए यह सम्भव नहीं 
है कि वह इस क्षेत्र छी कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ झपने रिश्ते एकदम खत्म कर दे । 
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ये रिएते समयानुकूल घीरे-घीरे कम किए जा सकते हैं, लेकिन उनहो प्रचानक खत्म 
करना सम्भव नहीं है । 
दूसरा, प्रगर चीन इन कम्युतिस्ट पार्टियों को सहायता देना बन्द कर दे तो 
उससे इन पादियों का भ्रन्त नहीं हो जाएगा । तब वे रूस से सहायता मॉँगने लगेगी 
और रूस ऐसी स्थिप्ति के इन्तजार में है । 
रूसी सहायता दक्षिण-पूर्वों राज्यसत्ताप्ों के लिए खतरनाक सिद्ध होगी। 
इसका उदाहरण तेग ते रूस द्वारा प्रफ्रोकी देशों को दी गयी सहायता से दिया । 
उसने कहा कि जिस पार्टी या शक्ति को रूस ने सहायता दी (इथियोपिया, अंगोला, 
भोजाम्बिक इत्यादि) वे सब झपने विपक्षियों को नष्ट करके सत्तारूढ़ हो गई | 
तटस्थ पड़ौसो--इस तरह की सामरिक तथा प्राथिक सहायता यदि झस 
दक्षिण-पूर्वी एशिया की कम्युनिस्ट पाटियो को देना आरम्भ करेगा तो निश्चित 
है कि ये पाटियाँ प्रधिक बलवान हो जाएँगी पोर भपनी मौजूदा सरकारों का भन्त 
करने में प्रधिक समथ्थे होंगी । 
तेंग ने फिर दलील दी कि चीन ने इन पार्टियों को सहायता इतने बड़े पैमाने 
पर कभी नही दी कि वे भ्राज की राज्यसत्ताओ्रों तर विजय पा लें ) इसके लिए उसने 
फहा कि इन पराटियों का चीन के साथ सम्बन्ध रखना दक्षिए-पूर्वी एशिया की 
राज्यसत्ताप्रों के हित में है । 
थाईदेश ने तेंग की इस दलील को मान लिया । लेकिन मले शिया के प्रधात 
मन्त्री हुसेन औन ने उसे मानने से इनकार कर दिया । 
मलेशिया--हुसैत भ्ौन ने कहा कि कोई भी पूर्णातः स्वतन्त्र देश दुसरे किसी 
भी देश को अपने प्रन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रधिकार नही दें सकता । 
यह सिद्धान्त का प्रश्न है। चीन की मलेशिया कम्युनिस्ट पार्टी को दी जा रही 
सहायता चीन का मलेशिया के भन्दरूमी मामलों में हस्तक्षेप है, जिसे मलेशिया 
कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता । चीन यदि मलेशिया से पूर्ण मित्रता चाहता 
है तो उसे मलेशियाई कम्युनिस्टों को दी जा रहो सहायता को स्वधा बन्द 
करना पड़ेगा । 
रूस तव यदि मलेशियाई कम्युनिस्ट को सहायता देना शुरू करेगा तो उसका 
प्रसर रूस भौर मलेशिया के रिश्तों पर अवश्य पड़ेगा। मलेशिया रूस या किसी भी देश 
को अपने प्रन्दरूनी मामलों मे हस्तक्षेप करने का भ्रधिकार नही देगा। तंग ने तब धन्य 
प्रलोभन दिखाये और कहा कि चीन झव मलेशिया से भ्रधिक रबड़ तथा ताड़ तेल 
(पाम प्रॉयल) खरीदेगा, ताकि चीन-मलेशिया व्यापार, जो ग्रभी तक चीन के पक्ष 
में है, संचुलित हो सके । सिक 
लेकिन हुसेन पौन ने कहा कि व्यापार की बाते राजनीतिक रिश्तो से भिन्न 
है और व्यापारिक लाभ के लिए मलेशिया भपनी पूर्ण स्वतन्त्रता कमी नहीं 


बेचेगा । 
हुसैन भौन ने खुले प्राम कहा कि तेंग की दलील तर्कद्वीन थी थाईदेश में 
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तेंग ने वियतनाम तथा उसके नेताप्नों को तथा रूस को खुले धाम गालियाँ दी पौर 
कद्दा कि वियतनाम रूस का दलाल है भौर उम्रकी दक्षिख-पूर्वी एशिया पर प्रमुत्व 
जमाने की चेष्टाप्नों में सहयोग दे रहा है। सम्वाददाताओो से तेंग ने कहा कि 
वियतनाम दक्षिण-पूर्वी एशिया का गुण्डा है । 


ऐसे ही कठु शब्द तेंग ने मलेशिया में भी कहने चाहे, लेकिन हुसैन भ्ौत मे 
स्पष्ठ रूप से कह दिया कि वह प्रपने किसी अभ्रतिथि को अन्य देश पर धारोप लगाने 
या गालीगलौज करने की स्वतन्त्रता नहीं देगा । इसके फलस्वरूप तेंग को प्रीतिभोज 
में भ्रपने भाषण को बदलना पड़ा झोर वियतनाम विरोधी सभी उक्तियाँ निकोल दी 
गयीं । 

प्िगापुर-- सिंगापुर की 76 प्रतिशत जनसंख्या चीनी नस्ल की है । सिंगापुर 
हालाँकि प्रमेरिका-जापात-चीन गठवन्धन के पक्ष में है लेकिन वह भी खुले झाम रूस 
विरोधी संयुक्त मोर्चे में शामिल नहीं होना चाहता । 

इस प्रकार तेंग का रूस विरोधी मोर्चा बनाने का प्रयास विफल रहा है । प्रब 
भमेरिका से सामान्य रिश्ते कायम कर चीन वही काय दूसरे रूप मे करना चाहता 
है । दक्षिण-पूर्वी एशिया में भ्रमेरिका के प्रभाव का इस्तेमाल करके चीन रूस को इस 
क्षेत्र से दूर रखना चाहता है । 

इस नई स्थिति में रूस इस क्षेत्र मे घुसने के लिए भौर भी श्रधिक प्रयास 
करेगा । रूस को बाहर रखने झोर इस क्षेत्र मे प्पने लिए स्थान बनाने तथा 
सहयोगी खोजने की प्रव नई चेप्टाएँ करनी होंगी । उन चेष्टाओं मे दक्षिस-पूर्वी 
एशियाई देशों को फंसाने की कोशिशें की जाएँगी। ये सब कोशिशें इस क्षेत्र के 
लोगों के हक में नहीं होंगी और बड़ी ताकतों की खींचातानी बढ़ेगी । 

चीन-पमेरिका के नए नए गठबन्धन से दक्षिण-पूर्व एशिया के देश' पभ्रातंकित 
तथा घवराए हुए हैं । वे बडी ताकतों के भंगड़ो मे तटस्थ रहना चाहते है । यह नया 

» गठबन्धन उनकी तटस्थ रहने की इच्छां में व्यवधान बन जाएगा । 


गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के प्रति चीन की बदलती हुई 
मुमिका : भरुट-निरपेक्ष देशों को एक चुनौती 
चीन की सैन्यवादी प्रवृत्ति मोर साम्राज्यवादिता गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के लिए 
एक जबरदस्त चुनोती है । 972 में भारत पर और 979 के प्रारम्भ मे वियतनाम 
पर प्राक्रमण करके चीन ने भ्रपनी विल्तारवादी महत्त्वाकाँक्षात्रों को स्पप्ठ कर दिया 
है । वहू ऊपर से सहयोग और मैत्री का स्वाग रचता है, लेकिन उसकी वास्तविक 
इच्छा दूसरे देशों के भू-मागों को हड़पने की है | गुट-निरपेक्ष श्ान्दोलन के प्रति चीन 
का वर्तेमान रवेया क्‍या है भोौर इसमें चीन को कहाँ तक सफलता मिलने की 
सम्भावना है, इस पर अप्रेंल, 979 की 'सोवियत भूमि! में युरी कुकोव (प्रावदा के 


राजनीतिक टिप्पणीकार) का एक विचारोत्तेजक लेख प्रकाशित हुआ था, जो इस 
प्रकार है-- 
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“कुछ दिनों से पीकिंग की यह अवृत्ति हो गई है कि वह गुद-निरेक्ष 
प्रानदोलन की जिसे बहुत दिल नहीं हुए चीन इस तरह से बुरा-म्ा कहता था, 
तारीफों के पुन्त बाँध रहा है । यही नही, पीडिय के नेताओं मे यह स्पष्ट सकेत भी 
दिया है कि चीन इस आन्दोलन का अभिभावक प्रौर यहाँ तक कि तेता भी बनने के 
लिए तैयार है। 

पगस्त, !978 मे चोनी डम्युविस्ट पार्टी की केस्धीय समिति के अध्यक्ष भौर 
चीन की राज्य परिषद्‌ के प्रधान हुआ कुझो फेंग मे अपनी तेहरान यात्रा के दौशन 
कहा कि 'चीन तीसरी दुनिया का एक विकासमान देश है। यही विचार देंग 
विवसभ्राभोषिय को दक्षिण॒-पूर्दी एशियायी देशों की यात्रा के दौरान उसके भाषणों 
का मूल भाषधार था । 

जिन लोगों को गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के संस्थायकों पर पीडिंग के हमतों 
की ग्राज भी याद है, जिन पर चीत, (पर्व में एक नई म्यूनिस सौदेवाजी' के पड़यस्तर 
में शामित्र होने का प्रारोप लगाता था, वे भ्राश्वर्यंचकित हो यह प्रृद्ध रहे हैं कि 
गुद-निरपेक्ष भानदोलन की तित्दा से सहसा एकदम उलट कर उसकी प्रशसा करते 
लगने का क्या प्र है ? 

इस प्रश्न का उत्तर देले के लिए हमें यह याद रखना चाहिए हि संविक गुटों 
के मुकाबले में गृट-निरवैक्षता की नीति की घोषणा करने वाले विकासमान देशों के 
राज्य तथा सरकार के प्रधान किन लक्ष्यों का भनुवरण करते रहे हैं । 

गुट-निरपेक्ष प्रान्दोलन का साम्राज्यवाद-विरोधी रुस 7 वर्षों से राष्ट्रीय 
मुक्ति के लिए जनगण के सोचे की एकता और विस्तार में योगदान कर रहा है। 
गुद-निरपेक्ष भानदोतन हथियारों की हीड़ के विकद्ध तथा तवाव-शैयित्य को भागे 

बढ़ाने, राज्यों के बीच समात आ्रधिक सम्बन्धों भोर शान्ति के लिए भी तिरन्तर 
छा करता रह है । 

झनेक गुढ-निरपेक्ष नेताघों ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि प्रपने 
लक्ष्यों की सिद्धि के कठिन संधर्ष में वे सदा इस संघर्ष के भपने स्वाभाविक मित्रों 
समाजवादी देशो पर भरोसा करते रहे हैं। उपर सोवियत सथ भौर अन्य समाजवादी 
देश समानता एवं सम्प्भुता के प्रति झादर भोर प्रास्वरिक मामलों में प्रहस्तक्षेष के 
सिद्धास्तो के घाधार पर युट-निरपेक्ष राष्ट्रों के साथ तिरन्‍्तर सद़पोग करते रहे हैं । 
निश्चित ही पहु सब साम्राज्ययादियों को पसन्द वहीं भावा, जो अपने भूतपूर्व 
उपनिवेध्ों मौर पुराने भधीन क्षेत्रों को प्र भी भपना मुरक्षित सेत्र मानते हैं भौर 
जिन्हें ये धपने स्थार्य के ह्वित में नियन्तित करता चाहें हु 503 परिषमी 
क्तियाँ, विधेष रूप से संयुक्त राज्य प्रमेरिका कुछ विक्ाधमान देशों के प्रतिफियावादी 
हस्कों पर भरोसा फरते हुए, गुट-निरवेक्षता प्रास्शेलत को नध्ट भौर कमजोर करने 
की कोधिए में हर सम्भव तरीके का इस्तेमाल करती रही हैं। गुटननिररे / 5 को 
झाप्राज्य-विरोधी संघर्ष में घपने सामियों से ऋतय करने घोर यदि (- 

| प 
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प्रान्‍्दोलन को सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों के विरुद्ध खड़ा कर देने की 
क्ोशिशे पिछले कुछ वर्षों से विशेष रूप से स्पष्ट दिखाई दे रही हूँ । 

यही कारण है कि साम्राज्यवादी प्रव अपने नए दोस्तों और सोवियव-विरोधी 
नीति पर चलने वाले पीकिंग के नेताप्नों की ओर देखने लगे हैं । 

गुट-निश्पेक्ष घ्राल्दोलन की साम्राज्यवाद-विरोधी घार को कुण्ठित करने प्रोर 
उसे एक 'एकल' समाजवाद-विरोधी मोर्चे में समाहित कर लेने की कोशिश में चीन 
की राज्य परिपद्‌ के उपाध्यक्ष भोर चीन की जनमुक्ति सेना के प्रधान देंग विकसग्रा- 
प्रीषिग ते माप्रो के 'तीन विश्वों के सिद्धान्तः को पुनर्जीवित किया है । 

समाज के वर्गीय स्वरूप की पूर्ण उपेक्षा करते हुए देंग ने घोषित किया है कि 
चीन भौर एशिया, भ्रफ़ीका भौर लैटिन भ्रमेश्का के सभी देश, उनको सामाजिक 
व्यवस्था चाहे कुछ भी हो, एक 'तीसरी' दुनिया बनाते हैं जिन्हें दूसरी” दुनिया 
(जिसमे देंग के भ्रमुसार जापान भोर विकसित पश्चिमी यूरोपीय प्‌"मीवादी देश हैं) 
के साथ मिलकर 'पहली' दुनिया के विरुद्ध संघर्ष छेड़ देना चाहिए जिसका प्रतिनिधित्व 
अरह्माशक्तियाँ--सोवियत संघ भौर भमेरिका करती हैं। लेकिन चूकि भ्रमेरिका, 
जैप्ाकि देंग दावा करते हैं, 'रक्षात्मक स्थिहि में है, भ्रतः कोई खतरा नहीं उपब्यित 
करता, इसलिए 'तीसरी' और 'दूसरी' दुनिया को भ्रमेरिका के साथ “मुख्य श्र 
सोवियत संघ का विरोध करने के लिए एक एकल मोर्चा बनाता बाहिए ।/ धर 


प्रपनी हाल को परमेरिका यात्रा के दौरान देंग विकसप्राओपिंग ने वाशिंगटन 


में खुले तोर पर सोवियत संध के विश्द्ध एक विश्व मोर्चा गठित करने का 
पभाद्वात किया । 


हिल यह हम कह सकते हैं, वीजिय की कुत्सित रणनीति का जो पूरी तरह 
ज्यवादियों को मंशापों के श्रनुरूप है, विचारधारात्मक श्राघार है। जुताई, 
१978 में इस रणवोति को प्रमल में लाने के लिए संगठनात्मक कार्य मुक्त करने की 
फोशिश की गई | 


__.. पिद्ली ग्रमियों में गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश सन्त्रियों वा पृथ्ठ सम्मेलन 
बड़ में हुपा। इसका उ्द श्य प्रगले सितम्बर में हवाना में गृथ-निरपेक्ष देशों के 
जिर्यामित छंडे शिसर सम्मेलन की तैयारी करना था। वेसपग्रोंड से चील के फठपुत भर 
पोल-पोत शासन पर प्रमेरिका के कुछ मुवविकल राज्यों के प्रतिनिषिमों से भोपण मे 
पढठओोड़ कर यूढ-निरपेक्षता प्रांदोलन को तोइने झ्ौर उसडी दिणा मदा ते पी 


कोमिम को । प्रमंगदश पुरुष हमला क्यूबा परौर वियतनाम फे दि मिरेंशित पा तक 
इप्र धान्शेसन के चक्तिय सहभागो हैं | 


चैडिन ये हमसे ब्यये सिद्ध हुए । गुटननिरपेक्ष देशों के |. 5 
भो पुनः पुष्टि को कि वू्दे योजना के प्रतुमार शिखर सम्मेशन 
पौर 979 से 982 तह की प्यधि में कयूश इस पाम्देवर 
डिपतनाथों प्म्माधार-पत्र 'इशौन दोईद्वाव दाना ने लिशा + 
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का छठा शिखर सम्मेलन 979 में हवाना में करने का निर्णय जो उस देश की 
राजधानी है, जिसकी जनता समृद्ध क्रान्तिकारी श्रौर अन्तर्राष्ट्रीयतावादी भावना से 
भरी हुई है, इस वात ही पुष्टि करता है कि गृट-निरपेक्ष प्रान्दोलन में फूट डालने 
और उसे नष्ट करने की साम्राज्यवादी और प्रतिक्रियावादी शक्तियों की साजिशें 
विफल हो गई है । इसके साथ ही यह क्यूवा को प्राप्त प्रत्यधिक सम्मान का तथा 
भ्रान्दोलन की बढ़ती हुई एकजुटता का भी प्रमाण है। 
वियतनामी समाचार-पतन्न ने इसके साथ ही एक सामयिक चेतावनी भी दी । 
“साम्राज्यवाद श्रौर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियावाद को शक्तियाँ पीछे हटने के लिए मजबूर 
हुई हैं। फिर भी वे गुट-निरपेक्ष भ्रान्दोलन मे फूट पैदा करने के लिए छलपूर्ण तरीके 
श्रपनाना ह्लौर साजिशें रचना जारी रखेगी।”” 
गौर यही उन्होने किया कि सिफ़े 0 दिन वाद पीकिंग के नेता देंग 
विक्सग्राप्रोपिग ने जो समाजवादियों के साथ प्रधिक्राधिक साँ5-गाँठ कर रहें हैं और 
सोवियत संघ तथा उसके मित्र समाजवादियों के विरुद्ध 'एकल मोचें” का सगठनकर्ता 
होने का दावा करते हैं, दक्षिख-पूर्वी एशियायी देशों का दौरा किया भौर उन्हे 
सोचवियत-विरोधी नीति के पालन में प्रपना भ्रनुगामी बनाने की कोशिश की । 
लेकिन यह यात्रा भी विफल रही ( इण्डोनेशियायी समाचार-पत्र “वेरिता 
बुश्रानां' ने 26 दिसम्बर, 978 को कहा कि पीक्षिंग से भाने वाले “मेहमान” की 
'नायकत्ववाद? के विरुद्ध सघर्प तेज करने की कोशिश जिसका मकसद दक्षिण-पूर्व 
एशियायी देशों को सोवियत-विरोघी गुट मे खीचना श्रोर वियतनाम के साथ उनके 
सम्बन्धो को खराब करना था, का 'कोई समथेक नहीं मिला ।! समाचा र-पत्र ने जोर 
देकर कहा कि “चीनी शिष्टमण्डल के प्रधान को यह स्पष्ट बता दिया गया है कि 
दक्षिण-पूर्वी एशियायी देश चीनी विदेश मौति का झनुकरण नही करना चाहते झौर 
सबसे ऊपर यह कि इण्डोचीन के संघर्ष मे वे पीकिग का पक्ष नहीं लेगे । 
जब देंग विकसझाझोिंग ते मलेशिया में भपने सार्वजनिक भाषणों में सोवियत 
विदेश नीति पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो वहाँ के प्रधान मन्‍्त्री हुपेन विन 
झौन ने साफ शब्दों मे कहा कि उनका देश “कभी इस बात की पनुमत्ति नहीं देगा कि 
मलेशिया की जनता को किसी बड़ी शक्ति के विरुद्ध भड़काया जाए ।” पिंग्रापुर के 
प्रधान मन्‍्त्री ली कुझ्नान यू ने देंग विकसझापोपिंग से कहा कि सिंगापुर की जनता चीन 
के लिए भपने राष्ट्रीय हितो का वलिदान नही कर सकठी । 
प्रसंगवश इन देशो में देंग विकसप्राभोपषिंग के अनुत्प्ताहवृण स्वागत का कारण 
जैसा कि दक्षिण-पूर्वी एशियायी देशों की राजघानियों में बताया गया, मुख्यतः यहू 
तथ्य था कि पीक्षिय एक ओर तो प्रपने भ्रापको एक मित्रवत्‌ श्रौर गुट-निरपेक्ष देश 
के रूप में पेश करने की कोशिश करता है, यही दूसरी झोर वह उन देशों के 
झान्तरिक मामलों में खुला हस्तक्षेप करता है मौर चीनी मूल के लोगों की मदद 
वहाँ सरकार विरोधी मान्दोलन का समर्थन करता है। दक्षिण-पूर्व एशियायी देशों में 
2 फरोड़ से मधिक चोनी मूल के लोग रहते हैं । 
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स्पष्टतः दक्षिण-पूर्वी एशिया को अगस्त, 965 में माश्नो का यह उद्घृत 
वक्तव्य याद है कि चीन को उस विशाल क्षेत्र पर हाथ डालना चाहिए! (जी हाँ, 
उन्होंने यही कहा था) जहाँ विश्व का कुल 70 प्रतिशत टिन, 3 प्रतिशत रबड़, 
70 प्रतिशत नारियल की गिरी और तेल, लौह-ग्रयस्क, निकल भ्रादि भी उत्पादित 
होता है । 
यही कारण है कि, उदाहरण के लिए, मलेशिया के प्रधान मन्त्री हुसैन विन 
भ्रौन ने देंग विक्सप्राप्रो विय से सीधे कह दिया कि उतका देश “किसी भी प्रकार के 
हस्तक्षेप, विध्वसक कार्यवाही या उत्तेजना भड़काने के कार्यों से श्ललग रहना 
चाहता है ।' 
फिर भी पीकिय के नेता बाज थाने वाले नहीं हैं। एक बार यदि उतको 
चाले दक्षिण-पूर्वी एशिया में विफल रही तो उन्होने तुरन्त ही एक दूसरी चालबाजी 
शुरू कर दी, इस बार अ्रफ़ीका में । 
दिसम्वर, 3970 में चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समित्ति के 
उपाध्यक्ष जी पेंग्फई ने पाँच झफ्रीकी देशो का विस्तृत दौरा क्रिया | उन्होने नाइजर, 
सैनिक, तोगी, सियेरा लियोने प्रौर गाम्विया की यात्रा की। इसका उद्देश्य वही था 
जो देंग विवसप्नाग्नीपषिंग को दक्षिण-पूर्वी एशिया की यात्रा का था, श्र्थात्‌ इन देशों 
को पीकिंग की नीतियों का सहयोगी बनाना | 
इसके साथ ही पीक्िग के नेताश्ों ने गेबोन के राष्ट्रपति प्रोमार बोगो को 
चीन की राजयानी में उनके प्रवास के दौरान हर प्रकार के प्रलोभन दिए । रायटर 
खबरों के प्रनुसार उन्होने कई श्ररव फ्रेंक की सैनिक सहायता (जी हाँ, यही) देने 
का वायदा किया यद्यपि वे खुद नाटो देशों से हथियारों की माँग कर रहे हैं । 
जी पेगफेई 30 दिसम्बर को पीक्षिंग लौठे प्लौर एक उच्चपदस्थ भ्रधिकारी 
ली विसयातियान जो राज्य समिति के उप-प्रधान मन्त्री हैं, 3 जनवरी को प्रफ्रीका 
रवाना हो गए। उमके यात्रा-कार्यक्रम मे तन्‍जानियाँ, मोजास्विक, जाम्बिया प्रौर 
जायरे झादि देश थे । भौर इसका उद्दे ्य---झ्ाप समझ ही गए होगे-गुट-निरपेक्ष 
देशों को पीकिय की सोवियत-विरोधी नीति का पझनुगामी बनाना था । 
अफ्रीका से मिलने वाली खबरों से पता चलता है कि दक्षिए-पुर्व एशिया की 
तरह पीक्षिम के दूतो का यहाँ भी ठण्डा स्वागत हुधा । उनके सोवियत विरोधी प्लौर 
बयूबा विरोधी विषवमन को आाशानुकूल समयंत्र नही मिला । 
चीनी नेता गुट-निरपेक्ष भान्दोलन के वियतनाम, क्यूबा, पंगोला, इथियोपिया, 
लाओोस, पफगानिस्तान जैसे तथा प्रन्य सक्रिय सहभागियों का भ्रधिकाधिक युले तौर 
पर विरोघ कर रहे हैं । यह विशेष रूप से प्रय॑तूर्ण है कि गत दिम्रम्बर में तत्कालीन 
पोल-पोट शासन के विदेश मन्त्री ने जिसको स्थापना प्रोर सरपरस्ती पीकिग कर 
रहा था भौर जो झव उखाड़ फंका गया है, तमाम ग्रुट-निरपेक्ष देशों के बीच एक 
पत्रक वितरित किया जिसमे विदले ग्रीष्म में देलग्रे ड सम्मेजन में मस्वीकृत की जा 
चुके हुई यह निर्लेज्जतापूर्ण माय फिर उठाई गई दी कि वियतनाम को मुट-निरवेक्ष 
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प्रान्दोलन से निकाल विसनुहुझा संवाद समिति ने तत्काल यह छुतकंपुर्ण माँग दुनिया 
भर में प्रचारित कर दी । स्वभावतः इस पर किसी से ध्यान नही दिया । 

विपाक्त बादल छेठ जाएँगे शोर साञ्राज्यवादियों की कुत्सित चालबाजी का 
जो गुट-निरपेक्ष प्रान्दोलन को छिद्न-भिन्न झौर कमजोर करना चाहते हैं भौर इसमे 
उनके सहायक पीकिंग के नेताधों का उनकी समस्त कुरूपता के सांघ पर्दाफाश 
हो जाएगा। 

बदलता चीन : क्षिश्चियन साइस सानिदर को समीक्षा 
(सित्तम्वर, 980) 

7 सितम्बर, 980 को चीन के प्रधान मन्त्री पद से हुप्ा क्प्मोफेंग ने त्याग 
पत्र दे दिया प्लौर )0 सितम्बर, 980 को जाझ्नी जियाँग चीन के विधिवत्‌ नए 
प्रघान मन्त्री नियुक्त किए गए। चीने के इस सत्ता परिवर्तन पर विश्व के प्तभी देशों 
में प्रतिक्रिया हुई है । पश्चिमी देशों के समाचार-पत्रो मे व्यापक प्रतिक्रिया देखने में 
भाई है । कुछ देशो के समाचार-पत्रो के अनुसार चीन मे हाल ही का सत्ता परिव्तेत 
पूरी कम्पुनिस्ट दुनियाँ मे एक बड़े परिवर्तन की सन्ना दी है। लेकिन भमेरिका के 
प्रसिद्ध देनिक क्रिश्वचियन साइस मानिटर के विचार में यह परिवर्तेन बहुत नया नहीं 
है । पत्र मे लिखा है -- 

“पीकषिंग में सत्ता परियर्तन का समाचार विल्कुल नया नही है । पिछले काफी 
समय से चीन जनराज्य में मौलिक परिवर्तनो का सिलसिला चल रहा था। लेकिन 
पाँचवी राष्ट्रीय जन कांग्रेस के निर्णाय ऐसे हैं जिन्हें बहुत ही साहसिक सुधार की 
सज्ञा दी जा सकती है । इन सुघारो का समूचे चीन पर तो दूरगामी प्रभाव पड़ेगा 
ही, बाहर की दुनिया पर भी चीन के इस परिवर्तंत का गहरा भसर होगा ।” 

“उल्लेखनीय है हल कम्पुनिस्ट समाय में पहली बार शान्तिवुर्ण तरीकों से 

सत्ता परिवर्तन हुभा है । जिन सोगो को सत्ता से हटाया गया वे जीवित भी हैं। उद्देश्य 
चीन में स्थायी स्थिरता लाना बताया जा रहा है | प्रभी यह कहना मुश्किल है कि 
परिवतंनों के पोछे कौन-सी राजनीतिक शक्ति काम कर रही दै लेकिन इतना तो है 
कि सत्ता सघप उभरे बिना पार्टी के भीतर ही चुपके से परिवर्तत भा गया है। 
घीन के मए नेता प्रव यह समझने लगे हैं कि वर्षों की उपल-पुथ्ल के बाद घीन को 
प्राथुनिकृतम बनाने का मात्र॒ यही रास्ता है कि क्षमूदों प्रणाली में लोगों का सहयोग 
लेने का भागे प्रशस्त किया जाएं । दूसरे घब्दों मे कम करने प्रोर उत्पादन बढ़ाने 
को पूरा-पूरा प्रोत्ताहन मिलना चाहिए। यह वो नहीं बद्दा जा सकता कि प्रायोजन 
करने वाले, घीन में पूंजीवाद जा रहे हें । लेकिन इतना प्रायस्थक है कि स्वतन्त्र 
परद॑ध्यवस्पा फो महस्वपूर्ण भूमिका निभान का प्वसर दिया जा रहा है । डिसान 
भोर मजदूर भव पढ़ें जो फाम करेंगे उसका उन्दे पुरूशार मिलेगा, भोर प्रागे काम 
करने के लिए उन्हें प्रेर्ति हिया जाएगा। कम्युनिस्ट पिद्धास्त के प्रनुमार मजदूरों 
को केयल साम्यवाद की स्थापना के लिए दी झाम करने की यात छिसाई जाती है । 
दर घोन घब इस रास्ते से पोड़ा दृठ रहा है + सई प्रणालों में घोन में जनसक््या 
पृद्धिफों प्रोह्याइन नदी दिया जा रहा दे । दस्मति को केदव एंड बच्ये डे लिए 
प्रेरित दिया जाएगा । इसे घोन में बटुत ही मद्त्तदर्ण मुपार माना गया दे ।" 
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“चीन की समूची कानूनी प्रयाली को भी बदला जाएगा । कर व्यवस्था 
भी बदली जा रही है। सबसे महत्त्वपूर्ण परिवत्तंव तो यह देखने में श्राया है कि 
राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर की संस्थाओं में निवाचित प्रतिनिधि लिए जाएंगे जबकि 
प्रभी तक इन संस्थाग्रों के लिए कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिनिधि नामजद कर दिया करती 
थी । इस प्रकार पार्टी अरब सर्वोपरि सस्था नहीं रह जाएगी। चीन में इसे विकेन्द्री- 
करण की भ्रक्रिया माना जा रहा है। एक प्रकार से यह चीम में लोकतन्त्र की 
शुरूआत भी है । विचार भ्रभिव्यक्ति के क्षेत्र में भी परिवर्तत का भाभास मिल रहा 
है । सरकारी समाचार-पत्र देश के नागरिक-सुधारों तथा सरकारी उपायों पर 
टिप्पणी कर सकेंगे, प्रभी तक इस तरह की टिप्पणियाँ समाचार-पत्रों में प्रकाशित 
नहीं की जा स्रकती थी । धामिक क्षेत्र में ग्रिरजाघरों को काम करने की श्रनुमति दे 
दी गई है । कुरान का प्रचार भी हो रहा है। सोवियत सघ के माफ्सेवाद और 
लेनिनवाद के तरीकों को चीन मे श्रव अस्वीकार कर दिया गया है । चीन अपने ही 
ठग का सताम्यवाद विकसित कर रहा है ।”? 

“चीन जैसे कम्युनिस्ट देश में इस तरह का परिवर्तत सफल होगा या नहीं ? 
यह तो भ्रागे की बात है । लेकिन इतना कहा जा सकता है कि चीन ने यह सब 
करके बहुत बड़े साहस का परिचय दिया है| वास्तव में चीन अपने यहाँ श्रव एक 
शोर क्रान्ति ला रहा है। चीन मे स्वतन्त्र श्र्थव्यवस्था का समावेश युगोस्लावियां के 
ढग का नही है। यह उससे कुछ प्रलग है । युगोल्लाबिया ने भी कम्युनिस्ट श्र्थ- 
व्यवस्या की रूढ़ियो से हट कर अपने कारखानो में कुछ प्रयोग किए थे। लेकिन 
नए सुधारों के भ्रन्तर्गत चीन में जो प्रयोग होने वाले हैं वे बिल्कूल ही नए हैं। पार्टी 
में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस उद्ारवाद को माप्रोवाद के विपरीत मानते है । 
लेकिन वास्तव में चीन पर से माश्री का प्रभाव अब समाप्त होता जा रहा है। चीन 
का थुवा वर्ग इस समय काफी भ्रमित है, कुछ तो माग्रो को चीन के लिए प्रब भी 
प्रासग्िक मानते हैं ओर कुछ माग्रोवाद को बीते जमाने की बात मानने लगे है | 
लोगों को प्रधिकाधिक स्वतन्त्रता देने के लिए चीन के संविधान में भी परिवर्तन 

की सम्भावनाएं हैं । चीन के वतंमान नेता इस बात को भी प्रच्छी तरह समभते भौर 
जानते हैं कि घीन पर पश्चिम का प्रभाव इस समय पहले से कही प्रधिक है । माश्ो 
के जमाने से कहीं प्रधिक चीन के लोग भाज स्वतन्त्रता और स्थिरता के लिए उत्सुक 
हैं। पानवाधिकारों के प्रति भी चीन के लोगों का प्लाकर्षएण बढ़ता जा रहा है । जो 
देश इतने लम्बे समय से कम्युनिस्ट तानाघाही मे रहा हो उसमें इत्त तरह के परिवर्तत 
भाना दुनियाँ के लिए बहुत ही महत्त्व रखता है निश्चय ही यह परिवर्तेत किसी 
बाहरी प्रभाव का नही वल्कि लोगो की प्रपदी भ्रारृक्षाप्रों का परिसाम है ।” 

“नई सरकार बनने के बाद चीन के प्रधान मन्त्री जाझो जियाँय ने स्पष्ट 
कर दिया है कि चीन राजनीतिक झीर प्राथिक प्रण्यात्री में परिवर्तन ला रहा है । 
नए सन्स्रिमण्दल पर श्रपना प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री जाप्रो ने कहा कि 
राजनी तिक क्षेत्र में पार्टी को नेतृत्व प्रणाली मे बदला जा रहा है, जिससे क्रि सत्ता 
के केन्द्रीयकरण को रोका जा सके । उनका विचार है कि चीन तथा प्न्य देशों के 
प्रमुभवों से यह स्पष्ट होता है कि सत्ता के एक जगद्द केन्द्रित होने से लोकतन्त्र के 
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लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। श्री जाम्रो ने ये विचार प्रधान मर्जी पद का 
कार्येभार सम्भासने है बाद ही व्यक्त किए हैं ।7 
हे “इसी प्रसंग में श्री जाओ ने यह भी स्पष्ट किया है कि चीन की बुत्रियारी 
नीतियों में कोई परिवर्तेत नही हुआ है । सोवियत संघ के सन्दर्ने में मए अधान मस्ती 
ने संक्षेप में बस इतना ही कहा है कि रूत अपना सबसे झ्धिक ध्यान यूदोप की और 
दे रहा है श्लोर देता रहेगा । तीसरे युद्ध की सम्भावनाम्रों का जिक्र करते हुए 
श्री जाप्रो ते चीन का यह विचार ही दोहराया है कि जब तक दुनियाँ में बड़ी 
शक्तियाँ रहेगी, वोसरे युद्ध की वराबर सम्भावगाएँ रहेंगी । सोवियत बंध भौर चीन 
की सीमाभो पर दोनों देशों के दत्तमान तनाव के बारे में नए प्रधात मस्ती ने स्परष्ठ 
कर दिया है कि इन सीमाग्रों पर लम्बे छमय तक युद्ध करते रहने की हम में क्षपता 
है| हम भपनी रक्षा के लिए तत्पर हैं । श्रगर कोई चीव १९ हमला करने की वात 
सोचता है तो उत्ते यद्द बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए ॥” 
चीन की विदेश नीति फा पृल्यांकन 
(झऋष्छाण्याएणा ग॑ (का #गर्णंड० 0०0०४) 
चीन की विदेश नीति मे चाहे कितने ही रूप बदले हों, पर धिद्धान्ती की 
आड़ में उसके सकीर्स शो्ट्रीय स्वार्यों का इणित रूप बराबर उजायर होता रहा है। 
रूस श्रौर भारत ने चीन को हर तरह भ्रपना सहयोग झौर समर्थत दिया, लेकिय चीन 
ने दोनो को ही श्रू-राष्ट्रो की श्रेणी मे ला पटका है । दोनो हो देशो के साथ चीन ने 
मनमाने ढग से सीमा-विवाद उत्पन्न किए हैं और प्राज भी चीनी विदेश नीति का केस्द्र- 
बिन्दु यही है कि रू प्रोर भारत के प्रभाव को किसी भी उचित-अनुचित उपाय से 
क्षीण किया जाएं। प्रमेरिका जो चीन का शत्रु नम्बर एक था, भ्राज चीन के विकह 
है भौर चीनी नेतृत्व मित्रता प्रणित कर साम्यवादी शिविर का नेतृत्व झपने हाथ में 
लेने को प्रयलशील है । चीन पूर्वी एशिया में ध्रमेरिका की सैनिक उपस्विति को 
अस्थायी मानता है भोर उसको भपना साथी बनाझूर जाएव तथा रूव की 3पस्यिति 
को पूर्वी एशिया में मसम्भव बनाने की चेप्दा में है! प्रमेरिका यह यकेत दे चुका दे 
हि वह वक्षिण-पूर्वो एशिया से हटकर वहाँ चीन की उपस्थिति के अभिर पक्ष में है । 
एशिमा में चीन ऐसी भूमिका निभा रहा है, जिससे उसका दवदवा एथिया के साथ- 
साथ वे सभी देश भनुभव करें जितक्ी सीमाएँ चीन से मिलती हैँ सपवा जहाँ 
व्यापारिक क्षेत्र में उसकी घाक है । एशियायी देशों के मविरिक्त चीव की हप्टि 
प्रक्रीका के विभिन्न देशों मोर मरव राष्ट्रों वर भी है / बढ़ इतको प्रपती दोस्ती के 
दायरे में लाझर भारत को 'भ्रद्मृत' का स्तर देने के लिए प्रयलशीच है, किन्तु एशिया 
मर प्रफ्रीका के भदिकांध देश चीन को सम घुडे हैं । वे जानते हैं कि चीनी नीति 
भारत सद्दित ग्नन्‍्य एग्रियायी-भफीकी देशों के पग्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेतर की 
रही है जिससे न केवल एशिया सोर प्राद्धीका में एकता को झाधात पहुँचा है बल्कि 
भन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगव्‌ में इन महाद्वोएं के देखों के प्रत्ति मह्ाधक्तियों को 
मनमभाना सेल खेलने का प्रोत्यादत नी मिला है । माप्रोप॑वी नेतृत्व यह सोचता रहा 
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है कि उसकी! कथनी श्ौर करनी का अन्तर रहस्य ही वना रहेगा श्रौर वह एशिया 
की श्राँखों में घुल भोंकता रहेगा । मगर 20वीं सदी के उत्तरार्द्धां में प्रप॑चपूर्ण 
राजनीति के इस जेल को जाग्रत एशिया के देश ग्रब भ्रच्छी तरह सम्रक गए हैं प्रौर 
माध्रोपंथी चीन का सही चेहरा यानी उसका प्रसारवादी स्वरूप उजागर हो गया है । 

चीन की विदेश नीति मूलतः शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास नहीं रखती ॥ 
उसमे सोवियत संघ और प्रमेरिका के बीच राजनीतिक-विग्नह खड़ा करने काजो 
झ्रान्दोलन काफी समय से शुरू कर रखा है उसमें भी श्रभी कोई ग्रन्तर नहों झ्ाया है । 
वह इन दो महाशक्तियों के बीच किसी भी तरह का सद्भाव स्थापित न होने देने के 
लिए कृत संकल्प है। भन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद में फूट डालने की नीति का भी चीन ने 
परित्याग नहीं किया है । इस तरह वह पूरे साम्यवादी जगत्‌ में विघटन की प्रक्रिया 
का गअग्रदूत बना हुआ है । 


इन सब विरोधी भौर विध्वंसक प्रवृत्तियों के बीच भाशा की किरणा यही है 
कि भस्‍्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से परिवर्तन भ्रा रहा है एवं महाशक्तियाँ सह-गध्तित्व 
के सिद्धान्त को मानने लगी हैं चीनी नेतृत्व श्रपनी कालिमा को धोने के लिए सोच- 
विचार करने लगा है । भौर यह भी समझ गया है कि भारत राजनीतिक, भ्राथिक 
प्रौर सैनिक हृष्टि से निरन्तर शक्तिशाली बनता जा रहा है, प्रतः उसके प्रति 
रचनात्मक रवैया ग्रपनाना ही उचित होया । किर भी चीन के ग्रभी तक के व्यवहार 
की देखकर कोई निश्चित भविष्यवाणी करना कठिन है| इस सम्बन्ध में एक 
राजनीतिक-समीक्षाकार का यह कहना ठीक ही है कि-- 


“हाल मे चीन ने पड़ौसी देशों से सम्बन्ध सुधारने का जो अभियान झारम्भ 
किया है उससे यह निष्कर्ष निकालना सम्भवतः ठीक नहीं होगा कि चीन बंदल गया 
है । उसका यह भाचरण उस दबाव का परिणाम है जो भारतीय उप-महाद्वीप श्रौर 
हिन्दन्वीन में राजनीतिक घटनाओं ने उस पर डाला है। बंगलादेश, भारत, 
पाकिस्तान भौर श्रीलंका में सत्ता परिवतंन, पड़ोसी देशों से सम्बन्ध सुधारने का 
भारत का ठोस प्रयास और कम्बोडिया-वियतनाम सीमा-संघपं (मोर फिर वियतनाम- 
चीन सीमा संघर्ष) ते चीन की उस तर्द्ा को भंग किया है जिसमे रहते वह यह मान 
कर चल रहा था कि एक वार महाशक्ति बेन जाने के वाद उसके समर्थक देशों को 
जमात भप्रापसे ग्राप जुड़ जाएगी भोर वह समग्र एश्विया के नेता के रूप में प्रतिष्ठित 
हो सकेगा | वह जिसका स्वयंभू नेता बनना चाहता है वे देश प्रव किसी की दादागीरी 
बर्दाश्त करने के लिए तैयार नही हैं--भमेरिका भौर सोवियत संघ की भी नहीं तथा 

हू चीन की भी नहीं--समानता का व्यवहार ही उनके वीच सम्बन्ध का सुहढ़ प्राघार 
५ बन सकता है, राजनीतिक तथा प्राथिक दबाव नहीं " 
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“दोनी के बीच घर्तमान सच्ची मित्रता के सम्बन्धों को सुदृढ़ और सुविस्तुत 
करते की इच्छा ऱत्ते हुए+ 

इस विश्वास से कि मित्रता भौर सहयोग के अधिक विकास ते दोनों राम्यों 
के मौलिक राष्ट्रीय हित तथा एशिया झोर सारे संसार में सुदीर्ध शांति को पोपण 
मित्रता है, 

विश्व शान्ति और सुरक्षा की हृढ़ता को सवधित करने तथा य्न्तर्राष्ट्रीय 
तवाब को कम करने के सतत्‌ प्रयास एवं उपनिवेशदाद के ग्रवश्नेयों को पुशुतवा एवं 
प्रश्तिम झप से समाप्त करने के निश्चय से, 

विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक प्रसालियों वाले राज्यों के बीच शान्ति- 
पूर्ण तह-पल्तित्व भोर धहयोग के सिद्धास्तों में अरटूट विश्वास रखते हुए, 

इस पूर्व चिए्वास्त के साथ कि सार को ब्तमान प्रत्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ सघपे 
द्वारा न सुलफाई जाकर मात्र सहयोग द्वारा ही सुतकाई जा सकती हैं, 

संभुक्त राष्ट्रसंघ चाटेर के उद्देश्यों भर घिद्धान्तों के झनुसरण के संकल्प फी 
पुनः पुष्ठि करते हुए, 

एक धोर भारत गणुतन्त्र और दूसरी झोर स्रोवियत समाजवादी ग्रखतस्त्र 
संघ ने वर्तमान ससम्धि करने का मिश्चव किया है, जिसके लिए निरनाएेत 
पूर्शाधिकारी नियुक्त किए गए हैं-- 

भारत गरातस्त्र की श्रोर से श्री सरदार स्वर्सातिह, विदेश मन्त्र 

सोवियत समाजवादी गणतन्त्र की झोर से श्री झ. झ- ग्रोमिकों, विदेश मस्त्री 

बिन्‍्होने भपने प्रत्यय-पत्र अ्रस्तुत किए हैं भौर जिनको शुद्ध म्ौर सही माना 
गया है, वे निम्न प्रकार से सहमत हुए हैं-- 

अनुच्छेद एक--महान्‌ सविदाझारी पक्ष विष्दापूर्वक धोपणा करते हैं कि 
दोनों देश और उनकी जनता के बीच स्पाग्री शान्ठि भौर मित्रता स्थापित रहेगी । 
अत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को स्वतन्तता, प्रमुसता और क्षेत्रीय प्रश्षण्दता का सम्मान 
करेगा तथा इपरे के प्रान्तरिक मामतो में दृश्तक्षेत्र मही करेया । महान संविदाकारों 
पक्ष सच्ची मित्रता, भच्छी प्रतिदेशिता और व्यापक्र सहयोग के वर्तेमाव सम्बन्धों को 
उपयुक्त घिद्धास्तों तथा समानता एवं प्रारस्परिक दान के प्राघार पर विरुद्धित मौर 
सुहढ़ करते रहेगे । 

धरनुच्छेद दो--पत्येक धम्भव प्रकार से दोदों देशों की जनता के लिए स्थायी 
शान्दि पौर सुरक्षा को सुनिरिदत करने में योयदाव की इच्छा घे प्रेरित द्ोकर महानु 
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संविदाकारी पक्ष भ्रपने इस संकल्प की घोषणा करते हैं कि वे एशिया भर समूचे 
संसार में शान्ति स्थावित रखने, शस्त्र-दोड़ को रोकने तथा प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रीय 
नियन्नण के अधीन सामान्य एवं सम्पूर्ण निरस्त्रोकरण के लिए, जिनमें प्राखविक 
एवं परम्परागत भ्रस्त्र-शस्त्र दोनों शामिल हैं सतत्‌ प्रयास करते रहेगे । 
प्रनुच्छेद तीन--समस्त राष्ट्र श्रौर सभी देशों की जनता की समानता के, 
चाहे उनका कोई भी घ॒र्मं या जाति हो, उच्च आदर के प्रति अपनी निष्ठा से प्रेरित 
होकर महान्‌ संविदाकारी पक्ष उपनिवेशवाद और जातिवाद के सभी रूपों की निन्‍दा 
करते हैं और उन्हें पूर्णतया लुप्त कर देने के प्रयास के संकल्प में पुनः प्रास्था प्रकट 
करते हैं । 
इन उद्दे श्यों की प्राप्ति तथा उपनिवेशवाद एवं जातिवाद के विरुद्ध संबर्ध 
करने थाले सभी देशों की जनता की उचित प्रार्काक्षात्रों का समर्थन करने के लिए 
महाम्‌ संविदाकारी पक्ष प्रत्य राज्यों के साथ सहयोग करेगे । 
अनुच्छेद घार--भारत गणुतन्त्र सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ की 
शान्तिप्रिय नीति का सम्मान करता है जिसका उद्द श्य सभी राष्ट्रों के साथ मित्रता 
भ्रौर सहयोग को सुहृढ करना है । 
सोवियत समाजवादी जनत्त्र संत्र भारत की गुठमुक्त नीति का सम्मान 
करता है और इसमें पुनः श्रास्था प्रकट करता है कि विश्व शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय 
सुरक्षा कायम रखने तथा संसार में तनाव को कम करने में इस नीति का महत्त्वपुर्?ों 
स्थान है । 
प्रनुच्चेद पाँव-- विश्व-शान्ति एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने में गहन 
प्रभिदचि रखते हुए तथा इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अ्रस्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
पारस्परिक सहयोग को भारी महत्त्व देते हुए महान्‌ सविदाकारी पक्ष दोवों राज्यो 
के हित्तों को प्रमारित करने वाली मुख्य भ्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याग्रों के बारे में प्रमुख 
राजनेताग्रों के धीच मोप्ठी प्रौर विचारों के श्रादान-प्रदान, दोनों सरकारों के विशेष 
दूतों तथा सरकारी प्रतिनिधि-मण्डलों की यात्रा एवं राजनयिक माध्यमों के द्वारा 
बरावर सम्पर्क बनाए रखेंगे । 
अनुच्छेद छ--दोनों के बीच ग्राथिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग की 
पूरा महत्त्व देते हुए महान्‌ संविदाकारी पक्ष परस्पर लाभकारी एवं व्यापक सहयोग 
को इन क्षेत्रों मे बराबर सुहृढ एवं विस्तृत करते रहेंगे तथा 26 दिसम्बर, 970 के 
भारत-सोवियत व्यापार समभौते के प्रन्तगंत मिक्रटत्थ देशों के साथ उल्लिखित 
विश्येप व्यवस्था एवं वर्तेमान समभझोते के ग्रधीन समानता, पारस्परिक लाभ तथा पति 
प्रनुग्ृहीत राष्ट्र के प्रति व्यवहार के श्राघार पर व्यापार, परिवहन और संचार का 
विस्तार करेंगे । 
अनुच्छेद सात--महान्‌ संविदाकारी पक्ष विज्ञान, कला, साहित्य, शिक्षा, 
जन-प्वास्थ्य, प्रेल, रेडियो, ठेलीविजतन, सिनेमा, पर्यटन प्लौर खेल के 
पारस्परिक सम्बन्ध एवं सम्पर्क प्रौर प्रधिक विकसित करेंगे । 
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अनुच्छेद श्राठ--दोनों देशों के बीच विद्यमान परम्परागत मित्रता के प्रनुसार 
महान्‌ सविदाकारी पक्षों का प्रत्येक पत्र निष्ठापुर्वंक घोषित करता है कि वह किसी 
भी ऐसे सैनिक संगठन मे, जो दुसरे पक्ष के विरुद्ध हो, न सम्मिलित होगा भौर न 
भाग लेगा । 

प्रत्येक महान्‌ संविदाकारी पक्ष वचनवद्ध है कि वह एक दूसरे पक्ष पर किसी 
प्रकार का आक्रमण नही करेगा तथा अपने क्षेत्र में किसी प्रकार के ऐसे कार्य को 
नहीं होने देगा जिससे दूसरे पक्ष की सैनिक क्षति होने की आशंका हो । 

श्रनुष्छेद नौ--प्रत्येक महानु संविदाकारी पक्ष वचनवद्ध है कि वह किसी 
तीसरे पक्ष को, महान्‌ सविदाकारी पक्ष के विरुद्ध शस्त्र सघप में रत हो, किसी प्रकार 
की सहायता नही देगा । दोनों में से किसी पक्ष पर भ्ाक्रमण होने या प्राक्रमण का 
खतरा उपस्थित होमे पर महान्‌ सविदाकारी पक्ष शीघ्र ही परस्पर विचार-विमर्श 
करेगे ताकि ऐसे खतरे को समाप्त किया जाए तथा दोनो देशों की शान्ति झौर सुरक्षा 
को सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रभावकारी कदम उठाए जाएंँ। 

अनुच्छेद दस--प्रत्येक महान्‌ सविदाकारी पक्ष निष्ठापू्वंक घोषित करता है 
कि वह किसी भी एक या एक से अ्रधिक राज्यो के साथ कोई भी गुप्त या प्रकट 
दायित्व भ्रपने ऊपर नही लेगा जो इस सन्धि के प्रतिकुल हों। महान्‌ सविदाकारी पक्ष 
का प्रत्येक पक्ष यह भी घोषित करता है कि उसका किसी राज्य या राज्यो के साथ न 
कोई ऐशा वतंमान दायित्व है और न भविष्य मे वह कोई ऐसा दायित्व लेगा जितसे 
दूसरे पक्ष को किसी प्रकार की हानि हो सकती हो। 

प्रनुच्छेद ग्यारह--यह सन्धि बीस वर्षों की भ्रवधि के लिए की गई है प्रौर 
महान्‌ सबिदाकारी पक्षों मे से एक पक्ष सन्धि के समाप्त होने के बारह महीने पुव॑ 
दूसरे पक्ष को नोटिस देकर सन्धि को ग्रमाप्त करने की इच्छा घोषित न करे तो 
प्रत्येक पाँच वर्ष की अवधि के बाद स्वतः इत्तकी अ्रवधि बढ़ जाएगी। यह सन्धि 
अनुसमर्थन के अ्रधीन होगी और श्रनुसमर्थन के दस्तावेज के भादान-प्रदाव के दिन से 
लागू होगी । दस्तावेजों का आ्ादान-प्रदान हस्ताक्षर हो जाने के एक महीने के भीतर 
मास्को में होगा । 

भनुच्छेद घारह--महान्‌ सविदाकारी पक्षों के बीच इस सन्धि के किसी एक 
या एकाधिक अनुच्छेद की व्याख्या मे किसी प्रकार का भन्तर उत्पन्न होने पर 
शान्तिपुर्णो उपायो, पारस्परिक सम्मान और सूझबूक द्वारा द्विपक्षीय ढंग से उसे 


निपटाया जाएगा । हु 
उपयुक्त पूर्शाधिकारियों ने वर्तमान सन्धि पर टिन्दी, रूसी पौर श्रग्नमंजी मे 


हस्ताक्षर कर दिए हैं, इन पर उन्होंने श्रपनी मोहर लगा दी है प्रौर इस सन्धि के 


सभी के सभी पाठ समान रूप से प्राधिकृत हैं । 
प्राज नई दिल्‍ली में ईंसवी सन्‌ 97] के भ्रगरस्त मास के नर्वें दिन तदनुमार 


शक्‌ संवत्‌ 893 के श्रावण मास के पधठारवें दिन यह सन्धि सम्पन्न हुई ।” 
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नाटो, सेण्टो, वारसा सन्धि झ्रादि सैन्य संगठन लम्बे अर्से से अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति को राष्ट्रो कीवि देश-नीतियों से प्रभावित करते रहे है झौर प्ननिवाय॑ 
बुराई के रूप में विद्यमान है। जनवरी 979 के दिनमान में विश्वेष रूपसे 
नाटों को लेकर एक यथार्थंवादी श्रौर विचारोत्तेजककऊ लेख लिखा गया है जो इस 
प्रकार है-- 


“फ्राॉस के नए बे के झारम्भ में अ्रमेरिका, फ्राँस, ब्रिटेन श्लोर पश्चिमी 
जमंनी के राज्याधिकारियों की जो दो दिवसीय (5-6 जनवरी, 979) बेठक हुई 
वह यद्यपि उत्तर अ्रदलान्टिक सैन्य संगठन : दाठों की औपचारिक बैठक नहीं थी 
तथापि उसमे यूरोपीय सुरक्षा, ईरान का भविष्य भ्लौर चीन की विश्व राजनीति मे 
भावी भूमिका जैसे प्रश्नों को जो महत्त्व दिया गया उससे यह स्पष्ट हो गया कि 
बैठक में किसी न किसी प्र्थं मे नाटो के इद-गिद चर्चा हुई । जिम्मी कार्टर, जेम्स 
केलेहन, हेल्यूट श्मिडट भ्रौर जिस्कार द एस्तें निश्चय ही प्रीतिभोज पर जमा नही 
हुए। भ्रमेरिका और सोवियत संघ के बीच निकट भविष्य में ही होने वाले सामरिक 
प्रसत्र परिसीमत समभौते, ईरान की उथल-पुथल, चीन-प्रमेरिका का दौत्य सम्बन्ध 
चीन को शस्त्रास्त्र बेचने की कुछ वाटो सदस्यों की उत्सुकता झौर वारसा सन्धि 
संगठन की सुहृढ़ बनाने के लिए हाल ही में सोवियत संघ द्वारा उठाए गए कदमों 
ने पश्चिमी गुट को सारी स्थिति पर पुतविचार करने झोर पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा 
व्यवस्था का पुनरावलोकन करने के लिए प्रेरित किया और चार बड़ों की बैठक 
सम्भवत: उसका ही परिणाम थी । 


माटो पिछले तीन दशक से पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था की एक सुदृढ़ 
इकाई रहा है। पूर्वी यूरोप में वारसा सन्धि सगठन की उपस्थिति से उसकी अहमियत 
को कभी कम नही होने दिया । पिछले कुछ वर्षों में यह महसास झलवबत्ता हुप्ना था 
कि चूँकि वाटो के कुछ सदस्य देश झपना-प्रपता राग प्रलापने लगे हैं (फ्रांस तो 
एक बार नाटो से पूरी तरह हट भी गया) । अभ्तः उसका कभी भी विधदन 5 
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सकता है जब तक कि वारसा सन्धि संगठन बना हुभा है भौर यही बात वारसा सन्ि 
पर भी लागू होती है। ये दोनो ही सगठन झपने सदस्य देशों पर भारी प्राधिक वो 
बने हुए हैं प्रौर उतमे से कई देश इस बोफ को उतार फ्ेंकना चाहते हैं तो इसमें 
भाश्चये क्री कोई बात नहीं है । किन्तु ये दोनों सगठम एक ऐसी बुराई है. जिनसे 
मुक्ति नहीं पाई जा सकती है । भन्तरष्ट्रीय राजनीति के नए सन्दर्म में ये बुराइयाँ 
भौर भी प्निवायं हो उठी हैं। 
प्रमेरिका भौर सोवियत संघ एकाघिक बार यह घोषणा कर चुके हैं कि 
सामरिक भ्रस्त्र परिसीमन समभौता अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । प्रतः उनमे प्न्य मुद्दे 
को वाघक नहीं बनने दिया जाएगा । इस घोषणा पर उन्होने प्रत्यक्षतः प्रमल भी 
किया किन्तु परोक्षत: मोचविन्दी भी करते रहे, जिसका दायरा उत्तरोत्तर व्यापक होता 
गया प्लौर नए वर्ष में यूरोप से लेकर अफ्रीका तक उसका विस्तार हो गया। 
सोवियत सघ तो क्यूबा के माध्यम से एक पते से प्रफ्रीका मे दखल दे रहाथा। 
978 में चेड, जेयरे सोमालिया प्रादि मे फ्रांस पौर बेल्जियम ने प्रपनी समर्थक 
सरकारो की सुरक्षा के लिए न केवल वहाँ प्रपनी सेनाएँ भेजी बल्कि वाटों से हस्तक्षेप 
करने का प्राग्रह भी किया। अमेरिका भौर पश्चिमी जर्मेमी इसके लिए सहमत भी 
हो गए किन्तु ब्रिटेन तथा भन्य सदस्य देशों ने इसका विरोध किया । फलतः नाठो 
झफ़्रीका में खुला हस्तक्षेप नही कर पाया । 
भ्रव ब्रिटेन ने चीव को हथियार बेचने की इच्छा व्यक्त की है ! उसका तक 
है कि चीन के पास ग्राधुनिक शस्त्रास्त्र होने पर सोवियत संघ प्रपनी पूर्वी सीमा पर 
सुरक्षा व्यवस्था को सुहढ़ करने के लिए पूर्वी यूरोप से अपनी सेना के एक बड़े भाग 
को हटाने के लिए विवश हो जाएगा झौर इस प्रकार पश्चिमी यूरोप के लिए सतरा 
कम होगा झौर शस्त्रास्त्र बेचने वाले देशो को अपने यहाँ बेरोजगारी पर काबू में 
सहायता भी मिलेगी । तक झपनी जगह पर सही जान पड़ता है परन्तु वास्तविकता 
यह है कि पश्चिमी यूरोप अपनी बला दक्षिणपुर्वशिया के माथे मढ़ना चाहता है। 
इसे नाठो की गतिविधियों के विस्तार का सकेत भी माना जा सकता है। सैण्टो 
रिक्तता को भरने का उत्तरदायित्व भी अ्न्तत: नाठो को ही उठाना पड़ेगा। उसका 
पूर्वी-यूरोप पर जितना भ्रधिक दबाव बना रहेगा, अन्य क्षेत्रों मे पश्चिमी गुट के लिए 
सोवियत सघ की चुनौती उत्तनी ही कमजोर होगी । कमोबेश वारसा सन्धि पर भी 
यही बात लागू होती है । इसीलिए सोवियत सध उसे उत्तरोतर सुहृद बनाने मे लगा 
हुआ है । उसकी नौसेना श्राधुनिक नोसेनिक बेडे की निर्मारा क्षमता मे, विशेषकर 
परमाणु युद्ध क्षमता मे उल्लेखनीय वृद्धि होगी । नाटो इससे चिन्तित है झ्योर वह भी 
अपनी नौसनिक शक्ति बढाने को उत्सुक है। वह झपनी राडार व्यवस्था मे सुधार 
के लिए प्रयत्नशील है ताकि वह पश्चिमी यूरोपीय देशों को युद्ध की चेतावनी झोर 
भी शीघ्र दे सके । नाटो के द्वितीय विश्वयुद्ध के समय के पुराने टैंको को भी बदला 
जा रहा है धोर श्मेरिका भ्पने नए श्रेष्ठ टैक विरोधी विधान ए-20 भी नाटो 
हवाई बेड़े मे शामिल कर रहा है । 
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ये सब निश्चय ही ऐसे सकेत हैं जिनसे दोनों पक्षों के मन्सूवों का पता चलता 
है। लगता है कि दोनों ही एक ऐसे विन्दु पर पहुँच गए हैं जहां से वे चाहते हुए भी 
लोट नहीं पा रहे हैं । किन्तु नाटठो और वारसा सन्धि के देश वस्तुतः क्‍या चाहते हैं 
यह न पहले कभी स्पष्ट था श्रौर न ही झब है। यद्यपि वर्तमाव परिस्थितियों में 
उनके बीच किसी भारी सघर्ष की सम्भावना नही है किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
उनका भस्तित्व अभी काफी समय तक बना रहेगा। राजनीतिक, कूटनीतिक, प्राथिक 
और मनोवैज्ञानिक कारणों से प्रभी हथियार दौड़ खत्म होने वाली नहीं है उसकी 
गति भले ही मन्द पड़ जाए, भ्रौर इस दौड़ के रहते सैन्य संगठन भी, अनिवार्य बुराई 
के रूप में ही सदी, भस्तित्व में बने रहेंगे । 
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यूरोपीय संसद, जून [979 : 
यूरोप के एकीकरण की ओर कदम 








द्वितीय धिश्व युद्ध के वाद से पश्चिमी यूरोप प्राथिक, सामाजिक प्रौर 
सांस्कृतिक क्षेत्रों मे एकीकरण की दिशा मे बढ रहा है। उसका अ्रन्तिम लक्ष्य यूरोप 
का राजनीतिक एकीकरण है । वह यूरोपीय संसद द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर लेना 
चाहता है। 7 मार्च, 948 को प्राधिक, सामाजिक श्रौर सॉस्क्षतिक क्षेत्र में 
सयुक्त रूप से कार्य करने के लिए ब्र,सेल्स मे ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरल॑ण्डस, बेल्जियम 
प्रौर लक्जमबर्ग के विदेश मन्त्रियों ने 50 वर्ष की एक सन्धि पर हस्ताक्षर किए थे । 
20 दिसम्बर, 950 को पश्चिमी देशो के रक्षा सगठन को उत्तर भ्रटलास्टिक सन्धि 
संगठन का हूप दे दिया था। फिर 28 सितम्बर से 3 भ्रव्तुबर, 954 तक 
लन्दन में एक समभौता हुआ था जिम्मे बेल्जियम, कनाडा, फ्राँस, पश्चिम जमेनी+ 
इटली, नीदरलंण्ड, लक्जमबर्ग प्रौर ब्रिटेन तथा प्रमेरिका के प्रतिनिधि मौजूद थे। 
इस सम्मेलन में ही तय किया गया कि पश्चिमी देशो वे एकीकर रा के लिए ब्रूसेल्स 
सन्धि में फेडरल जमंनी श्रौर इटली को भी शामिल कर लिया जाए। इस प्रकार 
यूरोपीय एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई फिर 948 मे काँग्रेस प्रॉफ यूरोप के नाम 
से एक सम्मेलन भी हुआ जिसमे बड़े-बड़े कोई 26 यूरोपीय देशो ने यूरोपीय प्रसैम्बली 
सहित एक सयुक्त यूरोप के निर्माण का निश्चय किया | संयुक्त यूरोप की दिशा मे इस 
समय एक यूरोपीय संसद काम कर रही थी। जिसके दो सौ से प्रधिक सदस्य ये लेकिन 
इसके प्रभी कुछ सीमित श्रधिकार थे । जून, 979 मे प्रत्यक्ष चुनावों द्वारा यूरोपीय 
ससद की विधिवत स्थापना करके यूरोप के एकीकरण की दिद्या में एक ठोस कदम 
उठाया गया है। इस यूरोपीय संसद का विवेचनात्मक विवरण 27 जुन, 979 के 
देनिक द्विन्दुस्तान मे *विशालाक्ष' के एक लेख मे दिया गया है, जो इस प्रकार है-- 

“प्राम चुनावों पर झ्राधारित 40 सदस्यीय यूरोपियन ससद की स्थापना 
विश्व की एक प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है। इसे विश्व सरकार की झोर एक 
उल्लेखनीय कदम कहा जा सकता है। कम से कम कभी विश्व ससद बनी तो 


यूरोपियन संसद उसके लिए नमूने का काम देगी । 

पर यहाँ यह भी सही है कि प्रभी यह संसद केवल बड़ी शक्तियों व एशियाया 
देशों के मध्य एक शक्ति बनने के लिए बनाई गई है ! कुछ दश्वक पूर्व तक जहाँ रूस 
व प्रमेरिका विश्द पर एकत्र राज्य कर रहें थे वहाँ पूर्ण विकसित भौर समर्थ 
इंगलेण्ड, फ्रांस, जमनी प्रादि की प्रविकसित देशो की लूट का भगाघ रूप से उपयोग 


यूरोप के एकीकरण की भोर कदम 64 


करने में समर्थ थे । पर बाँडुग सम्मेलन के बाद वने नियुट देशों के गृट या प्रक्रीकी 
एकता संगठन व परव राष्ट्रों के गुटों के अस्तित्व में भाने से इन यूरोपीय देशों के 
लिए यह सब सम्भव नहीं रहा है । फलतः मुद्रा-स्फीति, बेकारी व भ्रसन्तोष के चिह्न 
उनमे दिखाई देने लगे हैं। इन देशों के 80 लाख बेरोजगार युवक इनका प्रमाण 
हैं। यूरोपियन संसद का गठन इसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है जिससे 
राजनीतिक, प्राथिक व प्रतिरक्षा की दृष्टि से ये देश एकजुट होकर काम कर सके 
एवं विश्व पर छाए रहने में सफल हों । 
यूरोपियन संसद में प्रभी 9 देश शामिल हुए हैं : इगलेण्ड, फ्राँठ, पं ० जमेनी, 
इटली, बेल्जियम, प्ायरजल॑ण्ड, डेग्माक्क, हालेण्ड व लक्जमबर्ग । ग्रीस भी ग्रव इसका 
सदस्य बन रहा है। 7 जून, को हुए इस संसद के प्राम चुनाव में 20 करोड़ !8 वर्ष 
से ऊपर के मतदाताश्रों में 440 सदस्म चुने गए हैं। उनमें 209 दक्षिणपंथी व 
तटस्थ दलों के हैं, !2 समाजवादी हैं, 44 साम्यवादी हैं, 23 डिगरॉलवादी व 
शेप पनन्‍्य छोटे दलों के हैं, चुनाव के 532 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया । 
बेल्जियम व लक्जमबर्ग जहाँ मतदान प्रनिवाय॑ हैं, में 80 प्रतिशत ने मतदान किया। 
शेप में इटलों में 80% ने, पं० जमेनी में 66'5 प्रतिशत ने, फ्रांस में 62 प्रतिशत 
ने, इगलेण्ड में केवल 30 प्रतिशत ने मतदान किया । 
यूरोपियन संसद के प्रत्यक्ष चुनाव की परिकल्पना 22 वर पूर्व 956 में रोम 
की सन्धि में की गई थी। पर इसका प्रारम्भ प. यूरोपियन देशों की संसदों के 
सदस्यों द्वारा 98 सदस्यो के चयन से हुआ्आ । डिग्रॉल के पतन के बाद फ्राँस के नए 
दाप्ट्रपति पोम्पिदू ने 977 मे ग्रीष्म के एक दित विश्व के नक्शे पर हाथ रखते हुए 
कहा-देखी, कसा छोटा यह यूरोप दीख रहा है। फिर भी इसके 30 करोड लोगों ने 
गत 50 वर्षो में मानव का इतिहास बनाया है । इसके पास क्षमताश्नों का विश्व का 
श्रद्गितीय भण्डार है। जहाँ तक आ्ारथिक शक्ति की बात है, यदि उत्तरी अमेरिका 
के बरावर नहीं तो भी रूस से तो हमारी शक्ति कही झधिक ही है। हमारे सामने 
दो ही विकल्प हैं कि हम या वो बड़ी शक्तियों के सामने भूक जाएँ या प० यूरोप 
के देशो को मिलाकर उनकी सम्भावनाश्रो व क्षमताश्रों को एकजुट करें। इन्ही प्रयत्तो 
को मैंने पूरा करने का निश्चय क्रिया है।” यों पोम्पिदू से भी पूर्व डिगॉल ने भी 
अटलान्टिक से यूराल तक यूरोपियन शक्ति के निर्माण की बात कही थी। पर 
पोम्पिदू की बात प्रधिक व्यावहारिक थी । पोस्पिदू के साथ प० जर्मनी के चाँसलर 
बिलीब्रॉट ब ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री एडवर्ड हीथ भी थे। इस तरह पहली बार 
प० यूरोपियन एकता की नीव पड़ी । लक्जमवर्गे में इसका कार्यालय रखा गया। पर 
पहले इस ससद के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किए गए ये । जबकि श्रव प्रत्यक्ष मत से 
चुने गए है। इस निर्वाचित ससद की वेठक ॥7 जुलाई को होगी। प. जमंनी के 
बिलीब्रांट इसके भ्रध्यक्ष चूदे गए । 
अधिकार का श्रभाव 
पर यहाँ प्रश्व उठता स्वाभाविक है कि चुनी हुई संसद होने पर भी यह 


<' 


विश्व के लिए केवल दर्शनीय बनी रहेगी या एक प्रभावपुर्"णं संसद बनकर हि) 
एकीकृत जनतन्त्र की भ्ोर ढालने में भी समय होगी । श्रभी तक जो ६. 7 


बह पेई ढ। पही झा सकती 
रि चुकाव । यरोपि प्र 
परधानमन्त्री के राष्ट्रपतियों की. शिखर समित्ति पर ब्पया कोई बल ता गा रे 
+; यूरोवियक भाविक आयो, हैं। उससे थे सरक्तिघाती संस्थाएँ 
एविक ऊर्जा प्मुदाय, यूरोपियन कोयला वे इस्पात 
रे सहायक मूल्यत्न्त्र हाप मे यू रोपियन 
पसद को वि 'घिका मपिकार न 


राष्ट्रपति गिर्काडे ने 

टिश परधानमन्तरी श्रीमती येचर 

च। यु आए उपयुक्त मंच नेने को कहा । इन सात भाषाओं 
प्रकर है कि पृरोपियत संसद का सह ग 


को 
से प्राचान बात नह होगी । पग्रति तो 


पर इस सबके बावजुद और स्थानीय स्वा्थों के होते इस अयत्त के 
दैरगामी महत्व पे इनकार नही किया जा सकता । वृरोपियनक इकनामिक कमीशन 
के श्र भरी जैन्किन्स के इस प्रत्यक्ष यूर परियन जनतन्व 
पम्भव है विश्व जन; रि 


५ का भ्रश्मियान कह है । 
पमियान भी ऐसे ही कच्ची पैटर्न से जन्म ले सके | 
क>-- 
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हिन्द महासागर और बड़ी ताकतें 





हिन्द महासागर के प्रास-पास के देशों ने बड़ी ताकतों से अ्रमेक बार भ्रनुरोध 
किया है कि वे इस क्षेत्र को अपने पड्यन्त्रों का केन्द्र न बनाएँ शोर इसे शान्ति-क्षेत् 
बना रहने दें ! लेकिन ये बड़ी ताकते प्रपना-प्रपना प्रभाव क्षेत्र बढाने की होड़ मे 
बार-धार इस अनुरोध को ठुकरा कर प्पना उल्लू सीधा करने को कोशिश करती 
रही है । इजरायल झौर मित्र की शान्ति सन्धि तथा भ्ररब देशों द्वारा इस सन्धि का 
विरोध, ईरान में सता परिवतेत, प्रफगानिस्तान की क्रान्ति तथा उसे विफल बनाने 
की अमेरिका, पाकिस्तान और चीन की साजिशों ने इस क्षेत्र को ताकत झाजमाइश 
का क्षेत्र बना लिया है भोर इस प्रकार इस क्षेत्र की शान्ति को खतरे मे डाल दिया है। 
ऐसा मालूम पड़ता है कि श्रमेरिका ने हिन्द महासागर के लिए एक नया 
समुद्दी-वेडा तथा सैनिक तैयार करने का निश्चय किया है । सोवियत सप के सूत्रों के 
प्रनुसार अ्रमेरिका ने हिन्द महासागर के क्षेत्र में जो ताजा गतिविधियाँ प्रारम्भ की 
हैं, उनके कारण उसे भी झपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठाना झ्ावश्यक हो 
जाएगा । स्पष्ट है कि सोवियत संघ हिन्द महासागर की मार्फत ही सुददरपूर्व के साथ 
सम्पर्क स्थापित कर सकता है । सोवियत संघ ने इस क्षेत्र में पाँचवें भ्रमेरिकी बेडे की 
स्थापना पर चिन्ता व्यक्त की है भौर अमेरिका से श्रपील की है कि वह हिन्द 
महासागर के बारे मे पुतः बातचीत प्रारम्भ करे | सोवियत संघ ने यह श्राशा भी 
प्रकट की है कि भारत के विदेशमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अभ्रपनी अमेरिका- 
यात्रा के दोरान इस श्रश्त पर भी वातचीत करेगे । 
दूसरी प्रोर भ्रमेरिकी प्रतिरक्षा विभाग मे वताया है कि उसका 'कासटीलेशन' 
नामक विमान वाहक जहाज हिन्द महासागर से चला गया है भ्रौर उसका स्थान 
“मिडवे' नामक जहाज ने ले लिया है। पता चला है कि हिन्द महासागर क्षेत्र मे 
प्रमेरिको युद्धपोतों की संख्या 4 तक पहुँच गई है | श्रमेरिका के साम्राज्यवादी 
इरादों के एक कट्टर समर्थक श्री किसिंगर ने जो झब प्रमेरिकी सरकार से बाहर है, 
सुझाव दिया था कि हिन्द महासागर के लिए अलग से एक समुद्री-वेड़ा स्थापित 
किया जाना चाहिये । इन सबसे यह स्पष्ट ही जाता है कि भ्रमेरिका भपने महत्वपूर्ण 
सामरिक हिंतो की रक्षा के लिए जहाँ चाहेगा घक्ति का उपयोग करेगा । 
सोवियत सध भ्रमेरिका की इन गतिविधियों के प्रति सतर्क है भोर उसने भी 
प्रमेरिका श्रतिरक्षा विभाग की एक खबर के भनुधार प्रपने समुद्री बेड़े का एक 
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विमान वाहक जहाज 'मिन्सक' जो प्राघुनिक हथियारों से लैस है भौर दुनिया का एक 
सबसे बड़ा युद्धपोत बताया जाता है, हिन्द महासागर को भेज दिया है । इसके साथ 
तीन भ्रन्‍्य युद्धपोत भी हैं। 'स्यूयॉर्क टाइम्स” की एक खबर के प्रनुसार सोवियत संघ 
हिन्द महासागर में प्रपती नो सैनिक व वैमानिक गतिविधियाँ बढ़ा रहा है । सोवियत 
संघ ने प्राधुनिक किस्म के विमान भी सर्वेक्षए-कार्य पर लगा दिए हैं। चीन ने भी 
परमेरिका से भ्पनी नई दोस्ती निभाते हुए सोवियत संघ पर पारोप लगाया है कि 
वह प्रफगातिस्तान को भपना एक गरुराज्य बनाना चाहता है भौर हिन्द महासागर 
तक पहुंचने के लिए स्थल मार्ग के रूप मे उसका उपयोग करना चाहता है । 

दूसरी भोर सोवियत सघ के सूझ्रों का कहता है कि उसका दुनिया के किसी 
भाग में कोई सैनिक ग्रड्ढा नही है भोौर न ही उसके युद्धपोतों ने इस क्षेत्र में किसी 
देश को डराया घमकाया है । जहाँ तक हिन्द महासागर का सम्बन्ध है, सोवियत 
संघ की प्रमेरिका से वरावरी करना उचित नही है । 

बड़ी ताकतों की इत गतिविधियों को देखते हुए इस क्षेत्र के उन देशों की 
जो इस्ते शान्ति क्षेत्र बनाना चाहते हैं, एक बड़ा प्रान्दोलन छेड़ देना चाहिए जिससे 
इनकी हिम्मत पस्त हो जाए धोर इनके नापाक इरादे पूरे न हो सकें । इसके लिए 
यह भी जरूरी है कि बड़ी ताकतो की राजनीति में पड़े बिना इस क्षेत्र के देशों को 
भी हर स्थिति का सामना करने के लिए पूरी सैमिक-ठेयारी करती चाहिए तथा इस 
क्षेत्र को शान्ति-क्षेत्र बनाए रखने के लिए सोवियत संघ व प्रमेरिका को प्रापस मे 
बातचीत चलाने के लिए बाध्य करना चाहिए । 
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हथियार हम नहीं छोड़ेंगे 





निरस्त्रीकरण दुनिया के बड़े देशों के बीच बहुत समय से बातचीत का मुख्य 
विषय बना हुग्ना है । संयुक्त राष्ट्र की भोर से भी निरस्त्रीकरण पर काफी जोर 
दिया जाता है भौर महासभा का विशेष भ्धिवेशन भी इस प्रश्न पर हो चुका है। 
जितेवा में निरस्त्रीकरएण पर अनगिनत सम्भेलन हुए, जिनमें बड़े देशों के प्रतिनिधियों 
ने सक्रिय भाग लिया है। शस्त्रों भौर सेनाथ्रों को सीमित करने के बारे में वीयना 
बातो का लक्ष्य भी निरस्श्रीकरण ही है । ईरान भ्रौर ईराक की भ्राज की लड़ाई के 
समाचारों के सन्दर्भ मे भी भिरस्त्रीकरण वार्ता शीघ्र ही फिर से शुरू करने का 
समाचार भ्रभी पिछले सप्ताह मिला है । लेकिन इतने सब प्रयत्नों के बावजूद विश्य 
का कोई भी देश निरस्त्रीकरण के किसो कार्यक्रम पर ध्राज तक सहमत नहीं हो 
पका । समय-समय पर विश्व के समाचार-पन्नों मे इस भ्रसहमति के कारणों की 
चर्चा भी होती रहती है। लेकिन गाँधीजी के सिद्धान्तो पर झाधारित भप्रिट्धेव की 
लघु पत्रिका (पीस न्यूज” ने अपने हाल ही के एक संपादकीय में तिरस्त्रीकरण पर 
कुछ बुनियादी प्रश्त उठाए हैं । पत्र का कहना है-- 

लगभग सभी भपने पाप को निरस्त्रीकरण का हामी बताते है । जिमी 
कार्टेर हो, माग्रेठ थेचर हो या श्री व कमेव, सभी कहते सुने जाते हैं कि भगर दुनिया 
में निरस्त्रीकरणय हो जाए तो कितना भ्रच्छा हो । निरस्त्रीकरण के लिए विश्व मे 
जगह-जगह भान्दोलन हो रहे हैं। इन प्रान्दोलनों का परिप्रेक्ष्य राजनीति अथवा 
राजनीतिज्ञो से बिल्कुल भिन्न है। इन प्रान्दोलनों के जरिए निरस्त्रीकरण पर क्या 
बात की जाती है श्रौर क्या कुछ होता है इसका लेखा-जोखा करते समय भी इसी 
निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि राजनीतिज्नञो की तरह यहाँ भी बस बात ही होती 
है, इससे भ्रधिक कुछ नही होता । विश्व में बढ़ते हुए राष्ट्रीय सैन्यवाद को देखें तो 
यही लगेया कि वास्तव में निरस्त्रीकरण की ग्रार्काक्षा किसी भी राष्ट्र मे नहीं है । 

इस तरह की दलील में बुनियादी बात को एकदम भुला दिया गया है । 
प्राखिर परमाणु टेक्नोलॉजी भी संग्रठित सेन्‍्य शक्ति का रूप ले सकती है | सैन्यवाद 
का मुकावला किए बिना टेक्नोलॉजी को सीमित करते या उसे छोड़ देने से निरस्त्री- 
करख्ा कभी हो नही सकृता । यदि इस तरह निरस्त्रीकरण का प्रयत्न किया जाए तो 
कुछ समय बाद वह फिर उभर कर सामने भा सकता है । जब तक सगठित सैन्यवाद 
को सिद्धान्त रूप मे छोड़ नहीं दिया जाता तब तक हम निरस्नीकरण का लक्ष्य प्राप्त 


दल 


550 भन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्ध 


नहीं कर सकते । विश्य के देशों की सरकारें भी अच्छी तरह जानती हैं कि प्ेमाप्रों 
धोर भस्त्र-शस्त्रो को सीमित करने मात्र से वे निरस्थ्रीकरण के तिकट नहीं पहुंच 
सकती । वास्तव में सैन्यवाद छोड़े बिना निरस्प्रीकरण हो नहीं सकता ! 

निरस्त्रीकरण का भान्दोलन करने वाले; किसी एक देश के प्पतो तरफ से 
निरस्त्रीकरण करने प्रधवा सब देशों के एक साथ निरस्थीकरण करने की वात कर 
रहे हैं । उनकी सप्स्पा है कि दोनों में से कौत-सा रास्ता व्रेहतर है । श्राज परमाणु 
युद्ध की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते । परमाणु युद्ध का विरोध करने बाले 
लोगों का यह भो तक है कि परमाणु बम होने की द्वी वजह से परमाणु युद्ध नही 
हो रहा है । लेकिन प्राज हम देखते हैं कि बड़े देशों की सामरिक नीति में छोटे 
मोटे परमाणु युद्धों की सम्भावनाएँ मोजूद हैं । परमाणु बम होने के डर से युद्ध न 
होने का तक गलत साबित हुप्रा है| प्रव इस प्रश्न पर बड़े देशों के बीच समभीते 
की सम्भावनाएँ भी कम हो गई हैं। सब देशों के एक साथ निरस्थीकरण करने की 
माँग के सन्दर्म में हम तो यह देख रहे हैं कि अस्प्र-शस्त्रों की होड़ दुनिया में बढ़ती 
जा रही है, शायद यह प्रभी श्रोर बढ़ेगी । जब भी किसी एक देश के इक्रतरफा 
निरस्त्रीकरण की बात कही जाती है तो यही सवाल उठता है कि यदि सब देश 
निरस्त्रीकरण नही करते तो उस देश के लिए तो खतरा पैदा हो ही सकता है 
जिसने इकतरंफा मिरस्त्रीकरण कर लिया है | यही कारण है कि देश निरस्त्रीकरण 
के बारे में प्राज तक किसी समभौते पर नहीं पहुँच सके । सतीजा यह है कि 
राजनैतिक नेता निरस्वीकरण की माँग को सत्ता संघर्ष के मैदान मे ले झाते हैं ! 

असैनिकीकरणा की बात करते समय इससे उत्पन्न कुछ तात्कालिक समस्याप्रों 
का ध्यान तो रखता ही होगा । झ्राज यह तो बराबर कहा जा रहा है कि विश्व, 
युद्ध के कगार पर खड़ा है भले ही कोई योजना बना कर युद्ध न हो लेकिन संयोग 
पै युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । इसलिए हमें भारी खतरे से बचने के लिए 
कुछ अल्पकालिक उपाय तो प्पनाते ही पड़ेंगे । जब तक हम विश्वव्यापी निरस्त्री- 
करण नही पभपना लेते तब तक शांति के लिए निरन्तर प्रान्दोलन करने होगे भौर 
जहाँ ऐसे प्रान्दोलन हो रहे है, उनका समर्थन भी करना होगा | हम निरस्त्रीकरण 
के लिए ऐसे उपायों कए समर्थंत नही कर सकते जो बुतियादी सवालों को एक तरफ 
रख कर किए जा रहे हैं । हम निरस्त्रीकरण प्ान्दोलन को दो तरह से प्रभावित 
कर सकते हैं, एक तो निरस्त्रीकरण किस ढंग का हो भौर दुसस यह कि प्हिसक 
ढग से हम मिरस्त्रीकरण के लिए लोकमत तैयार करें । 

(दिवमान, 5-] अक्तूबर, 980) 
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चुत्तीय घिच्चयुद्ध चल रा छै: स्च्र्फ स्विव्त्सत्त 
व्व रूस व्की छासक्‍्किलात्टी लिस्लारव्याब्ी सीलि, 
अअस्पेरिवक्ा और पसछ््च्चिस्ती राष्ट्रों व्छो रूस्ती 
खतरा ओर स्मछासुरछ्योच्ए अल्‍स- 
सॉप्ट्रीय घछ्ालरंज प्लरए प्रुव्क 
स्वछच्ञ प्चूर्ण क्ेग्ल 





के श्री देवेन्द्र रस्तोगी मे जुन, 980 के साप्ताहिक हिन्दुस्तान में भ्रमेश्कि 
के भूपपूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड एम. निक्‍प्तन के उस लेख का सारांश प्रस्तुत किया है 
जिसमे उनका तर्क है कि तीसरा विश्वयुद्ध जारी है! । श्री विकंसन की मान्यता है कि 
वास्तव में तीसर विश्वयुद्ध द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद ही शुरू हो गया था 
जो निरन्तर चल रहा है श्रोर इसका कभी भी वास्तविक विस्फोट हो सकता है। 
होने यह मान्यता प्रस्थापित की है कि अ्रत्यक्षे रूप में तीसरा विश्वयुद्ध नहीं लड़ा 
जा रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सोवियत संघ संसार के हर क्षेत्र में हमसे 
( प्रमेरिका झ्ोर पश्चिमी राप्ट्रो से) ग्रुद्ध में उलभा हुम्ना है ।” श्री रस्तोगी द्वारा 
प्रस्तुत सारांश इस प्रकार है-- 
ईरान तथा अफगानिस्तान की मोजुदा स्थिति को देखते हुए प्राज हर 
जागरूक प्रेक्षक यह समझने लगा है कि विश्वयुद्ध का खतरा सिर पर मण्डरा रहा 
है । वह कब शुरू होगा, भ्रभी निश्चयपूर्वेक कोई नही कह पा रहा है। वन्धकों की 
लम्बी नजरबन्दी और अमेरिकी अपमांत के कारण घमेरिका में भी युद्धोन्‍्माद की 
स्थिति पैदा हो गई है। राप्ट्रपति कारटेर, जिनको कुछ समय पूर्व तक राजनीतिक 
साख नण्ठ हो चुकी थी, प्राज अमेरिका में लोकप्रिय हो गए हैं। सैनिक भ्रभियात् 
के अ्रसफल हो जाने पर भी आज ध्राम अमेरिकी उसका समर्थक है। लोग लड़ने- 
मरने की बात करने लगे हैं । भूतपूर्व विदेशमन्त्री हेनरी किपिंगर ने तो राष्ट्रपति 
कार्टेर द्वारा सैनिक अभियान के असफल हो जाने के बाद भी किसी तरह का 
प्रायश्चित करते की बजाय भविष्य में ऐसे अभियान की पुनराबृत्ति की सम्भावना 
व्यक्त करना, राष्ट्रपति को महत्ता का द्योतक बताया है। उनका कहना है कि हमे 
संसार की यह दिख्खा देवा चाहिए कि हम सब कुट कर सकते हैं । कोरिया, वियतनाम, 
ब्यूदा काण्डों के बावजूद ब्रमेरिका स्राज भी संसार की सबसे बड़ी महाशक्ति है । . 
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हाल ही में अनेक पश्चिमी देशों की प्र-पत्रिकाओं ने तीसरे विश्वयुद्ध को 
सम्भावना पर जब श्रपने पाठकों के विचार मांगे, तव 67 प्रतिशत पाठकों ने तीसरे 
विश्वयुद्ध को अ्वश्यम्भावी बताया। इसी सन्दर्भ में आजकल प्रमेरिका भौर 
पश्चिमी देशों में एक पुस्तक की जबरदस्त चर्चा है। पुस्तक का माम है 'द रियल वार 
प्रौर इसके लेखक हैं भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निवसन | जैसा ग्रापको याद 
ही होगा कि श्री निक्सन ने चीन को मान्यता दी थी, रूस ने दतान्त सन्धि की थी, 
प्ैकिन वाटरंगेट” काण्ड में बदताम हो गए थे । उनके विदेशमम्त्री हेवरी क्रिसिंगर 
को आधुनिक चाणक्य की संज्ञा दी जाने लगी थी। उनकी मान्यता थी कि विदेश- 
नीति स्वार्थ और शक्ति से संचालित होती है । बाद में उनकी मान्यताप्नों को 
प्रादर्शवाद के कारण प्रनदेखा कर दिया गया। लेकिन ऐसा समझा जाता है कि 
बर्तमान प्रशासन श्रव उनकी नीतियों का प्रनुसरण कर रहा है । 
निकसन साहब का कहना है कि तीसरा विश्वयुद्ध 945 में, द्रुसरा विश्व- 
बुद्ध समाप्त होने के तुरन्त घाद शुरू हो गया था । वे लोग मूर्ख हैं जो इस वास्तविकता 
को नही समझते । 945 में रूस और मित्रराष्ट्रों ने मिलकर युद्ध जीता था, लेकिन 
उसके बाद दोनो महार्शक्तियों--रूस प्लौर अमेरिका में जो टक्कर शुरू हुई, उसमें 
पश्चिमी देशों की अदुरदर्शिता के कारण लगातार सिल सिलेबार रूस की जीत होती 
प्रा रही है। पूर्वी यूरोप के झनेक देशों पर उसका पूर्ण प्राधिपत्य है। हंगरी व 
चेकोसलोवाकिया में हुए रूख विरोधी उपद्रव को उसने प्रमानवीयता से दवा दिया । 
उससे भपने प्रभाव श्रौर प्रयास से चीन में खाम्यवादी सरकार का गठन करा दिया । 
प्रफगानिस्तान, वियतनाम, कोरिया में उसने भ्रमेरिकी सैनिक शक्ति व विदेश-नीति 
हो करारी मात दी है। तीसरी दुनिया के देशों में वह सकलतापुर्वक तेजी से 
धुसपैठ करता जा रहा है, विशेषकर ग्रफीको देशो में उसका प्रभाव चिन्ता की सीमा 
तक बढ़े चुका है । 
श्री निक्‍सने का कहना है कि मैने झपने कार्यकाल में यह प्रयास किया कि 
संसार में शान्ति भोर स्थायित्व को एक मजबूत इमारत खड़ी हो, लेकिन ऐसी 
इमारत शक्ति-सन्तुलन पर ही खड़ी हो सकती है । उसमें प्रमेरिकी व पश्चिमी देशों 
की मुख्य भूमिका थी लेकिन मेरे कार्यकाल के बाद पश्चिमी देश मेरी नीतियों को 
ध्यागने से रूस के हाथों करारी मात खा गएं। रूस की विस्तारवादी नीति को 
करारा जवाब देने के लिए हमें फिर से उप्ती रीति-वीति को अपनाना जरूरी है। 
ममय कम है, फिर भी हमें तुरन्त भपने प्रयास में जुट जावा होगा। वर्तमान 
वरिस्थितियों में झ्राम प्रमेरिकी के सामने दो प्राशंकाएँ हैं-- 
, यदि वास्तव में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो कही हम हार न जाएँ। 
2. कही ऐसा न हो कि बेर लड़ाई हुए द्वी हम द्वार जाएँ । 
थी मिकसन का कहना है--सोचियत विस्तारबाद के विषय में कोई सम्देह 
नहीं होना चाहिए उच्का लद्य स्पष्ट है | वे जो करना चाहते हैँ उठे कर गुजरते 
जवकि हमर सोचते रह जाते हैं; या सन्देह में दी समय व्यतीत कर देते हैं। रूख 
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कोई भी काम कर जाए, जैसे प्रफानिस्तान, फ्यूवा, श्रंगोला तथा ग्रस्य भनेक देशों 
में उसने न केवल हथियार दिए, बल्कि उसके सैनिक भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन उसकी 
तरफ कोई भगुली भी नहीं उठाता, जबकि प्रमेरिका कहीं सद्यायता के लिए भी 
जाता है जैसे लैवनान में, हमें गालियाँ दी जाती हैं। 974 के बाद के दुनिया के 
नक्शे पर नजर डालें तो स्पष्ट दिखाई देग्रा कि दक्षिण पूर्व एशिया, भ्रफ्रीका, मध्य 
एथिया यहाँ तक फि लातीनी प्रमेरिका के अनेक देशों में उसकी समर्थक सरकारें 
बेंठी हैं। ईरान मे जो वर्तमान भराजकता की स्थिति पैदा हो गई है, परोक्ष रूप से 
प्रन्ततः उसके हक में दी जाएगी । ससार के प्रनेक देशों में यद्यपि साम्यवाद के नाम से 
घृणा प्रवश्य हो सकती है, तथायि रूस की अपेक्षा प्रमेरिका के प्रति प्रधिक घणा 
है। रूप ने साम-दाम-दण्ड-भेद का सहारा लेकर इतनी सरकारें पलटवा दीं, तो 
प्रश्चिम ने क्या कर लिया ? हम सपघर्ष की स्थिति में हैं, लेकित प्रपने प्रभाव क्षेत्र 
के विस्तार के लिए प्रपनी समर्थित सरकारें बनवाने में हमें कहीं सफलता मिली ? 
हर मोड़ पर रूस के हाथों मात 
श्री निक्‍्सत ने साम्यवादियों की रणनीति के सन्दर्भ में लेनिन का हृष्टिकोय 
लिखा है । लेनित ने कहा था-- 'संगीन भार कर देखो, यदि दूसरी तरफ 
कठोरता मिले, इस्पात-सा ठन्न बोले, तो पीछे हृठ जाओ्रो | यदि फूप मिले तो 
घडलल्‍ले प्ले बढ़ते जोप्रो ।” हमें यह देखना या दिखाना है कि रूस पश्चिम को 
या पश्चिम रूस को फूस या इस्पात, क्‍या समझता है। हमारा दुर्भाग्य यह 
रहा कि 960 के भासपास इस्पाती तेवर के समर्थक, बौद्धिकता के विरोधी 
दकियानूधी, पोंगापन्यी ठहंराएं गएं । उस समय के प्नुमार बात भी सही 
थी, क्योकि मैकार्थी आदि का कहना था कि सभी के खिलाफ मुहिम चलाई 
जाएं । पश्चिम के बौद्दिक्रों ने नीति-रीति में उदारता श्रादि को लेकर श्रान्दोलन 
किए । इसका परिणाम यह हुम्ना कि देश प्रेम की भावना मूर्खता ठहराई गई, 
सरकार के खिलाफ प्रान्दोचच चलाए गए। इस प्रकार बंठांघार हो गया । इन 
प्रान्दोलनकारियों की माँग थी कि पश्चिमी देशों को निःशस्त्रीकरण कर शान्ति का 
मारे प्रशस्त करने में पहल करनी चाहिए, तभी दूसरा पक्ष भी उप्तका झनुसरण 
करेगा । प्राज सभी पश्चिमी राष्ट्रो को इसका परिणाम मुगतना पड़ रहा है। हम 
प्रस्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हर मोड़ पर रूस के हाथों मात खाने जा रहे हैं, क्योंकि 
यह विचार ही मूर्खतापूर्णो है कि हमारे घर तथा बाहर भर्थात्‌ देश और विदेश में 
भी झपने प्राप सब ठोक हो जाएगा। प्रावश्यकु यह है कि हम स्वयं कुछ करते 
से पहले दूसरों को गश्रॉके, उतकी कुटनीति समझे | यदि हव शभ्रव भी नहीं चेते तो 
इस सदी के समाप्त होते-होते पश्चिमी राष्ट्रों का ग्रस्तित्व समाप्त हो जाएगा । हम 
अ्थिक, सैनिक व तकनीकी दृष्टि से सम्पन्न हैं, हमारे पास विजय प्राप्त करने के 
लिए साजो-सामान भी है। इससे हम प्रपनी भ्राजादी को बचाए रख सकते हैं, बड़ी 
लडाई को टाल सकते हैँ, लेकिन इन सब के लिए इच्छा शक्ति, हढ़ सकल्प की जरूरत 
है । हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए । हम में छापामार युद्ध लडने की क्षमत्ता, 
योग्यता तथा वैन्य बल की आवश्यकता है भौर यही हमारे पास नही है | प्राज फिर 
से वही स्थितियाँ पैदा हो गई हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व थीं । 
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एक राष्ट्रीय संकल्प की अपेक्षा 
थ्रो विक्सत का कहना है क्लि किसी भी काम को करने में राष्ट्रीय संकल्प 
बड़ी मद्त्यपू्ँं चीज है | यदि प्रतिदस्दी पर यह उजागर हो जाए कि उससे कोई 
गलत काम किया, तो उसके विद ऐसा होया, तव वहू कोई काम करने से इरेगा । 
लैकिन भ्राज पश्चिमी देशों में “राष्ट्रीय सकल्प! का प्रभाव है । छोटी-छोटी बाहों को 
तूल देना हमारी धादत वन पई है | फलतः फठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं ) वाटरगेठ, 
वियतनाम मे हार इसके उदाहरण हू। ऐसी वातों ऐे नैतिक बल गिरता जा 
"हा है। 
श्री निकक्‍्सन फे भनुसार घाज क्रास्ति के पति संसार में रूमानी भावना 

व्याप्त है । ययपि जहाँ भो ऋतन्‍्ति हुई द्वै, वहाँ का भादमी कितना दुखी है यह नी 
जानते हैं, फिर भी ऋन्‍्ति की खूमानियत की व्यास्या जोर-घोर से की जा रही है। 
लिकन स्टीफत नामऊ एक व्यक्ति ने 99 में रूस फ्राम्ति को मह॒ती घटना बवाते 
हुए फद्दा या कि उसने सार का भविध्य देस लिया है । उसके बाद चीन में साम्ब- 
बादियों द्वारा सत्ता दृधिमाने प्रौर वयुबा मे सोवियत समर्थक सरझार बनने पर सं 
ने वाह बाहू की, लेफिन छिडी ने पूर्दो यूरोप फी जनता पर (हंगरी, चेकोश्लोदाकिया) 
हीने बाते प्रत्याचारों के विशा् कुद नद्मी कद्दा | मजे की वात तो यह है कि पश्चिम 
के छुले वातावरण में साँस लेते बालें लोग सोवियत मीति का प्रचार करते हैं। यदि 
कोई उन देशों की तानाशादही, देश-प्रेम भोर झनुशासन की बात करता है, तो उस्ते 
दक्षिण पन्‍डी भोर ददियानुस्ता करार दे दिया जाता है। यदि छ्लीकतन्प समाप्त हो 
जाता है, तो परुद्धिजीवी ही कहाँ रहेगे। प्रप्रेल, 78 मे सोवियत सघ के पहली बार 
प्रफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने पर 'स्‍्यूयार्क टाइम्स! ने लिखा--हमे ठण्डे दिमाग 
से काम लेना चाहिए ।' श्रौर ठण्डे दिमाग से काम लेने का परिणाम यह निकला 
कि पाज प्रफगानिस्तान पर झत्त का नियन्त्रण है। यदि हमसे उसी समय रूस 
के विरुद्ध कोई कार्ययाही की होती, तो झ्ाज परिस्थिति कुछ भौर हो होती । 

इस घटना के बाद एया पाकिस्तानी अधिकारी ने धपने भध्रमेरिकी दोस्त से 

कहा--हम तो हमेशा से यह जानते थे कि दुनिया भ्रमेरीकियों के बत की 

नहीं रही । रूस हमारे देश के टुकड़े-टुकड़े कप्ते पर लगा है। लेकिन खेल भापकी 

समझ में ही नही भा रहा । भाज जो कुछ रूस झ्फगानिस्तान में कर रहा है, वह 

जारशाही की विस्तारवादी नीति के अन्तर्गत ही हो रहा हैं। यह साम्यवादी 

स्िचारपार के पम्तगेंठ नही है । रूस भपने उद्देएयों की पूर्ति के लिए हर हृथकण्डा 

काम में ले सकता है--वह हथियार देता है, सलाहकार देंता है, सैनिक देता है, 

जवकि हम केवल झाधिक सहायता या थोड़े बहुत हथियार देते रु हैं । हमारे हथियारों 

का सपरे संसार में डका पीट दिया जाता है जबकि छसी कार्यवाही की सूचना तब 

मिलती है, जब सरकार पलट दी जाती है। झस झौर उसके समर्थक इसे जनकान्ति 

उहराते हैं। यूरोप घौर एशिया में 2 देश ऐसे हैं, जिनसे झस धौर उम्रके साथी 

साम्यवादी देशों की सीमाएँ मिलती हैं। उनमें भी साम्यवादी घुसपैठ की कोशिश 
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-कर रहे हैं। शोर जो तरीका उन्होने श्रपनाया है, उससे परमाणु युद्ध की लड़ाई 
लड़े बगैर वह जीत रहे हैं । 
रूस आगे है 


श्री निकसन ने लिखा है, प्राज स्थिति यह है कि परम्परागत क्षेत्र में--अस्त्र* 
शस्त्र ौर सैन्य बल मैं--सोवियत संघ पश्चिमी देशों से बहुत भ्रागे बढ गया है । 
बयूबा व लातीनी श्रभेरिकी देशों जैसे सीमित युद्धों के चलते रहने से सोवियत संघ 
को बहुत लाभ होता है । यदि पश्चिमी देशों ने विशेषकर श्रमेरिका मे प्रपना सैन्य- 
ब्यय नही बढ़ाया, तो 4985 तक गेर-परम्पराग्त क्षेत्र में भी वह हमसे प्रागे बढ़ 
जाएगा। हमारी निराशा के लिए यही काफी है। श्रावश्यकता इस बात की है कि 
शक्ति के साथ-साथ हम पश्रपनी कमजोरियों की तरफ भी ध्यान दें। जैसे रूस 
पश्चिमी देशों की कमजोरी का लाभ उठाता है, उसी प्रकार हमें भी रूस की 
कमजोरियाँ खोज कर उनका फायदा उठाना चाहिए । 
झपने इस हृष्टिकोण के प्रमाण में श्री निक्सन ने लिखा है--भाज साम्मवादी 
छेमा विभाजित है | घीन, जो संसार का सबसे बड़ा साम्यवादी देश है, उसम्ते रूस 
की दुश्मनी है । इन दोनों देशों की एक बहुत बड़ी सीमा मिलती है, जहाँ भाए दिन 
भड़पें होती रहती हैँ | विश्व के हर मच पर चीन रूस का बविरोब कर रहा है । 
चीन के लोग जितने क्रमपित (डेडीकेटेड) हैं, उतने संसार में कहीं महीं । चीन को 
प्रपती श्रथ॑ं-व्यवस्था सुधारने के लिए प्राधिक मदद चाहिए | यद्यपि हम यह जानते 
हैं कि आ्राथिक दृष्टि से सम्पन्न चीन हमारे लिए खतरा बन सकता है लेकिन हमें 
"उसकी सहायता करनी चाहिए (दुश्मन का दुश्मन, हमारा दोस्त) । इसके 
प्रतिरिक्त साम्यवाद की पोल-पट्टी खुल चुकी है | भ्रव सब समभते हैं कि इन देशों में 
साम्यवाद वहीं बल्कि तानाशाही का विकृत रूप है जहाँ जन-साधारण को बुरी तरह 
सताया जाता है । हाँ, इतना जरूर है कि उनकी भर्थ-व्यवस्था काम कर रही है । 
वे भ्राथिक रूप से सम्पन्न हो गए हैं । लेकिन जनता प्रसन्तुप्ट है। रूस में भी नई 
पीढ़ी तानाशाही के विरुद्ध प्रावाज उठाने लगी है । 
श्री निक्‍सन पभ्रागे लिखते हैं--साम्यवादी देशों में लोकतस्त्र नही होने से वहो 
के शासक जो चाहें कर लेते हैं। वहाँ सरकार के कार्यकलाप के विरुद्ध भ्रावाज उठाने 
का किसी को साहस द्वी नही हे । यदि कोई ऐसा करता भी है तो उसे यातना 
शिपिरों था सुधार गूहों में भेज दिया जाता है। मह देश यद्यपि जमता की सुख- 
सुविधा की बहुत बात करते हैं लेकिन वास्तविकता यह हे कि वहाँ जनता के लिए 
कुछ नहीं किया जाता । इन देशों में सेवा पर सर्वाधिक व्यय किया जाता है। द्वितीय 
विश्वयुद्ध की समाप्ति पर हमने समझा, चलो भव शान्ति हो गई है, इसलिए झव 
सैनिक साज-सामान को नष्द करो या जो कुछ सैनिक हृष्टिकोण से किया गया है 
उप्ते हटा दो । लेकिन स्तालिन उसी पुराने भौर घिश्नेपिठे सामान को लेकर प्रागे की 
रखनीति के निर्माण मे जुट गया ॥ जब तक हम चेते, हमने नाटो, सीटों झौर सेण्टों 
जैसे सैनिक गठबन्‍्चनों से उसको घेरना चाहा, उसने पश्चिमी देशों के विरुद्ध प्रचार 
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अधियात चला दिया । उसने शान्ति परिपदों का गठत कर प्पने को शान्ति का 
मसीहा सिद्ध करने का प्रयात्ष किया । हम लोग बदनाम हो गए। छेकिन जब हमने 
कठोर रुख भपनायथा, रूस की प्रत्येक चाल की काट की, तब कही जाकर वह 
वास्तविक स्थिति को समझ पाया । उसका रुख कुछ नरम हुधा भौर देताँत सन्धि 
हो सकी । दर्तात कोई प्रेम प्रसंध नही या, इसमे खरी-परी बातें हुई। सभी के 
समान हित को ध्यान में रख कर वार्ताताप हुप्ना | परमाणु युद्ध की भ्राशका को दूर 
रखने में दर्तांत काफी हृद तक सफल रहा है। यह व्यवस्था काम कर सकती है भोर 
तभी तक करती रहेगी, जब तक दोनों में से एक पक्ष यह समझता रहे कि परमाणु 
यरूद्ध से लाभ की भपेक्षा नुकसान झ्धिक है ६ 


श्री निक्‍्सन का कहना है कि पूंजीवादी विचारघारा में सद कुछ पँसे में प्रांका 
जाता है। किसी काम को करने से पहले उसके प्राथिक पक्ष पर विचार किया जाता 
है लेकिन साम्यवादी (तानाशाही) या सोवियत विचारधारा मे सभो कुछ सेमिक 
हृष्टिकोणु से देखा जाता है । हम यहू समभते हैँ कि हम किसी देश को झाधिक 
सहायता देकर, उसके उद्योग में सहायता कर उसको श्रपनी मोर कर सकते हैं। 
लेकिन रूस किसी देश में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए सरकार का तस्ता 
प्लठवा सकता है, जन-ऋषत्ति के नाम पर भान्तरिक विद्रोह करा सकता है | उसने 
भनेक देशो विशेषकर प्रफ्रीक्ा मे ऐसा किया भी है । इस प्रकार दिन-प्रतिदित शक्ति 
सन्तुलत उसके पक्ष मे हीता जा रहा है भौर इसका वह लाभ,उठाएगा ही । परश्चिमी 
देश हर बात को निजी स्वार्थ से देखते है, इसलिए महत्त्वपूर्ण मसलों पर वे एकमंत 
नही हो पाते । भौर ध्निश्चय की इसी स्थिति में सोवियत संघ लाभ उठाता है। 
जहों-जहाँ पश्चिमी देश एकमत नही हो सके, वही रूस ने एकेतरफा झौर दीब्र गति 
सै काम कर भपने पर जमा लिए। इसका ताजा उदाहरण स्‍्रफगानिस्तान है। हमे 
कोई भी समय न खोते हुए भपनी तेयारियों में जुट जाना चाहिए | तैयारी करने 
का मतलब यह नहीं कि हम युद्ध करना चाहते हैं, वल्कि यह कि यदि कोई ऐसा 
भवसर उत्पन्न हो जाता दे कि हमें गुद्ध करना पड़े तो हम तैयार हों /! ऐसा व हो 
कि दुसरा पक्ष पुरी तैयारी के साथ युद्ध हम पर योप दे । हम तैयारी ही करते रह 
जाएँ झौर हमारा शत्रु हमें पूरी तरह परास्त कर दे । मध्य एशिया झौर अफीका के 
प्रनेक देशों में ऐसा हुमा है । जब हम ने कुछ करने का विचार किया तब तक बाजी 
हमारे हाथ से निकल चुको थी । स्व० सर विस्टव चचिल ओर डगलस मैकार्थर ने 
कहा है--हारी हुई लड़ाइपों का इतिहास एक ही वजय से शुरू होता है--'विलम्ब 
से! (बहुत देर से चेते) । पल द्वावंर न चेतने का प्रसिद्ध उदाहरण है। डगलस 
मैका्थर ने द्वितोय विश्वयुद्ध के दोरान, फिलोपीन से स्पष्ट चेतावनी दी थी कि 
जापान प्राक़्मशु करने वाला है । लेकित्र उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया यया। 
जब जापान ने झाकमरा कर पले हबेंर में भ्मेरिका को भारी नुऊसान पहुँचावा तब 
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समय हम नहीं ध्रमकते कवि न केयल हम गपने देश का कितना प्रद्वित कर रहे हैं, 
बल्कि शप्रु को तीसरी दुनिया के देशों में हमें बदनाम कर पैर जमाने में सहायता 
कर रहे है । 

श्री नियसन ने लिसा है कि तीसरी दुनिया के देशों पर हमें तुरम्त ध्यान 
देना होगा । परम्पर सपप में उसके इन देशों में से जो हमारे धाथ हैं, उनकी विजय 
हमारे ढिंत में है । इसके लिए हमे वह सभी कुछ करना चाहिए जिससे उनमे हमारे 
प्रति विश्वाय उत्पन्न हो । केवल प्रायरामी चुवाव में पुत्ः सफलता प्राप्त करने के 
उहू श्य से विश्व-रणनीति की उपैक्षा उचित नहीं । हमे यह मैतिक हिचक दूर करनी 
होगी. तभी हम उचित और हृढ़ निरंय लेसे में समय हो सकेंगे । हमारी इसी हिचक 
ने लोगो या देशों का हम में विश्वास सो दिया है । उसे फिर से बनाता जछूरी है । 
हमने सोडियत प्रभाव-क्षेत्र मान लिया है, लेकिन उससे श्रागे बढ़ने से उसे रोकना 
होगा । उमसे स्पष्ट कहना होगा कि हम भापकी प्ीमा के निकट कार्यवाही करने 
को उनने ही स्वतन्त्र है जितने पाप हमारी सीमा के निकट करते रहे । जब तक 
हम सोवियत शासकों के दिमाग में यह वात प्रच्छी तरह से नही बैठा देते कि हम 
भी उसके प्रभाव वाले क्षेत्रों में उसके विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं, तव तक उन्हें 
हमारे मित्र या तीप्तरी दुनिया के निष्पक्ष देशो के मामलों में हस्तक्षेप करने से नहीं 
रोका जा सकता | जिस जगह हम कुछ करना चाहेंगे, करेंगे, उस पर यह जाहिर हो 
जाना चाहिए । हम और हमारी शासन-व्यवस्था निश्चित रूप से साम्यवादी 
व्यवस्था से बेहतर है प्रौर प्रामे है । रूस यदि किसी देश को विजय भी करले तब 
भी वहाँ के लोग उसके विरुद्ध ही होगे। 972 मे मिस्र मे जो कुछ हुम्रा, उत्के 
बाद सोमालिया, पेरु, चिली में जो भी हुप्रा, हमने उसे गरम्भीरता से नहीं लिया । 
हमें इन देशों में होने वाले विद्रोह को कठोरता से दबाना चाहिए था। 
शासन शक्ति से चलता है 

श्री निक्सन का कहना है कि हमे अपनी कमजोरी को प्रकट न करते हुए 
झड़े रहना चाहिए । चीन को ही देखें--6500 कि.मी. लम्बी झ्पनी सीमा को 
उमने किस मुस्तंदी से सुरक्षित कर रखा है । शासन भावुकता से नहीं, शक्ति से 
चलता है। जब भी कभी ताकत में कमी आ्राएगी, सत्ता व भ्रभुसत्ता भी कम होती 
जाएगी । कमजोर व्यक्ति की बात कोई नही मानता । चीन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 
है । हमे हर तरह से उसे झ्पनी ओर कर लेना चाहिए । यह ठीक है कि कल वह 
हमारे लिए खतरा वन सकता है, लेकिन आज सोवियत सध के प्रभाव को सीमित 
करने के लिए वह हमारे लिए उपयोगी है, फिर सोवियत सध की जो विचारधारा 
है उसको काटना भी तो हमारे लिए सम्भव नही । 

श्री निक्‍्सन ने लिखा है पिछले कुछ वर्पों मे हमने भयंकर मूले की है । 
जैसे ईरान में श्रपने अन्यतम समर्थरु शाह को हमने त्याग दिया । मान लिया कि 
शाह अच्छे नही थे तो अवातुल्ता खुनैनी क्या अच्छे घ्रिद्ध हुए। वियतनाम में भी 
हम एक् के बाद एक समर्थक्र शासक्र को हटाते चले गए । परिणाम यह हुमा कि वे 
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केवल हमे बदनाम होकर वहाँ से हटना पड़ा, बल्कि वह सोवियत प्रभाव-त्र में 
चला गया । 

श्री निक्सन का कहता है आज भी पश्चिम ध्ौर हमारे देश में जनसाधारण 
का मनोंबल ऊँचा है । केवल वुद्धिजीजियों को हमे समकाता हीगा कि वे रूमानियत 
में न रहें, वास्तविकता को समझे । हम बडाई हारते जाः रहे हैं भौर प्रागे भी हारते 
चले जाएँगे यदि हमने ग्रपती यह रूमानियत नही छोड़ी । 
रूस से टक्कर लेने के उपाय 

श्री निकसन के श्रनुसार यदि हम निम्न धघिद्धान्त अपवाएँ तो सोवियत संघ 
का सामना कर सकते हैं-- 

() बात करने के लिए हमेशा तैयार रहो, लेकित धिना तैयारी के बात 
ने करो । 

(2) कभी ग्राक्तामक न बतो, लेकिन अपनी हृढता पर कायम रहो । 

(3) बातचीत गुप्त रूप से करो, इसका परिणाम जतसाधारण को वताने 
से न हिचको । 

(4) स्वदेश में अपने प्रचार के लिए न तो कोई ऐसी बात कहो भौर न 
कदम उठाग्नो, जिससे श्रागे चलकर कष्ट न उठाना पड़े ) 

(5) बातचीत के दौरान कोई ऐसी चीज देते का वायदा न करो, जिसके 
एवज में कुछ मिलने की सम्भावना हो । | 

(6) श्रपने प्रतिद्वन्द्री को ग्रपनी शक्ति कम समभने का ग्रवप्तर न दो, 
लेकिन घमण्ड में प्राकर ऐसी वात न कहो, जिसे म्रवसर पड़ने पर कर न सको । 

(7) प्रत्तिद्वन्द्दी के लिए सदा एक रास्ता खुला छोड़ो । न 

(8) हमेशा शत्रुप्तों श्नौर भिन्नो के दीच अन्तर समभो॥। 

(9) प्रपने मित्रो की इतनी मदद प्रवश्य करो, जितनी कि हमारा 
प्रतिद्वन्द्दी हमारे शत्रुशे के लिए कर रहा है । 

(0) प्रास्था भौर विश्वास का होना ग्ावश्यक है। जहाँ बिना शक्ति के 
श्रास्था बेकार है वहाँ बिना प्रास्था के शक्ति बन्ध्या है 

श्री निक्सन ने लिखा है. “हमें एकजुट द्वोकर छस से ठोक-पीट कर 
सौदेबाजी करनी चाहिए | धघनिश्चय व॑ कमजोरी संकट को बढ़ावा देती है, इसलिए 
सदा हृढ निश्चय व शक्ति का प्रदर्शव करना चाहिए ।”” 

श्री निक्‍सन की पुस्तक काफी दिलचस्प है, लेकिन एक श्रमेरिकी पत्रकार ने 
भारोप लगाया है कि इस पुस्तक को लिखकर श्री निक्‍्सन ने यह सिद्ध करना चाहा 
है कि उनकी नीतियाँ सदी थी भौर यदि अमेरिकी नागरिक अपने ग्रात्मतम्मान झौर 
ससार में प्रमेरिका की चौधराहट को फिर से स्थापित करना चाहते हैं ती उन्हें 
श्री निवसन को फिर से राष्ट्रपति बनाना होगा बयोंकि बढ़ी एडमात्र ऐसे व्यक्ति हैं 
जी इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं । 

क्‍-++--++ 
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द० पू० एशिया में महाशक्तियों की 
प्रतिस्पर्धा : प्रशान्‍्त कभी भी अशान्त 
हो सकता है 


० 





महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा एक प्रसें से पश्चिमेशिया में तनाव बनाए हुए है 
झ्ौर इस तबाव के घातक परिणामों की कल्पना इस क्षेत्र के सभी देशों की चिन्ता का 
कारण बनी हुई है--धफगानिस्तान मे सोवियत सघ के सैनिक कारेबाई के बाद यह 
चिन्ता बढी है प्रोर उससे विश्व शान्ति के लिए खतरा और भी बढ़ गया है । ऐसा 
ही खतरा दक्षिण पूर्वेशिया की तनावग्रस्त स्थिति के कारण भी बना हुभ्ना है । वहाँ 
दोनो महाशक्तियाँ ही नही, तीसरी महाशक्ति बनने की प्रक्रिया से ग्रुजर रहा चीन 
भी प्रतिस्पर्दा मे है। वह नही चाहता कि दक्षिण चीन सागर के जल में या हिन्द 
चीन की भूमि और शध्ाकाश मे किसी मद्दाशक्ति का दखल हो, क्योकि वहाँ 
महाशक्तियो की उपस्थिति उसके विस्तारवादी इरादों पर पानी फेर देगी । 


कम्बुजिया (कम्बोडिया या कम्युच्या) में वियतनाम की सैनिक कारंबाई झौर 
उसके प्रत्युत्तर में वियतनाम को सबक सिखाने के लिए चीन द्वारा किए गए हमले के 
वाद महाशक्तियों की यह स्पर्द्धा खुल कर सामते श्रा गई। वियतनाम से हटने के वाद 
अमेरिका इस क्षेत्र में ग्रधिक प्रभावी नहीं रह ग्रया था। दूसरी झ्लोर सोवियत संघ 
की सक्रियता बढ़ गई । वियतनाम जैसा जुकारू साथी पा कर उसने दक्षिण पूर्वेशिया 
में अपना प्रभाव बढ़ाने की भरपूर कोशिश की । कम्वुजिया मे वियतनाम का सैनिक 
हस्तक्षेप इस कोशिश का ही एक हिस्सा था। चीन तो सोवियत इरादे को पहले ही 
ताड़ गया था भर उच्नने तत्काल वियतनाम पर प्राक्मण करके सोवियत संघ को 
यह बता दिया कि वह इस क्षेत्र मे उसे अपने पाँव फैलाने नहीं देगा । 

माओ्रोत्तर चीन का अमेरिका प्रेम भी शायद इसलिए बहुत प्रगाढ़ हो गया 
है । दक्षिय-पुर्वेशिया मे चीन को वास्तविक खतरा फिलहाल सोवियत सघ की और 
से ही है । उसकी उत्तरी सीमा पर सोवियत संब्र ने कोई 20 डिवोजन सेना लगा 
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रखी है। इसके अलावा उसके सैकड़ों लड़ाकू और वमवर्षक विमान तथा प्रजान्त 
महासागर स्थित नौर्सनिक बेड़ा भी तैनात है। दोनों देशों के बीच सीमा पर मुठमेडे 
भी हो चुकी है। ऐसी हालत में यदि चीन की दक्षिण सीमा पर भी सोवियत प्रभाव 
बढ़ता है तो चीन प्रपने भीतर ही व्विमट कर रह जाएगा । पश्चिमेशिया में चीन की 
पहले ही कोई दिलचस्पी नही रही--इसलिए भी कि वह क्षेत्र उसकी जमीन से दूर 
है श्रोर इसलिए भी कि वहाँ सोवियत सघ को वॉध रखने के लिए प्रमेरिका मौर 
उसके मित्र पश्चिमी देश आखपण् से लगे हुए हैं। प्रफ्रोका मे दखल देने की कोशिश 
चीन ने प्रलबत्ता की थी। तानजाम रेलमार्ग इसका प्रमारा है । किन्तु वहाँ वह श्रपना 
भभाव बनाए रखने में सफल नहीं हो सका और इसमें शायद भूगोल ही उसके पाड़े 
धाया । प्रफगानिस्तान में सोवियत सेना की उपस्थिति से वह अ्रलबत्ता चिन्तित हुप्रा 
है क्योकि उससे न केवल उसकी अपनी सीमा भ्ररक्षित हो गई है बल्कि उसके एक 
नए मित्र पाकिस्तान के लिए भी संकट पैदा हुआ है । 


सम्भवत: यही कारण है कि इधर दक्षिण-पूर्वेशिया में जापान और प्रास्ट्रेलिया 
के माध्यम से अमेरिका ने जो प्रधिक दिलचस्पी दिखाई है, उसे चीन कम से कम इस 
समय तो श्रनदेखा कर ही रहा है । प्रमेरिका का दखल दक्षिस-पूर्वे शिया मे स्थायी 
रूप से बना रहे, यह चीन निश्चय ही नही चाहेगा, किन्तु इस क्षेत्र से सोवियत संघ 
को खबेड़ते के लिए वह तत्पर दिखाई देता है । ताइवान पर उसकी चुप्पी इसका 
सकेत है ! दक्षिख-पूर्वेशिया में अमेरिका और चीनी हितो में वस्तुतः कोई बडा 
टकराव भी नही है । श्रमेरिका चाहता है कि सोवियत सघ पूर्वेशिया में चीन से 
उलका रहे ताकि पश्चिमी यूरोप पर उसका दबाव न बढ सके धौर न ही पश्चिमेशियां 
अ्रफ़ीका लातीनी अमेरिका श्रादि क्षेत्रों मे बह अपना प्रभाव बढाने के लिए अपने 
प्रयास सघन कर सके । इसके लिए जापान, प्रास्ट्रेलिया और दक्षिणा-पूर्वेशिया राष्ट्र 
सध (एशियान) के देशो--मलेशिया, सिंगापुर, थाईदेश, इण्डोनेशिया ध्लौर फिलीपीन 
को सैनिक हृष्टि से सुदृढ़ बनाने के झ्लावा चीन की पीठ थपथपाना भी बह जरूरी 
मानता है। 

दक्षिण-पूर्वेशिया राष्ट्र सघ के सदस्य देश इस क्षेत्र में विदेशी हस्तक्षेप के 
खतरो को समभते हैं और चाहते हैं कि क्षेत्रीय समस्याझो- का समाधान प्रापस में 
बातचीत करके ही किया जाए। गत वर्ष दिसम्बर मे उनके विदेश मन्‍्सत्री कम्बुणिया 
की समस्या पर विचार करने के लिए क्वालालपुर मे एक दिन के लिए मिले ये । 
इस मुद्दे पर उनमें तब भ्राम सहमति पाई गईं । उसी बैठक में उन्होंने झपनी स्थायी 
समिति के श्रध्यक्ष मलेशिया के विदेश भनन्‍्त्री भ्रहमद रिताउद्दीन को वियतनाम भेजने 
का फैसला किया था ताकि दोनों पक्षो के बीच सवाद शुरू हो सके किन्तु बाद की 
घटनाओं से स्थिति में परिवर्तन हुप्ना--खास तौर से अफगानिस्तान में सोवियत संघ 
की सेनिक कारंबाई ते एशियान के सदस्य देशो के कान खड़े कर दिए म्लोर वियतनाम 
तथा कम्बुजिया के प्रत्ति उनका रवैया सख्त हो गया। इसके विपरीत श्रव॒ वे एक ऐसे 
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श्री विमसन मे लिखा है कि प्रागे बया होगा ? कहना कठित है । लेकिन रूस 
जो भी कदम उठाता है, बहुत सोच-समभक कर ही । चव कभी स्तालित मित्र राष्ट्रों 
फे साथ बात करने बैठता था, वह सदा भविष्य में उनकी कार्य्राही की टोह लेता 
रहता था । बहू विजित क्षेत्रों की व्यवस्था की वात नहीं सोचता था। जो जिसके 
पास होगा, उसमें उसी की शासन-व्यवस्था लागू होगी । विश्वयुद्ध के भ्रन्तिम चरश 
में स्तालिन मित्र राष्ट्रों को जमनो के चक्कर में फेताने में सफल हो गया । मित्र 
राष्ट्र लिन की नाकाबन्दी में व्यस्त रहे लेकिन स्तालिन से बलिन के साथ-साथ पूर्व 
यूरोप के सभी देश्नो पर प्रधिकार जमा लिया मित्र राष्ट्र उसका क्‍या कर सके | 
झाज तक ये सभी देश उप्तके प्रधिकार में हैं। भगर भ्राज फ्रॉस में साम्प्रवादी 
सरकार नहीं है तो इसमे थित्र राष्ट्रों का कोई योगदान नहीं है। वरन्‌ कारण यह 
है कि सोविवत सेनाएँ उचित समय पर पेरिस तक नहीं पहुँच सकी । 
श्री निक्सन का कहना है कि यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में तीसरा विश्वयुद्ध नहीं 
लड़ा जा रहा है, लेकिन पभ्रप्रत्यक्ष रूप से सोवियत सघ संसार के हर क्षेत्र में हमसे 
युद में उलभा हुम्रा है। यह भलग बात है कि वह स्वयं प्राग्रे नहीं है, लेकिन पीठ 
पीछे स्वेत्र उसी की मोजूदगी है । पूर्वा यूरोप, चीन, हिन्द-चीन, पश्चिमी मण्डल, 
लातीनी व मध्य प्रमेरिका, भ्रक्रीक़ा प्रादि देशों में प्राज भी युद्ध चालू है । पु्ंगाल, 
स्पेन, इटली तथा प्रन्य देशों मे साम्यवादी दल द्वारा समर्थित सरकारों का गठन 
मोवियत रीति-नीति की विजय है । यही नहीं, एण्टाकंटिक श्रन्तरिक्ष, उत्तरी व 
दक्षिणी प्,ब, समुद्र सभी जगह रूप्त पश्चिचमी राष्ट्रों से सतत्‌ युद्ध मे उलभा है । यह 
उसकी कुटनीति मोर पश्चिमी राष्ट्रों की परस्पर भ्रविश्वास की नीति का ही 
परिणाम है कि वह लगातार हमे पराजित करता चला जा रहा है। वह समाज को, 
देश को भीतर ही भीतर खोखला कर पभपना उद्ंश्य श्राप्त कर लेता है! इसमें वह 
हर उचित ब श्रनुचित नीति का सहारा लेता है | ऐसी स्थिति में जो दुत्नेल है वह 
पिटेगा ही । हम स्वतन्त्र विचारधारा वाले, बौद्धिक लोग यह समभते हैं कि परमाणु 
युद्ध जब होगा तभी तीसरा युद्ध होगा। लेकिन रूसी जिस युद्ध को लड़ रहे हैं 
उप्तका नाम शान्ति है। इस समय क्‍या नहीं हो रहा--सरकारें गिर रही हैं, लोग 
युद्ध के भव से घर छोड़ कर भाग रहे हैं । प्रान्तरिक विद्रोह को दबाने के नाम पर 
स्वतन्त्रता प्रान्दोलनों को पूरे सैन्य बल से कुचला जा रहा है। रूसी इस खेल को 
पूरी तरह भोर गम्भीरता से समभ रहे हैं, तभी तो सर्वत्र विजय उनकी ही हो 
रही है । 
जण श्री निक्‍्सन ने लिखा है कि रूस योजनावद्ध तरीके से काम कर 
रहा है । प्रश्चिम मे रूस समथ्थेक कहते हैं कि वह प्रपनी सुरक्षा के लिए काम कर 
रहा है । मान सकते हैं लेकिन ससार के किसी भाग मे घटने वाली कोई भी घटना 
उसके लिए खतरा क्‍यों बन जाती है | भ्रफगानिस्तान-ईरान से उसकी सीमा लगती 
है, उसे भपनी सीमा की शान्त रखना जरूरी है। लेकिन हिन्द-चीन, श्रक्रीका, दक्षिण 
व मध्य भ्रमेरिका तथा दक्षिख-पूर्व एशिया के देशों में होने वाली उथल-पुथल से 


ड़ ही 
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पघनुशासनवद्ध है । वहाँ के नेता ही सब निरुय लेते हैं, स्वयं भी काम करते हैं और 
लोगों से करवाते भी हैं जबकि पश्चिम में नेता के भ्राचरण तकको व्यग्य का 
निशाना बना कर उसके मनोवल को तोड़ने का हर सम्भव प्रयास किया जाता है । 
श्री निक्सत ने लिखा है कि श्रफ्रीका में ग्रधिकतर आदिवासी कबीले है। 
जिन्हें राजनीति से कोई लेना-देना नहीं । कुछ लोग जो पढ़े-लिखे हैं उनमें पहले से 
ही पश्चिमी देशो के विरुद्ध छा है । सोवियत संघ इस घणा का लाभ उठाता है । 
इन देशों के मेता व शासक भ्रपरिपक्व हैं ॥ नई-नई आजादी का दुरुपयोग निहित 
स्वार्थों के लिए करते हैं। प्रजातन्त्र व्यवस्था इसी कारण यहाँ चल नही पाती । ऐसी 
स्थिति में जब किसी शासन को श्रपनी कुर्सी डोलती नजर ग्राती है वह सोवियत संध 
की शरण में जाता है । सीवियत सलाहकार उसकी सत्ता बनाए रखने का आश्वासन 
देकर विशेषज्ञ, हथियार, सैनिक सभी कुछ उपलब्ध करा देते हैं ॥ जब तक वह शासक 
रूस की इच्छानुसार काम करता है तब तक उसे रखते है भौर फिर उखाड़ देते हैं । 
मजे की बात यह है कि किसी भी शासक की कुर्सी छितवाने के लिए झान्दोलन भी 
रूस की प्रेरणा से ही शुरू होता है। प्रफगानिस्तान प्रत्यक्ष उदाहरण है। रूस 
पश्चिमी देशों के साम्राज्यवाद के चिथड़े उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता जबकि 
स्वयं वह नया साम्राज्यवाद स्थापित कर रहा है। हम केवल पैसे से सहायता करते 
है जो किसी शासक को रोक नहीं पाती । हथियार एक तो सावेजतिक रूप से दिए 
नहीं जा सकते । श्रौर यदि लुके-छिपे दिए भी गए तो रूसी बाबेला मचा देते है । 
आज श्रफ्रीका महाद्वीप में विद्यमान 75% भ्रस्त्र-शस्त्र रूस प्रौर उसके मित्र देशों 
द्वारा दिए गए है। संसार में पहली बार ऐसा हुम्रा कि झगोला में तीसरे देश के 
सेमिक लडे । यदि त्तोवियत सैनिक वहां पहुंचते तो पश्चिमी राष्ट्रो को हस्तक्षेप का 
प्रवसर मिलता। इसलिए रूस ने प्रपने मित्र राष्ट्रों के सैनिक वहाँ पहुँचा दिए शोर 
स्वय घौघधराहुट बनाएं रखने के लिए पश्चिमी देशों को घमकाता रहा कि यदि 
उन्होने भ्रंगोला के भ्रन्दरूती मामलों में हस्तक्षेप किया तो वह चुप नही वेठेगा । 
श्री निक्‍सन ने प्रपने कथ्य के प्रमाण में लिखा है-- 
क्रोमियम एक मामूली-सा खनिज है जो रोडेशिया व दक्षिण प्रफीका में 
बहुतायत से पाया जाता है। पश्चिमी यूरोप के देश तो अपनी पूरी ग्रावश्यकता 
पूर्ति के लिए इन दोनो पर निर्मर है ही, अमेरिका भी काफी मात्रा में इसका 
झायात करता है। शव इसका उपयोग देखिए--कार पर होने वाले रंग-रोगनत, 
मिसाइलों व सूक्ष्ममापी यन्त्रों मे इसका प्रयोग होता है। एक जेट हवाई जद्दाज के 
निर्माण में 800 किलोग्राम कोमियम खर्च होता है। रासायनिक प्रश्षिया, 
प्लास्टिक के निर्मारय व प्रावसीकरण में इसक्ली प्रावश्यकता है। इसी प्रकार जायरे 
में ताम्वा, कोब्ाल्ट, प्लेटिनम; दक्षिण प्फीका में सोना, हीरे भादि मिलते हैं । 
रूस यदि सारे क्‍फ्रीका पर छा गया तो दक्षिण क्‍प्फ़ीका की गोरी सरकार रो 
मिरवाने में उसे देर नहीं लगेगी । इस कार्य मे उत्ते सभी एथियाई-प्रफीको “ 
पूरा सहयोग मित्रेया । लेकिन पश्चिम के लिए इसके कितने मयानक परिएः 
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तो किश् फ्राँस में बैठा आदमी नहीं लगा सकेगा । सबसे पहला 
की पास बाद हो हा को पपने अस्तित्व के लिए आवश्यक महत्त्वपूर्ण खनिजों 
अल्प निधि बा ॥ यदि मिले भी तो रूस प्रपने हितो के भ्रनुसार उनका 
तो कर प्र हे क्र ! ॥ यदि दक्षिण प्रफ्रीका मे ढ्स समथित शासक बैठ जाते हैं-- 
बैटील झोर ञ ड हीप का अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व का समुद्री मार्ग, जिससे 80% 
ड्रल श्रौर 75% सामरिक महत्त्व का सामान प्राना-जाता है उसके प्रमाव-्षेत्र में 
आरा जाएगा। एक भ्रन्य बात यह भी है कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप का 40% औद्योगिक 
व 25% कृषि उत्पादन अकेले दक्षिणी प्रफ्रीका मे होता है । 
अमेरिका को श्रलग-थलग करने का खेल 

श्री निवसन में लिखा है--रूसी शतरज के खिलाडी के रूप में मशहूर है । 
शतरज मे दूसरे न्‍ के अधिक से ग्रधिक मोहरों को पीटदना ठीक समभा जाता है। 
लेकिन उस्ताद बिलाड़ी मोहरे पीटमे के बजाय शुरू से ही बादशाह को घेरने का 
खेल खेलते हैं। सोवियत संघ यही खेल खेन रहा है। वह सभी पश्चिमी देशो का 
मनोबल तोड़ने मे लगा है। उसका उद्देश्य है श्रमेरिका को इन देशो से प्रलप-धलग 
कर किकत्तंव्यविमूढ़ कर दे । सर रॉवरट धाक्पर ने एक समीकरणा में कहां है कि 
राष्ट्रीय शक्ति--काम करने वाले हाथ व प्राकृतिक साधनों का योगर-+मनोबल । यदि 
देश का मनोबल ही टूट जाए तो सब कुछ समाथ्त हो जाता है। इसलिए वह सदा 
दो तरह की भाषा का प्रयोग करता है जिससे लोग उसके चक्कर मे भरा जाते हैं । 
नया रूसी नेतृत्व युद्धोन्मादी 

श्री निक्सन ने लिखा है कि रूस मे निकट भविष्य में कोई विशेष परिवर्तन 
होने वाला नहीं है । वर्तमान नेतृत्व के बाद ब्लाने वाला नेतृत्व क्या प्रपने राष्ट्रीय 
हितों को भूलेगा । वर्तमान नेतृत्व तो महायुद्ध की भयावहता को समता है. क्योकि 
उसने युद्ध लड़ा है, लेकिन जाने वाला नेतृत्व, जिसने युद्ध की भयावहता नहीं देखी, 
युद्धोन्‍्माद से भरा हो सकता है । झाज भी सोवियत समरनीति ग्राक्रामरू है, उम्तका 
छ्दे श्य सुनिश्चित विजय है । यदि पश्चिमी देश भी ऐसी ही नीति पपताएँ तभी 
रूसी विस्तारवाद का सामना किया जा सकता है। रूसी उद्दृश्य स्पष्ट है--शान्ति 
या क्रान्ति की आड़ में अपनी समर्थित सरकार बनवाए, यदि श्रावश्यक हो तो 
लड़कर भी । हमे भी यह स्पष्ट रूप से समक लेना चाहिए । हमने पपने सुरक्षा 
बजट में 5% की वृद्धि की है जो सोवियत संघ की कूटनीति का सामना करने के लिए 
काफी नही है। ऐसा कर हम केवल सोवियत सध के बरावर आ पाएँगे | लेकिन 
आवश्यकता इस बात है कि हम केवल संकल्प न करें, वल्कि आवश्यकता पड़ने पर 
तुरन्त कार्यवाही करें। इसके लिए अधिक सैन्य-वल, भ्रस्त्र-शस्त्र की प्रावश्यकता 
होगी जो प्रधिक धन से ही जुटाएं जा सकते हैं । दमारे राष्ट्रपति को इतना प्रबिकार 
होना चाहिए कि वहू जो कुछ करे सारे श्रमेरिक्री राष्ट्र के लिए करे। प्राज स्थिति 
इसके विपरीत है। आझाज हमारे देशवासी प्रभी राष्ट्रीय नोतियो की कठु प्राल्नोचना 
करते हैं। पी.प्राई.ए. की गतिविधियों का भण्डाफोड़ खुद हमने ही किया । ऐसा करते 
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शक्ति सन्तुलन के पक्ष में दिखाई पड़ते है जिसमे सोवियत सध भ्ौर वियतनाम की 
सुलना मे पश्चिमी ग्रुट श्लौर चीन का पलडा भारी हो 


इस सन्दर्म में दक्षिण-पूर्वे शिया सन्धि समठन (सीएटो) को पुनर्जीवित करने 
की चर्चा भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है । प्रशान्त महासागर में रिमपैक-80 के नाम से 
जाने गए नौ-सेनिक प्रभ्यास को सीएटो को पुनः सक्रिय बताने की दिशा में एक 
कदम माना जा रहा है। प्रास्ट्रेलिया इस भ्रम्यास में एक प्रमुख भागीदार है और वह्‌ 
इस क्षेत्र के देशों को पश्चिमी गुट के समर्थन में खड़ा करमे के लिए उल्लेखनीय 
भूमिका निभा रहा है | इसके लिए वह प्रतिवर्ष 3 करोड़ डॉलर की सैनिक सहायता 
इन देशो को देता है प्रौर उनके लिए हर प्रकार के सैनिक उपकरणों का सम्भरण 
भी करता है | इसके झलावा एशियान के सदस्य देशो के हजारो छात्र प्रास्ट्रेलिया के 
सेनिक विद्यालयों मे सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं॥ इनमे 500 से प्धिक 
मलेशियाई शभौर एक हजार से ऊपर इण्डोनेशियाई छात्र होते हैं। सिंगापुर के छात्रों 
का एक दल भो सैनिक प्रशिक्षण के लिए शीघ्र ही आस्ट्रेलिया जाने वाला है । 
बासुतव में श्रसेरिका चाहता है कि एशियान के देश न केवल रिमिपैक-80 सोसैनिक 
अभ्यास में भाग लें बल्कि इस क्षेत्र मे उसकी भ्रन्य गतिविधियों में भी भागीदार 
बनें । इसी हृष्टि से इन देशों को भारी मात्रा में सैनिक सहायता देने के लिए भी 
तत्पर है। गत वर्ष थाईदेश को दी गई सैनिक सहायता इसका प्रमाण है श्ौर इस 
बात का भी कि वह सीएटो को पुनर्जीवित करने के लिए उत्सुक है | वस्तुतः वह्‌ 
एशियान के सदस्य देशों को एक ऐसे गुट का रूप देना चाहता है जो राजनीतिक 
प्रौर ग्रन्ततः सैनिक दृष्टि से भी साम्यवाद विरोधी हो । 


इस दिशा में चीन भी उसका सहायक बनने के लिए तत्पर जान पड़ता है। 
दक्षिण-पूर्वे शिया के लिए पीर्किंग की झपनी एक सुनिश्चित विस्तारबादी नीति है 
जिसे क्रियान्वित करने के लिए यह जढूरी है कि इस क्षेत्र में सोवियत झोर अमेरिकी 
ग्रुटों मे ठकराव हो । चीनी नेतृत्व यह मानता है कि ऐसे संघ में इन दोनों ही गुटो 
की शक्ति क्षीण होगी और वह इस क्षेत्र में श्रपनी विस्तारवादी नीति को आसानी 
से क्रियान्वित कर सकेगा । एशियान देश चीन के इस दूरगामी इरादे के प्रति सतके 
दिश्वाई पड़ते हैं । कम्बुजिया के मामले मे एशियान देशों का समन जुटाने कै लिए 
चीनी विदेश मन्त्री ने हाल मे फिलीपीन, धघिगापुर गौर मलेशिया का दौरा किया 
जिसके दोरान इन देशों ने उन्हे साफ तौर पर बता दिया कि कोई भी एशियान देश 
महाशक्तियों के संघर्ष प्रे भागीदार बनना मही चाहता । 


इधर दक्षिण चीन सागर के उथले जल में तेल मिलने की सम्भावना ने 
स्थिति को एक नया मोड़ दे दिया है । कई तटवर्ती देशो ने इस सम्भावना को देखते 
हुए दक्षिण चीन सागर के जल पर वढ़ा-चढा कर अपने-प्रपने दावे पेश कर दि। 
इण्डीनेशिया ने तो 25,000 कि. मी. क्षेत्र मे तेल की खोज के काम ८ 
तीन अमेरिकी कम्पनियों को दे दिया है श्रौर उसने वहाँ नो-सेनिक ४ 
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है ः इस क्षेत्र पर वियतनाम भी प्रपना दावा जता रहा है । दीन छुछ वर्ष पहले ही 
वोनियो द्वीप से, जिसका कुछ भाग मलेशिया का है भौर कुछ इण्डोमेथ्िया का, कुछ 
मौल की रे तक के समुद्र पर अपना प्रधिकार जता चुठा है । इण्डोनेशिया दक्षिण 
चीन सागर हें युद्ध की सम्भावना देखते हुए तैयारी कर रहा है। 
पारासेल शोर स्पार्टले द्वीप ध्मूहों पर परस्पर विरोधी दावों से भी इस क्षेत्र 
में तनाव बढ़ने की सम्भावना है | चीन ने 974 में सैनिक कारंवाई करके पारासेल 
द्ीपनसमूह पर भधिकार कर लिया था । उस समय तक उस पर दक्षिण वियतनाम 
का कब्जा था भौर उप्तको सेना मी वहाँ थी जिसे चीनी ऐेना ने खदेड़ दिया। दक्षिण 
विप्तनाम का प्रव प्रलग कोई प्रस्तित्व नही रहा और माना जा सहता है कि 
वियतनाम की मौजूदा सरकार भी गरासेल को प्रपना क्षेत्र मानती है, हार्लाकि उसने 
भभी उसे चीन से मुक्त कराने के लिए फोई कार्रवाई नहीं की । किन्तु 975 में 
स्पार्टले द्वीप-समूह में सेना भेज कर उसने चीन को यह तो बता ही दिया है कि वह 
भी इन द्वीप-समूहों का दावेदार है। स्पार्टले द्वीप-समूह को चोन भी प्रपना ऐतिहासिक 
प्रदेश” बता रहा है, क्योकि 57 द्वीपों के इस द्वीप-समूह के एक द्वीप पर ताइवान 
(राष्ट्रशादी चौन) की सेना है । उघर फिजीपीम मी इस द्वीप-समृह के कुछ द्वीपों 
पर धपना भधिकार जता रहा है क्योकि उसके प्रनुसार ये द्वीप स्पार्टले द्वीप-्समूद्द 
का हिस्सा न होकर उसके समुद्रतट से से रीड बैक के झग हैं । 
इस स्थिति में यह सम्भावना तो है ही कि दक्षिण-पूर्वे शिया में व्याप्त तनाव 
कभी भी उम्र सघ्प का रूप ले सकता है । चीन भौर वियतवाम दोनो ने ही फिलीपीन 
को अलग-प्रलग यह झ्राश्वासन दे रखा है कि सीमा विवाद को शान्तिपूर्ण ढंग से 
परस्वर बातचीत के द्वारा हो हल किया जाएगा । भ्रमेरिका शौर फिलीपीन के बीच 
परस्पर सुरक्षा सन्धि है । यदि फिलीपीन पर हमला हुमा तो वह भमेरिका से सैनिक 
सहायता पाने की श्राशां कर सकता है। इस सन्धि के रहते चीन था वियतनाम 
झ्रास्तानी से फिलीपीन को नहीं छेड़ेंगे । किन्तु चोन प्रौर वियतनाम. के बीच संघर्ष 
की सम्भावना तो है ही, चीनी नेतृत्व वियतनाम को दूसरा सबक सिखाने के लिए 
तत्पर जान पड़ता है । चीन किसी भी समय वियतनाम श्रधिकृत स्पार्टले द्वीपो पर 
भ्रधिकार जमाने के लिए कारंवाई कर प्कता है। ऐसी हालत में सोवियत सघ 
प्रशान्त स्थित भ्पने सशक्‍त नौ-सैनिक बेड़े को वियतनाम की सहायता के लिए हरकद 
में नहीं लाएगा, इसकी कोई गारठी नहीं है । सोवियत संघ की कोशिश है कि 
वियतनाम पूर्वेशिया मे उसके लिए वही भूमिका विभाए जो कि झटलाँदिक महासागर 
में क्यूबा निभा रहा है । घतः भावी चीन-वियतनाम संघ में सोवियत सघ के सक्रिय 
आग लेने की सम्भावना तो है ही। यदि ऐसा हुम्रा तो दक्षिण-पूर्वेशिया में व्यापक 
संघर्ष छिड़ सकता है । 
सच तो यह है कि इस क्षेत्र के सभी देश झोर उनके मित्र बडी शकितियाँ यह 
मानकर चल रही हैं कि यहाँ कभी भी युद्ध छिड़ सकता है ओर इसे घ्यान में रखकर 
हो वे सभी अपनी-भपनी व्यूह रचना कर रहे हैं । 
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दक्षिए-पूर्वे शिया में प्रमेरिका का बहुत कुछ दाव पर लगा है जहाँ चीन 
अपने पाँव के भीचे की सोच कर ग्रपनी गोटियाँ बिठा रहा है, प्रमेरिका की दक्षिण- 
पूर्वेशियाई मीति उसकी पश्चिमेशिया और यूरोप की नीतियों से जुड़ी है। प्रमेरिका 
के वियतनाम से हटने के बाद से पश्चिमेशिया शोर यूरोप में सोवियत सब का दबाव 
अधिक बढ़ गया है, जो भ्रमेरिकी हितों के विरुद्ध है । यह दबाव कम करने के लिए 
प्रमेरिका यह जरूरी मानता है कि सोवियत संघ दक्षिण-पूर्वेंशिया में उलभे | इस 
क्षेत्र में युद्ध भडकने पर सोवियत संघ के विकल्प सीमित हो जाएँगे प्लौर भ्रफषानिस्तान 
में सैनिक कारंवाई करके उसने जो प्रभाव श्रजित किया है वह भी बहुत कुछ निरस्त 
हो जाएगा । ऐसी हालत में महाशक्तियाँ निकट भविष्य में ही दक्षिण-पूर्वे शिया में 
जोर प्राजमाइश करें तो कोई श्राश्चयं की बात नहीं होगी । | 
(दिनमान-प्रप्रेल, /980) 
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क्या चीन परमाणविक हथियारों वाली 
तीसरी महाशक्ति बन गया है ? 








मई, 980 के मध्य चीन द्वारा अन्तर महाद्वीवीय प्रश्नेवास्त्र का मध्य 
प्रशान्त मे परीक्षत किए जाने से यह सिद्ध हो गया है कि वह तोसटी महाशक्ति के ; 
रूप मे तेजी से उभरता जा रहा है। चीन की परमासुविक शक्ति के विकास का 
दुनिया की राजनोति पर कुछन कुछ पसर पड़ना स्वाभाविक है। यहाँहग . 
श्री सुशील कपूर के यूब, 980 के एक लेख के कुछ महत्त्वपूर्ण भरसों को प्रस्तुत कर , 
रहे हैँ जिससे हमे परमारा|विक घक्ति के रूप में घोन के महत्व गौर अन्तर्राष्ट्रीय « 
जगत पर उसके प्रभाव का कुछ प्रनुमात लग सकेगा-- 

प्रशान्त महासागर मे चीनियो ने दो भनन्‍्तर-महाद्वीपीय पस्‍रक्षेशस्त्र छोड़ कर 
संसार फी परमाणु-घायुद्ध वालो तीसरी शक्ति के रूप मे झपनी घाक जमा ली है। 
अामतौर पर ऐसा समझा जाता है कि उन्होने बहुत जढदी यह कामयाबी हित 
कर ली । लेकिन ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुप्रा । वास्तव में चीनी प्रक्षेपास्त्रो क्कै 
विकास को कहाती 955 हे ही शुरू होती है, जब डॉ. मिएन (चीनी) प्रमेरिका 
पे पक्षेपास्त्रों की भरपूर जानकारी झौर प्रनुभव से लदे-फदे स्वदेश लोढे थे | चीनियो 
के लिए डा. सिएन का महत्व उतना ही है जितवा हमारे परमाणु-शक्ति के लिए 
डॉ. होमी जहाँगीर भाभा का रहा । है 

955-56 के करीब सोवियत संघ के साथ चीन की मित्रता दाँत-काटी रोटी 
थी ) उस्ती उत्साह मे रूतियो ने उन्हें एस. एस.-4 नामक धरती पर मार करने वाले 
राकेट ही नह्ठी दिए, वल्कि उसकी सारी टैकनालाजी श्लौर सिद्धान्त वगैरह-बगेरह भी 
उतके हवाले कर दिए । यह एक बहुत बड़ी मदद थी जो भागे चल कर चीनी 
प्रक्षेपास्त्रो के विकास का मुख्य घाघार बनी । 2967 में चीनियो ने दावा किया 
कि उन्होंने अपने एुक राकेट में परमाणु हथियार लगा कर उसका सफल परोक्षण 
किया है । )967 में ध्मेरिका के रक्षा मन्त्री मैकतमारा ने अपने एक भाषण में इस 
बात की जोरदार ध्राशंका प्रकद की कि चीनी निकट भविष्य में ही श्रन्तर महाद्वीदीय 
पक्षेपास्त्र छोड़ने की क्षमदा हासिल करने वाले हैं। 24 भ्रप्नेल, 970 को चीन ने 
अपना पहला उपग्रह छोढ कर सिद्ध कर दिया कि प्रक्षेपण की कला उसने सीख ली 
है भौर उसका बखूवी इस्तेमाल कर सकता है । इधके बाद 970 से लेकर 978 
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के बीच चीतियों ने कोई 8 उपग्रह छोड़े जिनमे से प्रन्तिम उपग्रह का वजन 27 से 
लेकर 4-5 टव के बीच था । इसमें एक उल्लेखनीय बात यह है कि चीनियों ने ये 
सारे के सारे उपग्रह ध्र_वीय कक्षा पर छोड़े थे । इस कक्षा पर घूमने वाला उपग्रह 
सारी दुनिया को बखूबी देख सकता है। स्पष्टवः उनका उद्देश्य विभिन्न देशो के 
विरुद्ध जासूसी करना था । 


पिछने तीस वर्षों से इस वात की खबरें लगातार मिलती रही है कि चीनी 
भ्रपने ही इलाके में प्रन्तर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण सीमित दूरी के लक्ष्य 
लेकर करते रहे है । चीनी राजनीति की नब्ज पहचानने वालों ने उनके इन प्रयोगों 
की व्याख्या प्रपने हष्टिकोण से प्रस्तुत की है । इन विशेषज्ञों की राय है कि चीन के 
पास वांछित दूरी तक प्रक्षेपास्त्र छोड़ने की क्षमता तो थी, लेकिन वह राजनीतिक 
कारणों से कुछ संयम बरत रहे थे । सम्भवतः वे श्राज से तीन साल पहले ही प्नन्तर 
महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण करके प्रमेरिका जैसी महाशक्ति को चौकाना नही 
चाहते थे । 
श्राखिर्कार वह समय भी प्राया जव अन्य परमाणविक शक्तियों की बराबरी 
करते हुए चीनियो मे प्रशान्त महासागर में प्रपने राकेटों के सफल प्रयोग किए । ध्यान 
देने की बात है कि चीन ने इस परीक्षण के लिए हिन्द महासागर नही चुना । इसका 
एक कारण तो यह भी हो सकता है कि खुद चीनी हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र 
बनाए रखमे की वातें करते रहे है । लेकिन इसके साथ-साथ राजनीतिक पर्यवेक्षकों 
को यह कारण नजर आता है कि चीन चूंकि भारत के साथ अपने सम्वन्धो को 
सुधारने के लिए उत्सुक है, इसलिए उसने हिन्द महासागर में कोई ऐसी भडकाने 
वाली कार्यवाही करना उचित न समझा होगा 
भ्रव तक प्राप्त समाचारो से ज्ञात हुआ्मा है कि चोनियों ने प्रशान्त महासागर 
में दो अन्तर महाद्वीपीय प्रक्षेपाश्त्रों का परीक्षण किया है| यह परीक्षण हर हृष्टि से 
सफल रहा है । तरल ईंघन के बल पर छोड़े गए ये राकेट कम से कम इतनी क्षमता 
प्रवश्य रखते हैं कि चीन के राकेट-केन्द्र से चल कर रूस के यूरोपीय भाग तक मार 
कर सके | इससे चीन नि.स्सन्देह परमाणु आयुध वाली तीसरी शक्ति कहलाने के 
काबिल हो गया है। लेकिन वह ऐसी परमाण॒विक शक्ति भ्रभी नही बना जिसमे किसी 
वास्तविक परमाणविक युद्ध का सामना करने की सामथ्यं हो | भव तक चीन ने जो 
कुछ सामथ्यं प्रजित की है उसे देखते हुए सही ही कहा जा सकता है कि उसके पास 
परमाणु-युद्ध की स्थिति मे दोबारा हमला करने की क्षमता नहीं है। मतलब यह है कि 
उसमे झ्भी इतना दमखम नही है कि किसी वास्तविक परमाणविक हमले को मेल 
जाए झौर फिर पलट कर उसके जवाइ मे प्रति प्राक्रमण कर सके | इसके लिए 
केवल घरती से छोड़े जाने वाले प्रन्तर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों का होना भी काफी 
नही होता जिन्हें कि वड़ी शक्तियाँ प्रासानी से नाकारा वना पकतो हूँ । इसके लिए 
जरूरत होती है पनडुच्वियों भौर हवाई जहाजों से छोड़े जाने वाले परमाणविक 
प्रक्षेपास्तरों की । उनके विकास के लिए श्रभी चीन को बहुत समय लगेगा । 
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के वीच चीनियों ने कोई 8 उपग्रह छोड़े जिनमें से अन्तिम उपग्रह का वजन 27 से 
लेकर 4.5 ठन के बीच था। इसमे एक उल्लेखनीय बात यह है कि चीनियों ने ये 
सारे के सारे उपग्रह श्र वीय कक्षा पर छोड़े थे। इस कक्षा पर घूमने वाला उपग्रह 
सारी दुनिया को वजूब्री देख सकता है। स्पष्ठतः उनका उद्देश्य विभिन्न देशो के 
विरुद्ध जासूसी करना था । 
पिछने तीस वर्षों से इस बात की खबरें लगातार मिलती रही हैं कि चीनी 
प्रपने ही इलाके में अन्तर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण सीमित दूरी के लक्ष्य 
लेकर करते रहे है । चीनी राजनीति की नब्ज पहचानने वालो ने उनके इन प्रयोगों 
की व्याख्या प्रपने हृष्टिकोर से प्रस्तुत की है। इन विशेषज्ञों की राय है कि चोन के 
पास वांछित दूरी तक प्रक्षेपास्त्र छोड़ने की क्षमता तो थी, लेकिन वह राजनीतिक 
कारणों से कुछ संयम बरत रहे थे ! सम्भवतः वे श्राज से तीन साल पहले ही भ्रन्तर 
महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण करके अमेरिका जैसी महाशक्ति को चौंकाना नहीं 
चाहते थे । 
प्राखि रकार वह समय भी प्राया जब प्रन्य परमाराविक शक्तियों की बराबरी 
करते हुए चीनियों मे प्रशाम्त महासागर में प्रपने राकेटो के सफल प्रयोग किए । ध्यान 
देने की बात है कि चीन ने इस परीक्षण के लिए हिन्द महासागर नही चुना । इश्षका 
एक कारण तो यह भी हो सकता है कि खुद चीनी हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र 
वनाए रखने की वातें करते रहे है। लेकिन इसके साथ-साथ राजनीतिक पर्यवेक्षकों 
को यह कारण नजर आ्राता है कि चीन चूंकि भारत के साथ प्रपने सम्वन्धों को 
सुधारने के लिए उत्सुक है, इसलिए उसने हिन्द महासागर में कोई ऐसी भड़काने 
वाली कार्यवाही करना उचित न समझा होगा । 
भ्रव तक प्राप्त समाचारों से ज्ञात हुआ है कि चोनियो ने प्रशान्त महासामद 
में दो भ्रन्तर भहाद्वीपीय प्रक्षेपास्‍्त्रों का परीक्षण किया है । यह परीक्षण हर हृष्दि से 
सफल रहा है । तरल ईंधन के बल पर छोड़े गए ये राकेट कम से कम इतनी क्षमता 
प्रवश्य रखते है कि चीन के राकेट-केन्द्र से चल कर रूस के यूरोपीय भाग तक मार 
कर सकें। इससे चीन निःस्सन्देह परमाणु भ्रायुध वाली तीसरी शक्ति कहलाने के 
काबिल हो गया है। लेकिन वह ऐसी परमाण॒विक शक्ति प्रभी नही बना जिसमे किसी 
वास्तविक परमाणविक युद्ध का सामना करने की सामथ्यं हो | प्रव तक चीन ने जो 
कुछ सामथ्यं भ्रजित की है उसे देखते हुए सही ही कद्दा जा सकता दे कि उसके पास 
परमाणु-युद्ध की स्थिति मे दोबारा हमला करने की क्षमता नही है। मतलव यह है कि 
उसमे अभी इतना दमखम नही है कि किसी वास्तविक परमाणविक हमलें को मेल 
जाए झोर किर पल्नट कर उसके जवाब मे प्रति ध्राक्मण कर सके । इसके लिए 
केवल घरती से छोड़े जाने वाले प्रस्तर महाद्वोपीय प्रक्षेपास्त्रों का होना भी काफी 
नही होता जिन्हें कि वड़ी शक्तियाँ श्रासानी से नाकारा बना घकती हैं। इसके लिए 
जरूरत होती है पनडुब्बियो भोर हवाई जहाजों से छोड़े जाने वाले परमाशविक 
प्रक्षेपास्‍्तों को । उनके विकास के लिए झभी चीन को बहुत समय लगेया । 
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क्या चीन परमाणविक हथियारों वाली 
तीसरी महाशक्ति बन गया है ? 








मई, 980 के मध्य चीन द्वारा अन्तर महाद्वीपीय प्रश्नेपास्त्र का मध्य 
प्रशान्त मे परीक्षज् किए जाने से यह सिद्ध हो गया है कि वह तीसरी महाशक्ति के 
रूप मे तेजी से उभरता जा रहा है। चीन की परमाराविक शक्ति के विकास का 
दुनिया की राजनीति पर कुछन कुड झसर पड़ता स्वाभाविक है। यहां हम 
श्री सुशील कपूर के जून, 980 के एक लेख के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत कर 
रहे है जिससे हमें परमाणविक शक्ति के रूप में चीन के महत्त्व और प्रन्तर्राष्ट्रीय 
जगत पर उसके प्रभाव का कुछ प्रनुमान लग॑ सकेगा--- 

प्रशान्त महासागर में चीनियो ने दो प्रन्तर-महाद्वीपीय प्रक्षेतास्त्र छोड़ कर 
संसार की परमाणु-प्रायुद्ध वाली तीसरी शक्ति के रूप मे भ्रपनी धाक जमा ली है। 
प्रामतीर पर ऐसा समझा जाता है कि उन्होने बहुत जल्दी यह कामयावी हाप्िल 
कर ली | लेकिन ऐसा कोई चमत्कार नही हुम्न। वास्तव में चीनी प्रक्षेपास्त्रों के 
विकास की कहानी 955 हे ही शुरू होती है, जब डॉ. व्िएन (चीनी) अमेरिका 
से प्रक्षेपास्त्रों की भरपुर जानकारी और अनुभव से लदे-फदे स्वदेश लौटे ये । चीनियो 
के लिए डॉ. सिएन का महत्त्व उतना ही है जितना हमारे परमापु-शक्ति के लिए 
डॉ. होमी जहाँगीर भाभा का रहा । है 

955-56 के करीब सोवियत सघ के साथ चीन की मित्रता दाँत-काटी रोदी 
थी । उसी उत्साह में रूसियो ने उन्हे एस. एस.-4 नामक घरती पर शव करने वाले 
राकेट ही नही दिए, बल्कि उसकी सारी टैक्नालाजी श्रौर सिद्धान्त वर्गरहन्वगरह हे 
उनके हवाले कर दिए | यह एक बहुत बड़ी मदद थी जो आगे चल कर चीर्न 
प्रक्षेपास्त्रो के विकास का मुख्य भराधार बनी । 967 मे चीनियो ने दावा किया 
कि उन्होने अपने एक राकेट मे परमाणु हथियार लगा कर उत्रका सर्फल परीक्षण 
किया है। 967 मे अमेरिका के रक्षा मन्‍्त्री मैकतमारा ने श्रपने एक भाषण में इठ 
बात की जोरदार प्राशंका प्रकट की कि चीनी निकट भविष्य में ही प्रन्तर महाद्वीपीय 
प्रक्षेपास्त्र छोड़ने की क्षमता हाँसित करने वाले हैं। 24 पप्रेल, 970 को पर ने 
झपना पहला उपग्रह छोड़ कर सिद्ध कर दिया कि प्रक्षेपण की कला उसने सीख मी 
है भोर उसका बखूवी इस्तेमाल कर सकता है । इसके वाद 2970 से लेकर 978 


परों र न 
क्या चीन परमाणुविक हथियारों वाली तीसरी महाशक्ति बन गया है ? 069 


के बीच चीनियों मे कोई 8 उपग्रह छोड़े जिनमें से प्रन्तिम उपग्रह का वजन 27 से 
लेकर 4-5 ठत के बीच था। इसमे एक उल्लेखनीय बात यह है कि चीनियों ने हर 
सारे के सारे उपग्रह ध्र वीय कक्षा पर छोड़ें थे। इस कक्षा पर घूमते वाला हर 
सारी दुनिया को बखूबी देख सक्रता है। स्पष्टतः उनका उद्देश्य विभिन्न देशो के 
विरुद्ध जासूसी करना था । दे 
पिछने तीस वर्षों से इस बात की खबरें लगातार मिलती 0 हैं कि चीनी 
प्रपने ही इलाके मे प्रन्तर महाद्वीपीय प्रश्नेपास्त्रों का परीक्षण सोमित दूरी के लक्ष्य 
लेकर करते रहे है। चीनी राजनीति की नब्ज पहचानमे वालों ने उनके इन प्रयोगों 
की व्यास्या प्रपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत की है । इन विशेषज्ञों की राय है कि _ के 
पास वांछित दूरी तक प्रक्षेपास्त्र छोड़ने की क्षमता तो थी, लेकिन वह राजनीतिक 
कारणों से कुछ संयम बरत रहे थे । सम्भवत: वे भ्राज से तीन साल पहले दी प्न्तर 
महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण करके अमेरिका जैसी महाशक्ति को चौकाना नहीं 
चाहते थे । 
प्रा रकार वह समय भी प्राया जव भ्रन्य परमाण॑विक शक्तियों की बरावरी 
करते हुए चीनियों में प्रशान्त महासागर में प्रपने राकेटों के सफल प्रयोग किए | ध्यात 
देने की वात है कि चीन ने इस परीक्षण के लिए हिन्द महासागर नही चुना । इश्तका 
एक कारण तो यह भी हो सकता है कि खुद चीनी हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र 
बनाए रखने की वातें करते रहे है । लेकिन इसके साथ-साथ राजनीतिक पर्यवेक्षको 
को यह कारण नजर आता है कि चीन चूंकि भारत के साथ अपने सम्बन्धों को 


सुधारने के लिए उत्सुक है, इसलिए उसने हिन्द महासागर में कोई ऐसी भड़काने 
वाली कार्यवाही करना उचित न समझा होगा । 


अब तक प्राप्त समाचारो से ज्ञात हुआ है कि चीनियों ने प्रशात्त महासागड 
में दो श्रन्तर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण किया है । यह परीक्षण हर दृष्टि पे 
पफल रहा है। तरल ईंधन के बल पर छोड़े गए ये राकेट कम से कम इतनी क्षमता 
प्रवश्य रखते हैं कि चीन के राकेट-केन्द्र से चल कर रूस के यूरोपीय भाग तक मार 
कई सके । इससे चीन निःस्सन्देह परमाणु आयुध वाली तीसरी शक्ति कहलाने के 
काविल हो गया है | लेकिस बह ऐसी परमाणविक शक्ति अ्रभी नही बना जिसमें किसी 
वेफ्तविक परमाणविक युद्ध का सामना करने की सामरथ्यं हो । भ्रव तक चीन ने जो 
राग हर की है उससे देखते हुए सही ही कट्ठा जा सकता है कि उसके पास 
उमे धनी व स्थिति में दोबारा हमला करने की क्षमता नही है। मतलब यह है कि 
जाएं भर पर दमखम नही है कि किसी वास्तविक परमाशविक हमले को फल 
केबन धर के सपा 5 उसके जवात्र में प्रति झ्राक्मण कर सके । इसके लिए 
नहीं होता नें कि जाने वाले अन्तर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों का होना भी काफी 
जरूरत होठी हे जा शक्तियी श्रासावो से नाकारा बना सकती हैं । इसके लिए 
प्षेपास्त्रों को । उनके गन पौर हवाई जहाजों से छोड़े जाने वाले परमाणविक 
काश के लिए अभी चीन को बहुत समय लगेगा । 


6570 प्रत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


के स्वयं चीन में भी प्रन्तर महाद्वोपीय प्रक्षेपास्त्र के सफल परीक्षण के वाद कुछ 
परिवर्तेन झाने की प्रवल सम्भावनाएं हैं । झव तक जो भी हथियार श्रीन के पास रहे 
? उने सथ पर वहाँ की सेना का एकाधिकार रहा है | समझा जाता है कि ये प्रायुध 
भी उसी के नियन्त्रण में रहेंगे। ऐसे में स्वय चीन के प्रन्दर राजनीतिक-सामरिक 
सम्बन्धों पर इनका गहरा प्रसर पड़ सकता है। इस बात की भी बहुत जरूरत रहेगी 
कि इन भायुधों पर अत्यन्त केन्द्रीकृत नियन्त्रण रखा जाए ताकि इनका किसी भी 
प्रकार से धनधिकृत या अनुचित प्रयोग त हो सके | इसके लिए चीन को अपने 
वर्तेमान सैनिक संगठन में कुछ फेर-वदल करने पड़ सकते हैं । 
चीन के इन प्रक्षेपास्त्रों के विकाप्त से दुनिया की राजनीति पर भी कुछ न 
कुछ प्रसर पड़ना लाजमी है। भ्रब यह आसानी से कहा जा सकता है कि ख्स के 
साथ किसी किस्म की सैनिक छेड़खानी वढ़ जाने पर चीन झ्रब प्रमेरिकी सरक्षण का 
उतना मोहताज न रहेगा । जहाँ तक चीन के पड़ोसियों का सम्बन्ध है--इस प्रायुद्ध 
के विकास को उन्हें कोई गम्भीर खतरा नहीं मानना चाहिए । बात यह है कि एक 
भ्रोर जहाँ चीन ने इतने झाघुनिक हथियारों का विकास कर लिया है वहाँ उसकी 
बाकी की सेना खासे पुराने श्रौर परम्परागत ढरें पर ही चल रही है। महाशक्तियों 
की बात और है । उन्होंने इन प्रायुधो के विकास के साथ-साथ प्रत्यन्त प्राधुनिक 
किस्म के दूसरे बहुत से हथियार भी वनाएं हैं जिनके कारण वे चीन जैसे देशों से 
सामरिक क्षमता में बहुत भ्रधिक आगे है। इस बात को यो भी कहा जा सकता है 
कि चीन के ये भ्रक्षेपास्त्र उसके लिए श्राक्रामक महत्त्व कै कम और सुरक्षात्मक महृत्त्व 
के भ्रधिक सिद्ध होगे । हम चाहें तो उन्हें एक 'ढाल” कह सकते हैं | जहाँ तक तलवार 
का सवाल है, चीन के परम्परागत हथियारों की तलवार अभी काफी कुन्द है-- 
उसकी घार बनाने में उस्ते बहुत भ्रधिक समय लगेगा । 


#07श0707)--9 
अमेरिकी बन्धकों की रिहाई के लिए ईरान 
की चार शर्ते और श्रमेरिकी स्वीकृति 





ईरानी मजलिस (संसद) ने 2 नवम्बर, 980 को मह तय कर दिया कि 
प्मेरिकी बन्धकों को कित शर्तों पर रिहा किया जा सकता है। ईरानी संसद का यहें 
बहु-प्रतीक्षित निर्णय अ्रमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव से मात्र दो दिन पूर्व तथा 
ईराव-ईराक के बीच छिडे युद्ध के 42वें दिन भ्राया । 228 सदस्यीय ईरानी ससद ने 
चार घण्टे की बहस के बाद 200 डिप्टियों के निशायिक बहुमत से उन चार शर्तों 
की पुष्टि की जिनकी सिफारिश इस हेतु स्थापित एक विशेय झ्रायोग ने की थी भ्ौर 
जो ईरानी धामिक नेता श्रायतुल्ला खोमैन्नी द्वारा निर्धारित धिद्धान्तों के प्रनुमार 
थी । संसद मे विशेष प्रायोग के सदस्य होजातोलेस्लम मुमाबी खीमिहा ने इन शर्तो 
को पढ़कर सुनाया और यह भी कहा कि, “यदि सव शर्तों को पूरा करने के लिए 
प्रमेरिका को भ्रधिक समय लगता है तो इसमें से एक-एक शर्ते पूरी किए जाने पर 
कुँछ बन्धकों की रिहाई की जाती रहेगी ।” 

ईरानी ससद 'मजलिस' के अधिवेशम द्वारा स्वीकृत चार शर्तें इस प्रकार हैं- 

, अमेरिका ईरान के प्रान्तरिक मामलो मे हस्तक्षेप न करने का वचन दे, 

2. पमेरिका द्वारा ईरानी सम्पत्ति वापस लोटा दी जाए, 

3, ईरान के विरुद्ध भ्रमेरिका अपने सभी प्राथिक दावों को छोड़ दे, एव 

4. स्वर्गीय शाह की सम्पत्ति ईरान वापस लाने में सहयोग प्रदान करे | 

3 नवम्बर, 980 को ईरानी प्रधान मन्‍्त्री मोहम्मद प्रली रजाई तथा 
प्रल्जीरिया के राजदूत झ्ापसी बातचीत के वाद इस बाव पर सहमत हो गए कि 
प्ल्जीरिया 52 प्रमेरिकी बन्धकों को प्रपनी देखरेख मे रखे । इससे पूर्व ऋ्रान्तिकारी 
नेता खोमेनी ने ऋत्तिकारी मुस्लिम छात्रो से कहा कि वे 52 प्रमेरिकी बन्धक्री को 
ईरान सरकार को सौंप दें जिस पर छात्र सहमत हो गए। उल्लेस़नोय है कि 
पल्जीरिया श्रमेरिका में ईरानी ट्वितों का प्रतिनिधित्व करता है जबकि तेहरान में 
प्रमेरिकी हितों का कार्यभार स्विट्जरलैण्ड के पास है । 

नवम्बर, 980 के समाचारों के भनुसार प्रमेरिका ने वन्यकों के रिहाई 
के सम्बन्ध में ईरान ससद की झ्तों को सैद्धाम्तिक रूप से स्वीकार कर लिया 
तघापि यह सकेत झवश्य दिया है कि ईराव द्वारा की गई वित्तीय माँयो को पूरा 
करना सम्भवत्त: कठिन होगा। 

34, 
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अमेरिका के नये राष्ट्रपति : रोनाल्‍ड रीगन 





रिपब्लिकन नेता एवं केलिफोनियां के भूतपूर्व गवनेर रोनाहड रोग 
4 नवम्बर, 980 को सम्पन्न हुए राष्ट्रपततीय चुनावों में वर्तमान राष्ट्रपति भिम्मी 
कार्टर को हराकर अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति चुन लिए गए। 69 वर्षीय रीगन को 
54 प्रतिश्षत मत मिले जवकि जिम्मी कार्टर को 43 प्रत्रिशत मठ ही प्राप्त हुए । 
रीगन को प्रमेरिका के 50 में से 3। राज्यों में बहुमत मिल्रा । रीगन के साथ उनके 
सायी जाजें बुश उपराष्ट्रपति चुवे गए ॥ रोग तथा घचुश 20 जनवरी, 98] को 
ऋपशः राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे । 

नए राष्ट्रपति अमेरिका की विदेश नोति को वया नया मोड़ देंगे, यह प्रभी 
भविष्य के यर्म में है, तथावि इस सम्बन्ध में 6 नवम्बर, 980 के हिन्दुस्तान का 
संस्पादकीय पठतीय है-- 

“ग्रदि हम चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो एक बात स्पष्ड होगी जो 
रीगत की विजय से श्रधिक कार्टर की पराजय की दोतक है। पद पर रहते हुए 
हारने वाले कार्टर डेमोक्रेंिक पार्टी के पहले उम्मीदवार हैँ। जिन राज्यों को 
डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ समझा जाता था, और जिन वर्मों को डेमोक्रेटिक पार्टी का 
कट्टर समर्थक समझा जाता था, उनसे भी रीग्रन को प्रवल समर्थन प्राप्त हुआ हैं 
कार्टर की इस श्रलोकप्रियता का कारण उनकी दुलमुल तथा अलामकारी चीतियो 
को हो समझा जाना चाहिए | उनके शासन काल मे मुद्रा स्फीति मे भारी वृद्धि हुई 
है, मूल्य बढ़ रहे हैं तथा ऊर्जा संकट के कारण भी माम जनता की झाधिक कठिनाइयाँ 
बढ़ी हैं । सबसे श्रधिक, कुछ भावात्मक प्रश्नों ने भी इन चुनावों में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
प्रद्ा की है प्रमेरिका की श्राम जनता के मन में यह घारणा बनी हुई है हि शक्ति- 
सन्तुलन के मामले में भ्रमेरिका रूस से पिछड़ गया है । प्रफगानिस्तान में भ्रमेरिकी 
नीति फी विफल्नता और ईरान मे भ्रमेरिको वन्य के प्रश्न ने भी अ्रमेरिकी जनता 
के मत को काफी क्रिकोड़ा है | वन्धक्रों के प्रश्न पर ईरानी मजलिस का ताजा निर्शय 
भी भमेरिकी मतदाता के मत मे यह विश्वास जगा पाने में घफल रहा है कि कार्टर 
की नीतियों से वे (बन्धक) विकट भविष्य मे रिहा हो दाएँगे । रीगन ने अपने प्रचार 
में जनता की इस मानसिक स्थिति का पूरा लाभ उठाया भौर प्रमेरिकी सैन्य सक्ति 
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में वृद्धि पर जोर दिया जिससे सोवियत संघ की महत्त्वाकाक्षाप्रों पर श्रकुश लगाया 
जा सके प्रौर प्रमेरिका के मित्र देशों के मन में नया विश्वास जगाया जा सके । 


चुनाथ प्रभियान के दौरान रीगन भौर कार्टर मे विदेश नीति, भाधिक नीति 
तथा ऊर्जा नीति के मुद्दों पर जो रख धपनाएं उनसे अमेरिका की वर्तमान नीतियो 
में कुछ मोलिक परिवर्तन होने के सकेत मिलते हैं। हो सकता है, भ्रमेरिकी रुख में 
कहाई पाते से तनाव के कुछ नए क्षेत्र पैदा हों | तीसरे विश्व के लिए भी रीगन 
ने प्रपने चुनाव भाषणों में कोई उत्साहजनक बात नहीं कही है । लेकिन इसका यह 
प्रथ॑ नहीं कि नए राष्ट्रपति पुरानी सारी नीतियों को उलट देंगे । प्रव जब उनका 
चुनाव निश्चित हो गया है (प्रभी निर्वाचन मण्डल द्वारा उसकी विधिवत पुष्टि की 
जानी बाकी है जिसके बाद बह प्रागामी वर्ष 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगे) 
तब पद की जिम्मेदारियाँ पभोर व्यावहारिक समस्याएँ निश्चय ही उनकी विचारघारा 
को प्रभावित करेंगी । चुनाव-प्रचार के दौरान बहुत-सी ऐसी बातें कही जाती हैं जिन 
पर बाद में प्रमल करना सम्भव नहीं होता । रीगन ने भी ऐसी बहुत-सी बातें कही 
हैं, उदाहरणार्थ उन्होने व्यक्तिगत करों में तीन वर्षों मे तीस प्रतिशत को छूट दे 
देने का आश्वासन दिया है। भमेरिकी सैन्य शक्ति में भारी वृद्धि की बात कही है, 
जिस पर विपुल धनराशि खर्च होगी, साथ ही सन्तुलित बजट पेश करने का भी 
वचन दिया है । ये विरोधी बातें कैसे पूरी होगी, यह भविष्य द्वी बताएया। लेकिन 
इस बात में सन्देह नहीं कि सारी दुनियाँ की नजरें इस चुनाव पर थीं । प्रमेरिकी 
राष्ट्रपति को विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहा जाता है श्लौर उसके इशारे पर 
बाखों-करोड़ों लोगों का भविष्य निर्मर है। अमेरिक्ती जनता ने भ्रपना निर्णय दे 
दिया है, उसके परिणाम जानने के लिए कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी होगी ।” 


ै[220व0)--4॥ 


जनवरी |977 से नवम्बर |980 तक की 
महत्त्वपूर्णां अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की झलक 





7 जनवरी, 977 
32 जनवरी, 977 


| फरवरी, 977 
5 फरवरी, 977 

8 फरवरी, 977 
7 माचें, 977 


2 मार्च, 977 
3 मा, 977 


20 मार्चे, 977 
24 मार्च, 977 


27 भार, 977 
7 श्रप्रेल, 977 


8 अप्रेल, 977 
4 अप्रेल, 977 


2 श्रप्रेल, 977 
26 अप्रेल, 977 








पाँच झफ्रीकी राष्ट्रपतियों की लुसाका में शिखर-वार्ता । 
फ्रास द्वारा भरव-देशों को 200 मिराज देने का निरणंय। 
अमेरिका द्वारा दक्षिणी कोरिया से घोरे-धीरे हटने का 
निश्चय । 

मिस्र प्रौर सीरिया द्वारा संयुक्त कमान मग्रठित करने का 
निणेय । 

संयुक्त राष्ट्र भरमेरिकी राजदूत एंड्र, यंग द्वारा दक्षिण 
अफ्रीका में कालों के शासन का समर्थन । 

काहिरा मे प्ररब-प्रफ़ीकी देशों के शिखर-सम्मेलन में 
60 देश सम्मिलित । 

ब्राजील द्वारा अमेरिका से प्रतिरक्षा समझौता रद्द । 
ब्रिदेन के प्रधान मन्‍्त्री जेम्स केलेहन द्वारा हिन्द-महासायर 
को शान्ति क्षेत्र बनाने का समर्थन । 

तुर्की मोर सोवियत सघ में मैज्ञी-समझोता । 

भारत में मोरारजी देसाई जनता पार्टी के नेता 
निर्वाचित और प्रधान मन्त्री पद की शपथ ग्रहण । 

रूसी राष्ट्रपति पोदगोर्नी द्वारा प्रक्रीकी देशों को पूर्ण 
सहायता का पभ्राश्वासन | 

प्रमेरिका द्वारा डियागो-गार्सिया मे सैनिक भर का तेजी 
से मिर्माण । 

इजरायल के प्रधान मन्त्री रादिन का त्योग-पत्र । 

जोर्डन द्वारा चीन से राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने 
का निर्णय | * 

जनरल जियाउरंहमान बंगलादेश के नए राष्ट्रपति । 
पश्चिमी जर्मनी द्वारा सोवियत संध को एक प्ररब 
डॉलर का ऋण । 


27 भ्रप्नेंल, 4977 
4 जून, 977 
7 जून, 3977 
8 जून, 977 
0 जून, 977 
5 जुन, 977 
6 जुन, 977 
9 जून, 4977 


2] जून, 977 


27 जून, 977 
30 जून, 977 


5 जुलाई, 977 


20 जुलाई, 977 


23 जुलाई, 977 
26 जुलाई, 977 
28 जुलाई, 977 
40 भ्रगस्त, 977 
१4 प्रगस्त, व977 


5 प्रगस्त, 977 


] सितम्बर, 977 
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भारत प्ौर सोवियत संघ में तीन समभोतों पर नई 
दिल्‍ली में हस्ताक्षर । 

पमेरिका भौर क्यूबा राजनमसिक सम्बन्ध स्थापित करने 
पर सहमत । 


प्रधान मन्त्री देसाई धौर विदेश मन्त्री श्रटल बिहारी 
वाजपेयो राष्ट्रकुल सम्मेलन में भाग लेने के लिए लन्दत 
रवाना । 

लन्दन में राष्ट्रकुल शिखर-सम्मेलन शुरू । 

रोडेशिया के विरुद्ध केनेथ काउण्डा की योजना का 
राष्ट्रकुल सम्मेलन में भारत द्वारा समर्थन । 

लन्दन मे राष्ट्रकुल सम्मेलन की समाप्ति पर संयुक्त 
विज्ञप्ति जारी । 

लियोनिद ब्रे भनेव सोवियत सघ के राष्ट्रपति निर्वाचित । 
वाटरगेट काण्ड समाप्त । 

लिकुड के नेता वेगिन द्वारा इजरायल के प्रधानमन्त्री- 
पद की शपथ ग्रहण 

प्रफीका स्थित जिबूती को स्वाघीनता प्राप्त 

यूरोपीय झाधिक समुदाय के देशो द्वारा फिलिस्तीनियों 
के लिए पृथक्‌ राज्य का समर्थन । 

पाकिस्तान में रक्तदीन क्रान्ति। मुट्टो सहित सभी 
राजनीतिक नेता गिरफ्तार भ्लौर फौजी कानून लागू। 
जनरल जिया-उल-हक प्रमुख फौजी प्रशासक । 

सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा वियतनाम को संयुक्तराष्ट्र का 
संदस्य बनाने का अनुमोदन | 

श्रीलंका में जयवद्ध न मन्त्रिमण्डल द्वारा शपथ प्रहण । 
अल्वानिया द्वारा चीनी विशेषज्ञों का बहिष्कार । 

चीन द्वारा उदजन बम का विस्फोट । 

पैकिंग में चीन की पार्टी का ग्यारहवाँ प्लधिवेशन । 

विश्व के कम्युतिस्टों के भाईचारे की भावना स्थापित 
करने के लिए मार्शल टीटो की सोवियत संध झौर चीन 
की यात्रा 

भरब-इजरायल संघपे की समाप्ति के लिए श्रमेरिका 
द्वारा भ्राठ सूत्री योजना भ्रस्तुत 

रोडेशिया के चुनाव में इयान स्मिथ के रोडेशियाई मोर्चे 
को भारी बहुमत प्राप्त । ५ लड 


हल अल 


676 भप्रन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


2] सितम्बर, 8977 ; संयुक्त राष्ट्र की महासभा के 32वें प्रधिविशन के प्रवतर 
पर वियतनामी समाजवादी गसतन्य का संयुक्त राष्ट्र में 
प्रदेश १, 

24 सितस्वर, 9977 ; चीन द्वारा तोन प्रफीकी देश गिनती, नाइजर और 
मीजास्बिक के साथ ग्राथिक और तकतीकी सहयोग 
सम्बन्धी समभीते । 

| प्रबतूवर, 4977 ; वाशिगटन में भारत के विदेश मन्‍्त्री द्वारा तव तक 
परमाणु विस्तार निरोधक सन्धि पर हत्ताक्षर न करने 
कौ घोपषरा जब तक सेभी देश इस प्रकार के प्स्त्रों को 
समाप्त करने की कार्यवाही ने करें । 

2 अक्तुवर, 977 : संयुक्तराष्ट्र में भारत के विदेश मन्त्री श्री वाजपेयी द्वारा 
पहली बार हिन्दी में भाषण । 

3 भ्रक्तूबर, 977 : चीन और सोवियन संघ के वीच पिछले प्राठ वर्षों में 
पहली बार नौ-सैनिक समभौता सम्पन्न । 

2 प्रकतूबर, 977 : प्रधान मम्त्री मोरारजी देसाई का मास्कौ पहुँचने पर 
भव्य स्वागत । 

] नवस्वर, 977 : सुरक्षा परियद्‌ में दक्षिण भ्रफ़ीका विरोधी प्रस्तावों पर 
अमेरिका, ब्रिटेन ओर फ्राँस द्वारा निपेधाज्ञा के श्रधिकार 
का प्रयोग । 

5 नवम्बर, 977 ॥ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिपद्‌ द्वारा दक्षिण प्रफीका को 
झस्त्र देने पर प्रतिबन्ध । 


9 नवम्बर, 977 : यरूशलम (इजरायल) पहुँचने पर भ्रनवर सादात का 
भव्य स्वागत । लीविया द्वारा मिल्ल से राजनमिक 
सम्बन्ध चिच्छेद । 


20 नवम्बर, 2977 सादात का इजरायल संस्तद्‌ को सम्बोधन । 
2] नवम्बर, 977 : सादात और वेगिन द्वारा युद्ध न करने का ऐलान । 
24 नवम्बर, 4977 : लीविया द्वारा मिस्र से सम्बन्ध विच्छेद | 

5 दिसम्बर, !977 ६: मिस्र द्वारा लीबिया शोर सीरिया से राजनयिक सम्बन्ध 

का निशंय । 

4 दिसम्बर, 977 : मिद्न द्वारा सोवियत सघ, पूर्वी जमंनी, हंगरी प्रादि के 
सांस्कृतिक केन्द्रों को बन्द करने के भादेश । 
इजरायली प्रधान मस्त्री श्री बेगित मिस्त्री राष्ट्रपति 
सादात के बीच इस्मायलिवा मे शिखर-वार्ता । 
26 दिसम्बर, 7977 : सादात-बेग्रिन की समभोता-वार्ता विफल, मुख्य बाधा 
, फिलिस्तोन समस्या का हल ने डूँढ॒ पाना [ 

प्रमेरिका के राष्ट्रपति श्री जिम्मी कार्टर का भारत 


ग्रागमत ॥ 


25 दिसम्बर, 977 


] जनवरी, 973 





 छरवरी, 


4 परवरी, 


20 फरवरी, 


23 फरवरो, 


39735 
4975 


49753 


4978 


4 मार्च, 978 
3 मार्च, 4978 
] मई, 978 


4 मई, 978 
7 मई, 978 


9 जून, 978 


2 जून, 978 


29 जून, 978 


43 जुलाई, 978 


6 जुलाई, 978 


6 प्रगस्‍्त, 978 


इन्दरणट्रीर इस्ताएों झो ऋारुझ 0४३ 
बारइ-इनेगिजक्य डेरुलऋ ऐोष्य्-होड रूरारों छोर 
हत्ज््छर ॥ 
हन्‍्दो छो डेम्क केपेइन रूप छाप दि हो 

द झाआ पर टिल्को छारमव 


केज्ेत दाता पहिचिन एडिया पर पा झुरो इस्ठाद 










कं ्ड 
ऊपर 5 
















ज्दय एुदधिया हो उनत्या सुत्तम्घने के लिए राष्दुपति 
घर छदइर छादात में दाशियडन में 





इम्मेलन जिनेदा में शुरू ॥ 


(पएमेरिझा) में मिस्णो राम्प्ट्ग्ति छमदुर 
इार्टेर से वाता 

नास्को में गोडिदत भारत व्यापार समभोते इ२ 
हृल्ठाखर 

निन्न द्वार छाइद्स्‍स से सम्बन्ध विच्छेद । 

हुआ हुप्रो छेझ चोन के पुनः प्रघान मन्धी निश्रेदित १ 
चीन द्वारा नया संविधान प्रकाशित । 

चोदा पर ठोवियत संघ के सेनिकों के हमले २। रो३ 
द्वारा विरोध । 

चीन द्वारा सोवियत संघ को युद्ध सी धभरो । 

हवाना (क्यूबा) में गुट-निरपेश्ञ देशो क। रे ९५१७६ 
मुरू । ५ 
प्रवात मन्‍्त्री देसाई द्वारा संयुक्त-धष्डू ४६६७४ रे ३ 
निरस्व्रीकरण के लिए घार सूषरो भो*० ९ ् 
मेजर जनरल जियाउरंदमान दाल बंबई ९ ९४४ 
पद को ज्पथ ग्रहण । भरत ने पिसेरे २९ ४६९६५ 
द्वारा संण्टो छोड़ने शी धभको १ 


संयुक्तराष्ट्र के निरस्तरीक९७ '१पे५५ 3 गतैरत का 

अभाव । ॥॒ ब 
न देने 

प्रमेरिकी कॉग्रेस हाए भारत को परमाषु ई पद 

का प्रस्ताव स्वीकैत । न हे 

बेलग्रेड सम्गेयन भें थ्रुढ-निर्पेश भा्शेसन हर 

व्यास्याएं भोर धटत शिद्वारी वाजपेयी 


सहायता पर रोक की प्रपोत्त न 
चीन दारा पािस्तान को परमाण 
का प्रस्ताव 4 


678 श्रस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


23 प्रगस्त, 978 .. :. ड्रॉप दया पाकिस्तान को परमाणु संयंत्र देते सम्बन्धी 
समभौता रह । 

7 सितम्बर, 978 : अमेरिका श्रौर सोवियत संघ में प्रस्त्र प्रसार निरोष 
वार्ता (प्वाल्ट) मास्‍्को में शुरू । 

0 सितस्वर, 978 : चीत-जापान द्वारा सैनिक भधिकारियों के आदान-प्रदान 
का फैसला । 

6 सितम्बर, 978 : जिया-उत-हक ग्रव पाकिस्तान के राष्ट्रपति । 

78 ब्रितम्बर, 2978 : कैम्प डेविड वार्ता सफल । 

0 भ्रवतुृबर, 978 : सयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मन्त्री अठल बिहारी 
वाजपेयी द्वारा अपने हिन्दी भाषण में निरस्त्रीकरशा के 
लिए छः सूत्री योजना प्रस्तुत । 

24 सितम्बर, 3978 : घार अरब देशों द्वारा मिस्ध से राजनयिक सम्बन्ध विच्छेद 

23 प्रक्‍तूबर, 978 : चीत-जापात शान्ति समझौते का दोनों देशी द्वारा 
अनुमोदत । 

3 नवस्वर, 978 मिस्र तथा इजरायल द्वारा सभी मुद्दों पर सहमति । , 
4 नवस्दर, 978 : मभास्को में सोवियत संघ झ्लौर वियतनाम में एक मैत्री 
समझौते पर हस्ताक्षर । 

29 नवम्बर, 978 सोवियत प्ष द्वारा परमाणु परीक्षण । 

8 दिसम्बर, 978 : ब्रिठेन द्वारा ग्रिलवर्ट द्वीप समूह क्रो जुलाई, 979 में 
स्वाधीन करने सम्दन्धी एक समभोते पर हस्ताक्षर । 

] जनवरी, 979 ; भ्रमेरिका भौर चीन में राजनयिक सम्बन्ध स्थापित प्रौर 
बुडकाक पीड़िय में प्रथम भ्रमेरिकी राजदूत | 

26 जनवरी, 2979 ; फ्रॉसत भौर चीन द्वारा परमाणु सहयोग सम्बन्धी समभौते 

पर हस्ताक्षर । 

चीन के उपप्रधानमन्त्री तेम सिप्मास्‍प्नो पिग का वाशिगढन 

पहुंचने पर भव्य स्वागत । 

| फरवरी, 7979 : तिर्वासित धामिक नेता भयातुल्ला धुमैनी को पेरिस से 
तेहरान लौटने पर भश्य स्वागत 

5 फरवरी, )979 : भयातुल्ला सुमैनी द्वारा तेल विशेषज्ञ डॉ. मेहदी दजरगन 
को देश का प्रधान सन्‍्त्री नियुक्त । 

६2 फरवरी, 7979 £ भटल बिहारी वाजपेयी का प्रीकिय प्रागमन ) 

]7 फरवरी, 3979 छीन का वियतनाम पर हमला । 

9 फरवरी, !979 : बंगलादेश के चुनाव में « ” जियाउर्हमान की 

४ अत दाषट्रीयपु ४ “२ बहुमत प्राप्त 


29 जनवरी, 979 


26 फरवरी, 979 


3 मां, 979 
4 मार्च, 979 


7 मार्च, 979 
३0 भा, 979 


2 मार्च, 979 
4 मा, 979 
१5 मा, 979 
27 मार्च, 979 
22 मार्च, 979 
26 मार्च, 979 


$ प्रप्रेल, 979 
4 अ्रप्नेल, 979 


6 अग्रेल, 979 


20, प्रप्ने्च, 979 


23 अप्रेल, 979 


23 पप्रेल, 979 


अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की भलक 679 


परमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टेर द्वारा पश्चिम एशिया 
में शान्ति समझौते के लिए एक बार शिखर वार्ता का 
प्राग्रह । 

चीन द्वारा वियतनाम छे झ्पनी सेनाएँ वापस बुलाने का 
फैसला । 

प्रिटेन चीन द्वारा 4 प्ररव डॉलर व्यापार समभौते पर 
पीकिंग में हस्ताक्षर + 

कार्टर का काहिरा पहुँचने पर भव्य स्वागत । 

मिन्नी नेताग्रों से वार्ता के वाद भ्रमेरिकी राष्ट्रपति का 
तेल भ्वीव (इजरायल) प्रायमन । 

ईरान प्नौर पाकिस्तान द्वारा 'सेंटो' से पम्बन्ध विच्छेद 
पश्चिम एशिया वार्ता समाप्ति के बाद कार्टर वाशिंगटन 
वापस | इजरायली मन्त्रिमण्डल द्वारा शान्ति सन्धि की 
महत्त्वपुर्ां घाराएँ स्वीकार । 

तुर्की द्वारा भी केन्द्रीय सन्धि संगठन (सेटो) से सम्बन्ध 
विच्छेद । 

शान्ति सन्धि के बाद इजरायल को अ्रमेरिका द्वारा तीन 
प्ररव डॉलर सहायता का प्राश्वाप्तम । 

इजरायली करेस्ट (संसद) द्वारा मिस्र भौर इजरायल 
में शान्ति सन्ध्रि का अनुमोदन । 

वाशिगटन मे मित्र के राष्ट्रपति श्रतवर सादात झौर 
इजरायल प्रधान मन्‍्त्री मेताहिम वेगिन द्वारा शान्ति-प्तन्धि 
पर हस्ताक्षर । 

सीरिया को सोवियत अस्त्र प्राप्त 

नेपाल में मन्त्रिमण्डल का महाराज वीरेन्द्र द्वारा पुन्रगंठनत 
वियतनाम कम्बोडिया मे शान्ति, मैत्री भौर सहयोग की 
अनुमोदित सन्धि का आदान-प्रदान । 


: प्रधान मन्‍्त्री मोरारजी देसाई के ढाका पहुँचने पर भव्य 


स्वायत ॥ 7 
भिन्न द्वारा इजरायल से शान्ति सन्धि तथा संसद्‌ मंग के 
प्रस्ताव पर जनमत संग्रह मे 99 प्रतिशत से अधिक 
व्यक्तियों द्वारा अनुमोदव 4 

ब्रोफनेव को लेनिन पुरस्कार, मित्र द्वारा कुबेत से 
राजनयिक सम्बन्ध विच्छेद । 

मिस्र और इजरायल द्वारा शाम्ति सम्बन्धी दस्तावेजों 
का झादान-प्रदान । 


678 प्रस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


23 प्रगसस्‍्त, 7978 . : फोम द्वारा पाकिस्तान को परमाणु संयंत्र देने सम्बन्धी 
समकझोता रहु। 


प्रमेरिका प्रोर सोवियत संघ में प्रस्त् प्रसार निरोब 

वार्ता (साल्ट) मास्को में शुरू । 

चौोन-जापान द्वारा सैनिक प्रधिकारियों के प्रादान-प्रदान 

का फैसला । 

6 सितम्बर, 3978 ; जिया-ठल-हुक भव पाकिस्तान के राष्ट्रपति । 

8 तितम्बर, 3978 ; कंम्प डेपिड वार्ता सफल / 

0 प्रवतुबर, 978 : सयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मन्त्री प्रटल बिहारी 
चाजपेयो द्वारा भ्पने हिन्दी भाषण में निरस्त्रीफरण के 
लिए छः सूत्री योजना अस्तुत । 

24 सित्तम्वर, 978 : चार प्रब देशों द्वारा मिस्र से राजनयिक सम्बन्ध विच्चेद 

23 प्रव्तूवर, 978 ; चोन-जापान शान्ति समझौते का दोनो देशों द्वारा 
प्रदुमोदन 

3 नवम्बर, 2978 मिस्र तथा इजरायल द्वारा सभी मुद्दों पर सहमति । 
4 नवम्बर, 4978 : मासस्‍्कों में सोवियत संघ धोर वियतनाम में एक मैयी 
समभोते पर हस्ताक्षर । 

29 नवम्बर, 978 सोवियत छंघ द्वारा परमाणु परीक्षण । 

8 दिश्नस्बर, 978 : ब्रिटेन द्वारा ग्रिलवर्टे द्वीप समूह को जुलाई, 979 में 
स्वाधीत करने सम्बन्धी एक समभोते पर हस्ताक्षर । 

| जनवरी, 3979 : अमेरिका भ्ोर चीन मे राजनयिक सम्बन्ध स्थापित भौर 
बुड़काक पीकिग में प्रथम पमेरिकी राजदूत । 

6 जनवरी, )979 : फ्रास भर चीन द्वारा परमाणु सहयोग सम्बन्धी समभोते 
पर हस्ताक्षर । 

29 जनवरी, 979 : चीत के उपप्रधानमन्त्री त्ेय सिम्नाशो पिग का वाशिगटन 
पहुँचने पर भव्य स्वागत । 

] फरवरी, 2979 ६ निर्वासित धाभिक नेता श्रयातुल्ला खुमैनी को पेरिस से 
तेहरान लौटने पर भव्य स्वागत । 

5 फ़रवरी, 979 : भयातुल्ला खुमैनी द्वारा देल विशेषज्ञ डॉ. मेंहदी बजरगन 
को देश का प्रधान मन्‍्त्री नियुक्त । 

]2 फरवरी, 979 ६ पघटल बिहारी वाजपेयो का पीकिय आगमन । 

]7 फरवरी, 979 ६: चीन का वियतनाम पर हमला । 

9 फरवरी, 979 5: वंग्रलादेश के चुनाव में राष्ट्रपति जियाउरंहमान की 

हि बंगलादेश राष्ट्रीय पार्टी को दो तिहाई बहुमत्त प्राप्त 

ईरान द्वारा अन्तिम 67 इजरायली निष्कासित ! 


7 सितम्बर, 4978 


९ 


20 सितस्थर, /978 


26 फरवरी, 979 


3 मा, 979 
4 माचें, 979 


7 भा, 979 
0 मा, 979 


2 मार्च, 979 
4 मार्च, 4979 
5 माचे, 979 
2। मार्च, 979 
22 मार्च, 4979 
26 मार्च, 4979 


$ श्रप्रेल, 979 
4 प्रप्रैल, 979 


6 पअ्रग्रेल, 979 


20 भ्रप्नेत्त, 4979 


23 प्रप्रेल, 4979 


25 प्रप्नेत, 979 


अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की कलक 679 


प्रमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर द्वारा पश्चिम एशिया 
में शान्ति समझौते के लिए एक वार शिखर वार्ता का 
आ्राग्रह । 

चीन द्वारा वियतनाम से अपनी सेनाएँ वापस बुलाने का 
फैसला । 

ब्रिटेत चीन द्वारा 4 प्ररव डॉलर व्यापार समभोते पर 
पीकिंग में हस्ताक्षर । 

कार्टेर का काहिरा पहुँचने पर भव्य स्वागत । 

मित्नी नेताओ्रों से वार्ता के वाद भ्रमेरिक्ी राष्ट्रपति का 
तेल अ्रवीव (इजरायल) प्रागमन । 

ईरान झौर पाकिस्तान द्वारा सेंटो' से पम्बन्ध विच्छेद 
पश्चिम एशिया वार्ता समाध्ति के बाद कार्टेर वाशिंगटन 
वापस । इर्जगायली मन्त्रिमण्डल द्वारा शान्ति सन्धि की 
महत्त्वपूर्ां घाराएँ स्वीकार । 

तुर्की द्वारा भी केन्द्रीय सन्धि संगठन (सैंटो) से सम्बन्ध 
बिच्छेद । 

शान्ति सन्धि के बाद इजरायल को श्रमेरिका द्वारा तीन 
झ्ररब डॉलर सहायता का भाश्वाप्तम । 

इजरायली कनेस्ट (संसद) द्वारा मित्र भौर इजरायल 
में शान्ति सन्ध्रि का प्नुमोदन । 

वाशियटन मे मित्र के राष्ट्रपति प्रनवर सादात प्रौर 
इजरायल प्रधान मन्‍्त्री मेनाहिम बेगिन द्वारा शान्ति-प्तन्धि 
पर हस्ताक्षर 

सोरिया को सोवियत भस्त्र प्राप्त 

नेपाल में मन्त्रिमण्डल का महाराज वीरेन्द्र द्वारा पुनर्गठन 
वियतनाम कम्बोडिया में शान्सि, मैदी प्लौर सहयोग की 

अनुमोदित सन्धि का प्रादान-प्रदान । 

प्रधान मन्‍त्री मोरारजी देसाई के ढाका पहुँचने पर भव्य 

स्वागत । 

मिन्न द्वारा इजरायल से शान्ति सन्धि तथा संसद मंग्र के 

प्रस्ताव पर जनमत संग्रह में 99 प्रतिशत से घधिक 

व्यक्तियों ढारा भनुमोदन । 

ब्रेकनेव को लेनिन पुरस्कार, भिन्न द्वारा कुरवत से 

राजवबिक सम्बन्ध विच्छेद । 

मित्र ध्ोर इजरायल द्वारा शाम्ति सम्बन्धी दस्तावेजों 

का झ्ादान-प्रदान । 


680 पन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


का परत, !979 ; मोखस्रों द्वारा मिस्र से राजनयिक सम्बन्ध तोड़े जाना । 
मई, 979 ४: रूस भौर भमेरिर द्वितोय भ्रस्त्र परिसीमत सन्धि के 


लिए सहमत । 

6 मई, 979 + प्रमेरिकी सेनेट द्वारा सरकार से रोडेशिया के विदद्ध लगे 
प्रवरोधों को दूर करने का प्रस्ताव । 

24 मई, 979 : लेबतान के कई जिलो पर इजरायल द्वारा भारी 


ग्रोलाबारी । 


25 मई, 979 £ इजरायल द्वारा सिनाई की राजघानी प्रल प्रिण्ठ मिस 
को सौंपा जाना । 
27 मई, 979 : मिश्न प्रौर इजरायल दोनो देशों के दीच खुले प्रावागमत 


के लिए सहमत । 

29 मई, 979 : रोडेशिया में पहले प्रश्वेत प्रघानमन्त्री विशप मुजोरेवा 
द्वारा शपथ ग्रहण । 

0 जून, 979 ४. प्रधान मन्त्री मोरारजी देसाई का ताशकन्द प्रायमस | 

8 जून, 979 + बीएना में भ्रमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर भोर 
सोवियत संघ के राष्ट्रपति लियोनिद ब्रेभनेव द्वारा 
साल्‍्ट-2 सममभोौतों पर हस्ताक्षर । 

28 जून, 979 : तेल-उत्पादक देशो द्वारा तेल मूल्यों में भारी बढ़ोत्तरी। 

6 जुलाई, 979 : हवाना के गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में मिस्र के 
राष्ट्रपति पभ्रनवर ब्रादात को निमनन्‍्त्रण । 

2 जुलाई, 979 ; मोनोराविया में प्रफ़रीकी एकता संगठन के शिखर 
सम्मेलन में रोडेशिया की नई सरकार को मान्यता देने 
से इन्कार । 

3] जुलाई, 979 : लुम्राका में राष्ट्रकुल देशों का शिखर सम्मेलन शुरू । 

4 भगस्त, !979 ६: लुसाका शिखर सम्मेलन में ब्रितानी प्रधान मन्‍्त्री टेचर 
द्वारा रोडेशिया में कालों को बहुमत सरकार के प्रति 

चि भ्रपनो प्रतिबद्धता व्यक्त 

7 प्रगस्त, 9779  : लुसाका शिखर सम्मेलन रोडेशिया पर 'नई योजना का 
अनुमोदन कर समाप्त । 

25 अगस्त, !979  :; प्रमेरिका के उपराष्ट्रपति वाल्टर माँडेल का पीर्किय 

झागमन । 

नेपाल के महाराज वीरेन्द्र की पीकिंग में चीनी नेताप्रों 

हि से वार्ता । 

28 अगस्त, 979  ; ' मिन्न को 28"5 करोड़ डॉलर की भ्मेरिकी सहायता । 

30 श्रगस्त, 979  : पाकिस्तान को ग्रुट-निरपेक्ष सम्मेलन में शामिल करने 
के बारे में प्रफगानिस्तान का विरोध । 


27 गअग्रस्त, 979 


3 प्रगस्त, 979 


2 सितम्बर, 979 
3 सितम्बर, 979 
5 सितम्बर, 979 
8 सितम्बर, 979 


0 सितम्बर, 4979 
]6 सित्तम्बर, 979 


8 सितम्बर, 979 
9 सितम्बर, 979 


2] सितम्बर, 979 


22 सितम्बर, 4979 
23 सितम्बर, 979 


27 सितम्बर, 979 
28 सितम्बर, 979 


29 सितम्बर, )979 
3 झक्‍तुबर, 979 


6 प्रक्‍्तूबर, 979 
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हवाना में गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मन्दत्रियों के 
सम्मेलन द्वारा सात नए देशो को शामिल करते की 
सिफारिश । 

पाकिस्तान द्वारा शान्तिपूर्ण कार्यों के इस्तेमाल के लिए 
परमाणु ऊर्जा के उत्पादन की स्वीकृति । 

गुट-निरपेक्ष श्रान्दोलन मे 2 श्रौर सदस्य शामिल । 
हैफा में मिस्र के राष्ट्रपति अ्रनवर सादात और इजराइल 
के प्रधान मन्‍त्री मेनाहिम वेगिन मे तेल और सिनाई 
पर समभौता । 

ची4 द्वारा कई यूरोपीय देशो से भारी मात्रा मे भस्त्रों 
की खरीद । 

रोडेशिया पर लन्दन में सवेधानिक सम्मेलन शुरू । 
भ्रफगानिश्ष्तान के प्रधान मन्‍्त्री हफाजुल्ला प्रमीन नूर 
अहमद तराकी को श्रपदस्थ कर राष्ट्रपति । 

अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की पीकिंग 
में चीनी नेताश्रों से वार्ता । 

सयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पोलपोत की कंबुणिया 
सरकार को मान्यता प्रदान । 

मध्य अफ्रीका में क्रान्ति भौर सम्राट बोकासा सत्ताच्युत । 
जिम्बाव्वे-रोडेशिया द्वारा लन्‍्दन के संवैधानिक सम्मेलन 
में ब्रितानी प्रस्ताव स्वीकार, सोवियत संघ द्वारा 
प्रफगा निस्तान की नई सरकार को पूर्ण समर्थन । 

चीन द्वारा प्रक्षेपास्त्र परीक्षरा । 

सोवियत स॒ध के सम्बन्ध सुधार के लिए चीन के एक 
प्रतिनिधि मण्डल का मास्को झागमन । 

क्यूबा मे सोवियत सेनिकों का उपस्थिति से अमेरिका 
रूस सम्बन्धों मे बिगाड़ । 

बगलादेश द्वारा परमाणु प्रसार विरोधी सन्धि पर 
हस्ताक्षर । 

वर्मा द्वारा गुट-निरपेक्ष प्रान्दोलन से सम्बन्ध विच्छेद। 
ब्रिठेन के विदेश मन्‍्त्री लॉर्ड केरिग्टय द्वारा रोडेशिया 
के सविधान का प्रारूप प्रस्तुत । 

मास्को मे चीनी झौर सोवियत ग्धिकारियों मे सम्बन्धों 
को सामान्य करने पर वार्ता, सिनाई में प्मे रिकी सेमिको 
को नियुक्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव मिस्र द्वारा स्वीकार । 
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2 अपतूब र, 
४ भ्रवतुबर, 
9 प्रक्‍्तूबर, 
2 अक्तूबर, 
23 अक्तूबर, 


25 भ्रवतूबर, 
26 प्रवतुबर, 


27 प्रक्तूबर, 


28 प्रकनूबर, 
29 अवतुबर, 


30 ग्रक्‍्तुबर, 
2 नवम्बर, 


9 नवम्बर, 


] नथम्बर, 


2 नवम्बर, 
44 नवम्बर, 


5 नवम्बर, 


49 नवम्बर, 
24 नवम्बर, 


979 


979 


979 


979 


4979 


979 
979 


979 


979 
3979 


979 


979 


979 


979 


4979 
4979 


979 


॥979 
979 


£ चीन की कम्युनिस्ट पार्दी के प्रध्यक्ष हुध्रा झुप्रो फेड, 
पहली बार पश्चिम यूरोपीय देशो की यात्रा पर रवाता। 
ईरान में भयातुल्ला सुमैनी को सर्वोच्च शासकीय सत्ता 
प्रदान । 
ईराक द्वारा तेल के मूल्यों में वृद्धि ॥ 
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हुप्ला क्रुप्नों फेड, 
का पश्चिम जमेनी की चार दिन की यात्रा पर बाव 
झागमन । 
हुआ्रा द्वारा जमंनी के एकीकरण को विश्व शान्ति के 
लिए हितकर बताना । 
+ इजराइल द्वारा तेल कीमतों में पुनः वृद्धि । 
:£ सोवियत सघ प्रौर दक्षिण यमन में सेनिक समभौते को 
जारी रखने का फंसला । 
रोडेशिया के प्रधान मन्‍्त्री विशेष मुजोरेवा द्वारा लन्‍्दन 
प्रस्ताव स्वीकार । 
: सेंट विसेंट को स्वाधीनता प्रदान । 
£ चोनी प्रधान मसम्त्री हुप्रा कुझो फेड. को लन्दन मे ब्रितानी 
प्रधान मन्त्री मारग्रेट टेचर से वातचीत । 
:. ब्रिटेन द्वारा रोडेशिया के सर्वेघानिक प्रारूप पर देशभक्त 
मोर्चे की झापत्तियाँ अ्रस्वीकार । 
लग्दन मे ब्रिटेन भौर चीन मे वायु सेवा समभोते पर 
हस्ताक्षर । 
अमेरिका के राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर द्वारा ईरान को 
सैनिक कलपुर्जों की सप्लाई बन्द, अ्रमेरिकी सीनेट की 
विदेशी मामलों सम्बन्धी समिति द्वारा सामरिक अस्त्र 
परिसीमित सन्धि (साल्ट-2) का अनुमोदन । 
जिम्मी कार्टर द्वारा गैर-कानूनी ढंग से प्रमेरिका मे रहते 
वाले ईरानियों को स्वदेश भेजने की धमकी । 
अमेरिका द्वारा ईरान से तेल झरायात करने पर प्रतिबन्ध। 
कार्टर द्वारा अमेरिकी बैंको में जमा ईरानी सम्पत्ति की 


नाकेबन्दी । 
इजराइल द्वारा माउन्ठ सिनाई का क्षेत्र मिश्र को 


वापस ; रोडेशिया पर देशभक्त मोचे द्वारा ब्रितानी प्रारूप 
स्वीकार । 

ईरान द्वारा 3 श्रमेरिकी बन्धक रिहा । 

चीन के विदेश मन्त्री हुआड. हुआ की काठमाण्डु मे 
नेपाल के महाराजा वीरेन्द्र से वार्ता 


22 नवम्बर, 979 
है 24 नवम्बर, 979 


26 नवम्बर, 979 
4 दिसम्बर, 979 
2 दिसम्बर, 979 


4 दिसम्बर, 979 


5 दिसम्बर, 979 


8 दिसम्बर, 979 
]] दिसम्बर, 979 


]2 दिसम्बर, 979 
]3 दिसम्बर, 979 


]4 दिसम्बर, 979 
]5 दिसम्बर, 979 


]7 दिसम्बर, 979 


22 दिसम्बर, 979 


27 दिसम्बर, [979 


दृ 
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ईरान द्वारा पाँच और अमेरिकी वन्धक रिहा। 
सयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा रोडेशिया के जाबिया 
पर हमले की निन्‍्दा । 

ईरान के नेता प्रयातुल्ला खुमैनी द्वारा ग्रमेरिका के 
पवित्र युद्ध! का भ्राद्वान । 

ईरान के वहिष्कार के बावजूद समयुक्त राष्ट्र सुरक्षा 
परिषद्‌ द्वारा ईऑात सकठ पर विचार-विमशे । 

पीकिंग मे सोवियत सघ झौर चीनी अधिकारियों में 
सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने पर वार्ता । 

ईरान में जममत संग्रह के फलस्वरूप अ्रयातुल्ला खुमैनी 
आजीवन राजनीतिक 'संस्थापक' नियुक्त; बर्मा और 
बंगलादेश मे सीमा समझोता । 

लन्दन में रोडेशिया समझौते की घोपणा; जापान के 
प्रधान मन्त्री मासायोशी ओहिरा का चीन की पाँच 
दिवसीय यात्रा पर पीकिंग श्रागमन । 

पीकिय में जापानी प्रधान मन्‍्त्री श्रोहिरा द्वारा चीनसे 
सम्बन्धों को हृढ बनाने का एलान 

रोडेशिया की ससद्‌ भग । 

रोडेशिया के विरुद्ध ब्रितानी श्राथिक प्रतिवन्‍्ध समाप्त । 
भ्रमेरिका द्वारा 83 ईरानी राजनयिकों को वापिस 
जाने का झ्रादेश; सऊदी अरब, अरब अ्मीरात श्रौर 
कतार द्वारा तेल के भाव मे बढोत्तरी की घोपरणा; नेटी 
द्वारा यूरोप मे नए आाणविक प्रक्षेपास्त्र तैनात करने 
का फैसला; सऊदी भरब को अमेरिका शस्त्रों की 
सहायता । 

ईराक का ईरान पर सशस्त्र आक्रमण । 

अमेरिकी सरकार का सुरक्षा व्यय में बढ़ोत्तरी करने 
का फैसला; नेटो द्वारा रूस को शस्त्र नियन्त्रण सम्बन्धी 
पाँच सूत्रीय प्रस्ताव । 

लीबिया, इण्डोनेशिया, ईरान आ्ादि देशो द्वारा तेल का 
भाव बढ़ाने की घोषणा; 2 वर्ष बाद रोडेशिया के साथ 
व्यापार और व्यवसाय पर से श्रमेरिकी सरकार का 
प्रतिवन्ध समाप्त ॥ 

संयुक्त राष्ट्र द्वारा रोडेशिया के विरुद्ध 4 वर्षीय 
प्रतिबन्ध समाप्त । 


अफगानिस्तान में क्रान्ति शौर राष्ट्रपति हफीजुल्ला 
धमीन सत्ताच्युत । 


2 
ग 
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29 दिसम्बर, 979 : अ्रेरिका के राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर द्वारा ब्र॑भनेव से 
अफगानिस्तान से सेना हटाने का ग्राग्रह; लीविया श्रौर 
वेनेजुएला द्वारा तेल मे मूल्य वृद्धि को घोषणा । 

30 दिसम्बर, ।979 : अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दस करोड़ डॉलर की 
सैनिक सहायता देने का एलान । 

जनवरी, 980 : ईरानी नेताओ्रो से बातचीत करने के लिए सपुक्तराष्ट्र 
महासचिव डा. कुर्त वाल्दहीम का तेहरान प्रागमन । 

2 जनवरी, 980 : प्रफगानिस्तान के राष्ट्रपति कारमाल द्वारा सोवियत संघ 
से और सैनिकों का समर्थन लेने की घमकी । 

3 जनवरी, 980 ; अमेरिका द्वारा मिस्र को 35 करोड डॉलर की सहायता । 


4 जनवरी, 980 : प्रफगानिस्तान पर रूस के हमले के मुद्दे पर 43 देशो 
द्वारा संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिपद्‌ की बैठक बुलाने का 
आह्वान । 

5 जनवरी, 980 ; सोवियत संघ द्वारा पाकिस्तान में अ्रपना हस्तक्षेप समाप्त 
करने की घमकी।! 


8 जनवरी, 980 : श्रमेरिका द्वारा [7 छूसी निष्कासित; संयुक्तराष्ट्र 
सुरक्षा परिपद्‌ द्वारा भ्रफगानिस्तान में से सोवियत 
सैनिकों की वापसी सम्बन्धी प्रस्ताव पर रूस के वीढों के 
अधिकार का प्रयोग । 

9 जनवरी, 980 ; अमेरिका द्वारा चीन को उपग्रह केन्द्र प्रदान करने का 

प्राश्वासन । 

भ्रफमानिस्तान में सोवियत पद्धति के प्रनुतार सरकार 

का गठन । 

4 जनवरी, 980 : पाकिस्तान को 40 करोड़ डॉलर की प्रमेरिकी सहायता; 
ईरान के विठद्ध आ्थिक प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी 
अमेरिकी प्रस्ताव पर रूस द्वारा अपने वीटों के प्रधिकार 
का प्रयोग । 

5 जनवरी, 980 : संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अफगानिस्तान से सोवियत 
सेनाओ्रों की वापसी सम्बन्धी प्रस्ताव पारित । 

6 जनवरी, 980 : ब्रिटेन के विदेश मल्त्री बॉर्ड कैरिग्टब की प्रवान मन्‍्ती 
श्रीमती गाँधी पे नई दिल्‍ली मे वार्ता । 
अमेरिकी राजदूत डॉ. रॉबर्ट गोहीन द्वारा श्रीमती गांधी 

* को राष्ट्रपति कार्टेर का पत्र अ्रस्तुत । 

]8 जनवरी, 980 : चीन के विदेश मन्त्री हुप्राड. हुमआ का इस्लामाबाद 
आगमन । 

20 जनवरी, 980 : दीन द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहयोग का झाश्वासन । 


43 जनवरी, 980 


27 जनवरी, 980 


28 जनवरी, 980 


29 जनवरी, 980. : 


3] जनवरी, 980 


] फरवरी, 980 
4 फरवरी, 980 
$ फरवरी, 980 
9 फरवरी, 980 
42 फरवरी, 980 
]4 फरवरी, 980 


6 फरवरी, 980 


25 फरवरी, 980 


26 फरवरी, 980 


] मार्च, 980 ४ 


6 मां, 4980 


9 मार्च, 980 


44 मार्च, 4980 


अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की भलक 685 


फ्रासीसी घौर भारतीय नेताग्रों की वार्ता के बाद सयुक्त 
विज्ञप्ति जारी । 

सऊदी अरब द्वारा कच्चे तेल के मूल्य मे वृद्धि । 
अमेरिका द्वारा ,000 श्ररव डॉलर के प्रतिरक्षा बजट 
की योजना । 

इस्लामाबाद में इस्लामी विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन में 
अफगानिस्ताव मे सोवियत कार्रवाई की निंदा । 
आस्ट्रिया के प्रधान मन्त्री डॉ. बुनो ऋइसकी द्वारा तीसरी 
दुनिया के विकास के लिए मार्शल योजना जैसी योजना 
का प्रस्ताव । 

गरास्‍्ट्रे लिया के प्रधान मन्त्री माल्करम फ्रे जर का अ्रमेरिका 
से अ्ड स्थापित करने का प्रस्ताव । 

प्रल्जीरिया द्वारा तेल के मूल्य में वृद्धि की घोषणा । 
वनीसदर द्वारा ईरान के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण | 
मिश्र और जेयरे द्वारा सेनिक समभौते पर हस्ताक्षर । 
सोवियत विदेश मन्त्री झआरांद्र ग्रोमिको की श्रीमती गाँधी 
से वार्ता । 

अमेरिका द्वारा यूरोपीय क्षेत्रों मे श्रस्त्र स्ग्रहीत करने 
की योजना । 

ईरान के प्रपदस्थ शाह के विरुद्ध झारोपों की जाँच के 
लिद्‌ संयुक्तराष्ट्र महासचिव डॉ. कुर्ते वाल्दहीम द्वारा 
पाँच सदस्यीय जाँच भ्रायोग की घोषणा । 

कार्टर द्वार विलि ब्राँट से भ्रमेरिका प्लौर सोवियत संघ 
में मध्यस्थता करने का आग्रह । 

भिश्र और इच्चाइल में राजदूतों का झ्रादात-प्रदान । 
फ्राँस द्वारा परमाणु परीक्षण । 

सयुक्तराष्ट्र द्वारा अधिकृत अरब क्षेत्रों में यहुदी बस्ध्ियों 
की समाप्ति सम्बन्धी प्रस्ताव इजराइली केनेस्ट (संसद) 
को भ्रस्वीकार। 

सोवियत संघ द्वारा अमेरिका तथा प्रफगानिस्तान के 
द्वारा अमेरिका तथा भ्रफगानिस्तान के पड़ौसी देशों से 
उतके आंतरिक मामलों से हस्तक्षेप न करने की गारटी 
की माँग । 

पाकिस्तान में चीनी सैनिक प्रतिनिधि-मण्डल का झायमन | 
38 अप्रेल को रोडेशिया को पूर्ण स्वाधीनता प्रदान किए 
जाते की ब्रितानी गवर्मेर लॉर्ड सोमेस द्वारा घोषणा। 


686 श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


22 मार्च, 4980_ ; अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बबराक कारमाल द्वारा 
20 5 हो ब्रिटेन की तटस्थीकरण योजना प्रस्वीकार । हु 
४ : ईरान के अभ्रपदस्थ शाह का काहिरा आगमन भौर मिस्त्री 
राष्ट्रपति अनवर सादात द्वारा उन्हें स्थायी प्रावास का 
३ श्राश्वासन । 
28 मार्च, 9880 ._ : फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के श्रध्यक्ष यासिर प्रराफत 
दि का दिल्‍ली पहुँचने पर भव्य स्वागत । 
30 मार्च, 49880 : प्रराफत की यात्रा की समाप्ति के बाद संयुक्त विज्ञप्ति 
जारी | 
हि भ्रमेरिका और तुर्की द्वारा नई प्रतिरक्षा सधि पर हस्ताक्षर | 
37 मा, 980 * जैयरे के राष्ट्रपति मोबुतू की तयी दिल्ली मे राष्ट्रपति 
2३ नीलम सजीव रेड्डी से मेंट । 
2 श्रप्रेल, 98980  : अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को 40 करोड़ डॉलर की 
सहायता रह । 
5 अ्रप्रेल, 9880  : अफगानिस्तान मे सोवियत सेनाप्नों के रहने पर सोवियत 
सघ झौर श्रफगानिस्तान के नेताप्रो में एक समझोते पर 


हस्ताक्षर । 
वियतनाम के प्रधान मन्त्री फाम वान डाडः का दिल्‍ली 


पहुँचने पर भव्य स्वागत । 


ग्रप्नेल, 980 


9 अप्रेल, 9880 . :; चेकास्लोवाकिया के विदेश मन्त्री हुसोसलाव इन्मेक का 
भारत झ्रागमन । 
20 ग्रप्रेल, !0880. : स्वणुसिह पाकिस्तान अधिकारियों से बातचीत करने के 


लिए इस्लामाबाद के लिए रवाना | 
वाशिंगटन में जिम्मी कार्टर ओर मिम्न के राष्ट्रपति 
प्रनवर उल-सादात में फिलीस्तीनियों को स्वशासन दिए 
जाने पर वार्ता । 

6 अग्रेल, 4980.. : जिवाब्बे के स्दाघीनता समारोह में भाग लेने के लिए 
प्रधान मन्‍्त्री इन्दिरा गाँधी का दिल्‍ली से साल्सवरी के 
लिए प्रस्थान । 
जाँबिया के राष्ट्रपति केनेथ काउण्डा विदा । 


8 भ्रप्रेल, 7980 . : जिवाब्बे स्वाधीन झौर देश भर मे समारोह । 
साल्सवरी मे प्रघाव मन्त्री श्रीमती गाँधी की पाकिस्तान 


के राष्ट्रपति जिया-उल हक और चीन के विदेश मन्त्री 


हुआडः हुआ्ना से वार्ता 
सोवियत संध द्वारा जिवाब्वे को राजनयिक मान्यता 


चधटान | 


२0 प्रप्रेल, 4980 


43 ग्रप्रेल, 980 


24 भ्रप्नेल, 980 
33 प्रप्रेच, 4980 


28 अप्रेल, 980 


॥ मई, 980 


4 मई, 980 


7 मई, 980 


$ मई, 980 


9 मई, 980 


4$ मई, 980 


6 मई, 7980 


48& मई, 980 


भ्रन्तर्राप्ट्रीय घटनाप्रों की फलक 687 


परमाणु विस्फोट के लिए पाकिस्तान द्वारा बलूचिस्तान 
का चयन । 
सऊदी प्ररव द्वारा ब्रिदेव का राजदूत निष्कासित । 
यूरोपीय भाथिक समुदाय देश ईरान के विरुद्ध प्रतिबन्ध 
लगामे पर सहमत । 
जापान द्वारा ईरान के विरुद्ध व्यापारिक प्रतिबन्ध । 
दो हेलिकोप्टरों के ईरान मे ठकरा जाने से बंधको को 
छुडाने का ग्रमेरिकी प्रयास विफल । 

सोवियन सघ द्वारा परमाणु परीक्षण । 

कारठंर की बंधको को छुड़ाने सम्बन्धी कार्रवाई के विरोध 
में विदेश मन्‍्त्री साइरस बस का इस्तीफा, नेपाल द्वारा 
फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता प्रदान । 

नए अमेरिकी विदेश मन्त्री एडमण्ड मस्की द्वारा प्रमेरिकी 
हितों की सुरक्षा पर बल । 

फिलिस्तीनियों के प्रधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव पर प्रमेरिका 
द्वारा सुरक्षा परिषद्‌ मे निषेधाज्ञा का प्रयोग । 
यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति माशंल जोसेफ ब्रोज ठीटो 
का देहान्त । 

माशंल टीठो की झअन्त्येप्टि मे शामिल होने के लिए 
प्रधान मल्त्री श्रीमती गाँधी बेलग्राद रवाना । 

प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी की वेलग्राद मे 
सोवियत राष्ट्रपति लियोनिद ब्रे जनेव सहित प्रनेक नेताओो 
से वार्ता । 

चीन द्वारा प्रशान्त मे अन्तर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र के 
परीक्षण की घोपणा । 

मिजातोविच यूगोस्लाविया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित । 
इस्लामाबाद में इस्लामी विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन मे 
पाकिस्तान के राष्ट्रपति लिया उल हक द्वारा सयक्त 
प्रतिरक्षा का सुझाव । न 
जापान की मासायोशी पझ्ोहिरा सरकार का पतन झौर 
जून में ससद के नए चुनाव का एलान । 

चोन को विश्व वैक की सदस्यता अ्प्त । 

यूरोपीय साझा बाजार द्वारा 22 मई से ईरान के विरुद्ध 
व्यापारिक नाकेवन्दी का एलान । 

चोन द्वारा अन्तर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र का मध्य 

में परीक्षण ॥ 
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22 मई, 980 
28 मई, 980 
29 मई, 980 


30 मई, 980 


3 जून, 980 


4 जून, 980 
5 जून, 980 
6 जून, 980 
7 जून, 980 
0 जून, 4980 
42 जून, 3980 


5 जून, 980 
9 जून, 980 


323 जून, 980 
24 जून, 980 


25 जूब, 4980 
26 जून, 980 


27 जून, 980 


:£ गुस्ताव हुसाक स्व सम्मति से च्रेकोस्लोयाकिया के राष्ट्र 
पति निर्वाचित । 
दीयागो ग्राध्िया में धमेरिको नौपतेनिकों को भेजा जाना। 
यात्जिक शामीर इजराइल के नए प्रतिरक्षा मन्त्री नियुक्त। 


: चीन द्वारा सामरिक श्रस्त्रों के विकास काय्ये को जारी 


रखने की घोषणा । 
पाकिस्तान द्वारा 20 प्ररव रुपये के हथियार परीदने 
का फैसला । 
प्रागाशाही प्रव पाकिस्तान के विदेश मन्त्री । 

+ मास्क्रो में विदेश मन्‍्त्री नरभिह राव की सोवियत नेताप्नों 
से परस्पर सम्बन्धों पर वार्ता । 
ईरान द्वारा सोवियत जहाजो को बन्दरगाह सुविधाप्रो 
के विस्तार की भनुमति । 


*साल्ट! वार्ता में घीमी गति के लिए सोवियत सप द्वारा 
पश्चिम को दोपी ठहराना । 

पाकिस्तान को दो करोड़ 80 लाख डॉलर का सऊदी 
भरव से ऋण प्राप्त 

मास्को में घ्फगानिस्तान पर सोवियत राष्ट्रपति ब्रे भनेव 
से विदेश मन्त्री नरस्िह राव की वार्ता । 

चीन श्रौर सोवियत सघ में एक व्यापार समभौते पर 
हस्ताक्षर । 

मिद्न द्वारा इजरायल से वार्ता जारी रखने के लिए 
अमेरिकी प्रस्ताव स्वीकार । 

जापान के प्रधान मन्त्री मासायाप्रो मोहिस का टोकियों 
में देहान्त । 

भ्रयातुलला खुमेनी द्वारा सांस्कृतिक क्रान्ति की घोषणा । 

अ्रमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर द्वारा तारापुर परमाण 

संयत्र के लिए यूरेनियम देने का आदेश | 

चौन सरकार द्वारा मारत-चीन सीमा में वर्तमान नियन्त्रण 

रेखा को बनाएं रखने का सुझाव । 

जापान के चुनाव में लिवरल डेमोक्र टिक पार्दी की भारी 
जीत । 

ईराक द्वारा तेल के मूल्य मे वृद्धि । 

पाकिस्तान के प्रविरक्षा बजट में 53 करोड़ रुपये की 

बढ़ोत्तरी 

अफगानिस्तान से सोवियत सैनिको को हटाने के बारे में 

हसी सरकार द्वारा अपनी शर्तें प्रस्तुत 


29 जूते, 3980 
] जुलाई, 980 


7 जुलाई, 4980 
8 जुलाई, 980 


9 जुलाई, 980 


0 जुलाई, 980 
2 जुलाई, 980 


85 जुनाई, 980 


37 जुलाई, 3980 


29 जुनाई, 980 
22 जुलाई, 980 
24 जुलाई, 3980 
25 जुलाई, 980 


26 जुनाई, 980 


अन्तर्राष्ट्रीय धठनाओं की कलक 689 


बंगला देश में चार क्ेलों द्वारा ऋन्ति का ग्रसफल प्रयास 
सुरक्षा परिपद्‌ द्वारा इजरायल के अस्व भ्रधिकृत क्षेत्र 
खाली करने का श्रादेश । 

ईरान-ईराक सीमा पर संघ । 

कम्बुजिया को भारत की राजनयिक मान्यता पर मिश्ितत 
प्रतिक्रिया 

टोकियो में दिवंगत प्रधान मन्‍्त्री ओहिरा की याद में 
प्रायोजित स्मृति-सभा में अ्रभेरिको राष्ट्रपति जिम्मी 
कार्टर और चीन के प्रधान मन्त्री हुआ कुंपो फेड, की 
वार्ता । 

टोकियो में प्रमेरिकी राष्ट्रपति जिम्भी कार्टर और चीन 
प्रधान मन्‍्ती हुआ कुप्नो फेड. में पहली वार वार्ता । 
इस्लामाबाद में पाकिस्तान की पात्र राजनीतिक पार्टियों 
द्वारा जिया-उल-हक की सरकार को गिराने की शपथ । 
दकिण भ्रफ्रीका द्वारा एक और परमाणु परीक्षण के 
समाचार । 

पाकिस्तान के चिदेश मन्‍्त्री श्री आगाशाही की प्रधान 
मन्त्री इन्दिरा गाँधी से नई दिल्‍ली में वार्ता । 
पाकिस्तान के विदेश मन्त्री श्री आ्रमाशाही की भारत 
यात्रा के बाद जारी संयुक्त विज्ञप्ति में दोनों देशों मे 
संवाद स्थावित रखने पर बल । 

32 राष्ट्रों द्वारा अफगानिस्तान पर वहुस के लिए 
संयुक्तराष्ट्र महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाएं जाने 
की माँग ६ 

जापान के नए प्रधान मन्त्री जेंढी सुजुकी के मस्जिमण्डल 
में कई नए चेहरे । 

पाकिस्तान द्वारा फ्रांस से 40 प्रिराज 2000 खरीदने 
का निश्चय ॥ 

संयुक्तराष्ट्र में भारतीय विदेश मन्त्री पी. वी. नरकिह 
राव द्वारा फिलिस्तीती मुद्दे पर कार्रवाई की भाँग 
सोवियव और वियतनामी भस्‍्तरिक्ष यरद्रियों सहित 
सोयूज 37 का छोड़ा जोना । 

वयक्ञादेश के राष्ट्रपति जनरल जियाउरेंहमानः द्वारा 
अपनी चीन यात्रा को सफल वत्ताना । 

नेतादा में भ्रमेरिका द्वारा एक परमाणु परीक्षण । 


690 प्रस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


27 जुलाई, 980. : ईरान के प्रधदश्य शाह मुहम्मद रजा पहुचवी का काहिस 


में देहान्त 
37 जुलाई, 980 : यरूशलम को राजधानी बताए जाने सम्बन्धी इजरायल 

है कानून की मित्र द्वारा प्रालोचता । 

5 अगस्त, 4930 : यखू्शलम पर इजरायल कानून लाश करने का निरेय 
अमेरिका को भ्रस्वीकार | 

6 झगस्त, 4980.. : राष्ट्रपति कार्टर द्वारा नई परमाणु समरनीति का 
झनुमोदन । 

8 प्रगस्‍्त, 980. : इसञ्राइल के विरुद्ध व्यापारिक प्रतिवन्ध की दिशा में 


श्रमेरिका भौर ब्रिटेन द्वारा नियेधाज्ञा के भ्रधिकार के 
उपयोग की धमकी । 
चीमी कम्युतिस्ठ पार्टी के प्रध्यक्ष हुम्ना कुप्मी फैड द्वारा 
माप्नो त्से तुडः पर भयंकर गलतियों के झारोप । 
* 5 अगस्त, 980.. : प्रमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिम जर्मती में ्राधुनिक 
प्रक्षेपाल्त् के विकास पर सहमति । 
8 अगस्त, 980.. : इजरायल द्वाद मिस्री राष्ट्रपति भनेवर सादात का 
त्रिपक्षीय शिखर वार्ता का प्रस्ताव अस्बीकृत । 
५ के प्रार, तारायशम्‌ प्रमेरिका में भारत के नए राजदूत । 
9 प्रगस्‍्त, 980.. :. दक्षिण लेवनान स्थित किलिस्तीनी ठिकानों पर इजरायल 
का तीखा प्रहार । 
20 भ्रगस्त, !980... : चीन की सीमा में गलती से घुतने वाले जबान भारत 
को वापस । 
2] भ्रगस्‍्त, 980.. : इजरायल द्वारा पूर्वी यहशलम पर झअपता अधिकार 
बनाए रखने पर बल । 
25 अगस्त, [980.. : ईरान के अपदस्थ शाह के पुत्र राजकुमार रैजा द्वारा 
निर्वासित सरकार गठित करने की घोषणा । हे 
29 प्रगस्त, 980..: बगलादेश मे परमाणु शक्ति संयंत्र के निर्माण पर पेश्सि 
मे फ्रॉस और बंगलादेश के अधिकारियों में एक समभौते 
पर हस्ताक्षर 3 ३ 
2 सितम्बर, /980 : सीरिया लीविया से विलय पर सहमत । 
3 सितस्वर, [980 : भिख्र और इस्राइल में पुनः वार्ता पर सहमति । 
4 सितस्वर, |980 : राष्ट्रपति नीलम सजीष रेह्रो ढोरा राष्ट्रकुल देशो के 
दूसरे एशियाई ग्रौर प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलव का नई 
दिल्‍ली मे विज्ञान भवन में उद्धादन। 
पोलैण्ड द्वारा सोवियत संघ से झरने हंढ सम्बन्धों की 
पुनः पुष्टि । 
जिम्बाब्वे द्वारा दक्षिण अफ्रीका से सम्बन्ध विच्छेद । 


0 प्रगस्त, 980 


7 सित्तम्वर, 9806 
$& सितम्बर, 980 
9 सितम्बर, 980 
0 सितम्बर, 980 


4 सितम्बर, 980 
2 सितम्बर, 980 


9 सितम्बर, 980 


20 सितम्बर, 980 
2] सितम्बर, 980 


23 सिद्नम्बर, 4980 
24 सितम्बर, !980 


29 सितम्बर, 980 


3 अक्टूबर, 980 


$ श्रक्टूबर, 980 


$ भ्रक्टूबर, 980 
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हुम्रा कुठ्रो फेड द्वारा चीन के प्रधान मन्त्री पद से 
त्यागपन्र और जाग्रो जियाडः नए प्रधान मन्त्री बने | 
भारत में राष्ट्रकुल के क्षेत्रीय सम्मेलन की समाप्ति पर 
सयुक्त विज्ञप्ति जारी । 

कुवंत के भ्रमोर शेख जवर अश्रल-प्रहमद अ्रल-सवाह का 
दिल्‍ली पहुंचने पर भव्य स्वागत 

जाप्नो जियाइः चीव के विधिवत्‌ नए प्रधान मन्त्री 
नियुक्त । 

ईराक द्वारा ईरान प्रधिक्ृत क्षेत्र पर पुन. कब्जा । 

तुर्की में रक्तहीन क्रान्ति से प्रधान मन्त्री सुलेमान 
दमरियल सत्ताच्युत श्रौर जनरल केनान एवरेन सत्तारूढ़ । 
प्रमेरिकी गुप्तचरों सूत्रों के अनुसार पूर्वी जर्मनी में रूस 
की सैनिक गतिविधियाँ तेज । 

फैज में इस्लामी सम्मेलव में इजरायल विरोधी जेहाद 
की तैयारी । 

दलाई लामा द्वारा चीन की यात्रा का प्रस्ताव । 

तेल निर्यातक देशों मे 3 मे से 0 सदस्यो द्वारा तेल 
उत्पादन मे 0 प्रतिशत कमी की घोषणा । 

पाकिस्तान श्रगले वर्य परमाणु बम बनाने की तैयारी में । 
राष्ट्रपति कार्टर द्वारा छझस को ईराव-ईराक संघ मे 
हस्तक्षेप न करने का अनुरोध; सुरक्षा परिपद्‌ द्वारा युद्ध 
विराम की अपील | 

जोड्डन द्वारा ईराक का समर्थन । 

क्यूबा के राष्ट्रपत्ति फेडल कास्त्रों ईराक-ईरान युद्ध की 
मध्यस्थता करने को तेयार । 

ईरान द्वारा युद्ध-विराम का प्रस्ताव प्रस्वीकार । 
पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया-उल-हक 40 देशों के 
इस्लामी शाँति सम्मेलन में भाग लेने बगदाद पहुँने । 
फारस की खाड़ी मे भ्मेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस घोर 
भास्ट्रेलिया के युद्धपोतो के जमाव का भारत द्वारा 
विरोध । 

अमेरिका भौर ताइवान के बीच बढ़ते सम्बन्धों की चीन 
द्वारा आलोचना । 

सोवियत राष्ट्रपति ब्रेकवेव घौर सीरिया के राष्ट्रपति 
हफंज असद के दीच मैत्री श्लोर सहयोग सन्धि पर 
हस्ताक्षर 
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2 प्रक्टूवर, 980 राष्ट्रपति श्री नीलम सजीव रेडड्री सोवियत संघ पोर 
बुल्गारिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश लौटे 

327 अक्टूबर, 7289 : प्रमेरिका द्वारा जाइन को सैनिक सहायता जारी रखने 
का प्राश्वासन । हि 
युगोस्लाविया के राष्ट्रपति द्वारा गुद निरपेक्ष प्रान्दोतन 
को ग्रौर मजबूत करने का सऊल्प । 

23 प्रक्टूवर, 980 ; सोवियत संघ के प्रधान मन्त्री श्री भ्रलेक्सी कोसीमिन का 
बीमारी के कारण पद से त्याग्रपत्र | श्री तिखोनोव नए 
प्रधान मन्त्री बने । 

28 अवरुबर, 980 : ईराक झौर ईरान में मब्यस्वता के लिए भारत सहित 
छः निगुट देशों की समिति का गठन । 

2 नवम्बर, 4980  : ईरानों मजलिस (संसद) द्वारा प्रमेरिकी बन्धक्रों को 
रिहा करने की शर्तों का प्रनुमोदन । 

5 नवस्वर, 980 : रिपब्लिकन पार्टी के रोनाल्‍ड रीगत प्रमेरिका के 40वें 
राष्ट्रपति निर्वाचित । 

8 नवम्बर, 7980 : पाकिस्तान को चोन से नए लड़ाकू विमान मिलना 


शुरू । 


#770शापा+--42 
प्रश्नावली 


(७॥५४शआंॉ५ 008५७४075) 
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प्रध्याप 4 
द्वितीय महायुद्ध के समय हुए मित्र राष्ट्रों के बीच सम्मेलनों का संक्षिप्त सर्वेक्षण 
कीजिए । 


085८0096 40 ६8०7६ (6७ एब्लापंए6 00ए0विव्या०८5 ० (6 8॥॥65 0703 ७७:7४ 
७४ ए०970 एक्ट पा, 
2 निम्नलिखित पर सक्षिप्त टिप्पणी लिबिए-- 


(श्र) चार स्वतस्त्रताएं, (पा) पश्रटलॉंटिक चार्देर, 
(३) मास्को-सम्मेलन, (ई) तेहरान-स्रम्मेलन, 
(उ) याल्टा-सम्मेलन, (ऊ) पोद्सडम-सम्मेलन, 


(ए) सान-फ्रासिसको-सम्मेखन । (976, 977) 


जय 056 0०९६ 008 (९ की०५०708-- 
(3). छ007 एए९९१०च्रा$, 

(0 2४5०० ९०ाश्थिशार०, 

(० 06 एचणा९३ (४०॥०) 0०एदिषा९०, के 
(0 पर॥र० फद्याता (70607) 0०एरिरा००, (8). $3ए-पिगयाटलं500 (0वटिव्प०८- 


3 द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात्‌ हुई शान्ति-सन्धियों का भ्ालोचनात्मक विश्लेषण 


(0) &॥8000 (एपरआ४, 
(9) ४6 पर्काछा (07७7९१०९, 


कीजिए ॥ (978) 
(एर४९४॥५ छ्रयांप० (७6 ए९३८७ इश्वाश्पाव्णा फब गिी[092०७ 96 356०घ४ ०7५ 
पथ, 


अथवा 

947 की शान्ति-सन्धियों के मुख्य लक्षणों का विवेचन कीजिए ॥ (979) 
छि० पार पक्ष िशणार३ ० (१९ 9९४०९ ध८3३॥65 0 947. ५५४ 

4 दितीय महायुद्ध के बाद की स्रस्वर्राष्ट्रीय राजनीति को जिन कारकों ने मिशित 
किया उनका विवेचन कीजिए । (978) 
७8९०६५ (82 ग्रकंण रण०5 फ्रडा 58392. फंड 908 & 5$८९००4 धछा4 शद्या 
रखटकाधांग्घण एणांतढड. रा ध है 

$ 945 में द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के परिस्यामस्वरूप निर्मित बुद्धोत्तई : 
को राजनीतिक व्यवस्था तथा परिस्थिठियों का विश्तेषश फोजिए । 
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6 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ग्रौर वलिन का विभाजन क्यों हुश्ा ? 
प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में राज जर्मनी का एकीकरण महत्त्वपूर्ण समस्या क्‍यों 
नही है ? (3976) 
ज0५ वात पक्रा8 ठा्ंञ्ंगा गण तच्यात्रा> बगावत णी पलाए प्ो० एॉ8९७ धध 9 
5९८०१ ज़णाव ए३7 ? ए09 ३5 0चश्वा0809 पश्री०१व०० प्र० /ण8५ 30 ॥07ण ७370 
3$506 9 (06 49 शगव004] 87विव5 40039 ? 

7 द्वितीय महायुद्ध के बाद शान्ति निर्माण में क्या कठियाइयाँ थी ? शान्ति 
स्थापना के लिए क्‍या प्रयास किए गए ? 

'एाहक। जटाल ताल प्रतवाबारट3ड 0 पल ९४७छाक्राशला।. ० ए९३०8 भी 5९000 
04 बा ? २४9० लींज ५ एटा ॥306 0 96408 ? 

8 945 के बाद पश्चिमी एशिया में प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने 
वाले तत्त्वों की समीक्षा कीजिए । 
फब्ग06 08 4९०५ जात गणीएथाल्‍टत ।थिए३०7बी एगाएडए शब्त हैशें8 
अधधय 945 

9 द्वितीय महायुद्ध के वाद श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बस्धों की मुख्य विभेषताश्रों की विवेचता 
कीजिए । क्या श्राप टी. वी. कालिजार्वी के इस कथन से सहमत है कि वर्तमान 

प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का पुनर्गठन हो रहा है जिसमें पहले की राज्य-व्यवस्था 
और राष्ट्रीय राज्य-ब्यवस्था धीरे-धीरे नवीन राजनीतिक रूपो मे बदलती जा 
रही है । साम्राज्यो का पतन हो रहा है और उपनिवेश स्वतन्त्रता प्राप्त करते 
जा रहे है, राष्ट्र राज्य एक बड़े संघ मे विलीन होते जा रहे हैं ।”! 
08:39 ॥6 हव डिश्ए72३ एी फाशा2प्रणरात वटीबा00$ अीश' !6 8९0004 
१एणाव4 बा. 9090० बहाव या , ५ एृशांग ऐश -(एज्राट्गाएणश) 
पच्ञालाप्रबधणाव उंड005$ 376 8००8 पीा0एड्/ॉ 3. 7९0स्‍89705$3॥070 ॥7 जाला 6 
ण9 एग४णाब ६० 3909 ८ ०0 ह३06 आल 0श०8.- भ०एश) प्रगणां4९9. 4900 76७ 


एगापंत्य गगराई... 0०0फॉ०४६ दा. इथागाड 47069९00670९.. 85 7775 बा6 
एछा€श0॥8 ४०, ४४००० 50825 आ९ 0९08 प्राध8९१ 4900 ह763( ईटएटाथएणा$-" 


अध्याय 2 

0 संयुक्त राष्ट्रसंघ के सगठन और उसके चार्टर के संघोधन के पक्ष प्रोर विपक्ष मे 
तर्क दीजिए । 
ठारढ था 4०९००७॥ ण॑ फ्रढ गर्गा5गा बाते ०7 
(07897$4॥007. 2 

]! 945 के उपरान्त सयुक्त राष्ट्रसघ के सगठन तथा कार्य सच 
मुख्य परिवत्तनों का परीक्षण कीजिए । हू 
एिंडक्मा॥0९८ (96 गाय ७0908९$ एवं 73४2 (3॥:60 3०८ ह 96 084759000 37० 
१०.78 ० धा8 ए9॥८१ 70095 आअं॥०6 4945. कि 

2 सुरक्षा परिषद्‌ के संगठन एवं शक्तियों का वर्णोन कीजिए! इसमें मतदान 
प्रणाली की विवेचना कीजिए । वीडो सयुक्त राष्ट्र के कार्य को विरद्ध छपसे 
कहाँ तक प्रभावित कर पाया है ? 
ए6ल्माएंट ए४ ०00ए9०च007 396 ए90/६। 


आ३ ४०७78 एाए८८वैएाढ,.. [0 जिया बकाया 83: 
७णादग३ रण (८ ए. पर. 2? 


०0७०7 ० (86 ए0/८५ 'रिक00$ 


।लन में द्वोने वाले 


5 ण॑ फैट 5०८०५ (०एाला,.. ए5०ए53 
३ 82 ४८० 40४८८७८॥५ गीर८०0 78 
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अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के संगठन का परीक्षण कोजिए झौर उपच्रका विश्व शान्ति 
की स्थिर रखने वाले यन्त्र के झूप मे मूल्यांकन कीजिए । इसका सिणेय किस 
प्रकार लागू किया जाता है ? [(977) 


स्िबणाए8 ऐड <०ाफऊण्ज्रएग्च ? धार त॒घढिगर३(तपवां (००7६ ी व08068,.. 8४8॥0300 


वी ड बच्च प्राइ5प्रणादछ६ 0 प्राउाग्रावरणाड़ छत. फु्बद०.. सत्ता शल् व. तददांडआा0 5 
हरव्ट्पाव्त ? 


विषव समस्याप्रों को हल करने के साधत के रूप में सयुक्त राष्ट्र का पूल्याकित 
कीजिए । 

8५3॥7806 96 (॥720 पपक्षांगराड 35 8 तएटउ05 ता $0धॉरंग8 सात छू०७/शा३- 
अन्तर्राण्ट्रीय राजनीति में सयुक्त राष्ट्रसेब की उपग्रोगिता की विवेखना 
कीजिए । (7979) 
7068०:0० ५४6 ७४॥॥9 रण ए. १४, 0 फरवग्ालिग्रथपंकानं एणी(९३. 

सयुक्त राष्ट्रसंघ की राजनीतिक गतिविधियों में उसके महासविव की स्थिति का 
मुल्याजन कीजिए । 

+५558$३ ॥06 70 री 6 $0९ढब7/-(एदएढाडा घ.. 06 ए0॥9068॥ 5९0७४4॥0$ ए ॥॥6 
ए0709 2ब[०च६- 

क्या ग्राप मानते है कि बंधुक्त राष्ट्रसंध, राष्ट्रसंध का सशोक्षित उन्नत रूप है ? 
प्रपने उत्तर की पुष्टि के लिए युक्तियाँ दीजिए (975) 
0० ४0०७ ००98667 (५6 ए79064 )३३५॥005 078वरहक/0 /0 98 व प्राफ्ाएश्दायल्या 
0५थ॥ 4॥6 ,९987०९ ० स्‍४७005 ? 0४6 7825095 (00 १०घ९ 305७6 


यया प्रापके विचार ते संयुक्त राष्ट्रसंप भम्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते हुए 
परिप्रेक्ष्य में प्रपने आपको ढाल सका है? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए युक्तियाँ 
दीजिए । 


700 7०7 फाकर फड ए:0९०० २३०75 धड5. 0०67 896 (७. 349॥ 450 ॥0 ४४९ 
इक्रगाहएड़ धरणीत 90॥॥#0व जीएशाणा 2? 6ए6 42508 ि १007 39596. 


प्ययुक्त राष्ट्रध की रत्रना तथा कार्यंविधि यह दिखाती है कि बह एक 
कूटनीतिक प्रखाड़ा है न कि राष्ट्रों की सामूहिक इच्छा ।7 दिप्पणी कीजिए । 
*ह0व7980%7 800. 5णापएड ण॑ फरड. एगाल्व गंडा095 औ0ज७5 ऐप! | 53 
संए्ाभाए घा०04 गबाॉपट फावय ००ोी८८॥5० जय ली 22प045-. (०्तरादाव70 


(979 
क्या सयुक्त राष्ट्रसंध प्रस्तर्राष्ट्रीय समुदाव में शान्ति झोर स्याय स्थापित करने 
में सफल हो सका है ? भपने उत्तर के पक्ष में युक्तियाँ दीजिए 4 (978) 


93 ॥9० 0924 7२३075 5ए८८९८३९ऐ क्‍च ९5(वछधफड. फुटड८० छाप ४४८४ 
प्ह प।८घ350333 एजाएप्रक्ााज ? ठ४6 7295905 ि ३००३ उ$दा+ 

सयुक्त राष्ट्र के चार्टेर में अन्तर्राष्ट्रीय कमड़ो का शास्विपूर्वक निवदारा करने के 
लिए जो प्रनुच्छेद हैं, उतका उल्लेख कीजिए । ऐसे कुछ उदाहरण दीजिए जहाँ 
पर संयुक्त राष्ट्र ने इस पद्धत्ति को प्रपनाया है ) 

छिडज़वाए प्र छा0रकंगा$ बव सौ ए, १२, टपरटए एए/०ट!ए08 03:४2 इ६७/९- 


प्राल्या ली 40(६४३3७09४४॥ ए५एए/०5%.. 0ए6 व दिए. दाउद्यक्रदठ फ्रयरेद्वा० एड (7. ९६, 
3४९७ 7090775७ 40 [3 770४0 व. 


696 प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


22 उपनिवेशवाद के उन्मूलन में सयुक्त राष्ट्रसंप के योगदान का सोदाहरण विवेचन 
कीजिए । उपनिवेशवाद की पूर्ण समाप्ति के मार्ग में क्या वाधाएँ हैं? 
95८755 (॥० 709 ० 0४० एच(८0 स्घा०5 ॥9 प्ढ लबवटीव्वाग० ए॑ ९००एंशाता, 
हिथाए एणप्रधल? कब्पाफांदि,. चैग्रवा 4 फएचथागढ प्र6 फ0७८55 ० ९०रञोटान 
0ए0]०ंध्रध0 

23 “जब से कोरियन लडाई समाप्त हुई, तभी से सामूहिक सुरक्षा की संकल्पना से 
दूर हटा जाता रहा है ।” क्या भाष सयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यों से सम्बन्धित कपन 
से सहमत हैं ? जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उसके कारणों पर प्रकाश डालिए 
भौर कोई उपाय सुकाइए । 
+$॥९6 फिर ६०06थ॥ वी80॥708 ९०3०४, [6 828 5०८७ 8 2063॥ 07 0॥6 
एणाए०एछा ० ०एञा०थाए6 5६०एचा३.". 00900 उह्ा९० 00 एऐओ$ रा९०७ ४०78 
86 ए॥०४ ४30०03 0:8वरं3उ009 2? 8९९०७०३ 07 फ७ शाए३॥०7 800 5088७ 
50776 $000085. 

24 सयुक्त राष्ट्रसघ की राजनीतिक क्षेत्र में उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए । 
सयुक्त राष्ट्सथ की इससे प्रधिक सफलता के मार्ग में कौन-कौन सी वाधाएँ हैं ? 


छश।गबाल 6 बला।श्व्याध्वा5 00060 ए004. ३0०05. 083754धणा. |॥ (॥९ 
एशापट्व इ2७,. १४७३ 26 ध० - ०0530'८530 06 ७३३ ए (9६ 03६7 5000९४$ 
00॥6 (0॥60 )२७॥००५ 089952प0॥ ? 


25 सयुक्त राष्ट्रसघ की कार्य-प्रशालो को भ्रधिक सफल बनाने के लिए भाप कित 
सुधारों को श्रावश्यक मानते हैं ? 


0३7 ९05 ५० ५०७ ००१्रञंत॑चत ॥0९९55॥7५. (0क्‍पराप्ञा०४८ ए९ ज०0)घपर[्ठ 0 ॥0 
(४४0०५ २४075 085752009 ? 


26 विश्व शान्ति की स्थापना मे सयुक्त राष्ट्रप की उपलब्धियों का मूल्यौकन 

कीजिए । 

छक्ञातबाह 6 बष्मांटसशाव्एणा ० ॥6 ऐं, ४, 0. क्‍0ल्‍245$ 06 ८5४9॥50908 

२४०:0 96306. 

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के साधन के रूप में सयुक्त राष्ट्रसथ के मार्ग में क्‍या वाघाएँ 

है? (4976) 

४79०६ 26 ॥86 .9973॥025 47 (06 ३५ ० (8 ए9060 003 40 5६४४७ 39$ 37 

व्राएप्रणाहा 0 प83॥78 407673000093] 903०६ ? 

भ्रध्याय 3 

28 एक महाशक्ति के रूप में सयुक्तराज्य प्रमेरिका के उदय की विवेषना कीजिए । 
ए$८५४६ 6 752 0 ए $. & 3$ ६09९॥-90ण०. च् 

29 एक महाशक्ति के रूप मे सोवियत सघ के उदय की विवेचना कीजिए । 
082755 ए6 डॉ5८ ० 50शरं एफा009 8५ $४एथा-ए०एट7- 3 

30 द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ यूरोप में सोवियत संघ के प्रभाव के विस्थापक 
घटनाक्रम का वर्णन कीजिए । व 
करडायगंल (96 ००प्र३८ ए €ए८४5 |९४408 0 फ6 व्ऊएड7थ्र० ० 06706 ० 2 
छ.,5 $ ४8. 9 छण०णढ भीटः 98 52004 एज शेा- 

3] “युक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के ध्रापसी मतभेद झभी भी विश्व 
राजनीति में सबसे प्रधिक महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं ।” क्या ध्ाप इस मत से 
सहमत हैं ? सकारण व्याख्या कीजिए । 
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+चुक6 बद्यावह0ए57 02(फटश्ा फ्र७ (ज० 50960 ९०४७5, फू एछ., 5. 8 390 6 
ए 8 5, 8, ॥ 9 486 00ग्राघववा डिसत उप वताव्टाउ|00व बरन्‍ंड8.0, क्‍00 १०५ 
287८6 ? (४४ :23500$. 


प्रध्याव 4 


32 


5 


34 


35 


36 


37 


सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 

(प्र) परमाणु पभ्रायुध परिसीमन सन्धि, 

(ब) निःशस्त्रीकरण के कारये मे वाधाएँ, 

(प्) निःशस्त्रीकरण । 

'ए५॥0४ ६४05५ ॥000$ छा-- 

(७) िधलेध्या एाएगीि।टाबए3प 77239, 

(०) छा॥रकाआाठ65 १90 (४६ ४५ एज 9594छ९ए/ 

(०) 9फवाप्रयाएदया. 

निःशस्त्रीक रण से क्‍या तात्पर्य है ? यह कितने प्रकार का होता है ? 

एफ त0 ए0ए 00८३० 0४ 0$58700805529५ १ ए७४) ४४६ १५8 (४७६३ 7 
निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता किन कारणों से हुई ? उसकी सफलता में क्या 
कठिताइयाँ हैं ? 

म्र०७४ 34 फ्र प्र८९९८५४३ ॥07 क्ाड4शघगडप्राट80 3558 7? ७3६ 87९ (६ 0ह९एीए९३ 
उ॥ १8 59९0९59 ? 

द्वितीय महायुद्ध के वाद निःशस्त्रीकरण की दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं 7 
वे सफल क्‍यों नहीं हुए ?ै 

जब शीणाज ॥4४५6 9टक्षा प्रावत८ 00 4847प्रश्पाटपर शच्टिए ग.्रोीढ 5९००७९ एक 
एड४5 ? ४३५ ७४४ (९४ 506 $प्रटस्ध्व्प १ 

निःशल्तीकररण पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । तिःशस्त्रीकृरण की समस्या के 
समाधान के लिए 945 के पश्चात्‌ करिए गए प्रयत्नों की प्रगति का संक्षिप्त 
परीक्षण कीजिए तथा उनकी भ्रसफलत्ता के कारणों का विवेचन कीजिए । 
जम 8 ४80०4 708 09 054008890॥.. टिडआ्ांप्रठ. फिह ॥#9$ 78806 बंध 
4945 0 480886 फरह क्राएएंट्य णी॑ बंीडिाप्राशणल्वा 04 250 3600700 0 पटा॑ंए 
शचिप्रढ- 

संयुक्त राष्दृसंध द्वारा निःशल्तीकरए शोर हथियारों पर नियत्भण की समस्यापों 


को सुलभाने के प्रयासों का म्रालोचनात्मक वर्णन कीजिए । 
एसंप्टआा५ (९३८४७ धार टरीता(३ ॥809 0५9 ९ ए2908 )२३॥00$ 47 $0ए94 (86 
एा/00च्याड ए फंड बडर्व चपय3 एण्राएे, 


प्रध्याय 5 


38 


39 


शीत-युद्ध के फारण झोर प्रकृति का परीक्षण कीजिए । 

छिड़क्ा9० पिए ए३0325 उता्व एशएणद णी २0 छा. 

तथाकथित 'शीत्त-यद्ध! के रारणो को व्यास्या कोजिए । जिन मुख्य बातों को 
लेकर यह लड़ा जा रहा है भौर 946 से जिन मुख्य धटवाप्रों के दर्घन हपने 
किए हैं, उतका वर्णंत कीजिए ) 

डफञाआए (26 ०३०६९३४ 64 धीढ $6-८3॥2 '(0-कऋड-ी,.. 962४८ गाए ४050... $ - 
ऋरंसी प 3$ 9८98 (009॥ 3087 [96 ए097 ९9750प८5 स #33 %॥/7९55८४ 5706 


698 श्रन्तर्गाप्ट्रीय सम्बन्ध 


40 


4] 


42 


43 


शीत-युद्ध से श्राप क्या सममतते हैं ? इसकी प्रकृति प्रौर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


पर इसके प्रभाव की परीक्षा कीजिए । 

जाया ७० ३00 ए००६5घब०१ ४9 १007 ज़/ ? एडथणांप6 7॥8 7भण्परर थ्ाव ए30: 
00 प्र/टा॥॥ा003] 9णा०5, 

“शीत-युद्ध किसी भी पक्ष के साथ नत्यी न हो जाएं, इस इरादे को छोड़कर 
प्रसंलग्न राष्ट्रो की परराष्ट्र नीतियों में श्रौर कोई भी तत्त्व समान नही है 7 
इस कथन को स्पष्ट कीजिए और इसका विवेचन कीजिए | (978) 
>कुठाबाइप एगालंट जी ए॥20०रणा०व  िब्वा003 व्ाणाड ॥008 70 60॥7070 
०8७६ 9 (८वागराप्रधांण (० ३१०॑वे 0९70क्‍200॥- छा शत ४8 ल्‍0 06 
एण० रद." 8599)7 9790 080055५ 


द्वितीय विश्व-्युद्ध के युग मे शीत-युद्ध की उत्पत्ति के कारण बताइए। किन 


तत्त्वों मे श्रब स्थिति को बदल दिया है ? 


#&६९०००७४०४ 7 ०87 ० 00०१4 ज़ा 70 ॥० 705 5८०००१ शतराव शक एश।०५५ 
४४३४४ 8०005 93५४6 ०0978 (6 आए ए0छ 


'देतान्त' से श्राप क्या समभते हैं ? इसके लिए उत्तरदायी कारकों की चीन-रूस 
मतभेद झौर चीन-ममेरिका के सम्बन्धों के सन्‍्दर्म मे समीक्षा कीजिए | 


0३४ 00 ५0७ प्रपठद्रहन॥94 58५ 08 '90९7४" ? 0/8९05$ (6 48९0075 703$090॥* 
जे (0  ॥॥ ९००७७ ० ञ्ञं0-80९0 (८००८४ 800 570-ए. 8. इ९॥व075. 


अध्याय 6 


व 


45 


46 


47 


438 


'असलग्तता, उसके तत्त्व प्रौर बदलते हुए स्वरूप' पर झालोचनात्मक निबन्ध 
लिखिए । । | 
जछ०४७ 3 छाए 2४५३५ ० नुप०7-१॥8णा९०/-॥5. टि|शा7675 2794. (ए४3878708 
ए80075.! हि द ही 
असलग्गता की नीति के प्रमुख सिद्धान्तो की परीक्षा कीजिए । वर्तमान मैं वे 
हां तक उपयुक्त हैं ? भारत के प्ननुभव्‌ के प्रकाश में विस्तार से विवेचना 
कीजिए । हि (974) 


(आधररक्ा।ए €ड़्घणाह 8 प्रधए ए7०५ए[48३ ० 6 एणाए५ ० स००-शआाहए7क्‍80. 
गु० जब *३दए 978 069 एषटरएथ ००१ ज. 50प53 व वलेशां 9५ प्रक्षरपढ़ प्र्छ 


व॒ध6043"8 €7फ़ुशांधाए९५ 
प्रससग्नता के प्रमुख सिद्धान्त क्‍या हैं ? एक विदेश-तीति के रूप , मे, यह किस 
हद तक सफल हुई है ? (978) 


एछ७8: 876 (४९ स्कांश. (वापशा३ न ००] 
इ$000७5४0] 8$ 3 7४89 90०५9 पण्प्ण्ड फढ एणव एम ९६70। 


भारत की प्रसलग्नता की नीति की झआलोचनात्मक परीक्षा कीजिए । 
(शप्रवश्ाज 6०४एभा० 7993"3 एगाल्ज रण कगानबींहणा्ए+ 

असलग्नता की नीति से आप क्या समभते हैं ? क्‍या आपके विचार में यह ठोस 
नीति है ? सोदाहरण समभकाइए । प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को इसने किस प्रकार 
प्रभावित किया (977) 


उऋगतग 50० 70०ए चच्चतद्ाज807 99 फढ एणाएए रण ग्रणा-धाष्ागपराध्यई 0? 90 ए०प फिए: 
पडा [8 8 इजाएत. एणा०/ ? 7 जवां. छआ$ 435 7: शीड्टाट्५प एछालिए407% 


एणा०८३ ? * ५ 


० ए00-280फ067 १ सि०ए दि. ए57 0: 


49 


50 


अ्श्वावली 699 


विश्व राजनीति में अ्रमलग्न राज्यों के गुट के महत्व पर एक निबन्ध लिखिए । 


तह 39 ९५5३३ ०9 92. आडइ्गधीव्शा०ट ० फ्च छा०० प्रण्नन्योहिद्रश्ते डशटिड)ाा 
ऋतााप 90॥0९३3. (49763 


मार्च, 977 के बाद भारत की जनता वार्टी की सरकार की असलग्नता की 
नीति को प्रालोचनात्मकझ परीक्षा कीजिए । 


ए।प्यो॥ हखातातार (९ 9-६५ ण॑ गणा-गीजियादा णिी0ए8व 8₹ (86 उंडगा 
60५9६. ए॑ [442 भीदर कब०0, 977. 


प्रध्याय 7 


5 


52 


33 


रुप 


55 


56 


2५ 


58 


59 


एशिया श्रौर ग्रफ्रीफा में उपनिवेशवाद के झन्‍्त का वर्शोव कीजिए । 

छ5009६ '४९-८००ँशरिाणा' 79 459 309 6॥064. 

“एपिया का विद्रोह बीमवी शताब्दी की यहुत महत्वपूर्ण घटना हो सकती 
है ।” इस कथन की वियेचना कीजिए (975) 


+यृ॥8 गश्शती ता 64 छा ए70४९ (७ 06 छ6 905 इंडााी९१00 08५९०:कश्ा। 
॥8स्‍6. (एर॥आा४४॥ एद्याएाए !. (शबादारा बड़. एला६395),.. ए०४7067 09 5 
$श्वाट्प्रारत।, 


“एपिया इम समय मुझावलों का सच्चा कडाहा है ग्रौर भविध्य से भी रहेगा ।” 


इस कथन को स्पष्ट कीजिए ओर इस पर टिप्रणशी कीजिए । 


+6ैद्व 45 709, 39त ए॥ ९00४७४० (0 92, 3 रावण सब्रपाप709 0 ८०700क्‍3- 
॥075," हछ्ञप्रशा08॥6 304 ए0च्चाल्व( 


4945 और 947 के बीव एशियायी स्वतन्त्रता एवं एकता के लिए राष्ट्रवादी 
भारत के नेतृत्व ते क्‍या किया ? 

'जफ्7६ 59 486 98347 )१३॥0935 [690 6750 80 १0 क्ए67 तैडेक्षव ९००07 
ग्रग0 ७७॥५ 02॥४८2४ 4945 300 947, 

नब-उपनिवेशवाद' से श्राप क्या समझते हैं ? नई विश्व-प्राथिक व्यवस्था बनायें 
के लिए किए जा रहे प्रयासों का वर्णंन कीजिए । (978) 


ज़वा 00 ॥०प प्रागवेकडाबघत 99 086 (दा '२९०-००0093॥99 2! 065006 0॥९ 
शीए5 8078 07 गि शब्वावढ्ठ ३ 02७ ९९००7०:९ ७0४6 छाएं६- 


अफ्रीका में स्वतस्त्र राज्यों के उदय का, भौर अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसके 
प्रभाव का विवेचन कीजिए 

05005$ ४0 ९फटा8९0८४ 06 [ए2९92८0ए९७६ $(8/6६ 9 #॥03 300 ३3 शींट९$ 09 
व0५४४730॥0933 70005 


मध्यपूर्व की ब्ित्तीय महायुद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर एक सक्षिप्त लेख 
लिखिए । 

एता५ 4 $8एव ६553५ 07. क्रांधघरगाण्यव ऊगा६5 जी #6. वीवताल छ850 - बीदए 
ऋग्पय शक, 


अफ्रीका में महाद्वीपीय एकता के लिए जो विभिन्न आन्दोलन हुए हैं उमके उदय 
और विकास का वर्णन कीजिए । (4979) 


7050755 (6 80 ७07 दवाएं ए८ए८)०/एाल्त 06 हल प्0०४६॥069६ (0फ488 ९0707] 
४49 ॥9 2॥0०4 


अफ्रे शियाई एकता! पर ग्रालोचनात्मक निवन्ध लिखिए । इस एकता के भविष्य 
के बारे में आपके क्या विचार है? 


पाक 3 तारों 55539 ०0 *8(0-# 80. ऐएछ07१.. १४४३६ ७0 ५०७ फिए४ 
६ एा05एव्ए ० उपला प्रऊजाए २ ट 


700 प्रन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


60 एप्ििया के जागरण तथा विश्व राजनीति पर इसफ़े प्रभाव का संक्षेप में वर्णन 
कीजिए । (979) 
080053 7 ७ प्राह बचबबलापाड़ ण लैब था। 8 लाबल णा त्रणो व छम॥05- 

6 महाशक्तियों द्वारा उन पर प्रभाव स्थापित करने के कुचक्रों के समक्ष नवस्वतत्त 
भरफ्रीकी राज्यों के मध्य एकता की स्थापना के मार्ग में बाघक तत्त्व कौन-कौन 
से हैं? (976) 


५४७३६ 8० (४० 476005 पा छावप्ट्गा फट एच ण॑ 06 एढची३ ॥9क्‍09९07८व६ 
4५व037 $030$ 49 (9९ 46९ ० ॥॥९ ८४४93 ० 08 6769॥ 90५6९३5 ॥07 40#96906 


०९6८८ प्रेधा३, 
62 “वियतनाम युद्ध को उपनिवेशवाद का प्रन्तिम मोर्चा माना जा सकता है। 
बया प्राप कथन में सहमत हैं ? (978) 


बुक धाटप्रवय १४४४ ९59 0४. ००१झंत९८०७ ३5 (४४. 350 5870 ०0 ९००एगकरा:/ 
900 3०४ 298८९ ? 


63 एशिया तथा धफ्रीका के नयोदित राष्ट्रों ने प्रपनो एछुता को सुदृढ़ बनाने की 


दिशा मे क्‍या प्रयास किए हैँ ? (978) 
64 प्रफ्रीकी देशो को स्वतन्त्रता भौर एकता की प्रक्रिया का पन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
के सन्दर्म में वया महत्त्व है ? स्पष्ट कीजिए । (978) 


63 प्ररव राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारण स्पष्ट कीजिए । 
0।5९५५$ (४6 89 ८७७५5८४ 408 ॥06 ६5८ 0 89० 7१9॥994]॥80. 

66 प्रफ़्ीको एकता सगठन पर एक सक्षिप्त निबन्ध लिसिए। 
१७6 3 ६807६ ८५४३५ ०० ५७४ 078430953007 ० 603 ए०॥9- 

67 “एशिया में उयनिवेशवाद की समाप्ति का प्रारम्भ ही वहुमुखी ध्रवीकरण का 
प्रारम्भ था ।” विवेचना कीजिए । 

भ्रध्याय 8 

68 “समकालीन विश्व राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता है दो भीमकाय दैंत्यो 
(रूस भौर भमेरिका) के बीच का सधप ।” व्याख्या कीजिए झोर समकाइए 
कि वया यह कथन झभी भी सही है ? (4977) 


' छा० ए 5 5.8, 
मॉ.. सिअछांगांव, 


| 

४ े ई औप९$ १ 

70 संयुक्त राष्ट्रसंध के 3!वे प्रविवेशन में निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध मे भारत की 
बया भूमिका रही ?ै 
'ए७4६ ए३ ५0० 708 ए9९9 89 [904 49 350 ए9॥/64 .पश005 णश्ट ? 

थ। श्रफ्रीकी शासनतन्त्र में क्या परिवर्तत भरा रहा है ? इसके क्‍या कारण है ? 
सा ०027825 था बंपापढ 9906 4० एप बढेखाफ्राइएबाए8 5५डाशा 0 #गिएव 7 

72 जूब, 977 के राष्ट्रकुल सम्मेलन की क्या विशिष्दता थी ? उसके विचार के 


मु रूप विषय क्‍या थे ? 
२४७३६ |च5 ध6 इफुडछाब] िबए78 3 प८ [97 0077079630 उ॥र005 (०0* 


डदध्य०८ ? फंड जार एज 5४७क्‍६९४ व8:755८९ 797 2 


69 * 


73 


74 


75 


76 


47 


78 


79 


80 


8 


च्+ 


82 


प्रन्‍नावली 70] 


ग्रमेरिकी शस्त्रनीति में क्या परिवर्तन आया है ? इसका भारतीय उपमहाद्वीप 
पर क्या प्रभाव पड़ा है ? 


ज़रा लाबवह९ 085 एणाढ ॥ - 4्रयव्यांट्वा दया 50फछाए एगाए७ ? घ्रएसश गै3$॥ 
बवी6९९० (हि [एतांका 5७७९००7पप्थय ? 


ग्ररब इजरायल विवाद मे निहित मुद्दों का विवेचन कीजिए। इस समस्या के 


स्थायी समाधान के मार्ग में रूकावटो का भी विवेचन कीजिए । 


छ$९०७५३ (6 557९5 ॥00ए6१ 9 4440-86] ००9, &50 650759 6 ।|0- 
तश॥९९५ ॥ (08 एशा]वअाला। $0007 ता शांध एाकाशा 


हिन्द महासामर के क्षेत्र में महाशक्तियों की प्रत्तिस्पर्द्धा की प्रकृति की समीक्षा 
कीजिए । आपके मतानुसार, भारत के हित में इसका सर्वश्रेष्ठ निदान क्या 
होगा ? (978) 


एडब्माग7० (08 परथपाड 00. इप्छटा-ए90णए8ए वरश्या7ए वा पा तताआ। 0०९80 ह९95. 
जब, 30004॥8 ॥0 ५0००७, एउण ७७ ६86 ३6 6ब). ३0० 7०7. पीढ वगवाशा 
अंधाव ए७70 १ 


“रमभेद की नीति अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में शोपणा का प्रन्तिम ग्रढ है ।” संयुक्त 
राष्ट्र सध के प्रस्तावों के प्राधार पर विवेचना कीजिए । (978) 


>गुणल ए009 ण॑ ॥एब7एारत 45 (88 850६ हा०08॥90 ० ९३एॉ०ं(४७07 7 एण4 
पर टए्ग्रणठ76 छापा. इर्टिसए०8 00. (06 - उ९३तांपगराड. मी (6. एंप्राध9 
[800 05 


प्ररब-इजरायल संघर्ष के कारण तथा परिस्थितियो का विवेचन कीजिए। 
पश्चिम एशिया में स्थायी शान्ति की स्थापना के लिए प्ररब राष्ट्रों की क्या 
मान्यताएँ हैं ? (978) 
पश्चिम एशिया के संकट में सयुक्त राज्य अमेरिका प्रौर सोवियत संघ की 
भूमिका की विवेचना कौजिए । इस भूमिका के लिए उत्तरदायी कारणों पर 


प्रकाश डालिए । (2978) 


9080085 (96 70078 ०06 क्‍7५४0श्टा८्या 6 (0७ ए $ & 2४०९ 06 ए 5 8. ए. 
॥9 धा6 ए९३६ &॥ाभ० ९०ा$8. &$0 0 प्रा 07 6 76885095 07 75 7४0एथ८॥60६५ 


अफ्रीका की स्थिति विस्फोटक हो जाने के क्या कारण है ? इसके क्‍या 
खतरे हैं ? 


जग था 2 ९8795९८5 0 एछफो0शएट आपात 040 ? शराब जा (6 
09378675 ॥प0€/८॥0 77६ ? 


लेटिन अमेरिका की राजनीतिक स्थितियों मे स्थिरता क्‍यों नही है ? इसमें 


संयुक्तराज्य प्रमेरिका का क्या हाथ है ? 


जज (5 फ्रटाह 90 ६49 70 [7 4 ्रशाए३ ? घ०ज़ दिए 5 ए, $, 8, 7९5907- 
506 (0६ ? 


पश्चिमी एशिया की राजनीति में क्या भ्रन्तर श्राया है ? इसके क्या कारण हैं ? 
२४७७६ ८छबाए5 8488 ००००८ ल्‍9 ४४८७४ 8४30 ?०॥४८६४ ? ए/४७( वा 5 235075 ? 
सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 

(ञ्र) निःशस्त्रीकरण पर ब्रे कनेव प्रस्ताव, 

(ब) शेसेल्स को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति, 

(स) शिखर सम्मेलन, मार्च 977, 

(द) सात बड़ों का सम्मेलन, मई 977. 


792 प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


(४८ ड00९ 0०(९६ ०घ१-- 

(8) छउड7९३ व5वात्ादग्रादतर 970905365. 

(७) [तं€एथ्ाव६०८० ० 56३०5 ॥009 8050 छ9॥. 
(०) (जरादिटा)९४ 0॥6 प८20$ ० 5/9॥9. 3ज० )977, 
(9) ६०॥७४ ०॥ ४४६ ५९५८४ 9783, ैच०५ 977. 


प्रध्याप 9 


83 


84 


85 


86 


87 


88 


89 


90 


97 


पहले एशिया' प्रधवा 'पहले यूरो के सन्दर्भ मे युद्धोत्तर अमेरिहती विदेश 
नीति में क्या-क्या मुझ्य परिवतन घराए हैं ? विश्लेषण कौजिए। 


हदक्षाधात ६ छोगए आर . फ्ण्र३घ छा 5 हणलंहप 2००४ ए. ताद ९०ाएरा 
ए 68४३ ७॥50 67 *छप्चा०9५ पव9. 


शीत-युद्ध के शैथिल्य के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि क्या 
इसमें यह परिलक्षित होता है कि प्रभेरिक्मा भौर रूस के दिव मूलतः एक हो 
दिल्ला में उन्मुद्न हैं । (।97) 
५४६७६ 756 ४6 एफकआज ४59509$ ॥0 [95 58289 9 06 एणव एक 200 (० १0७ 
(0४ ६ 76फ/6४द७ ७09 84३९ (७०॥४८४८४९६ 99 ए 5 --80५6६ ॥0(६९४(६ 

राष्ट्रपति रिचर्ड निक्‍सन के नेतृत्व पे प्रमेरिका ने सोवियत संध्र के साथ जो 
कुछ समझोते किए थे उनके स्वरूप व सारधूत तत्वों का सक्षेप में वर्सन 
कीजिए | (3975) 
96$0॥06, 0 ७॥रर्श, 6 छन१एार ग्राव_ ०06०६ ० ६0०९. 0 06 ॥090/2०५ 


बहएथए९॥ (७9६ ऐ९७ - #पश्वाए३0७0 - ए0॥0४-॥5े८ड. एम्रतटा शिक्रशाव शह0० 
भाय१९१ 2६ जछाद सात 209्रशदाफ्षाफ बच घ8 50०६ एंग्रॉ०0- 
प्रापकी राय में एशिया के प्रति प्रमेरिकी नोतियों पर वियतनाम-युद्ध का क्‍या 
प्रभाव पडा है ? (972) 
हर पु फ़िढ जद प्र एंटाएबगा 3050०, ॥0 9०ए एं४०४, 0.5, 700४65 ॥094॥05 
5): | 
निवम्तत प्रशासन कान की अमेरिकी विदेश नीति पर प्रालोचनात्मकः निबन्‍्ध 
लिसिए । (973) 
जत(5 3 जापंए0 006 04 6 6प्राट्यंट्दा #0ए2ह7 ऐणी०१ ४०४८८ ॥96 ऐणा 
6प्रफांधाष्ाा20090, 
भारत के प्रति संयूक्त राज्य भ्रमेरिकी की विदेश नीति का परीक्षण कीजिए। 
छद्बणांघ३ गे 0, 3. क्‍0889 ए०469 0फ॥45$ [0व49, (978) 
दक्षिण पूर्व एशिया पर अमेरिका की वियतनाम मे विफलता के प्रभाव को 
विवेचना कीजिए । (978) 
"9।8९४५७ ॥98 9990 66 ए7/6९ 8६0६9" शिय७ ॥. एध्पधाइचय ० 30परग 833: 
6५8० ए0०॥008. ह 
“*हस तथा अमेरिका के सम्बन्धों की वर्तमान स्थिति शान्तिमय प्रतिस्पर्दा की 
स्थिति है +” टिप्पणी कीजिए | हल 
"०१९७४ 890९ ण॑ (६४६०-१७ ्वाद40. एलेव0च$ $$ थीं 98०८४ ६०एफशा॥॥079: 
(ए०णगादए >> न 
अ्रमेरिका को समम्यवादी चीन सम्न्धी नीतियों में वर्तेधान में पाए जाने वाले 
परिवतेनों के वया कारण हैं ? समक्काकर लिखिए । (7976) 
धर 276 ४08 ६६8$095 #07 002 ए४37989 79 प्री6 ए 5, &. (0चस4६उ5५ एजयापणछ$डा 
(एफा०७ 9 760६७॥ #ध्४६ २ 


92 


93 


क््व 


्ु 
अर 


96 


97 


प्रश्धावली 703 


945 से दक्षिण पुर में संयुक्त राज्य प्रमेरिका की भूमिका का परीक्षस 
कौजिए । (8977) 
छंड३पावढ पीठ ण6 ता फल ए. $ & कफ 5000-235९ 8६ 52४ 3945. 

4945 से [964 तक सोवियत भ्रध के प्रति समुक्त राज्य प्रभेरिका की विदेश 
नीति की विवेचना कीजिए ॥ (977) 


(5८055 धर सद्यहण >गीा<३ ण॑ धो ए, 9 8. 0जथचावे ऐ॥8 एछ, $, $. ऐ॥. ॥एफ 
4945 40 964 


ग्रत 40 वर्षों पे चोच घोर संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सम्बन्धो का विवेचन 
कीजिए । (4977) 
705९४५६४ ६४९ $९०३३३:०25 06॥५९८७ (पड 200 (घट ए $ 8, 30888 (6 395 420 
अध्था5 


द्वितीय मह्मायुद्ध के बाद इण्डोचाइना क्षेत्र में, संयुक्त राज्य भ्रमेरिका के सम्बन्धों 
का सक्षिप्त वर्णन कीजिए | (976) 


फतढव३ 365८४06 धार (एएश्टारत( ता पे, 8 4 746 7०2०0- 0 0849-(ए॥/9 
शा ॥75 50000 ४४०९ ए७ 


ट्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ अमेरिका की यूरीए के प्रत्ति नीति को समझाइए । 
7086ए5$ ध९ 70769 » छ 5 4. (०ए4705 एएए०क४ दा 709- $82000 सात 
ज़््ल (9760) 


राष्ट्रपति कार्टर ने अ्रमेरिका की विदेश-नीति को क्या नया मोड़े दिया है ) 
उनके शान्ति प्रयत्मों की परीक्षा कीजिए 


५४४३॥ 7९9 १979 )99$ (:270द॥ ड्वॉौए७० 0 #ै६030 एण्छाइए ४००५ ? 8340९ 
प्रा$ 7९8९6 ८076. 


भ्रध्याप 0 
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99 
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402 


4953 के बाद से सोवियत संघ को विदेश नौति के विकास की विवेवना 
कीजिए । 


फ्ि 43 ९१४४9) ३९०००७॥ 04 ॥86 क्रेएश82० 200९9 छा फेढ 5094003 एज्व०छ शीट 
49353. 


सोदियत संघ धोर संयुक्त राज्य श्रमेरिका की विदेश-नीतियो में कौन-सी बातें 


समान और परस्पर विरोधी हैं ? (3973) 
एंड्ा98 (86 (75५ व ए०प08८ै 294 ९07१८786708 48 6 /075/80- >णए5$ 0 
़िढ 80902६ 07909 3७१ (8६ एश0६९ $08(९५$. 


सोवियत विदेश-ठीति के भारतीय उप-महाद्वीप मे जो उद्देश्य हैं उनकी समीक्षा 
कीजिए ) (974) 


छंड&छाए04 ९0०209 498 ए889 7०0॥29 ०फव्एंफ ७ फरठ 5006॥. एए/09 77 498 
जाएंडव $५9-00०प्रत069/ 


चीन-छूस संघपें के स्वप का विश्लेषण कोजिए भौर बताइए कि मतभेद के 
मुख्य क्षेत्र क्या हैं ? (797) 


2290958 शा 2क्षपार ता (६5 990-59ए0620 <00क्‍ट ब्यवे 252055 (४6 [घेएथ[वो 
688 ७६ 05322९069१. 


चौन शोर सोवियत रूस की पभापसी प्रनवन के कारणों पर प्रकाश डालिए॥ 
आपके विदार मे क्या यह भनदन अविवायें थी ? वर्तेमाठ राजनीति पर इसके 
प्रभाव की विदेचना कीजिए 4 [4972, 77' 


70752055 98 ए49525 ७ 498 $770-50एशथ 77... 700 >0०प५ फ्र/905 | फट मी 
इपरट्(२०7९८ 2 70:६0755 ।05 द6९७६ 68 ९07(ट८ाफएजइ7ड हाटाएड(004ा एठ7065. 


704 भन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
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404 
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07 


408 
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958-963 के बीच दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रति चीन की नीति का विवेचन 
कीजिए | (972) 
प08075$ (एकरात9'5 एगाए७ (0-श05 50प्रव-ए45६ 884 4प्रांणह 958-63. 

4947 से प्राज तक के भारत-रूस् सस्त्रन्वों की संक्षिप्त समीक्षा कीजिए । 
050फ४3 छााली३ ॥8० 460-0. 8 5 २. 70]800705 ४9०० 947. (978) 
अय्ब-इजरायल संघर्ष में सोवियत संघ की सन्‌ 948 से क्या भूमिका रही ? 


जा 095 0०ला (7006 ज॑ पर ए- 5 5. ए, ॥ फढ #_्वावक [82९] ००णीए श066 
943 (977) 


स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत विदेश-नीति की विवेचन कौजिए। इसमे 
क्या परिवतंन हुए हैं ? (977) 
05८प5४ हद $0ञ9ं50 िल्य8० एणा५५ बीदा फ्र वल्‍व॥ ण 803॥5 48 (४790, 953. 
ज़रा रा॥08०5 ॥9४९ ०078 7/0॥ ? 

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ यूरोप में सोवियत संघ के विस्तारक घटनाक्रम का 
वर्णान कीजिए । (976) 
पिआ7386 [06 ००७5६ 0 ९ए९ए5 ॥039॥8 ॥0 छू ७१०० रण पट $0ए6ॉन्व८३ 
णतक्‍0९00४॥॥ हेएा०96 भीद्य 6 8९००० फ़ठ्गत फा 

आधुनिक वर्षों मे सोवियत रूप की विदेश-नीति मे क्या सुधार हुआ है ? उत्तर 
की पुष्टि मे ठोम उदाहरण दीजिए । ध 

वा जण 655९९४ 835 तरलह१ ए०९9 ० 0 $ 5. 7, 77क्‍7000003 ॥0 7९५९७॥ ५०४5. 

6ए6 ००0९०४० ॥5(80065 0 ॥0॥9(6 375छ८7 

]977 में भारत और अमेरिका के प्रति सोवियत विदेश-नीति की परीक्षा 

कीजिए 

छडशा॥76 (9८ $50ञाहा एठालाइण ९णां2५ ॥0938705 0048 230. 06 (007/04 98(65 

्ी #षगरद्याट5 तरंग (06 ६४ 977. 


भ्रध्याप ॥ 


4]0 


42 


743 


॥]4 


भारत की विदेश-नीति के निर्धारक तत्त्व क्या है ? 947 के बाद से उसके 
विकास के प्रमुख तत्त्वो का विवेचना कीजिए । (97) 
ज़राहबा 6 प06 व०टाप्रा0905 ण [035 णिलंइ० कण0५ ? 0॥50078$8 पैह इथीर्य। 
90ं॥5 ०॥5 ४५०७४०४ ६708 947. 

भारत की विदेश नीति की निम्नॉकित देशों के सन्दर्भ में समीक्षा कीजिएं:-- 
() अमेरिका, (7) सोवियत रूस, (0) साम्यवादी चीन । 
भारत पाक संघ के प्रमुख्त कारण स्पष्ट कीजिए । भारत और पाकिस्तान के 
संघर्ष ने भारतीय विदेश नीति को किस प्रकार प्रभावित किया है ? 
भारत-चीन संघर्ष के कारणों का विश्लेषण कीजिए और 959-62 के बीच 
मारत के प्रति चीन के रवैये मे जो परिवर्तत भाया उसका मिरूपण कीजिए । 
4&7295९ ध6 मिलण5 0 6 [893-(एवा93 एण्यील॑ बाएं ताइटप्रड$ (6 ए0978० ॥7 
(एएछ787$ 3७0008 (०फ्रव765 पिता चपाएड 4959-62. हि (497]) 
947 से आज तक के भारत-पाक सम्वन्धों की विवेचना कीजिए। क्‍या 97] 
के बाद इसमें कोई महृत्त्वपूर्णों परिवर्तत आया है ? 

ए0$००5५ (9९७ ॥ए990-एब्वॉट वर्टाद्रप०05 छाग्र०० 947.. छू35. घाशढ फएश्शा व प्रभुण 
ग्राग्गाह४ 0०6 97 ? 


!5 


4]6 


337 


4]8 


39 


20 


42] 


22 


423 


24 


25 
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क्या भारत की विदेश नीति तीक्नता से वदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 
अनुकूल अपने आपको ढाल सकी है ? अपने उत्तर के समर्थन मे तक प्रस्तुत 
कीजिए । 


स5 पा वापीशा ए0ाछाह्ा एगारज ७४००4 फू (6४ ०3 450 टाब/8फ8 छण0 
णर्वशध २ (0४४ 78838095 ॥ 5970 रण ॥0प३ ब्ाइज़टा' 


गुट-निरपेक्ष भ्रान्दोलन के विकास मे भारत की भूमिका का परीक्षण कीजिए । 
एड्थ्ातएढ परा03"3 706 व धा8 त९एटश०फ्णचा। 6 06 ॥२००-क्ाडाधा6ए0 ग्राएश्शाहा। 
पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति का परीक्षण कीजिए | यह किस 
सीमा तक उप-महाद्वीप मे शान्ति और सोहादे का वातावरण बनाने मे सफल 
रही है ?ै 


छड4076 ९ ग्रावा॥ 0ाथं80 90०॥69 0च्ब्घ0$ एशहां।90प08 एणएए70703,. छल॑0्फ़ 
डिए ॥95 ( ५प८८९९० ॥॥9 [08९ए00१/ 9880९ ॥॥0 80००० जग्री) 79 6 500-००7शाहए ? 


महाशक्तियो के आपसी सम्बन्धों में सुधार के बावजूद गृट-निरपेक्षता भारत की 
मूल विदेश नीति के रूप मे सही है क्‍या प्राप इस विचार से सहमत हैं ? 
कारण दीजिए ' 


226520772 2६४2076 #2/ऋ६८४ 96 $07०7 ?०फऋ/ऊ, 2४००-वै 78ए:700॥ 75 7200५907 25 
वुत्रत३75 898५ 0ाधाड्ञा 90009, 790 ४00 887९९ ? 096 7288005 


भारत की अणुशक्ति की नीति की परीक्षा कीजिए । (4978) 
छ8#क्रावावढ ]709"'8 70७८7 9एजणारज- 

भारत-चीन सघर्ष पर प्रकाश डालते हुए पुनर्मेल की सम्भावनाप्रों का विवेचन 
कीजिए । (972) 


#9]956 ॥06 [99॥4-(07973 ००0॥॥04 800 0780055 [08 90$579068 0747699770« 
बढलागारा( 


भारत की विदेश नीति का प्रालोचनात्मक परीक्षण कीजिए । (979) 
(यराध००४॥)३ €>बाणाएढ ता णिधहय] 90॥09 ० ॥॥049. 

]969 के बाद से 'महाशक्तिय्रो/ के प्रति भारत की जो नीति रहो है उसकी 
मुख्य विशेषताप्रों की विवेचना कीजिए | (974) 


0९0055 (6 गाभंव िथाएा०5 0 ]7078"5 एण09 092705 ८ 5प्रफछणा 70८5 
700९6 ]969 


97[ के वगलादेश संकट के सम्बन्ध मे ब्रिदेव भौर चीन ने जो हृष्टिकोस 
अपनाएं उनका विवेचन कीजिए । इन दोनों देशो के प्रपने-प्रपने दृष्टिकोण 


अपनी-अपनी विदेश नीति के प्ाबारभूत सिद्धान्तो से कहाँ तक मेल खाते थे ? 
+ैप्रध9३४ (86 (८5९ 204. फ्रेहंतंड8 - 2(॥(ए4९5. 40. कर 8ग्यट्टॉउ्वटडध।. दारंडड ता. 
497]. ज्०एण शि छटा० 656 ढप्रॉ93८४ ॥9 8०८७००87८९ छा फ्रैड ७३४० 


णारा0]65 ० फ़ गिरलंए॥ एणाट॑ं2५ ० फऐ९ (छ० ९०एफ07९5. (974) 
आपके विचार से वे कौनसे मूलभूत कारण थे, जो कि भारत की ग्रसलग्नता 
को नीति के लिए उत्तरदायी थे ? (975) 


ज वव १०७४ शल्छ,. जाल एल ए३च्थए- डिटंणड फ्ाती था 7६४००750० 
प्रव3" एणा69 ण॑ घ09-4॥87ख670६ ? 


“भारत ने जिस प्रसंलग्नता की नीति क्य प्रालन किया है, उसे भारत-सोवियत 
मैत्री सन्धि ने खढाई मे नही डाला, वल्क्रि इस सन्धि से वह नोति पुष्ट ही ठुई 
है ।/ इस कथन की सकारण विवेचना छीजिए १ /*%75) 


डे 
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/पराह 000-$6॒ंथ प्रोच्याए प्रणज्राशाठ ००एए460३ ७90 शाल पणञाण6 ह6 94380 
(९7९5 0 ध6 एछजा०४ ० पघर09-ग8ए760 4: [हब ॥35. एछएाइप९० 50 शि." 
90० ॥०१ 3868 ? 6४6 7६३५४०5 40 $७७99ण॥ ण॑ ए०७7 805ए७. 


26 सन्‌ 950 से भारत-चीन सम्बन्धों की प्रटलोचनात्मक समीक्षा कीजिए । 
एमं॥वबाए दडगगाए6 पढ 50-0939 उढ3009$ 89०९ 950. ([9%6, 77) 
27 सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 
(श्र) भारत-पाक शिमला समभौता, 
(व) रूस-भारत मैत्री सन्धि, 497!, 
(स) भारत प्रौर थूरोपीय साका बाजार । (977) 
एप्न(४ आ07 70085 ०0-- 
(3). 740-78८ हञ्वा5 #87८९0९०/, 
(०) 8५७६४६४३-॥00॥35 ए56७8509 ॥76० 9, 
(० प्रवाब 800 ए०709९४० 0000709 )रैबवाएट 
28 शान्तिपूर्णं सह-प्रस्तित्व से ध्राप क्या समभते हैं ? सोवियत सत्र और भारत 


की विदेश-नीतियो के सन्दर्भ में इसकी विवेचना कीजिए । 
ज़रा ७० ४0०7 पघ्रात्या 099 "'९६३०८७] (00-९556 006" ? 080705$ था ॥ाह ००7०४ ० 
पाल्ए 5. 5. ९ 874 [9049 [0८85 एणीलंट$. 

29 मिस्र, इजरायल भ्ौर प्रर्त्र देशों के प्रति भारत की विदेश-नीति को 


समभाइए । (976) 
छड़ोथाण 4909" िला३इ० एणॉ०४ 0७ग4$ 88990, शी 3200. 06 कै 
€०पणा765, 

30 ]967 से भारत की विदेश-नीति का मूल्यांकन कीजिए । (976) 
(5ए6 80 85६९३$५7700६ ए [909"5 07८879 90॥0/ 580८४ ॥967. 

प्रष्पाम 2 

3] चीन की विदेश-तीति के भारतीय उप-महाद्वीप में जो उद्देश्य हैँ उनकी समीक्षा 

कीजिए । (973) 


एंडडएंग्रढ था) 06 णिटाहए०. 9०॥69 00९०७४९६ ण॑ (फा93 77. पौए [प्रा 
$00-000॥767९. 


432 949 में साम्यवादी चीन के प्रादुर्भाव के प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव 


का धालोचनसत्मक विश्लेषणु कीजिए | (। 974 ) 
[080053 टाव009 प6 _ग्राए8०६ ० पढ़ ध्याध्य8७0०९ ण॑ पद (0णा०ए१५ (0798 
७900 496773(094 90)0८७ ६7०९ ]949. 


33 साम्यवादी चीन के उदय का भन्‍्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में निम्नाँकित देशों 
पर क्‍या प्रभाव पड़ा है ?ै 
(3) प्रमेरिका, (7) सोवियत रूस वचया (7) भारत (7978) 
34 949 से महाशक्ति के रूप में चीन के उत्थान का सुदुरपूर्व श्लोर दक्षिख-पूर्वी 


एशिया के घटनाक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा ? (977) 


जा गींटल ता पाल 758 ० (काएव 35 3 हाव्व 70ल्‍८7 ]3 7 949 04४४ 00 (06 
६००४९ 0 ९४९४5 39 (6 एक7 352 396 500॥-2350 283- 


435 जनवादी चीन की विदेश-नीति के निरुयिक तत्त्वों का विश्लेषण कीजिए | 
404१95८ (86 8९॥05 जॉप॑णी वद्ाश्यांयट 6 जिश्ाइए० एण09 ० ए८०ए 5 
छ८9४0॥0 ० (४799. (3970) 
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36 अफ्रीकी नवस्वतन्त्र राज्यों के प्रति सव्‌ 950 से जनवादी चीन की नीति का 
विवरण दीजिए । (१976) 


06४6 4७ ३९००१एाए ता धार 9णांठए ण॑ (8 एट०फए65 रृट्कृप9॥0 ण॑ (एठव (093005 
पघरढणाए हाए६एथय7९००६ 84865 0 #॥04 00९५ 4950. 


437 हाल ही के वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों के समठन को चीनी गराराज्य के 
उदय ने क्रिस प्रकार प्रभावित किया है ? (979) 


घि0ए 45 ॥6 758 07 76096" ६९७एंएए ण॑ टमाए३ डींटट/४४ 8 9॥8छग्रयाक्षा। ० 
वशा300व9व /0063 ॥7 7९एथा६ >ट्शा$ 2? 


अध्याय 3 


38 स्वेज-पूर्व के प्रति ब्रिटिश नीति का निरूपण कीजिए ग्रौर बताइए कि क्‍या 
टोरी सरकार के सत्तारूढ होने के बाद इस मीति मे कोई स्पष्ट परिवर्तत 


आया है । (!97) 


($0055 धाढ छातवाओ एफ (ठ॒तभाप5 8850 0 पर 5८ए2ड. थाएं ज़ववतीह' परलाढ 
प्रब5 ए९९॥ 309 9९06एा6. लाभ28० 70 5. 9009 जत ०8 3$5च्रयज्ञौ079 
छए०ज़ढए 9५ 8 [09 ए०श्थ्यापाशए॥र 


439 यूरोपीय साभा-वाजार के प्रति ब्रिटेन के बदलते हुए हृष्टिकोरों के कारणों की 
व्याख्या कीजिए । (973) 


ए5९प५३ (॥० ९०75 _7९59णाक्रए/6 0. फ दबगाए6६ 79 फिा475 0085 
(0एब705 2प709९80 (०007 ४॥08(. 


40 “राष्ट्रमण्डल' से झ्राप क्या समभते है ? ब्रिठेन की विदेश-मीति निर्धारित करने 
में राष्ट्रमणडल का जो महस््व है उस पर प्रकाश डालिए॥ (॥974) 


ए/#_ग ॥ फ्रढ 0ण्राप्राण7छवबंपा ? - छफ़ीग॑ए (8 ड्रणगी03008 णी॑ [6 एगाप०7* 
9९्गक ३5 4 ठटाश्यपराएए 48०ए ॥ ० फ्रेत05॥ ४०78० 7009५ 


4] युद्धोत्तर ब्रिटिश विदेश-मीति की परीक्षा कीजिए । 
एछंऋगाग6 एगशापा)9 6 905-फ97 छितमं50 "९०85 एण09- 

42 युद्धोत्तर फ्रेंच विदेश-नीति की परीक्षा कीजिए । 
छड॥776 0भर्शणा।9 धार 9795-७० किहाएां 70287 ९0009 

43 ब्रिदेव तथा फ्राँस के द्वित्तीय युद्धोत्तरकालीन सम्बन्धों की समीक्षा कीजिए | 
फछिडब्रताव6 ॥6 905-एच7 ॥९)भ॥075 0 छाबंछ 239 शि३००८- 

44 रोडईशिया की समस्या क्या है ? प्रिटेत इस समस्या को सुलकाने में सफल क्‍यों 
नही हो रहा है ? 
'जराब६ 5 ए॥04०६३ 9 70067 ? एए४9 $ छतंप 90/ (0 50९०९८५5४७] ॥7 $0₹08 
६१ 

प्रन्य महर्वपूर्स प्रश्न और टिप्पणियाँ 
45 श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर ऊर्जा सकट के प्रभाव की विवेबना कीजिए । 
(4978) 

॥050755$ 408 094० ० टाधा३9 लांड॑ंड 0 व्राट्धा03ग्रार्व ९0॥९5- 

46 सयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के सशोधन पर एक निवन्‍्ध लिखिए। (978) 
जरपा8 बत 6१६३५ 03 पल स्‍ढशहा0म ० फट एं, पर. (एशावए 

47 "देतान्त' से माप क्या समझते है ? इसके कारणों व विश्व-राजनीति पर पड़ने 
वाले प्रभावों हो भी वर्चा कीजिए 4 (978) 
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50 


454 


452 


53 


5+ 


छम8( 40 ४0७ एरवतहत्ञतत 59 '0ल6्गाह १ 850. डर व8 ०७७5६३ 0 गाए 
णा ५४/०१6 ?ए०धा८<. 


'शान्पिषुर् सहभ्रस्तित्व' से क्या आशय है ? युद्धोत्तर सोवियत विदेश नीति 
इस सिद्धान्त का किस प्रकार समावेश हुआना है ? (१97६ 
सयुक्त राष्ट्रसंध के समयठन तथा कार्य-प्रणाली पर शीत-युद्ध का क्‍या प्रभा 
पड़ा ? विश्लेषण कौजिए | (978 
क्या आपके विचार से तनाव शैथिल्य के युग में गृट-निरपेक्षताबाद का को 
महत्त्वपूर्ण स्थान है ? अपने उत्तर की पुष्टि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से नवी 
घटनाप्रों के प्राधार पर कीजिए । (978, 
क्‍90 ४०० फंएए 907-री8007९00- 935 399 ए।एज ॥9 फ्रै०- 38०० 0669९ $ 
05040९ ॥0ए7 380$छ67 जाग) ए८छ (९ए८॥०एए८०४ 78 ए०0॥0 90॥0९5. 
निम्नाँकित मे से किन्ही दो पर सक्षिप्त दिपणशियाँ लिखिए-- 

(श्र) द्वितीय महायुद्ध के बाद जापान से सन्धि, 

(व) चीन-सोवियत सघ विवाद, 

(स) 'तेल कूटनीति', 

(द) सयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्र का सशोघन । 

५५१७ ४807६ ए0०९३ 00 309 (५० 0 006 60]०ण/|ांण०ड :-- 

(3). ०३॥५ जोकि 79980 (४८४ पा 5९००००३ शणा]0 ज्रव्वा) 

(०) $॥70-80०श6 (0०0ग6 

(०) '0णा एए0३०५" 

(५) 8९५४०) ०॑ ७९ ए. ४ ८आड्याश- 

गुट-निरपेक्षवाबाद से प्रापका क्या प्रभिप्राय है ? भारत की विदेश नीति कहाँ 
तक इस पर प्राधारित रद्दी है ? (4979) 
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]947 से ध्राज तक के भारत-गमेरिकी सम्बन्धों की संक्षिप्त समीक्षा कीणिए। 
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“तेल तरान्य' के सन्दर्भ मे 954 के बाद ही पश्चिम एशिया की अन्तर्राष्ट्रीय 


राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्वों की समीक्षा कीजिए।. (97?) 
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